


७0पएा. ९०॥.६७६, (हरप्तरा 
#ए05 (8«॑.) 
50905 8५६60 (5679 90065 छा 0छि एस्0 
९९७ हा धी6 050. 


80प्त0४४६8'5 7905 एश्षाह 


40. 










<0क्रवाफ्ाह 








7. &€९७ए्छावाट5 


[यिपिन्त घारतीय विश्वविद्यालयों फो बो.ए (ऑनर्स), एम ए तथा एम.फरेंस: 
कक्षाओं के स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार] 


एच. एस. अप्रवाल सी एस बरला 
रीडर, अर्थशास्भ विभाग प्रोफेसर, अधंशारत्र विभाग 
आगरा फलिज, आगरा | राजस्थान विश्यधिद्यालय, जपपुर 





विश्लेषणसत्मक समीक्षापूर्ण अध्ययन 





लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा-3 


अकाशक : 
लक्ष्मीनारायण अग्रवाल 
अस्पताल भागे, आगरा-3 





भघथयम सस्करण : 975 
अष्टम सशोधित एवं परिवद्धित सस्करण : 99] 


467१2 


मुल्य ४ पंतालीस रुपये 


(8 लेखकगण 


इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में दिना 
सेखको की लिखित अनुमति के पुनमुद्रित नही किया जायेगा । 





झुद्रक : 
जेनसन्स प्रिन्दर्स 
4/45 तलिया श्जोरशपहु, सेठयलो, आगरा-3 


अप्टम संस्करण की प्रस्तोवना 


अस्तर्राष्ट्रीय अथंशास्त्र के सप्तम धस्करण वा अध्यापकों तथा छात्रों ने निया अशार स्वागत 
किया यह हमारे लिये प्राफी प्रेरणा एवं शम्तोप का विषय रहा है। अनेझ विद्वान्‌ साथियों ने हमे 
अपने सुझाव भी भेजे । प्रस्तुत्त अप्टम गस्करण में यथास्तम्भव उन शभी सुझावों क्रो दृष्टिगत रफपते 
हुए रंंशोधन तथा परिवर्द्धन किये गये है । 

पूर्व की भाँति इस सेस्करण में भी नवीनतम प्रतिवेदनों करे आधार पर उपलब्ध औरुडो 
का समावेश किया गया है। इसी प्रकार अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आधिक रामस्थाओं पर फी गयी 
शोध पर भाधारित लैस आदि बग व्यापक उपयोग किया गया है। 989 में अपरीका द्वारा 
988 के व्यापार कानून के अन्तर्गत कुछ देशों के विहद सुपर-30॥ तथा स्पेशल-30 धाराओं 
का उपग्रोग करने की चेतावनी देने पर भारत मे काफी प्रत्िक्रियाएँ हुई थी । प्रह्तुत ग़स्करण में 
इनके विपम में विस्तृत जानकारी दी गयी है। इसी प्रकार, गैट (977) तथा अन्य संगठनों से 
सम्बद्ध अध्यायो में काफी सशोधन किये गये है। हमे आशा है कि भ्रवुद्ध पाठझ--विद्यार्षी एवं 
शिक्षक--हँमारे प्रयोसो को पसन्द करेंगे तथा पुस्तक को और अधिक उपयोगी थनाने हेतु हमे अपने 
सुशाव देकर अनुगुह्दीत करेंगे । 

अन्त में, हम प्रकाशक तथा मुद्रक के आभारी हैं. जिन्‍्होते हग संस्करण को हर प्रकार से 


उत्तम बनाते का प्रयास किया है। 
“-लेश्कगण 


प्रावंकंथन 


अस्तर्राष्ट्रीय व्याघर वे विषय मे वणिववादियों से लेवर फ्रे डरिक लिस्ट तवः तथा माशल 
से लेवर हैक्शर व ओहलिन तक ने काफी बुछ लिखा है। परन्तु आज के सन्दर्भ मं इन सभी 
अरथंशास्तथियों द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त एवं प्रमेयो को अधिवः उपादेयता नही रह गयी है । पिछले कुछ 
दशको में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे साझा बाजारों एवं अन्य प्रकार ने क्षेत्रीय संगठनों की 
स्थापना के वारण अनेव जटिलताएँ उत्पन्न हो गयी हैं। उधर आधिक' विवास की दौड में आगे 
रहने वाले देश विदेशी व्यापार वी दृष्टि से भी वाफी भाग्यशाली सिद्ध हुए है जबकि अल्प-विकमितत 
देशों का व्यापार-सन्तुलन पर्याप्त विदेशी सहायता के बादजूद प्रतिकूल होता जा रहा है। पिछले 
कुछ वर्षों मे इस स्थिति को सुधारने हेठु जो प्रयास किये गये हैं चार-पाँच दशक पर्व अर्थशास्त्री 
उनके विषय में सोच भी नहीं पाये थे । 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध सिद्धान्तो एवं प्रवृत्तियों के साथ- 
साथ अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सहयोग वी भी विस्तुत विवेचना की जाती है। व॑स्तुत. इसी आधिक 
सहयोग के कारण विभिन्‍न देशो वे आधिक विकास कौ प्रत्रिया पर जो प्रभाव हो रहे हैं, कुछ बर्षों 
भ तक वह सब बल्पनातीत था। आज अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सस्याएँ (विश्व बैक, अन्तर्राष्ट्रीय 
कास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप आदि) इस सहयोग के प्रतीक के रूप भे विद्यमान हैं तथा इसमे 
सतत्‌ वृद्धि हेतु भपलशील हैं। ये सस्थाएँ न बेवल अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को बनाते हुए अन्त- 
रप्ड्रीय प्यापार वी बूद्धि मे सहायक हैं, अपितु विभिन्‍न देशों वे आधिव की अक्िया मे 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सहायक भी हैं। अन्‍्तर्राप्ट्रीय अधंशास्त्र इन सभी का अध्ययन करता है। 
यह एक प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ दरों मे अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के' 
पाठ्यक्रमों भे अन्तर्राप्ट्रीय अर्थशास्त्र को शामिल कर लिया गया है । परन्तु इस विषय पर हिन्दी- 
भाषी विद्यायियों के लिए पर्याप्त विषय-सामग्री एवं उपयुक्त पाठ्य-पुस्तवों उपलब्ध नही हैं । अस्तुत 
पुस्तक इस कमी वो पुरा करने वी दिशा मे एक प्रयास मात्र है । इस पुस्तक मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
से सम्बद्ध सिद्धान्तो तथा इसके व्यावहारिव' पक्ष एवं तत्सम्वन्धी समस्याओ को प्रस्तुत करने के 
साथ-साथ भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मी प्रवृत्तियों एवं भारत सरकार की विदेशी व्यापार की 
नीति की भी समीक्षा की गयी है। यही नहीं, इसमे अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या, अवमुल्यत, 
विदेशी सहायता बनाम विकासशील देशों के निर्यातो को रियायत्रें देने वी नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
लाधिक सहयोग से सम्बद्ध विभिरन प्रयासों की भी विस्तार से चर्चा की ग्रयी है। अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रातकोप वे माध्यम से किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधारों तथा इस दिशा में भारत के 
दृष्टिकोण पर भी पृथक्‌ से अध्याय दिये गये है । 
यथासम्भव इस पुस्तक से नवीनतम आक्डो, उपयुक्त उदाहरणो एवं रेखाचित्रों की सहायता 
से विपय-सामग्री को सुस्पप्ट बनाने का प्रयास किया गया है । विद्याथियों के लिए प्रत्येक अध्याय 
के अन्त में महत्वपूर्ण भ्रश्व एव उनके उत्तर हेतु सकेत दिये गये हैं जो इस पुस्तक की एक प्रमुख 
विशेषता है। इन सब के बावजूद सम्भव है कही-कही विपय-वस्सु को न्यायपूर्ण ढम से श्रस्तुत नही 
कया जा सका हो ! पक ही पूर्ण विश्वास है कि विद्यार्थी तथा अध्यापक-बम्घु अपने अमूल्य 
सुझाव देवर इस पुस्तक को उपयोगी बनाने से हमे सहयोग देंगे । 
हम प्रकाशक व मुद्रक के अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने प्रुस्तक को भ्रत्येक दृष्टि से उत्तम 


बनाने वा प्रयास किया है 
5 बयस्त, 975 >>लेखकगण 


विषय-सूची 


अध्याप 


भ्न्तर्राष्ट्रीय भर्वशास्त्र का धर्य, प्रकृति एवं महत्व 

[शिव्ागांजड, फिंगांणाल गफप ॥9070॥06 ते [#€ततरंजादो ए०णाणााहड़] 
अन्तर्राष्ट्रीय अयेशास्त्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार का अथ॑ | अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 
का छिहाय / अन्यर्टाष्ट्रीय अधंशारत्र का महत्थ । अन्तर्राष्ट्रीय अर्पशास्त्र का क्षेत्र । 
प्रश्य एवं उसके सकेत । 


अत्तर्राध्ट्रीप एवं क्द्षोत्रीय व्यापार को शुप्तना 

[जाग एथ५०ला वालिाएपंगा बाते पाधिनदहांणए। पी४0७] 
अआत्तरिक एयं अच्तर्राष्ट्रीय ब्यापार भे गगानता । आन्तरिक एवं अच्तराष्ट्रीय व्यापार 
गे अग्तर। अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार फी आयश्याता । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 
तृथप शिद्धान्त पी आयश्याता । धन्तर्सप्ट्रीय ध्यापोर मे: विपक्ष गे तर्क । प्रश्न एवं 
उगके रपेत । 


शत्तर्राष्ट्रीय भम-विधाजन एवं विशिष्टीकरण 

[कब एएडत 0 (.400च% 804 5'फलंबा४50 0] 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षग-मिभाजग का गहत्य । पिप्िप्त देशों की पाररपरिक निर्भरता एवं 
पिणिष्टीकरण । प्रश्न एवं इसके राबेत । 

भम्तर्राष्ट्रीय ए्यापार का ठुलनाह॒मक सागत-सिशान्त हे 
[0प्राणाणर० ९०७ प॥009 री वा।ा॥।णात्र 700] 
गुगनारगफ शागत्ों का प्रतिष्यित प्िद्धान्त-स्गिष-रियां प्रतेय । प्रतिध्ठित सिद्धान्त 
का रंशोप्रित रबश्ण । परियहन एागतें। अव्यर्राष्ट्रीय प्यापार पंत अयसर सागत 
सिद्धान्त । भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुपस्थिति मे एक देश द्वाएं उपभोग तथा 
उतर्पादग का निर्णय । स्थिर अवसर पागतें तथा उत्यादय प्रम्भावगा बक्र। स्थिर 
गाणतों की दशा से अशार्राष्ट्रीय ध्यापार । ही हि ई अवगर सागतें अथवा पटता 
एुआ प्रतिएश ता उत्पादग शस्भाववा यक्र । बढ़ती हुई साय ये अरर्गत विदेशी 
व्यापार । आंशिक विशिष्डीकरण । भानुपातिक सागतें । तुतमात्मक लागत लिंदाग्त 
एवं अत्पन्विततित देश । प्रश्य एपं उन राखेत । 
अस्तर्राष्द्रीय ध्यापार फा हैश्शर-ओोहलित सिद्योौना 

[प्रत्वठनान-एगरव प४०७शए थी [वाधयाांणिओ 77200] 
परखिए,) शी टरैशर का अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विभार। हैत्शर-ओट्लिक 
घिदवास्त । भौतिक रुण में साधव-प्रषुर्ता । शाथन कीसतो है रुप में साथन प्रपु- 
रता। शवाशर-भोह॒लित गिवाग्त वी व्यास्या ।॥ उतठाश्त गश्मावत्रा सवा उठादव" 
फतन । शांत ग्राय-ागानीररण + दैरशर-भोहतिन सिद्धान्त गी आसोषगाएँ। 
हैतशर-ओहतिन गिद्धान्ता का आनुभविफ प्रमाणीफरण । प्रश्त एव उनके रेत । 
ब्यापार फो शर्तों के शिशान्त ४; 

[एशत्गांद ण॑ वलाता$ णै बुच्ज०ल] 

श्यापार ऐी शर्तों वी श्रेणियाँ । व्यापार वी शर्तें गधा आधिक विशाल | वितागशीस 
देशों पी व्यापार-ण्ते प्रतिद्ूस होने के दारण । प्रश्व एवं उसे संबेते।.. 
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स्थापार गुणक दी बवदघारपा 

[78८ एजवनका ण॑ पाच्ठ८ केणण्जाल] 

गुणव वे भ्रवार । रोजगार गुघक | विदेशी ब्यापार युणक्ष । बत्र-दिवर्मित ब्ष- 
व्यवस्था से युणव का प्रभाव | प्रश्त एवं उनके सदेत । 


विनिभय-दर निर्धारण के सिद्धान्त 
[प्ल्०्घ८5 जी एेलआहल जाल 2श2सगापाडर7०त] 


विनिमय-दर का अप । दिनिमय-दरो दे विभिन्न अकार ! विदेशी विनिमयन्‍दर का 
निर्धारण | टबन मृत्य समता सिद्धान्त । त्रय-शक्ति समता सिद्धान्त अपवा विनिमय- 
दर का स्फीति सिद्धान्त । भुगतान-सन्तुलन सिदान्त अपदा माँग-पूर्ति सिद्धान्त । 
नियन्वित विनिमय-दर | प्रश्व एव उनके संबेत | 


झन्तर्राप्ट्रीय-ध्यापार है लाभ एवं हानियाँ 

[0975 5०0 7.05965$ सयण्य फ्ाधशउधणाजं 7734०] 

लाभ की मात्रा वो निर्धारित वरने वाले तत्व। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे प्रमुख 
लाभ | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे लाभों दा माप एवं दितरण। सेस्पुलसन द्वारा 
ब्यापार के खाभो का माप । व्यापार के लाभों पर.हैवलंर बे विचार । व्यापार वे 
लाभो पर वेम्प वा विश्लेषण । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ। प्रश्न एव 
उनके सकेत । 


विनिमप-नियन्त्रण 
[छणाआए८ ए०)्रण्ण] 


विनिमय-पवन्ध एवं विनिमय-नियन्त्रण वे मध्य अन्तर॥ विनिमय-नियन्त्रण की 
परिभाषा । विनिमय-नियन्द्रण की वाय॑ं प्रणाली । पूर्ण एवं आशिक विनिमय- 
नियन्त्रण । विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्य । दिनिमर-वियन्त्रण वो विधियों) विविमय- 
नियन्त्रण को भ्रत्यक्ष विधियाँ ॥ विनिमय-नियन्त्रण » ला्भों का सृत्यादन । भारत 
में विनिमय-नियन्त्रण । प्रश्न एव उनके संकेत । नल 
भुगतान-सन्दुलन है डे 
[796 8जेआ०्ट ४ 93४णथा5] 

भुगतान-सन्तुलन वा अर्थ । भुगतान-सन्तुलब तथा व्यापार-सन्तुलन में जन्तर। 
भुगतान-सन्तुलन को सरचता  भुगतान-सन्तुलन में असाम्य । भुगतान-असन्तुलन बे” 
अबार । असन्तुलन के वारण । भुगतान-जसन्तुलन को ठोक करने के उपाय । भुग- 
तान-सन्ठुलन का महत्व । भ्रश्न एवं उनके सवेत 4 

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नोतियां 

[फाश्णबपणाओ्‌ं ए०0फणव्ालंत्र एगए८5] 

वाणिज्य भोति अथवा व्यापारिक नीति के प्रकार । प्रतिबन्धित नोति । व्यापारवादी 
नीति । स्वतन्त्र व्यापार नीति । अधिक स्व॒तन्त्र व्यापार नीति | सरक्षण को नोति । 
अश्न एवं उनके सवेत । 

सरक्षण बनाम स्वतन्त्र ध्यापार 

[शिए-वा०ए 75 येच्ड उा्जठल] हु 

स्वृतस्त्र व्यापार 3 सोम स्वृतन्त्र व्यापार वे पक्ष में चर । स्व॒तन्त्र व्यापार अथवा सूल्य- 
प्रणाली की सोमाएँ। सरक्षण। सरदक्षण वे पक्ष से तब । सरक्षण दो सौमाएँ॥ 


वस्टम यूनियन अपवा द्वितीय-श्रेष्ठ का सिद्धान्त 4 वस्टम यूनियन द्वारा व्यापार का 
सूजन एवं व्यापार का ह्ास । प्रश्न एद उनके सवेत | 
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संरक्षण की विधियाँ 

[४८045 ० ?:00८॥०ज] 

घढकर । घटफर का वर्गीकरण । विशिष्ट प्शुल्क । पुत्यानुसार प्रशुरक । मिश्रित 
प्रगुल्क | विशिष्ट एवं मूल्य पर बराधारित तदकरों के गुण एयर दौपा की तुलना । 
श् सलाबद दरों बाला प्रणुल्क। आाय॑नशुल्क | गरक्षणात्मक भ्रशुहक। एकारी 
स्तम्मे अगुर्क । दुदरे या बहु-स्तम्म प्रगुतक । सामात्य तथा परम्यराय्त अधुल्क । 
अधिकतम तथा स्युनतम अगुल्क । तटकर के प्रभाव | घटकर के संरक्षणात्ञाकर, उप 
भोग, राजस्य सन पुनथितरण प्रमाव । तटकर का थ्यापार की शर्तों का प्रभाव । 
शटबर वा प्रतिकारात्मक प्रमाव | तदकर का अतियोगितात्मक प्राय । बाय प्रभाव 
एवं भुगतान गा लूयव पशाव । शदकर के अन्य प्रमाव । अनुशूततम अंगुल्क । भेद- 
भावूर्ग घटकर एवं प्रमायक्रारी सरक्षणात्मक दरें । कोठा एच लाइगेंश। तटकर 
एवं कोटा प्रणाली की तुलना | कौटा गगूहं। अनुदान । प्ृरय-विभेद लथा राशि- 
पातुत । रोषिपातन के उद्देष्य ) राशिप्रातन के प्रकार ) दाशिपातन की आवश्यक 
शत श्था उगक़ा प्रमाव । राजकीय थ्याएर। अन्तर्राष्ट्रीय संघ (कार्देल] । बन्त- 
राष्ट्रीय बार्टेल का उद्देश्य । अन्तर्राष्ट्रीय कार्टन के लाभ । अग्तट्॒प्ट्रीय कार्टल के 
दोष । प्रश्त एर् उनके संवेत । क 


अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की ध्मस्पा 

[776 एक थे वदवाबाणाब ॥वणंवा॥ ] 

अस्यर्राष्ट्रीस तरतता की रागसस्‍्या पया है) छात्र के बमाव थी शमत्या | अधिक 
अम्तर्राष्ट्रीय तरणता वी थावप्यकता । स्वर्ण का अधिमून्यग या दैराँड प्लान। 
ट्रिफित प्लाम । वर्तस्‍्टीस प्लान । स्टाम्प-प्रस्ताव। मौह्डिग योजता। स्वर्णलयूस | 
जैकशान योजना । रोता घोजना | विशेष आहरण अधिकार । विशेष भाहरण अधि- 
कारों के परिणाम  अच्चर्साप्ट्रीम तरखता एवं मुद्राकोप की भूमिका ! प्रश्य एवं 
उनके गंकेत । 


ब्रन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा-फोष 

[सटिलाबांगावं ऐर्वगालजतए 7फ्रव0] 

अन्तर्सप्ट्रीय मुद्रा-फौप के उद्देश्य । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्ाकोप पर वियल्तण एवं प्रवर्ध । 
अमा एप्ट्रीय गुदाकोप के साधन । अन्तर्राष्ट्रीय मुदालोप में स्वर्ण ग महूस्य। 
अभ्यशों या महूरय । अत्तर्राष्द्रीय खुद्ाकोप के काय । अच्वर्राष्ट्रीय गृद्राक्ोप एवं 
अर्प-विकशित देश । अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-यगेप तया अन्तर्राष्ट्रीय वरतता । अन्तर्राष्ट्रीय 
गुद्रा-फोप एवं भारत। अन्तर्राष्ट्रीय गुद्ाकझोण वी गफ॑-ती वा मूल्पांपन । अस्त 
सष्ट्रीय गुदाक्कौप की सीगाएँ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्ाकोप द्वारा द्वाल ही में उद्ाये 
गये हुछ मदृत्यपू्ण कदम ) अन्तर्राष्ट्रीय पौद्धिक ध्यवक्त्या मे शुधार । प्रश्न एवं उनके 
संप्ेत । 

विद पैक एप रम्यद संस्थाएं 

(०76 गण छ्ा4 35००3९0 ॥03॥7975] 

विश्व थैंदा-->पिए्य थक थी सदस्यता एवं संगठन | विश्य बैंड की पूँजी के सोत । 
विश्व बैक के प्रभुस,पार्य एवं सौगशन । विश्व वैंक द्वारा प्रशत छियि गये 'छूणों मे 
सम्यद मी तियाँ एवं विधिय $ भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पुननिगणि एवं विकास ््ध्क 
में गह्यायता । तृतीय मरोसा । विश्य बैंक के कार्यों की सवोधवारसक एमीक्षा। अन्त 
राष्ट्रीय विष्यात गष । अन्दर्राप्ट्रीय विकास सांप के उद्देश्य अन्दरास्द्रीय विकास 
सप की पूणी एव मतदाव-शवित का आवदन। अन्तर्राष्ट्रीय बितास गंध द्वारा विशास- 
ओऔसल देशो वी सहायता । अन्तर्राष्ट्रीय विकार राघ द्वारा दी गयी गदह्ायदा । भारत 
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रप्ट्रीय वित्त निगम । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त तिम्रम द्वारा सदस्य देशों वी सहायता । 
अन्तर्राप्ट्रीय वित्त निगम वी प्रगति। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की आलोचना | 
एशियाई विकास बैंक । एशियाई विकास वेक के विशेष कोप। एशियाई विकास 
बैंक की गतिविधियाँ । एशियाई विकास बैंक द्वारा तकनीकी सहायता । एशियाई 
विशास बैक द्वारा ऋणों के उपयोग का मुल्याकन ) एशियाई विकास बैंक फी ऋण 
नीति तथा इसकी आलोचनात्मक समीक्षा | एशियाई विकास बैंक की आलोचना । 
प्रश्व एवं उनके सवेत 


प्रशुर्क-दर्रो एवं व्यापार पर सामान्‍य समझोता 

[0ल्ञाक्षण #हाध्थाथां णा पद्यार्गीड 226 7720०] 

प्रशुल्क-दरों एवं व्यापार के सामान्य समझोते के उद्देश्य | बेनेडी राउण्ड । टोक्यों 
राउण्ड । जेतेवा मीटिय । विवादों का निपटारा । समझौते का विकासशील देशों को 
लाभ । समझौता एवं भारत । समझौते के दोप । प्रश्न एवं उनके सकेत । 


परिशिष्ट : छुपर एवं स्पेशल-30] 


समुष्त राष्ट्र संघ फा व्यापार एवं आधपिक विकास पर अधिवेशन (अंक्टाड) 
[एए०. 07॥60. िक्काणाड$- 0छछशथिएए०४ ०० प्रत6 490 6४८०97५१ 
(पर्टा४०)] 


अवटा्ड की सदस्यता एव प्रबन्ध | अबटाड प्रथम । वस्तु-स मझौते । प्रशुल्क कटौतियाँ ॥ 
विदेशी सह्मायता । मौद्धिक तरलता । घीमी ज़ियान्विति ] अक्टाड द्वितीय । प्रशुल्क 
प्राथमिक्ताएँ। वस्तु समझौते । आर्थिक एवं वित्तीय सहायता । क्षतिपूरक सहायता। 
घ्यायमायिक साख । जहाजरानी । एवान्त प्रदेश | अवटाड द्वितीय की सिफारिशों 
की कार्यास्विति । अबटाड तृतीय । अक्टाड़ तुर्थ ॥ अक्टाड पचम । छठा अवटाड । 
प्रश्द एवं उनके सकेत 


. क्षेत्रीय आधिक सहयोग 


[ए०डाणाव ए०णाण्रा6 ए०कुलशांगा] 


आथिक सध | वस्टम यूनियन । सुकत व्यापार क्षेत्र । आशिक ओधिक संगठन । 
दीर्घकालीन व्यापार अनुवन्ध । यूरोपियन साझा घाजार । गूरोपियन आथिक समु- 
दाय की प्रगति एव अनुभव। साझा वाजार मे ब्विटेन का प्रवेश एव इसके अमम्भा- 
विंत परिणाम | भारत पर प्रभाव। ग्ररोपियन मुक्त व्यापार-क्षेत्र । गूरोपियन 
भुगतान सघ ) प्रश्व एवं उनके सकेत । 


परिशिष्ट यूरोपियन आ्राथिक समुदाय के देशों को निर्यात 


विकासशील देशों को समस्याएं (आयथिक सहायता बनाम व्यापार) पु 

[शिकाशाड ज' 700९०छगड्ट ए०एापं०१--#्त 33. परबतट] 

विदेशों आथिक सहायता के उद्देश्य एव महत्व । विदेशी सहायता की आवश्यकता 7 

विदेशी ऋण बृत्त-अवधारणा। विदेशी सहायता का रूप एवं पर्याप्तता । सरकारी 

विकास सहायता । विदेशी सहायता मे सम्बद्ध समस्याएँ। व्यापार बनाम आधिक 
सहायता । भारत तथा विदेशी सहायता | भारत को प्राप्त विदेशी आथिक सहायता 

की आलोचनात्मक समीक्षा । प्रश्न एवं उनके सवेत । 

मबमृल्यत 

[एन्एगएकाका] 

अवमूल्यन का अर्थ । मुद्रा का कर्ष साम्य-स्गर से ऊँचा रखते के प्रभाव! प्रतिकूल 
व्यापार-सन्तुलन को ठीक करने के उपाय ! अवमूल्यत के उद्देश्य । अवमुल्यव की 
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सफलता की शर्तें । भारतीय रुपये का अवमुल्यन | अवमृल्यन का गे 
वाल मूल्य का घरेलू आय, सृल्यों 
तथा साधनों के आवटत पर प्रभाव । प्रश्न एवं उतके सकेत । रन बा, इृ 


भारत का विदेशी व्यावतर 

[सेब एपरशेंडा प्रोग्रव6] 

भारत की विदेशी व्यापार स्थिति । आयात तथा निर्यात की वृद्धिदरे » भारत के 
प्रमुख के तिरात। भारत के प्रमुख भायाव। भारत के विदेशी व्यापार में प्रमुख 
परिवर्तन । प्रमुख बत्तुओ के निर्यात में भारत का स्थान । हमारे प्रमुख व्यापारिक 
भागीदार । प्रश्व एक उनके सकेत । 


निर्यात-संवर्द्धध तया आयात-प्रतिस्यापम की नीतियाँ 

[एडककृण 20000॥0 290 ॥7एण 4फ्रडाप्रपणा] 

निर्यात-सबर््धश की नीति तृतीय पयवर्षीय योजना एवं नियति-तीति । निर्यात- 
सवद्धत के राजकोपीय व अन्य उपाय । चतुर्थ पच्रवर्पीय योजता-काल में निर्यात- 
नीति । भारत के निर्यात-व्यापार की प्रवृत्ति। पाँचवी पचरवर्षीय योजना मे निर्यात- 
रणनीति । 976-77 तथा 977-78 के लिए निर्यात-नीति । छटो प्रचवर्षीय 
योजता एवं निर्यात-सवद्धेग नीति । आयात-थ्रतिस्थापन की नीति ) चतुर्य प्रचवर्षीय 
मौजवा-काल की आयाव-नीति। 978-75 की आयात-दीति ! 975-76 की 
आयाव-नीति । 4976-77 के लिए भायात-तीसि । 9772-78 के लिए निर्धारित 
आयात-नी ति । जनता सरकार द्वारा 978-79 की आयात-नीति | 979-80 की 
आयातननीति । 980-8। की आयात-नीति। छठी पच्वर्षीय योजना (4980- 
85) तथा आयात-रणनीति । 98-82 को आयात व निर्यात नीति । 982-83 
की आपात व तिर्मात तीति । 984-85 की आयात-निर्यात नीति | सातवी पंचवर्षीय 
सओजना वी स्यापार-रणनीति एवं 985-86 की आयात-निर्यातं नीति। 985- 
86 की भायात-निर्यात नीति । प्रश्व एवं उनके सक्रेत । का 

बियेशी व्यापार के विकास हेपु संह्यागत प्रबन्ध 
[फष्पापाजा॥ &एथाइएशआ5 07 ॥6 - फ6एशक्‍०एापववां.. ग॑ कलथंह्ए 
749९] 

राज्य व्यापार तिगय । राज्य घ्यापार मिग्रप्त की प्रगति । राज्य व्यापार नियम की 
सीमाएँ । व्याप्ार-समयौत्र एक भुगतात-ब्यवस्था ! भारत के व्योपारिक सम्क्‍न्धों 
की हाल की प्रवृत्तियाँ । व्यापार बढाने हेवु अन्य संल्थाओं का योगदात | प्रश्त एवं 
उनके संकेत । 

भारत को प्रशुश्कन्तोति तथा उद्योगों को संरक्षण 

जिशिब8 पछ्शी ए०0५ गाए ?706ल्‍णा (0 गुत00&०] 
स्वतन्त्रता से पूर्व की प्रशुल्क-नीति । विवेचतात्मक सरसण । विवेक्ततात्मक सरक्षण 
की व्यावहारिक सफलताएं । विवेचनात्मक सरक्षण की वीति की आालोचनाएँ। 
द्वितीय विष्व-्युद्ध एवं प्रशुल्क-नीति । नवीन प्रशुल्क-दीति । तेटकर-आयोग 
(952) | तटकर आयोग के कार्यों दा मुल्याकन । दीर्ध॑कालोन राजस्व-नीति तथा 
प्रशुल्क-नीतति । प्रश्न एवं उनके सकेते । 

भारत की भुगतान-सन्तुलग स्थिति 

[फवांडा०० शी खिज्ञएह्वा5 इठझाांणा ए! प्राएछ] 

स्वतन्पता-प्राष्ति के पुर्व भुगतान-गेप की स्थिति। स्वतन्वेतांबध्रोष्ति के बाद 
भुगतान-शेप की स्थिति । ब्यापार-घाटे वी समस्या। भुगतात-असस्तुलत की समस्या 
को दुर करने के उपाय | भ्रशन एवं उनहे संकेत । 


युच्द 
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* 479 
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[शा०६ ४0१ 7.0रह-ंहटए ए०फरोओं सैथ०रव्एथाऊय] 


पूँजी-अन्तरण के प्रकार | पूंजी का अल्पकालीद अन्तरण | अल्पकालीन पूँजी-अन्त- 
रण तथा मुद्रा की मात्रा मे परिवर्तत। जोखिम (संटूटा सम्बन्धी) अल्यकालीन 
पूंजी-अन्तरण तथा ब्याज की दरें । अस्थिरता उत्पन्न करने वाले पूँजी-अन्तरण । 
कींगजी मान के अन्तर्गत पूंजी-अन्तरण । पूंजी का दीघंकालीन अन्तरण। 
विदेशी तथा देशोय निवेश । स्थिरता लाने वाले ऋण ॥ आयातो के लिए वित्त 
जुटाने हेतु ऋण लेना । सशर्त तथा परियोजना पर आधारित ऋण।॥ भ्रति चन्नीय 
ऋण देना । ऋण देने का चत्रीय पैटर्न | सचयी-ऋण । ब्याज के भुगतान हेतु ऋण 
सेना ) ऋण प्रभार अनुपात ) प्रत्यक्ष निवेश ) भारत की वाकी पर प्रत्यक्ष निवेश 
के कारण । उपसहार । प्रश्न एवं उनके सवेत ॥ 


अध्याय पृष्ठ 
28 भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक छुधार 220 “०56 
[फ9 बगव॑ फाध्टगाजाणावय शैणारवाए एिश०ाए७] 
अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था लक की प्रथम रूपरेखा। अस्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
सुधार वे प्रमुस लक्षण । मौद्विक सुधारों की प्रयम रूपरेखा पर 
भारत का दृष्टिफोण ॥ क्मेदी ऑफ दवेन्टी को रिपोर्ट एक सुधारों का आरूप। 
अन्वर्राप्ट्रीय मौद्विक सुधार हेतु अस्तावित त्तात्वालिक उपाय । भारत का दुष्दि- 
कोण । उपसहार । 
29 अल्प एवं दीर्घकालोन पूँजी-अन्तरण >ज 524 


] 


अस्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अब, प्रकृति एवं महत्व 


[#9ख्राप्रठ, भथाएओा: 80 उ्भाएएर4४८ट४ 07 फ्राएएा0५7, 
7९0805॥68] 





अधारष्ट्रीय सर्वशास्त्र पी अवप्रारणाएँ गामास्य अर्थश्वात्र थी अवधारधाओं के समान ही 
हैं । गागारत अदंगारत्र के अन्दगंत हम व्यतित की उन रेझी गतिविधियों का अध्ययत करने हैं जिनका 
गम्बस्ध उपभोग, उत्पाद, विनिधय सथा यितेरश थी गंसग्याश्रो से होता है । अन्तारफ्ीय धर्यशास्त 
के अत भी हम इते सभी आधिक कियाओं वा अध्ययत करते हैं। दिर भी दस दोनों में मुख्य 
अन्तर रवि एवं अति वा है। अस्तराष्ट्रीय अवेशास्त का साम्यस्ध अन्तर्राष्ट्रीय गमस्याओं 2 होता 
ह। इगसे विभिन्न देशों के मध्य आधिक गस्वस्धों वड़ क्षष्ययत क्रिया जाता है। परना सी धार 
की आदधिफ वियाओं का आधार, पाद़े ये आन्‍्तरिता ही अथवा अवसष्ट्रीय, प्राथ। वस्तुओं एवं 
सेयानं के ब्दते है अन्य बरतुओं एवं सेयाओं वो प्राप्त करना है। अतः यह कहता उचित दीपा कि 
अव्यराष्ट्रीय अर्थशास्त मे विविश्न श्री के गध्य बस्वूओं एवं सेवाओं के जिनिमय की समत्याओी वा 
अप्ययत विदा जाता है| यही बारण है कि असार्राषट्रीय अर्थशास्त्र वो झत्तराष्ट्रीय स्थापार जे नाम 
है भी परिशापित विया छा खता है । 

एक अग्र्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री गस्युर्ण विश्य को विभिन देशों के एक सम्प्रदाय के रुप मे देशता 
है। झत्येक देश के अपने आह थिक साधन, ए|ंजी, शव या गामवीय साधन होते है । इनकी अपनी 
गाशानिक तथा आदथिक गेहयाएँ होगी हैं. एवं इनकी अपनी दुछ् स्वतस्त् आधित नीतियाँ भी होती 
है इगे गददगं गे बराराष्ट्रीय कर्वशास्त्री वस्तुओं एवं रीयाओं की अव्दर्शड्रीय गतिशीलसों थी 
ध्यास्यों करने का प्यास वे रता है खबरों दसया देश की आलारिक सीतियों पर पटते यासे प्रभावों जी 
मोष करता है। ठराहा धुरस ध्यात उन नीतियों पर होता है. छो विदेशी व्यापार शथा झुगताग को 
प्रभावित करती हैँ, भैंगे ेटकर-नी लि, विदेशी विविग्रय दद इस्पादि । परन्‍्ण झगे अस्प नीतियों कया 
भी अध्यपत करना वड़या है; जैंगे करन्ीधि, सावनेतिश स्यय की बीति, मौद्रिक लीति आदि वर्योकि 
हो उन शर्ती वो मिर्धारिण होता है. जियो आधार पर अस्तरण्ठ्रीय गतिव्रिध्रिय [वितिमय) सम्परत 
होगी हैं । 
गद्ीप में, अर्तर्राष्ट्रीय अवशास्त भी मुख्य रथ मे व्यतितयों गे शम्वस्ध रपता है। शुगर 
विश्वेधभात्यह उद्देश्यों शी पूर्ति हे सम्पूर्ण शाद़ ही हद इहाई गगशा जाता है हथा विभिन्न राष्रो 
हैः अधिसता करयाश हिसु असार्राष्ट्रीय अधशासत्र को अनेक कार्य सम्पस्त काने पहले हैं। सर्वर्राद्रीय 
अधीगारत मे 'शुद्द स्यापार विद्यान्त है कर्क इस याए हा एका शगाया आग है हि! ऋर्वराष्ीय 
विगिप्टी रण वर्यों अयनावा जाया है, श्रम एव पूँजी ही अत्वर्स'डरीय गविशीसता थे क्या कार थ हैं, 
आया एक देश द्वारा कीचोीत मी वस्तुत्री तया सवानों गो वियति एवं क्षायात विया जाय एवं 
विलिमी निशानी शाक्रा मे ? दगये याधनगाय अस्र्राष्ट्रीय बर्दशारत्र से गे यात का भी क्षध्ययन जिया 
जाता है हि रशाहत्र विदेशी स्यापार सदा साधन की गतिशीलता के वष्षा आधिक प्रसाद होते हैं, 
अधया गरदाणन्नीत्ि विश प्रावर विधान्वित पी जाती है हथां उसके बैया प्रभाव हीते है। सरत 
गडदों के, अस्गरह्द्रीप अर्थ शारत्र के अलग बत्वर्र छठी वस्यु विनिमय एवं गाधनी वी गविशीससा 
जी दर जि। अध्ययंग पिया जाता है झुथा उततवा विभिरे देशों वी राष्ट्रीय क्षय दे रदर एवं विसरणश 
पर पड़ते याते प्रशावों का विवेशत दिया जाता है। 

अस्दर्शा्रीय अवेशास्त्र पा अन्य मुख्य बाय विभिल देशों के भुगतात-सब्तुसतों की स्थाह्या 
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करना है । इसमे गह देपा जाता है वि! एक देश द्वारा करे देश का भुगतान ढरने के कौन-कौन से 
साधन है ? एक देश अपना भुग्तात सत्तुलित करते के लिए दित-बिन तरीकों को अपना सकता है? 
विमी देश वे भुगताम-तेप में अशन्तुतन क्यो उलससत होता है तथा उसदे' क्यानया प्रभाव पढते हैं? 
४720 वो बिन विधियों द्वारा ठीक किया जा सकता है, इसका भी इसमे अध्ययन किया 
जाता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय अथ॑श्यास्त्र भें विशेष रूप से अल्यविवसित देशों वी समस्याओं दा भी अध्ययन 
किया जाता है । इन देशों शी समस्याभो के समाधान हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सल्थाओं की सरचता 
एवं दा्यविधि था भी इससे वर्णन विया जाता है। उदाहरण के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिश कोप 
(0057), विश्व बैंक (000), एशियाई विवात्त बैंक, गाट (0077) तथा अक्दाड़ (एप्रटा ४09) 
आदि का उल्लेंस किया जा सकता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय अर्वशास्त्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्य॑ 
[॥६४गारत 08 गराएएशापहपा0ापक्षा, 7005005 08 
गराफाराप्षातरक्षा, ११७०४] डर 


जब दो या दो से अधिक राप्ट्रो के अध्य वस्तुओं या सेवाओ का भादात-अदान किया जाता 
है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहर जाता है । अस्वर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ स्पष्ट करने के लिए 
राष्ट्रीय! शब्द को समझना आवश्यक है। राष्ट्र ते तात्पर्य राणवीतिक दृष्टिकोष के साथ-ताप 
आधिक पहलू से भी होता है! शिष्डलगर्गर (000॥090807) के अनुसार, एक देश स्वयं को एक 
राजनीपतिक इकाई वे' झूप मे इस कारण सफलतापूर्वक सग्रछितबर लेता है कि उसके नागरिक एवं 
उप्तती सरकार आपस में एकता एवं निकटता का सम्बन्ध बनाये रखते हैं। इसी प्रकार आधिक अर्थ 
हि राष्ट्र उत्पाददो का एक ऐसा समूह है जिसमे श्रम एवं पूंजी (उत्तत्ति के साधन) ग्रतिशील 

| 


अब हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीय बर्थशास्त्र की बुछ महत्वपूर्ण प्ररिधाषाओं का 
अध्ययन करेंगे । 

कलेम्रेष्ट फोस्टर एवं रोयवेल (00९00८0, 70807 970 ।२०॥॥४ श)) के अनुसार, "व्या" 
पार एक ऐसे विश्व में ही प्रम्भव होता है, जहाँ वस्तुओं का आवागमन एवं उत्पत्ति वे साधनों वी 
गतिशीसता सम्भवतया अपूर्ण होती है “” इस परिभाषा में सवुचित दृष्टिकोण अपनाया गया है। 
यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार उन देशों वे बीच में हो सम्भव होता माना गया है जहाँ उत्पत्ति के साधनों 
एवं बस्तुओ वी गतिशीलता अपूर्ण होती हो । 

हैरोत्ड (प्ृशा00) के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय सम्भव होता है जबकि 
श्रम क्षिभाजन राष्ट्रीय सौमाओ के बाहर किया जाता है ।'? इस परिभाषा के अन्तगत श्रम विभा- 
जन को ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वा नाम दिया है जो व्यावहारिक नही है। 

प्रो, एल्सवर्ष (7? 7 ध४ए०णप) ने अपनी पुस्तक 7॥8 शावकों दैलणाकाए़ मे 
बडे सरल ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वी परिभाषा दी है । उनके अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र 
की परिभाषा यह कहकर दी जाती है कि “अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं”, उसी अकार 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का सम्बन्ध भी विभिन्न राष्ट्री के बीच आधिक सम्बन्धों से है। जब दो देश 
आपस में व्यापार वरते है तो उनमे आधिवः सम्बन्धों की शुरूआत होती है, और इनके कारण कुछ 
आधिक समस्याएँ भी उपस्थित होती हे । अंत विस्तृत रूप से अस्तर्साप्ट्रीय अंशास्त्र मे इन्ही आधिवा 
सम्बन्धो एवं रमस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। 

प्री हैरड (77700) के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय अथशास्त्र वा सम्बन्ध उन समस्त आधिक 
सोदो से है जो देश की सीमा के वाहर किये जाते है 4” इनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक 
विस्तुत एवं जटिल विषय है इसका सर्वेक्षण ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से रिया जा सकता 
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है । इसके अन्तर्गत इस बात का अध्ययन भी किया जाता है कि किसी देश मे अन्‍्तर' 

के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं १ हे ही ते मल डरप बयां 
ह प्रो, वासरमेन एवं हटमेन [० जबाब गाव म्रपाधाद्वा) के अनुसार, “अन्त- 

र| ष्ट्रीप अर्थशास्त्र का सम्बन्ध वस्तुओं, सेवाओ, उपहारो, पूंजी एव बहुमूल्य धातुओं के बितिसय से 

है जिसमे इन मदों का स्थामित्व एक देश के निवासियों के पास से दूसरे देश के निवासियों के पास 

हस्तान्वरित हो जाता है। यह उन काूनो, सस्थाओं एवं व्यवहारों का वर्णन तथा विश्लेषण करता 

है जिसके अन्तर्गत व्यापार किया जाता है ।/+ 

उपर्युवत विश्लेषण के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक उपयुक्त परिभाषा तिम् 
अकार दी जा सकती है: ' अन्वर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रो के मध्य बस्तुओ, सेवाओं 
तथा भन्य मदों का आदात-प्रदाव करते का विज्ञान एव कला है ।” 

भन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विकास 
[08५98/0/आाक्या' 07 ऐगफ़ारप्४770र7. 29२08] 

जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं, अत्तर्सष्ट्रीय अर्थशास्त्र का मुस्य उद्देश्य विभिन्‍न राष्ट्रो के 
हिंतो को अधिकतम करना है । विभिन्न देशों द्वारा भलग-अलग राजनीतिक प्रणानियो को अपनाने के 
बावजूद भी दिरकाल से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व दिया जाता रहा है। बहुत ममय पहले से 
ही पश्चिम के साहेसी व्यापारी अपनी वस्तुओं को लेकर महासागरों की जोसिमपूर्ण यात्रा करके 
पश्चिम से पूरव आये तथा अपनी वस्तुओ के बदले अन्य वस्तुएं लेकर वापस अपने देशों (पश्चिम) 
को घले गये / उस समय व्यापाद वस्तु अदल-बदल प्रणाली से ही होता था । परन्तु समय के विकास 
के साथ-म्राथ मुद्रा के आविष्कार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एप बदल दिया । 

]74ी शताब्दी मे सबसे पहले वणिकवादियो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेष रूप से आयातो 
की अपेक्षा निर्यातों को बढाले की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होने भुगतान-सब्तुलन को अनुकूण 
बनाये रखने हेतु उद्योगो को सरक्षण देने की नौति अपनाने पर जोर दिया तथा आयातो पर प्रति- 
कक लगाने को उपयुक्त माना । परन्तु 8वी शताब्दी मे भ्रकृतिवादियों ने इन भीतियो का विरोध 

या । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णंद प्रतिप्टित सिद्धाग्त के अस्तंत किया 
गया है । इसका श्रतिपादन 8वी शताब्दी के अन्त मे किया गया। इसे मुख्य रूप से एडम स्मिथ 
के नाम से जोडा जाता है, परन्तु इस सिद्धान्त का विकास एवं विस्तार अन्य अर्शाल्त्रिपों द्ारा 
किया गया जिसमे डेविड रिकार्डो (03भ9 फ्तल्या2००) रुथा जॉन स्टुम्ट मिन (० धप्रणा 
)/॥॥) के नाम मुस्य है। 9वी शताब्दी के मार्शल लाइट वेस्टेवल (848:30]6), मेन्से 
((क्षततार5) आदि अप॑शास्त्रियों मे इस प्रतिष्ठित सिद्धाग्त कों और अधिक स्पष्ड एवं विकसित 
करने का प्यास किया ! 

बीगाबी शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय ्यापार की प्रकृति मे मुलभूत परिवर्तन हुए । इस समय में 
विभिस्त अभशास्त्रियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के श्रतिप्ित सिद्धान्त में आवश्यक मुधार एवं 
सशोधन किसे गये । फ्रक डी, ग्राहम (#27 0. 07/ी00), बिल ओदूलिन (फनी 0॥0), 
जैकव दाइनर (3000 एा॥८), हैबरतर ([70थ/८०), पाल एजिय (एश्४ हश्ररंड्) आदि अनेक 
अर्धशाम्त्रियों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त ने विभिन्‍न सुथरे हुए रूप प्रस्तुत शिये। इन्होंने 
उस समस कौ अवेझ आध्िक प्रमस््याओं का अध्ययन किया जिनमें जर्मत हस्तास्तरण समस्या, विश्द- 
युद्धो के बाद तीछ मुद्रा-परसार की समस्‍या, स्वर्णंणात का परित्याग, महामन्दी की समस्या आदि 
गुझ्य हैं। इन समस्याओ ने अनेक देशो के भुगतान-शेष से अमन्तुलन की स्थिति उत्पन्न कर दी । 
उसझे फलस्वरूप अनेक देशों ने इसे दूर करते के लिए विभिन्‍न सरक्षणात्मक तरीरे अपनाये, जैसे 
विनिमय-नियस्त्रण, अगशुल्क एवं छोट प्रशाती, बहुए्शीय स्याणर प्रणाली आदे ) इस प्रवार जैमे- 
जैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी समत््याएँ उपत्पित होती गयी वैसे-वैसे अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के गिद्धान्द 
में भी परिवतंन होते गये। 


] 8 ए0३ प्रशा०त, [वैलकवाीणारदा 40070 4969, ए़. 4. 
2 9३७दए37 890 ॥रा[त)30, 49/7 डाहशिगवध्थिया &0एव0ता:8५ 
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वर्नेमान समय में अल्पविकसित देशों कौ आशिक समस्या मे विश्व वे अनेबः लपशारित्रयों 
बा ध्यान आवपित बर रखा है। इनसे जेबव वाइनर (780०9 एशथ), जे बार. हिक्य छाए. 
मात), ्ण्डलवर्ग र (000॥०0लह०), एस. वी. डर ([$ 8 [्ाठल), सा मिन्‍्द्र [गि3 
2097), हैवरतर ([73027067), नस्‍्ये (शरणा७८) जादि के नाम महत्वपूर्ण हैं । इन कर्षेशास्त्रियो 
ने अल्पविव्मित देशों वी विभिन्‍न समस्याजों का अध्यधन बरवे अनेक सुझ्नाव प्रस्तुत किये है। इस 
सत्दभ मे इन्होने तुलनात्मक लागतो की सरचना एवं व्यापार दो शर्तों को शवि को अभापित करने 
बाले अनेक कारघों का पता लगाने वे जिए बनेत सॉड्ल (700९५) भी विवसित बिये है । इनझा 
वर्णन जाये के अध्यायों मे बिया गया है। 

अन्तर्राष्ट्रीय अ्॑ंशास्त्र का महत्व' 
[%९0०065४९४ 07 एरहा७या0रा, ४007005] 

अल्पर्राष्ट्रीय अर्यशास्त्र बे जध्ययन दे महत्व बो जानने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे लाभो 
पर दृष्डिपात वरना पडेगा। जैसा वि हम वह चुबे हैं अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार से विनिमय के दोनों 
पक्तो को लाभ होता है । इससे जोसत उत्पादन लागत मे कमी बरवे लाभ प्राप्त किया जा सता 
है ( विथिष्टटेटरप के वर सामरे को आन किया जर सकता है ( जिस अकार परेनू व्यापार में 
विनिमय का वा दोनों पक्षो की आवश्यकताओ को पूरा करता है उसी प्रज्यर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
विभिन्‍न राप्ट्रो के हितों की पू्ि बरता है। बत. अन्दर्सप्ट्रोय अर्यशास्त्र के अध्ययन जया महत्व 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार के! लाभो वो जानकारी में निहित है । 

पुनः, अन्तर्साप्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से अल्पविकसित राष्ट्रों की समस्याओं बा समाधान 
प्राप्त बिया जा सत्ता है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व के विकसित देगों के आाधिव 
विकास में विदेशी पूंजी तेया श्रम ने महत्वपूर्ण मूमिवा घ्रिमाई है । जल्रविदसित देशों वो आावश्यत' 
यात्रा में विदेशी पूंजी एवं तकनीवी ज्ञान उपलब्ध बराकर उनके आायथिक पित्ञाम वी दर में वृद्धि 
को जा सकतो है । * 

अन्तर्राष्ट्रीय अघं शास्त्र का अध्ययन हमे यह भी दताता है वि विश्व दे देशों वी विभिन्‍न 
समस्याएँ अन्तर्राप्ट्रीय सहयो। द्वारा हल बी जा सदती हैं। इस बात वो ध्यान में रखबर ही विश्व 
के विभिन्‍न देशो ने मिलकर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सस्‍्यथाओं, जंसे अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक ब्पोष, विश्व 
दैक, गाट, अक्टाड आदि का निर्माण किया है। विशेष रूप से जयिक क्षेत्र में इत सभी सस्पाओं 
वा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रो. मायर (१४८) बे शनुमार, अन्तराष्ट्रीय व्यापार ने विश्व के 
अनेक राषप्ट्रा कै वित्रास को सीब्र गति से बागे बढाने में सहायता वी है । किसी भी राष्ट्र बा विशास 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विना नही हो सकता । वे राष्ट्र को आज सबसे अधिक विक्रमित माने जाने 
हैं, उनवे बीच भी अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ जिससे उन्हें अधिव तोद्र गति से दिवास वरने वा 
अवसर प्राप्त हो गया । उदाहरण वे लिए, इगर्लेप्ड का आधिक विक्ञास सूती एवं ऊनी वस्त्रो वे! 
बन्तर्राष्ट्रय व्यापार के फलस्वरूप ही हुआ है ! इसी अ्रक्नार स्वीडन ने खकडी जा अन्दर्राष्ट्रीय 
व्यापार क्या । कनाडा ने गेहूँ के व्यापार द्वारा, जागन ने रेशम के व्यापार हारा, ३4528 
डेयरी वे निर्यात द्वारा, स्विटजरजैंण्ड ने घड़ी वे निर्यात द्वार, भारत ने चाय एवं यूट वे नि 
हारा अपना आशिक वियात्त किया । वर्तमान मे भी विश्द वे सभी देश अन्तरोप्ट्रीय व्यापार से ही 


*लाभान्वित्त हो रहे हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र * 
[80078 0#ाह्चराख्ााणरक्षा, 5#2000808] 
अन्तर्राष्ट्रीय जथंशास्त्र के क्षेत्र को निम्नलिखित तोन शीर्षदो वे अन्तर्गत अध्ययन किया 


जा सबता है: हे 
] अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वी. विपय-मामत्री (इप्रशक्ष्णनाआवः णी तवरशिएपार्यो 
फऋ०णए०्णपां?ओ), 
अी्/8प])यय पु अन्तर्गत 
] अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के महत्व की विस्तृत व्याख्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साभों दे अस्दर्येत 
देखिए इसी पुस्तक का अध्याय 8 | 
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2. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की श्रक्ृत्ति [ए०/४० ण॑ काध्टाफब/णार्ण ॥0णाणगांण्यो, 
3, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अन्य विपयो (विज्ञानों) से सम्बन्ध (सिशषक्षाण्म ० धर 
7्शा/णाल! ए6ज0या।58 फरफ 0फालत डपाणुंट९5) । 


, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को विधय-सामप्ररे 
(80ए०८०वाणाद त॑ गदानाणानो 8कणाणा 585) 


अन्तर्राष्ट्रीय अर्धशास्त्र की वियय-सामग्री में एक देश से दुसरे देश के मध्य किये जाने 
वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात-निर्यात कौ सम्मिलित किया जाता है। भअक्षेप्र भे, अन्तर्राष्ट्रीय 
अपंशास्प की विपय-सामग्री का वर्णव मिम्ने अकरार किया जा सकता है : 


(0) अत्तर्राष्ट्रीप व्यापार के सिद्धान्त--अन्तर्राष्ट्रीय कर्यशाहत्र के अस्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के विभिन्न सिद्धान्तो का अध्यवत किया जाता है। इन सिद्धान्तों में वणिकरवादी एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त, एड्स स्मिथ का प्रतिष्ठित अन्तर्साप्ट्रीय ध्यापार का छिद़ान्त, 
तुलबात्मक लग्गत प्रिद्धान्द, अवसर सायत सिद्धान्त, हैश्शर ओहलिन मिद्धान्त, स्योनतरीफ़ विरोधा- 
भाष, रटाल्पर-मैयुलमत भ्रमेय, साधन मूल्य-समानीकरण सिद्धान्त भादि मुख्य हैं। 


(8) अस्तर्राव्ट्रीय व्यापार के सौद्धिक पहुतू--अन्तर्राष्ट्रीय अथ॑शास्त्र की विपय-सामप्री 
के अन्तर्गत अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौंद्रिक पहलुओं का अध्ययत भी किया जाता है। इससे 
व्यापार की शर्तें, विदेशी व्यापार गृणक, विदेशी विनिमय एवं विनिमय दर निर्धारण के सिद्धान्त, 
विनिमय नियत, भुगतान सस्दुलन, मूल्य स्थिरता एवं विनिमय स्थिरता एबं अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वर्ण मान आदि का अध्ययन मुख्य है । 

(0प बाणिश्यिक तौतियाँ--अस्तर्राप्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई जाती 
है उसे वाणिण्यिक नीति बहुते हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न वाणिज्यिक नीतियों का अध्ययन किया 
जाता है णैसे स्वतस्थ ध्यापार एवं सरक्षण, सरक्षण की विधियाँ, आयात अम्यश, एकराधिकारी 
सप्त एवं अन्तर्राष्ट्रीय संघ (/००90॥68 शाएँ वि/क्षातव/णाओं (723), प्रशु्क नीति, राशि- 
पतन, साम्राज्य अधिमान [7एथ्वा४ शर्धक्षक्षाए८), राजकीय घ्यापार (86 7740098), 
हिपक्षीय एवं बहुपक्षीय॑ व्यापार (म//8९०४) ४४० ?ैए॥)9867७! 7730०), कस्टम यूनियन का 
सिद्धान्त (0009 ० (7४ण॥ एंएं०१), आदि । 

(४ अन्तर्राष्ट्रीय भाथिक सहपोग--अस्तर्राप्ड्रीय अर्धशास्थ में हम भ्रन सभी संस्थाओं को 
अध्ययत करते हैं जो अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती हैं तंथां उससे सम्बन्धित समस्याओं 
का हल कैरगे के लिए स्थापित की गयी हैं। इलमें निम्न मुध्य हैं: अस्तर्राष्ट्रीय मु कोप 

([/7, दिशव बैंड (|/००४ 890 ० 8770), अन्तर्राष्ट्रीय तरतता की समस्‍या (20ए॑८ण 
0 ाहाआ0790 [970॥9), अवठाड (एजरारद ४०५ एशटिषाए० णा 206 था 
79शै०्ागव्या थ ीपटा4509), धृरोपीय साझा बाजार [सशाणि८आ 00फाणा 3920), 
एशिया तथा प्रशान्त सागर क्षेत्र के देशों का व्यापार सम्मेनन (7866 (०गिषा०६ 00 /डाढ 
जावे 930॥86 'पं४४०5), एशियाई साझा बाजार (#भंजा (०शाशणा (6), एवं प्रो, वीर्य 
बाण आतारीड्रीए अ्धंशःस्त्र आाद़ि 

(५) विदेशों ध्यापार की संरघना एवं दिशा-इगके अन्तर्गत हम रिगी देश की वाल 
(समय) के व्रस से व्यापादिक ग्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं । का विदेशी व्यापार भें विशिधता एएं 
आधुनिक प्रवुत्तियाँ, व्यापार एवं भुगतान सत्युलन, आयात- सीति, वियाति संवर्धन एक 
आयात प्रतिस्वापन, अवमूल्यन एवं अधिम्ुल्यत, दिदेशी पूँजी और आधिक व्रिश्ञास आदि से 
सम्बन्धित समस्त धारणाओं का अध्ययन भी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की दिपय-शामप्री में सेश्मि- 

लित होता है। प्राय, सरकार की अनुदान एवं करारोपण नीतियां आयात दया विर्वाति को प्रमादित 
फरदी है | जहाँ सरकार की अन्य मीतियो वा प्रत्यक्षत. देश थे नागरिकों पर हीं प्रभाव होता है. 
वाधिण्यिक मीतियाँ यानी आयात व निर्यात थे सम्बद्ध नीतियाँ न बेउल देश के भुगतान-सस्तुलन 
को अपितु किसी सीमा तक सम्बद्ध देशो वे नागरिकों को मी मम्रात्ित कसी हैं। अस्थु, सर- 
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कार हर आयान व निर्यात नीतियो का भी अन्तर्राष्ट्रीय अ्शास्त्र वे: अन्तर्गत अध्ययन किया 
जाता है। 

2 अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र फौ प्रकृति 

(ीर॥ण० ती [द्शाशाणरां 8९०7०॥7०७) 


अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वी प्रकृति वे अन्तर्गत हम यह जानने का भ्यास करते हैं कि यह 
बज्ञान है अथया कया | ज॑सा वि हम जानते हैं किसी भी विपय वे क्रमवद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते 
हैं । विज्ञान मे विसी तथ्य वे कारण एवं परिणाम वे' पारस्परिक सम्बन्धो का अध्ययन किया जात 
है । विसी घटनाचत्र वे सम्बन्ध म सामान्य नियमो को विकसित करना ही विज्ञान कहलाता है । 
विज्ञान वी भाँति अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र म हम अनेक नियमों एवं सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं । 
इनका वियास भी त्रमयद्ध तरीके से होता है । अन्तर्राष्ट्रीय अय॑शास्त्र तथ्यों वे' समूहों का प्रतिपादन 
करने में सहायता वरता है जिसने फतस्वरूप अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों की प्रति विशेषताएँ तथा 
अन्य महत्वपूर्ण बातों (निष्कर्षों) वी- जावयारी प्राप्त होतो है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ शास्त्र एसे सिद्धान्तों 
वी स्थापना करता है जो विदेशी व्यापार म लगे हुए व्यक्तियों के व्यवहारों वा अध्ययन करता है 
अत अत्तर्राप्ट्रीय अर्थशास्त्र को नि स्न्देह विज्ञान कहा जा म्रकता है । परन्तु अन्य विपयो को भांति 
यह हा व व्यवह्वार का अध्ययन करता है | अत इसे सामाजिक विज्नात की श्रेणी मे ही रखा 
जाता है। 

किण्डलवयर ((76८0८६८/) के अनुसार, बढते हुए अन्तर्राष्ट्रीयवाद या बढ़ते हुए 
राष्ट्रवाद भ अन्तर प्ट्रीय अथंशास्त्र ज्ञान एव समझौतो का एक महत्वपूण साधत माना जाता है ।” 
अत स्पप्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय अय॑शास्त्र को एक विज्ञान माना गया है जो व्यवित के व्यवहार वा 
अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष म अध्ययन बरता है। 

विज्ञान को भाँति कला को भी परिभाषित किया जा सकता है | किसी विपय का क्रमबद्ध 

ज्ञान विज्ञान बहलाता है जवबि उस विषय से सम्बन्धित नियमों एवं मिद्धान्तो का श्रमवद्ध प्रयोग 
कला कहलाता है । इस प्रगार कला से तात्पर्य किसी विज्ञान व प्रयोगात्मक रूप से है। कला एक 
व्यावहारिक तथा है जबकि विज्ञान केवल ज्ञान प्रदर्शित करता है। क्सी बात का ज्ञान प्राप्त 
करना विज्ञान है किन्तु जब उस ज्ञान का किसी पूर्व-निश्चित उद्देश्य वी पूर्ति हेतु प्रयोग क्या 
जाता है तो उसे झान के प्रयोग को ही वा कहा जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय अथशास्त्र भे विज्ञान वी 
भाँति नियमों एवं सिद्धान्ता का निर्माण ही नहीं क्या जाता बल्कि उन नियमों एवं घ्रिद्वान्तो का 
प्रयोग भी व्यक्तिगत एवं सावंजनिक नीतियो, कार्य क्रो एवं कार्यवाहियों वे! लिए इस क्षेत्र (बन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र) मे उस्तन होन वाली समस्याआ के समाधान के लिए किया जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक कला भी है। वासरमेन एवं हॉल्ट्मेन ने अस्तर्राष्ट्रीय अरथशास्थ 
को बला मानने थे' निम्नावित कारण बताये हैं * 

(अऑ) अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से आने वाली संमस्याओ के समाधान के' 
लिए हल प्रस्तुत करता है, तथी 

(व) अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ शास्त्र व्यावहारिक समस्याओं को हल बरने भ नियमो की व्यास्या 
करता है! 

उपर्युक्त विश्तेषण से स्पष्ट है कि अन्चर्राप्ट्रीय अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनो ही है 


3 अन्तर्राष्ट्रीय लर्यशास्त्र का अन्य विषयों से सम्बन्ध 
[एड8007 ० पॉिाणाल] 80070003 क्या जा ध $709००७) 


अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक आश्रित विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में अध्ययन करता है । इसका अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अयंशास्त, सजतीति-शास्त्र, इतिहास, 
भुगौत, गगित सास्यिकी आदि से भी घ॒निष्ट सम्बन्ध पाया जाता है। अर्थशास्त्र में हम विभिन 
भआविक नीतियो जैंत आयात-निर्यात नीति, अशुल्क नीति, विदेशी व्यापार नीति आदि का अध्ययन 


403. 2 अधि लक 
[. हुलाला, शिवंल स , 706 उद/शावधगादों खटखात्पाए,, 50९०१ छला[ा०9, ?िव्यपण्ड गेंशी 
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करते हैं जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होता है । इसी प्रकार अल्वर्राष्ट्रीय व्यापार से हम 
अनेक आर्थिक घटनाओं का जिक्र करते हैं जिमका प्रभाव अमस्तरप्ट्रीय क्षेत्र पर पढ़ता है। अत, दोनों 
मे घनिष्ट परतर सम्बन्ध है हु 
राजनीति-शास्त्र में हम अनेक देशों के संविधान एवं उनकी राजतीतिक स्थितियों का अध्ययन 
करते है जिनका सम्पस्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्ज्ञास्त्र से होता है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय अर्य शास्त्र के 
अनेक बियय जैसे विदेशी विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं के कार्यकलाप अदि राजनीति-शास्त्र को 
प्रमावित्त करते हैं । 
बन्तर्टाप्ट्रीय अयंशप्स्तर में सिद्धान्तों की ध्यास्या आकडों के आधार पद को जाती है अतः 
इसका सस्वन्ध ऐसे मरेंडलों से भी है जो गणित तथा सारियरद पर आधारित होते हैं। वास्तव ये 
ज्ञात की प्राय, सभी शावाओ से अन्तर्राष्ट्रीय अव॑श्यात्व का अत्यक्ष एवं अग्रत्पक्त सम्बन्ध अवश्य पाया 
जाता है। 
प्रश्त एवं उनके संकेत 
. अन्तराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अय॑ स्पष्ट कौजिएं। इसको विषय-सामप्री क्या है? 
एिडछाओा। फ6 शर्शागए ण॑. पत्याभीगाओ 8९0०3, ६६४ ॥ ॥8 ४प्रशिध्ण- 
ए्रका(हर 
[सकेत--अन्तर्राष्ट्रीय अभशास्त्र का अथ॑ स्पप्ठ छरते हुए बताइए कि सामान्य अधंशास्त्र की 
तरह अन्तर्रास्ट्रीय अयंधारत्र भी व्यक्तियों की आथिक पव्रियाओ का अध्यप्न करता है । जैसा 
कि नाम से ही ह्मप्द है, अन्तर्राष्ट्रीय अर्यशास्त्र में उठ आर्थिक ग्रतिविधियों का अध्ययन किया 
जाता है जो विभिन्‍न राष्ट्रो के मध्य सम्पन्त होती हैं। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र बी 
विपय-चस्तु के मक्षेतर में वर्णत कीजिए ।] 
2. बअन्र्सष्ट्रीय अर्यशास्त्र के भह॒त्व पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
9/॥॥6 9 [97 ॥0० ०0 6 47/0704506 ० ॥9[ट2॥50074] 500॥00॥05. 
3. अन्तर्राध्वीय अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र का यर्णद कौशिए । 
0680076 (॥6 78|06 9 $00 ७९ 0 [7ट03॥॥003॥ 2९000 7॥05 
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अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्क्षे्रीय व्यापार की तुलना 
[एशाशर्टा0फ 787:४८४ एसएएरफ धप्ार054, 47० 
एफार-र6ठा050, प्रा७फआ] 





एडम स्मिय (80ंदा धााएं) वे समय से लेकर आब तत आयित्र विचाटा की प्रगति 
काफी तीद्र गति से हुई है। लगभग दो-सौ वर्ष पूर्व सभी (प्रतिष्ठित) अर्थशास्त्रियों वा ध्यान मुल्य 
सिद्धान्त (प॥0ण४ ० ४गए०९) पर वेन्द्रित पा। इन अर्थशारित्रयों ने बेवल श्रम को ही उत्पादन 
का एफ साधन मानते हुए यह तर्क दिया था कि श्रम रिसी देश के भीतर तो गतिशील है परन्खु 
देश की सीमा वे दाहुर इसरी यतिशीलता निर्वाध नहीं है। इंस अकार वी मान्यता के वारण 
अर्थशास्त्रिया भे यहु भावना विकसित होती गयी वि' जो परिस्थितियाँ एद शर्तें किसी देश वे भीतर 
वस्तुआ वे विनिमय को नियमित करती है वे दा देशो के दीच वस्तुओ के विनिमय वे सन्दर्भ मे 
लागू नही होती । यद्यपि उन्होने यह स्वीकार विया कि जलवायु भूमि की उदरा शवित श्रम वी 
दक्षता आदि वे' अन्तर वा व्यापार को शर्तों पर प्रभाव होना सम्भव है फिर भी उनवा ऐसा 
विश्वास था कि आन्तरिक व्यापार (0०॥०५७० 5०0७) एवं दो देशा के बीच [यानी विदेशी) 
व्यापार (7स्‍शग4(/गावां ०0०) के सध्य अगुख अन्तर श्रम वी गतिशीलता से सम्बद्ध है ।.५ 

हाल ही मे शोफ़ेसर वरदिल मोहलिव (800 0%90) ने उपर्युक्त प्रतिष्ठित मान्यताओों 
(७६४०७ 855ए7090075$) एवं तत्मम्वन्धी निष्कर्ष को चुनोती दी है॥ मार्शल को उद्धृत करते 
हुए ओहलिम लिखते हैं कि भ्रम एूँजी एवं भूमि आदि उत्पादन वे! सभी साधनों मे कुछ विशेषताएँ 
होती हैं तथा इममे प्रत्येश" विशेषता का उत्पादन वी प्रत्रिया (9000०0०॥ 9700८5५) एवं विनि- 
भय की सम्भावना (0$9097॥06५ 04 ९१०॥०॥४७) पर प्रभाव होता है! परन्तु “समस्या से 
सम्बद्ध कठिनाइयाँ प्रमुख रूप से स्थान में परिवर्तनां एव उस समयावधि पर विभर करती हैं 
जिसमे बाजार का विस्तार हो रहा है ।”! माशत (/आ७४०)) के मतानुसार क्षेत्र की अपेक्षा 
समय वा प्रभाव अधिक प्रयत्न होता है। ओहलित वे मतानुप्तार आज के अधिवाश बर्थेशास्‍्त्रो 
मार्शत की * समयावधि परिकल्पना (7076 2॥»090॥7£95) से सहमत हैं।॥ ओहजिन के अनुसार, 
“एक से दूसरे निक्टस्थ वाजारों ये मध्य इसके विस्तार के माध्यम से स्थान तत्व वो मूल्य निर्धारण 
के सिद्धान्त मे पूर्ण रूप से सम्मिवित क्या जाना चाहिए $"? 

जुसा कि हम जानते हैं अन्तक्षेत्रीप ध्यापार अपवा आन्त्रिक ब्यापार से तात्पर्य उस व्यापार 
से है जो विसो एक देश की सीमा के भोवर विभिन्र स्थानों अयवा क्षेत्रा के बोच जिया जाता है। 
उदाहरण के' लिए यदि राजस्थान का व्यापारी उत्तर प्रदेश बे' व्यापारी से व्यापार करता है तो इस 
प्रकार के व्यापार को भारत मे अन्तर्सेत्रीय व्यापार अथवा आन्तरिक व्यापार बहेगे । हैवरलर ने 
आस्तरिक व्यापार की परिभाषा दते हुए कहा है कि “गृह ब्यापार (स्रणण6 प90७) से तासय॑ 
एक सामान्य व्यापार से है जो किसी क्षेत्र विशेष वे अन्तयत बिया जाता है तया जिस क्षेत्र का 
विवास करने म उस देश की सरकार रुचि रखती हो अथवा वह क्षेत्र उस सरकार वी सीमा के 
बन्तगेंत आता है । 


५५ 2५0 अलन लक 
१. खाधध्व गरिजा॥), कफिटशै6 वी &200उलाक (8फ हवशा०ओ 8000 ४. (एफ्शद ॥ 
4|4, ह् 
2 *नार लैत्ता८व६ ० $93०८ शाएद ०३ हाष्टव ि| ए०ात्रप॑टावा०घ व 6 ॥0079 ण एप 
309 गपरणण९॥ एैं5 व्जटा9079 4079 09९ 0 ७ एप्राण्य ण ऐश उच्ेज्वस्त णञ- ०४ 
3 099, खाद उत्शाणावों गाव ॥70फग7०वों रश्टवंट, 2952, 9 4 


अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तक्षेत्रीय व्यापार कौ छुलना | 9 


+ श्सके विपरीत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से तात्यय जम व्यापार ये होता है जिप्नके अस्तर्गत्त दो 
या दो से अधिक स्वतस्त्र राष्ट्रों के मध्य कस्तुऔ एवं सेवाओ का विनिमय किया जाता हो । उदाहरण 
के लिए, जब भारत अमरीका से कोई व्यापार करता है तो उस व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
कहा जाता है। इसे बाह्य व्यापार (छलाश्यावा 77405) अथवा विदेशी व्यापार [एिणलंड्र१ 
१7%86) भी कहते है । 

प्रो, हैवरलर के शब्दों मे, ' “गृह ब्यापार और विदेशी व्यापार की विभाजऊक रेसा एक देश 
की सीमा होती है। इस सीमा के भीतर होने वाला व्यापार गृह व्यापार वद्ठलाता है जबकि इस 
सीमा के बाहुर विभिन्‍न देशों के साथ होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहनाता है।'” उदा- 
हरणार्थ, दिल्ली या बस्तई के बीच किया जाने वाला व्यापार आन्तरिक व्यापार है, जवकि भाग्त 
और छझस या क्षिदेन या अमेरिका के वीच होने वाला व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है । 


आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता 
(जा. करार फर्श गा शा, और 
ए्रयशर47्राणपक्ा, 7498] 


प्रतिष्ठित अरधंशास्त्रियों (एडम स्मिथ, रिकार्डों, जे. एस. ग्रिल आदि) ने अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार 
एवं आन्तरिक व्यापार को अलग-अलग भाता था। उनका मत था कि अन्तर्राव्ट्रीय व्यापार बढ 
व्यापार है जो विभिन्न देशों मे रहने वाले ब्यवितयों के मध्य होता है जवक्ति आन्तरिक व्यापार वहू 
व्यापार है जो एक ही देश में रहने वाले ध्यक्तियों के मध्य किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक 
देश की सीमा को पार कर जाना है जबकि भाश्तरिक व्यापार सीमा को पार नही कर पाता । हिन्‍्तु 
कुछ अर्थशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अन्तक्षेत्रीय व्यापार में कोई विशेष अन्तर नहीं मानते । 
प्रो ओहलिन, हैवरलर तथा अनेक अर्यशास्त्रियों के मतानुमार सिद्धान्तव. आन्तरिक एवं अन्तर्रप्ड्रीय 
ब्यापार की समस्याओं के मध्य अन्तर बताना असम्भव है। इनके बीच कोई विभाजक रेसा नहीं 
खौची णा सकती भौर न॒द्वी इस प्रकार का अन्तर करना आवश्यक है। भोहलिन के शब्दों मे, 
“घरेलू तथा विदेशी व्यापार मे मौलिक अन्तर नही हैं, इसल्लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन हेतु 
किसी पुथक्‌ प्िद्वाल्त की आवश्यकता नहीं है ।” ओहलिन ने यह स्पष्ट विया कि जिन कारणों से 
एक देश वे' विभिन्न व्यक्ति या समूह व्यापारिक कार्यों में व्यस्त होते है उन्ही कारणों मे विभिन्न राष्ट्र 
भी व्यापारिक कार्यों में सलग्न रहते हूँ । उनके दृष्टिकोण से अच्तर्राष्ट्रीय ध्यापार अस्तक्षेत्रीप व्यापार 
का ही एफ विशिष्ट रूप है। ओहलित के समर्थकों का भी यही विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार 
एवं [वदेशी व्यापार के लक्षणों मे अस्त्रर केवल अश (०८४:८०) का है, वास्तव में दोतों मे कोई 
अन्तर नही पाया जाता । यही कारण है कि उन्होंने अन्चर्राष्ट्रीय व्यापाट के पृषक्क सिद्धान्त के 
भौचित्य को स्वीकार नहीं किया | 

बस्तुत. ग्रोफेसर ओहूतिन अम्तर्दोभीय अपबा देश के भीतर होने वाले व्यापार प्रथा अन्य 
रप्ट्रीय व्यापार के बीच कोई अन्तर नही मानते । उनके मतानुसार दोनों ही प्रकार के ध्यापार से 
हमे निम्त तीन समान बात॑ दिफायी देतो है « 

(!]) विशिष्टोफरण एवं श्रम-विधाजन--आलन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के 
घ्यापार के प्रभुप आधार श्रम-विभाजन एवं वरिशिष्टीकरण हैं। व्यक्ति वी 42000 भी देश उस 
बह्तु अथवा बस्तुओ के उत्पादन से विशिष्टता प्राप्त करने का यतन करेगा जिनमें उते अपक्षाइत 
अधिक लाभ है । यदि धम-विभाजत एवं विशिष्टीकरण की यह प्रक्रिया देश की शीमा के भीवर ही 
(विश्निन्न राज्यो या नितो दझ ही) सीमित रह जाय तो यह आत्तरिक व्यापार को जन्म दैंगी। 
यदि विभिन्‍न देशों मे तुलनात्मक साभ देः आधार पर विशिष्टीकरण विया जाय तो इससे अन्तर्रा- 
ध्ट्रीम स्यापार शा आरम्भ होगा । 

(2) दस्तु-दितिषय की भषिया--आन्‍्तरिक व्यापार में वस्तु वो पूर्ति झिन इताशी में अपिक 
है (और फततः मूल्य कप है) वहाँ से बम पूति (यानी अधिद मुल्य) वाने इलावौ गो यम्तु पे 
स्थानान्तरण होगा । इस प्रशार, अस्वर्रप्द्रीय व्यापार से भी जिम देश में वस्तु का उसादत अधिक 
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(यानी मूल्य कम) है, वहाँ मे जहाँ वस्तु का अभाव है (यानी मूल्य कार्प उन क्षे 
वस्तु वा निर्यात जिया जायेगा । ह है (वानी मूल्य काफी अधिक है) उस क्षेत्रों को 

(3) अधिक्तम लाभ अथवा न्यूनतम उत्पादन लागत का उद्देश्म--विनिमय का उद्देश्य अधिक- 
तम लाभ प्राप्त बरना है। यही उद्देश्य अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार मे भी प्रत्येवः व्यक्ति अथवा सस्या 
वा भाना गया हैं । जब तब व्यापार मे (चाहे वह आन्तरिक' व्यापार हो अथवा विदेशी व्यापार) 
लाभ होता है व्यापार की अश्रिया चलती रहती है। यदि व्यापार मे हानि प्रारम्भ हो जाय तो 
व्यापार स्थगित करता पडता है । दोनो ही प्रकार के व्यापार में स्यूनतम लागत पर उत्पादन प्राप्त 
करते हुए बाजार में उस भ्रेता या फ्रेता-समूह को दूँढवा होता है जिससे अधिकतम आय प्राप्त हो 
सके । यह स्थिति आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे समान रूप से पायी जाती है । 
कु (4) साम्राजिक सम्बन्ध--जब एक ही देश सप दो क्षेत्रो में व्यापार होता है तो दोनो 
में जब एक दूसरे के सामाजिक रीति-रिवाज और पर: का आदान-प्रदान होता है. जैसे जब 
शाजस्थान व ५ बंगाल के बीच व्यापार होगा तो दोनो एक-दूसरे वी सस्कृतियों से परिचित होगे । 
इसी प्रकार, जब दो देशो बे” बीच व्यापार होता है तो उसमे भी सामाजिक व सास्द्ृतिक विचारों 
का आदान-प्रदान होता है । 

(5) ऐच्छिक सोदा--अन्तर्राप्ट्रीय एवं अन्तक्षे त्रीय व्यापार दोनो ही ऐच्छिक सौदो पर 
निर्भर ब रते हैं । विदेशी वस्तुओं का भी उसी समय क्रय एवं विन्नय क्या जाता है जब दोनो देश 
(पक्ष) उसके लिए इच्छुक हो । इसी भ्रकार आन्तरिक अथवा अन्‍्तक्षेत्रीय व्यापार में भी बस्तुओ वा 
अप-वितय दोनो पक्षो की इच्छा पर ही निर्भर करता है । किसी भी व्यक्ति अथवा सस्था द्वारा वे 
विवश नहीं किये जा सकते । 

ओहलिन ने इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उन्ही सिद्धात्तो का अध्ययन करने पर 
बल दिया जो अन्तर्राष्ट्रीय या आन्तरिक व्यापार हेतु प्रयुक्त होते हैं । उन्होंने अपनी ' स्थान थीसिस!! 
($9%0० ॥॥689) को आधिक जीवन में दो कारणों से अत्यधिक महृत्वप्रुण बतलाया। प्रथम, 
निर्दिष्ट क्षेत्रो में विभिन्‍न उत्पादको की स्थिति निश्चित है ओर उसमे सरलता से - कोई परिवर्तन 
सम्भव नही है। दूसरे, वस्तुओ का स्थानान्तरण एक से दूसरे स्थानों पर बिना परिवहन-ब्यथ किये 
सम्भव नही हो पाता ॥ 

ओहलिन की स्थान सम्बन्धी थीसिस का आथिक जीवन मे दोहरा महत्व है । प्रथम, विभित 
फर्मों की स्थिति अपने आप मे भिन्‍न होती है ओर कोई भी फर्म एक स्थिति (!0००॥)) से दूसरी 
पर सरलतापूर्वक नही जा सकती । इसका एक कारण उनकी स्थिर लागतो (90०0 ००४७) मे भी 
निहित है। द्वितीय, वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण में परिवहन-लागतो के 
कारण भी बाधा उपस्थित होती है। इसलिए दो प्रमुख वातो पर आन्तरिक (अन्तक्षेत्रीय) एवं 
विदेशी (अन्तर्राप्ट्रीय) व्यापार का अन्तर आधारित होता है . (अ) स्थान सम्बन्धी कारण (980९ 
९०७४९७४४४०७६) , तथा (व) साधनों को गतिशीलता ((8०(5ए एए60प/७४) अथवा इनकी अगति- 
शीलता (ए77000॥9) । इसी बात को इस रूप में भी व्यक्त क्या जा सकता है वि जहाँ अन्त- 
क्षेत्रीय व्यापार का प़िद्धान्त देश की सीमा के भीतर होने दाले व्यापार वा विवरण है, अस्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार का सिद्धान्त देश की सीमा वे” बाहर होने वाले सोदो की विवेचना भ्स्तुत करता है। बस्तुत. 
अनेक ऐसी वातें हैं जो अन्तक्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर को स्पप्ट करती हैं। हम 
नीचे इन्ही सब कारणों पर प्रकाश डालेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथ# अस्तित्व एवं इसके 
लिए पृथक्‌ सिद्धान्त की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं । 

आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर 
(एाकछश्हार्का5 क7ए 88४ रा हएर4, 0070 
पवाफरर२७770/267, 77९407] 
हैवरलर मे' अनुसार, “प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि देशी एवं विदेशी व्यापार 
में मूलभूत अन्तर पाया जाता है ॥77 इस मूलभूत अन्तर के कारण ही अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
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अत्तर्राष्ट्रीय एवं मत्वक्षेत्रीय व्यापार को सुना | 


अध्ययन सै लिए पृधक गिद्वान्त की आवश्यकता की ह्थीकार किया जा सका है। इस कारणों की 
पिश्रेषता तिम्ग प्रकार वी णा राफती है : है 

के (१) उत्पादन के शाप्रनों की गतिशीतता का अन्तर (जक्षलात्ट ज छ०्शा।॥ 
अहाणाड ७ एप 04000॥])--वरजुत्ः प्रतिष्ठित अर्थगास्त्री यद्ध गातते थे कि उत्पादन का एक 
गात्र साधन श्षम हैं और रा का एफ देश से दुगदे देश को ग़रणत/पूर्यफ्र गतिशील होना स़स्भव 
नही है। फिर भी, शिएशों थादि प्रतिस्टित जध॑शास्त्री यहू स्वीपयरर करत ये कि देश के भीतर श्रम 
[याची उत्पादन के साधनों) की पतिशीसता धब्गव है । 

उत्पादत फे गायनों मे विधशाश गतिशील्शा के इसी अमाय के शरण उत्पादत-सांगवों मे 

गापेग अथवा तुलतात्मत' भग्तर (०0गाँ़ावरा/एट वतीशिद्याटठ वा 000 एा०१ाए(णा) उतलनन्‍न 
होते हैं । एफ देश पैः भीतर तो मूस्यों का निर्धारण उत्पादत-्मागों के आधार पर गरततापुर्वक 
किया जा गया है। इगके सिपरीत, अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार मे लागतों का मृत्य-निर्धारण मी प्रत्निया 
हैं कोई गदत्य नही है। श्रम या उत्ादग के साधनों मे गतिशीतता के बधाव के पारण अन्यर्राष्ट्रीय 
श्रम-विभाजन को उत्पत्ति द्वोनी है और इसे फलस्वरूप विरपेध् या सापेक्ष लागत साम (05070 
0 ९णाप्रिग॥५0 ९05 ॥( ५205) प्राप्त होते हैं । ५ 


गाधारणाया एफ देश के असर एक यस्तु की कीमत उसकी उत्पादव-सागत के यरावर 
होती है, शेष रुप मे जबकि विश्तेषण का समय यर्याप्त लग्बा हो। अगर दीप॑ कोल मे विशी 
उद्योग में गाधारण ताभ प्राप्त होता है दो उप उधोग गे अधिक (उत्पादन पे) स़ाधनी को प्रयोग 
किया शागेगा, जिग॒के फलह्यरुप उत्पादग मे थुद्धि होगी तथा वस्तु की प्ीमत से कमी होंगी | यह 
प्रिया हथ तप धनेगी जब तरफ़ कि छत यह्तु की कीमत उत्पादग-लागत के बराबर गह्ी हो जाती 
है । इगफ्े विपरीत, अगर किगी उद्योग में कुछ फर्मों को द्वानि हो रही है तो ये फर्में उस उद्योग से 
उत्पादग करता बरद फर देती ६ अथवा उस उद्योग मे थाहर निकल जाती हैं, शिगग्े फतस्वरूप 
उत्ण उधोग कै उत्तादग गे पमी हो जायती राधा वस्तु की पीमत में बुद्धि होगा तय तय जारी रहेगा 
जय है कि एस लत की कीमत उगकी उत्पादम-सायत के बराबर नहीं हो णाती है। इग प्रकार 
पूर्ण प्रतियोगिया पी हिवति मे उत्पादन के शाप्रवों की यतस्त्र गतिशीलता इस याव को स्पप्ट कर 
देती है ॥ दीप कांस ये प्रत्येक वस्तु की ढीमत उसी उल्ादव साय के यरायर होगी। परस्तु 
मद्दे रिथिति केजत आरत्िक ध्यापार अधथया वस्तुओं के विनिमय में ही देशी जा गपसी है। भा 
उत्यादा के गाधन किसी देश की सीमा मे बाहर स्पतस्त्र गतिशील नहीं होते, भत विभिन्न देशों मे 
घातुओ की बोमयों तथा उत्पादनन्लापों मे अन्तर होगा । इगलिए, राष्ट्रीय शेया अश्शर्राष्द्रीय 
स्यापार के शभीष के अर्तरों को विश्वेषण करते के लिए एक अलग सिद्धार्त की भ्रोवश्यकता है । 

(2) राष्ट्रीय भीतिषों में भिप्नता (0[शक्षा८७ ॥ 7४० ण्राणं 70॥8०)--दिपिन्न देशों 
ह| करलयाती, श्रम ने हद, बारणानों एवं श्रेमिंत्र गषों है राम्यन्पित नियमों भे _ शाफ्ी अगर 
होता है । इंगके वि/तीक, एुझ़ देश के भीवेट ये सभी नियग सगगय एक जैते दी होगे दैं, हे जबकि 
विशिर्न देशों में इव नियमों की भिग्गता के कारण अस्तर्ट्रिय एवं अस्त्षत्री ये व्यापार की शर्तों मे भी 
फापी अन्तर भा णाता है । 

(3) भोषोतिर दुर्य टागदीतिश परिस्थितियों शी क्षमता (ऐ/वधिल00 9 07004 
एल बाएं एजीव्य (आशाप्राइध्धा०८)--अरारा्द्रीय ध्यापार ये याजारों दा दिभाजत काफी 
शी्मा तह भौगौशिक एप राजनीतिक शीमापंं से भी प्रभावित होदा है। इतके कारण ही पतादन 
के साधनों का एक पेश गे दुगरे देश वो रघावास्तरण करना रे उतना गरत नहीं रह जाता जितना 
हि अलर्धतीय स्यातर मे गरार्भ में है। दो देशों के मध्य होने वाला ब्यापाद पापी गीमा शड 
बस्टम एएं गीगा-शुल्क सग्यस्धी पानूसा द्वारा भी प्रशाविए होता है । बहू एक गय॑ विद्ित तथ्य है 
कि देश के भौगरी भागों के भध्य होते बाते स्यावार पर कस्टसया सीमा-शुर्क प्रायशान सदी होता। 
मह्दी पादण है हि अराए ट्री स्यापार का पृथक रुप से अध्ययन कणा मंनियाये हो जाया है । 

कर मद भी एफ निवियाद हध्य है कि प्ररंदेक देश अपने आप से एक राजनीदिक इपाई के 
हय में गयदित खेतों ही तथा देश के रोथी तागदिक एवं अन्‍य झोषिक फताइयों देश के संविधान 
एवं भग्य गागूनों के प्रति उत्तरदमित्य का अनुषर करती हैं। इसी कारण के डरिफक विख (#/6॥- 
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70 [.50) ने वहा था, “घरेपू व्यापार हमारा आपसी व्यापार है जबबि अन्तर्राष्ट्रीय हमारे 
व उनये (विदेशी नागरिकों वे) बीच वा व्यापार है! है ही कीप जया गर हो 
(4) सोड्िक इफाइयों में अन्तर (0:2ला००४ वा उ॑जाध्धा। एग्रा७)--अन्तर्रप्ट्रीय 
व्यापार के सन्दम में मौद्धिव इकाइयाँ एवं मुद्रा सम्बन्धी अन्तर भी काफी महत्व रसते है। इसरे 
विपरीत, देश के भीतर ही व्यापार होने पर मुद्रा की इकाई वही रहती है और त्रेता तथा विक्रेता 
दोनो ही वो देश म प्रचशित मुद्रा स्वीवार होती है। दो देशो वे बीच व्यापार हांने पर मौंद्िता 
इकाइयो वी भिन्नता वे कारण दोनो वे सध्य विनिमय-दर के निर्धारण की समस्या का उदय होता है। 

(5) अ्रतियोगिता बा स्तर (068९८ ० (0ग्राए८70०7)--देश के भीतर बस्तर आ एवं 
साधनों वे वाजारो में मूल्यों वा निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता बे आधार पर हाता है । कसी 
भी वाजार मे क्रेताओं या विक्रेताओं बे बीच गठबन्धन (००॥०श०॥) हो जाय तो उत्पादन न्युनतम 
लागत पर नहीं हो सतरेगा, और इसने फलस्वरूप मूल्य भी प्रतियोगात्मक स्तर से अधिक होगा। 
वस्तुत साधनों का इप्टतम आवटन एवं सर्वोत्तम उपयोग भी उप्त स्थिति म सम्भव है जब देश के 
भीतर मुक्त घाजार व्यवस्था [9०0४ ॥278॥ 760:477577) विद्यमान हो क्योकि साधनों की पूर्ण 
गतिशीलता के बारण प्रत्येक साधत का इप्टतम उपयोग वहाँ होगा इसका स्वयमेव निर्धारण हो 
जाता है | परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्दर्भ मे केबल साधनों की गतिशीलता में ही अवरोध 
उत्पन्न नहीं होता भपितु वस्तुओं के बाजार भी राशिपातन (तएआण्गाह) एवं सरथण (छा०6०- 
0०) वी नीतियो के कारण विक्ृृत हो जाते हैं। अपितु जहाँ आन्तरिव या अन्तक्षेत्रीय व्यापार 
के विश्लेषण म पूर्ण प्रतियोगिता के सिद्धान्त का महत्व है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे सन्दर्भ म राशि- 
पातन एवं सरक्षण आदि नीतियो के प्रभावों का विश्तेषण महत्वपूण हो जाता है । 

(6) विकास के स्तर में मिन्‍नता ()टिश्ा००5 था 6 .6४९5 06 70९एश०क्ञाधा(--- 
भिन्‍न भिन्न राप्ट्रो वे आथिक विकास वी विपमता भी अन्तर्राप्द्रीय व्यापार को जन्म देती है । अम- 
रीकझा ख्स जमनी जापान, इंगर्ण्ड फ्रान्स आदि राष्ट्र विकसित राप्ट्रो की श्रेगी म॒ गिने जाते है 
तो दुसरी ओर एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र अविकसित राप्ट्रो की श्रेणी मे गिन जाते हैं । 
आधथिक विकास की दौड में विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों से कही आगे है तथा उन्होन औद्यो- 
गिकू सततीक वा तेजी से विकास कर तिया है! यही कारण है कि वतंमान मे ये विकसित देश 
अविकसित या अल्पविकसित देशो के नेता बने हुए हैं । उनके आधिक विद्षास के लिए य विकसित 
देश उनवो मशीना, कच्चा माल, तकनीक आदि की सहायता प्रदान बरते हैं । इनके बदल अत्प- 
विकसित राष्ट्र उनको कच्चा माल तथा अन्य कृपियतत वस्तुओ वा नियत करते हैं। इस प्रकार 
विभिन्‍्त देशो के आर्थिक विकास वी समस्याओं का अध्ययन करने हेतु एक पृथक सिद्धान्त की 
आवश्यकता है । 

(7) विशिष्ट समस्याएं (2८००!०४ 700020705)---अन्तक्षेत्रीय व्यापार की अपेक्षा अखे- 
सप्दीय व्यापार के अन्तगत कुछ ऐसी (विशिष्ट) समस्याएँ है जिनसे कारण इसका पृथक्‌ रूप से 
अध्ययन करना आवश्यक होता है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (/शावधणावर अधवणरा(॥) की बत- 
मात समस्या इसका एक उदाहरण है। अर्थशास्त्री आज इसका समाधान खोजन म जितने उत्सुक 
हैं उस प्रकार वी बोई स्थिति अन्तक्षेत्रीय व्यापार मे नही होती । यह हम जानते है कि तरलता 
की माँग सीन बातो पर निर्भर करती है--सौदो का परिणाम, जन-साधारण की भविष्य के प्रति 
सतकंता की भावना, एवं सट्टे की प्रवृत्ति ) देश वे! आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार के सन्दर्भ मे इन 
प्रवृत्तियों का भिन्‍ने हीना स्वाभाविक है ! 

(8) औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों मे अन्तर (श्िला०८३ शा गातएचददाओं बात 
वुष३त० 0000८७)--एक देश वी औद्योगिक नीति देश के अन्दर तथा देश व वाहर अलग अत 
हो सब॒ती है | इमी प्रकार व्यावसायिक गतिविधियो को नियन्त्रित एवं नियमित करने की आन्तरिक 
एवं बाहरी नीतियो में भो भिन्‍नता पायी जाती है । प्राय हम अपने निर्यातो मे बुद्धि तथा आयातो 
में कमी करते का प्रयास करते हैं । इसके अनुरूप ही हम उत्पादन नीति का निर्माय करते हैं । 

(9) परिवहन की कठिनाइयों से अन्तर (एक्‍टिला०्टड था 8 777थेशए5 री 779750०- 
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/।/0]| पा गृह ध्यापार अबबा अन्त्लेत्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या कठित वही होती क्योकि 
एक देश के अन्दर सरकार द्वारा इसकी व्यवस्था छी छाती है तथा इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न 
नद्दी होता । इसके विपरीत जब एक देश का व्यापार किसी अन्य देश के साथ होता है हो वहू 
प्राय जल अथवा वायु मार्ग से किया जाता है। ऐसी स्थिति म लागत अध्निक आती है तथा अपेक्षा 
कृत जोसिम का तत्व भी अधिक होता है। वस्तुओं के परिवहन में अनेक प्रकार की राजनीतिक बटि- 
ताइयाँ भी उलन्न हो जाती हैं । परिवहत के लिए दोनो देशो की आपसी सहमति आवश्यक हीती है । 

(40) अन्तर्राष्ट्रीय भोद्रिक सहयोग शी समस्या (7१09८ थी पाव्यागाणाओ हजार 
(97 (०0-009ध4०८०॥)-गृह अथवा आत्तरिक व्यापार में एक ही मुद्रा का प्रयोग होता है. अतः 
किसी प्रकार के मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता नहीं पढ़ती किन्तु दो देशों के मध्य ब्यापार में 
सौद्धिक सहवोग आवश्यक होता है। इसके लिए विभिन्न मौद्िक सस्याओं का होना आदण्यक है । 
यह संस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार डी मात्रा एव दिशा दोनों मे परिवर्तत कर सकती हैं । 

अस्तु, बन्तक्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्याप्रार को प्रहति एवं उस्ते सम्बद्ध समस्याओं में पर्याप्त 
अन्तर है। और इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवह्यरों के स्िद्धान्तों का पृथक्र रूप से अध्ययत करना 
आवश्यक प्रतीत होता है | परन्तु इस सन्दर्भ मे यह स्मरणीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्शत्रीय 
व्यापार का उदेय लगभग एक मे कारणो से होता है । किन्‍्ही भी दो क्षेत्रों या दो देशों के बीच 
व्यापार का आधार गापान्यतया उनकी विशिष्ट उत्पादन क्षमताओं भें निहित होता है ! ये उत्मादन- 
क्षयतोएँ बहुधा प्रतह्ेतिक होती हैं और इन्ही के कारण अन्न््षेत्रीय या मन्‍्तरष्ट्रीय श्रम-विभाजन 
एवं विशिप्टीकरण की उत्पत्ति होती है। डेविड रिकार्डो (0पशं6 उयत्या०0०) मे इन सभी को 
तुलनात्मक लागत मिद्धान्त (7609 ण॑ (०४ए220४९४ (०६६) के छूप में प्रस्तुत तिया। आगे 
चसलफर हैवरलतर लि चव00) / दैवशर-ओहलिन (लष्लठणा०-00॥7) एव अन्य विद्वानों ने रिकार्डो 
द्वारा प्रतिप्रादित सिद्धान्त की नये रूप में व्याख्या की। अग्रते अध्याय में हम सुलनात्मक लागत 
प्रमेयो (४7९०४७७३) का विस्तृत रूप मे अध्ययत करेंगे । 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की झ्ावश्यकता 
[गए 708 ्राफऋ्शारकयणपका, पराए४०5] 


वर्तमाद् समय में विश्य की अर्यनब्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक भहं॑न्वपू्ण स्थान 
है । जिन देशों को हम आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी मे रखते हैँ उनका आधिक विशाोस भी अन्त* 
रॉप्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही सम्भव हो प्राया है। आज के इस विश्प्टीफरण के युग में कोई भी 
राष्ट्र स्‍्वथ अपने साधतों से अपता आधिक विकास वही कर सत्ता । ग्रप्ुतत राज्य अमरीवा गे 
धनी देश को भी अनेत बर्ठुओ के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहता पश्ता है ॥ इगया मुस्य शारण 
अधिएाधिक अल्पर्राष्ट्रीय चिशिष्दीऋरण एवं श्रम-विभाजन वी अ्ियाएँ हैं। विशिप्दीकरण से ताप 
है कि प्रत्येक देश उन्ही वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके लिए उसे प्राहतिय साधते, पजी 
तथा श्रम आदि वानें दूसरे देशों वी अपेक्षा अच्छी हैं, अर्थात्‌ जिननी उल्ादन-लागल निम्मतम होती 
है । इस प्रसार कप्त लागत वाली वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त बरके उनका निर्यात करता 
है एवं छत वस्तुओं करा आग्रात करता है जिनका उत्पादन देश से मेंहगा पता है । इस सम्बन्ध से 
एडम स्मिथ ने ठीक ही लिया है “प्रत्पेफ़ समझदार व्यतित की यह मात्यता है दि 
वह कोई भी ऐसी वस्तु घर पर नही बनावे जिये बह बाजार ये सस्ता सटीद सश्ता है । दर्जी अपने 
जूतो को स्वयं बनाने वा प्रयाग गही करता दि उन्हें मोची से दनाावा है । इसी ब्रराद गोचों 
अपने बायडी बी सिलाई स्वर्य नद्ठी करता, बल्कि दर्जी से करवाता है। शिगान दोनों से मे बिसी 
के लिए भी रवय प्रयाग नद्ती करता तथा भिन्न-भिन्न ब्यवगाय वालों को बात पर सगाता है। यह 
गर लोगों के हिल भे है कि वे अपने समस्त उद्योग को उस वस्तु के उद्यादन पे सगादें जिसके उत्पा- 
दत से उसे अपने पड़ोसी से अधिक सुविधा प्राप्त है और अपने उटाद मेर एक भाग या उस भाग के 
मूल्य से दूसरी वस्तु को, जियो लिए अवसर मिलता है, सरीद सें । जो वात एक परिवार के लिए 
सही है बह एफ देश जे सिए घूर्खतायूर्ण नहीं हो सवती है ।/! पुनः एड्स हिमिय ने अपती पृस्तक 
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में स्पष्ट कर दिया कि “एक देश को दूमरे देश के ऊार बुछ विशिष्ट वस्तुओं वे उ्ादव में आप्त 
प्राइतिक सुविधाएँ कभी-कभी इतनी ज्यादा होती हैं कि यह नि सन्देह बहा जा सकता है दि उसके 
उतादन के लिए दिसी अच्य का मघप करना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए, साद डाउवर तँयार 
की गयी भूमि तथा इव्रिम गर्म दीवारी के प्रयोग से स्वॉटलैण्ड में अच्छी विस्म वा अगूर पैदा किया 
जा सवता है और उसरी बहुत भच्छी शराब बनायी जा सवती है। गिस्तु विदेश से आयात की 


गयी उतनी ही अच्छी मदिरा या बरोब तीस गुना ध्यय होगा । ऐसी स्थिति में क्या यह तब संगत 


होगा कि फ्रान्‍्म में बनी हुई शराब (टाथ०) क्‍या स्पेन में बनी हुई शराव (छ०एष्टणघ09) 
हट में बनने 2 प्रोत्माहन न में समस्त विदेशी शराब वे आयात पर रोब' सगादी 
(कक पु एफ देश को वे सुविधाएँ प्राप्त हैं और इसत देश उन्हें चाहता है तो 
दूसरे प्रगार थे देश के लिए स्वय बनाने वी अपेक्षा प्रथम पार के देश रो आयात वरना हम्शा 
लाभप्रद होगा। यह एक अजित सुविधा है जो एक शिल्पी बे अपने पड़ोसी, जो अन्य व्यवसाय 
बरता है वे ऊपर प्राप्त है। फिर भी, दोनो के लिए यह लाभदायों होगा कि वे उन वस्तुओं 

परीदें जिनवा सम्बन्ध उनके व्यवसाय से नही है ।”' पर 


इस प्रकार एडम स्मिय ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर कारण विशिट्ता एव श्रम-विमाजन 
से होने वाला लाभ बताया है। एडम स्मिय वी भांति ही डेविड सितरार्डो ने भी इन साभो दे सन्दर्भ 
में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यवता पर बल दिया है। उन्हेंने अपनी पुस्तक में वर्णव बरते 
हुए बताया है वि “दो व्यक्ति जूता और हैट बनाने का कार्य रखे हैं। ए 'कत दूसरे ब्यवित 
की तुलना में दोनो कार्यों मे श्रेष्ठ है। डिन्‍्तु हैट के बनाने में उमबी श्रेप्ठता अपने प्रतियोगी से 
|5 या 20 प्रतिशत अधिक है जबकि जूता बनाने में उसी श्रेप्ठता |3 या 3 3 प्रतिशत अधिक 
है। बया यह दोनो के हिंत मे नही होगा कि श्रेष्ठ व्यक्ति बेवल जूता बनावे तथा अन्य बम वुशल 
व्यक्ति हैट बतावे ?/? 


अत. प्रो. रिकार्डो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी आवश्यकता न केवल निरवेक्ष लामो की स्थिति 
में ही बहते हैं वल्कि सापेक्ष लाभो को भाष्त करने के लिए भी इमबी आवश्यत् ता बताते है।_ यदि 
विएव का प्रत्येक देश उन बम्तुओ वे उत्पादन एव निर्यात में विशिष्टीकरण प्राप्त बरता है जिनके 
उत्पादन के लिए बह अधिक योग्य है तथा उन वस्तुओं का आयात करता है. जिनवो वह धर की 
अपेक्षा विदेश से अधिवः सस्ती वीमत पर प्राप्त करता है तो इस तिया में अन्तर्राष्ट्रीय ह 
संलग्न देशों की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वद्धि होगी, जिसके परास्वहप उनवे आधिक बल्याण मे 
भी वृद्धि होगी । पं 
वेस्टेबल मे अनुमार, “ऐसी अनेक वस्तुएं हैं, जो कि पर्याप्त मात्रा में ते तो उत्पादित वी 
जा सकती हैं, और न ही उपभोवताओ को आकपित करने हेतु बम मूल्यों पर प्राप्त हो पाती हैं, 
परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाती है ॥!३ इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम" 
से उत्पादन में विशिष्दता प्राप्त को जा सकती है. तथा उत्पादन-विधि में सुधार एव 


आविप्वारों में प्रतिस्पर्धा का भय कम हो जाता है। दि 

जेबव वाइनर के अनुसार, * पैविदेशी व्यापार कुछ अश तक विशिष्टीकरण वी जन्म देता 
है ।* विशिष्टीकरण पे उत्पादन मे वुद्धि होती है जिसके फलस्वरूप जीवन-स्तर में भी वृद्धि 
सम्भव हो जाती है। वाल्टर कुसे का भी कथन है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक मनुप्यो 
जीने वी अनुमति देता है विभिन्न रुचियो को अदान करके जनता को उच्च जीवन-स्तर वा बावन्द 
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देता है, जो शायद उसकी अनुपस्यिति में सम्भव नहीं होता ।”! इस ब्रकार अस्तर्सा्ट्रीय व्यापार 
से सभी उपभोक्ताओं को अच्छी एवं सस्ती वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पुन बन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
स्वृतस्त्र प्रतियोगिता को जन्म देवा है तथा एकाधिकारात्मक ग्वृत्ति से उपभोक्ताओं के शोपण को 
रक्षा करता है। हे 
॥; अन्तर्राष्ट्रीय स्यापार देश के प्ररकृतिक साधनों का शूर्य उप्योग करने में सहायक द्वोता है। 
चूँकि प्रत्येक देश क्ेश्त उन्ही बल्तुओें के उत्पादत में मपने साधनों को लाता है. जिनसे उसका 
तुलनात्मक काम अधिड़तम होता है, नेते अल्यविकसित देशों मे हृपियत बत्तुओं एवं कच्चे माल 
की बहुतायत' द्वोती है, अत, ये देश इत वस्तुओं का तिर्याद करके अन्य देशो से वनी हुईं वस्तुओं 
का निर्यात करते हैं। इस प्रकार आयात एवं निर्यात से श्रत्येक देश को ज्लाभ प्राप्त होता है. तथा 
जित वस्तुओं का उत्पादन सम्मव नहीं हो पाता है उन्हें विदेशों से आयात करके उपभोग किया जा 
सकता है। 
ह्व्॒तन्त्र अन्तर्टाप्ट्रीय व्यापार से प्रत्येक देश को उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त होता 
है। सभी देश विश्व-वाजार में अपने माल का क्रय-विक्रय कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
सहायता से कोई भी राष्ट्र अपने उद्योग-धन्धो से सम्बन्धित बच्चा माल, मशीनरी, तकनीकी शान 
भादि का आयात करके वस्तुओं के निर्माग द्वारा औद्योगीकरण को प्रोत्साहित कर सवता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आधथिक सकटे के समय मे राह्दायक होता है। प्रादृलिक एवं आधिक 
संकट, जैसे वाद, भूधाल, अकाल, युद्ध आदि के समय में आवश्यक वस्तुओं की पूति हेतु अस्तर्सप्ट्रीय 
व्यापार आवश्यक होता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से आधिक एव रगेवीतिक स्थिरता को भी प्रोत्माइत मितता है । इसके 
फलस्वष्प विश्व-शान्ति उत्पत्त होनी है । राजनीतिक स्तर पर सुलह होने से आपमी सदुझुव में 
यूद्धि होने के साथ-साथ आयात एवं निर्यात को भी प्रोत्माहत मिलता है । इससे अस्तर्राप्ट्रीय व्यापार 
में वृद्धि होती है। विभिम्त देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ते से एक देश के तागरिक दूपरे 
दैश के नागरिकों के सम्पर्क में आते हैं। इसके फलस्वरूप सास्ट्रतिक सम्पर्को में वद्धि होती है तया 
एक-दूयरे राष्ट्र के रीति-रियाज, आश्यर-विचार आदि का आदहान-अ्रदात सम्भव हो जाता है, इसमे 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एक विश्व-एकता में वृद्धि ढोती है । 
जैंसा कि ऊपर वतलाया गया था, अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एके विशिष्ट पहलू वित्तीय 
साधनों के प्रवाह मे भी निहित है। यदि भुगतान-सन्तुलन के काफी विगहने वर दो देशों भी विनि- 
मय दर प्रभायित होती है तो इससे इत देशों की मौद्रिक नीति वी अभावोत्यादाता भी प्रभावित 
होती है। हम अन्तर्राष्ट्रीय अैशास्त्र के अध्ययन द्वारा भुगतान (या व्यापार) सब्बुलत तथा मीदिक 
नीति के पारस्परिक सम्वन्धो को भी समझ सकते हैं । 
अन्त मे, अल्वर्राष्ट्रीय कर्थशास्त्र के अध्ययन से हम यह भी अध्ययन कर सजते हैं कि 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह से ऋण लेने वाले तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे ऋण देने थाने देशों वी 
अ्॑व्यवस्था किस प्रकार प्रमाद्वित होती है तथा इसका उनकी विकास-दर पर यया ध्रमाव पडता है।* 
अन्वर्राष्ट्रीय व्यापार से अयेव्यवस्था पर होने बाते प्रमादों को अध्याय 9 में उिस्तार से 
“बतदाया गया हैं। 
उपर्पुक्त कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है । 
अन्तर्राष्ट्रीम ध्यापार के लिए पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता 
एशहा0708 # ४घए48475 7807४ 07 फ़ा एडाइ४074. 77090] 
आम्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर के अध्ययत से एवं अन्तर्रास्ट्रीय व्यापार के 
अध्ययन की आयश्यवता दे आधार पर ग्रतिप्दित अर्थशास्तियों (जिनमे एृट्म स्मिय, माल्यरों, 
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6 | अन्तर्राष्ट्रीय अर्गशास्त्र 
रिवार्डों, जे. एस मित्र आदि मुख्य हैं) वे अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यायार बे लिए बतय सिद्धान्त दी 


आवश्ययता है। इसे विपशीत, रो. ओहलिन बे अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जलग 
सिद्धान्त वो आवश्यवता नही है । 

प्रतिष्ठित अरपशास्त्रियों का दृष्टिकोण (776 (]35घ०थ) ४३८७)--प्रतिप्ठित अर्पधारित्रयों 
बे अनुमार आन्रिव ध्यापार त्तपा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे अनेत अन्तर पाये जाते हैं। उसका 
विश्वास था जि एक देश बे अन्दर श्रम तपा पूंजो मे पूण गतिशीसता पायी जाती है। थम जहाँ 
चाहे वहाँ बाय बर सरता है तथा उसके ऊपर दिसी प्रज्ञार या बोई नियन्त्रण नहीं होता। इसी 
प्रकार बोई भी नियोजब अपनी पूँजी कर एक देश ये जिसी भी क्षेत्र मे विनियोजन कर सइता है। 
बिन्‍्तु उत्पत्ति के ये साधन विभिन्न देशो क्षे मध्य पूर्ण गतिशील नहीं होते । इस यतिशीलता मे 
अभाव में ही छुसनात्मक लागत अन्तर उत्सन्न होते है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देते हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक ध्यापार के मध्य अन्य जनेज अन्तर भी पाये जाते हैं, जिनमे 
विभिन राष्ट्रीय नीतियाँ, भिप्न-भिन्न राजनीतिक इयाइयाँ, मुद्राआ में भिन्‍दता तथा अनग-्भलग 
व्यापारिक नीतियो का होना है ६ इन विभिन्न तत्वों वे आधार पर हो अन्तर्राष्ट्रीय घ्यापार को 
आन्तरिक व्यापार से पृथहू माना जाता है। अत वे स्पितियाँ एवं दशाएँ जो आन्तरिव व्यापार बे! 
विनिमय में लायू होती हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनिमय म लागू नही होती । जत' अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के लिए एक धृयक्‌ सिद्धान्त भी आवश्यकुना है । 

ओहलिन का दुृष्टिकोष (0ध7'5 ४।८७)--स्व्रीडन बे अयंशास्त्री प्रो वटित जाहलित ने 
प्रतिष्ठित अरथशास्त्रियो के इस मत को चुनौती दो है वि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के िए पृषक सिद्धान्त 
की आवष्यरता है । इन्होने इस मत का भ्रतिपदन बिया है हि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के! लिए पृथक 
सिद्धान्त वी कोई आवश्यकता नहीं है । सान्तरिव और बन्तर्राष्ट्रीय व्यापार थे समानत्रा बतात हुए 
वे कहते है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्तश्षेत्रीय व्यापार की बेदल एक विशिष्ट दशा है” 

ओहलिन अस्तर्राष्ट्रीय व्याएर के लिए एक अलग सिद्धान्त बा विरोध ररते हुए यह स्पष्द 
करते हैं कि आन्‍्तरिक और अचन्तर्राप्ट्रीय व्यापार की विभेदक विधेषताएँ एक देश वे विभिन छेधो 
में भी दिसायी दे सती हैं। उदाहरण के त्तौर पर, श्रम और पूंजी की गतिशीवता का अभाव, जो 
प्रतिष्ठित अंशास्त्रियों वी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने सिद्धान्त का आधार था, वेवल विभिन्‍न देशों मे 
हो नही पाया जाता वरन्‌ एक देश के विभिन्‍न क्षेत्रों मे भी पाया जा सवता है। 

अर्वधास्त्र के मिद्धान्तो को अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार पर लागू बरते हुए भोहलिन कहते हैं कि 
यदि मार्शस ये मूल्य सिद्धान्त को समय तत्व (5000८ प्र८४७) में परिवर्तित बर दिया जाय तो 
इस मूल्य सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर का किया जा सबपा है। उनके अनुसार अन्तर्रा- 
प्ट्रीय व्यापार वे' लिए स्थान तत्व महत्वपूर्ण है और मूल्य सिद्धान्त में इस पर पूर्ण विचार क्या 
जाना चाहिए। 

आधिक' जीवन मे स्थान तत्व के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं * (0) उत्रत्ति वे साधव सामात्य रूप 
से कुछ स्थानों तक सीमित रहते है । (7) वस्तुओं बे” स्वतस्त्र अवाह से परिवर्तन लागत एवं अन्य 
बाधर' तत्वों से यतियोध येदा करते हैं । 

इस प्रकार गतिशीलता अथवा जगतिगीलता का अश्न स्थान से सम्बन्धित है। ओहलिन का 
मत है कि उत्पत्ति के साधन विश्वेय स्थानों से सोमित न होकर जिलो (08४7८७) में स्पित रहते 
हैं। जिला होने वे! लिए निम्न दो शर्तों का होना भावश्यक है * 

(अ) जिलों स्‌ पर्योप्त विभिन्‍ता होनी चाहिए। 

(थे) एवं जिले के! भीतर कम विभिन्‍नता होनो चाहिए। 

ओहलिन ने इन दो शर्तों को पूरा करने वाले जिलो को क्षेत्र (८ट्टाणा) वहा है । इस 
आधार पर यदि हम इस सिद्धान्त वो स्वीवार वरते हैं दि उत्पत्ति बे साधन एक क्षेत्र दे भीवर 
गतिशील हूते हैं तथा विभिन्‍न क्षेत्रो मे उनमे गतिशीलता का जथाव होता है तो हम शेश्रीय व्यापार 
का रूपान्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापर मे वर सकते हैं । अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृपन्‌ 
सिद्धान्व वी आवश्यकता नही है । इस प्रकार ओहलिन का निष्कर्प है कि “एवं दाजार के सिद्धान्त 
के विकास वे अल्तर्गत, सामान्य मूल्य सिद्धान्त वे एकौडत अग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 


अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तलेंब्रीय व्यापार की हुलता | ।7 


सिद्धान्त का समावेश किया जा सकता है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
ऐ प्रथम सिद्धान्त 

आवश्यकता नहीं है ।” रा ड्डाल हे 

ओहंलित ने अन्तर्रास्ट्रीय व्यापार के प्रथम सिद्धान्त के विरोध मे जो उपर्युक्त तक दिये हैं 
उनके आधा पर कहा जा सकता है कि इनके लिए पृथक्‌ सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है । मूल्य 
का सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त (0शवक्षश एवशीफिशि 7विवणए मी 9८/०८८) थो देश के भीतर 
ध्यापार की व्याख्या करता है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को समझाने के लिए भी पर्याप्त है। शो, 
हैमरलर के अनुसार, “अन्दर्राष्ट्रीय व्याथार सिद्धान्त को सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त का विशिष्ट 
प्रयोग समझना चाहिए ।” 

फिर भी ओहलिस मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्तक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा 
खाना है। अत अन्तर्राष्ट्रीय अरधशास्त्र के रुप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययत उसी तरह 
विशेष छप में किया जाना चाहिए दिस्त ग्रकार अर्थशास्त्र में अनेक शाखाओं का विशेष अध्ययन 
किया जाता हैं, ज॑ते औद्योगिक अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, राजस्व, मौद्विक मर्थशास्त्र भादि । 

अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विपक्ष में तक 
[4060 808 #06॥प्रश' पा एशर७770)740 77४07] 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के सम्बन्ध में दिये गये तकों का विप्लेषण करने के 
वाद हम उसके विपक्ष भें दिये जाने वाले ब्रकों का विवेचत निम्न प्रकार कर सकते हैं : 

() प्राकृतिक साधनों का बुष्पपोग (!व5०5० 0/ ४६७ १९६०ए:०८$)--श्रत्येक देश 
पे प्राकृतिक साधन सीमित मात्रा में पाये जाते हैं। इतके निरन्तर निर्यात करते रहने पर इनका 
भंपडार सप्ताप्त होने का डर बना रहता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उपस्थिति में अत्पविक्रस्ित 
देश अपने आकृतिक साधनों, जैसे खविज पदार्थ आदि का विर्यात करके बने हुए माल का आयात 
करते रहते हैं! उनको चाहिए कि अपने कच्चे माल का स्थय ही उपयोग करें, जिससे औद्योगीकरण 
को भी प्रोत्साहन मिले तथा बढ़ती हुई निर्भरता भी कम हो सके 

(2) राष्ट्रीय चुरक्षा (४७०४७! ।020००)--कछ लोगो का कहता है कि जो देश अपनी 
आवश्यक वस्तुओं के उपभोग के लिए विदेशों पर निर्भर 485 उतरी स्थिति पुद्ध के हमय बड़ी 
चित्तनीय बन जाती है। युद्ध के समय उनको विवश होकर अपने देश की आजा का शासन करना 
पड़ता है । 
(3) देशी उद्योगों को हानि (.053 ॥0 700906580 907$0708)--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
से स्वदेशी उद्योगों को कठिन प्रतियोगिता का सामता करमा पठता है । उद्रहरण के लिए, भारत 
के कुटीर उद्योग की बनी हुई वस्तुएं आयातित वस्तुओ की तुलना में महँगी होती हैं। रत; इस 
उद्योग के प्ोत्साहत के लिए सरकार को भनेझ तरीके प्रयोग से साने पड़ जाते हैँ। फिर भी उस 
उद्योग की उम्कति आशाजनक नही हो पायी । इस प्रकार अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देधीय 
उद्योगों को हासि उठानी १३ती है । 

(4) आधिक असन्युलन (80000॥0 7/090000)--अस्तर्राप्ड्रीय व्यापार के फलस्वरूप 
कुछ देश पे देशी से इम तरह बंध जाते हैं कि एक देश के आ्थिर अशस्तुलन का प्रमाव अत्य 
पम्बत्धित देशों पर भी पड़े विद्रा नही रहता | इस बह की पुर्टि 7930 की घोर आधिक मन्दी ये 
हो जाती है! उस रमय में मन्‍्दी एक देश से दुसरे देश में फलती गयी जिसने वस्तुओं एवं सैदाओं 
के अस्तर्सप्ट्रीय प्रवाह को भग फर दिया | अत अधिकाश अर्थशाम्त्री, जो नियोजित आयिक नीति 
के समर्थक हैं, यह मत अकट फरते हैं कि नियोजित आधिक विकास के दृष्टिकोग में स्वत अन्द- 
राष्ट्रीय व्यावार हाविकारक है।._ हे हि 

5) ध्यापार नौति बाग राजनोतिक अर के रुप में प्रयोग-प्राय यह दाता है कि णई 
देश छोड़े देशों के नि्यातों बढ़े शीभित करने हेतु शसक्षण था अन्य प्रदार वी नीतियों का प्रयोग 
राजनीतिस लाभ के लिए करते लगते हैं। वैसे प्रत्येक देश अपने स्यापार सत्तुलन को अनुूल बनाने 
का प्रयल करता है, परन्तु बड़े व समृद्ध देशो की भेदभावपूर्ण नीति बे कारग स्योपार के बाधित 
लाप वेज उनके (राजनीतिक) इृपाशंत्र देशों को ही मिच पाता है! हात्त ही में अमरीदा द्वारा 
भारत के विएद्ध लायू जिया गया सुपर-30! नियम इसका एड उदाहरध है। 
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॥। 


प्रश्न एवं उनके संकेत 

न्तक्षेत्रीप ध्यापार ही प्रमुतत विशेषताएं कौन-सो हैं ? श्या इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से शिल्‍व 
सानना युक्तिसयत है ? 
"शान बाल पाए इजाला। व्विणरटड ० फ्रालनल्हागावा पयतल २ 7 3०४॥9996 ॥0 
पाधाहणशा वा विणा ध्वॉटयाउवगव एयक्‍6 दि बा) आज) धत्यों एज: णी शत्त 2 
[सक्ेत--उपर्युक्त प्रश्न न उत्तर में यह बताइए कि अन्तक्षेत्रीय व्यापार म वीनसी 
भमुस विशेषताएं हैं। यह भी बताइए कि अन्तक्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में किस सीमा 
तक साम्य है। यह स्मरणोय है वि प्रो ओहलिन व मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्त- 
क्षेत्रीय व्यापार वी ही एक विशिष्ट दशा है। विद्याधियो गो चाहिए वि ओहलिन के इस 
पथन वी आवोचनात्मक व्यास्या बरें और बतायें वि राजनीतित प्रशासनिक एवं अन्य 
बारणों से किस सीमा तब अस्तक्षेत्रीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न है !] 


2. “आन्तरिक एवं अन्तर्रोष्ट्रोय व्यापार पे बीच फोई आवश्यक अन्तर नहीं है और इस कारण 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई विशिष्ट सिद्धान्त होना आवश्यक नहीं है। ” इस बथन की 
आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए 

"जुपाद्6 $ ॥0 €डटलाएव वाीरिधालह 58४एट्ला तंगरालब॥० बाएं पत्गाजा053 ध06 
बा।0 ९०5८९१ए७९८१॥) 7० 9]806 35$ ॥९005537% ति इछच्लर्श 0079 उच्ह्ण वाह लि 
ग्रशा0ा43 0309० १" एंड्माआ॥6 (5 शवाध्याला। लातन्‍्व9 


3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथफ सिद्धान्त पो आवश्यक्ता क्‍यों है ? इस सन्दर्भ मे प्रो 


ओहलिन के विचारों को ध्यास्या कोजिए ॥ 
१५४४ ३४ ऐथ० 4 7०९0 [07 8 $६कआ90 960% णी 70073॥07 ॥290 ? _252055 


॥॥6 १९७४ ण॑ छत 00 व पिड ए०ात्लीणा 


4. अन्‍्तराष्ट्रोप ध्यापार फ्सि प्रकार क्षेत्रीय एवं अन्तक्षेत्रीय व्यापार से भिन्‍न है ? क्या झस्त- 


राष्ट्रीय धरम विभाजन पर आधारित विशिष्टीकरण द्वारा अन्तर्रीष्ट्रीय व्यापार को हमेशा 
अधिकतम किया जा सकता है २ अपने उत्तर में उपयृक्त फारण दीजिए । 
वा शात्र ४३ $ ध6 7"2790ण्राओे (80९ ताीविला। वि0ग धर ाट्हाणाओ जाते वराधि- 
इहह्वाण3] 46० ? ०प्रात 5छ०लशैएबाणा 00 है 9398 णी॑ श/ट्ावाणाओ तए5ाणा 
की 0007 वाए३) 5 086 40 (४९ गराउड्राध्ायवागघ ती एणाांव 090०7 60.6 7095075 
(07 १० हा5ए्थ 
[सबेत--इस भ्श्न वे प्रथम भाग ने उत्तर मे क्षेत्रीय, अन्तर्भेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
का अन्तर बतायें । अपने उत्तर बे ठितीय भाग हेतु अगले अध्याय म प्रस्तुत विषय-सामग्री 
देखें । यह स्मरणीय है कि प्रतिप्टित अर्थ॑तास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विमाजना एवं (हिशिय्टीन 
बरण को आदर्श स्थिति मानते थे तया उनकी ऐसी मान्यता थी कि इनते आधार पर विश्व 
के कुल व्यापार को अधियतम दिया जा सरता है। इसी मान्यता का आयोचनात्मक परीक्षण 
उक्त प्रश्व के दूसरे भाग में प्रस्तुत वरना है ।) 


5. दया आज फे सन्दर्भ मे भो आन्तरिक व्यापार की भांति अस्तर्राष्ट्रीप ध्यापार भो घरतुओं का 


विनिमय मात्र है ? इन दोनों के बीच कया मूल अन्तर हैं ? 
]8 49ह748009] 906 धाज़ ग्राण6 9 ०३५९६ ० एशाह छत 69005 ग97 000९502 


(0० ? जरा श० 6 ितेल्यालाण एड ण॑ तलिता०6 एशक्‍चल्चा पा6 (9०7 
[सक्ेत--यह अश्न भी पूर्व-प्रश्ना वी भांति है। परन्तु विद्याथियो स॒ वह अपेक्षा वी जाती 
है कि वे यह बतायेंगे वि भवे ही भूतगाव में मौद्रिक व आधिक नीतियो थी समानता वे 
कारण अन्तराप्ट्रीय व अन्तक्षेत्रीय व्यापार में अन्तर न रहा हा, आज के सन्दर्भ मे इन दोनो 
में आमूत्र अन्तर है ।] 

6 “चूंकि विभिन्त देश भो निश्चयत विभिन्न क्षेत्रो को भांति हैं, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार 
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का सिदास्त भी अन्तक्षेत्रीय स्थापार के सिद्धान्त वा एक ब्रगुश्ष प्रयोग है।” इस कथन बी 
आलोचनात्मक ध्यात्या कीनिए । 

+#38 प्भा।075 डाल स्धांगांग धार ग्रह धरह्ागच्या। ण शी क्‍च8005., ३0 6 रण 
ए॥शाज्वाणित] परत १९ए/2३४८त$ गिर दा इछजील्।05 एप ह॒च्याचार्ग 0079 
ता उराट-क्टड दो पद्वर्ेट (2 0॥शिो 082 हैंड इाक्षदागरा। दा धप्डा9, 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वो आवश्यकता स्पप्ट बीजिए॥ इसकी हानियों वा भी उल्दे कोजिए । 
छरफ़डाओ ॥6 ॥्रहत्व (07 पात्र तत्रवल्यातं ताब्टाफ़ व ठृथ्याव्योड, 
[संकेत--अच्वरष्टीय ब्यापार वी आवश्यकता के बारे सें दताये गये कारणों को स्पष्ट 
कीमिए तंधा इसके विपक्ष में दिये गये छकों की प्रुष्टि भी सक्षेत्र श्र कीजिए )] 
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अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण 
[एरशग&770घ4, छणाश5ा0 67 7,400 07 4९0 572८747754770४] 





वर्तमान उत्पादन-प्रणाली के अन्तर्यंत प्रत्येक उद्योग मे उत्पादन-क्रिया को छोटे-छोटे भागों 
में विभाजित किया जाता है, जिम्के फलस्वरूप प्रत्येक श्रमिक को वही कार्य करने को मित्र जाता 
है जिपमे बह दक्ष हो अथवा का्यंकुशल हो । इसी प्रकार उत्पादन-व्यवस्था इस प्रकार से की जाती 
है कि विशिष्ट क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट कार्य ही सम्पन्न किया जा सके । हैरोड 
(पथा0०१) के शद्धो मे, “'जब्र विनिमय श्रम-विभाजन के द्वारा ही आवश्यक हो जाता है तौ विदेशी 
व्यापार उस समय शुरू हो जाता है जबकि श्रम-विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अन्तर्सा- 
प्ट्रीय बन जाता है! 
विदेशी बाजार में सभी वस्तुओ की माँग समान नहीं होती ) यदि किसी देश की कार्यंशील 
जनसस्या (अर्थात्‌ श्रम-शवित) को वस्तुओ की माँग वे अनुपात मे विभाजित कर दिया जाय तो हो 
सकता है कि किसी कसतु विशेष के मितव्ययितापूर्ण उत्पादन के लिए पूर्ण श्रम-विभाजअ अपर्याप्त 
सिद्ध हो । देश को अत्म-निर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि श्रमिको का एक वडा 
भाग प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में खगा हुआ रहे। ऐसी स्थिति में बती हुई श्रम-शर्तित अन्य उत्पादी 
के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती ) अत इन वस्तुओं वी कमी को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विमाजन द्वारा ्धि 
किया जा सकता है। अथति अपनी वस्तु का तियति करके अन्य आवश्यक वस्तुओ का विदेशों 
आयात किया जा सकता है। इस सन्दर्भ मे हैरोड ने कहा है, “प्रत्येक देश को बेवल उन्ही वस्वुओ 
का उत्पादन करने दिया जाना चाहिए जिन्हे वह कम लाग्रत पर अर्थात्‌ सस्ता उत्पन्न कर सके ।/ 
एडम स्मिथ का भी यही विचार था कि प्रत्येक राष्ट्र को ऐसी वस्तु के उलादन भें विशि- 
प्टता प्राप्त करने वी स्पृतस्त्रता होती चाहिए जिसके उत्पादन के लिए उसे अधिक उपयुक्त साधन 
उपलब्ध हो । एडम स्मिथ ने श्रम-विभाजत वे महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्पप्ट क्या कि यह 
्राग्र में बद्धि का आफाए है । स्दूतन्त व्यापज्रार से प्रत्येक हेश को जन बम्तुझो के उत्पादन में श्लोत्सा- 
हन मिलता है जिनको कि बह कम लागत पर सस्ती उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार इसमे श्रम- 
विभाजन का विस्तार होता है जिससे कि अन्त में आय में वृद्धि होती है । 
अन्तरष्ट्रीय श्रम-विभाजन का महत्व 
[४700747२८8 00 उसफरर#प्7/णर67, ए्राशब्राणर 687 7.45980फएर] 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन का महत्व स्पप्ट करते हुए एडम स्मिय ने कहा है, “एक परिवार 
के प्रत्येक बुद्धिमान स्वामी का यह यूत्र होता हैँ कि वह उस वस्तु को तैयार करने का कभी प्रयल 
न करे जिसकी लागत उसे उस वस्तु को बाहर से श्रय करने की अपेक्षा अधिक होती है। जो 
कुछ अत्येक परिवार के लिए बुद्धिवानी का आचरण है, एक बढ़े राज्य के लिए मूर्त॑तापूर्ण नही हो 
सकता ।? अतः इस कथन के अनुसार यदि कपड़े का उत्पादन इगलेण्ड मे सस्ता हो सकता है तो 





#|5 टाणीब्ा8० वा शलादर्वो ६ 7०८5॥॥३८० 99 [॥6 तीशिभिण) ० 0000 5० णिरह0 
छत 8कएधथा5 जय 6 ठीएंचरण0 ण ]490०07 75 छा5॥68 &290०7१ कव0074 ग07- 
॥श३ --हि, #. सडा0वं, वा/शिवदा/ति 2०70८, 7 4. 08 
2. *] ॥$ 9६ एक ता टएथाए. जाएवेटा। शाइरशंदा ए 2 विययाति, एटएटा 00 ॥/धाए रा 
आदो:& बा ॥0776 ३! है छत! 2058 कांध एाणा8 धा30 9. 009 * शव 75 22 निकल 
[व पीठ एणा0ए० ण॑ €शटाओ ज़ांएबांल दिए स्व0 उत्याएट एह जिज़ व फाश ०० हा। 
प्रगहु१0फ---+३ण 5पाफ, फटटॉक हर मेद्ांभा5, 0. 422. 


| 


के 


अम्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभागन एवं विशिष्दीकरण | 2 


पुर्तगात में उसे उत्तरंग करता आधिक दृष्टि शे अनुपयुवत होगा। इसौ ध्रकार यदि अंगुरों का उत्ता- 
द्न 70028 में सस्ता ्ँ गरता है तो उन्हें इगलेण्ड मे उसस्न करना भी भूल होगी । अत, अच्तर्रा 
प्ट्रीय श्रम-विभाजन गे विश्व के सभी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वरने पर लाभ प्राप्त होता है। 
बस्तिय मे यह तुलतात्मफ लागत सिद्धान्त का ही मूलझप हैं जो आगे चलकर विकसित किया गया 
फधा उगमे अनेक सामोधन किये गये । कोई भी राष्ट्र उस वस्तु को उत्पन्न नहीं करेया जिसको कि 
बहू कम मूल्य पर विदेशों गे आप्त कर सकता है, इससे बह अपने पूस लाभ में वृद्धि कर गकता है। 
स्मिथ ने यह भी बहा कि अन्तर्राष्ट्रीय धम-विभाजन हे उत्पादन फ विशिप्टीकरण का जन्म होता 
डे ४५ फिर विभिन्‍न देशों मे परस्पर चत्तुओ के आधात-निर्यात के फलस्वरूप सभी देशों बसे लाभ 
ता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम-विभाजन ये सन्दर्भ में हो एड ध्मिच ने आविक स्वतस्त्रता के सिद्धान्त 
को स्वीडार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधिक मामलों में राज्य की स्वृतन्त नीति राष्ट्र की 
सम्पन्नता फे लिए महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ की स्वतन्दर नीति अत्तर्राप्ट्रीय व्यापार वे छेत्र मे 
अर्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होने स्वतत्त्र ध्यापार को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया है । 
स्वतन्त्र व्यापार के रामर्थन देते हुए भी एड्म स्मिथ ने रारक्षण के पक्ष से सुरक्षा के तथा 
को मान्यता दी । उन्होगे कहा कि सुरक्षा उद्योगों को पूर्ण सरदाण दिया जाना घाहिए। इसके साच- 
शा उन्ोने यहू भी स्थीकार किया कि यदि एकः देश ये मास पर अन्य देशों में भारी आयात शुल्क 
लगाया जाता है तो प्रषम देश मे भी इसी प्रकार वा अ्रतिशौधात्मक शुल्क (८६॥80/ 09063) 
हगाना न्यायपूर्ण होगा सैकिन इन दो अपयादों को छोड़कर ह्मिष ने स्वतन्त्र ध्यापार में अन्य 
बन्धनों को रबीकार नहीं विया / स्मिथ का विश्वास था झि विरेशी स्यापार से बाजार का विस्तार 
होता है। इसके फ़मस्वस्ष पत्याइकता बढ़बी है तथा अति स्यवित आय मे भी वृद्धि होती है। थह 
सभी राष्ट्रों फे हित में होता है हि ये अपने साधनों (श्रम) को ऐसे उत्पादन मे समा्य शितमें छन्हें 
अम्य देशों की तुलना मे लाभ भाषण होता हो तपा अपनी अत्य आवश्याता की वह्तुओ शो अन्य देशो रो 
परीद में । विदेशी ग्यापार के अप एाभ का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि “इसे एक देश के 
घतादग पा अतिरिष्त अण भूमि एवं श्रम जिसकी कि देश भ भांग गही होती, विदेशों को भेजा जा 
शत है तथा इसके बदले सें उन प्रस्तुओ बे रारीदा जा शाकता है जिगकी देश में भाँग होती है। 
झागे इनगे अधिखित उत्पादन को गुस्य प्राप्त होता है जि्तरा विनिमय उन पल गुओो से किया जाता 
है जो उतती आषश्यतताभो नो एक अश शो प्रर्ण करती है तथा उनसे रोजगार को बढ़ाती है |" 
अन्त गे, यह फ्रह्मा जा राकता है कि स्मिथ थेः अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यश्ता 
अन्तर्राष्ट्रीय भम-विभाजन के साभो यो प्राप्त करने के लिए होती है। उनकी विधारधारा आधुनिक 
अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के गिद्धारठ का आधार है। स्मिय ने लागत को श्रम का आधार मानते हुए 
स्पप्ट किया हि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सांगत भिन्नता के बारण उत्पन्न होता है। उन्होने अः्तर्राप्ट्रीप 
व्यापार के रिद्धान्त मे निरपेक्ष सायतों (20500902 ००४७) को महत्व दिया जबकि आयुनि अप 
शास्त्री रिकार्डों येः सके को स्वीकार करते है जिगमे अन्तर्टाप्ट्रीय ध्यापांर तिरपेदा लागतो के! अन्तर 
मी अनुपस्थिति में भी उत्पन्न हो राबता है। उन्होने पर्दा तुलनात्मक लागत के अस्तर (0४८ 
(०४ वैीशिशा८०) को ही अन्तर्राष्ट्रीय स्यापारं का पर्याष्व शरण दहीता रवीत्ञार दिया है । 
विभिन्‍न देशों को पारत्परिक निर्भरता एपं विशिप्टीकरण 
[शणए+,्राहरफहश्एडरए: 07 ४४005 ए0एराशए5 
#प० 5780#॥72/श700] 
जैसा हि हम जानते हैं. उत्पादन में सो हुए उस्पत्ति के समस्त साधन उतादन साथत को 
निर्धारित करते हैं। भिन्‍्त-भिन्‍न देशों में उत्पत्ति के! साधन भिन्न-भिन्न मात्रा एद गुण में पाये जाते 








रे ९5 00 दा इ्राज्ञाएव छू 0 रद छाएप6९ त॑ विला 4 बएएं जा ए 
रे पक 3$ ॥0 हमर] अपार शार्त, बाद ऐशहपह३ एव ह इलशएशए ण35! 
इग्ाला।एड ८उट ि आंत शहर 5 07370. (44 8१४८३ 8 १३७४९ (0 ॥607 ३७एटा- 
9॥॥6$, ४५ 75087 ऐएच ि इणाह फिधड ४४९, फटी ताज सवाई) 2 वा ताँ 
शाला जया घ0 प्रधश्टघडट फल धफाएो०)एता। " +-+&(जा जया, १७०८४ 99 
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हैं । विभिन्‍न साधनों वी भिन्‍्त-मिन्‍न उपदब्धता ये' कारण ही वस्तु वी उत्पादन लागत भी भिन- 
भिन्न होती है। यह लागत भिन्नत्ता ही अन्चर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है। लागत भिप्नता के 
बुछ महत्वपूण कारणों वा यणन मन प्यार किया जा घत़ता है 

(/) परियहुन व्यय (वरशा5ए०णा 77फुणात/घा०]---उद्यागो ये' स्थानीयव रण एवं विदेद्धी- 
करण अर्थात्‌ भौगालिक विशिष्टीवरण वे जिए परिवहा लागत का अत्यधिक महत्व है। भौगो- 
लिव' विशिष्टीवरण वा बारण भी उत्पत्ति वे गोौधनो वी असमान उपलब्धता है जिसके फ्तस्वहूप 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यव हा जाता है। उद्यागों यी स्थापना वहाँ की जानी चाहिए जहाँ 
परिवहा लागत न्यूवतम हो । 

(2) बडे पैमाने पर उत्पादन ([।००ए०७०णा ०॥.आ8० 5०७४८)--बिशिष्टीकरण के अन्त- 
गत उत्पादन बडे पैमान पर क्या जाता है। अत विशिष्टीकरण का लाभ उठाने वे' लिए हम सभी 
वबस्तुओ का उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं कर सबत । परिणामस्वरूप एक देश का अन्य दशो के साथ 
व्यापार अनिवाय हो जाता है । 

(3) जनसख्या फा असमान वितरण (फाव्वुएथ ॥5070707 ० 70फ7/8007)-- 
विश्व के समस्त देशा म जनसख्या का स्तर समान नही है। इसके विपदटीत कुछ देशो म जैसे चोन 
अथवा भारत म अति जनसख्या की स्थिति है तो जमनी, प्रान्‍्स आदि दशा मे न्यून जनसस्या की 
स्थिति । इस असमान वितरण के वारण भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। अधिक 
जमसख्या बाल देश श्रम प्रधान तकनीक वा वी वस्‍्तुओ वा विश्िष्टीकरण करके बड़े पैमाने पर 
उनका उत्पादन करेंगे ता न्यून जनसस्या वाले देश पूंजी प्रधान तर्तीक वानी वस्तुआ का अधिक 
उत्पादन वरेंगे । य देश वस्तुआं का विनिमय करके अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पू्ि सरलता 
से कर सकते हैँ । 

(4) प्राहतिक साधनों फो उपलब्धता (शैश 097 ण 'क्षणशं 7७०ए7०८५)--- 
प्राइृतिक साधनों का दृष्टि स भी वुछ दश अधिव धनी होते हैं तो कुछ कम । भूमि की उब रता भिन्न 
भिनर दशो मे भिन्न-भित प्रकार की हो सकती है । जलवायु का भी वस्तुओ के उत्पादन पर गहरा 
प्रभाव पडता है। विभिन्न दशों वी जलवायु भी प्राय भिन-भित्र हाता हैं। इन सबके कारण 
विश्व के दश अलग-अलग बस्तुओ वा उत्पादन करन भ विशिष्टीकरण अपनाते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार से ही अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति करते है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विश्व के भ्रत्यक देश समस्त वस्तुओ का उत्पादन अपने देश 
भें न करवे बवल कुछ चुनी हुई वस्तुआ का ही उत्पन करता हैं जो उसके यहाँ प्रचुर मात्रा मे उप- 

सब्ध हाती हैं अथवा जिसके उत्पादन वरने भ उस विशिष्टता प्राप्त है। इसम उत्पादन व्यय अन्य 
बसस्‍्तुओ वी तुलना में कम हाता है। यह लागता का अन्तर ही विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता 
तथा अत्यप्त रशा क्रेकल आह कस्तुएं उतान्‍त्र करता है निरण एस हुवनातयशा काम अफय होफे हेगे २ इक 
वस्तुओ वा निर्यात करके व अन्य दशों से अपनी आवश्यकता को वस्तुओं का आयात अआप्त करते 
हैं । इस प्रकार भप्रत्यक दश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स लाभान्वित होता है तथा श्रम विभाजन की प्रगति 
के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी अधिकतम सीमा तक बढ जाता है। 


प्रश्व एवं उनके सकेत 


॥  /अन्तक्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आथिक आधार श्रम-विभानन एवं विशिष्टोकरण 
है ।” स्पष्द कीजिए । 
+नूृगढ €एणाणार 5355 00 उल्त 7८हणायईों धाएँं ॥टाप्रशाणाओं पत6 ॥5$ ताशशणा 
० ]0007 2796 59८०॥5४४00 ?*" [052055 
चिकेत--यहाँ यह स्पप्ट वीजिए कि श्रम विभाजन ही उत्पादन की लागतो में अत्तर उत्पन्न 
करता है, जिसवे फठस्परूप आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनो व्यापार अनिवाय हो जते हैं। 
इसे अपनाकर ही देश व्यापार का लाभ उठ सकते हैं (] 

2. अस्‍्तर्राष्ट्रीय भम-विभाजा के मह॒त्व को व्याख्या कीजिए । 
झछिड़ीशाए (06 32फएणाधिर९ 0 वग्राधग्र/009) 8श90०7 ०॥ 400: 


3. 
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विशिष्टौफरण एवं श्रम-विध्ाजन पर एक मौट लिछिए । 

(एज 9 002 9 (शघंणा 4000 गाव इझञल्टआ।2905- 

अन्तर्राष्ट्रीय भरम-विधाजने वा अर्थ घताइए | विभिन्‍न देशों को पारत्वरिश निर्भरता के कया 
कारण हैं ? 

छ8005$ 6 चाह्शा8 0 वराएधएशक्ातातों ठज्ञंत्राठव ठा ्री/007, १५४] सार ॥॥6 (75९६5 
णी गाप्रपवी (सपुंदायावलाएल ती ए्थांणाड ए०ए7प ८5. 

पिंकेत--गर्यप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय भम-विभाजन को उदाहरण देकर स्पष्ट बीजिए तथा ग्रताइएं 
कि इसके दिंगा विभिन्न देशों के बीच व्यापार सम्भव नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय धम-विभाजन 
के विभिन्‍न कारणों का उत्सेश कीजिए ।] 


4, 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त 
[0057#ए47॥ए% 2057 प्रम्श/07५ 09 एज 0७, प्र२47:४ | 





+ बहुधा एक प्रश्न उपस्थित होता है विः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वा आधार क्या है तया किन 
देशाओं म॑ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव हांता है प्रतिष्ठित अयशास्त्री--विशेष रूप स एडम स्मिथ 
एवं रिवार्डो--ऐसा मानत थे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का वारण उत्पादन-लागतां वे अन्तर मे 
निद्ठित हैं। एडम स्मिथ ने वहा है कि दा देशा वे बीच व्यापार इस कारण होता है कि एक देश 
विस्ली एक उस्तू को निरपेश (2050008०) रुप से कम लागत पर उत्पन्न बर सकता है जबकि दुसटी 
बस्तु या वस्तुओं का उत्पादन दूमरा देश बम (निरपक्ष) लागत पर बरने में सक्षम है। इस प्रकार 
स्मिथ ये! मतानुमार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वा बारण लागतो का निरपेक्ष अन्तर (305076 008६ 
6॥ढ0९८॥०८५) है। परन्तु डेविड रिवार्डो ने बताया कि अन्तर्सप्द्रीय व्यापार के घिए लागतों का 
निरपेक्ष अन्तर ही एक आवश्यव तथा पर्याप्त शत नहीं है, अपितु उनवे मत में लागतो ये सापेक्ष 
अन्तर (०णएएव३ध९६ 2058 क्रीट्टटा००5) क कारण भी दो देशा के बीच व्यापार हा सकता है । 
इसके उपरान्त भी एडम स्पिय व रिवार्डो 4 विचारो मे एक समानता यह थी कि दोना ही ने उत्पा- 
दन-लागत का विरूपण श्रम गे आधार पर किया । 

उप्नीसवी शताब्दी म माजिनत स्कूल वे! अथंशास्त्रियों--विशेष रूप से हैबरलर ने श्रम 

लागत प्रमेय ([.9०७४ 005६ 7007०7) वे स्थान पर अवसर-लागत प्रमेय (00970000४ ६08 

प्रक०००्ण) को अन्तर्साप्द्रीय व्यापार का आधार गाना । इन अयशास्त्रिया ने कहा कि केवल श्रम 

ही उत्ादन का एकमात्र साधत नहीं है अपितु उत्पादन के अन्य साधन भी समात रूप से महत्वपृण हैं। 

७ आधुनिक युग मे स्वीडन के बुछ अयशास्त्रियो--विशेष रूप से ओहलिन एवं हैवशर---ने 

अवसर-लागव सिद्धान्त (09ण/एणा३ (०४ प्र।८०्ा) दी आलोचना करत हुए तुलनात्मक 

लागत सिद्धान्त (ए644४५० (०५४४ 777०072%) को एक नय परिवेश म प्रस्तुत क्या है। इस 

आओंधुनिक सिद्धान्त को हैक्शर-ओहूलिन सिद्धान्त (पथणऊलाध्र 000 प्रश००)) वी सज्ञा दी जाती 

है । प्रतिष्ठित अर्यशास्त्रियों ने यह तो बताये कि उत्पादन लागता वे अन्तर वे वारण विदेशी व्या- 

पार होता है परन्तु वे यह वतान म असमर्थ रहे कि अलग्र-अनग देशा मे लांगतो का अन्तर क्यों होता 

है । ओहलिन ने इस प्रतिप्टित मान्यता का अनुमोदन किया कि अस्तर्राप्ट्रीय व्यापार के लिए लागतो 

का अन्तर आवश्यक है। परन्तु उन्होंने यह भी बताया कि लागतो का अन्तर विभिन्‍न देशों म 

विद्यमान साधना की निधि (#8०07-०06०७गा८्या$) एवं उत्पादन म श्रयुक्‍तत साधनों के अनुपात 

((80007 790 7400) पर निभंर करता है। प्रस्तुत अध्याय में हम सवप्रथम तुलनात्मक लागतों 

के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का अध्ययन करेंगे और इसके' बाद इस सन्दर्भ म हैक्शर-ओहंलिन एवं हैवरलर 
के योगशन की समीक्षा करेंगे । 

घुलनात्मक लागतो का प्रतिष्ठित सिद्धान्त--स्मिथ-रिकार्डो का प्रमेय 
[8 ट.085ट6, 00 एफ्पारछ8 07 ८0 ६76स4वए2 
(095 $इचाम शाटक्ार०0 7प्र60एश80] 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है तुलनात्मव लागतों के सम्बन्ध में एडम स्मिथ एवं रिवार्डो 

के विचार भिन्‍न भिन्‍न थे ! हम पहले एडम स्मिय हारा प्रस्तुत लागतो वे निरपेक्ष अन्तर-सिद्धान्त 

[व5ण५ ० है०5णण० एम एपीला८ा०८) की व्यास्था करेंगे और उसके पश्चात्‌ रिवार्डो वे 
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लागता के सापेक्ष अन्तर-मिद्धान्त (7009 णी 0०गराएकबएएट 0०5 एकाधा८४) की विवेचता 
की जायगी। 
एड्स स्मिय का लागतों का निरपेक्ष लाभ तिद्धान्त 
(सैवंआ। 5ज0$8 ॥॥607 ० &05500४७ 00% 0४००७ ६०) 
नर | विकाम हुआ जिसमें सूती वस्त्र, लोहा एवं इस्पात, कोयला एवं इजीनियरिंग उद्योग 
प्रमुख थे। इनके कारण देश के औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। यह सब औद्योगिक 
उत्मादन देश की आन्तरिक माँग से कई गुना अधिक था । युद्ध की समाप्ति के साथ ही यह अनुभव 
किया गया कि इसलैण्ड के प्रमुख उद्योग काफी सुदृढ़ स्पिति मे पहुँच चुके थे और वहाँ की बनी हुईं 
बस्तुएँ विश्व की किसी भी देश से निममित वस्तुओं से स्पर्धा कर सकती थी। इस समय तक इगलैण्ड 
के पास निर्यात योग्य अतिरेक (505) भी काफ़ी मात्रा में विद्यान था। यही कारण था कि 
इंगलंण्ड के विदेशी व्यापार में अठारहवी शताब्दी की अन्तिम शताब्दी से लेकर उप्तीसेथी शताब्दी 
के अन्त तक बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई । 
प्रतिष्ठित स्कूल के स॒त्यापक एडम स्मिथ के समय इगल॑ण्ड का विदेशी व्यापार अत्यन्त 
सोमित था, फिर भी स्मिथ ने विदेशी व्यापार के विषय में जो विचार व्यक्त किये उन्होने इगर्लेण्ड 
की अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापाद नीति को काफी समय तक प्रभावित किया | एडम स्मिय की ऐसी मान्यता 
थी कि मुक्त व्यापार नीति पर आधारित अल्तर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों पक्षो को लाभ होता है, जवक्ि 
व्यापार मे लगाया गया प्रत्येक प्रतिवन्ध अन्ततः प्रतिकूल परिणामयुकत होता है । 
स्मिथ ते श्रम-विभाजन की महृत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्रम-विभाजन एवं 
विशिष्टीकरण न केवल किसी देश के विभिन्‍न क्षेत्रों भे स्थित उद्योगी के लिए उपयोगी होते हैं अपितु 
अन्तर्राप्ट्रीय श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीफरण भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि एक देश कसी 
बस्सु को कम लागत पर अन्य दूनरे देश से आयात (70077) कर सकता है तो स्मिय के मतानुमार, 
उस वल्तु का आयात करना ही श्रेयस्कर होगा। इसके विपरीत, अन्य देशों की 8:04 ना में जिम वस्नु 
को यह देश कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है, उपलब्ध साधनों का केवल उसी दिशा में उपयोग 
होना साहिए। एड़म स्मिथ ने स्पप्ट किया कि प्रत्येक देश को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना 
घाहिए जिनके लिए उसकी जलवायु, मिट्टियों की प्रकृति, अन्य प्राकृतिक ज्ाधनों की प्रकृति व मात्रा, 
मानव-निर्मित क्षमताएँ, जैसे प्लाण्ट, भवन, परिवहत की सुविधाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विशेष 
रूप से उपयुक्त है। देश ऐसी वस्तुओं के उत्पादन हेतु ही सभी साधनों को प्रयुक्त करेगा और देश 
की जनता को आवश्यकता से कई गुना अधिक उत्पादन करते डर अतिरिक्त स्टॉक की उन वस्तुओं 
के बदले निर्यात (८४००४) करेगा जिनका उत्पादन करने के लिए देश को उपलब्ध श्राह्ृतिक़ एव 
मानव-निर्मित दोनों ही प्रतार के साधव उपयुक्त मही हैं । 
जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है स्मिय ने! श्रम वो उत्पादद का एकमात्र साधन माता 
था। इसी कारय उनके मतानुसार दो वस्तुओं का विनिमय इनके तिर्मात में प्रयुक्त थम की सात्राओं 
के आधार पर किया जाता था। इत्े स्पप्ट करने हेतु उन्होंने एक उदाहरण दिया, * पह्ि शिकारियों 
के एक देश में हिरन को मारने की अपेश्ञा एक ऊदविलाब को मारने से दोगुने अधिक श्रम बी आव- 
श्यकता होती है तो स्वामाविक है कि ऊदबिसाव का विनिमय दो (या अधिक) हिएनो थे समान 
होगा । यदि उमर अनुपात से परिवर्तेत कर दिया जाय (जैसे एक ऊदबिलाय तीन ह्विएतों के समान 
हो) तो अधिक लोग ऊदविलाव के शिकार में लग जायेंगे ताकि उन्हें ऊद्विलाय के बढ़े हुए मूल्य का 
लाभ मिल सके । इससे ऊदशिलावो को पूर्ति मे बुद्धि होगी और साथ ही हिसनों वी पूर्ति में कमी 
गी ॥ फलम्थरूप विनिमय व अनुपात हिसलों के पक्ष में एवं ऊदविलाबों के गिपक्ष से हो जायगां 
और यह परिवततन तत्र तक होता रहेगा जद तक कि मूल दिमिमय-अनुपात पुत्र. स्थापित नही हो 
जाता ।/! 
एडम स्मिष की इस धारणा के पीछे दो मान्यताएँ निहित हैं: (म) श्रम ही उादन हा 
एकमात्र साधन है, एव (व) देश के भौतर तो श्रम पूर्ण रूप से गतिशील है परल्तु दो देशो रे बीच 


> 865 5णाफ, मिद्खीएः ल सक्रांम (ऐव०वचआ निएगए, पुसल्छ ४०072, 973), 9. 47: 
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थम यो गतिशीवता सम्भव नही है। इन मान्यताओं के साथ-याय स्मिए ने दो देशों व दो वस्तुओं 
(५० (०णाए) ५० (०गर०0॥9) वा मरलतम मॉडल नेते हुए स्पष्ट क्षिया हि यरिं प्रत्येक 
देश एक वस्तु वा उत्मादन बम लागत (निरपेक्ष दृष्टि से) पर करन से समर्थ है तो दोनों देशों वे 
बोध स्थाप्ार सम्भव होगा ! यदि कागतों में कोई विरप्रेश अन्तर न हा तो विदेशों व्यापार भी नहीं 
होगा । 

कम किरग रहम उपर्युक्त क्यन वो पृष्टि हेतु दो वस्तुओं व दो देशों दा एज उद्ाहरस केते 
है। तानिया 4'] में दोना वस्तुओं (4 व 2) वो दाना देशों मे प्रति इकाई उल्ताइनन्‍लागत (फटा 
प्रागरां छा0देष॒णाणा ००५६५) इस प्रसार दर्शायी गयी है . 











तालिका 4 
के दो बस्तुओं-दो देशों में थम लागत रचना 
9 9 जग ७ 3 अल्प जप अततदाना 7 कलम हद; 
रश 3] 
प्रथम 40 20 
द्वितीय 20 0 


उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रथम देश # वा उत्पादन कम निरपेक्ष लागत पर कर 
सकता है जबकि 2 का उत्पादन द्वितीय दश मे कम निरपेक्ष लागत पर मम्भव है। फतत* प्रयम 
देश को 4 का व द्वितीय देश को 2 कय उत्पादन करने में (निरपेक्ष दृष्टि) से बंधित्र लाभ होगा 
क्योकि इन्ही के लिए इन देशों में अनुकूल दघ्लाएँ विद्यमान हैं । प्रथम देश सारे साधना गो 4 हेतु 
एव द्वितीय देश सारे साधनों यो 2 हृतु प्रयुक्त करेगा । आल्तरिव माँग वो पूरा करने बे बाद प्रथम 
देश ४ वा द्वितीय देश यो निर्यात +रेगा और बदले में उससे प्राप्त करेगा । इस प्रवार दोनों 
देश विशिष्टीवरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के माध्यम से 4 व 8 दोनो ही वस्तुओं को परम तागत 
पर प्राप्त कर सकेंगे | इसने विपरीत, यदि दोनो देश दोना ही वस्तुओ का उत्पादन करें तो प्रथम 
देश को वाफी साधन # हेतु एवं द्वितोय देश को काफी साधन 4 हेतु भयुक्त बरने होंगे। अस्तु, 
विधिष्टीकरण तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय व्यापार वे माध्यम से दोनो ही देशो को लाभ होगा । 
परन्तु व्यवहार में लागतो के निरपेक्ष अन्तर बहुत वम दिखायी देते हैं और इस कारण इनसे 
प्राप्त लाभ अंपवाद-स्वरूप ही दिखायी देते हैं । प्रत्येक देश मे आवश्यकता वो सभी वस्तुओं का 
दिसी ने किसी मा में उत्पादन करना आवश्यक समझा जाता है! पूर्ण विशिप्टीकरण द्वारा उत्पा- 
दन-लागत भें कमी करना तो सम्भव है परन्तु इससे देश की अन्य देशो पर निर्भरता में बहुत अधिक 
वृद्धि हो जाती है। विशेष रूप से विकासशील देशो में तो सभी वस्तुओं को उत्तादन लागत अधिक 
होने वे' कारण विशिष्टीकरण की वोई सम्भावना ही नहीं रह जाती। राजनीतिक एवं राष्ट्रीय 
भावना वे बारण भी कोई देश अन्य देशों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना नहीं चाहता । अस्तु, 
निरपेक्ष लागत-अन्तर का सिद्धान्त आधुनिक सन्दर्भ मे अरथहीन प्रतीत होता है । 
(ररिकार्डो फा लागत का सापेक्ष लाभ सिद्धान्त 
(शिएआ00'5 7000एच76 थे एथशआरर 0०5 20९थशा58०) 
इस प्रमेय का प्रतिपादन रिवार्डो द्वारा 49वी शताब्दी के प्रारम्भ मे किया गया था। उनका 
विश्वास था कि उत्पादन-लागतो से निरपेक्ष अन्तर न होने पर भी दो देशो वे वीच ब्यापार सम्भव 
। उन्होंने स्पप्ट किया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन के लिए लागतो के तिरपेक्ष अन्तर की अपेक्षा 
सापेक्ष अन्तर बी आवश्यकता है। रिकार्डो के मतानुसार यदि प्रधम देश दोनो ही वस्तुआ (4 ब 2) 
को निरपेष दुष्टि से कम लागत पर तैयार कर सकता है | फलस्वरूप दोनो ही देश लायतों दे 
सापेक्ष लाभ के आधार पर विशिष्टोकरण को ओर प्रवृत्त होंगे तथा परस्पर व्यापार द्वारा दोनों ही 
देशों वो श्ञाभ होगा। ऐसी स्थिति मे ध्रत्येक्ष देश उस वस्तु मे विशिष्टीकरण करेगा जिसके उत्ता* 
दन में उसे अपेज्षाइव कम लागत या अधिक लाभ) वहन करनी होती है, जवबि दूसटी वस्तु 
उत्पादन का दायित्व दूसरे देश पर छोड दिया जाता है क्योकि उसे उसके उत्पादन में अपेक्षाइत 
अधिक लाभ है। इसे तुलनात्मत लागत या सापेक्ष तागत-लाभ का सिद्धान्त [00006 रण (ए०ग्र- 


एशआए० 005: ० एव 25% &ऊ 5८३०) के नाम से जाना जाता है। 
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तुलतात्तमक लागत सिद्धान्त को मान्यत्ाएँ 
(655079008 0 ॥6 (ग्राफगब।ए९ 005६ यध्णज) 

रिकार्डों के ठुानात्मफ फ गत लाभ सिद्धान्त की विवेखना के मि 

हि 0 $ बूपगतत लाम दे परिधि 7 पहले इस मिद्धान्त के आधार 

| गा अर दाता । एडम स्मिथ की भाँति रिकार्डो ने भी अपना विश्लेषण श्रम लागत कौमत 
सिद्धान पर आधारित किप्रा । इस सिद्धान्त की तिम्तलिखित सान्यताएँ हैं; 

(।) श्रम ही उत्पादन का एक मान साधन है । वस्नुत, एक चत्तु : की कौमत उस वम्नु के 

है ०8०: पाकर: “कक. हा ः ब ५ 5५ क 
उत्पादन में निहिते हत श्रम की लागत को बताती है । डा हम ट 

(2) घूंकि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादत में प्रयोग की गयी श्रम की मात्रा अलग-अलग हो 
सकती है, भत्तः विभिम्त वस्तुओं की कीमतें भी भिन्‍न-मिन्न होगी |. 

(3) उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली श्रम की सभी इकाइयाँ समसख्प द्वोती हैं । 
(4) एक देश में श्रम पूर्ण रूप से गतिशील होता है, परन्तु देश के बाहर यह गतिशील नदी 

वा । हु 

(5) श्रमश्याजार्‌ में पूर्ण प्रतियोगिता पायी जाती हैं। अतएवं सम्पूर्ण देश में इस साधन की 
कौमत समान होती है । 

(6) इस ऐिद्धान्त की व्याख्या के लिए दो देश दो वस्तु का रूरल मॉडल लिधा गया है। 

(7) दोनो ही देशो में दोनो ही बल्तुओ का उत्पादत किया जाता है । 

(8) इस सिद्धान्त वी मान्यता है कि दोनो देशों में उत्तत्तिके साधनों को पूर्ण रोजयार प्राप्त 
है। यह मान्यता प्रतिप्टित अर्थशास्त्रियो के “पूर्ण रोजगार” सिद्धान्त के अनुरूप है। 

(9) यह सिद्धान्त मानकर चतता है कि दोनो देशों मे स्थिर लागत अनुपात के अन्तगंत 
(उत्पाद रामता नियम) उत्पादन होता है । 

(!0) दो देणो के धीच व्यापार मे कोई रोक-टोक या व्यवधान नहीं होता है । 





अभाव पाया जाता है। 

(22) पिद्धान्त में यह भी मान्यता लो गयी है दि दोनों देश समात आविक स्थिति वाले हैं 
ओर उनके मध्य व्यापार भी समान मूत्य वाली वस्तुओ में हो रहा होता है। 

के मे मान्यताएँ इसलिए रसी गपी है ताकि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को सरततापूवंक समझा 

जा सके । 

अब हँस रिकार्डो के तुलवात्मक सागत-अन्तर अथया साभ सिद्धान्त की ब्यास्या एक उदा« 
हरण पी सहायता से करेंगे । 

उदाहरण --ए्मिथ की भाँति रिकार्डो ने भी दो वस्तुओं व दो देशों का मॉइल (790० 
(क्गाण००9-७४० (००४४५ 7४००८) तिया | ये दो देश त्रमश इगर्लेण्ड एवं पुरतंगाल थे तथा 
दोनो बस्तुओ में शराव व बधड़ा शामिल किये गये। रिकार्डों के मतानुमार पुर्तंगाल को शराब दे 
कपड़ा दोनो ही के उत्पादत मे इगर्लण्ड की अपेक्षा निरपेक्ष साभ है। गह स्थिति तालिका 42 में 
झूपप्ट की गयी है ! इस तालिका से यह स्पष्ट है कवि पु्ंगाल को शराब व्‌ कपड़ा दोनों ही वस्तुओं 
के उत्पादन हेतु कम (निरपेश) श्रम-लागत वहन बरनी पड़ती है। रिकार्डों में वद्दा, “इगरैप्ड में 
कपड़े की एक इ्ाई का उत्पादन करने हेतु 00 घण्टे श्रम का उपयोग डिया जाता है जबकि एक 
इकाई शराब की उत्तादन-लागत (श्रम वे रूप में) 20 घष्टे है, पुत॑दाल में एक इकाई शराब के 
लिए 80 घण्टे श्रम एवं एक इकाई कपड़े के? लिए 90 घण्टे श्रम प्रयुक्त विया जांता है। यदि बिसी 
देश के दो जिलों में लागत-सरचना इसी रूप में हो तो सारी वस्तुएँ उसी देश से उत्पादित जो 
जायेंगी जहँँ सागतें कम हैं. परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साधारणदयां इलाइन है साधनों वा 
एक देश ते दूसरे देश को स्थानान्तरण सम्मद नहीं होता। प्रतिष्टित ह302000% बी बढ़ी कि 
पता यह सिद्ध करने में निट्त है कि, कुछ भी हो, अन्तर्राष्ट्रीय भ्म-विभाजन अवश्य होगा । 








]. 04४ सित्या00, रीहगलोज॑ल्च नी डीगी-र्न ककया 99. 82-84. 
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तालिका 4 2 


प्रति इपाई चम लागत (मन्‍पण्टों मे) 
प्रत्येक देश के भोतर विनिमए अनुपात 





0 कपड़ा. (अथवा आन्‍्तरिक व्यापार को शर्त) 
पतंग 89 90. 80 90 या 989 -| 
इगलएड ]20 ]00. 20 ]00 या ]20 7 
पुर्ंगाल वे! लिए सागतो. 80/20 90/00 

गा अनुपात >+(067) सः(090) 


(अपवा अन्तर्राष्ट्रीय स्यापार की शर्ते) 


यदि तासिबा 4 2 में सागतो ये अनुपात (००5४ 2800) पर दृष्टिपात विया जाय तो यह 
स्पष्ट होगा वि बपड़े वे उत्पादन हेतु इगर्सण्ड में प्रयुवत श्रम की प्रत्येक इकाई के बदले पुर्वंगाल में 
केवल 0 90 इबाई थम वी आवश्यकता होतो है इसी प्रवार शराव वो भ्रत्यव इवाई के उत्पादन 
हेतु इगलंण्ड में आवश्यव' श्रम वी प्रत्येव इकाई वे ददते दुर्तंगाल थे वेवल 0 89 इकाई श्रम वी 
आवश्यरता है । इस अवार इगलेण्ड कौ अपेक्षा पुतगाल को दोनो ही वस्तुआ वे उत्पादन में निरपेक्ष 
साम (क80[प0 इफग्ाधाहण्] है। 
परन्तु एक और तथ्य हमे तानिका 4 2 में दिखायी देता है, और वह यह कि पुर्तंगाल कपदे 
की तुलना में शराब था उत्पादन कम लायत पर बर सकता है। दूसरे शब्दो में पुर्तंगाल को शराब 
के उत्पादन में बपडे वी अपेक्षा तुलनात्मक लाभ (००ए9/8॥06 ४0४7708) है । इमके विपरीत, 
विस्पेक्ष दृष्टि से दोनों वस्तुआ वा उत्पादन अधिद लागत पर होने के वादजूद इगलेप्ड को कपडे 
ने! उत्पादन में का लाभ है क्योकि शराब वी अपेक्षा इयलेण्ड वषदे का उत्पादन कम लागत 
पर कर सवता है। 
इस तथ्य को अच्छी तरह समझने वे लिए तालिका 4 2 मे प्रस्तुत आन्तरिक व्यापार की शर्तें 
(0०८४० (07४05 ०६ 0४४0७) देखी जायें । यह स्पप्ट है वि इगलैण्ड मे शराव की एक इवाई के 
स्थान पर बपडे बी । 2 इयाई श्राप्त हो सकती हैं जबकि पुर्ताल में शशाव वी एक इकाई कपडे 
की 0 89 इकाई के समान है । इसका यह अर्थ हुआ कि अग्तरप्ट्रीय व्यापार से इगलंण्ड एक इकाई 
आराव मे बदले । 2 इकाई से कम बड़ा देने को सहज ही तैयार हो जायगा । इसटी ओर पूर्तंगाते 
को एव इकाई शराव ने बदले 0 80 इकाई में भथिक कपड़ा मिलने यर लाभ होया। यहां घ्यान देने 
की वात यह है जि रिकार्डो ने शराव एवं वस्त्र की बेवज़ उत्पाइन-सायत (श्रम के रूप मे) को सस्मि- 
तलित्त विया तया यरिवहन-ब्यय की उपेक्षा करे दी / 
अस्तु पुर्तगाल का लाभ इसी में है कि वह शराव वे! उत्पादन में विशिप्टता प्राप्त करे तथा 
इसवी अतिरिक्त मात्रा इसलैण्ड को निर्वात करके बदले म वहां से कप श्राप्त करे । इसरे' चाय हो 
इंगलैण्ड के लिए यही उपयुक्त होगा कि वह कपडे के उत्पादन में विशिष्दता प्राप्त वरे और अति" 
रिक्त कपडे हे बदले पु्ंशाल मे शव सेंयायें / जब तक इग्रलेंग्ड को एक इकाई अयब हे बद्ते 
] 2 इकाई से कम कपड़ा पुर्तगाल को भेजना पडता है और जब तक पृतेंगाच को एक इकाई शराब 
के बदले 0 89 इकाई से अधिक केपडा इंगतैण्ड से प्राप्त होता है इगतप्ड व पुर्तेपाल त्रमश कपडे 
व शराब में विशिष्टता जारी रसेंग्रे और परस्पर विविमय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ कमा- 
येंगे / विनिमय की वास्तविक दर या कपडे वे शराव वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जनुप्रात (एक इकाई 
शरद के बदले) 0 89 से लेकर । 2 इकाई वस्त्र के बीच कहीं भी निर्धारित हो सकता है । सरल 
अंधितीय रूप से इसे निम्त प्रकार से समझा जा सकता है : 
सदि दो ससतुएँ # एवं / एवं दो देश प्रथम व द्वितीय के रूप में लिये जायें, तथा 
हे, ऋाप्रथम देश में अं की धम-लागत हक 
2, ८ द्वितीय देश में | की श्रम-लागत हो, 
है, रू प्रधम देश में 2 को श्रम-लागत हो, एव 
|, रू दितीय देश में / की श्रम-लागत ही । 
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जे 
यदि रा << |, वो प्रथम देश में 2 द्वितीय देश से एसी है, 
टी 


पदि जि ], तो द्वितीय देश गे 9 प्रथम देश शे सस्ती है, 
१ 
तथा 
हक << |, तो प्रथम देश को > एवं ४ दोनो गी के उत्पादन में 
हर | ग्रे ए नो ही यहतुओं के उत्पादन में निरपेश 


| 
लाभ है परन्तु गापेक्ष या तुलनात्मक दृष्टि से प्रथम देश को ४ के उत्पादन मे ये दितीय देश को )/ के 
उत्पादग गे लाभ है। है 

उपरपुपत उदाहरण में & को शराब थे / को कपड़े के रूम में ध्यात किया जाय तो सागतों 
का अनुपात इस प्रकार स्यात किया जा सकता है: 


ह 80 


मैं; -->- 
7& (&/) . 
00 

8 है 20० ०अंत 
क्र (है!) 


रपप्ट है, भ्रथम देश यानी पुरतंगाल्ध में, जे की उत्पादन (सापेक्ष) लाफश कम है. जबकि 
इंगसैण्ड में 7 यानी गपड़े की उत्पादन (सापेक्ष) लागत कम है। ये दोनों देश त्र॒मश, शराब तथा 
कपड़े है पत्पादन गे विशिष्टता आ्राष्य करके परस्पर स्यापार करेंगे तथा लाभ अभित करेंगे । 

अन्त गे, यह पद्ठा जा सकता है कि तुलनारपश लागत या साभ गिद्यास्तर 7009 थ॑ 

९४० 0098 /(४०॥४8०) एडम स्मिथ के सागयों के निरषेश-अन्तर मिद्धान्त (00० 
शाए'$ /४0$0७(९ (०5६६ ॥५४७॥98०) कौ अपेशा अन्तर्राष्ट्रीय स्यापार से बिश्तेषण से कगफी 
अधिए स्यायहारिक एवं उपयोगी है। परस्तु टिकार्श का उपर्युक्त भिद्वान्त स्मिथ थे सिद्दान्त से 
अधिए व्यापक होने पर भी इृसाग एक सड्ा दोप यह है कि इगये अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार पी वाहतविक 
शर्तें भथया अन्तराष्ट्रीप व्यापार मे दोनों यस्तुओ फे यास्‍्तयिश अनुपात मे! निर्धारण मे अनिरिषतता 
गगी रहती है । रिया्द़ों के सुलनारमक सायत सिद्धान्त में और भी अनेड् गम्ियाँ है जिते भी जा 
शक्षेत मे पियरण नीसे दिया गया है । 

रिकार्शे के प्रतिष्ठित शिद्वान्त को आतोघता 

((पगष्ठंज्ा णी ॥60)37 स्‍20/670 ७ (०४/४४॥४४ 0०५) 

(४) अभा दी उापपाएता यश दुएनाज' त्ताधप्ट न - नए वधेप" एए॥एए छाए एप आायपए वर 
आधारित है कि धरम ही उत्पादन वा एगमान साधते है। मरयुत- दिसी भो यब्लु वे! उल्ादन हेतु 
श्रम गे; अतिरिणत भूमि, पूँणी और अन्य साधनों पी भी आवशययता होती है। किर इंग प्रोय मे 
गह भी माग्यता गिहित है हि श्रम की सभी इरादयाँ समरूष अथवा एक जैसी (#णा0.!णा०७१) हैं 
और इस कारण सभी थ्रप्रियें को चुफ़रायी गयी मजदूरी गाय है । मे मान्यताएं आवुनिक सर्द मे 
उचित नही लगती और इग कारण इन पर साधारित सिद्धान्त भी येध नही माना जा गरता । 

(2) साधन की पतिशीसता--- गम नाएगक लाभ का शिद्धास्त इग सान्या पर भी आाषारित 
है शि सप किसी देश गे भीतर तो पूर॑स्पेण गतिशील है परस्तु देश के बाहर इसमे गतिशीलता बा 
नितानत अग्राव है। प्यॉवहारिश जीयन में अधिह् पारिधपिक का छालब भी शमिक्त बने अपना पर 
छोड़ने के; लिए प्रेरित बही कर पाता | सामाजिक, परारियोरिक एवं अस्य बच्धतों के गारण देश के 
भीतर भी श्रमिश उतना ही अगठिगील (पधाय्०८) हो सरता है जितता हि यह देश थे! बाहर 
णाने हैतु माता गया है। परनन्‍्णु इसके ्रिपरीत उस्पाइग के अनेझ साधनों को आज बिना डिगी 
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कठिनाई के बाहर भेजा जाता है अयवा इनवा विदेशों मे आयात बिया जाता है। आज भारत न 
बेयल पूंजी (मशीनें आदि) बाहर मे मेग्राता है अपितु अनेक विशेषज्ञों की सेवाएँ भी समय-समय पर 
हमे प्राप्त होती रहती ४ । इसी प्रवार, भारतीय इजीनियर व अन्य विशेषज्ञ देश वेः बाहर जावर 
बस गये हैं। अस्यु श्रम वी गतिशीलता से सम्यद्ध मान्यता सही नहीं है । 

(3) सरपारो हस्तक्षेप--प्रतिष्टित (नुलनात्मवा लाभ वा) सिद्धान्त (08वें पशब्ण) 
इस मान्यता पर भी आधारित है तरि प्रिसी भी देश की सरवार वस्तुआ व आयात अथवा निर्यात में 
घोई हस्तक्षेप नही करती । आधुनिक सन्दर्भ में यह मान्यता कोई महत्व नहीं रखती क्यावि आज 
सभी देशों में विदेशी व्यापार पर रारवार वा अतुश अथवा नियन्त्रण है। इस कारण भी रिवार्डो 
वा सिद्धान्त आधुनित्र सन्दर्भ म बोई महत्व नही रखा । 

(4) समय तत्व फी उपेक्षा--इनवे' अतिरिक्त रिवार्डो का तुलनात्मव लाभ वा सिद्धान्त 
जिस श्रमन्यूत्य सिद्धान्त ([.80007-/६/ए० 7८०79) पर आधारित है. उससे समय वी धूर्णत 
उपेक्षा बी गयी है। दूसरे शब्दों म, इस तथ्य वी इस सिद्धान्त द्वारा उपेक्षा पर दी गयी है वि 
बध्तुओ को भण्डार में रतसने वी लागत एवं ब्याज का भी मूल्य-निर्धारण की प्रक्रिया पर पर्याप्त 
प्रभाव पडता है । 

(5) उत्पत्ति हाम्न नियम फी व्यावहारिकता--तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त इस मान्यता 
पर भी आधारित है कि अथं-व्यवस्था मे पैमाने वे! स्थिर भ्रतिफल (००॥$धथा। 76775 80 5००७) 
प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों मे, वस्तुओं वे! लागत फ्लन (००४६ ॥०॥05) रेसीय (]697) हैं 
ऐसा मान लिया गया है ) व/स्तविक जीवन में लागत में उत्पादन के साथ अनुगत में कमी या वृद्धि 
हो सबती है । यदि वाह्मय बचतें (८४८४० ९००ा०८5) या अवचतें (08:0०07०7०5) उत्पादक 
इफाइयों को उपसब्ध हो तो यह सिद्धान्त वैध नही होगा । 

(6) परिवहन व्यय की उपेक्षा--तुलनात्मएः लाभ के सिद्धान्त का एक बडा दोप यह भी 
हैं विः इसमे परिवहन-व्यय शून्य माना गया है। लागतो के” अनुपात ज्ञात करने हेतु परिवहन-व्यय 
को भी अन्य (उत्पादन सम्बन्धी) लागतो वे! साथ जोड़ना आवश्यक है । 

(7) दो बस्तुओ एव दो देशों के मांडल पर आधारित--इस सिद्धान्त वा एक बडा दोष 
यह भी है कि इसमे दो वस्तुओ व दो देशों का ही मॉडल लिया गया है | सरलता की दृष्टि से यह 
उचित भी है परन्तु यदि वस्तुओ एवं व्यापार करने वाले देशो की सख्या में बुद्धि की जाय तो इस 
सिद्धान्त ये प्राप्त निप्पर्प अर्थहीन हो जायेंगे। अस्तु तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त व्यावहारिक 
समस्याओ वी उपेक्षा करता है। 

(8) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की यन्त्र रचना वा अभाव--इस सिद्धान्त का सबसे बडा दोप 
यह है कि यह अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार,से प्राप्त लाभों का मुल्याकन करता है, परन्तु यह सिद्धान्त अन्त- 
रॉप्द्रीय व्यापार की यन्व-रचना (ि7ए4॥079 0906 ॥९0470॥) के विपय मे कुछ भी प्रकाश 
नही डालता । 

(9) ठुलनात्मक लागत को भाप मे कठिनाई--रिकार्डों ने अपने तुलनात्मक लागत-अन्तर 
सिद्धान्त की व्यास्या करते समय यह मान लिया था कि अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार मे सलग्न देशों में 
उत्पादन-पनन परिवर्तित नहीं होते। वर्तमान में तेजी से बदलती हुई तकनीक के सन्दर्भ मे यह 
मान्यता उचित प्रत्तीत नही होती । आधुनिक परिवर्तनशील व्यवस्था [वुआशागा इ्टापाड़) वे 
अन्तगत तुलनात्मक लागतो वा अनुमान (ध्वा०्णाआणा) एक बहुत कठिन कार्य है। 

(40) समान स्तर को यलत सान्यता--यदि दो व्यापारिक देशो में से एक देश बहुत बडा 
हो तथा दूरारा देश वहुत छोटा हो तो अ्रत्येक कया विशिष्टीकरण अन्‍्तर्राप्ट्रीय व्यापार वे 2289 

सहायक नहीं होगा | क्योंकि एव छोटा देश बडे देश वी आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर सकता 
तथा न ही एक छोटा देश बडे देश के समस्त बतिरेक (४ए्ग05$) को खपा सकता है। इस ज के दोनो 
यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक लागत-लाभ अ्मेय उसी समय लागू हो सकता है, जबकि दोनों 
देश समान स्तर के हो तथा उनमे जनसस्या का स्तर भी लगभग समान हो । 

(१) भुगतान असन्तुलन की उपेक्षा--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त ६5234 
मान्यता पर भी आधारित है कि दो देशो के आयात-निर्यात हमेशा सन्तुलित बने रहेंगे, तथा उन 


अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सुलतात्मक लाए गिद्वान्त [3] 


भुगतान वान्तुचन में बेशी अथवा थांदे की स्थिति सही रहेगी। भतः यह तिद्धान्त उन महत्वपूर्ण 
महतो (8४०3) की अवहेलना करता है जिन्होंने विश्व के तथा न््या 
अशतिय मर कह, हे है किन्होने विश्व के सभी देशौं--बडे तथा छोटे--का ध्यान 
(2) सामरिक एवं युनियादी कारण--पुतनात्मक लागत सलाम मिद्धान्त के अनुसार 
के लाभ राम्पूर्ण देश को प्राप्त होते हैं। परन्तु सोडमंटल का पहना है कि एक देश के व्यापार मे 
प्राप्त साभ का तात्यय॑ यह नही होता कि उस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उसका हिस्ता 
प्राप्व हो। यह प्राय सम्भय है कि कुछ व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय ब्यंपरार से अधिक लाभाग्वित हो 
जग्रकि अन्य व्यविवयो को उनका कोई दाम प्राप्त न हो ॥/ है 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठित तुलमाश्मफ साभ गा सिद्धान्त (ए]05मंत्या 
प॥६079 ७४ 007[0404९ /0४४॥(0/०) अनेज अवास्तयिक मान्यताओं पर आधारित है। यह 
सो इश सिद्धान्त से स्पष्ट हो जाता है कि लागतो के सापेक्ष (अथवा स्मिथ ये मतानुमार, निरपेक्ष) 
अन्तर के पारण अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारम्भ होता है, परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि 
पागतों भे अन्तर क्यो होते हैं। जे एस मिल (7. 5 )/॥) ज़था सीमान्दवादी अं गा स्थियो (क- 
807७ 800॥0/॥95) ने इस श्रम का उत्तर दिया और हम उन्ही के जिचारों का अध्यपन फरेंगे | 


प्रतिष्ठित सिद्धान्त फा संशोधित स्वरूप 
[राधगारफ़िशिय 6र प्राए टा05४00, 00एशारफ] 

न्क रिकार्डों के परचात्‌ अथंश/स्त्रियों में अपने-अपने ढय से अ्तिथ्ठित प्रगेय (व्योरस) से रागो- 
घन किये हैं। के एस. मिल है अन्तर्राष्ट्रीय फीगती और वस्तुओं के यिनिम्रय-अनुपाती का विपलेषण 
किया । जहाँ पिन एवं रिया्डों ने उत्तादन की विदिष्द इकाई के प्रयुक्त श्रम की मात्राओं को 
विश्तेषण में ध्रम्मिलित किया, जे एस मिल ने श्रम की निदिष्ड इकाई से आप्त विभिन्न वस्तुओं ये 
गवाह विश्तेपण का आधार बनाया। मिय कय मॉडल तालिका 4'3 के माध्यम ते समझा जा 
राषाता है * 
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अम की सात्रा 3 मनी की 5 2 लाश ० यह इस्पात का उरपादत फपष्ट वा उत्पादन 
मानव-वर्ष (दकाइया) (एकाइयां ) 
0 जापान 20 20 
॥0 भारत 25 24 


उप डर तासिका गे यह स्पष्ट है हि श्रम दी रामान सात्रा से जागाते व भारत में इस्पात 
ये कपड़े की भिन्न-भिन्त दृश्णइयाँ निर्मिद्ष की जाती हैं। जापान को दोनों वरतुओं के उत्पादन से 
निरपेक्ष साम है क्योकि बढ़ाँ इस्वात को 20 इबाइयौ एव बस्त्री बी 20 इशराइयों या उत्यादन 
जिया णाता है, जरहि भारत ये ये माषाएँ 8 श्रम-मात्रा मे) सम 5 एवं 4 इकाएयाँ है 
इसके उपरान्त भी झापान को पुनालक दृष्टि से बस्त्रो गे 2: | 5 छे विरुद 2. ] 4 एय भारत 
को छुदनात्माए दृष्टि रे इस्पात के उत्पादन में अधिक खाभ है। 

याध्तविक अनुपात (अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार थी शर्तों) के निर्धारण हेतु जे एग मिल में 
“पाररपरिक भाग" (00००७ तत्या200) वी धारगा या प्रतिपादन दिया। इस धारणा मे अनु- 
सार दो वस्तुओं के विनिमय फा वास्तविक अनुपात प्रस्येक देश मी दूगरे देश से निम्मित दस्तु यो 
माँग के परिमाण एवं गाँग की सोच पर निर्मर बरता है। परतिव्जियमय (एए5ात्यं ए८ठाटाए) 
में एक और सशोपन मय-प्रतिप्ठित अर्धशाम्वियों [४९०-ए३5अ०य) 23025 ड्वारा जिया 
गया । प्रोफँंगर टोगिय [ऐि्, तछऊं8) ने बजाया हि भारत जेंसे बिव्रसशील देशों में श्रम पा 
याहुल्‍य होने से' ब[रण मजदूरी की दरें बहुत कम है जिसते अन्य (वितरित) देशों गो तुजना में यहाँ 
उत्पादन की ध्रम-तागत फम है। प्रतिष्यित सिद्धान्त बे अनुसार श्रम मी इगाइयाँ गभी देशों थे 





]. 03 53क्‍ वश, विशिािवॉियाँ #ट०5०गॉ2ि, (णाव0, 'ैविध्यापों।आा 6 (०, 4./0., ((97), 
9, 78, 
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रामरूप होने पर भी इसकी उत्पादकता में अन्तर है। इस विपरीत, टॉसिंग वे मतानुसार कसी 
देश वी श्रम शक्ति में विशिष्ट श्रमिक, दक्ष श्रमिक, अर्द्धं-दक्ष श्रमिव', अ-्‌दक्ष श्रमिव गादि अनेक 
समूह समावेशित विये जाते हैं। श्रम वी इन विधिष्ट श्रेषियों को अप्रतियोगी समूहों (007-००7७6- 
0गह ह700]) पी सन्ना दी जाती है तथा इनमे परस्पर मजदूरी वी दर भी भिन्न रहती हैं। उदा- 
हरण गे>-लिए एवक'ही मरीज वे लिए दो डॉक्टरों गी सेवाएँ इसी कारण एक-सी नहीं हागी कि 
मरीज अधिऊ योग्य एवं अनुभवी डॉक्टर से उपचार कराना चाहता है । फतस्वरूप उसे ऊँची फीस 
भी देनी होगी। 

टॉसिंग ने मुदा एवं मूल्यों का उपयोग लागत ने निर्धारण हेतु क्या और यह बताने का 
प्रयास किया कि उत्पादन वे साधन (श्रम) का मूल्य इसकी सापेक्ष सात्रा पर निर्भर करता है तथा 
वस्तु वी उत्पादन-लायत साधनों पर किये गये व्यय द्वारा निर्धारित होती है। इसका बावजूद टॉसिय 
द्वारा प्रस्तुत सशोधन वा प्रतिष्ठित प्रमेय बे. मौतिक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं होता जैसा कि 
आगे यताया गया है । 


तालिका 4 4 
उत्पादन की मौद्धिक लागत 












कि व्य ८ इन लिन आ उत्पादन | इत्नक | 5 उत्पादन लायत | प्रति इकाई वस्तु का मूल्य 
| के (इकाइयाँ) मजदूरी (रुपयों में) (रुपयों में) 
इकाइयाँ दर 
दपड़ा| हसस्‍्पात (रुपयों मे)) रपडा | इस्पात | कपड़ा | इस्पात 








भारत ॥8 ४0 - ४0 450 4500 45 00 075 075 
जापान ]0 4 5 ]00 000 000 07[ 067 


तालिका 4 4 से यह स्पष्ट है कि जापान को मौद्रिव लागत की दृष्टि स वस्त्रो एवं इस्पात 
दोनो ही वे उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, वयोकि जापान में दोनो ही वस्तुओं वे! भृल्य भारत वी 
अपेझा कम हैं (अन्तिम कॉवम देखिए) | किन्तु सापेक्ष दृष्टि से जापान को इस्पात बे उत्पादन मे 

* कपडे की अपेजा अधिक गाभ है क्योकि वस्त्र वी प्रति इवाई कोमत 0 7] रपया है जबकि इस्पात 

की प्रति इकाई कीमत 0 67 रुपया है । इसीलिए जापान के लिए इस्पात वे उत्पादन पर जोर देना 
अधिक उपयुक्त होगा ) साथ ही जापान इस स्थितिमे भी होगा कि वह अतिरिक्त इस्पात का निर्यात 
बरके भारत से वम्त्रो वा आयात कर सके | दूमरी ओर सापेक्ष दृष्टि से भारत का लिए क्‍स्त्रों के 
उत्पादन में दिशि/टक्ा प्प्त करवा श्ेयस्कर होगा और ढह वस्चों की अतिरिवत मात्रा का निर्यात 
करके बदले मे जापान से इस्पात प्राप्त कर सकेगा । 

इस सब वे उपरान्त भी टॉसिय को मौद्रिक लागत व्यारया (]305985 कैं।०ण॥९७ (0४ 
पलप्ञाध॥धणा) से यह स्पष्ट नही होता कि दोनो देशो के मध्य वस्त्र एवं इस्पात का वास्तविक 
विनिमय-अनुपाव क्‍या होगा । प्रोफेसर हैबरलर ने अपने सिद्धान्त मे यह बताने वा प्रयास क्या है 
कि एक देश किसी वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा आयात करने हेतु अपन पास विद्यमान वस्तु वी कितनी 
इकाइयाँ देगा । हम नीचे प्रोफेसर हैवरलर द्वारा प्रस्तुत अवसर लागत नमिद्धान्त (प्रच्णलार्ण 
079एण/प्रापाए (०) का विश्नेषण करेंगे । 
अनेक देश एवं अनेक यस्तुओं का मॉडल 
(है (8४० थी >॥०॥७0९ (0फा0००772५ 3728 ३०006 (०णा॥7०5) 

यदि हमारे मॉडन में अनेक देशो व अनेक वस्तुआ का समावेश कर लिया जाय तो यह 
वास्तविकता के काफी समीप हो जायगा । परन्तु इसके साथ ही मॉडल से अनेक जटिलताओं का भी 
प्रवेश हो जायगा । इसके लिए हम मीट्रिक्स विधि (४४0०० 76८०४४५७८) का उपयोग करता होगा। 
हम चार देशा व चार वस्तुओं का एक उदाहरण लेते हैं और मोद्रिक मूल्यों के आधार पर 4 २ 4 
की एक मीद्रिक्स निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं * 
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तालिका 45 
चार देशों एयं चार वस्तुओं की उत्पादन लग्गत भोट्रिकस 
देश 
य्स्यु जा या १ 
शैं 200 240 280 380 
ह/॥ 200 350 220 250 
ए 200 420 ३300 (50 
2 200 258 889 ॥79 


उपयुक्त मीड़्रिवस इस मान्यता को लेकर शस्तुत की गयी है कि घारो देशों मे मौट्धिक मजदूरी 
गी दरें गमान हैं । 
उपर्थुषत्त ताणिका से यह रप्ट है कि प्रत्येक देश एक वस्तु के उत्पादन में विधिष्टता प्राप्त 
करते इंसफी अतिरियत मात्रा अत्य देशों को निर्यात करके अपनी जरूरत की शैष वस्तुओं का भायात 
फर गजता है | अस्ठु, [ देश 2 के उत्पादन में, [[ देश ८ में, [ देश 2 में तथा [४ देश 4 में 
विशिष्टता प्राप्त कर सकता है । 
परियहन सागतें 
४ [8#फञछरा' ९0535] 
ऊपर यह बदलाया णा घुरः है कि प्रतिष्दित तुलनारमक लागत के सिद्धान्त (0#झे०णे 
ग॥ण५ ० 0०7ए800४० 009) गे परिवहन लागतो को कोई स्थान नही दिया गया था। अब हम 
अपने मौलिक मॉर्डल (इगंले"ड व पु्ंगाल से राम्बद्ध) मे परिवहन खागतें भी सम्मिलित करेगे । 
पढ़ते यी भाँति हम दो देशों य दो वस्तुओं (इस्पात व कपड़ा) को ही यतं॑भान विश्तेषण में शामिल 
फरेंगे। दोनौ देशो, इगलैण्ड ये पुतंगास को युव्रिधा के लिए । व 7] के रूपमे व्ययत जिया गया हैं 
मान सीजिए (६) 2 देश मे हस्पात थे कपड़े की उत्पादन सागतें (श्रम वी हकाइयों के रूप 
में) प्रभश &, व ८६ हैं। इगी प्रकार ] देश में ये खायतें क्रमश: 5, व 0, हैं। () देश में 
इस्पात थे पपदे फे मूल्य 78, ये 7८, सथा ॥ देश में ये श्रमश' 25; वे ८ हैं। (॥ ॥) बह भी 
गान लीजिए कि दोनो देशों में मजदूरी की दरें प्रभश- //, एवं #+ हैं। (४) अन्त में, यह मात 
लीजिए कि विनिमय-दर /# है जो | देश की मुद्रा एव ह देश की मुंद्रा के बीघ आंम्बन्ध की प्रतीक 
है । बय गणितीय दृष्टि गे बह गम्मव है कि 
कप, >स<5,7, (4-3) 
इसवा यहें अर्थ है हि ॥ देश में [! देश को अपेक्षा इस्पात की उत्मादम [पू्ि) यागठ (बीमत) 
कग है। जैसा हि रपष्ट है, प्रषम देश में इस्पात की उतटादन सागत को थिनिमप-दर वे माध्यम रे 
दुररे देश की मुद्रा में परिणत करके ही यह तुतता सम्गत है। चूँकि | देश में इस्पात की उताद् 
सागत कम है, यद देश ] देश को इस्पात का नि्यति करेगा । इसी प्रकार, 
0.7, # 2 > 0॥7, - (4+४) 
स्थिति होते पर [ देश वा देश के बप्पड़े का आयात करेगा बयोडिः यहाँ कपड़े बी. उत्पादन- 
8 रा वी अपेक्षा अधिक है। समीरण (4-) से शष्ट है कि 


ली / का (५-3) 
र्ह्रः हक 

हंगी भ्रवार, समीकरण (4-2) के अनुसार 
८.7 फ्र ५5 4--4 
5७.3 क्षयवा -+ हाय (४-4) 
द >फ्प्रफ प्र रूम ५६ 
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समीकरण (4-3) व (4-4) को सम्मिलित करने पर 


६:58, 
जि -्द कह (4--5) 
(यहाँ यह मान लिया गया है कि दोनो देशो में मोद्रिक मजदूरी समान है अर्थात्‌ 


रस ।.) 
मत््क 
समीकरण (4-5) से स्पष्ट है कि । देश अर्थात्‌ इगल॑ण्ड को & अर्थात्‌ इस्पात के उत्पादन 
में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है तथा ८ (कपडे) के उत्पादन मे अपेक्षाहुत कम लाभ है। इसीलिए 
इगलेण्ड इस्पात में विशिष्टता प्राप्त करेगा तथा अतिरिक्‍त इस्पात का निर्यात करके बदले में 7 देश 
अर्थात्‌ पुतंगाल से कपडा मेंगायेगा । 
अब अपने मॉडल मे हम परिवहन-लागत का समावेश करेंगे । मान लीजिए कि 
42, , ८-४ देश से ] देश को इस्पात भेजने का प्रिवहन-व्यय 
2४, , न्‍|गो देश से । देश को इस्पात भेजने का परिवहन-व्यय 
घस्तु & (इस्पात) का निर्यात इगलेण्ड ([ देश) से केवल उस स्थिति मे होगा जब-- 





5; 22 *- 72 '4--6| 
ला फर्क (4-0 


इसके विपरीत, पुतंगाल अर्थात्‌ 77 देश इस्पात का इगलंण्ड यानी । देश से उसी स्थिति मे 
आयात करेगा जब-- 
77, , 
| ््र्फ ड्य्त्या (-57) 
समीकरणो (4-6) व (4-7) को सम्मिलित करने पर-- 
8, +-4" ॥7, 
| द्प 33 < 2. 


&॥ 
4--8 
ध्श्हाः लकरड, (#756) 





है 


समीकरण (4-8) के अनुसार 7 देश से प! देश को इस्पात का निर्यात एक के मूल्य 
9, >+ 





5, 5,+-7«,, मान्य 
एवं इसकी तुलना मे जु्फ्त्या कहता क मूल्यों पर निर्भर होगा। साः ख्प मे 


यह कहा जा सकता है किसी भी वस्तु का आयात एवं निर्यात तभी सम्भव होगा जब दोनों दशो मे 
इसकी उत्पादद-लागतो का अन्तर परिवहन-लागत से अधिक हो । यदि दोनो देशो में इस्पात वी 


उत्पादन लागत (श्रम के रूप मे) समान हो किन डे | ) तो अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार नही होगा। 
है 








सक्षेप मे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केवल उस दशा में होगा जब-- 


$ ५० डर 
० <-६ <7 4---9, 
५ हे ८, छः ( । 


उपयुक्त मॉडल में हमने सुविधा के लिए दो ही वस्तुओ को शामिल किया या । यदि दोनो 
देशो मे उत्पन्त की जाने वालो सभी (#) वस्तुओ को सम्मिलित क्या जाय तव भी मॉडल से प्राप्त 
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बिफर्ऐों पर अध्मिक पादप नही होगा ! यदि ये वस्तुएं ४,8/0, .... ४ हों, तो उनकी उत्पादन 
शागतो के अनुपात निम्न प्रकार व्यक्त किये जारेगे : 
4 8, _0, है 
2 के >ऑॉटओ मै” मे हर चर बमक 
हि ः् 8, हि कर ्क् 
तालिका 476 में हम सात वस्तुओं की लायतों के सम्बन्ध मे विवरण प्रस्तुत करेंगे । बहाँ 
सुविधा कै लिए यह मान लिया मय्रा है कि दोनों देशों मे मजदूरी-दर एवं विनिमय-दर्दे वही हैं, 


अर्पात्‌ > दी 





7 ड़ 
बालिका 46 
उत्पादव-लागत 
अब तल बीत मम अमरीअ अमल अमीर कल म:4 0:34 + पटल कील क कज नाल बट कमल अकिड जप 
___  ै  रतुओंकोप्रहति ३३ को प्रकृति 
देश प्र कर छः है] क्र स द्व 





पु 300 १00 १00 400 300 00 400 

7 240 200 60 _00 80 60 50 

उपर्युक्त तालिका दे स्पच्ट है कि 4, 8 व ८! बस्तुओ के उत्पादन में [ देश को | देश की 
हुलता मे छुलनात्मक जाभ है और इसी कारण इनका देश ]/ देश को तिर्णात करेंगर ? इसके 
विपरीत, #, # एवं 6 के उत्पादन में! देश की तुलना में [[ देश को तुलनात्मक लाभ है और इस 
कारण या देश से ये वस्तुएँ 2 देश को वियति की जायेंगी । वस्तु 2 की उत्तादिन-लागतें दीमों देशों 
में समान हैँ और इस कारण इमका दोतो देशो के दीच व्यापाद नहीं होगा । 

यदि दोनो देशों से मजदूरी की दरें भिन्‍द हो तो इसका समावेश भी हमारे मॉडल में किया 
जाता चाहिए । मात लीजिए ? देश में सौद्िक मजदूरी में 20 प्रतिशत कगी ही जाती है! ऐसी 
स्थिति में देश में प्रत्येक वस्तु की लागत 00 रुपये से घटकर 80 रपये रह जाती है। अब पहले 
बाला आयात व तिर्यात का पैटनें बदल जायगा तथा 3 देश में अब 4, 3, £ व 2 बस्थुरँ निर्यात 
की जा सकेगी । 7 देश अब #' एक 6 का व देश के आयात करेया | परस्दु धूँकि के की उत्मादन- 
लागत दोनो दैशों में समान है. इसका कोई व्यापार नही होगा । 

अन्तरॉप्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत पघिद्धान्त 
(070शएगाः५ ९0च्चाा 9007ग्रात्र0 0 फ्ाफ्राफ#व0587 पछ७०४] 

रिकरार्डों द्वारा ध्रतिपरादित तुलनात्मक ख्रागत सिद्धान्त मूल्य के श्रम सिद्धान्त पर आथारित 
है। इस सिद्धालो की कद आलोचना को गयी है श्रम लागत बिद्धान्त अपर्याप्त है एवं यह भवाग्त- 
बिक मात्यताभों पर आधारित है ) वस्तुओं का उटादन केवल श्रमित्री द्वारा ही नहीं बिया जाता 
बरत्‌ उत्पत्ति के और भी शाधन होते हैं, जैसे भूमि, पूँजी, सगठव आदि तपा ये सोधन धरम वे साथ 
एक तिरश्यित अनुपात में वही मिलाएं जाते, बदनू इनका अनुपात भी परखिततशीस होता हैं? वेयी 
स्थित्ति में दो बस्तुओ के सापेक्षित मूल्य वी तुलना वेवल एक साधन-अम के साधार पर नही की 
जा सकती । रो. हैवरतर ने अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार गे! अदसर साथ सिदास्त कै रूप में एक बैशल्पिक 
हिद्धास्त भल्दुत किया जिसमे इत दोपो को दुर किया शया है) 

प्रोफयर हैवस्सर द्वारा प्रतिपादित मिद्धास्त (रहा८ए) यह माता है कि निर्दिष्ट मात्रा 
में एक वस्तु का आयात करने हेतु कोई देश अपनी वस्ते को हिठिती मात्रा का विर्धात करेएा। ऊपर 
हमने भू देता कि दो देशों के दीच दो वाहतुओं) का विविमपन्धनुरात इसडी उत्सादद लागत द्वारा 
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निर्धारित होता है । पहले हम यह स्पप्ट बरें कि विष्चिप्टवा न होने कौ स्थिति में पत्येक देश दोनों 
दस्तुओं वी कितनी इकाइयों का उत्पादन बरेया। सृत्य-सिद्धान्त (7800७ ण॑ ४४०८) के अनुनार 
दो वस्तुओं वा इप्टतम सयोग (०क्ञाप्ग्राण्या ००णॉँका३४०४) उस स्तर पर होता है जहाँ दि उत्ता- 
दनवर्ता वी उत्पादन सम्भावना वत्र (700०८ फ़ा०१0ए८००चय फए०डप्ँणा।5 ०००४८) वा दाल 
सम-तायत वज्र (।50-005६ ८ए७८) दे ढाल वे बराबर हो । 
उत्पादन सम्भावना वत्र वस्तुत' दो वस्तुओं को अधिवतम सात्राओं वो प्रदर्शित करता है 
जिन्हें एक देश अपने दिये हुए साधनो को मात्रा तथा तकनीव दो सहायता से पँंदा कर सकता 
है | “साधन देन” ([8९007 ८०००७४८॥६) से हमारा तात्पये उत्पादन वे साधनों वी एस सात्रा 
से है जो वि एवं देश में उपस्थित है। स्पष्ट है, कोई भो देश साधनों को निर्दिष्ट सात्राओ के जनुरुप 
यदि एव वस्तु वा उत्पादन बढानों चाहे तो उसे दूसरी दस्तु बे उत्पादन में कमी करनो होगी । 
प्रतिष्ठित मत वे अनुसार, “साधन देन” वा बर्थे एव देश से प्राप्य श्रम वो वुल मात्रा से है। इस 
सन्दर्भ मे तकनीक से जाथय उन दो वस्तुओं के इनपुट-आउटपुट के अनुपात से है जिनका वर्णन 
नीचे किया जा रहा है 
चूँकि दो वस्तुओं के उत्पादन का मुस्य मम्बन्ध “साधन देन” ([3८०७7 ८४००छ:्ाधय) 
तथा स्थिर तकनीक (०००5४:७7॥ ।6०7४००१९१) से है, अत' उत्तादन सम्भावना वत्र का समोवरण 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है 


तर 
बटन डरेगईडिंग (4-00) 
का_ ल्टव्ट 
जपवा. ह 4--। 
गए छोर [ ) 


समीकरण (4-0) में ४2 बुल लागत (7000 (6७) मे बन्तर वो बताता है, जदकि 


हि तथा नि ज्षमशः दो वस्तुओ »' तथा 7' बी सोमान्त लायतो (ैअ.्टणथं (०5७) वो बताते 
हैं। समीकरण में ०2, >-वस्तु मे परिवर्तेव तथा ४7', 3:वस्तु में परिवर्तन बो बताते हैं । चूँकि 
उत्पादन-साधनों को मात्रा स्थिर मानी गयी है, अत 3-बस्तु के उत्पादन में वृद्धि तव ही सम्मव है 
जवकि “वस्तु की उत्तादित मात्रा में कमी करना देश अथवा समाज को स्व्रीकाय हो । इसी प्रकार 
ए-बस्तु दे उत्पादन भे तब हो वृद्धि हो सकती है जबकि >-वस्तु को कम सात्रा का उत्पादन डिया 
जावे “४ वस्तु की दी हुई वृद्धि बे लिए 7-वस्तु को छोडे जाने वालो मात्रा ([0६8०7६ प्रणशा०४ ) 
का अनुपात (६८ ,--४१|72) हो उत्लाइव रूरान्वर की सीमान्त दर थैआहाग्ओं जाल रण 
जि०ए० प्रष्ार्भधणगवधणा छ रण) कहलातो है। अता समीकरण (4 3) ने अनुसार, 
'शारशा' दो दस्तुओ की सोमान्त लागतों वे जनुपात वे बराबर है । 

एक देश को उत्पादन सम्भावना वजक्ष एक सरत रेखा (एड! 0:) या केन्द डिन्दु के 
नतोदर (००४०७४८) बथवा उसके उन्नतोदर हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है दि 
शुक देश स्थिर लागत (००पशांठया ००४0), बढ़ती हुई चागत (एप्धथ्उभ्रण्ठ ००) जघदा घटती हुई 


अत्तराप्ट्रीय व्यापार फा घुलनागमक लागत पिद्धान्द ]37 


वागत (९०८४६७४०४ ००४) की स्थिति में उत्पादन | 
हा 8 80) की देन कर रहा है। इन तीनों 
प्रथा कपड़े के उत्तादन के हप से रेखाचित्र 4" में पका गया है । शी को 


4 ६ 
हि टट (करण कै अप्ताी हा 
सदन सपागो हज 22<:77%/*% 
४ ्| 
४ 5 हे ]॒ 
कपड़ा 


(._- एल एुईम््ा१क 


पर | 
[/॒ 
ब्पः 
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क्रपड़ा 
पैनल (अ) : स्थिर लागतो पैनल (व) . बढती हुई पैनल (स) : 
कौ स्थिति सागतों की स्थिति या की की 
रेजाचित्र 4 ]--अवसतर झ्षापतें अथवा उत्पादन सममावता रेसाएँ 


भीनों सर 6 इत्पात . 3 न 
इन तीनो स्थितियों में #धा२ए' «७ हल्का है । पेनल (अ) के अनुसार एक देश को 


कपड़े केः उत्पादत से वृद्ध करने के लिए इम्पात के उत्पादन को स्पिर दर (7०080. 540) मे 
कम करता होगा। ऐनल (व) के मतुस्तार एक देश को कपडे के उत्पादन में वद्धि करने के सिए्‌ 
इस्पात के उत्पादन को बढ़ती हुई दर (गरधाष्य४णढ 7/6) से कम करना होगा। पंनल (म) के 
अनुसार एक देश को कपड़े के उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए इस्पाठ के उत्पादव को पटली हुई दर 
(१९०४९४४४६ 726) से कम करना होगा । 

हम इन तीनो प्रकार की लागत स्थितियों की विवेचता अलग से करेंगे ) बर्ते मान सब्दर्भ में 
यहू समझ लेगा उचित होगा हि साधारणवर्या बैग अवदा अवसर साथत ऋणास्मर होती है 
क्यो कि उत्पादन साधनों को परिवर्तित तभी किया जा सकता है, जबकि इस्पान-क्षेत्र (४८९(-४९०४०४) 
से साधनों को हटाकर कपड़ा-क्षेत्र (0०॥-६९००) मे स्पानान्तरित किया जावे ! यहाँ पर कपडे 
की उत्पादित एक अतिरिक्त इकाई की अवसर लागत इस्पात की कम को गयी उत्पादित इकाइयों 
की मात्रा के बराबर होगी । अतः उत्पादद सम्भावना बकर का ढेग्त %णॉत्मंक होगा । अब एक देश 
वास्तव में दो वस्तुओं इसर्प्रात तथा कपड़े की कितनी-कितनी मात्रा का उत्पादत करे, मद उत बस्तुओं 
की (स्थिर) कीमतों अथवा समाज (देश) की तंटस्थता वको पर निर्भर करेगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अनुफस्थिति में एक देश द्वारा उपभोग 
तयों उत्पादन का निर्ण व 
[00४08७770 409 ए१000ए70४ 79६ट80फ ?४४ & ८0एाफर 
एम २० शह्ातप५70२87, 77007 78 ७.7.09750] 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुपस्थिति से एक देश अथवा समाज दो वस्तुओं के उस सम्बन्ध 
का उत्ादन क्षया उपभोग करेगा जिससे समाज का रुत्याण (सम्तुप्ि] अधिवतम हो । यहाँ यहू 
जाने सेना परचित होगा कि एक उपभोक्ता दो यम्तुओं के उपभोग से अधिरतम सम्तुष्टि उस धमय 
प्राप्त करता है जबकि उसकी तंटस्थता वकर अर्थात्‌ दो वस्ुओ की सोमान्त उपयोगिवाओं वा अनुपात 
उतकी कीमतों के अनुपात वेः बराबर हो । अस्थु, 





] कांड, मिलाल जाएं ॥309 0ट$ गैडरट एक्‍८एं. शांड णावदव रत दाद्रोअंधांएड़ ॥॥6 
॥ल्ण३ 0" धागबरणिय धगपँद 80५ पधीप्र: ॥6 ०णाएप्रापार'$ 9067९00८ टपेए८ 
ग5 8 ॥0009$ 05० (० 7006) ००क्ा6०दीप॑छ 0५९९१ राशी 8 00फगा0ए(१ कं 0% 
क्रीचिचा: [06 जाओ जीव वरीलध्तल्ट ट्याएट, तह ०0णणगाणा+ ॥तिलाए८ 
६0% 3६ 9-७ 9630च५ #गू्ते बात ॥ एणात्टए ० हा6 णाड०- (० 0शगीर४ 
082035070, 7८ 90 $0०0॑घघ्र०, ७७. थ। 99. 34:37.) 
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2४ _6०| पट 2 
कक कं .(4--2) 


जिसमे 
ए<बुल उपयोगिता 


प्रा डि 
“-5७"*सामाजिक तटस्थता बक्र का ढाल 
च 
2० _ बंप 
हद वस्व (कपड़ा) की सीमान्त उपयोगिता 


का 2-वस्तु (इस्पात) की सीमान्त उपयोगिता 


2. _. 2-इस्ठु की कीमत 
2, वस्तु की कीमत 


इसी प्रकार, एक उपभोक्ता अपने कुल लाभ को अधिकतम करता है, जबकि उत्पादन 
कीमतों का अनुपात (प्रतियोगी स्थितियों के अन्तर्गत) उनकी सीमान्त लागतो के अनुपात के वरावर 


ही । अस्तु, 
हिट 
0४9४ #, 


न्ू्कीमत धनुपात 


ड़ 


जिसमे 
(> कुल लागत 


का वस्तु (कपड़े) की सीमान्त लायत 


का वस्तु (इस्पात) की सीमान्त लागत 


अब यहू मानते हुए कि एक समाज (००णयाण्या/) तथा एक उपभोक्ता अथवा उत्पादव- 
कर्ता के अनुकूलतम व्यवहार (कृपंग्रांओाड 0थाइशं०ण्ए) में कोई अन्तर नहीं होता, यह सरलता 
के साथ कहा जा सकता है कि समाज (देश) का कुल लाभ ((0७॥ फ८६८) अधिकतम उस समय 
होगा जबकि उत्पादन कौमतो का अनुपात, सीमान्त उपयोगिताओ का अनुपात तथा सीमान्त लागतों 
का अनुपात वरावर हो । दूसरे शब्दों मे, एक समाज की कुल सन्तुष्टि उस बिन्दु पर अधिकतम 
होगी जबकि उपभोक्ता मे प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (!थ२5) तथा उत्पादन मे उत्पादन रूपान्तर 
की सीमान्त दर (भीरेए) एवं उत्पादन कीमतो का अनुपात बराबर हो । सक्षेप में, इस साधारण 
साम्य की स्थिति (हट्फटादं ट्वुप्पा0धंणा ००70//०7) को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है : 


नि द (७-3 
ब्ख्गश छः उ#॥ह 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सुतनात्मक सागतत छिद्धान्त [39 


पुतः रेयाथित्र 4*2 से रघप्ट है कि एक दिये हुए उत्पादन साएंनो की स्थिति भे 

अधिक पा ४ दिल पर पट ५ हुए उत्पादन साध॑नों की स्थिति भे समाज की 
होगी जोकि समाज की तटस्थता वक्त 
2८, पर है। इससे अंडा समाज का 
तदस्थती वक्र समाज या देश की पहुँच _ 
के बाहर है जब कि उसकी “साधत- है 
"देव (0007 #/000वटा।) तथा 
तबानीक स्थिर होते हैं । 


2 विद पर एक देश 6८, 
कपडे की इकाइयाँ तथा 05, इस्पात ४ 
का इकाइयों का उत्पोदन तेया उपभोग 
करता है। यहाँ पर हमे यह याद रखना.» 
आवश्यक है कि कपड़े तथा दस्पाव का 
यह सास्य बिन्दु केवल उन्हीं स्थितियों 
में आराप्त होगा जबकि देश अपने आजत- 
रिक उपयोग के लिए ही उत्तादत दरता.. 06 दर टै रे 
है तथा बस्तुभो का भन्तर्सप्ट्रीय प्यापार कण्डा (३ 
अनुपस्थित होता है) रेशायित्र 4'2--समाभ (पा देश) की इष्टतम स्थिति 

अब हम अपनी तीनो लागतो की स्थितियों के विश्लेषण को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पिद्धान्त 
के सन्दर्भ भ अध्यपन फरेंगे। छव्से पहले हम भ्र्तर्धप्ट्रीय ब्यापार के सिद्धान्त की समीक्षा सिर 
अवप्तर लागतो की स्थिति में करेंगे जिसमे कि !धाश०[ स्पिर होती है। बाद में हम अस्तर्राष्ट्रीप 
व्यापार की समीक्षा बढ़ती हुई लाग्तो की स्थिति में करेंगे जदहि उत्पादन सम्मावता बक कैसट 
बिल के गवोदर होता है परन्तु हमने धटती हुई अवसर नागतो कौ स्थिएदि (जबकि उत्पादन एस्प्ा- 
भना बक्र मु बिन्दु के उप्नतोदर होता है) को अपने विश्नेषण से शामिल नहीं किया है बयोकि यहू 
व्यावहारिक स्िति ही है। 


स्थिर अदप्तर सागतें तया उत्पादन सण्पावना घफ़ 
[८0०ए540श' 07ए09श'एशा? ९0575 48४0 7रप्तप्त ए|्00एएण70!7 
१0550 पाए ८णर8| 

मदि यह मान लिया जाय कि उत्पादन लायतें ह्थिर हैं, अधवा उत्पादन ऐी प्राप्ति ममता 
प्रतिफन के अन्तर्गत ह्वो रही है, तो उत्पादन सम्भावना वक एक सरत रेसा के रूप में होगा । यदि 
हम दो देशो--इग्लेण्ड व पुर्तताल--तथा दी वस्तुओ--इस्पात एवं वक्ष--का उदाहरण में तो इस 
तंध्य॑ को भन्ती-औति सज्ञा जा सकता है। तालिका मै? मे प्रत्येक देश थेः लिए उत्तादन के साधन 
एवं उत्पादन हे बीच स्थिर अनुपात इसी तथ्य का छोतक है हि दोगे शह्तुओं वा उतमादत दोनों 
ही देशों मे समता प्रतिफत के अन्तर्गत हो रहा है । 


तालिका 47 
उत्पादन को इशाहयाँ 


_ दाम  . _ पूंगात 








कल सम्भावना ब्क्र 


सम लायत रैरका जथवा 
उत्पाइन कीमत रेखा 
4(रामाज़ की 
हे तदस्थता बक्र 








झापएन की इच्तएपाँ शा 
इरएशत क्एड्ा इस्पात कप 

20 ++ लत 200 3898 
800 290 200 700 350 

80 60 750 80 20 

50 729 720 60 99 
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इन्ही तथ्यों यो रेसाचित्र 4-3 मे प्रस्तुत किया गया?है । इस रेखाचित्र में प्रस्तुत विभिन्‍्त 
उलादन सम्भावना बक्र साधन वे भिन्न-भिन्न स्तरो पर प्राप्त उत्पादन वे विभिन्न स्तरा को दर्शाते 
है। इस रेसावित्र में श्रम वी इराइयो वे अदर्शित नही किया गया है, परन्तु श्रम एवं उत्पादन वी 
मात्नाओं के बीच एक निश्चित अनुपात (॥9८0 7800) लिया गया है । 
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रेखाचित्र 4 3--स्थिर श्रम के साथ उत्पादव सम्भावना बक--स्थिर लायतों वे अन्तर्गत 
रेखाचित्र 4 3 मे इगर्॑ण्ड तथा पुतंगाल दोनो देशो के इंष्टतम उत्पादन सम्भावना वर्क 
(०-काणएग ]0व००४० 90509 व्ण्श्थ्छ इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि श्रम की उपबब्ध 
मात्रा से कपडे व इस्पात की कितनी इकाइयाँ प्राप्त हैं । न 
अब यह मान लें कि इगलेण्ड में श्रम की 00 इकाइयाँ उपलब्ध हैं जवकि 8748 ला 
की 200 इकाइयाँ हैं। यदि इगर्ल॑ष्ड की श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग होता हो तो वहां अलकरगों 
इयाँ इस्पात, या 200 इकाइयाँ क्या अथवा दोनो का कोई सयोग (ए०एाएध४00॥) प्रा 


सम्भव है | इसके विपरीत, यदि पुरतंगाल से उपलब्ध श्रस का यूर्ण उपयोग किया जाय तो वहाँ 200 
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इकाइयाँ इस्पात, था 300 इकाइयां कप्रडा, अयथदा दोनों का कोई योग (०ण॥रण॥७॥07) प्राप्त 
किया जा सकता है । वहुधा हमारी मान्यता यह रहती है कि प्रत्येक देश उपलब्ध साधन का पूर्ण 
उपयोग करता है, और इसी कारण यद्द मान लिया जाता है कि वह इष्टतम उत्पादन सम्भावना 
बक्र पर कही भी स्थित हो सकता है। 

- 2 श्स्पात ) 


इंगलुण्ड के लिए उत्पादन रूपान्तर की सीमान्‍्त दर, शीश [ 
2 कपड़ा 


इस स्थिति में ( प्ले ) होगी, जबकि पुर्तंगाल के लिए यह (5$+) के बरावर होगी। घूंकि 







200 
के 
700 >> समाज की तदरभता वक 


4 
३४+२व्पादन सम्भावनत ठके 


9 409 २0०9 
कपड़ा (८) 


पेवल (अ) इंगलैण्ड मे कपडे व इस्पात का इष्टतम संयोग 
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देनत [य) पुर्तंगाल में कपड़े व इस्पात मा इप्टतम संयोग 
रेशाधित्र 44--स्पिर लागतों पर उत्पादन का आगम्तरिक साम्प 
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इस स्थिति में धाराश' स्थिर है, अतः दोनो उत्पादन सम्मावना वन्र एक सरल रेखा के रूप में होंगे 
जो उेवल स्थिर खागतो को ही प्रदर्शित नही करते वल्कि इन वनों का ढाल (#0०9०) कीमत अनुपात 
(97९९८ 7000०) को भी बताता है । 

आन्तरिक दृष्टि से दोनो देश इस्पात व कपड़े के उन सयोगों को चुनेंगे जिनका निर्धारण 
उत्पादन सम्मावना बच्चो एवं समाज की तटस्थता वतच्नों ये स्पर्श-विन्दुओ ((78०089] 90775) 
द्वारा होता है। यद स्मरणीय है कि समाज के तटस्थता वक्र (००शायएश।ह गरातालिक्षा०८ ०7४८७) 
देश की जनता द्वारा व्यतत दोनो वस्तुओं की माँग अथवा जनता की रुचि को प्रदर्शित करते हैं, 
जबकि उत्पादन सम्भावना वत्र देश की उत्पादन या पूर्ति क्षमता को दर्शाते हैं। 
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मान लीजिए [जैसा कि रेखाचित्र 4*4 के पैनल (अ) एवं (व) में बताया गया है] इगलैण्ड 
व पुर्तगाल थे लिए उत्पादन सम्भावता वत्रों एव समाज की तटस्थता वत्रो का स्पश त्रमश 0 एवं 
४ बन्दुओ पर होता है। श्रम-शक्ति के पूर्ण रोजगार की स्थिति में इगलैण्ड वस्त व इस्पात में 
प्रत्येक वी 00 इकाइयो का उत्पादन करेंगा जबकि पुतंगराल वस्त्र की 50 इकाइयों व इस्पात 
की 00 इकाइयो वा उत्पादन करेगा । अब यदि इगल॑ण्ड में कपडे की माँग बढ जाय (अर्थात्‌ 
इगलंण्ड की सामाजिक तटस्थता वक्र उसके उत्पादन सम्भावना वत्न के किसी अन्य बिन्दु को स्पश 
करता है) तो बहाँ स्थिर प्रतिस्थापन की दर से कपडे का उत्पादन अधिक एवं इस्पात का उत्पादन 
कम कर दिया जायगा । इसी प्रकार की स्थिति पुतंगाल के लिए भी उत्पन्न हो सकती है / कुल 
मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रतिस्थापव की निदिष्ट दर (2: 3) पर माँग में परिवत्तत के 
अनुरूप एक वस्तु का अधिक उत्पादन तभी श्राप्त किया जा सकता है जबकि दूसरी वस्तु के उत्पादन 
से कमी को जाय । 


अब्र तक हमने यह मान्यता ली थी कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है | अब हम 
इस मान्यता को छोड़कर पैमाने के समता भ्रतिफल (००7$87£ ए7८00775 40 50300) का उदाहरण 
लेंगे । यह सवंविदित है कि पैमाने में परिवर्तन का अर्थ भूमि, श्रम, पूंजी आदि साधनों में एक ही 
अनुपात में वृद्धि या कमी होने से है। पैमाने के समता अ्रतिफल एवं स्थिर लागतो की स्थिति वस्तुत. 
पर्यायवाची है । ऐसी स्थिति में दोनो वस्तुओ के रूपान्तर की सीमान्त-दर (ऐ४विह्वावों 78८४ 06 
970०00० 7970४0772007 या )थैरेएप्र) भी स्थिर रहेगी । यदि इगर्लैण्ड मे कपड़े का उत्पादन 
बढाया जाय तो इस्पात के उत्पादन में हुई कमी कपड़े के अतिरिक्त उत्पादन की अवसर लागत 
(एण#ण्वं/५ ५०४) कोरी; ५ इटाए्ट गे, प्रहि, चलाई गाप्टे दी, बता, व्यगह, या. 3॥ए९ए एड 
इकाई इस्पात है । इसी प्रकार पुतंग्रल में यह इकाई कपड़े के विरुद्ध & इकाई इस्पात या प्रति 
इकाई इस्पात के बदले :5 इकाई कपड़ा है । पैमाने के समता प्रतिफल अथवा स्थिर लागत की 
स्थिति (आप्रब/णा ७ #०त ००४) से अवसर लागत या ख्पान्तर दरें (धार) स्थिर रहती 
हैं । इन रूपान्तर दरो (!धारए7') को दो वस्तुओ के बीच आन्तरिक विनिमय अनुपात (70076570 
एंडला॥आए86 7९७00) की सज्ञा दी जा सकती है। 
स्थिर लागतों की दशा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
([ाक्षा्राणाओं बुफाठ6 परत 0007ग/05 ० 0०ा5ध्शा 0055) 
अपर हम देख चुके हैं कि आन्तरिक मूल्यों के अनुपात (60770580 एा०० 720०5) या दो 
वस्तुओं के आन्‍्तरिक विनिमय-अनुप्रात (6007९580 ०४०॥726 72005) की अभिव्यक्ति उत्पादन 
नसम्भावना वक्त के ढलाव (809०) द्वारा की जाती है। इगर्ल॑ण्ड के लिए यह अनुपात 5: ॥८ 
(एक इकाई कान *०एक इकाई कपड़ा) है जबकि पुर्तंगाल में यह 8%'56 है। हम यह भी 
देख चुके हैं कि इगलैण्ड को इस्पात के उत्पादन में एवं पुतंगाल को कपड़े के उत्पादन में तुलबात्मक 
लाभ है। अत जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भारम्भ होता है तो इगलेण्ड सभी साधना को इस्पात्त हेतु 
प्रयुक्त करेगा जबकि पुर्तंगाल केवल कपडें का उत्पादव करेगा । 
परन्तु अन्तर्साप्ट्रीय व्यापार के लिए यह आवश्यक है कि इससे दोनो देशों को लाभ मिलता 
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हो। यह तभी गम्भव है जबकि इगलेंण्ड के लिए व्यापार की शर्ते (८४४5 थे ४3००) 4'% -56' 
से बेहतर हो, अर्थात्‌ आन्तरिक विनिमयन्दर से अधिक हो । इसी भ्रकार, पुनंगाल के सिए गही 
च्यापार की शर्ते या विनिमय का अनुपात 555'50 से बेहतर मही होगा। उसके लिए यही 
श्रेपस्कर है विः वह विदेशी व्यापार न करे । अस्तु, विदेशी व्यापार केवल उसी स्थिति में होगा 
जब प्रत्येक देश को यहतु को प्रयप्तर सागत से संधिक हकादयाँ ध्यापार के साध्यम से प्राप्त हो 
जायें। यदि इगसैण्ड को इस्पात मे विशिष्टता प्राप्त करने के बाद भी इस्पात की इकाई के बदलते 
] इकाई से ज्यादा कपड़ा पुतंग्राल से न मिले तो बेहतर यही है कि इस्पात वे कपड़ा दोतों ही का 
उत्पादन करे। इसी प्रकार पुर्तशल कपड़ें मे विशिष्टता भाष्त करके अतिरिक्त कपडे के बदले 
इंग्लेण्ड रो इस्पात इसी शर्ते पर मेंगायेगा कि उते देश में कपड़े के बदले प्राप्व मात्रा से अधिक 
इयलेण्ड से मिल जाय। दूसरे शब्दों भे, पुर्तंगात को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी लाभ होगा जबकि 
एक इकाई कपड़े के बदले 2/3 इकाई से अधिक इस्पात मिले । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार फी वास्तविक स्थिति देखने हेतु हम दोनों देशों के उत्पादत सम्भावना 
बन्रों को एक ही रेयापित्र में प्रस्तुत करेंगे । रेखाचित्र 4 5 में दोनों देशों के उत्पादन सम्भावता 
वक्र प्रस्तुत किये गये हैं। इग्लेपड के लिए सबसे अधिक लाभप्रद स्थिति बहू होगी जब॑किः ब्यापाद 
की शर्तें पुर्तपाल के आन्तरिक विनिम॒य-अनुपात के समान हो । इसी भ्रकार पुतंगाल को सबे 
अधिक लाभ तब होगा जब व्यापार की शर्तें हमलेप्ड के आन्‍्तरिक विनिमंप-अनुपात के बराबर हो। 
अस्तु, सरल रेश्ाओ 200 : 300 एव 300 : 300 को अत्तर्राष्ट्रीय ध्यापार की शर्तों की सीमाओं 
के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए | वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, विनिमय-अनुपात या व्यापाद 
की शर्तें इन दोनौ रेणाओं के बीच कही भी वस्तुओं की परस्पर (00ए/०८थ) माँग के अनुसार 
निर्धारित होगी। 
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रेपाधित्र 4 5--स्पिर साएतों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार 

अब मान लीजिए कि व्यापार वी शर्ते 255-306 हु: ट् या? हे 42 पानी एक 
इकाई इस्पात ॥2 इकाई चस्त्रो के समान है) तप हुईं। यह भी मान लीजिए कि अर 
स्पापार प्रारम्भ होते से पूर्व पुतंगात 00 इकाइयाँ इम्पाद और 50 इशाइएाँ न 22008: 
कार रहा था (आन्तरिक विनिमय अनुपात के अनुरूप) । भ्यापार धारम्भ होने के 4283 तुलनात्मक 
साथ के कारण पुर्तेगाल बैवल कपडे का उतद्यारेत करता है और अतिरिक्त कड़े का 40448 3 
आवयश्यरतानुमार इयलैण्ड से इस्पात था आयात सन्‍दता है। अस्तु, पुर्तेधाल 300 5 कपडे 
मत उत्पादन करता है | इसमे से वहाँ 90 इकाइयों का नि जूक उपयोग होने के दाद शेष ॥50 
इकाएयाँ निर्यात हेतु रहती हैं। उपयुंदत व्यापार वो शत मेः अनुमार कपड़ें की [50 32 
दंदते पुतंदाल बे इगलैण्ड से !2 इंकाइपै इसात ही प्राप्ठ होंगी) इस प्रतार, पुरतेंगाल 20 
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मात्रा में ([50 इसाइयाँ) बड़े वा निर्यात बरके 27 (25 इकाइयाँ) इस्पात वा आयात करता 
है । रेसाचित्र 45 से यह स्पप्ट हो जाता है कि विशिष्टीकरण एवं विदेशी व्यापार से पुर्तंगाल को 
पूर्यापक्षा लाभ ही हाता है क्योत्रि' जहाँ विशिष्टीवरण से पूर्व पुतगाल को 50 इकाइयाँ कपड़ा 
तया 00 इवबाइयाँ इस्पात की उपलब्ध होती थी, विशिष्टीकरण एवं विदेशी व्यापार वे! कारण 
उसे 50 इकाइयाँ कपड़ा एवं 25 इकाइयाँ इस्पात वी प्राप्त होती हैं । 

इसी प्रकार का विश्वेषण इगर्लण्ड वे! लिए भी क्या जा सकता है तथा यह प्रमाणित किया 
जा सवता है कि मेवल इस्पात वे! उत्पादन में विशिष्टीकरण करवे तथा अतिरिक्त इस्पात के बदले 
पुर्तंगाल से कपडे का आयात करने पर इगनेण्ड वो उतनी मात्रा में इस्पात प्राप्त करने पर भी पूर्वा- 
पेक्षा अधित्र मात्रा म कपडा उपलब्ध होता है। अत इगलैण्ड को भी अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार का लाभ 
प्राप्त होता है । 


बढ़ती हुई अवसर लागतें अयवा घटता हुआ प्रतिफल तया उत्पादन सम्भावना वक्र 
[एटारएए४आरठ 0700ए्ाएर 0095 08 05027 8२0 
एटा एप 0४ एशर0०एटाठा ए05ग्प्मातार ८एरएए] 


अब तब' हमने स्थिर लागतो के अन्तर्गत उत्पादन एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी दशाओ का 
विश्लेपण क्या था जिनम साधनों की नारयंक्षमता एवं दक्षता यथावत्‌ रहती है। परन्तु यह भी 
सम्भव है वि वुछ वस्तुओं के उत्पादव मे भूमि वा योगदान अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक हो । 
विशेष रूप से फलो व सब्जियों के उत्पादन हेतु श्रम, उर्वरक व पूंजी की अपेक्षा भूमि के योगदान 
बा एक विशिष्ट महत्व है । ऐसी स्थिति में उत्पादन में साधनों के साथ आनुपातिक वृद्धि नहीं होती 
अपितु शपि-क्ला वे” यथावत्‌ रहते हुए उत्पादन पैमाने वे ह्ासमान भ्रतिफल वे अन्तगत्त भ्राप्त हाता 
है । इसका एक कारण यह भी है कि अलग-अलग उत्पादन क्षेत्रों में साधनों के मध्य प्रतिस्थापन- 
शीलता (570%7:0/40709) पूण नही होती । 

जब वस्तुओं का उत्पादन बढती हुई लागतो के अन्तर्गत होता है तब उत्पादन सम्भावना बक्र 
रेखाचित्र 4 6 के अनुरुप मूल विन्दु से नतोदर (०0708४० ॥07) 0० ०7९7) हो जाता है | पहले 
की भाँति हम < अक्ष पर कपडे की और ४ अक्ष पर इस्पात की इकाइयो को लेते हैं। यदि देश के 





कपड़ की इबाइयाँ 


रेखाचित्र 4 6--बढ़ती हुईं लागतों के अन्तर्गत उत्पादन सम्मावना वक्र हे 
इस्पात के उत्पादन 08.४ मात्रा इस्पात वी प्राप्त 
सभी साधनों का उपयोग इस्पात के उत्पादन हेतु किया जाय तो स्वाभाविक 


इसी प्रवार सभी साधनाका उपयोग कपड़े के हेतु करते पर 0% इकाइयाँ प्राप्त 
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है 9 उत्तादत सम्भावना वक है और देश केक्ल 
ता का ; श या तो केक्‍्ल इस्साव, या केव्च कप्रडा, अथवा 
दोनों का कोई सयोग (००णाणआ०३४०)) प्राप्त करने का अयास करेगा । है 
उपयुक्त उतादन सम्भावना वक [/07) रेखीय ने हीकर नवोदर है । कारण 
३ कर  द्वीकट नतोंद इसका खृख्य क 
ये के कपड़े की अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु देश को उत्तरोत्तर अधिक लागत बहन 
करती पड़ती हैं। दूसरे शब्दों मे, कपडे की (इस्पात के रूप भे) अवसर लागत बडती जाती है 


>80४ ८, ५ 
जल च्ज्ल/ बढता जाता है। 
/ 


हम इससे पूर्व यह देख चुके हैं कि स्थिर लागतो के सन्दर्भ मे यह ढलान (दोनों वस्तुओं को सीमान्त 
लागतो का अनुपात अधवा कपड़े की इस्पात के रूप में अवसर लागत) 38 रहना है। 02 
मान लीजिए रेखाचित्र 4 6 में देश की मूल स्थिति 4 विन्दु पर है जहाँ 05, 
सेल तर 4 इकादयां 
इस्पात तथा 0८, हकोइयाँ कपड़े की निश्चित होती हैं) यदि कपड़े का उन्पादन 06 तंज कहता 
है तो इस्पात का उत्पादन 0.5 तक घटाना होगा । इस प्रकार कपडे की अविरित इकाइयों वी अवसर 
ज्ञागद इस्पात की मात्रा में होने काली कटोवी के समान है। दूसरे शब्दों मे, # व ४ विखुआ के 





पही कारण है कि उत्पादन सम्भावना वक़् का लाने ( 


बीच उत्पादन सम्भावया बक्र को ढलान या कपड़े की अवसर सागत-- न होगी ॥ इसी प्रकार 
१3] 


कपड़े की अवरार लागत ( व 2) बिन्दुओ के बीच भात की जा सकती है । विपरीत दिशा में घलने 
पर भी हमारे इस निष्केपं मे कोई परिवर्तन नहीं होगा कि एक वस्त्र वी अतिरिक्त इकाइर्या प्राप्त 
करने की (अवसर) लागत दूसरी वस्तु की त्यागी गयी मात्रा के रूप में व्यका की जाती है। 


अब ' प्रश्न यह हैं कि उपत्तग्ध साथतों के इध्टतम उपयोग हारा वेश किमी मारा में कपड़ा 
एवं इस्पात छा उत्पादन करेगा ? रेखाचित्र 4 6 में £ बिन्दु उम्र स्तर को व्यक्त करता है जहाँ 
दोतो ही वस्तुओ का इष्टदम सयोग (परेलू उपयोग देढु) निर्मित होगा । इस विन्दु पर ढफ्ड़े वे 
इस्पात के मूल्यों के अनुपात एवं कपड़े की अवसर लागत दोनों वस्तुओं की सीमान्व लागत वे अनुपात 


मैं समानता है। सरल रेखा 407 का दलान वस्तुओ के मूल्यों का अनुपात (#) है। 
८ 


बढ़ती हुई लायतों के अन्तर्यत् विदेशी व्यापार 


(ए/शियडतंगाकं प्र्नचच्ट एफ्वेटर एगावाएंताड ० हतव्यञणट्ू (०85) 


वूवेयृष्ठाकित रेखाचित्र 4 6 के माध्यम से हमने बढती हुई लागतों के अन्तर्येस उपलब्ध 
साथतों से प्राप्त इस्पात एवं कपड़े के! इप्टत्म सपोग केः निघारण या वर्णन रिया था। अब हम 
यह देखेंगे कि बढती हुई लागतों के सन्दर्भ थे आयात व निर्यात ध्यापार वी संरचना दिस प्रशार की 


होगी ? 

कह्पना की जिए देश को कपड़े के उत्पादन में तुलतात्मर साम है । इससा बढ आशय हुआ 
कि यह देश कपदे के उत्पादन में अधिताधिक साथवों हो उपयोग करते अतिरिक्त कपड़े का तियाति 
करिया एवं 99044 % ।र इस्पात बाहर से मेंगायेगा । कपड़े वी सांग विदेगो से आने एव देश मे 
उलादित इम्पात की माँग घट जाने के कोरण कपड़े वा मूय इ्पाव की तुदना में यह जरवेगा, और 
इसके फलस्परूप रेखाथित्र 47 में भधस्तुत मूल्य रेसां #/ ददलकर #, 7, थे रूपए में हो जादेगी। 
यदि उत्पादन प्रदिधि यधावल्‌ रहे तंपा तदनुष्पी उत्तादन-सम्भावना वर की स्थिति भी वही 2 
नयी प्रुल्य रेखा 70,7॥ उत्नादेत सम्भावना वक्त को £, बिन्दु पर एपर्श बरेगी। देश दें उत्तादित 
कपड़े एवं इस्गंत वा इष्टतम संयोग क्रमश' 0८, व053, मे बदलकर 0८, तया 05, हो जायगा। 
अब देश में कप की आस्तरिक माँग को निकाल कर शेप का आवश्यक मात्रा में आयाते जिये गये 
इस्पात के बदते निर्यात कर दिया जायेगा । रैलानित्र 47 में बताया गया हैं हि देश में बचदें व 
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इस्पात के इप्टतम उत्पादन (00, एवं 05,) और उपभोग्य मात्राओ (2८ एवं 05) का अन्दर 
कपड़े वे निर्यात तथा इस्पात ये आयात द्वारा पाटा (90]0४) जा सकता है । 





० बद्ष्गा #अऊ 
कपडे की इकाइयाँ 


रेसाचित्र 4 7--बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, मूल्यो में परिवर्तन होने पर मूल्यरेसा वी स्थिति #था 
से बदलकर +, 7, हो जाती है तथा दोनो बस्ठुओ के उत्पादन का साम्य-स्तर 5 से हटकर #, पर 
आ जाता है। देश अब कपडे का उत्पादन 0८, से बटाकर 0८, एवं इस्पात का उत्पादन 05, से 
घटाकर 0.6, ब*र देता है । अर भान लीजिए देश की जनता इस्पात तथा बपडे की प्रमश, 05 एव 
6८ इकाइयाँ उपभोग करना चाहती है । फलस्वरूप ८८, इकाइयाँ वस्त्र को निर्यात की जावबर 
889, इकाइयाँ इस्गत की आयात की जायेंगी । एक बात स्पष्ट है कि अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के कारण 
देश में कपड़े व इस्पात दोनों ही का अधिक उपभोग होने लगेगा (02:0८, एवं 057 ०७,) 
और देश के लोगो के जीवन-स्तर में सुधार होगा । 

यह भी सम्भव है कि देश वस्त्र के उपभोग की मात्रा पहले जितनी ही (०८,) रखे तथा 
नये मुल्यो वे अनुरूप 2,८, मात्रा कपड़े की ननियात करके ७,७, इकाइयौ इस्पात की बाहरस 
मेंगाये । इसबा यह अर्थ हुआ कि व्यापार के फलस्वरूप कपडे वा उपभोग यथावत्‌ रहने पर भी 
इस्पात की पृवपिक्षा काफी अधिक मात्रा उपलब्ध हो जाती है--इस्पात वा उपभोग 05, से बढ- 
वार 05, हो जाता है । 


आंशिक विशिष्टीकरण 
[?#्राक्वा, डए80#8754770ग] 


स्थिर सागतो के अन्तगंत देश पूर्ण विशिप्टीकरण (००णएो४€ $०९ए७४॥६४४०) के आधार 
पर बेवल उस वस्तु के उत्पादन भें साधनों का उपयोग करता है जिसमे उसे तुलनात्मक लाभ भ्राप्त 
है। परन्तु बटती हुई लागतो के अन्तर्गत ऐसा नही होता । जैसा कि रेखाचित्र 47 के आधार पर 
बताया गया है, बढती हुई लागतो के सन्दर्भ में एक देश उस वस्तु का भी कुछ मात्रा में उत्पादन 
करता है जिसमे इसे तुलवात्मक लाभ नही है तथा जिसकी पर्याप्त माता का आयात किया जाता 
है । ऐसी वस्तु के स्वदेशी उत्पादक (0076६०० ए70०60८८७) को आयातित वस्तुओं की प्रति- 
योगिता का सामता करना पडता है, हालाकि उन्हें इस वस्तु के उत्पादन लाभ प्राप्त नहीं होते। 
यही कारण है कि विदेशी व्यापार प्रारम्भ होने के बाद भी बढती हुई तागतो के अन्तर्गत पूर्ण 
विशिष्दीकरण (०णाएंल6 शव्ण॥७३५णा) नही हो पाता । इसे हम आशिक विशिष्टीकरण 
(एच पं 57०0/थशे/5य००7) वी स्थिति कहते हैं 
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धरती हुई लागगतों के अन्तर्गत उत्पादन सम्भावना वक्र एवं सन्तर्राष्ट्रीप व्यापार 
[श/000एट0% 705ञझग्रावा ४ टाए५55 8४० एराएशरकषाय6/040, पर 
एारएएर परम ८0॥गाग7005 ७० ्रटरए# गारत पार] 

ज़ब दोनों ही वम्नुओ का सलादेव हासमाव लागत नियम के अन्तगंत होता है तो उलादन 
म्रम्भावता वक मूल बिन्दु स उम्नतोदर (७णा५७४ हा ॥6 छांड्राओ) द्वोता है सैसारि रेखाचित्र 
4 8 में दियाया गया है। रेखाचित्र में 042, उत्पादन सम्मावना रेखा है। यह रेखा 2“दस्तु के रूप 
में उत्पादन से बुद्धि के साच-याव 2“वस्तु के उत्तादत मे घटती लागतें ओर वस्तु मे बुद्धि के 
सायन्याथ 20642 के रूप में छ्वासमान लागतो का निषम प्रदर्शित करती है। चित्र 4 8 मे 27२ 
पीमत रेसा है और 2४८ विल्दू पर घराम्य की स्थिति है) यदि हम इस मान्यता को साद लें कि 
आन्तरिक सितव्ययताओं के कारण हासमान लागतदें विवाशील हैं तो इस स्थिति में यदिकिमी 
कारण से ताम्य भग हो जाता हईतों उपयुक्त 44 
परिस्थिति के अनुसार या तो बहू #-वस्तु के 
उत्यादत में या वस्तु को उत्तादन में विशिष्टी- 
करण करेगा | वह राष्ट्र किस वस्तु के उत्मादन 
में विशिष्टीकरण करेगा यह इस बात पर निर्भर 
करेगा कि शुरू में किम वस्तु के मूल्य में बुद्धि 
के कारण साम्य की स्थिति भंग होती डै। ग्रद्रि 
प्रार्म्म में /नवस्सु के मूल्य में बुद्धि होती है, 
तो #-बस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जायगी और 
उत्यादन में बूद्धि के याप उत्मादन लागत में कम्ती 


»न्क्स्यु 


होगी और लाभ की मात्रा बढ़ेगीऔर अन्ततः दर 
प्रस्तुतन /! बिस्दु पर स्थापित होगा ॥ एसी प्रकार है ब्क्सु 

यदि 2“बस्तु से दिखी झारण से वृद्धि हो जाती है 

तौ उसके उत्पादन में वृद्धि वी जायगी और उत्पादन रेताचित्र 48 


बृद्धि के साथ उत्पादन सागत में कम्ती होगी और अस्तत 2; विस्ु पर साम्य स्थापित होगा । 
अमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा छासमान नियम वी सम्भावता धन्यकाल में यहुत कम 

रहती है परन्तु ऐतिद्वासिक दृष्टि मे यह नियम बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या महत्वपूर्ग बारण है 
शी, पी. फिडसम्र्ग र (0, 7, कंंजताक्छ/ढा8८ए) ने एक विशेष परिम्थिति को बसाया है 

जिगमे एक बल्लु के उत्ादत में उतादन 'ह्ागमान लागत तियम् लागू द्वोता है जयक्नि दूसरी बस्लु 

के उलादन थे उत्पाद वृद्धिमान लागठ नियम ब 

लागू होता है। रेसाचित्र 48 में ऐसीवी 

परिक्यिति का स्पप्दीकरण जिया गया है । 
रेखाचित्र 4.9 मे 72, उत्ादन सम्मान ९? 

वना वक़ है। उत्पादन सम्भावनों वक्त ि +, 

प्राथमिक बस्तुओ के उत्मादत एवं मौद्योगिक 3 

४8, नुओं वो दर्शाना है। यह वक शुरू मे 7? ते ट 

व विल्दु तक प्राथमिक वल्तुओं के उत्पादन को 

बताता है जो मूत्र विर्दु से ततोदर (एणआा- 

तरट 0० 6 णांहता)) है जो कि उतात्ति 

यूद्धिमात लागत नियम वो दर्शावा है। 7 विम्दु 

के पश्चात यह बक मूत्र रिरु से उल्ततोइर >> 

* ही जाता है जो औद्योगिए वस्तुओं के लिए 

उतटादन हासमात छाथत नियम को दर्शाता... 0 

है। वासशील देशों को, जो साशस्वत ४ अद्योगिक दरतुएँ 

प्राथमिक वस्तुओं छा उत्मादन करते हैं, इस हज 

अवध्या में प्रापमिक यस्तुओं थे उल्तादन में रैलाचित्र 4 9--परत्पत्ति ततसमात 

लाम द्वोता है| यहूं देश & बिन्दु पर उलादत धायत निपम--एड वस्तु में 
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फरेया तथा 4 प्राथमिक वस्तुओं वा निर्यात कर 8/27 औौद्योगिव वस्तु वे प्राप्त करने मे सफ्ल होगा । 
मर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उसे लाभ होगा परन्त यदि इस दर का उत्पादन किसी प्रजयर 
27 बिन्दु से (20॥7/ ० ॥॥००0०॥) बागे लाया जा से तो उत्पत्ति हासमान लागत नियम का 
सत्र शुरू हो जायगां। इसका अर्थ यह होगा कि अय यह देश अपने सभी साधनों को औद्योगिक 
यम्तुओ थे उत्पादन में लगाने की स्थिति मे है और वह पूर्ण विशिष्टीकरण को अवस्था प्राप्त कर 
लेगा । अब यह देश 2,& मात्रा मे औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करेगा एवं इसके बदले में 5+ 
प्राथमिव वस्तु प्राप्त बरेगा तथा इस नयी स्थिति यानी /? विन्दु पर 4 विन्दु के मुकाबले में अच्छी 
स्थिति में होगा । 
यह स्थिति विधरासशोल देशो में सरक्षण के! लिए एक उपयुक्त उदाहरण है। 
अवसर लागत सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन 
((मपव्शं 0०६०7 ० 0फ79700777 ९05६ 7००87०) 
रिकार्डो वे श्रम लागत सिद्धान्त वी तुवना म अवसर लागत सिद्धान्त निश्चित ही एवं सुधार 
है क्योकि इसमे अन्तर्राष्ट्रीय मृल्यो का विश्लेषण अधिक वैज्ञानिक एवं वास्तविक आधार पर किया 
गया है। अवसर लागत सिद्धान्त यह भी स्पष्ट करता है कि तुलनात्मक लायत सिद्धान्त उत्पत्ति वे 
किसी भी नियम के अन्तगत लागू हो सकता है चाहे वह स्थिर लागत हो या बढती हुई अथवा घटती 
हुई लागत हो जबकि रिवार्डों का सिद्धान्त स्थिर लागत वी मान्यता पर आधारित है। 
अवसर लागत सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को श्रम के मूल्य 
सिद्धान्त बी आलोचना से बचा लेता है। 
अवसर लागत सिद्धान्त की एक विशेषता यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी जो सामान्य 
सन्तुलन की विचारधारा ओहलित न अ्रतिपादित वी है। यह उसका एक सरतीहत रूप है एव ओहलिन 
की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भे, साधनों ने प्रतिस्थापव वी अधिक अच्छी व्याख्या करता है । 
अवगर लागत सिद्धान्त का गूण यह भी है कि यह स्पष्ट करता है कि लायतों में तुतवात्मता 
अन्तर होने का एक कारण बढती हुई या धटती हुई लागतो का लागू होना है। घर्तमाव मे यही 
बारण विकसित क्षेम्रो म कत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दे लिए जिम्मेदार कारण है । 
उपर्युक्त विशेषताओं के बावजूद अवसर लागत सिद्धान्त वी आलोचनाएँ भी की गयी है । 
प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार हैं 
कल्याण के लिए अनुपपुक्त--जेक्व वाइनर के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थ शास्त्रियों के वास्त- 
विक्ः लागत सिद्धान्त वी तुलना में अवसर लागत सिद्धान्त की व्याख्या कल्याणवादी नीतियो के विए 
उपयुक्त नही है । बुछ अर्थशास्त्रियो के अनुसार बवसर लागत सिद्धान्त विश्लेषण एवं व्याख्या के 
लिए उपयुक्त है जवाकि वास्तावित्ता लागत सिद्धान्त रत्याप सस्वन्यी नरीजियों के लिए उपयुक्त है 
किन्तु हैवरलर वास्तविक लागत प्तिद्धान्त को वल्याण सम्दधी उपयुक्तता पर सन्देह करते हुए कहत 
हैं कि यदि वास्तविक तागत सिद्धान्त विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नही हैं तो वह कल्याण- 
कारी नीतियो वे! लिए भी उपयोगी नहीं हो सकता। 
श्रमिकों के अधिमानों की अवहेलना--इस सिद्धान्त की यह्‌ आलोचना की जाती है कि यह्‌ 
सिद्धान्त आय ने विरुद्ध श्रमिको वे आराम के अधिमान [पिटशध्वा०४ [0 [.2507०) को कोई महत्व 
नही देता तथा समान मजदूरी प्रदान करने वाले दूसरे व्यवताय के अधिमान पर भी विचार नहीं 
करता तथा यह मानकर चलता है कि श्रमिक विभिन व्यवसाय वे धति तटस्थ हैं । 
अवसर लागत सिद्धान्त की यह भी आलोचना की जाती है कि यह साधनों की मात्रा मे 
परिवर्तन की अबहेलना करता है। एक अन्य आलोचना इस आधार पर की जातो है कि यह 
सिद्धान्त अवास्तविक मान्यताआ पर आधारित है । इस सिद्धान्त को एवं और आलोचना की जाती 
है कि इसम तकनीबी परिवतन की उपेक्षा की गयी है । यहो नही, वाह्य मितव्ययताओ एवं अमित- 
ब्ययताओ के प्रभाव की भी इसमे अवहेलना की गयी है। 
तर्क के आधार पर अवसर लागत सिद्धान्त की उपयुक्त आलोचनाआ को उपयुक्त नहीं ठह- 
राया जा सकता । यह कहना सही नहीं हैं कि इस सिद्धान्त वी व्याख्याओ से कल्याण सम्बन्धी 
निष्कर्पो को शात नही किया जा सकता । प्रो शेमुअलसन (5407205०४) ने अवसर लाग्रठ की 
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व्यास्या कर यह स्पाट कर दिया है कि कोई भी व्याद्वार न करने की तुलना में एक देश कोई त कोई 
व्यववाय कर अपने कर्याण से वृद्धि अवश्य कर सकता है । केन्स के अनुसार, सेमुअलमन की व्यास्या 
में कल्याण और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में वास्तविक लागत ओर बवमद लागत के बीच ग्रे 
जो याई थी उसे पाठ दिया है । 
ं आबगर लागत मिद्धान्त में थायाम के अधिमान पर भी विचार किया गया है । दास्श [9४३॥४४) 
ने दो पश्च वाले अवसर लागक़ यक्र का विस्तार करके उसे तीन अश्न के हूप मे अस्तुत किया है 
जिसमे आराम को तीलरी वस्तु के रूप में चित्रित किया गया है । अठः उत्पादन सायत का परित्याग 
किये गये आराम अथवा परित्याग किये गये वैकल्पिक उत्पादन के रूप में माना जा मकता है । 

हैबरलर ने साधन के परिव्रतंत पर भी घ्याव दिया है तथा केवल विश्तेषण में सरलता रखने 
के उद्देश्य से एक देश में उपलब्ध साधनों को स्थिर माव सिया है । 

उपर्युक्त विवेधन यह स्पप्ट करता है कि अवयर लायत मिद्धान्त्र ने रिकार्डों के तुसवात्मक 
लागत अप के दोषों को दूर कर महत्यपूर्ण योगदान दिया है और उत्पत्ति के साधनों के सम्बन्ध 
में एक गतिशील घारणा प्रस्तुत की है। 

आनुपातिक खादतें 467५2 
[श२070श070 ९८058] 

यदि दो देशों की लागते आनुप्रातिक हो तो दोनों देशों के बीच विदेशी ध्यापाद नही होगा। 
उत्पादन लागतें उस स्थिति में आनुपातिक 
होती हैं. जब दोतों बह्युओं अथवा उत्पादद 
के सभी क्षेत्रों में देश को श्रेष्टता ग्राष्त हो 
और इस्ही सागत अगुषातों पर दूगरा देश 
भी दोनों बहतुएँ उत्तादत करने की क्षमता 
रखता हो । ऐसी स्थिति में दोनों देशों के 
उत्पादन सम्भावना वक्र (छाण्वप्रल्रांगा 
70590॥9 ९ए7५४३) समान्तर होंगे 


.... रैखाचित्र 40 गे चीन थ भारत 
के पत्मादव म्रम्भावना बक्र (४ एव 
#/0) प्रस्तुत किये गये हैं। मान लीजिए 
भारत में इस्पात व कपड़े के उत्पादन हैनु 
क्रमश, 200 थे 80 इकाइयों श्रम की 
आवश्यरता है जबकि चीन में इनके लिए 
अमर 400 व 90 इकाइवाँ श्रम चाहिए । रेखाधित्र 4:0--आनुपातिक सापतें 

ऐसी स्थिति में कपडे द इस्मात वी उत्पादन लागतें दोतों ही देशों मे आतुपातिक हैं और इस गारण 
चीन य॑ धारत भें दोतो वहतुओं के [व्रान्तरिक) 44282%220 भी समाद हैं। इसी बारप दोनो 
देशों के उत्पादन शम्मावसा व समास्तर होंगे तमा हैय ख्था रार की कोई सःआवना नहीं 


होगी | 





कपड़े को इताएपॉँ 


तुलतात्मक लागत सिद्धान्त एवं अत्प-विकप्तित देश 
[प्राएट08४ तर ८0878ए/शाएट्ट ८0श' #छए0 ख्छ्ार- 
एएछएष्टा-.0ए:0 20णएगाशः55] न मी 
प्रतिप्दित अपेशास्त्री यहू मानते थे कि अस्तराब्द्रीय व्यापार का साम सत्पर्तविक सित देशो 
को भी प्राप्त होता है। उनते अनुधार सभी देशों मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बी अंदुत्ति दुलना या 
सांगव॑ के अत्तर के फवस्ारूण ही उन्प्त होती है| तुलतात्पक सागत लाभ ((0ए ७20४6 छा 
औपसाएंग/०) के वारण विश की वास्तविक आय में वृद्धि होनी है। अनर्पप्ट्रीय स्यापार से अन्य 
विकतित देश भी उस्नति करते हैं। जिन देशों रो आज हम अधि विश्मित श्रेषी मे रखते हैं दे 
ओऔ कभी भअव्यनविागित ही थे तथा उसके उच्च शिवास बने शारण बन्तर्राष्ट्रीय स्थागार ही ग्हा है। 
तुलनात्मम लागत सिद्धान्त श्रमन्विभाजव तग्ा विशिष्टीकरण पर आधारित है जिमका अधिक से 


बच्तर्राष्ट्रीय ध्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त | 5। 


हक (8) छिपो हुई बेरोजगारी तथा गतिशौलता का अभाव--तुलनात्मक लागत सिद्धाला मे 
साधनों. के पूर्ण रोजगार की मान्यता महत्वपूर्ण होती है, विन्तु अन्प-विकसित देशों में बेरोजगारों 
तथा छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या प्रमुख होती है । यहाँ उत्मादत की सादतों को कम करने वा 
प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नही होता जितना कि वेरोजगार व्यक्तियों को रोजयार के अवसर उपलब्ध 
कराना। अत. तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को लागु करने से बेरोजगारी की समस्या हल मही हो 
सकती । स्वतन्त्र व्यापार पर प्रतिवन्ध लगाकर तथा आयाठ प्रतिस्वाप्न करके ही वेरोजगारी की 
समस्या को हत्न किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय में बुद्धि को जाए सकती है । 

प्रश्न एवं उनके संकेत 

. “ठुलनात्मक लागतों के अन्तर के फारण ही विदेशी ध्यापार का अस्तिस्व है तथा इन्हीं के 

द्वारा विदेशी व्यापार के परिमाण एवं संरचना का निर्धारण होता है।” 
>)लिए0ए8 ॥0 ०0फ%काकाएह 8०४83 8०९००७०३ 07 776 #३४5॥070८ तबगरधंद्रव ध&6८ 
200 0ध६076 708 ९07%057799 22वे 7203807702., "" [0/50095. 
[संकेत--इस प्रश्न के उत्तर मे यह वताइए कि लागतो के सापेक्ष अन्तर के कारण॑ कयोकर 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारम्भ होता है। तुलनात्मक लागतो के आधार पर आधारित 
रिग्रार्डों के प्लिद्धान्त की उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर व्यास्या कीजिए । यह भी बताये 
कि आयात व निर्यात की अकृति, दिशा एवं इनकी मात्राओं का निर्धारण भी किस सीमा 
तक तुलनात्मक गागतो के अन्तर द्वारा होता है ।] 

2. “प्रतिष्थित सिद्धान्त में तुलनात्मक साथतों कर सिद्धान्त अपेक्ाक्ृत बेहतर सिद्ध हुआ है ॥' 

स्पष्ट फीजिए 
+पृग्घहव धाव0ा/ एण॑ ००्राफ़शाई[१० ००४३ ॥55 8000 एफ एाण्णा फलाटः प्रवात तारा 
738 ०6 ०१ शल0ा9-/" ए052055. 
[संकेत-्रतिप्ठित तुलनात्मक लागत के पिद्धास्त की व्याख्या करते हुए इसमे निहित 
मात्यताओ का विवरण दें । उत्तर के द्वितीय भाग थे यह बताइए कि इन सान्यताभों वा ऑज 
के सरदर्भ गे कितता औचित्य है, तथा तदनुसार तुलवात्मक लागत भिद्धान्द को विस सीमा तक 
उपयोगी माना जा सकता है।] | 

3. प्रतिष्ठित अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार तिद्धान्त को रुप-रेपा प्ररतुत कीजिए तथा बत्ताहुए कि क्षाप 
इसे आधुनिक जगत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ध्यातपा हैठु दर्हा तक पर्याव्त मानते हैं ? 
07५6 37 ०णरीएर एी 96 ले॥5ञ०३ ॥6ण५ णै 7/ट709॥0फ04 ॥8946 304 (50055 
कै0ए 7 80 १0७ ९०79४  30670०386 ॥0. (379 व्राधाउ0ण3] ॥996 ॥ 
4327098779 ४णाए 7 
[एंकेत--प्रतिष्टित_ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त वी रूपरेसा अस्तुन कीजिए तथा बदाइए 
कि आप इगे आधुनिक जगत के अन्तर्रप्ट्रीय व्यापार की थ्यापज्यां हेतु कहाँ तक पर्याप्त 
मानते है ?] 

4. “तुलनात्मक लागतों के अन्तर विभिस्त क्षेत्रों में आदिक दे साप्ाजिक यिशारा के अन्तर यो 

भरतिविम्यित फरवे हैं न कि अग्तर्राप्ट्रीय विशिष्टीकरण में निहित लाभों को ॥/ सपप्ट बीजिए। 
ए्ञीकिधारह व रणागरार्ट ९०ञड, वी प्राश्ठाक्षाजाक त05, कशीव्ए तालिटाट०5 
का ॥96 5007 खाव ₹९णाएगां6 हस्‍ल०ञापधा ग ीरदिध्या। ग्राएग णा० प्रजा (6 
आफ #0४५/98९8 04 शाहतावाफाओं 5फ़णजारया00." [05:055. 
[सेरेल--शस प्रश्श के उत्तर से सर्वश्रथम बतायें कि प्रतिष्ठित अप शागस्वियो के: गतानुसार विंग 
प्रकार वन्तर्रास्ट्रीय खम-विभाजन वेः द्वादा अन्तर्राष्ट्रीय व्याद्ार होता था । फिर यह गागयें 
[कि आज के सरदर्भ में लागतों के तुसतात्मक अन्तर विस सीमा तश शिकिस्न देशों थी 
आशिक दे गासाजिफ परिस्थितियों से झइललल होते है। इसमे विकसित ये अधितसित देशो वा 
छद्यहरण पेना बधित उपुक्‍्त रहेश ॥] 

5. यह बताइए झि शिससोगा तक एक सत्पविश्तित देश दा विदेशी ध्यापार शुपतात्मक 
सागतों के प्िद्धान्त के अनुरुष है + 
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(एमा9तल 0 डि. 6 धीच्णए ण॑ ९०चफलाजा 6 ००४६४ 007७ (0 86 ७पत- 
पणाड ० गिलहा पबप८ जी 7 प्राठल-0०९०क०्व ००प्रणचज 
[सेत--पहले तुततात्मक लायतों के सिद्धान्त की सक्षिष्त व्यास्या बीजिए फिर यह बतायें 
वि आज अल्यविश्रसित देश आमतौर पर बिन वस्तुआ बा आयात व निर्यात वरते हैं जौर 
क्या ये आयात व निर्यात तुलनात्मत्र लागतो के अन्तर पर आधारित हैं? बस्तुता एश अल्य- 
वित्तित देश आज उन वस्तुओं का भी आयात करता है जो तुलतात्मव दृष्टि से देश में 
कम लागत पर निभित की जा सही हैं क्योरि अन्तर्सप्ट्रीय समसौतो के कारण ऐसी वस्तुओं 
का भुगतान तल्वाल बरने वी आवश्यरता नही होती + इसी प्रवार निर्यात को दृष्हि से भी 
ऐसी वस्तुओ को सम्मिलित कर लिया जाता है जिनकी तुलनात्मक उत्पादन-लागत बधिक 
हो। वस्तुत' इन देशों को आधिक विकास वी दी्घगालीन नोति वे बार्यान्‍वयन हेतु मशीनों 
थ औद्योगित बच्चे माल का भी आयात करना पड़ता है । इसके लिए अध्याय मे दी गयी 
विपय-सामग्री क्षा अध्ययन वीजिए ।] 
बपा यह कंपन सही है कि नियोजित आपिक विद्ास के सन्दर्भ मे छुलवात्मक साभ का 
सिद्धान्त अव्यावहारिक है ? 
]5॥६ ९०घरल्‍ल 0 श|हण८ एज ए९ 609 0 _०वाफ़आआध८ट 80४ प्रा55९ 35॥9फ5 
€क्तोट एा०९ 0णातावणा$ णै॑ हाणचधी 07 फोच॥065 त०६९०७७८०६ ९ 
ससिरेत--इस प्रश्व वा उत्तर ग्श्त 5 वे अनुरूप हो होगा ।] 
अन्वर्राष्ट्रीप व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कौजिए। आज के 
अल्पविकपतित देशों के सन्दर्भ में यह कहाँ तक व्यावहारिक है? 
(कर।63॥9 €एक॥96 (96 ९3$ज९३ .36079 07 गाल्ाआणाओ। एय४6.. धर0७ हि7 )७॥7 
79/7॥०४४७६ 00 प्रा पच्नँ०-१९०ए९००७०१ ०००॥७४९5 ० १0०039 ? 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हे प्रतिष्ठित सिद्धान्त की व्यात्या शोजिए । इसके विरक्ष में आप श्या 
कहना चाहेंगे ? 
8॥90 405 ९355८०) ॥॥0079 ० धर ॥श/थाज्ञाण्ण्ज परष0०८ पा छा 6 प्रणव 
07700797$ 80५380०९४ 85705 7 7 
रिकार्डो के सिद्धान्त फो चेघता वहाँ तक इन माम्यताओं पर आधारित है कि (अ) श्रम हो 
उत्पादन का एकमात्र साधन है तथा (य) प्रत्येक देश मे उत्पादन लागत ह्थिर है ? 
4७ ५१९३४ टडाला! 35 शाह १शाराओए ० शा ब्या्वाक0 फिष्छाएओ णी 0०आफवाउ0ै8 
९058 बटएलाकध्यर एफुठप. पल 8550090005 3] (9) )89000 5 ग॥6 0779 48007 
रण छ/900८0009, हाते (0) ०७७ ०ण॑ फा0्वेघदात्र प्रगमा च्थटी। 0०एणच७) ० 
€०प्रशभा 7 
[परछेत--रिकार्डो वा छुतवात्मक छागत सिद्धान्त श्रम को मूल्य का आधार मान कर अति- 
पादित किया गया था । इसी प्रदार रिकार्डो ने यह मान्यता ली थी कि दो बस्तुओपे 
उत्पादन मे थम वी प्रयुक्त मात्राएँ भिसन हो सकती हैं परन्तु धरम का प्रतिर््ण स्थिर रहता 
है । अस्तु रिवार्डो का सिद्धान्त इन दो भ्रमुख मान्यताआ पर आधारित है। साथ ही इस 
सिद्धान्त को अन्य मान्यताएं भी लिखिए । परन्तु आछुनिक अर्धशास्प्रो तुश्वात्मम जगत 
सिद्धान्त वी व्यास्या म श्रम वे अतिरिक्त अन्य साधना (पूंजी) को भी सम्मिदित करते हैं । 
आधु्तिक अर्थशास्त्रा एजवर्थ बाउलो आयतावार चित्रों की साहायता से ममोत्पत्ति बत्री 
अथवा उत्पादत सम्भावना वनों के! आधार पर उत्पादव लागत एवं व्यापार की दिशा जादि 
की विवेचता वरते है (] 
उदाप्तीनता दच्ो फो सहायता से अस्तर्साप्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को विवेचना कोजिए ! 
बहू विधि अन्य विधियों से कहाँ तक श्रेष्ठ है ? 
एछजडएशिए शी फ्रेटछा३ जी प्रा्याआणाजं प्रजा लाण$ तप विखधा०ह६ (ए ८ 
जु० ज्याज्ज "ता ४ शा परना०१ ठ ज़ाल्त्तजा060 5०फलाण 0 णाष्धि प्रा 
[सक्ेत--प्रतिप्ठित अवंशास्त्रियो विशेष रूए से स्किर्डों ने बेवा थम वो उत्तादत वा 
साधन मानेकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का प्रतिपादन दिया या। परस्तु हैवधर, 
ओहलिन व जन्य वतमात अर्थशास्त्रियो ने पूंजी गो भी उत्पादन वा साधन मावेत हुए 
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समोत्यत्ति _ बकन (उदामीनता कत्रों) के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (निर्यात व आयात) 
के मिद्धास्ती की व्यास्या को हैं। विद्वादियों से यह अपेक्षित हैं कि वे दोनों ही विधियों की 
दुलना करते हुए समोर्त्पत्ति वक्त के उपयोग की श्रेष्ठता बताये । इमके लिए उपयुक्त रेखा- 
चित्रों का प्रयोग आवश्यक है ।] 

ठुलनात्मक लागतों के शिद्धान्त को क्षातोचनात्मक ब्यात्या कीजिए ॥ 

अफषकाशर लायी फछै8 श_ै००7३ ० 6०094737ए८ ९०४3, 

बताइए कि तुलतात्मक लागत के छिद्धान्त भें निम्न स्थितियों में किछ प्रकार संशोधन होंगे : 
() जब परियहन-लागतों का संम्रादेश किया जाय, तवा (४) जब इस सिद्धान्त का उपयोग 
दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाय । 

छक्राँथॉंछ ४०७ (6 (0९०४ 6६ ९०7एढ30ए९ ९050 ००666 (8) जाधा 0975907॥ 
(055 शट गटापप९ह, आए (0) भ्रा८१ वी 5 39.66 ॥0 प्राण पी १७० [20005. 
सिक्केत--मौलिक रूप मे भ्रस्नुत तुलनात्मक लागतों के सिद्धान्त मे केवल उत्पादन की (प्रम 
झूप में) खागत का समावेश किया जाकर दो वस्तुओं की सापेक्ष लागतो के अन्तर को अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार का ऑधार माता गया भ्रा | यदि अपने विश्लेषण में परिवहृत लागतों को 
शॉमित कर दिया जाय ठव भी हम तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के भौतिक स्वरूप में कोई 
विशेष परिवर्तत नहीं वार्यो। परन्तु यदि दो मे अधिक बस्तुओं को विश्लेषण में शामिल 
किया जाय तो हमारे उक्त सिद्धान्त को स्वरूप बदल जाता है। इसी तथ्य का विश्नेष॑ण॑ प्रस्तुत 
प्रशत के उत्तर भे करना है ।] 

भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद एड्स स्मिय द्वारा प्रतिपादित सिद्धासत का वर्णन कोनिए। 
इस पिदधास्त में आधुनिक अर्थ शास्त्रियों ने वश सशोधन किये हैं ? 


96055 06 6१2557८४ फट०07) थी ॥7ट02004) (806 83 |000706४ ५9 0307 
घच्ञाए, शाह एएसंस्थाताड क4बशट ऐच्टा छाप व ।ींड क्षाट0ा/ 09 शाद पय0तटाय 


एनीटा3 २ 

[सिकेत--उपरुवतत प्रश्त के उत्तर में एडम स्मिय के द्वारा अस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
सिद्धान्त का वर्णन करने के साथ ही रिकार्डों द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक लागतो के सिद्धान्त 
की व्यास्था कीजिए। भाधुनिक्ष अर्थशाह्त्रियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्टित 
सिद्धान्त की आलोचना के वाद अगले अध्याय में धस्तुत हैक्ण॒र, ओहलित व हैबरतर द्वारा 
दिये गये सिद्धात्तों की संक्षिप्त व्याध्या कौलिए । बच्चे अत्रो की प्राप्ति हेतु रेखाबित्रों द 
समीकरणों का प्रयोग बाछतीय होगा ।| 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर सायंत सिद्धान्त री समीक्षा शोजिए ! 

॥0॥]/ 8८055 9९ 097ण70॥॥४ ९०४ ॥06079 ९ जाश॥900०७७। [794९. 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्शर-ओहलिन सिद्धान्त 
[ऋएछलाएए 0प्रा।ह प्न:/0ए४४ 07 एशाफएशार/परणरका, पर७ए0४] 





परिदय--प्रतिप्ठित अधंशास्त्री रिकार्डो और मिल वे अनुसार दो देशों के व्यापार तुलना- 
त्मक लागतों के अन्तर के कारण होता है । तुलनात्मक सागन सिद्धान्त के अनुसार यदि दो देशों भे 
मान्तरिक वरयव बदुएदा में अन्तर है ते! अन्कराप्ट्रीय व्यापार होने तव7 यह दोनो देशों दा लातमन 
दायक होने का पर्याप्त आधार है ! परन्तु यहाँ अश्न यह उठता है कि दो देशों के लागत अनुपातों मे 
अन्तर क्यो होता है ? इस प्रश्न वा उत्तर प्रतिष्ठित अर्थधशात्त्री नहीं दे सके ) परन्तु स्वीडन के 
अर्थशास्त्रियों, प्रो एसी हैक्शर (£॥ प्र०७.७७) एवं उनके शिष्य प्रो बटिल ओहलिन [फलों 
0॥॥॥), ने इस प्रश्न का उत्तर दिया । सबसे पहले 99 भें हैक्‍्सर ने दताया कि “ दो देशों मे 
व्यापार तुलनात्मक लाभ म॑ अन्तर के चारण होता है तथा तुलनात्मक लाभ में अन्तर दोना देशो मे 
उत्पत्ति के साधनों वी सापेक्षित कीमतो में निन्चता तथा विभिन्न बस्तुओ के उत्पादन मे साधनों के 
विभिन्न अनुपातों के प्रयोग के कारण होता है ।” ओहलिन ने अपनी पुस्तक ' उ्ञाधि-हाणाओ आात॑ 
गप्रश्या4धणा४ों 7784०" मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को विस्तृत ब्यास्या की है। इत दोनों 
अर्थशास्त्रियो ने जिस दिद्धान्त वा विकास किया उसे हैषशर-ओहलिन फा सिद्धान्त जपवां अन्तर्रा- 
प्ट्रीप प्यापार का आधुनिक सिद्धान्त कहते हैं। इसे साधन अनुपातो (9०07 9709070009) का 
सिद्धान्त भी बहते हैं । 
हैक्शर-ओहलिन प्रमेय उन तत्वो की पूर्ण रूप से व्यास्या करती है जो तुलनात्मक लागतों 
से अन्तरों वो उत्पन्न करती हैं तथा जिनकी वजह से दो देशो के बीच व्यापार किया जाता है। 
जैसा कि हम अध्याय 2 में अध्ययव कर चुके है प्रोफेसर बिल बोहलित वे अनुसार जस्तर्राप्ट्रीय 
ब्यापार अस्तक्षेत्रीय व्यापार का एक विशिष्ट रूप है । अत" अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तक्षेत्रीय व्यापार वा 
उदय लगभग एवं जैसे कारणो से होता है | विन्‍्ही भी दो क्षेत्रों या दो देशों के पीच व्यापार वा 
आधार सामान्यतया उनकी विश्विप्ट उत्पादन-क्षमताओं में निहित होता है ! ये उत्पादन-क्षमवाएँ 
बहुधा प्राइतिक होती है और इन्हीं बे! कारण अन्तक्लेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन एवं 
विशिष्टीकरण वी उत्तत्ति होती है । अत. उनका बहना है कि अन्तर्रोप्ट्रीय व्यापार वा अन्तक्षेत्रीय 
व्यापार वे' विषय से अलग विश्वेषण करने वी अपेक्षा हमे दो वस्तुओं की उत्पादन लागतो के अन्तरों 
की जाँच वरनी चाहिए जो साधन आय (डिएॉणश 770077०) को निश्चित करते हैं तया इततरे 
द्वौरा दो व्यापारिक छेत्रा में उन वस्तुओ को माँग के स्तर को निश्चित किया जाता है। दास्तव में 
प्रो ओहलित यहाँ पर वस्तुओ की बीमतें (जो कि उत्पादन लायतो पर निर्भर करतो हैं), उत्पत्ति 
के साधनों की कीमतें, उत्पादन साधनों की आय, वस्तुओं को माय तथा साधनों की कुल माँग एव 
पूर्ति की प्रस्परिक निर्भरता को प्रस्तुत करते हैं । 
ओहलित के अनुसार सामान्य मूल्य-सिद्ान्त, एक दाजार सिद्धान्त है तथा समय तत्व पर 
बल देता है | इसके विपरीत, अन्तक्षेत्रीय अथवा बन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के इस परम्परागत सिद्धान्त 
के द्वारा स्थान तत्व की जवहेलना की गयी है। ओहलित के मत में स्पान व्यापार में एव विशेष 
महत्वपूर्ण तत्व है, क्योवि" वस्तुओं तथा साधनों को गतिशीलता स्थान तत्व द्वारा सीमित होती दे। 
अत विभिन्‍न बाजारों म मूल्य वा निर्धारण एक साथ भाना जाना चाहिए। सक्षपर मे सोजिक 
(००१एथाएणार्श) 'एक वाजार सिद्धान्त' वी जगह ओहलिन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लिन एक 
4बहु-बाजार मूल्य सिद्धान्त' को महत्व देता है । 
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एंलो हैक्शर का अत्तर्राष्ट्रीय स्यापहर का विधार' 
(सा धल्णऊलीयाड #ज़्ाग्यर्णी 90 दाता प्-0०) 

_ ओदलिन की पुस्तक के प्रकाशन बेर पहले एसी हैगशर ने 949 में एड शेख तिसा था, 
जिधप्र अल्वरराष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव, विगेद रूपये भूमि, पूजी तवा श्षम के बीच आय के 
वितरंध ॥ उत्देय था। हैशशर ने सबते पहले विभिन्‍न देशों में गुलनात्मक लागतों के! ऋत॑ट 
के काटश के वियेचना करने का प्रयास फ्रिया। यदि दो देशों में उत्मादन के साधनों की सायेक्ष 
दुल॑मता गगाग है तो उत दोनों देशों में साथनो की शापेश कीकों ओ समाद द्वोगी दया “उतके 
चीच विदेशी व्यापार अमम्भव होगा ।” हैवशर से अन्तराष्ट्रीय स्यापार की आवश्यक शर्तों को इस 
प्रकार यथित किया है: () विल्‍्त-भिस्त्र सापेश्ञ दुर्दभता, अपदि विनिमय की स्थितियों में उत्पाइन 
फै गाधनों की सापेक्ष कीमतों से भिस्तता, तथा (8) विभिन्‍न ३४१४ नुओं मे प्रयुक्त उत्पादन थे साधनों 
के धीच अनुपावों से शिन्तता । हैस्शर ने यह भी मान लिया था दि यह अनुपात (सामरास्यनः आागत 
मिगंत गुगफ के धूय मे) अपरिवर्नतीय रहूते हैं । 

, _ दैआर पा सत्त है. कि एक और विदेशी व्यापार उत्बादत के उन सांधतों की बढ़ती हुई 
दुपभवा को उलम करता है जो कि अन्यथा आयातित वस्तुओं के उत्पादन में अ्योग किये जा सकते 
थे। अस्त, बह प्रएंन उपस्थित हतों हैं कि बयां साधनों की दुर्ल भा में होने काली यूद्धि अपेदा कमी 
एक साथ सास्य उत्पन्न करती है ? तव/परि ऊद्दोने (हैर्शट ले) एक उदाहरण के यद्द बताया कि 
विदेशी व्यापार ते एक नया साम्य तथा आय वा पुर्नावतरण उल्लप्र हो जाता है 


हैफ्शर-मोहुलिन सिद्धान्त 
[्राःट४इटाह९-09प्ा्र प्राए0एए] 


जगा फि हम वर्णव कर चुके हैं, बटित ओोदलित एक बहु-याजार मूत्य छिद्धान्त पर बत 
देते हैं जय # अली हैशशर उत्पादन के साधतों को गापेदा दु्लमता को _मद्ृत्व देगे हैं निसम कि 
साधनी री सापेश कौमयो गे अन्तर उप्र इ्वीते हैं तेवा जो छुनतात्मा सागतों के अन्तर्रों को 
उत्पन्न करते हैं जो कि विदेशी व्यापार का मुख्य कारण है। हैगशर-ओहसलिन प्रभेय इन विचारो को 
एक साथ प्रदर्शित करती है । यह प्रसेय इस बात पर आधारित है कि विदेशी व्यापार उसे हिपिति 
भें उत्पन्न होता है जबकि विभिन्न देशों मे शायन-दनें [8000 शा्ए०ण्शाशा॥5) मजग-अलग हैं बुछ 
दैशो में पूँत्ी अधिए है तो अस्यदेशों मे श्रम अधिक है । अब हैरशर-ओदरतिन सिद्धान्त ((0८ैछलीदा- 
0॥॥॥ 7%6०7५) यट बताता है जि ये देश जहाँ पूँजी पी वदुतायत है प्रायः पुजी-प्रधान वस्लु का 
निर्यात परेंगे रथा वे देश, जो अधिक श्रम रखते हैं, श्रम-्प्रधान वस्तुओं का कत करेंगे । 
हैवरारञआोहूलिन रिद्ाएत बी भाम्यताएँ 
(/७$ए॥[॥7ण$ ० ॥० ॥2७४७७॥९-0॥॥॥ 786००) 

अन्टराष्ट्रीय व्यापार के पारणो सथा प्रभाया का विश्तेषण करने के लिए रैकशरबओहसिन 
गिद्यान्त एक दो-वस्ठु, दोन्याधव सा दोददेश वा माँ हल ब्रस्तुत करता है। टैरशर-्भोह लिन साधन" 
गुस्य गंघानीकरण गिद्वान्त निम्न मान्यताओं पर आधारित ई :! 

[!) त्ी भाषधनों एरं भर 7 के बाजारों से पूर्ण अतियोगिता (0८० ८शग[5ध/०7) 
विद्यमान है) इपता सात्यर्य यह है झि ग्राधन तथा वस्तु वीमतों गो इस प्रगाद निश्चित डिया 
जाता है दि दोनों देशों में साधनों के पूर्ण रोजगार भी स्थिति कायम रहे। 

(2) हमारे दो देशों, दो यध्युओं व दो खाघतों के मॉडल में उत्पोदतन्फलन इस ब्रगार 
निर्षाग्त है कि एक मस्तु स्दव श्रम-प्रयान है, जरकि दूसरी पूँडी-प्पान है, परन्तु श्रम अपया गूँजी 
वी प्रधानता साधनों के गूस्य-्यनुपात ([ह/८८-०४०) पर नह, अविदु वस्तु भी श्र ठि पर निर्भर है) 





॥ सावीत्तकताल, "दरार टार्त गा कलडइव 7727 07 फद एडापजांएप ण का हे 
बच्यूभा7९0 का रैवटाप्शा +ए०7०श7९ #5०टाजाजाड. िव्खवीाइव बच #ह? उ]6०/७ था 
+##2(/7णर्ग 77772 [950), 

2 अधिक विल्युत जानाायी डे लिए देखिए, 20 3०पवए०॥, काधिवागार्ग स0ा0लांटर, 


(979), [# 64-66. 
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(3) दो देशों में दोदो वस्तुओं की बेवल उत्पादव-लायव को जाँचा जाता है। दुसरे शब्दों 
भे, यस्‍्तुओ वी परिवहन-लागतें शून्य हैं ! 

(4) तुलनात्मक लाभ के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय विशिप्टीवरण अपूर्ण रहता है । दुसरे शब्दों 
मे, प्रत्येक देश भ्‌ दोनो वस्तुओं का उत्पादन कया जाता है, यद्यपि अधिक उत्पादन उस वस्तु वा 
किया जाता है जिसम भचुर एवं सस्ते साधन का अपेक्षाइत अधिक उपयोग होता हो। अतिरिक्त 
मात्रा में उपलब्ध वस्तु वा निर्यात बरवे वह वस्तु आायात दी जातो है जिसवे उत्पादन हेतु दुलंभ 
एवं महेंगे साधन वो अपेक्षाइत अधिक आवश्यक्तों हो । 

(5) दोनो पक्षों में दोनो ही वस्तुओ के उत्पादन-फलन एक डिग्री वे समरूप हैं (8090- 
हधादठ05 फा000९७णा चिा०0गा ता तेंट्‌ड्टार८ ०९) ॥ अर्थात्‌ दोनों ही वस्तुआ का उत्तादन 
पैमाने के समता प्रतिएल के बनुरूष प्राप्प है। ऐसी स्थिति मे साधना में परस्पर प्रतित्यानापतता 
सीमित हो जाती है । परन्तु दोनो देशों मे विभिन्न वस्तुओं बे! उत्पादन फ्लन भिन्न-भिन्न होते हैं । 

(6) धत्पेक साधन की सभी इकाइयाँ समरू्प (807008८7००७७) हैं परन्तु साधन की उप« 
सब्ध मात्रा विभिन्न देशों मे भिन्‍न है । 

स साधनों की सस्या अर्ष-व्यवस्था म उतन्‍न की जाने वाली वस्तुओं वी सस्या वे' 
समान है । * 

(8) उत्पादन के साधन एक देश मे पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं परन्तु दो देशो के बोच वे 
गतिशील नहीं होते । 

(9) ध्यापार में अनेक प्रवार की बाघाएँ (॥॥ए८6ए7८४७) तथा यातायात लागतें अनु 
पस्यित होती हैं । अत' उत्पत्ति कीमतों का निर्धारण पूणे रूप से साधन-लागतो द्वारा होता है । 

(0] दो देशो मे विभिन्‍न वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की इच्छाएँ (०७७ण्कल' फ़ाधटटा+ 
८॥०८४) तथा माँग फलन (ठेथाआात (8720079) समान (600८3]) होते हैं । 

(१) साधनों वी सापेक्ष पूर्ति दो देशो में भिन्‍्न होनी चाहिए। यह इस सिद्धान्त वी एक 
आवश्यक शर्त है। मान लीजिए कि देश 4 और हैं तथा इनके प्रत्त॒ स्थित साधन पूँजी (2) वे 
श्रम [7.) वे रूप मे हैं) ऐसी स्थिति मे, 


या ज+ पं जन्नत थे 2 


(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ होने दी पर्याप्त शर्ते यह है कि विभिन्‍न वस्तुओ परी 
उत्पादन प्रक्रिया में उपयुक्त साधनों का अनुपात भिन्‍न होना चाहिए परन्तु एवं ही वस्तु के उत्पादन 
हेतु दोनो देशो में साधतो वा अनुपात वही रखना चाहिए । यदि दो देश 4 व # हो, तथा दो वस्तुएं 


तथा #हो तो 
न (0) क4 क््जु- (१) ४2 


या हर 0004 कक 0) ४0% 
ट् फर्‌ 
लेकिन ह्र00 ऋछः0) 


(3) उत्पादन के एक साधन के सन्दर्भ में तो भ्रोमान्त उत्पादकता घटती है परन्तु सभी 
साधनों में आनुपातिक परिवतन करने पर पैमाने का समान ग्रतिफल श्राप्त होता है। 

(4) उत्पादन वे साधनों को मात्राएँ दोनो देशो मे स्थिर हैं। भूमि दे अतिरिक्त कं 
पूंजी को मात्रा स्थिर होने का अर्थ यह है कि जनसस्या एव पूंजी-स्टाक को शुद्ध वृद्िन्दर शून्य मा 
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जाती है। नवीन पूँजी दिर्माण की इस कारण इस सिद्धान्त में उपेक्षा कर दी जाती है। यही नही, 
यह भो माता जाता हैं कि उत्पादन साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है । 
उपर्युक्त हैकशर-ओहलिन सिद्धान्त की मान्यताओं में मे सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि 
दो देशों पे साधन-देनें ([४007 ८ा३०ं०७एघथा७) अलग-अलग हैं। यदि देश 4 मे पूंजी को बहुतायत 
है तो यह पूंजी-प्रधान वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्व कर उसका निर्माण करेगा । इसके 
विपरीत श्रमअप्ान देश थ्रप-प्रधाद वस्तुओं का निर्यात करेगा | अतः महाँ पर यह उचित होगा कि 
पहले हम साधव-््चुरता (६200/ $०0॥0570०) को परिभाषित करें तथा बाद में अन्तर्राष्ट्रीय 
च्यापार के हैवशर-ओहसित सिद्धान्त का विस्तृत विश्तेषण करें | 
हैर्शर-ओहलिन सिद्धान्त को गधितीय ध्यादया 
मान लीजिए 4 के उत्पादन में ८, इकाई श्रम की तथा 8, इकाई दूँजी को प्रयुक्त दी 
जाती है इसी भरकार, 8 के उत्पादन में &, तथा 8, इकाइयों का क्रमशः श्रम व पूँजी के रूप में 
प्रयोग होता है ॥ अस्तु, 4 व 2 के उत्पादन में श्रम य पूँजी का प्रयोग इस प्रकाद होगा ; 
2] «०० क्‍या #| नूठ,4 
सथा, 
2.2 ०6३४ तथा 2३० 8,4 
कुल श्रम व पूँजी की उपलब्धि इस प्रकार हैः 
ट्रन्खन-7, ८ूव_ कवर 
एवं है का #, नै-र५ ह्न्कैव नै री 
इन गभीकरणों को हल करने पर निम्न हल प्राप्त होगे : 
है, _ (७, 
8७-+-न[ 
दा 9 (ः ) 


हों 
जब ्ज >> डर है), तब यह मानना होगा कि थम की सीमा रेखा का दलान अधिक 
होगा । इसी स्पिति को निम्न रूप में भी लिजा जा सडता है : 
१ जो बस्तुत' 4 व हे की प्रत्येक एकाई प्रयुक्त पूँजी|श्रम के अनुपात हैं । 
6, ४ 


डे 
इन्हे हम ह, ये 2६, की राज्ञा भी दे सकते है। है 
ऊूब धरम वी सौपा रेएए बत बलान अधिद है जयोकि ॥, >#, (8 वायु में) तो गद पहा 
जा शपता है कि / वस्तु 4 वस्तु की सुलता में अधिक पूँजी प्रधान तकनीक पर आधारित है। 
यदि उपसम्ध 2. व 7. का पूरा उपयोग करना हो तो त्रमशः व 2 ही सात्राओं को 
निस्‍्त प्रकार ज्ञात किया जा सकता है: 
8,2.--4,7 
ह 2,03--४,०; 





त््पा के 
90-०८ 


बेब 
2,0,-+ 4.0, 





विट अम टन अड मैदीलल 
] 784४. [9- 66-70. 
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परन्तु जब 8,|०, ० 9,|०; हैं तो 
०,0, 7००५7, होगा । ऐसी दघ्या में पूंजो (8) में वृद्धि होने पर & बा उत्पादन बढेगा 
जबकि 4 वा उत्पादन दम होगा । 
सोतिक रूप मे साधन-प्रचुरता 
[7७८00-698ए0%0४ए४8 ए0एशारहए पर एप्श्शए७, प्रधार$] 
यदि साधन की सापेक्ष प्रच सता को दो सावों जैसे पूंजी (&) तदा ररम (2) के अनुरात 
के रूप मे परिभाषित जिया जाता है तो एक देश 4 उस स्थिति से पूंजी-प्रधान होगा जबकि 
20 #फ 
है अर मप्र (उन ) 
जिसमे ऋ तपा 2. क्रमशः पूंजी तथा श्रम की उपस्पित दुल मात्रा को प्रदर्शित बरते है, जबकि नोचे 
के लेख (5००५०७०७७) 4 तथा # द्रमश दो देशो को प्रदर्शित करते हैं । 
इसी प्रकार देश 4 में थ्रम को सापेक्ष दुलंभता को निम्न अदार प्रस्तुत किया जा सकता है - 
8 5 
हद <प (--2) 
देश 4 को धरम की सापेक्ष दुलभता (अर्थात्‌ समीकरण $-2) को दूसरे शब्दों मे देश झ की 
श्रम की सापेक्ष-प्रचुरता भी वहा जा सकता है । 


है 


देश4 काउत्पादन 
सनमावना उक्त 


इस्पात(5) 





ऋषझाए ०) 


रेजाचित्र 5 १--भोतिक रूप में साधन-प्रचुरता 


एक साधन वी सापेक्ष भप्रचुरता अपवा सापेक्ष दुलभता को दो हुई उपर्ृक्त स्थिति मे यह 
आसाती से कहा जा सकता है कि देश 4 पूंजी-प्रधान वस्तु वे उत्पादन वो भोर जग्नतर होगा जबकि 
देश # श्रम प्रधान वस्तु के उत्पादन को महत्व देया। 


रेखाचित्र $ ] से यह माना गया है कि इस्पात एक पूंजी-प्रधान चस्तु है तथा बपडा एक 
श्रम प्रधान वस्तु है। यदि दोनों देशो को इस्शात तथा कपडे बा समान अनुपात मे 08 उत्पादन 
रेखा पर उत्रादन बरना पडता है तो देश 4 का उत्पादन डिन्दु 5, होगा जबकि देश ऊ बा उत्सा- 
दन बिन्दु #, होगा । क्योंकि 5, तथा £, दिन्दुएँ च्रमश देश 4 तथा देश > वे उत्पादन सम्भा- 
बना वज्रो पर हैं । 7,, विन्दु पर देश -4 की उत्पादन सम्मावता बत् बा छाल 5, बिन्दु पर देश 5 
दो उत्पादन सम्भावना वक्र बे ढाल से अधिक है। इससे यह तात्पयें होता है कि देश बे लिए 
कपडे दे उत्पादन दी क्पेक्ष सीमान्त लागत 2 देश बे लिए कपढडे के उत्पादन की सीमान्द लायत 
से अधिवः है। सक्षेप मे, यदि दो देशो में उत्पादन त्रमश' 5, सपा #, विन्दुओ पर जिया जाता है 
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तो देश ४ में इस्पात अधिक सस्वा उत्पादित किया जायेगा जबकि देश 2 मे 
४ 7 सस्ते देत क्रिया जायेगा जबकि देश # से कपड़ा 

अगर गा । श 2 में कपहा अधिक सत्ता 
इसी धकार के परिणाम सम-आगय वों (7,/, देश 4 क लिए तथा #,/, देश ? के 
ला फ ः म॒ | ५, दे यु देश / के 
लए) के ढाल को देखकर बनाये जा सकते हैँ ॥ 2,7, को ढाल 2,72५ के दाल से आविवा है, जो 
यह स्पष्ट करता है दि देश 4 में इस्पात के उत्पादन से विह्तार की अवगर लागत देश 2 की तुलना 
| कम है, तथा इगऊे विपरीत स्थिति कपडे के उतादन की है। इससे स्पष्ट होता है कि देश 4 
प्ि प्रधान) इस्पात का अधिक उल्लादन करेगा वयोकि इस्पात पद पूँजी-प्रधान वस्तु है। इसके 
वरषरीत, देश 8 [श्रप्र-प्रधान) कपड़े का बधिक उत्पादत करेंगा क्योहि कपदा एक श्रम-प्धान वम्नु है। 
इग बाल को बतामे के लिए पूंजीअयान देश # श्षम-तरधान' वस्तु, कपड़े का निर्यात करेगा 
तथा श्रमशरप्नान देश 8 पूँजी-प्रणत वस्तु इस्पात का विर्यात करेगा, दम रेखावित्र 5 2 में समाज के 
तटस्यता यत्रों के दो समुह, , /,, ।. बादि देश 4 के लिए तथा 7, 7,', /,', आदि देश # के 


जा देग ॥ का उत्पदत 
रीए॥बनो वक्र 






ग्तश$) 





बाएं (६) 


रेजाब्ित्र 5:2--उत्पॉदन शुकाव (/5) पर सॉगि-तत्वों का प्रभाव 
लिए केते हैं ! जयकि देश 4 में उत्तादव का झुकाव (035) इसाव के लिए तथा देश 2 मे उत्पा- 
देन या शुकीय कपड़ें के लिए है, उनके माँग फेलतों (4यठा6 0/0९ध00$) मद शुकाय भी उन्हों 
यसतुओ के लिए है। अन्तर्राष्ट्रीय ध्यावार की अनुपस्यिति मे यहि दो देशों में उपभोग भर उसादन 
यों दा जाता है वो देश ४ में इस्पात देश 2 की 788 प्र श्रधिर मेंहगा होगा । इस बात मे यह 
झाप्ट हो जाता है कि ऐश # में गम-आगम रेसा (80च45४८१०८ एप्ाएट) देश # की तुसवा मे 
अधिक ढाल तिये होगी, अर्थात्‌, 


डर #ब्ट सी य (6-9) 


जिमगे 0 तथा & ्रमण. बयड़े तथा इस्पात वी मात्राएँ हैं । 

दो देशों के बौघ अन्तर्राप्ट्रीय स्पापार वी रियति से, देश / बड़े वा जया देश थे इस्पात 
था निर्यात बरेगा । गक्षेप से, विदेशी ब्यापार के कारण एक पूँजी-प्रधान देश श्वम-द्धान वस्गु वा 
निर्यात फरता है जय विः एक श्रम-त्रपान देश पूँवी-प्रघात का तियति बता है। मत बनते 
संष्टरीय स्याधर का हैक्गरओइलिन सिद्धान्त इग बात॑ भी पुष्दि करता है कि उत्पादन शा घपार 
(७४४) माँग के: तत्वों (संध्याउगर्त टेण$) द्वारा प्रभावित (णीं८६ विया जा सदता है तयाँि 
ईैफगर-ओहूलिन थ्यापार माँधत या सामास्य रूप (शाधरक्टर्ट ईगणण) मिफ्रे यह बहता है हि 
एक पुजी-्परशात देश पूँजी-यधान यस्‍्तु छा निर्यात बरेणा जबकि एक श्मप्रधान देश खमन्पाव 
सस्तु का निर्यात करेगा | इगरी विरेचना हुप आगे करेंगे 4 
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रिबनजिस्की प्रमेष (776 [२५४०य)श८ प्रश०ठाथा) 


यदि पूंजी की पूर्ति वढ जाय तो रूपान्तरण वक्त का विवर्तन हो जायगा । इसके फलस्वरूप 
पूर्ण रोजगार बाला बिन्दु भी परिवर्तित हो जायेगा । इस परिवर्तन को रिवर्जिस्की प्रमेष वी सजा 
दी जाती है। इस प्रमेय के अनुसार : 


जब उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग र 
हो रहा हो तथा आदा-प्रदा गुणाक स्थिर हो 
तो उत्पादन के एक साधन की पृत्ति में वृद्धि 
होने पर उस वस्तु का उत्पादन बढ़ता है जिसमे 
उस साधन का अधिक गहनता से प्रयोग क्या 
जाता है, जबकि दूसरी वस्तु के उत्पादन मे 
कम हो जाती है । 

उपर्युक्त चित्र में श्रम व पूँजी की 
प्रारम्भिक मात्राएँ क्रमश 7.7. व एफ 
थी तथा आदा-प्रदा गुणाकों के अनुरूप 4 व 
2 का उत्पादन-सम्भावना बकरे 0&07/ 
था। जँसा कि चित्र में बतलाया गया है, 
पूँजी की मात्रा चढ़ने पर नया उत्पादन" 
2008: चक (० हो आता है जिसमे 
पूर्ण रोजगार वाले उत्पादन सयोग में 4 का 
उत्पादन अधिक होगा तथा 2 का कम क्योकि रेशाचित्र 5:3--रिवनिस्ती प्रमेय 
4 पूंजी-प्रधात तकनीक पर आधारित है । 


यही रिवर्जिस्की प्रमेय वस्तुतः हैवशर-ओहलिन मॉडल का आधार है । 


साधन-कोमतों के रूप में साधन-प्रचुरता 
[#4टा08-480085८5 एडयाफए ए़र ए५४टा०0४8 श्राट58] 


यहाँ यह मान लिया गया है कि साधन श्रचुरता से तात्पयं उम साधन की तुलनात्मक केम 
कीमत से है यदि देश 4 देश 8 की तुलना में अधिक पूंजी-प्रघान है तो इसका यह अर्थ होगा कि 
देश 4 में पूंजी सस्ती है तथा देश 2 मे पूंजी कोमती (००४!/५४) है ) इसके विपरीत, देश 8 में 
श्रम देश 4 की तुलना में सस्ता होगा । हमने अपने पिछले विश्लेषण में साधन प्रचुरता को पूंजी- 
श्रम (अथवा श्रम-पूँजी) अनुपात के आधार पर परिभाषित किया था | 


ओहलिन ने साधन-प्रचुरता को साघन-कीमतो के आधार पर परिभाषित क्या है । उसके 
अनुसार, देश ४ मे पूंजी की प्रचुरता होगी यदि 
2५६. क८ 


95५ कक 


जिसमे ९५5८ देश ४ मे पूंजी की कीमत 
9५५ -- देश 4 में थम को कीमत 
99६ - देश » में पूंजी की कीमत 
9४० 2 >- देश 2 में श्रम की कीमत 
दूसरे शब्दों में, देश 4 मे पूँजी की प्रचुरता उस समय होगी जबकि उस देश ४ में ब्याज- 
मजदूरी अनुपात देश # की तुलना के कम हो ! यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि «श्रम 
की कीमत अथवा मजदूरी है तथा ?£5-पूँजो की कीमत अथवा ब्याज है। नीचे के लेख (575- 
८५७) 4 तथा (2) जमशः दो देशों का वर्णन करते हैं । 
यह बताने के लिए कि पूंजी-प्रधान देश (8) पूंजी-पधान वस्तु का निर्यात करेगा तथा 
श्रम-प्रधान देश (8) श्रम-प्रघान वस्तु का निर्यात करेगा, रेखाचित्र 5 4 में हमने दो सम-उत्ताद 





8 जा) 


(5--4) 
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रैपाओं 58 तथा ८८ को लिया हैं। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, हैगशर-ओदलिंग 
सिद्धान्त फी यहू मान्यता है कि दोनों देशों थे उत्पादन फुलन समान है। अत, रेसानित्र 54 मे 
दोनो ग़घर-उत्पाद रेपाएँ ($09७»॥5) 535 तथा ८८ दोनों देशों में समान हैं तथा इनको इस 
प्रकार बनावा गया है कि कपड़ा (जैगे ८८ बक से दिलाया गया है) एक श्रम-प्रधान चस्सु है जब- 
फि इस्पात (जिसे 55 बक से दिलाया गया है) एक पूजी-प्रघान वस्पु है। पूँदी-प्रधान देश की 
तुलनात्मक साधवलीमतों [००0४४ 48007 97065) को 207, पक पर दिाया गया है । 


अब हम यह मान लेते हैं कि प्रत्येक सम उत्ताद वक्त कपडे की | इकाई ८८ के क्षन्तगंत 
तथा इस्पात की । इकाई 55 के क्म्तगंत्त प्रदर्धित करते हैं। तब, दिये हुए साधन-नीमत्त अनुपात 
की स्थिति में इस्पात की इकाई का उत्तादन करने के लिए थम की 070, इराइयां तंचा पूँजी की 
0/, इशाइपो फी क्रावश्यफता होगी। इसी प्रकार कपड़े की एक इकाई देः उत्पादन दे' लिए दिये 
हुए ग़ाधत-सी मत अनुपात पर श्रम दी 0॥, तथा पूंजी की 0&, हकारयों को आवश्य+ता होगी । 


किन्तु, पूँजी तथा श्रम फो एक अनुपात द्वारा स्थानापतत किया जा राकता है शिमे रेसाबित्र 
में 27, वफ़ द्वारा दिसाया गया है । अत. श्रम की 0/, इकाई पूँजी वी £, # इकाइयों के बराबर 
हैं तथा पूँणी की 0४, एकाइयाँ श्रम की है है. इकाइयों के बरावर है । 

रेसाचित्र 54 में ४7, रेथा को लागत रेया (०0५६ ॥॥0) भी कट्दा जा राऊता है। लागत 
रैपा ए 7 यह बताती है कि इस्तात अथवा कपड़े को एक इफ़ाई का उत्पादन या तो पूँजी की 
ठा दृफाइयपों के द्वारा फिया जा सकता है, अथवा श्रम की ठे 7 इफाइवों द्वारा रिया जा सकता 
है, भथया 7: 7, रेसा पर श्रम एवं पूँजी के किसी भी सम्वद अनुपात वी सहायता से किया जा 
गकता है। पुन. यह स्थिति दोनों देशों में लागू हो सऊती है, क्योकि सिद्धान्त वी मान्यता के अनु 
सार दोनो देशों में उत्तादन फलन समान हैं । 





अमर (४) 


रेखावित्र 5 4---धाधत-कीमतों के रुप में रायन प्रवुरता 

मे यह मात चुके हैं कि देश 4 पूंजीयधाव है, जयकि देश ह में सापेक्ष रूप मे धरम बो 
प्रचुरता $ त श्े ०28 होता है कि छा में देश 4 मे अवतित शौसतों पी धुतता मे पूँजी 
छुलनार्मक दृष्टि से महँग्री है तथा श्रम तुमतात्मक दृष्टि से सस्ता है। अब देश ह बी साधन-ोमत 

अजुपात रेखा वा ढाग ॥, 2, रेरा पेः दाल से बम होगा। हि 
श्र झम्भावित साधनोगत रेखा 7', 7ै॥ हो रावती है। यद रेसा समर उत्मार यत्र 55 
बो5 खिर्दु चर स्ार्ण करती है। इगरे (#,/,) समातान्तर एफ दुएती माधतनीीमत रेसा बार 
है जो गर-उतपाद रैशा ८0 को है बिन्दु पर स्पर्श करती है। इमते स्पष्ट हो जगा है कि दे 
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2 भें इस्पात की एक इकाई का उत्पादन करने वी लागत 0० पूंजी के वरावर है, जबकि एक 
इकाई कपडे का उत्पादन करने की लागत 0// पूंजी वे बरावर है । इस प्रवार, देश 2 म एक 
दी हुई स्पात की इकाई का उत्पादन करना उसवे' वरावर कपडे की मात्रा का उत्पादन करने की 
तुलना में अधिक महेंगा (»फरुथाह९०) होया । 

यदि दो देशों मे उत्पादन लागतो वी तुलना वी जाय तो हम यह पाते हैं कि देश में इस्पात 
का उत्पादन करना सापेक्ष रूप में सस्ता होगा तथा देश 2 में कपडे का उत्पादन करना सापेक्ष रूप 
में सस्ता होगा। इससे यह पता लगता है कि पूंजी-प्रधान देण पूंजी-प्रधान वस्तु अर्थात्‌ स्पात वे 
उत्पादन में विशिष्टता अपनावेगा तथा श्रम-अ्रधान देश श्रम-अ्रधान वस्तु अर्थात्‌ कपडे के उत्पादन में 
विशिष्टता अपनायेगा । अस्तु देश ४ इस्पात का अधिक उत्पादन करेगा तथा उसका निर्यात करगा, 
जवकि देश 2 (श्रम-प्रधान दश) कपडे का निर्यात करेगा । यह निष्कर्ष हैक्शर-भोहलिन प्रमेय की 
स्थापना करता है जिसके अनुसार, एक देश जिसमे पूंजी की प्रचु सता हो पूंजी-प्रधान वस्तु का निर्यात 
करेगा तथा श्रम-बाहुलय वाला देश श्रम-प्रधान वस्तु का निर्यात करेगा । 


हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त की व्याख्या 

प्रतिष्ठित एव नव-प्रतिष्यित सिद्धान्त की तुलना में हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त उत्पादन के 
साघनो वी उपलब्ध मात्राओ ये! अन्तर पर बल देता है । इसी तथ्य को इस रूप म भी व्यक्त विया 
जा सफ्ता है कि साधना के मूत्य भी इनकी पूर्ति के अनुरूप भिनर होगे । जो साधन विसी देश में 
पचुर मात्रा म है उसका मूल्य अथवा लागत दुलंभ साधने के' मूल्य की तुलना मे कम होना चाहिए। 
इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यथासम्भव प्रत्येक देश उत्पादन वी विधि को भी इस 
प्रकार से समायोजित करेगा कि प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध परन्तु कम मूल्य वाते साधन का अपेक्षाइत 
अधिक उपयोग क्या जाय ) उदाहरण के लिए, भारत में श्रम वा वाहुल्य होने वे! कारण पूंजी की 
अपेक्षा श्रम सस्ता है और इस कारण इस सिद्धान्त के अनुमार महाँ श्रम-उद्योग टैक्नोलॉजी वा उप- 
योग विया जाना चाहिए । 

विभिन्‍न वस्तुआ के उत्पादन हेतु उत्पादन के साधनों के' अनेव सयोग (००70708007) लिये 
जा सकते है, परन्तु इप्टतम सयोग का निर्धारण साधना के सापेक्ष मूल्यो (साधनों के मुल्यों का अनु- 
पात) द्वारा ही होगा । अब हम उत्पादन-फ्लन के माध्यम से इस सिद्धान्त वी व्यारया करेंगे । 

चैंकि हैक्‍्शर-ओहलिन सिद्धान्त में दो वस्तुएँ तथा दो ही साधन लिये गये हैं, अत दोनों 
वस्तुओं के उत्पादन फलन का फलनिक रूप ([ए7०0णा (0णएणा) इस प्रकार होगा . 

2,5/ (&, 7) 
2, 7 (£, 2) 
इनमे 2, व 2, दोनो वस्तुओ की मात्रा # 7. त्रमश पूंजी वे श्रम हैं। परन्तु जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, ४ व 7 के उत्पादन में साधना के अनुपात भिन्‍न हैं, अर्थात्‌ 
2 # 


ब्ाण्ौन-े 
जद 


ड 


यदि ४ श्रम-प्रघान एवं 7 पूंजी-प्रधान वस्तु है, तो 


७. 2० 
जज 


हु कर 


परन्तु & के उत्पादग में दोनो देशो का साधनों का अनुपात वही है, अतः 
मु 


न (४) ॥॥ 45 -) क््ड 


एव 
२6४ पा 4 न्‍+ न्द् गा मी 
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गदर गाते हुए कि / में पूँद्ी परगुर मात्रा में बिशयाग है तया # में खा का बाह्य है, 
हु पद पह गया है कि (जी सरती होगे के कारण 4 मे पूँजीपथान (छाआवाल्षाअ४४) उशपाइन- 
वि प्रयुक्त होगी जबकि श्रम गरगा होते के कारण 2 में श्रग-्धान (800प:-॥॥ था ४६] उल्ादग- 
विधि का उपयोग होगा। रेसावित 575 इंगी सास्यता को लेकर प्रतुत दिया गया है । 


५.4 


दुशी की का (६) 





हण शी घाजा | ६) 


रैशाधित्र 5'5--शापनों की भिग्नता एवं उत्पादन प्रादिप्रियाँ 
रैशामित 5'5 के अनुताए-- 
(0) 4 देश मे श्रागा की प्पाई का गूरय पूँजी री तीन इकाइसौ मे: रागाग है ग्योंकि बहा 
पूँजी अपुर भाषा गे उपस9्ध है; भायू, 
4, : 7, ८ |; 3; [4,०० ३378 
[॥) इगके दिपरीग # देश मे पूँजी की एप दृशाई पा प्रूरय शा पी गार इक़ाइपों के समान 
है गयोंकि यददौं श्रम प्रगुर मात्रा थे उपसम्ध है; भरत, # देश मे धिए-- 
2: 7, 5 4: [; 4/ «७ 
रैगणर-भोह लिंग गिल्ञाना के अनुगार 2 देश गग पूँडी-प्रधाद गया # देश थो प्रपथ्रपात 
घरपादग-नयधियी का छगयोग करना होगा । इस दृष्टि मे करपए जी !0 इफदगो जा उतपारय करये 
हैडु 4 एवं # का गागनरार सगण। 2 एवं के विरदुओों वर होगा । ऐसी रियल से दोनों दण साधनों 
कै शूनतग शापतगुता रयोग (लाका-०छा इताशर्शित्रिवर्णजा 6 वि00) ये अनुरूप उतादन वा यह 
एताह प्ञाधां बारेंगे | रेशाएरिज $ 5 मै गााश विरदुप्ती बर यस्तादन करने घर बे | थी ॥0 दवा 
हगो। मे उह्यादन में 20 हागर की हू त लापत बहने परनी पड़ती है। परणु जैसा हिगाप्ट कै, 4 
हुई # बिखुओं पर सख्ूसतग सागगप॒फत उटमाइते अयरा उप हिचति में होगा है. परवाह ह मे पूजी< 
प्रधान ये / में सग-प्रधाव उत्पादग-विधि प्रपुत्ता वीं जाब। 
अग्र मान तीजिः 4 मे खश-प्रधात प्राविधिं बा उतशीय होते लगता है। गा सहाय विद 
2 गे #'। हो जायग[ पण्गयु ऐगी तिवति परे उल्पादेत वी खाता यही रहने पर भी शागत 20 हाहर 
मे बड़ाद 40 डालर हो जायती। इसी प्रकार, यह 2 में. पूजी-यटात प्रोतिधि वा! चयगोग करता 
भाहिए तो डेगपय गॉस्येनर 70 ते 4, हो। जायगा, पहणु उल्बादग ही सादा यही रह पर थभो 
धागे 20 डालर गे बगाएर 40 दागर हो जायभी । जुल मिषरापर हथारा_लिलण बेटी होगा हि 
प्रति ते देश को जो शाप पद ता भे शिया है. बट नहीं सरसों कण _तथों इस गाथा वा 
अधिक उपपोग लिया जाग ही शेष खपत बह उस्लोंदने तिया जा गेत ली है। रिकररआर।ग 
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सिद्धान्त वी सबसे महत्वपूर्ण वात यह है कि इसके अनुमार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा 
जिसके उत्पादन में पचूर मात्रा मे उपलब्ध साधन को उपयोग होता हो । इसके विपरीत देश को के 
वस्तुएं आयात करनी चाहिए जिनके घरेलू उत्पादन हैतु अपेक्षाइत दुलंभ एवं महेंगे साधनों का अधिक 
उपयोग क्या जाता हो । 

४” अस्तु, साधना वे उपयोग सम्बन्धी निर्णय साधनों वी मात्रा एव इनके सापेक्ष मुल्यों के 
आधार पर लिये जाते है। विभिन्‍न देशो मे व्रिशिप्टीवरण वी ह त्ति भी साधनों वे! मूल्यों पर 
निर्भर करती है, और यही कारण है कि अलग-अलग वस्तुओं वी उत्पादन-लायत भी अलग अलग 
होगी । हैवशर-ओहलिन सिद्धान्त वे! अनुसार अन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यापार का प्रास्म्म भी इसी आधार पर 
होगा कि किसी वस्तु वो कोई देश उपलब्ध साधनों से न्यूनतम लागत पर क्यांकर तैयार कर सकता 
है। जैसा कि ऊपर बताया गया है न्यूनतम लागत उम्र स्तर पर होगी जहाँ माधतो के सापेक्ष मृल्यो 
वे' आधार पर ही उत्पादन प्राविधि का चुनाव किया जाय । 


उत्पादन सम्भावना तथा उत्पादन-फलन 
[शर077टाग0फ 7055ग्राव7५ ७:०0 एर07०0एटाप्0प 7 फटाप0४] 


विण्डलवर्गर (0॥70/9008८:) के मतानुसार उत्पादन-फलन साधनों की भौतिक इकाइयों 
तथा किमी वस्तु के भौतिक उत्पादन के बीच सम्बन्ध दशान वाला विवरण है। यह सेम्मव है कि 
कस वस्तु को निदिष्ट मात्रा का उत्पादन दोनो साथवा (श्रम व पूँजी अर्थात्‌ 2, एवं £) वी अल्ग- 
अलग मात्राओं (सयोगा) के उपयोग से क्या जा सके । मूत्य सिद्धाग्त वे अनुसार श्रम व पूँजी का 
न्यूनतम लागत वाला सयोग वह होगा जहाँ समोत्पत्ति वक्र का ढलाव (अर्थात्‌ श्रम व पूजी की 
सीमान्त उत्पादकता) साधन-मूल्यों के अनुपात के समान हो । हम यह भी जानते है कि साधना में 
वृद्धि हो जाने पर फर्म अथवा दश वस्तु को अधिक इकाइयो वा उत्पादन कर सकता है अर्थात्‌ ऊँचे 
समोत्पत्ति वत्र पर साम्य स्थिति में पहुँच सकता है। यदि विभिन्न साम्य बिन्दुओ को मिला दिया 
जाय तो हमे जो बक प्राप्त होता हैं उसे विस्तार-मार्म (७फ्क्षा॥0॥ 947) कहा जाता है । 
उत्पादन-फलन की प्रश॒ति बही रहते हुए, अर्थात्‌ श्रम व पूंजी के अनुपात को उत्पादन के विभिन 
स्तरों पर स्थिर रखते हुए, जो विस्तार-मार् प्राप्त होता है वह मूल विन्दु से एक सरल रेखा वे रूप 
में होगा । दूसरे शब्दों मे, पैमाने के प्रतिफल (76075 0 5८४6) बे' सन्दर्भ में विस्तार-माग मूल 

बिन्दु से एक सीधी रेखा के रूप में प्रस्तुत क्या जायगा । 
अब मान लीजिए विसी देश में कपड़ा एवं इस्पात, इन दो वस्तुओ बे उत्पादन हेतु प्रयुक्त 


ह 





रेखाचित्र 5 6--फपड़े एवं इस्पात के उत्पादन फा विस्तार-माग 
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श्रम ये पूँजी के अबुदातों में काफी अर्तद है। तदगुमार कपड़े के उत्पादग में श्रमलपोन श्राधिधि 
की आवश्याता होगी जबकि इस्पात के उल्तादग मे पूंजी-द्रधाग प्राविधि का उपयोग होगा। इगी 
कारण उत्त रोशर अधिक 99088 हैदु ब्पुत्पक्ष विरतार-शार्ग भी सिप्त होगे। रेशासित्र 5:6 में 08 
इशांत हैतु लौभा गया प्रिश्तारणाओं है जबकि 02 कपड़े के लिए प्रस्तुत विगतार-मार्ग है। णँसा 
कि रैशानित्र में 08 तथा 0८ की दिशा को देखपार अगुमात लगाया जा रहता है, कपड़े की 
प्राधिधि धर प्रधान होते के कारण इरफे विस्तार-गाग॑ का झलाव दृस्पात मेः विस्तार भार्ग थी अपेक्षो 
पहुत काय है । भूँवि 08 एवं 00 दोनो सरमस रेणाएँ हैं, इन दोगो ही यस्तुओं का उत्पादन श्रम ये 
पूँगी के हिधिर अगुपातों के आधार पर किया जायगा। 

कषड़े वे! उत्पादा के विधिन एारों पर पूँजी व श्वाए के इष्टशग रायोग वहाँ होगे जहाँ इनके 
गगोणशत्ति पक्र (70,, 70,, /0, सपा /8,, 78,, 78,) क्रा। वी गजदुरी एव () जी के ब्याज 
(अर्थात्‌ लाधग-एुत्यो) के भगुगात के बराबर ही । रेशाजिन 56 से एपप्ट है कि ऊँगे रमोत्पत्ति 
पत्र पर णागे अधेया अधिएं उत्पादग करते पर शी करार थ पूंजी थे! भनुपाता स्थिर रहुते है । 

प्रफग है, देश को यदि पूर्ण हथ रे विधिष्टीकरण करता हो शो किस बहु मे कड़े ? हृगके 
छार में हमे यह देशगा होगा कि देश के पास कौतनगा साधन प्रभुर मात्रा गे उपतब्ध है। हैवशर- 
ओहूलित शिद्षार कै अगुगार गरदि श्रम गे बाहिएय है तो यह देश_ करणड़े मे पूर्ण पिशिष्टता प्रपा 
कोंगा, और गदि पूँछी की उपला्धि क्रणुर मात्रा मे है तो विधिष्टीकरण एन भे होगा $ प्रत्येक 
रिपति मे ऐश ताधिय को अधिक उपद्योग करफ्े ही उल्ाादत-सोगत शूगिएम की था शकेंगी । 

रेशामित 3 7 मे हमने एजरबेंनयउगी आयताहार चित्र (!68०४०॥॥ 0009 है 
00ह%ाएं) मे दोगो ही यह्युओं के उत्पादसन्फलगों (विश्यार-मार्थों) को एक साथ प्रगुध किया है। 
हग देखा पिपि में 0८ कपड़े फे उत्पादग का थिस्वारत्माग॑ है जवहि 225 इस्यास 4 उत्पादन के 
विभिर्ग रतरों को ऋरशिस करता है। हसररी मार्यता मद है कि देश के पा उपसब्ध '्रप की जुस 
गाता 08 तएवा पूँभी कौ जुल गाया 2२8' है। यदि देश मे. उप्सस्य समस्त श्रग हग उप्मोग कपरे 
के' उत्पादन हेतु कर लिया जाय सो /0 इकाई पूँगी कया उपयोग हो सोगा शबा शेष पूँणी (८2) 


छः चरण 











09 (इंडकेेलसलमोहनक ॥ब के हे [ 
सेताविर 5'7--गायतों के शिपिर अनुपात एपं एरुपर्थ घाउडी आपतोकार विनर 

सैकार पष्टी रहेपी । इगहे बिपदीत, पहिं पूंजीय्रधान दर अर्थ] एएयोग ४ उ/गदव हैव पारी 

पूंजी प्रपुश वर दे सो पूँनी का पूर्ण (80") उपभोग होगे पर भी 85 इकाई संग का उपयोप है 

ऐरेा सदा शेष धग (08--#6७ 05) 4कर वत्त कया ।' शत महार पूरे पिशिषीरप | 


वलकाााा शहर सतत प पक 5 
८ पिझु पर पूजी की तथा 5 दिन गर इस्पात भी शीमात्त उत्पाइर्ता गृप है कयोडि ये 
मिर्दू कमश' बपह व इस्पात ही भाप्य अधिरतम, गावामों को दशति है । 
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स्थिति को साधनों वे. स्थिर अनुपातों के सन्दर्भ में एक इष्टतम स्थिति नही माना जा सकता 
क्योकि ऐसी स्थिति मे एक साधन का पूर्ण उपयोग होने पर भी दूसरे साधन का एक अंश बेकार 
रहता है । 

रेखाचित्र 5-7 मे वक्र 050 को रूपान्तरण वक्र (707४07707 ध्य४८) कहा जाता 
हैं जो श्रम व पूंजी दोतो के उपयोग द्वारा कपडे व इस्पात के विभिन्‍्त सयोगो को प्रदर्शित करता 
है। परन्तु 020' के सभी विन्दुओ पर उत्पादन के दोनो साधनों का पूर्ण उपयोग नही होता । वह 
आदर्श स्थिति (जबकि श्रम व पूंजी का पूर्ण उपयोग होता हो) £ बिन्दु पर प्राप्त होता है जहाँ 
0'८ एवं 08 परस्पर काटते हो । इस बिन्दु पर न वेवल श्रम व पूंजी का पूर्ण उपयोग होता है, 
अपितु दोनो साधवों की सीमान्त उत्पादकता भी घनात्मक है। 0:0” पर 2 के अतिरिक्त सभी 
बिन्दुओ पर इप्टतम से नीचे की स्थिति होगी । 

उदाहरण के लिए, 7” बिन्दु पर 35 इकाइयाँ कपडे वी तैयार होगी तथा इनके लिए 0म्त 
इकाइयाँ श्रम की तथा 6/? इकाइयाँ पूंजी की प्रयुक्त की जायेंगी । इस स्तर पर 40 इकाइयाँ 
इस्पात की तैयारी करने हेतु 287 इकाइयाँ श्रम वी तथा 60” इकाइयाँ पूँजी की उपयोग में ली 
जायेंगी | दोनो का योग करने पर उपलब्ध मात्राओं मे से श्रम व पूँजी का कुल उपयोग इस प्रकार 


होगा : 


श्रम ०प7्+म्क< 07 
पूंजी 67-+-60' - 20! 


अस्तु, 0/0” पर # से पूर्व रहने पर पूंजी का पूर्ण उपयोग होने पर भी श्रम वी न मात्रा (8/4) 
वेकार रहती है | दुसरे शब्दों मे, रूपान्तरण वक्र के वेवल उसी बिन्दु पर, जहाँ दोनो वस्तुओ के 
उत्पादन-फलन परस्पर काटते हो (अर्थात्‌ रेखाचित्र 577 में 5 बिन्दु पर), श्रम व पूँजी का इप्टतम 
उपयोग होता है । 

रेखाधित्र 57 मे रूपान्तरण वक्र श्रम एवं पूँजी की भौतिक इकाइयो को व्यक्त करता है। 
अब हम इत साधनों के उपयोग द्वारा प्राप्य इस्पात एवं कपडे को भौतिक इकाइयों को रेखाचित्र 
58 के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे । * 
ल्‍ रेखाचित्र 5'8 में एक सामान्य 
उत्पादन सम्भावना वक्र (707) छा०- 
तपणांगा ए०5आंजा/ ०एा४०) प्रस्तुत 
किया गया है जिसमे 5 बिन्दु पर किक 
(४४०) है । यदि उत्पादन सम्भावना चक्र 
को सरल रेखा ४८ के रूप मे प्रस्तुत क्या. $ 
जाय तो यह इम बात का प्रतीक होगा कि 
कपडे की इस्प्रात में प्रतिस्थापन दर (ए० पा ण 
9 50स्‍05४0॥0०४) अथवा कपडे की इस्पात ९ 
रूप में अगसर लागत स्थिर है । दूसरे 
शब्दों मे, सीधो (सरल) रेखा के रूप मे 
प्रस्तुत उत्पादन सम्भावना बक्र दोनो ही हे 
वस्तुओ के लिए पैमाने का समता प्रतिफल ( 
(००547 7९७75 60 5०४०) प्रदर्शित 
करता है। यदि इसके विपरीत उत्पादन 


इस्पाष 


सम्भावना वत् मूत बिन्दु से उन्नोदर 67 ८ दर 
(०णारए०० ॥0 णगए्णा) हो (7), तो इसका है 43॥ 
यह आशय होगा कि कपडे की (इस्पात के रेखाचित्र 5:8---उत्पादन सम्भावना वक्ष 


रूप भे) अवसर लागत घटती जा रही है। ऐसा उस स्थिति मे होगा जब उत्पादन पैमाने मे वृद्ध 
प्रतिफल [707६३आआह्ट 7४ए75 ॥0 5८थ८) के आधार पर प्राप्त होता हो । यदि उत्पादन सम्भा- 
बना वक् मूल विन्दु से नतोदर हो, (2) तो कपडे की (इस्पात के रूप में) अवसर लागत बढ रही 
है। यह स्थिति पैमाने के ह्वास-प्रतिफल (4एंम४एट् ८एय5$ ६० 5०४०) की प्रतीक है । 
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साधन-मूल्य समानीकरण 
[86८05 कफ्ाए5 ४एए४/ 200] 
प्रोफेसर हैद्थर के प्रारम्मिक लेखों का उदरण देते हुए ओहलिद ने दो निष्कर्य दिये : 


+ 0) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम के का गरगीखता (7०8 77099] लचा साधनों 
की पृर्भ गतिशीलता के परिणाम अन्ततः एक से होते हैं; तथा 


(8) ०: ओ के मुक्त व्यापार (6८ 030०) (आयात दे निर्यात) के फलस्वरूप दोनों देशों 
मे शान के,गूल्ी मे अमलवा हो बादेगी। ।' 
हैवशर-ओहलिन सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पवन उस सियिये दोता उस स्थिति में होता है जत 


उत्पादन के साधनों के सापेक्ष मूल्य दोनों देशों में भिन्न हो। दोनो देशों के मध्य ध्यापार उस सभय 
तक होगा जब तक साधनो के सापेक्ष भुल्यो का यह अन्तद विद्यमात रहे । न बा शब्दों में, अन्त- 
रॉप्ट्रीय व्यापार के कारण सापेक्ष मुल्यो का यह अन्तर अन्ततः समाप्त हो जाता है। इसे हैवशर- 
ओहलिन का मराधन-मृल्य समानीकरण प्िद्धान्त (स-0 ए३००ए छ०० ए4७क॥22॥07 70707) 
गे । इस प्रश्नय का म्यॉमितीय प्रमाण (85076 धयंध्य) [॥0०/) रेखाचित्र 5 9 में प्रस्तुत दिया 
गया हैं । 
रेखाचित्र 39 मे 02” अक्ष पर हम श्रम व पूंजी के मृत्यो के अनुयात अर्थात्‌ मजदूरी वे 
ब्याज की दरों के अनुपात को सेते हैं जबकि इत सुल्य-अनुपातों के अनुर्पी साधनों के अपुपातों तो को 
0: गक्त पर लिया गया है। दूसरे शब्दी मे, 0 अक्ष पर साधनों के शापेक्ष मूस्यों की अनुस्पी 


सापेक्ष मात्राएँ ली गयी हैं । 0.४* अक्ष पर इस्पात एवं कपड़े के मूत्यों के अनुपात (5) सिये 
गये हैं। ह 


ध्याज तथा मजदूर अनुपात (&*(20 
क्र 





्र न 

इस्पातरुप कपडे के पूँपी साथ अम 

दूल्यों काउचुराक(/2.. काअनुभत८ईरंत > 
पैमस (भ) दनस (व) 


रेक्ाचित्र 5'9--तापनों के मूर्स्पों का समोकरण 
उपर्युक्त रैखादित्र 5.9 का पेनल (व देखें। इसप्रे वत्र 55 एवं ८८ पमशा इस्पात तथा 
फपड़ें हे समोत्यत्ति वक्र [$0]70त0८: ८ण४८७) हैं। ये वत्र इस्पात अपदा दपई ठी रा निदिप्ट मावा 
को दशवते हैं जिन्हें साधनों के सापेध प्रत्यों तथा उतती सात्राओं वे अनुपात मे विभिन्न गयोगो 
द्वारा प्राप्त जिया जा सकता है । जेसा कि 0४ बछ्ठ से हाप्ट है, पम्तुत विश्वेषण में इस्पात वे 


कपडे के उत्पादन हेतु पूंजी 4 ध्षम के अनुपात (हू) को स्थिर (68 2007 इएण7७०७) 


68 | अन्तर्साष्ट्रोप मर्येशात्त 


मान लिया जात। है। पैनल (अ) में नतोदर (००००७४८) वक्त 2/0 कीमत अनुपात (#) को 
प्रदर्शित करता है। इस वक्र की नवोदर शवल इस बात का योतर है कि उत्पादन को प्राप्ति हास- 
मान प्रतिफल (0णाणकआशह ग7धएशा३) वे अन्तर्गत रहो है जिसे इस तरह से भी व्यक्त क्या 
जा सकता है कि 4 विन्दु के दायी ओर तथा 0 8 के बायीं ओर विसी वस्तु वो बढती हुई पूतति 
को केवल उपकी कम कीमत पर ही बेचा (9/59०5८) जा सत्ता है ) 

यदि हम यह मान लें कि बाजार मे इस्पात व कपडे के मूल्यों वा अनुपात 07 है तो इसके 
अनुरूप साधनों का भूल्य अनुपात # होगा । यदि 4 बिन्दु से एवं रेखा 0४ जक्ष वे समानान्तर 
खीची जाय तो यह रेखा इस्पात व कपडे के समोत्पत्ति वत्रों को क्रमश 2, व २, पर कादेगी । 
यदि 2, व ?, बिन्दुओ को मूल बिन्दु 0 से मिला दिया जाय तो हमें दोनो के' विस्तार मार्ग अयदा 
07, तथा 0#, ये दो उत्तादन व्रिण-रेखाएँ (9000८७००89$) प्राप्प होगी। 05, एवं 05, 
पर स्थिर विभिन्न बिन्दु क्रमश इस्पात एवं कपड़े को उन मात्राओ को दश्शाते हैं जो विभिन्न मुल्य- 


अनुपातो (5) पर माँगी एवं उत्पन्न को जायेंगी ॥| ॥| 0% बअक्ष पर लम्ब डालबर माँग की इन 


मात्राओ के उत्पादन हेतु आवश्यक श्रम व पूँजी_ विभिन्न माताओ (स्थिर जनुपातों में) का पता 

लगाया जा सकता है । अस्तु ( पा कपडे के मूल्यों का अनुपात 2! होने पर जब साथतों के 

मूल्यों का अनुपात 4 के कपुस्प प एवं इस्पात तथ कपडे मे उत्पादन का स्तर ७४ एवं ८2 पर 

त्रमण 7, व 2, पर निर्धारित हो तो श्रम व पूँजी वा अनुपात इस्पात व कपड़े के उत्पादन हेतु 

क्रमश 072, एवं 072, होगा । हमारी मान्यता यह है कि इस्पात व कपडे के इन उत्पादन-स्तरा 
पर उपलब्ध श्रम व पूंजी का पूर्ण उपयोग हो सबत्ता, अर्थात्‌ 
07,+0%, >ऊ 

उपर्युक्त स्थिति तभी लागू होगी जब यह मान लिया जाय कि कीमत बनुपरात स्पिर रहता 

_है। यह आवश्यक भी है क्योकि पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत्त अत्यधिक क्षमता (७०८४४ ०७७90- 


७४६५) उपस्थित नही रह सबती | अब भ्रश्न है, कुल उत्पादन में श्रम व 24229 का योगदान कितना 
है २ अथवा श्रम एवं पूँजी का क्तिना-क्ितिना प्रारितोषिक होगा ? इसके लिए 02" अक्ष देखिए जो 


कि ब्याज तथा मजदूरी_ अनुपात को प्रदर्शित करता है। 07८ रेखा 07 बक्ष को ४ विन्दू पर 
बादतोी है जो कि पूंजी तथा श्रम के अश अथवा योगदान को अ्रदर्शित करता है । 2' बिन्दु को केन्द्र 
बिन्दु 0 मे ऊँचाई इस शत को आहिल करकी है हि ज्याज-एजहूरी आनुशव <) इगई से 
अधिक है अधवा इकाई से कम है | यदि इस बिन्दु पर ब्याज-मजदूरी का अनुपात इकाई से ज्यादा 


हो, अर्थात्‌ को । तो इसका यह बर्य हुआ कि पूंजी का ब्याज श्रम की सजदूरी-दर को अपेक्षा 


अधिक है। यदि इसके विपरीत द्रा< ] हो, तो पूंजी के ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम है। यहाँ 


यह मान लिया गया है कि 07' को दूरो पर ब्याज मजदूरी अनुप्रात इकाई के वरावर है अर्थात्‌ 





न ज्ट 
का 

| मर 

.. __मान लीजिए, जब हम मूल साम्य विन्दु ४ भे परिवर्तन कर देते है । बल्पता कीजिए, कपड़े 

की तुलना में इस्पात की माँग बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप इस्पात को कोमल मे वृद्धि हो 
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जायगी और फलस्वरूप चमदे व इस्पात का मृल्य-अनुप्रात 5) एक उेया! छमम्य विल्दु ४, 


पर प्रदान करेगा । इस स्तर घट कपड़े व इस्पात का मूल्य-अनुपात 07, होगा । पदि 6, से 025 


को कह रण कक कक से कप औकात मे कपड़े के समोटान्ति-बक्री-(0४ व 22) 
को परे रेस क्र ४ एवं 2८, पर काटेगी | इन बिन्दुओं को यदि मु बिन्दु से जोड़ दिया 
जाय तो ह॒थ दोनों के विस्तार-मार्ग 075, एवं 68, प्राप्त होंगे जो उत्पादन किरण रेखाएं हैं। 
075, एवं 07८, को लस्बाई क्रमश इस्पात व कपड़े के उत्पादन-स्तरों को व्यक्त करती है । यह 
स्पष्ट है कि बढ़े हुए मुल्य पर भी इस्पात का उत्पादन कम है जबकि कपड़े का उलादव अब पूर्वा- 
वेक्षा अधिक है। (075, < 07% एवं 07,02०) । इस्पात के उत्पादन में कमी का कारण 
यहू है कि इस्पात का उत्पादन करने वाले देश ये श्रम को वागत अपेक्षाइत अधिक है। अथवा, 
अधिक हृपप्ट रूप से इसका इस उरह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि उत्पादन की विधि [76 
00९58 0/ छा04४९४०ग] पूंजी-प्रघान (ध्यक्रक्वा ध्रप्टाअं५०) हो गयी है। पूंजी के सस्ते हो जाने 
के फलस्वरूप इसका प्रयोग, भ्रम की अपेक्षा अधिक होगा ) इसका परिणाम यह होगा कि वे मम्सी 
वस्तुएँ, जिनके उत्पादन में पूँजी का अधिक प्रयोग किया जाता है, सस्ती हो जायेगी । अत उत 
देशों को अधिक लाभ होगा जहाँ ५ अधिक है और पूंजी-अधान वस्तुओं का उत्तादक अधिक होता 
है। अन्य गब्दो मे, पूंजी प्रघान देशो को तुलनात्मक लागत लाभ (७०गफ्थजार० 00४ 20रका- 


हर रेवाचित्र $:9 में पूँजी के इस सस्तेपद को ब्याज मजदूरी अनुपात (<) 
2 2 अआक अि पा, ४293 222) कल कट .354 
की गिरावद से गया है जो कि 07 से कम होकर 07, हो जाता है, अर्पात्‌ इस स्थिति 


4280) प्राप्त हो 









में ०.<, 
॥५५ 


अब प्रइन यह, उपस्थित होता है कि साम्य कह स्थापित होगा ? इस गाग़्य_की स्थिति को 
रेप्ाज्रित्र -4:9. मे, नही दिलाया जा सकता है) अतः इस स्थिति की बताने के लिए हम रेल[चित्र 
$'0 की सहायता लेते हैं. रेखाचित्र 5:40 मे हम दो देश---पुर्तवाल एवं इयलेख तथा दो वस्तुऑ-- 
इस्पात एवं फपडा--का मॉडल लेते हैं ! प्रत्येक देश के लिए दो बस्तुओं के दो उत्तादन सम्भावना 
पथ (ए000०४०१ ए०४४७॥॥५ फ5) दिखाये गये हैं । यहाँ यद्द भी मान लिया गया है कि 
सभी बाजारो मे पूर्ण प्रतियोगिता डै तथा परिवहन खागतें अनुपस्थित रहती हैं। दोतो देशों में 
ध्यापार के वाद भी दोनों वस्तुओं का उतादव चाचू रहता है. अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण 
अपर्ण रहता है । यहाँ पद भी माव तिया गया हैं कि दोनो देशों मे उत्पादन-फतेन (ज000थणा 
थ॥०(००) सम्रष है ।! फलस्वरूप सभी उत्तादन साधतों में समान रूप से होने चाला प्रतिशत 
परिवर्तन बस्वु के उत्पादंत में होगे वाले प्रतिशत परिवर्तन के भ्रमात होता है। पुन; इस भॉड्स वी 
यह भी आस्यत्ता हें कि उत्पादन-फलन इस प्रदार का होता है कि दोनो यस्‍्तुओ में से एक वस्तु 
हमेशा श्रस-प्रधात होती है जबकि दूसरी बल्ठु हमेशा पूंजी-प्रधान होती है । पाहे साधदों शी सादे- 
क्षिक पू्ति एवं साधंत कीमत गा गत कसा ही क्यो ने हो । इसकी अगली मान्यता यह भी है कि 
उत्पादत के सभी साधत समहष हैं, ग्रशपि उनकी उपस्पित मात्रा भिन्ननम्न्न हो सकती है। पुता 


उत्पादन साथतों की सख्या वस्तुओं की सस्या से अधिक मही होती । 


8 में हमने एजवर्ष-बाउसी आयतागार चित (0०८ ४/्ट्राबण) में यही बठाने 
गर्तत्द व 





रेसाचित्र 5:20 में हुए 4005 (0 शा 
का प्रयास किया है कि श्रम ये पूंजी की मे पर्याप्त अत्तर होने वर दो देधों- 
पुर्तेगाल--मे इस्पात वे के का क्या होगा | दोनों दे उत्पीदन-प ्‌ 

है के लिए ४ पर है परन्तु दोनो वस्तुओं के लिए आवश्यक साधनों की साता मे अन्तर होन 








हे 


].( ह555एएर5 [वर पट छ्ाएफ्लएा 00 8 90908 006005 | धत् पैष्डाए:, 
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के कारण इस्पात वे” लिए दोनो देशो वे लिए उद्गम विन्दु पृथकू-पूथक्‌ हैं--धुर्तगाल वे! लिए # तथा 
इगनैण्ड बे. लिए ४7 । 


तर 
इस्पात 
(चुढगास) 






इस्पात 
(इुणभैष्ड ) 
९! 


0 पडा थम * + 


रेखाचित्र 5 40--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे पश्चात्‌ साधनों का (प्रतिफल) समानीकरण 
इन भिन्‍न भिरत उद्गमो के अन्तर्गत अधिकतम दक्षता के बिन्दु-पथ (6 ॥रक्रप्शाणा 00) 
क्रमण 07 (बुतंगाल वे! जिए) ओर 07” (इगर्ल॑ण्ड के लिए) होगे विदेशी व्यापार के पूर्व दोता 
देश अधिकतम दक्षता पथ के क्रमश & एवं 2' बिन्दुआ पर उपलब्ध पूंजी व श्रम का उपयोग कर 
रहे ये (दी हुई माँग स्थितियों के आधार पर) ! 
जब व्यापार सम्भव हो जाता है तो समरूप उत्पादन फ्लन की मान्यता बे” कारण तथा 
उत्नादित बस्‍्तुआ की कीमतो के समान होने पर, उत्पादन-साधना का पारितोषिक भी आवश्यक रूप 
से समान होना चाहिए ! यह तब ही सम्भव है. जबकि व्यापार के फलस्वरूप उत्पादन था तो २२ 
बिन्दु पर होता है या £ बिन्दु पर । स्राधन-कीमतो की समानता (८५०४॥/ ० घिएण०ण 9706) उप- 
युक्त दो बिन्दुआ 2? अथवा / में से किसी पर भी देखी जा सकती है। यह स्पप्ट है कि #? बिन्दु 
मरल रेखा 00 पर अकित है तथा ४ बिन्दु सरल रेवा (४728 70) 07” पर अकित है जो 
कि सरल रेखा 27 के समान्तर है, अर्थात्‌ 87 तथा ए१” का ढाल समान है। 
किण्डवब्रज र! के मत में बहुत सी बातो के आधार पर यह बताया जा सकता है कि इस 
प्रकार के दो बिन्दु २ तथा ए उत्पन्न नही हो सकते । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नै' बाद एक अथवा दोना 
देश पूर्ण झपेण विशिप्टता अपना सकते हैं, इगलैण्ड कपडे का उत्पादन 07 तक, अथवा पुतंगाल 
इस्पात का उत्पादन 077 तक कर सकता हैं। पुतंगात तथा इगरलैण्ड मे माँग वी स्थितियाँ इस 
प्रवार अलग-अलग हैं कि पुतंगाल का उत्पादन बिन्दु & से हटकर 0 की अपेक्षा / वी ओर जाता 
2 तुनि इसमे (पुर्तंग/व) पूंजी की प्रचुस्‍ता होते हुए भी यह श्रम प्रधान वस्तुओ का निर्यात करता है। 
४ साधन-मूत्य समानीकरण की विवेचना का दूसरा तरीका प्रो ए पी. स्नेंर ने भ्रस्तुत विया 
है | उन्होने दो वस्तुओं वे सम-उत्पाद वक्रो को लिया है जो उन सापेक्ष वीमतो को अथवा मात्राओं 
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को प्रदर्शित करते हैं जिसमें कि उतका विनिमय इग्सेण्ड तथा युरवैगाल के बीच होने बाले व्यापार 
के वाद किया जाता है। रेल्ाचित्र 5-3 मे इस्पात तथा कपड़े के सम-डलाद क्त्रों को दिखाया 
गया है । हम इन सम-उत्पाद बढ्ो द्वारा किसी भी माताओं को या मूल्यों को) दिखा सऊते हैं; जैसे 
39 मीदर कपड़ा तथा 2 टन इस्पात, अथवा 300 मीटर कपड़ा तथा 20 टत्र इस्पात बादि । 






०» ४१ ५० 


कंप्रझ 





प्र 2८ 
अ्रस (८। 


रैशावित्र 5! /+-उत्पादन-फलन को सहायता से साधन-मूल्य समानोकरण का रपप्टोक्रण 


चूँकि उत्पादन फलन एक डिप्री के समय हैं, अधिकाशिक मात्राओं को प्रदर्शित करने काले 
उत्तरोत्तर झ्मउत्पाद वक्ों की रचना या आकार (939४) हमेशा समान होगा । अतः उनसे हमे 
एक सरल रेखौय विस्तार मार्ग (॥9880 [86 ९ए७७४०॥ 940) प्राप्त होगा, जैसा कि चित्र 
56 ये दिखाया गया है। घूँकि अपनायी गयी इकाइयाँ उत्पत्ति कौमतों को दशातों हैं जो कि दो 
देशों से ध्यापार के बाव (यह मानते हुए कि यातायात सायत अनुपत्थिद होती है दया पूर्य श्रति- 
योगिता की स्पिति प्रचसित है) समान होती है. रेसावित्र 5 दोनो देशो, इंगर्दण्ड तथा प्रर्तेपाल 
में म्रमान होगा । किन्तु स्‍प्रो. किण्डलयजंर यह अनुभव करते हैं कि यह मॉडल उमर स्पिति में गलत 
हो जाता है जबकि समउत्पाद बक एक से अधिक बार श्रॉस कर जाते हैं, क्यौकि' इसका यह त्तात्पयं 
होगा कि उन वस्तुओं में से कम से कम एफ के लिए साधन-यविस्थानापन्न की खग्बी सीमा की 
सम्भावत्रा-श्लन्न हो जाती है। 
>्टी.. सॉयतन्मूत्य समीकरण को शिवेचना का तीतरा तरोषा उधो रेघाचिभर में गराधत अनुपातों, 
साधन-कीमतों तथा उत्त्ति-कीघरतो पर आधारित है । रेखाबित 5"2 का ऊपर वा आधा भाग 
पूँजी-धरम (प्यशॉओ [40007 72005) तथा मजदूरी की दरो (४०४८ 74८5) बे! दीच सम्यन्धी को 
बताता है, जंपकि नोचे के आये भाग में मजदूरी तथा उतततिनीमतों के सम्बन्ध को बताया गया 
है । बीच की समान्तर टेखा मजदूरो/न्शन दये (छण्डरदीशयदधि८् 7709) को बतातो है। पयोच्ध्यो 
यह रेखा दायी ओर जाती है, मजदूरी/्पाय दर बढ़ती जाती है। 

रेखाषित्र 5'2 के ऊपर के आये भाग मे जैसे-जैसे मजदूरी स्याज अनुपात बढ़ते हैं पैगे- 
वैसे फपड़े तथा इस्पात के पूँजी-भ्म अनुपादों को बढ़ते हुए दिखाया यया है। ज्योग्ययों मजदूरी 
अधिक होती है धत्पादकों को भ्रम बे: बदले पूँजी का प्रतिर्यादव करने का मोत्साइन मियता है । 
यह देखा जा सकता है. कि कपड़ा अधिड धम-प्रधात है अर्पाति प्रत्येक मजदूरी-ब्थाज अनुपात पर 
इस्पात की अपेशा यह (कपड़ा) कम प्रजीअधान है । क्योकि रुपड़ें के लिए |४६ बज इस्पात के 
लिए ॥9 कक के प्रत्येक स्थान से नौचे होता है। है 

शेलाबित्र 5-2 के निचड्ने भागे से उत्त्तिजोमतों ठया माधत-ड्रीमतों ने सस्दस्ध वो 
“प्रदर्शित दिया गया है, यहाँ सापेत् उस्तत्तिन्‍्हीमतों डी माप उसटे व से डो रपी है अर्थात्‌ नीचे 
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की ओर | जितना -अधिक मजदूरी-ब्याज जनुगात होता है उतना हो अधिक कपडे (श्रम-प्रधान वस्तु) 
का सापेक्ष मूल्य होगा । 


(इस्पाता 










| 2 । का 
॥ 
४ 
व्यपर'के पहले 


पूर्तएमाल 


दा व्यापार कैपहले हि 
इगलेउ , 


5 ज्यपर कैब'द 


5 अजदूरी/ब्यजदर 
००-+..__ हैनो'देश ६ 


रेखाचित्र 5:2--साधन-अनुपातो उत्पत्ति-कोमतों त्तपा साधन-कोमतों के 
साप साधन-मूल्य समानोकरण 


रेखाबित्र 5'(2 के ऊपर के भाग मे यह स्पष्ठ हैं कि पुतंगाल तुलनात्मक दृष्टि से पूंजी- 
प्रधान है, जबकि इगलैण्ड सापेक्ष रूप में थ्रम-प्रधान है । व्यापार क॑ पहले दो देशो मे उत्पादन उनकी 
माँग की दशाओ द्वारा निश्चित क्या जाता है । किन्तु, व्यापार के पहले भी, जेसा कि रेखाचित्र 
5 2 में दिखाया गया है, कपडे (श्रम प्रधान वस्तु) की कीमत इगलैण्ड में पर्तेयाल की अपेक्षा कस 
है तथा मजदूरी दर (सापेक्ष रूप से) भी बम है | इसवे विपरीत, इगुण्ड भे पुर्तगाल वो सुलता मे 
इस्पात बी कीमत तथा ब्याज दर अधिक है । जब व्यापार शुरू हो जाता है तो उत्पत्ति वीमते एक 
साथ तथा दी हुई स्थितियों में (णातंक्ष 6 ००00/0ण5 ती8७/) बदलती हैं, सापेक्ष मजदूरी 
समान हो जाती है जोकि वास्तव में साधन-कीमत समानीकरण है। « 
/रिकार्डों के तुलनात्मक-लाभ घिढ्ान्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के हैव्शर-ओहलिन सिद्धान्त को 
तुलना (5 (.ण०ए३४75०॥ ० सिव्यापाजा पशत्णज ० ए०्फ्थ्रशाए८ 60ए४79:९९ 9४0 06 
प्रल्लछणादः 0ग्र प्रशल्ण३ ० णला)०णां प्राथ0८९) 


जैसा कि अध्याय 4 में बताया गया है, रिवार्डो के सिद्धान्त के अनुसार, एक देश उस वस्तु 
के उत्पादन में विशिष्टीकरण अपनाता है तथा निर्यात बरता है जिसम उसको तुलनात्मक लाभ 
प्राप्त होते हैं। किन्तु हैक्शर-ओहलित सिद्धान्त साधन की सापेक्ष प्रचुरता को अन्तर्राप्ट्रोय व्यापार 
का आधार मानता है। जैसा कि ऊपर वर्णन क्या गया है, हैवशर-ओहलिन सिद्धान्त एक दो साधन, 
दो बस्तु तथा दो दश का मॉडल लेता है जबकि रिवार्डो का सिद्धान्त वेवल श्रम को ही उत्पादन 
का साधन मानता है । हम ऊपर देख चुके हैं कि हैक्यर-जओोहलिस सिद्धान्त के अनुसार, एक श्रम- 
प्रधान देश एक श्रम-अ्रधान वस्तु का निर्यात बरता है जबकि एक पजी-प्रधान देश पूँजी-प्रधान वस्तु 
का निर्यात करता है । 

हैक्शर-ओहलिन प्रमेय तुलनात्मक-लाभ की विवेचना नही दरता है, किन्तु यह मानता है 
कि दो वस्तुआ वे' लिए दोनो देशा म उत्पादन-फलन समान हैं। जबकि रिकार्डो बे” मॉडल में दो 
देशों म उत्पादित वस्तुओ वो प्रत्येक देश में उनवी एक इकाई मे प्रयुक्त श्रम की मात्रा वे' अनुमार 
क्रम, से रखा जाता है हैक्शर-ओोहलिन के दो साधन म्रॉडल में वस्तुओं के क्रम को उनकी- साधन- 
अधानता के अनुसार रखा जाता है। इस प्रकार, यदि देश # मे पूंजी वी श्रचुरता है ठघा देश मे 
श्रम की प्रचुरता है तो यह बताने वे लिए कि उनेदे उत्पादन में तुल॒वात्मश लाभ होता है देश 4 
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में सब बरगुओ छो उगके उत्पादन में प्रयुतत पूँजी-प्रधातता के अनुमार क्रम मे रता जाता है। दैशशर- 
ओहुतिन सिद्ान्ग मै अगुगार, देश / एहुते सबसे अधिक दूंजी-यधान वस्तु बग_नियति बरेगा और 
उगी याद शिवाय पे को वियति करेगा । छपी प्रागए, देश # मे भी उस्पादन 
तथा तिर्यात के चरण को अगअधान ये मर के हूप में रशा जा सकता है। इंग रूग गे, रिकार्ड 
पा ध्यापार गिर्दोश हैकाभोहलित दिद्धान्त की तुसना मैं पूर्ण हग से स्थिर-गिद्धारा (9300- 
प्राह्षण७) माधूर पश्या है। ५ 
हैपशर-ओहलिन दिद्वान्त फी भाधोचनाएँ 
[एकााटाइ।ल5 07 ॥?#ट₹8४टपए7-0ाातष्ल प्रमछ0र४] 

(7) पथ हैवैशर-भोहतिय पित्त रिकार्शो के तुलनात्मक साभ पिदास्त का गुधरा हुआ 
शप है, किन्तु बहू भी उत शामय उत्पादन तथा व्यापार के विधय की पिपैधना अदी रूर शफता, 
जुदा देशों को यप्या, याधयों की सब्या ता पूसतुओ दी सस्या में बृद्धि हो जाती है। 

(2) गह कदया अथारत विश है कि साथग फी सापेध प्रभचुरदा उपकी धापेश् कौमस निरिषत 
करती है, तयोंवि इससे दिये गाधग फे माँग पत्ठ को धंषित_ रा जाता है। साधते का मांग 
पक्ष अधिक गहुत्वपूर्ण है । गही कारण हे कि एक पूंजीप्रधान देश एफ श्र म्पथात यस्‍्तु का निर्यात 
परे ता प्राध्य कर रारशां है । बेंहू राम्भव है कि पुंजी की अधिक सांग हौने पर एक पूजीअंधान 
देश भे भी एश धामग्रपाग देश फी एुझना में 27% जा अधिक हो सकता है। शामास्य/यां हरे 
/'तिपोग्तीफ का विशेधाणास" (९०४८ १00) वृद्दा जाता है। इग़फे अनुगारे अपरीको 
श्रम-प्रधात यस्शुओं का अधिक निर्यात करता है तथा पूँजी-प्रधान पह्तुओ का आपात करता है ।* 

(3) हैपशर-ओहूगिग गिद्धास्त दो देशों मे यस्‍्तुओं की माँग तथा उपभोफ्ताओ की एच्छाओ 
(व्शाकरधाध एरर्धध०००) ऐ अरारों को बहुत फम महत्व देशा है। बैयेंत भातर साधन-लौमत 

पात ,व्यापार का आधार गही कहा था राकता है बयों कि माँग-फलग अथवा उमें कोई भी परि* 
बगे उततिलीगगो पर प्रभाव डातेगा । 

(4) जिसे भाग्यता पर व्यापार का हैगगए-ओहलिम प्रोय भाषारित हैं यह थास्तविक सहीं 
है। भा, कतसाव रम्पर्भ भें ओदलिस अगेम अशार्राष्ट्रीय स्यापार के! विष्य जय रही शान प्रुत 
दही करता । इस मॉश्ण मे गर्पार्मपणा पता भी अभाव है । । 

(5) एस गॉश्ल में गग्पूणे अप-य्ययरथा (साथनों एये वस्तु बाजार) मे पूर्ण प्रीयोगिया 
की गिथिति को आषश्यक झुप से गान लिया जाता है । परन्तु आधुनिक सन्दर्भ में यह सास्यता प्रर्ण» 
तवा,असंपत सगती है । 3. 

(6) इंग ग्रॉडस मे परियानि लागतों को शुस्य साता जाया है, जबकि ब्ययहार में पे मगह- 
रष्ट्रीप ष्यापार को काफी ग्रभावित करती हैं । * 

(7) एग मॉश्त ही यह गाम्यण भी सुगम पानी जाती है कि दोनो देशों में प्ररयेक 
घस्तु फी उत्पादन प्रधिधि नहीं है तपा कैथल 27008 बी उपस्य निधि (सििल07 साए0काालाक) 
एपं शाथत फू्यों के एयैज्ञ अस्तर के पारण ही विशिष्टीकरण एं अन्तर्राष्ट्रीय ष्यापार वा जता 
होता है । उत्पादन प्रायिधियों वा अन्तर तो हिसी देश के सिन्न-भिन्‍्त दोनों में भी पाया जाता हैं। 
साधग-विपेयता [किए0/च०४९आ्शो) के कारण भी हैरशर-ओहलिन माँ धत भो आमोघनां गी गयी 
है। साधत-विरर्य थता की थारणा के अगुसार यसस्‍्पुओों का विनिमय उत्पादन हेतु भी किया ३2४९ है। 
पिर, यदि दिगी एक देश से कम सागत पर दोनों पस्‍्तुओं का उत्पाइन रना सम्भव हो तो यह 

इंच अनुपय॑ प्रोगी हो जायगा । अवपोपर 
झ् है (8) इंग पॉब्त कै विशुद्ध स्यष्य में पर न्‍ सएस, सुगम, अविरस, शमरुप 0 492/04 
((जा5टपों उलाइन फ्सग को लिया घाता है जिगका अर्थ यह है हि एफ जा पा 
पृद्धि करने मात से उत्मादा मे आनुातित बूद्धिमही होगी (प्वासमान प्रतिफल 6 शरण हे 
सभी साधनों मे आयुपातिर घृद्धि के दाए उत्पादन में भी उतनी ही वृदि करनां सेष्भव है 
हिन्मेकननरनरन मम +नमनमम॒न्मह«++5मबरेमल मल पु डक 

; भाषा, 'फॉस्तज (0गाए बएप ० 54फलप्राढ ते सैप्राश्षीद्यव प7॥46 
ब 20४ 2 #€ ध्णएं उच्ातल, 4946. 
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भी माता णाता है कि उत्तादन के साधन विभाजनशील हैं । परन्तु व्यावहारिक जीवन में इस प्रवार 
के उत्पादन-फलन वही भी नही दिखायी देते, ऐसी आलोचकों की मान्यता है । 


हैवशर-ओहलिन सिद्धान्त का आनुभविक प्रमाणीकरण 
शशरशाए&, शापानगएश्रातणर 07 म्रह्टाएइएम्ााए-0्ातफ प्रक््ः/0ए१] 
सबसे पहले नोबुल पुरुस्कार विजेता प्रोफेसर लियोन्तीफ ने ।954 में हैव्शर-ओहलिन सिद्धान्त 
वा आनुभविक परीक्षण किया । लियोन्तीफ ने एक ओर अमरीकी अर्थ॑-व्यवस्था से सम्बद्ध निर्यातो 
के व दूसरी ओर आयात-अ्रतिस्थापन से सम्बद्ध उद्योगों के आँकडे लिये। उन्होंने इनके बाधार 
पर निर्यात एवं आयात उद्योगों से सम्बद्ध उद्योगों का उत्पादन बढाने हेतु री वी आवश्यकता 
का अनुमात क्या ) उनके निष्कर्ष हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त से श्राप्त निष्कर्पों के सर्वथा विपरीत हैं। 
सामान्यतया हम यह मानते हैं कि अमरीका मे श्रम वो तुलना मे पूंजी प्रचुर मात्रा मे प्रचलित होने 
के कारण वहाँ ब्याज की दर कम है, तथा पूंजी-प्रधान तकनीकी वा अधिक प्रयोग क्या जाता है । 
हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त वे अनुसार अमरीका से पूंजी-प्रघान वस्तुओ का निर्यात कया जाता 
चाहिए, तथा श्रम के अपेक्षाकृत मेहगे होने के कारण वहाँ श्रम-प्रधान उद्योगो मे निर्मित वस्तुओं का 
आयात होना चाहिए । 
परन्तु लियोन्तीफ ने यह पाया कि अमरीका मे निर्यात-उद्योगो मे उत्पादन बढाने हेतु आयात- 
उद्योगो की तुलना में कम मात्रा मे पूंजी चाहिए ॥ उनके मतानुसार अमरीका के निर्यात-उद्योगों में 
पूंजी का उपयोग आयात-उद्योग की अपेक्षा कम होता है। वस्तुत यह निष्कर्ष हैवशर-ओहलिन 
सिद्धान्त वे! सर्वथा विपरीत है जिसके अनुसार प्रत्येक देश को वे वस्तुएँ निर्यात करनी चाहिए जिनके 
उत्पादन प्रचुर मात्रा मे उपसब्ध एवं अपेक्षाइृत सस्ते साधन का उपयोग होता हो तथा उन वस्तुओं 
का आयात बरना चाहिए जिनके लिए दुलंभ एवं अपेक्षाइत मेंहगे साधन की अधिक आवश्यकता है। 
यही कारण है कि लियोन्तीफ द्वारा प्रस्तुत स्थिति को लिपोन्तीफ-विरोधाभास (],6070व एश0- 
0800) बे! नाम से पुकारा जाता है। इस विरोधाभास वे अन्तगंत यह आवश्यक नही है कि साधनों 
हि बह (प्रचुर मात्रा मे या न्यूनतम मात्रा मे) का आयात-निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव 
ता है । 
लियोन्तीफ (7.6०7॥६८() के उपर्युक्त निष्कर्ष वे बावजूद हैक्शर-ओहलित प़िद्धान्त सामान्य 
एवं ताकिक दृष्टियो से सही प्रतीत होता है ॥ विदेशी व्यापार की सरचना एवं आयात व निर्यात 
की सम्भावनताओ पर साधन विशेष को प्रचुरता एवं लागत-मूल्य का काफ़ी प्रभाव पडता है। प्रत्येक 
देश सामान्पतया उस वस्तु की अधिक मात्रा बनाने का प्रयास करता है जिसका उत्पादन यह अधि- 
काशतः कम लागत पर कर सके, ओर बहुधा लागत कम तभी होती है जब देश भ्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध एवं सस्ते साधन का अधिक उपयोग करे । 
परन्तु हाल ही में कुछ अर्थशास्त्रियों ने “तियोन्तीफ-विरोधाभास'' (.6070ी 790०5) 
की चर्चा पुन आरम्भ कर दी है । इनके मतानुसार पूंजी को गणना कई प्रकार से की जानी चाहिए। 
भूमि एवं श्रम में भी पूंजी का अश विद्यमान है, अत केवल कार्यंशील पूंजी या यन्त्रो को ही नही 
अपितु मानवीय योग्यतामो जादि को भी पूंजी म.शामिल किया जा सकता है। 
वस्तुत मानवीय योग्यता भी श्रम मे निहित प्रकार की पूंजी है। विसी व्यक्ति के प्रशिक्षण 
में भी पूंजी का उपयोग होता है, ओर इसीलिए व्यक्तिगत दक्षता को भी पूँजी का एक भाग मानना 
साहिए। स्वय लियोम्तीफ ने यह स्वीकार किया कि प्रशिक्षित व्यक्ति का श्रम वास्तविक रूप में श्रम 
के रूप मे न लेकर पूंजी के एक अश के रूप में लिया जाना चाहिए। तथापि लियोन्तीफ ने बताया 
कि मानवीय योग्यता को पूँजी के रूप मे परिणत करना एक कठिन बार्य है । 
लियोन्तीफ ने एक अन्य स्पष्टीकरण अ्रस्तुत किया । उन्होने कहा कि अमरीकी श्रमिक अन्य 
देशो के श्रम की अपेक्षा अधिक निपुण हैं। इस कारण यदि थ्रम की केवल सामान्य दक्षता को लिया 
जाय, तो भारत के सामान्य श्रमिको व. अमरीका के सामान्य श्रमिकों में कोई अन्तर नहीं होगा, « 
तथा हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त वध माना जा सकेगा । 
कुछ लोग यह वर्क भी देते है कि यदि साधनों को निधि (007 ८०४०७:/०८॥७) को 
परिभाषा एवं उत्पादत-फलन की सही रूप में व्याख्या वी जाय तो हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त को सही 
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गिद्ध करता सम्भय होगा । कुछ अर्पेणशारित्रयों गे यह भौजहा कि धय की निपुणता पूँजी के विभियोग' 
द्वारा ही नहीं अपितु अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होती है । परन्तु सही #ुप में दश श्रम्तिश को 
भ्राग के रथ में लिया जाय अपना पूंजी के रूप में यह प्रश्त अब तरफ़ अनिर्णीत है ।- 

अब हम दुछ अन्‍य आनुतविक अध्ययनों की शह्षेप में समीक्षा करेंगे जो हिवगर-ओदसिस 
मिद्धाम्त पर आधारित हैं । 

अपम अध्यपन--भारत के विषय में अम्बई विश्वविद्यालय के ओोफेगर भारदाज ने दो 
अध्यपन फिये ; 

() भारत सथा शेष विश्व --एम रान्दर्भ में प्रोफेगर भारद्वाज ने बताया कि भारत के 
निर्मात गाम्राम्यवया श्मययार हैं जबकि मायाव एन वसतुमों के हैं जो देश मे हे प्रधान उदोगों 
द्वारा निर्मित होती हैं। इगरो यह शिद्ध होता है कि भारत का शेष विश्व के क्षाप होने बाला व्यापार 
हैषशर-ओोहलिन शिद्धान्त के द्वी अनुरूष है। 

([॥) भारत एवं संयुक्त राज्य अपरी का--हाँ, भारदाज ये मताया कि भारत अमरीका को 
पूंजी-प्रपरान उधोगो से निर्मित यस्तुएँ निर्यात्त करता है जयकि अवाज, कपास आदि ऐसे पदापों का 
मायात गरता है णो सहाँ श्रम-प्रघाग ज्योगों में दिमित होते हैं । इस प्रकार भारत ये अमरीका का 
स्यापार हैषशर-भोहसिन सिद्धान्त को गसत गसावित करता है । 

दूसरा अध्यपन--जमंती में स्‍्तोपू (50090) एवं रोस्पए (ह१०४(फ८ा) ने जर्मनी हैः विदेशी 
ध्यापार का विप्तेषण करफे बताया कि उस रन्दर्भ मे हैवशरनओहमसिन सिद्धान्त सद्दी है ) 

तीशर्त अध्ययन--यनादा से किये गये एक अध्ययन के अनुसार हैगर-ओहलिनत सिद्धान्त 
के अनुरूप कयाड़ा कर अरा्टाष्ट्रीय स्यापार नहीं द्वोता। पा यहूँ निष्फार्ष इसलिए अन्तिम नहीं 
भाता जा शकता बयोकि कताष्टा वा अधिकांश व्यापार अमरीका ऐ होता है जहाँ पूँजी-प्रधान उपोगो 
का अधिह महृत्व है 

चौणा अध्ययत्त--णापाग के अस्तर्राष्ट्रीय स्पापार के! विएय मे एक अध्ययतत हो दैरशर- 
ओदृतिन दिद्धान्त की पुष्टि बादता है जबकि दूसरे के अनुगार मह सिद्धान्त गही नहीं है। 

२. निष्कपँ--यदि दिपक्षीय व्यापार की समीक्षा की जाय तो अधिरांश देशों का विदेशी व्यापार 
है।शर-ओहलिन गिद्धारा मेरे अनुएप पाया जायेगा। इसके विपरीत, यदि बहुत से देशों के मध्य 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन वियो जाये तो हैउशर-ओदलिन सिद्धान्त गराद साडित हो जादेगा। 
कु पिलाकर हैशगर-ओहलिन शिद्धा्त के विषय में यहू निष्कर्ष दिया जा गवता है कि अर्थ शाह्त्रियों 
के पास बगोई प्रपाण इसे सही या गलत रतादित करने ह४। मह्दी है 3 करत सिदारा के 
भऔषिए मेरे दिए यदी फटा उचित प्रतीत होता हैं कि पर्याप्त एवं य आँकड़ों के आधार 
पर ही ढोई गिल्कप दिया जाना चाहिएं। साथ ही यह भी गहृत्वपूर्ण बात है हि एक देश या क्षेत्र 
के यिपय में प्राप्त निएफर्ष अन्य देशों के सन्दर्भ मे काफी सावधानीपु्वक लेना चाहिए । 

हवा ही में दो और सिद्धान्त प्रकाश में आये हैं । प्रधप, ऋविस तिढानत (079७3 78००9) 
है, जिसके | मार शाधतों की विधि शी अपेशा निमत कीत बातें विदेशी स्पापार को गग्भव बगाती 
ईैस) प्राहतिए गान (विष ए८5०७0८३) ,....॥) देवदोवॉजी (ई८.त०089), एवं (॥]े 
यस्‍तु विशेष री माँ एपां _ ्ट मोब [0790४ ० एच हलक 5७%) । दुगर! 
घिद्ास्त ग्यीएत गे सिष्दए तिदार्त ([आाठंदा प॥50:5) है नाम से मतियादित दिया यया है। 

सिश्डशर गियाज्य के अनुसार किसी भी देश के निर्यात वस्तु बी माँग के पैटर्न वर निर्भर करते है। 
परनु यहू दिद्धान्त अत्यन्त दितध्ट है हपा भामान्य सोगो ही समत् से याहर है । 
प्रश्न एवं उनके रांकेत 

. उन रिपरततियोँ का वर्शन कोमिएं एवं समाशइए मितर्मे ओहुलित को साधत-सृरुय शसानौकरण 

शिद्धाम्त दँध होता है । ३ 


॥ परसतु भारत अपरीका व्यापार हे! विषय में बहू निद्पर्ष इस कारण टीर हीं सबता हि 
सावास्य, कच्चे झाल ये अनेक दूरी वस्लुओं के आयात एवं निर्यात छापतों भी पिल्‍्तता पर 


आपारित होने की अपैशा (०480 एवं दोनों के मध्य हुए अन्य समझो्तों के परियास से । 
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243॥07 ग्िष्णथा) $$ शअी0. 

[पकेत--ओहलिन के साधन-मूल्य_ समादीकरण सिद्धान्त वी समीक्षा करते हुए यह बताइए . 
कि यह सिद्धान्त किन मान्यताओं पर आधारित है।यह भी बताइए कि इनमे से किन 
मान्यताओं को छोड देने पर इस सिद्धन्त की वैधता समाप्त हो जाती है।] 

2. “बस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के साधनों फो अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता का ही 

एक प्रतित्थापन है ।” इस दृष्टिकोण की ध्यास्या विकासशील एवं विफ्तित देशों के मध्य 
होने वाले व्यापार के सन्दर्भ में कोजिए | 
"]गाल॥रां०09वे ध290९८ व9 ए००ण०३ं।८5 35 3 5फ्रैज्ञाणट 007. 4एध्ा॥ाणाओं 
प्राणंजाए णी 4९०३ ० छा०१0९०॥०." एफ़ीशंए० 5 शंत्छ गंग्र 06 ॥[छग 0 प्र३06 
एलएच्या 40४87०९6 800 पर06९7-06ए८०76प ०0णाप९5४. 
[संकेत--व्यवहार में उत्पादन के साधन देश की सीमा के बाहर गतिशील नही होते, परन्तु 
दो देशो मे उपलब्ध साधनों द्वारा उत्पादित वस्तुओ का निश्चय ही दोनो के बीच आदान- 
प्रदान किया जा सकता है। वस्तुओं का यही आदान-प्रदान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। 
प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर देने हेतु यह बताइए कि विकसित एवं विकासशील देशो के' 
बीच व्यापार का आधार क्‍या है--आधथिक विकास की स्थितियों का अन्तर, तुलनात्मक 
लागतों का अन्तर, उत्पादन के साधनों का असमान वितरण या और बुछ ?] 

3. इस घारणा को स्पष्ट कोजिए कि किसी देश के निर्यात हेतु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन 
का गहन उपयोग किया जाता है तपा इस धारणा को वेधता हेतु आप कोन-सो शर्तें प्रस्तुत 
करेंगे । 
हएशठ॥० धार छा०0०अंप्रणण. 80. 8 ००प0 "६ €उ7905 5९ वंघाध्ाघंर्थए 5 
बणपातथा। 4९07 300 ॥89 90 47 एव ए०४पंव075$ 007 75 ४४॥079. 
[सकेत--तुलनात्मक लागतो के अन्तर हेतु आधुनिक अर्थंशास्त्रियो की ऐसी मान्यता है कि 
प्रत्येक देश उस साधन का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करता है जो प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध 
है जबकि दुलंभ साघन का अपेक्षाइत कम उपयोग विया जाता है | इसका एक प्रमुख कारण 
यह है कि प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध साधन का मुल्य दुर्लभ साधन की अपेक्षा कम होने के कारण 
उत्पादन की लागत न्यूनतम रखी जा सकती है। अस्ठु, प्रत्येक देश उस उत्पादन-प्राविधि 
का उपयोग करेगा जिसके द्वारा वहुल मात्रा में उपउब्ध साधन का अधिक उपयोग किया जा 
सके । अपने उत्तर में यह भी बताइए कि इस धारणा की बैधता किन शर्तों पर निर्भर 
करती है।] 

4. हैषगर व ओहलिन के इस सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पा- 
दन में विशिष्टता प्राप्त करता है जिनके उत्पादन हेतु भ्चुर मात्रा भे उपलब्ध साधनों को 

,. आवश्यकता है। अपने उतर में उन महत्वपूर्ण मान्यताओं का भी उल्लेख कीजिए जिन पर 

-., यह सिद्धान्त भाधारित है । 
फाछॉगात। थात ००00९ 07 पल्दाइलाथ 00॥7 प्रश्णज प9( 38 एफ्राज 86ए०४- 
[2९5 ॥॥ [86 एछ/06फ।(० ० 8०005 ज्रांणा 2 7007898 ॥0 ॥5 70!॥5८।५ 8000- 
ह&70 4०८०5, 78 ॥0ए०/ बड5एटा संघ 000 हल एएए//कच! 35एचाफ/025 07 ध्या।ता 
॥76 0/609 $ 035९0 4 

5. दो देशों को उपलब्ध साधनों के आधार पर उनके द्वारा क्यि जाने याले व्यापार का पूर्व- 
अनुमान किस प्रकार किया जा सक्त्ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कोजिए। 
(७७ हा ००ाएुणआंतंगा ण॑ 2808 8८ जाध्व्षर्त 997 ००एणएथा5075 ण॑ धार ग्रशंणाडं 

+ +. . गिएण लातंएच्पटा5 2 

-. [संक्रेत--आधुमिक विचारधारा के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सरचना एवं दिशा का निर्धारण 
कापी सीमा तक विभिन्न देशों को उपलब्ध साधनो की प्रद्दति एवं मात्रा द्वारा हो सकता है। 
यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न वस्तुओ से श्रयुक्त साधवो की इकाइयो (तकनीकी अनु- 
>पातो), वस्तुओं के मूल्यों एव अन्य घटकों पर भी व्यापार की सरचना निर्भर करती है। 
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उपर्युक्त प्रश्म के उत्तर से रेखाचित्रों तथा उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर यह बताना होगा 
कि उपलब्ध साधनों एवं तकनीकी अनुपातों के आधार पर क्योंकर उत्तादित वस्तुओं की 
मात्रा एवं तदनुगार आयातो थे निर्यातों की सरचता का निर्धारण हो सकता है । 


'6, साधन-मृल्य समानीकरण पिद्धाम्त कौ दो साथनों थ यो पस्तुओं के सन्दर्भ में प्रमाणित 


कोजिए । 

7/0४6 (१6 [460०-०6 ध्वृएशीय!०० (९0879 $0 शी (5५5९ थी %0 िएणह बज्त 
६७0 ८0ग्राद्06॥065 

[संकेत--एजवर्थ-बाउली आयताकार चित्रों की मदद से दो स्ाधतों व दो बस्तुओं का उदा- 
हरण लेते हुए सांधत-मुल्य समानीकरण सिद्धान्त को प्रमाणित कीजिए | इस प्रश्न के उत्तर 
हेतु उपर्युक्त अध्याय मे प्रस्तुत रेखाचियों का उपयोग अत्यन्त उपयोगी द्वोगा ।) 

ररिबनिस्फी प्रमेष को सचित्र स्याह्या कीजिए । 

पश्॥0॥ भा) ॥98 ॥९09 एी ४॥8789 #॥6 म४0टटाएए प€०7९० 
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व्यापार की शर्तों के सिद्धान्त 
[रक्रा0शा:5ड 09 प्रश्र७55 07 7१७०४] 











अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस मूल्य पर टन प्रो वा आदान प्रदान हवा है उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
विनिमय अनुपात (7८0०7 ८5०७४७४४८३७४०) अपवा व्यापार वा शर्ता (धा्5 ० ए३१८) 
के नाम से जाना जाता है। यह मुल्य दश म॑ निधारित वाजार-यूल्य स भिन्‍न होता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार तथा आन्तरिक (अन्तर्भेत्रोय) व्यापार व अन्तर पर अध्याय 2 मे प्रकाश डाला जा चुका 
है। वस्तुत' व्यापार की शर्तों की समस्या माँग एव पूर्ति सारणियों का अवलोकन बरना है । 
पिछले अध्यायों मे हम यह स्पप्ठ कर चुके हैं कि अन्तर्रोप्ट्रीय विनिमय अनुपात क्यावर 
निर्धारित होता है। परन्तु हमने यह नही देखा था कि वास्तविक साम्य स्पिति (व्यूणॉाफ्रिाणा 
ए०भ००7) कहाँ होगी ? प्रस्तुत अध्याय में इसी प्रश्त का समाधान खोजा जायगा । 
जिस भोतिक विनिमय अनुपात पर वस्तुओ का विनिमय किया जाता है उस प्राय * ब्यापार 
शत ' के नाम से पुकारा जाता है।' अय शन्‍्दों म॑ व्यागर शर्त क्सि देश का विश्व-्यूल्या के मध्य 
सम्बंध होता है। यह वह मूल्य है जिस पर निर्यात सम्भव होता है तथा जिस पर जायात किया 
जाता है। कुछ अपशास्त्री व्यापार शत का सम्बंध दो देशों (क्षेत्रों) नी तुलवात्मक उत्पाइन लाएतो 
से स्थापित करके उस अनुपात के मापने का तरोका दतलाते हैं जिसको सहायता से दो व्यापारिक 
देशो के मध्य व्यारारिक लाभ को विभाजित किया जाता है। एक देश के लिए जनुकूल व्यापार 
शत रहने का जा लक कु) उसके जन्वर्राष्टीय लाभ के अश मे वृद्धि होने से है. जबकि प्रतिकूल व्याशर 
शत उस देश«्केअच्तर्राप्ट्रीय लाभ के बश में कमी को च्यक्त करती है। बतः यह स्पष्ट है_कि 
व्यापार शर्तों से किसी देश के निर्षेक्ष लाभ की माप नहीं को जा सबती बल्कि इनको सहायता से 
एक देश को होने वाले लाभ को गति की_दिशाओं का ही अनुमान लगाया जा सकता है। सरल 
3 शब्दों में व्यापार शर्ते व्यापार से प्राप्त लाभ की श्रवृत्ति को जानने का एक तरीझा है। व्यापार 
करे शर्तों के आधार पर एक देश हारा निर्योत वे आप्त कीमतों (४प्ःणा। 7४055) कया उतक द्वारा 
मायातो वे' लिए दो गयो कीमता (707०४ ए77०८७) के मध्य सम्दध वा मापन किया जाता है। 
यूदि विसी समय में देश को निर्योत कोमतें बढ जातो हैं तपा आयात कोमने कम हो जातो हैं _तो 
उसकी व्यापार शर्तों में सुघार हो जाता है। इसके विपरीक्ष यदि निर्यातकीमतो मे कमी हो जाती 
है तया आयात कीमतें बढ जाती हैं तो उस देश की व्यापार शर्तें प्रतिकूल हा जाती हैं अपात्‌ इस 
स्थिति में देश को हानि उठानी पडेंगे 
जिन व्यापार शर्तों पर विश्व के विभिन्न देश आपस म व्यापार करत हैं उनमे विसो भी 
प्रकार का परिवतन देश को सम्पूण बर्थ व्यवस्था पर महत्वप्रूण प्रभाव डानता है।_ अतिप्ठित बपें- 
शास्त्री रिकार्डो के समय से ही वस्तु व्यापार शव को व्यापार से होने वाले लाभो वो प्रवृत्ति बग 
सूचक माना गया । कोई भो देश किसी वस्तु का जितना आयात अथवा निर्यात करे यह उसको 
व्यापार शर्तों पर ही निभर करता था । जँसा कि हम कह चुदे है किसी दप वे निर्यात सूल्य मे 




















] डॉ माशतर ने अपनी पुस्तक ॥/छाटठ (४ 04 (०7णश7८८८ मे व्यापार शत वे लिए विनि 
मय दर के प्रयोग का सुसाव दिया जवकि अमरीबा के अधेश्ञास्त्री टाजिग ने अपनी पुस्तक 
उंग्रधगावा।गार्े गीवव० मं शुद्ध अदल-वतल च्यापार शत के नाम से परिभाषित क्या + इसो 
अवार भ्ो पीयू इसे विनिमय की दास्तविक दर का नाम देते हैं । 
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कमी हो पाने पए धथा की का रियर होने, सागतें स्थिर रहने पट, उस देश को प्राग्त होने वाले व ीय य॒ 
स्यापार के लाभ में कमी हो इक केलल्वलूप उस देश को शप्टीय माय तथा प्रति व्य 
आप में भी कमी हो जायेगी एवं भीवन-स्तर निम्न हो जावेगा । के विपरीत, निर्यात कीमतों मे 
धूद्धि हो जाने पर अथंपा आगात कीमतो से कमी हो जाने पर (जवर्क उत्पादन वी वास्सविक 
सागतें स्थिर रहे) धो उस देश को प्राप्त होने वाके अन्तराष्ट्रीय ब्यापार के लाभों मे वृद्धि हो 
जायेगी ) इगके फलस्वरूप उप देश वी राष्ट्रीय आय तथा प्रति स्यक्ति आय में भी यूद्धि होगी एद 
जीवम-स्तर उच्च हो जायेगा / अत. विसी देश की व्यापार शर्तों में होने वाले परिवर्तन वा उन” 
देश के सम्पूर्ण जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । फल पर अर यम; 
डे... व्यापार की शर्तों का उल्लेस सर्वप्रषम जॉन स्टुअर्ट मिस (0त8॥095 2५॥) के पैरो 
एप पुस्तक में मिलता है। मिल से अलर्ट मगि समीर्रण (4०४४० ज॑ गिव्ताओंमद। 
0८एश्आा४) के है मैथ्यापार दी शर्तों का (दिया तथा इनमैः लिए "याररपरिक साँग का 
शिद्धान्त" (0000व6 ए २०टाए7/0०वं ऐटाएशात॑) प्रदान किया | कालान्तर भें पारस्परिक माप 
के रिद्धान्स में मार्थत (|/॥:7४50॥॥) एवं जेफव बाइनर (780०9 ४|४६४) आदि अनेक विद्वानों मे 
गंशोधन प्रस्तुत फ़िये । व्यापार की शर्तों के सन्दर्भ गे आपुनिक अधंशारत्री विदेशों ध्यापार गुणकत 
शिद्धान [088 3म्रत्8 349॥9867 प॥:09) का आाभप लेते है. तथा विदेशी ध्यापार गए 
मूल्यों एवं आय पर होने यादे प्रभावों का विश्तेषण करते हैं । 


व्यापार की शर्तों की धेणियाँ 
[५0०05 7१75 65 १४005 0४8 77॥०४) 


. मिस्त्‌ का ब्पापार को शर्तों हा शिडान्त (2७) 000076 ७० [6778 ० 7790९)-- 
जैसा कि ऊपर बजाया गया है, णे एस. मिल में “पारत्तरिक भाग के तिदात्त" फ्रे आधार पर 
व्यागर की शर्तों का विवरण अस्तुत किया । उतके इस सिद्धाग्त को "मत्तर्राष्द्रीय मौष अधवा 
मूह्य-सात्रा शमीशरण/ (40ए४४णा ०६ धा/धाइ/फजा्थ फेद्यादा।व छा े॥/००-२:आ३१ 
पृण्याणा) के! झप में भी जाता जाता है । वस्गुत, मित्र का यह सिद्धान्त यत्तु-वितिमय बी शर्तों 
पूर आधारित है । मिल मे मतातुसार वस्तु-विनिम्॒म पी शर्तों मे हमरा अभिप्राय उस स्थिति से है 
मा आपातित वस्तुओं की मात्रा_गे समानता होती है। ये बहू भी बताते हैं कि बह ह “पिनिम्रप 
शर्तें गेवल मूल्य थे मात्रा के पस्बन्धि का वितोम (7:श09०॥) है। उदाहरण में लिए, मेदि 

2 5 बस्नु । का मूल्य 
3 > यस्तु ॥ का मूस्य 
(0; 55 यम्तु । बी भाषा 
९20, ₹ वस्तु ता की मात्रा 
गान में शो अन्तर्राष्ट्रीय _गूल्य का समीशरभ (ध्यूण्माशर रथ गरशिा।49) ४ाौ०४) वित- 
लिछित होगा : 
#,0,57,0; 
अपया 
री 55 
#, 0, 
इगएा यह अर्प हुआ कि दो यघ्पुओं के बीच विनिमय के? उस अनुपात पद सासये रियिकि 
होगी जहाँ प्रस्येक देश द्वारा आयातित_ यस्यु की माँग तथा उसके द्वारी वियति 4 जाने दाली 
हा गो माला भे पर्णता हो। गे प्रशार निया द्वार आयात का भुगतान कर्ता राम्भव 
शैवा पाहिए | दूप्रे शम्दी में, जितनी एक देश झग्य दूसरे देश से के मत व मर ऋरता है. 
उतनी ही उग देश द्वारा इस देश से नि्मिस वस्तु की माँग होती घाहिए॥ इंगरलिए इस बाररपरिक ७ 
पोग का सिदारत (दिल ण॑ एल्टांजत्प्यों 0८7म्सो४) कहते है। मित्र दे शर्ध्ों में, “गारव 
ब्थायार शर्ते राष्ट्रों के सागद मे अनुपात के आउट पर उच्बतेम एड निम्नतर्म सेवाओं 884 
होएी जिन पर दोनो वस्तुओं को स्वदेश से उत्पन्न पिया जा गबता है, परम्तु ब्यागर शर्तों दा 
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वास्तविक निर्धारण दोनो राष्ट्रो मे उत्पादित वस्तुओ की मांग या प्रतिपूरव माँग के आधार पर 
होगा ।! 

क्सी देश बे लिए वस्तु-विनिमय की शर्तें उस समय अधिक अनुकूल होगी जवकि उसके” 
द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रत्येक इकाई का मूल्य आयातित वस्तु की प्रत्यत्र' इकाई की तुलना में 
बढ जाय । दूसरे शब्दों मे, ऐसी स्थिति होने पर यह देश उतनी ही माना में वस्तुओ का निर्यात 
करके पूवपिक्षा अधिक मात्रा मे वस्तुएँ आयात कर सकेगा ) गणितीय रूप मे-- 


82 _202 >] 
९2, 4 
यदि 4 देश वस्तु ] को आयात करता है दया वस्तु 7 को निर्यात करता है दो उपर्युक्त 

असमानता (]76004॥/9) की स्थिति होगी । अत प्रो बरेस्टेबिल का कथन है कि “मिल को 
सिद्धान्त केवल क्षतिपुरक माँग के समीकरण का ही वणन नहीं करता बल्कि उन तत्वा को भी 
अकित करता है जो कि उस समीकरण को बनाने मे त्रियाशील होते हैं ।”? अत मिल के अनुसार 
व्यापार शर्तें प्रतिपूरक माँगो द्वारा निर्धारित होती हैं. जिससे आयात एव निर्यात मूल्य में साम्य 
बना रहता है | मिल के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का नियम केवल सामान्य मृल्य नियम का ही 
विस्तार मात्र है जिसे हम माँग एवं पूर्ति के समीकरण के नाम से जानते हैं ।'* 

जे एस मिल का उपर्युक्त विश्लेषण मौद्रिक मूल्यों के! रूप में न होकर बस्तु-मुत्यी 
(00700700॥// 77055) के रूप मे था ) अर्थात एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु का वस्तुओं के रूप 
में ब्यकत्त करके ही मिल का पारस्परिक माँग का सिद्धान्त समया जा सकता है । 

परन्तु मिल ने केवव मौद्रिक मुल्यो (707०9 970०४) की ही उपेशा नहीं की, बरन्‌ अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार के जता एवं आय-मूल्य भम्बन्धो को भी अपने विश्लेषण में भुला दिया जो कि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूण स्थान रखते हैं । 

2 थ्यापार की शर्तों के विषय में माल फा सिद्धान्त अथवा मार्शल के अपंण दक्क एवं 
विशुद्ध वस्तु-विनिमप सिद्धान्त (!शशशीक्वाक्षा 00०06 ण वशग5 ० पाइ66० ण वाशा5 
छंद 2प्राएढ बात ८६ दाद प्रा ० 7780९)--मार्शल के मतानुसार व्यापार की शर्तों 
का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय माँग एवं पूर्ति द्वारा होता है ।( मिल द्वारा अ्रतिषादित व्यापार शर्तों के 
मिद्धान्त मे मा्णल ने सशोघनत करते हुए बताया कि व्यापार की शर्तों का निर्धारण करते समय दो 
देशो भे विद्यमान मजदूरी की दरो को भी दृष्टिगत रखना चाहिए। इसीलिए मार्शल ने व्यापार को 
शर्तों के निर्धारण हेतु मौद्रिक लागतो को अपने विश्लेषण मे शामिल क्या । माशल द्वारा प्रति- 
पादित सिद्धान्त मे निम्नलिखित दो बातें महत्वपूर्ण हैं 


() दी हुई व्यापार शर्तों (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य) पर किसी वस्तु की माँग व पूर्ति इस बात 
वर निर्भर करेगी कि उस देश मे उत्पादन एवं (आन्तरिक) उपभोग की क्षमता कितनी है, तथा 


4. 'फ्वफ्रापतापय शाक्र ० धरदवेट ग्राए5 06 ऋाधीता धोट पफफ़टा बएव 056 कांड 5९ 
0७१ 06 ॥8005 ॥0 ॥॥6 ॥659९९४६ ९०९5 ० फ्रर 00॥5 दा राणा पर (9० ९०णा- 
ग्रा०वा।65 ९०प्राद 66 ए7047ए८७ 80 ॥09९८, णा। धव 06 6३० 0ए4॥07॥ ० हा छिता5 
0 506 ए0पाए 06 ललाय्रवल्त छज़ ॥6 तद्याबातं5 ण॑ 6 छ० ९०8 0ि ९३० 
णीहश"$ ए०१एट५ ॥7 दाा5ऊ एणएशा ०छा 69ए2८5 णी (6 इल्टाफ़ाणएव्व] तत्याव्ातड 

नारे 5 जा, वृषणारत 0५ 380०0 शायल, ० ४४7., 9 536 

2 गधा ९0५ 00९४ ॥0 ०णाहाई पराहुए क पी इबॉट्याटा३ 0 ॥॥6 स्पूप्गाणः ० 
उध्शज़ाण्प्य 0व्जाब्रात छए 3॥0 या कह ॥00/0400- एी फऑिछ विश05 एल 8 77 
09602707 (0 ए7000९९ [02 ध्वुणशाण्त ” 

-- 4४४०९, 2॥2०9 श7#श्ावातलार्द 724९, 9. (80. 

३ *प्रक्रा$ 49 थी [शञायणक्षाएणएशं शक्रेएलड 728 छए बा व्ाधशाओणा ० पड प्रकट हथाचबों 
]8ए ० एशए८ जला 6 च्वी वाद स्वुपशाणा 0 ६०9०9 बात ठंल्ावबा0 " का 

नये $ 

4. 868 मैशडाञओंशों, ॥/०0709, (/ट्वीर क्ार्वे टी0कक्वारटल, (8००४ श- शा बा 577०7 
8९९5 छू 800 4. 
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(/) ध्यापार की शर्तें स्वय॑ प्रत्येक वस्तु की माँग व पूति की खोच पर निर्भर करती हैं । 

परन्तु मार्शल ने यह स्वीकार किया कि प्रस्ये़् देश में बरवुआ वी प्राँग वे एुति का सही 
अनुमान लगाना किस है, मयौक्ति इन वस्सुओं की सात्रा एवं इनका गठन (०णादकांधणा) परि- 
वर्ततशीत है वस्तुदः इनसे मजदूरी के स्तर के साथ-साथ परिवर्तन होते रहते हैं । इसी वारण माल 
ने किसी देश के आयात व निर्यात मे सम्मिलित वस्तुओं को मुंत्य जानने हेतु एक साधान्य का) 
माष लेना भरेप्ठ समझा । उन्होंने यह मान्यता ली झि झिसी देश में बहें माप श्रम यी सह्थिर इकाई 
का परिमाण मात्र है। अनेर वैकल्पिक अनुपातों के थीच साम्य स्थिति उस विनिमय अनुपात वर 
होगी जहाँ वह्नु की निर्यात (वृत्ति) एव आयात (माँग) मात्राएँ समान हैं। इसी विनिमय-अनुपात 
को व्यापार की शर्तों की सज्ञा दी जा सकती हैं । 

माशंत ने इगे और अधिक स्एप्द करने के सिंए लातिका 6 / वी सहायता सी । तासिका 
6 में प्रत्येक देश की अन्य देश की 4 ५: लिए की जाने वाली माँग (आयात) को दिखाया गया 
है तथा उस देश विशेष द्वारा प्रत्येक विनिमय अनुपात पर की जाने वाली अपनी वस्थु की प्रति 
(निर्यात) को भी दिपाया गया है। उदाहरण मेरे लिए, यदि विनिमय-अनुपात (व्यापार की शर्ते) 
प्रत्येफ 00 इकाई इस्पात के लिए 40 इकाई वषड़ा है देसिए कॉलम ने, )), तो भारत द्वार 
की जाने वाली कपड़े की पूर्ति (निर्यात) 54,000 इकाइयों (दैसिएं कॉलम 5) होगी । उिम्तु इस 
विनिमय अनुपात पर अमरीका द्वारा किया जाने थाला कपड़े का उपभोग (माँग) केवल 20,000 
इकाइयों फे घरावर ही होगा (देशिए कॉजम 2) ॥ अत. इस दविनिप्रप ध्नुपात घर भारत के पास 
कपड़े क्री भतिरिवत मात्रा बची रहती है । भारत अपनी इस अतिटिकत कपड़े वी मात्रा को बैचने के 
लिए उसकी कीमत फ्श कर देता है, अत तालिया 6 / में विनिमय अनुपात कदर सास गीजिए 
55 इकाई कपड़ा (प्रति 00 दवाई इस्पात ये) हो जाता है (देशिए बलगम 4)॥ दस विभिमय 
अनुपात पर भारत द्वारा की जाने वाली वपड़े की पूर्ति (निर्यात) 60,000 इकाई के बराबर 





तालिका 6' 
अनुभानित व्यापारिक सूच्चो' ५ िकाइयों मे) 
क्यापार की शर्त. भारत के कपड़े के प्म्तक्द्ात भारत में “ प्रात पान | 
(अमरीका की छिए अमरीका इस्पात को अमरीफा क्ष्त हम 
प्रत्येक ]00 इकाई को माँग पूति मा 2३००५७५४१ 
इस्पात ये लिए (भारत के कपड़े बि्र 8६ कह 2 की 
भारत के कपडे की अप्रीवग मे पक न ५ | 
की इफाइया) बाह्तविक विश्रो) पा गा 4४ 
इगाध्या) 
-फ्++पपक्ष॒ फऊा _ नि खा 
पा ण श  ंकआ ऑऑंि 5 पा [2)। 
0 [,000 40,000 230 23 000 
20 4,000 20 000 75 35,000 
30 59,000 30,000 45 22206 
40 20,000 50,000 08 54 400 
55 38,509 70,000 86 प 
78 70,200 90,090 78 2060 
__83 _ 83000 0000 5 83 000 4,00 000 76 76. 
नोट--कॉजग , 2 दया 4 अनुमानित हैं। + 
सॉतम 2, [00 कॉव्म 5 - बॉदस 4 वॉयस 3 
[सप्‌ नन्हे जज जज 
६044 बॉलम 3 ]00 


 फडबहए ०व है 'खशयो), शै002. ताल्वों क्ावं टक्राशाहात्व, "| 62. 
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है. (देखिए कॉलम 5) जबकि अमरीका का कपडे का उपयोग बेवल 38,500 इबाइयो बा है 
(देखिए कायम 2) । अत स्ाम्य वी स्थिति मे विनिमय अनुपात 78 00 होगा दिवखिए 2 4)॥ 
इस स्थिति में भारत द्वारा किया जाने वाला कपडे का निर्यात 70,200 इकाई का होगा (देखिए 
कॉलम 5) जो कि अमरीका द्वारा की जाने घाली कपडे की माँग के वराबर है । सर 

रेखाचित्र 6) में माशल द्वारा प्रस्तुत अपेण वनों (णीटा ००४९८७) की सहायता से उपयुक्त 
बात को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अपंण वक्त (णील ८ए०) कसी भी देश फो भ्रत्पेर 
वस्तु फो माँग य पूर्ति के लिए विभिन्‍न सपोगों को दर्शाता है। इसी कारण अर्पण वक्र को साँग पूर्ति 
चक्र [000900 5५०99 ०ए५८) भी कहा जाता है । सरलता वे! लिए हम दो वस्तुओं हि दो देशो का 
पूर्व-बरणगित मॉडल ही यहाँ लेते हैं। मान लीजिए य दो देश अमरोवा व भारत हैं तया ये दो बस्तुऐं 
इस्पात एवं बड़ा है। अमरीवा इस्पात वा निर्यात (वूर्ति) करता है तथा कपडे का आयात (मांग) 
करता है । इसके विपरीत भारत कपडे का निर्यात (पूर्ति) करता है एवं इस्पात का आयात (मांग) 
करता है। रेखाचित्र 6" में 07 अक्ष पर हम कपडे वी पूर्ति (अर्थात्‌ भारत द्वारा कपडे का निर्यात 
एवं अमरीका द्वारा कपड़े का आयात) को लेते हैं (यहाँ तालिका 6 के कॉलम 2 को प्रदर्शित किया 
गया है) जबकि 0/-अक्ष अमरीका द्वारा इस्पात की पूर्ति (अर्थात्‌ भारत द्वारा इस्पात वा आयात एपे 
अमरीका द्वारा इस्पात वा निर्यात) ली गयी है (यहां तालिका 6 के कॉलम 3 को भ्रदर्शित किया 
गया है ।) 








पृ २ अमतीफा क्ठा उप वक़ 
है पर 
हि ८. 
ह ड़ 5० ४ रत का 
हे ह + अर्पग वफ़ 
जि 6 ; 
पे हि 
9 द्लाड च्द्य कं 
अमरीकर द्रायडस्एत की इर्ति अदव्ा आरत 
द्वाया इस्णत क्री #ग 


रेखाचित्र 6 --माइंल-लनं र को ध्यापार-शर्तों को सामान्य साम्य-स्पिति 


रेखाचित्र 6 में दोना देशो के अपंण वन्तो को 07 एवं 04 के रूप भे प्रस्तुत क्या गया 


है । इनमे 07 भारत का साँय-यूतिवकर है तथा 0.4 अमरीका का माँग-पूर्ति वक्र है (ये बक्र- 
तालिका 6] के को ।म 3 तथा 5 का रेखाकित वर्णन करते हैं) । 04 वक्र 02 अक्ष पर उन्नतोदर 
है क्योकि भारत में कपडे की अधिक माजा 


जा केवल कम कीमता (इस्पात के रूप म) पर ही बेची जा 
सकती है। इसी प्रकार, 07 वक्र 09-अक्ष पर उन्नतोदर है क्योकि अमरीका इस्पात की अधिक 
इकाइयां कैवल उसी स्थिति में बेच सकता हैं जब इसवे मूल्य में कमी होती जाय । 

रैखाचित्र 6 में 07 तया 


अप ग 04 परस्पर 2! विन्दु पर ब्ाटते हैं। यही व्यापार की शर्तों वा 
का है। इस (साम्य) स्तर पर कपडे तथा इस्पात को माँग एव पूर्ति वी सात्रा च्रमशः 00 
तथा ॥ 

मान लीजिए 


साम्य स्थिति ” न होकर #, (जो कही 0.4 अपंण वक्त पर स्थित है) इस 


नवीन स्तर पर 2,&, अथवा 2८, कपड़े की इकाइयों का 05, इस्पात वी इकाइयो के बदले 
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विनिमय किया जायगा । कपड़े द इस्पात का विनिमय-अनुपात अब न होगा जौ कि 07., चक्र 
हु 

के हाल को प्रदर्शित करता है । परन्तु इस विनिमय-अनुपात पर भारत मे 05. इत्पात की इकाइयाँ 

बेची जे! भकती हैं। जबकि भारत रा की जाने वाली कपड़े को बूति 5 के स्थान पर केवल 
35, ही हैं। इसका यह तात्पर्य हुआ कि भारत द्वारा की जाने वाली इस्पात की माय अमरीका 
द्वारा की जाने बाली इत्यात की पू्ि से अधिक है ॥ भारत का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो जावेगा 
बयोकि भारत अमरीका द्वारा बेची जा रही इस्पात से कही अधिक खरीद करेगा । गंदि वाजोर मे 
पूर्ण प्रतियोगिता था स्वर्णमान मौजूद हो तो प्रतिकूल भुगतात-सस्तुलन होने पर भारत से काफी 
सोना बाहर चला जायगा और इस स्थिति में भौद्धिक व्यवस्था के! स्वचालित तस्त्र के कारण भारत 
में मूल्य एवं मजदूरी की दरें गिर जायेंगी। दूसरी और अमरीका के भुगतान-सन्तुलन अनुकूल होने के 
कारण स्पर्ण-कोपो तथा चलन में ३ की राशि मे बुद्धि हो जायगो तथा वहाँ भुल्य-स्तर तया मजदूरों 
की दरो में भी आनुपातिक वुद्धि होगी । अस्तु, भारत व अमरीका दोनों देशों मे उत्पादतनतागतों की 
सरचना बदल जायगी । भारत में कपडे बी उत्तादननलागत घटेभी जंदकि अमरीका में इस्पात की 
लागत में ब॒द्धि होगी । परिणामस्वरूप, अमरीकी जनता को भारत से अधिक कपड़ा मंगाने की 
प्रेरणा मिलेगी जबकि भारतीय उपभोवता इस्पात की ऊंची लागेक क्रे छारएण कमरीकझ में इस) 
आयमातित मात्रा में कमी कर देंगे । अमरीकी उत्पादक अब भारतीय कपड़े के बदले अधिक इस्पात 
देने को सहमत होगे । परिणामस्वरूप 25, को दूरी (ऊँवाई) भे वृद्धि होगी जबकि 0.55, वी चौड़ाई 
में कमी होगी अर्घात्‌ दोनो दैशों की व्यापार शर्तों के साम्य हेतु हम्न ?, से दायी ओर (04 पर) 
एवं 2, से चायी ओर (07 पर) तथ् तक बढ़ते जायेंगे जब लेक कि 2? बिन्दु पर 07 एबं 04 
परस्पर काट न दें ) यही बिरदु व्यापार की शर्तों का साम्य स्तर है, तया इस पर भारत व अमरीका 


के बीच साम्य-ठु पर निर्श्चित हो जायगा । यह विनिमय-अनुष्ञत 02; रेसा पर स्थिर रहेगा। 

इस मॉडल की दूसरी महत्वपूर्ण दात यह है कि व्यापार की शर्तें प्रत्येक वस्तु को माँग थे 
पूर्ति की लोच पर भी निर्भर करती है। यही तथ्य अर्पंण बक्ो के बदलते हुए दलाव अयता उतनी 
भाकृति के रूप में भी प्रतिविम्वित होता है । परन्तु पारस्परिक माँग ये सिद्धान्त वी वह मार्यता कि 
अन्तत नियति एवं आयात समान हो जते हैं, पूति व भाँग की धारणा को गौण बना देती है । 

इस प्रकार ध्यापार की शर्तों को मूल्य थां भाजाओं वेः अनुपात के रुप में दयषद क्या जौ 
सकता है। परन्तु ध्यावहारिक जीवन में यहू संब थ्यर्ध है । दो या विभिष्न देशों दे आयात व निर्षात 
सदैव समान नही होते और न ही वस्तुओ के मूल्य त्थिर रहते हैं। इगी कारण बहुधा दो देशों ने 
बीच होने वाले स्यापार को हम व्यापार शी आशिक शर्तों फे सन्दर्भ मे देखते है । 

दो अवधियों के बीच निर्यात व आयात मूल्यों के अनुप्ाव ये विशुद यस्तु-विनिमय ध्याणर 
(ए८६ फतह प्रैटाा5 ०९ 77742) की सज्ञा दी जाती है । इसे बस्तु ध्यपरर को शर्तें (00फ90- 
4 प्रच्याठ ० 7770८) भी शद्टा जावा है ? गधितीय रूप में, 


का _ 45: . 227५ (6--) 
मीप(कि,.. रियर. री 
समीकरण (6«) मेः अस्तगंत 
४  य्तुमान यर्ष के निर्यात-मूल्य ई, 
25, + आधार व के निर्षात-यूल्य है, 
ईपाव। *अ यर्वेमान वर्य के आयात-मूल्य हैं, सपा 
0, 55 आधार वर्ष के आयात-मून्‍्य है, 
मान सीजिए, निर्यात-मूस्य बग वतेमान गूखनाव बदकर 303 हूं जाता है जबकि आयात- 
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मूल्य का वर्तमान यूचनाक बढकर 450 हो हो पाता है । ऐसी स्थिति से व्यापार वी नयी शर्तें इस 
प्रकार होगी 

300 , 400 2 

450 2 300 4 00 

[यह स्मरणीय है कि आधार वर्य में आयात व निर्यात दोनो मूत्यो का सूचनाक 00 माना 
जाता है (अर्थात्‌ 270, 57», 5 00)] 

उपयुंकत उदाहरण से स्पष्ट है कि देश की व्यापार-शर्तों मे दोनो अवधियों के बीच 200 
प्रतिशत का जाधार हुआ । दूमरे शब्दों में आयात-मुल्यों की तुलना मे यदि निर्यात-मुत्यों वी वृद्धि 
अधिक हो तो देश की व्यापार-शर्तों के लिए एक अनुकूल परिवर्तन भावा जायगा । इसके विपरीत, 
यदि आयात-पूल्यो की वृद्धि निर्यात मूल्यों म हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिव हो, तो यह देश की व्यापार 
शर्तों के लिए प्रतिकूल परिवर्तेन होगा । 

3 टॉसिंग की व्यापार-शर्त सम्बन्धी घारणा (38588$ भ०ए६ णा प्रध्याछ ० 
प्रप०४0७४)--मराशल द्वारा प्रतिपादित विशुद्ध वस्तु-विनिमय प्यापार वी धारणा वे आधार पर हम 
किसी देश के भुगतान-सन्तुलन की प्रवृत्ति का आभास होता है । परन्तु माशल द्वारा प्रस्तुत विवरण 
में निर्यात एवं आयात में सम्मिलित वस्तुओ की मात्रा को सम्मिलित नहीं किया जाता । चूंकि इसमे 
वेवल आयान व निर्यात-पूल्यो पर ही विय्ञार किया जाता है माशलीय सिद्धान्त व्यापार के परिमाण 
(५०७॥८) के विपय में कुछ भी नही बता पाता ! इस कमी को प्रोफ़ेसर टॉसिंग मे 'सकल-बस्तु- 
विनिमय ध्यापार फी शर्ता की धारणा (४४ ००/८८्छ/ ० 9० 87055 9977० ० ४०००) द्वारा 
दूर करने का प्रयास क्या ।! टॉसिग ने उन स्थितियों का विवरण दिया जिनके अन्तर्गत वस्पुओं 
के आधार पर निरूपित व्यापार की शर्तें भ्रामक निष्कर्य दे सकती हैं। उन्होंने सकल वस्तु-विनिमय 
व्यापार-शर्तों को दो अवधियों के वीच आयात व निर्यात की वात्तविक मात्राओं (९2 वुप॥४00८5) 
के कक अनुपात के रूप मे परिभाषित क्या । गणितीय रूप में इसे निम्न रूप में व्यक्त किया 
जा सकता 


20, /7%, (9७7७, (६-2) 
26, [27, | ४६२०० 

अथवा 

29 आग (95% न ॥6--3) 


हुक, 22। 25, 2श, 

उपर्युक्त समीकरणों में 2.8,, 25 27, एवं 206 का अयथे समीकरण (6-) के सन्दर्भ मे 
स्पष्ट किया जा चुका है । शेप के अर इस अ्रकार हैं: + «- 

25, ऋवर्ते मान बर्ष में निर्यात की मात्रा," 

(&#॥ " वर्तमान' वर्ष मे आयात की मात्रा, * ४ 

255 आधार वर्ष में निर्यात को मात्रा, त्था च 

200 5 आधार वष से आयात की माता, 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यहाँ माशल ने व्यापार को शर्तों के विषय भे केवल 
आयात व निर्यात मूल्यों [72., 27॥ 2, एवं 2/४,) का विश्वेषण क्या, वहो टॉसिग के मुल्यो 
के साथ निर्यात एवं आयात की मात्राओ को भी व्यापार की शर्तों के निर्धारण में शामिल किया । 
मदि समीकरण (6-3) का मूल्य इकाई (एक) से अधिक हो, तो यह निष्कर्ष सहज ही विकात्रा 
जा सवता है कि देश की व्यापार वी शर्तें पृवपिक्षा अनुकूत हुई है । इसके विपरीत, यदि समीकरण 
(8-3) वा मूल्य इकाई से कम हो, तो यह 7हा जायगा कि व्यापार वी शर्तें देश वे लिए प्रतिकूल 


हो गयी है । 
3. |# पर॒३४डचह, साधगगागव 7744० (१927), 99 !73 8 





ञ 
व 
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मु 4. जेकब धाइनर एव व्यापार-शर्तों का निर्धारण [72४० एफटा'5 प्रदयाउ णी प740९)-- 
जैहुब वाइतर के मतानुमार, “यदि निर्यात योग्य बस्पुओ के उत्पादन से सम्बद्ध औसत तबनीकी 
गुणा (६०)गांप्घा 0०थीशह३।३) के रूप में उत्पादम-लागत को शक सरेतक (ऐछ2४) बनाना 
सम्भव हो, तथा यदि इन गुणाकों से वस्तु-हपी ब्यावार-सवेतक (००प्राशा०0॥9 धागा एँ ह॥66 
पाएं) दा गुगा किया जाय तो इससे प्राप्त निर्देशाक केवत विशुद्ध वस्तु विनिमय पर आधारित 
ब्यापार की ग्तों या वस्तु-रुपी व्यापार सेवक वी अपेक्षा ब्यावार से प्राप्त लाभ व प्रवृत्ति का 
श्रैप्यतर मूघक होगा ।” उन्होने इसे [िगल था एकाकी फंक्टोरस स्थापार शर्ते (आहाढ 49005] 
॥श70$ एए 07206) की सज्ञा दी । गणितीय रूप से इसे निम्त र्प में व्यक्त रिया जा सकता ह५ 
25/0५ 25 


20790. +5; 


४३ 209. 755 (6-4) 





ब्राइतर ने श्र को निर्यावित घह्तुओं के उत्पादन थे अयुस्त साथवों के अनुपात के रूप में 
६ 
लेते हुए इगे लागत के एक संकेतक के रूप में व्यस्त किया। इसके अतिरिक्त, समौकरण (6-4) में 


मड,. 20 तंत॑ मू्यों 
शा फया तिर्यातित एंच ओयातित ब्स्तुओ के मूरंयों का अनुपात है और इसलिए इसे वस्तु- 
छपी व्यापार की सजा दी जा सजती है। 

5. बोहरी साधनयत्त व्यापार को सर्ते (7000८ # ०००८० एक थी 7/१05)--उत्ताइ- 
पत्ता का तरनीको गुणाक (वर्णाशा८थ छा) किमी देश के निर्यात एवं आयात दोनो ही को 
समाने रुप से प्रभा व करता है! यदि व्यापार की शर्तों के निर्धारण हेतु आयात को भी 34 
रपा जाय तो हमे दोहरी फंक्टोरल व्यापार की शर्तें प्राप्त होगी । परणितीय रूप में इसे समीकरण 
(6-5) में व्यक्त किया गया है : 

_22[7%० क्र (0५ 
कक. 40,/४०७ 


25, श७ 26, 2५४५७ 
5, 70 27॥ 59 6--5 
रिया 0. 4झ। 405 ॥॒ ) 


शामीकरण (6-5) मे का प्रत्यर्म मायातित इकाई दे उतल्मादन मे प्रयुक्त साधनी ये” अनुपात 
क 

को स्यवत करता है और इस कारण इसके आधार घर मावातित वस्तु की लागत शांत गो जा सब ती 
है। दूहरे शब्दों में, उक्त समीररेण से हम निर्यात व आयात दोनों ही के तकवीजी 2228, हा पृत्य 
शात कर मरते है। दोहरो फंक्टोरलस व्यत्यार शो शर्तों के विदम में रॉबर्ट सन ते अपने विचार 
प्रत्तुत किये थे । परन्तु ध्यापार की शर्तों वा इस रूप में निर्धारण केवल मिद्धाल् झूर में ही टीफ 
सता है । ध्यवह्वार में बह विधि उपयुक्त नही होगी क्योकि विर्यात एवं आयाव में ग्रड्त साधनों 
की उलाइबाता बे गुघांक शात करता एक कठिस कार्य है । 

6, आय पर आधारित व्यापार की शर्ते (00076 प८705 ० ॥770८)--ए. एवं. इग्ता 
(&. प्र णाश) एवं जी. एस. शोरेंत (0. 8 0शक्षा०८) ने दुख समय पूर॑ आयने आधार पर 
स्थापार की शर्तों का निर्धारण करने हेतु एक विधि प्रस्युत बी । उनके मतानुसार हिसी देश मे 
लोगों मे आयात करने वी दामसा का दिघरिण गुस्य रूप थे उतरी आय द्वाय होता है॥ मान 
सोजिए, डिसी देश का भुगतान श्ाम्य स्थिति में है, अर्थात्‌ 


86 | मस्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


40.05 ८ 277, 7 
__+ः25 
540 7 


इसी वोत को इस रूप में कहा जा सकता है कि देश की आयात क्षमता निर्यातरित वस्तुओं 
के मूल्य, इनकी मात्रा एवं आयातित वस्तुओं के मूल्यो पर निर्भर करती है, अर्थात्‌ 
छू स्ञ(593 मम) (5-०) 
उक्त समीकरण ठाग्र देश की आायात-क्षमता का प्रतीक है ॥ इस सभीकरण भे विद्यमान 
स्वृतन्त्र चरों में से किसी एक में भी होने वाला परिवर्तन 20% में परिवर्तन ला देगा । देश की 
आयात-क्षमता में निम्न परिस्थितियों मे वृद्धि होगी : 
(१) जब निर्यात-मृत्य बढ जायें (7४ ] ), तथा/|अथवा 
(8 ) जब निर्याव की मात्रा बढ़ जाय (25 | ), तथा/अथवा 
(07) जब आयात-मूल्य कम हो जायें (7# $ ) । 
यदि दो अवधियों मे आयातित वस्तुओं की मात्रा ज्ञात हो, तो हम निम्न विधि से आग 
ब्यापार-शर्तें ज्ञात कर सकते हैं : 
2025, + 7,020, - (4) 
जे 2८) 
या (07, कर क्या (2) 
(जो देश की वर्तेमान आयात क्षमता को ब्यक्त करता है।) 
इसी प्रकार, 25,299 कै] रश५ 2775 (3) 
7,005, न 
या ह ६000 ** कला »« (4) 
(जो देश की आधारवर्धीय आयात क्षमता का भ्रतीक है ।) 


20! | 


हक 


>> 23-22[27090-2%, 
का; श॥5 


१८४१] 
बन »« (9 
हज (6-7) 
7. बाजार व्यापार को शर्तें (शआ%5 प्रधाण5 ० 7990०)--प्रोफ़ेसर केसी दृधा 
(7०५. #९५४) 000009) कुच्न एवं विशुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्तों के संयोग को वाजार- 
व्यापार-शर्त के रूप में परिभाषित करते हैं। आगे वे इसमे दो अवधियों (/ए० 00॥560एएए९ 
ए५१043) में निर्यात की मात्रा एवं मूल्य तथा आयात की मात्रा एवं मुल्य के अनुपात के रूप में 
व्यवत करते हैं। गणितीय दुष्टि से वाजार-व्यापार शर्ते 
2, 00 77 2७ ... (६-8) 
क्र, एक, 27५. 90५ 
_ इस भकार व्यापार की शर्तों का निर्धारण दो विधियों में आयात ब निर्यात मृल््यों एवं 
मात्राओ के आधार पर भी किया जा सकता है । 
मत <* व्यापार को शर्तों के निर्धारक घटक 
[7400078 0888 #ाषाप5 प्रछठरश$ 067 475फए 
हे की शर्तों का निर्धारण बनेक घटकों दर होता है, परन्तु इनमे से प्रमुख घटक अग्र 
प्रकार है $ 


अस्तु, आय व्यापार शर्ते 
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(4) ब्रशुत्कलीति का प्रभाव, 

(2) अथपुत्यत का प्रभाव, 

(3) पूंजी की गतिशीलता, 

(4) क्षाथिक विक्राग तथा धुगतान-यत्युतत स्थिति, 

(5) विदेशी वस्तुओं को मौय सोच या गौमास्त आयात श्रवुत्ति । 

है (!) प्रशुर्क-नौति वा प्रभाव ([शार० जे पणार 900) --प्रगुत्म (प्र) के फल" 

स्वह्प देग बम झूरय पर यस्तुओं यंग आयात कर गयता है। वस्दुत, प्रशुल्क का एकड़ बढ़ा अनुषाद 
विदेशी विर्यातरर्ता द्वारा बदत किया जाता है। प्रभुल्कलीति के प्रभाव को आशिक सास्य-विए्व- 
पथ (ग04] स्यप्राणाएा कादं)४3) अबवा मार्गचीय अंग वनों (0ीट८ ८४४८३) की गहा- 
यता में अधिक सरलतापूवं क गा जा सवता है । 

५ 5 अशिक साप्य को दशा--रेसावित्र 6 2 ते परिवहन-व्यय गे होने यो स्थिति का प्रशल्क- 
भ्यं 3 अन्तर्राष्ट्रीय मृत्य है। प्रशुर्क लागू होने के बाद प्रत्यफ़ बाजार मे मूस्य-स्त्‌र 2 हो जाता 
है। यदि दोतो देशों में माँग वया धूति की लोच लगभग वही द्वी तो प्रशुस्क के फसस्वस्प आयात- 
करा वे तिर्यातकर्ता दोनो देशों में मूस्य आशिक रूप मे बंगा, अति अगुल्क का भार आयात 
कर्ता थ निर्यातकर्ता गमान रुप से बहन करेंगे । 


६4 








मूल्य 


(८ बरते हासा देश 





माँग बे बुत 0 धाँग  दृवि 


रेज़ाधित्र 6 2- प्रगुरुक का प्रभाव 
कैसायित्र 62 हमारे इस सर्फ वी पुष्टि बरता है झि माँग और पूति एी खोच के अनुरूप 
प्रशुत्गन्भार का निर्यात थे थायात करने याते देशों के बीच आवटन (2॥०८य007) होगा । उपयुक्त 
रैसापिव में प्रशुस्क का एश़ माग आयात करने सात उपभोक्ता ऊँचे मृत्य के छप में बदन रे 
जयएि प्रणुल्फ वा गैप माग विवति वस्तुओं के सीके मूल्य बे ूुए के निर्यात करने यागे देश को 
यहूत करना होगा । परन्तु यदि निर्यात करने बाते देश द्वारा तियति बस्लुओं का मरा था दिया 
जाय तो आपात परे वाले देश को प्रशुन्क के बादजूद बम पूत्य पर वह्तु प्राप्त हो जायगी तथा 
इगके लिए ध्यापार पो शर्तें अनुरूल हो जावेगी । 
अर्पण चच्त (गीटि ०एा७८३) के आधार पर रपप्टोदएण--रेसॉषित्र 63 में भारत तथा 
अपरीता के दृश्वात और बड़े रे अपंय बच (पमश 04 एवं 02) यहतुत डिये गये है । मे अपेण 
बक्र /! किल्‍्दु पर परस्र बाटते हैं। इसी के आधाद पर हम यह शात शेर सड़ते है किभाख व 
अपरीजा इस्पात ये वर वा विनिमय दिस अनुपात के आधार पर जरेंगे। भेंगी वि यपस्‍्ट है, 
आरत इस्पात शा आयात तथा बायद़े बा निर्यात बरता है, जब हि अधरीबा इस्पात वा नियति एव 


कपड़े बग सायात करता है) 
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अब मान वीजिए अमरीवा द्वारा इस्पात पर निर्यात-चर (प्रशुल्त) लगा दिया जाता है। 
इसके फसस्वरूप इसना अर्पण वत्र 08 हे स्थातान्तरित होरर 08' हो जाता है वस्तुत अमरीतबा 
द्वारा कपड़े के आयात पर प्रशुल्क लगाते पर भी उस देश का अ्पण वत 08 से 08' को स्थिति 


्ँ 


# भारत 





रेखादित 6 3--अर्पण घक्र एव प्रशुल्क का प्रभाव 


गर्ल 
8 8 
8० हे 





ञ् 


0 


इस्पात 
रेखाचित्र 6 4--अपण वक्त एवं प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क नोतियाँ 

में आ सकता है। चाहे कपडे के आयात पर कर लगाया जाय अथवा इस्पात के निर्यात पर, अशुल 
का प्रयोजन यह होगा कि अमरीवा इस्पात की निदिप्ट मात्रा के बदले अब पूववपिक्षा अधिक मात्रा 
मे कपड़ा चाहता है । उदाहरण क लिए अमरीवा पहत 00 मात्रा कपडे के बदले (४४ इवाइयाँ 
इस्पात वी विनिमय करता था परन्तु प्रशुल्क दे बाद अब &/” इकाइयों का ही विनिमय करना 
पसन्द करता है--शेप अर्थात्‌ ४7 इबाइयाँ प्रशुत्क के रूप म प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत, 
यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ पहले अमरीका 08 मात्रा इस्पात के बदले 03 इकाइयां कपड़े 
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का विनिमय करने को तैयार था अब (निर्यात-कर लगाने के बाद) 05 इकाइयाँ इस्पात के बदले 
कपड़े की 78 इकाइयाँ विनिमय करने को तत्यर है | बुछ मी हो, अपंय बक्र का 03 से 0/' के 
सूप भे स्थानान्वरण होने पट दोतों वस्तुओं का विमिमयन्जनुपात 02 से बइलकर 07 हो जाता 
है, तथा व्याधार की शर्तें अमंठीका के अनुकूल हो जाती हैं । 

यदि भमरीउतय द्वारा कपड़े के क्षायात पर प्रशुल्क लगाने को प्रतित्रियास्वरूप भारत भी 
इस्पात के आयात पर प्रशुत्क लागू कर दे तो अमरीका को प्रशुल्कलीति के कारण लाभ नही होगा 
तत्मा भारत को प्रतिशोधात्मर (7£0॥३॥079) नीति के कारण अमरीका की व्याप्रार शर्तें उसके लिए 
अनुकूल नही हो पारयेगी । 

यदि भारत वे अपरीवा दोनो ही प्रशुल्क की आड मे व्यापार करता श्रासम्भ कर दें तो 
इससे दोनो ही देशों को व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ कश हो जायेंगे। रेसाचित्र 6*4 भे प्रतिगोध 
को भोति के प्रभाव व्यक्त किये गये हैँ! 

चस्‍्तुत यदि अमरीकी प्रशुस्कननीति द्वारा व्यापार शर्तों को अधिक अनुकूल बना सवता है 
तो भारत के लिए भी स्पयं के लाभ हेतु (अथवा प्रतिरक्षा हेतु) ऐसा करना पूर्ण सम्भव है। अमरीका 
को प्रगुल्क के फलस्वरूप उसी स्थिति में लाभ हो सकता है जय भारत कोई प्रतिशोधात्मक नीति 
में अपनाये । एडम स्पिय में इन्ही कारणी से प्रशुत्कमीति का विरोध किया था । 

रेखाचित्र 6'4 में भारत व अमरीका द्वारा प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क नौदियाँ अपनाने के: फल- 
स्वरूप व्यापार की शर्तें तो अपरिवर्तित रहती हैं परन्तु इनके कारण व्यापार का परिमाण कापी 
कम हो जाता है। व्यापार के परिमाण मे हुई इस कमी के कारण विदेशी व्यापार से दोनो देशों को 
होने वाले साभ भी कम हो जाते हैं ! 

(2) अवमृल्यत का ध्यापार-गर्तों पर प्रभाव ((#८८६ ०! 70८एगेपवएएणा छा पल ० 
॥7७0०)--जब कोई देश अपनो मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उत्त देश की निर्यात वस्तुओं बा 
माँग दफक़ ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है। बुमरी ओर देश में विद्यमान आयात३र्ताओं को उगी 
मात्रा में आयात की गयी वस्तुओं के बदले अधिरू स्वदेशी मुद्रा का भुगतान करना पहता है ओर 
इस कारण आयावित वस्तुओं का माँग वक नीचे की ओर विव्तित हो जाता है) रेखातित 6*5 में 
आयात व निर्यात माँय पर अवमूल्यन के प्रभाव प्रदर्शित किये गये है 


जावराष्ट्रोय पूलण अषवा विदेशी सुद्रा 
के रूप में कव्रेंगी तुशा शग मूल्य 





0 है है।. [क्याति बी घाता ए जान कापात हो भार 


रेसाधिन्र 6-5--अवमूह्यत रा आपात द वियात शो माँग पर प्रमाव 
अबमुल्यन के फलस्वष्प देश को मुद्रा वा मृल्य विदेशी मुद्रा के रूप में बम हो छाता है। 
इसके फठस्‍्वस्प देश की बस्‍्तुमी कौ विदेशा में माँग अर्थात्‌ देश की निर्यात मय में बूंद होगी। 
इसके व्परोत, अवधूत्यत के कारण विदेशी वस्तुओं का देश को सुद्दा के रूप थे अधिक भुंगतात झरना 
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पडता है, इस वारण विदेशी वस्तुओ की माँग अर्थात्‌ देश में विदेशी वस्तुओं थी पूर्ति मे कमी हो 
जायगी। रेखाचित्र 6 5 वा भाग (अ) अवमूल्यन का निर्यात माँग पर प्रभाव व्यक्त करता है जयकि 
भाग (व) मे अवमूल्यन वे” कारण आयातित वस्तुओं की पूर्ति म हुई कमी प्रदर्शित वी गयी है। कुल 
मिलाकर अवमृल्यन के कारण देश की विदेशी व्यापर की शर्ते अनुकूल हा जाती हैं । इसके साथ ही 
अवमूत्यत भायात म कटौती एवं निर्यात म वृद्धि वे” माध्यम से दश के भुगतान-सस्तुलन पर भी 
अनुकूल अ्माव डालता है । रेसाचित्र 6 6 से यह स्पष्ट हो साती है । 









न का झुगधव - 
से तुतत पर प्रारम्मिव अनुदूत वमाव 


(5-40 ' 

2 पर आधार 
अवपूरूयन का मुगतात - 

सतुतत वर भा तप्त प्रमाव 

» मय हनकनम--मम-म-ं नमन मन» «“०५«««न 
है रैं३ + | राष्ट्री आय) | 

"(४, - ४४) अवमूल्यन के परचात 
मुगतान-स'तुलन 

(४ -॥४) 


अवमूल्यन के पूर्व का 


भुगतान-स तुवत 


रेखाचित्र 6 6--अवमूल्यन का भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव 

यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि भुगतान-सन्तुलन में (वर्तमान सन्दर्भ में) 
केवल आयात ख निर्यात का अन्तर (/--2/) ही लिया जा रहा है। व्यापक सन्दर्भ मे भुगतान- 
हि न॑ में पूँजी वी गतिशीलता, जहाजी व अन्य सेवाएँ तथा यात्रियों द्वारा क्या गया व्यय भी 
ले किये जाते हैं । के 

अस्तु अवसुल्यन वे परिणामस्वरूप जब निर्यात में बुद्धि एव आयात मे कटौती हो जाती है 
तो देश का भुगतान-सन्तुलन पूवपिक्षा अनुकूल हो जाता है। रेखाचित्र 6 6 में अर्थ-व्यवस्था वी 
प्रारम्भिक आय ४, पर लीजिए जहाँ आयात व निर्यात समान हैं। अवमुल्यन के बाद भुगतान 
सम्तुवत अनुकूल हाते के कारण भुगतान-सन्तुलन वत्र (--2४) ऊपर की और विवर्तित हो जाता 
है, तथा ४, # राशि का (विघुद्ध) भुगतान देश को अन्य देशो से प्राप्त होगा । परन्तु कावान्तर मे 
निर्यात को आयात से आधिक्य मे कमो होती जायगी कौर नन्‍्तता 2, आय पर बाबात' व तिवांति 
पुन समान हो जायेंगे । वस्तुत अवशुल्यन के फवस्वरूप भुगतात-सन्तुलन एवं देश की राष्ट्रीय आय 
पर क्तिना अनुकूल प्रभाव होगा यह इस वात पर निर्भर करेगा वि. ($-7,) वक्र बा ढलाव 
अर्थात्‌ ग्रणक का मुत्य क्तिता है। अगले अध्याय में हम विदेशी व्यापार मुणक की और अधिक 
विस्तार से चर्चा करेंगे। 

(3) पूँणी की गतिशोलता (09. )/०४८॥९७७७)--हम यह जानते हैं कि देश में पूंजी 
वी प्राप्ति होने पर भुगतान-सन्तुतन पर अनुकूज प्रभाव होता है जबकि पूंजी बाहर जाने पर 
भुगतान सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा । इस प्रकार के पूंजी स्थानान्तरण देश के निवासियों 
या विदेशी-नागरिवों के स्त्रत्व अधिकारों (णं॥70$ 06 7600८7/5) को प्रभावित करते हैं। पूंजी 
वो प्राप्ति का अर्य यह होगा कि देश के लोगो को विदेशी लोग भुगतान कर रहे हैं जबकि पूंजी के 
भुगतान वा आशय यह हागा कि देश के लोग विदेशियो को भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार पूंजी 
की पर्याप्त प्राप्ति देश की व्यापार शर्तों को अनुकूल बनाती है जवकि पूंजी वी भ्राप्ति म कमी 
अथवा गे के देश क' नागरिकों पर बढते हुए दावे से व्यायार की शर्ते देश के लिए प्रतिकुत 
हो जाती हैं। 


(4) क्षाथिक विकास तथा भुगतान-सन्तुलन स्थिति [20ण0णा० छे८रकष०्क्पाशाए गाव 
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फगराशा०6 ण॑ एशप्ाधा। 504807)--चैदा_ कि ऊपर बताया गया है, निर्यात वे आयात से 
अधिक होने, अथत्‌ भुगतान-सन्तुलय विपक्ष में द्वोने पर व्यापार की शर्तों पर प्रतिझूल प्रमाव होगा। 
परन्तु भुगतान-सस्तुलन स्वयं देश के क्ाधिक विकास के स्तर पर निर्भर करता हैं। साधारण तौर 
पर यह देता गया है कि विकसित देश अधिक में अधिक बस्तुओं को कम लागत पर निर्मित करने 
एव इनका अधिक निर्यात करने की स्थिति में रहते हैं जबकि अधिकाश उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन 
देश में ही करने के कारण इतके आयात बहुन थोड़े से होते हैं। इसफे फ्रस्वरूप ही विकसित देशों 
का भुग्रतान-सन्तुलन साधारणतया पश्ष में रहता है। इसके विपरीत, विकासशील देश आयात अधिक 
करते हैं और ऊँची लागतों तवा औद्योगिक पिछड्रैपन के कारण अधिक मात्रा से निर्यात करते की 
म्यिति में नहीं होते | यद्दी कारण हैं. कि विकासशील देशों का भुगतात-सन्तुलन विपक्ष में रहता है 
तथा इनके लिए व्यापार की शर्तें भी प्रतिकूत रहती हैं। गुल मिलाकर यह कहा जा सदता है कि 
देश ये आधिक विकास का स्तर भुगतान-सम्तुमन को प्रभावित करने वाला एक महंत्वपूर्ण घटक है 
और इसी कररण यह व्यापार को शर्तों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है । 

(5) विदेशी वस्तुओं की मॉँग-लोच या सौमान्त आपात प्रवृत्ति (8४:५५ ० ए६फ5णत 
छा रिग्रणडाा 00005 6 पाद ैशहगज छ0्कु्यज्ना/ ॥0 ॥ए907)--व्यापार की भर्तों को 
सीमान्त आयात्त प्रवृत्ति अथवा विदेशी वस्तुओ की माँग की लोच भी प्रभावित करती है । इत 
दृष्टि से विदेशी वस्तु के माँग बक्र का स्वरूप काफी महत्वपूर्ण है। यदि सीमात्त आयात प्रवृत्ति 
इंकार्द के समान है (2:7/7%]), तो इसका सह अर्थ होगा कि देश की आय बढ़ते के राथ-याय 
आयात में आनुपरातिक बूद्धि होगी ।_ ऐसी स्थिति से अवमृत्यन का प्रभाव आयात ब निर्यात पर 
समान रुप सी होगा तथा ध्यापार-शर्तें यथावत्‌ रहेगी ॥ यदि सीमान्‍्त आयात प्रदूत्ति इकाई से कम 
है तो अवमूल्यन के फलस्प॒रूष व्यापार की शर्तों पर अनुझूल प्रभाव होगा और पदि सीमान्त आयात 
प्रवृत्ति इपाई रो अधिक है (8॥70/:>व), तो भवमूत्यत दवोने पर आयात मे मनुपात से अधिक वृद्धि 
होगी एवं व्यापार की शर्त प्रतिदूस रूप से श्रभावित होगी । 

्न्नॉ व्यापार फी शर्तें तथा आथिफ विकास 
॥शादश5$ 08 प१७98 68४0 ९ट080शाट #:2५प.,0ए7॥9ठगा 


दया प्रतिकूल स्पापार-शर्तों का आवश्यक शप से यह अर्थ है कि विदेशी स्पापार पे प्राप्त 
जञाभों में कमो हुई है ?) 

व्यापार फी शर्तों का विश्लेषण इस कारण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है झि ध्याप्राए-र्तों 
आर्थिक विकाम के मिद्धान्तों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं। यदि किसी विकासशोल देश की प्यापार- 
शर्तें उसके | ५ पूल हैं तो उसमें द्ुत आधिक विकास की सम्मावना काफी बढ़ जाती है। अनुशूल 
स्यापार-शर्तों फ्रे कारण इस विकासशील देश को आर्थिक विकास की मति बढ़ाने हेतु आवश्यक 
भशीतों व क्ने माल के आयात मे सुविधा होगी ! सैद्धान्तिक दृष्टि गे दम प्रकार अनुशूल व्यापार- 
शर्तें देश के आवविक पिक्मास की गति को बढ़ाने गे सहायक हो सकती हैं। 

परन्तु णेवन्स (70४०७) ध्यापार वी शर्तों गो विदेशी ख्यापार मे धाप्त होते वाजे साभ 
का प्रतीक नहीं मानते । उनको यह तर्क है. रिव्यापार की शर्तों द्वारा आयात पी सीमास्त इबाई 
पे प्राप्त उपयोगिता एवं निर्यात की सीमान्‍्त इकार्द की अनुषयोगिता वा सम्बन्ध व्यवत विधा जाता 
है जबरि ध्यापार मे होने वाले लॉभों से आयात से प्राप्त बुलल उपयोगिता एवं निर्यात बौजुल 
उपयोगिता छा अन्तर तिया जाता है । यह भी धम्मय है. कि डिल्ही परिस्थितियों में ध्यापार बी 
शर्तें प्रतिद्ूल द्वोने पर भी विदेशी व्यापार से प्राप्त होने बाते लाभ बढ़ते रहे। ध्यापाए से प्राप्त 
लाभ उसे स्थिति में अधिकतम होंगे जब आयांतो की सीमान्त उपयोगिता एवं निर्यातों की सीमान्त 
अनुपयोगिता समाव हो (॥/0,,--४0,) । इसका अर्थ यह है कि व्यापार की अन्तिम या सीमान्त 
इकाई कोई लाभ प्रदान नहीं करती । है 

अन्तु, स्पापार वी शर्तों एप आविक गियास में कोई प्रत्यश ग्रम्नन्ध नही है, तपों जगा 
कि जेवस्स मे बहा है, स्थापार थी शर्तें प्रतिझूल होने पर भी देश बो विदेशी व्यापार से भ्राप्त होते 
बाला साभ उत्तरोत्तर बढ़ राजता है । कच्चा माल एवं आवश्यक सर्द वी पर्याप्त उपलब्धि देगे बा 
आपिक विकास में अधिक योगदान दे सफती है, भले ही अस्पकाल मे ध्यापार वी शर्तें देश बेः लिए 
अनुकूत म हो । 
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विकासशील देशो की द््यापार-शर्तें प्रतिकूल होने के कारण 
[९#ए5४$ 07 एटष्टाह्ाराणर&700४ पर पप्तछ पार॥8 5क पए७08 
(७४ ऐएारएएर-72एछा,0750 ८0फसराह] 

(() प्राविधि का पिछडापन--भारत जैसे देशों मे पिछडी प्राविधि वे वारण उत्पादकता 
का स्तर नीचा है तथा प्रति इकाई उत्पादन-लागत विकसित देशों वी तुलना म काफी ऊँची है । 
चूँकि प्राविधि का गरुणाक व्यापार की शर्तों का एक महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है, पिछडी हुई प्राविधि 
के' कारण विकासशील देशो की व्यापार शर्तें भी प्रतिकूल रहती है । इसके' विपरीत उनत भ्राविधि 
के कारण विकसित देशो की व्यापार की शर्तें अनुकूल रहती हैं । 

(2) जनसंझया की वृद्धि--विकसित देशों वी अपेक्षा विक्रासशील देशो में जनसख्या की 
वृद्धि दर काफी अधिक है। इसवे' फलस्वरूप देश म विभिन्न वस्तुओ की माँग का दवाव बढ़ता जाता 
है 2 3५४ अतिरेक में कमी हो जाती है ! यही वारण है कि इन देशों मे व्यापार की शर्तें प्रतिकूल 
रहती है । 

(3) हासमान प्रतिफल--विकासशील देशो में मुस्य व्यवसाय कृषि है जिसमे उत्पादन 
हासमान प्रतिफल के अन्तगत्त होता है। इसके परिणामस्वरूप भी इपिश्क्षेत्र म उत्पादन-लागत 
अधिक होती है । इसके विपरीत विकसित देशों मे न बेबल उद्योगो मे अपितु कृषि मे भी उन्नत 
प्राविधि के कारण वहाँ उत्पादन-लागत काफी नीची है। पिछड़े हुए देशो की व्यापार-शर्तें प्रतिकूल 
होने का यह भी एक मुख्य कारण है । 

(4) उत्पादन के साधनों की गतिशीलता--साधारणतया विकसित देशो में उत्पादन के 
साधनों का आवटन बस्तुओ के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप हो जाता है। यदि किसी वस्तु विशेष 
का मूल्य अन्तर्राप्ट्रीय बाजारों मे कम हो जाय तो विकसित देश उसका उत्पादन कम करके साधनों 
को उन उद्योगों में प्रवृत्त करेंगे जहाँ मूल्य बढ रहे हैं अथवा जहाँ मूल्यों मे ह्वाम नही हो रहा है । 
इसका वारण यह है कि इन देशो में उत्पादन के साधन अर्थात्‌ श्रम व पूंजी अयधिव' गतिशील हैं। 
परन्तु विकासशील देशो की अर्थ-व्यवस्था प्राथमिक व्यवसायो पर भाधारित होतो है तथा इन 
व्यवसायों भे प्रयुक्त उत्पादन के साधनों भे साधारणतया गतिशीलता का अभाव होता है । सामाजिक 
रूढियो एवं मान्यताओं के कारण श्रम की गतिशीलता विकासशील देशों भे विकमित देशो वी अपेक्षा 
कम होती है । यही नही अयथंव्यवस्था पिछडे होने के कारण साधनों के लिए वैकल्पिक उपयोग भी 
सीमित जो है। इत देशों के अधिकाश निर्यात कृपि या खनिज से सम्बद्ध रहते हैं और यदि इन 
वस्तुओ के अन्तर्राष्ट्रीय मुल्य कम हो जायें तब भी उत्पादन के साधनों को अन्य ब्यवसायो मे भ्रवृत्त 
करना सम्भव नहीं हो पाता । फलस्वरूप कम मूल्य पर भी अन्तर्राष्ट्रीय वाजार में ये देश काफी 
(प्राथमिक) वस्तुएँ बेचने को तैयार रहते हैँ । इसी प्रकार, साधना मे पर्याप्त गतिशीलना न होने वे' 
कारण भी पिछड़े हुए देशो की व्यापार-शर्त प्रतिकूल बनी रहती हैं । 

(5) अ्रतित्यानश्वन्त वत्तुर्श्ते ४ ऋभाव--फिछडे हुए देश अतेक अतिकार्य वह्तुणे को पूर्ति 
हेतु विकसित देशों पर निभर रहते है, जवकि विकसित देशो वी निर्भरता इन पर नही होती । न 
केवल विकसित देशो में उन वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन होता है, जो पिछड़े हुए देश निर्यात करने 

मे समक्ष है, अपितु वे (विकसित देश) वैज्ञानिक साधनों के उपयोग द्वारा उन वस्तुओ का विकल्प 
भी खोज लेते है। कपास के स्थान पर नाइलोन का धागा तथा जूट के स्थान पर विशेष विधि द्वारा 
निर्मित कृिम टाट इस वात वे' द्योतक है कि विकसित देश उत्तरात्तर पिछडे हुए देशों पर अपनी 
निर्भरता में कमी करते जा रहे हैं। इसके” विपरीत, पिछडे हुए देश ऐसा कोई विकल्प नही ढूंढ पा 
रहे है--अपितु बढती हुई जरूरतो के कारण उनकी विकसित देशो पर निर्भरता बढी है जिसके 
कारण उनकी व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती जा रही है । 

राउल प्रेविश के शब्दों मे, “अल्प-विकसित देश वी व्यापार-शर्तें लगातार प्रतिकूत होती जा 
रही है! उन्होने अपनी पुस्तर 7०शक्षक्के ेंशर बेल मगाद् [नि 0श्ंग्शाशा। में 
यह स्पष्ट किया कि दीघंक्ाल म विमित बस्छुओ के मूल्यों मे कमी होने की अ्रवृत्ति रही है चूँकि 


हर >> कक --कननपपक मिल म कं 
3. एण शिक्षाओ, “एण्प्णललरी ए0०एकगा एाएद्यक्‍व्सश०फत्त ए०राघ्रार 4#शगाच्या 
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अस्प-विकमित देशों में मुख्य रूप से प्राथमिक वस्तुओ जैसे--चाय, चीनी, कॉफो, ताँवा आदि का 
ही। मधिक्र उत्तादन होता है इसके साथ-साथ इन वस्तुओ में कोई युणान्मक परिवर्तन भो नहीं 
हुआ है । जबकि विकसित देश मुख्यत, दिवित बम्तुओ का ही अधिक उत्पादन करते हैं तथा उन 
बस्तुमों में बहुत अधिक सीमा तक गुपात्मक सुधार भी हुआ है। अतः प्राथमिक वलतुओं के मूल्यों 
की अपेक्षा निर्मित वस्तुओं के मुत्यों में अधिक वृद्धि हो रही है। फ्रलस्लष्ठप विकसित देशों ही 
व्यापार-शर्नें अधिक अनुकूल होती जा रही हैं 

(6) विकासशील देशों में संगदव का अधांव--विवासशील देश चाय, शक्कर, कोफ़ो 
(कहवा), कॉफी, चीड का तेल बादि अनेक बल्तुओं तथा खनिज-पदायों का उत्पादन करते हैं, जिनया 
विकसित देशों में उत्यादन नहीं होता। यद्दि विकामैशीव देशों में संगठन हो (यूरोपियन साझा 
बाजार की भाँति) तो वे इन वस्तुओं के निर्य़त हेतु विजसित देगो से अतुकुल शर्तों पर सहसति 
प्राप्त कर मकने हैं। परन्तु इन देशों में प्रतिस्पर्धा होने तथा साथ ही साथ अनिवायंताओं की पूति 
हैतु दवाव होने के कारण ये प्रतिकूल व्यापार-शर्तों वर भी उपयुक्त वस्तुओं का निर्यात करते हैं। 

भी मिगर ने अल्म-विवर्मित देशों की व्यापार-शर्वे प्रतिझूल होने का एक अन्य कारण बताया 
है | उनझे भत में ततभीकी उत्पत्ति (2०0४८४०॥ 7०णीएंपृ४८) से साभ या तो उत्तादनकर्ता ऊँची 
आय के हाय में प्र।प्त करते हैं या उपभोक्ता को कैम मूल्यों के रूप में प्राप्त होता है। अन्य-विकमित 
देशों में तक़दीकी विकाम के लाभ उपभोकता को प्राथमिक वस्तुओ के कम मूत्यों के रूप में प्राप्त 
होते हैं. जवक्ति विकृमित देशों में इसका लाभ उत्तादकों को ऊँची आय के हप में मिलता है । भ्रो 
ए. एस. मलेद के अनुसार, अल्य-विकधित देश लगभग समान वम्तुओ का हो उत्पादन वरते हैं । 
वै अपती वस्तुओं के लिए धाहर बाजार नहीं दूँडते हैं। इठमे आवश्यक स्रगठन का अमाब होते के 
कारण ये देश अयती वस्तुओं के याजारीं की आध्ति हेनु आपस में प्रतियोगिता करते रहते हैं । फत- 
स्वक्षप इनका लाभ का अश कमर होता चत्रा जाता है । विकसित देश इस अ्रतियोगिता का लाम 
छठा जेते हैं । 

जद तक 3पयुंकत परिम्थितियों में आगरा परिवर्तन नहीं होगा, पिछडे हुए देशों के लिए 
व्यापार को शर्तें अनुकूल नही हो सकेगी । 

प्रश्न एवं उनके संकेत 
], व्यापार को शर्तों से आव कया समझते हैं? उन घटकों का विवरण दीनिए जो इसके निर्धारण 

फो प्रभाषित करते हैं ४ स्‍ ग 
१५॥4९ ॥8 ०0७ 9/शाए$ णीं ॥०(३ ? टिफराजी! 06 उलण३ ह3( ्रीएशा2ह 45 
एलघाए।एऑ०, 82 दिनीय 
[मंकेत--अगत के $धम भाग से व्यापार की शर्तों का अर्थ बताइए तथा द्वितीय भाग के 
उत्तर में ब्यापार की शर्तों के निर्धारण वी प्रतिया समझाइए । इस प्रश्त के उत्तर में उपयुक्त 
रैखाबिव तथा उदाईएण का उपयोग लाभग्रद होगा।] 
वस्तुओं तथा आर से सम्बद्ध व्यापार-शर्तों में कयर अन्तर है ? इस धारंघाओं का स्याव- 


हारिक महत्व वर्टईेए । हे 
प का भ्रावेशइउण्त 99. ०ण्शावव049 पटाए5 ० ॥346 जा ॥00060॥॥$ 


42400 48 ॥॥6 एक्‍बटशएव $'वॉी८०॥७९ का एशलट एताव्ण्रएच 7 
सम्बद्ध विभिन्‍न घारणाओं को स्पष्ट हप से समशाइए 4 


3. व्यापार की शर्ट हें 
शा क्‍॥॥6 ढावदियार एजणाल्‍र]्ञाड जी दिठाड जञ फघ्एट 


हित किक व 3 के उतर एड नंगे होंगे। इनमें स्यणर बी शर्तों बा अर्थ बठाने के 

दाद इनमे न; विभिन्न धारणाओं वा उत्तेख वीडिए तथा ययासम्भव इनशा तुसतात्मर 

विवे वर £. प्रझ्द के डितीय भाग ये उत्तर हेतु बस्तुओं तथा झाय से सम्यद्ध ध्यापार- 
शर्तों के गे रक महत्व वा भी उत्तेस वीजिए कं न्‍ 

बे के कषन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार से लाभ बयां प्राप्त होते हैं ?े इन छा्ों को दिस प्ंरार 

4. यह बताइए रे १ 


भसापा जाई 


है 
>च0च हुआंडड ढाई उद्ालाए१0ण7॥ओं ॥906 8००४६ 7 ॥0% आह हज है 


फ्हावा 


94 | अन्तर्राष्ट्रीय अरेशास्त्र 


0 


सिक्त--अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के क्रेता व विक्रेता, दोनों ही पक्षों का लाभ हाता है यह 
स्पप्ट कीजिए | उदाहरणों सहित वताइए कि व्यापार के कारण इन लाभो की उत्तत्ति क्सि 
प्रकार होती है तथा इन ताभी को किस प्रकार मापा जा सकता है।] 

अन्तर्राष्ट्रीय रुप से सरोदी या बेची जाने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किप्त प्रदार किया 


जाता है ? विस्तार से समझाइए ! 
प्०७ धर पर ज़ाएटड ० ॥एण॑लप्रशआणावओए ए06९४ 80005 (वाशणा॥९0 ? एफ़ागाय 


40॥9. 

वएप अप्तर्राष्दीय व्यपर से प्राप्त लाभो से क्‍या समझते है. ? कया भापकी सम्मति में अन्त- 
रप्ट्रोय व्यापार के लाभ फ्सी देश दे आकार पर निर्भर करते हैं ? अपने उत्तर की पुष्टि 
हेतु पर्याप्त कारण दें । 

प्रणष्ट ५०७॥३ ३०७ तच्शाह 89७5५ 40ण9 भाच/शञ05)] 8057 00 ५0७ 9॥४ ४4 
(रा0णाण्व री 8905 967८०१०५ ७७००० ए€ हार& ण एट ००0एएा/५ १ 006 १६8४० 75 
0 १0ए 3059९ 

[सकेत--इस प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर प्रश्न 4 के अनुरूप होना चाहिए। अपने उत्तर 
के द्वितीय भाग मे यह वताजें वि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ कस सीमा तक देश वे 
आवार अर्थात्‌ देश वो उपलब्ध प्राहृतिक साधना कौ मात्रा पर निर्भर करते हैं। अपने 
उत्तर वो अधिक प्रभावशाली बनाने हनु उदाहरण एवं उपयुक्त तकें प्रस्तुत करें। यह भी 
स्पप्ट करें कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ कक्‍्सि सीमा तक राजनीतिक, तकनीकी एवं 
सामाजिक स्थिति पर मिर्भर वरते हैं ।] 

रेखाचित्र बी सहापता से अस्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सिद्धान्त में पूति व माँग को लोच की 
घारणाओं का महत्व बताइए | 

छाफ़ॉगा। छात्र 06 ६७ ० ग्र48475 6 आ्ठणात०४०९ एण 06 ९०7००7॥ ० ९३६४० 
ला 0897४ बाद ततल्यात्रा्ं 70 (४९ (९09 णी770ट300रथं एथैए्टड, 
[सकेत--साधारण तौर पर माँग व पूर्ति की लोच का वस्तु के मूल्य पर पर्याप्त प्रभाव होता 
है। ठीक इसी प्रकार अन्तर्राप्ट्रीय बाजार मे भी वस्तु कः मूल्य निर्धारण कापी सीमा तक 
इसकी पूर्ति व माँग की लोच हारा निर्धारित होता है । यहा स्पप्ट करने हेतु रेखाचित्रों की 
सहायता से इस प्रश्त का उत्तर दें +] $ 

व्यापार के लाभ किस प्रकार उत्पप्त होते हैं ? ये क्सि रूप मे। व्यापार को शर्तों पर निर्भर 
करते हैं तया उनके परिवर्तेन द्वारा फंसे मापे जा सकते हैं ? 

ज0एछ 60 हथा5 प0ग 306 एा56 ? ॥॥ %॥3॥ $टा56. 00० ॥॥686 06६00 00 श7$ 
णी॑ 0306 870 €्रा3 98 769577९त ७५ ८१३०९९5 प्ध्यधा0 

[संकेत--उत्तर का प्रथम भाग प्रश्न 4 के अनुरूप होगा। उत्तर है द्वितीय भाग में व्यापार 
को शर्तों तथा व्यापार स प्राप्प लाभो का सम्यन्ध बताना चाहिए १ रेसाचिता व उदाहरणों 
वी सहायता मे यह भी बताना चाहिए कि व्यापार को शर्तों म न न हाने पर अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार से लाभो पर क्या प्रभाव होता है।) हि 
व्यापार को शर्तों वे' निर्धारण मे पूर्ति एव माँय की लोचों का वया महत्व हे विस्तार से 
समझाहए । 


#चा395९ ह€ शहवत्य०९ ० 5०फग्ञाफ शत तद्ञाआप है '$ ॥ग्रीएशाशाए 06 
पशा75 ० ॥966 


[सकेत-इस प्रश्न क उत्तर भे विद्याथियों को पृत्ति व मांग की लोचो का व्याप्रार-घर्तों के 
निर्धारण मे योगदान बताना है बतएवं उन्हें चाहिए कि पहले पूति ब|मांग वी लोचो तमा 
व्यापार की शर्तों का अर्थ समझाएँ और तत्पश्चात्‌ इनके परस्पर सम्बन्छूवो व्यास्या करें ।] 
टॉसिय हारा निरुषित विश्युद्ध एव सकल व्यापार-शर्तों का अन्तर बता>एु। कसी देश वी 
सकल व्यापार शर्तों मे परिवर्तत का आपको दृष्टि मे क्या प्रभाव होगा ? 


छाफाशा प३०5छ९85 0500ट८007 फैशजरल्दा हटा शात॑हा055 ल्याई (7306 शेर 
शहण(०१००५ छणा।त ६०0 35० ६० ८घह6६5 ए 4 ए000'5 87055 (९३-:0$ 0 0870० 7 


4. 


पट 
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ध्यापार को शर्तों से सम्बद्ध विभिन्‍्त धारणाओं का उल्लेख कोजिए ॥ क्षया आपकी दृष्टि से 
व्यापार की शर्तों में गिरावट का परिणाम आवश्यक रुप से आयिक कल्याण की क्षति के 
शप में होता हे ? 

8८घ४5३ ए्चा0५8 एणार९[फा$ड ला टहातड ठा ध्बवतेंल 90 #07 धांधो: ह३( तलाललंकायएच 
7 चशा5 0 (7806 700९5534॥ए वरा८३७$ 4055 ए €एणा०पा0 छ!गि० 2 
[प्रकेत--उपर्युक्त प्रश्न का प्रथम भाग भ्रश्त 3 के अनुरूप है । द्वितीय भाग मे यह बताना 
चाहिए कि ध्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने पर आधिक कल्याण पर क्या प्रभाव होता है। 
यह स्मरपीय है कि किन्ही परिस्थितियों में व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने पर भी आध्थिक 
कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव नही होता ।] 

मिम्न धारणाओं के बोच अन्तर बताइए. (भ) बर्तुपत ध्यापार की शर्तें तया साधनगत 
व्यापार की शर्ते, एवं (घ) सकल ब्यापार को शर्तें तया विशुद्ध व्यापार को शर्ते । इनमें से 
व्यापार के लाभों का शात किनके माध्यम से सम्भव है ? 

एत्रांगहणंशा एलम्ट्लशा (8) एण्गाण04॥9 लगाई ० 466९ बत्त हिएाण। दागा$ ० 


प्रड5९, 300 (0) ६7055 97067 (शाा$ ए घर6 870 ह6 ऐजाटः टाण३ ए॑ ध306, 
गाए ताँ शार5८ ध्००( #00 6५ एएुणा 8$ ६० एक्‍एय० 0 69005 ॥00 80८? 


य्र 


व्यापार गुणक की अवधारणा 
एिप्रड 205८टएहश' 07 पर89४ ाणगारशएए] 





ग्रुणद की धारणा वा सबसे पहले केम्ब्रिज अर्थंशास्त्री आर एम कॉहन' ने आधिव सिद्धान्त 
से प्रयोग किया । बाद म कीन्स न गुशक के सिद्धान्त का विकास क्या । कोन्‍्स का विनियोगगुणक 
एक मवोवेजानिक तियन (73:८7/००४८८४ 749) पर आधारित है। कौस्स थे प्रिनियोग गुशकू 
सिद्धान्त का प्रतिपादत अर्थशाम्त्रियों ने विनियोग के! परिवतनों का उपभोग-व्यय के प्रभावों वे 
भराध्यम से आय पर पड़ने वाले लगातार प्रभावों (८०शघाप्रॉव९९ ८८८४७) को बताने वे विएक्यिा। 
इम सिद्धान्त के अनुसार विभियोग म हाने वाले परिवतन आय के माध्यम्‌ से उपभोग म॑ होने वाले 
पूरिवर्तनों को उतने करते हैं जो पुन आय भें परिवतन करते हैं। अन गुणर का सिद्धान्त, विलि- 
बिता पूरिवतन का आय पर गड़ने वाले बल्लिम प्रभाव को मापने वे जिए प्रयोग किया 
जाता है । 
४ दूसरे शब्दों मं, गुणक (णाए09७॥८7) एक ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जिसके आधार प्र 
शी  बए (0 स्वतन्त्र चर (!गत८9८0५॥६ ४७॥०0।०) अर्थात्‌ विनियोग, सरकारी ख या निर्यात म प्रि- 
वर्तन होने पर आश्रित चर (ग्राप॑८एटा06०४ ४४०३७/९) अर्थात्‌ राष्ट्रीय आय से होने वाला परिवतन 
ज्ञात क्यों ज़ा सत्ता है। समप्टि अर्थशास्त्र (7900 ०००॥०॥।०७) के विद्योर्थी यह जानते है वि 
विनियोग (70८४एक्ा/) म्‌ वढ्धि हाने पर राष्ट्रीय आय से विनियोग की वृद्धि एवं गुणक के गुणन- 
फ्ल वे समान वृद्धि होगी । गणितीय था सूज रूप म-- 
तल ते समान दृष्ध 
(7- 87६ (7--। ) 
समीकरण (7-]) म (५४ आय के परिवर्तव को, (४7 विनियोग में हुई वृद्धि को तथा # 
गरुणक वे मूल्य को व्यक्त बरते हैं । 
गुणक का आकार जानने के लिए हम दो महत्वपूर्ण घारणाआ--भीमास्त उपभोग प्रवृत्ति 
(एाक्षाज्माएबव छ0एशाजाज ६0 ००5एश० या 3९८) तथा समान्त बच बचत प्रवृत्ति (प्राशञ्ञावों 
[7०फथाआा३ 00 ६४४८ या )/(?$)--कै वारे भ जावना होगा । प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक 
भाग उपभोग मे प्युक्त्र करता है तथा शेय को वचावर रखता है ((--८+-४) । आय मे वृद्धि 
होने पर बढी हुई सारी आय उपभोग म प्रयुवत नही की जाती अपितु इसका एक जश बचत वे रुप 
में चला जाता है जिसका उपभोग विनियोग हेतु किया जाता है ? हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक 
. उपभोवता द्वारा उपभोग किया गया व्यय अन्य दूसरे व्यक्तिया व्यक्तियों वी आय बन जाता है औौर 
इस प्रकार उपभोग अथवा इसमे होने वाली वृद्धि का आय पर प्रत्यक्ष स्प से प्रभाव पढ़ता है। 
यदि यह मान लिया जाय कि देश वी जनता अपनी बढी हुई आय का 20 प्रतिशत वचत 
में लगाती है [तथा इसका विनियोग कर देती है), तो यह भी कहा जा सकता है कि वे अपनी 








3 रिचार्ड एफ कॉहत ने रोजगार गुणक (छिगफ्ी०आत्यां )णाफ्राधा) को विकसित किया 
जवकि वीनन्‍्स ने विनियोग ग्रुणक की धारणा का विक्यस क्या । रोजगार गुणक एक दिय हुए 
विनियोग वे परिवर्तन तथा कुल रोजगार में परिवतन के अनुपात वी माप करता है जबकि 
विनियोग गुणक एक दिय हुए विनियोग में परिवर्तत तथा कुल आय के परिवतन के अनुपात 
वी माष वरता है। 
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अतिस्कत आय का 80 प्रतिशत उपभोग से प्रयुक्त करेंगे । इस प्रकार, सीमान्त बचत प्रवृत्ति 0 20 
एवं सौमाम्त उपभोग प्रवृत्ति 080 हुई | इस बात को निम्न हुप में भी बहा जा गवता है : 
2327 200+ 08 


काए(---478 < ! (7-2) 
बिनियोग गुगक का सम्बन्ध उपभोग व्यय पर जिये शग्रे दिनियोग के परिवर्तेत तया सीमान्‍्त 
उपभोग धरव॒क्ति अथवा इगक्े विपरीत सौसमास्त यचत प्रवृत्ति मे है । गुणर का मूय यास्तय मे 
सीमास्त उपभोग प्रवृत्ति द्वारा निश्चित किया जाता है । 
मान लीजिए, विनियोग में 00 रुपये की वूद्धि हो जाती है (/५7० 7२8 ]00)॥ अर 
यदि गीमान्त उपभोग प्रवृत्ति 08 के रूप में ली जाय तो अतिरिक्त विनियोग काजुल भाग पर 
प्रभाव निम्न रैंप से होगा । 
अतिरिक्त आय॑ * प्रपम अवधि : 00 ८ +बचत 20 ८ एवं उपभौग 80 रे. 
द्वितीय अवधि . 80 र -+ बचत 46 दे. एयर उपभोग 64 ४, 
हा ॥#.. सूतीय अवधि * 64 रु. >बचत 2:80 श एवं उपभोग 5'20 श, 
और इस प्रवार उत्तरोत्तर आय में होने वाली वृद्धि कम होती जायगी । अन्त आय वी बुल बुद्धि 
(/४॥) 500 दपये होगी। इस प्रवार 00 गये के प्रारश्शिक अतिरिया द्िनियोंग मे कारण 
आय गे 500 रुपये की वृद्धि हो जायगी । इंग उदाहरण में गुणक 5 हुआ, अर्थात्‌ विनियोग मे 
जितनी यूद्धि दवोगी आय मे उगके फतस्थरुप 5 गुनी बुद्धि द्वो लायगी। यदाँ यह स्पष्ट कर देता 
उधित होगा कि गुणक का सूर्य सीमान्त उपझोग प्रयूं रत पर लिर्भर करेंगी । शूत्र रूप से 


तथा 


] 
| + >्प्त्कक्तल (7-9) 
परन्तु 'ले?8 + ] - )/2८, अत उत्त गमीकरण वो इस रुप में भी स्यात जिया जा सयता है; 
॥ 
347 मी 7--3 
#“ नह (स्छ9 


यह स्पष्ट है हि सीमास्त उपभोग श्रदृत्ति जितनी अधिक या कर द्वोगी गुणक था मूर्य भी 
उतना ही अधिक या कमर होगा । उदाद्ररण के लिए, यदि गीमानत उपभोग प्रयूत्ति (87८) 0 9 हो 





जाय तो ग्रुणक 7:55 अति 0 हो जायथगा | इगके विपरीत, 2४८७ ० 6 हो. तो गुणक 
2 5 रह जायगा। इस प्रकार हम तिम्न निष्कर्ष दे सतते हैं 

0) ए8 का मूल्य जितना अधिझ (कम) होगा. गुणक का मूरय उतना ही एम (अधि) 
होगा, रे 
(#) ८ का जितना अधिक (परम) होगा, गरुणक वा सूत्य उसला ही अधिक (उ्म) 
कण ह्यिति । 
(४) जब ऐए8 ०0 एवं /" ० | थी स्थिति हो, को गुशव वा थम्माय अविरत हप 
में एवं झत-ल्रनिशत होगा तथा प्रत्येक अवधि से अतिरितत विनियोय बेर समाग आप बढदुसी जायेगी, 
हपा किलर 
(४) जद कै?5७ ] हो, तो नि शून्य होगा एवं समस्त आय इसत के शपभे धरा 
जाने के कारण गुणस वा मूस्य भी इकाई वे बरावर (६० |) होगा। 

गुष्यक के प्रफार 
(शिशाड ठा काएणयाशाएए:ु 
रूपए हमने विनियोग गुणक का उद्दाटरण तिया पा, जिसके बल्तर्गत आय पर अधिरित 

विनियोग वा ध्रशाव दर्शाया गया था | थोद़े सौर धर गुणर को दो श्रेवियों मे शिमाजिय फिया जा 
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सकता है। ्वणो मे में हग एक वल्द बर्थ-व्यवस्था (७०४८० ०८००४०४७) वी लेते हैं जिसमे विदेशों 
से कोई आथित्र सम्यन्ध नहीं होता । इसके विययृत एवं अन्य प्रवार वी अ्॑-व्यवस्था हो सबती , 
है जिनसे विदेशों मं पूंजी एवं वस्तुओं बा आदान-अदान क्या जाता है। प्रथम श्रेयी वा सम्बंड&/ 
गुगकों को पुन तीन उप-श्रेणियों मं वाँटा जाता है --() विनियोग गुणा ([7565गिथा। कैणित 
शा) जिम्तकां ऊरर वर्णन क्या गया है, (7) 'फास गुगक [रण०॥णधा एफ), 
एवं (४!) स्वचालित गुणक (4७80707005 2७०!८७7८7) । इसके विपरीत, दूसटी श्षेश्री के गुगक 
को विदेशी व्यापार गुषक या निर्यात गुगवा (8070ह्वा व806 >]णाएज्राह ०७ &फ्रण शणाव- 
जाय) भी कहा जाता है । 

हम इसे पूर्व विनियोग के स्तर म हुई वृद्धि के गुगक प्रभाव की ब्यास्या कर चुके हैं। 
ऊपर यह भी बताया जा चुका है कि कस प्रकार विनतियोग गुणक वा मुल्य सीमान्त उपभोग 
प्रवुत्ति (७०८) एवं सीमान्त बचत प्रवृत्ति ((?5) पर निर्भर करता है। विदेशी व्यापार गुणक 
का अध्ययन करने से पूव यह बता देना उपयुक्त होगा कि सीमान्त उपभोग श्रवृत्ति एवं सीमान्त 
बचत प्रवृत्ति स्वय आय से सम्बद्ध हैं । कप 


सीमान्त बचत प्रवृत्ति या रउ (7-4) 

यहाँ 0१ आय म हुए परिवतन वो एवं /५८ उसके अनुरूप उपभोग व्यय मे हुए परि> 
बर्तन को व्यक्य करते हैं ॥ सामान्यतया यह मान लिया जाता है. कि आय में वृद्धि थे सापसायथ 
उपभोग ध्यय मे वृद्धि होगी, लेविन यह वृद्धि अनुपात से बम होगी (४९०<7)॥ रेखाचित्र प7व 
में बक्र ८0 इसी तर्य वो स्पष्ट करता है कि आय एवं उपभोग में आनुपातिक सम्बन्ध नहीं है। 
इसी बात को इस रुप मे भी कहा जा सकता है कि उपभोग वक्र (८८) का ढलाव इकाई से कम 
है । दूसरे शब्दों म॒ उपभोग बक्र का ढलाव एवं ७7८ पर्यायवाची घारणाएँ हैं। 


न 








ले 


[3 ली 


] पड 
भाय 


रेखावित्र 7 4---उपरमोग-फलक 
उपर्युक्त रेखाचिन 7 ) में आय 07, से वढकर 87, हो जाती है तो उपभोग व्यय 


00, से बढकर 0८, हो जाता है । अस्तु, सो मान्त उपभोग प्रवृत्ति. निप्र हुई । चूँकि 
४ 87 २.7५ 


उपभोग फलन ८८ एक सरत रेखा के रुप म है प्रस्तुत उदाहरण मे ?ी? अथवा उपभाग फलन 
का ढलाव एक-सा (०ण७थ7) रहेगा । यदि आय 800 रुपये से वटकर 900 रुपये हो जाय तथा 
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उपभोग-व्यय 600 रुपये से बढ़कर 670 रुपये हो जाय, तो 'ए0+ ९? 0--500 _ होगी 
डे 6:86 7 ? ? होगी। 
परम्तु सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति पे भिन्न एक घारणा और है वह शौगत छपशोए प्रवृत्ति 
(ब४लबह० पाएएलाभीज 40 एण5प्राल या 870९) जो उपभोग व्यय एवं भ्राय का अनुप्रात बताती 
है । दूसरे शब्दों मे, 
८ 
स?0>- 2 
घर 
हे चूंकि उपमोग व्यय एवं आय में आनुपातिक सम्बन्ध नही होता, #?८ भी आय के भिन्न- 
भन्न स्तरों पर भिन्‍्त होगी। उदाहरण के लिए, उपर्युक्त उदाहरण मे आय 800 झपये परन्तु जब 
600 


उपभोग व्यय 600 रुपये था तो #९0«» डक या 0:75 थी । आय 900 झुपये होने पर जब 


उपभोग व्यय 670 हो गया तो #70-< ता या 0 74 रह गयी इस प्रशार यदि १९० 


इसाई हे कम हो तो ४70 आय में वृद्धि के साथ-साप कम द्ोती जायेगी । बीन्य (८५४८४) मे 
बताया था कि रादैद धनात्मक परन्तु इकाई से कम होती है । 

इसमे पूर्व विनियोग का तथा )(9( के बीच मम्बन्धों की स्यास्था की जा चुकी है। 
यहाँ इतना बता देता पर्याप्त कि शीट जितनी अधिक होगी ् वा पृम्य भी उतना ही 
अधिक होगा। चूँकि /श?(--)/९८ होती है, १४7८: बा मूरय जितया कस होगा, गरुधक का 
आकार उतना ही अधिक बडा होगा। 

3478 अषवा सीमान्त दचत प्रयूत्ति बचत फलन का इलाव है, और यह स्पष्ट करती है कि 
आय की वृद्धि का वचत के परिणाम पर दया प्रभाव होता है। रेसावित्र 772 गे यएत फान 55 
आरम्भ में ऋणात्मक बचत दर्शाता है जो इग बात वा ध्रतीक है कि उपसोक्ता आय के नियते 
स्तर पर अपमचरय करते हैं, अर्थात्‌ प्रारम्भ से उपभोग ध्यय आय से अधि+ होता है। परन्तु 
जब बाय 07, होती है तो अपगचय इक जाता है। इसशे आय होने पर बचत घवात्मक 






(- « अज-++० 7०२४! 


(२, 






॥6 





रेक्षाचित्र 7"2--अचत-फ्कषत एंँ विदिषोग गुणर 
हि हे 5 
होती जाती है बर्योकि 07, से आगे दघत फत वा इलाव धनारगय है । सर मे, निरि5 हक 


है. तथा स्पष्ट करती है कि अतिरित आय वा किदता भाग अतिरित्र बचा मे प्रपुश् होगा । 
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रेखाचित्र 7 2 में && बचत फलन है । यदि अर्थ॑-व्यवस्था भे स्वायत्त विनियोग 76 हो तो 
आय का साम्य स्तर 07, होगा । मान लीजिए, अब विनिमय मे वृद्धि होकर इसवा स्तर 7४ हो 
जाता है। साम्य आय का स्तर अब 09, हो जायगा । अस्तु, आय पर विनियोग वा प्रभाव 07 
न>5४ ७ के समान होगा । यदि वचत फतन का ढलाव वढ जाय अर्थात )/?९$ बढ जाय तो आय 
का नया साम्य स्तर 09, न होकर इससे कम होगा । 

साम्य आय वयों प्राप्त हुई इसके लिए हमे मान्यता लेनी हागी कि कुल आय का एक भाग 
उपभोग मे प्रवृत्त होता है जबकि शेप को बचत वे रूप मे रखकर उसका विनियोग कर दिया जाता 
है | इस प्रकार एक सरलीड्ृत मॉडल में बचत एवं विनियोग को हमेशा समान मान लिया जाता 
है । गणितीय रूप मे--* 


; ः 
अथवा 4 
इसलिए । 


यहाँ ४ राष्ट्रीय आय का, ८ उपभोग का & बचत का एवं / विनियोग वा प्रतीक है। 


(?-») 


समीकरण (7-3) वे अस्तगत गुणक की परिभाषा / 5 जप रूप में दी गयी थी। 


छ़ए5 
>-+ है जिसे 3«+ न मे 
परन्तु ॥(78 हक है जिसे ७7 के कारण १78 जज के रूप मे भी व्यक्त विया जा 
सवता है। अस्तु समीकरण (7-3) को निम्न रूप मे व्यक्त करता भी असम्भव है: 
हि: बजे ज्ट ८5 
कह हा ् 
ठ्श 
837 
चूँकि न] डर है, £ (६ 750४ (7-५) 


दूसरे शब्दो मे, विनियोग में होने वाले परिवर्तन वे फलस्वरुप अतिरिक्त विनियोग एवं 
ग्रुणक के गुशनफ़व के समान आय में परिवर्तन होगा । यह एक बन्द अर्थ व्यवस्था में प्रयुक्त विनि- 
योग गरूणक का एक उदाहरण है । 


रोजगार गुणक 
(8ग्रण्ोी०/णथा ४णएफ्ञादए) 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, रोजगार गरुणव वी घारणा कोन्‍्स (6)॥65) से भी वाफो 
समय पूर्व कॉंहन (८०था) ने दी थी ( उनदे' मतानुसार प्राथमिक रोजयार से वृद्धि होने पर इससे 
«कई गुनी वृद्धि अन्य क्षेत्रों के रोजगार में होती है। इसके पीछे भूल मान्यता यह थी कि रोजगार 
मिलने पर जो श्रमिक अब तक बेकार था वह आय प्राप्त होते ही उपभोग हेतु व्यय करने की स्थिति 
में आ जाता है। फव्स्वर्प जिन मदों पर उपभोग में वृद्धि होगी वहाँ उत्पादन एवं रोजगार वे 
स्तर में भी वृद्धि हो जायगी । 
अस्तु प्राथमिक रोजगार के फ्लस्परूप कुल रोजगार वे स्तर मे वई गुनी वृद्धि होती है। 
प्राथमिक रोजगार वह रोजगार हे जिसका सूजन नये उद्योगो के कारण होता है। दुल रोजगार 
की वृद्धि प्राथमिक रोजगार एवं गुणक के गुणनफल वे” समान होगी । वस्तुत रोजगार गुपक भी 
भोभान्त उपभोग प्रवृत्ति (४९८) थे मूल्य पर निर्भर करता है, क्योकि अतिरिक्त आय का जितना 
अधिक उपभोग व्यय मे प्रयुक्त किया जायगा, उतनी ही वस्तुओ की माँग एवं रोजगार के स्वर मे 
वृद्धि होगी ! 


ध्यापार गुणश कौ अवधारणा | 0[ 


यद गानशे हुए कि प्रत्ति भ्रमिदा विनियोग का अनुधाव (+) सभी उद्योगों में धमान है, 


(५८ तिजगार धृगक के लिए निम्म सूत्र दिया जा राकता है ' 
४, 5 2! 
207, 
.. ये ६, रोजगार गुणवा, 8 2 बुज रोजगार वी यूद्धि एवं /५ 7४, प्राथमिक रोजगार के 
सार में वूदि को प्रदर्शित करते हैं। मात लीजिए, 60७ 0,000 श्रॉफ है, एय (3 2५ 


0,000 
[966 


(7-२) 


,000 श्रणिक हैं तो रोजगार गुणर ऋ [0 हुआ दूसदे शब्दों से, | स्ययित कौ प्राथमिक 





रोजगार मिलने पर अस्तत' कुल रोजगार में 0 नये ध्यक्तियों को रोजयार प्राप्त होगा । 
हु रोजगार गुणक तथा विनियोग गुणक के यीप कई गहत्वपूर्ण राम्माघ पाये जाते है गितफो 
हम गिम्ग अकार व्यपत बार सकते है * 

() यदि उत्मादग शया रोजगार के थीष बनुणात अर्थात्‌ श्रण की औरत उत्पादकता (4४९५) 
शंभी प्रेफार के उत्तीदत ए लिए सगाह़ हैं तो रौजयार गुणक (&,) विनियोग युषक (४) के बरायर 
द्वोगा अधया (॥, <:#) । 

(॥) जैकिन पैस्ते-जैगे उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर की ओर बढ़ता है, श्रम की औगत झत्पा- 
दकरा। (४2) गिएते लगती है, रोजगार गुगफ (£,) विनियोग गुणर (#) थी तुलता थे अधिक 
होगा अथवा (६,६८६) । 

(॥0) यदि उत्पादत पूर्ण रोजगार स्तर मे कम हो रहा है थो रोजगार धुंदक (५,) विनियोग 
गुणफ (#) हे कप होगा अपवा! (8, «८/) 3 
विदेशी ध्यापार गुणक 
(097ध४॥॥ 77706 )५॥॥४७॥ ६४) 

एस शुली अर्धन्य्यवर्था गे, अथवा ऐसी अर्थ-श्यवस्यां मे जडाँ आयात गुर नियत की छ.ूड 
हो, यस्‍्तुओं पते पुल उत्पादग (7) एवं आयात (#/) का फुल उपयोग एग विनियौग (--४) 
रँया निर्यात (है) ये सगात होना भादिएु । यदि देश गे बधते एवं विनियोग की राशि मून्य सास 
ही जाय सो देश शा समर्त उत्पादय उपभोग से! एवं आयत-तियति के समाग होना चाहिएँ । इग 
प्रगर, 

#+#750+7कंज 
पणग्गु ॥#०3'* 0, अत, 7+९ “(7> 8) 
एये ॥/ जे 
अधथर्ति तिर्यात गधा आय्रात्त आय ये गभी साम्य हतरों पर समान होने भादिएं 

यह भागते हुए क्लि वि्यत देश की राष्ट्रीय आय के स्तर पर _विर्भद न होरर स्शयल 
(एए(०00॥09%) है, पदि आयात थे निर्यात की सारणिय। दी हुई हो तो गरगतापुर्वक यह शव 
किया णां गरतां है. हि आयात ये निर्यात के विभिम्न स्तरों पर आय वा सास्य रतर दिशता है । 
परर्तु इसे पूर्व हूम यह भी स्पष्ट कर देना उक्ि गानते हैं कि आयात एवं साप्ट्रीप काप मे बीच 
प्रत्यद् गम्बस्य है । रीमागा एवं भोगत उपभोग श्रवृत्तियों बी भांति शीमाग्त 2 औगत आयात 
प्रवृततियाँ भी होती है भो आय के विधिस्त स्तरों सपा आयात के: सी सावस्ध प्रदशित करती है। 


अस्थु, 


हट 
काफी पे - (7-9) 
हिल डॉ * (न 
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यहाँ (४९४ सीमान्त आयात प्रवृत्ति, #7?0४ औसत प्रवृत्ति, (५४ आयात की मात्रा मे 
परिवर्तेन, (४7 आय में परिवर्तन, 2/ आयात का स्तर एवं ४ आय का स्तर व्यक्त करते हैं । 
बहुधा यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के साथ-साथ कुल आयात में भी वृद्धि 
होती है, भले ही आयात की यह वृद्धि आय की वृद्धि के राथ आनुपातिक न हो । अस्तु, !शी?)४ एवं 
52)/ दोनो ही घनात्मक होती हैं । 

आयात की लोच--आयात की लोच (७३४४७(४ 40 ॥770०7/) आय में वृद्धि की प्रति- 
42070 मे हुई प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया 
जा सकता है : 


॥5टीटट 2 
७ हुज्ुत - (7-7) 


जैसा कि स्पष्ट है आयात-लोच के सूत्र का प्रथम अश समीकरण (7-9) के अनुरूप 
अर्थात्‌ सीमान्त आयात प्रवृत्ति है जबकि इस सूत्र का द्वितीय अश समीकरण (7-0) का विलोम 
बर्थात्‌ हे है। अस्तु, आयात लोच को %,, ++ ]४7)/४/४7]/ के रूप में भी व्यक्त किया जा 
सबता है। 
है बचत को शून्य एवं आयात को आय वा फलन (एणा०४०॥) मानते हुए रेखाचित्र 73 
में आयात तथा निर्यात की समानता के आधार पर साम्य आय स्तर 09, बताया गया है । यदि 
निर्यात का स्तर ४ से बढ़कर ४, हो जाय तो आयात-फलन [क/(7")] को यह अब <, पर काटेया 
ओर फलस्वरप साग्य भाय 09, से बढकर 09, हो जायगी । जैसा कि रेखाचित 7 3 से स्पष्ट 
है, आय को वृद्धि निर्यात की वृद्धि वी अपेक्षा काफी अधिक है और यह सब निर्यात का ग्रुणन-प्रभाव 
(एा०]४००० थीं००) ही है । 


ँ 


व्यय ( कुत निर्यात व आयात ) 





रेखाचित्र 7'3--शुन्य बचत की स्थिति सें विदेशी व्यापार गुणक 


रेखाचित्र 7'3 में आयात फलन [7#(7)] यह स्पष्ट करता है कि आय शुन्य होने पर भी 
देश के लोग अपनी आावश्यक्ताआ की पूति हँतु 00// राशि का आयात करते हैं । इस फलन का 
धनात्मक टलाव इम बात को वताता है कि आय मे वृद्धि के साथ-साथ आयात अनुपात से कम 
बुद्धि होती है । £, पर स्वायत्त निर्यात एवं आयात समान है, अतः साम्य आय 07, होगी | यदि 
निर्यात का स्तर बढकर ४, हो जाय तो साम्य आय का स्तर चढ़कर 09, हो जायया क्योंकि इसी 
स्तर पर तियति एवं आयात समान हैं। रेखाचित्र 7'3 से यह स्पप्ट है कि निर्याव-फलन आय के 
स्तर पर आश्रित नही है । 


अ्यापार गुगक की अवधारणा | 05 


रैयाविश्र 73 एवं विवरण के आधार पर विदेशी के फल 
रे ४ डे देशी व्यापार ग्रृणक [7 धर 
7४०07) जाने किया जा सकता है। कल 


चूँकि डच्का 
अत. 0४०8४] ' (7-+2) 
यदि समीकरण (7-2) को दोनो तरफ /॥ १ से भाग रिया जाय, सो 
285 /आ 
<7 5४7 
इसी समौकरण को इस रूप में भी रखा जा सकता हैं . 
2827 
ठग 258कझा हर 
ठ्श 
7 
शा र। (07)४ ८ मीगान्त आयात प्रवृत्ति) 
छ के 
पु ब्लड (६/5 विदेशी व्यापार गुभव) 
2३-४४) #/ (2--23) 


समीकरण (7-3) बताता है कि विर्यात बूद्धि (0 ४) होने पर वुल आय मे होने वाली 
चुद्धि (07) निर्यति-वृद्धि तेथा विदेशी व्यायार गुणक के युणनफ्ल के समान होगो। संक्षेप मैं, यह 
कहा जा सकता है कि बचत या विनियोग के शुन्य होने पर एड सुली अर्ध-व्यवम्धा में निर्यात वी 
निर्दिष्ट बृंद्धि आय में उम समय तड़ वृद्धि करेगो जहाँ आयात की. वृद्धि बौर निर्यात की वृद्धि से 
समानता है ।' राष्ट्रीय आय में कुत वृद्धि साधारणतथा नियत थे होने वाली वृद्धि गे बहुत अधिक 
होती है भौर यह्‌ बिदेशी व्यापार गुणक का ही एक प्रमाव हैं । 

आयात में परिवर्तन का प्रभाव--बचत तथा विनियोग शून्य रहने श्री स्थित्ति में राष््रीय 
आय के स्तर में परिवर्तत केवल निर्यात से परिवनस के कारण हो! मही होता ! बहुधा निर्यात को 
स्तर १२ रहने पर भी आायात-फलस में विवर्तन होने के कारण राष्ट्रीय आय का माम्य स्तर बदल 
जाता हू । 

रेसाकित्र 7 4 में दिर्यात तथा आयाते में सशातता होने की स्थिति में मूत्र शाग्य आप 
07, थी। यदि आयात में स्दायत्त परिवर्तद होने के कारण आयात फलन दायीं ओर रिबतित हो 
जाय (क्षर्थात्‌ आय के प्रत्येक स्तर पर पूववपिश्ता आयात कम हो जाये) तो नियति और आयात का 
साम्य 5, से हटकर #£, पर होगा तथा साम्य आय वा स्तर बढयर 07, हो जायेगा | इसने पिप> 
रीत, पंदि ब्रायात फलन का थायी ओर विउर्तत हो तो इसका यह आशय होगा दि आय के प्रत्येक 
स्तर पर पूवपिश्षा अधिक आयात होगा तथा भाय का साम्य स्‍तर कमर हो जायगा ) अल्तु, आपाते 
में कमी से राष्ट्रीय आय में वृद्धि एंव आयात में वृद्धि से राष्ट्रीय आय के स्तर में कमी होती है । 

रेखाचित्र 7'4 के अनार मार आयात भे 87१४ की कमी से राष्ट्रीय आय मे (६ ? बे समान 
वृद्धि द्वो जाती है । ऐसी स्थिति में विदेशी व्यायार का गुभक इस प्रकार ब्यवत विया जायया : 


5 -टिय 
हे 5४57 
ठया आयात में परिवर्तन (/५2/) ये उलक्ष दाप्ट्रीय भाय हा परिवर्तत शव तार होगा : 
8 7<%£/- 234 (7--॥+) 





[. ह्ता्रवी्क्॑धहुल, शैएतगबधगकक दत्शाणाएटड, 40 रव/ध०७, 4969, |. 279. 
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परन्तु आयात एवं निर्यात्र मे होने वाले परिवर्तनो वे' फलस्वरूप आय मे होने वाले परिवतंनों की 
उपर्युकत व्याख्या इस मान्यता पर आधारित थी कि आयात एवं निर्यात में स्देव समानता है तथा 
बचत एवं विनियोग शून्य है। डेविड हा,म (08श6त प्ुणा06) ने काफी समय पूर्व यह स्पप्ट कर 
दिया था कि निर्यात में वृद्धि का लाभ अधिक समय तक नहीं मिल सकता क्योकि अन्तत आयात 
में भी इतनी ही वृद्धि हो जायगी ((४४४- /५४) 4 हू म की यह मान्यता जे वी से (7 8 889) 
के वाजार के इस नियम की भांति ही थी कि माँग एव पूर्ति मे अन्तत समानता होती है। 

3. 


धायात व निर्यात का स्तर 





ह 
राष्ट्रीय आय का स्तर 


रेखाचिभ् 7 4--शून्य बचत या विनियोग कौ स्थिति से आयात-फलन मे 
परिवर्तन एवं विदेशी व्यापार गुणक 
वस्तुत बचत एवं विनियोग शून्य नही होते, और इसी कारण विदेशी व्यापार का च्य्त 
पाक व्यावहारिक जीवन मे डाक सिद्ध नही हो पाता $ इसी वारण जब हम बचत तथा विनि- 
गे की राशि को धनात्मक मानते हुए विदेशी व्यापार ग्रुगक के विषय से अध्ययन करेंगे। 
घनात्मक विनियोग एवं बचत के सन्दर्भ मे विदेशी व्यापार गुणक--हम यह जानते हैं कि 
आयात एवं बचत दोनो ही राष्ट्रीय आय के फतन हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय 
में होने वाले परिवर्तना का विश्लेषण करत समय दोनो का परिवतन एक साथ देखा जाय । भ्रस्तुत 
विश्लेषण मे समीकरणो (7-5) व (7-2) में प्रस्तुत इन शर्तों को आधार माना गया है कि आय 
साम्य स्तर हेतु बचत एवं विनियोग में तथा आयात व निर्यात में समानता होनी आवश्यक है 
(8४-47, 2-2) । 
परन्तु जव आन्तरिक चरो को विदेशी व्यापार से सम्बद्ध चरो में मिल्रा दिया जाता है तो 
हमे यह भी स्त्रीकार करना होता है कि विनियोग स्वदेशी एवं विदेशी दोनो ही नागरिको द्वारा किया 
जा सकता है। अस्तु, समीकरण (7-5) मे वचत व वितियोग की समानिका इस रूप में व्यवत को 
जा सकेगी 
&>7,+7 (7--5) 
यहाँ 7, देश के नागरिको द्वारा किया गया विनियोग है जवकि // विदेशी नागरिको द्वारा किया गया 
विनियोग है। अब यह भी मात लीजिए कि विदेशी विनियोग वस्तुओं व सेवाओ के निर्यात एवं 
आयात का अन्तर है, अर्थात्‌ 
7/ >*2-# 5 
उपर्युक्त आधार पर समीकरण (7-5) को पुन ॒ लिया जा सकता है; 
8 >7,-+-+- # 


(7--०) 


अथवा 
आओ (7-77) 
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समीररण (7-7) एफ सुली अय॑-व्यवस्था मे साग्य आय ह्देतु ते शर्ते प्रस्तु 
प एक आधारभूत शर्त प्रस्तुत 
ग्रता है! इस साम्य स्थिति का (४९ एक रैसादित्र की सहायता गे भी किया ा सकता हैं। 
रैयातचित्र 7 5 पे पृ के दो रेखाधित्रो--एक आत्तरिश (4077:50०) गुणक रो सम्बद्ध एव दूसरा 
विदेशी व्यापार गुणर से गम्यद्ध है, को सम्मिलित शपथ में अस्लुत किया गया है ? 






बिनि 





(*४] (५) 


आयात, निर्यात, बचत एव 
3५ 
+ 
दे 


राष्ट्रीय शाय रा कतर 
रैशालित्र 7 5--बचत एय पिनियोग के सन्दर्भ में दिदेशी ध्यापार गुणक 


रेपाचित्र 75 गे यह मान्यता निहित है कि निर्यात एवं विनिषोग का आय से शोई सम्बन्ध 
मही है परन्तु आयात एवं बचत दोना आय के स्तर पर आश्रित हैं [दिपिएं बक [॥/ 4-8] (7)॥ 
समीकरण 85 »7) के अनुसार साम्य आय की शर्त तभी पूरी होती है जब वचत एय आयात गा 
गोग विनियोग एवं निर्यात के योग के समान ही । रेफ़ाचित्र 7:5 में यह शर्त माय 07 स्तर पर पूरी 
द्वोती है जहाँ आयात व निर्यात मे ही समानता नही है अपितु बचत एवं विनियोग में भी समानता 
है। रेपाचित्र ? 5 में £ बिन्दु पर रामीकरण (7-7) में 226 साम्य आय की शर्ते पूरी होती है 
जयकि 2" पर समीकरण (7 5) में अस्तुत शर्त पूरी होती दशायी गयी है । 27” एवं 4: के बीच घारय 
गाप्ट्रीय भाय यही १हने का कारण यह है कि /£” पर ॥,० ७ की शर्त पूरी होती थी, परन्तु पदि 
विभियोग ये साथ निर्यात की मिला दिया जाय और साथ ही तिर्यात के समान राशि ही ब्ायात 
पी छेते हुए इगो बजत के साथ जोड़ दिया जाय तो साम्य बिख्दु £ पर स्पानान्तरित होने पर भी 
शाम्य आय स्तर वही रहेगा । 

अय मान सीजिए, विनियोग अथवा निर्यात अपवा दोनो से वृद्धि हो जाती है जिगके फेल" 
स्वरूप विनियोग व निर्यात या संयुक्त फलन विवर्वित होकर 2 +४, गे /+॥६८ वी ल्पिति मे आ 
जाता है| इसके फतलस्परुप राम्य आ्ाय का स्तर 07 से बदकर 09, हो जायगा। यह ध्यान देने 
पी यात है कि /--४६ मे हुई बृद्धि की मपेश्ा आय पी यूद्धि अधिक है। इस य्ररार गुणझ प्रभाव 
कै कारण निर्यात औरअथवा विनियोग हे स्तद में परिवर्तन की अपेक्षा आय में अधिक परिकर्तत 
होना है। आय में परिशर्तेत का सूत्र इस अकार होगा + 


6 7$/ 3 (४+2) _[7-3४) 
विदेशी व्यापार गुगठ (१/) री ब्युलतति जातने हेतु विस्‍्ते रिधि प्रदुक्त की जाती है : 
चूंकि कहर, | नै 


भर /85-+/६7/« /५+ (वह मानते हुए दि ४४ स्थिर है) 
दोनो ओर (६) वा भाग देने पर 
27 00 0 (7--9 
5४. 87% 
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चूँकि विदेशी व्यापार गुणव ॥/ स्फ है, समीकरण (7-9) को निम्न रुप मे भी लिखा 


जा सकता है 
25+/0३ _]7 
7 गा 
अथवा 
&,०--.37 (7-20) 


४. हडकठफ 
समीकरण (7-20) को निम्न रूप मे भो रखा जा सकता है : 
| 
ई बे “०२-7८ 
55 ठग 
57 6७7५० 


परन्तु 23७४ _तए तया “2 पीमान्त 
पस्तु स्का )४78 (सीमान्त बचत प्रवृत्ति) तथा हज (सीमान्त आयात प्रवृत्ति) है, 


अत 
] 
// 5 क्तपफछ्का 05730) ६ 
इस प्रकार विनियोग एवं बचत के घनात्मक' होने पर विदेशी व्यापार गुणक सीमान्त वचत 
प्रवृत्ति एव सीमान्त आयात प्रवृत्ति के योग का विलोम है । 
रेखाचित्र 76 म 2-76 म विवत्तत होने पर आय मे हुई वृद्धि निर्यात की वृद्धि एव 
विदेशी व्यापार गुणक के गुणनफल के समान है । वल्तुत विदेशी व्यापार गुणक का सिद्धान्त उन 
देशो के लिए अधिक उपयोगी है जहाँ विदेशी व्यापार का अर्थ-व्यवस्था में अपेक्षाइतर अधिक महत्व 
है। इन देशों म जापान इगर्लेण्ड आदि भ्रमुख हैं। इन देशो म॑ विदेशी व्यापार-शर्तों के आधार पर 
भुगतान सन्तुलन की स्थिति, एवं देश की (राष्ट्रीय) आय पर व्यापार के प्रभावों की सहज ही 
समीक्षा की जा सकती है। इस आधार पर व्यापार नीति निर्धारण मे भी सहायता मिलती है । 
इतने पर भी विदेशी व्यापार ग्रुणक का उन देशो के व्यापार का विश्लेषण करने हेतु कोई 
महत्व नही है जहां अर्थ-ब्यवस्था व्यापार पर अधिक निर्भर नही है एवं जिनके विदेशी ब्यापार का 
राष्ट्रीय आय भ अनुपात बहुत कम है । 
आपात व निर्यात व्यापार मे परिवर्तन के अन्य देशों वर प्रभाव--किसी देश के आयात 
अथवातिथा निर्यात में परिवर्तत होने पर न केवल उस देश को राष्ट्रीय आय ही प्रभावित होती है, 
अपितु इन परिवर्तनो का उन सभी देशो की राष्ट्रीय आय पर भी भ्रभाव होता है जिनसे इस देश 
के व्यापारिक सम्बन्ध है । इन्हे बेकवाश प्रभाव (330 ५७०७॥ 587०) भी कहते हैं। इसका यह 
आशय है कि किसी भी देश का अनुकूल अथवा प्रतिबूल भुगतान-सन्तुलन अधिक समय तक बना 
नही रह सवता क्योंकि इस देश का अनुकूल अथवा प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलब अन्य देशो म ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन कर सत्ता है जिनसे भुगतान का असन्तुलन सन्तुलन के रूप म परिणत हो जाय! 
हम वैववाश प्रभाव देखने हेतु निम्न मान्यता लेते है : 
#०॥(४) 
#%5/(१.) 


यहाँ /, एवं ४, क्रमश 4 और # दोनो देशो वी राष्ट्रीय आय है । उपयुक्त शर्ते यह है कि 
4 की राष्ट्रीय आय 2 की आय पर एवं 2 की रास्ट्रीय आय ४ की आय पर निर्भर करती है । 


तथा 
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जिस एक देश की आर्थिक, विशेष विदेशी व्यापार नोति मे कोई भी परिवर्तन वररते समय 
जिसी देश की आ , विशेष रूप से विदे व्य नो| गई भी परिः र्ते 
इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है क्लि प्रकार के परिवर्तन का क्या प्रभाव दूसरे देश की 

वे हैँ ड़्स )॥ शव दू कं 







न््ला (४ स्थिति 2 
(/7+5) (१) 
नच्णच००-०००- "०-०«५०००»०००० ऑन नण >ै#79 
हू ष्ट सं 
0 कप अ 
> हा सष्प्रीय आय का स्तर 


50 


सेस्ट्रीयआयकरस्तर 
रैफाचित्र 7 6--राष्ट्रीय आय गुणांक वी विभिन्‍न र्पितियाँ 


उदाहरण के लिए, भदि विकसित देश वित्रासशील देशों की अपने निर्यात बढ़ाना चाहें तो 
उन्हे विकासशीस देशों थे विद्यमान प्रति व्यक्ति आय को भी दृष्टिगत रखता होगा। यदि वितामशीस 
देशों पर ये निर्यात बस्तुएँ थोष दी जायें तो उन देशों वी राष्ट्रीय आय वेः स्तर पर होने वादे प्रति- 
भूत प्रभाव धीरे-धीरे विकृम्ित देशो वी राष्ट्रीय आय के स्तर पर भी प्रतिकूल अमाव डालेंगे । 

कोई देश जितना वडा होगा उसके विदेशी व्यापार का उतना ही अधिक इबवाल प्रभार 
होगा । उदाहरण के लिए, सयुक्त राज्य अमरीका को दिश्व की मोद्िक आये गो एक बेड भा 
(लयमय 40%4) प्राप्त होता है! यदि अमरदीदा की टाप्ट्रीय बाय बढ़ जाय दो अन्य देशों से इसके 
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आयात वढ जायेंगे । फलस्वरूप अन्य देशों की मौद्धिक आय बढ़ेगी और उनदे अमरीका से होने वाले 
आयात भी बढ़ जायेंगे । यह प्रिया वहाँ बन्द होगी, यहू इस बात पर निर्भर करता है कि अम- 
रीवा एवं अन्य देशो में सीमान्त आयात प्रवृत्तियो (/९५$ एवं 'थैप्टश/) का मूल्य कितिना-क्तिना है। 
इसे समझने वे लिए हम रेखाचित्र 7 6 की सहायता लेंगे । रेयाचित्र 7 6 गे परिवतंन वी 
तीन स्थितियाँ श्रमश पेनल 7 6 (3), 7 6 (9) तथा 7:6 (०) में दिखायी गयी हैं। पहली स्थिति 
मे अमरीका अपना आन्तरिक विनियोग 7, से बढ़ाकर 7,” कर देता है। जिसके फलस्वरूप इसवी 
राष्ट्रीय आय का स्तर 09 से बढ़कर 09” हो जाता है । इससे विश्व के अन्य देशो पर पडमे वाले 
प्रभाव को रेखाचित्र 76 के पैनल (5) में दूसरी स्थिति वे अन्तगंत दिखाया गया है । इस “सरी 
स्थिति मे अन्य देशो के निर्यात # वे बढकर #” हो जाते है। अन्य देशो के निर्यातों मे वृद्धि हो जाने 
के फलस्वरूप उनकी आय तथा आयातो मे भी वृद्धि हो जावेगी, जिसकी मात्रा गुणक के मूल्यों पर 
निर्भर करती है । पैवल (9) में इसे !2” की दूरी से दिखाया गया है । पुत्र' दूसरी स्थिति से हम 
तीसरी स्थिति मे पहुँच जाते है जिसे रेखाचित्र 7 6 (०) भे दिखाया गया है। अन्य देशों की आय 
तथा आयातो मे वृद्धि होने पर अमरीका के निर्यातो में भी वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप अमरीका 
द्वारा किये गये प्रारम्भिक आयातो का आधिक्य समाप्त हो जाता है किन्तु अमरीका की आय में 
परत. वृद्धि हो जाने से उसके आयातो में पुन वृद्धि हो जायगी । इस प्रकार इसका प्रभाव विश्व 
के अन्य देशो वे निर्यात, आय तथा आयात पर क्रमशः देखा जा सकता है! विभिन्न आगामी स्थितियो 
के अन्तर्गत परिवर्तन का परिमाण कम होता चला जाता है। इन विभिन्न स्थितियों का सामूहिक 
रेखीय प्रदर्शन (80077000 7८ए/८४थ/४४०) रेखाचित्र 7 7 में देखा जा पता है रत 
77 मे प्रत्येक दो देशो की राष्ट्रीय आय को अन्य देश की राष्ट्रीय आय का फल माना जाताहं। 
उदाहरण के लिए, देश & की राष्ट्रीय आय देश 8 की राष्ट्रीय आय का फलन है। यदि देश ४ की 


बज ०१46४ ५४०० 
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देश 9 की राष्ट्रीय भय का स्तर 


रेखाचितन्र 77 


राष्ट्रीय आय शून्य हो तो भी देश / की राष्ट्रीय आय वा अनुमान इसके उपभोग विनियोग-व्यय 
तथा सरबारी ब्यय से लगाया जा सकता है । यह सब स्वतन्त्र चर हैं जिनका देश 8 में होने वाले 
परिवतेनों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इस प्रवृत्ति को रेखाचित 77 में एक समानान्तर रेखा 
द्वारा प्रदर्शित क्‍या गया है जो कि देश के उपभोग, विनियोग तथा सरकारी व्यय के योग 
(८,--7,-+%०,) को अव्त करती है। यह इस बात को व्यक्त करती है कि इस सीमा तक देश 
» ४ की राष्ट्रीय आय देश ४ की राष्ट्रीय आय के सभी स्तरो पर स्थिर रहती है । 

अब देश * के निर्यात उसकी आय मे वृद्धि वरते हैं जिसवा आकार देश फ वी ओय-स्तर 
से स्वतन्त्र नही होता । रेखाबित 7 7 मे यह मात लिया गया है कि देश # अपनी आय शूत्य 
होते हुए भी देश / से आयात करता है। इसके फलस्वरूप देश ८ मे प्रत्यक्ष रुप से आय में बृद्धि 
होती है जिसे लम्बवत्‌ भक्ष पर #, द्वारा दिखाया गया है। इसके साथ-साथ देश ४ में विदशी 
व्यापार गृशक के द्वारा उपभोग में पुनः वृद्धि को प्रोत्माहित करती है (2३८०) । जिस तरह देश 
छत की आय मे भी वृद्धि होती है उसी तरह ४ के निर्यातों मे भी वृद्धि होती है तथा उसके साथ-साथ 
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सरकारी व्यय में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार इन तीनो तरह से होने वाली बुल बुद्धि देश 8 की 
आय के विधिन्न स्तरो पर देश ह वी भआये को व्यक्त करती है। इमे रेखावित्र 77 मे फलन 
2, (7;) से दिलाया गया हैं। इसी प्रकार का प्रदर्शन देश 8 की आय को देश ह की आय के 
फलन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। 
निम्न सूत्र द्वारा दो देशों की आय के परस्पर सम्दन्धो को समझा जा सत्ता है ;/ 
67 न 
23. अरड, + आफ, + | ड़, 
कह, 
यहाँ ९5, - 4 देश में मीमान्त बचत प्रवृत्ति है, 
78, 5 $ देश मे सीमान्त बचत प्रवृत्ति है, 
शश ००४ देश में सीमान्त आयात प्रवृत्ति है, तेथा 
]/700/, ८३ देश में सीमान्त आयात प्रवृनि है । 
औ देश मे विदेशी ध्यापार गुणक अधिक होगा यदि, 
(2) & में शीमास्त आयात प्रवृति (१/7%,) कस है अधवा इसकी सोसान्त आयात प्रवृत्ति 
9 की अपेक्षा कम है (थार, <४९/४,), 
(४) / मे सीमान्त बचत प्रवृत्ति (४73,) कम है जथवा इसकी सीमान्त वचत्ते प्रयृत्ति 8 
बी अपेक्षा कम है (0875, < के, ); 
(॥) 9 मे सीमास्त आयात प्रवृत्ति & से अधिक है (४१६ > !४7०४,), 
(६४) छ में सीमान्त बचत प्रवुत्ति & की सीमान्त बचत प्रवृत्ति से अधिक है 
(78, >'ध?$,) । 
इसके विंपरीत मूल्य रुसने पर छे के लिए गुणक का आकार वेदा होगा। परस्तु साधो 
रणतया हम एक ही देश वे! लिए विदेशी व्याथार ग्रुगफ़ का विश्तेषण करते हैं। अस्त मे, हम यह 
भी देखता चाहेंगे कि / देणे रे पेन विनियोग भें स्वायस्त परिवर्तन होने पर 9 देश की सीमान्त 
बचत॑ एवं आयात प्रवृत्तियों के सरदर्भ में इस देश वा विदेशी व्यापार गुणक विस प्रकार शात किया 
जांवगा । 
६5 2 + (७0%॥,/१४०5,) 
# हे, + शाफा। + एफ? 5,फ४5,) 
2 का विरेशी व्यापार ग्रुणक किन परिस्थितियों में अधित्र होगा, यह ऊपर बताया जा 


चुड़ा है! 





अल्प-पिकसित अर्थ-ब्यबस्था में गुणक का ऋभाव 
िए/यधाय/हार एक्‍्फटा$ र एरएसर-00श्ट्ा०07207 ९९०0ल्‍२0॥॥0८७5] 

विनियोग से ताटाय॑ पूँजी वे स्टॉक में बुद्धि तथा वर्दंधान उत्पादन की अधितता ते हैआ 
अपस्फीति कै सममप में जब बुछ आहरी विनियोग (छ०हला०४६ ॥५८5छाह्षा() उत्पन्न होता है वो 
अध्स्थवस्था मे दो बातें स्थान सोती है : 

() इस बाहरी बिनियोग दारा प्रेरित अतिरिक्त उपभोग तथा यह विनियोग व्रितकर अर्थ- 
व्यवस्पा को पूर्ण रोजगार गुण की दिशा में से जाते हैं, तथा * 

(भ) इस बाहरी विनियोग से धमिशो की उसी (पूर्ण) संस्या के साथ भविष्य में अधिए 
शुस्तुओं तथा गेवाओ का उत्पादन क्यो जाना सम्भव होगा । हि 

अब यदि दूम्रा प्रभाव पहले प्रभाव से अधिद शवितिशाली होगा तो ज्यों ही विनियोग पूरा 
होता है (अर्पात्‌ नया उद्योग स्थापित हो जाता है) बर्षब्यवस्था मे प्रारम्भिकवेरोजगारी जे स्वर 








]. छ67 छाई तलार08 ए ऐाल्डल शक (एा्पातज्ञीलर) ((६ इत्डरतलकड हार 2र्तएउत्व (0 
8९९ (0, ए, (जात।८छलहच, उवादिावाएिवों (टएकता(द, है एएचापाप (व 00 छाव॒ध्ध्र 76, 
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से अधिक वेरोजगार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रवार के प्रमाण उन देशों में देसे जा सकते हैं जहाँ 
त्वरक (४0०८।४४४०४) तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (१/९८) दोनो कम हैं। ऐसी अधंध्यवस्थाओआ 
में पूर्ण रोजगार वी व्यवस्था कमजोर होगी तया प्रारम्भिक बाहरी विनियोग (09 ९४०४॥005 
77१65ए८ए) से राष्ट्रीय आय की सापेक्ष वृद्धि कम होगी । 


यदि दूसरी ओर, ?४?( तथा त्वरक काफी अधिक है तो पूर्ण रोजगार की व्यवस्था तीत्न 
होगी तथा अथव्यवस्था में उससे उत्पन्न स्थिति स्फीति की होगी | यह विनियोग ग्रुषक के वारण 
उत्पन होती है। 
किन्तु आथिव उन्ति के लिए विनियोग आवश्यक है । हम एक अयंव्यवस्था मे विकास को 
उस दर वा पता लगा सवते हैं जो पूर्ण रोजगार को बनाये रखने के लिए सिर्फ काफी है। विवास 
की इस दर को लाने वे! लिए उस अर्थ-ध्यवस्था को विनियोग की सीमान्त सम्भावित आगम (एक्षाहठा- 
ग्रब] एणशाएनं 7९ए९८४०९ 0! ॥ए६४पथा) को विकसित करना पडेंगा । सम्भावित आय में परि- 
बतंन (शाह था ए"८ा8 प्र००06) तथा प्रारम्भिक विनियोग में परिवर्तन जो इसे उत्पन्न 
करता है, के वीच सस्यात्मक सम्बन्ध है। यदि त्यरक गुणाक (3००शेशथ०7 ००शीशथा।) कम है 
तो सीमान्त सम्भावित आगम अधिक होगा क्योकि दोना के लिए पूंजी-उत्पाद (#/7) अनुपात 
समान है । सरल शब्दा में हम यह कह सकते हैं कि यदि वित्री मे बहुत अधिक परिवर्तन विनियोग 
की बहुत कम मात्रा को प्रेरित करता है तो एक थोडा-सा विनियोग ही उस अर्थव्यवस्था को वस्तुओऔ 
तथा सैवाओ का अधिक उत्पादन करने योग्य बना देता है।! कम विकसित देशो (205) मे अधिक 
विकप्तित देशों (४005) की तुलना म )? अधिक होती है । वम विक स्रित देशों में तुलनात्मक 
दृष्टि से सीमान्त सम्भावित आगम अधिक होती है अर्थात्‌ त्वरक गुणाक कम होते हैं ॥ अत अल्प- 
काल मे बाहरी विनियोग अथवा कुल उपयोग में वृद्धि अपने आप ही अर्थव्यवस्था में स्पीति वा 
असर उत्पन्त करेंगे। किन्तु यदि उत्पादन के बेरोजगार साधन उपस्थित हैं तो यह विनियोग म॑ 
परिवतंन (/५४) अतिरिक्त उत्तादन (6 7) उत्पन्न करेगा, अन्यथा यह (2/) वस्तुआ तथा 
सेवाओ की कीमतों में वृद्धि करेगा । 
परन्तु एक विकसित अर्थ व्यवस्था मे, अधिक या ऊँचा त्वरक-गुणाक स्फीति तथा अवस्फीति 
वी बदलती हुई स्थितियो को उत्पन्न करेगा | दूसरी ओर, अल्पविकसित देशो म विनियोग वे साथ 
कीमतें बढेंगी, किन्तु स्फीति वे! अधिक प्रमावशाल्री तत्व अधिक त्वरक के साथ ऊँची सीमान्त उप- 
भोग प्रवृत्ति है। 
अत यह देखना अधिक महत्वपूर्ण है कि कम विकसित देशों में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति 
अधिक होती है जबकि विकसित अर्थे-यवस्था में यह कम होती है। एक गरीब तथा पिछडी हुई 
अर्थ-व्यवस्था म अधिकाश व्यक्तियों के रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा होता है, अत. अतिरिक्त 
आय का प्रयोग उपभोग के लिए होता है तथा ऐसी अथ॑-व्यवस्थाओ में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति इकाई 
के बरावर हो जाती है । दूसरी तरफ, एक विकसित अर्थ-न्यवस्था मे आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ, 
समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यक्ताओ को पूरा करके अधिक से अधिक बचत करता है। इसलिए, 
* एक धनवान तथा विकसित अर्थ-व्यवस्था मे सीमान्त उपभोग भ्रवृत्ति कम होती है जबकि सीमान्त 
बचत प्रवृत्ति बढती है । | 
भारत जैसे देश मे, अधिकाश जनसस्या (70%) देहाती क्षेत्रों मे रहती है तथा अपने जीवन- 
निर्वाह के स्तर के वरावर कमाती है। यद्यपि यहाँ काफी छिपी हुई बेरोजगारी (ठ5हप5९० 
प्रतध्गाए0/एथ7) है, तथापि पूँजी (विनियोग) के अभाव में यह अनुत्पादव रहती है। इस छिपे 
हुए वेरोजगार श्रमिक की सोमान्त उत्पादकता शून्य होती है। चूंकि आय तथों धन का वितरण 
असमान होता है, कुछ घनी व्यक्तियों का ही उत्तादन वे अधिवाश साधनों पर स्वामित्व होता है 
तथा वे ही अर्थव्यवस्था मे अधिवाश निजी वचतो को उत्पन्न करते हैं। इसवे' साथ-साथ, इन देशो वी 





]. "फह 7ल4॥णाहए एटएलटए चावाश्याबों एज॑यावे उ९शशाएश गाते (6 ३००९ ६शा०7 ॥8 
0 80 ग्रह्ात शाप गरात्योशाएओ गल इणएटीशड0वर्टटा$ गाए गिहा॥र0०९७ ए0चाणा 
0णी॥ए८छशशा। जाधर3$ तह एएााओं ह(एशापएढ इशै2० 60 092९०॥05 0 20000« 
ह्रा005 ग्राश्ट्शाशा। 55 छल] 
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सखवारें भी कमजोर होती हैं तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक पिनियोग करते मे 
असमर्थ होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बयो एक विकसित देश से आधिक विकाग़ अत्प-वि+सित्त 
देश की तुलना में अधिक तीग्र गति से होता है । एक विकसित देश के लिए यह स्फीति तथा अब- 
स्फीति को रोडने के लिए अनुकूल गुणऊ प्रभाव के कारण अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है. किन्तु 
साधारणतया कम विकसित देश के लिए यह प्रभावशाली नहीं होता । 
प्रश्न एवं उतके संकेत 
. ध्यापार गुणक वो धारणा को परिभाषा दोजिए। राष्ट्रीय आय हे निर्धारण में यह किस 
प्रकार उपयोगी हो सफता है? 
70,#706 ॥6 ०णाएवए। ण ३7846 जश्ञणास्‍्ज्ञीय, ही०ए 4 ॥ एडचए थ 6 हंचटाविए 4 
ाणा एीव्वाणायं ॥06ग्रा८ 
सिकेत--सर्वप्रण्म मुगक जया है यह बताइए, तथा इसे वाद व्यापार ग्रुगक' को छझारणा 
का अर्थ बताइए | यदि निर्यात व आयात अन्तर बढ़ जाय तो इसका राष्ट्रीय आय पर बया 
प्रभाव होगा, यह भी रेसाचित्रों एवं उदाहरण सहित बताइए ॥] 
2. विदेशी व्यापार पुणक पर एक सक्षिप्त दिप्पणी लिणिएं 
एछा56 9 #700 79072 099 ॥78 07280 ॥799£ 79009; १/ 
[प्ंकेत--प्रश्न । ही की भाँति इस प्रश्व का भी उत्तर दें ।| 
3, घरेलू गुणफ तया विदेशी ध्यापाए गुणक का अन्तर घताइए।॥ 
छाश्रा॥805॥ 7लएरदा॥ दरणा58॥९० प्राप|पज़ारा बव 40808 (505 गाएाप/॥ 07, 
४74 रोजगार गुणक की परिभाषा दीजिए । इसका कया महर्व है ? 
एिश्रीच6 था।ए0%॥6॥0 ॥[0प्ञीटए विज ढ|। प्रषटाएं। २ 
[पंकेत--ग्रुणक की सामान्य परिभाषा देने के! वाद रोजगार धुगंक़ की परिभाषां दीजिए | 
किसी देश की भर्यव्यरस्था भें रोजयार गुग्रक के महत्व प्र भी प्रकाश डॉलिएं ।] 
5. उपभोग ओसत भ्रवृत्ति तथा उपभोग सौमान्त भ्रयृत्ति का स्तर बरताइए। इसके मूल्यों का 
गुणक के मूल्फों पर बयः प्रमाव होता है ? 
छ०06 6 (ध।ा॥5६ १८886 एा0एशथा४9 40 ९णाशवार' (#7() बाएं. 'गा8/हां04)। 
श07श३४/90 ९०४56! (57९) पछत०ज् 0० ९६९ ८08०८(७ हिट 6 १४प८ णै 
ग्राएएाट 2 


8 


विनिमय-दर निर्धारण के सिद्धान्त 
[प्रए0श75 0ए एऋटप्ररठ: ए&॥5 एड्ाफरशाए709] 





विनिमय-दर के निर्धारण वी समस्या इसलिए उत्पन होती है कि अलग-अलग देशों मे 
अलग-अलग मुद्रा-प्रणा लियाँ तथा अलग-अलग लेखा-जोखा बी इकाइयाँ विद्यमान हैं । इसलिए विदेशी 
भुगताना के लिए एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा मे बदलने की समस्या उत्पन्त होती है। एक देश को 
मुद्रा दूसरे देश वी मुद्रा म परिवतन करने का कार्य विदेशी विनिमय वाजारा द्वारा सम्पन्न क्या 
जाता है। किण्डलवगर ((76/20८78०:) वे” अनुमार, “विदेशी विनिमय का वाजार वह स्थान है 
जहाँ विदेशी मुद्राएँ बेची तया खरीदी जाती है ।! इस बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी अपनी- 
अपनी विदेशी प्राप्तियो को स्वदेशी मुद्राओ में परिवर्तित करते हैं, अथवा स्वदेशी मुद्रा को विदेशी 
मुद्राओं में परिणत करके विदेशों को भुगतान करते है ॥ इसका यह अर्थ है कि विदेशी विनिमय 
बह व्यवस्था है जिसके माध्यम से ऐसे दो क्षेत्रों या देशो के बीच भुगतान सम्पादित होता है जिनम 
अलग-अलग चलन-प्रणालियाँ विद्यमान हैं । 


दूसरे शब्दों मे जिस वाजार मे धरेलू मुद्रा के सन्दर्भ मे विदेशी मुद्रा वे दायित्वों का जय 
विश्नय किया जाता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं । इस बाजार में विदेशी विनिभय की 
अ्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि आयात करने वाला देश अपने देश की मुद्रा में भुगतान कर 
देता है तथा निर्यात करने वाला देश _ अपने देश की मुद्रा में भुगतान प्राप्त कर लेता है। विदेशी 
विनिमय बाजार मे विदेशी विनिमय बैक, वाणिज्यिक वैक, केन्द्रीय वैक तथा ट्रेजरी आदि वित्तीय 
संस्थाओं का समावेश होता है जो इस कार्य मे सवग्न रहती हैं। भुगतान के लिए विदेशी-विनिमय 
का उपयोग किया जाता है ! न न ना से हैं। बे बुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्न बताये जा सकते हैं: 

] विदेशी विनिमय बिल (7] 0६ #०छए्टा3 8:०ंशा8०)--] प्रकार एक विनिमय 
बिल (गे ० #टशा8०) से आन्तरिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार जब विनिमय बिल 
का प्रयोग विदेशी भुगतान हेतु किया जाय तो उसे विदेशी विनिमय बिल कहते है । इसवे' अन्तगत 
वस्तु बेचने वाला क्रय करने वाले को विनिमय पत्र लिखता है, जिसमे यह आदेश होता है कि वह 
एक निश्चित अवधि (90 दिन) के अन्दर उसमे अक्ति राशि का भुगतान लेनदार को अथवा उसके 
द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कर देगा ! इस विल के स्वीकार हो जाने पर यह विनिमय पत्र अपने ही 
देश में उन व्यक्तियों को बेच दिया जाता है, जिन्हे आयात करने वाले देश को भुगतान करना है 
तथा यह बिनिमय पत्र विदेशों मे उन व्यक्तियों को भेज दिये जाते हैं, जिन्हे वे भुगतान करना 
चाहते हैं । इन लेनदारो ने' द्वारा यह विनिमय पत्रों की राशि उन व्यक्तियों से बधूल करती जाती 
है जिन्होन प्रारम्भ मे इसे वस्तु का आयान करने के कारण स्वीकार किया था। 

2 ड्रापट (07शी))--ड्रापट एक बेक द्वारा अपनी शासा (शणाए।) अथवा अन्य वैव' (जिसके' 
साथ उमका लेन-देन रहता है) को लिखा भया आदेश है जिसमे ड्राफ्ट मे अक्तित राशि का भुगतान 
(जो ड्रापट जारी करने वाले बैंक ने भ्राप्त कर ली है) वाहक द्वारा माँग करने पर कर दिया जाय । 
अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों से भी अन्तर्राष्ट्रीय वंको अथवा विदेशी विनिमय बैंको द्वारा ड्राफ्ट का प्रयोग 
किया जाता है। है 3 

3 त्वार द्वारा स्थानान्तरण (]८6०ठ्ाबएशा० प्रोधाध्धिऐं--इसमें एक देश के बैक द्वारा 
विदेश मे अपनी शाखा वो तार द्वारा सूचना दी जाती है गि एक निश्चित राशि का भुगतान व्यक्ति 
विशेष को कर दिया जाय । 


लिप 70:28: 7 48 
] 0 ए. द्ाच्वाक्कलाइल, ग्ा/शयदााद्ा &20ण7प८5, बा दता॥0), (968), 9 44. 
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रा साख-पत्र ([.४/९४ ०6 (7०0॥)-- साख-यत्र जारी करने वाला बैक झिसी व्यतित को 
एक निश्चित राशि चैक या वित्र द्वारा एक निश्चित अवधि में निकालने का अधिकार देता है । 
इस साप्-पत्र के आधार पर जो राशि आयातवर्ता बँक से प्राप्त करता है, निर्यातकर्ता उतनी ही 
25 रा निर्यात कर देता है। इसमे भुगतान को गारध्टी साख-यत्र जारी करने वाले बैंक की 

। 

उपर्युक्त माध्यमों के अतिख़ित विदेशी विनिमय का भुगतान यात्रों चैक (773४८॥/८०४ 
कक , अन्तर्राष्ट्रीय मबीऑर्डर (/ध730णाव एणा८/ण ०८) आदि के द्वारा भो दिया 
जाता है । 


विनिमय-दर फा भय 
[धर४/शगापत 07 ए%टाप#ारठार २७7४8] 

जिस दर पर दो देशो की सुद्राओं के चीच विनिमय होता है उसे विदेशों विनिभथ-दर कहा 
जाता है| दूसरे शब्दों में, यिदेशी विनिमय बाजारों में सरीदी थे बेची जाने वाली वस्तु को विदेशी 
>विनिप्रय बहा जाता है। इसमे उन समस्त साधनों को शामिल क्षिया जाता है जिससे एक देश के 
नागरिकों को दुसरे देश की मुद्रा या भ्य-शविति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है ।! इल्चवर्ट स्नाइडर 
0 / अनुमार ' ऐसे गाथन, जिनया उपयोग अन्तरब्ट्रीय मुगतान मे हिया जाता है, विदेशी विदिभय 
; हैं ।? जब विदेशी विनिमय बैंक विदेशी विनिमय का क्रय वित्रय करते है तो उससे हमारा 
तात्पय॑ ' विदेशी-विनिमष कि (8॥॥ ० #०८३8॥ 25004॥80) से होता है। वास्तव में, विदेधी 
विनिमय यह क्रय णावी है जग ब्यापारी राष्ट्र अपने प्रासपरिक् ऋणों का भुगतान लेते-देसे 
हैं)! तया इस प्रगाली के अन्तर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लिये-दिये जाते है तथा ऋण चुताये जाते हैं। 

ब्राउधर ((70श!थ) के अनुसार, “यह (विनिमय-दर) विदेशी विनिमय दाजार सें 
एक देश की सुद्रा की एक इकाई के अदते किसी अन्य देश की मुद्दा की इकाइयों की सस्यां की माप 
करती है ।/ 

हेनस (39८8) के अनुसार, “विनिभय-दर एक मुद्रा ही दूसरी मुद्रा के शप में व्ययत वी 
गयी कीमत है ।/? 

ऐैयसें (59४८४) के अनुसार, “चलत सुद्राओं वे परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय- 
दर कहा जाता है ।/* 

क्रम्प (टधाए) के शब्दों में, “मुद्रा वी बह सात्रा जो विदेशी विनिमय बाजार मे 
दूसरी मुद्रा की निश्चित मात्रा के विनिमय में देती होती है, वह दोतो मृद्ाओं थे बीच वितिमयन्र 
होती है।”” 


एह्सयर्य (॥5% ०॥0) के अनुगार, “विदेशी मुद्रा वी एक इकाई था देशी मुद्दा से स्यक्त 
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मूल्य विनिमय वो दर कहलाता है। दूसरे शब्दा म, देशी मुद्रा की एक इकाई का विदेशी मुद्रा मे 
व्यक्त मूल्य विनिमय वी दर होता है ।/! 

इस प्रवार विदेशी विनिमय-दर वह मूल्य है जो स्थानीय भुद्रा बेः रूप से विदेशी मुद्रा वी 
एक इकाई के बदले चुवाया जाय । उदाहरण के लिए $ --7२६ 7 35 का अर्थ यह होगा कि 
भारतीय मुद्रा [पाठाक्षा एणाध्य०)) के रूप म एक डालर वो विनिमय दर सात रुपय और पैतीस 
पैसे है। दूसरे शब्दा मे हम यह वह सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर क्सी देश वी खुद्रा के 
आस्तरिक मूल्य वे वदले इसके वाह्म मूल्य को व्यक्त करतो है। जिसी देश को भुद्रा का आन्तरिक 
मूल्य उस देश म॒ प्रचलित सामान्य मुल्य-स्तर द्वारा निर्धारित होता है। साधारणतया (राष्ट्रीय 
सम्मान की दृष्टि से) विदेशी विनिमय-दर को स्वदेशी मुद्रा वे रुप मे ही व्यक्त क्या जाता है। 
उदाहरण वे लिए भारत म एक डालर वा मूल्य यदि 7 रुपये और 35 पंसे है तो अमदीका में एक 
रुपये का मूल्य /7 35 डालर अर्थात्‌ 3 6] सैट होगा (एक्डालर मे 00 सैट होते हैं) । 
अस्तु जिस रूप में विदेशी मुद्रा का मूल्य व्यक्त क्या जाता है वह केवल सुविधा को एक बात है, 
वस्तुत दोनो मुद्राओं वा आधारभूत सम्बन्ध अपरिवर्तित रहता है । 

विभिमय-दरो फे विभिन्‍न प्रकार 
[५७श0ए05 ११?ए४$ 07 एऋटप्र08 २५१८७] 


विदेशी विनिमय दर के निर्धारण से सम्बद्ध विभिन्न सिद्धान्तो का विश्वेषण करने से प्र 
हम निम्न प्रकार की विनिमय दरो को स्पष्ट करना चाहेंगे 

(१) तात्कालिक दर (590+ 7२॥!८)--इस दर को केबिल (050८ ३6०) या. तार से 
स्थानान्तरण वालो दर ' (वल॒ल्डाधफगा० ध्रथार्शधटा 730) भी वहा जाता है। यह विदेशी मुद्रा 
वी बाजार में प्रचलित तात्ममलिक दर है। परन्तु वेचने एव सरीदने वादे व्यवितेयों वे विए यह दर 
अलग-अलग रुप म व्यकत को जायगी। उदाहरण के लिए, क्रेता के निए एक डानर वा मूल्य सात 
रुपये पचास पैसे हो सकता है जबकि विक्रेता वेः लिए यह मूल्य सात रुपये तीस पैमे होना सम्भव है। 
दोना वे बीन अन्तर कितता होगा, यह सोने के शिगरिग व्यय (परिवहन-व्यय), वीमाखच एवं कमी- 
शन की दर पर निर्भर करता है। चहुधा ये व्यय क्रेता को वहन बरने हाते हैं और इसीलिए 
आधारभूत या साम्य विनिमय-दर वी अपेक्षा डालर का अधिक मूल्य देना हाता है। यदि विजेता 
को भी वैदनभीशन आदि व्यय करने पढें तो डालर वी साम्य दर से उसे कुछ राशि कम प्राप्त 
होगी । 

तात्वालिक विनिमय-दर वह दर है जिस पर बेक विदेशी भुगतान वी व्यवस्था करतो है 
और इसी कारण इसे वेब्विल रेट या तार से स्थानान्तरण वाली दर (7' 7 9१७७०) भी वहा जाता 
है। इसका कारण यही है कि विदेशी विनिमय वा अविलस्व हस्वास्तरण अथवा स्थानानपरण केविल 
या तार द्वारा कैता से विक्रेता को इसी दर पर क्या जाता है । इस दर को चेक्ष-दर या मेल ट्रान्सफर 
(वा प्रथा) दर भी वहा जाता है।॥ बहुधा बैक तात्वालिकः दर वे आधार पर ही विदेशी 
विनिमय बेचने व खरीदने का कार्य करते हैं । 

(2) अवधि दर (प्रा76 ४९ ७ [.008 7९७९ ० फ०४४४४९)---विदेशी विनिमय की 
यह वह दर है जिस पर बंक विदशी मुद्रा से सम्बद्ध ऐसे प्रपच्चो (97]8) को बेचते या खरीदते हैं 
जिनका एक निर्दिप्द अवधि (१5८० एश700) वे वाद भुगतान हाम्रा । इनमे भी दुश्य-्दर (हा: 
70) पर बैक विदेशी मुद्रा से सम्बद्ध प्रपत्रो को तुरन्त ही खरीद या बेच सकते है। दूसरे शब्दा 
मे, इस दर पर हुण्डी या विनिमय प्रपत्र [छा ० फक्ंशाह०) के बदले बेब' से श्रस्तुतीकरण 
(77८४०१६४४०१) दे साथ ही भुयतान प्राप्त क्या जा सवता है। वावान्तर म इस हुण्डी या विनिमय 
प्रपनत्न का भुगतान इसके प्रेपक (04७6) से प्राप्त करने का दायित्व वैक का होगा । 

(3) अप्रिम (ए0एथ/0) विनिमय दर--जिस दर पर भविष्य में विदेशों विनिमय प्राप्ति 





१. *#ज छिलाशाह८ 746 ॥5 वरिष्वुण्प्णाीए तेटीएचत 3५ पाल एल गा 00प९शए जार, 
णीद्व एा॥ ण णिशजा सणाटार/ ॥ शाह व्युण्शी॥ रण 9९ ७८१०९७ 3६ ८ छा०८, 
पा 8 णिलटड्0 ९ए्रशधारए, णढ पा ता तठ्प्त्थार णाधटावए 

?  सीडएणपा, उमर उाधिववाािर्तों सटणागाड़, ए 263 
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हैतु सौदे किये जायें उसे अध्रिम विनिमय-दर के साम से पुझ्ारा नाता है । अंग्रिम दर से 

महत्वपूर्ण धारणा विदेशी विनिमय के व्यवश्ाप्री को आड़ # टकब) है। यदि: 
ध्यापारी विदेशी विनिमय को दर मे भविष्य से होने वाले उत्तार-घढ़ाव थी जोसिस को विदेशी 
विनिभय के व्ययमायी पर हस्तास्तरित करने में सफल हो जाय॑ तो प्रश्न है कि उस स्यवगायी को 
अपनी प्रतिरक्षा हेतु बडा करना चाहिए ? विदेशी वितिमय का यह व्यवसायी अग्रिम दर पर विदेशी 
जिनिमय सरीदने चुने) बा सौदा करने थेः साथ ही इससे उल्टा धर्षात्‌ पिदेशी विनिमय येचने 
(परीदने) फा मौदा भी कर सेता है। परस्तु यहाँ ध्यान देने की बात है कि आड़ हेतु यह प्रतिलोगी 
सौदा हाजिर कै (8६ ४700) बाजार में होगा जवक्ति अग्रिम सौरे भावी था सम्भावित पि निमप-दर 
पर हुए है। इसके विपरीत, यदि हाजिर नेट भाज पर (४790: 78/6) विदेशी विनिमय (डालर) 
परटीदने का सौदा हुआ है तो इसका प्रतिनोमी सौदा मध्रिम दर (शिवा 740८) पर होगा । इस 
प्रकार की प्रतिरक्षात्पक काम याहियों को हैजिय (7०४४०) काह्य जाता है । 

स एक उदाहरण द्वारा हैजिंग की प्रशिय्रा को समझा जा ग्रक्ता है) मान गीजिए, विदेश 
श्रनिमय का कोई व्यवसायी आज 7 30 रुपये डालर के हिसाव से | है 2000%4204 
पेचयें का सौदा कर लेता है । डॉलर की वर्तमान या हाजिर दर भी इतनी ही है। यदि ] गईं को 
डालर का पूत्य 7750 रपये हो जाव तो श्रत्ति डालर उसे 20 पैसे की हानि होगी। परन्तु यदि 
अंप्रिस गौरे के साथ ही बहू 7 30 रुपये की दर से हाजिर का सौदा कर से तो अग्रिम सौदे पर हुईं 
दाति एवं हाजिर भे सरीदे गये डातरों की मुत्य-वृद्धि समात॑ हो जायेंगे । इस प्रकार विदेशी विनिमय 
के ब्यवत्तायी हैजिंग की आड (००५४) द्वारा विदेशी विनिमय के! सौदों में होगे वाली जोदिम से 
अपनी रक्षा करते हैं । 

(4) अनुक्ल तथा प्रतिफूल विनिमय-दर ([गए०ए76९ जाएं ऐा।ति0ए१06 वाह 0 
ह०ीआ8९|---जंबर विनिमय-दर अपने देश की मुद्रा मे व्यक्त की जाती है तो कम होती हुई विनिमय- 
दर देश के लिए अनुकूल वितिमयनदर कहलासी है। इसके उ्रिपरीत, बढ़ती हुई प्रिनिमय-दर देश 
के लिए प्रतिकूल होती है । उदाहरण के लिए, मान लीजिए विनिमय-दर भारत तथा अमरीका के 
मध्य ह 5 २६ 7 50 है। यदि यह बम होकर $ «5 85६. 5 50 हो जाती है तो इसे भारत वे 
अनुकून वद्दा जाता है । इसके जिपरीत, यंदि यह यडकर $ +२7२5 9 50 हो जाती है तो इसे भारत 
ब्बे प्रतिकूल विनिमयनदर कहा जायगा । किन्तु जब विनिमय-दर को विदेशी मुद्रा में व्यश्त किया 
जाता है तो इसके विपरीत स्थिति होती है । 

(5) स्थिर एयं अध्पिर क्यवा सोचदार घिनिमप-दर ([869 आव [िल्च०6 सिह 6 
॥0०घ08०)--स्पिर विभिमय-दर रो तात्वय उत विभिमय-दर से है जिसमे परिवर्तन एवं निश्चित 
सीमा तेक ही हो सऊते हैं ) स्वर्णमात के अस्तगत विनिमयनदर स्थिर होती थी क्‍्योति उससे 
परिवर्तन निश्चित स्पर्ण बिग्ठुऔ दे अन्तगंत ही हो सता था ( इस सीमा के बाद अधिक पटियतन 
होने की रिथति मे स्वर्ण वा ही आयात-निर्यार जिया जाता था । 944 में अस्तर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष 
(एशावगावं हतालगा। गियात 7 4 के। ।ै) थी स्थापना ने साथ ही इससे सदस्य देयो 
गे एक ते विनिमयन्दर अपनाली थी। मुद्रा कोष भी इस दर को बनाये ग्रागे में सहायता 
फरता है । हे 
इसके विपरीत, लौचदार विगिरप-दर यह दर है जिशामे माँग एवं पूतति गे! शग्वियों के 
फलस्वरूप परियर्तन होता रहता है तथा सरकार का इस पर बोर्ड नियर्तण नहीं रहता। प्री 
एँमुअस्यान (5207ए८3500) ने छोचदार विविमय-दर हो निस्‍्त प्रवार परिभाषित किया है 'सौस- 
पूर्ण विविमयदरो को यस्तुओं की माँग तथा पू्ति झचवा पूंजी के प्रवाह में द्वाता खोबपूर्ण सरीये 
री ऊपर अथया नीचे रखा जाता है। इसगे स्पष्ट है वि सोचपूर्ण पिनिमयन्दरों से परियतंत 
होते रहने है । विन < 

विदेशी विनिमय-दर पय निर्धारण ४ 
[एछडलाशक्ताा0ञ्र ण' एाहारठा: एशया-] 
विदेशी विद्रिभय ने खाज़ार में विनिमय का निर्धारण टीझ उसी हुप में होता है जिसे कि 
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आन्तरिक बाजार में वस्तु की माँग व प्रूत्त फलनो के आधार पर इसब्ा मृल्य-निर्धारण हुआ 
करता है । विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति स्वयं भी वस्तु वी भाँति अनेक बातों से प्रभावित 
होती है। विनिमय-दर के निर्धारण से सम्बन्धित सैद्धान्तिक ब्य।स्या स्वतस्त्र विनिमय-बाजार के 
सन्दर्भ भे ही प्राय की जाती है परन्तु वर्तेमान समय मे प्रत्येक देश म विनिमय-वाजार सरकार के 
पृण अथवा आशिक नियन्त्रण मे रहता है। अत वास्तविक रूप मे, विनिमय-दर वा निर्धारण सरवारी 
नीति पर आधारित होता है। फिर भी विदेशी-विनिमय वाजार म॑ विनिमय वी मांग एवं पूर्ति 
विनिमय-दर के निर्धारण में महत्वपृर्ण स्थान रखतो है । जिस प्रकार वस्तु के सन्दर्भ मे बाजार भुल्य 
तथा दीघंकालीन या साम्य भूल्य होत हैं उसी प्रकार विदेशी विनिमय बाजार में भी तात्कालिक एव 
दीघेकालीन (साम्य) दरें हो सबती हैं। इनको क्रमश चाजार विनिमय-दर [(र्ा06६ परेज्ञाल ता 
फ्णाधाह०) तथा सामान्य विनिमय-दर (व०णए७] ४८ ० 77०ै१3708०) भी कहते हैं। बाजार 
विनिमय-दर म समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं परन्तु यह परिवतन प्राय कुछ सीमाओ के 
अन्तगेत ही होते है तथा सामान्य विनिमय-दर पर पहुं तने की प्रवृत्ति रखते हैं ॥ विनिमय-दरो मे समय- 
समय पर परिवर्तन होते रहने का एक मुख्य कारण यह है कि विभिन्‍न देशों वी मुद्राआ (विदेशी 
विनिमय)की भाँग व पूर्ति हमेशा एक सी नही रहती, बल्वि उनमे परिवर्तेन होता रहता है । 
अल्पकाल मे विदेशी विनिमय वी श्रचलित दर पर विदेशी विनिमय की मांग व प्रू्ति मे 
समानता होना आवश्यक नही है। सम्भव है प्रचलित दर पर विदेशी विनिमय की पति इसकी मांग 
से कम हा (अर्थात्‌ पूति का अतिरेक हो) अथवा किसी समय सचलित विनिमय दर पर विदेशी विनि- 
मय की माँग का पूर्ति से आधिवय ($४४9)७७) हो (अर्थात्‌ माँग का अतिरेक हो) । दोनो ही स्थितियां 
दीघेकाल मे बायम नही रह सकती क्योकि दोनों ही स्थितियों म॑ं विदेशी विनिमय की माँग एवं 
पूर्ति मे सन्‍्तुवन नही है। यदि पूर्ति के अतिरेक वी स्थिति है तो विदेशी विनिमय के विज्वेताओं में 
परस्पर स्पर्धा होने के कारण वे विदेशी विनिमय की दर को कम वर देंगे। इसजे एक साथ दो 
प्रभाव होगे । एक तो विदेशी विनिमय की माँग बढेगी और साथ ही विदेशी विनिमय के वित्रेता 
पूछ्ति भे वुछ कटौती कर देंगे । विदेशी विनिमय-दर में कमी का क्रम तव तब चलता रहेगा जब 
तक कि माँग व पूर्ति में पूर्ण साम्य नहीं हो जाता । इसवे विपरीत, यदि किसी समय विदेशी विनि- £ 
भय की प्रचलित दर पर माँग का पूर्ति से आधिक्य हा तो विदेशी विनिमय की दर बढ़ता प्रारम्भ 
होगा और यह त्रम माँग व पूर्ति मे समानता होने तक जारी रहेगा । माँग तथा पूर्ति का समायोजन 
केयल दीर्घकाल में ही सम्भव है । इसी कारण विदेशी विनिमय वो साम्य दर को दीपकालीन 
दर की सज्ञा दी जाती है। 
चित्र 8 | में विदेशी विनिमय-दर के निर्धारण को प्रक्रिया स्पष्ट की गयी है। शी अक्ष 
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पर डालर का रपयो में सृत्य ब्यवत दिया गया है जबकि क्षितिजीय बरक् पर हालर की माँग व पूर्ति 
की सात्राएँ सी गयी हैं। जब डालर का मूटय 9 55 रुपये था तो पूति वा माँग से आधिक्य था। 
उसके विपरीत, जब टालर का मूत्य 5 35 रुपये था तो माँग से आधिय्य की स्थिति थी । जैसा 
कि रेयाचित्र से स्पष्ट है, पूि अधवा भाग की विमगति में विदेशी विनिमय की साम्य-दर स्थापित 
नहीं हो सकती । साम्य स्थिति तभी ब्राप्त होगी जब माँग व पूति वक्त परस्पर काटने हो । यह 
स्थिति # पर दिसायी देती है। बंदी कारण है कि 7:35 दपये की विनिमय-दर साम्य दर मानी 
जायगी, क्योंकि इसी पर दिदेशी विनिमय की माँग व प्रति में समानता है । 

अस्नु, विदेशी विनिमय की दीघंकातीन दर वहीं होगी जिस पर माँग वे पूर्ति में समानता 
हू।। इगे सामान्य दर भी कहा जाता है। साग्य अथवा सामान्य दर को अलग-अलग परिस्थितियों 
में अतस-अलग ढग से निर्धारण होता है । यदि दो देशों की संद्राएँ स्वर्ण या रजतमात पर आधा- 
रित हो तो विदेशी विनिमय-दर का निर्धारण दोतो मुद्राओं की समानता अथयों टकण अनुपातो 
(9477/9 07 7 74003) द्वारा होगा । यही कारण है कि स्वर्ण पा रजतमान के अन्तर्गत विदेशी 
विनिमय निर्धारण के सिद्धान्त को विनिमय-दर वा टंकेण घूल्य समता सिद्धान्त (/॥-ँव शिवा: 
गए#2070) कहा जाता है। हु 

परन्तु जब दो देशो की मात्राएँ अपरिवर्तनीय पत्र-मुंद्रामान पर आधारित हो तो टकण 
समता के आधार पर विनिमय-दर का निर्धारण नदी द्वो सव॒ता क्योकि इस प्रकार की समता का 
पत्न-मुद्रामात के अन्तगंत कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में विनिमयददर फे निर्धारण 
हेतु दोनों मुद्राओ वी ,्रय-शक्ति समता (90700450/8 70८ ]3॥3) को बराघार बतायः जाता 
है। यद्वी कारंग है कि इस सिद्धास्त को विनिमय-दर का क्रय-शंप्ित समता सिद्धारंत (2ए7८॥98॥798 
ए०७८7 शतीड पश८०५ ण॑ #षाभाए८ ८) बेर ताम में जाना जाता है। इस सिदाग्त को 
स्फोति सिंदातत (07007 7॥7८07)) की भी सज्मा दी जाती है क्योंकि विनिमय दर के वियारिण 
पे स्‍्फीतिं वी सीमा को भी दृष्टियत रखा जाता है। 


/ वितिमय-दर के विर्धारण हेतु भुध्यत, निम्लिसित चार सिद्धान्त धस्तुत किये जाते हैं: 
2 पलट टच इज पार 
(!) रंकण मूल्य समता सिद्धान्त ()(७॥॥ ऐड ९7॥/ 7॥००)३), 
(2) क्रप-शक्ति समता अयवा स्फोति सिद्धान्त [0०9४8 00% रथ व।ण)); 
(3) भुगतान सम्तुलन छिद्वान्त (परेठाआाल्ट ० ख्िज्ादा। 7८०३); तथा 
(4) निमन्प्रित [?८ए8४०५) बयवा लेजांकन दर (#०८००ए॥0३ रिा०) छिंदारत । 


॥टकण मूह्य समता सिद्धान्त (शत, रिया पशाल्ण)) 

जब दो देशों मे समान धात्विक मान पर आधारित मुद्रान्य्यवस्था विद्यमान ही तो धोतों के 
बौच जिस आधार पर विनिमय-दर का निर्धारण होता है, उसे टकपन्समंता सिद्धान्त बहा जाता 
है। टकण सभतठा का अर्थ यह है झि दोनो देशों की मुद्रा में स्थित धारियिेत भार वा अनुवात हैं। 
दोनों कै धीच विनिमय-देर के रूप में लिया जाय । उदाहरण मे लिए बोगणी शतादुदी ने प्रारम्भ 
में डालर तथा पौण्ड वे घीच इनपे घात्विक भार के आधोर ५९ निम्द अनुपात विद्यमान था 

£ 5 23*2|4 ग्रेव म्टैण्ड्ड 
चूँकि 2 प्रेन स्टंण्ड्ड न्‍| [ प्रेन विशुद्ध धांतु एव 
23252 प्रेन विशुद्ध ७ $ 0 विशुद्ध 

अछ्तु, डालर व पौष्ड की विशुद्ध धानु दी मात्रा वे आधार पर गिनिमयल्र कू॑ 

23 274 %॥] २ 0 
2 ४ 2322 

94866 


यह अनुपात र्स्टाः डासर के दीच जिनिमये जी टकणा 
हू अनुपात (£ %+$ 4866) पौष्ड स्टतिंग एवं डालर न 

दायता बहलाता है, तवा दीएंडाल में इसी आधार प्र दोनो मुद्राओं के दीच दिविभयदर ४02 
होगी । अल्ययात में बाजार विनिमय-दर या दैनिक विनिमयन्दर साम्य कद) 43032 दर 
से भिन्‍्त होगी तथा निदिष्ट सोमामों के बीच वदसती रहेगी पस्तु दीपराल मे ता द्वारा 





वच्ड 
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निर्धारित साम्य-दर ही विद्यमान होनी चाहिए । ये सीमाएँ जिनके मध्य बाजार विनिमयदर में 
उतार-चढाय होता रहता है स्त्रय की वास्तविक लागत (बीमा, पैकिंग खच॑ एवं परिवहन-व्यय 
सहित) पर निर्भर करेंगी । * 
हुम यह जानते हैं कि बोई व्यक्ति वाफी माता में डालर को पोण्ड में निम्नवत्‌ दो प्रकार 
से परिवर्तित कर सबता है कर ० 
(7) वह सामान्य रूप में डालर वेचवर स्टलिय खरीद ले, अथवा 
(४) वह उतने मूल्य का सोना अमरीवा से इग्रनेण्ड वो प्रेपित कर दे । 
यदि स्वण वे! परिवहन आदि में कोई खच न आता हो तो डालर व पोण्ड की भ्रभावी 
विनिमय-दर £ ]::9 4 866 रहेगा। परन्तु यदि स्वर्ण के रथानान्तरण से सम्बद्ध परिवहन, 
बीमा, पं किंग व्यय को भी दृष्टिगत रपें तो विनिमय-दर £ ] 559 4 866 नहीं रह सकती | मान 
लें कि प्रति पोण्ड स्टलिंग यह व्यय 2 सैट आता है। ऐसी स्थिति में जब तक किसी बैंक से 
£ 35०5 4 886 की दर पर या इससे कम मूत्य पर डालर उपलब्ध होते हैं, अमरीका से स्वर्ण 
वा निर्यात नही होगा । इसी प्रकार इगनेण्ड का व्यापारी तब तक स्वण का अमरीबा से आयात 
करना पसन्द नहीं करेगा जब तक कि विनिमय-दर £ -$ 4 846 से अधिक है। डालर तथा 
पौण्ड स्टिंग क थीच बाजार विनिमय-दर इन्ही दो सीमाओ के वीच वदलती रहने पर बिना स्वर्ण 
का हस्तान्तरण किये डालर एवं पौण्ड का विनिमय होता रहेगा । ये सीमाएँ ऊपरी व निचली स्वर्ग 
मिक्‍क्रा विन्दुओं (एकल शाते ॥006 80०0 57८८७ 90॥8) के नाम से भी जानी जाती हैं । 
करी सीमा के निर्धारण हेतु टक्ण-क्षमता विनिमय-दर मे स्वर्ग के हस्तान्तरण की लागत का जोड 
दिया जाता हैं जबकि निचली सीमा वे विए टकण-क्षमता विनिमयन्दर से स्वण की हस्तान्तरण 
सम्बन्धी लागत (परिवहन, थीमा आदि से सम्बद्ध) को घटा दिया जाता है। 
इन सीमाओ को स्वर्ण निर्यात बिन्दु एव स्वर्ण आयात विन्दु के नामों से भी जाना जाता 
है | रखाबवित 8 2 म य दाना सीमाएँ प्रस्तुत की गयी हैं,.+“डालर एवं पौण्ड स्टलिग वे बीच जब 
तक विनिमय-दर इन सीमाओ के मध्य विद्यमान रहती है, तव॑ तक स्वण का कोई हस्तान्तरण 
(अमरीका से इगरैण्ड को) नहीं होगा । यदि विनिमय-दर इन सीमाओं से कम या अधिक हो तो 
स्वर्ग का हस्वान्तरण श्रेयस्कर माना जायगा । वस्तुत' कोई भी अमरयोकी व्यापारी एक स्टॉलिंग पौष्ड 
के बदने 4 846 डालर से अधिक डालर चुकाने की अपेक्षा यह अधिवः उपयुक्त समझेगा कि स्वर्ण 
खरीदकर उसे इगलैण्ड भिजवा दे । इसके विपरीत, इगलैण्ड का व्यापारी पौण्ड स्टलिग की विनिमय- 
दर 4 846 डातर से कम होने पर अमरीका से सोना मेंगवाना अधिक उपयुक्त समझेगा। यही 
कारण है कि £ [| $ 4 846 वी सीमा को स्वर्ण निर्यात बिन्दु एव £ 5$ 4 846 की सीमा 
को स्वग आयात बिन्दु बे! नामो से भी पुकारा जाता है। 
४ 










#.45$ 4 886 एफ निर्शत विश 
#&१“$ 4 866 सास्य दिवियय देह 
प्र हर धक 

हर प * डारार विनिमय दहई 
#.42$4 846 कि * रदण आपात विद 
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रेखाचित्र 8 2--स्वर्ण निर्यात एवं आयात बिन्दु तवा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण 
रेखाचित्र 8 2 स्वर्ण निर्यात एव. आयात विन्दुओों को प्रस्तुत करने के साथ ही यह स्पष्ट 
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करता है कि इन दोनों सीमाओं के बीच बाजार विनिमय-दर का निर्धारण अमरीका मे पौष्ठ स्टिंग 
की माँग ये पू्ि पर निर्भर करेगा । 

९ सीमाएँ [[वा/00०5)--पदच्पि बीसयी शताब्दी के प्रारम्भ तक इजण मृत्य शाम्रता 
गंदात्त (वाह (वा 0670 "शाव्णा)) का विनिमय-दरी के निर्धारण में वापी मह॒त्य माना जाता 
था, आज यह दिद्धान्त उतना महत्वपूर्ण नही रद गया है। वर्तमान सर्दर्भ से इस गिद्धान्त की वंधता 
को निम्नांझित वारणों ते चुनौती दी जाती है * 

() आज़ विश्व में कोई भी देश ऐसा नही है जहाँ स्वंमात विद्यमान हो । सन्‌ 934 में 
हैं विश्व के राभी देशो में स्पर्णमान का परिस्याय कर दिया गया थू । 

हु) अनेक देशों में सरकार वी पूर्व अनुप्तति के बिना स्वर्ण का विर्यात अबथया आयात करता 
अथवा स्थर्ण की धातु के शिकक्ों को गलाता अब वनिक माला जाता है । 

8 चूँकि बिएय के लगभग सभी देशों में पतर-मुद्ा तन में है तथा अधिकाश देशो में यह 
पत्न-गुद्दा अपरिवर्तनीय है, रत्र्ण या. घात्विक भार के अनुपातों को लेकर विभिन्न मुद्राओं के बीच 
विनिमयदर का निर्धारण राम्भय भी नदी है। 
किपशबित समता स्रिद्धान्न अयवा विनिमय-दर का रफौति सिद्धान्त 
(एफण्रउशाड़ 009० दिक्ञा(7 प्रा09 9 वगव।णा व6०४ ज॑ एणआ86 स््ा८) 


इंगे शिद्वास्त्र का अ्तिपरादत रात 2920 मे स्वीडन हे अवंगार्त्री गुस्टाव केशल (0, (४४०) 
ने किया था। प्रथग कद प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ जब स्वर्णमान की वधता समाप्त हो गयी तो 
प्रो ग्रेसत ने बताया कि विशिरत देशों की भुद्राओं में विद्यमान धात्विंह अश की अपेक्षा इनकी क्रय 
शक्ति के आधार पर विनिमयनदरों का तिंगाण होता चाहिए । पेसत मे श्रधशण्रित समता मिद्धान्त 
की व्यार्या करते हुए १हा कि इंसके अन्तर्गत प्रचलित श्रषशवितनामतों को विभिन्‍न मुद्राओं की 
आन्तरिक भष-शक्‍्त भें हुए परिवर्ततों के अनुपाव में भुगा करना चाहिए।” उदाहरण के लिए, मदि 
प्रारम्भ में दो मुदाओ यो आन्‍्तरिक पर य-शवित समान थी परन्तु अब एक देश 'क की मुद्रा बी क्रप- 
शक्ति भें 50 प्रतिशत की क्री हो जाय और दूधरे देश 'स' फी मुद्रा भी श्रयनशक्ति में 25 प्रतिशत 
की कमी हो तो दोतों देशों की मुद्राओ की विनिमयन्दर 2 : । हो जावंगी अपति अब देश 'क' +) 
दो मुदाएँ 'स' ऐश को एक मुद्रा के समान होगी जबहि श्रारम्भ म॑ १य-शपरित वे आधार पर दोनों 
की विनिमय-दर ! :] थी। 

फेगल ने इस गिद्धास्द को वष-मुद्राओ के, विशेष रूप थे मुद्रा-स्फीति ये वरिणासी के सरद्स 
में प्रस्तुत करते हुए, यह स्पष्ट करना घाद्दा कि मुद्राक्पीति वा विनिमय-दर पर मया प्रभाव हो 
राकसा है। उन मतानुगार, "यदि दो देशों 'अ एवं 'य' के बीच झुका ख्यापार (0० 0306) हो 
तो उनके बीघ विभिगय की एक दर स्पयमेव स्थापित हो जायगी । मद दर छोटे-मोटे उत्तार-घढ़ावा 
को छोड़कर सर तक अपरियततित रहेगी जय तेक कि दोना से हो बिसी एड देश वी मुद्दा की प्रय- 
शक्ति में परियर्सन नदी बिये जाते तया/अथया व्यापार पर कोई विशेष प्रतिउन्‍्य नही लगाये जाते । 
परन्तु भैगे ही (अ' देश फी मृद्रा मे स्ट्ीति प्रारम्भ होती है इसवी क्रय शर्त हम हो जायेगी तपी 
झगी अनुपात गे 'य' देश की मुद्रा की छुखना में इसका अर्प बस हो जायगा। इस श्रयार यह नियम 
दिया जा पक्ता है कि जब दो सुद्राओ पर हफीति जा प्रभाय द्वोवा है तो दुराती वितिमय-दर को 
दोनों देशों मे स्प्रीति पेः अमुपात से भुणा करबे नयी वितिमयनदर बआप्तगी जा सरंसी है। इगे 
समता को क्रय शपितिशमता बहा जाता है क्योरि इसडा निर्धारण विभिन्‍त मुंदाभों ता क्षय शशि 
के अश्ो ((४०४८४७४) या अनुपात के आयाद पर किया जाता है 7 इस सिद्वारत बी विभिन्‍न अप - 


शास्त्रियों ने निम्त प्रशार स्पास्या मी है . 

थ्रो गुस्दाव बैगव के अनुसार, “दो मुदाओं के मध्य दिनिमय-दर अवश्य सूप मे इन 
मुद्ाओं वी आन्‍्तरिफ क्र य-शविवयों के भजनपल पर निर्भर होनी चाहिए। यदि हम एस तस्य एह 
ध्याम हें तो पह आसानी से देसा जा सशता है कि णो बोमत हम मूलते विदेशों मुश में घूताा 





4 0 छकलते, 7#6 7#रम> गडिन्टाय सतणबग्॥> (१932), 2. 6650. 
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50 भी है जिसका स्वदेशी वाजार मे वस्तुओं वो कीमतों से एप निश्चित सम्बन्ध 
होता है ।' 

प्रो. जी डी एच बोल के अनुसार, 'राष्ट्रीय सुद्ाओ का पारस्परिक मूल्य, जो विशिष्ट 
रूप से स्वर्गंभान को अपनाये हुए नहीं होती, दी्घकाल म विशेषत उनवी वस्तुओं और सवाओं मे 
क््य-शक्ति द्वारा निर्धारित होता है ।'? ५५ 

प्रो एस ई टॉमस के अनुसार “एक देश की मुद्रा वा मूल्य दूसरे देश की मुद्रा वे रुप मे 
किसी समय विशेष पर बाजार की माँग एवं पूर्ति वी स्थितिया द्वारा निर्धारित होता है। दीघंकाल 
में यह मूत्य उन दोतो दशों वी मुद्राओ के सापेक्षित्र मूल्यों पर निर्धारित होता है जबकि उन देशो 
की मुद्रा की क्रय-शक्ति अपने-अपने दश वी बस्तुआ एवं सवाओ के रूप में होती है। अन्य शब्दा मे, 
विभिमय-दर म उस विन्दु पर स्थिर होने वी धरवृत्ति रहतो है जहाँ दाना दशो की मुदाओं को त्रय- 
शक्ति समान होती है। इस विन्दु को ही क्रय-शक्ति समता कहा जाता है? 

इस प्रकार उपर्युक्‍त्त परिभाषाओ से स्प्रष्ट है वि अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रामान वाले देशो की 
पत्र मुद्राओं का सम्बन्ध कसी धातु से न होने के कारण उनकी विनिमय-दर स्वर्ण मान वाले देशो की 
भाँति निर्धारित नहीं की जा सकती बल्कि उनकी मुद्राओ की व्रय-शक्ति को सालूस करके उनती 
हक के अनुपात वे द्वारा निर्धारित को जातो है। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर 
सकते 

उदाहरण--ऊपर्युक्त कथन को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकत हैं । मान लीजिए, 
डालर व स्पय की प्रचलित विनिमय-दर $ 557२5 5 थी। अब मान लीजिए गत अवधि में भारत 
में सामान्य मूल्यों का निर्देशक 300 तक वढ गया है जबदि अमरीका में उसी अवधि मे सामान्य 
मूल्यों का निर्देशाश वढकर 50 हुआ है। मुद्रा-स्फीति की भिन्‍नता का प्रभाव विनिमय-दर पर भी 
होगा तथा नगरी वित्रिमय-दर इस प्रवार ज्ञात की जायगी : 

भारत में सामान्य 


एक डालर का मूल्य रुपयो मे अकित एक डालर का आधार मूल्य 2 _रल्यों का निर्देशक _ 
अमरीका म सामान्य 


मूल्यों वा निर्देशाक 
न 5 00% 00 
50 
अथवा $ ]ल्‍»7२६ 0 (जो डालर व रपये के बीच नयी वितिमय-दर होगी) 


टक्ण-मूल्य समता-दर की भांति मुद्रा की त्रय-शक्ति-समता पर आधारित विनिमय-दर 
केवल दीर्घकालीन साम्म स्थिति का ही बोध कराती है। यहाँ भी बाजार या अल्पकालीन विनिमय- 
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दर गाम्य विनिगय-दर से वहुधा भिन्‍न होती है। यह अन्तर मुख्य झूप से मुद्दा विशेष की माँग 

बरी विपम्त्ता का एक परिणाम होता है। जिस सीका तक बाजार विनियय-दर 2005 ४ 
होगा, यह निम्न यातों पर निर्भर करता है * () वस्तुओं यो परिवदन-व्यय (प्रशुत्क रहित) 

(॥) ब्याज की दरें, (४) बौणा आदि फा स्यप, (६४) विदेशी घाजारों मे ब्ठुओ का विज्ञापन श्र 
प्रचारे-्यय आदि । परन्तु इन मो द्वारा निर्धारित सीमाएँ स्तरण सिक्का विन्दुओ या स्वर्ण आयात 
प गिर्धात विन्‍्दुओ की भाँति निश्चित नद्दी होती। टकण मुत्य समता भिद्धान्त एव भ्रय-शक्ति समता 
मिद्वान्त में यही मूल अत्तर है कि जहाँ टकरण मूल्य समता सिद्धान्त में बाजार विनिमयनदर दो 
तिए्यित सीमाओी ० बीच बदलती रहती है, शऋ्रयगज्त राप्ता मिद्धान्त ऐसी कोई सीमाएं निर्धारित 
शही पारता । रेपायित्र 8 3 इतना अवश्य साप्द फरता है कि शाम्य विनिभग-दर मे ऊार व भीचे 


ट बहतु निर्यात दिख 


आरार विनिमए दर 


बलनशील सपा दर 





रेताचित्र $'3--घसनशोल शमता दर शर्य बाजार दिनिम्य-दर 
प्रमण; यम्तु-निर्यात बिन्दु एवं यस्तु-आपात बिन्दु है जो यह स्पष्ट करने हैं कि विनिमय-दर इमरो 
अधिक या कर होने. पर कस्तुओं का विर्यात था आयात म्रास्म्भ हो जायेगा । परस्तु दोनों मुद्राओं 
के बीच विनिमय-दर स्फीति की दर के अनुरूप बदलती रहती है जिये मतरनशील समता (भ०थाए़ 
व] फे नाम से पुराखते है । वास्तविक या बाजार विनिमय-दर वस्तुत. इस चतनशील गणती दर 
के इुई-गिदं ही घलायमान रहती है। 

सीमाएँ ([.॥500॥5)--(!) इस गिदधास्त के अनुसार केवल मुदाओ की प्रय-शवित के 
ही आधार पर इनकी सिनिमय-दर का निर्धारण होता है। पास्तव में यह उपगुतत विधि नहीं हो 
राकसी पयोडि प्रशुल्म-्मीति, विनिमय नियन्त्रण, निर्यात-प्रोत्मोहन, भायात अतित्वापन आदि भनेह 
सीतियाँ ऐमी हो एणश्ती हैं थो भ्रत्यक्षत, दो देशों के मध्य तिनिमयदर को प्रभावित करती हो 
उदाहरण के लिए, पृत्य-स्तर पर अर्थात्‌ मुद्रा की षय-शॉति यही रहने पए भी यदि एक देश आयात 
ये कर सगा दे ओर दूसरा देश ऐसा से करे सो कर लगाने वाले देश बी मुद्रा का अर्प भकज्ञातत 
अधिक हो जापेगा। 

(2) यह धिठास्त फ्रय-शातित करे मापने हेवू सामास्य मृत्य-विशेशात करे छाघार मावठा है। 
हुप यह जागते है हि गूल्य-निर्देशांस के निर्माण में अनेक समस्याएं आती हैं भौर बहुए सामास्य 
प्रल्य वि्देशारों को शुल्य-स्‍्तर (अथया मुद्रा की क्रय-शक्तति) के परिवत नो का सही परिषायर नहीं 
माना जाता । यही बारण है कि इन वर आधारित सिदास्त को दो मुझाओं के बीच उपयुक्त विश्नि* 
मय-दर के निर्धारण वा आधार मानना भी उचित नहीं होगा। उद्दाहरण थे लिए, आधार दर 
किसे लें, अपवा भारणुता विर्देशाक़ लिये जाये या शासास्य निर्देशों ए, ओर पदि भारदयुक निर्देशाग 
लिये जायें को भार कितने दिये जायेँ आदि ऐसे श्रश्त है. जिनया सही उत्तर न मिलने ई वारण 
ग़ामास्य मूल्य-निर्दे शांड ठीक रूप में नहीं बनाये जाते ॥ 

(3) गद शिद्ान्द परेसू बह्सुओ एवं अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार में प्रयुक्त बहपुओं के प्रर््यों मे 
कोई अन्तर नहीं सातता एवं दो देशों के बेवल सामान्य मूह्उनस्तरों को आधार मानकर विनिमय 
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दर का निर्धारण करता है। वस्तुत विनिमय-दर थे निर्धारण में बेबल उन वस्तुआ के मूल्य लिये 
जाने चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे भ्रयुक्त होती हो । इसी कारण हैव्गर आदि अर्थशास्त्री 
तक्रयशवित समता सिद्धान्त को मान्यता नही देते । हैक्शर के अनुसार तय शक्ति समता सिद्धान्त केवन 
उन वस्तुआ के मूल्य-स्तरो वी विवेचना वरता है जो अतर्राष्टीय न्‍्यापार म सम्मिलित वी जाती 
है तथा इसम परिवहन लागतो एवं प्रशुल्को में सापेक्षिक परिवतनो वी उपेक्षा की जाती है। सामान्य 
मृत्यों स्तरो [8८४४] 97009 6४८$) के समावेश के बाद यह मिद्धान्त अधंहीन हा जाता है । इस 
सिद्धान्त की आलोचना वरते हुए प्रो हैक्शर ने स्पप्ट किया कि यह घारणा वि विनिमय सापे- 
क्षिक मूल्य स्तरो वो प्रदर्शित वरते हैं या यह बहना कि एक देश की मौद्रिव इयाई की श्रय शक्ति 
देश के अन्दर त्या बाहर एक्मी रहती है. केवल उसी समय ठीक हो सकता है जवकि यह मान 
लिया जाय वि' वस्तुओं तथा सेवाआं का एक दश से दूसर देश को बिना किसी स्थानाम्तरण लागत 
के' स्थानान्तरित क्या जा सकता है। एसी स्थिति मे विभित देशो व मूल्यों के बीच समझौते की 
सीमा मौद्रिक इकाई वी समान क्रय-शवित की धारणा के आधार पर निधारत सीमा से अधिक 
होती है। बयोकि न केवव ओसत मुल्य-स्तर (3५८७2 [४706 ]0%८)) बल्कि प्रत्येवः विशिष्ट वस्तु 
या सेवा के मूल्य भी उसी समय दान, देशों म समान होंगे जयकि विनिमय के आधार पर गणना 
की गयी हो |” 

सक्षेप मे हम कह सकते है कि यदि अन्तर्साप्ट्रीय व्यापार म सलग्न वस्तुओ के मूल्यों को 
ही जय शक्ति निर्धारण मे शामिल विया जाये तो यह सिद्धान्त अनावश्यक पुनर्व्यास्या हो जाता है। 
यदि इसक' विपरीत सभी वस्तुआ के मूल्यों को शामिल किया जाय तो यद्यपि तय शक्ति की घारणा 
सही हा जाती है तथापि विनिमय निर्धारण में इसे विश्वलनीय नहीं कहा आता । अत यह भिद्धान्त 
विदेशी विनिभय दर के निर्धारण वे! लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। 

(4) हांद्टे (7०४८४) का कहना है. कि क्रयशक्ति समता मिद्धान्त मुद्राओ की तय शक्ति 
बेः निर्धारण हेतु बैवल वस्तुआ के मूल्यों को आधार मानता है। उनको दृष्टि मं यदि सेवाओ के मूल्य 
भी लिय जायें तो क्रय शक्ति में हुए परिवत्तनों का सुचारु रूप से पंता चल सकता है । 

(5) केसल के मतानुसार दो मुद्राआ की विनिमय॑-दर पर देश म मुद्रा-स्फीति का प्रत्यक्ष 
प्रभाव होता है । परन्तु वास्तव में मुद्रा-स्फीति केवल दीरघकालीन घटना (|9८7070९700) है ) 
इसका अथं हुआ कि क्रयशक्ति समता सिद्धान्त केवल दीघकाल मे ही लागू हा सकता है। परल्तु 
व्यावहारिक जीवन की समस्याएँ तो अल्प काल में ही अनुभव की जाती है । कीन्स ((०)०८७) ने 
कहा था, * दीर्घकाल म तो हम सब मृत होगे तथा मृत्योपरान्त तो कोई आधिक समस्ग नही होगी। 
आवश्यकता इस वात की है कि अल्प आयु मे मुद्रा की न्रय शक्ति तथा विनिमय दर में होने वाले' 
परिवर्तनों का सही अनुमान विया जाय 

(6) प्रो जे एम कीन्स के अनुसार, “विनिमय-दर पर बेवल अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओ के मूल्यों 
में हुए पारिवर्तनों का विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति के पारिवर्तगो के द्वारा प्रभाव पड़ता है। 
उन वस्तुओ का जिसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नही होता है विदेशी विनिमय-दर पर बोई भ्रभाव 
नही पडता है तथा इस प्रकार ऐसी वस्तुओ के मूल्यों में परिवतन हाने पर विधशी विनिमय-दर 
स्थित रह सकती है। अस्तर्राप्ट्रीय वस्तुआ तक सीमित रहने के कारण विदेशी विनिमय-दर निर्धारण 
का क्रपशक्ति समता नियम केवल स्वयं सिद्ध सत्य है।!! 

(7) यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि मूल्य स्तर मे परिवर्तेन होने पर विनि- 
मय-दर में भी परिवर्तन होगे । परन्तु विनिमय-दर में परिवतन का क्‍या प्रभाव मूल्य स्तर पर होगा 
ऐसा यह सिद्धान्त नहीं बताता । इस प्रकार यह सिद्धान्त एक्पक्षीय दृष्टिकोथ ही प्रस्तुत कर 
पाता है। 

(8) प्रशुल्क-दसे वी भितता के कारण बहुधा त्रयशवित समता अर्थहीन हो जाती है। यही 
नही अनेव' वार आयात पर लगायी गयी पावन्दियो वे कारण भी क््यशक्ति समता का कोई अर्थ 
नहीं रह जाता । इस प्रकार को कठिनाई निर्यात एव आयात पर स्थित किराये-भाडे वी भिल्‍ल दरो 
से भी उत्पन्न होती है । 


] 7 'थ एलक्शाचछ, 4 गागटा ता 2/माशाकार मशमियय, 9 - 70. 
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_. उरपर्युक्‍त कमियों वे! कारण अधिकाश अर्व॑शास्म्री श्रयशवित गमता सिद्धान्त को आज सास्यता 
नद्दी देते | परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यह सिद्धान्त पूर्णतया अर्थहीन है । उपयुक्त 
सीमाओ के बावजूद चलत-नीति की दृष्टि से इस मिद्धान्त का पर्याप्त व्यावद्वारिक महत्व है कयोद्धि 
यह ््‌ फी प्रयश्णवित से हुए सापैक्ष (220४6) परिवर्ततो के विषय से महत्वपूर्ण सूचना प्रदान 
करता है। 
भुगतान-रन्तुलन सिद्धान्त अथया साँग-पू्ि सिद्धान्त 
(82076 रण /िज्ञालाए प्रशरष्णाए 67 ऐट्शबाव॑ शाव॑ 50['फ9 7०079) 

प्रतित्टित अथ॑ शास्त्रियों के अनुसार विदेशी विनिमय के वाजार मे पूर्ण प्रतियोयिता की स्थिति 
होते पर देश के वागरिक अपनी बचत को देश में अथदा विदेश में कद्दी भी विनियोग करने अपवा 

विदेशी मुद्रा थी श्रीद व विश्ली कढ़ी भी करने को स्वतन्त्र रहते हैं। इस-मान्यता ये: रहने हुए देश 
वी सुद्रा की विनिमय-दर विदेशी विनिमय की साँग व धुति पर निर्भर कटेगी । सास्य विनिमयन्दर 
वह द्वागी जिस पर विदेशी मुद्रा की माँग व पूि सम्रात हो । 

किसी भी देश की मुद्रा की माँग (विदेश से) निम्नलिप्ित प्रयोजनों पर निर्भर करती है; 

(]) यहतुओं तथा सेवाओं के निर्यात से प्राप्त आय--सेवाओं से प्राप्त आय में बीमा, 
जद्दाज-गादा, वे किये आदि गुविधाओं के बदसे प्राप्त आय फो मुयतान-गस्तुलन मे शामिल हिया 
जाता है। 
है (॥) पूंजी-जाते की प्राप्तियाँ--अन्य देशो बेः नागरिक और वहाँ कौ व्यावसायिक सस्थाएँ 
हमारे देश में हिम्माूँजी या प्रतिभूतियाँ सरीदते हैँ और फतस्वरूप हमारी मुद्रा वी माँग बढ़ जाती 
है। यह माँग हमारे देश के भुगतान सम्तुलन के पूँी साते में प्रविष्ट फी जाती है। इसी प्रकार 
विदेशी नागरिवों या संस्थाओं द्वारा हमारे ऋणो का भुगतान भी हमारे देश की मुद्रा की माँग को 
बढ़ाता है । 
है ॥ पाभांश ज़्पा ब्याज का सुगतान-द्ेमारे देश थे” नागटिकों को विदेशों में विनियोजित 
पूँजी पर प्राप्त लाभाश व ब्याज भी हमारी मुद्रा की माँग को बदाते हैं । 

(५) विदेशी विनिमयन्दर--स्वदेशी मुद्रा थी विनिमयन्र भी स्वदेशी मुद्रा वी माँग को 
प्रभावित करती है। वस्तु वे मूल्य की भाँति मुद्रा की विनिमय-दर (अर्प) एव इंगकी माँग से विप- 
रीत सम्बन्ध (7९४८४८ 70]4007509) पाया जाता है। हमारी मुद्रा वी विदेशों में माँग विभिन्‍न 
विनिमय-दरो पर यया होगी, यहूं रेसाचिंत्र 8'4 में दर्शाया गया है। 


६ 4 


झुट्टां हा पूल्य[दिनिमय इर) 


0 
नीति: ++8त+६ै/77ँ7ौ+ 
घुशा दी माँव (मादा) 


रेसाचित्र है 4--स्वदेशी घुड्ठा को माँग द विनिमपदर के साय शाइत्य 
रेसाचित्र 8-4 पे स्पष्ट है कि स्वदेगी मुद्दा जी विनिमयद्धर (इगड़ा विदेशों में मृच्य) 
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जितनी कम होगी, इसकी माँग अन्य देशों मे उतनी ही अधिव होगी । इसके दिपरीत, ऊँची विभि- 
मय-दर पर मांग का सकुचन हो जायगा । 

ध्वदेशी मुद्रा की विदेशों से होने वाली पृनि हमारे आयातो (वस्तुओं से सेवाओं को मात्रा 
“व मूल्य) एवं लाभाश व व्याज वे देय भुगतानो पर निर्भर करेगी । अन्तर्राष्ट्रीय वाजारो मे स्वदेशी 
मुद्रा वी पूर्ति वस्ठृत्त इसी वात पर निभर करती है कि हमे विदेशी नागरिकों व सस्थाओ को उनके 
द्वारा हमे भेजी गयी वस्तुओ, उनके द्वारा अजित सेवाओ व हमारे देश में उनके द्वारा नियोजित 
पूँजी वे बदले क्तिनां भुगतान बरमा है। यही नही, हमारे देश के नागरिक जब अन्य देशों मे पूँजी 
विनिमय बर्रा चाहते है तब हम्परी मुद्रा को पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय वाजार मे बढ जाती है । 

इनके अतिरिक्त स्वदेशी मुद्रा पं 
की अन्‍्तर्राप्ट्रीय बाजार में पृतति विनि- 2 
मय-दर पर भी निर्भर करती है। वस्तु 
की मात्रा व मूल्य वी भाँति विनिमय- 
दर एवं स्वदेशी मुद्रा की पूर्ति वे मध्य 
भी धतात्मक (9080४९) सह-सम्पस्ध 
है। रेखाचित्र 8 5 स्पष्ट करता है कि 
हमारी मुद्दा की धूति ऊँची विनिमब- 
दरो पर अधिक व नीयी विनिमय-दरो 
पर कम है ६ 

इस प्रद्धर विनिमय-दर में 
४ कब शत मुद्रा हा 5 

तदनुरूपी परिवतंन होगे जबकि 

माँग में प्रतिकूल परिवर्तत दिखामी श्र 
देंगे। यदि माँग गे वृद्धि हो जाय ती 0 मुद्दा की प्रा 
स्वदेशी मुद्रा को सोग का बक्र दायी ह व 
ओर विवर्तित हो जायगा जिसका यह रेखाचित्र 8 5-- स्वदेशी मुदा को पति एवं 
अर्थ होगा कि उसी विनिमय दर पर वितिसय दर का सम्बन्ध 
भी विदेशी लोग अधिक मुद्रा खरीदना चाहते है । ठीक इसी प्रवार पूर्दि में दृद्धि होने पर स्वदेशी 
मुद्रा के पूर्तिन्वक्र का विवर्तंत हो जायगा। 

रेखाचित्र 8 6 में अनेक माँग- द 
बच्ची तथा एक पूर्ति-वत वे' माध्यम से 
यह बताने वा प्रयास किया गया है कि 
माँग व पूर्ति वत्रों के परस्पर प्रतिच्छेदन 
(77675200०5) की स्थिति साम्प 
विनिमय-दर का निर्धारण करती है ! 

रेखाचित 8 6 में 02 अक्ष पर 
हमारी भुद्रा की माँग व पूर्ति की तथा 
09 बक्ष पर मुद्रा की विनिमय-दर को 
मापा गया है। मुद्रा की मांग को ठीन 9 
बत्रों (00, 0,2, एवं 2,2,) दारा 
व्ययत विया गया है जबकि मुद्रा वी 
पूर्ति का बकर 55 लिया गया है। मान 
लीजिए, मृत माँग-चक 270 था। यह 


मुंद्दां का मुल्य (बिनिमय दर ) 


का मूल्य ( विनिमय दर ) 





बन पूर्तिन्वत्त को 7६ विन्दु पर काटता स्वदेशी मुद्दा बी माँग ब प्रति (माता) 
है, अत, साम्य विनिमय-दर 07 होगी डे 
तथा साम्प माँग व॑ पूति 0४ होगी । रेखाचित्र 5:6--भुगतान-सन्तुलतन छिद्धान्त 


यह स्मरणीय हैं विः हमारी मुद्रा कौ के अन्तर्गत विनिमय-दर का निर्धारण 
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विनिमय-दर विदेशी मुद्दा के रूप में व्यक्त हमारी मुद्रा का मूत्य बताती है। रेखानित्र 8 6 मे 
हमारी मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करने काला एक ही वक 53' निया गया है क्योकि हम अपनी मुद्दा 
घी ग पर तो नियन्त्रण रप सकते हैं जबकि हमारी मुद्रा की माँग पर हमारा कोई धत्यक्ष प्रभाव 
न होते के कारण माँग-बक्र अनेक हो सकते हैं । 

( यदि किल्ही कारणों से हमारी मुद्दों की साँय की विदेशों मे वृद्धि हो जाती है तो माँग: 
विवर्तित होकर 2,0, की स्थिति मे आ जायगा | परिणाम यह होगा कि हमारी का का विदेशी 
मुद्रा के रुप में मुल्य (वितिमय-दर) बढ़कर 07%, हो जायगा । इसके! विपरीत, यदि हमारी मुद्दा 
भी विदेशों में माँग कम हो जाये (अर्थात्‌ मौग-वक 2,2, हो जाय) तो विनिमय-दर घटकर छ्म 
रह जापती क्षर्षातू हमारी छुंद्रा का विदेशों में भूंल्य कम हो जागगा । यहाँ यह बता देना उपयुक्त 
होगा कि यदि परस्पर माँग का नियम लागू हो तो,अन्तत: मॉँग-वक्र 4000 की स्थिति से आ जायगा 
एवं विनिमय-दर भी 0+ ही स्थापित ही जायगी ।..) 

अतएव वहा जा सकता है कि भुगतान-सम्तुलन सिद्धान्त के अनुगार प्रनिकृतत शुगत्रान" 
सन्तुलम होने पर हमारी मुद्दा की माँग में कमी होगी तथा विनिमय-दर भी कम हो_ जाथगी जयकि 
भूगतास+सरपुल्नन अनुजझूल (एक्ष रे) होने पर हमारी की भाँग का बफ् दायी ओर विवितित 
हागा जिसे फतस्वरुप इसकी विनिमय-देरे अर्थात्‌ बता 3 मुद्रा के रूप में गया मृल्य भी बढ़ने 
को सम्भावना रहेगी ॥ प्रतिकूल भुगतान-सस्तुसन का यह भी अथथें होगा हि विनिमय की आस्तरिक 
सोग विरेणी विनिमय की यूलि कौ तुतना में बहुत अधिक है और इसके फतस्दरूथ हमारी मुद्दा की 
तुतना में विदेशी मुद्दा का भूरय बढ जायगा (अर्थात्‌ हमारी मुद्रा की विनिमयददर बम हो जायगी)। 
इगके विपरीत, अनुशूल भुगतान-सन्तुलन होने पर विदेशी विनिमय की पूति इमसडी माँग की तुलना 
मे त अधिक होगी और फ़्स्वदूप पिरेशी मुद्रा के मूल्य (अर्थात्‌ हमादी मुद्रा की विनिमय-दर) 
मय 





ह्वोगी ! 

__.सीमाएँ (.900॥8)--प्रतिप्ठित भुगताव-सन्तुलन रिद्धान्त अथवा सॉँगयूति गिदान्त 
में निग्नतिखित कमियाँ देयी जा सझती हैं 

([7) इस पिद्धान्त की मान्यता है कि विदेशी रिनिमय के बाजार मे प्रूर्ण प्रतियोगिता विध- 
पान है तथा सरकार इग बाजार में किसी प्रहार का ह/तके। नहीं करती । यह मात्यतां आधुनिक 
सन्दर्भ में अ्थ॑ह्ीन है । 

(2) इस सिद्धान्त के अन्तर्गत विनिमयनदर तथा देश ये भीतर प्रचलित मृस्यो में बोई 
सम्पस्ध मही बताया जाता । परिणाम यह होता है कि यह सिद्ान्त विभिन्‍न मुद्राआ में निहित 
आधारभूत अर्थ (099० धयाए८४) की पूर्ण उपेक्षा कर देता है। अन्य शब्दों मे बहू सिद्धाल्त भुगतान 
रास्जु लग कौ एक निरिचत मात्रा मे मान लेता है। स्याधार रास्लुलन देश एबं विदेश के भ्श्य स्तरों 
के आपसी सम्बन्ध पर निर्भर रहता है। (का देश के मूल्य स्तर दूसरे देश के मू्य स्तर से तुलना 
करने के लिए दोनों देशों की मुदाओ के बीच विविमय-दर का भात होना आवश्यक है। विविश्य- 
दर गे बुद्धि यह बताती है कि विदेशों में मुल्य-स्तशे में देश के मूत्य-रतरों की तुसना में वृद्धि हुई है, 
परस्तु विनिगय-ददर मे कमी होने से पह स्पष्ट होता है हिः विदेशों वे मूल्य-स्तरी में कमी हुई है, 
जबकि इस शिद्वास्त वे भन्तगंत महू माल लिया गया है कि विदेशों में मूल्यों गे कोई परियर्षन नहीं 
हुआ है। अन. यह गिद्धान्त उचित प्रत्तीत नहीं होता । 

(3) यह सिद्धान्त भुगतान-सम्तुलन को एक स्थिर मात्रा दे रूप पे प्रस्युत बरता है, परेस्तु 
बॉस्लेव से भुगवान-सन्युर न था इसकी यात्री से उत्तार-यय्गात एुर साम्यारण बात है । 

(4) इस सिद्धान्त शा एक दोफ यद भ्री है जि यद तसिद्धान्त आयात किये गये पचष्चे मात 
की भौँग को वैलोचदार मान लेता है और इंस प्रशार यह भी मात्र तेता है कि इसहों माँग पर 
विनिमय-दर से परियर्तम का कोई प्रभाव नही पढ़ता छवास्तव मे इस गिद्धाल्त वी भाँति ध्यवदार 
में किसी वस्टु वी मगाँय पूर्णतः वेलो चदार नहीं होती । बोई वस्पु दितनी भी आउज्या क्यो से हो 
उसमे ग्रतिम्धापन की लोच वा बुछ अश अवश्य देखा जा सत्ता है तर उपायद्वारित जीदन में 
एक दस्तु के यूल्य पे होने वाले परिवर्तन वा उस वस्तु वी माँग एद पूति के सायनयाय दूससी वस्तु 

के माँग एक पूर्ति पर भी प्रभार पहता है। अस्त प्रृत्थ विनिमयनदर गे प्रभावित होते हैं। इग 
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प्रवार भुगतान-सन्तुलन विनिमय से बिल्वुल अलग नहीं क्या जा सकता, जैसा कि इस सिद्धान्त 
में माना गया है । 

इस प्रवार उपयुक्त सिद्धान्त जी आधुनिक सन्दर्भ मे वैधता इसी कारण स्वीकार नहीं की 
जाती कि यह अवास्तविक्‌ मान्यताओं पर आधारित है । 


नियन्त्रित विनिमय-दर 
[?756600 एऋटप्रदापठ४ एव] 


यदि कसी देश वो मुद्रा का मृत्य अन्य दश अथवा अन्य देशो वी मृद्रा के रूप में माँग व 
पूर्ति वे आधार पर निर्भर न होकर सरबवार द्वारा निर्धारित नीति पर निभर करता हो तो ऐसी 
विनिमय दर को हम नियन्त्रित विनिमय-दर वे नाम से पुकारते है | इस व्यवस्था वे अन्तगत विनि- 
मय-दर निदिष्ट समता-मूत्य (7४899) आधार पर तय की जाती है। इसने अनुरूपी एक टकण 
मूल्य रहता है जिससे ऊपर या नीचे के स्तरों पर देश का केन्द्रीय वैक विदेशी विनिमय बेचने या 
खरीदने को तत्पर रहता है। इस अवस्था वे अन्तगंत बेन्द्रीय वैव॒ विदेशी विनिमयन्दर में एव 
सीमा तक उततार-चढाव की छूट देता है । यदि वितिमय-दर एवं सीमा से अधिक हा जाती है तो 
बेन्द्रीय बैक विदेशी विनिमय की पूत्ति वढाकर (अर्थात्त्‌ विदेशी विनिमय की विम्नी द्वारा) विनिमय" 
दर वो कम करने का प्रयास करता है । इसके विपरीत, विनिमय दर एक सीमा से नीच आने की 
स्थिति में केन्द्रीय बैक विदेशी विनि्भय वी खरीद प्रारम्भ वर देता है ताकि विनिमय दर बढ़ भके ! 
इस प्रकार नियन्त्रित विनिमयन्दरों को इन सीमाओ बे” बीच रखने हेतु केन्द्रीय बैंक सतत्‌ रुप से 
प्रयलशीन रहता है। वभी-वभी इन सीमाओं मे भी अवमूल्यन या अधिमूत्यन वे द्वारा सशोधन 
किया जाता है । परन्तु इस प्रकार के कदम कब और क्सि रूप में उठाये जायेंगे इसे गोपनीय रखा 
जाता है क्योंकि ऐसी नीतियो का पूर्वाभास होने पर विदेशी विनिमय का संटृढा करने वाजे लाभ 
उठा सवते है । भारत मे सन्‌ 966 गे क्या गया रुपये का अवमूत्यन इस प्रकार की नीति बग 
एक ज्वतन्त उदाहरण है। इसी प्रकार दिसम्बर 97] तथा पुन फरवरी 973 में अमरीकी 
डालर वे अवमूत्ययन भी उदाहरण स्वरूप बताये जा सकते है । 

बुल मिलाकर नियन्त्रित विनिमय-स्तर व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरों मे एक 
सीमा तब उतार-चढांवों की छूट देना है । परन्तु यदि इन सीमाओ से ऊपर या नीचे विनिमय-दरें 
पहुँचती हैं तो देश वा वेद्धीय वेक प्रत्यक्षत हस्तक्षेप करके विनिमय-दरा को वाछ्ठित दिशा में 
भ्रवृत्त करने वा प्रयास वरता है वयोकि उस स्थिति में विदेशी विनिमय दर में अस्थिर्ता जा जाएगी 
जिसवा न वेवल देश के व्यापार पर बल्कि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर भम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पढेगा। 
प्रिवर्तनशीत विदेशी वितिमय-दरें घरेलू अ्थ॑-व्यवस्था वी स्थिरता के लिए उचित नहीं हैं। विदेशी 
विनिमय-दरो, अनियन्व्रित उच्चाववना के फलस्वरूप आयातो तथा निर्यातों वे मूल्यों मे भी उच्चा- 
बचन होते हैं। परिणामस्वस्प, कुछ वस्तुएँ जिनका पहने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता था, अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार गे शामिल हो जाती है. जबकि कुछ अन्य वस्तुएँ जो पहले अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के 
अन्तर्गत आती थी, अब उसमें वहिप्दृत हो जाती है । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण अध॑-त्यवस्था में अस्थिरता 
उत्पन्त हो जाएगी क्योकि उद्योगों मे उत्पादन वे साधना का आवटन बिदीर्ण हो जाता हू। सक्षेप मे, 
हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छी स्थिति न तो लगातार परिवर्तवशील विनिमय-दर में ही निहित 

है और न ही पिल्कुल कठोर विदेशी विनिमय-दर में । परन्तु निर्धारित सीमाओ के अन्तर्गत विदेशी 
विनिमय दर मे परिवर्तन ही देश के आर्थिक विकास में सहायक हो सकते हैं । 
अश्न एवं उनके संकेत 
] विदेशी विनिमय-दर का निर्धारण कैसे होता है ? मुक्त विदेशी व्यापार के सन्दर्भ मे विदेशी 
विनिमय दर के निर्धारण की प्रतिक्षियां समझाइएं । 


स॒0्ज़ 5६ !6 उ्बॉर ण ठछिलशा वणीक्षाहर चल॑यागाएार्त एातंदत 00765 ए #668 
[शद70300॥98| [206 ? 


[सबेत--साधारणत विदेशी विनिमय-दर के निर्धारण की प्रक्रिया जानने हेतु बुछ मान्यताएँ 
ली जाती हैं और उतमे से एक यह भी है कि विदेशी विनिमय की माँग व पूर्ति को प्रत्यक्ष 
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$ 
या 22 ह्ण बाहरी शक्तियां अभावित नहीं करती । दूसरे शब्दों मे, विदेशी व्यापार 
पूर्ण रप से स्वतन्द्र है। इस प्रश्न के उत्तर हेतु यह ध्यान रपना चाहिए कि विदेशी विनि- 
मब-दर भी वस्लु के मूत्य ५ ही भांति है तथा माँग व पूछ्ति वी शक्तियों द्वारा ही मुफ्त 
व्यापार कं! दशा से विदेशी विनिमय-मूत्य का निर्धारण होता है। उत्तर को उपयोगी बनाने 
हेतु उपयुक्त रेसाबित देवा चाहिए ।॥] 

विनिमय-दर के निर्धारण हेतु प्रस्तुत विभिन्‍न पिद्धान्तों का आसोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 
(चार्ज बकशणा। 6 ऐड सबटा0५३ (९06९5 0९ 06 (६क्‍:ँतारवदाणा ठीगोौर वद्वाट्त 
कणाया?०. 

स्वर्णपान के अन्तर्गत वितिम्रप-दर कै टंकण कपक्ा शिद्धान्त को हाटहः धगायदए । विलि- 
भय-दर के मिर्धारण में स्वर्ण गिग्दुओं का क्या महत्य है ?ै 

िजवा) एएव9 486 था एव (603 ए छल्माथ्ाएट 7॥/6 एएतटा हएए शशारजत॑ 
'"शाबा ॥$ पर ॥7ण5706 07 5फल्‍टा८ |9णञा5ऊ 77 0८ तलदा॥॥4॥90 7० ॥6 76 
0 €डकाआाह८ 
दो अपरियतंवीय पत्र मुद्राओं के धो यिनिमयन्‍्दर का निर्धारण फंसे होता है, उदाहरण 
सहित समझांइए । 

उगा0७ 5 धढ 436 वा टएलोड78० हट(ल्‍्टा 7(७0 6.शटरारकाल [५ ०४चशाल॑त 
पएंचैलागा॥९6 १ 

[सिफेत--इस प्रश्त फे उत्तर में विनिम्रयन्दर का अर्थ बताते हुए मश्ेप में यह बताये कि 
स्वर्ण गान के अस्तगते इसका निर्धारण फँक्ले होता है। फिर उदाहरण सहित यह बतायें कि 
स्वर्गमान की अपेय्ा घदि अपरिवर्त वीय पत्र-मुद्राभों का प्रचलन हो तो देशो के वीच विनिमय- 
दर का निर्धारध हिंसा सिद्धान्त (हय-्शीत समता सिठान्त भुगतान-मन्तुलन सिद्धान्त) 
के आधार पर होगा ।] 
ऋष शवित समता जिद्धासरा को आलोचनात्मक ध्यारपा कीजिए । 

(गरंदा।॥ राधावार ॥0 छ़्पा03५॥ह ए०शदा [79 005 , 

यदि एफ देश में सपरिवर्तनीय 2 य दूसरे देश में परियर्तनीय पत्रन्मुद्रा हो तो दोनों 
के यौच विनिमय-दर का निर्धारण फिस प्रकार होगा ? 

पएए 5 हट कद ० एअणीजाहुर एशस्रटटए 2७ ग्रषणाएशरतिल फ़णफ्र। एणासाए॥ शाएं 
॥ (०॥५४७४006 9367 ९०७१८७०५ 6€टात9९७ ? 

क्रपषशरित समता तिद्धासत की ब्यादया फोजिए तथा बताइए कि दशकों आपुर्निक शन्दर्स में 
बया थेधता है ? 

क्‍#काव्राप ४ एच 0ववआाए 0967 फ़्ञ9 009 3॥0 <बणव6 45 ४३॥99 ॥॥ ॥6 
॥एग णीच्र०।॑रा] ९ फुधात:एए 

ऋषशबदित समता सिंद्धात्त सथा सुगतान-सग्तु लन सिद्धान्त फा अग्तर बताइए । इस अस्तर का 
ध्यवहार में बा महत्व है ? 

[0807807ी 0६७४८९८॥ ॥6 श४००५ ए |_णएलीव50९ 0७९ एयाय) शाएं ९ 0079 
खा कैतज॥6४ ० (४9000॥$ १)4 4$ 08 5७0)#038006 छा 8075 ४॥507:09 ?ै 

उन घटकों का थिवरण दीमशिए जिनके कारण वितिभय-दर में परियर्तत होते हैं । 

[0॥820९5 फैट एड00७5 हिलत5 50 छागह कैजा। वीएटधराणा का 6 वहा छा 
$0एह७ प्यलाया ५ पर 

मिम्न पर साक्षिप्त टिप्पणियाँ लिषिए : 

(१) विनिमय वी तलास दर, (7) विनिमय की अदधि दर, (0) वितिमय की अग्रिम दर, 
(0४) व्ययतायी बी आडइ, (५) मियम्वित विनिमयदर, कया (४) स्थिर एप सलोचपूर्ण 
विनिमपनदर । ग 

एव शत हरण68 ठता ॥6 गिीएचआएए 

ही) 59० दाद ० 4शटीजह० (४) वराताट 8६९ गे एरिकिआएल, (की) सिएन जाए पि36 
बी 7 टाएाह० () फऐटडच५ एकच्टा, (४) रिव्टए५५ छिलाआाहुर रि४55६ अ59 (४) 
प.6८४ क्षात [04008 पिंएटी9786 छे.365. 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ एवं हानियाँ 
[०88 #४० 7,05555 एए१05 एबफात#&7084, 7२७0४] 


अब तक हमारा विश्वेषण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्गम एवं तत्सम्बन्धी कारणों तक ही 
सीमित था । इस अध्याय म हम अस्तर्राप्ट्रीय व्यापार के लाभा वा वणन वरेंग । 

हम प्रिछले अध्याय मे पढ़ चुये हैं कि विभिन्न दशो मे उत्पादन वा विशिप्टीकरण तथा उसके 
मध्य विदेशी व्यापार की सीमा का निर्धारण उत्पादन के साधना (उप्रादानों) वी उपलब्धि तथा 
उत्पादन विधियों हारा होता है । एक देश उस वस्तु या उन वस्तुआ वे उत्पादन से विशिष्टीवरण 
अजित करेगा जितके लिए दश म सवश्रेष्ठ प्राकृतिक परिस्थितियां विद्यमान हैं । अन्तर्राप्ट्रीय बाजार 
में इस देश को अपन निर्यात हेतु उत देशो से स्पर्दा बरनी होगी जितके पास तत्सम्बन्धी साधन 
अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल परिमाण में उपलब्ध हैं तथा/अथवा जिनकी उत्पादन विधियाँ इस देश से 
भिन्न हैं। इसलिए यह देश उस वस्तु वे उत्पादन म॑ विशेषता अजित करेगा जिसकी उत्मादन 
लागत अपेक्षाइत न्यूनतम है तथा इस वस्तु का निर्यात करके उन सभी वस्तुओ का आयात उन द्शो 
में करेगा जिनवी उत्पादन लागरनें अपेक्षाइत्त अधिक हैं। वस्तुत इस विशिप्टीकरण बे! आधार पर 
उत्सादन एवं व्यापार करने पर ही देश को अधिकतम आधिक लाभ होगा ॥ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
में लाभ ने होने की स्थिति भें कोई भी देश विशिष्टीकरण की नीति नहीं अपनायंगां । 

वणिक्वादियों के मतानुसार कोई देश तभी घनवान वन सकता है जब्रकि अन्य देशो की 

दवा में इसप्रे निर्यात अविरत रूप से अधिक हो ॥ विभिन देश परस्पर व्यापार इमलिए करते हैं 

कि इससे उस सभी को लाभ होता है । जैसा कि पूव के अध्यायों म भी बताया गया है अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार देश वे भीतर होने वाले व्यापार का एक विस्तृत रूप है । अतएवं इससे भी वे ही लाभ 
मिलने चाहिए जो देश मे होने वाले व्यापार से मिलते हैँ । जिस भ्रक्ार स्थानीय व्यापार के अन्तर्गत 
विभिन व्यक्तियों वे! विशिप्द कौशल का लाभ समाज को प्राप्त होता है उसी प्रकार अन्तर्राप्ट्रीय 
व्यापार के माध्यम से प्रत्येक देश अन्य देशों के विशिष्ट कौशल का लाभ प्राप्त कर सकता है और 
इसके साथ ही स्वय अपने साधनों का अधिक दक्षतापूवंक उपयोग कर सकता है ॥ हॉनं एवं गोमेज 
के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे सलग्न सभी पक्षों को लाभ होता है तथा किसी का अनिष्द 
नही होता है ।' ? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है 
कि विभिन्न राष्ट्रों के लागत व्यय अनुष्रात म क्तिना अन्तर है ? इस अनुपात में जितना अधिक 
अन्तर होगा उतना ही विदेशी व्यापार गे प्राप्त होने वाला लाभ अधिक होगा । 

प्रतिष्ठितें था सस्‍््थापक अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभो का विश्वेषण करने 
हेतु अनेक विधियों का प्रयोग किया * (7) तुलनात्मक लागत विधि जिसमे निदिष्ट वास्तविक आय 
का अजित करने हेतु आवश्यव गुल वास्तवित्र लागत को प्रमुख कसौटी माना जाता है, (7) द्वितीय 


[ इस विपय पर उपयब्ध पाठ्य सामग्री मे निम्नावित पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं * 
(4)], ४ 'रैल॑रील, 72९ प्॥९०७ ता उन्ाशमवाातादों उबर, 
(7) 7 ९ इताला[एड काशिबााकर्वों डट्टाक्राठ, तथा 
(07007 ९ ए रततक्केंलहल, उ्हाशहगााणिवों क्‍0०70८5 
2 *पृशराक्षाशाणाईं एब0१6 7605 फल-०शी।॥0 थी फ़्बाधला[्णिड गशाणाड बाएं पग]परज 
॥0 7णा6 ”--खवण ५ पका शात सथदज 5०च्रर्ट, उतार पववट-गीी/तन 
768 दावे 2:2८/०८, क 97 
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विधि के अन्तर्गत आय में होने वाली वृद्धि के आधार पर लाभ का माप किया जाता है; तथा 
(४१) तृतीय विधि के अन्तर्गत व्यापार की शर्तों ((धघ05 ० ४३४७) को इसके ज्ञाभों का सवेतकः 
माता जाता है । 

एडम स्मिथ ने लिखा है कि “विदेशी व्यापार किन्ही भी स्थानों के मध्य हो, इससे दो 
लाभ अवश्य त्राप्त होते हैं। प्रथम तो जिस वस्तु की एक स्थान पट माँग नही है उसके स्थानाग्तरण 
के बदले में विदेशी व्यापार के माध्यम के वह वस्तु प्राप्त होती है जियकी वहाँ माँग है। एक स्थान 
पर लोगौ के पास जो वस्तुएं आवश्यकता से अधिक हैं, विदेशी व्यापार से उनका भी मुल्य प्राप्त 
हो जाता है तथा बदने मे प्राप्त वस्तुओं के उपभोग से लोगों की आवश्यकृताओ के एक अश की पूछि 
होने के फलस्वरूप उनकी कुल हक प्टि थे वृद्धि होती है । विदेशी व्यापार के माध्यम से धरेलू 
बाजार कौ सीमितता किसी वस्तु के क्षेत्र म श्रम-विभाजन को अवरुद्ध नहीं कर पाती। 
लोग आगने श्रम द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, करन ताप के पश्चात्‌ शेप भाल के 
लिए अधिक विस्तृत बाजार की उपताब्ध द्वारा विदेशी व्यापार देश की उत्पादक शक्तियों में बुद्धि 
करने की प्रेरणा देता है, तथा उत्पादन में अधिकतम सीमा तक वृद्धि करने फी प्रेरणा प्रदान करके 
देश की वास्तविक आय में वृद्धि करता है ।! 

इस भ्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से दो देशों के उपभोक्ताओं को प्राप्त कुल 
48 में बुद्धि होती है क्योंकि वे न्यूनतम लागत पर अपेक्षाइत अधिक वस्तुओं का उपभोग कर 

ते हैं! 

इसके अतिरिक्त जिन साधनों को घरेलू उपयोग मे दक्षतापूर्वक प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, 
विदेशी व्यापार प्रारम्भ होने पर उन्हे उन क्षेत्रों मे प्रयुक्त किया जाने लगता है जिन स्थानों पर 
उनकी दक्षता अधिक है, अर्थात्‌ जिन स्थानों पर उतके सीमान्त प्रतिफल अधिक हैं । 

माल्थस ने लिखा है, “व्यापार के लाभ में वह मूल्य निहित है जो कम आवश्यकता वाली 
वस्तु के बदने अधिक आवश्यकता वाली वस्तु को प्राप्त करने से मिलता है, तथा हमारी चियो 
एवं आवश्यकताओं के सिए अधिक उपयुक्त बस्तुओ को उपलब्ध करा कर तथा बम उपयुक्त होने 
वाली वस्सुओ वे निर्यात द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निश्चय ही हमारी अधिहृत वस्तुओऔ तथा 
सन्तुष्दि के साधनों के मूल्य में वृद्धि करता है।””? 

प्रो हैरोड के अनुसार, “एक देश को विदेशी व्यापार से उस समय लाभ प्राप्ल होता है 
जबकि उमर देश के व्यापारियों को यह मालूम होता है कि विदेशों में मुल्य अनुपात उनेके देश में 
प्रचलित पृल्य-अनुपात की तुलना मे बहु ते अधिक मिलता है। ऐसे समय में जो वस्तुएँ उन्हे सस्ती 
प्रतीत होती है उन्हे खरीदते है तथा जो महंगी मालूम होती है उन्हे बेचते हैं। इस प्रकार उनको 
ज्ञात हुए निम्नतम एवं उच्चतम विन्दुओं मे जितना अधिक अन्तर होता है तथा उन वस्तुओं का 
महत्व जितना अधिक होगा उतना ही अधिक व्यापार से प्राप्त लाभ होगा ॥/! 

परत्तु प्रोफेसर जेकव वाइनर का यह मत है कि व्यापार से होने वाले लाभों को इस सन्दर्भ 
में देपा जाना चाहिए कि श्रम को कित शर्तों के आधार पर अधिड्गत किया जाता है, भौर इस दृष्टि 
से अधिवृत श्रम की मात्रा मे वृद्धि को लाभ का आधार मानता घ्लामक है ।* रिकार्डो की धारणा 
है कि व्यापार के फलस्वरूप तरकाल ही मूल्य मे वृद्धि नही होती, अपितु इससे दो महत्वपूर्ण बातें 





] #पंशण कप अं 7च्दुणह) इ270 ॥#९ कैल॥हर खहाव॑ (2प्रडटड थ॒ ॥#2 # व था कैं2075, 
0० , 9. 43. 

2 ॥., ४8 #भा।ए, 27676 रा #200/7वथ करा), 9 46-462 
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होती हैं. (अ) वस्तुओं के परिमाण से वृद्धि, तथा (व) इसबे फलस्वस्य वुल सन्तुप्टि में वृद्धि 
परन्तु वाइनर के! मतानुसार इन दोनो वातो दे परीक्षण मे ग्रम्भीर व्यावहारिक अथवा ताकित 
कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैँ । इनमें से बुछ कठिनाइयाँ इस प्रसार की हो सकती हैं. ([) प्राप्य 
सन्तुष्टि को प्रत्यक्षत मापना सम्भव नहीं है तथा (॥) विभिन दस्तुआ वी मात्रा या उनमे हुई वृद्धि 
को मापने हेतु सूचकांक का प्रयोग क्या जाता है और यह प्रत्रिया स्वय दुरूह एवं जटिल है । इन 
कठिनाइयों के विद्यमान रहते हुए भी अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार से समाज को अनेक लःग्म होते हैं) 
प्रो टोसिंग वे शब्दों में, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उस देश को सबसे अधिक लाभ होगा 
जिसके निर्यातों की म्राग अधिक हो और उत वस्तुओ को मांग जिनका वह आयात करता है बहुत 
कम हो या उस देश म दूसरे देशो वे निर्यातो वी मांग कम हो । जिस देश मे दूसरे देशों को उत्पा- 
दित वस्तुओ को माँग बहुत अधिक हाती है उसे सबसे कम लाभ होता है !? इस प्रकार प्रत्यक 
वस्तु की माँग वी लोच (!३४४०७॥५ ० 8८४7970) भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के! लाभ की मात्रा का 
निर्धारण करती है । माँग वी लोच के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को शर्तें निश्चित की जाती 
है । यदि माँग अधिक लोचदार है तो लाभ अधिक होगा और यदि मांग वेलोचदार है तो लाभ बहुत 
फम होगा । सक्षेप में प्रोफेतर टॉसिग के क्यनानुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से आप्त लाभ दो बातों 
पर निर्भर बरते हैं. () व्यापार की स्थिति अथवा शर्तें ([शा॥६ ० ४४१०), तथा (7) उस श्रम 
की दक्षता जो निर्यात योग्य वस्तुओ का उत्पादन करता है। 
व्यापार की शर्तों मे हमारा अभिप्राय उस दर से है जिस पर दो दशो म॑ उत्पादित वस्तुआ 
का विनिमय क्या जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, दो देशो के मध्य विनिमय की दर 
प्रत्येक देश की दूसरे देश को कल ओ के प्रति माँग को पारस्परिक तीव्रता या गहनग्ा पर निर्भर 
बरतनी है। मांग को इस तीव्रता के आधार पर ही व्यापार की शर्तों में भी परिवर्तन होता रहता है। 
विदेशी व्यापार से उस देश को सर्वाधिक साभ होता है जिसकी वस्तुओ यो माँग सर्वाधिक है परस्तु 
अन्य देशों म॒ निर्मित वस्तुआ वी माँग अपेक्षाइत बहुत कम है । इसके विपरीत, जिस देश मे अन्य 
देशो में निभित घस्तुओं को माँग अत्यधिक हाती है उसे विदेशी व्यापार से स्थूनतम लाभ होता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ को प्रभाविद करने वाला दूसरा घटक श्रम को वह द्वता 
है जिसके द्वारा निर्यात योग्य वस्तुओ वा उत्पादन क्या जाता है । वास्तव में दो देशों वी उत्पादन 
लागतो मे अन्तर का कारण श्रम की दक्षता में विद्यमान अन्तर ही है ) किसी देश में श्रम वी दक्षता 
मे वृद्धि हो जान पर (जबकि अन्य देशो में श्रम की दक्षता यथावत रहती है) तुलनात्मक लायतो दे' 
अन्तर में भी बुद्धि हो जाती है और इस अन्तर पर हो अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार वो सीमा निर्भर करती 
है । देश वे निर्यातो की माँग उस दशा भे अधिक होगी जयरि वहाँ श्रम वी दक्षता का स्तर भी 
अत्यधिक ऊँचा हा । ऐसा देश अपने निर्यातों मे वृद्धि करवे अन्य दशो से अधिक मात्रा मे वस्तुएँ एव 
सेवाएँ प्राप्त बर सकता है और इस प्रकार उस देश को विदेशी व्यापार से अधिक लाभ होता है । 
अत विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ निश्चय हो उस देश की मौद्विक आय को प्रभावित करते 
हैं । देश शी बसस्‍्तुओ की विदशी मांग ऊँची होने एर उसकी सौद्धिक आय मे भी वृद्धि हो जाती है ! 
यह कहना अनुचित न होगा कि अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ देश की राष्ट्रीय आय को 
अत्यधिक प्रभावित करते हैं । 
जॉन स्टुअर्ट मिल ने इन लाभो को व्यापार के “प्रत्यक्ष लाभ” की सन्ना दी है, जबकि वर्तं- 
मान अर्थशास्त्री इन्ह व्यापार के ' स्पेतिक लाभ के नाम से पुकारते हैं । 
प्रोफेसर ला मिनट भी एडम स्मिथ वे इसी विचार का समथेन वरते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार से वाजार का विस्तार होता है जिसके फनस्वरूप श्रम-विभाजन की प्रत्रिया मे सुघार हांता 
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है | इसके फ़वस्वकृप देश में उत्पादकता का सामान्य ल्वर ऊँचा उठता है ओर साय हो राष्ट्रीय आय 
हा 5. 9: हे प़ः 
मे भी यूद्धि होती है। ये सभी “परोक्ष स्ाभ” हैं, तथा इन्हे व्यापार के “गत्यात्मक लाभ” की भी 
ग्रज्मा दी णा सती है । 


लाप्त की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व 
[ए&टाणए एड्ापएआाधघ पता डटार 07 ठ4्ापरउ] 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाशे को विर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं : 

(४) पागत अनुपातों में अन्तर ([0600065 7 (०४-२७॥०5)--जंसा कि प्रो, दैरोट 
बा मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने बाला लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि दो राष्ट्रो 
में उत्तादन लागत के अनुपातों से किस प्रकार का सम्बन्ध है,। (न्तर प्ट्रीय व्यापार का लाभ इस 
थाते परे निर्भर नही रहता कि दो देशों में & अथवा १” वस्तु को सापेक्षिफ रूप से कम लागत पर 
उत्पन्न शिया जो गवता है चरतू इंग बात पर निर्भर करता है कि (फ़ देश मे ४ तथा ४ की उत्पादन 
शमी का अनुपात या अनुपात बयां है तथा दूसरे देश में बया यही लागत अनुपात है / वास्तव में साभ उसी 
समय उलन्ते होगा जबकि दोनों देशों मे लागत अनुपात अलग-अलग हो । दो देशों के लागत-अनुपात 
में जितना बंधिर बधक अन्तर होगा, अन्त अन्तर्सक्लीय व्यापार गे उतना ही अधिक लाभ प्रोप्त होंगा। 

प्री, हैरौड के शब्दों में, “लाम के फलस्वष्प जव व्यापार का विस्तार किया जाता है तो 
एक ऐसी स्थिति भा जायेगी जबकि एक देश की उत्पादन लागत दूसरे देश की उत्पादन लागत के 
बराबर हो जापेगी । एक देश को विभिन्‍न बहतुओ के उत्पादद के विस्तार तथा सकुचन उस समय 
तक फरनी चाहिए जब तक कि उस देश के लागत-अनुपात अग्य देश के लागत अनुपात के बराबर 
नहीं हो जाते ।/ 

(2) देश की उत्पादन क्षमता (4007८४०॥ ९०.००) ण॑ 0९ ०००॥७५)--अन्तर्राष्ट्रीय 
थ्यापार से धाप्त होने बाते लाभ झी मात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व एक देश की उस्पादन- 
ह्षमता है। यदि एक देश की उत्पादनदामता में बृद्धि होती है तो इससे दूसरे देश वो साभ प्राप्त 
होगा गयौतिं इसके फतस्‍्वहूप दुसरे देश के लिए ध्यापार की शर्तों अधिक मद सम हो जायेगी । 
दूसरे विपरीत, यदि एक देश की उत्पादन-क्षमता घटती है तो अ्रतिझूल व्यापार वी शर्तों के माध्यम 
मे दुसरे देश फो दवानि उठानी पढ़ती है । 

फिसी भी देश की उत्पादन-क्षेमता उमर देश की तहतीरी प्रगति, श्वप्त शक्ति तथा नव- 
प्रवततंत आदि तत्वों पर निर्भर करती है । 

(3) स्यापार की शर्ते-साँद एयं पूर्ति की सापेक्षिक लोच (0778 ० 7700--२९0७॥९९ 
कवि 8॥ शी 7200306 7१0 $7999)--जैसा कि पहनते वर्णन बिया जा चुवा है, स्यापार की 
शर्तें भी अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को निर्धारित करने में सहाय होती हैँ। प्राय, स्यापार भी 
आते तिर्यात कीमतों तथा आयात वीसतो के यीय सम्बन्ध को व्यक्त करती है (_ध्यापार की शर्तें 
यस्‍्तु फी विदेशी माँग की ज्षोच सथा पूति की लोच पर निर्मर करती हैं । एक देश में दूसरे देश 
षी 27६ बडे माँग सी सोच जितनी अधिक वेलो चदार होगी, पहने देश के लिए व्यापार की शर्तें 
उतनी हो प्रतिरूत होगी तथा माँग की सौच अधिक होने पर उसके लिए व्यापार शी शर्तें अनुशूल 
होगी । 
ह इसी प्रशार, यदि एक देश की निर्यात पी जाने बाली वस्तुओं की पूति सोचदार है तो 
ब्यापार फी शर्तें उत्हे अनुदूल होगी अन्यथा प्रतिकुल ॥ 2 

ब्थापार की शर्तों में गुधार होने (अथवा अनुरल होने) का लालाय यह है हि स्यायार से 
उग देश को साम प्राप्त हो रहा है । शगो विपरीत प्रतिरूस व्यापार बी शा उ देश को स्यापार 
मे द्ोने वाली सीमास्त हासि को ब्यति करती हैं । ९२. हक 

(4] देश बा आवार (520 ० (0ण०ा0७)- अन्तर्तद्रीव स्थाधर के साश उस देश मैं 
आकार पर भी निर्भर बरने है। एक छोटा देश अन्तर्रास्‍्ट्रीय बाजार से अपने दिविमय अनुगान से 
परिवर्नन दिये रिना विभी एक वस्तु के उतादन में विशिश्दीररण हर गरता है जपा समा साभ 
आ्राष्त कर गकता है जबकि एक बढ़े देश को विशिष्टीहरथ शा उतना संधिप साभ प्राप्त नहा हो 
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पाता मयोकि इसके फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति में बहुत अधिक दृद्धि हो जाने से विदेशी वाजार में 
उसकी वीमत कम हो जाती है तथा व्यापार से उसका लाभ भी कम हो जाठा है। 

(5) परिवहन लागत (प्रोक्ाफु७णः ००४)--परिवहन लागत भो व्यापार वे लाभ को 
प्रभावित करती है । यदि परिवहन लागत में कमी हो जाती है तो उससे विदेशी व्यापार का क्षेत्र 
विस्तृत हो सवता है तथा व्यापार से प्राप्त होने वाले लामो में भी विस्तार हो जाता है। इसके 
विपरीत, परिवहन लागत अधिक हो जाने पर व्यापार का क्षेत्र सीमित हो जातो है तथा उसते 
लाभ भी कम हो जाते हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ 

[7॥९0श+4व' 0835 7200 एराहारापकरा0 77७08] 

<.वर्रेप्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभो की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है 

() अन्तर्राष्ट्रीय भम विभाजन एवं विशिष्टोकरण [[7ध730ण92 एिशबअणा रण 
7.40007 ॥१0 59९०७॥६5४७०॥)---प्रतिष्ठित अर्थशास्तियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
कारण श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण है । बतंमान मे कोई भी देश आत्म-निर्भर नहीं है। सयुक्त 
राज्य अमरीका जैप्ते समृद्धशाली देश भी अनेक वस्तुआ वे लिए दूसरे देशों प्र निर्भर रहते हैं । इस 
निर्भरता का कारण अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय विशिप्टीकरण एवं श्रम-विभाजन वी त्रियाएँ हैं। 
विशिष्टीकरण के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देता 
है जिनके लिए उसे तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होता है अथवा जिनकी उत्पादन-लागत न्यूनतम 
होती ऐसा करने से कस लागत पर उत्तम क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन उस देश म हो 
सकता है । अच्छा एवं सस्ता उत्पादन होने के फत्स्वरूप उन वस्तुओं के वाजार मे अधिक विस्तार 
होता है । बाजार का विस्तार बढने पर वस्तु का उत्पादन भी बडे पैमाने पर किया जाता है जिससे 
उस देश को बड़े पैमाने के लाभ या पैमाने की मितव्ययताएँ भी प्राप्त हो जाती हैं । 

(2) प्राकृतिक साधनों का इष्टतम उपयोग (0एञाग्रणा एत्ताध्था0ा णयेरेंशणदो 
&९५60७॥९९४) --जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओ का उत्लादन करता है 
जिनके उत्पादन म उसे तुवनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होते हैं। अत प्रत्यक देश उपलब्ध प्राकृतिक 
साधनो का पूरा-पूरा प्रयोग करता है । चूँकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के विभिन्‍न 
साधनों की आवश्यकता होती है, अत. वह देश आवश्यक दुर्लभ साधनों का आयात करके अपने 

प्रचुर साधन को प्रयोग उत्पादन क्रिया मे कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में दुर्लभ 
साधनों को प्राप्त नही किया जा सकता, फ्लस्वरूप अपने प्रचुर साघन का उपभोग भी असम्भव 
बना रहता है। गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य लाभ प्राश्तिक साधनो का अनुकूलतम उपयोग 


भी है टू, ६ 

3) दोनों देशों के उपभोक्ताओं को सस्तो वस्तुओं को प्राप्ति (80शीक॥0 ण एाधथए 
(00०05 (0 (0०॥४४०४४५)--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बाजार प्रतियोगिता मे वृद्धि हो जाती 
है। पुन विशिप्टीकरण एवं देश के प्राकृतिक साधना का पूर्ण उपयोग होने से उत्पादन लागत भी 
कम हो जाती है । अत. दोनों देशो बे उपभोक्ताओं वो इच्छी वस्तुएँ बम वीमत मे प्राप्त हो जाती 
हैं। बाजार वे विस्तार के फ्लस्वरूप उत्पादन बडे पैमाने पर क्या जाता है। जिन वस्तुओं का 
उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम वे अन्तर्गत हो रहा हो उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है। अत 
सम्पूर्ण विश्व मे उत्पादित की जा रही समी वम्तुआ बी कीमतें कम होती हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के कारण वस्तुओ की कीमतो मे समानता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। परिणामस्वरूप 
। १५ की वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाती हैं॥ इससे उपभोक्ताओं वो लाभ प्राप्त 

प्है। 

(4) उच्च जीवन-स्तर (पाए। 5ध्ाएतंटात ० |एणढ़]--जब उपभोक्ताओं को अन्तर्राष्ट्रीय 
व्याधार के फतस्वरूप धस्तुएँ अच्छी एवं सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं तो वे अपनी सीमित आय से 
अधिक मात्रा में वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। इमके साथ-साथ उन वस्तुओं बा भी उपयोग 
कर सुख है जो इस देश मे उत्पन्र नहीं की जाती । इस प्रकार उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है। 

(5) ब्राधिक विकाद की तोब गति (एथ्रछा0 एआ९८  82000जण० 0005 2०फ्राशथा)-7 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप विश्व के गरीब देश भी अपने आधिव' विकास की गति को तीव्र 
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कर सफते है उनरझे विदेशी पूँजी प्राप्त हो सकती है जियकी सहायता से अपने देश में भावी उद्योगों 
की स्थापना कर सझते हैं। इनक परिशामस्वख्प देश की राष्ट्रीय आय तयोा प्रति व्यक्ति आय में 
भी वद्धि होती है तथा देश का आधिक विकास तोब् संति से होता है। अब विश्व में जितने भी 
विकमित देश हैं उनके बितास के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही एक प्रमुख नारण रहा है । 


__ «“ 6) अकाल अथवा संकटकाल में सहायता [रल/ल ताकाह फकशाधार 07 एांआंडओ--जब 
देश में भड़ाव, भूषाल, महामारी, यूद अथदा अन्य सकट उत्त्न हो जाता है तो उससे सा्पूर्ण अय॑- 
व्यव्या अस्त-व्यस्त हो जाती है। देश मे आवश्यक वस्तुओं का अभाव उत्पन्त हो जाता है. तपा 
वस्तुओं की कीसले अ्!सभोन छूने लगती हैं। ऐसे सवटयालीन समय मे अच्तराप्ट्रीय स्थापार उस देश 
की अर्ध-ठपिवस्था ये/ लिए वरदान सिद्ध होता है | अन्य देशों से आवश्यक वस्तुओं का आयात करके 
समस्या का समायाव जिया जा मज़ता है। 


लगी कच्चे माल की उपलब्धि (हैध्य5ण॥५ के ० २३७ उवटांबा5)--अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में उन देशों को भी औद्योगीकरण ओर आधिक विकाब का अवसर मिल जाता हैं. जिनके 
पास कच्चे माल के अतिरिवत अन्य साधन उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, ब्विटेत का गूती वस्म 
उद्योग एवं अनी वस्त्र उद्योग, विदेशी रई एवं ऊन के बतबूते पर चसनते हैं | इसी प्रकरांट भरत बा 
पा गप भी पाकिस्तात एवं बंगला देश के कच्चे जूट पर निम्मर है, अत विदेशी स्यापार देश के 
दा है! णा करे ओोए्लाहिज कऋटठक है 7 

_ |8) धिदेशी विनिमय को उपलब्धि (&भ्यो90॥॥0/ ण॑ ह07टह॥ ए:०४४98०)--वर्त मान 
शमय मे“विरेशी विनिमय डिसी भी देश के आधदिक विकास मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेष 
रूप में भर्-विऊमसित देशों के खिए विदेशी विनिमय की अति आयश्यकता है। बिदेशी विनिमय के 
द्वारा ये विदेशों से आवश्यक भात्रा में ओऔदयोगिक सामग्री एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सतते हैं। 
विदेशों विधितय भ्ित करने के लिए उसे देश को अपने विर्यातों में वृद्धि करती पड़ती है / जापान, 
जपंती, हाफ भादि देशों ने अपने निर्यातों में वृद्धि करने बापी मात्रा में विदेशी विनिमय इपदूठा 
कर रखा है। 

__(?) सारकृतिक सम्बन्ध ((०॥०४७] ॥१८४४॥005)--न्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्‍न देशों वे 
मध्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करता है जिसके फलस्यर३ शक देश के व्यक्ति अंत्य देशों में 
व्यापारिक जावारी हेतु घ्रमण करते हैं। पिन्न-मिश्न सस्कृतियों के लोग जब आपस में मितते हैं 
तो उतकी एक-दूसरे के रीति-रिवाज रॉजनीतिक आधार-विधार रहन-न्महत भादि मे बारे थे जात- 
कारी मिलती है। वे एक-दूसरे को समशने सगते हैं एक आपस पे स्ामजाय स्थापित होता है तथा 
विएद-एन ता को बढ़ाया मिलता है । 

-(0] अन्तर्राष्ट्रीय सहपोग ([7(व॥20णाअ! (०-णूल्वगध0) --अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने 
फलस्यरूप एकदूसरे पर निर्भरता बदृती जाती है। मत. दोनों पक्षो वेट आपगी भहपोग से है दोनों 
फी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य की भ्राप्ति हेतु विश्व में अतेक अल्त॑- 
रॉप्ट्रीय सत्थाओं का निर्माग किया गया है जिनमे अन्तर्राप्ट्रीय मुदा-्योष, अन्तर्राष्ट्रीय बे के, अन्त 
रॉप्ट्रीय विकाग परिषद्‌, एशियन वित्रास देंक, आई अनेक गस्याएँ मुस्य हैं। इन सवया मुख्य उद्देश्य 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोध वी भावतरों को प्रोत्साडित झरला है ? 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साभों का माप एवं वितरण 
[शराए0 गए प्रा! #0४॥० ए/शफाएएव]0र 07 6#फ्र5 ॥70% 
जाटारधतहाणप&, 77%09९] 

दिसी समय विशेध पर व्यापार बे लाभों शो सझापने वी अपेक्षा अपं शास्त्री ब्यावार जे सापों 
की दिशा या प्ररेत्ति कौ मापना अधिक उपयुक्त खमसये है। इसके लिए जिय विधि का प्रयोग शिया 
जाता है उसे अन्तर्गत वस्तु या पष्य मे झुप मे हे स्थापार गो शर्तों (०णए॥०४॥09 एटाथाई र्ण 
8४06) में होने बाते पदिवर्तनों पा अध्ययत िया जाता है। इस विधि मे अनुमार शिमी देश 
हारा निर्यात हैतु आप्त मृस्यों तपा आयात के लिए घुराये गय धृत्यों बे सम्बन्धगा विगवेषश गिया 
जाता है। यदि निर्दिष्ट आधार वर बी तुलना मे निर्याठ-पूत्यों में दृद्धि हो जाय तथा[हैपदा आयात 
जाये तो ब्यागर को पष्प-शर्तों से सुधार माता जायेगा । इस प्ररार स्यापार दी 


मूल्यों से कसी हो जा बार हा 
शर्तों मे गुपार इस यात का सोत करता है डि व्यापार से भ्राप्त लार्भो बा विडरण डिस प्रसार वा 
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है तथा इनकी प्रवृत्ति क्सि प्रकार की है। इसके विसतीत्, यदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के 
मूल्यों मे ब्मी हो जाय, तथा/अथवा आयात वी वस्तुओं वे मूल्य में वृद्धि हो जाय तो इनक फेवर" 
स्वरूप निदिष्ट आधार वर्ष को तुलना मे व्यापार की शर्तें प्रतिवूल मादी जाएँगी । 

व्यापार की पष्य-शर्तों वे इस तुलनात्मक विश्नेषण हेतु सूचकाका वा प्रयोग किया जाता 
है । आधार वर्ष के लिए देश के निर्यात मुल्यो का औसत निकाला जाता है तथा इस प्रक्रिया से 
प्रत्येक वस्तु को निर्यात व्यापार में इसबे' महत्व के आधार पर भार प्रदान किया जाता है । सक्षेप 
में, यह निर्यात-मुल्यों का एक भारित औसत (%८४४४८० &५८०४०) होता है। इसी प्रक्रिया वे 
आधार पर आयात-मुल्यो वा भी भारित-औसत ज्ञात किया जाता है। आधार वर्ष के इस भारित 
ओसत वी तुलना आगे के किसी ब्ष में विद्यमान निर्यात तथा आयात के भारित औसत से की 
जाती है। सूचकाक विधि के अनुसार आधार वप में औसत को 00 माना जाता है। देश की 
ब्यापार शर्तों म होने वाले परिवर्तत वो जानने हेतु आधार वर्ष के भारित मूल्यों के अनुपात वो 
इकाई के समान मानते हुए आगे के निर्दिष्ट वर्ष (वर्तमान वर्ष) मे विद्यमान भारित औसत के 
अनुपात से इसकी तुलना वी जातो है। इसके' लिए निम्न सूत्र उपयोगी होता है 


उपयुक्त सूत्र में 
4५ व्यापार की पण्य-शर्तों को व्यक्त करता है, 
2, "- वर्तमान वर्ष मे नियति के मूल्यों का भारित औसत है, 
2,। 55 वर्तमान वर्ष के आयात मूल्यों का भारित औसत है; 
2», न आधार वर्ष वे' निर्यात मूल्यो का भारित औसत है, तथा 
2,,, > आधार वर्ष के आयात मूल्यो का भारित औसत है । 
माने लीजिए हमे आयात व निर्यात के मूल्यों के निम्ताकित सूचकाक उपलब्ध हैं : 


बष निर्यात-मूल्य आयात: 
4970 8980 700 
]986 339 385 
ऐसी स्थिति म व्यापार की वर्तमान पण्य शत निम्न प्रकार ज्ञात की जायगी 
_ 339 385 _0 88 
४ पृठ0 * 700 


अर्थात्‌ व्यापार वी पण्य शर्तें 72% प्रतिकूल हो गयी हैं। यदि व्यापार वी पश्य-शर्तों का 
परिवतत व्यापार के लाभा में होने वाले परिवर्तन का स्पष्ट सवेत्त दे सकता है, तथापि वुष्ठ अन्य 
विधियों हारा इनसे प्राप्त परिणामों मे समुचित सशोधन किये जा सकते हैं । इस सन्दर्भ में तीन 
बातें महत्वपूर्ण है 

() भआँकड़ो की प्रकृति में हो परिवर्तन हो जाएँ--चूंकि निर्यात की क्वालिटो एवं सरचना 
में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं अतएवं यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि व्यापार की प्रष्य- 
शर्तों के' सुचकाक से प्राप्त निष्कर्ष अल्प-अवधियो तक ही सीमित रखे जाएँ । 

(2) व्यापार के परिमाण मे परिवर्तत-निर्यात मुल्य कम होने पर यदि अधिक मात्रा में 
बस्पुएँ निर्यात की जाएँ तव या तो देश की कुल आयात क्षमता अपरिवर्तित रह सकती है अथवा 
इसमे वृद्धि हो सकती है। इन परिवतनों की जानकारी हेतु हम व्यापार वी जाय शर्तों. (700॥6 
॥0775 ए 79066) वे सूचकाक (7), तैयार करते है, जो व्यापार की पष्य शर्तों (7) ने! सके- 


तक वो निर्यात के परिमाण म होने वाले परिवर्तन के सूचकाक (2) से गुणा बरने पर 
प्राप्त होता है । अर्थात्‌ हर 


गत [ है) 


यहाँ 4, व्यापार वी आय-शर्तों का प्रतीक है। 
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है 8 उत्पादकता में परिवर्तन--यदि उत्पादवता या दक्षता में वृद्धि के फलस्वरूप बन्तुबी 
को ]0 प्रतिशत कम (ओसत) मूल्य पर निर्यात करना सम्भव हो जाय तो व्याार की शर्तों थे 
0 प्रतिशत का प्रतिशूलता आ जाएगी । परन्तु निर्यात के रुप में आयाते की वास्तविक लागतें 
अपरिवर्दित रहूती हैं । हु उत्पादकता में होने बाले पररिवर्ततों को व्यापार वी शर्तों में समरायोजिल 
करने हैतु हमे ४; को विर्यात उद्योगी की भौतिक उत्पादकत/ मे हुए प्रिवतंत के सूवकाद से युगा 
करना चाहिए । जे 
प्तपुअत्सन द्वारा व्यापार के साधों का पाप 

ग 939 में प्रोफेसट पाँव रैमुअल्यन का प्रसिद्ध लेख “दी गेरा फ्रॉम इप्टरनेशनस द्ैड”! 
प्रकाशित हुआ, जिसमे यह गिद्ध फ़रने का अयास किया गया कि अपने आप तक सीमित रहने को 
कपेक्षा कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार रे कितना लाभ प्राप्त कर सता है। सैम्युअल्यन ने यह 
स्वीकार किया कि स्वतत्त ब्यापार कुछ लोगो को हानि पहुँचा सकता है, परम्तु इससे अभ्य लोगों 
को श्राप्त होने वाले साभो की तुलना मे यह हानि वाफी कम द्ोगी । अन्य शब्दों मे, यह संधा 
सम्भव है कि हानि उठाने वाले घटयरे को रिश्वत, अनुदान था अन्य जिसी पुनवितरण वाली विधि 
से सल्वुस्ट किया जा सवा है और इसके बाद भी री घटकों को व्यापार हे प्राप्त होते वालो 
तिप्रल्न लाभ प्रनात्मक रह सकता है । ये गुअत्मन ने अपने देश मे आगे छिपा, “यदि ब्यापार प्ररभभ 
करने हैतु एक सर्वसम्मत निर्णय नो आवश्यदता हो तो महू सदेव सम्भव होगा कि व्यापार मे 
समर्थक अग्तर्राष्ट्रीय ध्यापार केः विरोधियों को अपनी ओर पिला लें, भौर इम प्रकार अस्त सभी 
वी स्थिति अच्छी हो जाय । ऐसा इम कारण होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के: फ्लशबरुप बम 
(पा 53033 में उत्पादन इवाई बेर बदते अधिक (या शमान) भातरा में प्रत्येक बल्तु प्राप्त की 
जा सकती है! 

सैगुअस्सन का व्यापार से प्राप्त साम सम्बन्धी प्रमेय निम्न सान्‍्यवाऔ पर आधारित है « 

(। ) अर्थव्यवस्था में सर्वत्र पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है ! 

(॥ ) प्रत्येक उत्पादत फल म्परिवतित रहता हैं । 

(४४) अर्थव्यवस्था में पैमाने का समता प्रतिफल विद्यमान है। 

(४) एणदादों (77०४5) की पूर्ति मूल्यों प्र विर्भर करती है । 

(५) व्यक्ति के क्मगुचछ अधिमान, सुत्यों तथा वस्पुओ के इप्टठम उत्पादन क्तेर अपरि- 
बर्तित रहते हैं । 

(४) जिस देश वेः व्यापार से प्राप्त लाभो का विश्वेषण विया जा रहा है वे बी छोटा 
देश है तथा विश्व के याजारों मे प्रबलित मूल्यों वो प्रभावित करने की स्पितिगे 
नही है । 

प्रो भंमुअल्तन द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय लाभ सम्बन्धी गिद्धास्त मे सन्दर्भ मे बह 

प्रश्त उपस्थित होता है कि यदि ऐसे आदर्श पुनवितरण का वास्तविक जीवन से अभाव होना है त्तो 
ब्यागर से गया होगा ? फ्या इस स्पिति में भरो अम्तर्राष्ट्रीय स्पापार से देश मे बर्याण में दढ़ि 
होगी ? इस प्रश्त का उत्तर प्रो. रैमुअल्सन ने अपने 962 के लेत से आल [त विया है। हे मुअस्मन 
से अपने 962 के लैस मे छोदे राष्ट्र वी मान्यता का त्याग करके एश वड्टे देश को भ्याति कम 
विधार जिया है ! जब एक बड़ा देश अन्तरराष्ट्रीय बाजार कप प्रवेश करता है ,वो उसी ध्यापारित 
गतिविधियों से उसके आयातो वे धूर्यों में वृद्धि तथा विर्यातों के यूल्यों में कमी द्वोगी 

कैटडोर, हिकस तथा छलिंदोउल्ी के प्रसिद क्षतिपृति रुसोटी पक पर: दाधधाओओं 

के अनुसार पिसी स्थिति से सुधार तमी मादा जायेगा जय साप ग्राप्य करने वालों को हानि उठाने 








]. यह लैस 0 एथशावपशा व0ए्रकरत त॑ ६६००८ ब्यव पद इटांदा०ट, कैजिड 


939, में प्रशाशित हुआ था । हु 
२. 9, इंच, 06 *व6 0380$ ॥02 [96:ज्ञा०तव। इंन्‍उपट 0:0९ #ैह4/0, 


कपण्ाहर0वंच दटमापंद उमा, 4962, 
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वालो के लिए भावश्यक क्षतिपूर्ति की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हो । परन्तु इस सरल कसौटी 
के प्रति दो आपत्तियाँ उठाई जाती हैं. 


(0 इसके अन्तर्गत वेवल दक्षता (स्थिति) पर ही विचार क्या जाता है जवबि वितरण 
से सम्बद्ध समस्या की उपेक्षा बर दी जाती है। परन्तु चूंवि सभी, आयथिक परिवतंन अथंव्यवस्था 
वी दक्षता के साथ-साथ आर्थिक वल्याण वे' वितरण या भी प्रभावित करते हैं, बुछ अथ- 
शास्त्रियों वी राय मे इन परिवतंनों का मुल्यावन दक्षता एवं न्याय, दोनों ही वे आधार पर होना 
आवश्यक है ! 

(॥) उपर्युक्त कसोंटी वे अन्तर्गत यह आवश्यक नही है कि किसी आधिक परिवतंन से जिन 
व्यक्तियों को हानि हुईं हो, वास्तव में दे लोग उमवी क्षतिप्रुति करें जिन्हे आर्थिक परिवतंन से वस्तुत 
लाभ हुआ है। यह प्तम्मव है कि वास्तविक क्षतिपूरति के अभाव म उक्त परिवतंन के वाद धनी व्यक्ति 
और धनी हो जाएं तथा निर्धन और भी अधिक निर्धन । 

सक्षेप्र से, सेमुअल्सन का यह प्रमेय़ कि व्यापार-रहित स्थिति की कपेक्षा व्यापार की 
स्थिति श्रेष्ठ है तभी तक वैध है जब तवः विः हमारी क्षतिपूर्ति कसौटी मे आस्था है। यदि व्यापार 
उपरान्त की स्थिति मे आय का वितरण व्यापार पूर्व वी स्थिति की अपेक्षा अधिक प्रतिकूल हो जाए 
तो कया होगा ? बस्तुत पुनवितरण की समुचित नीतियों वे! अभाव मे विदेशी व्यापार आय के वित- 
रण की स्थिति को और भी बिद्ृत कर सकता है । हू 

इस प्रमेय को वुछ वर्षो से यह सिद्ध करने हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा है कि यदि किसी 
देश के! जिए इसकी व्यापार शर्तों को प्रभावित करना सम्भव हो तर भी व्यापार के पश्चान्‌ इनवी 
स्थिति में सुधार हो सकता है, क्योविः अब देश को उपलब्ध वस्तुओ की मात्रा का पुनर्भावटन करके 
प्रत्येक व्यक्ति वी स्थिति में सुधार किया जा सकता है । 

व्यापार के वाद यह पुनर्नावटन आदर्श एक मुश्त अन्तरण [[079-80॥ त्र/र्भट3) के 
द्वारा इस प्रक्वर किया जा सवता है कि सीमान्त मूल्यों की समानताएँ यथावत्‌ रहे। यदि ऐसा 
किया जाता है तो व्यापार निस्सन्दह्ह उत्कपं की ओर ले जाने वाला होता है। परन्तु यह भादर्श 
'एक मुश्त पुनवितरण” वस्तुत उपलब्ध हो, यह आवश्यक नही है। जो भी पुनवितरण उपलब्ध हैं, 
उनके प्रतिस्थापत एवं अन्य प्रकार के प्रभाव हातिकारक हो सकते हैं। सैमुअल्मन यह स्वीकार करते 
हैं कि यदि पुनवितरण इस प्रकार के हैं तो स्वावलम्बन की स्थिति की अपेक्षा स्वतन्त्र व्यापार से प्राप्त 
अधिकतम सामाजिक लाभ कम हो सकता है । अन्य शब्दों मे, यदि आदश अन्तरण सम्भव हो तो 
स्वावतम्बन वे अन्तगंत इप्टतम स्थिति प्राप्त करना सम्भव नही है। चूँकि व्यापार वे' फलस्वरूप 
उपभोग-सम्भाववा सीमा (00%ण॥ए0णा ?९०5शरआ॥(9 छाए) तथा उपयोगिता सम्भावना 
सीमा ऊपर की ओर खिसक जाते हैं, व्यापार न करने वी अपेक्षा कुछ भी व्यापार करना देश के 

लिए हितकारी ही होगा । 
५ >तापार के लाभों पर हैदरलर के विचार 

939 मे प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा प्रस्तुत प्रमाण वे आधार पर प्रोफेसर हैवरलर ने हाल 
है में रेखागणितीय विधि द्वारा यह बताने का यत्न किया है कि मुक्त व्यापार किस प्रकार राष्ट्रीय 
आय तथा आशिक कल्याण में अभिवृद्धि करता है । 

चित्र 9 में 4 देश की उत्पादन सम्भावना सीमा है! अं व्यापार के पूर्थ को उत्पा- 
दन एवं उपभोग की स्थिति का प्रतीक है, तथा इससे सम्बद्ध मूल्य अनुपात !£/ रेखा द्वारा व्यक्त 
किया गया है । अंत्र यदि विदेशी व्यापार प्रारम्भ कर दिया जाय॑ तथा < व 9 वस्तुओं का अन्त" 
रप्ट्रीय मूल्य अनुपात 7”? है। जुँसा कि चित्र से स्पप्ट है व्यापार वे फलस्वरूप देश का सन्तुलन 
उत्पादन बिन्दु 2 हो जाता है जबकि उपभोग वी साम्य स्थिति 27" विन्दु पर है। # पर देश ४ 
वस्तु ऋ!7, इकाइयो का निर्यात करता है तथा £ वस्तु की 7.7 इक्राइयो का आयात करता है। 
यह स्पष्ट है कि क की अपेक्षा देश की आधथिक स्थिति 27” विन्दु पर अच्छी है। #” पर स्थिति 
अच्छी है, इसे समाज के उदासीनता वक्र की सहायता से स्पष्ट क्या जाता है, परन्तु हैबरलर इस 
तर्क वा उपयोग करने के पक्ष में नही हैं क्योकि उत्पादन की स्थिति के # से 7' तक विवर्तन होने 
के साथ ही आय का पुनवितरण भी होता है जहाँ उदासीनता वत्र का निर्दोप प्रयोग सम्भव नहीं 
हो पाता । 
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ग अन्य विधियों से भी 7! की श्रेप्य्ता को स्पष्ट दिया था सऊता है / यरि श्र! की स्थिति 
#ते ऊपर तथा दायी ओर हो यह इस 
बात की प्रतीक होगा किआऋ! पर झांकी ५ 
वुधना में # तथा # दोनों ही वी अधिक 
मात्राएँ उपलब्ध हैं और यह सब विदेशी 
व्यापार का ही परिणाम है। परन्तु यदि मर तक 
बी स्थिति # के ऊपर तथा बायी ओर हो तो. 
2 की अधिक तथा »( की कम मात्राएँ उपलब्ध ्ि हि 
हैंगी । परन्तु ऐसी ल्विति में 7 अपेक्षाकृत ८&हु है 
मर्छा होगा क्योकि यदि आय वा समुचित 
हप में पुतवितरण किया जाये तो परवषिक्षा 
प्रत्येक व्यवितर की स्थिति अच्छी बनायी जा 
सकती है । क्योकि मुक्त व्यापार में वस्तुओं 
के समूह कया पुतकितिरण इस रूप से करना 
सम्भव मही है कि पृवपिक्षा एक व्यक्ति की 
पा अच्छी का जयकि आह सींग की ढ़ + 
स्थिति प्रत्तिकूल हो जाये। यही पर्याप्त है कि 
अकी अपेक्षा ' पर प्रत्येक व्यक्ति की वस्तु की मजा > 
स्थिति अच्छी हो । अन्य शब्दों में, स्वाच- रेघाबित्र 9 ! 
तम्बत बालो स्थिति की अपेक्षा मुक्त व्यापार की स्थिति में समाज का उपयोगित्ता मम्भावना क्र 
सर्दप्न ऊपर को ओर स्थित होगा । 


#दीपार के शामों पर क्रेम्प का विश्लेषण 


प्रौफेसर मरे सी. केम्प मे क्षैमुअल्सन के मौज़िक प्रमेय को अधिक झ्रामास्यीवहृत्र क्षपा 
संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है। उनके भतानुसतार किसी भी आकार के देश के लिए न केवल 
क्षतिपूर्ति मुक्त मुक्त व्यापार सर्वथा व्यापार रहित स्थिति से अच्छा है, अपितु क्षतिपूति युक्त यस्पित 
च्यापार (५०0८॥$4८6 7८४0८९६ (776) भी उपापार रहित स्थिति से अच्छा है, परन्तु शर्ते 
यह है कि बन्धत था सीमा विपेधात्मक वे हो । 


इस विश्लेषण में शफ़ेसर केम्प सैमुअस्सन वे उस मास्यता को छोड देते हैं जिसके अनुसार 
देश के आकार को इतना छोटा मान लिया गया हू 
है कि बहू अपनी व्यापार की शर्तों को प्रभावित 
फरतने में असमर्थ है। परन्तु प्रोफेसर केम्प प्रोफेसर 
सँमुअल्सन द्वारा ली गयी अम्य मान्यताओं को #!| 
स्वीकार फरते हैं । नह 
श्यापार से साभ ; एक सरस रेखाबितरौप विशलेषण $ 
प्रौफेंगर समुअत्मत तथा में मप के विचारों है 
को एक सरल रेपाचित्र मे प्रस्तुत करके व्यापार ही 





से प्राप्त लाभो का विश्नेषण क्या जा सकता हैं। 
चित्र 9 2 में यह मान्यता ली गयीं है हि अर्थ- 
ब्यवस्था में बेरद दो ही वल्तुओं डे तया 7 
का उत्सादत किया जाता हैं | 70 अर्प-ध्यवस्था 
का उत्पादन सम्भावना वकर था झूपरॉन्तरण, वक 
है। यह मूल बिन्दु से नोदर (व्णाप्थ४८) है। 
व्यापार रहित अवस्या में उफ्रोय एवं उत्पाद | 
पूर्णवः एक जैर्े हैं, अ्ात्‌ स्थव वम्बन वी दशा 

में दिये हुए घरेलू मूल्यों के अनुपात पर देश मे 





[] 
है वस्तु विमान 
रेखाबिइ 9 2 
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सन्तुलन उत्पादन एवं सन्तुलन उपभोग, दोनो ही को अभिव्यक्ति 220 पर 4 विन्दु द्वारा होगी। यहाँ 
22 स्वावलम्बन की स्थिति की सीमा है । 


मुक्त ध्यापार को दशा मे, ४ तथा 7 वे मूल्या का अनुपात प्रचदित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों 
द्वारा निघारित किया जायेगा | चित्र 9 2 में यह ॥/# रेखा द्वारा व्यक्त क्या गया है। व्यागारों- 
परान्त वा सन्तुलन 4 बिन्दु पर होगा जहाँ से देश 72९ रेखा के सहारे उपभोग हेतु प्रगति करता 
है । वस्तुत 2227 सैमुअल्सन के मतानुसार, वजट सीमा या उपभोग सम्भावना रेखा है । 


चूंकि 0/9 प्रत्येक स्तर पर स्वावलम्बन की सीमा 722 से बाहर स्थित है (४ बिन्दु के 
अतिरिक्त जहाँ यह 72 को स्पर्श करती है) इसके सभी विन्दुओ पर उपभोक्‍ता 22 वी अपक्षा 
अधिक मात्र में ४ व ? प्राप्त कर सकते हैं । यदि स्वावलम्बब की स्थिति में देश 4 पर स्थित हो 
तथा व्यापारोपरान्त भी स्थिति यह रहे तो व्यापार से न तो देश का लाभ होगा और न हानि । 

परन्तु अब मरन लीजिए देश व्यापार प्रारम्भ करता है परन्तु साथ ही # पर मूल्यानुसार 
प्रशुल्क (शी) भी रोपित करता है जिसके फलस्वरूप ४ व 5 के मूल्यों का अनुपःत बदल जाता 
है। मान लीजिए यह नया अनुपात 27' के: इलाव से व्यक्त होता है। देश का उत्पादन सन्तुलन 
अब 2 पर होगा जहाँ प्रूवपिक्षा < का अधिक परन्तु / का कम उत्पादन होगा। यह मानते हुए कि 
प्रभुल्क रोपण के बाद भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्या का अनुपात ययावत्‌ (#7// का ढलाव) रहता है, देश 
# का विदेशों से आयात करके 7 का निर्यात करेया। यह उल्नेखनग्र है कि व्यापार वे लिए मूल्यों 
का अनुपात ॥/, ९, के अनुरूप होगा जबकि 2/27 एवं 7,2४, समानान्तर होने के कारण समात 
अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो वे अनुपात को दर्शाती हैं। इस प्रकार देश वी उपभोग सम्भावना सीमा 2/,/, 
हो जाती है और नया उपभोग विन्दु 6 पर स्थित होता है॥ ऐसी स्थिति में देश 7 की 5 सात्रा 
का निर्यात करवे /£6 मात्रा मे > का आयात करता है। यहाँ 5/ इकाइयाँ (3 को) तो उपभोक्ताओं 
को प्रत्यक्षत प्राप्त होती हैं जबकि 26 सरकार को राजस्व के सर्प मे प्राप्त होती हैं। नयी सीमा 
2,), अन्तर्राप्ट्रीय मुल्यों के उसी अनुपात (2४१४ द्वारा व्यक्त) को दर्शाते हुए भी प्रत्येक स्थिति में 
282 के भीसर स्थित है जो मुक्त व्यापार की सीमा रेखा हैं। सरल शब्दों म॒ //,2४ की तुलना म॑ 
2/2 पर (अर्थात्‌ प्रतिवन्धित व्यापार की तुसना में मुक्त व्यापार को स्थिति में) व ४ दोनो ही 
वस्तुओं को अधिक मात्रा का उपभोग क्या जा सकता है। यह मानते हुए कि आवंटन सम्बन्धी 
दक्षता की अग्रतिभूत हानि (0230 %९४॥ 055 ० 009॥26 €कि०८००)) रहित आदर्श बन्त- 
रण सम्भव हैं, हम यही निष्क्पं निकाल सकते हैं कि प्रतिवन्धित या व्यापार की तुलना में मुक्त 
व्यापार से एल्याण का उच्चतर स्तर प्राप्त किया जा सकता है! 
पीटर फंमन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ला्ों को विवेचनाँ 

प्रोफेसर कनन ने सेमुअल्सन द्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की व्याख्या को एक 
सशोधित रुप मे प्रस्तुत क्या है । चित्र 9 3 म इस सशोधित मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। 

चित्र 93 मे जब आतर्राप्ट्रीय व्यापार नहीं होता था तब उप आगम रेखा उत्पादन 
सम्भावना वक्त को 2 विन्दु पर स्पश करता था जहाँ 02 इकाइयाँ | की तथा 07 इकाइयाँ 7 
की उत्पादित की जाती थी । बिना अन्तर्राष्ट्रीय विशिप्टीक्रण के यही साधना की निर्दिप्ट मात्राओ 
तथा व ४ की निर्दिष्ट आन्तरिक कीमतो के अनुरूप इप्टतम स्थिति थी । यहाँ उपभोक्ताओं का 
सन्तुप्टि-स्तर ४, था। 

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आरम्भ हो तथा / व / की सापेक्ष कौमतो का स्वर 2२.#, 
आपग्रम रेखा के अनुरूप हो जाए तो साम्य स्थिति 0 विन्दु पर स्थित होगा जहाँ व / की क्रमशः 
अं, व्‌ /, इकाइयो का उत्पादन देश में क्या जायगा। परन्तु इन कौमतो की उपभोवताओं वे 
उदासीनता वक्त वे साथ साम्य स्थिति 2 पर होगी जहाँ सन्तुप्टि-स्तर 0, है। ऐसी दशा में उप- 
भोक्ता > की 02, इकाइयो, व / की 09, इकाइयो का उपभोग करना चाहेंगे। अस्तु इस देश 
को ४ वी ४,7, इकाइयो का निर्यात करके बदले मे ४,४, इकाइयाँ < की आयात करनी होगी । 
आप यह स्पष्ट देख सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के! फ्लस्वरूप उपभोक्ताओं का सन्तुष्टि-स्तर 
एं, से बढ़कर ०, हो जाता है । 





]. एतल एछशाला, 7#९ [##शावागर्दों >#८ाताफ़, 99 23-25 
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थत्र मान लीजिए कि व्यापार की छूट के शबजूद उत्पादन का स्तर # के 
ह272/8/20/ 8 ठट के दन के अनुरूप ही रखा 
जाता है हा (मतों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर अब 2,7, (जो 2,/0, के ही समानान्तर है| के 48: 
हवा ) ऐसी स्थिति में उपभोस्ताओं की साय स्थिति /” पर होगी जो उदासीनता व 0, पर 
स्वत है। आए यह देख सकते हैं कि उत्पादन बयावत्र्‌ रपने वर भी उपभोक्ता ऊँचे उदाशीनता 
बक्र पर जा सउते हैं हाताकि छह», (<%; ह7, 
55878 7 हैं हालाकि अब निर्यात ९४, (< ९,४,) तथा आमाव हेड, (<#%,०2)) पुर्वा- 


केकीपाया 


० 
शा क्र 





चित्र 9'3--अत्तरराष्ट्रीप विशिष्टीशरण एक ध्ययपार के सलाम 


परन्तु जैंगा कि आप दे चुके है, यदि अन्तरप्ट्रीय ध्यापार के साथ-साथ विशिप्टीकरण 
की भी छूट दी जाए तो न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, अपितु उपभोक्ताओं का सस्वुप्टि-स्तर भी 
काफी बढ़ जायगा | 
व्यापार से प्रा गिक साभ 
[0799700 045 (0970 7997४) 

अस्तर्राप्ट्रीय व्यापार के उपर्यूकत लाभो की प्रड्न नि विशुद्ध रुप से स्थैतिक ही जा रपती है। 
उपभोकताओ को उनकी उत्गादित वस्तुओं को कम कीमत पर प्रय॑ 0200 /2%83 दी हुई थी जो 
ब्यापार के पहुले अपेक्षाइत महेंगी थी। बिस्तु उपभोक्ताओं में कोई मयी दल बस्नु वा उपभोग 
करना सुलभ नही हो पाता था। इसी प्रकार उत्तादततर्ताओं को नवीन बीमतों के अनुमार उत्पादन 
के साधनों का पुदर. आवटन करने का अय्सर प्राप्त होता था। उपर्युक्त अन्तर ाप्ट्रीय लाभ के विविषण 
के उत्पादन की किसी नथी तकतीक का प्रयोग नहीं दताया सया है $ 

अनारप्ट्रीय व्याय्ार बेः वास्तविक लाभो में बुछ ऐसे भी लाम प्राप्त होते हैं जिंदा मापन 
नही किया जा सड़ता 3 उदाहरण के लिए, अन्तर्राष्ट्रीप ध्यापार से उपभोग तथा उत्पादन के छेत्र में 
भ्राधारभूत परिवर्तन उत्पन्त हो जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उपणोग्ता भी नदी आवश्याशताओं 
को भो जन्म देता है) इसने फउत्वरूप देश से औद्योगिक ब्रान्ति डा आविभरि उत्पन्न हो जाता है। 
पिछड़े दो तो में नवीन वस्तुओं की उपलब्धता स्थाठीय स्थक्तियों को सारपित गरती है। इन वस्तुओं 
को प्राप्त करते के लिए ये अपने उत्पादन [य) को एक अश विनिमय के लिए दघा गए रण सन 
हैं। जब देवी वस्तुओं की कम आता उतको सवीन आवश्यदताओं मो सन्दुष्ट करते में असफल हो 
जाती है तो उन्हे अपने उत्पादन मे. वृद्धि करने की प्रेरया घितती है तथा अन्त में वे ड्पि ब््‌ 
व्ययसायीररण रुरते हैं। ध्यादसामिक कपि को तवीन शजार कैछो पा विश्मित बाजारों की 
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सुविधाओं की आवश्यकता होती है । इसवे परिणामस्वर्प देश में रेल तथा सडको क्य निर्माण क्या 
जाता है। अथव्यवस्या म रेल तथा सडको झो सुविधाओ से पूंजीपति तथा साहसी अपने साधनों वा 
विनियोग करने के लिए तत्पर हो जाते है। इसके फलस्वरप अनेक उद्योग स्थापित हो जात हैं 
जिनकी बाजार म माँग होती है । इससे अर्थव्यवस्था गे अतिरिक्त रोजगार तथा आाय का सुजन हाता 
है। अतिरिक्त रोजगार वहूत से उद्योगो वी स्थापना (जैसे भवन निर्माण, खाद्यान्न, कच्चे माल आदि 
का उत्पादन तथा विकास) मे सहायक होता है। इसके थतिरिक्‍त प्रवन्ध दया श्रम के प्रशिक्षण के लिए 
बाहरी अर्थव्यवस्था का आगमन प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार एक प्रत्रिया दूसरी प्रक्रिया को 
जन्म देती चली जाती है तथा देश के विकास की गति त्तीब्र होती जाती है | 


एल्सवर्थ के शब्दो मे व्यापार से स्थैतिक लाभ वे अतिरिक्त उससे बहुत से वास्तविक 
गत्यात्मक लाभ भी प्राष्त होते हैं। उनका पुणरूपण मापन करना असम्भव हो सकता है । किन्तु बे 
वहाँ उपस्थित रहते है। भूतराल म उन्हे एक महत्वपूण विकास का इजन कहा गया था जो कि 
बतमान समय म बहुत महँत्वपूण समझा जाता है ।'? 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ 
[05588 कार0७ 7प्रफ्रारर&प्र70076, 77९७08] 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे लाभों की विवेचना करने वे वाद हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने 
वाली हानियो का उल्लेख भी करेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियो का अध्ययन भी बहुत 
आवश्यक है क्योकि इसके ज्ञान के विना हमारा अध्ययन अधूरा ही रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की हानियो का पता लग जाने पर उनको आवश्यक नियन्त्रण द्वारा दूर किया जा सकता है । 


() स्वावलम्बन का अभाव (3०८ ० $0/ आा््िध्िशा०/)--अन्तर्राप्ट्रीय ब्यापार की 
उपस्थिति भ प्रत्यक देश श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण को अपना लता है। फलस्वरूप वहू अपनी 
आवश्यकता वी सभी वस्तुओं का उत्पादन न करके केवल उन्हीं वस्तुओ क॑ उत्पादन मे विशिष्टता 
प्राप्त करता है जिनम उसको 238: लाभ अधिक मिलते है । परिणामस्वरूप अपनी आवश्यकता 
की अन्य वस्तुओ के' लिए वह विदेशों पर निर्भर रहता है ॥ कभी-कभी आधिक सकट के समय 
विदेशों से आशान्वित सहायता न मिलने पर उस दश को अर्थ-व्यवस्था पूणत अस्त व्यस्त हो जाती 
है तथा आथिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता हे । यही कारण है कि युद्धकाल में दश को 
अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडता है । 


(2) विदेशी प्रतियोगिता की समस्या (7006० ० एणलह्व ए०ए्रए०४7०7)--जब 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार खुने हाते हैं तो देश के विभिन्‍न उद्योगों को केवल स्वदशी प्रतियोगिता 
का सामना ही नहीं करना पड़ता वल्कि विदेशी प्रतियोगिता का भी सामना करना पडता है । बेवल 
वही उद्योग पनप पाते हैं जो विदशी प्रतियोगिता का सामना कर सकते मे समयें हो । अल्प विकसित 
दशो की अयय॑-व्यवस्था का निम्न स्तर होने का एक मुख्य कारण विदेशी प्रतियोगिता है। भारत भ 
बृद्ीर उद्योग घन्धो के पतन का मुख्य कारण भी विदेशी प्रतियोगिता ही रही है। जब व्यक्तियों को 
विदेशों की वनी हुई वस्तुएं सस्ती कीमत पर मिल सकती हैं तो वे देशो वस्तुओ को नही खरीदते, 
फबत वे उद्योग समाप्त हो जाते हैं। 


(3) खनिज पदायों तया कच्चे माल की समाप्ति (छफबाध्राणा ० फधाएधभे5 आते 
ए2७ 'आध्याव5)--प्रत्यक देश भे खनिज पदार्थ तथा अन्य कच्चे माल वा भण्डार सोमित मात्रा 
में हो होता है। अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के कारण अल्य विकसित देश अपने कच्चे साल का स्वय उप- 
योग नही कर पाते तथा उनका निर्यात करके अपनी आवश्यक वस्तुओं वा आयात बरते हैं। एक 
समय बाद उनके खनिज पदार्थों का भण्डार समाप्त हो जाता है, तथा उनके स्वयं आधिक विकास 
करने के मार्ग भी बन्द हो जाते हैं । 

(4) राशिपातन को समस्‍या [िक्काशा ० 0णणए78)--अन्वर्राप्ट्रीय व्यापार वे वारण 
हर समय राशिपातन बी सम्भावना रहती है। एक (विकसित) दश अपनी वस्तुओं को दूसरे (अल्प) 
विकसित देश म वस्तुओं के लागत-म्रुल्य से भी कम मुल्य पर वेचकर उस दश के नये या पुराने 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के छलाम एवं हानियाँ | 4 


उद्योग को स॒माष्त करने का प्रयास करता है। यदि यह देश अपने प्यार मे सफ़वता गाप्त कर 
जता है तो फिर बहू उन उद्योगों के ममाप्त हो जाने पर अपनी वस्तुओं वी दित्री में एकाधिकार 
कायम कर छेता है। इस प्रकार आयातकर्ता देश को हानि उठानी पढ़ती है । 

दूसरी ओर अन्य-विकमित देशों को अपने आयात बिल चुकाने के लिए अपनी वस्तु (कच्चा 
माल) केगे कम सूत्य पर बेचना पड़ता है (जबकि बह अपने ही देश में उसे अधिक कौमत पर बेच 
समता है) अतः राशिप्राहत से एक देश को दोहरी हानि उठाती पड़ सकती है । 

(( 5) आयथिक शोषण (#८ण०॥००॥० कैफा०/५४४०)--विददेशी व्यापार के कारण विश्व के 
देश प्राय. दो भागो में विभाजित हो गये हैँ, प्रथम श्रेणी मे वे अत्य-विकसित देश आते हैं जो कच्चे 
माल का उल्तादन करते हैं दया दूसरी श्रेणी में वे देश आते हैं, जो निधित माय का उत्पादन करते 
हैं । अधिकविकसित देश हमेशा अ््म-विकमित देशों के शोपण करने में लगे रहते हैं। बमजोर 
होने के कारण इनकों विकृसित देशौ वी व्यापार-शर्तें स्वीकार करनी पहती हैं। कमी-कर्शी तो 
इनको अपनी आल्तरिक नीतियो में की गयी दखल को भी स्वीकार करना पढ़ता है। भारत द्वारा 
अपनी मुद्रा का 966 में किया गया अवधूत्यन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ वे साथ-साथ भरने हानियां 
भी उत्पप्त हो जाती हैं। इसमे होने वादे लाम इसकी हानियो गे अधिक महत्वपूर्ण हैं, बत अन्त» 
राष्ट्रीय व्यापार की स्वीकारोक्लि में सदेन्ह् नहीं है। फ़िर भी बन्तराष्ट्रीय व्यापार पर आवश्यक 
प्रतिबन्ध लगाकर इससे होने वाली हानियों को कम किया जा सकता है । 

हि प्रश्न एवं उनके संकेत 
, व्यापार है क्या छाम्त हैं ? हम उत्हें किस प्रकार साप सकते हैं 2 
५५03॥ 2० ॥6 8875 [0फ ॥70९ ? ]09 7 ए८ 7९85९ ॥760? 
(सिकेत़--प्रश्न के प्रचप्त भाग का उत्तर अध्याय के प्रारम्भ में दिया गया है। एक अलग 
शीर्षक के अन्तगेत प्रश्न के द्वितीय भाग वंत उत्तर देखिए ।] 
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का (अ) राष्ट्रीय आय के वितरण तथा (ब) किसी देगा के लाधिक 
विंफास पर प्रभाव चताइए। * 
]0७८05$ फट रीं८एंड 67 [7शफ्याणाव। प्रावत८ णा (2) तां्राफांजा जीगाणाय 
॥स्‍एक्राढ, &04 (9) शा८ ७००96 ६/0७ऐ छा & ८00009 
3. संमुअल्सन के व्यापार शाप से शम्वन्यित प्रमेय पर प्रकाश डालिए । 
702896 5979960509 "3 [06₹0769 0॥ 29975 ॥000 03846", 
[पंकेत--इस प्रमेय वा प्रमाण गणितीय समीकरणों की सहायता से अध्याप से प्रस्तुत जिया 
गया है | इस समीकरण का प्रयोग अच्छे अको थी प्राप्ति हेनु रिया जा सरता है ।] 
4. निम्नलिखित पर सक्षिष्त टिप्पणियाँ तिदिए : 
() * स्पापार से साभ” के सन्दर्भ में हैदरतर बे विधार, 
(४) "इयापार के स्ाम” से सस्वद्ध कैम्प का विश्तेषण, हपा 
(॥) पोटर कैनन द्वारा व्यापार के साभों रा विस्लेषण / 
एड्भाएट 078 70९3 0 ये * 
(0 पकरशाडाड भंपछ३ जा 85 4 (3९, 
(॥) ह:(०७ए*४ ॥॥3]9झ5 ए 0 हाए5 [एणा दग्पट, बााप॑ 
(00) #एव33 ए *उ्बग$ #07 वद/वर'' 09 गट0८7 #ल्हट्ण 
5. अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के मुर्य-मुश्य धार्मों हो विवेचना कीजिए | ॥्पा अस्ताएप्ड्रीय व्यापाएं 
से देश को हातियाँ भी उठानी पह़तो हैं ? 
एडफी99 6 70907080॥ हुआं/$ ३ एकाल्73005व ॥506, फटाफट 8 (०एण7) 
३5 40 0८37 ]0;$25 #णा॥३ ॥॥ध40या ॥7866 7? 


[प्ररेत--अन्तरष्ट्रीय स्यापार के लाभ तथा हालियों कौ स्योस्या कौजिए पु 
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विनिमय-नियन्त्रण 
>0प4२७८४ ८0घ0ाफ़0, ] 





विनिमय-प्रवन्ध एव विनिमय-नियन्त्रण के मध्य अन्तर 
[णएफ्फरशे८४ फाश ए्रषश्र एऋटफ४र62 १५१२४०४६५४ग' 
#मेरए0 एडटप्रकर0ठ5 00्रार०0,] 

विनिमय-प्रवन्ध (७णशाहए८ ग्राशाश8धगध्या) एवं विनिमय-नियन्‍नण [शाह 
0०॥60] को प्राय एक ही समझा जाता है । विन्तु इनके मध्य एक आधारभूत अन्तर भी पाया 
जाता है। जहाँ विनिमय-प्रवन्ध के अन्तगंत सरकार विदेशी विनिमय के बाजारा में कोई हस्तक्षेप 
नहीं करती तथा विदेशी विनिमय-दर का निर्धारण माँग व प्रूति वी शक्तियों द्वारा होने ढेती है, वही 
विनिमय-नियन्त्रण के अन्तर्गत विदेशी विनिमय वाजार पर सरकार वा नियन्त्रण रहता है, तया 
उसी के द्वारा निर्दिष्ट विनिमय-दर को बनाये रखने हेतु विदेशी विनिमय वी विश्री व खरीद वी 
जाती है | वितिमय-दर में सामान्यतः विदेशी विनिमय को माँग व पूर्ति झे परिवर्तवों के अनुरूप 
उत्तार-चढाव होते हैं । प्स्चु न्तु जिन देशों मे विनिमय वाजार नियन्त्रित हैं यहां सरकार निधारित 
विनिमय-दर को बताये के लिए विदेशी विनिमय की वित्री या खरीद एक व्यापारी वी भाँति 
करती है। सरकार द्वारा विदेशी विनिमय की वित्री व खरीद को विनिमम-प्रवन्ध कहा जाता है । 
इसके विपरीत, विनिमय-नियन्त्रण के सन्दर्भ भें सरकार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा विदेशी विनिमय की 
माँग व पू््ति वी शवितियों पर अकुश लगाती है १ 

विनिमय-नियस्नण फी परिभाषा 
[7एगाग्राणएर 07 फऋटप्र4्रर्ठ8 ८0रणार0,] 

जब कसी देश के नागरिको को किसी भी मात्रा में विदेशी मुद्रा का त्रय-विक्न्य करने का 
पूर्ण अधिकार होता है तो ऐसी व्यवस्था को स्वतन्त्र या अनियन्त्रित विदेशी विनिमय की व्यवस्था 
कहते हैं। इसके” विपरीत, जब किसी देश क्यो सरकार विदेशी विनिमय बाजार को नियन्त्रित करवे' 
विनिमय-दर को प्रभावित करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राआ वे क्रय-विक्रय एवं वितरण मे हस्तक्षेप 
करती है, तव इमे विनिमय नियन्त्रण कहते हैं । 

हैबरलर (78067/07) के अनुसार, “विनिमय-नियन्त्रण वह राजकीय नीति है जिसके द्वारा 
विदेशी विनिमय बाजार से आथिक शवितयों (माँग व पूर्ति) के स्वतन्त्र आचरण को निप्वासित कर 
दिया जाता है |” इसी प्रकार विदेशी विनिमय-नियन्त्रण की एक सरल परिभाषा हेलपेरिन 
(प्रथाएथा)) ने भी प्रस्तुत की है। उनके मतानुमार, विनिमय-नियन्त्रण वह व्यवस्था है जिसमे 
विदेशी विनिमय से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वस्तु वा आदान-प्रदान सरकार द्वारा नियन्त्रित 
होता है ।? प्रो पॉल एन्जिंग वे अनुसार, विदेशी विनिमय नियन्त्रण मौद्विक सस्‍्था की उन सभी 
नीतियो को बताता है जो देश मे विनिमय-दरों को तथा उससे सम्बन्धित बाजारों को प्रभावित 
करने के लिए बनायी जाती हैं ।? मुख्यत यह कहा जा सकता है कि विनिमय-नियन्त्रण सरकारी 
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हस्तक्षेप की वह नीति है जिमके द्वारा विनिमयददरों को प्रत्यक्षत, प्रमावित किया जाता इसके 
विपसत, /3700040/4% के अन्तर्गत विदेभी विनिमय की पाँय व प्रति ये वखितन के 220 (स्तेक्ष 
छूप भे) विनिमय-दर को प्रभावित रिया जाता है) वास्टर प्रॉग के शब्दों में, ' 'विनिमय-नियस्तप 
बहू सेकतीकी है जिसकी गसद्दायता से विदेशी विनिमय की सीमित पति को एकत्रित करये पुल: वितरित 
किया जाता है । सका उद्देश्य विदेशी विनिमय की साँग को किसी प्रकार उसकी उपलब्ध पूति 
त्तक सीमित रखना हैं। इस प्रकार विनिमयददर की स्थिर रखा जाता है. भवे ही यंदू दर अधि-यून्यित 
स्वर पर को ले हे ।"४ स्ताइडर के अनुसार, ' विनिधय-नियस्थत् एक पद्धति है जिसमे स्वनन्त्र 
बाजार की शक्तियों के स्थान प्र मरकायी वियम (०8ए७॥०॥5) स्वावापस्त छिय्रे जाते हैं (४? 
हा इस सन्दर्भ में एस्मवर्थ [2॥590/7) वा निम्नलिसित कथन विन्रिसिय-नियत्वण को कहि- 

माधित करने में लत्यन्त मदृत्वपूर्ण है: “विविमय-नियस्त्रण _ का ताल्यय भुगतान सन्तुलत वी 
समस्याओं में सप्दद घाजार-शग्ति पर अवुश तथा उसके प्रतिस्थापन हैलु सरकारी अधितारियों 
के: निर्णयों से है। कब्र और अधिक आयात तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान अस्तर्सा्ीय वीमत की 
तुलनाओ से निश्चित नहीं किय जाते हैं, अधिवु राप्ट्रीय आवज्वाला द्वारा तिश्वित विश जाने हैं (/२ 

_उपर्ुक्त परिभाषाओं से रूप्ट है कि विनिमय-नियस्त्रण के अन्तर्गत विदेशी विनिमय के 
स्वतस्त्र लित-देन को प्रतियन्धित कर दिया जॉता है । 

विनिप्रय-निय्नस्त्रण के अनेक रवख्य झो सज़ले हैं, जैमे--आयाव-नियस्थण, पूँती वे! आवा- 
गत पर शेक, केल्दीय बैंक द्वारा घरेलू सुदा का तियमत, विनिमय बाजार में अतौपयारिक भूमिका 
ओदि॥ परनय पूर्ण रूप से अयनाथी गयी विनिमय-नियस्त्रग की नीति के अल्तगत विदेशी विनिमय 
बाजार पर सरकार का पूर्ण नियन्तण रगने का ध्रयास दिया जाता है। ऐसी स्थिति में निर्यात- 
बर्नाओं एवं अन्य व्यक्तियों कौ 42% विदेगी विनिगय को बेचने की स्वतत्वता' नहीं होती । 
उन्हें विदेशों से प्राप्त सम्पूर्ण विदेशी विनिमय को विनिम्रयतियस्त्रण अधिकारियों को समर्पण करता 
होता है । इसके वितरीत, बरिभिन्त आयाजकर्ताओं को दिदेशी विनिमय की धाप्वि भी सरवारी नीति 
थे अनुसार ही हूं। समती है । 

विनिमय-नियन्त्रण की विशेषताएं 
([ए4#६७८६/१5525 05 ६४८8/।30£ ८0/270] 

विनिसय-नियन्त्रण वी विभिन्न परिमायाओं के आधार पर इसतीजुद्ध महत्वप्रृण विधेष- 
ताएँ निम्न प्रशार बताथी जा सहती हैं : 

() विनिपय-नियस्द्रण द्वारा समस्त व्रिदेशी विनिमय स्यवहारों वा बैस्द्रीयकरण हो जाता 
है और उतका सघातन केस्ट्रीय बैंक द्वारा जिया जाता है । 

(2) देश के निर्याक्ता जितनी भी विदेशी मुद्दा अजित 
दईक को दें दी जाती है। केन्द्रीय बैंक उसे विदेशी सुद्रा ने बदले 
में भुगतान कर देवा है । 

(3] देश के आयाददर्ताओं को विदेशी लियतिर्तोर्त्ी कै खाल भर सुंगतास बरसे मे विए 
केटीय बैय स्वशशों झु्रा के खत णे विदेशी शुद्ा उप स्पक्तियों को वेक देता है * 


फरते हैं, वह पूरी की पूरी ही बेस्टीय 
से नियतिहर्ताओं को स्व॒बगी सुद्दा 
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(4) विदेशी मुद्रा के दुलेभ होते पर वेवल अत्यावश्यक वस्तुओ वे' भायात के लिए ही केद्रीय 
बैक विदेशी मुद्ा देने को तैयार होता है । 
(5) विनिमय-नियन्त्र० के फलस्वस्प देश के आयात स्वत' हो सीमित हो जाते हैं तथा 
व्यापार-सन्तुसन अनुकूल किया जा सकता है। 
(6) विनिमय-नियन्त्रण द्वारा सम्पूण विदेशी विनिमय व्यवसाय पर सरवार का एकाधि- 
कार स्थापित हो जाता है। 
विनिमय-नियन्त्रण की कार्य-प्रणाली 
(िएएप्रशरा$७ 07 7छला4768 00ग7?0] 
संक्षेप मे, विनिमय-नियन्त्रण वी नीति के अन्तगत माँग व पूर्ति बी अपेक्षा सरकारी अधि- 
कारियों के निणयानुसार विनिमय-दर का निर्धारण एवं विदेशी विनिमय क्‍या आवटन किया जाता 
है । आयात तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानो वा निर्धारण बेवय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों व. अन्तर के 
आधार पर नही होता अपितु इनके निर्धारण मे राष्ट्रीय आवश्यकताओं का भी योगदान होता है । 
सरकार का विनिमय बाजार पर न वेबल प्रत्यक्ष नियन्त्र० होता है अपितु अन्तर्राष्ट्रीय भुगताना 
पर सरकार का हस्तक्षेप होने के कारण देश की मुद्रा की परिवर्तनशीलता भो समाप्त हो जाती है। 
साधारणत॒या नियन्त्रण की सीमा भुगतान-सन्तुलन को भ्रतिकूलदा पर निर्भर करती है तथा भुगतान 
सन्तुलन जितना अधिक प्रतिकून हाता है उतने ही अधिक अकुश विदेशी विनिमय के बाजारों पर 
लगाये जाते हैं ! 
सर्वेश्रथम प्रथम महायुद्ध-काल मे बडे-बडे देशो ने विदेशी विनिमय वाजारो मे हस्तक्षेप वरना 
प्रारम्भ किया था क्योकि युद्धनकाल मे उनकी विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं से अधिक 
वद्धि हो गयी थी परन्तु विदशी विनिमय के' कोप एवं इनकी प्राप्तियो में वृद्धि नही हो पा रही 
। महायुद्ध-काल में लागू किये गये नियन्त्रण सन्‌ 926 तक जारी रहे । पश्चात्‌ अधिकाश अबुश 
हटा लिये गये । परन्तु विदेशी विनिमय को खरीदने व बेचने की स्वतन्त्रता को पुनर्स्थापित नहीं 
किया गया । तदुपरान्त विश्वव्यापी मन्‍्दी एवं सन्‌ 93] के सकट काल में विनिमय-नियन्त्रण की 
अनेक विधियाँ अपनायी गयी जिन्हे द्वितीय महायुद्धनााल (4939-44) से और व्यापक बना दिया 
गया । द्वितीय महायुद्ध के पश्वात्‌ अनेक देशो की भुगतान-सन्तुलन स्थिति और भी विकट हो गयी 
जिसके परिणामस्वरूप विनिमय नियन्त्रण की विधियाँ जारी रही। आज लगभग सभी छोटे-बडे 
देशों मे विनिमय-दरो के! उतार-चढावों को नियमित करने हेतु विनिमय नियन्त्रण बा! एक प्रभावी 
उपकरण के रूप मे प्रयुक्त किया जा रहा है । 
पुर्ण एवं आंशिक विनिमय-नियन्त्रण 
एणा, घा,ह्रॉ09589 #४०0 ?७शा]#, ए४टपतार08 ए0ग70-] 
पूर्ण विनिमय-नियन्त्रण (#णा 77९68०6 णी॥॥86 ए०्प्ण्ण) 
विदेशी विनिमय नियन्त्रण या तो पूर्ण रूप से कया जा सकता है जअथवा आशिक रुप से 
किया जा सकता है। पूर्ण विनिमय-नियस्तरण की स्थिति मे विदेशी विनिमस बाजार पर सवार का 
पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो जाता है । निर्यात या अन्य विसी स्रोत द्वारा अजित विदेशी विनिमय को 
विदेशी विनिमय नियस्त्रण अधिकारी अथवा सरकार को दे दिया जाता है, फ्लत समस्त अन्तर्राष्ट्रीय 
भुगतानों की सकेन्द्र०ण सरकार के हाथों में हो जाता है। विनिमय-नियन्त्रण-व्यवस्थाओं बे वचन 
को रोवने के लिए वस्तु का निर्यात करने से पूर्व व्यापारियों को वस्टम अधिकारियों के सामने 
निर्यात लाइसेन्स पेश करना आवश्यक होता है । इस तरह उपलब्ध विदेशी विनिमय का आवदन 
तुलनात्मक राष्ट्रीय महत्व वे दृष्टिकोण से विभिन्‍न आयातवर्ताओ के मध्य होता है ! पूँजी निर्यातों 
को प्राय निषिद्ध घोषित कर दिया जाता है जबकि विदेशियों को ब्याज और भविष्य के लिए निर्घा- 
रित भुगतान वठोरतापूर्वक मौमित कर दिया जाता है। देश मे केवल वहुत ही आवश्यक वस्तुओं 
जैसे साथान्न, पैट्रोलियम उत्पाद, औद्योगिव कच्चा माल तथा मशीन आदि वा आयात होता है। 
विसासिता एव कम आवश्यक वस्तुओं का आयात या तो विल्वुल बन्द कर दिया जाता है या बहुत 
ही सोमित कर दिया जाता है। विदेशी विनिमय-नियन्त्रण के नियमो का पातन करने वाला को सजा 
को व्यवस्था होती है । 


विनिसय-मिमस्थण | 45 न्‍ 
आशिक दिविभय-निमन्धण [शा एष्णाष्णा8० 0000) 2! 

जब भुगतान शन्तुतत का दबाव बहुत अधिक नही होता तो पूर्ण विनिभम-नियन्‍्यण अपनाले 
थी आयश्यत्तता नहीं होती । वितिमय-नियत्थण साधारण पूँजी निर्यात तक ही सीमित रहता है। 
विदेशी विनिमय के आवेदनों को साधारण जाँच के बाद स्वीकृत कर दिया जाता है। किन्तु इस 
प्रकार के वितिभय-वियन्त्रण अल्पकालीन होते हैं । है 

विनिमध-नियन्त्रण के हद 
है [07975८]४55 67 ए९टप्त७४08 ८0ग्रार07] हे 

विदेशी विनिभव बाजार में सरकार का हस्तक्षेप अथवा विनिमय-तियस्त्रण विनिमय उद्देश्यों 
की प्राप्ति हेतु किया जाता है। ऋउधर के अनुसार, “दिनिमय-वाजार के नियन्त्रण का सबसे महं॑त्व- 
पूर्ण क्रारण नियस्त्रण के अभाव मे निर्धारित होने वाली विनिमय-दर से भिन्न विनिमय-दर रखता 
है! मदि रारकार विदेशी विनिगय-्याजार में माँग तथा पूर्ति की शक्तियों के आाधार पर निर्धारित 
होते मोती विनिमय-दर से सन्तुप्ट है तो विनिमय-नियस्त्रण की कोई आवश्यदता नहीं होती ।/* 
सामान्य छप में विनिभम-नियन्त्रण की नीति निम्न उद्देश्यों पर आधारित हो सकती है : 

(]) पूंजी के बहियर्मस पर रोक लगाना--यदि राजनीतिक या मतोवेशानिक कारथो से देश 
के बाहर पूँजी के वितियोग की छूट दी जाय तो यह भी सम्मव है कि शीघ्र ही देश के स्वर्ण एव 
विदेशी विनिमय के कोप रामाप्त हो जायें ! देश से पूँजी के बहिंग॑मत पर रोक लगाने हेतु अपनाये 
गये परोक्ष उपाय बहुधा प्रभावफारी घिद्ध नही ग्ोते । ऐसी स्थिति मे विनिमय-नियम्जरण द्वारा ही 
पूंजी के बहियंगत पर अकुश लगाया जा सकेता है ) 

(2) प्रतिफूल भुगताननातुलत को ठोक करमा--युद्ध तथा युद्धोत्तर-काल में विदेशी विनिमय 
का अभाव वितिमय-नियन्त्रण लागू किये जाने हेतु सबसे प्रभुख कारण बताया जाता था। आय कक 
सन्दर्भ मे एशिया व अफ्रीका के विकासशील देशों मे विनिमय-नियननण का प्रमुख उद्देश्य सौमित 
विदेशी दिनिमय कोपौ को केवल उन वस्तुओ के आयात हेतु प्रयुक्त करना है जो देश के; आधिक 
2534 00 आवश्यक है, अथदा जिनका आयात करना देश की जनता की जीवन-रक्षा हेतु 

(3] देश के उद्योगों को ग्रक्षण प्रदान करना--विनिमय-नियन्त्रण के माध्यम से विदेफी 
कई डी के आयात को नियन्त्रित कर दिया जाता है और इससे घरेलू उद्योग को सरक्षण 

लता है | 

(4) विनिमय-दरों में स्थिरता लाना--$ुछ देशो ने अपनी व अ 
बीच सम्बन्धों को निश्चित स्तर पर बनाये रखने हेतु अर्थात्‌ विनिमम-दरों को स्थिर रखने हे! 
32200 $8 का्‌ कद दो पा है, ॥ उदाहरण के लिए, जब ब्रिठेन ने स्वर्णमाव का भरित्याग 

प लग ब्त॒कि के देशो के निए क्र कि नियन्त्रण 
अपनाऊर विनिमय-दरो को स्थिर बनाये कि बय आग के विलिश एक ायालग की नीति 
(5) विदेशों ऋणों का भुगतान रोकना (सह्ध्टा न] क्छ दे 

इसलिए विनिमय-नियन्त्रण की नीति अपनाते हर पथ 3220: ल सटे आर निदेशी 

ऋषणों वा भुगताद करने गे रोक सके । इस अकार वचाये गये विदेशी विनिमय की नह विदेशी 

से वश्नुओ व गेयाओ के आय/न हैतु किया जाता है परन्तु व हुधा के मय का उपयोग बाहर 

भुगतान रोता जाता है जितमे नियन्तण लाथू करते चाले श्र ् पम्वत्य गैवीपन हे गो का 
कप (6) धुद्रा का अधिमूल्यन करना--फभी-भी कोई देश अपन है 

विदेशी हे भी मुल्य पर बगल को मी ई देश अपनी मुंदा के अधिमुल्यन द्वारा 
ते + के कई तु भी विनिमय-नियन्नण की नौति अपना सकेता है। ये 

आयात आवश्यक औयोगिए कच्चे मास के जत से हो सकते बन 7 सकता है। ये 

भोग्य वस्तुओं के रुप मे । हो सकते है, अयवा सैन्य-सामग्री या सिविल उप- 

(7) छणो देशों के 

इसमिए मेते है, जिनसे हि ये उसे इज हर देश बई बार विनिमय-नियन्त्रण का आथयय 
2 20722 05 देते जाने वाले ऋणों का उपयोग वस्तुओ व सेवाओं के 
३ (एजरील, बा 0हजर 7१/72/072८: 9. 236, 


म्य देशों की मुद्राओं के 
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आयात हेतु करने वे' लिए ऋषी देश को बाध्य वर सके | दूसरे शब्दों मे, ऋण इसी शर्ते पर दिया 
जाता है कि इसका उपयोग ऋणदाता से वस्तुएं खरीदने मे हो दिया जाथगा । बमी-कमी वस्तुओं 
व सेवाओ के साथ-साथ बन्द ऋणो के ब्याज का भुगतान भी इस शर्ते में शामिल वर लिया जाता है। 

(8) आथिक नियोजन के लिए--अप्रत्याशित रूप से मूल्यों दा आयातनिर्यात वी मात्रा में 
होने वाले परिवर्तनों का किसी देश वो बर्द॑-व्यवम्था पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पछता है। इन 
परिदर्तनों पर रोक लगाना विसी देश की सरवार की सामर्थ्य वी वात नहीं होती । मतएवं विनिमय- 
नियन्दण के माध्यम से अस्थायी रूर से दिनिमर-दर न होने वाले परिवर्तनों वो परिमित कर दिया 
जाता है । 

(9) एक स्वतन्त्र नोति अपनाने हेतु--वभी-कभी विनिमय-नियन्त्रण अवस्पीति वो रोबने 
की स्वतन्त्र नीति हेतु भी अपनाया जाता है। विनिमय-वियस्त्रण सामान्‍्यवया देश तथा विदेशों को 
बीमतो के मध्य एवं अवरोध उत्पन्न करता है, ताकि मौद्धिव तथा सामान्य जआधित्र' नौतियों वा 
चुनाव करके उन्हें बिना किसो भुगठान-सन्तुलनन को प्रभावित किये लागू किया जा सकता है ।! 

(0) अस्य उद्देश्य--विनिमय नियस्तथ वा प्रयोग एक शत्रुन्देश (एणिट००४ ००००७३) 
द्वारा हथियारो की खरीद जो रोवने के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रतार, एवं सरकार 
अपनी विनिमय-दर को स्थिर रखने के लिए भी विनिमय-नियन्त्रण का आश्रम ले सकती है। एक 
ऋणी देश अपने ऋण वे' भार को कम करने के लिए भी विनिमय-नियस्त्रथ वी विधियों क्यो बपना 


सकता है । 
विनिमय-नियन्त्रण को विधियाँ 
फाष्याप्त005 07 #ऋटप्र4868 00770] 

विनिमय-नियन्त्रण वर विधियों को मुख्य रूप से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों के! रुप में 
विभाजित बिया जा सकता है। भ्त्यक्ष विधियों मे साधारणठया सरआार पे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, विनिमय 
पावन्दियो, विविध विनिमय-दरो, विनिमय समाशोधन समझौतो, क्षतिप्नति समझोतों तथा भुगतान 
समझौतो आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके विपरीत विनिमय-नियन्त्रण बी परोक्ष विधियों 
में आयात-कर, ब्याज की दरो मे परिवर्तन तथा निर्यात-ओत्माहन बी विधियाँ सम्मिलित की जाती 
हैं। सुविधा वे लिए विनिमय-नियन्त्रण वी इन विधियों को निम्नाबित चार्ट के रए में प्रस्तुत किया 














जा सकता है * 
विनिमय-नियन्त्रण कौ विधियाँ 
॥ 
| 
प्रत्यक्ष विधियाँ अप्रत्यक्ष विधियाँ 
श ] 
; । ] 
ब्याज की दर. आयातनकर निर्यात अनुदान एवं 
में परिवर्तन निर्यात श्रोत्माहन 
] | ] | 
सहकारी बवर्द्ध विनिमय दातिपू्ति 
हस्तन्षेप खाते समाशोधन समझोते 
समझौते | 
विनिमय विविध भुगतान विनिमय 
पावन्दियाँ विनिमय दरे समझौते समानीकरण 
खाते 
। व 
विनिमय-दर को विनिमय दर को 
ऊंचा रखना नीचे रखना 
3 825: कम 


] ए सण;४5०, उह्वाशावाएर्ों ९प7शादए मफ्लांल्हव्ट, 
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अब हम विनिभय-नियस्त्रण वी उपर्युक्त विधियों का विस्तार से विश्तेषण करेंगे । 


विनिभय-निषन्ञण की प्रत्यक्ष विधियाँ 
(जलन शैना।065 ० फर्कशाएर ए०जाएण) 


(।) सरकारों ह॒स्तप्षेप (00४टाग्रता: धगाध्शधात0/)--सरवारी हस्तक्षेप से हमारा 
तात्पय॑ उग नीति से है जिसके द्वारा सरकार या केन्द्रीय बैक विदेशी विनिमय वाजार में घरेलू मुद्रा 
की पदीद या विप्ली करती है। यह हस्तशैर कृत्रिस रूपए से दिनिमय-दर को उँचे (०2878 ४) 
या निचते स्तर पर रखने (८8878 4०७7) हेनु किया जाता है। जब उिनिमय-दर को सास्य 
स्तर मै ऊँचा स्पा जाता है सो यह बावश्यक हो जाता है कि सरकार विदेशी मुद्रा बेचने तथा धरेसू 
मुद्रा सरीदने की स्थिति में हो। इसके लिए विदेशी मुद्रा वा पर्याप्त कोप होना चाहिए। यदि 
विनिमय-दर को साम्य से निचले स्तर पर रसना हो तो रारकार को परेतू मुद्रा बेचकर विदेशी 
मुद्रा प्राप्त करने हेतु तार रहना होगा । दोनों ही स्थितियों में यहू आवशयक होगा कि गरकार 
निदिप्ट स्तर दर बिनिमय--दर बनाये रसने हेतु हृतसवल्य हो तथां ऊगके पास पर्थाप्त कोष मौजूद 
हो । साधारणवया शरकार के पास विदेशी विनिमय के पर्याप्त कोष नहीं होते अतएव यह प्रयत्त 
किया जाता है कि विनिमयद्धर मीची रहे अथवा धरेलू मुद्रा का अर्थ साम्प-स्तर से ऊपर बतो रहे। 
लगभग सभी विक्रामंधील देशों में विनिमयददर को नीचे रखने हेतु श्रयास बिया जाता है | 

परत्तु जैता कि रेसाथित्र 0 में बनाया गया है, परेलू मुद्रा का अर्थ ऊँचा रसने था 
विनिमय-दर नीची शणने के प्रयासों का दुष्परिणराम विदेशी मुद्रा बी वासावाजारी के हप में धति- 
ब्रिम्बित होता है। 


4 


डालर को मूत्य (रुपयों में 3 





डालर की माँग दर धघति 


रेतायित्र 0']--डासर का मूल्य शाम्प रतर हे नोचे रखने का परिणाम 


रैसापित्र 0 ! मे 2, 0, डालर वी माँग व 8,5, हालर की धूति शो प्रदशित बरतें हैं। 
यदि दिरेशी विनिमय बाजार परर्ग रुप से स्थान हो तो डासर बा साग्य मृस्य छड रुपये होएा । 
यहाँ यह उत्तेसनौय है ति शौर्य अ्ष घर रपोर ने रूए मे डाराट की मूल्य एवं शितिजीब अध् पर 
डांसर की माँग थे पूति दशये गये है । डालर के 0/' मूल्य पर गाग्य माँग व पूति दा स्वर छत 
होगा । 

परस्तु यदि सरवार दुपये का मूल्य कृत्रिम हए में ऊंचा रखना चाहे, या यह हा (34 
डासर का पूस्य हुत्रिम रुप से नीचे रखता चाहे. तो डालर वी पृति में मशुचन होगा झबकि दिखे 
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विनिमय वाजार की साँग का विस्तार हो जायगा। रैलाचित्र 0 मे यदि डालर की विनिमय-दर 
साम्य स्तर अर्थात्‌ ०! न रखरर इससे नीची अर्थात्‌ 07, रखी जाय तो डालर को पूति बेवल 
07, रह जायगी | वस्तुत' डालर वी उपलब्धि 07, पर नहों हो सत्रेगी क्योकि विज्ञेता डालर 
को पूति बहुत कम कर देते हैं | अस्तु 07, रपये की विनिमय-दर होने पर डालर के वित्रेता माँग- 
फलन के अनुरूप डालर वा मूल्य 0/, प्राप्त करना चाहेंगे 

सरत रूप में यह वहा जा सत्ता है कि डालर वा सूल्य साम्य-स्तर से दम रखने पर पूर्ति 
सिवुडबर 09, रह जायगी | इतनी कम पूर्ति पर विज्वेता डालर वी ऊंची बीमत (0/,) प्राप्त 
कर सकते है | यह स्मरणीय है कि सरकार द्वारा डानर का मूल्य 07, निर्धारित क्या गया है 
जबकि बाजार में डालर का मूल्य 07, लिया जा रहा है । जस्तु डालर पर ?,,/, प्रति इकाई को 
कालादवाजारी फो जा रहो है । सक्षेप म॒ साम्य स्तर से डालर का मूल्य जितना नीचा रखा जायगा, 
डालर की पूर्ति मे उतना ही सकुचन होगा तथा डालर पर उतना ही अधिक दालावाजार मूत्य (छाड्ल. 
गाध्य(८ शथ०८) प्राप्त किया जायगा । 

(2) विनिमय पावन्दियाँ (50॥3026 रि८४७ा०७0०05)--विनिमय पाव र्दियों के माध्यम 
से सरकार विदेशी विनिमय-वाजार में अनिवाय रुप से घरेलू मुद्रा को पूर्ति को कम कर देती है । 
व्यक्तियों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानो के लिए यह आवश्यव' हाता है कि बे परूपर्पेथ एक वेम्ीय 
सस्या (सामान्यतया देश के केन्द्रीय बैक) द्वारा ही अपने विदेशी भुद्रा बे भुगतानों अघया प्राष्ियो 
8 करें । देश की मुद्रा का किसी बन्य विदेशी मुद्रा मे विनिमय केदल इस सत्या वी अनुमति 

करें । 

सामान्य रूप से विनिमय पावन्दियाँ बहु विनिमय दरो (ग्गणं0/८ ७४०४॥३०४० उआ०७) के 
द्वारा ही लागू की जाती हैं। इस पद्धति ये" बन्तगंत आयातों तथा निर्याता की विभिन्‍न थ्रेष्णयों वे 
लिए विभिन्‍ल प्रकार वी विनिमय-दरें निर्धारित की जाती हैं। 930 वी विश्वव्यापी मन्‍्दी वे समय 
मे अनेक लेटिन अमरोजी देशो ने विविध विनिमय-दरो को अपनाया, तदुररान्त जनेती ने विभिन्न 
अकार के भुगताना के लिए पृथक-पृथक प्रकार वे मार्क (जैसे रजिस्टर मार्क, हैन्डल मार्क, ब्वॉव 
मार्क ट्रेवल मार्क सौन्‍्डर मां, अस्की सार्क, आदि) अपनाये । किण्डलवर्जुर बे मतानुसार, * विविध्र 
विदेशी विनिमय-दरो की पद्धति को तटकरो तथा आयातों एवं निर्यातों के उपभोग, उत्पादन 
700४ तथा आय पर होने वाले समाव प्रभावों के साथ ही निर्धारित किया जा सकता 

हा 

(3) अवरुद्ध खाते (8700.00 ॥०००ए॥७) --बवरुद्ध खातो वे अन्तगंत देश के सोगो को 
थे आदेश दिये जाते है कि वे उनके द्वारा विदेशियो को चुकाई जाने वालो राशि को विशिष्ट रुप 
में स्थापित विये गये बैक में जपा करें । इसका परिणाम यह होता है कि अपने फगो का भुगतान 
करने हेतु देश के नागरिको को काले दाजार में विदेशी मुद्रा खरीदने बी जआावश्यश्ता नहीं होतो । 
इसके विपरीत, उनके द्वारा चुवाई जाने वाली मुद्रा विशिष्ट बेंकों मे अवरुद्ध कर दो जाती है और 
इसको विदेशी मुद्राओ में परिवर्तित करने बी छूट समाप्त बर दी जाती है। इस प्रकार अवरद्ध 
खातो का धतिकूल प्रभाव विदेशी साहुकारो पर हांता है क्योकि वे इन खातो में जमा मुद्राआ वा 
उपयोग कही भी नहीं दर सकते ! 

सन्‌ 93 मे जमंनी ने साहुकार देशो को क्षति पहुँचाने एवं अपने निर्यातों की जयधिक 
वृद्धि हेतु अवरद्ध खातों वा उपयोग विया। विदेशी जायातर्ताओं जो यह अनुमति दी गयो कि वे 
उन वस्तुओं के बदने भुगतान दे दे जिनके! लिए जमनो विश्व बाजारों म प्रतियोगिता बरने मे अस- 
मर्थ था | जमेंनी वो सरकार ने अवरद्ध खातो को इतनो रियायती दर पर विदेशी जायाततर्ताओं 
को उपलब्ध करा दिया कि जर्मन वस्तुओ का आयात करने वी अन्य देशो मे प्रेरणा मिलने लगी ॥ 
इन वस्तुओ के बदले जायातत्र्ता आशिन्र भुगतान जवरुद्ध खातों में से कर सबते थे ॥ इस प्रतार 
विदेशी माहुकारो को क्षति पहुँचाते हुए जमनी ने अपने निर्यात में अत्यधिक चुद्धि कर लो ॥ विदेशी 
मसाहुकारों ने अपनी जमाराणि एवं पाउनों को अत्यधिक हानि सहकर भो जमनी में बेच दिया । 

940 मे इगरेण्ड ने भो इसी विधि को अपनाया था, परन्तु इसके साथ सरकार ने इन खाताघारियो 
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को बह अनुमति दे दो थी कि वे अपने भुगतान-शैपो को बन्य विदेशियों वे लिए हस्ताम्तरित्त कर 

सामान्यतवत, अवदद्ध खातो की योजना (5ल्काव्या०3) दुखदायी होती हैं, तथा एक देश की 
प्रसिद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ॥ पुन एक देश, जो इत योजनाओं को अप॑नाता है, उसका 
विदेशी व्यापार घटकर निम्न स्तर पर आ जाता है। साधारणतयां, अन्य देशों द्वारा इस देश को 
किये जाने वाले निर्यात नियन्ध्रित हो जाते हैं. जबकि इस देश के निर्यातो का भुगतान करते शत्रु 
देशौ द्वारा रोक दिया जाता है | इसके अतिरिषव, मर्द खातों की विधियाँ कालावाजारी (030०८ 
प्राध:६॥8) उत्पन्न करती हैं । 

(4) विदिंध विनिमय-दरें (१(०॥४७ ए:०ी29० २७८४) --इस विधि वे अन्तर्गत विभिप्न 
वस्तुओं के आयात व निर्यात हेतु पूयक-शूयक्र विनिमय-दर्रे निर्धारित की जाती हैं। इस विधि वनों 
अपनाते का युस्य प्रयोजन निर्यात को और्माहल देना तथा आयात को सीमित करना है जिससे कि 
देश पर्याप्त विदेशी विनिमय का सचय कर सके । इस विधि के अन्तर्गत कभी-कभी भरवार द्वारा 
घोषित विनिमय-दर कुछ सौदो पर प्रयूवत की जाती है त्या भेष सौदो के लिए विनिमय-दर का 
निर्धारण स्वतन्त्र बाजार में (माँग व पृद्ि की शक्तियों द्वारा) किया जाता है। दुछ वस्तमों के 
नियति में बुद्धि करने हेतु उनके लिए विनिमय-दर रसी जा सकती है जिनकी घरेलू कीमतें अन्त- 
रप्द्रीय स्तर में ऊँची हो अपवा वितकी उत्पारत की सामाजिक लागत निजी सौद्धिक लागत से रस 
हो । इसी प्रतार, #नुकूत विनिमयद्धर निर्यात-उद्योगों (६४००४ :000$65) के लिए आवश्यक 
कज्चां माल एवं प्राविधिक युविधाएँ प्राप्व करते हेतु विशेशी विनिमय उपलब्ध शिया था सरता है । 

विविध विनिमय-दरें साधारण हप में श्रतिकूल भुगतान को ठीक करने हेतु अपनाई गधी अब- 
मृल्यव आदि विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती हैं । विशिष्ट देशों के साथ विधमान 
भुगतान-अमेन्‍्तुतन को टीक करने हेतु यह प्रणाली पर्थाप्तं उपयोगी हो सकती है। परस्तु कुछ लोग 
ऐसा भानते हैं कि इस विधि के अल्तगंत विभिन्न देशों के साथ भेद-भाव की भीति अपतायी जाती है, 
अनतएय यहू विधि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विकृति उत्पन्न कर मर्ती है ॥ आयात ब निर्यात के लिए 
विभिन्न वरितिमय-दरें क्सी देश व अन्य देशों को प्राप्त उपलब्ध साधनों के इष्टतम उपयोग में श्रापधक 
हो सकती हैं । 

(5) विनिमय समाशोधन समझौते (र४०॥2980 0[6वागाह #हान्धा८००७)--मन्‌ 930 
में अनेक यूरोपियत देशो ने इस विधि के द्वारा अपनी विगश्ती हुई भुगतान स्थिति को सम्भालने वा 
प्रयास किया था। इस प्रणाली के अन्तर्गत किन्ही दो देशो के ध्यापारियों वी अन्तर्राष्ट्रीय लनदारियों 
वे देवशरियों की बाकी वित्राखकर दोनों कैस्रीय वैज्ो की विशुद्ध भुगतान-सल्तुलन बातो देसी जाती 
है। उदाहरण के लिए, 'अ' देश का केन्द्रीय बैक “ब' देश की केन्द्रीय बैंक वा खाता पोल सेता है ॥ 

'अ' देश के व स्याणरियों को “व देश के वस्पाग्ररियों से भुगतान प्राप्त बरता है. जवबि अग्य 
स्यापारियों को व के स्पापारियों को भुगतान चुकाना है। 'अ' के ऋणी (0:04075) व्यापारी व 
देश को दी जाने कासी मुगतान की राशि 'व' के केन्ट्रीय बैंक के खाते मे जम्रा बरा देंगे। इसी प्रवार 
“'ब' दैश में जिन ध्यापारियों ने 'अ' के ब्यापारियों को भुगतान करता है ये “अ! के केस्ट्रीय बेक के 
साते में (जो 'ब' देश में सुल्ा है) उठनी राशि जमा करा देगे। दोनों बैक अपने-अपने लाती बा 
समाशौधन करके विशुद्ध देय राशि का दृस्तान्तरण कर देंगे । फिए सम्बद्ध वेक घरेलू सुद्रा से यह 
राशि सम्वद्ध व्यापारियों को चुझा देगा 

अग्राक्त घार्ट से समाशोघन की यह विधि स्पप्ट हो जाययी 4 

अग्म चार्ट में गरस रेसा 'ब” देश के व्यापारियों ठोरा 'अ! देश वे ब्यापात्पिं जी देय 
राशि बताती है जबहि दूदी हुई रेखा उन्हें प्राप्त होने बालो राशि गी दोतव है। स्प्ट है कि दोनों 
देशों के व्यापारी भौधे भुगतान प्राप्त करने या भुगतान करने बे लिए स्वतस्त्र नहीं हैं, अत प्राप्त 

विशुद्ध राधि वा ही दास्तव में हस्तान्तरण डिया जायगा ॥ 
इस विधि गे बार-यार विनिमय प्राप्त करने अयवा प्राप्त विदेशी झिनिमय को 72225 झट 
में वस्वितित करने को समस्‍या समाष्त हो जाती है। फ़रम्वहत अत्य मात्रा मे विदेशी विशिमद होने 
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पर भी आयात व सिर व मात्रा में क्यिजा सकते हैं जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, चतुर्थ 
दशक मे यूरोप के अनेक देशो ने (जमनी सहित) इस विधि का आश्रय लिया था 


जि देश क व्यणन | 


चके केन्द्रीय 
बैक का खाता 







अके केन्द्रीय है 
भैक का खाता (+ + 77: + 


अ देश के व्यापरी 
रेखाचित्र ।0 2 

गुण --()) इस विधि वा सबसे बडा थ्रुण यह है कि इसके द्वारा विदेशी विनिमय वी कठि* 
नाइयो वो न्यूनतम करते हुए भी व्यापार के प्रवाह को सुगम बनाया जा सकता है । 

(४) यह देशो के व्यापार को सन्तुलित वनान मे सहायता वरती है। 

(0) वितिमय-नियन्तरण की अन्य विधियाँ विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, 
इसवे' विपरीत थिनिमय समाशोधन वी विधि विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करती है । 

दोष--(7) विदेशी भुगतान की स्वतन्त्रता का इसके अन्तगंत कोई अस्तित्व नही होता, 
जिसके फ्लस्वरूप व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव होने की आशंब्रा रहतो है। 

(॥) इसी विधि बे' अन्तर्गत अपेक्षाइत सवल देश आथिज दृष्टि से दुर्वंल देश पर इस वात 
पु दवाव डाल सकता है कि वह (दुबंल देश) उससे अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुएँ आयात 
बरे। 










(6) भुगतान समझौते (2897९04 /8/९८४८०५७)--भुगतान समझौते तथा समाशोघन 
समझौतो मे पर्याप्त समानता है क्योकि दोनो ही के अन्तगंत दो दशों की परस्पर सहमति से भुगतान 
सम्बन्धी कार्यत्रम निर्धारित किये जाते हैं। परन्तु भुगतान समझौते के अन्तर्गत निर्दिष्ट अवधि म 
दो दशो के बीच होने वाने व्यापार की मात्रा वो नियमित क्या जाता है जिससे कि दोनो देशों 
के भुगतान-सन्तुलन मे सन्तुलन रखा जा सके । इस प्रकार समाशोधन समझौतों वो अपेक्षा भुगतान 
समझौतो का क्षेत्र अधिक व्यापक है । 

अुग्तार समकोतो के अन्लरंत सम्बद्ध देशों की मुदाओ के म्फय ढह हर निर्धारित की जाती 
है जिस पर इन मुद्राओ का परिवर्तन क्या जाता है । यह समझौता एक निदिष्ट अवधि के लिए हो 
सकता है अथवा अनिश्चित काल के लिए। परन्तु समझौते में यह प्रावधान अवश्य रहता है वि कोई 
भी देश उपयुक्त अवधि की पूर्व-सू बना देकर स्वय को समझौते के दायित्व से मुक्त कर सकता है तथा 
उस दश वी प्राष्य राशि स्वर्ण में अथवा समझौते में निदिप्द रूप मे चुका दी जाती है । 

गुण--(0) भुगतान समझौते के अन्तगंत आयात व निर्यात करने वालो ने' मध्य प्रत्यक्ष 
सम्पक् बना रहता है । 

(४) इनके द्वारा व्यापार का विस्तार हो सकता है तथा दोनो देशो के व्यापारिक भम्यन्धों 
में मघुरता बनी रहती है । 

(0) बहु मुक्त विनिमय पसन्द वरने वाले देश भुगतान समझौतो को श्रेयस्व॒र भावते हैं 
क्योकि इन समझौतो का पालन करने का दायित्व उनका स्वय का न होकर उन देशो वा होता हैं 
जहाँ विनिमय-नियन्त्रण है । 

(४) समाशोधन समझौतों की अपेक्षा भुगतान समझौतो के विरुद्ध वम शिवायर्तें होती हैं 
तथा इनवी कार्यान्विति सरल भी होती है । 
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पा (४) शुगतान समझौती मे: द्वारा विनिमय-वियर्तण वाले देश के भुगताननासगुलत से अ्तिझू 
ग्थति आगे की आम्भायना स्पृनम कर दी जाती है पयोकि उे पिदेशी मुद्दा के रुप में भुगतान 
फरगे पर ही आया परी सुधा मिस ग्डती है । 

बोध -(!) ये गमशौते फेवल साइगेग्ग प्राघरा भुगतानो के गर्दर्भ में ही सांग तिये जा सोते 
हैं। आएवयं लाइमर्य रदित मुगतानों की रामस्‍्या का इनके द्वारा रामाधान नहीं हो रावता । 

(॥] तातों वी शेप राशि का उपयोग फेवल एफ देश द्वारा ध्रूसरे देश को दिये जाने याने 
भुगतान हैथु जिया प्रा राजता है । 

(7) क्षतिपूर्ति रामशौते ((०गराएटाइणा #हाव्थाथाउ]--धतिपूर्ति धमगोते व्ष्तुतः 
यम्तु-विनिमेय समझौते हैं जिनके अन्तर्गत विदेशी सिनिमय के आदास-प्रदाग गिये बिना ही बाएुओं 
ये शैयाों प्रा आयाध थे निर्यात किया जाता है। ये शमशोते शिड्री ॥।भाओ के पी च शिया हरफ) री 
गहुमति के अथवा सरकारी सहुगति मे अस्तगंत अपया अर्द्ध-आरकारी शहयाओं के घीष अपया दो 
देगो की गरफारी के बीच, दिये जा सगे हैं। एक निभी क्षतिपूरक गमशीत से घार व्यक्तियों सा 
गरधाओं गा भाण छैया आायायक है। उदाहरणाथ, भारत के शूती कपड़े का विनिषय बगतां देश 
मी जूड गे' बदले किया गया है। इस समझौते को भोपधारिक *ग देने हेतु घार दसो थी आय 
पयाशा होगी , प्रधग भारत गे जूद का आयगागार्ता। दितीय, धयता देश गे जूट का वियतिरर्ता, 
हि [प, भारत में गूती कपड़े का नियतितर्ता, तथा चगुध, अगता देश रे घृती कपडे के रूप थे भार- 
सीय गूती बहर के निर्यापरर्ता को चुका देया। दूसरी ओर बंगला देश मे गूती दस्त्र का आयात 
कर्ता गूतती कप का धूरस वहू की परेसू सुद्रा अधति कपडे के हप मे बदल। दश मेः ही जू ट-्ध्यापारी 
अर्थात्‌ जृद्ध मे तिम तिकर्ता को पुर देंगा। इग प्रकार भारतीय तपा पंगतादेशीय दोनों ही ध्यापारों 
आंगाते है बश्ते विदेशी विनिमय प्रापा बरतने सम्वन्धी कठिनाइयों शे बच जायेंगे। परुसु इन रामशौतो 
ही रकगता एप इसकी गार्याखिति रे सुगगता के लिए यहू ऑयश्यक है कि भारत मे बंगला देश 
ते जूट का आयात उसने ही गूरय का विया जाय जितने गूत्य का यहां हे गूती यात्र तिर्यात जिया 
जाग है। गूपरे शब्शे में, यपता पेश भारत रे उतता ही सूती कपड़ा आपात करे जितने गूरय 
का पप भारत फो विर्यात कर रहा है। इसे गम्ीकरण ऐ _7 मे शय धर प्रहदृत् फिया जा 
शत है: 





मै) ' # 
हैं, पे मै 
परतु भूंफि ह। 
अंत, हे वि] 


लिपर है, > जूद शा विर्यात, 3//७जूट भा भायात, 3, ७ पूरी बपड़े का दियति रचा 
/, * गूती कपड़े मे आयात हैं ।) 

उपपपुवत सभीकरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थापार-गम्तुतव वी रिपति छ्षवियूर्ति 
शसंगशीतों के विए भायस्यक शर्ते है ! 

गृण--[) इगत गमझौतों के द्वारा गहकारी विनिमय्धर पर ने बेबुभों शा भाषाद ये 
निर्मात भी राम्भव हो जाता है जिनका इग रामशौतों के भ्रभाष थे आयाद-तियरति बरता सम्भंद गेही 
द्वोता । 
ह) क्षतिप्ृत्ति समझौतों के गारण स्यावार जा विस्तार होता है। न 
(00) इन स्मझोतों केषारण दुर्नभ पिदेशी विनिमय जुदाने वी शमस्‍्यां रे यथा जा 
शपता है| 
हिशे झइते गमशौतों कै माप्यम णे उन वहयुओं का आयात बरता भी साभव॑ हो भा है 
जिस्दें पिरेशी शिनिमय वे अभाव मे गही मैंगापा जा सरता ॥ कक हट 2 

४) विवासशील देशों बेर निए ये गायों विशेष सपर ते सामप्रद है बयोहे इसे देसगो २ 
सामने शिदेशी (निएय की ऐगरया अधपिष दिगिट है। की 

(सो) गमाशोधर समगौयों से सम्यद्ध समय जो भरदारी एप उिसग्य आदि कदिताएपो मे 


धतिपू्ति राभमशौते द्वारा बषा भा धरता है। 
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बदोष--() इन समझौतो के लिए प्रत्येक सौदे हेतु चार दलों की आयश्यक्ता होती है फिर 
यहू भी आवश्यक है कि आयात व निर्यात के मूल्य दोना वस्तुओं के सन्दर्भ में समान हो | यदि ये 
शर्तें पूरी नही होती तो क्षतिपूर्ति समझौते नहीं हो सकते १ 

(7) अन्य श्रकार के समझौोतो में दो दलों के बीच मूल्य, बवालिटी एवं सात्ना के विषय में 
सहमति होनी आवश्यक है, परन्तु क्षतिपूति समझौते के लिए चार दलों के वीच यह सहमति होना 
आवश्यक है। यदि इन विपयो पर चारो दलो के बीच मर्तेक्य न हो सके तो क्षतिपूर्ति समझौते 
सम्भव नही हैं । 

(7) मौसमी वस्तुओं वे विषय में एक ही समय पर आयातो व निर्यातों के बीच सस्तुलन 
स्थापित करना कठिन है, विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि आयात व निर्यात की पूर्ति पृधकू- 
पृथक्‌ समय पर होती हो । 

(8) विनिमय समानोकरण खाते (णी॥886 ह्पृष्ार000 #००००॥४, 880)-- 
प्ितम्यर 93 में इगले०ड द्वारा स््रणंमान के परित्याग के बाद, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम 'विमि- 
मय समानीकरण खाते' की स्थापना की | ब्रिटिश सरकार विनिमय-दर में होने बाले परिवर्मनों में 
अवरोध उत्पन्न नही करना चाहती थी । तदुपरान्त इस प्रकार 7 खाते फ्रान्स, अमरीका, होलेंण्ड, 
वेलजियम तथा स्विदृजरलैण्ड मे भी स्थापत किये गये । इसके अम्तगंत बेन्द्रीय बैंक एक फण्ड 
(#ए०6) उत्पन्न करता है जिसमे स्वर्ग विदेशी मंद्राएँ तथा देशी मुद्रा सम्मिलित होती हैं ॥ समय- 
समय पर यह कोप (#थ॥0) विदेशी विनिमय की खरीद तथा वितरी को प्रभावित करने के लिए 
प्रयोग किया जाता है, विदेशी विनिमय-दर मे अल्पकालीन परिवर्ततो को अवरुद्ध करने के लिए 
इनकी आवश्यकता होती है। इनकी प्रारम्भियः प्रश्निया की स्थिति में सरकार अल्पकालीन बिलो 
को भी जारी कर सकती है । इनकी प्रत्रिया की विधि बहुत सरल है । जब एक विदेशी हमारी 
(देशी) मुद्रा खरीदना चाहता है, तो सरकार उस सीमा तक रुपये वेच देगी तथा विनिमय स्मानी- 
करण खाते (5220) के अन्तगत स्त्र्ण अथवा विदेशी मुद्रा खरीद लेगो। अव वह विदेशी हमारी 
मुद्रा प्राप्त कर लेगा तथा वेन्द्रीय बैंक (इसके 52/ के साध्यम से) वे पास स्वरण अथवा विदेशी 
मुद्रा होगी जो कि यह वे किंग पद्धति के बाहर रख रहा होगा । 

सर्वप्रथम !932 में इगलेण्ड मे विनिमय-समानीकरण खाते अथवा विनिमय स्थिरीकरण 

कोप (82०्ला2० 5६407!58807 #प्70) की स्थापना की गयी ॥ इसके बाद 934 में अमरीका 
में तवा 936 म फ्रान्स में भी विनिमय समानीकरण खातों 'की स्थापना की भयी । विभिन्न कोपों 
(खातों) में पारस्परिक सहयोग की भावना से इग्लैण्ड, अमरीका तथा फ्रान्स वे कोपों के बीच 
25 सितम्बर, 936 को एक समझौता हुआ जो निपक्षीय समझौता (77रएक708 4 0०02॥8) 
के माम से जाना जाता है। इस समझोते के अनुसार कोई भी देश अन्य दो देशो को अनुमति के 
बिना विनिमय-दर में परिवर्तन नहीं कर सकता था। तीन देशों ने आवश्यक्ता पडने पर एक 
दूसरे को निश्चित दर पर यह स्वर्णणान बेचना भी तय किया था । सक्षेप में, इस समझौते के 
अनुसार तीनो देश अपने आपसी लेन-देन इस प्रशार करते थे कि अन्तर्राप्ट्रीय विनिमय में अधिक 
से अधिक साम्य बना रहे । वाद में 936 में बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स (हॉर्लण्ड) एवं स्विट्जरलेण्ड 
भी इस समझौते में शामिल हो गये । इन देशों की सरकारो ने भी अपने-अपने देशों में इस प्रकार 
के विनिमय समानीकरण खाते स्थापित कर लिये । किन्तु द्वितीय महायुद्ध के भारम्भ होते ही 
(939 भे) इन कोपो तथा जिपक्षीय समझौतो का बन्त हो गया । 

गुण---(7) विनिमय समातीकरण कोपी वी वार्य-प्रणाली बहुत सरल थी । 

(अं) यह प्रणाली स्वर्णमान वे' पतन के वाद अपनायी ग्रयी प्रणाली थी जिसे “स्वर्ण-निधि- 
मान” (0600 एेल्धा एक 5थ्वा40) के नाम से भी पुकारा जाता है | इसके द्वारा विनिमय-दरो 
में अल्पकालीन तथा अस्थायी परिवर्ततों को रोकने का प्रयास क्या गया । 

दोष-- (7) प्रिनिमय समानीकरण कोप को सफलता बहुत अश तक उसके साधनों पर निर्भर 
करती है । यदि साधन सीमित है तो कोष विनिमय-दर को एक सीमा तऊ ही प्रभावित कर सकता 
है | अत इसको प्रभावशीलता के लिए इसमे (खातों मे) अधिक मात्रा मे विदेशी तथा देशी मुद्रा 
की आवश्यकता है । 


विनिमष-नियन्धण | 53 


हे (7) चूंकि कोप का कार्य एक देश के नियन्त्रण मे ही रहता है तथा वही देश विनिमय-दर 
निर्धारित गा है. अत यह सम्भावना रहती है कि निर्धारित दर जिसी अन्य देश के हित मे मे 
हो । ऐसी स्थिति में अन्य देश मौद्रिक सपर्ष उत्पन्द वर सजते हैं जिसके फ़यस्वरूए उन देशों की 
अर्चव्यवस्था मे अधिक अग्थिरता उतलप्न हो जाती है । 

(00) इंस प्रगार के कोषो की उपम्धिति मे सटोरियों बी गतिविधियाँ धीमी पड़ जाती हैं । 
वयोकि सटीटियों की आशा के विपरीत कोप कार्य करना शुरू कर देता है। यदि सूदोरिये मूल्य मे 
यृद्धि की सम्भावना के कारण मुद्रा स्वर्ण देना चाहते है तो कोष अपने पास से मुद्रा वेचमा शुरू कर 
देता है ताकि मुद्दा का ६ ने बढ़ने पाए। इसक्ले विपरीक्ष, जर राटोरिये मुद्रा के मूच्य में कसी की 
सम्भावता के साथ मुद्रा बेचना शुरू कर देते हैं तो कोप मुद्दा को सरोदना आरम्भ कर देते है जिसके 
फलस्वरूप मुद्रा या मूल्य कम नही हो पाता ॥ 

(४) इस प्रकार के दोष किसी विशेष मुद्दा की माँग एवं पूति के सामयिक परिवर्तनों के 
कारण होने वाले अल्यकालीन उच्चाव बनो को दूर कर सकते हैं! विनिमय-दर की स्थायी एवं दीपे- 
कालीन अरवृत्तियो में हस्तक्षेप करना इसका उद्देश्य नहीं होता । 
विनिमय-नियम्ध्रण को परोक्ष विधियाँ 
(09॥९९६ १[८४४००5 ०/ एचएगआाहुर 0०) 


विनिमय-नियन्त्रण हेतु कुछ ऐसी भी विधियाँ प्रयुक्त की जा सवतो हैं जो विदेशी विनिमय कौ 
दर अथवा विदेशी विनिमय थी माँग वे पूति को परोक्ष रूप से प्रमावित कर सकती हैं। परस्तु ये 
विधिवां प्रत्यक्ष विधियों वी तुलना में कम प्रभावी होतो है। इन परोश्ष विधियों का सक्लिप्त विवरण 
निम्त प्रकार है: 

(।) ब्याज को दर में परिवर्तत ((॥2॥823 |9 ॥/0768 ९४(८६$)--पद्दि विसी देश से 
म्याज की दर मे वृद्धि कर दी जाय तो वहाँ अन्य देशों से विनियोग की जाने पी पु जी के आगे- 
मन में वृद्धि होगी तथा इसकेः साथ ही देश की जतता को भी अधिर बयत द्वारा पूँजी बे 
विनियोग देश में हो करने कौ प्रेरणा मिलेगी। इन प्रवृत्तियों के कारण परेलू मुद्रा की माँग मे डद्धि 
होगी तथा इनकी विनिमय-इर भे अनुकूल परिवर्तन होगे । द्वितीय शब्दों में, ब्याज की दर में वद्धि 
के फलस्वरूप देश कौ मुद्दा की माँग मे शुद्धि होगी और इससे मुद्दा बी) विनिमय-दर में (विदेशी मुदा 
के रूप भे) वृद्धि हो जायेगी । इस विधि का उपयोग जमंती ने 924 व 930 के म्रध्य डिया था। 

(2) आपात-कर ([70007/ 700०॥८$)--विनिमय-निपत्त्रण बी यह विधि अत्यधिक प्रचलित 
है । आयात-करो के अन्तमंद आयात की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य एवं गेर-अनिवायं व्तुओं 
के मथ्य अन्तर स्पष्ट रिया जाता है । आयात-करों का उपग्रोग यथा तो परेसू उद्योगों शो सरक्षण 
देने हेतु किया जाता है. अपवा विनिमय-दरों को नियन्तित करने हैतु ॥ साधारणतया अनिवार्य 
वश्तुओं पर आयात-करो को दरें नीधो तथा गेर-अनिवार्य वस्तुओं पर आयात-ऋरों वी दरें ऊंची 
रखी जाती हूँ। 

(3) निर्षात-अनुवान एवं निर्यात-प्रोस्साहन (छंप्ीला छ0एणा८5 300 50050॥0)-5 
बहुधा निर्शातों को ओोत्याहन देने हैइु सरहगर पिमिप्ट वस्तुओं पर विधमान निर्यावकरों में छूट दे 
संतों है। अनेक बार निर्याती पर अनुदान द्वारा भी नियात ये दृद्धि करने का प्रयास जिया जाता 
है। नियति में यूदि होने पर देश की मुद्दा की मौग में भी अन्तर्पाप्ट्रीय बाजार में बुद्धि हो जाती है 
तथा विदेशी विनिमय--दर मे भी अनुकूल प्रटिवर्तन हो जाते हैं। ग्रह दिधिं हाल ही वे यर्षों मे 
दिकासशौत देशो मे अधिऊ सोकद्निय सिद्ध हुई है। 

विनिमप-नियन्प्रण के छापों का सुन्यांदन 

[&पर#ा567, 07 पप्म|् ज्ष्शा8 07 ८४0॥#४55 00ारएठ-] 

जैसा कि ऊपर वर्णन जिया जा चुत है कि एक देश, सामास्यवया अजिदा्ं परि म्पितियों 
में ही विनिमय-नियस्त्रण को अपनाता है। डिनिम ए-तिमसखच, एड तुसनात्मक निर्षन दा दिि- 
मं स्पयस्था में होने वाले भंदल उगर-चदाद से रशा बइरता है । विशेष रूप से यह उत देशो को 
सहायता करता है जितने पास स्वर्भ तथा विदेशी गुदाओं गा सुरक्षित कोष [पलक ००) 
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अयर्याप्त मात्रा म है ॥ तथापि विनिमय-नियन्‍्त्रथ इन देशों को प्रायमिकता वे आधार पर विदेशों 
में निरभित वस्तुओं वे आयात करने की क्षमता उत्पन वरता है तथा उसके भुगतान-सन्तुतन की 
स्थिति को सुधारने मे उनवी सहायता करता है । इन सब वारणों से विनिमय-नियन्त्रण विश्व के 
अनेव देशों की राष्ट्रीय आाथिव नीति वा मुस्य भाग वन गया है । 


विल्तु विनिमय-नियस्त्रण वे ये लान इस मान्यता पर आधारित हैं कि एक देश इन सब 
विधियों (0८४०८७) वा प्रयोग विना क्सो अन्य देशों से ददले वी भावना थे रुप से वरेगा | यदि 
अनेक देश विनिमय नियन्त्रण वो नीति को बपनाते हैं तो इसके बहुत से न्यप्टि स्तर के धाभ 
[ग्शशा०१०१ थे फधग८१५७). समाष्व हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त एश साथ विनिमय नियन्त्रण 
विधियों को अयनाने स निम्नजिखित वुगष्रभाव उत्पन्र हो सवते हैं 

(१) आधिक राष्ट्रोयतता का विकास (2८ए८)०कशआला। ० 80070 7र४॥002छ7) -- 
जधिक-विकसित देशों द्वारा इस नीति द अपनाये जाने पर आधिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों को लागतों 
पर लाभकारी भ्रभाव होता है ! सामान्यतया, विविमय-नियन्त्रण को विधियाँ एक श्रमावी यप्ट्री- 
यता वी भावना मे युक्त हती है, परन्तु विभिन्न देशों वे मध्य आधिवा सहयोग तथा पारस्परित 
सहायता वी भावना ये विपरीत हाती है । 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार मे कटौती (एणाए्वकएणा णी पराध्कशातयाश प्ष500)-- 
विभिन्‍त दशा द्वारा विनिमय-नियन्त्रण को एक साथ अपनाय जाने तथा उन सब के द्वारा बने 
आयातो वो कम वरन वे प्रयास से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी मात्रा म कमी हो जातो है। अतः 
निर्यातो बी आय मे वृद्धि वा उद्देश्य इन विभिन्न देशों बे मध्य बापसो मतभेद की नीतियों द्वारा 
विफत हो जाता है । 

(3) विविमय-नियल्् घ द्विफप्षी-समझोतों मे वृद्धि ऋरता है (7ए८०४००६०८ (०7एण फ्रेए०एएए- 
ब885 फवाधवों शै्ाष्ध्पाथा।5)--भत वे लाभ समाप्त हो जाते हैं जिनको विभिन्‍न देश अन्यत्र 
बहुपक्षीय व्यापार तथा विभिन्‍न मुद्राओं वे विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते थे । 

(4) अन्तराप्ट्रीय प्यापार मे चुनाव दे स्थान पर आवश्यक् नियन्द्र०ण ((०एएणेश्चणा ेह- 
77090०$ (70708 ॥0 उ/श730073] [730०) --एक स्व॒तन्त्र तथा अ्रतियोगी विश्व बाजार में, प्रत्येक 
देश वस्तुओं की प्रतियोगी वोमतो पर खरीदने एवं बेचने के योग्य होता है। विनिमय-नियन्त्रण 
इस स्व॒तन्त्र निर्णय करने कौ विधियों को समाप्त कर देता है तथा केवत दो समझौते घाले देशों के 
मध्य व्यापार को सम्भव बनाता है । पारस्परिव कोमत सहमति वे फलस्वरूप उन देशो को अतियोगी 
कीमतो पर विभिन वस्तुओ का व्यापार नही करना पडता है सामान्यतया इस अ्रक्ार के समझौते 
इन देशो को प्रतियोगी (निम्नतम) कौमतो पर वस्तुएँ प्राप्त करने को झनुमति नहीं देते। इसके 
विपरीत, कीमतें समझौत पक्षों की लाभ प्राप्त करने को सापेक्ष शक्ति पर निर्भर करती हैं । 

(5) विनिमय-निपन्त्रण सरकारों अधिकारियों को विस्तृत शक्ति प्रदान करते हैं (&:« 
पक्ा8४ 00)५0 8६९५ ०घ८्व9६८ 9०७८५ ॥0 06 805 धग्गणध्याध 2ए०या८४)--विनिमय- 
नियन्त्रण वी विधियों का सफ्ल कार्यान्य्यत अधिकाशत इन अधिकारियों की वुशलता पर निर्भर 
करता है । सामान्यतया ये विधियाँ इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती क्योंकि सरकासे 
अधिकारी जो कि इन विभिन्‍न विनिमय-नियन्त्र० को विधियोंलको लागू बरने के लिए उत्तरदायी 
होते हैं, नौकरशाहो को तरह थ्यदहार करते हैँ) असाउधान तथा अद्ुुशत निर्णेयो के बारप ही 
सर्देव देश वी अध॑व्यस्था को हानि होने का डर बना रहता है। 

(6) चूँकि विनिमय-नियन्त्रण को विधियाँ दुर्लेभ विदेशों विनिमय वो बचाने बय प्रयास 
बरती हैं तथा उसी समय देशी या आन्‍्तरिक मुद्दा (000८50० ८एप्र८०८४) के गूल्य में वृद्धि रखने 
का श्रयास भी किया जाता है अत इस प्रशार की विधियाँ विदेशों विनिमय बाजार में पप्टाचार 
तथा कालाबाजारी (७००८ प्रक्व):८७/8) को ओत्साहित करदी हैं । ये विदेशों मुद्रा की तस्करी 
(एणयाविशीणोए प्राएणा 0 ७फुणा) भी उत्तन करती हैं । 

(7) विनिमय नियन्त्रण भुगतान-सन्तुलन के घादे वी समस्या वा एवं तुरन्त हल अस्छुत 
करता है । विन्तु इसका विदेशी व्यापार वी मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने ने बार दी्षबाल 
में यह एक अधिक बडा सनन्‍्तुदन उत्पन्त करता है । विनिमय-नियन्त्रण अपने इच्छित प्रभाव उन्हीं 
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देशों में उत्सल कर भऊ़ता है जिसके निर्यातों को माँग बेलोचदार हो तथा उसी समय बंद एक अधिक 
आँध की लोच बाली बस्तुआ का आयात करता हो । 

इन धीमा के होते हुए भी विनिमय-नियन्तय राष्ट्रीय आविक सीतियों का एक महलपूर्ण 
अग बना हुआ है। वास्तव में, केवल एस देश द्वारा लागू की गयी विनिमय-नियन्थण वी विधियों से 
उमके उद्देश्य की प्राप्ति मे सफलता मिल सर्ेगी, यदि अस्य देश उससे परिवर्तन नहीं अपनाये । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप अपने सदस्य देशों वी विनिमय-नियन्त्रण विधियों का होत्र कम करने का 
प्रयाम फरता है, परन्तु यमन में विभिन्‍न देशों के मध्य मतभेद कौ स्थिति मे भत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष बहुत अधिक सफवता प्राप्त नही कर सत्ता । आर 


भारत में दिनिमय-नियरत्र०... ४.८ 
[एएटप्रशरता: 20ग7070 ॥ ॥70#] 


५ द्वितीय विश्य-युद्ध के समय भारत भें विनिमय-नियन्‍्त्रण अपताया गया । मितम्बर 939 
में, भारत के रिजय॑ बैंक मे विदेशी सुद्राओं की सरीद तथा विक्षी पर लगाये गये नियस्त्रणों से 
सम्बन्धित एक सूचना जारी की । इसके अस्तगंत विदेशी विनिमय का प्रयोग रिजव थे के ये विनिमय 
नियन्त्रण विभाग (छथाबग्र8० (०४० 6एथ0ाथा) की अनुमति पर ही किया जां सता था । 
कैवल बुछ विशेष उद्देश्यों तक ही विदेशी विनिमय का प्रयोग सीमित था | तटाणवात्‌ सम्पूर्ण त्रिटिश 
साम्राज्य एक स्टरलिय-क्षेत्र मे सपठित किया ग्रया। स्टर्तिय-शोत्र की विभिन्‍न मुद्ाओ भी सरीद 
तथा ब्रित्री एवं ब्रिटिश-कॉलोनियों के गध्य फण्ड वे स्थानान्तरण को विनिमय-नियर्द्रण की विधियों 
के क्षेत्र गे पृथए रटार गया। एुत., पूँगी की काल्पनिक गति (॥<८ए/०४४४८ 70४) अवरुद्ध करने 
हेतु स्टिंग क्षेत्र मे मम्यन्यित मुद्राओं को बित्री तंवा घरीद केवल अधिकार प्राप्त बंकों द्वारा बी 
जा सफती थी । 

द्वितीय विश युद्ध के समय विदेशी विनिमय की वस्तुज़ों पर लगाये गये कदोंट विवरण के 
परिणामस्वरूप 945 तक भारत ते बड्टी मात्रा में स्टलिंग शेप जमा कर लिये थे। युद्ध के समय 
भारत के निर्याती में आायातो की तुलना में अधिक तीज ग्रति से वृदि हुई । परस्तु आयातो की 
तग्रातार माँग के फारण तथा गृद्ध के पश्चात्‌ निर्यात की विरन्तर कमी के भ्रय के फलस्वर्प सरकार 
ने 945 के पश्चात्‌ भी अपनी वितिमय-नियन्द्रण की नीति को चालू रखा । 

भाच 947 मे, विदेशी विनिम्रम-नियन्त्रण कानून (008० छ्द।६08९ १८ह०३४०७ 
#०) के भन्तगंत, भारत के रिज्ड थक को विदेशी विनिमय मेर वितरण का प्रर्ण क्या स्थायी 
अधिकार दे दिया गया । विनिमय-नियस्त्रण के छ्ेत्र को स्यापक बेनाया गया तथा जुलाई 947 
तंग स्टलिय-दोत की मुद्राओं को भी इसके अधिहार में ले लिया गया। स्ववलता ग्राध्ति के पश्चात्‌ 
सरकार अपने आमातों पर बढोर नियस्त्रण बनाये हुए है, जबकि भारतीय निर्यात वी वृद्धि के 
प्रत्येक सम्भव प्रयाग जिये गये हैं । 

947 के विदेशी विनिमय-नियन्दरण कानून के अन्तयंत भारत मे विदेशी झुदाओं की सरी३ 
पथा बिश्री केवल अधिकार प्राप्त सस्याओ तथा व्यापारिक बेको द्वारा ही की जा रंत्रती है| विन्‍्तु 
ये गस्थाएँ बैक बेबल उन भारतीय फ््मों तथा स्थकितयों को विदेशी भुद्राएँ बेज सतत्ती हैं जिस्होंन 
॥. 9, थे इस प्रभाव के पश्चात अनुमतिशत्र प्राप्य कर्ट लिये हो, सामात्यतयां, विदेशी विनिमप 
अनुमतियाँ (ए८7॥7) केवल विशेष हक संचा उन आवातवर्नाओं को जिनरों आयात-लाइगेम्स 
प्राप्त हैं, ये लिए हो जारी वी जा सती है। है 

समयनामंय पर रारकार अपने गजट (0:06) में भी विदेशी वितिमय-नियन्धभों गे 
परिवर्तन को प्रकाशित करती रहती है। इसके गाय-गाय विदेशी विनिमय के: वितरण भी पार 
नीति विदेशी विनिमय कानून, 9+47 द्वारा लागू की जानी है । 

भारत में विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्य 
[090ट४8६$ 0 एडटा+४0६ ९0र 780, 8 ॥%ए09%) 
भारत मे वितिमय-वियस्धण के बुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों गो विगत दायर बताया शा सस्या है: 
(2) विरास योजताओं के पार्यास्वयठ वे विए आयातों में बद्धि 
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(2) विदेशी मुद्राओ वे क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण । 
(3) पूंजी के वहिर्गंमन पर रोक] 

(4) विनिमय-दर म स्थिरता । 

(5) विदेशी प्रतियोगिता की क्षमता मे वृद्धि । 


__. सन्‌ 949 के पश्चात्‌ भारत बी विनिमय-नियन्त्रण वी नीति म पचवर्षीय योजनाओं के 
उहंश्यो को ध्यान में रसत हुए कुछ मूलभूत परिवर्तन किये गये । वतंमान समय भे॑ पंचवर्षीय 
योजनाएँ दश के आधिक विकास का थमुख यन्त्र वत गयी है। योजनाओं की सफलता वे लिए आवश्यक 
कच्चा माल मशीनें एवं पूँजी पदार्थ आदि का आयात अनिवाय हो गया । बढ्ते हुए थायातों को 
रोकने के लिए दश वा तीत्र गति से आथिक विकास करना ही योजनाओ का प्रमुख उद्देश्य हो ग्रया 
है। वास्तव म वतमान म व्यापार नीति विभिमय नियन्त्रण के पुरुक ने रूप में काय करती है। 
उदाहरण के लिए यदि व्यापार नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत किसी वस्तु के आयात पर रोक 
नही है अथवा आयातबर्ता को आयात अनुज्ञापत्र प्रदान वरवे' उस वस्तु को आयात करने वी आज्ञा 
दे दी गयी है तो उस स्थिति म उस वस्तु बे आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा स्वय प्राप्त हो 
जायेगी अर्थात्‌ इस पर विनिमय-नियन्त्रण प्रतिवन्ध लागू नहीं होगा । 


योजनाओं में अधिक व्यय के कारण हमारा भुगतान शेष का घाटा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा 
रहा है अत दइश वी आधिक' उनति के लिए विनिभय-नियन्त्रण आवश्यक हा गया है। 


भारतीय रुपय वी आधार विनिमय-दरें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप द्वारा निश्चित की जाती हैं, 
परन्तु बाजार दरो में कुछ विशेष सीमाओं तक ही कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। दीर्घधकाल 
तक भारतीय रुपये वा सम्बन्ध पौष्ड स्टलिंग से वना रहा । किन्तु 97 से पौण्ड की जमंनी वे 
मार्द तथा अमरीका वे! डालर स 29 श्रतिशत वृद्धि हो जाने के फलस्वस्प भारतीय सरकार ने 
सितम्बर 975 में रुपये का ब्रिटिश पोण्ड से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया । झपये-पौण्ड की विनिमय 
दर एक पोण्ड-- 8 60 रुपये से परिवर्तित होकर 8 3084 रुपये हा गयी जो । 575 प्रतिशत 
वृद्धि को प्रदर्शित करतो है। इसी समय सरकार मे अपने भारतीय रुपये की विनिमय दर को भी 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओ के' रूप मे व्यक्त करने का निश्चय किया । 

निष्करपं--हम यह जानते हैं कि तटकर (थी) एवं कोटा (१४०७) के माध्यम से भ्रति- 
कुल भुगतान-सन्तुलन की समस्या को काफी प्रभावपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। इतने पर 
भी बहुधा विनिमय-नियस्त्रण की विधि का आश्रय लिया जाता है क्योकि तटकरों के लिए तो संत्तद 
फी स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, जबकि विनिमय-नियन्नण हेतु इस ओपचारिकता फो निभाना 
आवश्यक नहीं होता । फिर, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार विनिमय-नियन्तण के स्वरूप में भी 
परिवर्तन क्या जा सकता है । यह भी कहा जा सकता है कि विभेदात्मक नीति (0507/त0809 
7००१) वे! एक उपकरण के रूप मे तट-कर की अपेक्षा विनिमय-नियन्त्रण अधिक प्रभावी होता है। 
तटद-करा व माध्यम से विभिन्न प्रकार की वम्तुओ एवं उनवे' उद्गम स्थलों (देशो) के मध्य ही विभे- 
दात्मक नीति लागू की जा सकती है। विनिमय-नियन्त्रण का क्षेत्र तट-करो थ कोटा-व्यवस्था की 
अपेक्षा अधिक व्यापक होता है । 

सद्यपि ग्रिनिमय-नियन्त्रण प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन से देश को बचाने का_ एक साधन है, 
तथापि विश्व के वाजारा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने फे कारण विनिमय नियन्त्रण से अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार का सकुचन होने की आशवा हमेशा वनी रहती है। विश्व के साधनों (विशेष रूप मे व्रिनियोग 
योग्य पजी) के उपयोग द्वारा विदासशील देशों का नियोजित आथिक विकास तभी हो सकता है 
जब इन साधनों श आवागमन पर कोई हस्तक्षेप न हो । परन्तु विनिमय नियन्त्रण पूंजी के अन्त- 
राष्ट्रीय प्रवाह में बाधा उपस्थित करता है और फ्लस्वरूप विकासशील देशो को उपलब्ध होने वाली 
पूँजी वी मात्रा पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है। 





]. 'एगाठह शाफाटालल्ड (078 (0 [्रताबाड खिवंल ऐड्/0९३४ बात ९ताँगा। पा! मार 
छ900705 थ्ाए 6085, 0 ए27८, ४८३, ९०. 
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प्रश्न एवं उनके संकेत 
नियन्त्रण के प्रमुस उद्देयय कया हैं  विनिधय-नियस्ततर को दिव्ियों शा वर्भन 





, विनिमय 
कोमिए । 
एक ॥5 पा फ|एफर्ञ कात्लड लग €;ए37986 ८णाश०]? 9७छलाफ० एट क्रालध०्त$ 
एी 7४0)॥9726 ए०007 
एिरेत--इस अश्त के उत्तर हेतु सर्वश्रधम विनिमय-नियन्त्रथ की संक्षिप्त प्रिझाषा देनी 
चाहिए । इगके बाद विद्यार्थियों गे यढ्े अपेशा की गयी है कि ये अपने उत्तर को दो भागों मे 
विभाकत करेंगे।_ प्रथम भाग मे विनिमय-नियस्त्रग के: भ्रगुख उद्देश्यों की स्याम्या करनी 
भाडहिए | उत्तर के द्वितीय भाग थे विनिम्ध-नियस्त्रण की प्रयश् एय परोक्ष रिधियों को 
बर्णत किया जाना चाहिए । अच्छे अको मी प्रारित देसू उपर्युक्त अध्याय से धस्तुत घार्ट एय 
रैसाचित्र भी दिये जा सकते हैं || रे हर क 


2. विनिम्रप-नियन्त्रण से आप बया सपशते हैं ? विनियय-नियन्तण हैतु कौत-वीन सी विधियाँ 
अपनायी जा सहती हैं ? पु 
0श॥ 00 ५०0 शाधव0 979 €7७9॥6० ९०३ ? 05९#४6 तह गारउ१छ/९३ जाट) (०0 
96 7907०0 णि एलांट्याह ९०ण्राः0 
[संरेक्--प्रथस प्रश्व की भावी इस प्र के उतर हैतु भी जिनिमेय-वियस्तग वा कर्य बताया 
जाते पादिएं। परन्तु प्रह्तुत प्रात के उत्तर मे विनिअय-नियस्तण पा अर्थ बुद्ध अधिर 
विखार ते रेपष्ट परता होगा । उत्तर वे द्वितीय भाग मे विनिमय-नियरत्रण की प्रस्पक्ष एवं 
बरोद्ष विधियों की आलोचनात्मक गमीक्षा उपयुततत रेधाचित्र व थार की सहायता मे को 
जानी भाहिएं ।] 

3. विनिमय-प्रयन्ध एवं विनिषय-नियरत्रण का अन्तर यताइए। विश्य-पद्ध के दौरान हपा पुदझो- 
पराग्त-कास में विश्य ेः अधिएश देशों मे वितिमय-नियस्तण वी विधियों बा उपयोण क्‍यों 
फिया था ? 
छिलन्रातह्वणंडश फटाफल्टा छागीबाह5 फकषावएट्तात्वध क्या <ालीया86 20१४० है ४० 
054 (000॥/९$ एा ॥6 ४0॥0 860क ९६८७४७३९ ९णाएत0ा ग़दा05$ 00098 870 
घीटा [९ एताएँ ७ता 
[फशिक-हूते यक्षेप गे व्िविप्रय-प्रवन्ध एवं न्‍्िनिमंय/नियस्ध्रण बा अर्थ बताते हुए इंगगा 
अम्तर बताइए । फिर शिनिमय-नियस्तरण के उद्देश्यों गा दिवरेण देने हुए बताइए हि 
विनिमय-नियरतण कौ विधियों द्वारा विश्व से देश विश्य-्युद एवं उगडे दाद थी अधि मे 
किसे उद्देश्यों शी गिद्धि चाही थे । उपर्युग्त अध्याय सी उसे गये विधियों भा उततेरा गशेय 
में शिया गया है जिनका उपयोध यूरोव के देशों से बलिर्य खदयों की प्राष्ति हैतु समयनागय 
पर ग्िया ।] 

4. द्िमिसप-मियर्त्नण की परोदा विधियों बा वियरण देते हुए बताइए कि ये विश शीषा तक्ष 
ग्रभावक्ारों हो शबती हैं ? 
छ6टा।9८ 6 वाप॥ारद। गरत्वी0ए3 0 ८7605586 एएण॥70] जाए 800 ॥09 जि 870 
(0९४ ट्रीहटा४८ 7 
[सैसेत--रवप्सम विनिमय-नयरवश भी प्रसपक्ष एवं यरोद्ष दोवा किप्रेयों का हा मर 
उल्तेश कीजिए । फिर एुछ विस्तारपूर्ये ह बता एए मि विविमेय-तियर्जद थी परोक्ष बधियाँ 
बोली है। यह बताता भी उपगुक्त होगा कि विविमय-नियस्तरग बी बरोश वविधियाँ ग्टिशी 
विनितय की माँग तपा/मियया बूति को तथा तह्युसार शिविमयनर है भी परोध सूप से ही 
प्रभावित परती है ह्थां इस पाएग ये प्रत्यक्ष विधियों की भाँति भुगतान-ग्पुतद एवं विनि- 

मदर को सावात प्रभाविय नहीं कर गरी ।] 

5, दिनिमय-निपरवरश के प्रपुत उद्देघय बया हैं? भारत सें पच्रर्षीय योझला बी बार्यान्विति हैतु 
ल्थि प्रराए का वितिमव-विवसद्रण सागू शिया गया है मासोधनाम्मर शमोद्षा के शाप 
बताइए, 
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ज़रा मद पट पंप 6ए[००ए९४ 0 <एाबा82 ०0700 ? 0स्‍507७ पट एडणव् ण 
हाणाआ8९ ०णाएएण ग्राश्यापात्त छ. 905 07 फोर वणज्ञोध्शव्याव्राणय ७ कैश 4:६6 
१८० एऐॉ3॥5. छिशाओ॥6 70 एगगल्याए 
[प्क्रेत--विनिमय-नियस्त्रण के उद्देश्य सक्षेप में बताने वे पश्चात्‌ वताइए कि भारत मे विनि- 
मय-नियन्तण की प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनो ही विधियाँ प्रयुक्त की गयी हैं परन्तु युद्धआात व 
उसके पश्चात यूरोप में जिन प्रत्यक्ष विधियों का उपयोग क्या गया था, जाज उनको अपेक्षा 
केवल सरकारी हस्तक्षेप और वह भी विनिमयनदर को ऊँचा रसने का ओौचित्य स्वीकार 
किया जाता है। परोक्ष विधियों मे भी बायातनर तथा निर्यात-अनुदान व प्रीत्साहन का 
अपेक्षाकृत अधिक प्रचलन है । परन्तु जैसा कि प्रस्तुत अध्याय से रेखाबित की सहायता से 
स्पष्ट किया गया है वितिमय-दर को आवश्यक रूप से ऊँचा रखने के फलस्वरूप डालर की 
खरीद वावे वाजार में करना अनिवार्य-सा हो गया है। निर्यात अनुदान व प्रोत्साहन की नीति 
से देश वो अधिक लाभ इन कारणों से नहीं हो पा रहा है--(!) अनुदान के बावजूद हमारी 
वस्तुओ के मूल्य विश्व वे बाजारों में स्र्धाशील नहीं हैं, (॥) विकसित देशों ने विकासशील 
देशों बे” आयात पर भारी तट कर लगाये हुए हैं तथा (70) विकासशील देशो में उन्हीं 
दस्तुओं का निर्यात करने हेतु आवश्यक होड लगी हुई है : यह भी वतार्यें कि दिनिमय-निय- 
सतण का अन्‍ार्राप्ट्रीय पंजी-प्रवाह पर किस अजार का प्रमाव होता हैं तथा उससे भारत वहाँ 
तक प्रभावित हुआ है |] 

6 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए * 
(१) अविरद्ध खाते, (0) विनिमय समाझोघन समझोते, (पी) विविध विनिमय-दरें, तथा 
(४५) विनिमय-समानीकरण खाते । 
'एशञाएह १07 गरणव्३ ०-6) फझाणलव्त #०८०००७5, (7) एश्थाश्राह८ टाध्यागाडढ 
486९॥0॥8, (॥) एप #णेगाह० एञ९, धत (४) एष्ा३डए86 है(०्शॉंध्याप्व 
ै0०००॥॥६ (88५). 


[8| 


भुगतान-सन्तुलन 
[ग्राद्ठ ५१ घ८४ 07 ए४१४॥एपश5]) 
नी नीनीनीनीनी जनम नी ननननन+न-नीन38ध:0202त0:2);;;:)33२।8)3।8२:ननन।तशओद न नननात-न्‍ +न्‍ +#तहझमऔतह__ह8ंि.लबनबह...... न... न.................. 
हर किमी कं देश के लोगो के अन्य दूसरे देश के नागरिकों के साथ निर्दिप्ट अयधि में हुए सभी 
आधिक सौदो के लैले-जोसे को भुगतात-मन्तुसत (93006 ० /वज्जा/८॥5) बहा जाता है। इनमे 
वस्तुओं थे आयात व निर्धात के अतिरिक्त निम्त अन्य मर्दे भी सम्मिदित छी जाती हैं : पूंजी वा 
आदन॑-प्रदान, ब्याज 8 भुगतान था ग्राप्ति, जहाजरानी सेवाएँ, पर्यटक सेयाएँ लथा रिश्षेषतों का 
आवागमन, आदि । किसी भी देश की आधिऊ नीतियौ के निर्धारण मे इग शेसेन्जोये की भूमिता 
अग्यन्त महत्वपूर्ण है । 
भुगतान-सन्तुलन का अर्थ 
लिएश छठ 07 छ#६6४८8 08 ९&४9४5६७5४| 

औ. बेन्हुम के अनुसार, “एक देश का व्यापार-मस्तुयन वह सम्बन्ध है जो। एक निश्चित 
अवधि के अन्तर्गत उसके आयातों तथा निर्यात्तो के मृत्य के बीच होता है, जबकि एक देश था भुग॑- 
20४ एक निश्चित अवधि के अल्तगंग उसके बाकी विश्व के साथ मौद्धिक सौरों गा लेखा 

ता है। 

5 असार्पाष्ट्रीप पुदा-कोप (]7द79707॥] 09८०7३ 6॥70) के ही वुणार गाब “एक दी ग्रयी 
समयवावधि (00207: 88: को इस प्रकार परिभाषित झरिया जा सकता है यहूं उन 
हा अ में सम्बन्धित देशों के नागरिकों के बीच रामस्त आर्थिक लेन-देन वा भमबद विशयरण 

खा) है ।!' 

| अपरोका के थाणिश्प विभाग (ए0गागशएंतर 0690एगला। 5 ॥एटांद्व) ने! अनुमार, 
“किप्ती कि भुगतान-राग्तुलम उस देश तथा अम्य देशों ने' नागरिकों पे बीच एक निशिवल सम 
यावधि में किये गये भुगतानों का क्रमवद्ध दिवरण है। गांस्यिकोय शुप में यह एक तरफ विदेशियों 
से भाष्तियों (77००78) तथा दसरी नरफ विदेशियों को भुगवानों [9970॥5) का मर्दों [६४४9) 
के अनुगार लेसा-जोसा है ।/'*ै 
न किष्डलयजेर के अनुसार, “फ्मी देश बा भुगतान-गन्तुलग उग देश के नागरिकों तथा 
देशी देश के निरासियों के मध्य समयावधि में होने वाले समरा आधिक लेन-देन का फ्रझबद 
ब्यौरा है।'* 

प्रो, बात्टर जासि (५४३॥९६ ॥256) मे: अनुसार, “फ्िगी देश बा शुगतानन्‍गम्गुतम उसे 
देश मे निवागियों एड शेप विश्य हैः निवागियों कै मध्य एक दी हुई अवधि (गामान्याया एक वर्ष) 





]. "फीचर 6९ [790८ 0 व ८०प्राव) 8 #6 वदंआंण, ०१८ ॥ गंल्ए, 9९७ ८८. धी६ 
॥रदा06 छा गत (दाता बाद हल ध्ढोएट 0 कटा ाद्ाए075, क्रोोह 09]7060 फिट) 
एाँ ॥ ९0७09 $ 8 ९०0॑ एैँ [8 गणादावाज दा प्रएाणाकऊ एच्टा 3 एटा00, छा [6 
॥0५ एी[एए ऋणा[6 +फिट्नीउण, टीटणा०हथा/ट, १. 474-495. 
2 #ह्काआणाओं फैतालबाए 000, सिब्ैंदवटश ला 22] करवा जग्गा, 3370477 ।950, 


| ॥. 
हि पर 5 फशपा।यिला छा एएशफ्रधाएर, 7#6 छिख/फ22 एु 2) तत्व ली (&॥॥०व४/40, 


937, ७ ।. 
40 7, क्यासत्णयहरा, पराशट!वर्लों दल्सकरलाव्ड, [२ 7 
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में परर्ण किये गये समस्त आधिक लेन-देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेसा है ४”! इस परि- 
भाषा से स्पप्ट है कि भुगतान-सन्तुलन में किसी देश वे आयात-निर्यात एवं अन्य सभी आदान- 
प्रदान सम्मिलित क्ये जाते है जो उस देश वे व्यक्तियों, सस्थाओ नियमों अथवा सरकार वे द्वारा 
अन्य देश के व्यक्तियों, सस्थाओ या सरकारों वे साथ सम्पन्न किये जाते हैं । 
प्री जेस्त इंग्राम (73765 ॥गछ्ठाआ0) के बनुमार, “भुगतान शेष एक देश के उन सभी 
आधिक लेन-देनो का सक्षिप्त विवरण है जो उसरे तया शेय विश्व के निवासियों वे मध्य एक दिये 
हुए समय मे क्ये जाते हैं ।” 
प्री, स्‍्ताइडर (57)07) के अनुसार “किसी एक देश के एवं शेप विश्व वे निवासियों, 
व्यापारियों, सरकार एवं अन्य ससस्‍्थाओ के वीच दिये हुए समय वी अवधि में किये गये समस्त 
विनियोग, बस्तुओ के हस्तान्तरण एवं सेवाओ वे मोद्रिक मुल्य और ऋण या स्वामित्व के उचित 
वर्गीकरण वे! विवरण को भुगतान सन्तुलन कहकर परिश्यपित किया जा सकता है।” 
प्रो. हैदरलर (79007) के अनुसार ' 'भुगतात-सन्तुलन' शब्द का प्रयोग (विदेशी घवन) 
की सम्पूर्ण माँग एवं पूर्ति की परिस्थितियों से है और अन्‍्तर्राप्ट्रीय व्यापार के विवेचन में इसी अर्थ 
में भुगतान-सन्तुलन का प्राय प्रयोग क्या जाता है !” 
यह ध्यान देने को वात है कि भुगतान-सन्तुलन में बेवन आयिक सौदे (९००7०णयाए फशा- 
$00॥0$) ही सम्मिलित किये जाते हैं जिनके अन्तगंत एक देश को दूसरे देश से या तो भुगतान 
प्राप्त करना होता है अथवा दूसरे देश को भुगतान चुकाने की बात होती है। साधारणतया वस्तुओं 
व सेवाओ के आदान-प्रदात से हो इन भुगतानो का सम्बन्ध होता है, परन्तु कभी-कभी वस्तुओं का 
स्थानान्तरण भुगतान वी अपेक्षा क्यि विना भी (उपहार वे रूप मे) एक देश से दूसरे देश को 
दिया जाता है। इसी मूल्य को भी भुगतान-सन्तुलन वे' सेसे-जोखे मे सम्मिलित किया जाता है । 
जिस देश में भुगत न क्या जा रहा है उसके लिए सम्पूर्ण मर्दे देय रूप मे (३०७॥॥07८५) सम्मिलित 
की जाती हैं, जबकि प्र।ष्य भुगतान, चाहे वह निर्यात दे बदले श्राप्त होते हैं अथवा उधार लो जाने 
वाली पूंजी के रूप में या सहायता वे रूप मे, अथवा प्राप्तियो वे रूप में स्वीकृत क्ये जाते हैं । 
यह सव विस्तार से समझने के लिए हमे भुगतान-सम्तुलल सेखाविधि (834708 ० 02एणशशा 
4०००॥शापाह) का ज्ञान होना चाहिए । 
भुगतान-सन्तुलन लेखाविधि स्टेंप्डड वहोखाता प्रणाली पर आधारित है जिसके अनुसार प्रत्येक 
सौदे की दुहरी प्रविष्टि (000७८ ८१५५) की जाती है. एव अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान से सम्बद्ध प्रस्येक 
सौदे को जमा (०८८१॥) एवं देय ((०0/) दोनो ओर लिखा जाता है। दय एवं जमा की प्रत्येक 
राशि समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक भारतीय ,000 डालर का सामान विसी 
अमरीकी फर्म को वेचता है तो दोनो ही देशो वे भुगतान-सन्तुलन लेखों में इस सौदे की प्रविष्टि 
लिखी जायगी । वस्तुओ ओ' निर्यात की इस राशि को भारत में जमा वे रूप मे तथा अमरीका में देय 
के रूप भे लिखा जायगा । इसका कारण यह है कि भारत को निर्यात वे वदने जितनी राशि प्राप्त 
करनी है, अमरीका को आयात के वदले उतनी ही राशि चुकानी है । हि 
इनने' साथ ही दोनो देशो मे इस सौदे वी दो प्रविष्टियाँ और भी होगी ॥ वस्तु का निर्यात 
भारत मे पूँजी का बहिगंमन माना जायगा और इसलिए यहां इसे देय-प्रविष्टि वे” रूप भ भी लिखा 
जायगा । इमके विपरीत, चूंदि इसका भुगतान अमरीवा से प्राप्त होना है उस सीमा तक भारत वी 
जमा राशि मे भी वृद्धि हो जायगी । दूसरी ओर, अमरीका भारत से !,000 डापर के मूल्य वा 
सामान प्राप्त कर रहा है, अत बह इतनी राशि को देय के रूप में लिखेगा। परन्तु यह सौदा अम* 
रीका के लिए पूंजी की प्राप्ति के रूप में भी है, उस सीमा तक पूंजी वे रूप में इसे जमा भी क्या 
जायगा । 
परन्तु सुविधा के लिए हम आयात व निर्यात को वेवल प्रत्यक्ष रूए में ही भुगतान-सन्तुतन 
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वैसा मे भ्रविष्टि करते हैँ । इस दृष्टि मे वस्तुओं के निर्यात को जमा के रूप में स्वीकार किया जाता 
है तया इसकी दुदरी प्रविष्टि दतु इसे पूंजी के वहिएंमन के रुप से मात लेते हैं । दूसरी और वस्तुओं 
के आयात की देय के रूप में तया पूँजी की प्राप्ति के रूप में धविष्द कर लिया जाता है। नीचे दिये 
गये उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा हि भारत द्वारा ।,000 डालर के पूत्य वी वच्ततएऐं निर्यात 
करने पर भारत व अमरीका में इस सौदे को भुगतान सस्तुलन सेसे मे प्रविष्टियाँ किस प्रकोर होंगी : 


भारत का भुगतात-सन्तुतन सेछ्ता-जोन्षा 


जमा देय 
निर्वात $ ,000 *- 
पूंजी का बहिएंधन 5 $,000 
अमरीका का भुगतान-सस्तुलत लेजा-जोसा 

जमा देय 
आयात नया $ ],000 
पूँगी वी भ्राप्ति $ 4,000 लत 


इस प्रकार प्रत्येक सौदे से उत्पन्न जमा ये देय की राशियाँ समान होनी आवश्यक हैं। इसका 
कारण यह है कि आयात ये निर्यात से सम्पद्ध श्त्येक सौदे की दोनों ही देशों में हुदरी श्रद्विष्टियाँ 
बी जाती हैं। व्यापार मे यह भी सम्भव है कि हम बेदल सौदो के भौतिक पक्ष (निर्यात व आयात) 
को दैखकर ही +िसी देश मे भुगतान-गस्तुलन की स्थिति को जान सें । 

घरेस्तु, कुछ सौदे उपर्थुक्त रूप, में नही जिसे जाते | उदाहरणाए॑, मारत वा एफ नागरिक 
विदेश से रहने वाले किसी सम्बन्धी को उपहार में बुछ राशि (डालर) भेजना छाहता है | ऐसी 
स्थिति में यद्द राशि प्राप्तकर्ता देश के लिए एक जमा [(ल८०ी!) की मद होगी । चूँकि उस देश बे 
इस राशि का पुन भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, अतएव वहाँ इसे जमा के रूप में ने लिस- 
कर केवल पूँडी के यहिगंमन के रूप मे लिया जायगाः । फिर भी दुह्री प्रविष्टि की औषधारिक्ता 
को पूर्ण करने हेतु ऐगे खौदो की प्रतिस्णी राशि “मेंट” (0०02007॥) देः रूप में लिखी जाती है, 
जिसये जमा व देय की राशि मे सस्तुलन हो जाय । 

भुगतान-सन्तुलन तथा ब्यापार-सन्तुलन में अन्तर 
[7मछश्ठापएट पा ह६छ8ार 05,087 07 70१%६ाप्र5 
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प्राय भुगतान-सम्नुलग एवं ध्यापार-सस्तुलन को एक हू अं में प्रयोग किया जाता है, विस्तु 
यास्तव मे इनको अलग-अलग अर्य होता है। व्यापार-शेपष, सुगतान-शेष वा ही एक अग होना है । 
व्यापार-गोष में हम एक देश के अन्य देशों के साथ आयातो एवं निर्यातों को ही सम्मिलित करते हैं, 
जवकि भुगतान-शैष के अन्तर्गत आयास-निर्यात कै अतिरिक्त अदृश्य मंदों के आदान-प्रदान यो भी 
सम्मिलित विया जाता है। झवे हम बनुझूल या प्रतिकूल भुगतान-सन्तुतत की बाते करनते है तो 
हमारा आधय व्यापार-गेप से होता है न कि मुगतान-गेष सू । जब एक देश के आयातों की तुसना 
मे विर्यात अधिक द्वोते हैं तो उसे अनुकूल स्यापार-गर्छुसत हह्ठा जाता है । इसके विपरीत, जब 
पतियातों की तुलना से आयात आधिक होते हूँ तो उसे वफिझूल ब्यापारस्नतपुलन कहा जाता है * 

विल्तु यहाँ यहू स्पष्ट कर देता उचित होगा हि एक देश बे अन्य देशों है साथ वस्तुओं है 
ही आयात-निर्मात नही किये जाते बल्कि यर्पुओं मे अतिरिक्त सेदाओं, पूंजी, स्व आदि का मायात- 
निर्यात भी रिया जाता है। जब गैव॑स बस्तुओ बा ही आयात-निर्यात हो तो डरे दृस्य (शाहाएट) 
आयास-निर्यात बटले हैं तथा जब सेवाओं का आयात-निर्यात हो तो उसे अदृश्य (शा५४00९) आयात- 
निर्यात बहते है। अदृश्य मद्ठी का अप उन सेदाओं से है मितके दिए यद्धपि द््शो दाए हर ग्रे 
भुगतान लिया एवं दिया जाता है दिल्‍्दु बर्दरगाहों पह उतडा बोई सेसा नहीं होता । यही बारण 
है कि इर्हे अदृग्य मंदों में सम्मितिय विया जाया है। दृश्य मर्दों हे अन्दर्गत वस्टुश्ीं में थादात' 
निर्यात के मूल्यों को ही सम्मिलित स्यां जाता है। स्यापारतस्तुलत बा सम्दः्ध ् मर्दों मे ता 
है जबकि भुगतात-सब्तुलन में दृश्य मरों हे साथन्‍्साप अदुश्य मंदी को भी साम्मिसिस किया जाता 
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है । चूंकि भुगतान-सन्तुलन म समस्त दृश्य एवं अदृश्य मदा को सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए 
यह सर्देय सन्तुलित होता है जयकि व्यापार-सम्तुलन का सर्देव सन्तुलित होना आवश्यक नहीं हाता। 

क्या भुगतान सन्तुलन सर्देव सन्तुलित होता है ?--उपरयुक्त दुहरी प्रविष्टियो पर आधारित 
भुगतान-सन्तुलत लेसे का दखकर यह धारणा होना स्वाभाविक है कि भुगतान-सन्तुलग लेखे मे जमा 
व देय दोनो मे पूण सन्तुत॒त रखने वे बारण भुगतान-सन्तुलन सदैव सन्तुलित रहता है । परन्तु यदि 
विदेशी व्यापार या पूँजी वे स्थानान्तरण से सम्यद्ध सौदो को एकल प्रविष्टियो (॥0ढ्ञौ8 ८॥79) के 
आधार पर लेखावद्ध क्या जाय तो देय व जमा की राशियों में अन्तर हा सकता है। मिर्यात की 
राशि आयातो वी राशि से अधिक हो तो जमा (2९०॥) का पक्ष नधिया होगा जयबि' आयात वा 
मूर्य निर्यात ये अधिक होने पर देव (6०७४८) पक्ष अधिक हो जावगा । इसी प्रवार, प्राप्त पूँजी 
(7८०९७) वी राशि देय राशि (93.7०75) से अधिक या कम हो तो भुगतान सन्तुलन पर भी 
अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव हो जायगा । परन्तु ऐसा तभी क्या जा सकता है जबकि भुगतान-सन्तु- _ 
लग के लेखे में एकल प्रविष्टि विधि अपनायी जाय । 

दुहरी प्रविष्टि प्रणाली का उपयोग करने पर भी यह समझ लेना एक भूल होगी कि कसी 
देश ते समक्ष भुगतान-सन्तुलन वी करठिनाइयाँ उपस्थित ही नहीं हागी क्योंकि भुगतान-सन्तुलन लेखें 
में देय एवं जमा वे पक्ष समान है। इसे स्पप्ट समझने के लिए हमे देश वे! भुगतान-सन्तुलन से सम्बद्ध 
चालू तथा पूंजी खातो का विस्तृत विश्लेषण करनो होगा भुगतान-सन्तुलन का चालू खाता सन्तु- 
लित हो इसके लिए यह आवश्यक हागरा कि गितती राशि का असन्तुवन इसमें है उतनी ही राशि 
की प्रतिलोमी (०5८४४४8) प्रविष्टि पूँनी खाते मे रखी जाय। परन्तु आधारभूत या सफब भुगतान- 
सन्तुलन [वाजू खाता एवं पूंजी खाता का योग) सदेव गन्तुलित रहता है। यहाँ इतना वत्ता देना 
उपयुक्त होगा कि चालू खाते म वस्तुओ एवं सेवाओ के आदान प्रदान से सम्बद्ध जमा व देय राशियाँ 
विज को हैं जबकि पूँजी खाते म पूँजी का स्थानान्तरण एवं ब्याज सम्बन्धी श्रविष्टियाँ की 
ज। | 

जब हम किसी देश के अनुकूल या प्रतिकूल भुगतान-सम्तुलन वी बात करते हैं तो हमारा 
प्रयोजव चालू खाते या पूंजी खाते म किसी एक के असन्तुलन से होता है, न कि सभी खातो से 
कुछ भी हो, दीघकाल मे प्रत्येक खाता भी सन्तुलित होना चाहिए अन्यथा बहू देश ओधिव कडि- 
नाइयो का शिकार हो सकता है । है 


भुगतान-सन्तुलन की संरचना 
[ए०0970आगठप 67 ए4,4४८४ 07 74 १छ्ग8] 


चाजू खाता (एचाव्यां 8०००प) 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप (। 'शे 7 ) द्वारा प्रकाशित सूची वे अनुसार चालू खाते मं 30840 
में वस्तुओ के आयात, विदेशी यात्रा व्यय परिवहन व बीमा सम्बन्धी देय भुगतान, विदेशी कम्पनियों 
की नियोजित पुंजी पर अजित लाभ, विशेषज्ञ को देय राशि आदि को सम्मलित क्या जाता है । 
इसके विपरीत, चालू खाते म जमा पक्ष के अन्तगंत निर्यात, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश भे विया गया 
व्यय, परिवहन व धीमा के प्राप्य भुगतान, विदेशों में लगी पूँजी पर प्राप्य लाभ तथा विशेषज्ञों की 
प्राप्य राशि सम्मिलित करते है | मुरय रूप से चालू खातो मे प्रविष्ट मर्दे तीन प्रवार वी हाती हैं 

() वस्तएँ (आयात व निर्यात), 

(2) सेवाएँ, तथा 

(3) उपहार या भेंट । + 

बस्तुओ के खाते मे हमारे द्वारा आयातित और निर्यातित सामान जैसे निर्मित या बार्टे- 
निर्मित बस्तुएँ, कच्चा माल खाद्यान्न आदि को सम्मिलित किया जाता है। सेवाआ के खाते में 
हमारे विशेषज्ञौ द्वारा देशों का अधित सेवाएँ (जमा) अथवा विदेशी विशेषज्ञों द्वारा हमारे 
देश को अर्पित मेवाएँ (देय) तया परिवहन, बीमा, वै किंग, पर्यटन, यात्रा, रॉयल्टी टेलीफोन आदि 
से सम्बद्ध प्राप्य या देय भुगतानो का समावेश क्या जाता है | उपहार खाते मे अन्य दरशो से प्राप्त 
अथवा उन्हें दिये गये अनुदान तथा उपहारों को सम्मिलित क्या जाता है 


मृगतान-सन्तुतत [ 63 


चालू सातो वी तीतो मो में वस्तुओं का आयात व निर्यात अथवा दूश्य-ब्यापार (शंभण० 
४८) सदेव सं््रधिक महत्वपूर्ण होठा है) इनमें जमा व देय का अन्तर स्यापाद-सच्तुतत (82- 
40० ० 7720) के नाम से जाना जाता है। गणितीय रुप मे-- 
व्यापार-भन्तुलन ४ - हा 
इसमें # निर्यात तथा ॥ै/ आयात वी राशि का वोध कराते हैं। यदि 2287 की स्थिति हों वो 
इसका थर्य यह होगा कि व्यापार-सन्ठुलन बनुकूत है॥ इसके विपरीत, व्याप्रामन्तुपत भ्रतिकूल 
या विपक्ष से होने पर थायात निर्यात से अधिक (#/:>>) होगे । 
मे यहृध्यान रहना चाहिए कि आयात एवं नियति का मूल्यकन स्व एक ही भाधार पर 
या जाय कुछ समय पूर्व तक निर्यात का मूल्यात बन्दरगाह पर स्थित (6. ० $ ) भूच्य के 
आधार पर विया जाता था जबकि बायात के मूत्याकन हैनु वस्तुओं वे मृस्य के अतिरिक्त दीसा व 
जहाजन्माडा (० 4. ?) भी सम्मिलित किये जाते थे। इस पवार आयात व नियांत के मूल्याकत के 
आधार पृथक्‌-पृथक्‌ होने के कारण निर्यातों का मूल्य कम व आयात वा यूत्य अधिक जिया जाता था। 
स परन्तु अमन अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रानोप दारा स्वीकृत भ्रेणाली के आधार पर निर्यात व आयात 
दोनों ही का मूस्याकत बत्दरगाहो पर (६. ० 9 ) ही कर लिया जाता है। परिवहन सम्बन्धी स्यय 
को पृथक से सेवाओं के पाते में तिखा जाता है | परन्तु इस सब के होते हुए चालू खाता देश की 
भुगतान-सम्तुलन की स्थिति को स्पष्ट नही कर पाता । इसके लिए यद्दे आवेश्यक है कि पूँजी सात 
को सन्तुतन भी देखा जाय । 
पूंजी-ब्षाता (4.0४ 4०००४०() 
पूँगी साने से उन महे को सम्पितित डिया जाता है वितके दाय कापू सालो के प्रषिष्ट 
भुगतान सम्भव होते हैं। दूसरे शब्दों भे, आयात-निर्यात व सेवाओं के बदले प्राप्य एवं देय भुग- 
तानो को सम्भव बनाने वाली मर्दें यहाँ लिणी जाती हैं। पूँजी खाते में चार प्रकार की प्रविप्टियाँ 
की जाती हैं : 
(॥) प्राइवेट खातों का शेप-भुगतान, 
()) अन्तर्राष्ट्रीय भध््याओं से सम्बद्ध भुगतान एवं प्राण्ियाँ, 
(भ) स्वर्ण का हस्तान्तरण, एव 
(५) सरकारी खातों का गेष-भुगतात 
निजी (४082) पूंशीश्त शुगवान व्यक्तियों, संस्थाओं या व्यापारी बैंको मे! सम्बद्ध हो 
सतते हैं । विज़ी खातों वगे किर दो भागो से विभाजित शिया जाता है: (॥) अत्ययालीत निजी 
पूंजीगत भुगतान, तथा (॥) दीघीतालीन मिजी पूंजीगत भूगतात | अल्‍्यहालीन पूँज़ी हशतान्तरघ तब 
होते हैं जब अत्यकासीन देय (#॥07-छागा ॥4७॥0०७) में परियर्तन हों। दूसरी ओर प्रत्यक्ष विनि- 
योग (उद्योग वे ख्यापार में) या वित्तीय पावनों से (परोश) विनतियोग अथवा स्थगित भुगतानों 
(परशहा।श्व ए०॥ञाला७) ये बारण दोप॑पानौन पूँजीयत हस्तान्तरण द्ोवे हैं । 
इसी प्ररार, अन्तराषद्रीय सस्पाएँ जैगे अन्तर्राष्ट्रीय मुडालपेप [.).7), अन्तराषट्रीय वि 
निगम [| है (..), अस्तरोष्ट्रीय विरश्स खप [] ऐ #), विश्व बे (१ छे हई ७9.) लघा एिया विताश 
बैक [॥ 0 8 ) आदि भी अल्ययालीन व दी्परालीन पूँजी देवर विभिन्न देशों की सहायतों बरसी 
हैं! इन्हे भी पूंजी पाते मे जमा के पद्ष मे विया जाता है। इसे विपरीत, इन्हे भुगतान गे एयी 
राधि देय पद्ा में सिसी जायगी। जैंधा कि ऊपर बयाया गया है, स्पर्श वा स्थानान्तरण भी चूँजी 
साने में ही सम्मिलित रिया जाता है। सरदादों धातरों में शेष मुगताना गा सरक्पर द्वारा ग्राप्य या 
देय पूँजीमत राशियों (ऋण, ब्याज आई) तथा अनुदान को सश्मितित विया जाया है। 
इस प्रशार पूँजी धाते द्वारा देश के सागरिशे वो अन्य देशों ते लागरिकों मे ग्राप्त (रे हर 
में अचवा अग्य देशों ने नागरिबो वो देय राशि में होने बाते वरिवर्तनीं वा योप होता है। दिरेशी 
खाते में 20 बरीड़ शलर की वडि का आर्य यह होगा कि “अं देश के विदेशी [तरस) पावन 
में इवनी राशि की यूद्धि हो गयी है । इसने विपरीत, विदेशों को देयराशि मे ।0 बरोश शनर 
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की कमी का अर्थ यह होगा कि विदेशियों को देय अल्पकालीन राशि मे कमी हो गयी है। ये सभी 
देश की पूंजीगत स्थिति में परिवर्तन वे प्रतीक है तथा पूंजी खाते का एक अग हैं। 
इनके अतिरिक्त पूंजी-खाते में देश के प्रवासी नागरिकों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन जमाओ को 
भी शामिल क्या जाता हैे। उदाहरण वे! तौर॑पर, यदि प्रवासी भारतीय यहाँ कुछ समय के 
लिए अपनी वचत को जमा करते हैं तो भारत का पूँजी खाते म अनुकूल परिवर्तन होगा। इसके 
विपरीत जब इन जमाओ पर ब्याज दिया जाता है या इन्हे प्रवासी भारतीय वाषस लेते हैँ तो उतनी 
राशि से भुगतान-सन्तुलन विपक्ष में हो जाएगा । 
किस देश बे' निर्यात एवं आयात का अन्तर अर्थात्‌ व्यापार-सन्तुलन भी देश के अन्तर्राष्ट्रीय 
विनियोग को दर्शाता है। इस प्रकार &८7/+-7/ (कुन बचत देश के लागो हारा किया गया 
विनिमय +विदेशियों द्वारा किया गया विनियोग) अथवा ४-7, 5 -- 2४ जिसका अर्थ यह है 
कि कुल बचत एवं विनियोग का अन्तर व्यापार-सन्तुलन वे समान है। यदि विदेशी व्यापार मे देश 
की स्थिति अनुकूल है (४ >> 73#) तो निर्यात का आयात से आधिक्य अल्यकालीन विदेशी प्रतिभूतियों 
अथवा अन्य पावनों को खरीदने म प्रयुक्त किया जायगा | मात लीजिए, देश का ब्यापार-सन्तुलन 
50 करोड डालर के पक्ष में है। इसम से 25 करोड डालर का अल्पकालीव पूंजी विनियोग हेतु 
एवं 5 बरोड डालर का दीघकालीन विनियोग हेतु उपयोग किया जा सकता है । परन्तु मान 
लीजिए, दीघंकालीन विनियोग पर प्रतिफल दर बहुत ऊँची है और देश के विनियोक्ता विदेशों में 
30 करोड डालर का कुल विनियोग करना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में व्यापार-सम्तुलन के अतिरिक्त 
(8 0 करोड डालर) थे! अतिरिक्त राशि (20 करोड डालर) स्वर्ण के निर्यात अथवा बैंको के माध्यम 
स्वदेशी मुद्रा वे' रूपान्तर द्वारा पूरी की जायगी ! 
चालू खाते में देश की जितनी अनुकूल बावी है उतनी सीमा तक ही वह देश अन्य देशों 
भे ही का विनियोग कर सकता है। दूसरी ओर, जिस देश के चानू खाते म॑ प्रतिकूल बाकी है 
उसे विदेशों में लगी अपनी पंजी से कमी करनी होगी ॥ 
कभो-कभी पूंजी खाते में हुए परिवर्तेता का लेखा-जोखा कठिनाई उत्पन कर मबता है। यह 
ध्यात रखने की बात है कि पूंजी की प्राप्ति एक जमा को मद है जब कि पूँजी का बहिगंमन देय मद 
मानी जाती है। परन्तु पूंजी की प्राप्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि विदशी लोग इस देश को 
भुगतान कर रहे हैं, चाहे वे भुगतान इस देश की पूंजी की वापसी या ब्याज से सम्बद्ध हा अथवा 
इसका सम्बन्ध विदेशियों द्वारा इस देश में पूँजी के विनियोजन से हो। पूँजी ने बहिगंमन वे अन्तर्गत 
इसके विपरीत स्थिति होती है । 
आधारभूत बाकी या सकल बाकी (8280 फेआ०४ ण 0४०शा क्शआ०्ट) 
आधारमूत बाकी मे चालू खाते तथा दीर्घकालीन पूंजी स्थानान्तरण दोनों ही का समावेश 
किया जाता है । इसी सकल बाकी के फलस्वरूप कुल मिलाकर भुगतान-सन्तुलन स्देव सन्तुलित 
रहता है | परन्तु जब्र कभी हम धुगतान सन्तुलन मे घाटे (0४॥9४) मा बचत ($07905) वी चर्चा 
करते हैं तो हमारा आशव खाते विशेष की बावी से होता है, न कि सभी खातों को बाकी से $ 
दूसरे शब्दों म, हम ऐसे सन्दर्भ मे केवल चालू खाते बी वाह़ी का देखते हैं तथा उन मदो की उपेक्षा 
कर देते हैं ३२०६ गतान-सन्ठुलन को सम्तुलित बनाती हैं । इस दृष्टि में हमे अल्पकालीन व दीघ- 
काजीन पूंजी के अन्तर को भी समझना चाहिए । यदि हम दसवर्षीय ऋण लें तो इतनी राशि 
से वर्तमान अवधि में हमारी बचत या अनुक्ल बाकी मे वृद्धि हो जायगी | इसव फलस्वरूप भुगतान- 
सन्तुलन में चालू खाते भे इतनी राशि अधिक जमा हो जायगी। इसी प्रकार, यदि दीघकाल के 
लिए ऋण दिया जाय सो चालू खाते में उतनी राशि देय हो जायगी और इसे चालू खाते में घाटे 
के रूप में लिखा जायगा । 
भुगतान-सन्तुलन मे असाम्य 
[ण58एणा॥।एशाएक वीर छ#,6२८8 067 ए#श्रह्गछ 
भुगतान-सन्तुवन में साम्य का अभाव तव माना जायगा जब कुल दय एवं कुल जमा को 
राशियाँ समान न हा अथवा जब भुगतान-सन्तुलन म धाटे या दचत की स्थिति हो । लखा-विधि के 
अनुसार तो पअत्येक देश वा भुगतान-सम्तुलन सर्देव साम्य स्थिति में होना चाहिए । दूसरे शब्दों मे, 
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सात्तो की वाड़ी शून्य होनी चाहिए या गफ़त भुगवाव-सख्युतत में सदेक छाम्य द्वोंगा चाहिए । परन्तु 
जब कभी हम असन्दुलन या स्यस्य ये अभाप की घर्चा करते हैं हो हम गेवक्त चातू याते में बचत 
या धाठे का अर्ष देश की वाद्य पूंजीगत स्थिति से दृद़ता आने अथवा इसमे 3 क्षाते है है, 
प्रयोकि चालू गाते वी बाकी देश के बाहरी पावनों थ देय राशियों के अन्तर के ही व्यक्त करती है। 
भुगतान-अतम्तुलन के प्रकार 
(९॥805 09 99६ 0 0॥80 808] 

सुख्य रूए से भुगतान-अंसस्तुलन को निम्न पाँच श्रेणियों से विभाजित किया जा सवता है : 

() पत्रीय असन्तुतन (0५लॉध्या 05०पएणी08ंधाा), 

(2) विरवालिक असलुलन [अ«००पॉफ छोषध्वूर्णा0मघ्या), 

(3) रचना सम्बन्धी अंप्न्तुलनं, 

(4) अस्थायी अगरख्तुतन (उध्याएगद्माए 05९4एण॥0श०॥), तथा 

(5) स्थायी या आधारभूत अमन्तुलन (टशशशाटा: 0]5660|070ग7) । 

(4) चक्रीप भतस्तुलनत--खभोय धगन्तुसत की स्थिति स्थापास-चन्नों के गारण उत्पन्न होती 
है। हम यह जानते है कि किसी भी देश में आय एवं उत्यादत को हज दर एक गमान नहीं रहती । 
दीपकालीय दृष्टि ते देखा जाय सौ आप मे अनेक अस्पकालिष स्फीतियाँ एवं मन्दियाँ दिखायी देंगी। 
भुगतात-सस्तुतत में भी घप्नीय उतार-घढ़ाव इस कारण दिलागी देते हैं कि पृथक्‌-पृधक्‌ देशों से 
स्यापार-चत्तों की प्रवृत्ति होती है भथवा पृथव-पूधक देशों गे वस्तुओं थी झायात-माँग-लोच में मर्द 
होता है। रेसानिद्र ।! | से घत्रीय असन्तुलन का एक उदाहरण प्रस्तुत डिया गया है। 
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रेखाचित्र )]'] --घक्रौप असम्तुलन ? आयात भो भंग सोच समान रहते हुए 
झाय की विभिन्‍न प्रवृत्तियों का उदाहरण 


साबित्र '] में 'ब' देश में आय स्थिर है, जबति 'भ' देश वी माय मे ऋत्रीय परियर्त 
प्रदशित पिन गप है। आप की स्पिरता ने कारण 'य देश से आयातों वो आय (मॉँग)-सोच भी 
स्थिर ही मानी जागयगी । धृकि प्रस्तुत उदाहरण में बेवल दो ही देश_तसिये गये हैं, 'अ' के आपात 
दब के निर्यात हे समान होगे और 'ब के आयात 'झ' कै निया के समाल मामे जाउगे। जब “अ 
में मन्‍्दी होंगी तो उसके आयात कम होगे जवर्डि वहाँ ममृद्धिलास होने पर साया में (अिर्यातत # 
के! निया) में) यूद्धि हो जायगी। दुग री भोर, 'व में माय का स्वर स्पिर होने रे 28: 
मायात [अर्पाए्‌ 'अ' के निर्यात) भी स्थिर बने रहेंगे। परिणाम यह होगा हि 'अ दि फ 3 डे 
सभय विर्धात का अतिरेक होगा णयकि सम्पन्नता के समय आयात का अतिरेव हो जायदा । इस“: 
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विपरीत, 'व' मे 'अ' की मन्‍्दी के काल में धतिकूल भुगतान-सन्तुलन एवं 'अ' वी समृद्धि के समय 
अनुकूल भुगगान-सन्तुलन होगा ।' इसी को निम्न रूप में भी व्यक्त किया जा समता है : 
(0) 'अ' में मन्‍्दी : 2, >2/, 5 3/, >>, 
(7) 'अ' में समुद्धि " *ै, < 88, > २५ > 26५ 
जिम्मे #, से तात्पयं 'अ! देश वे निर्यात से है तथा 2४, से तात्पय 'अ' देश के आयात से है। 
इसी प्रवार #, में ताताय॑ 'ब' देश के निर्यात से है तथा 2४, से तात्पर्य व' देश वे' आयात से है । 
.. दोनो देशों के आयातो वी आय-्लोच ([70ण76 ह|35वत६४ ० 06एव 0 [990७) 
को देखकर भी भुगतानो के चत्रीय असन्तुलन का ज्ञान प्राप्त क्या जा सकता है। 
यदि १, >>१../ (अर्थात्‌ यदि आयातो वी भाय लोच “अ' में 'ब' वी अपेक्षा अधिक हो) 
तो समृद्धिकाल में अ' देश मे भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल हो जायगा । 
हु परन्तु यदि १,, <१,,” की स्थिति हो तो 'अ' के समृद्धिनाल में व' के भुगतान-सन्तुलन 
के प्रतिकूल हाने वी सम्भावना होगी । 
मूल्य-लोच की दृष्टि से--हम यह जानते हैं वि समृद्धि-वाल में मूल्य वटते हैं जवकि मन्दी 
के समय मूल्य-स्तर में गिरावट आती है। यदि 'अ” में आयातों कीं मूल्य-लोच “व” की अपेक्षा अधिक 
हो (१*,,,>7,,,) तो 'अ' म समृद्धि होने पर उसका भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल (घाटायुक्त) हो 
जायगा जबकि अ' में मन्‍्दी होने की स्थिति में उसका मुगतान-सन्तुलन अनुकूल होगा । 
५" व्यवहार में यह सम्भव हैं कि “अ' व “व दोनो हो देशो में आय की भ्रवृत्तियों मे समानता 
हो । परन्तु उनको आयातो की आय-सोच भे अम्तर होने के कारण भुगतान-असन्तुलत की स्थिति 
उत्पन्न हो सकती है। आयातो की आय-लोच जितनी अधिक (ठुलनात्मक दृष्टि स) होगी देश के 
आयातो में उतनी ही तीव्रता से परिवर्तन होगे तथा मन्‍्दी के समय निर्यातों का अतिरेक (समृद्धि के! 
समय आयातो का अतिरेक) उतना ही अधिक होने की सम्भावना हो जायगी | 
(2) चिरकालिक असन्तुलन--भुगतान-अमन्तुलन की यह स्थिति तब उत्पन होती है जब 
कि अथं-व्यवस्था विशास वे एक चरण से दूसरे चरण मे प्रविष्ट हो रही हो। ऐसा होने के कई 
कारण हो सकते हैं, जैसे पूंजी-निर्माण, औद्योग्रिक परिवतंन, जनसस्या वी वृद्धि, वाजारो का विस्तार, 
साधनों का उपलब्ध मात्रा मे परिवर्तत आदि । धर 
यदि भारत जैसा देश अपने विकास के प्रथम चरण मे ही विकास की दर मे वृद्धि करना. 
चाहे तो उप्ते अपनी पूंजी की मात्रा मे वृद्धि करती होगी जिसकी पूर्ति आन्तरिक बचत से होना 
सम्भव नही है । ऐसी स्थिति मे जब विनियोग-मांग आन्तरिक वचत के परिमाग से अधिक हो तो 
देश अन्य देशों से मशीनें व अन्य साधन प्राप्त करके इस कमी को पूर्ण कर सकता है । इसका यह 
अथं हुआ कि ऐसी स्थिति में देश के आयात निर्यात से अधिक होगे । यदि पर्याप्त मात्रा में ये साधन 
ऋषण के रूप में उपलब्ध न हो, अर्थात्‌ पर्याप्त विदेशी पूंजी उपलब्ध न हो तो देश मे चिरकालिक 
भुगतान-असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जायगी । 
इसके विपरीत, यदि एक देश परिपक्व आयिक स्थिति प्राप्त बर चुका है तो उसे पर्याप्त 
मात्रा में आन्तरिक बचत उपलब्ध हो सकती है जिसका देश में विनियोग किया जा सकता है। ऐसी 
स्थिति में देश मे माँग वी अपेक्षा उत्पादन का परिमाण अधिक होगा और आयात की अपेक्षा निर्यात 
अधिक हो जायेंगे। ऐसी स्थिति मे यदि ऋण के रूप में पूँजी का वहिगंमन न हो (कर्थात्‌ निर्यात 
का एक भाग उधार न दिया जाय) तो देश का भुगतान-सन्तुलग॒ चिरकालिक असन्तुलन की स्थिति 
में पहुँच जायगा | इस प्रकार चिरकालिक भुगतान-असन्तुलन वी उत्त्ति देश मे बचत एवं विनियोग 
में अन्तर के' कारण होती है। हे 
विरकातिक भुगतान-असन्तुलन, अन्य बातों थे! यथावत्‌ रहते हुए, जनसस्या में वृद्धि के 
कारण भी उत्पन्न हो सकता है। जनसरया मे वृद्धि होने पर आन्तरिक उपभोग-माँग में वृद्धि होगी 
और फत्रस्वहूप निर्यात की छुतना में आयात में वृद्धि हो जायगी । इसका परिणाम यह होगा कि 
इस देश में चिरकालिक ग्रतिकूव भुगतान-सरन्तुलन की स्थिति उत्पन्न ही जायगी । 
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करने हेतु इसका अधिक मात्रा मे आयात करना पड़े तो भारत के आयात-भुगतान मे पर्याप्त वृद्धि 
हो जायगी। यदि निर्यात की मात्रा व मूल्य वही रहे तो भुगतान-असम्तुलन की स्थिति उत्पन्न हाना 
स्वाभाविक है। एक अन्य उदाहरण लीजिए, भारत आज पर्याप्त मात्रा मे जूट की वस्तुओं का 
निर्यात करता है। मान लीजिए, युद्ध के कारण जूट के निर्यात रुक जायें तो जूट मिलो के पास 
काफी मात्रा में विना विका हुआ स्टॉक जमा हो जायगा। यदि वे निर्यात-मुल्य मे थोडी-सी कमी कर 
दें तो युद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ हमारे जूट-निर्यात में पर्याप्त माया में वृद्ध हो जायगी । अन्य वालों के 
मथावत्‌ रहते हुए इसके परिणामस्वरूप भारत का भुगतान-सन्तुलग अधिक अनुकूल हो जायगा। 
उपर्युक्त दोनो ही परिस्थितियाँ अल्पकालिक हैं तथा सामान्यतया सूचे, वाढ या युद्ध वी स्थिति 
लगातार रहने की अपेक्षा नहो की जाती । यही कारण है कि 'इस प्रकार की स्थिति से उत्पन्न भुग- 
तान-असन्तुलन को भी अल्पकालीन या अस्थायी असन्तुलन वी सज्ञा दी जाती है । 


(5) आधारपूत पा स्थापी असन्ठुलन--जब किसी देश का भुगतान-सन्तुलन दीर्घधकाल तक 
घलता रहे और इस बात की आशा भी न हो कि असन्तुलन वे' कारक घटकों में कोई मूलभूत 
परिवतंन भविष्य में हो जायगा तो इसे हम स्थायी या आधारभूत असन्तुलन ने' नाम से पुबारते हैं । 
माँग को क्िचाव या लागतो की दृद्धि के फलस्वरूप देश में वस्तुओ के मूल्यो मे वृद्धि होने के पश्चात्‌ 
उनमे कमी होने की साधारणतया कोई सम्भावना नहीं होती और इसके कारण देश के निर्यात 
व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव होता रहता है। इस स्थिति में सुधार का सुझ्नाव दिया जाता है | परन्तु 
वस्तुत न तो अधिमूल्यन और न ही अवमूल्यन में वह स्थिति सुधर जायगी तब तक कि हमारी 
निर्यात योग्य वस्तुओं की विदेशों मे माँग-लोच अनुकूल न ही । यह स्मरणीय है कि हमारी वस्तुओं 
की माँग अत्यधिक लोचदार न होने पर अवमुल्यन (0०४०४७४४०॥) लएभग्रद होता है जबकि माँग 
बेलोच होने पर अधिमूल्यन (0५८ए-५७(७४००४) से वाष्ठित परिणाम प्राप्त होते हैं 


असन्तुलन के कारण 
[९#४ए08४5 07 ग58एणा/ छाए] 

भुगतान-असन्तुलन के कारण भिन्‍न-भिन्‍न देशो में भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। एक हो देश मे भी 
अलग-अलग समय पर ये कारण भिन्‍त हो सकते हैं। कुल मिलाकर भुगतान-असन्तुलन के भ्रमुख 
कारण इस प्रकार हैं * 

() विकास कार्यक्रम-आज विकासशील देशों में अनेक विकाम कार्यत्रम चल रहे है। 
इन वायंक्रमो के अन्तगंत अधिक मात्रा मे पूंजीगत वस्तुओं, तकनीकी जावकारी तथा आवश्यक 
बच्चे माल का आयात करना आवश्यक हो गया है। इसके विपरीत, इन देशों के निर्यात में अधिक 
धृद्धि नही हो सकी है | परिणामस्वरूप आयात का निर्यात से आधिकय बना रहता है और भुगतान- 
असन्तुलन बना रहता है। हु 

(2) आय एवं भूल्य प्रभाव (सीमान्‍्त आयात प्रबृत्ति)--आधिक विकास के फलस्वरूप प्रति « 
व्यक्ति राष्ट्रीय आय म वृद्धि होती है और इसके परिणामस्वरूप आयात मे वृद्धि होती है। परन्तु 
बाय की वृद्धि के फलरवरूप आयातो मे क्तिनी वृद्धि होगी यह सीमान्त आयात प्रवृत्ति [गरक्नाष्टधाथ 
ए77ए०7४७ ॥0 7907) पर निर्भर करेगा । सीमान्त आयात श्रवृत्ति जितनी अधिक (कम) 
होगी, अन्य बातें समान रहने पर आय की तुलना में आायात में अपेक्षाकृत उत्तने ही अधिक (कम) 
अनुषात में वृद्धि होगी तथा देश का भुगतान-सन्तुलन उतना ही अधिक (कम) प्रतिकूल होने की 
सम्भावना होगी ( 

(3) आयात व निर्यात की साँग-लोच--विकासशील देशों मे सीमान्त आयात भ्रवृत्ति विक- 
सित देशों की अपेक्षा अधिक पायी जाती है । इसके अतिरिक्त, इन देशो में निर्धारित वस्तुओ वी 
माँग-लोच विदेशों गे कम है जिसके फलस्वरूप मूल्यों मे कमी वे होते हुए भी विकासशील देशों के 
निर्यात भे पर्याप्त मात्रा मे वृद्धि नही हो पाती । यह भी देखा गया है कि विकासशील देशों मे 
आयातित वस्तुओ की मूल्य-म्राग-लोच भी कम रहती है और विकप्तित देश इनके मृत्यों में वृद्ध 
कर दें तव भी आयात की मात्रा मे आनुपातिक कमी नहीं हो पाती । इन्ही सब कारणों से विकास- 
शील देशो को भुगताव-असन्ठुलन का सामना करना पडता है । 
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अधिराश विकायशीत देश कृषि वस्तुओं का निर्यात करते है जिनकी आय ये मूल्य दोनों 
ही प्रसार की माँग-लोच बहुत कम होती है । इसझे विपरीत, विकमित देश बहुधा भोद्योगिक वस्तुओं 
में विशिष्दीफरण प्राप्त करते हैं, जिनकी आव-नोच जिवासशील देशों में पर्याप्त अधिक होती है। 
विष के देशों में ज़ब्न भी आय से वृद्धि होती है; विक्रासशील देशों के आयातो मे निर्यातों को बपेशा 
अप्विक बुद्धि होती है, जवकि विकसित देशों के निर्यात में अपेलाहत अनुपात में अधिक बुद्धि होती 
है। विभिन्‍न देशों के भुगतान-असन्तुतन का यह भो एक कारण हो सकता है। पं 

(4) जनसंब्या में यृद्धि--विकासशील देशो मे विकमित देशो की अपेक्षा भतसस्या वृद्धि दर 
भी अधिक पायी जाती है । एसके परिणामस्वरूप वस्तुओ की आन्तरिक भाँग मे इन (विकासशील) 
देशों मे तीत्र गति से वृद्धि होती है जिससे निर्यात करने की समता में कमी एवं आयात घाँग मे गदि 
हीती है । पद भी देखा गया है कि विकासशोल देशो "से श्रम की उत्पादकता शून्य या इसके समान 
रहती है और उसके फलस्व॒हूप जनसख्या की आशातीत वृद्धि मे सहायक नही हो पाती । फसस्वरूप, 
28:९५ देशों भे भुगतान-अस्तुलन की स्थिति उत्पन्त हो जाती है और काफी समय तक बनी 
रहती है। 

(5) पुराने ऋणों का सुगतान--विगत त्तीन-धार दशकों में अधिकांश विकासशील देशौ ने 
दिपक्षीय समझौतो के अन्तर्गत बड़े देशो से भारी मात्रा मे ऋण लिये हैं। इसी प्रकार अन्तर्राप्ट्रीस 
भश्पाओ (पैसे मुद्रा कप, बिप्रव॑ बैक व इसकी सहयोगी एजेन्सियो, अन्वर्राष्ट्रीय विद निगम, 
एशियाई विकास बैक) मे भी इन देशो की पर्याप्त सहदायतों की है ! इन ऋणों की किश्तों तथा 
ब्याज की भुगतान-राशि निरन्तर बढते के कारण विकासशील देशो के समन भुगतान-अप्तन्तुतन की 
गम्भीर समस्या उत्पन्त हो गयी है । 

भुगतान-असन्तुलन को ठोक करने के उपाय 
[५8७5ए२७5५ १0 00१ए६८टा' ण५६०एणा-एछाए॥] 


यदि भुगतान-असन्तुलन एक अविरत भ्रम बन जाय तो चाहे यह बचत वी स्थिति हो चाहे 
घादे की, यह अवाछनीय होगी । यदि समावार भुगतान समदुत पश् में रहे (वचत हो) तो देश के 
साधनों का निरन्तर अधिक उपयोग होगा। साधनों के भूल्यो व मजदूरी की दरो गे वृद्धि होती जायगी 
और यदि कृत्रिम रोक मे लगायी जाय तो देश भें वस्तुओं की सागतों मे अधिक वृद्धि हो जाते के 
कारण आयातो मे बृद्धि ब॑ ठि्यातों में फमी प्रारम्भ हो जायगी तथा भूगतान-सस्तुमन की स्पिति आ 
जायगी । परन्तु स्वचालन को यह स्थिति स्ृणमान फे अम्तर्गत ही माही है । अब, घूंकि स्पर्ण- 
पान का सर्वश्न परित्याग कर दिया गया है और सभी देशों मे अपरिवर्ततीय पत्र-मुद्रा का प्रचलन है. 
भुगतान-असन्तुश्तन की स्थिति स्वय ठीक मही हो सवती । आज की ह्पिति में निम्नलिखित विधियों 
द्वाया भुगतान-असन्तुलन को ठीक करने बन प्रयास ऊिया जाता है : 
(2-विनिमयदसे में सशोधन द्वारा । ये राशोध॑त दो प्रकूर,बे हो सरते हैं : 
(भ) सचीती (8८पं०6) विनिमयदरें, तथा रा 
[ब) नियन्गिठ (/०89.8०0) विनिमय-दरें, जिनके अवुसार अधिमुत्यद अथवा अवधुल्यवे 
द्वारा विनिमय-दरों में स्वेच्छापूरंक परियर्तंद कर दिया जाता है। 
रन [ बिपूल्यन लोच-विधि, जिसे मार्शल-लतंर शर्त भी कहा जाता है 4 
(भाग मे यंधोपरन के ) इसे अवशोषध (305०7 घंणा)-विधि भी कद्ा जाता है । 


49)-बन्तर्राप्ट्रीय मुद्राकोप द्वारा किये गये उपाय] 
कॉाल्चड्राडत ज॑ #70ापाला) ++ 


विनिमय-बरों में संशोधन (£ए८ण८08० ४६ पी 

0 ३ मतानुमार लचीी विनिमय-दरो के विए यह आवश्यक के हू 38 अंक का 

बॉलार सभी प्रेशार के उत्परयों से गुक्त हो विदेशी विनिमय की आपदा मे हक 2257 ग 
विदेशी विमिमय-रर मे भी परिएतंत होते रहने पर आयाता व निर्यापो में भी गइएुस्प्री परि! 

होंगे तथा भुगतान-असन्तुनन शीघ्र ही सन्तुलन रत ह्विति में बदल जायगा कर पका 
सुविधा के लिए दो, वस्तुओ य॑ देशों वा पुरउद्घुत उद्ददत्प लीजिए जिसमे प्रत्यत 
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बेवल एवं ही वस्तु वे उत्पादन में विशिप्टता प्राप्त करता है और दूसरी वस्तु वा आयात बरता 
है। मान सीजिए कि वस्तुओं वे आन्तरिकरे मूल्य दोनो ही देशों म स्थिर हैं ॥ यदि किसी समय एक 
देश में ब्रायात वा निर्यात से आधिक्य हान पर विदेशी विनिमय वी साँय इसवी पृत्ति स अधिक (कम) 
हो जाय तो उस दश वी मुद्रा वा बघ (६2८) बम (अधिक) हो जायगा + मुद्रा को जप कम होने 
पर विदशी मुद्दा क रूप म हमारी निर्यातित वस्तुओं वे मूल्य बम हो जायेंगे जबकि बायातित 
वस्तुओ के मूल्या म॒ वृद्धि हा जायगी । उसका परिणाम यह होगा कि दश वा लाग बायात कम बरे 
जवकि विदेशों म हमारी वस्तुआ का निर्यात अधिक होगा । यह स्थिति नुगतान-सन्तुवन वी स्थिति 
आने तक चलतो रहगी और पूण सन्तुवन होने क॑ वाद विभिमय-दर भी स्थिर हो जायगी। 


कद इसके विपरीत यदि पूंजी अथवा स्वर्ण के स्वायत्त आगमन (3प0707075 #09) क॒ वारण 
विदशी विनिमय को पूर्ति माय स अधिक हो जाय तो देश की मुद्य वा अघ विदणी मुद्दा वी तुलना 
में अधिक हो जायगा । विदशी विनिमय-वाजार पूणत स्वतन्त्र दोन की स्थिति मे भी स्वय या 
विदेशी विनिमय को पति म॑ वृद्धि हो जाने पर भी स्वय ही व्यापारी बंको के वैधानिक सुरक्षित कोप 
(९८४८:४८) मे वृद्धि नहीं हो पायगी तथा मुद्रा वी माजा एव मूल्य स्तर पुर्वंचत्‌ रहेंगे । एसी स्थिति 
मे पंजी की अतिरिक्त मात्रा विदेशी विनिमय वाजार म॑ ही विद्यमान रहगी जिसत बायाता वे मूल्य 
कम हँगि । इस प्रकार इस पूंजो का उपयोग अधिक आयात हेतु विया जायगा । आयातों सम वृद्धि का 

गह न्रम तब तन चनेगा जब तक कि भुगतान-सन्तुलन वी स्थिति स्थापित न हो जाय। 

_... अनेक बार पत्र-मुद्रामान के अन्तगत लचीनी विनिमय-दरो के स्थान पर नियन्वित विनिमय- 
दरो वे' माध्यम से भुगतान-सस्दुलन को ठीक बरने का प्रयास विधा जाता है। विएशी विनिमय को 
माँग व पूर्ति में परिवतना के अनुरूप विनिमय दर मे भी परिवतन हाते रहने के झारण दिदेशी 
विभिमय वाजार को मुक्त रखना आधुनिक सन्दर्भ म उचित नही माना जाता। जैसा कि ऊपर दसा 
यो वा है स्वेतन्त्र विशशी विनिमय-दरो म बार-थार परिवतन हाने वे बारण निर्यात उद्योगों एव 

बस्तुओ के स्पर्धाशील स्वदशों उद्योगों मे साधनों वा आवटन भी प्रभाषित होता रहता है। 

इसके फलस्वरूप साधना की बर्बादी वो सम्भावना अधिक रहतो है। यही कारण है कि नियन्धित 
विनिमय-दरसो को आज अधिक उपयुक्त माना जाता है जिनके अन्तर्गत भुगतान-सम्पुलन बे' साधारण 
उतार-चढावों को तो मौद्रिक सूर्य कोपो के उपयोग द्वारा हो ठोच' विया जा सबता- है। पिछला 
अनुभव बताता है कि लचीलो दरो के माध्यम से भुगतान-सन्तुलन मे सदेव साम्य बनाये 
रखना सम्भव नही होता ।! आज अधिकाश दश विनिमय नियन्त्रण हारा बपनी मुद्ाओ बी विनिमय- 
दरें उन स्तरो से पर्याप्त ऊँची रखते हैं जो मुक्त बाजार मे हो सकती थी। थदि भुगतान असन्तुलन 
अल्पकालिक ((८०७०था३) हो तो अधिकाश देश व्यापार के ढाँचे में (अर्थात्‌ आयात व निर्यात के 
स्वरूप मे) सशोधन करबे इसे ठीक करने कय प्रयास करते हैं । इसके विपरीत, यदि भुगतात-असन्तु- 
लग के स्थायो हान की आशवा हो तो अवमूल्यन या अधिमूल्यन की विधियों द्वारा इसे ठोव' करने 
का प्रयास क्या जाता है । 

परन्तु भुगतान-सन्तुलन को ठोक करने को यह विधि विनिमय-दरा के पूर्ण लचीनेपन को 
स्थिति में ही प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है । इसवे' आनोचक, जिनमे मा्शव तथा ए पी लगर 
भी सम्मिलित हैं यह तक॑ प्रस्तुत करते हैं कि अनेव वार बवमूल्पन भरने पर भी माँग वो सोच 
अपर्याप्त होने वे कारण भुगतान-सम्तुलन को प्रतिकूवता (०८३७४) पूर्णतया समाष्व नहों हो पाती 
0220९ कमी बरना सम्मद नहीं हो पाता । 

0, 2) अवमूल्यन लोच विधि माशल-लर्नर शर्ते (0०एथएघ०ण फटा मैफणण्व्ण 
4 /बैआध9॥ 7,धम्धा (०70७०7)--अवमृल्यत भुगतान-असन्तुलन को ठोक कर समता है या नही 

यह इस बात पर निमर बरता है कि विदेशी विनिमय वे माँग व प्रूति वे बना वा स्वरूप [ढवाव) 
कस प्रकार का है। विदेशों विनिमय को माँग व पूर्ति वा स्वरूप स्वय वस्तुओं व सेवाओं के सौदा 
(आयात व निर्यात) दी भ्रद्नति पर निर्भर करता है । 

माशल व सलनेर की शर्ते के अनुसार, ' विदशी वरिनिमयन्‌दर वा बवमृल्यन (अर्थात्‌ देश कै 


] उच्यहए5 णी एवाणाष, उ्शावधमादों एपायलट फिफथालब्ल (िग्रण्पणा,र 3३ 
ए9 20-7व. 


भुग्तानकतुसन | 27 


गुदा का अउपूस्मतग) देश बेर भुगदाननास्तुरग पर अगुशूर प्रभाव शगदा है. जयक्ति विनिमय-दर के 
अधिमृप्यय का भुदतानन्शाम्तुमन पर प्रतिफुण प्रभाव हुगा, वर्दि देश वे! गियतों ये आयातो की मांग 
प्रोष का योग इहाई थे अधिक हो ।'! 

गणितीय छथ भें इस शर्त को इस ध्रायर स्यक्ता रिशा या साता है: 

यार [%- %) >>! 
त्तो अंवगृएयग को भुगताम-गर्तु/ण पर कर हू थे अधिप्रुत्यत का प्रतिकृण प्रभाव होगा । उपपुंजत 
गूज मे ९, देश मेः निर्यातों की माँगरोप है जयकि %, आयातोगी सांग-तोष का प्रतीक है। 

अपशुल्गग का आयाए दे तिर्माए रे सम्शंय वश्तुओ के शुस्यों पर क्या प्रभाव होगा, यह 
जातते से (पे हमे धंहू गिरिचंत करगा होठा है कि शिश हे सतदभे में इन प्रभावों कग विश्लोषण जिया 
जाग । लिएगूरपत का स्पानीय मुद्रा श़मा बिरेशी मुद्दा, दोबो प्र ही प्रभाव होता है। अरगूस्यन के 
पातस्परूण यो में संतग्न घंस्तुओं ऐे मृूप्यों भे रपघावीय मुद्दा केः हुप मे यृद्धि हो जाती है, जयकि 
विदेशी मुद्दा मेर रुप भे इस की हो जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है. कि अवपूल्यग पे 
फतस्यहप एफ देश से हगारा भुगतागनराब्युपन अनुश हो जाप थयाहि दूसरे देश से हमारे भाव 
सम्जुतन पर प्रपिएूत प्रभाव हो 4 ऐसा बहुधा पृषर्‌-एचर्‌ देशों हे हमारे आयात व नि्ति जो सो 
फ्रे भन्य र फे पा।रण होता है । 

यदि हत 54५०५ हगत मग ऐश की आय ये रोजगार पर होगे बाते श्रभायो क। विश्भेषण करता 
हो तो इसे पेय स्थानीय मुद्दा के शार्दर्भ थे देसा णावा घाहिए। पूरारे शप्रो भें, हमे आपातित वे 
पिर्मातित पस्तुओो से गृस्य एवं ऐश मे इनरो राग्पद उत्पादग मे परिणाम पर अपपूस्यग बा प्रभाय 
देसना पाहिए | याहूर से आगे याऐे कष्पे माण ये पन्‍तों गेर लिए अप उत्पादगषताओ मो मधिए 
हिबासीय) गुदा पुकानी होती है, परन्तु साध ही शियतितर पर्युओं मा रघावीय गुदा हे झप में 
पृकपिशञा अधिक पूर्य प्राण होता है। इशफ्े फतर्यहथ देश से उत्पादग बी माता एपा रोजगार के 
हार पर प्रभाव पश्ता है। परस्तु यदि झपये भें अवशृएयन बा अपरीका केः शाथ 3 भ्‌ (९४५५६ 
कप एग पर होगे बाता प्रभाव देशना हो तो अमरीका से आयाति। बस्तुओ य यह नियति को जाये 
पाती पस्युओों की धागे गो तोष को देखा होगा। 

शेशानियों [4:2 ते "5 मे स्थानीय मुद्दा व विरेशी गुदा दोनो ही हे रूप में अदगूप्यन 
पर प्रभाग प्र्धशा किया गया है। रेशापिकों )'2 एग. ] 3 में रधानीय मुद्दा के रूप मे अब 


लय बुत (हर 





अन्क ही कांप ९ गूत 


दाह हा बन रे पृ 


रेक्ावित्र | ['7--रघातौए मा के धरम 


दित्न ।2--रुपागीय गुर के र्दर्भ 
रेप पर में भवमूस्यम शा माशत पर ह्रधाव 


में अवमूस्यत बात निर्यात पर प्रभाष॑ 
ऐप जैशओडो'ड बलि), टास्ती। का्पे टीफ्राफैहाएल, कै+0 ४६९ है | 


] #शद्णशपर ॥, पु 
2202 #प्पाछधांरह रण रएमाएएण ([पि, ६... 944). 
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मूल्यन का अभाव प्रदर्शित किया गया है, जबकि रेखाचित्रो 4 एवं 4 5 में अवभृल्यन का 
विदेशी मुद्रा के रूप में प्रभाव प्रस्तुत किया गया है। इन सभी चित्रों में 0: एवं &£ क्रमश निर्यात 
की माँग व पूर्ति ने! वक्त हे तथा 20% एवं 88 आयात वी माँग व पूृतति वे वेत्र मान गये हैं। इन 
चिभो वी रचना बरते ममय यह माना यया है कि विदेशी मुद्रा वे” रूप में हमारी विभिभय-दर का 
अवमूल्यन कर दिया गया है । 
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9५ 
जापयाएपणएिििजथिण,-+या#छ २ 
बा 
विर्यात बी माँग व पृदि डांदाय ही माँग ब प्रूठि 
रेजाचित्र  4--विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ. रेखाचित्र !! 5--विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ 
में अवमूल्यत का निर्यात पर प्रभाव प्रें अवमूल्यन का आयात पर प्रभाव 


पहले हम स्थानीय मुद्रा के सन्दर्भ मे अवमूल्यन का प्रभाव देखेंगे । अवमृल्यन के वाद निर्यात- 

कर्ताओ की स्थानीय मुद्रा (रुपया) के रूप में निर्यातित वस्तुओं का अधिक मूल्य प्राप्त होगा । फत- 
स्वरूप हमारी निर्यात योग्य वस्तुआ का माँग वक्र दायी ओर विवर्तित हो जायगा जबकि निर्यात का 
पूति-बक्र बही रहेगा (रेखाचित्र ! 2) । इसका परिणाम यह होगा कि निर्यात 02 से बढकर 
02, हो जायेंगे । इसके विपरीत, अवमूल्यन के कारण आयात का पूर्ति वक्र स्थानीय व्यापारियों के 

लिए 5% से परिवर्तित होशर & # हो जायगा और आयात की मात्रा 08॥/ से घट वर 07/, हो 

जायगी (रेखाचित ] 3) | 
रेखाचित्र ]'2 मे निर्यात की माँग-लोच इकाई से अधिक मानी गयी है (१५, > ) ॥ 
कफ अल्यापस्पएथा जपपूएनफ है'-तप्त त्पित्फलोओ को ह्दगिक्षर-अद्षिक्त कफा.प्राफहोगी ।कर्मात 
422] 97,027, > 07, ०>% 
हि )) फलस्परूष भुगतान-सेन्तुलन पर अनुकूल प्रभाव पडेगा | मान लीजिए, हमारे निर्यात वी माँग 
"पूर्णतया लोचदार है (१५, -- ०८) | ऐसी स्थिति में निर्यात का मायनबक क्षितिजीय (0507/2)) 
होगा तथा अवमूल्यन के होते हुए भी कुल भुगतान-सन्तुलन में निर्यात-आय परिवर्तित रहेगी 
(97', 0/,50४,0/9) | 

आयात की दृष्टि से अवमूल्यत का आयात के माँग-वक पर कोई प्रभाव नहीं होगा परन्तु 

आयात की उपलब्ध माँग कम हो जायगी, जैसा कि आयात के पृति-वत्र /9%8 के विवर्तन (8 क) के 
रूप मे रेखाचित्र ] 3 से प्रदर्शित क्या यया है? आयातित वस्तुओं का पुवरपिक्षा अधिक मूल्य 

(07, की अपेक्षा 07',) देना होता है, परन्तु चूंकि आयात वी माँगयोच इकाई से कम मानी 

गयी है (५,,,<<!) मूल्य वृद्धि की अपेक्षा आयात की मात्रा मे अधिक कटौती होगी और रुपये के 

रूप में क्या जाने वाला भुगतान पूर्वापिक्षा क्म होगा । गणितीय दृष्टि से, 
097,0॥#,< 67, 0 
यदि स्थानीय मुद्रा के सन्दर्भ मे आयात व निर्यात पर होने वाले मिले-जुले प्रभाव को देखना 
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हो तो यह वहा जा सत्ता है कि भुगतान-सन्तुलन में सुधार होगा यदि अउम्त्यव के बाद व्यापर 
बाफ़ी (3 - 07) अवमूत्यत के धूं की ध्यापाए बाकी से अधिक हो, मर्थात्‌ रे अर 
[07 ,,02,-077, 09, ] >[6#, .07- 67, 087] 
यहाँ 677, > अयगुल्यन के पूर्व के निर्याद मूल्य, 
07", रू अवमृल्यन के पश्चात्‌ के नियति सूर्य, 
07,, 5 अवमुन्यन के पूर्व के भायात मृूस्य, 
0/*,, मै बवमूत्यन के पश्चात्‌ बेः आयात पृल्य, 
042 - अवधूल्यन के पूर्द निर्यात की मात्रा, 
045, 5 अप्रपूरयन के पश्चात्‌ निर्याति की मात्रा, 
(0 > क्षवपूत्यत के पूर्व छायात थी सात्रा, एव 
207॥, > अवमयूच्यद के पश्चात्‌ आयात वी मात्रा के प्रतीक हैं। 
विदेशी मुद्रा के सत्दर्भ में रेखाचित्र | [4 अवमृल्यत का निर्यात पर प्रभाव भ्रदर्शित करता 
है। गैंसा हि रेसाबिव [*4 में श्रदर्शित दिया गया है, अवमृस्यत कै बाद नियति का पूर्ति-्वक्र 
दाप्री ओर विवर्तित हो जाता है. (रेसाचित्र !/4)। इससे जिए्रीस, अवधूल्यन मे फरस्वध्प 
विदेशी मुद्रा के सरदर्भ में आयात म्रॉगि-यक्र बायी ओट विवर्तित हो जाता है (रेसाबित्र 70'5) | 
परत्तु अवमुत्यत का आयात के पूर्ति-्यक पर एवं निर्यात की माँगल्यक्र पर कोई प्रभाव नही होता । 
दंग प्रकार विदेशी सुद्रा के रूप मे छुल आयात की राशि कम होती है भबकि विर्यातों सी 
प्राप्त राशि मे वृद्धि होती है परन्तु इगये लिए यहू आवश्यक है कि आयात की माँग-बक सो चदार 
हो और गाय ही निर्यात की माँग-्लोच भी इकाई गे अधिक हो । इसके परिणामस्वरूप भुगतात- 
सल्तुलन पर अनुकूल प्रभाव होगा, परन्तु यदि आयात व तिर्षात की माँग लोच इकाई से कम है तो 
ातााशतुतन पर अबमूट्यत के विध्वम/त रहते हुए भी भुगताव-सम्तुलन पर अनुकूल प्रभाव नही 
पांवगां । 
मार्शल-सर्नर शर्त वी आसोचना--मार्शल एवं ए. पी. हर्नर द्वारा भुगतान-गस्तुलग वो 
0788 करने हेतु जो शर्म प्रस्तुत की गयी है, सरल होने पर भी उससे अनेक कामियाँ है। अब हम 
विभिन्न लेयको द्वारा प्रस्तुत की गयी आलोचनाएँ भ्रस्तुत करते हैं 
() भाएंग एड सर्वर के अनुसार अयपूल्यत बेस साष्यम से भुगतान-सस्तुलग पर अनुकूल 
प्रभाव कैथल उस स्थिति में हो सकता है जबकि निर्यात व आयातों की सौग-लोच इकाई से अधिक 
हो । परन्तु इस सस्दर्भ में उन्होंने पूलि-फ्सन को स्थिर सास हिया । शगीतिश बहा जाता है हि 
ग्ा्शव-सनर शर्त एक्पक्षीय दृष्टिकोण ध्रस्तुत करती है 
६) पूत्ति शो सोच वा अवप्ृल्थने के प्रभावों के निर्धारण मे शाफी अधिया महरय है। जब 
आयात़ो ये निर्यातों पी पृद्धिलोच् यहुत कम हो तो अयपुत्यन वा भुगतान-सब्दुलन पर अनुकूल 
प्रभाव होगा, भले ही आयातो व निर्यातों पी संयुक्त मांगिनलोच इशाई गे कम हो । परन्‍्यु साथद एड 
लमर में इग ओर फोर्ड ध्यान नही दियाँ। वस्तुत अवूर्यत यो भुगतात गरगुलन पर अवुरू ले प्रभाव 
हू, इसके लिए माँग के सन्दर्भ मे तिम्त शर्तें पूर्ण हीनी चाहिए: 
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(५) भायात वो मुख्यतया दो श्रेणियों मे विभाजित किया जाता है - (3) प्रतियोगी बरायाव, 
ओर (०) गैर-प्रतियोगी (700 ०७॥७६४७शष्ट) आयात । प्रतियोगी आयातो को मॉँग-लोच अधिक 
होती है जबकि गैर-प्रतियोगी आयात लोचदार नही होते । इसी कारण आयात वी माँग-लोच वा 
निर्धारण करते समय हमे निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखता चाहिए 

(अ) कुल आयात म प्रतियोगी आयातो का बनुपात, (आ) उन वस्तुओ वी पृतिल्‍्लोच जो 
बायातित बल्तुओ की प्रतियोगी हैं तथा जो देश म हो उपनब्ध हैं, (ई) आयातित वस्तुओं बी अन्य 
देशो में धरूति-लोच (इ) आयातित वस्तुओ की देशो में प्रतिस्थानापन अथवा ऐसी वस्तुओं की देश में 
उत्पादन की सम्भावता तथा (उ) हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओ वी विदेशों में माग-लोच (हमारी 
निर्यात-लोच) । परन्तु माशल एवं लनंर दोनो ही इन तथ्यो वी ओर ध्यान नहीं दिया । 

(५) मार्णल एवं लनर की शर्त यह नही दतात्ती कि अवमूुल्यन का आयाए व निर्यात वे ढाँचे 
(#70०ए८) पर क्‍या प्रभाव होता है २ 

(५) इसी प्रकार इस शर्ते बे अन्तर्गत आय के स्तर का आयात व निर्यात वी माधाओं पर 
होने वाले प्रभावा की बोई व्यवस्था नही वी जाती । वम्तुत॑ आय के स्तर सम परिवतंवा का आयात 
व निर्यात पर उतना ही प्रभाव हो सकता है जितना कि माशल एवं सनेर अवमूल्यन वा मानते थे । 

(शा) सबसे महत्वपूण वात तो यह है वि माशल एवं तर वी शत पूर्ण प्रतियोगिता को 
आधारभूत मान्यता पर आधारित है जबकि आधुनिक सन्दर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता स्वयं एक अवास्त- 
विकता है। आज विदशी व्यापार में आयात-नियन्त्रण तया निर्यात-प्रोत्साहून सामान्य रूप मे 
प्रचलित नीतियां हैं। इन नीतियो के विद्यमाव रहते हुए आयात व निर्यात वी लोच बा कोई बर्थ 
नही रह जाता। 

उपर्युक्त सीमाओं वे कारण आज के अधिकाश अर्॑शास्त्रियो वी माशल व लनेंर वी शर्त 
पर कोई आस्था नही है । अब हम आय-सशोघन विधि [7007076 ४००७7 /ै005गाव्या) 


की 3 (8 रेंगे। 

४) ) आाय-सशोघन अथवा अवशोषण विधि (8०]ए४:८७६ 9 70076 07 ह6 शै0507- 
१ाणा ैल्टावाधा)--अब तक हमने माल व लनर द्वारा भुगताव-असन्तुलन को सन्तुरलित 
#रने हेतु अवमूल्यन-विधि एवं उसवे मूल्यों पर होने वाले प्रभावों वी व्याख्या को थी। उस्तुतः 
प्रवमुल्यतत आय को प्रभावित करके भी भुगतान-सन्तुलन को प्रभावित बार सकता है ( कीन्‍्स दारा 
भवसे युणकः व त्वरक की घारणाआ को लोकप्रियता प्रदान की गयी है, तभी से आय-प्रेश्नाव को 
विदेशी व्यापार म_अधिकाधिक तियाशीत माना जाने लगा है । किसी भी देश वी. राष्ट्रीय आय पर 
अवपेल्यन के प्रभाव अनुकूल व प्रतिकूल दोनो ही भ्रकार के हो सबते है । (दि अवमूल्यन्‌ वे. फ्ल- 
स्वरूप ध्यापार वी शर्तें देश के लिए प्रतिकूल हो जायें तो अवमूल्यन वरने दाले देश कौ राष्ट्रीय 
आय में कमी हो जायगी, जबकि इसका लाभ अन्य देशो वो प्राप्त होगा और चहाँ राष्ट्रीय आय 
मे वृद्धि हो जायगी | साधारणतया, भवमुल्यन वे फलस्वरूप विदेशी सुद्रा वे रूप में हमारी वस्तुआ 
के मूल्य वम होन वे कारण हमारे निर्यात मे वृद्धि होती है तथा राष्ट्रीय भाय मे वृद्धि होती है । 
परन्तु ऐसा तर्भ, सम्भव हागा जबकि हमारे विर्यातों की माँग-लोच अन्य देशों में इबाई स अधिक 
हो (१५, >> 4) | इसी प्रकार, आयातो के (अवमूल्यन वे वाद) स्थानीय सुद्रा में वृद्धि हो जाने 
के कारण आयातो म पर्याप्त क्मी होगी और इसस भो राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होगी | परन्तु ऐसा 
भी तभी सम्भव होगा जबकि हमारी आयात माँग-लोच भी इकाई से अधित हो (४५,००2) ! 
प्रोफेसर एलेक्जेण्डर ने इसे अवशोपण (8७5090/09) दृष्टिकोण की सज्ञा देते हुए सरल यणितीय 
झूप में निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त क्या है: 

#<02--7+ (४-2४) (7) 
समीकरण (?) में अस्तुत चरो की व्यास्या इस प्रकार है. 2- राष्ट्रीय आय, (5 उपभोग, 
455 विनियोग, ४ निर्यात एव 75-आयात । 
अवशोषण दृष्टिकोष_ (40950909०४ शैए[:०००४) के अन्तर्गत उक्त समीकरण को पुन 
निम्न रूप में लिखा जाता है जिससे व्यापार-सन्तुलन बी स्पप्ट अभिव्यक्ति सम्भव हो सवे 
(--27) >7(2+ 7) (2) 
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अदि ब्यापारन्सखुलन को 2 तथा उपभोग दे विनियोग व्यय वी ४ के रूप में लें तो गमी- 
करेंगे (2) को निम्न रूप दिया जा गयता है: 
कर ह (9) 
समीकरध (3) में 4 दुल व्यय अथया राष्ट्रीय आय के जूज श्वगोषण (#950.४०॥॥ 
या प्रतीक है| इसहा यह अर्थ हुआ हि राष्ट्रीय आय के जिस भाग वा उप्मोग ये विनियोग के रूप 
में क्वशीषण गद्दी होता, बड़ सचेय (ध०यातीएड या 7) में प्रयुशत शिया जाथगा $ अस्त, समीडरण 
(3) को इस प्रज़ार भी लिखा शा गकाता है . दर! 
25 7-7 (4) 
समीकरण (4) यदे स्पष्ट करता है कि 4 अर्थात्‌ अवशोपण यी राधि में जितमी कमी 
होगी, वन्य बासे गम्ात रदूते प्रर गचफ मे उठती हु वृद्धि हो जाफगी 2 अब मात तौडिए व्यापर- 
ग्तुलन में परिवर्तद हो जाय तो उगे तिस्न रुप में स्थक्ता किया जायगा : 
67+ 60 ४- ४७/- 677 5) 
उपयूक्त समीकरण में ४ विभिन्‍व मर्दों में परिवर्तक (कर्मी या वृद्धि) को श्देशित करता है। 
सुर्मीकरण (5) के आपौर पर अपवशोपण दृष्टिकोण अवमून्यस वी ध्रभावागरिता थी शर्त 
प्रस्तुत करता है । इस दृत्टियोंश के अनुसार अवधूरयत से फतस्वहुप स्यावारन्यस्खुनत ( ८. 2) उसी 
स्थिति मे अनुरू त होगा (वर्यातू /५॥... 0) ऊबकि आय मे होने दाती घुद्धि गुज अयशोषण से हुई 
बुद्धि में अधिक हू (अथत्‌ि ७१ ८-4) । 
अवमूरयन वूल अवशोपण (3050980॥] वो दो रुप में प्रभावित करता है 
() कवमूयत के फ़लस्वरय व्वशोषण (4) मे बाय से अनुप्रेरित [ताठठ्आाल6 60024) 
परिवर्तत द्वोगा, तया 
(॥) कगमूत्यत के कारश अवशोषण (/) में प्रत्यक्ष परिवर्तन भी होगा । इस प्रशार, 
88+- 8 37--०८, ४-84 5 57 6) 
अथवा 
07 +* 67 (]--०)- 85 ७॥/ 7) 
उस समीररणों में सम्मिलित जये चर (४७090८$) इस प्रवार हैं 
# >झ्ाय थे कुल परिवर्तन था यहे अनुपात जो अतिरित अवशोषण में प्रपुषा विया जाता 
है। इसे सीमास्त अवशोषण प्रयु्ति (78 [ए७9॥9 0 20509 गिएणा०) 
भी पट्टा जा खबना है । 
#4 « अवपूयन के फजस्वरप अयशोषण पर हुआ प्रस्पक्ष प्रभाय । (बहुघां रे वे हि वाई 
मे कम होते है ।) 
अम्तु ([-०) आय से हुए परियर्तेत का यदे अनुपात है. जियया उपयोग, उपमोग वे 
विनियोद (हल अवशोषण) मे ने द्वाफ़र सबय हैतु शिया जाता है | 
2. ॥ 5६० ८. 2+ 84 
मही 2.५ 7 अपशोपश में आय गे अनुररित ररिय्तनत गो तथा ही अदेगोपाय पर अब 
मूस्यत मे प्र/यद्ष प्रेशाव को ध्यवत खरते है। इस प्र्ार, स्थावाद था भुगतान-स लू वत पर अमर यत 
या प्रभाव तीन घरों एर विरमर यरेया « कि 
() 8 ४ (आय से परिवर्तन), 
(2) 6 (मीमार्त अवशोषध प्रवृत्ति या जः्शछ्ठाओ [एणाशाआओ ॥0 शॉषशएण ॥008०), 
न हे 
(3) 894 [वत्यण अवशोषश जिसत्रा अवमूत्यत से सीधा सस्यन्ध नहीं है) । 
निश्कधे -- उपर्यृकत विवरण बे आधार पर #म अवशोदय दृस्टिरोण मे सम्बस्ध मे सीन 


जिष्पध प्रस्तुत गर सकते हैं . 
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(0) यदि ७ 7> 0 हो भुगतान-सन्तुलन पर अवमूल्यन का प्रतिकूल प्रभाव माना 
जायगा, 

(भ) यदि 5>] (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अवशोषण प्रवृत्ति इकाई से अधिक हो) तथा साथ ही 

84 <<0 (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अवशोषण ऋणात्मक हो), तब भी भुगतान अथवा व्यापार- 
मन्तुलन पर अनुकूल प्रभाव होगा, तथा 

(7) यदि 84<0, परन्तु 84 [(--%) ४५४], तब भी भुगतान-सन्तुलन पर अनु- 

कूल प्रभाव होगा । 

यह भी ध्यात रखता चाहिए कि अवमुल्यन के फतस्वस्प व्यापार या भुगतान-मन्तुलन पर 
जितना अधिक अनुकूल प्रभाव होगा आय म उतनी अधिक बुद्धि हामी तथा 84 (प्रत्यक्ष अवशोषण) 
को राशि उतनी ही कम होगी । 

एलेक्जेण्डर का दावा है कि उनके द्वारा श्रैस्तुत दृष्टिकोण मौद्रिक एवं वास्तविक (762)) 
दोना ही रूप भे खरा उतरता है यद्यपि उनके विश्वेपण का आधार वास्तविक आय, वास्तविक अव- 
शोपण एवं वास्तविक-सन्तुलन ही है ।! 

एलेक्जेण्डर द्वारा प्रस्तुत समीकरण (7) के अनुसार अवशूल्यन के प्रभावों को दो भागों मे 
विभाजित क्या जा सकता है 

2)2 5 (7--») 6 १-84 
5 ४7 
अवमूल्यन का अवशोपषण पर 
आय प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव 

अब हम इन्ही श्रमावो की सक्षेप मे व्याख्या करेंगे । 

(0) मधमूल्यन का आयनभाव (770076 शशी०७४ ०6 70९४७7७४०7)---अवमुल्यन वे 
फतस्वरूप साधारणतया निर्यात मे वृद्धि एव आयाता मे सकुचन के कारण आय में बुद्धि होती है 
यह हम पहने ही बता चुके हैं। इनके साथ ही गुणक प्रभाव (१/ण४ए॥९० ही९०४) के माध्यम से 
देश मे भी उपभोग व्यय तथा तदनुसार आय में वृद्धि होगी ) भुगतान-सन्तुत॒त पर अन्त्त क्‍या 
प्रभाव होगा, यह सीमान्त अवशोपग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अवशोषण में आय से अनुप्रेगित 
परिवर्तन भुगतान-सन्तुसन को निर्धारित करने वाली व्यापार शर्तों वो पू्वापिक्षा सशक्त बना सकते 
हैं अथवा निर्वल कर सकते हैं । | 

(४) बवशोषण पर प्रत्यक्ष प्रभाव (06० 240०5 ०॥ #०४07ए07०7)--अवसमूल्यन वे 
फलस्वरूप कुज अवशोपण पर तीन भ्रव्रार झे प्रभाव (प्रत्यक्ष रूप से) होते हैं: (39) नकदी-जमा 
प्रभाव, (0) आय-वितरण प्रभाव, तथा (०) मुद्रा श्रमजाल । 

(७) नकदी जमा प्रभाव ((४४॥ 88889706 2800.)--यह हम वत्ता चुके हैं कि अवमृल्यन 
के फलस्वरूप स्वदेशी मुद्रा बे रूप मे आयातित वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं! साथ ही देश से निर्यात 
की गयी वस्तुओ के बदन भर अधिक स्वदेशी मुद्रा भ्राप्त होने लगती है। फलस्वरूप क्रायात्-प्रति- 
स्थानापन्न वस्तुओं (!070०/ 50050705) तथा उतके उत्पादन में श्रयुक्त (माध्यमिक) वस्तुओं के 
मूल्यों में भी वृद्धि हो सकती है। इसके फतस्वरुप कुल मिलाकर देश में मूल्य-स्तर बढ जायगा 
तथा देश के लोगो वी क्र्य-शक्ति वा सवुचन हाया । इसका अन्तत यह परिणाम होगा कि वास्त- 

बिक आय की तुलना म वास्तविक उपभोग तथा वास्तविक विनियोग में भी कमी होगी । अस्तु, 
अवमूल्यन का अवशोपण पर प्रतिकूल प्रमाव ही होने की सम्भावना होती है । 

(9) आप वितरण प्रभाव [[700702 07790 भी८छ४)--अवमूल्यव के कारण 
सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि हाने पर दी हुई आय के उपभोग का ढांचा भी बदव जायगा। जिन 
वस्तुओ से सीमान्‍्त व्यय भ्रवृत्ति अधिक है उन पर'व्यय से कमी करवे अब कम सीसान्य व्यय 
प्रवृत्ति वाली वस्तुआ पर अधिक व्यय क्या जायगा 





] 85 8, 8630०, "हॉल्टि ण॑ 8 0९एथफ्श्ञाणा 0त यघबरपट छे39706", उक्ाधिाबागिर्ण 
कीणिशंक्षए रघब: 506ं 70905, ठैफा। 952 
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े पुद्रा घ्रमनास [धार त[एडकता)--यदि लोग मौद्िक आय की अप्रेश्ा मौडिक 
मूस्यों मे अधिक ध्रमावित होते हो तो मुद्दा का यहे ध्रमन्‍जाक्त अवप्रुत्यन को अधिझ प्रमावय्रारी 
बना ग़पता है। यदि गरृध्यक्तर तथा मोद्धिक आय में समान अनुपात से वृद्धि होने पर भी लोग 
ऊंचे गूस्यों पर अपने उपभोग-हतर झे कथी कर दें तो उनके उपोगन्यय में वी होते मे कारण 
आयाद में भी कमी होगी तथा व्यापार-सन्‍्तुखन पर अनुझूल प्रभाव होगा । इसका यह भी प्रभाव 
होगा कि वास्तविक बचतों में कमी होने पर भी मोद्रिस-न्यवत में वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप 
भुगतान-गातुलत पर प्रतिकूल प्रभाव वी सम्भावना हो सयती है | 
>अबशोषण वृष्टि की आत्तोषना--प्रोफेगर मैततप (7० 0०४००) मे अवशोषध दृष्टि- 
>ण। कोण पी सर्वश्रयम आलोचना की ।' उनके मतानुसार, “दीर्षकालीन स्थिरता की दृष्टिस यह 
कहना कंडिन है कि ब्यापास-यस्पुतत पर अवसुल्यन का भाव प्रदर्शित करते थाले वरटिमारियों-- 
उपयोग प्रवृतियों एवं सृस्य-नोच--सें कौद से कम विश्वगनीस हैं। इस प्रत्रियां वो परिवर्तन" 
शौलता पी दृष्टि गे--जिगके परिणामों का निर्धारण इत प्रतिमावियों की सद्दायता से होता है-- 
ग्य प्रवुत्तियाँ (ह/शा०पधाह [7ण/लाई/८5) अपेक्षाइत कम विश्वस्त हैं 8) इगके जिपरोत, साथ» 
जनिक माति की घावाधनीय (4॥240॥:) दृष्टि मे मृत्य-तोच इंतती अधिक प्रभावागरी गहीं 
होती तथा उस दृष्टि से मौद्धिर वे राजस्व सीतियो का प्रभार व्यव ब्रवुत्तियों के सरदर्म में अधिक 
स्यापक होता है। इगाहा मह सर्च हुआ (कि अउमूस्यत का) अध्तिम एरिणास "प्रयृत्तियों” की 
पता निर्दिष्ट मीतियों मी! प्रहति पर निध्ेर होगा ।" 
मैक्‍तप [जिक्कीएफ) की यह मान्यता है हि हिस्ट्री-रिन्हीं परिश्थितरियों में सोचो वा 
प्रभाय भी प्रोक्ष रूप ग्रे होता है। उदाहरणा्, अब ्य का निष्किय सायवअगाब (006 
उ650006 लॉल्ट) होगा या नही, यह इस बात पर निर्भर है कि उत्पादन व वस्तुओं के निर्यात 
में बुद्धि फरना क्रिस सीमा छड सम्भव है. और इस प्रयार स्वदेशी प्रूति एवं विदेशों त माँग गो 
लोच महुत्यपूर्ण हो जाती है यद्यपि हम प्रस्यक्षत ऐसा नहीं कहते । बुछ अन्य परिस्थितियों में सोगो 
का प्रस्यभ् रुप से महत्य पाया जाता है। उदाहरणाये, अवप्रू्यत का अवशोषण पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
य्यर्य मापनों ये हस्तान्तरण वे रूप मे होगा अथवा नहीं, यह इग पर निर्भर परेगा कि यूस्य-दुद्धि 
की अधे-ध्ययर्था पर प्रतित्रिया रिंग रुण में होती है, अथवा उपभोग हेतु आयातित यस्तुओ गा 
विस भीमा तर प्रतिम्धापन सम्भव है। यह प्रभार घरेलू उत्पादत तथा नियंति के मध्य साधनों हैः 
आवंटन पर भी निर्भर करेगा। व्यापार की शर्तें कमौन्य भी मूरय लोच से भी प्रस्यशतनः प्रभावित 
होती हैं। पस्तुग गाँग थे प्ूति वी लोनो को दृष्टिगत रे बिता अवमूत्यत वा व्यापार की शर्तों पर 
गया प्रभाव होगा यह बहसा अ्रसम्भव है ।? 
एजेपनेए्डर (/४८४४॥४६८/) से' सनानुगार # #-/ होता है जिगगा यह अप है कि , 
भुत्ताव या स्यापार सस्तुसत को जानने हेवु राष्ट्रीय आय (7) एग अवशोशण (/) का अस्तर 
देशना भा हिए । आय ये दुल अवशोषण (व्यय) की वास्तविक राशियों शो देखने हेगू ये मूस्यों जी 
कोई महरा नहीं देते । पररय यस्तुत महू दृष्टि और नहीं है। हैरी जॉन्यन के ग्रतानुगार स्यापार 
अथवा भुगाान-यसपुलत पी यास्तविक राशि जासने हेतु साट्रीय आय को गूल्य-स्तर मे भाष देगा 
चादिए तथा डुत आप को भी । 











फल ली, 
फ्फ 


एजेपर्मण्दर ने भुगवान-रारगुसेन ने निर्धा रे हेतु दास्वविर, वियाति एक सारयजिश आयात 
के रूप में सो विया ।०॥ इन गबशे का ये अर्थ रापप्ट नही कर पाये । हैरी जान्सिग जिसी देश के 
मुयतान सब्युसत में प्रालियों 4 धुण्वान दोसों ही बे गश्मिलित बग्त 4 वे गा है हि यटट 
मौद्ित अमन्तुलत से सम्बद्ध एा सप्प््या है ओर इगतिए हमे पहल (अब गुरू नह) प्य. मकि 
देखगा चाहिए और फिर इगते ऊपर उद्धार आय प्रभाव को गमीक्षा रुरनी चारदिए । यरी दृष्टि 








॥ [2 ७० ०क, "एर5056 रिा०३ बाद ॥३ह९8 ० 5दावीए गो ६ वह 8 
ए८रनएथच/णा"*, १#गरटाएकि रीट०ए०ाट रीलाइक (4४८ 955) 
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कोण हैवरवर ने भी प्रस्तुत क्या । टैयरलर के मत में आय-अभाव एवं मूल्य-प्रभाव का योग बुल 
प्रभाव होता है तथा केवल आय-प्रभाव एवं अवशोपण प्रभाव का योग देखना उचित नहीं है। 


(4) अन्तर्शष्टीय घुद्दा-कोष द्वारा सुझ्नाएं गये उपाय (१(०४॥००५ ०व 3। 8.)--अन्त- 
राष्ट्रीय मुद्रा कोप की स्थापना 944 मे ब्रे टनवुड्स सम्मेलन के समय की गयी थी । इसका उद्देश्य 
उन देशों को अल्पकालीन वित्त प्रदान करना है जिनवे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा-क्ोप नही है। 
इस कीप वी स्थापता केंद्रीय वेंको के सुरक्षित (८5८४८) कोप एव राष्ट्रीय मुद्राओं के एक पूल 
(70०!) की स्थापना द्वारा दी गयी थी। इन मुद्राओं को संदस्य देशों को भुगतान-सन्तुलन के एसे 
घाटे वी पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जाता है जिसमे अपने आप सुधार होने की आशा हो अथवा जिमे 
प्रचलित नीतियों के माध्यम से शीघ्र ही ठीक किये जाने की आशा हो | परन्तु दीघंकाल तक चलने 
वाले व रचना सम्बन्धी भुगतान-असन्तुलब को ठौव करने हेतु अन्तर्राप्ट्रीय मुद्ा-कोप से कोई 
सहायता वी अपेक्षा नहीं की जा संवतो | वस्तुत असन्तुलन हेतु वित्तीय सहायता वी छुछ सीमाएँ 
हैं और पर्याप्त सीमा तक इन सौमाओ का निर्धारण अन्‍्तर्रोष्ट्रीय मुद्राननोप की नीतियो तथा विभिन्‍न 
देशों वे “कोटा” (पु००७) पर निर्भर वरता है। 


प्रत्येक देश को प्रारम्भ में एक कोटा प्रदान क्या गया था । समय-समय पर इन अधिदृत 
राशियों मे वृद्धि की गयी है। जनवरी 975 के पूच प्रत्येक देश को अपने कोटे वी 25 प्रतिशत 
राशि निदिप्ट मूल्य पर स्वर्ण वे रूप मे तथा 75 प्रतिशत अपनी मुद्रा बे रूप में जमा करानी होतो 
थी, परन्तु जनवरी 975 से अल्यविकमित देशो को विशेष राहत देने हेतु स्त्र्ण के मूल्य निदि- 
प्टता को समाप्त कर दिया गया है । परन्तु कोई भो देश अधिक से अधिक उसे दिये गये कोटे वी दो 
गुनी राधि अपनी मुद्रा के रुप मे जमा कर सकता है। प्रत्येक देश अपने कोठे का 425 प्रतिशत 
तक विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप से प्राप्त कर सकता है। जमा सोने वे बराबर (कोटे 
का 25%) विदेशी मुद्रा तो अपने आप प्राप्त की जा सकती है। इसबरे अतिरिक्त 25% कोटा 
उस समय विदेशी मुद्रा के रूप मे उपलब्ध हो सकता है जब (विशेष रूप से अल्रविकसित देशों की) 
बस्तुओ के मूल्यों मे कमी हो । राष्ट्रीय कोटे के इससे अधिक अछ श्राप्त करने पर ब्याज की दर 
में वृद्धि कर दी जाती है एवं उन्हें अधिक कठोर शर्तों के साथ उपलब्ध कराया जाता हैं। इसका 
कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राननोप का उद्देश्य विभिन्‍न देशो वी अल्पकालीन भुगतान कठिनाइयों 
को ही हत करना है । जैस-जैसे सदस्य देश अन्‍्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-कोप से अपने कोटे क अन्तर्गत विदेशी 
मुद्रा प्राप्त करते जाते हैं, इनकी थुद्राएं अन्तर्राष्ट्रीय मुदा-कोप के पास जमा होती जाती हैं, जब'क 
दुले म विदेशी मुद्राओं का कोप घटता जाता है। इसी कारण एक सोमा के पश्चात्‌ सदस्य देशो को 
विदेशी मुद्रा वी सरीद पर अवुश लगाना आवश्यक हो जाता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप के समझौता अनुच्छेद (&ध०८ ० #ह्ाट्शापथा।) के अनुमार, 
“जव तक विसी देश वो आधारभूत भुगतान-अमन्तुलन ठीक न करना हो, वह अपनी मुद्रा वे समता 
मूल्य (9 ४३००८) में परिवतंन का प्रस्ताव नही करेगा ।” साधारणतया मुद्ान्कोप को किसी 
संदस्य देश की मुद्रा वे प्रारम्भिक समता-मूल्य में दस प्रतिशत तक परिद्तंन किये जाने पर कोई 
आपत्ति नही होती । परन्तु यदि अवमूल्यत या अधिमूल्यन का अनुपात दस प्रतिशत से अधिक हो 
तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप की अनुमति आवश्यक है। साधारणतया मुद्रा-कोप उन परिस्थितियों मं 
यह अनुमति दे देता है जबकि ये परिवर्तन सदस्य देश के आधारभूत भुगतान-असन्तुलन को ठोक 
करने की दृष्टि से क्ये जा रहे हो । परन्तु उपर्युक्त बनुच्छेद सम आधारभत असन्तुलन वी कोई 
निश्चित परिभाषा नही दी गयो है तथा इसका निर्धारण सदस्य देशो को इच्छानुमार कया जा 
सकता है। 
सामान्य रुप से किसी देश का भुगतान-असन्तुलन उस स्थिति में आधारभूत माना जाता है 
जवकि इसके स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा-क्ोप निरन्तर घटने जा रहे हो। परन्तु श्रीमती जॉन रॉविन्सन 
इस दृष्टिकोण से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए लिखतो हैं “ “सन्तुलव” शब्द का वोई 
एक अर्थ नहीं है और इसलिए आधारभूत असमन्तुलन' के निर्धारण हेतु भी कोई स्पष्ट मानदण्ड नहीं 
हो सक्ता। ऐसा लगता है कि जिस देश को अपनी मुद्रा की विनिमय-दर से परिवत्तंन करना होता 
है उसके पास आधारभूत अमन्तुतन को उपस्थिति वताने हेतु अनेक तक हो सकते हैं। दूससी ओर, 
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अन्य सदस्यों के पास ऐसे बहुत से तक॑ हो सकते हैं कि सदस्य विश्लेष के समस आधारभूत अमन्युसन 
हर ; समझ न्तुलन 
की कोई समस्या नही है |” ४५2 


भुगतान-सन्तुलन का महत्व 

चिर?0ध#ारटए 0 ज़दा# घर 07 9४४ दावा] 
जद जैमा फि हम जानते हैं भुगतात-सस्तुतन में दात्वयं विसी देश का अन्य देशों के साथ किये 
गये खेनदेन के एक व्यवस्थित विदरण ते है । इसके माध्यम मे किसी भी देश वी अन्तर्राष्ट्रीय 
आर्थिक स्थिति वा अनुमान लगाया जा सकता है। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि कया देश 
को अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूर्थ करने के लिए कठिताई कर अनुमक हो रहा है श्षयदा 
इस सम्बन्ध में उसकी स्थिति सस्तरोपजनक है था नहीं। एक देश वो अपनी अनेझ सीतियों जैसे 
मौद्रिक नीति, राजकोरपीय नीति, विनिमय दीति आदि निर्धारित करते समय अपने भुगताव-सस्नुखन 
की व ति अध्ययत अगवश्यक होता हैं। भुगतान-मण्तुलन वा प्रभाव देश की थम्तरिक एव 

बांद्मा दोतों हू! गतिविधियों पर पडता है। इसके महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सत्ता है; 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय आयिक रियति का ज्ञाव--तिसी भी देश की अत्तर्राष्ट्रीय आधिक स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त करने के: लिए हम उमर देश के परत सन्यत को अध्ययन करते हैं) भगतात- 
गल्तुलन थी स्थिति के अनुसार ही हमे क्षपनी विभिन्न आयथिक सीलियाँ निर्धारित करनी होती हैक 
यदि भुगतान-मन्तुलन में दीर्घफाब तक असस्तुदन बना रहता है तो बढ़ देश के लिए आधिक उप्नति 
का सूचक नहीं कहा जा सकता है। कभी-कभी भुगतान-सन्तुसत की अ्रतिझूल बारी को दूर करने 
के लिए देश को अयगूरणत की तीधि भी अपनाती पड़ती है । 

(2) विदेशी ध्यापार की प्रवृत्ति कः 4 842%8% [सन के माध्यम से हम यद जोन 
पते हैं कि किसी देश के विदेशी व्यापार की प्रदुत्ति क्या है? विदेशी व्यापार कौ गे अर्थात 
आयात-निर्यात की मर्दें भुगतान-मन्तुलन में सबसे महत्वप्रूण होती हैं। भुगतात-मन्तुलन ये' माध्यम 
से हम व्यापार की शर्तों वा पता भी लगा सकते हैं। जब किसी देग के निर्यात था मूल्य उससे" 
आयाव के मूल्य से अधिक होता है वो उप देश की स्यापार वी शर्तें उसके अनुरूस होती है । 

(3) विभिम्तर मुद्ाओं में देश की भुफ्तात-शेष को स्पिति का शात--गिम्ली भी देशे बय 

भुगतात-शेष विभिश्न मुंद्राओं बाते देशों के साथ एक समान रहना आवश्यक नहीं होता । हाजर 
धोत्र के देशो के साथ हमारी भुगतात-गरतुलन थी स्थिति विपरीत ही गशती है जबकि अस्य देशों 
के साथ हमारी भुंगतानन्सस्तुलन वी स्थिति अनुकूल हो सवती है| इसकी जाववारी हमे देश के 
भुगतान-सन्तुसत द्वारा ही हो सरेती है । 

(4) हाप्दोए भाय में उतार-्धद्रव-न्जैसा हि हम जानते हैं विदेशी व्यापार गुघक के 
साध्यप भें विदेशी व्यागार वा श्रभाव उस देश की राष्ट्रीय आय पर भी पडता है । अन, प्रो. 
किण्डलवर्गर ने कद्टा है हि भुगतान-शेष वा प्रयोग यह शान प्राप्त करने बे लिए भी जिया जाता है 
कि उस देश के विदेशी स्थायार का देश बी राष्ट्रीय माय पर क्यों प्रभाव पढ़ा है। 

प्रश्न एवं उनके संकेत 

] भुगतानःशन्तुलतन वा क्या अर्प है. ? भारत के सन्दर्भ में उदाहरण देते हुए उत विषयों वार 
वर्णन वौजिए जितका विपरीत सुगतरत-रान्तुलन शो टीश करने हेशु प्रयोग रिया जाता है 
६४१ 8 शव शा 99 वीउए०८ लीं एछड़ाणतात ? छिलली। 0८७5६ विट ॥03$905 
800९७ ॥9 ६एा९४ १४४४९३९ कजांझाए ए फुठख्वादाछ जाती हधलिशा०र [0 ]04 थे हि 
[सरेत--अपने उत्तर ने प्रषम भाग से भुगताव-स्तुलस का बअ्र्थ समशाइए | भक्षे) से, 
स्थापार-गन्तुलद व भुगतान-सल्दुगत का अन्तर भी बताये ॥ उद्धर हे दितीय भाग मे वे हा 
विधियों का संक्षिप्त विवरण हैं जितफ़ा उपयोग प्रतिरत भुगतात-सन्तुलत को टीक बरने ढेसू 
किया जाता है | इनसे से जो विधियाँ भारत में प्रात बजा रहो है उसका भी 
विवरण दें ।] पर 
हिसती देश मे भ्रतिरूत भुगतान-सन्तुलन के दपा शारघ॑ हो धहते हैं 7? विर्यमशीत देशों भरे 
प्रतिदृत्त भुपतान-सम्तुसतन को टौए बरते हेतु शोन से श्दम उठाये कते हैं? 
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० 


जार चाल पार टवए४८४ 0 पींषच्पुणएपसंणा गा ऐट 73ा९ट 0 एक गराथांडउ 08 
(०7 ? 0/5055 6 ९07्लाएर प्राध्कणल ए्॑प्सशा 0णि इच्छा 65०5णीफ गा 
एगाधाण्णँब्वा)ज ता 6 0९एट९० १ ए०ण7९5 ? 

अवमूल्पन द्वारा प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन को ठौक़ करना फहां तक सम्भव है ? क्‍या आप 
भारत सरकार यो देश का भुय्तान-सन्तुलन ठोक करने हेतु रुपये के अवमूल्यन फरते का 
परामर्श देंगे ? 

पृ० श्ा&। €्टाटव( ॥5 0 ए0०5आ0ट णि 8 ए०णाएए ६0 एठात्ए वॉड वर्षस्‍टाइट 04400९ 
्ी फ़ाशाटाड 99 ठल्साप्शाणा ? शत्पत ॥0ए ३05६ [वाबा ह0एट्रागर6पां 00 
ह6्ब्बोपल पी6 १09९९ (07 एणाल्‍लटॉशए पितापा'5 छड्वा7ट३ छा 98976085 7 

[संकेत--इस प्रश्न के उत्तर हेतु यह बताना है कि प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन को ठीक करने 
हेतु अन्य विधियों में से अवमूल्यन भी एक प्रमुख विधि है। परन्तु अवमूल्यन की सफलता 
सर्देव असदिग्ध नही होती अठः उन सभी परिस्थितियों एव सीमाओ का विवरण दें जिनवे 
अन्तर्गत ही अवमूल्यन सफल हो सकता है । उत्तर के द्वितोय भाग में यह बतायें कि भारतीय 
सन्दर्भ में प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन का आकार कितना बडा है तथा किस सीमा तक अब- 
मूल्यन द्वारा इस समस्या का समाधान या निराकरण क्या जा सकता है ।] 
“भुगंतान-सन्तुंलन सर्देव सन्तुतित रहता है.” यदि ऐसा है तो फिर हम किसो देश के 
भुगतान-सन्तुलन में अतिरेक या घाटे की चर्चा क्यों करते हैं ? 

"नगुड्रह एश॥०० ० एबजालाए 5 ॥॥७७५६ 9347०2८व."' घ्6ज तीद्या 0 छ८ 2 क़रै0ए 
8 $ए[05$ 07 3 6लीशां वंत्र धर 03॥3708 0 फ3ग्राधां 0 8 ९0७0०0७०७ २ 
[संकेत--तकलीवी दृष्टि से भुगतान-सम्तुलब वी बाकी शून्य होती है। परन्तु फिर भी 
प्रत्येक देश को प्राप्य एवं इसके द्वारा देय राशियों में अन्तर होता है और यही अन्तर प्रति- 
क्लया कूल भुगतान-सन्तुलन के रूप में प्रतिविम्बित होता है ।_ उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर 
में बताइए कि अन्ततोगत्वा सन्तुलित भुगतान बाकी तथा किसी अवधि विशेष में प्रतिकल या 
अनुकूल भुगतान-सन्तुलन में क्या अन्तर है । यह स्मरणीय है कि लेखा-जोखा की दृष्टि से 
देय एव प्राप्य राशियाँ समान होनी भावश्यक हैं परन्तु वास्तविक या व्यावह्ारिवर रूप मे 
प्राध्य राशि देय राशि से भिन्न भी हो सकती है ।] 


« किसी देश के प्रतिफूल भुगतान-सन्तुलन से आप क्या समझते हैं ? 


ज़रा 43 ॥०प् चाठटाहाबचत 89 8 ००एणञा१"5 08706 0 छवशगचदा। तलीतं। 2 


भुगतान सम्तुलन में समायोजन करने पर आय, मूल्य-स्तर एवं रोजगार पर होने वाले 
प्रभावों की व्यास्या फीजिए । 

:73958९ क्‍06 790550]6 470077९ लॉीच्ए॑ड, ए00९ लॉस्टॉंड 200. ९०ए०श्शहा। छींटए$ 
4550078९८0 0॥ 309०5५000॥ ॥॥ ॥॥९ ७३|३7९०९ ण 939पवा।$ 

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत उस घ्यवस्था का विवरण दीजिए जिसके अनुसार 
भुगतान-सन्तुतन को साम्य स्थिति में बनाये रखा जा सकता हे अथवा साम्य स्थिति को 
फिर से प्राप्त किया जा सकता है। 

छ5णा5४ 6 ७॑4६६०४। 0९079 ० एध्यावींडप्रा >]द्वट9 वेधादाबा।ां074) - एऐव4808 
० 939 पध7( 5 गद्यांडाच्त ॥9, छा 7ट्जतर्त क्‍०, स्युपा।9007॥ ए0भंधं००. 

[संक्रेत --प्रतिष्ठित अथंशास्तियो की ऐसी मान्यता थी कि प्रत्येक देश का भुगतान-सन्तुलन 
दीघंकाल में साम्य स्थिति मे रहना चाहिए। यदि देश के आयात व निर्यात तथा सेवाआ व 

पूँजी के आवागमन में सन्तुलन हो तो देश के भीतर मूल्य-स्तर, उत्पादन एवं अन्य आधिक 

चरो में इस भ्रकार के परिवतंन होगे कि भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता समाप्त हो जाय । 

साथ ही यह भी बतायें कि भुगतान सन्तुलन के निर्धारिक घटकों में यदि कोई परिवर्तन न हा 

तो भुगतान-सन्तुलन का साम्य भी बना रहेगा !] 


यह बताइए कि विदेशों व्यापार गुणक के माध्यम से किस प्रकार मुगतान-ससतुलन सिद्धान्त 
को गत्यात्मकता प्रदान को जा सकती है? 


भुपतान-सम्तुलन | ।8] 


श09 ॥0७ 3 ॥ एएति० (0 6,वद्रापरा7८ ही एी८07/ हैँ फवचप्रध्या$ फड़ शार्ता5॥ 0. 
जिशए॥ ॥24९ जात।फाल 2 

गिरेत--उत्त प्रश्त के उत्तर मे पहने भुगतान-यत्यु खत के शिद्धान्व की व्योध्य/ कीनिए। 
किर दिदेशी व्यापार ग्रुणह का अर्थ बताइएं। अपने उसर में यहू भी बताइए कि विदेशी 
स्यापार गुंणक का समावेश करने पर भुगतात-गस्तुलन सिद्धान्त को किस प्रवार गत्यात्मक 
(4ज्ञाणा॥0) वगाया जा गगता है ।] 

भुगतान-अगस्तुतद टीक करते हेतु भवशोषण विधि पर दिल्‍्तृत टिप्पणी लिश्षिए ॥ 

फाइट व लत 0८ ता 2 ॥0509007 लैकफ/ण्वरी (0 टणा-८९ 4 त$वच४॥फफ्पवा 
जा हर 044806 0 एश्श्राशा।5? 

भार्शप्त-लर्मर शर्तें की व्यारया वौजिए | इसकी क्या-इया आलोचनाएँ हैं? क्ाप इसे किए 
सीमा तक ध्यावहारिक मानते हैं ? 

एला॥४ चि378॥3] [साहा ०0907707 १४॥३ 876 व हा।शंकाड 7 70 2 ९४ 
0० १60 ॥#॥# 7 [४2०८४ ७९ ? 


पिंकेत--मार्भन-लर्नर शर्ते की विस्तृत वियेचना अध्याय मे प्रस्तुत सामग्री मै आधार पर 
की जानी घाहिए | इगी प्रकार, इगठो आजीचना हैतु भी अ्रध्याद में प्रतुन विषय-सामग्री 
दस 





॥2 


अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीतियां 
एगशरार/॥02, 20500ए0एटा&, ए0शएएड] 





अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण तथा विस्तार अस्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों पर॑ निर्भर 
करता है। वुछ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर घनात्मक प्रभाव डालती 
है तो वुछ नीतियों वे! फलस्वरूप व्यापार पर ऋणात्मनः प्रभाव भी पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार वी 
अस्तर्राप्ट्रीय व्यायारिक नीतियो का उल्लेख बरने से पहले हम उन तत्वों की विवेचना करेंगे जो 
कसी भी देश वी व्यापारिक नीति को समय समय पर प्रभावित बरते हैं। इनमे निम्नलिखित चार 
मुस्य तत्व है 

(।) भौगोलिक स्थिति--क्सी भी देश कौ व्यापारिक नीति पर उस देश के पडोसी देशो 
की स्थितिया का महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है | देश वी जलवायु भी उसकी व्यापारिक नीति को प्रभा- 
विद करने मे सहायक होती है। 

(2) आयिक स्थिति--देश की आ्थिव स्थिति का भी उसकी व्यापारिक नीति पर प्रभाव 
पडता है । कसी देश वी आर्थिक स्थिति से तात्पयं उस देश म उपलब्ध उत्पादन के साधन, तक्नीव' 
आदि से होता है । जिस देश वी आवश्यक्ताएँ बहुत कम होती हैं जिनको वह अपने आन्तरिक 
साधनो से पूरा कर सकता है तो ऐसी स्थिति म उसका अत्तर्राष्ट्रीय न्‍्यापार बहुत सीमित हो जाता 
है । दूसरी ओर यदि उस देश में श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण का वोलवाला है तो उस देश के 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण बहुत मधिक होगा । 

(3) जनसख्या की स्थिति--देश म जनसख्या की स्थिति भी व्यापारिक नीति को प्रभावित 
करती है । जनसख्या अधिक हाने पर, उनकी आवश्यक्ताओ म विपमता बढती जाती है तया अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण भी वदता जाता है। यदि जनसख्या कम है तो उसकी आवश्यकताएँ 
भी कम होगी । परन्तु यह आवश्यक नही, वहत कुछ उस देश की जनसस्या की महत्वाबाक्षा पर हो 
यह निर्भर करेगा कि दश किस व्यापारिक नीति को अपनाये । 

(4) सामाजिक स्थिति (3॥70/6870 70श००7)--देश की व्यापारिक नोति इस बात पर 
भी निर्भर करती है कि वह द्वीप (75027) है या महाद्वीप (02077९0/) हैँ। देश की प्राहतिक 
सीमाएँ भी उमकी नीति को प्रभावित वरती है । 

सिमोन्ड एवं अमेनी के अनुसार, ' किसी देश की प्राकृतिक परिस्थितियों को जानना ही 
इसकी राष्ट्रीय नीतियो का समझना है | उसके साधता की सीमा को मालूम करके यह बताया जा 
सकता है कि वह देश अपनी नीतियो का पालन करने में क्तिना समर्थ है ? यदि व्यक्तियों से उनकी 
नीति बदलने को वहा जाता है तो पहले यह आवश्यक है कि हम उन परिस्थितियों को बदलें जिनके 
कारण बहू नीति अपनायी गयी है ! यह सब बातें ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सीति को आधारभूत 
शिला है |”! 

वास्तव म राष्ट्रीय नीतियो का _स्थैतिक ($ल्‍80७०) अथवा प्रावैगिक (0)एआए0०) होता 
किसी देश के लोग का बुद्धिमान या मूर्ख, पढे-लिखे या अनपढ, अच्छे या बुरे होने प्रर निर्भर तहीं 
होता । न ही यह इस बान पर निर्भर होता है कि ये गोरे हैं या उनवी भाषा हिन्दी है या अग्रेजी 


] +., छू डवागात घात छा0००४ एकलाए, पार छारवा रिकशडरवा गांव, रीशार्ऊ 
(939), ए97« !58-59 
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यदि फान्ग एवं जर्मन के खौग अपने स्थान दि) बदल सें तो उनकी नीतियाँ भी बदल जायेगी । 
यही बात जापान एवं अमरीका वी वरिस्थितियों के लिए बद्दी जा मज़सी द्दै। 

५... भी. हैराद + अनुसार, “तेजी एवं मस्दी प्रायः विश्वस्यापी घटनाएँ है । इसलिए ग्रिसी देश 
को अपने ध्षिय उचित उपाय या निर्णय करने गे पहले अपने आपको विश्य समृदाय का एक सदस्य 
गगगना जछझूरी है एवं उसे तदनुसार अपनी नीति बनानी चादिए ।” यदि गिसी देश के अम्दर 
वेरीजगारी होती है परन्तु उगवा बाह्य गर्युतत अनुसूल होता है, तो इस स्थित्रि मे उपके ति ए्‌ 
आनतरिक प्रसार की सीति अपनाती चाहिए । अमरीका ने गनू 930-939 मे इगी नीति को 
अपनाया था । यदि विभी देश के आहदर स्फरीति-दबाव होता है तथा बाहर स्यापार में घादा सो 
उगफ़ी अवस्फीति वी वीनि अपतानी चाहिए यदि सामान्य रूप से शम्पूर्ण विष्य में तेजी गा समय 
दो तो अवस्पीति का सिद्धास्त न बेब गॉग्दद देश के शिए ही बल्कि गम्पूर्ण मिश्व मे' लिए साभ- 
दायत हो सता है, क्योंकि उस रामय सारे सगार में एकन्सी अर्थ॑-स्यवस्था होगी। पुन यदि विगी 
देश से आन्तरिक म्दी है तथा बादूरी ध्यागरार में धादे की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में उस देश 
को अपने विर्यात बढ़ाते घाहिए। परन्तु जद शम्पूर्ग विरव में मस्दी फैल रही हो तो विसी भी देश 
के हारा अपमून्यत की तीति अफ्ताता उचित नदी होगा । 

अन्तरष्ट्रीय स्यापूरिक-नी तियो से सम्बन्ध से साधारणतंथा दो बिचारधाराएँ परी जाती हैं 4 
पहनी विकारफाय मै सोगों गा हुआ है. रि स्वाएर शश्का स्कसिकों' रा श्रह्रतित आपिरार है। 
कोई भी देश दूसरे देशों वेः साय स्याधार करने शो मना नहीं कर सवता । गे विचार के अनुसार, 
विभिप्त देशों के अपने वस्दरगाह स्यापार के लिए योत देने झाट्िए । इस राव तिर विचारधारा के 
सरों रा परिणाम स्ततत्त स्यापार है । ४ 

दूसरी विचारधारा के लोगो वी मास्यता है हि प्रत्येक देश को यह पूर्ण अधिवार है कि बहू 
आपने विदेशी व्यापार वर जितने चाद़े उतने प्रतिवर्ष लगाये। यदि यह घाहे तो अन्तराष्ट्रीय व्यापार 
को पूर्ण रुप से बत्द भी कर रतवता है। 

बाह्य मे आधुनिक परिस्थितियों से इन दोनों ही विदार्धाराओ हे थी घ का मांगे अपताया 
जाता है। अर्थात्‌ यह भी सस्गप नही है कि शक देश पूर्ण बरर अपच्यवत्था कायम रखे था विदेशी 
व्यापार हिल्‍्कुल मे करे, सो दूगरी ओर भी आवश्यक है दि बह अपने उद्योगों को ॥ रक्षण अंदात 
करने हेगु तथा भुगतान-सस्तु तंग को स्थयस्थित रखने हेवु अपने आयातो को विशर्त्रित रसें। प्रो: 
हैवरसर कै अनुसार, ' वापिश्यसीति या व्यायारिष-मीनि मे हथारशा आशय उत धर उपायों से है 
जो शिभी देश के बाहरी भाविः गस्वस्धों का निय्मन करते हैं; ४ थे उपाय जो गिसी देश बी 
यम्तुओं एवं गेवाओों के आयात एप वियति बये सहायता देने अथया रोकने मे तिए प्राप्त होते हैं। 
इगम आयात तथा निर्यात पर शगाये जाने थाने कर, अधिदान तथा प्रतिवत्ध शामिल होते है। विन्‍्तु 
बह्थुओं का अम्तरीड्रीय विनिमय अन्य सरीकों से भी रोग अयश बढाया अथवा बाधा यताया था 
गबता है। जैगे माल-भाड़ा दरो का नियमत, छुछ आयातित पहलुओं गे लिए अधि+ ब्यय बाते 
पैतिंग बड़ आग्रहे तथा अन्य बनैय तरीके (एौ।स्यएथां८$) भी अन्दर्गष्टरीय ख्यादार में प्रयोग पिये 
जाते हैं जिगगे निर्यात को बढ़ाने नें: लिए उपादान एवं अधिदाम आदि झी छिसें रूप मे शाशिव 
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इस प्रकार वाणिज्य-मौति वा अर्थ उन सभी तरीकों की व्यास्या वरना है जो दिसी देश 
दारा अपने आयातो तथा निर्यातो की वृद्धि करम अथवा उन्हें रोकने (कम यरन) के लिए प्रयोग 
किये जाते हैं । 

वाणिज्य-नोति अथवा व्यापारिक-नोति के प्रकार 
[रशए55 07 ९00एहरए06&, एप॥टर 0ए परर408 एण./९१] 

साधारणतया विश्व वे विभिन देशो द्वारा निम्न पाँच प्रकार की व्यापारिक नीतियों को 
अपनाया गया है 

[4) प्रतिब-घत्त नीति (885970007 7०0४५) 

(2) व्यापारवादी नीति (?णा०ए तल नैदाव्याधाऊण) 

(3) स्वतन्त्र व्यापार-नीति (76९ प780० 7०0०) 

(4) अधिक स्वतन्त्र व्यापार-नीति (०४ ]78906 7०॥०४) 

(5) सरक्षण वी नीति (7णा०ए जे शणलणा०ा) । 

प्रस्तुत अध्याय में हम उपयुक्त प्रकार की पाँचों व्यायारिक्-नी तियो वा सक्षिप्त वर्गेन करेंगे । 
स्वतन्त्र व्यापार एवं सरक्षण की नीतियो का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया जायेगा । 

 अतिवन्धित नीति (१९८४७४८०० ?०॥०))--प्राचीन समय मे राष्ट्रीय वाणिज्यिक-नी तियो 
का अभाव था। व्यापार की सीमा शहरों तथा वस्वों तक हो सीमित थी । शहरा में होने वाला 
व्यातार अनेक सरकारी प्रतिवन्धों से जुडा हुआ था । एक शहर क व्यापारियों को अपनी बस्तुएँ 
निर्धारित क्ोमतों पर वेचनी पड़ती थी तथा उनके बदले वहाँ से टूसरी वस्तुएँ खरीदनी अनिबायं थी । 
इस प्रकार की कार्य-प्रणाली का मुस्य उद्देश्य यह रहा था बि एक देश की मुद्रा उसी देश मे रहे | 7 

उस समय अनेक शहरी वाजारो का निर्माण हो गया था विन्तु उन बाजारों में नाप, तोल, 
मूल्य आदि से सम्बन्धित त्रियाओ पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाता था । शहर एवं कस्बे अपने क्षेत्र के 
अन्तर्गत सम्पूर्ण आयात एवं निर्यात पर नियत रखते थे । खाद्य पदार्थों की सीमित पूर्ति वे निर्यात 
पर प्रतिवन्ध रहता था तथा क्षेत्रीय उद्योगो को आयात के फलस्वरूप बाह्म प्रतियोगिता से सरक्षण 
प्रदान किया जाता था | शहर वी सरवारें विभिन प्रकार वे वर लगाकर आयात तथा निर्यात पर 
नियन्त्रण रखती थी । 

यह स्थिति सामन्तशाही (८००७॥६॥) तक ही रही । इसकी समाप्ति के बाद राजाओं बा 
राज्य स्थापित हुआ, जिसके फलस्वरूप आधुनिक राज्यो का जन्म हुआ। 

2 व्यापारदादी नीति (?०॥९५ ०९ )ध६०७४॥४॥५॥)---सामन्तशाही की समाप्ति के वाद 
आधुनिक राष्ट्रा का विकास हुआ । राजा महाराजाओ ने अपने अधिकारों दा केन्द्रीवरण कर दिया। 
इम अवधि का सामान्यतया व्यापारिक-अवधि [सैशल्वाणाआ 2श00) के नाम से जाना जाता 
है तथा! इसमे ग्रवानित नीति को व्यायारी-सीति कहकर युपारा जाता है । 

इस अवधि मे मुद्रा एव है 0 मूल्य घातुएँ व्यक्तियों का मुस्य घन समझी जाती थी। उपनिवेशो 
(((00०77६७) का स्वदेश के लिए किया गया । इस अवधि में विदेशी व्यापार का प्रभाव बटने 
के कारण देशी उद्योगो एवं कृषि को हानि उठानी पडी । 

व्यापारवादियों का यह विचार था कि अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार से केवत एवं पक्षीय लाभ ही 
प्राप्त होता है वे यह नही समझ पाये कि व्यापार से वास्तविक लाभ आप्त होने वाली मुद्रा में वही 
है बरन्‌ अन्तर्राप्ट्रीय भ्म-विमाजन से कम से कम मानवीय भ्रयत्नों दास व्यक्ति की अधि से 
अधिक आवरथव्ता को सन्तुष्टि मे है। यही कारण है कि उन्होंने व्यापार को प्रभावित करने वाले 
अदृश्य तत्वो जैस अन्तर्राप्ट्रीय विनियोग, ब्याज वा भुगतान, समुद्री विराया, बीमा आदि व प्रभाव 
पर ध्यान नहीं दिया | 

यह सिद्धान्त (व्यापारवादी) स्पेन, पुरतंगाल, नीदरलैण्ड, इगलेण्ड तया फ्रान्स से सत्रिय रूप 
से लागू किया गया। इस समय मे राज्य के लिए अपनी आय प्राप्त करना एक मुख्य समस्या यी। 
राजा की शक्ति उसकी फौज पर निर्भर करती थी । फौज को आवश्यकता सज्यादेशों वे पालन, 

आन्तरिक शान्ति व्यवस्था एवं बाहरी आक़्मणों से रक्षा वरने हेतु भी समझी जाती थी। फौज ही 
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उस राज्य का विस्तार कर सकती थी। बहुत लम्बी फौज के व्यय के लिए अधिक घन भी आव- 
ग्यड़ता थी । अत बस्तुओं की अपैश्षा स्वर्ण एव बहुमुल्‍थ धातुओं का अधिक महत्व वढ यया । स्वर्ण 
2008 वां मुख्य धन समझा जाने लगा। अत थरत्पेक राज्य में स्वर्ण की बुद्धि करने के प्रयास 
गये जाते हा । राजाओ ने अपने देशों से स्वर्ध एवं चाँदी का निर्यात बन्द कर दिया तथा देशी व्यापा- 
रियो द्वारा विदेशों मे चैच) गयो बस्वुओं के बदले देश में निश्यित माजा में नक॒द रागि (स्वर्ण के 
हप में) जाता तथा विदेशी व्यापारिणं को उनके द्वारा बेची गयी वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुएं 
परीदता आवश्यक बर दिया ! 

व्यापारवादी-नीनि की हु सुस्य विशेषता 'अनुकूल व्यापार सन्तुलन' भी थी इसके अनु- 
सार उस देश की आप्तियों उसह भुगतान से अधिक होनी चाहिए । अनुकूल व्यापार सम्तुलन प्राप्त 
फरने के सभी प्रयाग किये जाति थे । अधीनस्थ देशों (00/07/८3) का व्यापार नियरिवरित किया जाता 
पा ततन्ना उनरा शोषण भी किया जाता था । निर्यात-ब्यापार को ओसल्याहन देवा इस नीति का युस्य 
उद्दोष रहा था जबकि आयातों को अत्यधिक करो द्वारा कम डऊिया जाता था। 

3. स्वतन्त्र ब्यापार-नोति (१66 77408 ९०॥८/७)--स्वतन्त्र ब्यापात-तीति का विज्ञास 
वाणिज्यवादी-मीति की प्रतिदिया के रुप में हुआ । 8री शताब्दों के आरस्म से व्यापारवादी नीति 
के बिरोध से एफ तीज प्रतिक्रिया हुई । इसका अभाव फ्रान्स में अधिक था / मान्स में ही इसकी 
गुरूआत अहलिवादी अबंशात्री (77)5007700 #००॥०४7४58),  क्वेस्ते (0४८४7), दरगट 
[97800 तथा फूर्नें (0०07069) आदि ने की । व्यापारियों ()#८ध्०७/॥)॥७॥3) ने व्यापारिक 
उद्योगों फो अधिक महत्व दिया था जवकि कृषि के विकाय पर फोई ध्यान नहीं दिया । इसके विपरीत, 
प्रशतियादियों मे, जिगमे अधिकतर बड़े भुस्वामी थे, कृषि उद्योगों को अधिक महत्व प्रदात विया । 
उनके मठानुसार कृषि ही शुद्ध उपज उत्पल्त करने से सक्षम है, क्योकि विसान कुछ दाने बोहर अनेक 
प्राप्त करता है जबकि ध्यापार (उद्योग) केवल भुभि से प्रॉप्त उपज का आऊार व स्थान परिवर्तन 
गरता है। 

प्री. हैवर्नर थे अनुसार, “स्वनस्त्र व्यापार में सामाजिक उतादन अधिकृतम होता आधिक 
रूप से लाभदायहरतां वी ओर गंकेत करता है।''! 

एडम स्मिथ के अनुसार, “सवतस्त्र व्यापार-भीति बी धारणा का सम्बन्ध एक ऐसी वाधिम्प- 
नीति रे है जो धरेलू और विदेशी बस्तुओ के मध्य किसी प्रकोर का भेदभाव नहीं करती है तथा णो 
न॑ तो घरेलू को किसी प्रहार की विशेष छुट देती है और ते किसी वस्तु पर कोई अतिरित भार 
डालती है। इस प्रहार स्ततन्म व्यापारजीति डिती कृत्रिम बाधा को उत्सरत हिये बिता बह्तुओं 
और गोवाओ वे' अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह को स्‍्वीएृृति भदान करती है । 

4. अधिक स्वतन्ध्र ध्यापार-नोति (वि प।0० /१०॥०५)--इम नीति को अमरीका एवं 
विश्य गे अन्य देशों द्वारा द्वितीय महायुद्ध बे समय अपनाया गया था। व्यापार एव प्रशुल्क गस्वत्धी 
समसौते (0/थ7), बूरोपियत साझा बाजार (20 तथा र्य क्षेत्रीय संगठन अधिड़ स्वृतस्त 
बाजारों येः उदाहरण यतापे जा सजते है। इनकी विस्तृत जानकारी के लिए अगवे अध्यायों सें दी 
भपी शामग्री फा अध्ययन करें। 

5 संरक्षण को नोति (70॥0५9 ०6 27000000)--प्रतिष्यित अर्थशाम्त्रियों द्वारा प्रतिया- 
दित स्वतन्द ध्यापार-तीति के अनेक गुण होते हुए भी विषय कै अनेक देशों गे इसत्रा विरोध बरते 
हुए भी सरक्षण की नीति को अपनाया । सन्‌ 79[ में एलेस्जरेण्डर हैविल्टन (6८ एछतएंट गाँगधा।) 
(0/) ने रवतस्त्र व्यापार के विश्द्ध नेतृत्व प्रदान करते हुए सब्द्रीययाद जो नोति (07०7 रण 
पशाताओआा।) को जन्‍म दिया। उनरा युपाव था डि राष्ट्रीय उत्पादन शो रारधषय दवाया बढाया 
जॉ सेव ता है। इस भीति को जसेनी वे के डरिक लिस्ट ये और अधिक विहसित विया | इस प्राए 
अमरीका एय जर्मती मे यरक्षण ही नीति हो प्रोत्माहल मिला जबकि ब्रिटेन अपना बचाव करते हुए 
सयतत्त ख्यापारनीति पर चगता रहा। 





4. *पृषपल्ल धक्ते€ 4 ६००॥०॥एंद्योड 8७ए३०5१००७५, ८ ००: ऐ९ व05)्रप्माघरांजा एैँ तट 
इएटांव फा०्वैएट 88 पर धाताणा 99 कॉफी 8 डाएयाए0 0 णिलडपह छ३प प््छ्ड 
णएहव्व/-(0 १. वरचएक्षात, गारक): शदिशाशाएर्द उाब्मंल, 0 32. 
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सरक्षण की नीति का तात्पर्य एक ऐसी नीति से है जो विश्व सापेक्षिक भूमियो की तुलना 


| धरेलू सापेक्षिक मुल्यों मे वृद्धि करके घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। सरन शब्दों में, देश 
; उद्योगो को कुछ सुविधाएँ व आथिक सहायता देकर अथवा विदेशी वस्तुओ १२ ऊँचे कर लगा- 
र प्रोत्साहन देने तथा उतके विकास करने की नीति को सरक्षण की मीति कहां जाता है। इसका 
ख्य उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास करना है । 


अव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उपयुक्त विभिन्न नीतियों भें से कौन-सी नीति देश के 


वए उपयुक्त होगी ? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आगामी अध्यायो में दी गयी विषय-सामग्री का 
ध्ययन करें। 


3 


प्रश्न एवं उनके संकेत 


ध्यापारिक-नीति से आप फया समझते हैं ? एक देश की व्यापारिक-नीति को प्रभावित करने 
बाले तत्वों को विवेचना फीजिए । 
जाता 00 ४07 प्रादंधशधआाव 59 धद्चत6 ए90009 ? फ़र्ाथाए गाल ९0०5 शाणी 
॥णी0शाएर ॥6 ९०ाःशालानं एणाएए 043 ९00ा॥9. 

[संकेत--सर्वेश्रथम व्यापारिक-नीति का अर्थ स्पप्ट कीणिए तथा उसके वाद एक देश की 
व्यापारिक-नीति को श्रभावित करने वाले सत्व जैसे भौगोेतिक स्थिति, आधिक स्थिति, जन- 
समस्या की स्थिति, सामयिक स्थिति, जादि का सक्षेप में वर्णन कीजिए ।] 
अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-नीति क्या है? वाणिज्य-नीति के विभिन्‍न प्रकारों का वर्गन कीजिए । 
७॥4६ 5 था 4007780074॥ ००076508] 9069४ 7 छाड्ाबंए 6 स््यां००५99९४ ण 
€ए०्गाधठदाबा [०९५- 
[संकेत--बाणिज्य-नीति का अर्थ वताते हुए उसके विभिन्‍त प्रकारों का उल्लेख कीजिए । 
इन नौतियो की विशेषताओ, गुण एवं दोपो को भी बताइए । इसके लिए अगले अध्यायो में 
दी गयी विपय-सामग्री को देखें ।] 
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिणिए $ 

| व्यापार-मीति । 

) सरक्षण की नीति । 

फएाशाल 0८ 00०९8 ० 0९ 0009/98 : 


(0) 77८९ 77306 ९0॥९9. 
(0) ए०0॥09 ०00 श०८९४०॥. 
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संरक्षण बनाम स्वतन्त्न व्यापार 
[ ए२07फऋटा0पए ७ जश्रष्टट 7४05४] 





स्वतन्त्र व्यापार 
म्स्ष्टह 7४०9४] - 

हि स्वतन्त्र व्यापार वढ़ नोति है जिसके अन्तगंत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण स्वतन्त्रता हो । 
ऐसी स्थिति में दो देशो के बीच वस्तुओं के स्वाभाविक आदान-प्रदान से किसी भी थकार की कृत्रिम 
पावन्दी या रोक नही होती । एडम स्मिय के अनुसार “स्वतन्त व्यापार वी धारणा का उपयोग 
व्यापारिक-नीति की उस प्रणाली को बन्द करने के लिए क्या जाता है जिससे देशी तथा विदेशी 
वस्तुओं से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता और इसलिए न तो विदेश्यी वस्तुओं पर अना- 
घरश्यक कर लगाये जाते हैं ओर ने ही स्वदेशी उद्योगो को कोई विशेष सुत्रिधाएँ प्रदाव की जाती 
हैं ।/! इस परिभाषा का यह अयये नहीं लगाया जाता चाहिए कि शव व्यापार के अन्तर्गत किसी 
भी प्रकार का कर नहीं तगाया जाता, बल्कि इस व्यवश्या ये जो भी कर खबयाये जाते हैं उनका 
उद्देश्य सरझार की आय भ्राप्त करना होता है ने झि विसी उद्योग विशेय के लिए सरक्षण देना | 

केयरनेस (877८5) थे! अनुमार, * यदि विशेष लाभ वे लिए राष्ट्र ध्यापार करते हैं, तो 
उनका स्वतन्त्र व्यापारिक भ्रियाओ में हस्तक्षेप करणा लामो से वचित रहना होगा ।”? इस प्ररि- 
भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त श्रम-विभाज॑न के सिद्धान्त का 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार है। आदविक ज़ियाओ का उद्देश्य अधिवरतम लाभ प्राप्त करना है जो 
कि दक्षता एवं विशिष्टीकरण द्वारा ही सम्भव हो सकता है । अत. विशिष्टीकरण वे लाभ स्वतत्व 
व्यापार के अन्तर्गत ही प्राप्त हो मरते है। 

बेस्टेवल के अनुसार, “'स्वतन्त्र व्यापार का ब्यावहारिद्र नियम विदेशी व्यापार मिद्धान्त से 
लिया हुआ है, जिसमे, किसी उद्योग-विशेष को दिये जाने बाले प्रोत्माहन एवं समस्त प्रतिदन्ध 
समाप्त कर दिये जाते हैं, कर केवल आय के उद्देश्य को ध्यान से रखकर लगाये जाते हैं, किसी 

अन्य उद्देश्य तो नही, जहाँ तदकर अनिवार्य रूप मे लगाये गये हों, उनते बराबर उतठ्तादन कर 

लगाये जाते हैं ।”* 





] *गह़द हाफ सि९९ प7४56 ॥5$ 9९छा ७5८ (0 3९8०8 ॥90 ६;:८छ ए॑ €०तराणकरंपों 
एणजा०५ जींद दाइएड ॥0 ॥श५ ए४5९६० 60.2९४४८ घाए 0संशा ०0065 
800, प्रोष्॑टा0९, शशि 79% 6 शठत0004 09ए/एट2$ 0 वी शाह, 0070 हाश्णड 
शा9 59८ए0ंढ) 8५0७5 ॥0 [6 7 0५:९३ ० 96 णिए6 7.” >-#ै037 5च, 

पृपणवत 99 एथए्टाएशड ॥9 (77) थी ९ टै८ग्ा०क्ा),, एण ॥, ए 3. 

2 *बृवााणाड ०एॉ) साटह़ट 0 पैजएंट छीध्य हा हत४4048०. 6:55 4077 8008 $0, 
हएए व(टटिवाटट छती पाला वट इटपंटव गत रबदीय8 €या 09 तट ऐट सव्ट ली 
5०2बगंग्रह शीट शिया बंप 80₹दगरू८ +(3870555, 

इ-ल्खबीगह रि7स्‍0८2/9703 थ 22207 ६27काड़, खय ॥, (॥3फटा 5, 5:९0. (. 
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ता तपा।€६ ि ।96 एए/9056 ए ७शडागागए वल्फ्ट्रावएट, घ4 4000 70 0760 प00१९; 0९ 
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इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है वि स्वतन्त्र व्यापार तुलनात्मक लागतो के 
सिद्धान्त की एक स्वाभाविक शर्त है। ऐसी परिस्थिति से अन्तररप्ट्रीय ध्यापार एबं आन्तरिक 
ब्यापार में कोई अन्तर नहीं मात्रा जाता ओर जितनी अधिव व्यापारिक स्वतन्त्रता होगी व्यापार से 
दोनो पक्षौ को उत्तवे ही अधिक लाभ प्राप्त हागे। जिस भ्रकार आन्तरिक व्यापार मे स्वतन्तता होने 
पर कोई भी व्यक्ति सबसे कम मूल्य वाले वाजार मे वस्तु खरीद सबता हैं अथवा अपनी वस्तु उस 
बाजार भे बेच सकता है जहाँ उम अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके । ठीक उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में स्वतन्तता होने पर कोई भी देश सबसे सस्ते मूल्य पर बस्तुओ की खरीद तथा सबसे 
अधिक मूल्य दने वाले देश मे यस्तुओ वी विनी करने को स्दतस्त्र रहता है। मुक्त ध्यापार-नीति 
का औजित्य दो बातो पर निर्भर है () सरकारी प्रतिबन्धों के अमाव में थम व पूंजी की इबाइयां 
अपनी पूर्ण गतिशीयता वे कारण उन उद्योगो न प्रयुक्त की जायेंगी जहाँ उनसे प्राप्त किया एल 
सर्वाधिक हा तथा (2) प्रत्यक दश में (तथा सम्पूण विश्व में) अधिकतम उत्पादन प्राप्त विया जा 
सकेगा क्‍योंकि मुक्त व्यापार वे अन्तगत प्रत्येक साधन की इकाइयो का उपयोग इस प्रकार किया 
जाता है कि उत्पादन की लागत न्यूनतम हो जाय । इस प्रकार साधनों का उपयोग तुलनात्मक 
लागत के सिद्धान्त वे अनुसार होने बे फलस्वरूप प्रत्यक देश उस वस्तु वे उत्पादन में विशिष्टता 
प्राप्त करता है जिसको लाग्रत न्यूनतम हो, तथा उन सभी वस्तुओं का आयात करता है. जिनको 
अन्य देश न्यूनतम लागत पर उत्पादित करते हैं परन्तु जिसमे लिए इस देश को अपेक्षाइत अधिव 
लागत व्यय करनी पडती है । इस प्रकार दीघंकाल मे मुक्त व्यापार से प्रत्येक देश को लाभ होता 
है । जैकक्‍्व वाइनर के अनुसार * अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि नियति के 
बदले अन्य देशों से प्राप्त वस्तुएँ उस लागत से कम पर प्राप्त की जाती हैं जो इन (आयातित) 
वस्तुओ के देश में ही उत्पादन करमे पर वहन करनी पडती हैं । यदि ऐसा नहीं हो तो मुक्त व्यापार 
होने पर भी इन वस्तुओं था आयात नहीं किया जायगा ।? 

स्वतन्त व्यापार को इसलिए उपयुक्त माना जाता है क्योकि यह परेटो इष्टतम' (वा९००- 
00धणाधाए नी प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष विधि प्रस्तुत करता है । विभिन्न त्रियाओ के मध्य साधनों वा 
आवटन तथा विभिन वस्तुआ के उपभोक्ताओ के मध्य आवटन इस प्रकार बिया जाता हैं कि 
अधिकतम वल्याण (अधिकतम सन्तुप्टि) की प्राप्ति की जा सके। यहो नहीं परेटो इप्टतम को शर्ते 
के अनुसार साधनों व वस्तुओ के पुनवितरण द्वारा किसी एवं व्यक्ति को श्रेप्ठतटम व अन्य दर 
व्यक्ति को अपेक्षादृत निम्न सन्तुप्ट-स्तर पर लाना भी सम्भव नही होना चाहिए। इन शर्तों के 
विद्यमान रहने से स्व॒तन्त्र व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओ के मूल्य सर्वत्र समान हो जायेंगे । यही नहीं 
विनिमय-क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु का भूल्य इसकी सीमान्त लागत के समान होने के कारण दस्तुआ का 
उत्पादन इप्टत्म स्तर पर होगा । स्व॒तन्त्र व्यापार एवं साधना को पूर्ण गतिशीलता के कारण उत्पादन 
के साधनों का मूल्य (एवं तदनुसार उत्पादन लागत) भी सर्वत्र (सभो उद्योगों मे) समान हो जायगा 
एवं विभिन्न उद्योगों वे' वीच इसका इप्टतम आवटन होगा । अतएवं यह बहा जा सकता है कि 
यदि सभी क्षेत्रों मे सामाजिक एवं प्राइवेट सीमान्त मूल्य (आगरम) सामाजिक एव प्राइवेट लागत के 
समान हो, तो समाज को साधनों के आवटन, वस्तुआ वे उत्पादन एवं वितरण में अधिकतम 
दक्षता हो जाती है। सक्षेप मे, यह कहा जा सकता है कि स्व॒तन्त्र व्यापार अधिकतम कल्याण बी 
शर्तें प्रस्तुत करता है तथा यह बताता है कि इससे सम्बद्ध सभी शर्तों के वध रहते हुए समाज के 
सभी उपभोक्‍कतामों एवं साधनों वे सभी स्वामियों को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होगी । 


इसके अतिरिक्त वुछ लोग स्वतन्त्र व्यापार की नीति का इसलिए भी अनुमोदन करते हैं कि 
इसमे वे दोप व्यिमान नहीं हैं जो सरक्षण की नीति से उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु स्वतन्त व्यायार- 
नीति अयवा मूल्य सयल्‍्र आज के सन्दर्भ मे इतना अधिक व्यावहारिक नही हैं और अ्थशास्त्री इसमे 
अनेक दोप बतात हैं 
स्वतन्त्र ध्यापार के पक्ष में तक 
(8270 0ि स66 प्रावत८) 

स्वतस्त ध्यापार के समर्थक अपने पक्ष मे अग्नलिखित तक प्रस्तुत करते हैं : 
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5 [॥) सामाजिक एत्पादव का अधिकतमोकरण (१४काफ्राएजीला ० $०2८ाव 00ए)-- 
जमा कि हम वर्णन कर चुके है, सवतत्त व्यापार से श्रम-विमाजन एव विशिप्टीकरण के लाभ प्राप्त 
करना सम्भव हो जाता है। स्ववत्त व्यापार में मृज्यन्सयन्त्र बिनियोय के क्षैत्र मे एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। इसके अनुसार श्रत्येक्ष देश उन वस्तुओ एवं सेवाओं के उत्पादन मे विशिष्डी- 
करण करे जिनमे उस्े सापेशिक रूप से खाभ थ्ाप्त होता है तथा उन वस्तुओ एवं सेवाओ का आयात 
करे जिनको स्तय देश मे उत्तन्‍्त करने की अपेश्ा विदेशों से अपेक्षाइन कस कीमत पर प्राप्त 
क्या जा सकता है। इसके फलस्वरूप व्यापार मे सनग्न सभी राष्ट्रों को वास्तब्रिक आय भे वढ्धि 
होती है । हर 

हम यह जानते है कि स्दतन्त्र व्यापार विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वस्तु-मल्यों मे समानता उत्पन्न 
करता है | इमके फलस्वरूप व्यापार के लामो गे और अधिक बूद्धि होने की सम्भावना समाप्त हो 
जाती है। अर्थात्‌ ऐसी स्थिति मे प्रत्येक देश को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है ॥ इसी वात को इस 
प्रकार भी व्यक्त किया जा सबता है कि स्व॒तन्त्र व्यागर के अन्तर्गत वस्तुओं एड रेबाओ के धुल्य 
उनकी सीमान्त लागतों के बरावर हो जाते है, यह स्थिति अनुकूनत्रम उल्तादत को प्रदर्शित करती 
है । किप्डलयगंर के अनुसार, ' यदि सामाजिक तथा व्यविनगत सीमास्त मूल्य रब जगह सामाजिह 
एवं व्यवेत्॒गत लागतों के बरावर होते हैं तो ममाज के साधन का आवेदन, वस्तुओं का उत्पादते 
एवं उनका वितरण भनुकूलतम होगा ।” इस श्रवार प्रत्येक देश की आधि वियाओ का उद्देश्य 
अधिकतम सामाजिक लाभ की भ्राष्ति होता है, जिसे केवल स्पतन्त्र व्यापार के अन्तगंत ही प्राप्त 
किया जा सकता है । 

(2) आपात्तित वस्तुओं के मूल्यों मे कमी ([0९ए0635९ णा ॥९ ॥०९६ 06 ॥99ण7०0 
(50045)--हैवरसर के मतानुमार, स्वरा ध्यापार के पक्ष में सबगे क्षाउपँत्न तक यह है विर स्व- 
तन्प्र व्यापार ये आयातित वस्तुऔ के मूरयों मे कमी हो जाती है और प्रत्येक उपभोग्ता उन वस्तुओं 
को मत्ते मूल्यों पर ही पआराप्त कर सेता है। परन्तु यह तक एकपश्मीय ही है कयो।के इसमे स्वतन्त्र 
ब्यापार से उपभोकताओं को होने वाले लाभ की ही विवेचना की गयी है। यह तक उत्पादकों से' 
हितों तथा रोजगार के पहलू की पूर्ण रुप में अवहेलना करता है ! परन्तु इस ते के समर्थक यह 
मानते हैं कि स्पतस्त्र व्यापार से ने केयल वस्तुओं और सेवाओं के भूत्य ही कम होते हैं वस्कि इसोः 
फव्रवषफ सांग मे बुद्धि होती है तथा रोजगार में भी वृद्धि होती है। इसरे बारण मतिरिक्त अर्पे- 
व्यवस्था के दूसरे भागे के उप्त्ति के साधन ग्रतिशीन हो जायेंगे। ये वहां चने जायेंगे जदाँ वे 
अधिक भाय प्राप्त कर सकते हैं । 

(3) प्रतियोगिता (00णएट(०ा)--स्वतन्त्र व्यारार गे अ्तियो दिया होने को निश्चित 
के कारण उपभोयता उत्पादकों के एफाधिक्ारात्मक शोषण से सुरक्षित रहता है। परन्तु कभी-कभी 
यह देखा जा सकता है कि स्वतत्त्र व्यायार वे अन्तगंत मी अत्तर्राष्ट्रीय सेया।! स्वानीय एगाधिंक्रार 
स्थापित हो राकते हैं, जो उत्पादन में कमी ठया यूल्यों से बूद्धि करके उपभोक्ताओं रा शोषण श्र 
सकते हैं । 

देश में स्वतन्ध आंपातों ने कारण प्रतिस्पधाँ उत्पन्त हो जानी है जिसके फलरास्प बेल 
दे ही व्यगमाय जीवित रह सकेंगे जिनमें उत्पादन सागत न्यूनदम हो ॥ ये उद्योग अनन्त अदा एग- 
घिकार स्थापित कर लेते हूँ । 

(4) स्वर्ण पान प्रणाली के अनुकूल (+४४०एाक्गॉट१०॥॥०5)5#वध्या रे छ्णत $ (यर्पार्) जा 
स्वतस्त व्यापार व्ययस्था पूर्ण झूप से स्रर्णमान प्रयाली है अनुकूल है। जिसी भी अन्तर स्ट्रीय मात 
की सफलता विभिन्‍न मुद्दाओं के स्वतस्थ प्रय-वित्रय पर निर्भर करती है, स्ववस्त स्पाए को अनु 
दस्थिति मे विभिन्‍न सुद्राओं बा क्रय-वित्रय आगानी से नही टिया जा गरता। इस प्यार गष्रोय 
झुद्दाओं वी बहुउद्देशीय परिदर्तदशीलता (वितिमेयता) आवश्यद रूप मे सतन्‍्त स्थायार प्यारी 
गठबन्धित है । हि 

(5) विश्व के प्रभी देशों के आविक हिर्तो बी सुरक्षा [70९९७ छह ह.लाएगल पहन 
€5॥$ ण॑ 3)) ॥#6 00णाधां०55 ण॑ एट ०णा4]--सतन्त्र स्थापार प्रणात मे पईविम्व के सभी देशों 
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के आधिक हितो को रक्षा होती है। थुद्धशाल के समय से जनेक देशो में कच्चे माल दो समस्या 
अत्यन्त जटिल हा गयो थी । इटली जापान, तया जमंतो में कच्चे साल की जत्यन्त ढमी यो । इस 
देशो को अभावग्रस्त (प७५० 7०७) वहा जाता या । इसके विपरीत अन्य देशों बो सम्पस्न (830८७) 
कहा जाता था । इसज़ा मुस्य कारण यह या कि 930 को आधिक मन्दो के समय में स्दतस्त् 
व्यापार को प्रणाली समाप्त हो गयो थी जिसको जगह द्विपक्षीय व्यापार समझौतों दो म्ट सता ने ले 
सी थी। इस प्रश्ञार तीसा' में सम्पूण विश्य थे व्यापार वा स्वृत्प ही बदल गया । इसके फल- 
स्वरुप जमंनी इटली जापान बादि अभावप्रस्त (प3५ ८४0०७) देशो ने कच्चे माल स सम्पस्त उपनिदेशों 
के पुनवितरण की भांग की । जापान ने चीन पर भापमय वरवे मचूरिया बो चपने अधिकार क्षेत्र मे 
ले तिया जिसन बच्चे मान जैसे कोयता लोह घातुश सोयाबीन आई वा अचुर भण्डार है । 

(6) साधनों का इप्टहम प्रयोग (0.एश्राशण ए5४ ७ ॥१०४००००८६)--जैसा कि हम 
प्रारम्भ से बता चुके है स्यतन्त्र व्यापार वे अन्तगत उत्पादन वे! साधनो का उचित एवं सरल वितरण 
होता है, फलत' उनत्ा अनुकू#तम प्रयोग करके च्रधिकतम लाभ श्राप्त जिया जा सकता है। स्वतन्तर 
प्रतियोगिता (साधवा वी स्पतन्त्र गतिशीलता) एबं विस्तृत बाजार इस उपयोग म सहयोग अद्यन 
करते हैँ । 

(7) भोगोतिक् स्पानीयकरण (060ट5फपाव्यों [.0०७॥६४४००)--बुछ देशा को ऐसे 
विशिष्ट साधन प्राप्त होते है. जिनकी सहायता से वस्तुज, वा उत्पादन बरके व लाभ प्राप्त वर 
सकते हैं। प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टोकरण प्राप्त करता है जिनबे उत्पादन वे! 
लिए उसके साथन सबसे अधिक उपयुक्त हैं । वह इन वस्तुओ का विनिमय बरबे' चपनो अन्य जाव- 
श्यकृताआ वी वस्तुओं वो चन्‍्य देशो से प्राप्त कर सकता है अत" स्वतस्त्र स्थापार भौषोलिक 
स्थानीयवुरण को जन्म देता है जिसके फलस्वरूप श्रम-विभाजन ये अनेक लाभ होते है । 

(8) हानिस्गरक एकाधिकारों पर रोक (०१८४७ पशंएव०७४ 2.0000॥८5)--स्ततन्त्र 
व्यापार अगालो मे प्रत्येक साहसी को उत्पादत क्षेत्र म प्रवेश वा अधिकार होता है। इसने फल 
स्वरूप हानिकारव एक्पृधिकार पर रोक लग जाती है। हैवरलर वे अनुसार, स्वतन्त्र आयात एवं 
निर्यात के वारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सलग्न सभो देशों को लाभ होता है क्योनि इससे हानि- 
कारक एदाधिवार को स्थापना पर रोक लग जाती है| अर्धव्यवस्था वो एधिक्षारो के निर्माण से 
तिम्न प्रकार को हानियाँ हो सकती हैं 

(0) स्वृतस्त्र व्यापार में भत्येक देश कुछ वस्तुजो के उत्पादन में विशिष्दोक्रण बरबे' आदर्श 
आकार को प्राप्त वर लेता है, जिसस सभी क्षेत्रों में लागत बम हो जायेगी । घ्यापार वो स्पतन्त्रता 
पर प्रतिवन्ध लगाने से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन ने लाभ भ्राप्त नही होंगे । 

(४) स्वतन्त्र व्यापार पर रोक लगाने वे फलस्वरूप स्थापित होने वाले एवाधिकारों हारा 
उत्पादित बसस्‍्तुआ का मूल्य उनकी उत्पादन लागतो से भी अधिक बढ जायेगा जो प्रतिबन्धित बाजार 
होने से सापेक्षिक रूप भे वम उत्पादन होने के कारण पहले से हो दढे हुए स्तर पर थे 4 

(४॥) स्ववन्त्र श्रतियोगिता में प्रतिवन्ध के परिणामस्वरूप प्रवन्ध-ध्यवस्पा बम चुशल हो 
जाती है तथा उत्पादन प्रथालो में सुघार सम्भव नहीं होता । 

परन्तु स्वतन्त्र व्यापार एयाधियारों वे निर्माण के विर्द्ध पूर्ण सरक्षण प्रदान नहीं बरता । 
स्वतन्त व्यापार म भी अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों एव स्थानीय एकाधिक्ारों बी स्थापना सम्भव है। 
इन स्पानीय एकाधिकारों वा अस्वित्व परिवहन व्ययों पर निर्भर बरता है। इसवा प्रभाव प्रणुल्ल 

(तट-बर) को भाँति होता है जिसको उपज अधिक परिवहन व्यय पर निर्भर करती है उससे बम 
उत्पादन लागत पर एक बड़े क्षेत्र मे अधिक उत्पादन के विषणन (')८४ए६) वो बढी हुई लागतों 
के प्रभाव द्वासा समाप्त हो जाता है । 

इन दशायों में एक समान सुल्य वाला बोई एक बाजार नही होता, जैसा डि साधारण सुल्य- 
सिद्धान्त द्वारा बताया जाता है बल्ति अनेव एवाधिरारो क्षेत्र होगे जो आशिक रूप से एक दूसरे 
की सोमा उल्दपन वरते हुए होंगे और इनमे प्रतियोगी सूल्य प्रचलित होग परन्तु प्रत्येक छेत्र मं 
एकाधिकारी मूल्य हागे। ज्त प्रतियोगी क्षेत्र में प्रतियोगिता मूल्य तथा प्रत्येव जिले मे एवाधिवार 
मूल्य स्थापित हो जायेंगे । 
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(9) अल्प-यिकद्धित देशों का मायिक विकास (86000 ७४८०जाला। ० एातल- 
4०४थ०ग-त (0एरधपं८६)--हैवरनर के अनुसार, "स्वतन्त्र व्यापार अत्प-विकप्तित दाप्ट्रो के आधिक 
विकास की दर गा खरित गति में वृद्धि करने के लिए उसकी सहायता करता है ।"! इस सम्बन्ध मे 
हैवरतर में निम्तलिसित बातों का उल्नेस किया है * 

_ (॥] क्वतृत्त्र व्यापार के अन्तर्गत अल्प-विकसित देश अपने निभोजित विकास हेतु पूजीगत 
बस्तुओ, मशीनरी तथा आवश्यक कच्चे माल वा आयात आद़ानी से कर सऊते हैं । 

(॥) स्वतर्द् व्यापार के अन्तगंत अल्प-विकमित देश विश्व कै विकमित देशों से आवश्यक 
तकतनीरी जानकारी, प्रबन्धात्मक प्रतिभा दया उद्यमक्र्ता आदि का आयात कर सकते हैं। 

(॥) स्वतस्त स्पापार से शुद्ध प्रतिपोजिता को प्रोत्साहन मिलता है जिसके फ़रस्वरूप अत्प- 
पिक्सित देशों को अपनी आग्रातित बस्तुएँ सस्ते भृत्य पर मिल सरती हैं । 

कं (0) संरक्षण सम्यस्धी दोषों का तिवारण-सस्वृतन्त्र स्थापार से सरक्षण के अनेक दोपो 
का निवारण होता हैं। इनमे मुख्य निम्न प्रकार हैं . 

(३ ) संरक्षण कमजोर एड दुबंख उद्योगों को प्रोत्साहन दैकर देश वे औद्योगिक सगंठन को 

दुबंल करता है । 

(४ ) प्रतियोगिता के छ्वाम्त होने से साहगी आलसी हो जाते हैं। वैज्ञानिक प्रवन्ध एवं अन्य 

सुधार कार्यों की प्ेरणा नहीं शिलती । 

(॥) सरक्षण के कारण बुछ वर्ग विशेष को ही जाप पहुँवाया जाता है। इस प्रकार वर्ग - 

भेद एव वर्ग-शोषण यहता है। 

(0 ) प्रशुल्क के कारण उसभोवताओं को आवश्यक करो का भार सहन करना यद्टता है। 

इसके फलस्वरूप उसका जीवन स्तर निम्न हो जाता है । 

(४) सरदषण के कारण राजेतीतिक भ्रप्टाचार को भी वदाया मिलता है। 

(थे) प्रशुल्क अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के? परिमाण को कम कर देते हैं। 

(शा) प्रशुल्क नियमों का प्रंशाभन लर्चीला होता है । 

(श) प्रशुल्क के कारण स्वदेशी वस्तुओं छो कीमतें भी बड़ जाती हैं। फ्रपस्‍्वरूप विदेशी 

सोग अस्य देशों से वस्ठुएँ खरीदते सगे हैं तथा देश के ।तर्यात कग हो जाते हैं। 
स्वतम्त्र व्यापार द्वारा उपर्युक्त दोषो का नियस्त्रण जिया जा सकता है। इसमे अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति, सदृभावना एवं राहयोग को बढ़ावा मिलता है। 
स्वतत्त् ग्यापार अथवा मूह्य प्रणासी सोसाएं 
(प्राधागाड थी ९6 प्राइव6 बाएं दिल 53347) 

(।) स्व॒तस्त्र व्यापार बी नीति गुछ अवास्तत्रिक सान्यताभो पर आधारित होती है। परश्प- 
रागत दृष्टि से मुक्त व्यापार तुलनात्गंक लागत के सिद्धान्त पर अवलम्दित था। जुँसा कि हुम 
पह पढ़ चुके हैं. हि छुलदात्मक झागत का सिद्धान्त विशेष रूप मे विद्ञमशील देशों दे लिए अनुप- 
युक्त है । मु कक हि 
(2] स्वत ख्यापार की सीचि उसी समय बंध होती है जब बस्तुओं एव दापनो रे बाजारों 
में पूर्ण प्रतियोगिता विध्मान हो | परन्‍्ठु यदि विसी भी ग्राजार से पूर्ण प्रतियोगिवा था अभाव हो 
तो यस्तुओ का आवदटन एव भाध॑नों वा शिशेरण पूर्ण दक्षतापूर्ण (इस्टवरस) सही हो खाता रे । 

(3) णय गाह्य बचनें अथवा याह्य अदचने (एप्लाणों ह5लव्णागााठ) दिदमान हो तो 
सामाजिक सी वास्त मूल्य (आगम) एुई निजी (ाध्य०) सीमास्त मूच्य में भी अन्तर आ जाता है, 
अर्थात्‌ स्यक्ित विशेष को प्राप्त शौमान्त लाभ समाज को दाष्त सोपात्त सांभ से हम या अधिक 


हो सरता है। इसी प्ररार शिशु-डयोगो आदि के सन्दर्भ मे निजी लागतों व दीपरालीन सानाजिद 


सागतों में अन्तर हो गषता है । ऐसी परिस्थिति मे आयात बर अथया धरेतू उत्पादन पर भनुद्ात 
देशर ही शिगु-उद्योगो को जौडित रणा जा सकता है ऐ पदि गिशु-यद्योगो को भरी मत स्यापार के 
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साथ प्रतिस्पर्धा होने दी जाय तो सशक्त विदेशी उद्योगपति कम उत्पादन लायत के वारप इन 
उद्योगो को शीघ्न ही समाप्त कर देंगे, इसीविए शिशु-उद्योगों को प्रतियोगिता वो बांघी से बचाव 
हेतु बरक्षण प्रदान किया जाता है । 

(4) स्वतात्र व्यापार नीति इस मान्यता पर भी बाधारित है कि दोधेक्ञात में उद्योगों की 
सागतें स्थिर रहती हैं तथा ब्यप्टि स्तर पर वस्तु की मोग व पूर्ति पूर्प लोचइर (फथव्णिए 
८४४४०) होती है | वस्तुत व्यावहारिक जीवन में माँग व पूर्ति व्यप्टि स्तर पर भी पूपष लोचदार 
नही होती और इस कारण इस मुक्त व्यापार को नोति की उपास्यता समाप्त हा जाती है + 

कुछ अर्थश्ञास्त्रियों वा यह ते भो है कि कोई ष्यापार न होने से तो स्वृतन्त्र व्यापार श्रेप्ड 
है, अथवा कोई व्यापार न होने से कुछ ू्यापार होना थेंप्ठ है, परन्तु वे दृढतापूर्वकः इस बात दो 
नहों कह पाते क्वि प्रतिवन्धित व्शपार दो अपेक्षा स्वतन्त्र व्यापार ध्रप्ठ है। फ्ेडरिक बंनहम के 
अनुमार उैद्धान्तिक् रूप से सरक्षण वे पक्ष मे जो भी वहा जाय परन्तु व्यवहार म स्वतन्त्र व्यापर 
श्रेष्ठ प्रतीत होता है और स्पतन्त्र व्यापार के लिए हमेशा भामान्य दशा रहती है जिस बुछ व्यक्ति 
बिना आविक् शिक्षण (एजाणा्ट) वे उसे समय सहत हैं जैसे हि यह उन्‍्दर्राम्ट्रीय विशिष्दोषरण 
को प्रोत्साहित करता है तथा उसमे विसी दश दे उत्पादन दे साधनों को उनके अधिकतम लाभ- 
दायक प्रयोगो मे रसा जा सवता है ।! इसी प्रक्तार, भ्रो एल्सवर्य ने भी स्पष्ट किया है कि “इसपर 
रुई रेशमी सूती सिल्क और ऊती भी--विददेशों से प्र"प्त होने चाहिए। दिता मलाया की रब 
और भध्यपूर्व एव पश्चिमी गोचाद्ध वे पैट्रोच के छारों द बसो को गतिहोन होना पड़ेया। अनेक 
विलासितापूर्ण दस्तुएँ जैसे चाय, कॉफी, कोको वे तस्वाकू आदि ब्यापार वे बिना उरतब्धन हों 
सकेगी ।"? अत विश्व भे ऐसा कोई भी देश नहों है जो स्दृतन्त्र व्यापार वी वाउनीयता को स्दीवार 
नही करता हो । देस्टवव 3 अनुभार, फ्रान्स वे सीमागृह क कमेचारिया एवं लुटरा म काफी समा- 
ना है क्योत्रि प्रधम लोहे के मायात पर कूर लगाते है जबकि द्वितोथ शास्त मे से लोहे की चोरी 
करते हैं। दोनो हो अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं जिसस सरक्षण को एक श्रत्यार री चोरी हो 
माना जा सकता है ।ऐे 2! 

सरक्षण 
[एरऋणएटाणु 

सरक्षण कौ सर्वप्रथम आधुनिक व्याख्या बमरोौकी राजनीतिज्ञ एनेक्जेप्डर हेमिल्टन 
(40ए७80८ सध्या!०7) ने 779 में को थी । उसके अनुसार यदि देश से यद्योगो! का विक्यन 
आवश्यक है, तथा जधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दता है तो सरक्षप की नोति अपनानी 
चाहिए । जमनी न फ्रे डरिवा रिस्ट को हेमिल्टन के विचारों ने लटृत अधिक प्रभावित किया। उन्होंने 
इस सम्बन्ध मे अनेझ महत्वपूर्ण तक अस्तुत किये । अमरीका और जमेनी से ही इन विच्यरों का 
दौद्योगिक दप्दि से त्रिछडे हुए अन्य दशा मे विस्तार हआ।॥ 39वो शत्ताब्यो है प्रारम्भ मं हेनरी 
चाल्प चेरी व नेतृत्व म मरक्षणवादियों को एक शक्तिशाली शाखा का भ्रादुर्भाव हुआ । हेमिल्टन, 
लिस्ट एवं चैरो व विचाने ने सम्पुण विश्व वा अ्रभावित किया $ वेसे यूरोप वे अवेक राष्ट्र 49वी 
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शताब्दी तक स्थतत्त्र व्यापार के ही पक्ष मे थे, परन्तु ग्रधम महायुद (!94) के बाद स्वतस्त्र 
व्यापार-नीति का दृद विश्वाग हो गया है। यहाँ तक कि इंगलैगई ने ली न्‍वत बव्यापार-्मीतति वा 
परित्याग टरनेः देश के आधारभूत उद्योगो का विकास करने, देशी निर्माण एवं कृष्प को सहायता 
देने, शुर्क मौदाकारी (४ छवाए४ंगगह) से सुविधा, और दाख्ाज्य अधिमान प्रणानी 
(गाज ह शि्ध्चशातंद्र 59ल्‍6॥) को सचालित करने व: लिए सरक्षण की सीठि को अपना 
लिया। प्रों टॉजिंग के अनुसार, “प्रारम्भ मे घरेलू उत्पादक कठिनाइपो एवं विदेशी प्रतियोगिता का 
ग्रामवा नहीं कर गरने, परन्तु बाद में झब दे उत्पादन के ढगों की जातकारी ग्राप्त कर मेते हैं तो 
विदेशी वस्तुओं से अधिक सस्ती वस्तुएँ देचने में समय हो जाते हैं"! ) 

सरक्षण वा मिद्धान्त यह बताता है कि किस प्रकार राजकीय नियभत [ एच्डपरशांगा) 
द्वारा घरेलू उदोगों को बाहरी प्रतियोगिता से बचाया जाता है। सरकार अनेक विधियों से परेलू 
उद्योगों को मरक्षण प्रदान कर सकती है। इसमे दो प्रमुख विधियाँ इस प्रकार है : विदेशी वस्तुओं 
के श्रायात पर कर सगाता, तथा घरेलू उद्योगों को अतुदांत प्रदात करता । अब हम इस बात कौ 
उपेक्षा करते हुए क्रि इन दोनों विधियों में कौन-सी श्रेष्ठ है, सरसश के औचित्य अर्थात्‌ इसके 
पद्षा में दिये जाने थादे ततों का विश्लेषण करेंगे | तंदुपरान्त इसी अध्याय मे हम सरकण वी नीति कौ 
गीसाभो परदे विवेचनां करेंगे। आगामी अध्याय में आयात पर लगाये गये तट-्कर बेः गुण-दोपोवण 
अध्यपत किया जायगा ! 


सरक्षण दे पक्ष में के 
([#पहफ्शाला।$ $0 यिगलणाणा) 


गरक्षण नेः पक्ष से गत म [ते अधिकाश तकों के पीछे आथिक बारक निहित ने होवर गैर 
आशिए अथवा ब्यवितगत दृष्टिवोण निहित है। इसलिए सरक्षण के पक्ष से दिये जाने बाले अधि- 
काश तर्क विवेकशीलत़ा पी बसौदी पर परे नहीं उतर पाते । हम सरक्षण हेतु दिये जाने बसे तकों 
भी आलोचनात्मझ समीक्षा निस्‍्न प्रकार करते हैं : 

(!) देश कर यु दा देश में हो रहने हा सर्क ((८८क०६ ैणाट) थ सछ्ता८)--ग रशण 
के वक्ष मे दिये यांता यह एक सामाब्य तक है। ऐसा बढ जाता है कि देश में वस्तुएँ 
सरीदने की अपेक्षा यदि इनकी गरींद विदेशों मे की जाय तो हमे इनवा मूल्य स्वर्ण या वन्य 
बहुमूत्य धातुओ के रूप में विदेशी व्यापारिपो को चुकाना होगा। विशेष रूप से यह ते विदेशों मे 
तैपार यएणुएँ मेंगाने के' विरोध मे दिया जाता है। रॉबर्ट इगरसोल बा यह वक़तब्य (जिगे बहुधा 
गनसी से अग्राहम लिक्न का बातथ्य बनाया जाता है) कि ''सरधण देश की मुद्रा देश मे ही रखने ये 
लिए दिया जाता चादिए,” गरक्षण के पक्ष में एड लोगप्रिय त् है । चूँकि सबददेशी उद्धीगपति की 
अपैशा जर हम बिरेशी उद्योगपति से बल्यु स्दीदते हैं तब ऐसा समंधों जात है वि हथ परोलू बाज)र झ 
अंची कीमत पर वस्तु परीदने की अपेक्षा बस मूल्य पर विदेशों से ४ही तु सरीदी है। दियेकपूर्ण दृष्टि 
में यदि उपभोक्ता ऐसा करें तो उन्हे अधिकतम उपभोक्ता वी बचत प्राप्त होगी। पररा स्व्॒रश- 
प्रेम तथा एस ही अन्य फारणों से संरक्षण के गम यह तक देते हैं कि हमे देश थे उधोगों को 
प्रोत्माहन देते हेतु ऊधे भुत्य पर भी वस्तुएं घरेलू बाजार गे ही सरीदनी चाहिए ताकि देश की 
मुद्रा देश भे ही रहे। 

..#ह._2] सुगतान-सम्ठुलन का ते (73)2766 णी उगाध्ण #हणाशाओ--गत्रहदी एवं 
अठारहूवी शरतांब्शी मे यूसप के बुछ पिद्ानी ने इस श्रशार का तक अल्पुत क्या था अ इन विंदानों 
गो हमे यागिग्यवादियों (नैधप्णा।॥॥55) के नाम मे पुकार है / इनके मतावुरगर विदेशी ध्यापार 
शा प्रयौजन देश के कोपागार ये अधिकाधिक घांतु (छ00॥) जहा वरता है। दस उर्श्य का 
पू्ति हैतु यणिक्यादियों ने नियत को सभी प्रदार मे प्रोत्यादन ईसे तथा आपातों परजड़ा अपुश 
ग़गाने वा सुधाय दिया ताकि विदेशों गे तो देश वो निर्यात के यदते अधिर से अधिए धानु [सोना 
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व चांदी) प्राप्त हो सबे । स्वाभाविक है कि यदि समस्त देश इसो नीति बे आधार पर बाय करें 
तो कसी भो देश को लाभ नही होगा यदि प्रत्येक देश वेदल निर्यात बरना चाहे त्था वोई भी 
देश आयात वरने वे पक्ष मे न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय ्यापार विस पवार हो सब्रेगा। मुद्रा बयया 
धातु सम्पत्ति का प्रतिरूप नहीं है। कसी भी देश वो समृद्धि उसे बोपागार में स्थित स्दय की 
मात्रा पर नही, अपितु न्यूनतम लागत पर वस्तुओ को उपलब्ध करने वो क्षमता पर निर्भर करतो 
है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसी विधि है जिनके माध्यम से वस्तुएँ न्यूनतम लागत पर प्राप्त 
वो जा सवतो हैं। हमे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि दीघवाल में निर्यात एवं आयात में सन्तुलन 
होना आवश्यक है । अस्तु व्णिकवादियों की बेवल निर्यात वरने वो नीति बव्यावहारिक है क्योवि 
बोई भी देश आयात को समाप्त करवे' अधिक समय तक वेबल निर्यात पर हो निर्भर नहीं रह सकता। 
प्रश्त यह है वि क्या भुगतान-असन्तुलन को ठीक करने के लिए आयातो पर नियन्त्रण दे 
अतिरिक्त अन्य काई उपाय नही है ? नियन्त्रण एवं नियोजन से सम्बद्ध नौतियों के साथ-साथ जाज 
भुगतान-असन्तुलन वे! स्वरय ही सन्दुलित होने को सम्भावना पूरी त्तरह घूमिल हो गयी है । यह 
स्मरणीय है कि मुक्त व्यापार वे अन्तगत यह माव लिया जाता है कि भुगतान-असन्ठुलन से चुछ 
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे कुछ समय वाद स्वय ही साम्य स्पिति जा जाती है। 
यदि भुगतान-असन्तुलन को ठीक करने हेतु मूल्यों को वम क्या जाता है तो इससे देश वी व्यय 
एवं आधिक विश्वास की श्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। भुगतान-असम्तुलन को टीव बरने 
का एक उपाय अवमूल्यन बताया जाता है परन्तु अवमूल्यन की अभावकारिता या सफतता वापी 
सीमा तक देश वे घरेलू बाजारो मे हमारी आयात व निर्यात वी जाने वालो चस्तुओ वी माँग दो 
लोचों पर निभर करती है । विशेष रूप से विकासशील देशो मे अवमूल्यव एक प्रभाववारी उपाय 
इस कारण नहीं हा पाता कि इन देशो के धरेलू बाजारों में आायातित वस्तुओ की तथा विदेशों 
बाजारों में निर्यातित वस्तुओ की माँग बेलोच है । अतएवं चहुधा अवमूल्यन के बाद विश्रासणील 
देश की व्यापार वी शर्तें इसके प्रतिकूल हो जांती हे तथा भुगतान-असन्तुदेन मे कमी होने की 
अपेक्षा वृद्धि भी हो सकती है । अवमूल्यन की द्वितोय सौमा यह है कि इसके बाद देश वो मुद्रा वा 
अर्थ कम हो जाने के फरस्वरूप पूँजी का बहिगंमन प्रारम्भ हो जाता है। तौसरी बात यह भी है 
कि घरेलू व विदेशी वाजारो में अवशूल्यत के बाद नये मूल्यों चे' अनुरूप माँग के समायोजन मे कुछ 
समप लग सकता है॥ यही कारण है कि भुगतान सन्तुलन को तात्वाविक ठीक करने हेतु अवमूल्यन 
को एक प्रभावक्गारी विधि नहीं माना जाता । चोये अवमूल्यन जो सफलता विकासशोल दश (जिसने 
अवमूल्यन क्या है) वी निर्यात करने को तथा विकसित देश (जो विकासशील देश से आयात वरता 
है) वी आयात करने वी क्षमताओ पर भी निर्भर बरती है । 
इस प्रकार देश के भुगतान-असन्तुलन वो तत्काल ठोक करने हेदु अवमूल्यन एक प्रभाववारी 
उग़ाय नहीं है । यही कारण है कि आयात पर नियन्‍नण आदि के द्वारा भुगतान अचन्पुबन को ठीव 
करने का प्यास किया जाता है | विज्ञामशीय दश आयातो पर नियन्वण इसलिए भी लगाते हैँ वि 
उनके पास पर्याप्त स्वर्ण अथदा अतिरेक वाले देशो को स्वोकायं (दुलभ या कठोर) विदेशो मुद्रा बे 
पर्याप्त कोप नहीं है । परन्तु आज आयात-नियन्त्रण की विधि उन वित्रसित देणों से भी लोवप्िय 
है जिनरे पास पर्याप्त स्वण हो अथवा उनका व्यापार-सन्तुलन अधिक अनुकूल हो | इसका बारण 
यह बताया जाता है कि विव्सित देश अपने घरेलू उद्योगो को जल्रविक सित देशो स आने वानी 
वस्तुओं की स्पर्धा में सरक्षण प्रदान वरना चाहते हैं । दि 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-्ोप ([ ली 8) तथा च्यापारव तटबार के अन्तर्राप्ट्रीय समतीते 
(0/077) के अन्तगत भी सन्नमणत्रालोन परिस्थितियों मे भुगतान-असन्तुलन से अस्त देशों वो 
उनके आयातो पर नियन्त्रण लागू करने को छूट दो गयी है । परन्तु पूर्व बनुभव से यह ज्ञात होता 
है कि अनेक देशो म बहुत लम्बे समय तक आयात नियन्त्रण की नोति चलतो रहती है । दूसरे शब्दों 
में, आयात-नियम्त्रण को जहां सिद्धान्त रूप में भुगतान असन्तुलन को ठीक बरने को एक झल्य- 
कालोन विधि माना जाता है व्यवहार मे यह एक स्थायी विधि हो गया है और जआाज अधिकाश देश 
इसी नौति का प्रयोग करते दिखायी दे रहे है । 
(3) घरेत्‌ बाजार का तके [प्र०ए८ 5 /उह्ण्प्रट्गा)--पुन्नार मिडोल [छ0एशश 
शव) के मत मे * अल्यविकमित देशो के औद्योगित विकास मे एक बड़ी बठिनाई तथा 
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विकास सम्बन्धी सीति को सूर्त हूप देने से एक बडी बाघा यह है कि ये देश पूति मे दृद्धि के साथ- 
साथ घरेलू माँग में वृद्धि नही कर पाते । “प्राकृतिक विकास! की स्वप्रेरित प्त्रिया (श्ञा-लाहश- 
प्रध४6 एछा0००४४) की अत्यन्त धीमी गति यह व्यप्ट करती है कि इन देशों में स्थायी निश्चयता 
(8084ष0९0 $(387200॥) किस प्रकार से स्वामाविक साम्य स्थिति का रुप से लेदी है तथा राज- 
की हस्तक्षेप की कस प्रकार आवश्यकता होती है । वारतद मे, आथिक विक्रास कौ मूल घारणा 
ही इस निचवे स्तर की ध्ाम्य स्थिति को समाप्त करना है ।”* 
इस प्रकार, एक अत्यविकसित अथवा विकासशीज देश मे प्रमावी माँग (शीट८टए४८ 0७॥४४0) 
का प्रभाव आधिक विकास में एक बडी दाधा है / इसके वितरीत, यदि किसी विकमित देश में 
अमावी माँग का अभाव हो तो उसे कुछ ही समय मे मुद्रा की मात्रा मे बुद्धि करके दूर क्या जा 
सकता है। कीन्स ((८५॥५७) ने महान्‌ मन्‍्दी (929-3॥) की स्थिति का विश्लेषण करने के बांद 
घाटे के बजट के द्वारा प्रभावी गाँग में वृद्धि करने का सुझाव दिया था । परन्तु आज विक्ागशील 
देश पहले से ही मुद्र-स्फरीत की समस्या से त्रस्त हैं और प्रभावी माँग में वृद्धि करने की दृष्टि से यदि 
वहाँ मुद्ठा की सात्रा बढायी जाय तो स्फ्रीति की समस्या एक विस्फोटक रुप ले मकती है। यही कारण 
है कि भुगतान-अगन्दुलन को टीक करने हेतु इन देशो मे आयाल-नियम्त्रण को अप्रिक उपयुक्त माता है। 
(4) मजबूरी का तक (५४४४६ #।/५000/)--मुक्त व्यापार की स्थिति में जिस देश मे 
मजदूरी की दरें ऊंची हैं, वह आत्तर्राष्ट्रीय बाजार में नीची मजदूरी-दरों बाते देश से पिछड 
जायगा । इसीलिए यह तक दिया जाता है कि ऊँची मजदूरों बाल देश के उद्योगो को संरक्षण 
मिलना चाहिए। झाज विकासशील देशो में भी सशकत श्रम-स्धो के माध्यम ते खमिकों को इतती 
मजदूरी प्राप्त होने लगी है जो उतकी सीमान्त उत्पादकता से कही अधिक है । श्रमिक्र नेताओं का 
भह तक है कि इन देशों भे श्रम को सीमार्त उत्पादकता वम्म होने का कारण शिक्षा वे धशिक्षण वा 
अभाए, आह ग औद्योगिक प्रदग्ध आदि में निहित है तथा इसमे श्रमिक्रो का अपना कोई दोफ नही । 
गही कारण है कि मुक्त व्यापार रहते हुए विक्रामशील देशों वे उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 
अधिक समय तक नहीं टिक पते और बाहर से आने बाती (अपेक्षाइत्त मस्ती) घस्पुओ पर रोक 
लगाना आवश्यक हो जाता है। अस्तु, सीमान्‍्त उत्पादकता रे अधिक मजदूरी बनाये रखते हेतु भी 
सरक्षण प्रदान किया जाता है। हि 
(5) छ्ागत़ों को समाप्त करने का सर्क (904/ छह 70 (050 ० 2/060८#0)-- 
अनेक बार संरक्षण इसलिए भी प्रदान गिया जाता है कि हम परेलू व विदेशी बाजारी में वस्तृभी 
मी उत्पादन-तागतों को समान करना चाहते हैं ॥ यदि देश से जिसी वस्तु वी उत्यादन-लागत अन्य 
देशों को उत्तादव-लागत मे )0 ब्रतिणत अप्निक है तो यहाँ से आयातित सु पर 0 प्रतिशत 
(यूल्य सर आधारित) आयकत-्कर लगाने से घरेखू उपभोववाओं को दोने! ही वस्तुएँ समान मूस्य 
पर दी जा सबंगी | ऊपती रूप से यह एक न्यास्यूर्ण तहूँ प्रतीत होता है परन्तु वस्तुत: इसत्रा यह भी 
प्रमाव हो सतता है कि देश से किसी वस्तु की उत्पादग-लागत जितनी अधिक होगी आयात-कर में 
भी उतनो ही अधिक वृद्धि हूं; जायगी । इसका यह अर्य हो सत्ता है कवि सबसे ऊंदी लागत धाजे 
अर्थात्‌ सबये कम्र दक्ष उद्योग को सबसे अधिक सरक्षण प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ मे एश तऊ यह भो 
हो सकता है कि ऐसी नीति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ही पूरी तरह समाप्त करते बी स्थिति 
आ सकती है क्योरि अन्तर्राष्ट्रीय ब्यायाट सागतो के तुलनात्मक अन्तर पर ही निर्भर करता है. 


0 मत बरायातसउ-आरा कोई देश लागतो को माने करता चाहता है । 

वाु-उद्योगों से सम्बन्धित तर्क (जि! [ए00ज0९ /ई्माट्ापौ-मरक्षण ४ 
पश मैं मरते अधिक मशकत तक यह है कि यह देश मे स्थापित नये था शिशुन्उद्योगों वो प्रोर्गाहत 
देसे वा एक गहसपूर्ण उपाय है । सर्वेप्रणम गुलकजेण्डर हैमिल्टन (#०४७४श४ हथाआाएा) मॉगश 


अपरीती अपंशास्त्री ने शिशुल्उयोगो के सरक्षण हेतु अविरेशत प्रस्तुत दिया में इसी ब्रफ्ार की 





जता ४१7०३, है उहाटाएगंफिर्वा 50०चट८/)५ (१66), 9 276 
१ ्छ परशाशा को ए6७ज7 (॥ एल इणणुल्ट ज॑ कैविापज्ए्त5' (फड६७ श्लो १72॥), 
7दएततात्पात लाहरतक रीपर्ील (74,(22यश27१९ वा (2472८(7१८७ ४एा, 934) 
नृज्ह वणह ता0+/5वा 8८८ (00 चार प्राएपतत्त ता बंघए-डाए (४,), #दाविटएज ता 
इशध्रशयएएएर्म फिगर कार पक 2:22लार (70700, 920, हञए- 47479. 
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विचारधारा जमंनी के राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रो फ्रेंडरिक निस्ट (ग्रष्त८एण: 7/80) ने अस्दुत वी थी। 
परन्तु जेकब वाइनर (79००७ शा) मा ऐसा मत है कि शिशु-उद्योगो को सरक्षण देने हेतु सनहदी 
शताब्दी के मध्य म (645) ही नीतियाँ निर्धारित को गयी थी जब व्यापारिक कम्पनियों को एका- 
धिकार प्रशन क्यि गये थे । इसो प्रकार नये व जोखिम वाले व्यवसाय करने वाली व्यावसायिक 
कम्पनियों को एकाधिकार प्रदान करवे उन्हें सरक्षण प्रदान किया गया था ।* लिस्ट (2885) जिन्होंने 
हैभिल्टन (790) को ही विचारधारा का प्रचार किया था यह मानते थे कि उद्योगो का विकास मुक्त 
व्यापार वे' सिद्धान्तो »े आधार पर नहीं हा सकता । निस्ट का यह तर्क था कि मुक्त व्यापार वे 
पोषक प्रतिष्ठित अधथं शास्त्री यह विचार नहीं कर सके थे कि औद्योगिक दृष्टि से अधिक विक्॒प्तित 
देश के साथ यदि अपेक्षाइत कम विकसित देश को प्रतियोगिता करनी पडे तो औद्योगिक विकास की 
समस्त सुविधाएँ उपचब्ध होने पर भी वह सरक्षणात्मक करो के विना एक पूर्ण रूप स विकसित 
ओऔद्योगिक शक्ति के रूप में नहीं उभर सकता ।”? परन्तु लिस्ट ने इस बात पर बल दिया कि सर- 
क्षण कुछ ही समय के लिए दियां जाना चाहिए तथा उद्योग विशेष वी 'परिपालना' (ग़ष्मश०४8) का 
कार्य पूरा होते ही सरक्षण-नीति समाप्त बर दी जानी चाहिए । 


जॉन स्टुअर्ट मिस (7 $ )५॥) ने स्व॒तन्त्र-व्यापार को पतिप्ठित विचारघारा एवं सरक्षण 
को एक मिथित रूप मे प्रस्तुत क्या । उन्होंने लिखा “केवल एक स्थिति म॑ सरक्षणात्मक करो का 
समर्थन क्या जा सकता है और वह तभी जब (विशेष रूप से जल्प-विक्सित एवं शिशु देश में) 
इनका उपयोग देश मे अस्थायी रूप में कसी विदेशी उद्योग के समकक्ष परिस्थितियाँ उपस्थित वरने 
के लिए हो । कोई देश उत्पादन वे जिसी क्षेत्र भे क्र देश से इसातए भी श्रेष्ठ हो सकता है वि 
बहाँ उस क्षेत्र मे उत्पादन पहले प्रारम्भ हो गया हो । (परन्तु) कसी देश में उद्याग विशेष म 
पहले अवतरित होने वाले देश से श्रेष्ठ क्षमता होने पर भी आवश्यक ज्ञान तथा अनुभव का अभाव 
हो सकता है क्योंकि वहाँ औद्योगिक विव्रास विश्म्व से ध्रारम्भ हुआ । परन्तु सरक्षण कदव 
उन परिसष्थितियों मे ही प्रदान किया जाय जहां हमे विश्वास हो कि जिस उद्योग का इसे माध्यम 
से विकास किया जा रहा है वह कुछ समय बाद सरक्षण रे बिना भी पत्रप सक्रेशा, और न ही देश 
के उद्योगपतियों को यहूं अपेक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि जो लक्ष्य वे प्राप्त करने 
मे सलम हैं उसके लिए उपर्युक्त परीक्षण-काल से अधिक समय तक सरक्षण जारी रहेगा ॥"* मित्र 
द्वारा प्रस्तुत विचपरधारा के अनुमार सरक्षण पर्याप्त सोजवीन वे पश्चात्‌ एवं सावधानीपूर्दक हो 
प्रदान क्या जाना चाहिएं। सरकार को केपल उसी दशा म सरक्षण प्रदान करता चाहिए जब 
संरक्षित उद्योग के पर्यात्त विकास हेतु देश में पर्याप्त मात्रा म आवश्यके साधव (श्रम सहित) 
उपनब्ध हा । 


परन्तु फ्रे डरिक विस्ट के मतानुसार सर्क्षण का भ्मुख उद्देश्य उत्पादन म विविधता लाना 
है और इस प्रकार सरक्षण वा औवित्य कल्याण वे उद्देश्य पर आधारित है। उन्होंने सरक्षण वे 
लिए एक अन्य आधार प्रस्तुत किया + उन्हे ने जिखा, सामान्य रूप स यह माला जा मजता है कि 
जब विसौ टैक्नीकल उद्योग की स्थापना 40 से 60 प्रतिशत मौद्विक सरक्षण वे” अभाव मे नहीं हो 
सकती तथा 20 सर 30 प्रतिशत सरक्षण वे अमाद में उसकी पूति सम्मव नहीं हो तो औद्योगिक 
विकास क्षमता की आधारशूत शर्तों झा वहाँ अभाव ही भाना जायगा ।/* 


]. सिष्ठल्याण: ॥छा कब्ागार्ो 3] का गण शगवात्वा झत्मागा), प्रशाए॑आ०्ए 0995 5 
77090, (॥885) 

2. ३2००0 शाला, ०? :। 

3 फ्ा ॥/8 ०० ८४ के मेण्डलवॉम ने चुछ समय पूर्व इसी भ्रकार के! विचार व्यम्त किये थे । 

उनके मत से शिशु-थोगो को ये लाभ विकास के पर्याप्त अन्तराल के पण्चात्‌ ही भधाप्त हो 

सकते हैं और यह सव घुले (स्वत्तन्त) स्पर्धाशील अन्तर्राष्ट्रीय वाजार गे राजकीय सरक्षय ते 

विना सम्भव नहीं हो सकता | 66 शक्कतंश0३७०त, 776 उहबीकाशगो:वाल ता रीलएैफपार्य 
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शिशु-उद्योगो को गंरक्षण देगे के' पीछे पेट्रीय श्यवगा (व्लाफशो #0वव) दशा कह्ाकत में 
सि्वित है, "रियु शर बोधथ करो, बासक को संरक्षण दो तथा घयरक शो रवतग्द्र दूर दो” (१२७४८ 
पाए ऐवड पित्त 0 पाए के [0९ धीट 009६) गिन्‍्ही विशिष्ट उद्यौगों से दिवाश हपु 
हिभी देश मे पर्याप्त प्राद:तिए सोधन विद्यमात हो सकते है $ परन्तु गृविकशित विदेशी अधियोगिता 
के पारण ये उद्योग पनप नहीं था रहे है सो यह आवश्यक हो जाता है कि इन उच्चीगों की इतयी 
प्रारध्थिक या शैशवायस्वा मे विदेशी प्रतिस्पर्दा स ग॒रक्षण प्रशन किया जाय । बैवल गरणेश मे दारा 
ही ये उधोग एुछ रागय मं पुर्ण विकाप्त कर सकते हैं तथा दृद़्तापूक विश्व के बाजारों भे टिक 
सझे ै। यद्यपि गरक्षण के बायरण प्रारम्भ में हुछ हावि हो सफसी है (उपभोक्ताओं को कस्तुएँ 
महँगी सिद्नी ये कारण) परणु जब अन्ततः ये उद्योग पूर्यर्य ते विफतित हों जाते है तो यह दौप॑- 
फाल में देश के लिए घाभप्रः हो होता है । गिदारत, इग तई के औचित्य थी मुक्त ब्यापार के 
प्रमर्षछ भी रवीकार करते हैं। परन्तु बहुधां संभव तय प्रारम्भ होती है जब एफ गार 'शिगु' को 
गरक्षण प्रदाव किये जागे एर उसे समाप्त करता सम्मय ही हो पाता । शिशु-्ड्योगों के मालि 
पहू कभी अशुगय नही करते कि कोई सायोग परिपष्य श्थिति भे पहुँग पुण्य हैं तथा उसे भव संरक्षण 
फी अवश्याता सही है। व्यवहार गे ऐसे अनेए् उदाहरण मिलने है 'जिनर अनुगार अत्यधिक में (- 
दाण मिलते पर घराधीग यर्ष का ध्यगित भी हथर्य को शिशु गयनता है। महुणा शिगु-उधोगी को 
सारक्षण देने का यिरोध इसलिए दिया जाता है कि पिकतित हो जाने पर ये उद्यौगषति सरशणन 
सम्राप्य करते फी अपेक्षा अपनी संगझ्त शक्ति सरदाण को जारी रखी था अश्यधिक गर्ाण प्राप्त 
करते मे एंगा देते है, और दस प्रकार गरदधाण का रुप स्थायी हो जाता है । 

(7) उद्योगों में विविधता लाने राग्यस्पी तक ([0४टाश00 स॥009॥7९3 है 000() -- 
शरद्ाण पी इसलिए उपयुतत माना जाता है कि इसने साध्यय हे देश मे विविध प्रकार पैः एथोणों 
पा विश होता है। उच्योगो गे शिविधता हेतु मिम्य धटफा वा महृ्य है , [अ) सेरसण यदि अधिक 
रूप मे हो को इस द्वारा देश मे शभी प्रशार बी यरतुओ का उद्यादन किया जायगा तथा देश आत्य- 
निर्भरता की दिशा से प्रवृत्त होगा । विशेष रूप से पअतिरक्षा को दृष्टि ते इस आत्मनिर्भरा जता 
अपना महत्व है, (4) अनेक प्राहर हे उद्योगी को प्रारश्भ करते से द्वेश थे प्राप्त शभी प्रदार थे 
भौतिक गधों एवं तकनीकी शात का उपयोग सम्भग होगा तथा (सर) उदच्चोग गे विविधता इंग 
बारण भी मदरस्‍्वए्ण है कि इससे देश जी अर्थ-श्यवस्था शी एफ ही उद्योग अपया हुछ ही उद्योगों 
पर मिर्भर होते थे स्थिति मे देश शो अप-्य्यवस्पा सादंग एक जोटधिम बी रियति मे रहती है, अयोकि 
इगे उधोगौ मे होगे याते उत्तार-घढ़ाय समूधी अर्थ-ष्ययरषा को प्रभावित करते है । इमग! विपरीक्, 
अंबेह उद्योग होगे पर एक या कुछ उद्योग सापूपी अपे-स्पकाया को प्रभावित कर गगों हृगकी शाभा 
यगा यहुत ज'ग होती है । सदी कारय है कि बात सरदर्भ में प्रस्ये् देश सरदाप गीओऔीतिके 
साध्यग रे अधिक विविधता ॥ आधार पर औद्योगिर वितार था याद करना है | 

परततु ध्यावद्रारिक रुप मे औदयोधि। दिविधतवों आधिक विकास को एक अस्यल शर्पीसा 
माध्यम है । एक या बुछ उद्योगों ही अभपेशा भवेह उथीगो मे गायदों रा उपयोग फछे मान से देश 
अधिक सम्पन्न होगा, यदू शमझ लेगा उफित सद्दी है। यलयुद/ विविधता थी सी के साधनों ह7 
टृष्टशाग शीमा तह उपयोग भही हो पाता । 

(8) चादा सहूरर बचना एवं राश्शण (:00/ए:४07 अैडयजऊर 70७ गगण्जह वाद हुनारे 
अ्रतियोगी देश अपनी यम्गुएँ हपारे बाजारों मे धादा सहूप्र भी बेचने का दया बरे सो इससे देश 
ते उच्चोगी है गष्ड होते वा भय रहता है। इगौलिए मुझप स्यापार मे रामधत भी ऐसी दर्शा में मदक्षण 
गी शीधि यो संपर्थन करो है । परस्तु यदि घाटा गहहुर भी हपारे याजार म बे परे वी प्रवृत्ति स्पायी 
हो तो इससे शोई सापरा गद्दी है क्यो कि विदेशी उद्योगपति ईपेराल तर अपने निया स्यापार का 
भादा शहने वी श्पिति में नटी होगे । इसलिए घाटा सटूरट बेचते को प्रति (मरपआ॥78) आाषायी 
हुं छुट्टपुट सूप थे ही भपदयी जाती है औरए ऐसी स्थिति मे देश के उध्योगों गो आदादनलरों ले 
आध्यंग हे गरधण वी भावश्याता हो रागती है। है 

इगमे पोई सनदेह्द गही हि सारत्षण रे दाता रिशिरि उद्योशपतियों को घाटा सदर ए हुया। 
देश मे याजार मे यस्तु बैक की अयुति से देश पे उद्योगों वी रक्षा बी जा स ली है | प्रखर इस 
गत का ध्याय रस पी आवश्याता है दि विदेशियों जी घाटा सदर बैभने बी अति बं शमान 
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ही हमारी सरक्षण की नीति भी अल्पकालिक होनी चाहिए । व्यवहार मे यह देखा गया है कि सर- 
क्षणात्मक आयात-कर एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ स्थायी रूप ही ग्रहण कर लेते है तथा दीर्घ- 
काल में भी देश की जता को अदक्ष घरेलू उद्योगपतियों से ऊँचे मूल्य पर वस्तुएँ खरीदनी पड्ती है। 

(9) बेरोजगारों एवं संरक्षण (एल्याफरा०्शाशां शाएं ॥०९०४००)--सरक्षण का समर्थन 
अनेक बार इसलिए भी विया जाता है कि यह देश भे विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को हल 
करने मे योगदान करता है। विदेशों से वस्तुओ के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने पर देश के उद्योग- 
पत्तियों को घरेलू माँग का अधिक भाग पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा और इस भ्रवार देश में 
रोजगार के नये अवसरो का सूजन होगा । 


परन्तु वास्तविक वात यह है कि जब हम आयातो पर प्रतिवन्ध लगाते है तो विदेश में हमारे 
निर्यातो पर भी प्रतिवन्‍्ध लगाये जायेगे। यह सम्भव है कि स्तरक्षण प्राप्त उद्योगो मे घरेलू बाजार 
वे विस्तार के साथ-माथ उत्पादन व रोजगार में वृद्धि हो, परन्तु जिन उद्योगों को सरक्षण प्रदान 
नही किया गया है उनदे निर्यात उत्पादन एवं रोजगार में कमी हो जाय । कुल मिलाकर इसका 
प्रभाव यह हो सकता है कि देश के रोजगार का स्तर वही वना रहे । 


कुछ दशका पूर्व लॉर्ड कीन्स ने बताया कि सरक्षणात्मक करो द्वारा दो विधियों से रोजगार 
के स्तर में वृद्धि वरना सम्भव है. (अ) सरक्षणात्मक कर लगाने वाला देश अन्य देशों को अधिक 
से अधिक ऋण देना आरम्भ कर दे तो यह देश अपने निर्यात के स्व॒र को यूव॑स्तर पर बनाये रखे 
सकता है तथा साथ ही साथ घरेलू बाजार वे' विस्तार के द्वारा अपने रोजगार के स्तर में वृद्धि कर 
सकता है । इससे निर्यात उद्योगों मे होने वाली वेकारी पर रोक लग जायगी; (ब) यदि निर्यात करने 
वालों को अनुदान हेतु आयात-करो में प्राप्त राशि का उपयोग (आशिक या पूर्ण रूप से) किया जाय 
तब भी निर्यात तथा उद्योगों मे रोजगार के स्तर वो बनाये रखना सम्मव है तथा साथ ही साथ 
सरक्षण भ्राप्त उद्योगों में रोजगार को बढाया जा सकता है । 


जहाँ तक प्रथम विधि वा प्रश्न है. कसी सीमा तक यह उचित ही है कि अन्य देशो को 
ऋण देकर हम अपने निर्यातों एवं निययांत-उद्योगो में विद्यमान रोजगार के स्तर को वनाये रख सकते 
है । परन्तु इसके परिणामस्वरूप देश की पूँजी का एक बडा भाग अन्य देशो को हस्तान्तरित हो जाता 
है तथा देश भे स्थित विनियोग का स्तर कम हो जाता है। एक अन्य दृष्दि से भी यह नीति उपयुक्त 
नहीं मानी जायगी। विदेशों से आने वाली वस्तुओं के आयात पर अर! लिवाध: लगाने का यह अर्य॑ 
होगा कि हम उनकी अस्‍्तर्राप्ट्रीय बाजारों में वस्तुएँ बेचने की क्षमता एवं तदनुरूपी उनकी सम्पन्नता 
में कमी कर रहे है। ऐसे देशों वो ऋण देना उचित कदम नही माना जा सकता । 


अब द्वितीय व्रिधि की समीक्षा कीजिए । यदि हम सभो निर्यातों पर अनुदान प्रारम्भ कर दें _ 
तो हमारे प्रतियोगी देश भी ऐसा करना प्रारम्भ कर देंगे और परिणाम यह होगा कि हमारे निर्यात 
से स्तर को बनाये रखना वठित हो जायमा । अत. यह निष्क्पं निकाला जा सकता है कि. बेरोज- 
गारी को दूर करने हेतु सुनायी गयी दोनो उपर्युक्त विधियां (अन्य देशों को ऋण देना तथा निर्यातो 
पर अनुदान देना) व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित नही है $ 


यदि हम बेकारी के कारणो की समीक्षा करें तव भी.यह स्पष्ट हो जायगा कि आयात पर 
तट-कर लगाकर इनमे से किसी भी कारण को हम दूर नही कर सकते । किसी देश मे बेकारी के 
कारण इस प्रवार हो सकते है - () व्यापार व उद्योगो मे मौसमी उतार-चढाव, जिन्हे आयात-करो 
द्वारा परिमित करना सम्भव नही है, (7) उद्योगों के चतीय (०००४) उतार-चढाव अथवा 
सव्यापार-चक, जिनके द्वारा देश में वेकारी उत्पन्न हो सकती है। परन्तु व्यापार-चत्रों को समाप्त करना 
भी तट-कर नीति के माध्यम से सम्भव नहीं हो सकता, (॥४) वेकारी के पीछे एक कारण नवीन 
उत्पादन श्रयाली का प्रयोग भी निहित हो सकता है। इसे वहुधा वेवारी का सरचनात्मक ($पपथएथ) 
कारण माना जाता हैं। सरक्षण स्पप्टत आधिक विकास की प्रत्रिया को अवरुद्ध करने का एक माध्यन 
नहीं बन सकता, तथा (५) चेकारी का एक कारण श्रम में गतिशीलता का अभाव भी हो सबता 
है, अथवा श्रम की मजदूरी दर साम्य स्तर से ऊँची रहने के कारण भी श्रम वा उपयोग कम हों 
सकता है | ऐसी परिस्थिति मे मजदूरी-दरो मे पर्याप्त समायोजन एवं लचीलापन हीना आवश्यक 
है । यदि इसवे विपरीत, मूल्यों में वृद्धि का त्रम चलता रहे तो इससे मजदूरी का वास्तविक स्तर 
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गिरता जायेगा । परन्तु संरक्षण इस 
न्‍ ॥ समस्या का उन्मूलत नही कर सकता । अपितु इसके फलह 
ह209:0000 230; ज्‌ सके फलस्वरूप 
चेस गा न गहरी हो जाती हैं बिनके कारण समस्या का उदय होता है । प 
0) प्रतिफारात्मक संरक्षण _(सिलजंबाणज शिगवलाणा) ः 
कक 84420 के 9 -+यह तक इस बात 
आयारित है हि यह्‌ मातते हुए भी कि संद्धान्तिक रूप से स्दतस्त्र ब्यापार की नीति श्रेष्ठ है, र्न्ति 
व रा 4 फ्से मय घिरा हुआ हो जो सरक्षण-नीति अपनाये हुए हैँ तो ऐसी स्थिति में 
देश के द्वारा अनुदातन्‍्तीति का प्रालन नही किया जा सकता । उसे आवश्यक रूप 
सी बपभादी यही है आवश्यक रुप से सरक्षण की 


तरक्षण को होगा 
(६ाशिी0णा5 6 (706०0०) 

निकोल्सन (४०॥०)४७7) के मतानुसार, “ईमानदारों की भाँति 
सर्वोत्तम नीति है । _एजवर्थ (£586७०700) का गथन है कि “यदि कोर्ई 5/24203600% 
स्थितियों को पहचानने की योग्यता रहती हो तथा उन्ही तक अपनी भीतियाँ सीमित रखने मे गशम 
हो तो शिन्‍्ही परिस्थितियों भे सरशण से आधिक लॉग हो सबते हैं। परन्तु इस शर्त का बहधा 
पालन नहीं हो पाना ।”! उपर्ुक्त विश्लेषण से दिया गया भृह-याजार का तर्क गाते है, मयौरि यह 
व्यापार की परस्पर निर्भपता को भुला देता है। सरक्षण के फलल्वरूप अति रिक्स बाजार का निर्माण 
नही होता बल्कि तेवल.. विदेशी थाजार का प्रतिरथापन गृह-बाजार से किया जाता है ।/ यदि 
सरक्षण के परिणामस्वरूष आयात कम होते हैं तो निकट भविष्य में निर्यातों का कम होना' भी 
अयश्यम्भावी है । वौन्ग के शब्दों मे, “सरधणवादियों का यदि यह तात्पर्य हौ कि उनवी नीतियों 
के दर अधिफ धम्र एवं प्रतिफन की उपतब्धि होगे, तो मैं उतठी _नीति को मान सेता हूं; परन्तु 
आयातो बे कम करके हम भले ही अपने बुल कार्य में वृद्धि करनतें, परन्तु हम भवार हमे ड्स 
मजदूरी भी कम करनी पड़ेगी सरक्षणवादी को यह सिद्ध करना होगा कि केबल उसने कार्ए ही 
पूरा नहीं किया है बल्कि उसने राष्ट्रीय आय में बुद्धि को है। आयात हमारी प्राप्तियां तथा निर्यात 
हमारे भुगतान है। कोई देश अपनी प्राप्तिपों में कमी करवेः अपनी दशा शुधारने बी आजा फैसे वर 
सरता है । बया आयात-कर झोई ऐसा भी कार्य कर सज़ते है जिसे भूचात («॥704४०:४) अच्छी 
तरह नही कर सकते हैं |”? 

उपभोग्य वस्तुओं के आयात पर आवश्यवता से अधिएह प्रतिबन्ध खगाने पर देश में स्‍्पीति 
को प्रौत्साहन मिलता है और इससे समुची अर्थ-श्यवम्धा की स्थिरता का पतरा उलप्न हो जाता 
है। आयात पर प्रतिबत्धो के फ्लम्यरूप उन उद्योगों का विक्ाम भी अवछद्ध हो जाग है मिनमे 
आयातित भशीनो य कच्चे मात का उपयोग होता है जिसने परिणामस्वरूप देश थे निर्यातों मे भी 
कमी होना सम्भप हो जाता है । 

* आयात पर नियर्त्रण बेर फलस्वषटय बहुधा देश के औवोगिक क्षेत्रों में एराधिहार ग्रवृत्तियों 

को प्रोत्साहन सिलता है। इसके फतस्वरूप देश कौ जनता तुलनारणक सागतों मे लाभ से वचित ग्ह 


जांती है। 
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पुनः यह तक दिया जाता है कि सरक्षण के द्वारा व्यापास्नन्तुतन सम लुधघार किया जा सकता 
है । यह तक प्राय स्फोति व भोतिक सबटो के समय दिया गया था ) तीसा व मन्दीकाल वे बाद पूर्वी 
व मध्य यूरोप वे देशो म आयात पर नियन्त्र"८ लगा दिय थे तथा आयात कर। जो मात्रा में वृद्धि 
कर दी थी। इसका उद्देश्य च्यापरार-मन्‍्तुतत और भुग्रतान-सम्तुलन मे सुघार करना ही था । वास्तव 
में यह तक मौद्धिक एवं विदेशों विनिमय-यन्त्र, जो कि स्वचालित रूप स भुगतान-सन्ठुलब म साम्य 
को उपस्थित वर दता है को पूर्ण रूप से न समसने क कारण दिया जाता है! यह मान लंना सबसे 
बडी गलती होगी कि आयाता मे ब्मो होने से आवश्यक रूप से आयात-आधिक्य कम हो जायेगे 
जो व्यक्ति विदेशों स ऋण लेना चाहते है उनको आयाता पर कर लगाऊइर रोजा नहीं जा सकता । 
जय तह अत्य घर आयात की श क्तयाँ बनो रहती हैं तब तक बायाता म कमी करने वे बारण 
निर्यातो मे भी कमी आ जायेगी तथा आयात बाधिक्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा १ 
हम ऊपर यह भी देख चुते हैं कि राजगार वृद्धि हेतु नायात पर नियन्त्रण की नीति बहुघा 
सफव नहीं हो पाती । इसो प्रवार शिशु-उद्योगो को सरक्षण देन का तक भी उचित प्रतोत नहों 
हाता है। इस तक वे विरोध मे यह बहा जाता है कि यदि दस में जौद्योगिव विकास की पर्याप्त 
सुविधाएँ वास्तव न उपनब्ध हो तो देश के उद्योगपति निश्चय ही उनका समुचित जाभ उठायेगे । 
प्रोफेसर राखिम्स वा मत है कि सरक्षित उद्यागो में पूंजी का दिनियोग तभी उचित साना जायगा 
यदि * उद्योग विशेष से प्रचलित चत्रवृद्धि ब्याज दर (०07फ०एा० 7306 6 ए्राधा०४) के समान 
लाभ प्राप्त होता हो ।” परन्तु हेवरलर यह अनुभव करते है कि उपयुक्त कस्तौदी पर सरक्षण वो 
नीति क औचित्य को निर्धारित करना उचित नही है, क्योकि यह दो पीटियो के लाभ एवं भार का 
मृल्याकन करती है जो ब्याज वो वाजार-दर पर आधारित नहों हो सकक्‍ते।” कसी भी उद्योग 
के लाभ-निर्धारिय हेतु यह देखना चाहिए कि उसके लिए क्तिन विनियोग अवसरों बाय परित्याग 
करना पडा । परन्तु यदि पहने यही राशि आयातित वस्तुआ पर खर्च की जा रही थी और इसका 
उद्योगो म पिनियोग नही हाते। था तो ब्याजनदर की कसौटी के द्वारा सरक्षण बा भौचित्य नहीं 
देखा जा सकता 
हि टॉसिय (79058) ने जसठीका में इस्पात, शक्कर रेयॉन, रेशम एवं कपडा उद्योगों पर 
विभिन्‍न प्रकार वे तटकरो के प्रभावों का विश्लेषण करके उरयुक्त तर्क कमा साह्यिज्ीय मूल्याकन 
किया परन्तु वे एक निश्चित निष्कर्ष पर नही पहुँच प्राय ।? उठाहरपायं (!) यदि तदबर के बाधार 
पर किसी उद्योग की स्थापना हो तथा कुछ समय बाद वह दिना तट-कर के भी जीदित रह जाय 
तो इसको बिना सरक्षण जीवित रहने को यह क्षमता इस बात का भ्रतीक नहों है कि ऐसा आयात- 
करो वे' करण हो हुआ है, (7) एक बार जिस उद्योग को सरक्षण मिल जाता है उसे सरक्षण से 
मुक्त्रि दिलाना कठिन हो जाता है । दूसरे शब्दों मे, बल्यक्ाल के लिए दिया गया सरक्षण व्यवहार 
में स्थायी रप्र ले लेता है | तट-करो की छाया में निवंल एवं अनिपुण झौद्योगिद् इबाइयाँ पनपती 
हैं और इस 'एिश्णाणए्वराड किलो सस्क्षणपत्मप आथातर ने चाप्तविक प्रमाव या कान प्र/्य 
करना कठिन हो जाता है । + 
परन्तु इन सीमाआ के हाते हुए भी, मिल के शब्दों म यह कह कहना उपयुक्त अतोत होता 
है वि किन्‍्होी परिस्थितियों म शिशु-उद्योगो को सरक्षण देना अउश्य लाभज्ाय होता है। देश में 
उद्योग विनेष पे प्िक्ास की सम्भारताएँ, पर्याप्त तकनीशो ज्ञान का हाना तथा दक्ष अदन्ध वे बन्‍्त- 
गंत सरक्षण तथा शिशु-उद्योगो के विक्लास में पूर्ण सहायता मिलती है तथा वे अन्तता सरक्षय के 
बिता भी विकास करने लगते हैं । 


कस्टम यूनियन अथवा द्वितोय-श्रेष्ठ का सिद्धान्त 
(पि्र४ प्रमएझ0ए४ 07 परत: 5६000 फऊछडय' 02 2एचश0७8 एथय07] 


हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं कि विन्ही परिस्थितियों मे मुक्त व्यापार द्वारा इप्टतम स्पिति 
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की धाष्ति अबया साधनों में इब्टतम आावटन के लदय को प्राप्त करमा सस्थय है । इसी प्रहार 
मुबत ध्यापार पस्तुओं के इप्टतम उत्पादन एक वितरण से सद्ायक होता है। पररतु इसके लिए बह 
आवश्यक है कि यहतुओ ये साधनों वी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजारों थे विद्यगान रहे तपा 
आय पा जितरण भी यथापत्‌ रहे । ऐसा होने पर हौ स्ताधन रो प्राप्त सोमान्त उल्तादकता नेः पृल्य 
(४७५ 0) शि०१५० ० ॥+7॥72) एव वस्तु की सीगान्त उत्मादन सागत [#फविह्ावों 
(०४ 07 ॥४८) में समानत रह सकती है (।8/2<#/2) । 


परखु 77? व ॥0 में जितना अधिक अन्दर होगा, अर्थव्यवस्था दप्टनम से उतनी ही 
दूर रहेदी तथा आधिफ कल्याण का उतना ही अधिक दाग होगा। ऐसी स्थिति मे ,लट-कर में कभी 
करऐ स्थिति मे तभी सुधार फिया जा सकता हैजब ):8/22 वे ॥/८' के अन्तर से इसके द्वारा कमी 
हो ! यहें जानने के णिए कि नह-कर मे भाशिक छूट का अच्छा या बुरा प्रमाव होता है, प्रोपेसर 
जे, ई. मीड (7 8 ६०४००) से एक विधि का प्रतिपाइत जिया है जिसके अनुगार सामाजिक 
सीमान्त आय (5००४! या ह्वाएवों भ्योए०) तथां सामाजिक प्तीमान्त लागत (502॑वा घाव ००४) 
के भारयुत्त (४८/५॥/८०) अम्तरो का योग विद्या जाता है। यदि तटयरो में छूट देते बे याद बुल 
भारगृकत अन्तर में कगी हो तो इते स्थिति भे शुधार यो प्रतीक धानता जायगा । इसके विपरीस, पदि 
तदवारो में छूट ४ बाद भारसुस्त अन्तर में चुदि हो जाव तो थहू वरावमन माना जायगा ।? 


मान गीजिए, भारतीय चाय के आपात पर प्रचलित करो मे इगलैण्ड द्वारा कमी कर दी 
जाती है । इसके फन्‍्स्वदूप दसदरेण्ड थे घाय की सामाजिक सीगाग्त सायत एवं सामाजिए सीमआम्त 
आय का अख्तर फग हो जायेगा तथा चाय मे उपयोग में बुद्धि होगी । परस्तु इंगठे शाथ ही भनेज 
दुगरे प्रभाय दृष्टिगोचर होगे। दंगरण्ड मे चाय का उपयोग प्ेड़ने पर शाय मी प्ररक वस्तुभो के 
उपभोग थे यूरद्धि होगी परन्तु घाय की प्रतियोगी वस्तुओं की ग गि तथा इसके परेसू उत्पादन (एव 
आयात) में फमी हो सकती है। इगी प्रसार, भारत एँ अन्य देशी में भी इसके प्रभाव होगे । भारत 
से घाय का निर्षात बबने पर सम्भय है इशायी परेसू धूरति में कमी एव परेलू पूल्य में पूद्धि हो । यद्ी 
नहीं, प्राय उद्योग भे साधनों का आवटम अधिक मात्रा में होगा जबकि अन्य होषों में साधनों को 
उपयोग फम हो राकता है। इसी प्रकार तदब्य रे गे कमी के हुल प्रभावों गा अध्ययन बरते मे बाई 
ही निरिश्त फ्िया जा सत्ता है कि तट-कर में कमी मेः फरतस्वरूप गुल आधिक बल्याथ में यूद्धि 
हुई अपया कभी । इसके विरीत, मुझ्त स्थापार (जिगे खब॑श्रेप्श हुल माना जाता है) के अन्तर्गत 
स्वचालित अर्थतन्त्र के माध्यम से सटनफर की प्रत्येक कमी द्वारा आधिक बल्याण गे धूद्धि वो जा 
रषती है। परन्तु जिन परिस्मितियों से सुस्त स्थापार सम्भव हो. एक द्वितीय श्रेष्य (6८७7० #९३) 
तरीर केः रूप मे एक यस्तु पर ही या यस्तुओ के एक छोटे गे समूह पर आयात-कर लगाया जा 
रापता है । एगी प्रकार, तटनकर में कग्मी का आशिक तरीका डितीय थरेष्य हरा हो, यह भो 
आयश्यर नहीं है। अतएय एक रे अधिक हल भी द्विगिय धेष्ठ हस हो सबते है, अर्थात्‌ मुफ्त 
स्यापार कै अन्तर्पेत अधिएतम कल्याण हेयु केयर एए हेत (घ्यावुपट $७णा०॥) होगा है जिसके 
द्वारा साधनों का इष्टतम उपयोग होता हैं तथा उपभोस्तओं को अधिरतम सल्तुर॥टि एव उत्पादरों 
को अधिरवम सांग की गारण्टी होती है. जबकि दितोग्रन्शेष्ठ हतो शी गरया बहुत अधिक हो 
गाती है। प्रो. मोड के गतातुमार, ऊपर को भोर उठाया गया प्रत्पेष्ठ बदम पहाड़ शी सबते 
झँलो घोटी हर पहुँचने फा साप्यम नहीं है। रुभो-कभ्तो, पोड्ा शोषे ज्ञाना एवं पुष्य दसाव को 
पार करना भौ आवश्यक होता है ।” ; 
(ुस्ीप-पेप्ठ के सिद्धान्त गे अन्तगंत बेहुधा पस्‍्टम यूनियन जी चर्चा की जाती है । १स्टस 
यूनियन कर मा आधिए एरीफरण हैं जिसका अप पह है कि विभिन्न देश अपने दीप विय- 
मान सभी भेदभाव को समास्त करने हेतु सहमत हो जात हैं! इस अरार मे आधित एशीकरण के 
अनेक हप हो सरते है जो एकीकरण डी सीमाओं पर आधारित होते है। इपस प्रमुग ये है. मुश्त 
ब्यापार होते, कप्टम यूनियर, साझा बाजार, आदिक दूनियन तथा पूर्ण आदित एश्ोॉगरप। पर 
श्यापार दोच गे सदस्य देशों के दोच विमान स्थापार सम्दस्धी सभी दन्धयों को संप्रप्त कद दिया 


अअजजज-++-+-+-++7-+35+ 


॥। 05. 7 एक्रताकलाइत, ०? ८४५ 9. 23, 
# कल ऊ 74 
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जाता है परन्तु प्रत्येक मदस्य देश वाहर के (गर-सदस्य) देशों के विरुद्ध बक्सी प्रवार के नियन्त्रण 
लगाने को स्वतन्त्र रहता है । कस्टम पघूनियन के अन्तर्गत न वेवल सदस्य देश व्यापार सम्बन्धी 
वस्धनों को समाप्त वर देते हैं अपितु कुछ अन्य देशों को भी इस प्रकार वी सुविधाएँ श्रदान करते 
हैं। साझा बाजार आथिक एकीकरण की दिशा में एक वड़ा कदम है जिसके अन्तगत बवल सदस्य 
देश आपसी व्यापार म प्रचलित अतिवन्धों को समाप्त कर देते हैं अपितु साधनों वे भावागमन पर 
भी कोई प्रतिवन्ध नहीं रखते । आधिक यूनियन के अन्तगंत वस्तुओं व उत्पादन के साधनों बे! आवा- 
गमन पर स्थित प्रतिबत्धो को समाप्त करने के साथ-साथ राष्ट्रीय आधथिक नौतियो में भी 
सामजस्य स्थापित कया जाता है। पुर्ण आधथिक एकीकरण के अन्तर्गत न केबत व्यापार एव 
साधतो के आवागमन पर स्थित प्रतिवन्ध समाप्त कर दिय जाते हैं अपितु एवं उच्चस्तरीय सस्या 
के निर्देशन मे मौद्रिक राजकोपीय एवं सामाजिक नीतियो को भी समरूप वना दिया जाता है। इस 
उच्चस्तरीय सम्धा के निर्णय प्रत्येक सदस्य देश को माग्य होते हैं । परन्तु व्यवहार में एकीकरण 
के विभिन स्वरहूपो के वीच स्पप्ट अन्तर को व्यक्त करना कठिन होता है । 

यूरापियन साझा घाजार (£८)५) एक भ्रकार की कस्टम यूनियन है जिसको स्थापना 
च्यापार तथा तटकर के सामान्य समझौते (0477) के अन्तगत वी गयी थी । 0477 के अन्तर्गत 
विकासशील दशो को वस्तु विशेष के लिए आशिक कस्टम यूनियन को स्थापना हेतु भी छूट दी जादी 
है । दो या अधिक देश आपस से वस्तु विश्वेप पर तटकर वा समाप्ति हेतु सहमत हो सकते हैं जबवि 
बाहरी जगत पर तटकर विद्यमान रखा जाता है। ऐसी स्थिति में वस्तु विशेष पर स्थित तटकर 
को पूर्ण रूप से समाप्त करना आवश्यक होता है । 

पिछले कुछ वर्षों भे कस्ठम यूनियनों को व्यापक चर्चा होती रही है! ब्रिटेन बो यूरोपियन 
साझा बाजार में सम्मिलित होने व लिए कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पी | इस विषय पर सात्ा 
बाजार के सदस्यो भे आपसी तथा ब्रिटेन बे! साथ काफी विदाद भी हुआ । परन्तु साझा बाजार का 
यह अर्थ नहीं है कि हम मुक्त व्यापार की दशा में प्रगति कर रहे हैं । इसके विपर्रत साझा बाजार 
के कारण अस्तर्राप्ट्रीय ब्यापार म-अधिक वन्धनो का प्रादुर्भाव हो सकता है तथा साधनो वे उपयोग 
में विद्यमान दक्षता का हास हो सकता है । साझा बाजार या वस्टम यूनियन देश व अन्य देशो वे 
लिए क्सि सीमा तक उपयोगी हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सदस्य देशो वे 
बीच आधिक सम्बन्धों की प्रवृति एवं इनका स्वरूप कसा है । 


करटम यूनियन द्वारा व्यापर का सृजन एवं व्यापार का विचलन 
(78606 टह्ड्राणय 3870 ५80९ 0४६7०) 

कस्टम यूनियन द्वारा किसी देश के कुछ उत्पादन, कुल व्यापार तथा आय के वितरण को 
प्रभावित करके समाज वे आथिक कल्याण को प्रभावित क्या जा सकता है । श्रो जेक्व वाइनर 
के मतानुसार यदि कस्टम यूनियन के कारण व्यापार का हास हो तो कस्टम यूनियन की स्थापना 
खर्चीली एव अवाछनीय होगी । इसके परिणामस्वरूप विश्व के बुल उत्पादन में कमी होगी तथा 
सामान्य जीवन स्तर पर भी योडान्सा प्रतिकूल प्रभाव होगा ।! इसके विपरीत, यह भी सम्भव है 
कि कस्टम यूनियन की स्थापना से व्यापार मे वृद्धि हो जाय ।* कस्टम यूनियन से व्यापार के लुजन 
को सम्भावना इसलिए होती हे कि सदस्य दशो द्वारा परस्पर तठकरा की समाप्ति बे वाद एवं 
सदस्य द्वारा निर्यात बढाने को तथा दूसरे देश वे बाजार मे विद्यमान उद्योग मे ह्वास को सम्भावनाएँ 
बढ जाती हैं । इसके फलस्वरूप कस्टम यूनियन वे भीतर हो साधवो का आवटन अधिक निषुणता- 
पुवक होगा तथा उत्पादन की लागतें कम हो जायेंगी ॥ मोड ने इस सन्दर्भ में स्पष्ट लिखा है कि 


4. ३8००४ एलन, 7॥6 टॉफ्राएकफ फक्रमाए जब. (सिरेटए रैंक, 9. > 9) ए्ए 4]-55 
ध्यापार के हास के अन्तग्गंत सदस्य देशो मे तटकर सम्बन्धी समायोजन होने से पूर्व कम लागत 
पर उत्पादन करने वाले देश से अधिक लायत दाने देश को उत्पादन का हस्वान्वरण होगा 
और इसी कारण इसे एक खर्चीली व्यवस्था कहा जाता है । जल 

2. उछर्ध व्यापार-सृजन प्रभाव के अन्तर्गत अधिक लागत वाले देश से कम लायत वाने दशा का 
उत्पादन का ह॒स्तान्तरण होता है । 
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यदि कस्टम यूनियन के सदस्य देश जिन तटकरों को हटाते हैं उनका प्रारम्भिक स्तर बहुत ऊँचा हो 
तो कस्टमर यूनियन की स्थापता से उन्हें उतदा ही अधिक लाभ होगा ।* 

बाइनर-की व्यापार-सृजन एवं व्यापार-हास की दुहृदी धारणाओं को समझने में एक कठिन 
नाई यह है कि इत दो परस्पर प्रभावों से प्राप्त बिगुद परिशामों को ज्ञात नही किया जा सवता । 
इसका हल मीड से प्रस्तुत किया। भीड ने व्यापार-मृजन एवं व्यापार-हाम के विशुद्ध परिणाम 
मापने हेतु यह म्रान्यता प्रहण की कि व्यापार में कमी होने पर घद़े हुए व्यापार को प्रति इकाई 
लागत में वृद्धि होती है जबकि व्यापार सृजन के फलस्वरूप बढ़े हुए ध्यापार की प्रति इकाई लागत 
घटती है। उन्होने कहा कि कस्टम यूनियन का विशुद्ध परिणाम जानने के लिए घटे हुए व्यापार वो 
प्रत्येक इकाई को प्रत्रि इकाई लागत में वृद्धि से गुणा किया जाय तथा बड़े हुए व्यापार की अति 
इकाई को प्रति इकाई लागत में होने वाली कमी से गुणा करके दोनो का अन्तर देखना चाहिए ।* 
परन्तु मौड हारा प्रस्तुत इस प्रणाली से सही परिणाम केवल उत्त स्थिति में आप्त होता है जब 
माँग की लोच गुन्य हो, अर्थात्‌ कुल माँग स्थिर रहे तथा साथ ही पूर्ति की लीच अनन्त (रण) 
हो, भर्पात्‌ पैसाने के स्थिर प्रतिफस के अनुरूप उत्पादन किया जाता हो । मीड से इन सीमाओं का 
प्रसिवाद करने हेतु माँग व पति को लायतों से होने दाले परिवर्तनो के लिए चयन कचत (हटाए) 
का प्रयोग किया | यह प्रयोग न केवल प्रत्यक्षत, अ्रभावित होने वाली वस्तु के सन्दर्भ मे था, अपितु 
व्यापार के उन सभी प्रदाहों पर किया गया जो सदस्यों व गर-सदस्य॑ देशों के दीच विद्यमान 
तटकर से सम्बद्ध थी, इन प्रवाही का भीड मे पुत्र: प्राथमिक, माध्यमिक एवं अन्य (शाप 79) ्रमावीं 
के हूप में विश्तेषण किया | भीड के कहा कि भ्राथमिक प्रभाव सदैव अनुकूल या लामकारी होंगे ।? 
माध्यमिक प्रभाव वे हैं जो बहुधा प्रतिस्थापन्नता की दिशा में कार्यशील हांते हैं। पद इन दो दोनों 
घटकों द्वारा भुगतान-सन्तुलत मे उत्पन्न होने वाली विकृतियाँ अन्य क्षेत्रों मे होने वाले परिवर्ततो से 
टीक हो सकती है, यदि इस दिशा में उपयुवत आिक नीतियाँ लागू की जायें । 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मीड कस्टम यूनियन के पक्ष या विरोध में कोई भी 
सैद्धान्तिक प्रसाथ प्रस्तुत नहीं कर सके / मुख्य रूए से देखने पर उनके विश्तेषण का यह भी आशएय 
निकाला जा सकता है कि कस्टम यूनियन से अनुकूल प्रमाव प्राप्त नहीं किये जा सकृते। मीड 
द्वारा कस्टम यूनियन के विषय में प्रस्तुत विवरण की प्तीमाएँ निम्न प्रकार हैं : 

(() भीड की यह मान्यता है कि किसी भी देश में सौमान्त सागतो (॥४८) तथा साप्ताजिक 
सीमान्त आय (7/0/7) में कोई अम्दर नहीं है। वस्तुतः यह मान्यता अव्यावहारिक है । 

(४) भीड भी यह मानते हैं कि उत्पादन की भाप्ति पँमाने के रियर प्रतिफल के अन्तर्गत 
होती है । इस प्रकार मोड ने पंमाते थे वृद्धि अतिफल की पूर्णतः उपैक्षा कर दी जो आज कै सन्दर्भ 
में उचित प्रतीत नहीं होती है । 

(॥॥) मीड द्वारा अस्तुत विश्लेषण इस बात की भी उपेक्षा करता है कि कस्टम यूनियन की 
स्थापना से सदस्य व गैर-सदस्य देशो में आय के वितरण यर कोई अभाव भी हो सकता है । 

॥४) मौड में यह मान लिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय स्यापार भे बाधा केवल आयातनरों 
द्वारा लाए 2७४५ है। वस्दुतर ओऑज अवेक अन्य नीतियों द्वारा भी साट्रीए सटरशारे मचर्राष्ट्रीए 
ध्यापार में प्रत्यक्षत हस्तक्षेप करती हैं। 

(श) भीड ने यह मान लिया था कि कस्टम यूनियत का अन्तिम लक्ष्य पूर्ण रोजगार रे 
बनाये रुपना तथा भुगतात-सम्तुसतन की स्थिति को माप रच है। दस्त हर कह कट 2 
यनी के उद्देश्य ये व हीकर सदस्य देशों द्वारा गैर-सइस्य देशों की कमजोर स्थिति से साध उदाता है 

इन सभी सीमाओं से इस धारणा ही पुष्टि होती है कि बस्टम यूनियन शा विभिष्न देशों में 

साधतो के उपयोग पर व्यापक प्रभाव हो सता है । 
॥ 3 8, १९४१९, 7#6 4#८०5 ली (का एवा०० (955), 90 32233. 


2 वह, 9 36 
3 उश, 9. 67. 
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रैखाचित्र 3 | मे आशिक साम्य (एव स्युणा07घण) की दृष्टि से व्यापार-सुजन 
(46०८ ००६४७०॥) एवं व्यापारिक हात (४06 ताए्थ्पश्ञणा) का. पिश्वपण किया गया है। इस 
रैखाचित में हमने कस्टम यूनियन का एक ही वस्तु के व्यापार पर प्रभात प्रदर्शित क्या है। रेखा- 
चित्र मे 2/0 वक्र हमारे देश में वस्तु की माँग यो व्यक्त करता है जयकि पूति की अभिव्यक्ति 86 
बक द्वारा होती है । 





० ७, भी 0४७ ग 
चाय वी मात्रा 
रेखाचित्र 43 --आशिक साम्य फी दृष्टि से व्यापार 
का सृजन एवं व्यापार का हास 


रेखाचित्र 3  भे 07 चाय की घरेलू कीमत एवं 0 चाय का अन्छर्राप्ट्रीय मृन्य है। 
इन मूल्यों वे' स्थिर रहते हुए इनको पू्ति-्तोव अनन्त (भागिया& ०७४7० 5७७७9) मानी 
गयी है। चूंकि आय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अपेक्षा इसका धरेलू मूल्य अधिक है देश को 
24// मात्रा से चाय का आयात करता पडता है। ऐसी स्थिति म वहाँ की सरकार एफ राशि 
आयात तटबर के रूप मे प्राप्त करती है। कस्टम यूनियन के अभाव म॒ देश में चाय का आयात 
मूल्य 2श रहेगा तथा व्यापार का सूजन #//# तक ही सीमित रहेगा ! 

अब मान लीजिए द्वो देशों के वीच कस्टम यूनियन की स्थापना हो जाती है ती आयात 
करने बाते देश सदस्य देश से ही चाय मेंगरायेगा तथा चाय के घरेलू मूत्य 02 पर इनबी /४,7/, 
मात्रा का आयात करेगा जो कि कस्टम ग्रूनियत व मे होने पर आयात की गयी मात्रा //2/ से 
अधिक है। इस प्रकार कस्टम यूनियन की स्थापना से व्यापार वा सृजन (विशुद्ध रूप में) हुआ। 
कुल लाभ त्रिभुज ० एवं £ का योग होगा । व्यापार मे विशुद्ध परिवतंत आयात वी बुद्धि--#/7/ 
से /,2४/,--के समान होगा। परन्तु व्यापार का स्थायी 'हास (940८३ ]055) € के समान 
है जिसके अन्तगत कम लागत वाले देश से चाय के आयात भ कमी करवे अधिक लागत वाले भागी- 
दार देश से आयात प्रारम्भ क्या जाता है अर्थात्‌, हमारे देश को वस्टस यूनियन को सदस्य बनने 
पर ८ के बराबर हानि होती है । इस सयूदी क्षति की पूति उपभोक्ताओं को होने बाते लाभ से 
नहीं हो पाती ॥ वस्‍्टम यूनियन का विशुद्ध प्रभाव चाय की माँग व पूर्ति वी लोचा पर निर्भर 
करेगा, जैसा कि हम ऊपर बता चुके है । 

आधुनिक अर्थंशास्त्री तटस्थता-वक्ो के माध्यम से यह विश्वेषण करते हैं ! उनका मत है 
कि यदि तटकर वी कमी से उपभोक्ता ऊँचे तटस्थता वक्र पर चले जायें तौ निश्चय ही यह कस्टम 
गूनियन का एक अनुकूल प्रभाव माना जायया। रेखाचित्र 32 म स्थिति का चित्रण क्या 
गया है । 
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रैखाचित्र )3 2 में तीन तदस्पता-वक प्रस्तुत किये गये हैं। मात सीजिए, प्रारम्भ में है 
पर आयात कर लगा हुआ है। शेसी स्थिति में सूत्य रेखा 40 के रूप में हो सती है तथा उप* 


भोक्तायों की सास्यस्विति # बिन्दु 
धर होगी। यदि अब कस्टम यूनियन 
स्थापित करके सदस्य देशों के बीच 
तदकरों को समाप्त कर दिया जाय 
तो .४ का भृत्य उपमोक्ताओ के लिए 
पृवरषिश्ञा कम हो जायगा तथा मूल्य 
रेखा का आवर्तन होकर यह 42 को 
स्थिति मं आ जाय तों सामभ्य स्थिति 
€' होगी । अत हुपष्ट है कि मूल्य में 


है 






कमी द्वोने पर उपमाशवाओं का साम्य ३६ 

कॉच तेटम्व व (7,) होगा तथा दे कि 

उनका सन्तुप्टि स्तर पृवरप्रिशा अधिक हद 

हो जायगा | यदि मी देशों के साथ 

मुक्त व्यापार की नीति अपनायी जाय कर, 

तो उपभोयता सर्वोच्च तवटस्थ वक्र दर 
(,) पर होंगे तया उनका सन्लुत्टि 9 9 £ि | 

स्तर भी सर्वाधिक होगा । एमी बस्तु 
स्थिति में मुल्य रेखा 48 तया भाग्य रेखावित्र 3 2--एक पस्तु के सरदर्भ में कस्टम 
बिन्दु 2 होगे । पूनतियन के लाभ 


मल्तृष्टि के क्रम में देखने से ज्ञात होता है कि 
ब>एज>म 

अर्थात्‌ वन्धनयुक्ते व्यापार की अपेक्षा बस्टम यूनियन के अन्तर्गत अधिक सस्लुष्टि प्राप्त होती है। 
परसु कस्टम यू/सिय॑त की अपेक्षा भी सन्युष्टि का स्तर मुक्त व्याधार की दशा मे ऊँचा होता है। 
भरद्ठी बारण है वि वन्ध॑नेभुक्त व्यापार एवं कस्टम यूनियन के मध्य कस्टम गूनियत को अधिक श्रेष्ठ 
समझा जाता हैं। 

परन्तु प्रोफेघर लिप्से (40० 49569) इस निष्कपं से सदमत नहीं हैं । इन्होंने तीन देशों 
#, 2ी वे € का उद्ाहरष उेकर मुम्त व्य'पार, तदकरा वी उपस्यिति हर कस्टम यूनिणव की तीनो 
स्थितियों का अग्राकिय [तालिका प्रृष्ठ 206) छुप्र से विश्लेषण किया है । 

मोट * अग्राकित (ताविता) उदाहरण में यह साना गया है कि तीन देश 4, 24 ८' होम 
वस्तुओं का व्यापार करते हैं । यह हृगामाविक है कि परेलू तथा अन्‍्तर्गट्रीय बाजारों से सम्बद्ध तीन 
मुल्य-अनु पंत (7०८ 7005) भी विद्यमान हो । इससिए ४ व ई वी प्रमंग* घरेलू एवं अन्‍्नर्दाष्ट य 
बाजारों यी स्थिति ये प्रतीर के रूए से लिया गया है। मुक्त व्यापार वी थ्पिति में दोनों बाजारों 
में प्रचलित मून्य रामान होते हैं और इसी बररय वम्तुओं के मूल्य-अनुदरात भी समान होंगे। यह 
अन्तराष्ट्रिण व्यापार से अधिरतम लाम-द्राप्ति की शत है 

अध्राबित (ताविशा) विदरण से न्यप्ट हैं झि वस्टस यूदियन से दो महस्यपू्ण शर्तों का उ्दपत 
होता है । इसी प्ररार तेटकूर रोगाने बर भी उन दो स्थितियों से उत्त शर्त का उत्तपत होता है जबकि 
2 व 0 दोनों देशों गे कहर की दरें समान रखी जायें। अत यह लिकिवत रूप से नहीं कड्ठा जा झुक पा 
कि वस्टमे बुनियत तदपर वी क्पेश्षा श्रेष्ठ है। लिप्से (5८५७) की इसी धारधा मे “द्वितीय 
खेष्ठ” के सिद्धान्त वो साथास्य रूप प्रदात जिया है। यह दिद्धास्त दताता है हि यदि इष्टतम बी 
समस्त शर्तों को पूर्ण करमा सस्भव ने हो तो एक ऐसा परिवर्तत (सेटदर में कमी) जो इप्टतम बी 
बुछ शर्ती वी पृ वरता हो, स्थिति को श्रेष्ठ अथवा निरृष्ट बना सगता है ४ पु शिदास्त श्गिप 
हूप,दे उय स्थिति बे! खिए उपथुरत है. जिसमें वाजार अपूर्ण हो दथा वियस्त्रण अपना पर प्रति 
योगिता या अभार हो । 
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६-८ न ल्‍तन सम 7-2 
कस्टम यूनियन 


(यह मान लें कि देश & व 2 दोनो 
ये त्तटकर कस्टम यूनियन के सदस्य हैं अतः 
3 व्यापाए (सभी देशों से आयात करने पर) | उनके मक्य कोई तटकर क है, 
परन्तु € गेर-सदस्य है, अत उससे 
आयात करने पर तटकर है ।) 





























पक बन 2 ५, <््‌ », 2५4 __ 2५, 
न %,.. 25, | ्क य 
क्योकि 
4% "5 75, न॑ तटकर 
तथा 
+,, ८३५, न॑ तटकर 
3५५ न्ऊ 2५, 2५५ कक 2५, 2५ < 3, 
2८८ ८ 7८५ 2०, ७ मद 
2८३5 २२१०, + तटकर चूँकि €' के आयात पर तटकर है, 
2८५७ २८०,+-तटकर 
25३. रिए+ 2५ ्‌ 20, 2५ कि 
4० १५, 7 4८, 7८८ ८ 
हि यदि तटकर की दर समातर हो, बतः 
तो 2८८८२८,- तटकर 
जबकि 
ड] 45, 
की ० पी न 2८५-+ २ । 
हुक _ ०५ ध्थ्य॑ री, है 


॥ 
प्रश्न एवं उतके सकेत हे 

] सुकत ध्यापार पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत कीजिए । आप किन परिस्थितियों मे सरक्षण को 
न्‍्यायोचित मानते हैं ? 
सिक्रषाए8 76 ६85६ [छा 68 0730९ ए790९0 जोक 0006॥0075 60 )00० ॥एजशा५ 
एाणल्लागा ? 
[सकेत--सर्वप्रथम * मुक्त व्यापार" का अर्थ स्पप्ट कीजिए। फिर यह बताइए कि मुक्त व्यापार 
की सफलता किन शर्ता पर निर्भर करती है तथा ये शर्तें किस सीमा तक आज वे सन्दर्भ म 
व्यावहारिक है । प्रश्न क॑ द्वितीय भाग के उत्तर हेतु यह लिखें कि मुक्त व्यापार की अव्याव- 
हारिकता के कारण जिस सरक्षण-तीति को आज स्वेत्र कार्यान्वित किया जा रहा है उसकी 
पृष्ठभूमि भ कौन-से कारण निहित है । अन्त मे, यह॑लिखना भी उचित होगा कि सरक्षण 
को नीति रामबाण औषधि नही है तथा इसका सीमा से अधिक उपयोग घातक परिणाम भी 
जला सकता है।] दे 

2. “प्ैद्धान्तिक दृष्टि से किसो भी देश ये लिए मुक्त घ्यापार सदसे उपयुक्त मीति हो सश्तो 
है परन्तु ध्यापार मे कोई भी देश इसे नहीं अपना सकता 7 इस क्‍यन पर अपने विचार 
व्यक्त कीजिए। 
पुग़ाश्ठालाल्याए #66 ॥366 ६ फ 7005 धणाशंट एणज07 णि छ0ए ए०णण्राए 0 


घए09॥, पा ॥ जावशा०्ट 90 एठएाए सा बत60फ़ व". (एशएचा। ०0 पड 
बवांटा ला 


सिफ्रेत--इस प्रश्न के उत्तर मे मुक्त स्यापार-नीति के गुण लिखें तथा यह स्पष्ट वरें कि 
कतिपय शर्तों के पूरा होते हुए यह एक आदर्श नीति हो सकती है।_बपने उत्तर के द्वितीय 
भाग मे लिखें कि मुक्त व्यापार-नीति की सफलता हेतु निर्धारित शर्तों आधुनिक सन्दर्भ मे 
स्वंधा अव्यावहारिक है और इसलिए इन्हे अपनाना सम्भव नही रह गया है ॥] 


तंरक्षण घनाप ह्वतस्त्र ब्यापार | 207 


उन सान्यताओं को आलोचनासमक समौक्षा कौमिए शिन पर मुश्त ब्यापार के पक्ष में दिये 
जामे पाले सर्प आधारित हैं। कया अपने आधिक विकाश दे! लिए अत्पधिकृतित देश मुर्त 
ध्यापाइ-नीति अपना एफ्ते हैं? 
छिदषाार शाध्या॥ 05 ॥80फ[जीणा३ णा जता धील ॥ाह्णालाहवा निश्णाह ते 
5९ ॥706 776 ५०४ (शत ॥॥6 शातं८70९४९०.८४ <0०एग077८$ (णि।0७ ६ फ्जाए३ ता 
(06 ॥90 0िा हटा <९०7०व0 0९४८०कृपाध०। 2 
कक) स्यापार गी नीति के पद में दिये जाते वाते शरकू जित सान्यताओं पर आधा- 
ते हैं उनकी आलोपनात्मक समीक्षा करने के पश्यात्‌ लिये कि समस्त विश्व से यदि आज 
मुक्त व्यापार वी भीति अयगा सी जाय तय भी इसझा लाभ निर्धन एवं अल्प-विज्गित देशौ 
को चैंही मिले रवता | ऑधिक पिछडे।न के कारण उत्पादन-्तागतों वा ऊँचा होना इन देशो 
की प्रतियोगितात्मंक शत को धीण कर देता है और ये देश विदेशी ध्यापार का साभ उठाते 
से यद्ित रह जाते हैँ। यदि इसके विष्रीव अल्पक्किसित देश सुस्त ब्यापार की नीति अपनायें 
और विहमित देशों भे ध्यापार-प्रतिकत्ध पूव॑बतू रहे लत भी अल्यविकगित देश आाधपिक विफाश 
है पर्याप्त औद्योगिए कच्चा माल तथा मशीनें न्यूनतम मूस्य पर आयात करने संचा/अपवा 
अधिकतम स्वर्रेशी यस्तुओ का भिर्यात करने में राम मही होगे ।] 
संरक्षण के पक्ष में दिये एये प्रमुष्त तशों की देधता रपप्ट कोमिए । 
छपाएगा प्राह परम) जी वाह दर काहुएएथा।। छोडी 8त्ट कृए। 079०0 7 
विश्एपा ती [70७० 
संरक्षण के लिए दिये गये ' शिशु-उ्योग'' तर के औदित्य का परीक्षण कौमिए। इस ह्फे 
को अस्तराष्ट्रीए श्यापार घार्टेर में किए सोमा तक सम्मिलित शिया गया है ? 
7छका॥6 306 "॥॥9ित 0809879 #3820000॥॥" #$ 9 ]णश्रावीत्व्धंता 0 हऑ/4 पाई 
फञाणत्लाणा ॥0 १२११९ धयाला। ॥3$ 4. फल्टव मराएताएणाब०5 ॥॥ ऐए 4000 
पर॥१५४ (श॥7९ ? 
आप हकित्ती अहपपिंकातित देश दो इस बरुमुछ्ो नोति को बहाँ तक उबित मानते हैं. जिसरे 
अनुसार वह निर्यात के लिए तो पुष्त दय/पार तेचा आयात को सोघित करने के लिए संर- 
क्षण मीतियाँ अपनाना चाहता है 
]469७ एग्र) ३णा )पच्रा। 06 0०76 जद्धीवडएपै ती ६7 ए०एलश 0९४९० क८व (0070१) 
फशाएव ॥ धछ$ ॥06 306 00 तविशर॥%९ ॥$ ९३७० हा6 97000:0॥ 40 (९९९४5९ 
॥$ 0065 ? 
[परेत--एग प्रश्न के उत्तर गे अल्यविन्‍रतित् देशों प्री समस्यामी बा विवरण देते हुए यह 
यताएँ कि ये अपनी शिशु-उद्योगों को बाहरी प्रतिस्मर्धा शे ग्रणावे ऐ लिए धरक्षप की नीति 
आपनाते है को उसे विस सीमा सफर उचित माना जा सकता है। दृगरी ओर, इन देशों को 
पिप्ैशी हिनिमय की आउयश्परता है उसकी उपसडित बेल लथी सम्भय है जब इन देशों मे 
निर्याती पर अस्प, >िशेष रुए से विशशित देश कोई रोक ने गगायें ।| 
“मुक्त ब्यापार विवर्तित देशों के लिए हर्षाधिक सामप्रद हो शरता है, परातु यह अत्प- 
विरुत्ित देशों बे लिए राइंव घातक होता है” आप इत कपत से बहा हक रहुपत हैं ? 
न्पूइट्ट 687 59 0९ ता [९ ऐदटड९ ई76/८चर 0 ४८एटॉमु-सव॑ (एमाग्पांत, (0 
7 ७उ)5 विश दि 40 9ए0एट7ए५ १५७७४ (00065 ” ]0७ 7 00 ३9७ 8६7९९ छवि 
१0/६ ४५७४ 7 
[तरेत-- आधुनिक सरदर्भ गे क तो मुक्त स्यापार राभी शिहमित देशों बे लिए गंदेव लाभग्रर 
हो गयता है और न ही अध्यविषगित देशो के लिए सेंड घातढ ॥ वस्तुत प्रत्येक देश के 
पतिए यही सीदि अनुकूत हो सहध्ती है जियके आधार यर अयुदूराक [लव (छ038 4%0 प्ह्नट४) 
६५५४ (या स्थापार सम्युलन) प्राप्त वशिया जा गे । इसीलिए आज भंभी देश परित्पितियों 
हि देशते भुगत स्थाधार एवं सरक्षण को पिलित नीति अपनाते है। अमर गाशन का घू्ण 
हुच में घवतग्त दोतों ही आज ने सन्दर्भ मे अत है। विद्ा्पियों जो चाहिए हिवे 
दृरिस्पिति के अनुरूप ही डिसी नौति विशेष को ऑजिए्य बताये ।] 


॥८ 


संरक्षण की विधियाँ 
(श्रष्मयाप्रण05 0 एएशएाफएएणाएर] 





इसके पूव अध्याय में कतिपय परिस्थितियों में सरक्षण वे! जौचित्य पर प्रवाश डाला जा 
चुका है। सरद्षाण के! इन्हीं तत्ों को वैध मानते हुए अर हम यह देजेंगे विः सरक्षण किस प्रवार 
प्रदाव दिया जा सवता है । मुख्य रुप से सरक्षण हेतु निम्न विधियाँ प्रस्तावित की जाती हैं। इन 
विधियों का एवात्री रूप में अथवा मिश्चित रूप म॑ विभिन देयों में उपयोग क्या जा रहा है। ये 
विधियां इस प्रकार हैं 

(१) तटकर (उ्यगी5), 

(2) कोटा एवं लाइसेंस (९००७५ बण्ठ ल्था०८३) 

(3) मनुदान ($0७४०८७), 

(4) मूल्य-विभेद अथवा राशिपोतन (708 /050॥077707 ०० 790/फण), 

(5) राजकीय व्यापार (50076 प्रघ058), तथा 

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सघ (7श750णाक्षे (६7/2$) 

अब हम इनमे से प्रत्येश विधि क्या विस्तार से अध्ययन करेगे । 

तटकर 
(769रफक8 ] 

तटकर सरक्षणात्मक विधि का एक रुप है जो एक ओर तो उपभोक्ता वे उपभोग वी उन 
वस्तुओ, जिनको वह अधिक प्राथमिकता देता है वे उपभाग से कटौती बरवे उसवे चयन वी 
स्वतन्त्रता पर प्रतिउन्‍्य लगाता है तथा दूमरी ओर अध॑ध्यवस्था के साधनों का एक उपयोग वे' स्थान 
पर दूसरे उपयोग म स्थानान्तरण करता है । इस प्रकार तटवर दे माध्यम से एवं देश बस्तुआ एवं 
सेवाओ तथा उत्पादन वे' साधनों के सापेक्षिक मूल्यों मे परिवर्तत करने को स्थिति में हो जाता है 
जिसके कारण तटवर से पूव तथा तटकर के बाद व्यापार वे ढाँचे में परिवर्तेन क्रा जाता है ॥ तट- 
बर की ऊँची दर गे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा म कमी होगी जबकि तटकर की नीची दर से 
अन्तर्रप्ट्रीय व्यापार म वृद्धि होगी । प्रोफेसर एल्सवर्य (रण ह95०7॥क) ने तटकरो को कसी 
बाहरी देश से आयातित वस्तुओं पर लगायी गयी चुंगी की सूची (5८7००ं७८) व रुप म परिभा- 
पित किया है ।? तटठकर एक चुगी या कर है जो डिसी वस्तु पर देश को सीमा के वाहर बबूल किया 
जाता है। 

कोटा (६०००) तटकर से भिन्न माना जाता है क्योकि कोटा प्रणाली वे अन्तर्गत सरवार 
निदिप्द वस्तुओं के' आयात वी नधिकतम सीमाएँ निर्धारित कर दती है। परन्तु वभी-कभी तटकर 
व कौटा दोना विधियों को एक साथ श्रयुक्त क्या जाता हैं। इसे टैरिफ कोटो (श्री (००७) 
कहा जाता है जिससे अन्तगत जायात की एक मात्रा लक तो तटकर की दर वम रहती है परन्तु 
इस बेटे से अधिक मात्रा वा आयात बरने पर तटकर को दर म वृद्धि कर दी जाती है। किसी वस्तु 
मे आयात कोटे का निर्धारण पूर्व-वर्ष वे घरेवू उत्पादन वे! एक बनुप्रात वे रुप से अथवा एक निश्चित 
मात्रा के रूप मे बिया जा सकता है । 





॥ 79 ॥ छ५»ण7, उत्तात्यवमिकी +:ब्लाकए८5, 9 282 #ाक बचत पं ॥ मध्याण्व, 
उह्रालमग्रागा्ों डट०कएाए८टड, 07009, (॥948), फ 79-99. 
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५ वैटकर देश के नियतों तथा आयातो दोनों पर लगाया छाता है । परन्तु सामरान्यक, इसे 
थायातों पर ही सगराया जाता है। यही कारण है कि तडकरों (अशुत्कों) दया आयात करों को एक 
समान ही माता जाता है। उन वस्तुओं पर सगाया गया कर क्षायात कर होता है. जिनता उद्गम 
विदेश में तथा निद्धिप्द कर लगाने बासे देश में होता है। इसके विपरीत निर्यात तटकर उत वस्तुओं 
पर लगाया गया कर होता है जियका उदगम्र कर लगाते वादे देश में तथा विदिप्ट विदेश में हता 
है। आयात वया तिर्यात कर के अतिखतित एम अन्य महत्वप्रू्ग कर मी: होता है जिसे 'मार्गबुत्त 
स्योपोर कर या परिविहत बार (]7870$0 069) कहते हैं । इसे वन्तर्राष्ट्रीय गीमा पार करने वाली 
उने यस्तुओ पर लगाया जाता है जितेका उद्गम तेया दिद्विप्ट दोनों ही अत्य देशों में होने हैं। 
उदाहरण वेः लिए, अमरीका के लिए नेपाल के आयातों तया निर्यातों वट भारत कौ मार्यवर्ती स्यापार 
कर उस गमय लगाना चाहिए जब शारत या तो प्रवेशद्धार हो या निकास-द्वार अर्थात्‌ भारत की 
सीमा में होकर उन यस्सुओ को गुजरना पढ़े 
तटकर फा वर्गषोकरण (([8$॥ट्याणा ठ प्रत्रत3) 

घटकर अनेक थकार के दो मऊते हैं| वुछ महत्वपूर्ण तटकरी को विम्नविखित तीन वर्गों के 
अन्तर्गत रसा जा सकता है : 

]. बपुलो के आधार पर ([६४४ शाए्टांणा)--इस वर्ग के अन्तर्गत वे सटकर आने हैं जौ 
तटकर लगाने के विभिन्न मापदण्डो पर बाधारित होते हैं। यहाँ हम निम्न घार प्रहार के करों को 
स्यवत कर मजे हैं 

([) विशिष्ट कर ($7८७॥० ]99), 

(2) मूत्यानुसार कर (64४०७ 490), 

(3) मिध्ित कर (0०9797८6 ॥93), 

(4) थ सलाबद दरों वाला कर (9॥608 8076 00865) । 

मगर, उद्देश्य पर झाधारित--शग भर्ग से वे तदकर भाते हैं जिन्‍्दे उद्देश्य विशेष के लिए 
खगाया जाता है| यहाँ निस्‍्न दो प्रवार वे तटकरों वा उल्लेख विया जा सवता है: 

(!) आय हे लिए प्रशुल्क [7९५४७॥७० पर ॥), 

(2) गरफ्षणात्मक प्रशुका (20 ०टाष्ट 737॥) । 

गा प्रयोग पर अध्यारित-- इस गर्ग से थे तटकर आते हैं जो विभिन्‍न देशों के प्रथोग करने 
के मापदण्द वर आधारित हैं। पहाँ निम्न तटकरों वा उल्तेस दिया जा गवता है: 

[।) एवाबी अनुसूची प्रशुल्क था एकाकी स्तम्म प्रभुल्क [हआइ० एणणणशा पा), 

(2) दोहरे या बहुतम्भी मशुत्त (00:96 07 >णधंकट €0एय पार), 

(3) पारम्परिक प्रशुल्क ((00ए८॥00फ 3077) । 

अब हैप उपयूंवत प्रशुल्तों का विस्तृत वर्शने निम्त प्रशार बर सतते हैं 
विशिष्ट प्रशुरक (8/#2॥0 ॥577) 

जय भरवार रिर्सी यस्तु पर उसे भार तथा सोद वो घ्यात से सपने हुए मुद्रा री एक 
जिश्वित मात्रा में तदार लगाती है तो उसे विशिष्ट प्रशुला हृष्टा जाता है। ज॑ंगे 20 थेंगे प्रति 
प्रीटर या 25 पे प्रति पोष्ड । दूसरे शब्दों से, विशिष्ट तदकर हिसी वस्तु की भाजां पर भय 
बति इगाई सौद्धिर कर को कदा जाता है। दृश धरार ने आयात हा निर्यात करो जे मापने मे 
गुघासपूरक प्रवाध बरते से सरखता रहती है बयोहि इस प्रषार है डठकरों से विवादित या आया- 
तित वस्तु के मूल्य को निर्धारित करते को बोई समस्या नहीं +%९ । वस्तुऔ बी बीझतो वा निर्षा- 
रण शएद् बहुत मुशिल काय है। यस्तुओं बे घृत्य प्राथ स्थात विशेष मो समय विशेय पर बढ़ते 
कहते है । छिर मूल्य अने! प्ररएर के हो सरते है. जैसे माँग एक प्रति द्वारा विधर्रित एत्य, बीज 
जा पूस्य, प्रसविद मूल्य, बाजार मूच्य, साम्य मुच्य, £ 6 छए पूस्य 8524 % हिराया (० ॥[॥) 

पूल्य आदि ) सटकर लगाते के उद्देश्य से वस्तु बा मूच्द विर्घारित करने मे लिए इद विभिस्त सम्भव 
मूल्यों मे मे शिसी शक का चुनाह जरता आवरशा होता है। चुठाद भ समस्या भी एश जिस 
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"समस्या है। अत इन सभी कठिनाइयो से बना जा सकता है, यदि हम विशिष्ट तटवर वा उपयोग 
करें । विशिष्ट तटकर चुनाव वी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। दिन्‍्तु बिशिप्ट तटकरों बा 
कुछ वस्तुआ पर लगाया जाना सम्भव नही होता जैसे कला वे कार्य पर, कसी चित्र पर कर। 
यह वर इस प्रकार वे हैं कि इन्हें उसके भार या क्षेत्र के आधार पर नहीं लगाया जा मक्ता। 
मन्दी के समय विशिष्ट कर सरक्षण को प्रोत्साहन देते हैं जबकि तजी के समय इनका प्रभाव विपरीत 
होता है। 
मूल्यानुसार प्रशुल्श (80090 व्ण प्रणाी) ह 

जब तटकर दिसी वस्तु के मूल्य के किसी निश्चित प्रतिशत के रूप मे लगाया जाता है तो 
उसे भूल्यानुमार तटकर कहते है । इस भकार वे तटकर में वस्तु के भार तथा उसको माप का 
उपयोग नहीं किया जाता । यह तटकर न्यायय्रृूण कहा जा सकता है क्योकि कर वा अधिक भार 
(77 ०दैशा०& ० ४३707) महेंगी वस्तुओ, जिनका उपभोग घनी वर्ग द्वारा क्या जाता है पर 
पडता है। निर्धत वर्ग प्राय सस्ती वस्तुओ का ही उपभोग करते हैं अत उन्हें कर का कम भार 
सहन केरना पडता है। मुल्यानुमार कर उन वस्तुओ पर लगाये जाने चाहिए जिनके मुल्य उनके 
भार या माप के आधार पर निश्चित न होवर उनके दाकर्षण (जैसे दुर्लभ पुस्तकें या चित्र आदि) 
पर आधारित होते हैं । अत” इन तदकरो का सापेक्षिक भार आयात की जाने वालो वस्तु वे मूल्य सम 
परिवर्तन होने वे! साथ परिवर्तित नहीं होता 


मिश्चित प्रशुल्क (ए०००॥६९० प्रथा) 


मिश्नित प्रशुल्क के अन्तर्मत आयातित वस्तुओ पर कर था तो विशिष्ट प्रधुल्क या मूल्या- 
नुसार प्रशुल्क की एक सयुक्त सूची वनायी जती है। सामान्यतया देश की सरवार द्वारा दोनो प्रकार 
के प्रशुल्को वी एक सथुकत सूची ववायी जाती है तथा व्यापारियों (आयातवर्ताओ) को उस कर वे 
चयन पी स्वतन्त्रता दी जाती है जिसकी दर न्यूनतम हो । परेलू उद्योगो को सरक्षण देने वे! विए 
यह प्रणाली उत्तम बतायी जा सकती है । 

विशिष्ट एवं मूल्य पर आधारित तटकरों के युण एवं दोषों को तुलना ((079श750णा ० 
पल जिया शाते (6765 0 596०१ गाते 40४४० ०7 प्रद्ी5)--() यदि तटवर की 
बसूली वस्तु के मूल्य वे एक निदिप्ट श्रतिशत के रूप म की जाय तो आयातित वस्तु के मुल्य मे परि- 
बरतने होने पर भी कर का सापेक्ष भार वही बना रहता है । परन्तु यद्दि तठकर विशिष्ट (805०॥०) 
हो तो वसुतु वे मूलुय मे होने दाले परिवतन वे अनुर्प तटबर वा भार कम था अधिक (अत्याचार- 
पूर्ण या ०००७7८५४५८) हो जायगा । उदाहरणार्घ, मनन्‍्दी के समय मूल्य पर लगाये गंध तटबर वी 
अपेक्षा विशिष्ट तटकर अधिक सरक्षणात्मक सिद्ध होते हैं । इसये विपरीत, स्पीति क्ञाव में विशिष्ट 
तटकर देश वे' उद्योगी वो मूल्य पर आधारित तटकरों की अपक्षा कम सरक्षण प्रदान बर सकते हैं । 

(2) व्यवहार में विशिप्ट तटकर मूल्य पर जाधारित तटकरों की अपेया अधिक पश्चगामी 
(768725४४७) होते हैं वयोकि घटिया या सस्ती वस्तुओं पर प्रति इकाई तटबर अपेक्षाइत ऊँची 
दर पर वसूल जिया जाता हैं, अतएव देश मे अच्छी क्वालिटी वी वस्तुओ वे उत्तारन को घटिया 
वस्तुओं की अपेक्षा पर्याप्त सरक्षण नहीं मिल पाता । इसके विपरीत, मूल्य पर लगाये गये तटकर 
की राशि वस्तुओ की क्वालिटी पर निर्भर करती है और इसीलिए इससे देश म उत्पादित घटिया 
व ऊँची क्वालिटी दोनों ही प्रकार की वस्तुजो को समाव सरक्षण प्रदान किया जा सता है । | 

(3) विशिष्ट तठकरों का उन वस्तुओ वे सन्दर्भ में कोई ओोचित्य नहीं होता जिनवे मूल्य 
का सही अनुमान सम्भव नही है, क्योकि ये वस्तुएं भार (तौत) या आकार दे बाघार पर नहीं 
खरीदी जाती । ऐसी स्थिति में तठकर को वसूली केवल मूल्य के भाघार पर ही वी जा सकती है । 

(4) कभी-कभी मूल्य १* आधारित तटकर को अपेक्षा विशिष्ट तटकर अधिक उपयुक्त 
समसझे जाते हैं, मूल्य वे आधार पर तटकर वी वसूली मे एक कठिनाई तो इस वास वे विर्षय से 
सम्बद्ध है कि मूल्य प्री ऑन बार्ड ([ ० ७) लिया जाय अथवा मूल्य, बीमा एवं भाड़े (2 ह। 
को मिलाकर लिया जाय । इसी प्रकार, सौदे दे समय प्रचलित पूल्य पर तटकर लिया जाय अगवा 
उस मूल्य पर तटकर लिया जाय तो वस्तु के प्रेषण के समय प्रचलित था अथवा उस मूल्य पर तट" 
कर लिया जाय जिस पर वतमान में वस्तु घरलू बाजार में वेची जा रही है, य मूल्य आधारित 


संरक्षण को विधियाँ | 2[ 


तस्कर सम्बन्धी ग्रश्न हैं जो इस पर आधारित तटकर नीति को जटिल यना देते हैं। बीजक पर 
अमित मृस्य को अनैक बार विश्वस्त नहीं माना जाता और इसलिए इसके आधार पर निर्धारित 
तटकर को अधिड़ विश्वसनीय नहीं माता जा सकता । 

निस्मनदेह, पुस्य पर आधारित तठफर की वसूली से बुछ व्यावहार्कि कठिनाइयाँ हैं, परम्नु 
इसका यह आशय नहीं है कि मूल्य पर आधारित तटकर सर्वधा असथत है । ये तटकर प्रगतिशील 
है और इसी कारण ये देश वेः उद्योगों को पर्याप्त मरक्षण प्रदान करने में अममर्व हैं, जो कार्य 
विशिष्ट तट 0४६। के माध्यम से सूचाद रूप गे करता सम्भव नहीं है। विशिष्ट तटकर कैवल उन 
परिस्थिनियों से उपयुक्त भावे जाने हैं, जबकि वस्तुओ के सही मूल्य का शान ते हो सके तथा/अपवा 
जब बस्तुओ के मृत्या मे उतार-चढाव बहुत अधिक होते हो । 

परम्तु पिछने बुछ समय से तदकर कौ वसूली के आधार की अपेक्षा तटकर नीठि के उद्देश्य 
को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इग प्रकार व्यक्तिपस्क दृष्टिकोण वी अपेक्षा मद व! १08 
दृष्टिकोण को प्राथमियता दी जाने सगी है | उद्योग विशेष पर, किसी देश के क्षेत्र [70807) विशेष 
पर, उत्पादन के साधनों पर, समस्त अर्थ-स्यवस्था पर अथदा सम्पूर्ण विजय की अर्थे-व्यवम्था पर 
होने वाले प्रभावी को ध्यान मे रसकर तटकर भीत्िि वृतर निर्धारण किया जाता है। भाघारणतंया 
सप्पुर्ण देश को अर्थ-व्यवाथा को प्रभावित करने हेनु जो तटकर नीति अपनायी जाती है उसकी 
किसी क्षैत्र विशेष के लिए उस गमय तक उपादेखता नहीं मानती जाती तद् तक कि तटकर-नी ति कया 
उद्देश्य कल्याणकारी दुष्टि रो साधनों का पुनवितरण करना न हो 3 
शघलावद बरों बसा अयुस्क (87008 5006 77) 

उत तेटआरों को, जो वहतुओं की बीम॑तो के शॉध-सांथ परिवर्तित होते हैं श्र सलावद यथा 
समजीमान तटरूर बह्दा जाता है । यहू तटकर या तो विशिष्ट हो सकता है या मूल्यानुगार। रिव्लु 
व्यायहारिक जीवन में श्र सलावद्ध शशुल्क सदेव टिशिप्ट प्रशुल्क ही होता है ॥ इन करो को अधि 
काशत पराद-पदार्थों पर ही लगाया जाता है क्योंकि उनके मूल्यों में प्रायः स्थिरता रहली है अपवा 
सरकार उन पूह्यों में स्थिरता बताये रसने का प्रयास करती है । 
लाप-प्रशुत्क (0९४८३४४९४ 4078) 

आय:प्रशुल्कों का युस्य उद्देश्य सरकारी आय में बुद्धि करता है । यह बर उन वस्तुओं 
के आयातो पर लगाया जाता है जिनका उत्पादन प्रशुल्श लगाने वाले देश में नहीं होता ।! आय 
प्रणुरुक का उद्देश्य पद्यपि सरकार के लिए आय प्राप्त करना ही होता है तथापि इसमे गरक्षण 
प्रभाय का अश भी निहित होता है। साम्रान्यतथा आय मे वृद्धि करने जे लिए उपभोग पस्तुर्भी, 
विशेष रूप से खिलाशिता की वस्तुओं पर यह प्रशुल्क लगाया जाता है । इस प्रगुल्क थी दर भी प्राय 
ऊंची होती है । 
शंरद्षणात्मदा प्रशुल्क (श0९८४४० ४0) 

जब विदेशी बाजार थे किसी देश को गलाह्ाट जैसी दिदेशों प्रतियोगिता का सोमना गरतां 
पड़े पो उसे अपने परेलू उद्योगों को सरक्षण देने के लिए उन उद्योगों द्वारा उल्यादित वस्तुओं से 
पतियोगितः करमे वाली विशशी वस्तुओं वेः आयात॑ पर प्रशुल्क लगाने पड़ते हैं, उन प्रशुल्कों को 
सरक्षणार्मक प्रशुल्क गहने हैं । सरक्षगात्मक प्रशुर्क की दर ऊंची होने पर सरक्षयात्मक प्रजार भी 
अधि होता है । पूर्णतया सरक्षणात्मक प्रशुन्क से गृह-नि्मित वस्तुओं शे प्रतियोगिता करने बाली 
विदेशी यस्लुओं थी आयात परूथतया बन्द हो जाते हूं। रिस्तु इस प्रशार के अशुर्ना नीसलारबो 
अधिक गाय प्राप्त नहीं होती है। पद सरदाणात्पत्र प्रशुतम वो अधिातम सात्रा मे लगाया जाता है 
तो गतार को बटुत अधिक आय की होनि हो सउतो है क्योड़ि जाथात की मात्रा बस हो जानी 
है, $िन्पु इसोः साथ ही अतिरितत पोलू उत्पादत थे यूद्धि हो जाते से विदेशी विनिमय वी बचत 
भी हैं) जाती है । 
प्राकी स्तम्म प्रशुर्क (डगट्टॉए एलएणा परदा5) 

एकाफो रपश्भ धशुल्द प्रणाली के अन्तर्गत कानून बे अनुसार प्रत्येक वस्तु पर समान दर से 





॥। +9%, ॥, 05०70, 7/८ [#/'तागा/्यव #7णाण्ता)) 969, 9. 244, 
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प्रशुल्क लगाया जाता हैं चाहे वस्तु का आयात किमी भी देश से क्‍यों न किया जा रहा हो । अन्य 
शब्री मे, विभिन्न वस्तुओं अथवा देशो के मध्य बिना किसी प्रकार का भेद किये हुए प्रशुह्क वो एक 
सूची तैयार की जाती है | यह थ्रशुल्क सूची समस्त वस्तुओं अथवा देशों पर समान रूप से लागु 
होती है! यह प्रणाली प्रशासन के दृष्टिकोण से वहुत ही सरल प्रणाली है। किन्तु इन प्रशुत्को में 
लोच का अभाव (]8०८ ०६ ०४४४०॥५) होता है । 


दुहरे या बहु-त्तम्म प्रशुल्क (00706 67 ख्रए!धंक्ाट 2गण्याण पध्ाएा5) 


इस प्रणाली वे अन्तर्गत प्रत्येक वस्तु के लिए दो या बधिक दरो से तटकर वसूल क्या 
जाता है जो इस बात पर निभंर करता है कि उन वस्तुओ को किन देशों से आयात किया जाता है। 
इसका यह तात्पय हुआ कि एक ही वस्तु को दो या विभिन्न देशों से आयात करने पर उस वस्तु पर 
लगाया जाने वाला प्रणुल्क अलग-अलग होता है । इस प्रकार के प्रशुल्क एक देश की विभिन्न देशो 
से व्यापारिक सन्धियों पर आधारित होते हैं । 
सामान्य तथा परम्परागत प्रशुल्क (0शाह2] क्ात्‌ टएएथशापंणारं प्रथा) 


इस प्रणाली के अन्तगंत सामान्य [धाधथ) तथा परम्परायत (००५८४) प्रशुल्को 
की दो अलग-अलग अनुसूचियाँ बनायी जाती हैं । सामान्य प्रशुल्क अनुसूची का निर्धारण राज्य के 
प्रयासन द्वारा होता है तथा साथ ही साथ यह घोषणा की जाती है कि इसमे समायोजन उसी समय 
होगा जबकि व्यापारिक सन्धियों के परिणामत्वकूप इसकी आवश्यकता महसूस की जावे ) 

परम्परागत ध्रशुल्क सूची व्यापारिक सन्धियों का परिणाम है। इसके अन्तर्गत घरेलू परि> 
स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार नियमित एवं नमिक आवश्यक परिवतंन सम्भव नहीं 
होने । यह परिवर्तन केवल व्यापारिक सन्धि की समाप्ति के पश्चात्‌ ही किये जा सवते हैं | सरल 
शब्दों में, हम कह सकते हैं कि पारस्परिक प्रशुरक् वह है जब कानूनी रूप से प्रत्येक वर्ग की वस्तुओं 
के लिए प्रशुल्क इस प्रावधान के अनुमार निर्धारित क्या जाता है कि अन्‍्तर्राप्ट्रीय समझौतो के 
फलस्वरूप ऐसे प्रशुल्क को कम (परिवर्तित) किया जा सकता है । जब सामान्य रूप से प्रशुल्क कम 
हो जाता है तो उस एकाकी स्तम्भ प्रशुटक में परिवर्तित कर दिया जाता है। 
अधिकतम तथा न्यूनतम प्रचुल्क (ऐै:070072 &70 )४॥॥770 7रद्वग5) 


इस प्रथाली वे अन्तर्गत क्सी देश की सरकार प्रत्येक वस्तु के लिए प्रशुल्क की अधिकत्तम 
तथा न्यूनतम दरें निश्चित करती हैं । सरकार उन देशों के लिए न्यूनतम दर निर्धारित करती है, 
जिन्हे रियायत (7८086) कर लगाने वाले देश के साथ मे भी पूर्ण सम्बन्धी के कारण मिल रही 
हो | अधिकतम भ्रशुल्क प्राय व्यापारिक सौदेवाजी के उद्देश्य से लगाये जाते हैं । 


तदक्षर की अभाव (20८6 4 7४४४७) 

तटकरों या टैरिफ के प्रभावी को मूल्य तथा आय-प्रभावों के रूप में विभाजित क्या जा 
सकता है। रेखाचित्र 4 ] में घरेलू व अन्तर्राप्ट्रीय वाजारों में तटकर से पूर्व एवं इनके वाद की 
स्थितियाँ दर्शायी गयी हैँ । मान लीजिए, थन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नही होता; ऐसी स्थिति में कपड़े की 
घरेलू माँग (2.9) व (&) के आधार पर साम्य मूल्य एवं मात्रा वा निर्धारण होगा। प्ास्य 
मुल्य उस स्थिति म 07 होगा। परन्नु दूसरे देश में वस्तु का साम्य मूल्य 677 होगा। जैसा कि 
रैखाचित्र से स्पष्ट है, अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु-विनिम्य न होने पर दोनो देशों में कपडे के साम्य मुल्यों मे 
बहुत अधिक अन्तर पाया जाता है। व माने लीजिए, पहला देश दूसरे से कपड़ा मेँगाना प्रारम्भ 
कर देता है। कपडे की विदेशों से प्राप्त अतिरिक्त मात्रा के कारण वहाँ मुल्य वढना प्रारम्भ होता 
है लेकित दूसरे देश में कपडे को मात्रा निर्यात (कम) होने के कारण वहाँ मृत्य बढ़ना प्रास्म्भ हा 
जायगा ! दोनो देशो मे मूल्यों के परिवर्तन की यह प्रक्रिया उस समय तक रुक जायगी जर्वे कैंप 
का मुल्य दोनो हो देशों में समान (9/) हो जाता है । 

रेखाचित्र 4:] अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप जब कपड़े का मूल्य दोगो ही देशों में 
समान हो जाता है तो पहले देश द्वारा कपडे की आयातित मात्रा (2/27) एव दूसरे देश 72889 कपडे 
की नमियातित मात्रा (४7%) भी समान होगी । अब मान लीजिए, प्रथम देश कपड़े पद आयाद तटकर 
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लग देता है । तंददर की यह राशि रेसाचित्र 44'[ में 22 के रुप में ब्ययत वी गयी है । तटकर 
लगते मे बाद कपडे या मूल्य प्रथम देश से बढ़कर 07, हो जाता है। इसके परिणामह्वस्प इस 
देश में कपडे का आयात #/8 मे घटकर 8/“// रह जाता है । इसके साथ ही दूसरे देश से कपड़े 
क्य तिर्यात 3.४ से घटकर 3४” रह जायगा । निर्यात धटने पर दूसरे देश में कपड़े का पूत्य भी 
07 से घटझर 6८ रह जावगा । 


रे 





09 बड़े बी मात्रा 0 कपड़े की मात्र* 
परेतू शाजार अस्तर्राष्ट्री: आजार 


रैजाचित्र [4--तटफर के पूर्य एवं माद कौ ए्पितिपां 

उपयुक्त उदाहरण में थहू भान्यदा सी थयी है कि तटकर की सम्पूर्ण सि प्रथम देश द्वारा 
यहन की धांती है तथा पहं मृल्य-युद्धि (27, ) के रुप मे प्रतिचिम्वित होती है। परन्तु यह भी सम्भव 
है. किः इस भाषात तदकर का अंश निर्यातकर्ता (डितीय) देश को भी यहून करता पढ़ें । उसे स्थिति 
में तटफर की राशि थी अपेक्षा प्रथम देश में कपड़े की मूल्यव्वृंदि अम होगी । इसके फंलस्यहुप 
भायाव में फटोतवी भी अपेशाहय कम होगी | बत्लुत तटकर का दितता अनुपात भ्रापातयर्वा देश 
को बहुत करना पढ़ता है, यह वस्तु विशेष (वर्तमान सम्द्भ में कपड़े) की माँग वे पूर्ति की सापेक्ष 
सोषो पर विर्भेर फरेगा । 

ऐसी परिस्थितियों में तटकर के प्रभाव अनेक हो राकते हैं । तटकर ये' प्रभावों वो हम सहेत 
में एस प्रदाट ध्यक्त कर सकने है ' 

(0 हटकर के फतस्यरूप पान के घरेलू सृख्य में पूद्धि हो जायगी और यह पृल्य-अभाव 
(70० टी८ल) उस बस्तु की साँग-सोच पट निर्भर करेया । 

() तटफर के खाग्र होने एर आयात की मात्रा मे कमी हो जायंगी और इसी फ्रतस्वरूप 
यस्तु की पुल उपलब्ध मापा से कमी होने के बगरण परेलू मूल्य में पुनः धुद्धि होगी । 

(४॥) जब वस्तु या बस्तुओं की घरेलू कीमत (कीमतों) में छटकर के कारण गद्ि होती है 
तो उपभोगतामौ की यारतविक भाय गम हो जाती है भौर इस आयब्य्रधाव के बारण देश के लोगों 
के बल्याण पर प्रतिदस प्रभाव होता है। बहुधा पेंहाई में वृद्धि के साप-गाय थ्रम्रिक अधिक मजदूरी 
भी माँग करते है और मजदूरी में वृद्धि के फसस्यरूप उत्पाइनन्‍्सागतों एवं मूल्यों से थुकः यूद्धि हो 
जाती है ! 
(7४) अन्तर्तष्ट्रीय बाजार में परृत्य रूम होने गे फतस्वर॒प दितीस देश की सपर्पाधीयता 
में युदि होती है। इस प्रदार प्रथम देश मे ददकर सवाये जाते पर अन्य देशों की प्रतिपोधिगरमर 
शत में वृद्धि हो जाती है । हे 

(९) वटकर आरम्भ होगे के पहचात्‌ यूल्यों में वृद्धि दोते के कारण सथात मे म्याज में भी 
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चृद्धि हो जायगी जिसके फत्स्वर्प आय व सम्पत्ति का वितरण घनौ लोगो एवं भूमि वे स्वामियो 
के अनुकूल होगा । आय व सम्पत्ति का वह पुनवितरण समाज में आधथिक कल्याण को दृष्टिसे 
प्रतिकूल है । इसे विपरोत, तटकर न लगाने वाले अन्य देशो म ऐमा नहीं होता । 

किण्डलबर्गर (70]00शह०) के मतानुमार तटकर के बिसी भी देश वी बर्थ॑-व्यवस्पा पर 
निम्नलिखित प्रभाव होते हैं ' 

() सरक्षण-प्रभाव (270/९८१८ #6०८७), 

(2) उपभोग-प्रभाव (00॥४77फ00॥ एवव्ट७), 

(3) राजस्व-प्रभाव (१९५थाए८ 6८७), 

(4) पुनवितरण-प्रभाव (7२९-०50759007 ह8#6८७), 

(5) व्यापार की शर्तों का प्रभाव (#60७ णा प्रल्या$ ण॑ प्रबत०), 

(6) प्रतिशोधात्मक प्रभाव (८8007 8#2०७), 

(7) प्रतियोगिता प्रभाव (0०0ए८७७१८ म6८७), 

(8) आय प्रभाव ([70076 58000), 

(9) भुगतान-सन्तुलन प्रभाव (छेशवा०8 ए वज्ाद्यां ४0०5) एवं 

(१0) नन्‍्य प्रभाव (0067 फ्रील०७) । 

तटकर के सरक्षणात्मक उपभोग राजस्व एव पुनवितरण प्रभाव [7000९0१९, (०%ण्णए७- 
छा, रिव्एशाएर८ भाव ९ 0507070ण पहरी०८५ ० पएशाएी)--तटकर के प्रमुख उद्देश्यों मेंस 
एक उद्देश्य शिशु-उद्यागों (गरव्या। 7209507८$) को विदेशी श्रतियोगिता से सरक्षण प्रदान करना 
है । इस आशिक एवं सामान्य साम्य विश्गेपण * माध्यम से अन्य अभावों के साथ-साथ समझा जा 
सकता है। रखाचित्र 74 2 में 0/ घरेलू साम्य मूल्य है जिस पर वस्तु की माँग व पूर्ति घरेलू 
बाजार म समान हैँ । मान लीजिए, इस वस्तु का अन्तर्राप्ट्रीय मूल्य 07, है जो घरेनू बाजार मं 


हा 





0 ण यु 
मसाच्ा 
रेखाचित्र )4 2--आधिफक साप्य ऐे सन्दर्भ मे तटवर के सरक्षणात्मक, 
उपभोग, राजस्व एवं पुनवितरण प्रभाव 

अचलित मृल्य 02 से कम है। अन्तर्राप्ट्रीय मूल्य 070, पर देशो मे 02, इकाइयों वा उत्मादत 
होता है परन्तु इस मूल्य पर घरेलू मांग 02, है। यदि देश के (घरेलू) दाजार में भी मुल्य ० 
ही हो तो माँग की पू्ि करने हेतु 22, मात्रा का जायात किया जायगा। मान सौजिए वेव 
विदेशों से आयातित वस्तु पर तटकर लगा दिया जाता है क्योंकि देश वी सरवार वस्थु दे! घरलू 





] ३6९०0. ?ए एफताक्रलाहइल, उकाल्शावाराब्ये #0छाग्राा55, (97), ए/व्यश है 


संरक्षय की विधियाँ | 23 


उल्यादन मे करना चाहती + कियि टू 4 ५० 
गे 22007 62045 
गह्कर का त्यादकों (शिशु- । संरक्षण पदान करना है। मान सौजिए, हटकर 
की राशि /,/; है। परिणाम सह होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मृत्य 09, रहने पर भी इस्तु का घरेलू शृत्य 
९7, हो जायगा। मृत्य में वृद्धि होने पर बयान की मात्रा 06, से घटकर 0,0. रह जायगी 
(कमी *- 00, + 0,0,)। यह ध्यान देने की बात हैकितटकर के फपस्वरूप वस्तु का घरेलू 
उत्पादन 28 मे बढ़कर 02, हो जाएयावूदि+ 22.) भर आयात से भी इतनी ही बटीती हुई 
है (2,0, ७ 20,) परस्तु चूंकि बस्तु का मूल्य 6/, में चइकर अब 07, हो गया है इसका उपभोग 
(मांग) 00, मे घटकर 02, रह जायगा? उपभोग में गह कमी 2,6, 'उपभोग-अभाद है ; राजस्व 
प्रभाव की सरकार द्वारा प्राप्त टटबर की आय के रूप मे देखा जा सकता है। रेखाचित्र 42 में 
आयताकार क्षेत्र ८ राज्य को तटकर से प्राप्त राजस्व का ध्तिनिधित्व करता है । स्पष्ट है. 0. प्रति 
हुकाई तटकर एवं बुल आयवातित इताइयो का गुणनकल मात्र है (6७००,/, % 2.0,) । पुनन 
विवरण प्रमाव वे अन्तर्गत उपमोक्ताओं को मुल्य-वृद्धि से उपभोग की बचत मे हैई कप्ती तथा मृल्य- 
वृद्धि मे ही देश के उत्पादकौ को प्राप्त अतिरेक को देखा जाता है । स्पय्ट है, तटकर के कारण वस्तु 
के धरेलू मुत्य में वृद्धि होते पर आय का पुनवितरण उपभोवताओं से उतल्ादवों ने लिए हो जाता है। 
यदि अतिरिक्त उत्पादन दवू पयक्त साघती की पारिथमिक दरें भो वहीं रहे जो अब तक दी झा 
द्वी थी तो अथ॑-व्यवस्था को सटवर के फलस्वरूप हुई क्षति पिभुज 8 के सम्रात होगी ) उपभोक्ता 
की बचत में हुई बुर वर्मी ८ 2,77, 87, सरकार को प्राप्त राजस्वसू८, शिक्ष-उद्योपों को भाष्त 
अतिरिक्त आय ८ उपभोक्ताओं को हुई वास्तविक क्षति & ८४, तथा वास्तविक स्थावसायिक हानि 
४ 0 ॥ इस प्रकार कुल मिलाकर उपभोक्ताओं व उत्यादनकर्ताओं वो हुई धवि &+ ४ होगी जो 
तटकर का प्रतिकूल प्रभाव हं। माना जा सकता है । 
यदि तेटकर का उद्देश्य शिशु-उद्योगी को सरक्षण देना न होकर केवल राजस्व श्राप्त करना 
हो तो ऐसे तदकर के कोई सरक्षणान्मक्त एवं पुर्ततितरष प्रभाव नही होगे । वस्तुत तटकर बए 
कितना प्रभाव उपभोक्ताओं व उतसाइवा पर होता है यह प्रघानतया घरेलु माँग व पूर्ति की लोचो 
एवं तटकर के फ़लस्वए्प धरेंसू मुल्य में होने वाली बूद्धि पर विभर करेगा 3 
रेसानित्र 4 2 मे मूल्य में दृद्धि होने के कारण तटकर का पुनवितरण प्रभाव स्पप्दतः 
दिसायी देता है जैसा कि स्पष्ट है, माँग क प्रति की सोच पर्योप्त होते के कारण सटकर कै सगाये 
जाने पर उत्पादको दे लाभ मे वुद्धि हो जाती है। इन बढ़े हुए साभो की प्राप्ति प्रधान रूप से थर्त- 
माब उत्रादकों को ही होगी जो सरक्षणात्मक प्रभाव से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उपयुक्त रेसाबित्र 
से सपप्ट है कि तटकर के पुनविलरण-प्रभाव के अन्तर्गत उपभोक्ता बो बचत # एक बड़े अज का 
उत्पादतों को बढ़े हुए लाभ के रूप में हम्तान्तरण हो जाग है। विशेष रूप से विभिन्‍त वस्तुओं के 
उत्पादन हूवु प्रयुक्त साथतों के अनुरातो के अन्तरण के सारण वैटफ़णे कर प्रमाव आय के पुनविवरण 
के रूप में व्यक्त होगा । 
लटकर का व्यापार को शर्तों पर प्रभाव (छठ ० व6ती ०च्र पत्याफऊ ण॑ 7774०0-- 
उपयतत परिस्थितियों में तठकर के फलस्वरूप कोई देश विदेशों से बल्तुएँ सरतें मूल्य पर प्राप्त कर 
सत्ता है। विशेष रूप से इसके लिए यह आयश्यत्ञ है कि विदेशी निर्यातत्र्ता तटकर गो राशिंगा 
अधिकाश भांग वहन करें । 
सटकर सागर होते वे दाद आायावत्र्ता देश से, वस्तु के यूस्य में दृद्धि हो छातो है। शाधारण- 
दया ऐसा मावा जाता है कि घृल्य की यह वद्धि तटकर वी राशि के बरादर ही होती है। परन्लु 
स्थवहार में यह मास्यता सही सिद्ध नहीं होती । वम्यृत' तटकर के दाद सूल्य थे तदहर की राखिया 
अधिक, बरावर या इसगे कमर यूद्धि होता सम्भव है। यह भी रास्भय है नि तटबरद लागू होने पर 
भी वलतु का मून्य वही बना रहे। ऐसा होने पर तट र को सम्पूर्ण राशिवस्तु गे [ विदेशी) निर्याल- 
बर्ता वा बहन करनी पदती है । ऐसी स्थिति में विदेशी निर्यातिरर्दा वस्तु बे मूस्य में तटकर हैं समेत 
कठोती करये भी वस्तु वे तिर्याति की साला वही रखने जा ब्रदास करते हैं जो तदशर लागू होते 


से पूर्व थी । है ह हु पे 

आपातर्तो देश में वस्तु वे मूस्य से तटरूर को राशि के ममान बूदि बेबल उसी ह्पिति मे 
होगी जयवि बस्यु जा उत्पादन स्णिर साशठों के अन्वर्गत हो रहा हो। ऐसों स्पिलि से दस्लु का 
चूति बच लितिजीय होगा । वस्‍्तुत', तटरूर वे बाइ आदावार्ता देश में मूल्य से डिकती वृद्धि होगी 
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तथा निर्यातवर्ता देश मे मूल्य कितना वम होगा यह मुस्यत निर्यात व आयात करने वाले देशो मे 
वल्तु वी पूर्ति द माँग की मानत्नाओ व इनवी लोचो पर निर्भर करेगा । इसी बात वी अब हम 
विस्तार से चर्चा करेंगे | 


यदि वंस्तु वी माँग का परिमाण एवं माँग वी लोच निर्यात करने वाले देश में बहुत अधिक 
हो। तो अन्य किसी देश में तटकर लग जाने बे! बाद भी वहां (निर्यात बरने वाले देश मे) वस्तु के 
मूल्य मे अधिक कमी नहीं होमी ! यदि इसके साथ ही आयात करने वाले देश म॑ वस्तु की माँग 
बैलोच हो तो वहां वस्तु के मुल्य मे अधिक वृद्धि होगी । निर्यात देश में वस्तु की माँग अधिक लोच- 
दार होने पर मूल्य में थोडो-सी कमी होने पर भी र माँग का बहुत अधिक विस्तार हो जायगा 
और इसके फतस्वरूप तटकर-जनित विदेशी माँग गे हुई कटौती के एक बहुत वडे भाग वी क्षतिपूर्ति 
हो सबेगी। अस्तु निर्यातर्क्ता दश में वस्तु वी घरेलू माँग पर्याप्त लोचदार होने पर अन्य किसी 
देश में तटकर लागू होने पर भी मूल्य मे इतनी अधिक कमी नहीं होगी । परन्तु घरेलू माँग मे पर्याप्त 
बुद्धि होने के कारण इस देश से वस्तु वे निर्यात में बहुत कमी हो जायगी । दूसरी ओर आयात में 
कमी ये साथ ही आयातक्कर्ता देश को वस्तु वे घरेलू उत्पादन में अधिक वृद्धि करनी होगी ताकि 
तटकर से पूर्व को उपलब्ध मात्रा का अधिकतम अनुपात उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके । इसका 
परिणाम यह होगा कि आयातर्क्ता देश में साधनो की माँग एवं वीमतो में वृद्धि होगी तथा वस्तु की 
उत्पादन-लागत में भी वृद्धि हो जायगी । इस प्रकार तटकर वे साथ-साथ लागत मे वृद्धि के वारण 
भी वस्तु के घरेलू मूल्य म वृद्धि होगी । 

परन्तु यदि आयात करने वाले देश म निर्यातर्क्ता देश वी अपेक्षा वस्तु वी माँग अधिक हो 
तो तटकर के बाद वहाँ वस्तु वे' मूल्य म बहुत घोडी वृद्धि होगी जबकि निर्यातकर्ता देश में वस्तु के 
मूल्य में अधिक वमी होगी । 

अव पति की लोच पर विचार क्या जाय । यदि निर्यातर्क्ता देश भ वस्तु की पूति लोच 
एवं प का परिमाण बहुत अधिक हो तो वहां मूल्य मे कमी अपेक्षाइत कम होगी जबकि आयात- 
कर्ता देश में वस्तु की मूल्य वृद्धि अपेक्षाइत अधिक होगी ! 

कभी-कभी तटकर लगाने पर आयातवर्ता देश में वस्तु के मूल्य में ततकर से भी अधिक 

प हो जाती है। ऐसा बहू घघा उन मध्यस्थों बे' कारण होता है जो वस्तु की माँग वे” बेलोचदार 

होने पर अपने माजिन में भी वृद्धि कर देती हैं तथा उपभोक्ताओं से तटकर वी राशि से भी अधिक 
अतिरेक वसूल्र करने का प्रयास करते हैं । 

मार्शल के अपंण-वक्तो (णीटा ८एए९८७) के माध्यम से भी उपर्युक्त तथ्यो को स्पष्ट किया 
जा सकता है। रेखाचित्र 4 3 मे इगलेण्ड व भारत के अपूर्ण-वक्र ँ्रमण्त 08 एवं 04 प्रस्तुत 


9. 
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8 ( इगतेष्ड ) 
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कपड़ा 
रेखाचित्र !4 3--ध्यापार फी शर्ते सुधारने हेतु लगाया गया तदकर 
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किये गये हैं, जो /! पिन्दु पर परस्पर काहते हैं। इस प्रकार गेहूं व कपड़े का साम्य मूल्य 08 
निर्धारित होता है जी इगनैण्ड व भारत दोनों ही को मान्य है । 

भ. मान वीजिए, इगनैण्ड भारत मे आयातित गहें पर तटकर तगा देता है। ऐसी स्थिति में 
इंगर्तण्ड का अपंणन्‍्यक्र 08 से हटकर 027 हो जायगा दया कपडे व गेहें का साम्य मूल्य 02” हवो 
जायगा। रैसाचित्र 74 3 से स्पष्ट है कि जदाँ तटकर हे पूर्व 077 मात्रा गेट्टे के बदले केवल 
इगलैण्ड ॥//'मापत्रा कपड़ा देता था तठकर के बाद उततो मात्रा गेहूँ के बदले ॥2 मात्रा कपड़ा 
देता चाहता है। इस प्रकार इंगलेए्ड की भरकार 0॥7 मात्रा गेहूं के आयात पर 4% मात्रा में तट 
धार बी बयूली करती है । इसी बात को एक दूमरे रुप से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तटकर 
के पहने इंगलेण्ड 00 माप्रा में वस्तु का निर्यात करके 20 इकाइयाँ गेहूं प्राप्त करता चाहता था, 
परन्तु तटकर के बाद उतनी ही मात्रा कपड़े (0८) के ददले वह /”८ मात्रा में गेहें चाहता है। 
दूघरे शब्दों मे, इगलैण्ड को सरकार 7” ग्रात्रा मे तटकर वयूल करती है । इस प्रकार तटकर के 
फलस्वरूप इगसैण्ड की व्यापार शर्ते पूरप्तिभा अधिक अनुझूस हो जाती हैं, जैसा कि अपणन्यक्र 08 
के परियत॑न से भी स्पष्ट है । तटकर के बाद व्यापार की शर्तों की रेखाचित्र (92) का दलाव 
जितना अधिक होगा, व्यापार कौ शर्तें उससे लिए उतनी ही अनुदूल होगी। परन्तु यह तभी 
सम्भव है जबकि भारत रास्कार प्रतिशोधात्मक भावता से इंगर्लण्ड में आने वासे वस्तु पर कोई 
छटकर ने सगाये। महू भी ध्यान देने मोग्य ठस्य है कि व्यापार की शर्त रुप [ले हो जाते पर भी 
तठकर लगाने वाले देश को कुल मिलाकर साभ प्राप्त हो यह आवश्यक है। यदि अन्य देशो 
द्वारा भतिशोध की भावना रे एस देश के निर्यातों पर तठफर लगा दिया जाय तो यह भी सम्मद 
है कि प्रथम देश के निर्यात काफी घट जायें तथा शुस लाभ में कभ्री हो जाय। असठु, दोनों देशों 
द्वारा परष्तर एम दूशरे फ्री वस्तु पर आयात वटकर लगाने पर दोनों ही देशों को क्षति होते वी 
सम्भावना रहती है । 

सद॒कर का अतिकारात्मक प्रभाव (7९४॥00॥ 04 [0४॥)--रेसापित्र 74*4 में इगरलेण्ड 
य॑ भारत फे तीन-तीन भर्पण-वक्र इस प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं कि दोनो देशों द्वारा प्रतिशोधारमक 
तटकर के कारण व्यापार की शर्तें यथावत्‌ रहने पर भी स्पापार के परिमाण से भारी गर्मी हो 
जाती है । प्र॑त्पेड बार इणनैण्ड द्वारा गेहें के आयात पर तटकर शगाने से उसका अपण-यक्र बायी 


१4 
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गेट 


रेज्ञाधित्र (44--प्रतिशोधारमर तटशर हे 
और विवातित हो जाता है। एसी प्रकार मारत द्वारा प्रतिशोधारमर (8६७09) धदपर जाये 
जाने पर भारत का अपणनयक नीचे बी ओर विवर्तित हो जाता है। परन्तु एम प्रतार ही प्रति 
शोधात्मश घटकर-मीति के कारण गेहें द कपड़े बी साम्य विनिमयदधर वही रहते पर भी जे दे 


मेरे के ब्यापाद को मात्रा में कमी होती ऊाती है । 
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रेसाचित्र 4*4 में मूल अपंण-वन इगरलेण्ड वे लिए 98 एवं भारत वे लिए 04 थे। इग्लेण्ड 
द्वारा गेहूँ से आयात पर तटबर लगाये जाने पर उसका अपण-वत्र 08, हो जाता है। भारत 
द्वारा प्रतिशोध-स्वरप वपडे के आयात पर तटकर लगाये जाने पर उसका अपणचक 04, हो 
जाता है। इगलैण्ड जब तटकर म वृद्धि वरता है तो उसका अपण-वत्त 02, होता है और इसके 
धतिशोध-स्वर्प जब भारत भो पपडे पर तठकर भ वृद्धि कर देता है तो उसका अपप-वक्त 04, 
हो जाता है । परन्तु जैसा वि रेखाचित्र 4 4 में बताया गया है, प्रतिशोधात्मवः तटकर नीतियो 
दे! कारण साम्य विनिमय मूल्य वही रहता है वयोकि दोना वे अपय-व्रों के प्रतिच्छेदन बिन्दु (2, 
2, एवं 2.) एक सरल रेसा पर स्थिर है । इस भ्रवार प्रतिशोघात्मक तटकर नीतियो वे कारण 
व्यापार की शर्ते यथावत्‌ रहती हैँ यद्यपि व्यापार के परिमाण (४०।७७८) मे इनके कारण कमी आ 
जाती है। 
इसके विपरीत यदि दोनो देशो वे परस्पर सौहाद्व में वृद्धि हो जाय तथा वे तटकर म कमी 
बरते जायें तो वस्तुआ वे' साम्य विनिमय मृल्य (व्यापार की शर्तें) वही रहने पर भी उनके व्यापार 
का विस्तार होता जायगा और इससे दोनों देशो को लाभ होगा। ऐसी स्थिति म॒ इशगरलैण्ड का 
अपण-वफ्त दायी ओर तथा भारत का अपण व ऊपर वो ओर विवत्तित हाता जायगा। व्यापार 
शव तटकर वे' सामान्य समझौते (00777 की पृष्ठभूमि मे यही दशन निहिन है । 
तटकर का प्रतियोगितात्मक प्रभाव (007फटए४ए८ ०८७5 ० प्र०थी)--तटकर का 
प्रतियोगितात्मक प्रभाव बस्तुत प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव का द्योतक है। तंटकर वे' पश्चात्‌ 
देश की प्रतियोगितात्मक शवित क्षीण हो जाती है जबकि तटकर वी समाप्ति से इस शक्ति में वृद्धि 
की । ऐतिहासिक एवं वर्तमान सन्दर्भ मे दोनो ही दूष्टियों से तठकर का यह प्रभाव महत्वपूर्ण 
रहा है। 
गूरोपियन साझा बाजार (८५) वी स्थापना वे! कारण सदस्य देशों के बाजारों का 
विस्तार तो हुआ ही, उनमे से प्रत्येक को वृहत स्तर की बचें (७०००००४८५ ० ]085 5०८) 
भी प्राप्त होने लगी | कुछ लोगो वी ऐसी मान्यता है वि यूरोपियन साझा वाजार के कारण प्रान्स 
में बडी कम्पनियों का एकाधिकार समाप्त हो गया है ॥ ये वडो कम्पनियाँ ग्रूरोपियन साझा वाजार 
की स्थापना से पूर्व सबमभाने मूल्य वश्चूल करती थी क्यों कि अनेक बस्तुओ के उत्पादन से इन्हें एक्ग- 
घिकार प्राप्त था । साझा बाजार प्रारम्भ होने पर जब सदस्य देशो ने परस्पर आयातो पर स्थित 
तटकरों को समाप्त कर दिया तो इत बडी कम्पनियों का एकाधिकार समाथ्त हो गया। इसके 
विपरीत, यदि तटकर जारी रहते तो एकाधिकार की स्थिति भी विद्यमान रहती । 
आय प्रभाव एवं मुगताद सन्तुललन प्रभाव (7००7० डी९८६ था6 ऐजआंशा०६ 0 28॥शव्त& 
28800)-तदकर वे कारण मायात म एवं तदनुसार विदेशों मे व्यय की जाने वाली राशि में 
कभी हो जाती है। यह सुविधापूर्वक माना जा सकता है कि इस बची हुई राशि का उपयोग देश 
में ही विमित वस्तुओ के लिए किया जायगा जिससे देश में उत्गदव तथा रोजगार वे स्तर स 
बृद्धि होगी । परन्तु यदि देश म पहले से पूण रोजगार (पी «एए०9णथ८यं) वी स्थिति विद्य- 
भान है तो घरेलू उपभोग-व्यय में वृद्धि बे फलस्वरूप मुद्रास्फीति प्रारम्भ हो जायगी। दूसरी भर, 
जिस देश में तटकबर लगाने वाला देश आयात करता घा उस देश वे उत्पादन व रोजगार के स्तर में 
कमी होगी । 
बहा ॥ तटकर में कमी से स्फीति विरोधी प्रक्तिया प्रारम्भ होती है। तटकर में कमी के 
फलस्वरूप देश कौ जनता अपने उपभोग-व्यय का एक भाग विदेशों में व्यय करती है तथा आयात 
में वृद्धि के फरस्वरूप देश में मूल्य स्तर बम होने लयता है। जमेनी ने 956 में तठकर में कमी 
करवे' स्फीति को रोकने में सफ्लता श्राप्त की थी । 
परन्तु तठकर का भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव इतना प्रत्यक्ष व स्पप्ट नहीं होता जितना कि 
यह मौद्रिक आय वे' सन्दर्भ म हो सकता है। तटकर लागू होने के बाद सम्भव हूँ आरम्भ में आयात 
कम हो तथा इधवे फतस्वरुप भुगतान-सन्तुलन पर अनुकूल प्रभाव हो । यदि तढकर दे सुरत्त बाद 
ही अन्य देश भी हमारे निर्याता पर प्रतिशोधात्मक तठकर लागू कर दें तो निर्यात कम होने हे कारण 
शुगतान-ससल्तुतन अन्तत हमार प्रतिकूल भी हो सकता है। यह भी उपयुक्त होगा कि हमारे 
निर्यात्ताओं वी जाय में होने वाली कमी की सावंजनिक नीति द्वारा क्षतिप्रूर्ति की जाय तथा नव 
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तक आयातो पर जो राष्ि व्यय_की जाती थी उमरमे हुई कटौती को पूर्ण रुप ये बबत के रुप में 
व्यक्‍त्त कर दिया जाय । ऐसा न होने पर त़दकर-नीखि का आय एबं भुयतान-सन्वुलत पर प्रतिकूल 
प्रभाव हो सऱता है । है कि 
तठफर के अन्य प्रभाव (0फल/ 280०8 छा प्रक्षा)--ब्रो किप्शलयज्जर के अतिरिक्त 
अन्य अभशास्त्रियों ने तटकर के कुछ अन्य प्रभावों का भी उल्लेस किया है जिनमे प्रमुख निम्न हैं: 
.. (0) उत्पादन के साधनों पर प्रमाव--प्रो हैवरतर ने तटकरों का उत्पादन के साधतों पर 
पहने बाने प्रभाव को सष्ट किया है। उन्होंने उत्पादन के सोधनों मे मौलिक तथा उत्पादित दोनो 
प्रकार मे! साधनों को सम्मिलित किया है। मौलिक साधतो में कच्चे माल आदि का तथा उत्पादित 
साधनों भे मशीतों को सम्मिलित किया जाता हे ।_ किसी भी उत्पत्ति के साधन में पूरकता का गुण 
पाया जाता है, अर्थात्‌ किसी एक साधन का उपयोग अन्य साधनों की सहायता से ही सम्भव हो 
सकता है। जब प्रजुल्क के द्वारा एक साधन की कीमत में वरद्धि कर दी जाती है तो देश मे उसके पुरक 
साधना की गाँग कम हो जाती है क्योकि जिस साधन की कीमत बढती है इसवा प्रयोग भी अपेक्षा- 
कृत कम हो जाता है। प्रशुल्क के फतस्वरूप उन्पादन-नागत में भी बुद्धि हो जाती है जिसका प्रभाव 
देश के निर्यातो पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, कपास पर श्रशुस्क लगा देने रो इन उद्योगो वी 
लागत बढ जाती है जहाँ इसका प्रयोग होता है। लागत बढ़ने से कीमसें भी बढ जाती है तथा निर्यात 
काम हो जाते है । 

(॥) भाषातों के धरेलू मूल्य पर प्रभाव--त्रो, भेट्जतर (१४८(श८7) के अनुसार, तदकर 
दो प्रकार के प्रताव उत्तन्‍्त करता है। प्रथभ, तटकर लगाने वाले देश के आयातो के परेलू सूल्य मे 
बृद्धि हो जाती है जो उसके निर्यातों के धरेतू यृद्धि से अधिक होती है तथा प्रद्वीय, तटकर लगाने 
काले देश के जिर्यातों फे मूत्य की कुलना में उसके आयातों की विश्व कीमत कम हो जाती है | 
यह दोनां प्रभाव विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, अत यास्तविक प्रप्माय यह होता है कि आपातो 
के मूत्य भे या वो वृद्धि या कमी हो जावी है। इग प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रशुल्क बाते 
देश में सापेश्चिक कीमतों पर क्‍या प्रभाक होगा यह इन हो प्रभावों की शक्रित पर विभर करता है । 

(४॥) धरेलछू क्ञाप के वितरण पर अभाय--इस अमाव का वर्णम प्रो खैैग्र-ओहलित, प्री. 
सेमुअलसन, प्रो. स्थास्पर, भ्रो सेदजलर एव प्रो लकास्दर ने किया है। 

हैवशर-ओहूलिन के अनुसार, जिस देश में श्रम वी कमी है तया भूमि की बदुतायत है थह 
प्रशुह्क लगाकर व्यापार की माया को सीमित करके साधत-श्रम से लाभान्वित हो सकता है । अन्य 
शब्द में, यदि अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के फलस्यतूप साधनों का सापेक्षिक ध्रतिफल समान हो जाता है 
तो जिस देश में जो साधन स्वरूप है, वहाँ व्यापार को सीमित करके साधन की स्परूप्रता को बनाये 
रफ़ा जा सफता है। 
| प्रो स्टात्पर-रोमुअलतन ने हैवशर-जोहलिन के उब्रत मत को स्वीकार नहीं किया तेथा 

94| में अपने एक लेख के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि तंटकर के फतस्वेटप स्वल्य साधते के 
सापेक्षिक दथा निरपेक्ष दोनों अशों में वृद्धि होती है। उतरे मतानुमार, दो साधना वाली अय॑ब्ययत्त्वा 
में प्रशुल्क गे स्वत्प साधन की निरपेक्ष मजदूरी भे बुद्धि हो जायेगी । 

शाम 949 मे प्रो, सेटुजल़र ने स्टाल्पर-सेमअलसन के उपर्यूवत निप्क्पं में सशोधन करते 
हैए कहा कि प्रशुरक के फसक्वहू्प ब्यापार की शर्तों मे होने वाले परिवर्तल परे किसी स्व साधन बी 
भाव पर प्रभाव पड़ता है ॥ *्‌ 

श्रो. लंरास्ट॑र ने स्टाल्टरय-्रेगुअलसत प्रमेय को अंधिंक सर॒म बताने हुए कटा है डि दो वह्पुन्दीं 

साधन मॉडल वे! सस्दर्म में उनका निध्यर्य उपयुक्त नहीं लगता । स्टाल्पर-समुअलगस की मार्यताओं 
में लकारटर मे यह भान्यता भी जोई दी कि श्रम की जाय एक वेस्तु पर तथा पूँजीएतिंवी आय पूर्ण 
रूप से दूसरी वस्तु पर व्यय मी जाती है, इससे उस व को बुल मांस में वरिवा ते ही जायेगा जिम 
पर शभरत मजदूरी ब्यय की जाती है। यह भी सम्भव है कि यूजी श्बुर देश पूंजी -यधाव वरय को धरम 
बस्तु के रूप में अधुरत करे । समत्र रूप से देश की साँध ऐसी हो हि पूजी-पय्शत वह्तुओ ह7 आयात 
करना पड़े वि देश आयातों पर अ्शुच्क सयाता है दो इससे श्रम शो साभ नही होगा बरत्‌ पूँडी 
को लाभ होगा जियरा आयात श्रतिस्थाएित उद्योग में अधिक गहतता में बयोग होता है ॥ रटाहपर- 
सेपुअलसन प्रमेष उसी समय साथू होती है जय देश श्रस-य्धान बरपुरओं का खायान बरता है। 
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(7५) साधन गतिशोलता पर प्रभाव--साधन गतिशोलता पर भमुल्क के प्रमावद्रों पो 
मुण्डेल! ने स्पष्ट विया है । मुण्डेल ने अपने मांडल में दो देश एवं दो वस्तुओं का उदाहरण खेकर 
प्रभाव का दर्येन किया है। इनके सॉडल को निम्नाबित तीन मान्यताएँ हैं : 

(9) दोना देशों मे उत्पादव-फ्लन समान होता है । 

(9) साधन गहनता (००८० छांधाज्मा)) वा सेमुजलसन का विचार विद्यमान होता है । 

(०) विशिष्दीररण पूर्ण नहो होता । 

मुण्डेस वे अनुसार स्वतन्ध व्यापार से वस्तु बीमत समानीवरण (००णक्त००ै5 छा7०० 

ध्यृषशा54407) के फलस्वरूप साघन कीमत समानीवरण (डिपणन-ज्ा०६ व्यणजाध्वतण्ण) भी 
उत्पन हो जाता है चाहे साधना मे गतिशौलता का अभाव क्यों न हो । मुप्डेल ने स्पष्ट किया है 
कि आयात-पशुल्क से साधन गतिशीलवा प्रोत्साहित होती है। मुष्डेल के तर को स्पप्ट बरने वे 
लिए हम दो दश « तथा अ दो वस्तुएँ / तया 4” एद दो साधन 2. (थम) तथा # (पूंजी) वा 
उदाहरण लेते है । यहाँ यह भी मान नेते हैं कि देश 4 श्रम प्रधान है तथा देश > पूंजीडषान हैं । 
2इस्तु पूँदी प्रधान तथा 7“वस्तु श्रम-प्रधान है । बब हम रेखाचित्र )4 5 की सहायता से अशुल्क 
के प्रभाव को स्पष्ट करेंगे । 





पे 9, पा 

न >-वस्ठु 

रेखाचित्र 2455 

रेखाचित्र 4 5 में 28 देश 4 का उत्मादन सम्भावना वक्र है। स्वतन्त्र व्यापार के अन्त" 

गत देश ४ वा सन्तुलन पिन्डु उत्पाहत झोत में है ज्ककि उपयोग कोक ने ८ है 7 2 अन्त- 

राष्ट्रीय कीमत रेखा है । देश 4 श्रम प्रघाव वस्तु 2 का निर्यात (57) तथा देश # से पूंजी प्रधान 

वस्तु & वा आयात (7८) करता है। 7“इस्तु के रूप में देश 4 को बाय 0. है तथा वस्तु वे 

रुप में यह 09 है। व्यापार प्रतिवन्‍्ध का अभाव तथा साधनों की बन्चर्राप्ट्रीय यत्तिशीलता न हाने 
पर, दोनो में वस्तु कोमत और साधन कोमत समानीकरण हो गया है। 

यदि यह भान लिया जाय कि पूंजी गतिशील है तथा वह एक देश से दूसरे देश को बिता 


लागत वे' जा सकती है, किन्तु चूंकि स्व॒तन्त्र व्यापार भे पूंजी की सीमान्व उत्पादकता दोनो देशों में 


समान हो गयी है अत पूँजी को गतिशीलता प्रोत्साहित नही होगी । जव यदि देश 4 अपती पूंजी 
प्रघान वस्तु के आयात पर प्रशुल्क सगा देता है तो व्यापार के बाद देश 4 के उत्ताइन 
एवं उपभोग दोनों के सन्तुलन दिन्दु 2 पर होंगे जहाँ पूंजी को सीमान्त उत्पादकता बढ जातो है 
और श्रम की सीमास्त उत्पादकता कम हो जाती है। श्रो स्टाल्पर-सेमुअलसन प्रमेय मे भो इसो 
बात को सिद्ध किया गया है। इसका प्रभाव यह होगा कि देश 5 से दश 4 को पूंजी का प्रवाह 
प्रोत्साहित होगा, जत' देश 4 बव पूंजी प्रधान (अचुर) हो जायेगा तथा उनका उत्पादन सम्भावना 


पलक लकी जब 
३ 7 & >[एएक2), 4कशशव्वर झल्णन्ााएर मैश28, जए58 957. 
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वक्र 778 दायी और विववतित होकर /?,७, हो जायेगा तथा किमी भी कौमत अनुपात पर यह पूजी- 
प्रधान वस्तु / के पक्ष में होगा जिससे 2,$, उसी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेसा पर (॥/,/४, वरैमत रखा 
के के रामावान्वर होने का त्ात्पयं है कीमत अनुपात का स्थिर रहना) 20, बिन्दु को ह्य्श करेगी । 

देश 2 पूँजी का प्रवाह देश मे उस समय तक होता रहेगा जब तक हि दोनों देशी मे 
पूंजी तथा श्रम की सीमान्त उत्पादकता समान नहीं हो जाती है। प्रो मुण्डेल का विप्पर्ष यह है 
कि; प्रशुल्क के फवस्वरूप उस साधन का प्रतिफत बड़ जाता है जिमका गहनता हे भ्रयोग किया 
जाता है। अत उस सोधन का प्रवाह दूचरे देश मे शुल्क लगाते याते देश में होता है । अन्त मे, 
साधनों की बीमनें समान हो जाती है तथा साधनों का प्रवाह रक जाता है। इसके सायन्‍्सव वस्तुओं 
वी कीमतें समान हो जाती है । अब इस स्थिति मे प्रशुल्क ध्रमावद्दीव हो जादा है तया नये सन्तुलन 
वो प्रभावित किये बिना प्रशुल्क को हटाया जा सकता हैं। नये सल्तुतने की स्थिति मे व्यापार की 
शर्ते एवं साधनों की कीमतें प्रशुल्क की पहले की स्थिति की भाँति समान हो जाती हैं। 
अनुशूतम प्रशुल्क (0/ंधाणाय 7287) 

प्रशुल्क वी वह मात्रा जिससे किसी देश का लाभ अधिवतम हों सकता हैं तया व्यापार वी 
शर्तों मे अधिकतम सुधार होता है, उत्ते अनुकूलतम प्रशुल्क कहते हैं | यद्दि ध्रशुल्क की मात्रा इस अनु- 
कूलनम विग्दु रो अधिक बढायी जाती है तो जो लाभ व्यापार की शर्तों मे सुधार हीने के फलस्वरूप 
प्राप्त होगा वह व्यापार वी यात्रा से कमी हो जाने के फुतस्वरुपष कम हो जायेया। यह भी सम्मव है 
कि इस स्थिति से देश को हानि अधिक उठाती पड़े । श्रौ सिटोवस्की ($27809050) के अनुसार अति* 
शोधात्मक प्रशुल्क (८७०७७ पै४४) की तुलना में अनुकूलतम प्रशुल्क लगाना श्रेष् होता है । 

स्थापार तटस्थता घऋ के सन्दर्भ भे भी अनुकूलतम प्रशुत्क की परिभाषा दो जा शती है। 
प्रद् बह तटफर है जो वितरीत प्रत्वाव वक्र (00009० णींटः ण५४८) की उसे बिन्‍्द्र पर कादता है 
जो प्रशुल्क लगाने बाते देश के उच्चतम व्यॉपर तठस्थता वह को स्पर्श कप है । श्ग विस्दु 
(अनुकूततम] के बाद ध्यापार की शर्तों मे आगे भी सुधार किया जा सत्ता है फिस्यु यह सुपार 
लाभप्रद न होगा क्योकि इससे कुल ब्यापार की मात्रा बम होने का भय उतप्न हो जाता है। इग 
स्थिति को माशल ने रेसाचित्र ।4 6 की सह्दायता से राप्ट बिया है। रैसानित्र मे माना 04 
भारत का अप्रेण-बक्र (णीटा 6४7४८) है तथा 08 चीत का अपंणन्वक्र है। स्वतस्त्र व्यापार की 
स्थिति में सस्दुलन का रिन्‍दु 2 है जहाँ दोवा अपणन्वक 04 तैचा 08 एक दूगरे को वादने हैं। 


९. 





रेशशबित्र १५४ / शक 

£ किदु पर भारत चौन से तेनवस्तु हो 0. मात्रा का आयाबह रता है सदा इसे बदत 

उ्जराु फी 0 9 माता शा निर्यात बरता है अन्य शब्दों से. ८ दिर्दु पर पघीन >कगु जी 04 
महतो वा। निर्यात तथा ।>्वस्तु गो 09 मात्रा करा आयात ब रता है ॥ अइ सान सीजिए भारत अपने 
आपात पर प्रशुल्क लगा देता है जिससे उसे आयात कम हो जाते है सपा प्रभाग्पूर्ण अशन्‍्यक भी 
नौसे गौ और विशतित होझर 04, शी स्पिति में बा जाता है। अनुशूनतम प्रशुल्क वह होगा जब 
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भारत का अपंण-बन्त (04,) चीन वे अपरिवर्तित अपथ-वत्र 08 को # बिन्दु पर वाठे जहाँ चीन 
कय अपरिवर्तित अपणजक्र भारत के समुदाय तटस्थता वक्त 720, को स्थश करता है। प्रशुल्क का 
साभ भारत का इस प्रकार दखा जा सकता है कि उसकी स्वतन्त्र व्यापार वी तटस्थता बत 70 
परिवर्तित होकर 72, हा जाती है | तटम्वता बक 70, उच्चतम तटस्वता व है जो चीन के अप- 
रिवतित अपंणन्‍वक (08) के साथ भारत को प्राप्त हो सकता है। प्रशुल्त्र को अनुकूलतम प्रशुल्क 
भी वहा जा सकता है क्यावि /! वि्दु से विचटन करने पर भारत मे प्रत्यक व्यक्ति अच्छी स्थिति 
मे नहीं पहुँच समता । रेसाचित्र [4 6 में 5४२ का ढाय भाद्वत में घरेयू कीमत अनुपात (/0096500 
एरा०6 २४0०) तथा 07 का ढाल अन्तर्राप्टीय वीमत बनुपात (7श70072] 07 ५०7१ 70० 
॥80) बो व्यक्त वरता है | इन दोना वीमत अनुपातो का अन्तर ही प्रशुल्क की अनुकूसतम दर 
बा बताता है । इस प्रशार हम उपर्युक्त विश्वेषण द्वारा एक दश के दृष्टिकाण से स्वेतन्त्र व्यापार 
की तुलना मं अनुकू उतम प्रणुत्त को थ्रेष्ठता को सिद्ध कर सकते हैं। किन्तु यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
उचित होगा वि यह ल्लञाभ एक ही देश को प्राप्त होना सम्भव नहीं वयाकि' व्यापार करने बाते अन्य 
देश निष्किय नहीं बने रह मक्‍त। यह अनुकूततम प्रशुत्क वो धारणा तव तब ही लागू हो सकती है 
जप्र तक कि अन्य दश वदल की भावना से काय नहीं करते। यदि अन्य दश भी बदले की भावना 
से प्रशु्त' लगा देत ह तो वोट भी देश अमुकूलतम प्रशुप से लाभान्वित नही हो सकता । 
भेदभावपुर्ण तटकर एवं प्रभावकारो सरक्षणात्मक दरें! 

(0वाग्राप्रधयाह वच्चाओी आ54 6 8९४९९ श०९लाएट सा) 

पिछले कुछ वर्षो से अर्थशास्त्रियो वा ध्यान विक॒म्तित देशों की ओर उन तटकर नीतियो की 

ओर गया है जिनके अन्तगत ये देश विकासशील देशों से आयानित बच्चे मात पर तो बहुत ही 
साधारण दर से तटकर वयूल करते हैं जवकि तैयार मात्र पर तटवर की दर नंधित्र' रखी जावी 
है। वस्तुत तँयार माल के आयात पर प्रभावकारी तटरर इसकी दृश्य-दर से बहुत अथिक होती है। 
निम्नाक्ति तातिका से यह स्पप्ट हो जाता है वि तटकर वी निरपेक्ष दर वी अपक्षा तैयार माल पर 
तटकर वी प्रभावत्ञारी दर बहुत अधिक है 


तालिका 
तटकर को तदक्र प्रमावकारी 
वस्तु भूल्य निरपेक्ष दर__ की राशि तथ्कर दर 
कपास 5र 5% 25 पैस #-+ 
सूत प्र 0% 70 वैस 223% 
कपडा 0 रू 2% 2र 433% 


उपर्यृवत तालिका मं कपास के आयात १२ केवल 5 प्रतिशत तटकर है जबकि सूत एव कपडे 
के मूल्य पर क्मश ।0 व 20 भ्रतिशत तटकर की दरें रसी गयी हैं। निरपेक्ष दृष्टि से य दरें इतनी 
अधिक प्रतीत नही होती परन्तु यदि प्रभावक्वारी दर की दृष्टि से देखा जाय ता विरभित देशो हारा 
विकासशील दशो के तैयार मात्र के आयात पर लगाय गये निरोधात्मक तटकर वी सहज ही जानकारी 
हो सकती है । इस प्रभावक्‍ारी तटकर वी दर जानने हैतु निम्न सूत का उपयोग कर सकत हैं 


र७- (2, 
उ४७ “२”. > 00 
0० 


उपयुक्त सूत्र में 22 > श्रभावशारी तटकवर वी दर (प्रतिशत म) है, 
582, >+द च्वे माल (कपास) पर लगाय गये तटकर एवं अधनिर्मित वस्तु 
(सूत) पर लगाये गय तटकर का अतर, अथवा मूत तथा कपड़े पर 
प्राप्त तटवर वी राशि दा अन्तर है तथा है 
682 <-यूत व कपास के मूल्य का अन्तर अथवा सूत व कपडे वे मुल्य का 
अन्तर है 





]. विस्तृत बिवेचना के लिए देखें छ कैश टणठगा 'प्रशढ हाएलेणमर रण पुथ्र्गी 5%वा 


बात ॥6. घीह्लाएल शाणव्णाए पाए, 7#6 उत्कागमे थी 7गांरव खत्ण्यशाए, 
एच 7>हाए, 7२७ 3 (7००० 2966) 
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अस्तु, जहाँ गूत पर त्टकर की निरपफेक्ष दर बेवल 0%; है, प्रभावकारी दर 22% होगी 
(४० २६ २ 00+ 228) । इसी प्रकार कपड़े घर तटकर कौ निरपेक्ष दर केवल 200: है, 
शी] प्रभावकारों तंटंकर वी दर 43॥% ((/8 » ३ २ 00 « 433) होगी। इस प्रकार विकसित 
देश (अथवा का भी देश) कच्चे माल पर तटकर की दर तैयार माल की अपेक्षा कम रखते है । 
परन्तु वास्तविक अबवा प्रभावजारी तटकर की दर बहुत अधिक होती है । 


डब्म्णू, एम, कॉईन (ए १४. (णह6ंणा) के मतानुयार तटकरों के साधनों के आवटन पर 
होने वाले प्रभाव के परीक्षण हैतु प्रत्येक आथिक त्रिया (जैसे कपास को सूत एवं सूंत का कपड़े के 
रुपान्तर) पर प्रमावगगरी तटफ़र की दर ज्ञात करनी चाहिए। उनका विश्वास है कि आधुनिक तट- 
कर विश्लेषण का मही प्रमुख सन्देश है । 


कोटा एवं लाइसेंस पु 
[एएण७$ &0 ॥रएप०58] 


अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रशुहक या तठकरों के अतिरिक्त क्षन्य प्रकार के प्रतिदत्धो वा भी 
आशथम लिया जाता है। ये प्रशुर्क-इतर प्रतिबन्ध (ध5) सिभ्नलिसित प्रकार के हो सतत हैं 

() व्यवस्थित रिएश्ल व्यवस्था, 

(७) स्वैच्छिक निर्यात नियन्त्रण, 

(॥) आयात कोटा, 

(४) लाइसेंस प्रगाली, 

(५) राजकीय एशाधिकार, 

(श) परिवर्तेनशील कर । 


यद्यपि "गैद” (0477) हे अन्तर्गत प्रणुन्क दरो से भारी कमी करते मे सप्लता प्राप्त कट 
ली गयी है, तथापि प्रशुल्क-इसर प्रतिबन्धों, विशेष रूप से वेट तथा साइयेंस प्रणातियों फे प्रयोग 
को सीमित करना अत त्ए सम्भव नहीं हो पाया है। मशेप में, हाल के दशकों में “प्रशुटा-दार 
सरधणवाद" वी प्रवृत्ति बढ़ी है, हालाँफि परम्परागत प्रशुस्क दरें कम की गयी हैं ।' 

कोटा वह निश्चित मात्रा है जितया एड निर्दिष्ट अवधि से आयात या निर्यात रिया जा सर ता 
है। प्रो! हैश्टलर गे? अनुसार, ' आयात झोटा के अन्त त, जिस निश्चित गाषा गा थ्रायात रिया ना 
सजता है, उप्तगे घृद्धि नही फी जा सती ।”” ब्यवहार मे आयात कोटा की या तो भौतित मात्रा निश्चित 
करदी जाती है या आयातो का मौद्विक घूप्य निश्चित कर दिया जाता है। कभीन भी इ। दोनो को 
मिगाकर भी आयात कोटा निरिदत किया जाता है| जय कोटा वी भौतिर मादा निश्चित वर दी 
जाती है तो उसे प्रस्यक्ष कोटा बहने हें तथा जय उमझे मूल्य की राणि तिश्नित वर दी जाती है मो 
उसे अप्रत्यक्ष कोटा कहो हैं । जहाँ तटरूर दिसी वस्तु के मूल्य धर लगायी गयी एवं चुंगी है, कोटा 
बरतु के आयात यथा निर्यात पर रागायी बयी भौविद वाउनदी (एी७फाप्यों 5०:१छालाणा) है ॥ फरस्पु 
तदकर व कोटा दोनों ही विधियों बा उपयोग परेलू शिगु-उद्योगों को सरक्षण देगे हेडु जिया जाता 
है । परन्तु कोटा द्वारा वस्तु की माथा निश्चित कर देने ने करण अधिक प्रमावरारी ढंग से आयात 
या तिर्याति पर रोक लगायी जा सरती है। बहुंधां कोटों शा उपयोग आयात को परिमित फरने हेतु 
ही किया जाता है । वहुघा तेटकर गग्वन्धी शनूत को बनाते व साग्रू बरने से कापी समय तय 
याता है और इस वीच की अवधि में देख है अनेझ ध्यापारी भारी गाज भे बाहर े दस्तुओंजा 
आपात कर लेते हैं ताडहि तटकर-नीति थे कार्यान्शि होने पर दिये जाने थाते उदार से बच सा । 
इस राट्टा प्रवृत्तियों बे कारण तदार लागू होने से पहने ही देश का सुंगवातररसत प्रतिष्ठप को 
जाता है। इस प्रदत्ति से बचने के लिए आयात पर एक ताराविक व्रतिउन्‍्य ही भावर्यतता है मो 
बेप्ल आंयात-कोटे द्वारा ही सम्भव है। आयात-कोटे के बाद यदि तददर नियमों को साणू दिया 
जाय तो मरदश व शीति अधिरा प्रभापपारों सिद्ध हो सती है। 





] क्रय 25दफृलका एक्०्ध, 4989,  5. 
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त्तटकर एवं शोटा प्रणाती को ठुलना 
(एण्प्राएगा5एक एशफल्थ पृध्चा्ी 2070 0००७ 5ए४००) 


यदि वस्तु की माँग व पूर्ति वनों की प्रद्ृति वी जानवासे हो तथा माँग व पूर्ति अधिक 
बेलोच न हो तो काटे व तटकर के प्रभाव एक जँसे हांगे। रेखावित्र [4 7 मे इसी दृश्य को स्पष्ट 
किया गया है। यह रेखाचित्र बताता है कि वन्‍तु के बाघार पर 0 प्रतिशत तटबर (//,) लगाया 
जाय अथवा 4,00 000 रन का कोटा (+>//४,) निर्धारित क्या जाय इनका प्रभाव एक समाव 
होगा तथा दोना ही जिधियों वे फलस्वरूप वस्तु के मूल्य में उतनी हो वृद्धि होगी । 


5 





है. 
॥१॥980000 बन) /। | 0०. भात्रा।बारात दे उप्ौद) 
सरएशणात्मक प्रभाव उपभोग पर प्रभाव 


रेखाचित्र 74 7--तटकर एव वोटान्प्रणाली की ठुलना 


रेखाचित्र [4 7 मे 00 व 55 क्रमश वस्तु की माँग व पूर्ति वे वत्र हैं। मान लोजिए 
प्रारम्भ में वस्तु के मूल्य 07 था दथा ऐसी स्थिति मं देश 22, मात्रा का बायाव करता था अब 
यदि जायात का कोटा 220, बर्थात्‌ एक लाख टन निर्धारित कर दिया जाय तो देश में दम्तु वी 
कुल उपलब्ध मात 03/--2//6, (0.0 --देश में उत्तादन वी मात्रा, तथा 2/2/, > जायात 
कोटा) रह जायगी ८ जेसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है, वस्तु की उपलब्ध सात्रा से कमी होने के कारण 
वस्तु का मूल्य 02 से बदकर 07, हो जायगा । इस भ्रत्ञार कोट प्रणादी के बारण सूच्य में 40 
प्रतिशत वृद्धि (7, ) हो जाती है परन्तु आयात कोटा (4,00 000 टन) के निर्धारण के बारण 
वस्तु के घरनू उत्तादन म दृद्धि (02 से 29/) तो होती ही है, साथ ही वस्तु का डुत उपभोग 22, 
से घटकर 0), रह जाता है । इसी कारण उत्पादन वी वृद्धि (20) को सरक्षणात्मक प्रभाव तथा 
उपभोग वो कमी (/,9) को उपभोग पर प्रभाव (००7507/07707 थरीं०८!) वहा जाता है । 

यददि आयात पर !0 प्रतिशत तटकर लगा दिया जाय तथा यह मान लिया जाय कि समस्त 
तदकर मूल्य-वृद्धि दे रूप में प्रतिविम्दित हो जाता है तो सरकार वो ८४एं८्यं के समान तदकर को 
आय प्राप्त होगी । तठकर के फ्लस्वरुप मुत्य 07 से बढकर 07, हो जाता है तथा आयात वी 
मात्रा 20, से घटकर 2724, रह जाती है | वस्तुत” बायात में कमी तथा मूल्य से बुद्धि तठकर बे 
सन्दर्भ मे भी उतनी ही है जितनो कवि कोटा-प्पाली के बन्वर्गंत अपेक्षित होती है! 

इतना करने पर भी आयात में क्‍्टोती तथा घरेचू भूल्य से वृद्धि वा लाभ किसे प्राप्त होगा, 
यह बहना सम्भव नहीं है। यदि आयात बरने वाले व्यापारियों को एकाधिकार आप्व है और 
निर्यात करने वाले व्यापारियों मे संगठन वा अभाव है तो सूल्य-वुद्धि का समस्त लाभ आयाठ बरतने 
बाले व्यापारी श्राप्त करें।। इसके विपयेत यदि निर्यात बरने वाने व्याशरो प्रर्णतया संगरव्ति हैं 
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जग्रकि भाग्ाततर्ता व्यापारी संगंडित नही हैं तो व्यापार की शत्त निर्यात करने वालो के पक्ष से 
होगी तथा मूरय बूदि का लाभ देश के उपमोक्ताओं व आयात करने वालों को प्राप्त न होकर उन 
विदेशी व्यापारियों को होगा जो हमारे देश को वस्तु का निर्यात करते हैं। परन्तु यदि विदेशी 
निर्यातकर्ता एवं हमारे देश के आयातकर्ता दोनो ही एम्यधिकारी हैं, अात्‌ द्िप्षीय एकाप्रिकार 
[जाविलायों ग्राणा09०9) विद्यमान है, तो कोटा प्रणाली (या घटकर) का फरिषाष सैद्धान्विक दृष्टि 
से अनिर्णीत (000व॥30८) रहेगा । ५४ 
परन्तु कोटा-प्रणाली तथा तटकर-नीति के प्रभाव एक जैसे होने के वावजूद तटकर के फल- 
स्वरुप सरकार को आय (राजस्व) प्राप्त होती है जबकि कोटा-प्रणावी में सरवारी कौपागार से कोई 
राजस्व जमा नही होता ! इसके मलावा दोनों मरक्षणात्मक नीतियों में एक प्रमुख अन्दर यह भी 
है हि जहाँ तटफर-मीति के विदेध में दुमरा देश भी प्रतिशोधात्मक (70&॥/०:५) तदकर लागू कर 
सकता है, गाधारणतया कोटा-प्रणानी म इस प्रवार के कोटे कौ सम्भावना नहीं होती । इसीलिए 
खहुधा कौदा खागू करने वाले देश की व्यापार शर्तें अनुकूल हो जाती हैं । 
कोटा-समूह (07०४ हा ०795) 

कोटा-प्रणासी के अन्तगंत निम्न प्रकार वेः कोढे प्रचलित किये जा सतते हैं: 

() तदकर अभ्यश या कौरा (777 0७०४५), 

(2) एकएक्षीय आयात बोरा (एल ग राफ7। (५०५४५), 

(3) आपात लाइसेसिंग (7श०॥ 7/060578), तथा 

(4) द्विपक्षीप कोटा (8॥4/ध% (७०035) । 

() तटफर कोटा--निदिप्ट साधारण बायात तटकर (॥09 ६क्षाती 4800) बे अन्तांत 
किसी वस्तु की कितनी अधिकतम मात्रा का आयात किया जा सकता है. उसे हम टैरिफ कोटा या 
तटकौर कोटा कहते हैं । इस अधिकतम सीमा या कोटे से अधिक सात्रा मे वस्तु का आयात करने पर 
दण्ड-शुल्क (7८॥॥9) सहित अधिक ऊँची दर पर तटरूर चुकाता होता है । टैरिफ कोटा फा प्रमुस 
उद्देश्य शर्मीपवर्ती देशों से केवल आवश्यक वस्तुओं वे: आयात की अनुमति देना है | 

(2) एकपक्षीप भायात कोटा अथवा स्वायत्त (॥७॥०॥07॥09$) कौदा--इसा' अस्तर्गत 
निददिष्ट अवधि से उसी वस्तु की अधिरतम आयात को जाने बाली सात्रा निर्धारित वी जाती है 
परन्तु इसके लिए अन्य देशों की सरकारों से सहमत लेता आवश्यय नहीं समझ जाता है। शातूल 
था अध्यादेश द्वारा इस कोटे की धोषणा कर दी जाती है। ऐगे मोटे को सर्वश्यापी या ग्वोयल कौटा 
भी पाहा जाता है जिसके अन्तगंत दिस्ती भी देश हे निर्धारित सीमा से अधिक वस्तु का भावात 
बरमा सम्भव महीं होता । कभी-कभी सरवार पृथक्‌शषक्‌ देशों से आया मी जाने बाली यस्लु के 
लिए कोटा निर्धारित कर देनी हैं ओर इसके लिए कुल बोटे का विभिप्त देशों के मध्य आदत जिया 
ज़ांता है। 

परन्तु इस प्रकार बरी कौटा-स्यवस्था अनुपयूका गिद्ध हुई है बयोकि आयात करने वाले स्यापा* 
स्पों भें कोट पूरा करने भी अलावश्यक होड प्रारम्म हो जाती है। इसमे सभीरयर्ती व सुदुरवर्ती 
क्षेत्रों के दौच भेदभाव की नीति भी पतपती है। यह भी बहा जाता है कि इस प्रशार की मोटा- 
ध्यवस्था वा साभ नैवल बड़े ख्यापारियों (निर्यात वरने वालो) को ही मिल पाता है. क्योति थे ही 
अन्यशानीन गूपना पर अधिड मात्रा में वम्ु की पूदि करने में गम होते हैं। इसी प्ररार आयात 
करने बाते देश मे भी बड़े व्यापारी निर्धारित कोटे बा अधिशाश भाग प्रप्तवरने से खत हो जाये 
है यथपि उन्हे इसे लिए अवॉछदीय तरीकों का उपयोग ब्पी ले बरना पहता हो ॥ दस प्रतार 
एकपक्षीय तौटा व्यवस्था का खाम बहुधा छोटे व्यापारियों को तढी गरित पाता । इत दोली जो 
आयात लाइमेंस विधि से दूर बरने वा प्रयास जिया जाता है ॥ लो 

(3) आयात लाइप्ेतिव--आयात साइसेंस ध्रमासी दे अन्दर्गत शिमिप्र स्यागास्थिं ने मष्य 

आयात की मात्रा वा स्यायपू्ये आयडन जिया जाता हैं। ऐग्दी स्थिति से सरकार कुध जयाद बढ़ा 
वी सांव्जलिश भोयाणा नेही करती और इसके सदठा प्रदुलि को स्यूतवम्त शिया जा सता है 
उद्दहृस्णार्थ, यदि घरेलू मंगि की तुदता में डुगा घोदित कोदा अधिर हो तो मूल्यों मे गिताबट आने 
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की सम्भावना होगी । इसे विपरीत, यदि कुल घोषित कोटा वस्तु की घरेलू माँग से कम हो तो 
मूल्यों मे वृद्धि होना प्रारम्भ हो जायगा । यही कारण है जि सरकार कुल कोटा के विषय मे साव॑- 
जनिक रूप मे कोई घोषणा नही करती । इसी प्रकार कोटा की सावंजनिक घोषणा न हाने पर विदेशो 
में बसे निर्यातकर्ता हमारी धरेलू माँग के विषय मे अनभिज्ञ रहते हैं, मौर मांग वहुत थधिक होने पर 
उनको मूल्य वृद्धि वे द्वारा अधिक लाभ अजित करने का अवसर नही मिल पाता । आयात लाइसेंग 
द्वारा सरकार अपने विदेशी विनिमय वे वर्तमान तथा सम्भावित कोयो को दृष्टियत रखकर आयात- 
कर्ताओ को वस्तु का आयात बरने की अनुमति प्रदान करती है। इसके माध्यम से उपयुक्त सृल्यो 
पर वस्तुओं की अविरत उपलब्धि होने वी भी सम्भावना रहती है। 


परन्तु आयात लाइसेंमिंग प्रशासनिक दृष्टि से एक दोपयुक्त विधि है | बहुधा लाइसेंस देने 
में पक्षपात तथा भाई-भतीजैवाद की आलोचना सुनते को मिलती है । फिर आयात लाइसेंस के माध्यम 
से विभिन्न वस्तुओ की माँग मे होने वात्रे मौसमी उतार-चढाव का दृष्टिगत नही रखा जाता । 
साथ ही अनेक बार ऐसी वस्तुओ के आयात लाइसेंस जारी कर दिये जाते हैं जिन्हें देश मे भी 
कम लागत पर तैयार करना सम्भव है। बहुधा यह भी कहा जाता है कि कच्चे माल के आयात 
लाएंसेंस की बडे पैमाने पर कालावाजारी होती है तथा इसवे फतस्वरूप देश वे! उद्योगों मे निर्मित 
वस्तुओ की उत्पादन-लागतें अधिक बढ जाती है । 


भारत मे लाइसेसिंग--भारत जैसी मिश्रित अर्थ॑-व्यवस्था वाले देश में लाइसेंस मीति निजी 
क्षेत्र पर नियन्त्रण रखने हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम है ।956 बे औद्योगिक नीति प्रस्ताव मं 
लाइमेंस नीति की महृत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसके निम्न उद्देश्य स्पप्ट किय गय ये : 


(0) बड़े औद्योग्रिक प्रतिष्ठानो वी एकाधिकारिक प्रवृत्तियो को रोवना, 
(१) क्षेत्रीय सन्तुलन को वनाये रखना, तथा 
(7४) मध्यम एवं लघु आकार के,,उद्योगो को श्रोत्साहन देना । 


भारत मे लाइसेंस प्रणाली का प्रारम्भ 95] के औद्योगिक विकास एवं नियमन अधि- 
नियम के अन्तगंत हुआ । इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न स्थितियों में उद्योगो को लाइसेंस लेना 
अनिवार्य माना गया (अं) नयी इकाइयो की स्थापना, (व) किसी औद्योगिक इकाई वा व्यापक 
विस्तार, (इ) नयी वस्तुओ का उत्तादन, तथा (ई) औद्योगिक इकाइयो का स्थानान्तरण । 


फरवरी 4964 से प्रत्येक पलवाडे मे एक वार लाइसेंसिय कमेटी वी बैठक हाती है । यह 
कमेटी उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत गठित वी जाती है । लाइमेंम हेतु प्राप्त आवेदनो 
के औचित्य की पूरी तरह्‌ जाँच करन के बाद लाइसेंतिंग कमेटी भारत सरकार को अपनी सिफारिश 
भेज देती है। इन्ही सिफारिशों के आधार पर सरकार औद्योगिक इकाइयो को लाइयेंस देने सम्बन्धी 
निर्णय लेती है । लाइसेंस प्राप्त होत वे खाद आवश्यक कच्चे माल एवं मशीनों की उपलब्धि का 
दायित्व सरकार का हो जाता है जिसमे इनका भायात भी सम्मिल्रित हो सकता है। जिन ओद्योग्रिक 
इकाइयो को लाइसेंस प्राप्त होता है उन्हे छह माह की अवधि मे इसकी कार्यान्विति वरनी होती है ! 

जुलाई ।969 भे एस दत्त कमेटी ने बताया कि भारत म औद्योगिक लाइमेंसिंग नीति 
निर्धारित उद्देश्यों की पूति म पूर्णत असफल रही है ।! कमेटी ने बताया कि औद्योगिक लाइसेंस के 
वितरण में बडी-बड़ो औद्योगिक इफ़ाइयो के प्रति अधिक उदारता बरती जाती है तथा औद्योगिक 
लाइगरेंस से सम्बद्ध आयात लाइसेंसो का अधिकाश लाभ भी इन इकाइयो को ही आप्त होता है ! 
966 म॑ वडे-बडे औद्योगिक प्रतिप्ठानों ने नियन्त्रण भे केवल 8% कम्पनियाँ थी परन्तु निजी क्षेत्र 
को प्राप्त 38% लाइसेंस इन प्रतिप्ठानो को ही मिले थे। दूसरी ओर, 9% कम्पनियों वो 57% 
लाइसेंस प्राप्त हुए । एम दत्त कमेटी ने बताया कि अब तक लाइसेंस प्रणाली का लाभ मुख्यतया 
विरला, वालचन्द, साराभाई एस पी जैन एवं श्रीराम बौद्योगिक समूहों ने प्राप्त किया था । 


प्रोफ़ेसर आर के. हजारी ने भी अपनी रिपोर्ट मे औद्योगिक लाइसेंस एवं भायात श्रतिस्थापन 


]. ए७एणां ०7 005०] [#व्ध्याभवड़ एण०9७ (प9 960) 99 5. एए0- एशाप्रापारट 
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से सम्बद्ध मीति की कड़ी आनोचना की थी | उसके मतानुगार साधारणतया तिजी क्षेत्र के लोगो, 
विशेष झूप गे मध्यम एवं छोटी इकाइयों के धवस्धकों को लाइसेंस प्राप्त फरने मे अनेक कटिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। उपलब्ध विदेशी विनिमय पर अत्यधिक दवाव होने केः कारण औद्योगिक 
दृगगइयां बढ़ा-चढ़ाफर औद्योगिक क्षमता हेतु आवेदन करती है, ताकि उन्हें अधिक से अधिक राशि 
का आपात लाइगेंग भ्राप्त हो सके । श्रोफ़ेसर हजारी मे यह भी बताया कि वतंभान लाइसेंस प्रणानी 
के अन्तर्गत कुछ लोगों को जानब्यहचान एवं अन्य माध्यमों से लाइमेंग की प्राप्ति हो जाती है, 
यद्यप्रि वास्तव में उनको इसी आवश्यकता नहीं होती, इसके विपरीक्ष जिनको वास्तव में लाइसेंस 
की आवश्यकता होती है उन्हे सरकारी माध्यम से लाइसेंस न मिलने थे: कारण वाले बाजार में 
सलाइसेंस लेता होता है । हे 

प्रोफ़ेसर हजारी ने यह भी दताया कि वर्तेमाल लाइसेंस प्रणाली सर्चीली एवं अनावश्यक 
समय तेने वाली है। उन्होने योजना आयोग की भी आलोचना की जिगने प्राथमिकता वाले उद्योगौ 
की ऐसी कोई यूच्री नहीं बनायी है जिसके आधार पर विदेशी विनिमय एवं अन्य दुलंभ साधनों का 
प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जा सके [| 

उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह कद्ठा जा सकता है कि भारत मे लाइसेंस प्रणाली न 
पैवध इसके घोषित उह्रेश्यो को प्राप्त करते भ_ अग्रफल रही है. अपितु इसके कारण अनेक गर्भीर 
गमस्याएँ भी उत्पन्त हो गयी है । भारत में आज अधिक मात्रा से बेवार (६॥7ए७$) औद्योगिक 
द्षमता होने के पीछे एक भ्रमुख कारण हमारी दोपयुकत लाइसेंस प्रणाली भी है। बुछ लोगों ने तो 
लाइसेंस प्रणाती को पूरी तरह समाप्त करने का गुशाव दिया है । पिछते तीन-चार वर्षों में सरकार 
मे बृछ उद्योगों को खाहइगेंग प्राप्त करने सम्पन्धी औपचासिला से यह टूट देकर अपनी लाइगेंस मीति 
फो किगी बीमा धर उदार क्साया है । यरवार की नवीनतम लाइसेंस मौति (2985) भी इसी 
बात यी पुष्टि करती है फि धीरे-धीरे रारकार वास्तविव॒ता से परिचित होकर अपनी लाइसेंस भीति 
की आयश्यकता को अधिक महत्व दे रही है। साथ ही, लाइसेंस प्रणाली में विद्यमाल जशिलताओं 
फो कम यरने कै भी प्रयाश किये जा रहे हैं । 

(4) द्विपक्षोध कोटा प्रणाली-िपक्षीय कोटा प्रणाली के अन्तर्गत दो देश मिलकर यह निर्णय 
करते हैं कि उनमे से प्रत्येक दुसरे को किसी वस्तु का निर्यात करेगा । इस प्रशार दोनों ही देशों के 
आयात वे निर्यात की माप्नाओं का निर्धारण परस्पर विचार-विमर्श के भाध्यम से होता है। श्मसे 
निम्न लाभ होने हैं : हे 

कि इमगे भागवित वस्तुओ की पूति मे होने वाले उत्ार-चढ़ाव को समाप्त क्या जा 

सकता है । 
(॥) दोनों देश परस्पर सहमति द्वारा आयाउ-निर्यात की सात्ना तैय करते हैं भर इगमे दोनों 
के थीच किसी भी प्रकार वे तनाव की सम्भावता नहीं होती । 

(9) परश्पर सदमति द्वारा निर्यात गे एडाधियार वी प्रवृत्ति पर रोद सगायी जा सवती है। 

(।४) विशेष रूप से जिन देशों वेः पक्ष विदेशी बिनिमय मै: कोष बहुन गम होने हैं वे इस 
प्रणांती के माध्यम से अपने भुगतानन्सन्तुलन को बनाये रस सवते हूँ । 

(१) दोनों देशों ते बीच विवार-विमश् मे पूर्व दोनों द्वी देशो वे उत्पादकों से भी यहाँ की 
सर इस विधय पर विदार-विमश कर सेती हैं । यही कारप है कि उत्पादफों का सहयोग भितले 
के कारण दियक्षीय कोटा प्रणाली सुगमद्रापूबंत अपनायी जा सबती है। 

(शो) अलग-अलग प्रगार की यस्‍्तुभों ने उत्पादक देशों ते बीच व्यापार बरने हेतु द्विपक्षीय 
कोटा प्रशाती एक रिवेकधू्ण एवं आदश नोति हो गकती है, तया 

(१४) चूंडझि आयात बोटो शा निर्धारण विचार-विमर्श एवं परस्पर महृमति द्वांशा होता है, 
अंत, इग्हें भूत रुप देते समय उपरियित बटिनाइयों वो भी १7सपर महमति द्वारा एवं अल्वर्राष्ट्रीय 
सम्प्ध को कदु इताये बिना ही हत रिया जा सरता है । 


] रसफुणा ता 00) [.त्शाझए१ शणा०), (इलृ'क्ाणव् 967) 0५ ६. ६ जया 
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अनुदान 
[8एफशणजः3] 
अनुदान द्वारा भी सरकार उद्योग को सरक्षण प्रदान कर सकती है। करो में छूट अथवा 
अन्य किसी प्रयाली द्वारा सरबार शिशु अथवा दुईन उद्योगो की सहायता वरती है। केमी-क्भी 
उत्पादन-लागत का एक भाग सरकार वहन करती है तेया ऊँची उत्पादन-सागत वाले उद्योगों को 
राहत प्रदान करती है दाह्ति इनके द्वारा निर्यात बस्तुएँ स्पर्धाशील स्रल््यों पर बेची जा सके । 
यदि सरकार देश में निर्मित वस्तुओ के नियत को प्रोत्साहन देना चाहनी है तो निर्यात-बोनस, 
निर्यात पुरस्कार, निर्यात-करो मे छूट अथवा मूल्य वे एक अश की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष गारत्टी आदि 
विधियों से निर्मात करने बालो सस्थाओ को अनुदान दिया जा सकता हैं / इन विधियों द्वारा वस्तुओं 
के मूल्यों को कृत्रिम रूप से कम करके निर्यातों को प्रोत्वाहित विया जाता है । पु 
परन्तु अनुदान के माध्यम से विदेशी विनिमय की अतिरिक्त प्राप्ति मे किस सीमा तक 
सफलता प्राप्त होगी यह हमारी बस्ठुआ की विदेशी में स्थित माँग वी लोच पर निर्भर है। उदा- 
हरणार्थ, यदि किसी देश की वस्तु की निर्यात मांय बेलोच है (५८४<) अथवा पूर्ण बेलोच है 
(१4% 50] तो अनुदान द्वारा वस्तु के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वमी करने पर भी प्राप्त विदेशी 
विनिमय पृवपिक्षा कम हो जायगा । इसके विपरीत यदि वस्तु वी निर्यात माँग पर्याप्त लोचदार है 
(१4४: ) तो अनुदान के साध्यम से निर्याती एवं विदेशी विनिमय की प्राप्ति को अधिक बढाया 
जा भवता है। निर्यात को बृद्धि वे साथ-साथ सरकार वी निर्यात वर से प्राप्त आय (राजस्व) मे 
भी वृद्धि हो जाती है । 
यह मानते हुए कि वस्तु की पूर्ति पुर्णत वेलोच है परन्तु निर्यात माँग लोचदार है, अनुदान 
का निर्यात ब्यापार पर क्या प्रभाव हो सकता है यह रेखाचित्र [4 8 मे बताया गया है । 
हमारी चित 28 29 पु 
मरी वस्तु की अन्तर्राष्ट्रीय वाजार 
भाँग को व्यवत वरता है जबकि 59 
चरतु की कुच (परेलू) पति है । दूसरे 
शब्दों भे, हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से 
अधिक से अधिक 08 मात्रा की पृति 
कर सकते हैं ! अब मान लीजिए, देश 
में वस्तु वा घरेलू मूल्य 07 है जो 
इसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 07, से बहुत 
अधिक है। यदि सरकार समस्त उप- 
लब्ध प्रति [05) को अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार में वेचना चाहती है तो वस्तु 
की प्रत्येक इकाई पर 7, के समान 
अनुदान देना होगा । ऐसी स्थिति म 
वस्तु के निर्यात पर कुल खनुदान की 
राशि 77,/धथ' होगो। केवल 07, 





मूल्य पर ही वस्तु का मृत्य अन्तर्राष्ट्रीय चाय को मात्रा 
बाजार में स्पर्धाशीन हा सकता है। रेपाचित्र 4 8 --अनुदान प्रघाव 


यदि वस्तु की प्रत्येक इकाई पर #2, से कम अनुदान विया जाय तो हम 0&$ मात्रा से वस्तु का 
निर्यात नहो कर पायेंगे) 
मुल्य-विभेद अयवा राशिपातन 
शिाएड ण95एरशएफरशगााएर 07 970 शार5] 

मूल्य विभेद से तात्यय उस स्थिति से है जिसमे कोई विक्रेता एक ही वस्तु को पृथक्न्पथरू 
क्रेनाओं को अलग-अलग कीमतो पर बेयता है। राशिपातम का प्रयोग भी कीमत-विभेद की स्थिति 
के लिए कया जा सकता है परन्तु इसके अन्तर्गत विदेशों में वस्तुएं स्वदेश के मूल्य से भी कम 
मूल्य पर वेची जाती है। प्रो एल्सवर्य के अनुसार राशिपातन विदेश भे वस्तु वी उत्पादन लागत से 
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कौमत पर विभ्य करने वी जिया ही नहीं है। “बातायात ब्ययों, करो एवं अस्य सभी हस्तान्तरण 
लायतों के समायोजन के पश्चात्‌ विदेशों दाजार मे चसतु को देश वे बाजार मे प्राप्त होते बाली 
वीसत से केस पर विक्रय करते को 'राशिपातन! कहते हैं।!! 

होन॑ एवं गोसेज के अनुसार, ““राशिपातन का सबसे सामान्य प्रदार त्त उपस्थित हूँता है 
जब उत्पादन को विदेश में स्वदेशी बाजार से भी कम कीमत पर या उत्पादन लागत मे भी कम कीमत 
पर द्रेचा जाता है 
___ गाह्दर झूसे के अनृमार, _ “रथिग्रतन उस समय उपस्थित हं ती है जब किसी वस्तु विशेष 
को आयाधकर्ता देश में तियतिकर्ता देश से प्र्दालत मृल्यों से कम मूल्यों दर बेचा आता है (इससे 
मातायात व्यय, दृस्पान्तरंण व्यय, अन्य शुल्क आदि का ध्यान रखा जाता है ।”)7 
५. . दैवस्लर के अनुसार, “शशिपरातन का सावेधोमिद्य रूप से अर्य किम वम्तु को विदेश मे 
ऐमी कीमत पर बेचने स विया जाता है जो उसी वस्तु की उसी समय पर ठया उन्हों दशाओं 
(भुगतान आदि की एक-स्ी दशाओ) के बन्तगगंत देश मे यातायात व्यय का विचार रखने हुए बेचने 
की कीमत से वम हो 4+ 
५ उपयुत परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राशिपाततव विदेशी वाजार में वस्तु को देश के बाजार 
में विक्रय करते की कीसत के कम पर वित्रय करने को जिया है। प्रों जेस्द वाइनर ने विश्ले- 
परणात्मक दृष्टिक्रोण क्षपताते हुए राशिपातन की परिभाषा निम्द प्रवार की है जो सदर परिभाषाओं 
पे श्रेष्ठ परिभाषा कही जा सतती है। धो वाइनर वे अनुसार, ' राशिपातन दो बाजारों में मू्य- 
विभेद है ।”? 

इस परिभाषा को अस्य प्ररिभाषाओं से श्रेप्ठ मातते का कारण यह है डि रामिपातन दो 
स्पतन्य देशों के मध्य ही नहीं वरत्‌ पक ही देश के दो देशों के सध्य भी हो सत्ता है। यदि एक 
उत्पादक अपनी वस्तु को एक देश के विभिन्न क्षेत्रों से वृथकू-वृषकू कीमत पर बेचता है तो उसे 
स्थिति को भी राशिपातन वहा जा सकता है यहीं वा रण है कि मूल्य विभेद तथा राशियातन एक 
दी बात है । 
रागिपातन के उहेंश्प (00८०९४४८४ ण॑ 0ए7एंगट्ट) 

राशिप्रतन ५ अनेक उद्देश्य हों सकते हैं । उनमे दुछ महत्वपूर्ण निम्न अकार हैं: 

(!) जव अन्‍्तर्राष्द्रीय बाजार से किसी देश का कोई शक्तिशाली प्रतियोगी उपस्थित हो 
जाता है तो उसे बाजार से बाहर करने के लिए राशिप्रातन का प्रयोग जिया जाता है। राशिपातत 
अपनाकर एक देश विदेशों वाजार से कम भ्रूत्य पर अपनी वरतु को वेखता है. जिसने फतस्वरूप 
उसका प्रतियोगी अपनी शक्ति बाय प्रयोग बरसे में विफल हो जाता है तथा उमे अस्तर्राप्ट्रीय बाजार 
में बाहर तंक जामसा पड़ जाता है। 
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(2) राशिपातन अपनाने का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि किसी दल का कोई प्रति- 
योगी जिसी अन्तर्राष्ट्रीय सघ ((आ४०) में शामिल होकर या विश्व बे बड़े-बड़े उत्पादक मिलकर 
विश्व के बाजार म शोषण बरने को प्रवृत्ति अपनालें तो उस देश को विवश होवर राशिपातन का 
सहारा लेना पडता है। 


राशिपातन वे उपयुंक्त उद्देश्य नैतिक एवं सामाजिक नही कहे जा सकते फ़िर भी इनका 
व्यवहार मे प्रग्मोग विया जाता रहा है। 
राशिपातन के प्रकार (705 ० 00ए/एण) 

राशियातन बे! विभिन्‍न स्वख्यो को तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सवता है, जो निम्न हैं 

() आकस्मिक या यघतत्रित राशिपातन (07०७४0४७& ०7 5900॥० 700४७एट्टी-- 
आकस्मिक राशिपातन एक बवित्नी मौसम क अन्त मे बचे हुए माल को जो कि स्वदेशी दाजार से 
बेचने वे! लिए अयोग्य होता है विदेशों मे बेचने वे लिए विया जाता है। इस प्रश्ञार का राधिपावन 
कभी-कभी ही होता है । इस राशियातन को पुन॒ दो भागा भ॒ विभाजित किया जाता है । प्रथम, 
परपक्षो (7009/०५) राशिपातन जिसका प्रयोग विदेशी प्रतियोगिता को संमाप्त करने क लिए किया 
जाता है । द्वितीय मनभिप्रेत (ए077//॥0002) राशिपातन जिसका प्रयोग स्वदेशी बाजार वी विज्ञी 
को न बढ़ा सकने के कारण व वाजार-आधिक्य से मुक्ति पाने वे लिए क्या जाता है । 


इसवः लिए यह आवश्यक है कि वस्तु की विदेशी माँग को तुलना मे अधिक लोचदार होनी 
चाहिए । इस प्रकार का राशियातन आयातर्र्ता देश वे उत्पादकों व लिए हानिकारक होता है । 

(2) विरामो या अल्पकालीन राशिपातन (7/शफ्री/टव 67 580( #८त00 एए79- 
778)--इस प्रकार के राशियातन का तात्तर्य समय-समय पर विदेशों में घरेलू कौमतों से भी कम 
कौमत पर मात्र बेचने से होता है। इस प्रवार दे! राशियातन में एक देश वो हासि भी उठानी पड 
सकती है | यह हानि उस समय अधिक हा जातो है जबकि उस वस्तु की बित्री विदेशों में उस पर 
की जाने वाली उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर करनी पढतो है । 

इस प्रकार के राशिपातन का उद्देश्य विदेशी प्रतियोगिता को समाप्त करने जथवा विदेशों 
विनिमय प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इस अकार वा राशधिपातन साधारणतया बायाव शुल्क के 
विरोध मे जवमत तैयार करने के लिए भी किया जाता है। चूंकि इस प्रकार के राशिपातन से देश 
को हानि उठानी पडती है । अत यह केवल अल्प-समय के लिए ही क्या जाता है । 

(3) निरन्तर या दीरकालोन राशिपातन ((०॥0४०४5 ८ [,०78 ९८7०0 709708)-- 
दीर्घकालीन राशिपातन उस समय होता है जवकि एक उत्यादंक अपनो वस्तुओं को एक बाजार को 
अपेक्षा दूसरे वाजार में स्थायी रूप से कम कौमतों पर वेचता है। यह विभिन्न बाजारों मे माँग वी 
लोच अलग-अलग होने के कारण उनसे अधिकतम लाम प्राप्त बरने हेतु क्या जाता है । उदाहरण 
के लिए, यदि वस्तु व स्वदेशी बाजार में माँग की लोच वेलोचदार है जबकि विदेशी बाजार में माँग 
की सोच अधिक लोचदार है तो ऐसी स्थिति मे वाजार से कम कीमत पर अधिक सात्रा वेची जायेगी 
जबकि देशी' वाजार मे अधिक कोमत पर कम मात्रा वा ही विक्रय किया जाता है | इसी स्थिति मे 
यह जावश्यक है कि कोमत किसी भी तरह सोमान्त लायत से बम नहों होती / यही कारण है कि 
निरन्तर या दीघंकालीन राशिपातन को समाप्त करना उचित नही होता है ॥ 
राशिपातन की आवश्यक शर्तें तथा उसका अभाव 
(प९०७5५भ9 (९णा0॥0005$ गि 70ण7फाश्न्ट था0 /5 8#6८७) 


राशिपातन के लिए तीन शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है । 

(१) क्ेता पृथक्‌-पृथक्‌ चाजारो में विद्यमान हो । 

(2) विभिन्‍न वाजारो स विद्यमान जेताओ (या आयातवर्ताओ) की वस्तु के प्रति माँग दी 
लोच म कसमानता हो, तथा 


(3) जिस बाजार में वस्तु की कीमत कम हो वहाँ से बधिक मूल्य वाले बाजार को दस्तु 
का निर्यात सम्भव हा जथवा दोना वाजारा वो द्भूरी बहुत बध्तित्र होने के! कारण परिवहन-लागत 
बहुत अधिक आती हो । 
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सुविधा के लिए हम यह मान सेते हैं कि किसी उत्पादक के समझ दो वाजार--एक घरेलू 
चाजार व इसरा विदेशी बाजार--विद्यगान हैं । यह भी मात लिया जाय कि वस्तु के उत्पादन मे 
घरेलू वाजार मे उत्पादेक को एक्राधिकार प्राप्त है जवकि विदेशी बाजार में उसे अन्य देशों के 
उत्पादिकों से प्रतिस्पर्धा करनी पहली है| उत्पादक वी इस दुहरी स्थिति के कारण दस्तु का माँग 
वक घरेलू बाजार में ऋणात्मक इलाव लिये होगा + (जैसा कि एक्राधिकारी का माँग-बक्र होता 
है) जबकि विदेशी बाजार में प्रतियोगिता के कारण मगिलवक यूर्ण लोचदार होगा (जैसा कि एक 
अतियोगी फर्म के सन्दर्भ से होता है) इस स्थिलि में हम पटेलू बाजार क्यो नियन्ित या संरक्षित 
बाजार के नाम से पुकारते है जबकि विदेशी बाजार को खुला हुआ अथवा प्रतियोगितापुर्ण (मुक्त) 
बाजार वहा जाता है । ४: 





सादा 


रेजाचित्र 4:9--घरेलू क विदेशी बाजार के भप्प मूल्य-विभेद 

रेखाथिद्र ]4 9 में | वस्तु को विदेशी बाजार में माँग को व्यक्त करता है जबकि क्‍0॥ 
उसी बस्जु की घरेलू माँग वा प्रवीफ मगि-बक है। चूँझि विरेशी बाजार में वच्यु की माँप पूर्ण लोच- 
दार है (0/), इगक़ा सीमान्त आगम वक्र (878) भी यही होगा । इसके विपरीत, घरेलू क्षतार 
से मॉगि्यक्त 0 कगात्मक ढलाबदार है, इसका अनुस्पी मीमाम्त सायम बच (74५) इससे अधिक 
ऋणाध्मक छलावयुक्त होगा । चूँकि सुविधा के लिए हमने परेलू थाजार में रेखीय मंगिलक्र (002 
वल्ाशात थाएएट) (0,) लिया है इसका अनुरुपी सीयान्त आयम यत्र (॥/7,) इसमे आधी दूर 
पर (अर्थात्‌ इसमे दुगुता ढलाय लिये हुए) होगा ।' 

भ्रद्यपि दोनों बाजारों में माँग-फलन भिन्न-भिन्न है तथापि उत्पादक अधिवतम लाभ वी याद्ति 
हेतु दौनों बाजारों के सीमान्त आगम एवं उत्पादन की भीमान्त लागत के आधार पर दोनों वाजारो 
मे बेची या निर्यात की जाने बाली मात्राओ बा निर्धारण करेगा । जहाँ तक सूत्य बा प्श्त है, अन्तर 
सीट्रीय या विदेशी बाजार में पृत्य का निर्धारण कुछ अन्तर्राष्ट्रीय माँग वे प्रूति दारा होगा जबदि 





]. यदि रेसीय मॉँग-फलन (परेनू बाजार से) 23०४-८४ हो तो गुल यश बत्र /22/5 
27.0) 
ग्ठ् 
इस पवार मदि माँग-फलन वा ढलाव-४ है तो सीमाल आधम-फदते को दसलाउ-- 26 


होगा । 


70/--#0,/ होगा । ऐसी स्थिति में सीमान्त आगम-फवन': # 7-287| होगा । 
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घरेलू वाजार में जिस उत्पादन-स्तर पर सीमान्त आयम व सीमान्त उत्पादन-लायत समान हैं, एकाधि- 
कारो की भाँति उसी स्तर पर माँग-फतन पर लम्ब डालकर घरेलू बाजार का मूल्य निर्धारित क्या 
जायगा । 
रेखाचित्र ।4 9 में 0/; तो अन्तर्राष्ट्रीय माँग व पूत्ति द्वारा निर्धारित मृत्य साम्य है। इस 
मूल्य में परिवर्तन करना हमारे उत्तादन के लिए कदापि सम्भव नहीं है । अतः सीमान्त आयम व 
भूल्य समान होगे। जैसा कि रेखाजित्र से स्पष्ट हे, 0%/ मात्रा विदेशी बाजार मे वेचने पर अधिक- 
तम लाभ प्राप्ति पी शर्त (॥/77/ - 2/८) दूरो होती हैं । इसी प्रकार घरेलू बाजार से अधिकतम 
लाभ तमी पूरा होगा जब उत्पादन घरेनू चाजार भ 02, मात्रा मे वेचे--इसी स्तर पर घरेलू वाजार 
म प्राप्य सीमान्त आयम एवं सीमान्त लागत होंगे (3/72,5-- 2/0) + इसी प्रकार दोनो बाजारों में 
अधिकतम लाभ प्राप्ति हेतु दोनो वाजारो वे सीमान्त आगम व सोमान्त लागत में समानता होनी 
चाहिए 
27%२| ++ 2770, 5 3/0 
परन्तु जैसा कि रखाचित्र 49 से स्पष्ट है विदेशी वाजार म माँग पूथतया लोचदार हाने वे 
कारण वहाँ मूल्य वाहरी शक्तियों (मांग व पूर्ति) द्वारा निर्धारित हुआ (07,) परल्तु घरेनू वाजार 
में मांग-वक अपेभाइत ठेलोच होन के कारण मूल्य विदेशी वाजार मे अधिक है (70,:/0,) 
दूसरी ओर विदशी बाजार में घरेलू वाजार की अपक्षा अधिक मात्रा बेची जाती है (03, > 0.४,)। 
उत्पादक को अधिकतम लाभ 0%,--0%, मात्रा वचन पर प्राप्त होता है परन्तु इसबे लिए उसे 
घरेलू व पिदशी बाजारों में विद्यमान उेताआ के बीच भेदभाव वी नौति अपनानी होगी । 
उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह तक दिया जा सकता है कि वस्तु के उत्पादक को यदि 

घरेलू वाजार म अधिक ऊँची कीमत प्राप्त हा जाय तो विदेशी बाजार म हानि उठा कर भी वह 
बस्पु का निर्यात करन को सहमत हो जायगा । इस प्रकार वी भेदभाव या कम मूल्य पर भी विदेशों 
बाजार भ निर्यात करने वी नीति निर्यात प्रोत्साहन मे तभी सहायक हो सकक्‍तो है जबकि विदेशी 
बाजार मे होने वाले घाटे की पूर्ति घरनू वाजार म वो जा सवे। 


राजकीय व्यापार 
[श&ाफ् परार७जारठ] 

राजकीय व्यापार से हमारा अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत वस्तुओं के आयात 
व निर्यात का सभस्त दायित्व सरकार द्वारा नियन्त्रित था सरकारी सस्या पर छोड दिया जाता हो । 
सरकार आयातित वस्तुओं का दश की विभिन ओद्योगिक इकाइयों के मघ्य आबटन करती है। 
साथ ही देश की औद्योगिक इकाइयो से खरीदकर वस्तुओं का निर्यात भी इसी सरकारी सस्या के 
माध्यम से क्या जाता है । 

प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक विदेशी व्यापार में सरकार वा योगदान अत्यन्त ग्रोण था । परन्तु 
प्रथम महायुद्ध-कास में सैन्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह झावश्यक समन गया कि महत्वपूर्ण वस्तुओं 
के बायात पर राज्य का नियन्त्रण एवं अकुश हो । सर्वप्रथम रुस ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर राजकीय 
नियन्त्रण को स्थापित क्या । परन्तु विश्वब्यापी मन्‍्दी (929-3]) के समय कृपि-मृल्यों मे भारी 
गिरावट, व्यापक वेरोजयारी, विश्व के अधिक्राश देशो में भुगतान-सन्तुलन तथा पूंजी के अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रवाह मे बाघाएँ आदि अनेक समस्याएँ उत्पन हो गयी, जिनके फ़्लस्वरूप राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार पर नियन्त्रण की विस्तृत पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ ॥ 

द्वितीय महायुद्ध ने मुक्त व्यापार के समघको को फिर से _झक्झोर दिया । डितीय महायुद्ध 
के पश्चात्‌ विश्व के अनेक देशों से स्थापित समाजवादी एवं बाथिक नियोजन वी व्यवस्थाओं ने 
सरकार की आशिक प्रवन्धन एवं विदेशों व्यापार म वटतो हुईं भूमिका को कौर भी स्पष्ट कर 
दिया । 

आज विदेशी व्यापार ने राजकीय हस्तक्षेप विश्वव्यापी है, यद्यपि राज्य वी यह भूमिका 
धथा राजकीय व्यापार के उद्देश्य भिन-भिन देशो में भिन है ! किन्ही-कित्ही देशो में राज्य के अन्य 
कार्यों के अतिरिक्त राजकीय व्यापार भी एक आकस्मिक सरकारी गतिविधि वन सकती है । सरकार 
विभिन शौद्योगिक इकाइयों एवं सरकारी विभागों के लिए आवश्यक कच्चा माल एव तैयार वस्तुओं 
की विदेशों में खरीद करमकती है । यही नही, सक्ट के समय खाद्यान्न एवं सामान्य परिस्थितिया में 
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सैन्य-मामत्री की परीद भी राज्य द्वारा दी की जाती है। इसी प्रकार राजकीय व्यापार वें अन्वर्गंत 
सरकार देश में उपलब्ध निर्यात योग्य साथ-पदार्थों, कच्चे माल, खदिज एवं ठैयार वस्तुओं का 
विदेशों मे निर्यात कर सउती है। पिछोे दो दशकों में एशिया, अक्रौफ़ा यूरोप एवं लेटित अमरीकी 
देशों मे वहाँ की सरकारों ने अनेक वस्युऔ के आयात वे निर्यात का काय अपने हाथो से से लिया है 
तथा इसके लिए सरकार हारा नियस्त्रित विपणन बोर्ड अथवा राजझीय व्यापार सस्याओं वी स्थापना 
की गयी है । परन्तु केवल समाजडादी देशों में ही विदेशी व्यापार वृर्णतया सरकारी वियस्द्रण मे है। 
राजकीय व्यापार देः उहेश्य--राजवीय व्यापार के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं : 
हे () सरवार का यह उद्देश्य हो सवता है कि दुर्लभ विदेशी विनिमय का उप्रयोग विदेशों से 
केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात हेतु किया जाय, तथा विलामिता की वस्तुओ के. आयात 
पर सरकारी अवुश रा जाय । 
(2) सरकार यह भी चाहती है कि आयात व्यापार पर कुछ ही व्यक्तियों का नियन्त्रण ने 
रहे, तथा आयातिन वस्तुओं को कालाबाजारी समाप्त करवेः आवश्यकता बाले उत्पादकों व. उप- 
भोकताओ को उचित मुल्य पर ये वस्तुएँ उपलब्ध करायी जायें । 
(3) परेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा गे बचाने के लिए भी यह उपयुक्त स्पा जाता है 
कि आयात घ निर्यात पर राज्य का नियन्त्रण रखा जाय । 
(4) क्रायात व्यापार में विद्यगाव दिद्रोन्तियों को समाप्त करके आकतित अंछ्तुओं को 
वितरण-लागत क्र की जाय । इसी प्रकार निर्यात व्यापार से प्राप्त लाभ के सार्वजनिक उपयोग 
हेतु महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात पर सरकॉर की भागीदारी रखी जा सकती है । 
(5) देश मे सर्म्पत्ति व आय के न्यायप्र्ण विवरण के महान्‌ लक्ष्य की श्राप्ति मे राजकीय 
व्यापार का एक विशिष्ट योगदान है! 
राजकीप ष्यपपांर फी विधिएाँ--राजकीय व्यापार वी अनेक विधियां हो सकती हैं, खितमे 
निम्त विधियाँ अरभुस हैं : 
(4) विदेशों मे बस्तुओ की खरीद व विग्नी राज्य स्वय करें, 
(2) विदेशों मे बस्नुओं बी सरीद व वित्री हेतु सरकार स्वायते (१४/०४०॥7005) सत्यानों 
की स्थापना करे अथवा 
(3) लाइमैंग प्रणाती द्वारा निश्नी व्यापारियों कौ विशिष्ट वस्तुओं बी विदेशों से खरीद 
ये ब्िन्नी हेतु एकाधिकार प्रदान किये जायें तथा इन व्यापारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रप्री 
जाय । 
राज्य विदेशी ध्यापार में किस सीमा तक भाग चेयो यदें किसी देश को सरतार की आधिक 
नौतियो के यूलभूत लद्यों पर निर्मेर करता है । किन्‍्दी परिस्थितियों में सरकार सभो वस्तुओं का 
आयात थ निर्यात स्यापार अपे अधिकार में ले संहती है तो अन्य परिस्थितियों मे बेप्रत छा 
विशिष्ट वस्तुओं के आयात तथा/अधदां निर्यात पर ही झरबार को एडाधिकार हो सता है। 
राजफीय व्यापार के अवेक लाभ हो सकते हैं. परन्तु इससे अनेक दूसरों समस्पाएँ भी उतपना हो 
सकती हैं। बहुधा राजयीय व्यापार से उत्न्न समस्याओं के पीछे सरवार वा पिदेशी स्पाणर पर 
एकाधिकार एवं निजी संस्थाओं के विदेशी ध्यापार का पूर्ण निषेध निहित रहते हैं। 
राजकीय ध्यापार के सलाभ--()) सरकार बा आयात दे निर्यात पर 5 एकाधिवार होने के 
कारण यस्तुओ करी सारीद इश्ट्टी को जाती है ओर इससे रम बीमत एवं प्रति इगाई कम जहाज 
भाड़े पर तसस्‍्तुएँ प्राप्त की जा खडती हैं। शा 
(2) परकार के व्यापर प्रशासत एवं आधिक तम्त्र थे कारण अन्य देशों में वम्तुओ बी 
उपलब्धि एवं हमारे देश गे निर्मित वस्तुओं की विदेशों मे माँग ने दिपय मे अधिष्ट उिस्तृत जान+ 
कारी प्राप्त की जा सती है। इस प्रडार राजडीय व्यापार द्वारा आयात थे निर्यात ब्यागार में 
अधिकतम लाभ प्राप्त करता सम्भव है बयोकि उपसब्ध जादवारी के आधार पर न्यूनतम मून्य पर 
आयात करना तथा अधिततम मूत्य पर निर्यात करता सरल हो जाता हैं। है 

(3) सरकार के लिए यह भी सम्भव है रि यह बडी मात्रा में बल्तुएँ सरीदे व बैवने के 
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लिए अन्य देशो से द्विपक्षीय व्यापार/समझौते रर ले। ऐसी स्थिति मे आयात वे लिए वित्त जुटाने 
की समस्या स्वृयमेव हल हो जातो है । 

(4) नये बाजारों को खोज हेतु प्राइवेट निर्यात करने वालो की अपेक्षा सरकार के पास 
अधिक भाधन एवं विशेषता वी सेवाएँ विद्यमान रहती हैं । इसी प्रदार निजी व्यापारिक सस्थाओं 
की अपेक्षा मरवार अधिक उपयुक्त ढग से आयात व नये स्रोती की खोज कर सकती है । 
रे (5) राजकीय व्यापार के माध्यम से दश के वैको, जहाज वम्पतियों एवं बीसा सस्थाओं 
की सेवाओं वा उपयोग करवे उन्हें पोत्साहन दिया जा सकता है । 

(6) जिन वस्तुआ वे निर्यात हेतु देश को विश्व वे वाजारों म॒ एकाधिकार प्राप्त है उन्हे 
सरवारी सस्थान द्वारा नियाति करने पर उनके समस्त लाभ सावजनिक कोपागार को प्राप्त हो 
प्रकते हैं! ऐसी वस्तुओं का निर्यात निजी सस्धाओ के द्वारा करने पर य साभ इन्हीं सस्थाओं को 
प्राप्त होगे जिससे आय व सम्पत्ति का वन्द्रीक्रण होता जायगा । 

(7) दुलंभ वस्तुओं का आयात सरकारी नियन्त्रण म हाने पर इनका वितरण न्यायपूर्ण ढंग 
से तथा उचित मूल्य पर किया जा सत्ता है. जब इनका आयात निजी अधिकार भ रखने पर 
इनकी कालावाजारी होती रहती है । 

(8) राजकीय व्यापार द्वारा अनुदान आदि विधियों से देश क निर्यातों को भ्ोत्साहन देने 
की मीति को सफतरतापूवंक कार्यान्वित क्या जा सक्‍ता हैं। 

(9) राजकीय व्यापार द्वारा देश में वस्तु विशेष की (घरेलू) माँग तथा पूर्ति के वीच सन्तु- 
लत वनाय रखना सम्भव है और सरकार इनके अनुरूप आयाता को नियमित करके प्रृल्य स्तर पर 
नियन्धण रस सकती है । 

(40] राजकीय व्यापार के माध्यम के भूगतान-असन्पुलन को स्थिति वो सुधारने में सहा- 
यता मिलतो है । 

() यदि विदशी व्यापार को सा्वेजनिक उपयोगिता की सेत्रा मान लिया जाय तो इस 
दृष्टि से भी इस पर सरवार का अधिवार होना चाहिए । 

(2) भायात पर नियन्त्रण करने हेतु कोटा प्रणाली की अपेक्षा राजकीय व्यापार अधिक 
प्रभाषकारी एवं अधिक श्रेष्ठ विधि है । 

(3) विकासशील देशो म जहाँ विदेशी विनिमय अत्यधिक दुर्लभ है, सरवग्र विलासिता 
वी वस्तुओं का आयात राककर वेवल महत्वपूण व आवश्यक वस्दुओ वा आयात कर सकती है । 

राजकोय व्यापार के दोष--() यदि सरकार विदेशो म॑ हमारी वस्तु की माँग या देश म 
किसी वस्तु की धरेलू माँग का गलत अनुमान लगाकर उसी आधार पर नियत्त तथा आयात की 
मात्रा का निणय ले लती है तो देश से वस्तु का अत्यधिक मात्रा में निर्यात हाने के कारण घरेलू 
बाजार म अभाव की स्थिति आा सकती है अथवा वहुत अधिक बायात करने के वारण वस्तु की 
भारी मात्रा मे बिता व्रिक्रा हुआ स्टाक जमा हो म्कता है । परन्तु जैसा वि ऊपर बताया जा 
चुका है निजी व्यापारियों की अपेक्षा सरकार विदेशों म माँग व पूर्ति का. अनुमान अधिक अच्छे 
प्रवार से लगा सकती हैं। विशेष रूप से दुलंभ विदेशी विनिमय का इंप्टतम उपयोग क्िनि-किल 
वस्तुओं के थायात हेतु किया जाय, इस वात्त का निर्णय सरकार अधि उपयुक्त रूप से ले 
सकती है । 

(2) यदि विदेशी व्यापार तो सरकार वे' हाथ मे हो जयकि वस्तुआ का घरेलू उत्पादन व 
उपयोग निजी क्षेत्र में होता हा तो राजकीय॑ व्यापार सस्‍्था के लिए पर्याप्त निर्यात योग्य वस्तुओं 
को प्राप्त करना एवं आयात की गयी वस्तुओ का समुचित आवटन करना अत्यन्त कठिन हो जाता 
है। ऐसी स्थिति म पक्षपात एवं भाई भतीजैवाद जैसी दुराइयाँ उत्पन हो सवती है । 

(3) राजबीय व्यापार मे बहुघा हिपक्षीय व्यापार समझौतो को महत्व दिया जाता है और 
इसका परिणाम यह होता है कि देश वहुपर्क्त.य व्यापार (स्णपआधड) व्यापार के प्राप्य लाभा से 
वचित रह जाता है। 

(4) राजवीय व्यापार के माध्यम से विदेशी वाजारो मे भी हमारी सरकार एकाधिकारिक 
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4588 को प्रोत्साहन देदी है तथा भ्रत्तियोगिता से प्राप्त लाभो से देश की जनता को वचित 
रखती है । 

(5) राजकीय व्यापार के कारण देश के लोग अपनी बूद्धि, अनुभव, ज्ञान एवं दूरदशिता 
का समुचित उपयोग नहीं कर पाते क्योकि उन्हे केद्वीय प्रशागत के निर्देशामुसार कार्य करना पडता 
है । बेस भी संरकारीकरण से कर्मचारियों की दक्षता का छास होने की आशक्ा वनी रहती है । 

(6) व्यापार से अधियत्रप खाभ भ्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि व्यापार सम्बन्धी 
निर्णय बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप हो तथा ये निर्षय अविलम्य लिये जायें । परस्तु संर- 
कारी तस्त्र के महत्वपूर्ण निणंय भी तुरन्त लेमा सम्भव नहीं होता और इसी कारण अनेक थार देश 
की जवता वो भारी क्षति उठानी पड़ती है । 

(7) सगभग संभी देशों म, और विशेष रूप से विकासशील देशों मे, सरकारी प्रशासन में 
प्रप्टचार एवं अनैतिक थाचरण व्याप्ठ है। विदेशी व्यापार सरकार के हाथो से जाने है इसके उप- 
युँक्त-बागित लाभ देथ की जनता को प्राप्त हो सकेंगे, इसमे सम्देह है । 

(8) विदेशी आयात ब॑ निर्यात करने वाले व्यापारी (समाजयादी देशों के अतिरिक्त) वहुंधघा 
निजी सस्थाओ से व्यापार करता अंधिंक उपयुक्त समझतें हैं। विदेशी व्यापार पर राजवीय निय- 
स्त्रण हो जाते पर राजकीय व्यापार ससथा था निगम की नीतियो को बहुधा वे सोग संशय की दृष्टि 
से देखते है । 

(9) विदेशी ध्यापार से अधिवतम लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत इचि ये देप-रेख 
की वितान्त आवश्यकता है । परन्तु राजकीय व्यापार से अधिकारियों तथा कर्मचारियों में स्पकतिशत 
रझंचि वा सामान्यतया अभाव पाया जाता है । साधारणतया योग्य व दक्ष अधिकारियों या कम 
चारियों को पुरस्शत करने की भी सरकारी त्न्त्र में कोई व्यवस्था नही होती। 

(0) बहुधा य॑ह्‌ देपा जाता है कि सरकारी सस्थाओं में प्रवन्ध व प्रशासनिक व्यय (9077- 
ग्रीडध१८ €१ए८)0॥ए7०) निजी सस्पान्ों की अपेक्षा अधिक द्वीता है और परिणामस्वरूप उनके 
लाभ भी अधिक नहीं हीते । 

(4) राजकीय ध्यापार मे पूर्ण दक्षता होने पर देश की जनसा को यदि विदेशी ख्यापार के 
यभी स्लाभ मिल जायें तब भी दूसरे देशों को इससे कोर्र ख्ाभ नहीं होता और फ्रसस्वहप कालान्तर 
में उनसे हमे प्राप्त होने वाले सहयोग में कमो होती जाती है । 

अन्त में, यही निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत होता है कि राजबीय व्यापार से देश को 
लाभ व हानि दोनो हो सकते हैं। आवश्यकता इंस बात की ही नही है कि निजी लाभो को राजबीय 
व्यापार के माध्यम से सार्वजनिक साभो के रुप में परिवित किया जाय, बल्पि इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण बात यह है वि रमित अथवा व्यापक जिस भी रप से सरकार विदेशी ख्यापार गये अपने 

हाय मे के, इस प्रयश निष्पक्ष, ईमानदार, बर्लेब्यनिष्ठ एव दक्ष अधिकारियों को दिया जाय तपा 
आयात ये निर्षात शम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल लेने की व्यवस्था रखी जाय। यदि ऐसा 
शम्भव है तय तो राजवीय व्यापार हमारे गिये एक बरदान सिद्ध हो'सवता है। परन्तु राजप्रीय 
स्थापार प्रप्द एवं अनिपुष कर्मचारियों के निर्देश में होता हो तो इसमे लाभ जी झप्रेधा देश को 
हानि ही होगी तथा राजरीय व्यापार देश के उयोगो य उफ्भोरगाओ ये लिए असिशाए देव जायगा । 
अन्तरष्ट्रीय संघ (कार्टल) 
[एशराहार4७पा0580 ९45] 


उन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल का अर्य (८४४०8 ण जिाल्याआंणायं ए०5$) 

प्रो हैवर्सर (टाल) बे अनुसार, “अन्पर्साष्ट्रीय मष से सास्यर्य उत्पादक के एए ऐसे 
संगठन गे है जिसहा लिर्माण एक से अधिक देशो द्वारा क्ियां गया हो तथो जिसदा उद्देश्य उत्पादन 
एवं शीसत पर एशायी नियोजित निर्देश रराता वैद्य बाजारों को दिमिश्न उल्ादर देशों के डीष 


विभाजित करवा होता है ।// 
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प्रो विलियम फेरिश (फ्रया।वा स्थाशा) वे अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय पार्देल प्रतियोगिता 
का नियन्त्रण उत्पादन एवं स्थिर मूल्यों वा सयोग है ।”! 

प्रो कोक्‍्स (४०४ प्र 005) वे शब्दों मे, ' अन्तर्राष्ट्रीय वार्टल वहू समयौता (अह्ा०्टणढ्गा) 
हैं जो एक ही व्यापार क्षेत्र वी दो या अधिक व्यापारिवा इकाइयों (४078 एगा5) वे अध्य 
में होता है। समझौते का सम्बंध उन व्यापार करन के तरीते से होता है तया उसका प्रभाव सदव 
एकांधिकारात्मक होता है ।'' 

प्रो मेसन (03507) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय फार्टल का तासये व्यापार की एक ही 
शाखा मे सलग्न विभिन्‍न फार्मों के उस समझौते से है जो उत्पादन और वाजार व' सम्बन्ध मं उनकी 
स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित बरे । कार्टेल का उद्देश्य सदस्य दशो द्वारा उत्पादन या वित्रय पर प्रति- 
बन्ध लगाना बाजारों का विभाजन करना एवं वस्तुओं वे मूल्य निश्चित करना है ।” 

उपर्युक्त परिभाषाओ से म्पप्ट होता है कि अन्तर्रास्ट्रीय कार्टेल का मुर॒प उह्दे श्य उत्पादक की 
स्वतन्त्रता को सीमित करते बाजार में एकाधिकरारात्मक श्रवृत्ति को जन्म देना है । इसमे सदस्य देशो 
द्वारा अपने उत्पादन तथा विभय को प्रतिवन्धित करके बाजारों का विभाजन किया जाता है। 
उपर्युक्त परिभाषाआ के आधार पर एक अन्तर्राष्ट्राय कार्टेल के निम्न लक्षण बताय जा सकते हैं 

(]) कार्देल में एक ही उद्योग से सम्बन्धित विभिन उत्पादक होते हैं । 

(2) अस्तर्राप्ट्रीय सधो का निर्माण उत्पादन तथा पूतति के नियन्त्रण हतु किया जाता है । 

(3) अन्तर्राप्ट्रीय सधो का मुस्य उद्देश्य एकाधिकारी लाभ अर्जित 7रना होता है । 

(4) इनके सदस्य देशो का अस्तित्व स्वरतन्तर होता है । 

(5) सघ की सदस्यता अतिवाय नही हाती । 

अन्तर्राष्ट्रीय सघा का विक्षास ह्ितीय विश्वयुद्ध के बाद वी अवधि मे हुआ है ! इसका अमुख 
कारण विश्वयुद्ध वे वाद बहुत से देशों म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भारो धक्का लगा । 930 बे' पुव 
कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सधो की स्थापना वी गयी थी छिन्‍्तु द्वितीय विश्वयुद्ध तक य सभी लगभग समाप्त 
हे गये थे। अत हिवितोय विश्वयुद्ध के वाद की परिस्थितियों मे इनको पुनर्नीवित करना अनिवाय 

गया। 
अन्तराष्ट्रीय कार्टेल का उद्देश्य (00020४65 थी ध०27०7थे एथ/थ) 
_ अत्तर्राप्ट्रीय कार्टेल का उद्देश्य अपने सदस्य दशा वे व्याप्रारिक जाभो मे दृद्धि करना होता 
है। य लाभ अनेक प्रकार स उत्पन किय जा सकते हैं 

() मूल्यों पर नियन्त्रण (0077० 0४0 ?४००४)--अल्लर्राष्ट्रीय कार्टेस का मुस्य उद्देश्य 
वस्तुओ की वीमता पर नियन्त्रण करना है। कार्टेल की स्थापना के पूव प्रायः बायातित एवं 
ननिर्यातित वस्तुओं के मूल्य को लेकर उत्पादकों म कीमत युद्ध (9706-७7 की स्थिति बनी रहती 
है। यही कीमत युद्ध की परिस्थितियाँ विभिन प्रतियोगी देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्टल की 
स्थापना का कारण होती है। कार्टेल की स्थापना के बाद कीमत का एक ऊँचे स्तर पर निश्चित 
कर दिया जाता है। 

(2) वस्ठु के यृ्णो में गिरावद (ए ॥7 06 07४५४ ०णी ?7060०५)--अन्तर्राप्ट्रीय 
सघध अन्तर्राष्ट्रीय वाजार म एकाधिकारी स्थिति वनाय रखने म सफत हो जाता है । जिस प्रतार 
एकाधिकारों अपनो वस्तु के ग्रुणात्मक स्तर को क्म्र करके कम मूल्य पर वस्तु की अधिक विद्नी 
करने भ सफल हा सकता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कार्देल भी गुणात्मक तत्व पर अधिक ध्यान 
नही देता तथा अपनी विश्नी भ वृद्धि करने का उद्देश्य रखता है। प्रतियोगिता वी स्थिति मे ऐसा 
सम्भव नहीं हो सकता । 

(3) पृत्ति पर नियन्‍्द्र"ण (7७0०६ 0४० $0999)--एकाधिक्ार की भाँति अस्तर्राष्ट्रीय 
सघ का भी वस्तु की भ्रूति पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। एसी स्थिति म उस एकाधिकार 


3. "(बाते 9 9 ००एशिकका०) थी ०फ्फलाए०० ००४७०, ग्राग्टेए०0०७ 37० #420 फापक 
>> शेधाबया 9 गीदाओ। 
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के लाभ प्राफ़ हो जाते हैं । गघ वस्तु की पूति को सीमित करके प्रतियोगिता के तत्व को सीमित 
कर सकता है । 


अततर्राष्ट्रीय कार्टेल के लाभ (#(४कागिडुटड ० (्रत्यावधणाद्य एथ्ाल5) 


(!) उत्पादन लागतों में कमी (२८6ए७एणा 75 एश एंजा: 0090 0६ ए700ए९८०॥)-- 
अल्पाधिकार की स्थिति में उत्पादफों के मध्य कीमत युद्ध से बचने के लिए अस्तर्राष्ट्रीय कार्टेल वा 
निर्माण क्रिया जाता है। इससे एक और तो मूल्यों थे स्थिरता जा जाती है तथा दूसरी ओर विज्ञापन 
आदि पर होने बाला अपव्यय भी समाप्त हो जाता है । बत ब्रत्येक उसादक अपे उत्पादन की 
लागत मे ब्मी करके अधिक लाभ प्राप्द कर सउद्ा है | 

(2) प्रशुल्फ में कमी (१८०७८४०7 गा पआ।र5)--कुछ अवथंशास्प्रियों वा मत है कि अन्त- 
राष्ट्रीय कार्टेल भें सम्मिलित विभिन्न देशो के उत्पादको के मध्य समझौता होने पर प्रशुल्फ की दौदारो 
को भमाप्त जरिया जा सकता है। इसवेः फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी मात्रा में बृद्धि वी जा 
सकती है । 5 हु 

(3) आधिक विरासत (00०४० 700१८०:१णथा)--अत्तर्राष्ट्रीय कार्टेल से उत्पादक 
विभिन्न धरकार के दुल भ तकनीकी शोत का परस्पर लॉन उठा सकते हैं। इससे तागत़ कमर तथा 
उत्पादन अधिक किया जा संझता है तयो आर्थिक विकास की दर में पुद्धि वी जा सततो है । 

(4) अतिरिवत क्षमता का उपयोग (05० ० 8०९५३ (92९७)--अन्तराप्ट्रीय संघ वी 
स्थापना के साथ-साथ प्रत्येक देश एक दूसरे की वस्नुओ के लिए माँग भी उत्पन्त वर देते हैं। बढ़ी 
हुई माँग को पूर्ति के लिए अतिरिक्त क्षमता का उपयोग आवश्यक हो जाता है। 

($) आविक सकट को उठाने को सापर्पता (एशाय0॥09 0 फएथ्था एल्णाणाां? 
(धध8)--चूँ।क अन्तर्राष्ट्रीय बार्देल का निर्माण आपसी सहयोग के लिए किया जाता है। अत एक 
देश के मामने उत्पन्न आथिक गत्ट को बड़ी रारलता के साथ समाप्त क्या जा सकता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल के दोष (0590ए॥7008०५ ण ध्राशा॥002 (श्ञाल5) 


() एकाधिकारारमक शोषण (!४/ण१०क०७४० ?/िफ्राणं६४०ग)--अस्तर्राष्ट्रीय सार्टेल 
के अन्तगेंत उलादकों ढ्वारा उपभोक्ताओं के एकाथिझारात्मक शोषण की सम्भावना यंत्री रहती है" 
जर उत्तारको को विदेशी प्रतियोगिता मे सर्व दिया जाता है तो वे पूर्ण अतियोगी कीमत से 
अधिक विफ्य मूल्य सेते हैं । इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं को यार्टेल बी एगाधिशारी प्रवृत्ति के 
पोरण अच्छी विह्म की यस्‍्तु भी उपलब्ध मही हो पाती । 

(2) अरपायी अध्तित्व [7897?0970/ 0४अध४0०0--म्ाघास्यतण अल्वर्राष्ट्रीय कार्देस के 
रादम्य अत्यन्त ढीते समंझोते दरा संगब्ति होते हैं। यदि एक सदस्य देश विश्रय क्षेत्र, कोटे के 
आवंटत अथवा गिगो अन्य बात से सस्तुष्द नही है तो यह सम्भव है कि वह अप्रस्यद्ष रप्र गे समझौते 
का पतन मे बारे । इगसे सपम्द हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बार्टेस अस्थायी अस्तित्व ही रखने हैं । 

(3) प्तोमित क्षेत्र ([धए50 /ध५७३)--अन्तर्राष्ट्रीय सघो. का निर्माय केयन उसी सप्य 
राम्गय हो सता है जयि उत्पादकों बे सध्य तुल उत्वादक (वाजार)का विवरण बहुत अधिय 

0 न हो । हृपिगत वस्तुओं एवं सयड़ी के हार्य आदि के उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय बार्टलों को 
जिर्माण सप्भय नहीं होगा क्योकि इनका उलादत क्षेत्र बहुत विस्तृत होतों है। से हाप्ड है वि 
अग्तरष्ट्रीय वार्टेस वो झ्षेद्र अन्यन्त मीगित होता है । 

(4) कषन्तर्पाप्ट्रोय ध्यापार का छोस (.05% ण ऐग0000300०05] प30०)---जब अल्वपष्ट्रीय 
स्रंघ बहुत ब्यापए हो जाते हैं तो अन्तर्रप्ट्रीय स्यापार को माथा कम हों जाती है। इसरा मुस्य 
धारण प्रतिशोधात्यक प्रदूत्ति गा जन्म सैना है। 

(5) देश भक्ति गो भावता बा अभाव (30 ० 5छ॥॥ ण रेसतणा॥। फिद।१४-_ 
विष्डलयगर ना मत है कि इभोन्‍हभी बार्टेल के गइस्थ अपने हित की प्राप्ति से राष्ट्र-हित शा भी 
बलिदान कर देते हैं ।* 








] 0. 7. एरबवाद्लीटाहुल, कु. दे, ए 60. 
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प्रश्न एवं उनके संकेत 

तटकर एवं कोटा के धोच अन्तर बताइए। घरेलू उद्योगों को सरक्षण देने हेतु दोनों के 
सापेक्ष महत्व का विवरण दोजिए । 

ए07९8प5॥ ०६) वबि्डि बाते चुपण॑॑ंबड एग्राशतंद पिला हशेक्षाएल प्रएणावा९ए8 
85 6(0005 ० |ञाजल्लाएड 0णाध्प्राठ ॥005765 

[सकेत--सरक्षण क लिए व्यवहार से अनेतव' पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इनका सक्षेपर में वर्णन 
करते हुए दो प्रमुख पद्धतियों अर्थात्‌ आयात तटकरो या प्रशुल्क-तीति तथा कोटा-प्रणाली बी 
तुलना करें। यह भी बतायें कि किस किन परिस्थितियों मे इनम से प्रत्पेक महत्वपूर्ण सिद्ध हो 
सकती है |] 

सरक्षणात्मक तटकर क्या है ? अत्पविकस्ित देशों में सरक्षण के पक्ष में क्या तकें दिये जा 
सफते हैं ? 

'ज़ाबा 38 एाण॑त्लाएड द्वाजी ? शाबा शाढ 6 बाएप्रगाद्याड वा 8५097 0 छाणटल्लाएणा 
गा) पाठ॑दः (९ए९०फु्त ८०च्रगा55 2 

सिकेत--इस प्रश्न के उत्तर में सरक्षण वी विभिन्न विधियों का सक्षिप्त विपरण देते हुए 
सरक्षणात्मक तटक्री की विस्तृत व्याख्या करें  विकम्रित देशो की अपेक्षा अल्य विकमित देशों 
में मरक्षण का औचित्य अधिक क्यों है यह भी बतायें ।] 

इस कथन का परीक्षण कीजिए कि आयात कोदा एवं तठकर एक जंसे हैं । 

*भुजएणां वृषण॑३5 बार प्रापरी ॥( 5 " [080055 | 

घरेलू उद्योगों का सरक्षण देने हेतु प्रचलित विधियो--आध्रात-कोटा, तटकर एवं उत्पादन 
अनुदान--के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। 

फशए? ०॥॥ ९ प्रशा5 ब्र)व तल्या 2१5 ० 9990 (0०045, घिरी 0 77000007 
50056॥25 35 6९५७०८$ 40 छ70९९. 60९50 7005065 


व्यापार नीति के अस्त्रों के रूप मे कोटा एवं तटकरों के प्रभावों को समानताओं एव अन्तर 
को आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए ६ 

(ए६ & 20८0 7९४९७ 0 हा 5धौब्दा।९5 छत 0रींट/2४70०९४ 0209९८७ 08 €रगिं2९५ 
0 (००७६ 800 (दवा 85 05.07605 06 ए०0ग7्द्यठब एण/०४ 

[सकेत--प्रश्न स्पष्ट एवं सरल है। इसका उत्तर लगभग प्रश्न | के अनुरूप ही होना 
चाहिए ।] 

यह बताइए कि कुछ देश सरक्षण हेतु तटकरों की अपेक्षा आयात-फोठर की मात्रात्मक पावन्दी 
को क्यों प्रायमिक्ता देते हैं ? क्या आपके मत में भायात कोटा सर्देव लाभप्रद तिद्ध होते हैं 
एहसाफडट राज वृष्क्ाध्राधाएट उट्श7एा005 एज. ॥ए90578 ॥ए00 (ुप08$ ॥8 
फार्शध्यरत 99 806 ९०पफणत०४ ॥0 90 06 ए/ण९ढाएढ (गर5 0 हाशथाह छा06०- 
0 0 त०76500 ॥700507₹8. [00 ४07. धाधांर धाबा व5 ८६5९5 चुषदा(4(४6 
3€४070005 99 ॥790%98 9४095 5 30 एथ्ञा/32९005 2 

[सक्तेत--इस प्रश्न के उत्तर मे कोटा तया तटकरो की तुलना करते हुए उन परिस्थितियों का 
वर्णन कीजिए जिनम कोटा प्रणाती अधिक उपयुक्त हो सकती है । परन्तु कोठा-प्रणाली सदैव 
उपयोगी नहीं होती, अत प्रश्न के द्वितोय भाग का उत्तर देते समय यह वतायें कि आयात* 
कोटा के आधार पर कोई दश सदेव लाभ नहीं उठा सकता दया अनक परिस्थितियों म 
सरक्षण की अन्य विधियों का भी सहारा लेना होता है ।] 

इस दृष्टिकोण की समीक्षा फीजिए कि कोटा एवं तटकरों के सरक्षणात्मक एवं पुनवितरण 

सम्बन्धी प्रभाव समान होते हैं । 

(जाप पार शक पाचध चुपण5 सार प्राएणी पाए ध्वााडिवा गदा. छाणलणाए6 ब्ाव॑ 

#९8॥509060 € थॉीस्टड 

“ यहु कहना यलत है कि तटकरों से मूल्यों मे पृद्धि होतो है परन्तु आयात-कोर्टों से नहीं ।” 

इस क्यन की समीक्षा कीजिए तथा प्रतिजूल भुगतान सन्तुलन वो ठोक फरने हेतु कोटा 

शुब तटकर के गुण दोषों फा परीक्षण करे। 


0. 


42. 


43. 


६85. 
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+था 5६ शाणाएं (0 539५ 000 08% उशां56 फ265 फप धुए095 89 70" (एएकफला? 
ब्रा मकर [८ 7शुऑफ्ट फ्रलयांड 0१ चृएण4६ 800 (30 2६ ध्य3 णर्णात्थांगह 
शा प्र]900ए706 छद्वाद्याए्ट 06806 


“क्षमी-कंधी तटकर से प्रतिशोधात्मक नीति को प्रौत्धाहन मिलता है ।” समझाइए ॥ 
*णुद्धक ता! $0काटां!९5 2३१ 0 कधबकाता ?" [)50055. 

ससिक्ेत-इस प्रश्न के उतर में प्रतिशोधात्मक नीति किन परिम्थितियों में अपनायी जाती 
है इसकी व्याज्या करनी है । वस्तुत एडम छ्लथिध ने तटकरों का विरोध इसी भ्राघार पर 
किया था विः इससे अन्य देशो को प्रतिशोब्ात्मक तठकर लगाने का श्रोत्याहन मिलता है 
तथा अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार का सकुचन होता है । शेप परे, प्रतिशोधत्मक तटकरों [03735 
[0 धैथागरी5) के प्रभावों की ब्यात्या करें ।] 
विदेशों मे कम मूल्य पर बेचने (60णाएाणट्ठ) की नीति से आप वया समझते हैं ? इस नौति 
फे लिए आवश्यक शर्तें वया हैं ? इस नीति के प्रभाव फीच-कोन से होते हैं ? 

जराण 0० ॥०० एातशाज३0 0५ (शआाएणजा॥8 7 एाओ 6 ॥6 9९0९55079 (णा9॥॥07$ 
णि दफ़ाएा॥ए ? एक घाट ॥5 दींव्टाइ ? 

[सफेत--प्रश्न स्पष्ट है । इसके तीन भागो में से प्रथम भाग के उत्तर में कम मूल्य पर 
बेचने की नीति का अर्थ बताइए द्वितीय भाग भें इस नीति की मान्यताएँ एवं शर्तों का 
उल्लेख कीजिए । अन्तिम भाग के उत्तर में इस नीति के परिणामों वी व्यास्या करें )] 
“क्रम मूहप पर बेचने को भोौति दो थाजारो के बीच मूल्य विभेद की नीति है”--(बाइनर) 
कम भू पर बेचने को मीति कौ उक्त फयन के सन्दर्भ में परिभाषा प्रस्तुत कीजिए॥ इस 
नीति कै उद्देश्य बदाइए । 

“गु0पजञा)ह 45 (6 एा€द 0९7राहाबाणो एलशए९४7 (४० गोशी€5 *-- ]/क९ 
एलीजढ 0०७ फछागड चर 06 €त्रांधड। णी ३ शवाध्याला।. 57 6 0फ|ध्लारलर 
00५ 7णञा०५ 

आह मात उत्तर के प्रथम भाग में वतायें कि कस मूल्य पर बेभने बाला व्यापारी 
वदेशी बाजार गे बह्दु विश्वेप को अत्यत्त कमर भूल्य पर तथा परेंसू बाजार से ऊँचे मूल्य 
पर वेचता है । इसी नीति को अस्तर्राष्ट्रीय बाजार से मृल्य-विभेद की सज्ञा दी जा सवती 
है । रेसाचित्र सहित यह वतायें विः किस प्रकार माँय की लोच भिन्न होने के कारण घरेलू 
ये अन्तर्शाप्ट्रीय धाजारों में उगी वस्तु के मूल्यों मे अन्तर होता है। अन्त थे, बम मूल्य पर 
बस्तु को बेचने की नीति ये उद्देश्य पर प्रकाश डाजें ।] 

कम मूल्य पर बेघने को प्रवृत्ति के आवात य॑ निर्यात करने दाते देशों पर होने वाले प्रभावों 
पर प्रकाश डातिए ॥ 

एफ्रागा धार (६७ ता तप्रताकता है जी कील स्तर शतने बचा १९॥७ 6 भातता।९९ 
घरेलू उस्ोगों को सरक्षण देने हेतु प्रयलित राजकोय व्यापार के लाभों व हानियों का बर्णन 
कोणिए । 

]0।5055 हाल ४0४४॥032९5 6॥0 075395वच्लॉ78९5६ एी इजआ6वा2छठ78 35 8 ॥6₹2॥5 ७ 
#00लांकड उ0द९९82 एात॑ध् पां2<, 

[सकेत-पघरेतू उद्योगो को सरणप देने हेतु अरतायी गयी अनेक विधियों से रे राजीरीिय 
ध्यापार भी एग विधि है। विद्यायिियों गे यद्दी अपेधा है किये शाजबीय स्यापार वी 
परिभाषा एवं सत्लता हेतु दी गयी शर्तों यी ध्यास्या बरेंगे। अपने उत्तर के द्वितीय भाग 
में राजशीय व्यापार की हानियों घ इसके साभो की ध्याशया करें। 

अनुएसतम प्रयुटफ पर एक लेख सितिए 

वाल 8 कतार ता 0ज़ाणएा शा 

अन्तरास्ट्रोय सघ क्षपवां कार्टल हो परिभाषा दोशिए॥ इसके गुण-ोपों वो भो विवेचता 
बोजिए। 

एलीफक न्रध्याजभाताओ पाले फच्ट्एड पीक्षा जवाटाा हा तंत्ताएत5$, 
[प्रेस--अस्तर्रा द्रीय संघ्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा यह बताइए किये दिस प्रतार 
अच्तर्गाप्ट्रीय ब्यायार के स्गतस्त्र अवाह से रबावट डापते हैं। इनमे होने बाते लाभ शहाँ 
तक वास्तविक हैं। उनकी आलोघनात्मक व्यारया बोजिए |] 


॥5 


अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या 
[प्र एार097808 67 एपफ्ररर4770एर4, गाएप्शाए] 





अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के ब्रिपय में राँवर्ट द्विफिन (रि०थ४ प्रति) ने कुछ 
प्रमय पूर्व ही विचार करना प्रारम्भ किया था। उन्होंने ।959 मे एफ लेख ']0क070ए'& 
(गाश्ला।एण।तओए. #चाएड बाद शटशा5$. ण रलाबाणाबों शाश्वत एगा०७” प्रयाशित 
किया जिसमे अस्‍्तर्राष्ट्रीय तरतता की समस्या पर व्यापक रूप से विंधार किया गया था । उसके 
बाद से अनेक कार्यत्रम बनाये गये है, अनेक बैठकों में इस समस्या के समाधान हेतु विचार क्या 
गया है तथा उच्चस्तरीय मन्त्रणाएं हुई हैं। प्रिछते दो-तीन वर्षों से इस समस्या ने समस्त विश्त्र के 
व्यापारियों, बैंको अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतिजों को आयोडित (ए्वापा०९१) किया हुआ है। 
स्टरलिंग वे! अवमूल्यत तथा अमरीका के अविरत भुगतान-असन्तुलन ने न केवल अन्तर्राष्ट्रीय रिजबँ- 
कोपो की महत्ता को सप्ट कर दिया है, वरन्‌ इन धवृत्तियों मे स्त्रणं, डालर एवं स्टलिंग की अन्त- 
हा वित्तीय व्यवस्था मे क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत 
हुए हू। 

अन्तर्राप्ट्रीय तरलता वी धारणा न केवल सरकार तथा केन्द्रीय बैंको वे लिए महत्वपूर्ण है, 
अपितु इसका महत्व उन सभी वे' लिए है जिनकी रुचि व्यापारिक एवं वित्तीय मामलों में है। परन्तु 
दुर्भाग्यवश इस धारणा के विषय में अलग-अलग अर्थ लिये जाते है और फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय 
तरलता का सही अर्थ स्पष्ट नही हो पाता । अनेक व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का अर्थ सभी देशो 
की राष्ट्रीय मौद्रिक सस्थाओ को सयुकत तरलता से लेते है । पियरे पॉग (2८८०० ९४ण) का मत 
है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की चर्चा करते समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे बहुत वडे अश के वित्त- 
प्रबन्ध की उपेक्षा कर देते है, यद्यपि यह महत्वपूर्ण ही हो। दूसरे शब्दों भें, हम व्यक्तिगत विदेशी 
विनिमय की मात्रा को इसमे सम्मिलित नहीं करते, यद्यप्रि इसका बुल परिमाण बहुत अधिक होता 
है । इसी प्रकार, वेक साख, व्यावसायिक-साख आदि जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यन्त सामान्य 
एब उपयोगी हूँ, अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की परिभाषा से वाहर रखी जाती है । * 

जे अमूजेगर (7 &गाएट८एक्ष) के मतानुमार, “अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के अन्तर्गत विदेशी 
वित्तीय भुगतानों को निपटाने हेतु विभिन्‍न देशों के उपलब्ध सभो पावनों (855०/5) को सम्मिलित 
किया जाता है ।! 

प्रोफेसर मेक्‍्लप (0[ ॥(४३०॥७७) ने लिखा है, “अन्तरोष्ट्रीय त्रलता में उन सभी 
साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो भुगतान-सन्तुलन को ठीक करने हेवु मौद्षिक अधिकारियों 
फो उपलब्ध हैं।!? 5 

सरल शब्दों मे, यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय नरलता से उन सभी वित्तीय साधनों 
एवं सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्‍न देशो को उनके भुगतान-सन्तुलन को निप- 
टाने हैतु उपलब्ध है। दूसरे शब्दों मे, जब अन्य साधनों द्वारा विदेशी सातों का निपटाश नही हो 
पाता हो तो विदेशी मुद्रा के रूप में थे साधन शेप राशि के भुगतान में सहायता करते हैं । 





] 4 #&प्रापटव्एग, 'वन्राबाणाब |तप्ावा।॥,! रखदा दट्शागकार उग्ातावां, रेंगे, रैँ।९ए, 
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आधुनिक सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय तरतता के मीन अमुख अश हैं : (अ) स्वर्ण, (व) आधार- 
भूत मुद्राएँ--विशेषत' ढालर एवं क्ठलिंग, तथा (स) व्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप अथवा डिपक्षीय या 
बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से प्राप्त साख । 


अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को समस्या क्या है ? 
[एब् 5 प्रम8 एए097608 07 एसफररबपातरा, पएणणारर ?] 


अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या में हम विक्रासशील देशों की उन कठिनाइयों को सम्मिसित 
करते हैं जो उनके अन्तर्राप्ट्रीय मुगतानो के सम्बन्ध मे उपस्थित होती रहती हैं। स्वर्थ-कोपों तथा 
डालर या स्टलिंग के कोपो की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण वहुधा ये देश अपने भुगतान-सन्तुलन 
को व्यवस्थित करने भें असमर्थ रहते हैं। कभी-कभी विकसित देशों को भी स्वर्ण था आधारभूत 
मुद्रा की कमी के कारण कठिनाई का सामना करवा पड़ सकता है । 
काज अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों मे विद्यमाव असन्तुलन का प्रारम्भ द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति 
के तुरन्त वाद प्रारम्भ हो गया था | उस हामय अमरीका ने युद्ध से ध्वस्त यूटो पियन देशों व जावान 
के पुनविक्रास हेतु विदेशी राह्ययता का एक व्यापक कार्यत्रम वनाझ्रा था। इस प्रक्निया में अमरीका 
के भुगतान-सन्तुतन में जान-बुझकर एक प्रतिकूल स्थिति उत्पन्त कर दी गयी । साथ ही अनेक देशों 
ने भृतिरियत विदेशी सुद्रा वे स्वर्ण कोष बसाने का यत्त आरस्म कर दिया । युद्ध से ध्वस्त यूरोप के 
पुननिर्माण हेसु माल प्लान बसाया गया। अमरीका द्वारा दी गयी अधिकाश सहायता ऋणों के हप 
में न होकर सहायता (8790) के रूप मे भरी । इसका परिणाम यह हुआ कि यूरो॥ के इन देशों के 
पास ने केदल भारी मात्रा में डालर जमा हो गया अपितु इसमें से अधिवाश राशि का तो इन्हें 
भुगतात करने को भी कोर्ट आवश्यवता नहीं थी | 
इसके साथ ही अमरीकी सरकार ने अवतेफ अमरीकी कंम्पतियों को यूरोंपियन देशों में पूंजी 
लगाने हेतु प्रोत्माहत दिया । वर्तमान शताब्दी के पाँच दशक के भध्य ऐे 97) तक अमरीका ने 
अरबों डालर बेवल दियतताम युद्ध पर खर्च किये जिसका वियतनाम या पूर्वी एशिया के देशों के 
आधिक विवास से कोई प्रयोजन नहीं था। इतें सभी नीतियो का परिणाम यहे हुआ कि विश्व फेः 
अनेक देशों मे अमरीकी अधे-व्यवस्था के भविष्य एव डालर की आन्‍्तरिक शत के विपय में 
कनास्था उत्पन्न हो गयी । अनेक देशो को यह भी आशका होने लगी कि “स्जिं मुद्रा” बाला देश 
होने के बारण अमरीका एक ग्रैर-जिम्मेदार देश वी भूमिका भी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी भी 
अटकलें लगायी जा रही हैं कि अमरीका यूरोपियत मुद्रा से यूरोप मे नये कॉरसाने स्थापित बर 
रहा है तथा यूरोप के उद्योगपतियों को बे स्तर पर ऋण प्रदान करके उसके दालर-कोपों मे और 
अधिक चूद्धि कर रहा है । 
ऐसी बात नही है कि अमरीका से इन सबके विल्द कोर्ड उपाय नहीं जिये जा रहे हो । 
१964 में दहाँ की सरकार ते ब्याज समानीकरण कर (2८८ -पृष्ठआस्या07 78४) छगाया 
और 9635 में विनियोग ये ऐच्छिक कटोती (४०/पयाध्वाज वा८5धाटा। (705) लागू वी गधी । 
परन्नु इन उपायों का प्रमाव अत्यन्त सीमित रहा और अमरीका छेः प्रतिकूल भुगठान-मन्तुसत बा 
श्रम जारी रहा । 2987 मरे अन्त से इस बाल पर बल द्विया गया कि उठते एक्ट में बचने हेतु 
बआठोर कदम उठाये जायें । फ्रे डटल रिजदे बोड वे अध्यक्ष मिस्टर माटिन सुनियर ने 968 के प्रारभ्भ 
में कढ़ा झि अमरीया के भुगतान-सन्तुलन की अपिरत एउ बढ़े आकार +े बावी न दो वाछनीय है 
और न ही सहनीय । उन्हाने कद्दा कि इस प्रकार का भुगंतान-अगन्तुतद अविश्त रूप से अमरीता 
के रिजर कोषो से कमी करके तथा/अपवा अम्य देशों के प्रति अपरीका को तरते देय राशि में वृद्ध 
द्वारा धन्तराष्ट्रीय तरतता स्थिति को दूपित कर देता है। उन्होंने शहा, "हमारी विशुद्ध साधन- 
स्थिति [८४ शरण) में सुधार के हाते हुए भी निरन्तर विशं्ती हुई तरतता-स्थिति दीप॑काय 
तक चताना सम्भव नद्ी है ॥ एड रिजय॑ मुंदा ने सूप मे विश्व के सभी देश शादर जमा करना 
साहते हैं। यह स्गाघाविक है. दि डासर के धारतरों गा ध्यान इसारे स्वर्ण तथा झन्य कोधा पर हो 
तथा ये यह अपेश्ा करें कि हम जानी अत्दरासीन देनशरियों एवं तरस कोपों है वीक एक उचित 
मम्पन्ध दौऊ उसी प्रहार बनाये रखेंगे जिस प्रकार कि जमावर्दा उनहे दंडो मे रिजय होपों एच 
जमा गयी शशि के बीच गंस्वत्थ बताये रखते है । 
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अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्ययस्था वी एक प्रमुस विशेषता यह है कि अधिकाश अन्‍न्तर्राप्ट्रीय भुगताव 
तो अमरीवी डालर वे रूप में किये जाते हैं अयवा ब्रिटिश पोण्ड वे रूप मे । इन्ही दोनों मुद्दों के 
रूप मं अधिवाश अन्तर्राष्ट्रीय कोप भी रखे जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हैं कि इन मुद्राओ वी स्थिति 
भें परिवर्तन होने पर अन्र्राष्ट्रीम मौद्धिक सौझे पर क्तिता व्यापक प्रभाव हा सकता है परन्तु यह 
एक महत्वपूण वात है कि विभिन्‍न देशों के वीच अस्तर्राप्ट्रीय सोझ ये निपटार हेतु रिजवं-मुद्राआ 
बग वास्तविक उपयोग होना आवश्यक नहीं है। यही नहीं विभिन्‍न मुद्राआ तथा उनसे सम्बद्ध देशो 
दे विदेशी व्यापार के बीच वाई सम्बन्ध नही है। झलर तथा स्टलिय को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का 
स्तर अमरीकी या ब्रिटिश समद अथवा ईश्यरीय शक्ति द्वारा प्राप्त नहीं हुआ अपितु इन्ह यह गौरव 
इसलिए प्राप्त हुआ कि अन्य साधना वी अपेक्षा इनमे विभिन्‍न विद्शी सरकारी सस्थाआ एवं विदेशी 
व्यवभायियौं की विभिन्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अधिक क्षमता विद्यमान थी । 


जैसा कि सर्वविदित है ऐतिहासिक दृष्टि से औद्योगिक त्रान्ति का लाभ सर्वप्रथम इगलैण्ड ने 
उठाया था ) जहाँ इगलेण्ड औद्योगिक कच्चे एवं खाद्यान्ता आदि का एक प्रमुख आयातकर्ता देश 
था इगलण्ड वें बारखानों म निर्मित बस्तुएँ इग्रवण्ड वे साम्राज्य म॑ स्थित सभी देशा को भेजी 
जाती थी । उननीसवी शताब्दी क उत्तराद्ध म तथा वतमान शताब्दी के पूर्वाद्ध में व्रिटन द्वारा विश्व 
के अनेल देशों की पंजी का भी निर्यात किया गया । पूँजी-विनियोग तथा व्यापार व कारण पौण्ड 
स्टिंग सर्वव्यापी था तथा अधिक्ाश देशो वे लिए अपने अन्तर्राष्ट्रीय भुगताव को स्टलिंग मे करना 
ही सुविधाजनक भो था। स्टलिंग को भविष्य के तिए सुरक्षित, कोष व रूप से रखना भी उपयुक्त 
माना गया । अनक' स्थितियों म तो इसे स्वृग की अपक्षा भी प्रायसिल्ता दी ग्रयी क्‍्योंवि स्टलिय 
का विनियोग करने पर ब्याज द्वारा आय हो सकती थी जब स्वर्ग के कोपा से इस प्रवार की 
कोई आय हाना सम्भव नही था । परन्तु प्रथम महायुद्ध कान मे ब्रिटिश अर्थ व्यतस्था को एक भारी 
धक्का लगा एवं इसके साथ ही पौण्ड स्टलिंग का प्रभाव भी समाप्त हो गया । * 


अमरीकी डालर का एक अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा के रूप मे उभ्युदय प्रथम महायुद्ध के समय से 
ही हुआ, जयक्ि अमरीका की भूमिका यूरोपियन पूँजी के आयातवर्ता # स्थान पर तैयार वस्तुओं 
व पंजी के निर्यातरर्ता वे रूप म परिवर्तित हो गयी | इस अवधि से अमरीकी सरकार ने अपने उन 
मित्र दशों को काफी साख प्रदान की जो युद्ध वे समय अस्रीवा व इय्ैण्ड वे साथ रहे थे । विदेशी 
वित्तीय सस्थाआ। में डालर वो राशि में कापी वृद्धि हुई तथा अधिज्राश ग्ररोपियत दश्शों ने उनके 
डालर बोपो की सुरक्षा हेतु कसी न कसी प्रकार वा विनिमय नियन्त्रण अपना लिया। यूरोप वे 
केन्द्रीय वैयो न अपनी मुद्राओ को स्वर्ण में परिवर्तित करने को प्रवृत्ति पर रोक लगा दी और इस 
प्रकार स्वग॒धान से विचलन प्रारम्भ कर दिया । इसके विपरीत, अमरीका ने डालर की स्वण में 
परिवर्तनशीलता वी नोति जारी रखी । इसके फत॑स्‍्वरुप अन्य देशों के वेन्द्रीय वेंको दो इस वात 
की प्रेरणा मिली कि वे डानर को भी स्पण वी भांति ही एक रिजर्द कोप में रखें । इसरे अतिरिक्त 
यूरोप के दशा ने उपभोक्ताओं के लिए सथवा युद्ध-प्रस्त अ्थ-व्यवस्था सम सुधार करने हेतु भारी 
मात्रा से अमरीको वस्तुआ का आयात क्या | चूंकि अमरीका की अर्थ-व्यवस्था को युद्ध वाल मे 
कोई क्षति नही हुई थी अमरीका इस बढ़ी हुई माँग को पूरा करने न पूणत समर्थ था। अमरीका 
में औद्योगिर क्षमता का विस्तार होता चव्ा गया तेया उसऊी अर्य॑-व्यवस्था एवं साथ ही डातर वी 
महत्ता मे बृद्धि होती चती गयो। 


दित्रोय महायुद्ध ने पोण्ठ व डागर को पृथक पृथक्‌ रूप मे प्रभावित किया। इगेजेण्ड वीं 
अ्तर्राप्ट्रीय पित्तीय स्थिति काप्री विगडती गयी और इससे पौण्ड स्टॉदिग का महत्व भी कापी 
घट गया यद्यप्रि इसके वायजूद पौण्ड स्टिंग वा क्षेत्र अनेक देशों में रिजर्व मुद्रा के रूप में विद्यमात 
रहा )। इसके विपरीत अमरीका की बाह्य वित्तीय स्थिति और भी सुदृढ़ हो गयी ॥ यूद मे घ्वस्त 
यूरोपियन देशों व आथिक पुततनिर्माग हेतु अमरीकी वस्तुओं की माँग मे और अधिक चूद्धि हुई 


अमरीका वे विदेशी सहायता के सफ्य प्रयासों तथा यूरोपियन देशों वे अपनी अर्थ-व्यवम्धा 
के पुन्तिर्माण हेतु अपनायी गयी नीतियो वे फतस्वर्ूप यूरोप व अमरीका के बीच द्वितीय महायुद् 
जनित भुगतान अमन्तुनन मे धीरे धीरे सुधार हो गया । पाँचवें दशना वी समाष्ति तक बूरोंपियत 
देशा की सरकारी डावर काप। की जमा राशि सन्तोषजनक स्तर तक पहुँच चुकी थी। 
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पूँजी का वहिरंसमन खतरनाव है क्योकि इसके साथ उस मुद्रा वे. सम्बन्ध मे सट्टेवाजों की गति- 
विधियों मे वृद्धि हो जाती है। यह निष्कर्प इस मान्यता पर आधारित है कि देश में विनिमय- 
नियन्त्रण नहीं है । इन सब दवावों के कारण मुरय मुद्राओो की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है तथा 
यह आवश्यव समझा जाने लगता है वि व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकतापों पर नियन्त्रण लगाये 
विना स्थिति में सुधार नही हो सकता। इनके फलस्वरूप मुद्रा विशेष म अस्थिरता, विनिमय-निय- 
स्तण द्विपक्षीय व्यापार समझौते एवं विश्व-ममृद्धि का छास आदि दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। 


अधिक अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की आवश्यकता 
[भ्रषप्ा0 ४0४8 १४0ए४ एशफ्ारर&ाा0५%, ॥0णाजआ7'९] 


पिछते 25 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग चार गुना हा गया हैं जबकि रिजवं कोपा 
में बेचल 60 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है । परिणामस्यरूप व्यापार एवं आर्थिक विकास को सुविधा- 
जनक बनाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की आवश्यकता काफ़ी बढ़ गयी है । 


जँसा कि हम ऊपर दख चुके हैं वतमान तरलता वी समस्या का मूल कारण सयुक्‍त राज्य 
अमरीबा थे अविरत रूप से चले आ रहे वृहत्‌ भुगतान-सन्तुख्नन म निहित है। इस सम्रस्या को और 
अधिक ग्रम्मीर बनाने स॑ ब्रिटेन की भुगताव-सन्तुलन की अनिश्चित स्थिति ने भी काफ़ी योगदान 
दिया है परिणामस्वरूप आज विश्व के देश ब्रे टनेबुड व्यवस्था (जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोप एवं विश्व-बैक वी स्थापना कौ गयी है) वी उपादेयता पर पुनविचार करने लगे हैं। यही नहीं 
स्वर्ण विनिमयपान को बनाये रखने हेतु स्व॑ण को प्रू्ति भी पर्याप्त नहीं है । विश्व के अधिकाश देश 
आज (ूर्ण रोजगार एवं द्रुत आर्थिक प्रगति के लक्ष्यों को भ्राप्त करने हेतु हृतसकल्प दिखायी देत 
हैं । इस बढते हुए अभाव को केवल अन्तर्राप्ट्रीय वर३्ता के विस्तार द्वारों पूरा क्या जा सकता 
है। 958 म प्रोफेमर रॉवर्ट ट्रिफिन ने बताया कि उसके पूर्व के दशक म अन्तरां्ट्रीय व्यापार 
वा विस्तार 3 प्रतिशत की बाधिक दर से हुआ जभकि स्वर्ण के उत्पादन में केवल $ धतिशत की 
दर से वृद्धि हुई थी। इस कमी को पूर्ति हेतु विश्व वे अधिकराश देशो ने स्वर्ण की अपेक्षा डालर 
का उम्योग प्रारमस्भ कर दिया जिसर परिगामस्वरूप डापर का सग्रह बढाया जाने लगा । एक शका 
यह उत्वन्त होगे लगी कि डावर की अनिश्चित काल तक पर्याप्त पूति भी उपलब्ध हो सकेगी अथवा 
नहीं। अगस्त 97। मे संयुक्त राज्य अमरीका ने 934 में निर्धारित 35 डालर प्रति औंस वी 
दर पर से डातर वी स्वण में परिवर्तनशीनता को समाप्त कर दिया, परिणामस्वरूप डालर वे प्रति 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो में विद्यमान आस्था भी कम होने लगी । 


जैसा कि ऊपर बताया गया है अन्तर्राप्ट्रीय तरलता सम्बन्धी कदिनाइयाँ बहुधा अमरीकी 
डालर एंव ब्रिटिश पौण्ड वी दुर्बलता के रूप में भ्रतिविम्बित होती हैं तथा इन दोनो मुद्राओं को 
क्षीण होती हुई शक्ति के साथ-साथ स्वर्ण की माँप भे वृद्धि होती जाती है। यह सवविदित है कि 
अनेके वर्षा से अमरकित व इगलेण्ड वो मोद्रेक आधेवार्रा परस्पर सहयोग से कार्य $रवे रहो हैं। 
जब नवस्वर 967 मे पौण्ड का अवमूल्यन हुआ तो अमरीबी डालर की साँग बटने लगी । घूँकि 
अगस्त 97[ तक डातर स्वर्ण के रूप म॑ परिवततंनीय था, अत पौण्ड स्टलिंग वे बवमूल्यन एवं 
डालर पर बढ़ते हुए दबाव के फलस्वरूप 967 के अच्तिम महीनों मे अमरीका वे स्वश-कोपा 
काफी कमी हो गयी। जहाँ 949 मे अमरीबय के पास लगभग 250 करोड डालर वे मुल्य वी 
स्वर्ण -कोप था मार्च 968 तक स्वश-क्रोप की मात्रा 24 करोड़ डालर ही रह गयी । इसी 
साथ ही अमरीका की डालर की स्वर्ण से ददलने वी सामर्थ्य भी वम हो गयी और अन्तव', जैसा 
कि ऊपर बताया गया है अगस्त 97[ मे ढालर वी स्वण में परिवर्तंतशीलता को समाप्त पर 
दिया गया । * 

उपयुक्त विवरण से स्प्ट है कि अन्तर्राप्ट्रीय तरतता का अभाव एक वास्तविक समशयां 
है और जब तक स्वर्ण-कोपों मे पर्याप्त वृद्धि नही हो जाती, विद्यमान मौद्विव कोषो पर देदाई 
और अधिक बढता जायगा जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय च्यापार एवं पूँजी के प्रवाह पर प्रतिरूत 
प्रभाव होगा । 


इन्ही कारणों से पिछते कुछ वर्षों स विश्व के बडेन्वडे मुद्रा विशेषज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
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की संरचना वी अन्तर्गत द्वी अथवा इनमे कुछ परिवर्तव करते अन्तर्राष्ट्रीय तरलता ये वृद्धि करने 
है किसी सूत्र (0गाएं4) की खोज में है। विभिन्न वि 
ई समस्या के निदान[हेतु निम्न सुझाव दिये है : 
[, स्त्र्थ का अधिमूल्यन (हैराँड प्लान), 
द्विफिन प्लान, 
« ब्म॑स्टीत प्लान, 
स्टाम्प प्रस्ताव, 
मोह्डिंग योजना, 
स्वर्ण पूछ बनाना, 
» जैकब्मन योजना, 
» रोमा योजना, तथा 
विशिष्ट आहरण अधिकार । 
इन सभी प्रस्तावों के ओचित्य एवं व्यावह्यरिकता के दिपय मे बार, जेड. अलिबर ( #, 
2॥0९7) मे शिया है, "इसमे कोई सन्देह नही कि ये सभी प्रस्नाव व्यावहारिक हैं, परन्तु शर्त यह 
है कि इनते ग़ल्वद्ध देश परस्पर वह छूट देने को तैयार हो जो इन प्रस्तावों की कार्यातविति हेतु 
आवश्यक है। परन्तु फिर एक प्रश्न उठता है कि इंत प्रस्तावों थे से किसकी कार्यान्यिति द्वारा कम 
से कम छूट देकर सदस्य देश पर्याप्त तरलता प्राप्त कर गरुते हैं।”” अब हम उपरिवाणित प्रस्तावों 
की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे 
स्वर्ण वा मधिमुल्यन (६०४४/४७४७॥ ० 000] था हैरॉड प्तान--सर रांय हैरॉड 
(8070 7२०५ छग्ाए०१) ने अस्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का 6क सरल समाधान स्वर्ण के अधि- 
गूल्यत के रूप मे बताया है। यह अस्ताव फरार्प के इस प्रस्तार के अनुरूप है कि स्वर्ध के! डालर 
मुल्य में वृद्धि कर दी जाय । 934 से स्वर्ण व फ डालर हे सम्बद्ध है और इस, अवधि से 
स्वर्ण का निरपेक्ष या वास्तविक मुल्य लगभग दूगना हो गया है। हैरोड में इसी आधार पर गुशाव 
दिया है कि डायर के रूप म स्वर्ण या मूस्य 70 डालर प्रति औतस कर दिया जाप, थो स्वण मेः 
वर्तंधान मूल्य (लगभग 35 डालर प्रति औस) से दुगदा है। इसका यह अर्प हुआ कि हैरोड प्लान 
के सच गार डालर वा 50 प्रतिशत अवमूल्यत किया जाना चाहिए । ₹फ प्लान हे अन्तगत भी स्पर्ण- 
माने के पुनस्थपिन हैतु स्वर्ण के मुल्य मे वृद्धि होनी चाहिए । 
गाधारणतया इस सन्दर्भ मे दो प्रमुस विचारधाराएँ व्यक्त वी जाती है। प्रथम विवारधारों 
के अनुसार विश्व में [934 से अय तक वस्तुओं तथा धाजुओं (हर्ष, चाँदी व तथा) देर सामान्य 
यूल्य-स्त॒र दुयने से अधिक हो गये हैं । स्पण का उत्पादन अब अधित लाभदायक नहीं रहे गया है 
फ्रयोकि इसका मूल्य 934 में निर्धारित स्वर पर ही स्थिर रह गया है जबति इसकी उत्पादन-ता एल 
मे बुद्धि होती जा रही है । विश्व के मौट्धिक कोपो में स्वर्ण को सादा में उत्पादन वे हवास वे बारण 
युद्धि होने मे अवरोध उत्पम्त हो गया है तथा इमके साय ही साथ स्वर्ण का सट्टा हेतु बदता हुआ 
उपयोग भी रवर् के अन्तर्राष्ट्रीय बोषो में चची आ रही जता के लिए उत्तरदायो है। हैँ वी 
ऐसी माम्यता है कि संपर्ण के मूल्य मे यूद्धि करने गे स्वर्श कयपों मे वृद्धि होगी और फतस्वष्प अन्त 
र॒प्ट्रीय तरसता में भी वृद्धि हा जायगी | इसके अतिरिक्त स्वर्ण बे मूल्य में दुदि होने एर संटूटा 
सागपन्धी गतिविधियाँ भी कम द्वो जायेगी । 
परस्तु स्वर्ण वे मूल्य में वुद्धि करने थे घिरोध में भी अनेश तह रिये जाते हैं। सं्वक्ययम 
प्रपन तो यह है कि स्वर्ग मे मूल्य में वर्ेमात स्वर ये कितनी अधिए बूद्धि की जाय? जंगसोति 
आज हम देसने हैं, स्वर्ण का मूल्य 38 डासर प्रति ओोग करने पर (पोटो-सी मृत्य-दर्द्धि बरने पर) 
यह धाशा बेधने सभी है कि स्वर्ण के भृत्य में वृद्धि होगी । इससे कतस्वह्प निजी व सरगारी भेतरी 


वश्ेप्नी ने अन्तर्राष्ट्रीय तरणता की बढ़ती 


छ 09० >३ ०७ ७ + ७ ७ 
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में विद्यमान डालर का स्वर्ण के रूप में सट्टे हेतु परिवर्बन होगा । इसके विपरीत, स्वर्ण के मुल्य 
में बहुत अधिक वृद्धि करन पर निजी स्व॒ग॒कोपो के मूल्य में ही वृद्धि नही होगी अपितु वेद््रीय वेकय 
को भी उनसे स्वण-कोणं वे मूल्य म वृद्धि होने के बारण अधिक मुद्दा नियमित क्रम की प्रेरणा 
प्राप्त हागी । इसवे' फलस्वरूप विश्व वे विभिन्‍न दशों म मुद्रा-्प्रसार वा स्थिति प्रारम्भ हो जायगी। 
इसीलिए वहुधा यह तक दिया जाता है विः चूंकि स्वर्ण-योप विनिमय वे माध्यम एवं अर्थ ने! सचय 
में योग देते है स्वग का मूत्य स्थिर रहना चाहिए । 

इसरे साथ ही एफ महत्वपूर्ण प्रश्य और भी उठता है। क्‍या सयुक्त राज्य अमरीका का 
भुगतान-असन्तुलन आधारभूत है ? पिछते पच्चीस वर्षों से हुई घटनाआ से स्पष्ट है कि ऐसा नहीं 
है । वास्तव म चालू खात म सयुकत राज्य अमरीका को बाकी हमशा अनुकूत रही है ॥ ऐसी स्थिति 
मे यदि डालर का अवमूल्यन किया जाता है तो अमरीका के चालू खाते वी अनुकूल वाकी बहुत 
अधिक हो जायगी जो सम्भवत अन्य देशों को सह्य न हो । इसब' लिए यह भी आवश्यक होगा कि 
डालर वे' साध-साथ अन्य देशो की सुद्राओ का भी अवमुल्यस क्या जाय अथवा स्वण व मूल्य वा 
स्थिर रखते हुए डावर वे मूल्य को यथावत्‌ रखा जाय 

एक तक यह भी दिया जाता है वि' रण व अधिमूल्यन का लाभ मुख्य रुप से उन दकशों 
को प्राप्त होगा जो स्वण का उत्पादन करते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका एव सोवियत रुस । राजनीतिक 
दृष्टि से दक्षिण अफ्रोका की आथिक शक्ति वढन पर रग भेद की नीति को और मप्रिक प्रोत्साहन 
मिलेगा जबकि सोवियत रूस वो आथिक शक्षित का विस्तार सयुक्त्र राज्य अमरीका ब्रिटेन, साम्य- 
बादी दीन आदि देशों के लिए एक सिरदद वन जायया । फिर स्वर्थ के मूल्य में 35 या 38 डालर 
प्रति मौंस मे चूद्धि करके 70 डालर कर देने से तरतता का बहुत अधिक विस्तार हो जाने की 
आशका है जिसके फलस्वरूप सुद्रा-प्रसार को दल मिल सकता है । परन्तु इसवे विपरीत यदि स्वर्ण 
के मुल्य म धीरे धीरे वृद्धि वी जाय तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्वर्ण के भावी मूल्य पर 
अटकरले लगायी जायेगी तथा सटद की प्रवृत्ति को प्रोत्माहुन मिनेगा। इन्ही सव बठिनाइयों वआश- 
काआ वे कारण हेरॉड प्लान को अधिक समथेन प्राप्त नहीं हो सका । 

2 द्विफिन प्लान (77राति। 0]570)--इस प्लान के अन्तर्गत अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर एक 
केन्द्रीय बैंक प्रणाली लागू बरने वा प्रस्ताव है। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉदर्ट ट्रिफित ने यह 
प्रस्ताव रखा है । यह प्रस्ताव सॉ्ड कीन्स के उस सुझाव पर आधारित है कि विश्व की भुगतान 
सम्यन्धी समस्याओं के हत हेतु एक अस्तर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ (॥7श्य0रश एश्थगाह 
एफ००) की स्थापना हानी चाहिए । ट्रिफ़िन का छुदाव है कि पृथक्-पृथक्‌ दो अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्थाओ--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानोप तथा विश्य-वेक--वरे स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय रास्‍्था स्थापित 
की जाय तथा समस्त कोपा को सम्मिलित कर दिया जाय ताकि अतिरिक्त कोपा के सृजन के बिना 
ही विउव के सुरक्षित कोषो के परिमाण म वृद्धि की जा सके । यह नया कोप, जिसे साधारणतया 
अपीशार बहा जाता है, उसी दर से साख वा सृजन करेगा जिम पर विश्व की अर्थ-व्ययस्था वा 
विकास हो रहा है। परन्तु साधारण रूप से साख सृजन को दर 3 से 5 भ्रीतशत रखने का सुयाद 
दिया भया है। ट्रिफिन न यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में 20% मुद्दा या वेकोर (88४०0?) 
को ही रिजवं मुद्रा के रुप मे श्रयुक्त किया जाय | 

परल्तु ट्रिफिन-प्लान वी भी काफी आलोचना की गयी है । आनोचका का क्यन है कि-८ 

(/) इस व्यवस्था से भी मुद्रा-प्रसार की आशका है, 

(0) यह प्रस्ताव इसलिए अव्यावहारिक है कि इसमे वेन्द्रीय बैंको की प्रभुसत्ता को समाप्त 
करने! विश्व-सस्था को समस्त अधिकार प्रदान करने की वात कही गयी है | केन्द्रीय वैक विसी भी 
मूल्य पर अपनी प्रभुसत्ता का परित्याग करना चाहेंग, तया 


(॥) यह प्वान “अल्प समय में ही बहुत कुछ करने” को आशा पर आधारित है। विश्व 
की मो द्वक व्यवस्था मे इतना वडा परिवतन केवल दीघकाल में ही लाया जा सकता है। 

3 बर्नस्टोन प्लान (फे्शाइटाप ?]क)--ई एम वर्मेस्टीन (जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्नोप 
के आथिक सलाहकार हैं) हे मुद्रानोप की वर्तमान सरचना के अन्वर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय तरलता ने 
विस्तार हेतु एव प्रस्ताव रखा है । वर्वस्टीन ने अन्तर्राप्ट्रीय तरतता को माँग को दो भागौ में 


< 
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बाहा जा सवता है हि मोल्डिंग थोजना केवल अल्पवालीन समस्याओं वा निदान बर सवठी है तथा 
अमुख मुद्राओ गर अल्यवालीन दवाव कम कर सकती है । 


6 स्वर्ष-पूलत (008 79००)--यूरोप के केन्द्रीय बैंक इस दिल्ला में प्रयास वर रहे है वि 
25 करोड डालर व मूल्य वा एवं स्वर्ण-पूल बनाया जाय । उनकी ऐसी योजना है वि इस स्वण का 
उपभोग खुले बाजार म स्वर्ण के भावो में होने वाले उतार-चढावी पर नियन्त्रण हेतु किया जाय। खुले 
बाजार में स्वण वा मूल्य बहुत उँचा हाने पर इस पूछ में से स्वण बेचा जाय तथा स्वर्षे का मूल्य 
बाजार में कम होने पर इस पूल म बाजार स स्वर्ण खरीदकर जमा किया जाय । सर्व्रणें वा मृल्य 
35 डालर जति औध पर स्थिर रखने वा प्रावधान रखा ग्या। भिस्टर रांवर्ट रोसा, अमरीकी 
भूतपूर्व वित्त उपमन्त्री, ने एक आपातकालीन मुद्रा-कोप (८०७7८००७ 5७४०) का सृजन करने का 
प्रस्ताव रखा जिसवे अनुसार अमरीका ने यूरोप की मुद्राओ का एक सुरक्षित कोप बनाना प्रारम्भ 
ब्र दिया है ताबि समय-समय पर डालर एवं अमरीवा के स्वर्ण-कोपा पर पडने वाले दबाव को 
चहन किया जा से । परन्तु विशेषज्ञों बी ऐसी मान्यता है कि य सब तदर्थ (40 800) विधियाँ 
हैं। विश्व बे बुछ देशों मे आज भन्‍दी वे आसार दिखायो देने लगे हैं और उपर्युक्‍्त्र विधियाँ न त्तो 
मन्दी को रोबने में सहायक हो सकेगी और न ही अन्तर्राष्ट्रीय तरलता बी समस्या का समाधान 
प्रस्तुत कर सकंगी। ध्रो दूधा के अनुसार यदि सामान्य कीन्सियन विधियों का उपयोग क्या जाना 
है तो यह और भो आवश्यक हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता वी पूर्ति मे वृद्धि की जाय ।' 

7. जेफ्ब्सन योजना (/300050॥ शाआ)--मिस्टर जेक्ब्सन अन्तर्राष्ट्रीय भुद्रा-गोप वे एक 
भूतपुव धयन्ध-सचालक, ने बनस्टोन प्यान वे अनुरूप ही एवं योजना भ्रस्तुत को है जिसने अनुसार 
पयाप्त अतिरेक वाले दशों के पास तैयार वोष रखन वा प्रावधात्र है जिसका धाटे वाले देशो वे लिए 
तुरन्त उपयोग किया जा सबे । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-क्रोप वे अतिरिक्त विश्व को अमुख 
मुद्राओं वा एक काप रखबर इन पर होने वाले दबाव का कम किया जा सकता है। उक्त योजना 
के अनुसार घाटे वाले देशो वे! लिए इस कोप का उपयोग करने का प्रस्ताव है। 


सिद्धान्तत यह योजना बडे देशो ने स्वीकार कर लो हैं तथा प्रमुस्त मुद्राजा का 6 बरब 
डालर प्रूल्य वा एवं वोप भी बना लिया गया है। इस कोप को ऋणदाता कलद' का नाम दिया 
गया है तथा इसमे बारह प्रमुख देश सम्मिलित हुए हैं । विन शर्तों पर किसी विशिष्ट मुद्रा के रूप 
मे ऋण दिया जायगा, इसका निर्णय ऋण देने वाले दश पर छोड दिया जायगा। इसबा यह अर्थ 
हुआ कि अ्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-नोप की प्रभुसत्ता का एक अश अब इस क्लब द्वारा अधिग्रहण कर लिया 
गया है। फिर भी, यह तो बेवल समय ही वतायेगा कि ऋणदाता क्लब किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय 
त्तरपतता वो दीप॑वालोत समस्या के निदाव से सहायवा हो सकता है। 


8 रोता गोजना (77४ 7००५७ 780)--962 की कन्‍्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-क्रोए वी वापिक 
बैठक वे! अजसर पर अमरोवा के भूतयूव वित्त-उपमन्त्री रॉबर्ट रोसा ने भो अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में 
वृद्धि हेतु एक योजना प्रस्तुत वी । उनकी इस योजना के अनुसार भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय दरलता में 
बृद्धि हेतु किसी सीमा तव सझ्पर्ण की मात्रा मे बुद्धि करनी होगी तथा विसी सोमा तब सुरक्षित 
कन्द्रों ([0$८:४८ ८धएत८$) वी स्थापना बरनी होगो ॥ जिस प्रक्मर आज बे स्वर्ण-विनिमयमान के 
अन्तगंत विभिन्‍न देश अपने विदेशी कोपा को दो मुख्य मुद्राओ--डालर व॒स्टर्लिंग पोण्ड--रे रूप 
म रख सवते है और जिस श्रकार इन मुद्राआ की पूर्ति म हुई वृद्धि ने अन्तर्सप्ट्रीय चरलता से वृद्धि 
बी है, रोसा योजना के अन्तर्गत भविष्य मे विभिन्‍न देश अपन सुरक्षित बोप (२८५८६८ ४००) 
डालर व पोषड स्टलिय वे अतिरिक्त अन्य सुद्राआ के रूप से रखने को स्वतन्त्र हागे। दूसरे शब्दों 
मे, रॉबर्ट रोसा वी योजना ट्रिफिन योजना से भिन्‍न है। यह स्मरणीय है हि ट्रिपिन योजना वें 
अन्तगेंत याप्ट्रीय मुद्राओं को अन्तर्राप्ट्रीय सुरक्षित कोपा वे रूप से रखना खतरनाव है फ्योति, ज्ना 
कि ्विफ्तित ने कहा था, इससे अत्पफालीन शोणें में सट्टे हेतु प्रभाव भें वृद्धि होने को आशवा है। 
इसे ट्रिफिन ने यम मुद्रा (0: क्रण76७) की सज्ञा देते हुए चहा कि इस मुद्रा का सटूदे हेतु उपयोग 
उन देशो के बीच होगा जिनको मुद्राएँ रिजर्व हेतु प्रयुकत वी जानी हैं। रोसा ने नं बेवल इस व्यवस्पा 


] ४. 0 ए30003, डत्शाग्कॉट हलेडाउक का वैदासजाएगार्दों उो2व९, ए- 226: 
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का अनुमोदन किया अमितु इगका उपयुक्त झूथ में विस्तार करते का भी सुझार दिया और शासर 
ये पौष्ठ के अधिरियत अस्य मुद्राओं का भी इस योजना हेसु उड्योग करने का आह्वान किया ताझि 
अम्तर्राष्ट्रीय चरतसा की रागस्या की गस्भीरता कमर हो हक । 


अस्तराष्ट्रीय परंदाकोप की स्थापना के बाद यह अप्रेशा की सेवी थी कि अन्तराष्ट्रीय 
संरतता की गगरयां का काफ़ी सीमा लक समाधान हो जायेगा । परन्त यह कपेक्षा पूरी नहीं हो 
सकी । ऐसा अनुभय जिया जासे लगा कि विरोधी राजनीतिक धारणाओं के वगरण गभी देश एक 
बटोर व्यवस्था हे येधने को तैयार नहीं थे। ऐगी दशा मे दो प्रयुस प्रश्न उपस्थित हुए : [/) 
वितिमय-दरी गे गितना लचीलापन रखा जाय ? [#) रिजव कोपों का स्वरूप वया ही तथा उनकी 
भूमिफा पया हो ? 

जहाँ प्रथम भएन मे रामाधान हैगु विभिन्न देशों ने स्थिर बरन्तु रामायोजन धोग्प सिनिमय 
दरो का फार्मूसा स्थीयगर करते हुए मुद्दा-कोप के तत्वावधान गे मुद्राओ को भ्रवाहित (]03) करते 
की गहसति णताई, यद्दी रिजय कोपें के नये स्वाह्य की कवश्ययता को अनुभव करते हुए डालर के 
कचान पर अस्य किसी विकल्प यो प्रतिस्थापित करते का निश्चय किया गया। वस्तुत बहुत से देश 
सपने कोष डालर में रतने का विोध कर रहे थे, क्योकि उन्हें आशका थी हि भविष्य मे शासर 
का अवधूत्यत हो सकता है। इसीलिए गातवें दशक में अन्तर्राष्ट्रीय शदतता को बढ़ाने हैतू विशेष 
आद्वरण अधिकारों (8708) का सुजन किया गया इस अन्तराष्ट्रीय मुद्रा वा अस्तरब्द्रीय मुद्रा 
कोष द्वारा !970 मे यहूली बार रादस्य देशों को आवटत विया गया । 


9, विशेष आहरण अधिकार (8960० ए2फसा8 शा|5])--इस नवीत व्ययत्था के 
माध्यम से पिछते फुछ यर्षों गे अन्तर्राष्ट्रीय तरणता मे पर्षाण्त धूद्धि फी गयी है। हासने ऊपर यह 
देषा था कि ट्विफिनें योजता के अन्तगत अश्तर्राष्ट्रीय गुद्रा-कोफ को बहू अधिए्रार दिया जाता था 
फि वहू आयश्यवता बाल देशी ऐो गयी सुद्दा उपलब्ध कराने हेतु सामोस्य बेहिंग व्ययस्था है 
अत्तगंध ही! आयश्यप कदम उठाये । ,यहू अधिकार छा परम्पशागव विधि में भिन्न था शिशके 
अनुगार पूर्व-तिर्धाणित फार्मूने के अस्त प्रत्येक देश को निश्चितत मारा थे ग्रिंशी गुदा उपलब्ध 
कराते का प्रायधाव था । परलु 966 में एमिजर घरुपष (छागशग:८ 000१ ने दंग गड़ें देशी 
तथा भंत्तर्राष्ट्रीय भुद्दी कोप को प्रस्तुत एफ रिपोर्ट में इस योजना को दुकुरो दिया तथा दंगे 
अधिष्य में पार्षान्यिति के मोग्य गे मोनते हुए लिएा, “हम इसे बात से शाहमत हैं. कि विभिन्‍न 
देशों के प्रतिशूल भुगताग-शस्तुलन बी डीक करते हेतु जानबूड कर कोई रिजरई नहीं बनाया जाता 
चाहिए 7 इसके विपरीत, पढ़ उपयुरत मानों गया दि *अतिरिषत रिजय गायनों वा विगरण 
किसी पूर्ण-समस्त साम्रास्य फार्मूले (उदाहरण के लिए, अल्वरष्ट्रीय शुद्रा-कोय जे बोटे) दे अनुसार 
होना परादिएँ 

जून 966 मे दग यह्टे देशो के सत्वियों एदं परनेशें की हेंग (9०20९) में आयोजित 
बैटक गे एमिंजर (दिपोर्ट प्रस्युत वी गयी तथा उसी यई अन्तरा्ट्रीय मुद्रलोय बी बादिक चर मे 
दंग पट विवार शिया गया। सभी प्रागर के विवारों के परीक्षण के बाइ जरा रीय सुटाक प्‌ की 
पितम्यर )967 भे रियो दे जजेरों (प्राजीड) थे भापोशित दरठक मे विशेष आहरण भधितर 
(590) सागर करते हेतु अ्तिम निर्णप लिया गया 4 


हा07 मी स्थापना एवं इनलओी स्थायहारिश् रूप से कार्यानिति को अस्तरष्ट्रीय 
सौदिक ध्यवस्धां मे एक महर्यपूर्ण उपलस्धि साना गया है सदा हेसा खाना भाने सगा है हि एन 
अधियाएों ते अल्तर्राष्ट्रीय सोदिक सहयोग को यद्ाने में काफी सहायता वी है। रौप जेजिग्स [003 
उलायंत) का यद कक सच है प्रतीय होता है, “मौडिश स्थवष्था दे विशाग थे 5 के 
गहर्वपूर्ण योगदार से अतिरिक्त विश्श भी णटिस परस्तु वास्तवितत समस्याओं के सपाधान हतु अस्त« 








। 2ए07ए0ं (009, विलिाबाकिश टट०॥०ाल 27०9०05, (978), पु -4. 
2 शिक्षाभाएट रिव्णा, एडआजउड 37 झा 98 (4), ब०एण८५ 8) वजिक्मा ८७, सद्ासाक्रवाएक्‍वाँ 
जमिटगा> (००#तब्राल, 4945-967, (967), 9 26. 
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रॉप्ट्रीय सहयोग वा भी ये अधिकार एवं उल्बृष्ट उदाहरण भ्रस्तुत करते हैं।” 508 
* प्रशासन या माध्यम से सुरक्षित-सूजन” (क्‍6९६८ टाल्जाण0 फाणपड़ी। 9तागाक्राय्राणा) वे 
आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय तरतता का पवन्ध बरने वी नीति पर आधारित है । वह व्यवस्था ठीक 
उमर घरेलू नीति ये अनुरूप है जिसप्रे अन्तग्गंत वोर्ट सरकार मुद्रानस्फीति को टातते हुए देश वे' 
वितास हनतु वित्तीय प्रउग्ध करती है । 

800 क अन्तर्गत मुद्रा-कोप वे प्रत्येक सदस्य देश को उसके कोट व अनुपात में विशेष 
आहरण अधियार दिये जायेगे। इस व्यवस्था वे अदुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा-क्रोप वे बन्‍्तगता 
एक़ प्रथक खाता खोला जायगा। मुद्रानक्षोप वे पास अब दा खात हाग । एवं म॒ तो मुद्रा-कोप वे' 
सामान्य लेन-देन का विवरण होगा जवबि दूसरे में 500 से सम्बद्ध लखा-जोखा हागा। 
इस प्रकार मुद्रा-कोप वे साधारण साधना से भित्र तौर पर 507 के लिए नये खोला से 
साधन जुटाये जायेंगे और इनका विवरण भी इसी प्रकार जत्ग रूप मे होगा | दुसर शैब्दो मं, यह 
व्यवस्था अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-कोप के माध्यम से विभिन दशा के खातों का हिसाब चुकता करने हेतु 
लागू वो गयी है परन्तु इस प्रश्निया मे न तो स्वर्ण का उपयोग क्या जाता है और न ही पत्र-मुद्रा 
का । 800 से सम्यद्ध निम्न प्रावधान महत्वपूण हैं 

(0) इनमें भाग लेने वाल देश को उसवे मुद्रा-क्ोप में विद्यमान कोट के अनुख्य विशेष 
आहरण अधिकार दिये जायेंगे तथा उसके खाते मे यह्‌ अधिकृत राशि दज कर दी जायगी, 

(7) य विशेष आहरईण अधिकार एक वार मे पाँच वप वे लिए दिये जायेंगे, 

(॥0) भाग लेन वाले देशो को यह छूट होगी कि वे आपस भ इन विशेष आहरण अधिकारों 
ब थपनी मुद्राआ का विनिमय कर लें, 

(४) सदस्यों वा भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयो को दूर बरने या अन्य विशिष्ट आव- 
श्यवताआ की पूर्ति हेतु इन अधिकारों का उपयोग करने वी छूट होगी, परन्तु अपन मौद्धिव सुरक्षित 
(7२९४८:४८) मुद्रानकाप क पास अपनी जमा राशि से स्वरुप वा बदलने हेतु इनका उपयोग नही 
कर सकेंगे । इस सन्दर्भ म यह जानना महत्वपूण है कि अन्तर्सप्ड्रीय मुद्रा-काप वी उपयुक्त उपक्षाओ 
के आधार पर किसी भी सदस्य द्वारा 307 थे उपयोग अथवा इसक औचित्य को चुनौती 
दन का जधिकार नही है, फिर भी मुद्रा-कोप इन अधिवारों का उचित उपयोग न करने पर क्सो 
सदस्य देश से विरोध अवश्य प्रकट कर सकता है। &07 के प्रवन्ध हेतु मुद्रानोप बुर्छ 
नियमा का पालन करता है जो इस प्रकार हैं. (अ) समय-समय पर मुद्रान्वोप प्रत्यवु सदस्य दश 
की रिजवं स्थिति, रिजव की सरचना तथा विशेष आहरण अधिकार वी शेप राशि वा मूल्याक्न 
करेगा, तथा (व) मुद्रा-कोप उन देशो को अधिकृत करेगा जो प्रतिकूल अनुपात वाल है, अर्थात 
जिनके पास कोटो वे अनुपात से कही अधिक स्वर्ण-कोप विद्यमान है। इन दशों को मुद्रा-कोप ने 
पास मुद्रा जमा करनी होगी तथा इन मुद्राओं का उपयोग अन्य देशों द्वारा किया जायगा । 

इन प्रस्तावों क आधार पर 3 अक्टूबर, 4967 को दस बडे देशों के गवरनंरों ने प्रवन्ध- 
सचालको वी सिफारिश मानते हुए विशेष आहरण अधिकारों को प्रचलित बरने का निर्णय ल्या 
तथा साथ ही यह भी निर्णय लिया कि इन अधिका यो का आावटन विशिन्न देशा के दीच किस प्रवार 
होगा । जनवरी 970 को 809४ का प्रथम आवटन क्या गया। इस समय तक अनन्‍्तर्राप्ट्रीय 
मुद्रा-कोप के 5 में से 05 देशो ने इस योजना में सम्मिलित हाने हेतु सहमति व्यक्त 
कर दी थी। #णर का आवटन समान रूप से क्यां गया। प्रत्येव भाग लेने वाल देश 
को इसके कोटे वा 6 8%, ध्दान किया यया । भारत का प्रारम्भिक भाग 2 6 करोड डालर 
(94 बरोड रुपय) का था। उसी वर्ष अक्टूबर में गवनरों की वेठक' में यह निणय लिया गया कि 

4 जनवरी 497] व | जनवरी 972 को आवटित राशि मे वृद्धि वी जायगी । 

इस प्रफार प्रारम्भ म॑यह योजना 3 वर्ष के लिए लागू की गयी । 970-97 एवं 
972 ज्मश 3॥ अरब, 3 अरब व 3 अरब विश्येप आहरण अधिकार आवंटित किये थये 
दूसरी वार 979 से 98] तक के तीन वर्षों सम 4 विलियन 507२5 प्रतिवर्ष की दर से 2 ] 
विलियन 80₹5 वा आवटन क्या गया है। इस प्रकार 50725 वी अब तब बुल राशि 2 4 
वितियन 9075 है। जधिकाश देशो, मुस्यतया विकासशील देशों, द्वॉंश यह माँग वी गयी है कि 
7982 तथा बाद के वर्षो में भी योजना का अन्तर्गत आवटन किये जायें तथा इनकी राशि 8 से 30 
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वितियन श98 अतिबपं हो / परन्तु अभी तक इतके लिए सहमति आ्त नहीं हो सको है । बड़े 
औद्योगिता देश विस्तार का विरोध कर रहे हैं। उनका तक यह है कि इसमे अन्तर्राप्टीय तरतता 
बढ़ेगी जिसमे बतेमाग गुद्रा स्पीति के दवाव बढ सकते हैं। परन्तु यहू तक विराधार है। 





तालिका 5 

प्रतुस देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में रिजर्द स्थिति (वर्ष के अन्त से) 
(करोड 80% मे) 
देश पठ70 [9 प572 [975 इ977 952 
से. राज्य अमरीका 4450 26 820 3796 ॥650 न 
प्लिटेन _ 280 80 520 540 ]730 तन 
पप्तिचमी जर्मनी 360 4720. 290. 2750. 320 न 
जापान 480 440 4690 4020 90 च+ 
स्विदुजरलैएड 540 640 700 70 4440 न-+ 
इटली 540 630 560 539 960 च-+ 


बड़े भौद्योगिक देश 
(योग) 6580 8880 9750 9600. 43940... 48520 


तेल-निर्यात॒क देश 


(योग) 500 780 7000 7200... 6270 800 
अन्य विशासशील देश हे 
(घोग)_ 7390 450 990 2460 4540  7220_ 


शाभी देशो का योग. 9320 ]2370 4680_ 5260 26280 34240 


50॥९९ ५ #/शिदरकावो सबक्षादंत। 5/ब5765, 25९9 ॥. एि क्षा॥एव 
ए०एछुणा$ बा6व 765०5 9 एएकल)८३ थत विद्धाए८, 982-83 

तालिका 5 | में 970 से 3] मां, 982 तक ब्िशय के प्रमुख देशों या देशों के समुद्दो 
में अल्तर्राप्ट्रीय पुद्रा-कोप की रिजर्व स्थिति में हुए परिवर्ततों को दर्शाया गया है । 

इस प्रशाद कुल मिलाकर ।970 से 982 के बीच मुद्रान्‍्कोप के रिजर्ज तोन युने से भी 
अधिक हो गये । संबोधिक वृद्धि तेख विर्धातर ओपेक देशो की रिजर्व स्यित्रि में हुई जदडझि अमरीका 
के सत्दर्भ में यद पुद्धि मेवल दस प्रतिशत ही रह पायी । ब्रिटेन मे भी अपनी स्थिति में हाल के वर्षों 
में काफी सुधार किया है। 970 के बाद एक वर्ष में ही ब्रिटेन के रिजंय 360 करोड़ 507 से 
बढ़कर ।,730 करोड 5707 हो गये ) 

पद्वि विश्य पे अधिहत सुरक्षित कोषों (/१८5८४८ 79७90) की अगति की ओर दृष्दिपात 
किया जाय तो 970 भे स्वर्ण, गा री तथा देशों वे विदेशी विनिमय ोधों में बुड 9,320 
करोड़ 90% के रिजवे थे इनमे से अमरीया के पास ,450 करोड़ 5098 के ये जमनी के पाग 
],360 करोड़ $07 के रिजय विद्यमान थे। जापान येः पा बेवल 480 करोद 57)7 के बुल 
रिजव॑ ये । विश्व वेः राभी रिजवं का मृत्य 34 240 करोडइ $07 हो यया । 

पपुक्त पिउरण से यह स्पष्ट है. कि विपत शुछ वर्षों मे मद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता भी 
क्षमता में बुद्धि हुई है परन्तु कुछ देशों बे: पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं य स्वर्ण का जमाव कापी बढ़ा 
है जबकि सेल-निर्यातझ ओपेक देशों के अतिरिक्त अन्य विकासशील देशों, ब्रिटेन ये अमरीरा गो 
रिजय स्थिति में अवेज्ञाइत बहुत ही कम सुधार हुआ है ॥ विश्व के सभी प्रतार ने सुरक्षित कोपौ 
(ए८४८ा४८ ['एग63) में एथिया तथा अफ़ीजा थे! पिछड़े दर देशों शा अनुपात 950 में 8५ था 
जो 960 में पटाएर 5 प्रतिशत रह या तथा ६982 मे अस्त से थोड़ा सा बदुगर 7 4 प्रतिगत 
हो गया $ इससे यह हाप्ट है कि अन्तर्राष््रीय स्वर्ण विदेशी विनिमय एवं मुद्लोप में स्थित खुए« 
शित कोपों के वितरण की विपमता में विगत बर्षों में बूद्धि हुई है । 


]. 7 #॥90५ ए८०॥, 984. 


252 | अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


विशेष आहरण अधिकार प्राप्त देशों की सख्या 970 में 05 थी जो 97] में बढ़कर 
09 तथा मई 982 में पुत बढ़कर 46 हो गयी ) 3] अक्टूबर, 976 को इत देशों के कोटे 
की कुल राशि 2,920 करोड 9070 थी । ]974 मे स्थापित को ग्रयी मुद्रान्‍करोप की अन्तरिम 
समिति ने जनवरी 976 में किगस्टन (जमेका) भे हुई बैठक मे यह निर्णय किया था कि मुद्रा- 
कोप के कुल कोटा राशि में 325 प्रतिशत वृद्धि की जाय | मुद्रा-कोप में यह वृद्धि अल 978 
से लागू हुई है। सदस्य देशो के कोटा में अलग-अलग वृद्धि बी गयी है । इसके परिणामस्वरूप मुद्रा 
कोप के साधन 2,920 करोड 50२ (लगभग 34 बिलियन डालर)' से बढ़कर 3,900 कराड़ 
507 हो गये है । पुन सितम्बर 978 में समिति मे सभी देशों की कोटा राशियों मे 50% वी 
और वृद्धि का सुझाव दिया । अत. 980 के अन्त तक सम्पूर्ण कोठा राशि 3,900 करोड 80०8 
से बढकर 5 860 करोड 8707 हो गयी । मुद्रा-कोप के नियमों वे! अन्तर्गत यह आवश्यक है कि 
कोटा राशियो का सामान्य पुनविलोकन कोप के गवर्नर मण्डल द्वारा पाँच वर्ष वी अवधि में कर 
लिया जाना चाहिए। फरवरी 983 में मुद्रा कोप की अन्तरिम समिति ने सुझाव दिया है कि कोटा 
राशियों मे 47"5% वी बुद्धि की जाये जिससे कोटा राशि 6] विनियन 5075 से बढ़कर 90 
बिलियन $7075 हो गयी । 

इन विशेष आहरण अधिकारों को काग्रजी स्त्रणंमान भी कहा जाता है क्योकि इसमें निहिस 
मुद्रा के पीछे सिर्फ अन्तर्राप्ट्रीय मौद्धिक सहायता की भावना निहित है तथा यह मान लिया जाता 
कि विभिन्न देश अपने निर्यातों तथा पूंजीगत भुगतानों वे लिए इसे स्वीकार कर लेंगे। सवसे अधिक 
मुख्य वात तो यह है कि इन भुगतानों के लिए किन्ही मुद्राओं का हस्तान्तरण मही होता अपितु इन 
भुगतानों का बेखा-जोखा मुद्रा-कोप के खातों भे ही किया जाता है । यही नहीं, इनके हारा विभिन्न 
सरकारो को यह सुविधा दी जाती है कि वे अपने निर्धारित स्वयं एवं विदेशी विनिमय कोप में उन्हें 
आबृटित विशेष आहरण अधिकारो को सम्मिद्धित कर तें और इस प्रकार अपनी मुद्राओं की स्थिति 
को सुदृढ बना लें । इन विशेष अधिकारों के पीछे हाल ही के महीनों तक स्वर्ण को गारण्टी रहती 
थी । ऐसी व्यवस्था रखी गयी है कि जिन केन्द्रीय वैको पर माँग का दबाव है वे उन्हें आवटटित विशेष 
आहरण अधिकारो को अन्य वेन्द्रीय बैंको को वेचकर बदले में उनकी मुद्राएँ प्राप्त कर लें। विशेष 
आहरण अधिकारो को खरीदने वाले केन्द्रीय “बैक इन्हे अन्य आवश्यकता वाले केन्द्रीय बैंको को तब 
बेच सकते हैं जब उनकी स्वय की मुद्राओ पर माँग के दवाव में वृद्धि होने लगती है। विशेष आह- 
रण अधिकारो की योजना 704 तथा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक व्यवस्था के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 
कदम है। यह योजना विकासशील देशो के लिए विशेषरूप से लाभप्रद हो सकती है क्योकि इन देशो 
के तरल कोप वहुत सीमित हैं, तथा इनकी अन्तर्राप्ट्रीय तरलता की माँग बहुत अधिक है । किस्तु 
यह कह देता बनुपयुक्त नहीं होगा कि जिस प्रकार से यह योजना लागू की गयौ है उससे अल्यविक- 
सित देश सन्तुष्ट नही हैं ॥ इस योजना के अन्तर्गत 57075 का वितरण सदस्य देशों के वर्तमान कोटो 
की जतुपाफ ने /तियए नपर है जता रफ़्फा आिफाणा कऋपा पश्क्फ के ,दिफातिए शोर करो ,पिस्कर है 
अल्पविकसित देशों की विदेशी विनिमय को माँग अपिक है तथा न्यायप्रर्ण भी है, अत 80ए85 का 
अधिकाश भाग उन्हे मिलना भी चाहिए । अब आवश्यकता इस वात की है कि भविष्य में इबवा 
विस्तार करके इनका आवटन इस प्रकार क्या जाय कि विश्व के अल्य-विकम्ित राष्ट्रो को अधिक 

साधन सुलभ हो सके । है 

विशेष आहरण अधिकारों के परिणाम 
(फिए/7९4770र5 07 50ए'४] 


हमे यह स्वीकौर करना होगा कि विश्व के मुख्य देश आज समूचे विश्व में मौद्रिक रिजवं 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की व्यवस्था में अमरीका के डालर का लेखे को इकाई (एंग्राए रण 
ै०००णा।) के रूप में प्रयोग क्या जाता था; अन्तर्राष्ट्रीय मौदिक सक्टट की स्थिति उत्पत्त 
होने पर डालर का मूल्य अस्थिर हो यया तथा भव डालर के स्थान पर 87270 का अ्रयोग ऐेखे 
की इकाई के रूप से किया जाने लगा है। इसका सुल्याकन विश्व की 26 अय्ुख मुद्ाओ के 
मूल्यों में होते वाले दैनिक परिवर्ततों के आश्ार पर होता था, किन्तु --98] से 5 प्रमुख 
मुद्राओ के आधार पर मूल्याकन किया जाने लग्रा है 
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बढ़ाने हेतु प्रथत्तशील है--विशेष आहरण अधिकारों के द्वारा विशेष रूप से ये देश लाभान्वित होगे 
जो भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयों, अस्थिर विनिमय दरों एवं उनकी मुद्राओ के सन्दर्भ मे चल रही 
सद्द प्रवृत्तियों ये प्रताडित है । इसी प्रकार, इन विशेष अधिकारों के विकासशील देशो को दृहरा 
जाभ होगा । एक तो यह कि उनके आहरण अधिकारों में वृद्धि मे उदकी अनेक समस्याओं की गुरुता 
कम होगी और दूसरे उन्हे विकास कार्यों के लिए पर्याप्त आधिक सहायता प्राप्त हो सकेगी । मिस्टर 
थी थी. श्वाइजर (8०४2०) का कथन है, “मेरा ऐसा विश्वास है कि अब सहायता की राशि 
एवं क्वालिटी मे पर्याप्त सुधार हो सरेगा एवं व्यापार तथा भुग्दात आदि मे आने वाली बाधाओं 
को दूर करवा सम्भव होगा ॥/!! 


प्रिशेष आहरण अधिकारों की मूलयोजना के अनुमार किसी देश की औसत जमा उस्ते आव्ति 
राशि का 30% होनी चाहिए | दूसरे शब्दों मे, किसी भी सदस्य देश द्वारा विशेष आहरण अधिकार 
का औसत दैनिक उपयोग किसी भी पांच वर्ष की अवधि में इस आवंटित राशि के 70% से अधिक 
नही होना चाहिए | इसौ बिना शर्त तरत्नता की सुविधा हेनु सदस्य देश विशेष आाहरण अधिकारों की 
प्राप्ति से धूव॑ उत्सुक थे । 

परन्तु विशेष आहरण अधिकारों से अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का पूर्ण समा घात विकल 
भायगा, यहू मान लेना एक भूल होगी । इत विशेष अधिकारों के प्रचलन के विद्यमात रहते हुए भी 
स्वर्ण की प्रभुमत्ता को गमाप्त करना सम्भय नहीं होगा। ये अधिकार स्वर्ण की कमी की पू्ि करने 
में अवश्य सहायक हो सकते है | विशेष आाहरण अधिकारों के विषय में प्रोफेसर पॉल एन्जिग ते कहा 
है कि स्वर्ग-व्िनिमपमान के अन्तगंत तो स्वर्ण साख के आधार के रुप में दो वार कार्य करता है, 
जबकि भवीन प्रणाली गे इशका योगदान तीन बाद होगा 4 प्रो एन्जिय (7707 पाशटाह) ने आगे 
कहा कि स्वेग के स्थान पर कोई भी दूसरी व्यवस्था राग्मान्य परिश्यितियों में तो कार्य करेगी, 
परन्तु असामान्य परिरिथितियों में अत्येक् बैड अयने विशेष आहरण अधिकारों के व्यूनतम कर देया । 
उनके गतासुगार अगसरागास्य स्थिति में यह भी शम्भव है कि कृछ सरकारें ट्रम योजतां से स्वयं को 
सर्वेषा पृथक कर खें। प्रो एन्तिंग ने लिपा, “309 ने अविरत रूप से सुद्गा-फोति को 
प्रोर्साहम दिया है। सम्भव है कुछ देश स्थायी भुगतान-असन्तुलन फी स्थिति में मा जायें तथा आाण 
की अपेक्षा आधारभूत भुदाएँ एवं विनिमय और अधिक भेद्य (४४॥॥श००८) हो जापें /? इस 
प्रगार, जब त स्वर्ण की प्रभुसता विदमान है, विशेष आहरण अधिकारों के माध्यम से अन्तर्रा- 
प्डीय तरलता की समस्या के पूर्ण निदान की कोई समरया नहीं होगी । 

परस्तु जैसा कि ऊपर काया जा चुका है, “अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-कोप ने स्वर्ण वी ब्रभुझत्ता 
को तंगभग संगाष्त करने का निर्णय लिया है | कीप थे: पास विद्यमात स्वर्ण में गे 25 करोड़ भौस 
को चार बप॑ से ही बाजार मूत्य पर बेबने तथा २5 करोड और स्वर्ण को रंदस्‍्य देश को बेचने 
बंद कार्य 976 मे प्रारस्म कर दिया गया है। इस बिली से प्राप्त साभ को एक ट्रस्ट कोप में रपा 
जायगा। टुस्ट कोष में जमा 807 को अत्यधिक प्रतिकूत भुगतान भन्‍्तुदत घाले देशों की सहा- 
यताय ६१, ब्याज पर भ्रयुक्‍त्त किया जायगा ।/? इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सरलता में बुद्धि हेतु 
सदस्य देशों को करेस्‍्मी को अधिक महत्व दिया जायगा । सदस्य देशों को उतकी सुद्रा की पुन 
गबी हो स्व के स्थान १र अन्य देशों वी मुद्राएँ (उनको स्वोकृति से) जमा कराने वो छूट दी 
गयी है । 

अस्नु, शुदा-कोप ने अन्तर्राष्ट्रीय तरतता भे वृद्धि हेतु पिछले बुछ वर्ष! मे एक ओर तो 
डागर मे; वचस्व को समाप्त करई विशेष आहरण अधिकारों के रूप मे समस्त लेखानजोखा प्रारम्भ 
किया है वही स्वर्भ की दुर्लभता से वीडित देशो वी सहायता स्पर्ण-कोप वे छठे भाग को वाजार 
में वेषसा प्रारम्भ विया । 
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बुछ अधंशास्त्रियों की ऐसी भी मान्यता है कि इस विधि को एवं आपातवालीन आयो- 
जना के रूप मे रखा जाता तो इससे सम्भवत किसी वड़ें विदेशी विनिमय सकद को टालने मे सहा- 
यता मिल सकती थी । इसके फतस्वरूप अतिरिक्त तरल साधनों की सहायता से सट्टा प्रवृत्तियों को 
भी नियन्नित वरना सम्भव था। परन्तु चूंकि विशेष आहरण अधिकार लागू किये जा चुके है, इस 
नयी विधि द्वारा उपलब्ध नये साधनों का उपयोग« भो विक्ासोन्मुख अप॑-ब्यवस्था को सामान्य 
(700८) बावश्यवताओ वी पूर्ति हेतु दिया जाने लगा है। अस्तर्राष्ट्रीय तरलता स इतनी अधिव 
(सामान्य) वृद्धि एव विभिन्‍न दशों वी इसवी सरल उपलब्धि ने इन देशों म मूल्य-वृद्धि मे काफो 
सहायता दी है । अनुमानतः पिछले बुछ्ठ वर्षो में 80-]00 करोड़ डापर के सुरक्षित काप इस विघ 
की कार्यान्वित्ति म प्रशक्त किये जा चुडे हैं । इस प्रकार विश्व की तरलता समस्या का स्थायी हल 
अब भी काफी दूर प्रतीत होता हे । 
तीसरे विशेष आहरण अधिकारों के वितरण के मापदण्ड भी दोषप्रण प्रतीत होत हैं । न तो 
ये मापदण्ड समानता वे सिद्धान्त पर आधारित हैं और न ही दक्षता वे सिद्धान्त पर । उपर्युक्त विव- 
रण से स्पष्ट है, इन मापदण्डो के कारण विकसित औद्योगिक दशो वी अपेक्षाद्त छाफो अधिक राशि 
आवटन की गयी है । कुल मिलाकर अब तह विशेष बाहरण अधिकारी वा 25 प्रतिशत कब 
सयुत्त राज्य अमेरिका वो प्राप्त हुआ है दया ब्रिटेन व फ़रान्स बा लूयभग 36 प्रतिशत । यहो स्थित्ति 
तालिका 25 ! के अनुसार कोटा व्यवस्था की दसी जा सकती है। भारत जहाँ प्रारम्भ म कादे वी 
दृष्टि से पाँचदें स्थान पर रखा था आज उसवा आठवोँ स्थान है। अस्तु विशप आहरण अधि- 
कारो का आवटन एवं कोटा दोना में अल्पविकसित देशों वो विशेष सहायता प्रदान वरन वा कोई 
प्रावधान नही है । जमा वि बताया जा चुका है कोप के सदस्य देशों बे कोटो मं अब तर आवटित 
अधिकारों में जल्मविक्रसित देशों को केवल 28% राशि प्राप्त हुई है जबकि इन देशो में विश्व वी 
दो तिहाई जनसख्या निवास करती है । 
अन्तिम बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्गा-कोप वे प्रत्येक सदस्य वे लिए यह आवश्यक नहीं 
कि वह अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए विशेष आहरण अधिकारा को स्वीयार कर । इस प्रकार कोई 
भी प्रभावशाली देश इस व्यवस्था को भग करने वा प्रयास कर सकता है। यह स्मरणीय है कि दुछ 
बर्ष पूर्व जनरल डिगाल (फान्स वे तत्वालीन राष्ट्रपति) ने डालर वी प्रतिप्ठा पर आघात पहुँचावर 
समूची अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था को क्षति पहुँचाने का प्रयास कया था। इस वात की काई 
गारण्टी नही है कि अन्तर्राप्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान म भविष्य में सभी देशों का सह- 
योग मिलता रहेगा । विशेष रूप से विवासशोल देश तो केवल यही अपेक्षा वर सकते हैं कि बड़े देश 
परस्पर सहयोग द्वारा इस समस्या को जटिल नहो होने देंगे एव उनकी (विकासशील देशो वी) कठि- 
नाइयो को दूर करने हेतु उदार दृष्टिकोण अपनायेंगे 
अन्तर्राष्ट्रीय तरलता एवं मुद्रा-कोप की भूमिका 
शाप 7587 १्7एाएफ ४0 ह0:८ ऊ! काठ ्प्ाटाा श्ण्श्ण 
मुद्रा-कोप को अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में भूमिका 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-तोप व कार्यों एव प्रगति पर अग्रगे अध्याय में विचार क्या गया है । 
यहाँ इतना बतला दना पर्याप्त होगा कि मुद्रा कोप का एक महत्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय तरलता 
को बनाये रखना है। मुद्रा-क्ोप वी घाराआ के अनुरूप हाल के वर्षों मे विशेष आहरण अधिकारों 
(&0!0) बे माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मौंद्रिक प्रणालों में तरलता को बताये रखन के प्रयास विये 
जा रहे है । 
अन्तर्राष्ट्रीय वरनता को पर्याप्तता हेतु आय दो प्रतियाएँ चलायी जाती हैं. विभिन्‍न देशों 
की मुद्राओ के रिजर्व पर्याप्त मात्रा मे बनाये रखना, तथा निजी अत्तर्राष्ट्रीय पूंजी-बाजार कया 
विस्तार 
बहुधा सभी देश विदेशी मुद्रा का रिजव कोप अपने पास रखते हैं। रिजव वी माँग निम्न 
घटको द्वारा निर्धारित होती है नीतिगत परिवतनों के फलस्वरूप बाहरी असन्तुलन विस तेजी वे 
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साथ कम होते है, घरेलू एवं बाहरी आकस्मिक झदसो की प्रद्गति एवं बावार तथा देश वी बन्त- 
रप्डीय पूंजी-याजार में ण्हुच । विदेशी रिजर्व कोपो की माँग किसी समय वितनी तेजी मे प्री 
ही है पह इस बात पर निर्भर करेगा कि पति क्तिदी ज्दी इसे अनुरूप समायोगित 
बे रिज कोपों की पूति काफी ह्‌इ तक उत देशों वी सौद्धिक नीतियों पर निर्भर करती है 
जिनकी मुद्राएं यह देश रिजय क्ोप में रखता चाहता है। इसके अतिरिक्त यह पुष्ति लित घदह़ी 
पर निर्भर है थे हैं 48948 देशों की भुग्तान-सत्तृतन स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी-बाजार वी 
स्थिति । हा्लें के वर्षों में निजी पूंजी-बाजार का जिस रूप में विस्तार हुआ है उससे विभिन्‍न (विशेष 
रुप से बढ़े) देशो की मुद्राओं की पूनि भे वृद्धि हुईं है तथा कस्य देशों भे इनके रिज३ छोप के 
आकार भी बढ हैं। 
पद विभिल्‍लत दैशों के पास रिजर्व कोप पर्याप्त हैं या नद्दी, यह जानने के लिए आयात तथा 
रिजय कोपों का अनुपात देखा जाता है। छुछ वर्षों से मुद्रा-झोय ने क्‍स्तुओं वे आयातों वे साथ- 
साथ सेवाओं के भायातों को भी देसने को वह्दा है। परन्तु मुद्रानौप की ऐसी मान्यता है कि 
आयात च' रिजर्व क्ोपों के अनुपात को ही तरलता की पर्याप्तता बा आधार नहीं मानना घाहिए । 
मुद्रा-कोए ने अन्तर्राष्ट्रीय तरलता वी पर्याप्तता को आँकने हेतु तीन अम्य साप मण्ड युम्राए हैं 
(3) हिज्ली घरेलू मिवासियों थे परम मौजूद ऐसी परिसम्पत्तियों कित्े सरकारी स्मिदं होपोंओं 
गरखता से बदला जा सो, (॥) ऐसे बाहरी साधन जिन्ह राष्ट्रीय एजेन्सियाँ था अन्तर्राष्ट्रीम संगठन 
तत्काल उपलब्ध करा गे, तथा (0॥) ऐसे बाहरी ग्राधन जिन्हे विदेशी सोतों हें तलास श्राप्त 
किया जा सके । 
अस्तर्राष्ट्रीय तरलता एच 807 की भूमिका 

भुगतात॑-असन्तुलत बारे देशों के पाग जब रिजेयं कोपों की पूति अपर्याप्त होती है तो थे 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्कोष॑ द्वारा श्ंदेत विभिन्त सुविधाओं के अन्तगत अल्पहालीन करण श्राप्त कर 
शबते है| बस्ठुत' विशेष आहरण अधिकार (507) एक ऐसा माध्यम है जिसमे सभी 5) देशों 
वो मुद्राओं भी स्यक्त बस मे इनके पारस्परिक विनिमय को सुगम बनाया गया है, अलबत्ता इसमें 
निजी खोतों से प्राप्त होने बाली मुद्राओ फ्ो ब्ययत वहीं रिया जात्य ) 

मद्दा-कोप के मण्डल की ऐसी मान्यता है कि वर्नमान विशेष आहरण अधियारी को ऐन्छिक 
वियाओ मे अम्तगत अन्य मुद्राओ में तत्काल परियतित बरने बी आवश्यकता है। एसी प्रश्निया मे 
गिद्दिप्ट अभ्यश के अलावा धन्‍्येक देश वो फण सेने या देने राग अधियार भी शामिल है। परन्तु 
भ्न्तराष्टीय तरनता में पिभेष आहरण अधितारों की भूमिका लभी प्रभावी हो सबती है जय 
विविल मरक्ा रौ--विशेष रूप से बड़े देश की सरवारो--तंवा निजी एजेर्सियों बो अधिक परि- 
सम्धतियाँ विशेष भाहरण अधिकारों के रूप से रखने हेतु प्रेरित किया जा गते । 

जैसा कि आप अगो अध्याय में देसेगे, गत दुछ दशा ये मदम्य देशों वो गुदालोप ने 
काफी गहायत्ता वो है। 9008 के हप में मुद्रान्वीय मुंगतान-अतब्तुलन वाते देश मी सुद्ी बे! बरले 
डसे अल्पकालीन ऋण अदान बरता है और जिय देश के शति सझगप देश का भुंगवात-अध्युरात है 
उसकी मुद्री की पूति 80 के रूय में उपराब्ध कराता है। 

अम्तर्राष्ट्रीय मुद्ालोप की स्थापना थे पश्चात्‌ काफी स्य तय सदस्य देशों ने शुस बाल 
या प्रत्यक्ष व रोक रुप ये विरोध सिया कि उनतहीं व्यगार-नीतियों मौटिक तौवियों लया विमि- 
गये दरों के वियय से मूरा-वोष विमी भी प्यार वी चर्चा करे अथग इनमें सरिदतेन हैंयु बोर 
सुशाव दे । परस्तु आठवयें दशय से जँंगे-जैसे विश्व के अधिााधिक देश तरधीय विनिमय दरों को 
अपनाने से, उन्हें यह अनुभव होता पया कि ' स्त्यवंसित विनिम्रय व्यम्स्या” तथा “दिनिमय 
दरो की स्थिर प्रयाली गा लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुदानयोप बा सहारा सेना जरूरी है । पररु एश ओर 
मुद्रानोप अस्यधिक भुगतान-असन्तुतय याते देशों वी विविमय दर मीतियों वर अधिए कड़ी निग- 
राली रखता गया ओद दूसरी ओर इन देशों को यहू भो अहसास कराता गया हि ऊरे अपनी 
मौद्धिक व राजगोपोंय भीतियो की पुनः समीक्षा बरते रहता है क्योवि'! इसका विति),सय दरों पर 
सीधा प्रभाव यदता है । 
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982 मे पांच बडे देशो वी सरवारो न, जिनकी मुद्राओ के आधार पर विशेष आहरण 
अधिकार वा मून्य निर्धारित क्या जाता है अपनी विनिमय दरों के विषय में मुद्रा-वोप वे शीर्य 
अधिकारियों वे साथ मन्त्रणाएँ करन पर सहमति व्यक्त कर दी । 

इस प्रकार मुद्रा-दोष अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्त आपूर्ति तथा विनिमय दरों में स्थिरता 
बताये रखने में महत्ववूष भूमिका अदा कर रहा है ! 

हाल के वर्षो म॑ अन्तर्राष्ट्रीय बेकिंग प्रयाती की सक्रिय भूमिका के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तर- 
लता की स्थिति म पर्याप्त सुधार हुआ । अनुकूल भुगतान वाले देशों वी ओर से प्रतिकूल भुगतान 
सन्तुलन बाते देशो को उचित समय पर एवं पर्याप्त विदेशी मुद्रा वी आपूर्ति आज सम्भव हा गयी 
है । पूर्ति की दृष्टि से विदेशी विनिमय की मात्रा कुछ तो इसलिए बढ़ी है कि औद्योगिक देशों मे 
ऋणो वी माँग 974 के बाद से कुछ कम हुई है तथा कुछ इसलिए कि प्रमुख तेल निर्यातक देशों 
वे' पर्याप्त परिमाण मे विदेशी मुद्रा प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन वाले विवासशीन देशों वे लिए उप* 
लब्ध करना प्रारम्भ क्या है। 

दूसरी ओर अनेक दशो मे प्रतिकूल भुगतान-सस्तुलन से निपटने ते लिए विदेशी गरिनिमय 
को माँग मे वृद्धि हुई है। प्रिछते बुछ वर्षों मं अनेक गैर-तेल निर्यातक विकासशीन देशों ने 
अन्तर्राष्ट्रीय माख बाजारों में भारी मात्रा म ऋण वेकर न केवल अपने प्रतिकूल भुगतान सन्तुलनों 
को दीक क्या अपितु वडे परिमाण म अन्तर्राप्ट्रीय मुद्राओ वे रिजयव भी जमा जिय थे । 

परन्तु इन प्रवृत्तियो के बावजूद निजी साख वाजारो से ऋण प्राप्त करने में ओक दोप हैं । 
प्रयम तो यह है कि य ऋण बहुधा लन वालो व। आवश्यकता के अनुरूप न होकर दोनों पक्षों वे 
पारम्परिक दृष्टिकाग पर आधारित होते है । इसका परिणाम यह होता है कि थे ऋण असप्रान रूप 
से भावटित किये जात हैं। द्वितीय निजी व्यावसायिक बैंकों म प्रतिस्पर्धा होने पर कभी-कभी आव- 
श्यक्ता से अधिक तरतता प्रभावित कर दी जाती है जिसके फलस्वरूप एक एसी सीमा भी आ जाती 
है जिसके आगे कोपो वी उपलब्धि एकदम कम होना स्वाभाविक है! तृतीय, ऋणी द्वारा रिजब के 
रूप में रसे गये कोपा के लिए प्राप्त ऋणो की (र्नाक्ति-व्यवस्था की जा सकती हे तथा इससे ऋण 
सैने बाते देशों के सामने समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अम्तिम निजी सम्थाएं अप्वे लाभ वी 
दुष्टि से सरसता की पूछ्ि करती है तया कभी-कभी ऋण लेने वालो को कठोर शर्तों की बनुपातना 
हेतु बाध्य भी कर सकतो हैं । 

परन्तु इनसे भितर आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तरलता की पूर्ति करता है। मुद्रानकोप 
बिना शर्त तरतता की आपूर्ति करके ऐसे रिजर्व पावनों का आवंटन करता है जिसकी पुनवित्त 
व्यवस्था करना आवश्यक नही होता | हाल वे वर्षों में मुद्रा-क्ोप ने सदस्य देशो के अभ्यशों में 
पर्याप्त बुद्धि की है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। विशेष 
रूर से अभ्यशों पी आठवों सामान्य समोक्षा के बाद से मुद्रा कोप के आवदित अभ्यशों का बुल 
योग 39 विलियन 0070 से बढ़कर 90 बिलियन »078 हो गया है। इन अभ्यशों को और भी 

* बढ़ाने हेतु नदी सामाज्य समीक्षा अभी वी जा रही है । 
अ्श्न एवं उनके संकेत 

॥. अन्तर्राष्ट्रीय तरलतर की समस्या से आप क्या समझते हैं ? क्या पिछले कुछ धर्षों में अस्तर्रा- 
प्ट्रीप मुद्रा कोष मे हुए छुघारों ने इस समस्या का समोधान किया है ? 
ज]्॥0 60 ४०७ ए्एतल5ा॥0 9४ 496 छ09020 ० )रासिाएदात्ता३) पतणता॥ ? 0076 
एरणणप्ा ० ॥ह एाधिणबाणान ॑ैणालदा। 70 50४68 ऐ5 छाएीशा) ? 
[सवेत--भ्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की परिभाषा वतायें । 
इसके साथ ही यह वतायें कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को समस्या क्या है कि और इसवा प्रारम्भ 
कीौसे हुसा । प्रश्न वे! ठितीय भाग के उत्तर मे विशेष आहरण अधिकारों (8025) के अचवन 
तथा इनवे परिणामा वी व्याय्या करते हुए वतायें कि इनके माध्यम से अम्तरस्ट्रीय मुद्दा 
कोप किस सीमा तक तेरलता की समस्या का हत कर सका है ।] 

2. अन्तर्राष्ट्रीय तरलता एवं भुगतान कौ समस्या पर एक आत्ोचनाध्मक टिप्पणी लिखिए ॥ 
इस सम्बन्ध मे विद्यमान फठिनाइयों को दूर करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे ? 
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ज़हर 8 (ग्रांध्यवों ॥ण6 णां पाए. जिण्जधा रण प्रॉबदगाबाणाओं विवषप्राताए धगाते 
छग्शात्य गया ध्पएहटजशञाणार (0० ए00 णींल ० हल ०5८० प्र छाध्इचा तागित्पो- 
ह68 4॥ ॥75 76837 2 

अन्तर्राष्दौय तरलता से क्राप कया समझते हैं ? इसका अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के विकास में 
क्‍या सहृत्य है, वित्तार से समझाइए । 

जाग 46 ३०० एएएथाडात्ाद एऐज़ 7ए/त्द्रागांजाव तवृणव॥) ? 0॥50055 ॥8 #7फएण- 
(क्ा66 ॥ ॥680॥ $0 [96 0९४८० फञाद्वा। 66 एछ०70 ॥4068, 

[संकेत--उत्तर के प्रथम भाग में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का अध॑ बतायें। द्वितीय भाग में 
सक्षेप्र में यह बताते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का केन्द्रीय बैक व सरकार के लिए तो 
महत्व है ही, यह भी बताइए कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्त या अपर्याप्त उपलब्धि का 
अन्सर्राष्ट्रीय व्यापार पर बया प्रभाव हो सकता है ।] 

कत्तर्राष्ट्रीय तरलता के प्रमुख स्लोत कोवन्कौत से हैं तथा उनको वर्तेमान स्थिति फंसी है, 
विस्तार से समझाइए । 

एशा59 76 हर खा 50ए 6३ ० ग्राल्वथागाओ ॥त्॒परंत/7 200 जोए 8 ला! 
पाएला। 90800॥ ? 

[संफ्रेत--इस प्रषन वे! उत्तर हैतु अध्याय 6 में भ्रस्तुत सामग्री की भी आवश्याता होगी। 
हावर के रुप में अन्तर्राष्ट्रीय तरतता की अब तक उपलब्धि होती रही थी। वास्तव में अन्‍य 
मुद्राएं भी अव्तर्राष्ट्रीय वरलता का श्लोत वत सकती हैं तथा उनकी मात्रा भे वृद्धि भें तरवता 
मे भी बुद्धि सम्भव है। परन्तु विश्व ये भ्धिकराश देशों मे डालर की माँग आज 'भी विद्यमाते 
है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप को अन्तर्राष्ट्रीय तरतंता एवं डागर की उपलब्धि का प्रमुख स्रोत 
मात्रा जा सत्ता है। हाल में भचलित विशेष आहरण अधिकारो को भी इस दृष्टि से एक 
मुस्य स्रोत माना जा सकता है । परन्तु, जैसा कि इस अध्याय वे थन्त में बताया गया है, ये 
शव उपाय अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्त पूर्ति करने से सफल नहीं हो पाये हैं ।] 


अस्तर्राष्ट्रीय युद्रा-शोष ने पिछले झुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में दद्धि करने हेतु कया 
जपाय किये है ? ये उपाय किस सीमा तक सफल रहे हैं ? 

५७॥8६ ॥स्‍688008 ॥3१6 फशटश रशप्टा 9५ | ऐश 8, ॥90 ॥6एशा। १६४7६४0 ॥07९8३८ 
47टाग300॥॥। गपृप्रापी9 घएवं ॥09 37 धार) ॥896 एऐश्ला |॥0५८6ं $५९८८५४१।॥ १ 
[प्रंकेत--अध्याय 6 मे प्रस्तुत सामग्री को देखें | सगभग पिछते दशक से अन्तर्राष्ट्रीय मृदा 
कोप ' तैयार या सहारा प्रावधानों” (5क्षाव-09 6/द्ाहटागधा(5), विशेष शाहरण अधि- 
कारों (50१3), क्षतिपुरक सदायता समझोवों, प्राथमिक वस्तुओं फै लिए बफर स्टॉक खरी- 
दने गम्बन्धी सहायता आदि के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय तरसत्ा में घुद्धि हेतु प्रयास कर रहा 
है। जून 974 के निर्णय के अनुमार सनिज तेल के यूल्यों में हुई वृद्धि मे प्रभावित देशो 
को तेल-गुविधा सहायता देता प्रारम्भ क्रिया मया है। इन सब के कारण किसी सीमा तक 
अम्तराष्ट्रीय तरतता की समस्या की गस्‍्भीरता में कमी हुई है। परम्तु विकृप्तित एप विवाग- 
शीत देशों यी आन्नरिक मौतियों एवं परस्पर सहयोग के अभाव के कारण आज भी विश्व 
के अधिकाश देश भ्तिकूल भुगतान-सन्तुससन एवं तरलता के अभाव की समस्या हे पीडित 
है । इन्ही बातो का उरलस इस प्रश्न केः उत्तर हेतु कीजिए ।] 

द्वितीय भहायुद्ध के पाचात्‌ स्वर्ण एवं प्रमुषत शसुद्धाओं की विशिष्ट भुसिका का वर्णन करते हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय तरघता वी शमर्या पर पऋकाश डालिए । 

एिल्श्छ चाट जाणाँदा ण फवायांणाओं स्‍धृणंधांज वंत 06 एए४-७०णाए५ ज्षबा | धेाघ 
जागो & 8८८३ 7<टहरट !0 वगट 70० ० हणव 204 कैलु धएतराटोेटड, 

[सक्ेक--पहले इस बात पा विवरण दें कि स्वर्ण मान ने अन्तर्गत अन्तर्सप्ट्रीय तरलता की 
प्रया स्थिति थी । ब्ितीय महायुद्ध वेः वे ही इसका परिस्याग इसलिए कर दिया गया था कि 
अन्तर्राष्ट्रीय तरतता भी बढ़ती हुई जटिलताओं ये सन्दर्भ में स्व मान वा कोई झोकितय भी 
तहीं था। युवोवशन्त स्थापित अन्‍्लर्राप्दीय मृदा-वोप में स्वर्ण के रूपभे प्रत्येक देश को अपने 
बोटे का 23 )६ देय रखा गया । विछते बुछ वर्षों से मुदाकोव द्वारा अपनायी गयी नीतियों 
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में स्वर्ण की अपेक्षा परस्पर सहयोग वे माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय तरलता मे वृद्धि पर दल दिया 
जाने लगा है। 
स्वण वे अतिरिक्त डालर, पौष्ड यन आदि श्रमुखे मुदाओ पर एवं विशेष रूप से डालर पर 
इन वर्षों मे अधित्र ददाव रहा है। परन्तु पिछने दुछ वर्षों से चल रहे ब्रिटेन व बमरीजा ने 
प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन में यह माँग भी उठने लगी है कि इन मुद्याओ वी तुलना से स्वर्ण 
का पुनर्मूल्यन (72५०)ए४४०7) किया जाय । इसे अध्याय में प्रस्तुत विभिन भस्तावों वे 
आधार पर उपयुक्त प्रश्न का उत्तर दें ।] 

7 बन्चर्राष्ट्रीय तरलवा को स्थिति मे घुघार हेठु विशेष माहुरण अधिकारों की घूमिका का 
मूल्यांकन कोजिए 4 
६६॥]०४४४ एा€ 7006 ० $फच्ण३ 074७व॥08 रिष्टीॉआ5$ ॥0 ॥ण]7057ह8 फ्रॉधादा0एर्श 
॥पषावा9- 
[सरक्ेत--पहले उन परिस्थितियों का सक्षेप मे वर्णव करें जिसके कारण विशेष आहरण मधि- 
बारा या 897 का प्रचलन किया गया । जनवरी 970 से अब तब इन अधिकारा वे 
आवंटन एद उपयोग को समीक्षा वरने के दाद यह दतायें कि चार या पाँच वर्षों की अवधि 
किसी भी विधि को सफलता के मूल्याक्न हेतु पर्याप्त नहों होती । यही नहीं $98 के 
माध्यम से भो अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का दीधकालोीन समाधान नहीं निकल सकता। 
फ दे रुप मे इस विधि को सीमाओ का उल्लेख वरे जो बध्याय के बन्त मे दी 
गयी हैं । 

8 परप्तता के अभाव की समस्या के समाधान हेतु परिवर्तेतशोल विनिभय-दर्रो को भूमिका पग 
वर्णन फोजिए । 


95005५ (५ 70९ ० ॥८शफ८ वालाशा हद एश९5 व प्रच्चणाह 3 शा्था0त एी तपण- 
009 एणा4९6 


6 


अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-कोप' 


[ए्रशाएरारपर0पका, ध0ाग+४एर एत्रा0 ) 





पत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप एक अन्तरोष्ट्रीय मौद्धिक संगठन है निप्तकी स्थापता विश्व के विध्रिन्त 
देशो द्वारा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्‍्तुनित विकास एवं विभिन्न मुद्याओं 
के मध्य परियर्तदधीलता मे वृद्धि करने के उद्देश्यों की पूति हे बी की गयी थी । प्रथम महायुद्ध के 
पूर्ं हक सम्पूर्ण विरय में स्पर्भमान प्रदलित था तथा विभिन्न सौदिक व्यवत्थाएँ विसी ते किसी रूप 
मे सपर्ण से सम्बद्ध थी। प्रथम महायुद्ध में तथा उसके पश्चात जहाँ एक ओर स्वर्ण की मात्रा 
सीमित रही, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिमाण में तोत् यति सो बुद्धि होती गयी । परिणामस्वकूप 
अनेक देशों के लिए स्पर्ण धातुमान (04 89॥0॥ 50५॥6570) पर स्थिर रहुना कठिन हो गया 
एवं अन्त घौये दशक के प्रारम्भ से स्वर्गंधाक का अमुख देशों द्वारा परिष्याग कर दिया था 
इसके स्थान पर पत्र-छुद्रा वग प्रचतन हुआ । १₹सतु इसके साथ ही विभिन्न देशों की सुद्राओ के 
पीघ विनिपय-दरो में विद्यमान स्थिरता रागाप्त हो गयी । पत्र-मुद्रामान के कारण बिशव की विभिन्न 
४480 के मध्य विनिमय-दरों मे काफी उतार-घढ़ाव होने रूगे एवं फलरवहप अनेह देशों से विनिमय॑- 
नपरत्रण फी नीति अपना ली । अधिकांश देशों की आध्थिक स्थिति में गिरावेट आते लगी और इसमें 
भी विनिभय-नियरप्रण की विधियों जैसे अथरुदध सातो, सगाशोधन रामशोतो, विविध विनिमक-दरों 
आदि का स्यापफक उपयोग होते लगा । इन सबका अस्‍्तराप्ट्रीय ध्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव होना 
स्वाभाविश था । पिश्र के देशो की हिविति मे इतना आमूल प्ररिवर्तत हो घुका थो कि स्वर्ण मात 
के परित्यांग के पश्चात उसकी कोई उपयुक्त स्थातापन्न (5४०500/८) विधि नहीं दिखायी दें रही 
थी। दितीय मह्ादुद द्ध वे: प्रारम्भ तक विश्व से प्रत्येक देश में राकीर्ण एवं स्याये मे प्रेरित मीति अपनायी 
जा भुकी थी । यदि एक देश निर्यात मे वृद्धि के उद्देश्य गे अवमुस्यते करता था तो दूसदे देश तुरन ही 
आपात पर पति वत्प लगा देते थे । इस प्रसार सौद्विक सहयोग के स्थान पर गययकाद प्रतियोगिता एवं 
प्रतिशोध वी नीतियाँ प्रभलित हो गयी थी। व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानो पर प्रतिवन्ध फे कारण 
व्यापार फे परिभाग में काफी कमी हुई | जहाँ 929 मे विश््र के गुल व्यापार वा मूस्य $ 590 
करोड डालर था, 932 में इसफ़़ा मूल्प 2 80 फरोड़ डालर हो गया, परन्तु ॥937 में इसके 
गूल्य मे बुछ यूदि हुई और यह 2,430 करोष्ट डालर पहुँच गया। बहुत से देशा में अपरियर्ततीय 
प्रत-मुंद्रा जा भारी मात्रा मे निर्गभत रिया शिगरे फसस्परुष मूल्यों से छीघ्र गति से उतार-घदाय 
होने सगे । पृत्यों एी हस अस्पिरता ने भी अनार्राष्ट्रीय स्थापार को प्रतिशत ढंए से श्रशावित विया 
सेया ग्रितिगय-दरों मे तोप्र उच्चावजन वो प्रौस्याहन दिया। 
गीय पदापुद दे के पश्चात श्स दिशा से और भी गरिरायट आदी । परन्तु सुवीप परत अनेह' 
दैशों गे आधिक पु्रतिमणि मी समस्या और भी विपट थी । दा काल में अमेरीवा का दिएर के 
एप बड़े माहूएार एक देणपारी देश ये हय में अम्युदय हुआ और फ्ररह्यस्य डाजर की स्थिति 
सुदा होपी गयी | यथथि यूरोप के देशो ने सुंद के समय अरनी-अपनी अप-व्यवस्था वो सुधारते का 
भरगक प्रयास रिया, फिर भी पर्याप्त मात्रा में मशीनें, बच मांस वे सादर धामद्री ५ आपात 
हेतु उन्हे दाइर की आयश्यरता थी। इस सग्रय इत देवों के समझ गस्‍्भीर भुगाव-अयलुतक की 












]. इस अध्याय बी सामप्री की #एणाएज एऐल्डटूअआ5, 988 व 989 से सी गयी है । 
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सम्रस्था विद्यमान थी | ऐसे समय यह अनुभव किया जाने लगा कि व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक देश 
क्रेबल अल्पवालीन या अस्थायी तौर पर भुगतान-सन्तु्न का समाधान प्रास्त कर सकता था, परन्तु 
समस्या का दीर्घवालीन एवं स्थायी हल केवल विदेशी व्यापार के विस्तार हारा ही सम्भव था। 
परिणामस्वर्प सयुकत राज्य अमरीका एवं ब्रिटेन के द्वितीय महायुद्ध-काल मे ही अस्तर्राप्द्रीय मौद्गिक 
सहयोग की बहुत योजनाएँ बना ली थी। ब्रिटेन की योजना “कीन्स की योजना” ((०9॥68 87) 
थी जबकि अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्मित योजना को “श्वेत योजना” (५/॥6 7) का नाम 
दिया गया । जुलाई 2944 में अमरीका के ब्रे टयबुड (872007५000) नामक नगर से 44 देशों की 
एक बैठक में इन दोनों योजनाओं को एकीकृत रूप प्रदान किया गया । इसे 'ब्रेटनवुड्स अधिवेशन 
(छाशणाश्००१६ (०००) के नाम से पुकारा जाता है। इसी अधिवेशन में विश्व वे' दो 
महान आथिक सगठनो--विश्व-वैक या अन्तर्राष्ट्रीय पुतनिर्माण एवं विकास बैंक (! फ़े [ 9) 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानकोप ([. !४. 5.)--का जन्म हुआ। प्रस्तुत अध्याय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप का विवरण प्रस्तुत क्रिया गया है जबकि अगने अध्याय मे विश्व-वैंक का अध्ययन किया जायगा। 

भरे टनतुडस अधिवेशन मे यह अनुभव क्या गया कि विश्व के समक्ष उस समय दो प्रकार की 
समस्याएँ थी । प्रथम समस्या उन देशो की मौद्धिक प्रणालियों में ध्थिरता लाने से सम्बद्ध थी जित्होंने 
स्वर्णमान के अन्तगंत प्रचलित सभी परम्परागत मोद्रिक अनुशासन मे नियमो का परित्याग कर दिया 
था । इसी समस्या के समाधान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की स्थापना की गयी । द्वितीय समस्या 
दे ध्वस्त देशो के पुननिर्माण से सम्बद्ध थी तथा इसके समाघान हेतु विश्व वैंक की स्थापना की 
गया। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य 
[कफकरटापएछ85 08 7. ॥, +..] * 

27 दिसम्बर, 945 को अन्‍्तर्राप्ट्रीय मुद्राकोप की स्थापना वाशिगठन में हुई । १२स्तु 

मुद्रा-कोष ने वास्तविक रूप भे ) मार्च, 2947 से कार्य प्रारम्भ क्या । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के 
समझौता अनुच्छेदो (&700०४ ०6 87००7८४) के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य (कार्य) निम्न है : 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित फरना (॥0 एाणा06 पराशिएबवाणाब 
](/ण८८४५४ (००ए9०॥४४०7)--अन्तर्राष्द्रीय मुद्रा-कोप का भ्रमुख उद्देश्य सहयोग एवं परामश हेतु 
एक स्थायी व्यवस्था कायम करना है जिसके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मौद्षिक सहयोग मे बृद्धि हो 
सके । दूसरे शब्दों मे, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप बहुमुखी भुगतानों की एक श्रणाली लागू करने के 
उद्देश्य से स्थापित किया गया है। 

(2) बन्तरांध्ट्रीप व्यापार का सम्तुलित विकास (प्ाक्षा्टव 009 त कराशि।ननऑणार। 
7730०)--अन्तर्रा प्ट्रीय व्याघर के सन्तुलित विस्तार छारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप आर्थिक विज्रास 
में सहायता करता हैं। यदि विभिन्न देशो के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार का क्रम जारी रहता 
है तो इससे उनये साधनों का उत्पादन एद इष्टतम उपयोग हो सकेगा तथा रोजगार के स्तर में 
बूद्धि होगी । इसी प्रकार, विकसित देशो में आय एवं रोजगार के उच्च स्तर को बनाये रखने मे 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-त_॥ोप सहायक्र ही सकता है । 

(3) बिनिमय-दरों में स्थिरता (8/80॥79 ॥॥ 9५८॥8026 ए४6६)---अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा 
कोप विनिमय-दरों में स्थिरता रखने एवं सदस्य देशो के मध्य व्यवस्थित विनिमय-व्यवस्था स्थापित 
करने के उद्देश्य को ले*र भी स्थापित किया गया है। इस प्रकार मुद्रान्कोष विनिमय-दरो में प्रति- 
योगात्यक गिरावट को रोकता है | जैसा कि ऊपर बताया गया है युद्ध एवं युद्धोत्तर-काल में विवि 
मय-दरो में होने वाले तीव्र उच्चावचनो के कारण विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव 
हुआ था। मुद्रा-कोप वा एक प्रमुख उद्देश्य विनिमय-दरों में स्थिरता लाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
बे" ठोस विकास का वातावरण उत्पन्न करना भी है। मुद्राकोप की घाराओ 4-3 (2) व 4-3 (०) 
के अनुसार मुद्रा-कोप का एक प्रमुख दायित्व सदस्य देशो की विनिमय-दर नीतियो पर कईी दृष्टि 
रखना भी है। इसके लिए धन्येक सदस्य देश को मुद्रा द्वारा चाही गयी प्रत्येक सूचना प्रदान करनी 
होती है । इस पर भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राक्ोप समस्त देशों की विनिमय-दरो को एक बढोर स्तर 
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पर मही रखता एवं इनमे किसी सीमा तक परिवर्तन हेतु अनुमति प्रदान करता है। विनिमय-दरो 
का यढ़ लचीदापन विश्व में अन्तर्राप्ट्रोय ध्यापार के सन्‍्तुदित विकास हेतु आवश्यक भौ हैं। वस्तुत 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप स्वर्णेमान के अन्तगंत विद्यमान कठोर विनिमयनदरों के मध्य बय रास्ता 
अपनाता है । प्रत्यक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लाभ हेतु विनिमय-दरों मे 
या अल्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक श्रृणाली में कोई ऐसा परिवतंन नहीं करेगा जिससे किसी अन्य देश वो हानि 
द्वोने की सम्भावना हो ! यदि कोई देश एक ही दिशा में विनिमय वाजार वो ते जाते का सग|तार 
प्रयास करता है या अत्यधिक बडी रकम उधार लेता या देता है तो मुद्रा-कोप उत्त देश की सरकार 
से इस बारे मे विस्तृत विचार-विमर्ण करता है। सदस्य देशों द्वारा विनिमय-दरों के निर्धारण या 
इनमे किये जाने बाल परिवतेनों के सम्बन्ध मे मुद्रा-्कोष पूँनी हस्तान्तरण व ऐसे वरिवतंन के दूर- 
गामी प्रधावों पर पिचार करता है। 

(4) मह॒पक्षीय भुगतानों फो व्यवस्या (१/0|6य। 5956॥. ० ?४/गाथा।5)--बहु- 
पश्चीय भुगतानों (ह्रथा।[80४। छव्श्ञाधा।8) की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय-प्रतित्रत्धी को 
समाप्त करना भी अस्तर्राष्ट्रीय छुद्रा-कोप क्रो एक प्रमुष्त उद्देश्य है। मुद्रानकोप सदस्य देशो को अन्प- 
इतत्ीन मौद्रिक सहायता देकर सकद के समय रादस्य देशो की राहायता करता है. एम इनमें आत्म- 
विश्वारा जागृत करटता है । 

($) प्रतिकूल मुमतान-रान्तुलन को ठोक करना (0 (०एघ०७छ 06 ए7६४०४३४८ 
पर्षा०० ० एवग्रगभा।१)--सदस्पो के प्रतिकूल भुगतात-सर्तुलन को ठीक करने हेतु अन्त" 
रप्द्रीय मुद्रा-कोप उन्हें अल्पफ्रासीन साख (शीणा धागा ०7८०४) प्रदान करता है। यह साथ इस 
अपार दी जाती है कि राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्पनश्नता पर कोई प्रतिझूस प्रभाव नहीं हो पाता 
परन्तु किसी रादरय देश के स्थायी भुगतान-सम्तुलन थो ठीक करने हेतु अ'तर्राष्ट्रीय मुदा-कोप कोई 
दायित्व नही सेता । ऐसी स्थिति भे मुद्रा-कोप संदस्थ देशों को उसझी मुद्रा का अयमुल्यन करते का 
परामर्श देता है ! 

(6) अरखुस्तन को सात्रा एवं अवधि में कमी करना (70 7२९४००६ 07० 77ए/3#07 खाते 
9068768 ७ 0860७॥ ०४ एश)--अस्तर्राषद्रीय मुद्रा-कोप सदस्य देशों के प्रतियुत भुगतान-नम्तुवेस 
की अवधि एय सस्यद्ध पादे के परिमाण को न्यूततम करने भा प्रयास करता है। मुद्रानकोष के घार्दर 
गी आठदी धारा (70०४८ श्या) के अनुसार, *कोई भी देश पू॑ अनुमति मे बिना घालू अन्त 
राष्ट्रीय पौशे मे सम्बंद भुगतानों एवं हस्तान्तरणों पर प्रतिबद्ध नहीं लगा राबेगा ।” है, अग्त- 
राष्ट्रीय मुदा-कोप पूंजी के अनपेक्षित हस्तान्तरण को रोकने के लिए सागू किये गये विनिमय निय- 
स्तरण हेतु कोई आपपतत्त नही उठांता | ऐसे अनपेक्षित (ीफाफद्ाशधा/८वं) पूंजी हस्तास्तरणों ये राज- 
भोतिक उद्देश्यों पर आधारित था संद्देवाणी द्वारा विये जाने वाले पूँजी हस्तान्तरण को सम्मिलित 
किया जाता है । 

(7) रादस्प देशों की विनिमय-दर सम्दन्धों नोतिर्षों पर दृष्टि रपना (॥0 ६०८७ 5णाच्टो- 
]क्ाप्ट 0४९ 7९ वार रिाट एलालर5 ते फ्ेदिगएटए (०000॥7८5)--मुद्रा-कोप नी 
धारा थार मै अन्तगंस मुद्रान्योप देः प्रवर्धकोों की ऐसी घारणा है कि अनेक गदस्प देश इ प्रिम रूप 
गे अपनी मुद्रा फी विनिमय-दरों को ऊँचा रराते हैं। मुद्रा-कोप जिद देशों शी शहायता बरता है 
प्राय उन्हे यह राय देता है हि वे विवियवनदर झो चास्तरिश स्तर कक सागे £ सुरानोपर इंत ड्शो 
पी अन्य नीतियो में भी परिप्तेन रूरने हेतु परामर्श देता है जो प्रतिदूस घुगताननारयुतत के लिए 
शतारदायी हैं । हाल से अनेक देशो ने है 3258 की इस नीति गो अपनी धरेलू मीति में हस्तशेत 
माना है। जिन देशों री समायाएँ काफ़ पम्मीर रूप ते चुबे हैं उठ पर 984-83 पे निर्धारित 
प्रतिया मेः तहत और कईी एवं परिवरद्धित नियराती रणों जाती है। 987 मे ब्राज़ीत वेनेजुए्सा 
आदि ]35 देशों को इस श्रेणी मे रणा गया । है 

उपयुक्त उद्देश्यों जा असलोवन करने पर यहु स्पष्ट हो जाता है झि अन्र्राष्ट्रीय मुदाजोप 
बा आधारधूत सदय वेबल अन्यकालीन घाटे बा पूति करना है । दूसरे शब्शे में, सदस्य देशों दे 
प्रतिदूल भुगताननान्तुतत शो ठीव करने है विनिमय-नियन्त्रय या स्यापवः (7750८) अन्तर्राष्ट्रीय 
समायोजन करने की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय मोदिश सदयोग झो ओोस्पादित रसता ही अन्वर्राणीय मुश- 
बोष वा श्रगुस उ्देंग्य है। प्रतिकृत भुखतान सन्तुमन शा केवल अस्थायी हज ही मुद्जोए प्रदाद 
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करता है। यह भी ध्यान रखने की वात है कि अन्तर्राप्ट्रीय मुदा-कोप किमी भी सदस्य देश वी 
सहायता करने से पूर्व स्थिति का विस्तार स अध्ययन कर्ता है । 

अवर्राष्ट्रीय मुद्राकोप की एक अन्य भूमिवा में यह अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों वे लिए सदस्य 
देशो वे सामान्य वैकिगि वायों के अतिरिक्त अन्य वायों मे भी सहायता करता है। परन्तु मुद्रा-नकोप 
एवं उधार देने बाली सस्था नही है । यह तो सदस्य देशो के द्वारा जमा क्यि गय स्वण एव मुद्राओं 
का एक धारव' (7006४) मात्र है। यह सदस्य देशो को एक मुद्रा के बदले निश्चित दर पर दूसरी 
मुद्रा प्राप्त वरने वी अनुमति देता है। कोई भी सदस्य देश दूसरे सदस्य देशों वी मुद्राएँ खरोद 
सकता है अथवा अन्य मुद्राओ या स्वर्ण के चदले स्वय की जम्मा मुद्रा को वापस ले सकता है। इन 
सब सुविधाओं के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राक्ोप वे पास विद्यमान विभिन्न मुद्राआ के अनुपात में 
परिवतन होता रहता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप का मियत्यण एवं प्रबन्ध 
[८०गारणा, 40० ॥57२५67085र' 087 १ 5] 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-य्योप का नियन्त्रण एक भ्रवन्ध एवं बोर्ड ऑफ गवर्न्स (छ०थात ती' 
(0५77079) में निहित है। इसके अतिरिक्त कार्यकारी सचालक (2४९९०४९ 6०07) एवं 
प्रयन्ध सचालक (]/४॥र4६४78 00९007) भी इसे प्रवन्ध हेतु उत्तरदायी हैं । प्रत्येक सदस्य देश 
एवं प्रतिनिधि वा मतातीत वरता है जिन्हे भिलावर बोर्ड आफ गवरं्स का गठन होता है। इस 
मनोनयन क साथ ही प्रत्येक देश एक वैकल्पिक प्रतिनिधि को भी नियुक्त वरता है जो मुख्य प्रति- 
निधि की अनुपस्थिति म कार्य करता है। प्रत्येक गवनंर को क्तिने मताधिकार प्राप्त हो, यह उसके 
देश को प्राप्त कोटे 4 आकार पर निर्भर करता है । प्रत्येक गवर्नंर को 250 मत सदस्यता के तथा 
उसके देश को आप्त कोटे में प्रत्येग' एक लाख डालर वे बदले एवं अतिरिक्त मत देगे का अधिकार 
है । उदाहरण के लिए, यदि अ! देश का कोटा 5 करोड डालर का तथा 'ब” का कोठा 2 बरोड 
डौलर का है तो इनके गवर्म रा को त्रमण 750 (+-250--500) एवं 450 (250 --200) 
मत देने का अधिकार होगा ! इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के गवरनरा से अधिक मत देने का 
अधिकार धती एवं औद्योगिक देशो को मिला हुआ है क्योकि उन्हीं के कोटों वी राशि अपेक्षाइत 
अधिक है ! पत्येक देश एक वार म प्रॉँच वर्ष क लिए किसी प्रतिनिधि को बो्ड ऑफ गवनसें के 
3 कर सकता है तथा पांच वर्ष पूरे हाने पर इस व्यक्ति की पु्रनियुक्ति भी की जा 
सकती है! 

साधारणवया बोड ऑफ गवर्नस मे विभिन्न दशों के वित्त-्मस्त्रियों करें ही नियुक्त किया 
जाता है । इनकी बैठक बर्ष में एक बार होती है। इस अवसर पर सदस्य देशो के कोटो मे सशोश्त; 
नये देशो के प्रवेश, सदस्य देशों की मुद्राओ के मूल्य में एक सस्रान परिवर्तत तथा सचात्रकों वी 
'किपापिछप के करे के विधा ,जिफ्े के हैं » अप्लारिफ्रीपा अुप्प्कोण हे क्रा्डिफा आषिफरेगाक़ क्र पक 
गवनर को अध्यक्ष चुना जाता है । 

बोर्ड ऑफ सरवर्नस द्वारा लिये गये निर्णयो की कार्यान्विति एवं कोप के कार्यक्लापी को 
सामान्य रूप से चलाने हेतु कार्यकारी सचालको को नियुक्ति को जाती है । कार्यकारी सचालव- 
मण्डल का अध्यक्ष मुस्य कार्यकारी सचालक (८9 फिध्णाग0ए6 ०००) कहलाता है जो 
मुद्रा-कोप के कमचारियों (४) का प्रमुख होता है । यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि 20 
कार्यकारी सचाज़कों से से पाँच का मनोनयन बडे क्ोठाघारी देशो--अमरीकां, ब्रिटेत, पश्चिमी 
जमंनी, फ्रान्स व भारत--द्वारा किया जाता है, जबकि शेप पन्धहू कर्मचारी सचालको का चुनाव 
अफ्रीकी देशो (तीन), लेटिन अमरीकी देशो (तीन), प्रशान्त क्षेत्र व सुदूर पूर्व. (पांच) तथा यूरोप 
के शेष देशो (चार) द्वारा किया जाता है। अत्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-कोप वे' चार्टर के अनुसार जिस सदस्य 
देश का कोटा सर्वाधिक है मुद्रा-क्ोप का मुख्यालय वही स्थापित किया जायगा ॥ तदणुसार संयुक्त 
राज्य अमरीका का कोटा सर्वाधिक होने वे कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप का सुख्यावयय वा। 
में रखा गया है । कप 

कुछ वर्ष पुर्वे सचाल्क मण्डल ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली तया सम्बद्ध विषयों पर एक 
समिति की नियुक्ति की थी । इसे ' कमेटी ऑफ ट्वेन्टी” भी कहा जाता है। इस कमेटी ने जून 
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]974 में अपदी रिपोर्ट प्रस्युत की । कमेटो ने दो विशेष समितियों की स्थापना का सुझाव रगा । 
इतमे प्रधम तो थी मुद्रानकोप की अन्तरिम समिति (वाध्शाया एण्ड) तथा द्वित्तीम थी 
मुद्रा कोप की विक्राग समिति [0०ए6०फ्याक्षा। (०णञ्मा॥६९) । यही नहीं, कमेटी ऑफ ट्वैन्टी ने 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्ा-अणाली मे सुधार हेतु भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये । अब हम उतत दो समितियों 
के कार्यों वात विवरण अस्तुत करते हैं . 

 पुंद्रा-फोप को अन्तरिस समिति--जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्तरिम भ्रमिति की 
स्थापनी अक्टूबर 974 में पम्मेटी ऑफ दूवेन्टी के सुशावानुगार की गयी थी। अम्तरिम समिति 
की यर्ष में दो बार बैठकों होती हैं । अन्तरिंम गमिति में मुद्रान्‍्कोप के 22 गवनर होते हैं। अन्तरिम 
समिति मुद्ानकोप के गंघालक मण्डस को निम्नाकित कार्यों के सम्पादन में सहयोग प्रदान करती है : 

. (अ) वार्यकादी संचालको द्वारा आदटिफिल बॉँफ एग्रीमेट में सशोधन फेः प्रस्तावों पर विचार 

करने मे, 
है (ब) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्यवस्था दे प्रशत्ध एवं सशोधनों की वियान्विति का निरीक्षण करने 
में, तथा 

(रा) अस्तर्राष्ट्रीय पुद्रा-प्रणाली के लिए सनरा उत्पन्त करने बाली आकस्मिक घटनाओ से 
उत्पन्त सबस्याओों को हल करने में । 

सम्य-गमय पर अन्तरिग समित्ति की बैठकों से कार्यकारी सचासको 320022008 कोटा- 
सताधतों, राइस्य देशों को दी जाने बाली सुविधाओं मे ढिये जाने वादे परिवर्ततों तथा स्वर्ण के 
भ्रविष्य के विषय में लिये गये विशेयों आदि एर विशार-विमर्श किया जाता है! 


अन्तरिम सप्रिति फी अगस्त 973 में थाशिगंटन में हुई बंदर में इस धांते पर विधार 
विया गया था कि विकराप्नणील देशों की भुगतात-असन्तुलन, मुद्रा-स्फीति तथा वेरोजथारी की सम 
स्थाओ के विदान हेतु बड़े तथा अनुदूय भुगतान-गस्तुखन बाले देशों को इस प्रकार की नीतियाँ अप- 
लाती चाहिए जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त गति रे वृद्धि हो। अत्तर्राष्ट्रीय सौहादं तथा 
शहयोर के” लिए बिगमित देशों की नीति मे और अधिक सुधार को आवश्यक माना गया। अन्त* 
रिंम समिति की यह धारणा है कि प्रतिकूल भुगतान दाले देशों को पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं द्वोने 
पर वे अपने विकास कार्य्रमों मे कदौती कर देंगे अपया स्यापार पर प्रतिरुध लगा देंगे । अन्त 
रिम समिति ने दोनो ही बातौ फो अन्तरप्ट्रीय सहयोग के प्रतिकूल यताया । अक्टूबर 976 त्षया 
अत 977 में हुई अन्तरिम गमिति वी वैदको में जहाँ इस वात पर सन्तोय व्यक्त तिया गया 
कि विश्व हे अधिकांश देशो की स्थापार स्थिति में युघार हुआ है, तथापि समिति ने बहू अनुमक 
पिया कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान प्र्िया मे उपयु्त ग़मायोजन का अमाय अय भी जारी है। समिति 
में विकमित देशों रो पुनः यहू अनुरोध किया कि ये विकामशील देशों थे निर्यातो से वृद्धि, एव भुग- 
सान-सस्तुलग फी स्थिति में सुधार हेतु उदारतापूर्ण नीतियाँ बनायें । उपर्युक्त बैटया में अस्तारिम 
गमिति ने महू भी निर्णय लिया है कि अस्थायी सद्दायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रालगेष को स्यापक 
रूप मे पूरफ व्यवस्था फरनी होगी। इसके अतिरिक्त, खम्रिति नें गातवें कोंटान्ग शोधन की रुपरेणा 
पर भी बिचार किया | 

अन्तरिद्र समिति शी जनवरी 4975 में ि बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्री-कोप में स्वर्ण की 
भूमिका पर कार्यकारी सघासकों द्वारा लिये गये वि्णयो की समीक्षा बी गयी । 


जनवरी 976 में अन्तरित्र समिति बी जमेढा में हुई बेठक में राय हारी सचातकों की ''छर्े 
शामार्य फोटा सशोधन पर” प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया गया इगके अतिखित, इस बंठक में 
सर्ण की विश्री द्वारा स्थावित डिय जाने वाले 'टूस्ट कोब' के उपयोग की शर्तों दर भी विघार जिया 
गया । मिवम्वर 973 से धम्रिति में कोदा राशियों मे 50% वृद्धि करते का गुशाव दिया । द्गे 
कोटा राशियों में "सातयी वृद्धि” कहा जाता है। इसके परिणापस्वरूप झंम्पूर्ण कोटा शशि 39 
बिलियन झ00 मे यढइर 58 6 विनियन 500 हो गयी । फरवरों 983 में गमिति ते सुझाव 
दिया है हि दोटा राशियों मे 45% को थुद्धि बी जाये जिसने वर्तमान कोदा राशि 6] विवियन 
500 मे बठ्कर 90 बिजियत 5085 हू जाय । 
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]983 की बैठक में अन्तरिम समिति ने धारा चार के अन्तर्गत उन निदेशित्ञाआ वो अन्तिम 
रूप दिया जिनके आधार पर सदस्य देशों से मन्तगाएँ की जा सकती हैं। अग्रैल 7989 की बैठक 
में प्रवन्ध-मण्डल तथा अन्तरिम समिति ने अपनी बैठव में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार क्या । 
इस बैठक मे यह अनुभव किया गया कि 989-92 के बीच विश्व के आधिक क्षितिज पर अनेक 
अनिश्चितताएँ परिलक्षित हो सकती हैं । इनमे एक अनिश्चितता का कारण विश्व वे बडे औद्योगिक 
देशों डी वाहरी असन्तुलित स्थिति है जिसमे तीन-चार वर्षों मे कोई विशेष सुधार नही हो सरेगा। 
यह भी तय किया गया कि विभिन्‍न प्रकार को (राजकोपीय, माद्विक व मरचनात्मक) नीतियों के 
माध्यम से घरेलू माँग को सोमित करना होगा । इससे वचत दे स्तर मे वृद्धि होगी। 


अन्तरिम समिति ने यह पाया कि विकासशील देशों म गत कुछ वर्षो म स्फीति की दरें 
कापी ऊँची रही हैं । समिति ने इस बात पर जोर दिया कि इन देशों को अपनी घरेतू मीतियो में 
इस प्रकार सुधार बरने चाहिए वि दीधकालीन विवास के साथ-साथ इनकी व्यापार व भुगतान- 
सन्तुलन स्थिति में भी सुधार हो सके । ऐसा न करने पर इन देशो की ऋण समस्या और भी गस्भीर 
होन का खतरा है । 


987 मे मुद्रा-कोप द्वारा अनेक छोटे औद्यागिक तथा विकासशील देशो में घरेलू वित्त 
बाजारों पर नियमन को कम करने विदेशों नियोजको को आवपित करते कर-नीतियों मे सशोधन' 
करने तथा मौजूदा नियन्त्रणों को सीमित करने का सुझाव दिया गया । कुछ विकासशील देशो वी 
प्रशासनिक कठोरताएँ कम करने तथा वजट-घाट़े को सीमित करने का सुझाव भी दिया गया । 


2 घुद्रा-कोप फो विकास समिति--विकास समित्ति वी स्थापना भी मुद्रा-वोप वी अन्तरिम 
समिति के साथ ही अक्टूबर 974 मे की गयी थी। विकास समिति का मुख्य प्रयोजन उन विधियों 
वे सुझाव प्रस्तुत करना है जिनव द्वारा विकासशील देशो को वास्तविक साधनों का अन्तरण (धछ5- 
डि। ० 763] 7९50ए0०८५४) क्या जा से । विशेष रूप से यह समिति उन देशों की सहायता के 
उपाय प्रस्तुत करती है जो गम्भीर भुगतान-असन्तुलन वी समस्या से पीडित हैं। इस समिति में 
22 देशों के वित्तमन्नी या उनके मनोनीत व्यक्ति सदस्य होते हैं । 


सितम्बर 975 भें हुई विकास समिति की बँठक में विश्व बैक के' तृतीय झरोखा (7909 
४०4०७)! कार्यक्रम का सवसम्मति से अनुमोदत दिया गया । परन्तु विवास समिति से विकास- 
शील देशों की समस्याओं वे समाधान हेतु एक विशेष ट्रस्ट कोप (39०2 770४ &000) की 
स्थापना पर अधिक जोर दिमा । यह निणय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप द्वारा स्वर्ण को 
विश्नी से होने वाले लाभ को इस ट्रस्ट कोप में जमा क्या जाय । 


976 में विश्गास समिति की पाँचवी व छठी बैठकें जमैका में तथा मनीला मे हुईं । इसमे 
* तृतीय झरोखे” के अन्तर्गत मध्यवर्ती शर्तों पर विकासशील देशों को दिये जाने वाले ऋणों वी 
समीक्षा की गयी । समिति ने अन्तर्राप्ट्रीय विकामस सघ से भी अनुरोध किया कि वह वस्तुत अधिक 
परिमाण में निर्धन देशो की सहायता करे । इसवे साथ ही विक्रास समिति ने इस प्रस्ताव पर अपनी 
सहमति व्यक्ति वी कि विकासशील देशो के निजी क्षेतर का और अधिक विकास करने हेतु अन्त- 
रॉप्ट्रीय वित्त निगम की पूंजी में वृद्धि की जाये। विकास समिति ने यह भी सुयाव दिया कि विशेष 
ट्रस्ट कोप से उन दशों को सहायता भ्रदान की जाये, जिनकी भ्रति व्यक्ति आय 360 डानर प्रति 
वर्ष से कम है। विकास समिति ने यह अनुभव किया कि गेर-तेल उत्पादक विकासशील देशो के 
चालू खाते का भुगतान-सन्तुलन हाल के वर्षों गे कम होने के वावजूद 976 मे व 977 दे 
प्रथम छह माह में इन देशों का भुगतान-सन्तुलन का घाटा 3,200 से 33 बिलियन डालर प्रतिवर्ष 
की दर से रहा था ! विकास समिति ने इस बात पर खेद व्यक्त क्या कि मध्यवर्ती आय समूह के 
अनेब देशो ने अपने आयातो के स्तर को बनाये रखने हेतु करोड़ो डायर वे ऋण लिये हैं जब कि 
अत्यन्त निर्धन देशो वे आयात सातवें दशक की अपेक्षा आठवें दशक भे 20% कम हुए हैं। इन 
देशो वो प्राप्त प्रति व्यक्ति विदेशों सहायता विगत 7 वर्षो में स्थिर रही है । 


]. बिस्तृत विधरण हेनु अध्याय 7 देखिए ।॥ 
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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-फोप फे साधन--अभ्यंश तया अंशंदान 
(१६४४007८छ४४ एफ व्मछत 6 #--एए07/5 2४० 
5छ85टारशघ0०२5] 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्ा-कोप के साधनों से सर्वाधिक महत्व सदस्य देशों को आवदित अम्यशों 
0490, का हैं। मुद्रा-कोप के प्रत्येक सदस्य को एक कोटा प्रदान किया जाता है । इन कोटो अथवा 
अभ्यक्तों का दो कगरणों हे महत्व है - (?) प्रस्येक देश का मुद्रा-कोप की पूंजी में योगशान इसी अभ्यश 
द्वारा निर्धारित होता है। (४) इसी अभ्यण, अथवा कोटे के आधार पर सदस्य का मुद्रा-कप से 
ऋण छेने का अधिकार तथा उमकी मत्तदान शक्ति का निर्धारण होता है । नये सदस्यों के अभ्यगों 
का निर्धारण मुद्रा-कोप द्वारा किया जाता है । मुद्रा-कोप के आददिकल्स ओऑक एग्रीमेट (सथोधित) के 
अनुमार कार्यकारी सथात्षक कम से कम पाँच बपं की अवधि में इन अभ्यशों वी सामास्य समीक्षा 
(8८॥673] 7०५7९७) करते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्ा-कोप की स्थापना के समय प्रत्येक सदस्य के अभ्यश या कोटे का निर्धारण 
निम्नाकित बातौ के आधार पर किया गया 
() उमके विदेशी ब्यापार का मृत्य; 
(॥) ध्यापार की सरघना तथा इसकी परिवर्ततशीलता; 
(४॥) उमर देश के पास विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अथवा मुद्राओं का सुरक्षित कोप; 
(१५) साहूकांर अथवा ऋणी देश के रूप मे उस देश की स्थिति, 
(९) उस देश की राष्ट्रीय साथ तथा राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति; 
(५) राष्ट्रीय आय में व्यापार का अनुपात; तथा 
(५गं) देश की राजनीतिक स्थिति आदि 
अप्रैल 989 के अन्त में मुद्ाकोप के 5 देशों का कुल कोटा लगभग 90 बिलियन 
5707 था जिसमें गे 3:62 बिलियन श0॥ के मृत्य का स्वर्ण तथा शेप करेसी के झप मे पआप्त 
किया हुआ था। कुल कोटे में जहाँ सका एक दशऊ पूर्व तक अमरीका का भाग 23 प्रतिशत वे 
ब्रिटेन का 9'6 प्रतिग्मत था; 987 तक ये कम होकर '्रमश, 9 9 व 5 9 प्रतिशत रह गये । 
भारत का कोटा 2 207 मिलियन »&०? मानी 2 45 प्रतिशत था । 
यहाँ यह रपष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि 97] तथा मुद्राकोप के समस्त अम्यशो 
(५००७६) त्या इससे निकाली जाने वाली सहायता राशियो को डालर के रूप में व्यक्त किया जाता 
था । परन्तु दिसम्वर 97] से अन्तर्राप्ट्रीप मुद्ा-कोप वेः समस्त लेने-देन विशेष आाहुरण अधिकारों 
(8८० 074णॉएए रि8#05 अबचा 5075) के रूप मे व्यक्त किये जाने लगे है। 97! के 
पित्तम्बर माह मे एक डालर को एक 807२ के समान माना गया था| परन्तु हाल के वर्षों मे डालर 
का यूल्य जिस सेजी ये कमर हुआ उग्रको देसते हुए सितम्बर 9735 में एक छढालर का मूल्य 
0 8492 500 के वराबर उद्घृत किया जाने तया है। 
भह उस्लेशनीय है कि अत्यधिक निधन देशों को इस वात की छूट दी जाती हैं कि वे अपने 
कोंटे का 25 प्रतिशत स्वर्ण अथवा डालर में जमसा कराने की अपेक्षा इससे कमर मात्रा ले जमा करायें 
और अपेद्षाइत्त अपनी करेम्सी अधिक अनुपात में जमा कर दें । भारत, पाकिस्तान, श्रीलव्रा झआण्डा, 
भुणण्डी सपा मॉरिशस को यह छूट प्रदान की गयी है । 
अन्तर्राष्ट्रीप मुद्रा-कोष में स्वर्ण का महत्व 
[फाएठारश#१३८९ 07 00॥,7 [४ .%8 ] 
बुछ घर पूर्व तक अन्तर्राष्ट्रीय मुदाकोप द्वारा सदस्य देशों को आवडित अश्यश जा 25 
प्रतिशत स्तर्ण मे जमा रिया जाता था। परन्तु मुद्रान्‍कोष द्वारा स्दर्थ को इतना अधिक मदृत्य द्धेने 
के कारण अतेक अत्यदिकिसित देश भुगतात कडिगाइयो से मुक्त नहीं द्वो पाते थे। मुद्ा-नोप से यह 
भी आवधान रखा दया था कि विर्मी देश की करेंसी को मात्रा निदिष्ट राशि से अधिए होने पर 
उसे स्पर्ण अपया डासर जमा करके अपनी करेन्‍्सी को पुनः सरीदता होता चा। यद़ शर्त भी छोटे 
देशों बेः लिए गाफी बठोर थी । 
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497] में डाजर वी स्वर्ण मे परिवर्तेतशीकृता को समाप्त किये जाने के पश्चात्‌ यह अनु- 
भव विया जाने सगा कि अन्तर्राष्ट्रीय भुद्रा-रायए से स्वर्ण का महत्व कम किया जाना चाहिए। यह 
उल्लेखनीय है कि बहुत दिनों से सुद्ा-हाप द्वारा स्वीइ्ृत मूल्य की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से 
स्वर्ण वे मूल्य भे अधिक बुद्धि हो रहो थी । प्रतिकूल भुगतानन्सस्तुलन वाले विध्रामशीन देशी की 
स्थिति में इससे और भी अधिक विपरीत प्रभाव पड रहा था । दूसरी ओर विकासशील देश भी इस 
बरत पर बल दे रहे थे कि स्वर्ण का उतसे लेकर मुद्रा-कोप में निष्क्यि रुपए से रख दना दुर्लभ साधनों 
क्य दुरुपयोग मान है । 

इसी बीच ओपेक दशो द्वारा तेल के मूल्यों मे 973 से असाधारण रुप स॑ वृद्धि की ग्रयी, 
जिसके फलस्वरूप विश्व वे स््रणें-कोपो वे वितरण में बडे ओद्योगिक देशा का अनुपात कम हो गया 
ज़वकि तेल निर्यातक देशो वे स्वर्ण-कोपों मे अधिक वृद्धि हो गयी ) विशेष रूप स जमरीका के स्वण- 
कोष इस अवधि भें ),807 कटोड 500 से घटकर 96) 3 करोड 507२ रह गय जबकि ब्विटेन के - 
स्वर्ण-कोप 35 करोड 8070 से घटकर 73 4 करोड 807 मूल्य के रह गये। 

जनवरी 976 भे जमका में हुई अन्तरिम समिति वी वेठक मे स्वर्ण की अधिकृत कोमत 
को समाप्त करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मृद्रा कोप के स्वग-कोप का एक भाग चेचने का महत्वपूर्ण निर्णय 
लिया गया ॥ इस सम्बन्ध मे किये गय महत्वपूर्ण परिवर्तत इस प्रकार है 

(0) &00 के इकाई मुल्य की अभिव्यक्ति हेतु एव साथ ही अन्य मुद्राओं वे मूल्याकन के हेतु 
स्वर्ण का उपयोग समाप्त वर दिया गया । 

(४) स्व का अधिद्वत मूल्य समाप्त कर दिया गया तया सदस्यों को वाजार मे स्वर्ण की 
आपसी खरोद व बिती को स्वतस्तता धदान की गयी । 

(0॥) सदस्यों द्वास अन्तर्राष्ट्रीय म्रद्रा कोष को तथा मुद्रानकोप दर सदस्यों को स्वर्ण के 
भुगतान की अनिवार्यत्रा समाप्त कर दी गयी । मुद्रा-कोप द्वारा स्थण को स्वीकार करते का अधिकार 
कुल मतदान शक्ति के अत्यधिक ऊँचे वहुमत के अन्त्गंव ही! सोमित कर दिया गया । 

(५) मुद्राक्लोेप 5 करोड ओऑस स्वर्ण को बाजार मूल्य पर वेवेगा जिसम से 25 करोड 
ओऔस की वित्री 980 से पूर्व की जायगी तया शेष स्वर्ण 35 800 या 42 22 डाजर प्रति बस 
वी दर से सदस्य देशो को बेचा जायगा। इस प्रकार मुद्रा-क्ोप अपनी स्वर्ण निधि वा एक-विहाई 
भाग कम कर देगा ) 

(९) स्वर्ण की विज्वी से प्राप्त लाभ को एक विश्लेप ट्रस्ट कोप मे रखा जायया जिसका उप« 
योग अत्यधिक भ्रतिकूल भुगतान सन्तुलन वाले देशों वी सहायतार्थ क्या जायगा । 

(७) मुदायं की विनिमय-दरें निर्धारित करने के लिए स्वर्ण को बाधार नही माना जायेगा 
तथा प्ररिवर्ततनील विनिमय दरो को मुद्गा-कोए द्वारा मान्यता दे दी जाययी ! अन्वरिम समिति के 
उपयुक्त सुझावों वो जब स्वीकार कर लिया गया है तथा इसके लिए मुद्रा-वोप की धाराओं में आव- 
श्यक परिवर्तन भी कर दिया गया है। अन्तर्राप्ट्रीय मोद्धिक व्यवस्था मं अब स्वेण के स्थान पर 
890 को मुल्याक्न बा आधार माना जाता है । प्रति इकाई 50छ के मूल्य का निर्धारण स्वर्ण पर 
आधारित नहीं है, वल्कि विश्व को 6 प्रमुख मुद्राओ के समूह वे औसत मूल्य पर आधारित है। 

4976-77 भे अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-क्योय ने 35 57972 अति ओंस को अधिहत कीमत पर 
-73 करोड और शुद्ध सोते वी वित्रों की जिसवा दूत मूल्य 4[ ॥ करोड 507 था। इसम 
से 573 लाख औौंस सोना आठ नीलामियो के जन्तगत चेचा भया तथा इसकी राशि ट्रम्ट कोप में 
रखी गयी । लगभग 60 लाख आस सोना 2 सदस्य देशो को वेचा गया ॥ जिन 30 देशों की 
साख स्थिति बहुत अच्छी थी उन्हें 34 97 लाख बॉस सोवा उनकी मुद्राओं के बदले ही वेच दिया 
गया जबकि $2 अन्य देशों को 2 साहुकार देशों के माध्यम से लगभग 25 लाख औस सोमा बेचा 
गया। १4 देशो के अनुरोध पर 7 3 लाख ओौस रवण की वित्रो भविष्य बे लिए स्थगित वी ययी। 
मई 978 तक मुद्रा-कोप द्वारा 24 8 मिलियन थम स्वर्ण वेचा जा चुवा है। ट्रस्ट फष्ड (पाए४ 
फ्ण्णप) के लिए स्वर्ण नीतामी द्वारा चेचा जाता है। बुछ नियमो वे जन्‍्तर्गत अल्प विहुसित दशा 
को अप्रप्तियोगी वोटियों [०७ 0०7फुथएणड़ ७४5) के आधार पर भी स्पर्ण देचा जा सवता है। 
इससे स्पप्ट है कि बन्तर्राप्ट्रीय मोद्रिक व्यवस्था में स्वर्ण को अब कोई स्थान प्राप्त नही है । परन्तु 
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राष्ट्रीय स्तर पर कैन्द्रीय बैंक अपने यास स्वर्ण के मौद्धिक कोप रख सऊते हैं तथा अरनी इच्छा- 
मुमार इसका मूत्यांकन कर से हैं। स्वर्ण का मौद्विक कार्य लगभग समाप्त सा हो चुबग है परन्तु 
फिर भी उसे चम्रक ने व्यक्तियों को भाकपित कर रफ़ा हैं। मई 980 तऊ मुद्रा कोष के द्वारा 
50 मिलियन और स्वर्ध वेचा जा चुका था। इसमे से 25 मिलियन औस 35 8/)7 प्रति औस के 
मूल्य पर उन देशों को बेचा गया हैं जो 3। अगस्त, 975 को मुद्रा कोप के सदस्य थे । शेष 25 
मिलियन ओस स्वर्ण की विफ्री चार वर्षों मे सावंजनिक नीलामी के द्वारा की गयी है। इससे प्राप्त 
साभ (35 8700४ प्रति औरा से किक पुर के बरावर) 4 6 बिलियन डालर था । इसमे से ! 3 
बिलियन डालर की राशि 04 विकासशील देशों मे वाँठट दी गयी है तथा शेप मुस्य भाग ट्रस्ट 
फण्ड मैं हम्ताग्तरित कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते है, इस ट्रस्ट कोप मे से विकासशील 
देशों को रियायती ऋण दिये जाते है। मुद्रा-कोप के पास अब लगभग 40 मिलियन औस स्वर्ण 
शेष है जिराकी विप्ती का निर्भय मताधिकार के 85% बहुमत से किया जा सकता है । इस प्रकार 
अत्तर्राप्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में स्वर्ण को अब कोई स्थान प्राप्त नही है। किन्तु राष्ट्रीय स्वर पर 
2४४४४ अपने पास स्वर्ण के मौद्रिक कोप रख सकते हैं तथा मनमाने ढग से हसका मूल्यांकत कर 
सकते हैं । 

यह उल्लेसनीय है कि सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का एक- 
सौधाई अणदान स्वर्ण में तथा शेष त्तीन-चौथाई अपनी मुद्रा के रूप में देना होता है। परन्तु भारत, 
श्रीजञ़का, पाकिस्तान, रुआण्डा, बुरुण्डी, लाइवेरिया, मॉरीशस एवं कुछ ऐसे अल्पविकसित देशों के 
पाता पर्याप्त स्थर्णकोप मे होने के कारण इन्हे अपने निर्धारित कोटे का 25 प्रतिशत से भी वाफी 
पम्म स्‍्र्ण के रूप में देने वी छूट दे दो गयी है। उदाहरणाथं, भारत ने अपने कोटे का [7%, 
पाकिस्तात में लगभग 5% थे श्रीलका मे लगभग 22 5% स्वर्ण के रूप मे जमा किया हुआ है। 

यह भी उल्लेसनीय है कि विभिन्न देशों के अशदान केः रूप मे मुद्रा-कोप मे जमा की जाने 
याजी मुद्राएँ चह्युत मुद्रा-कोष को नहीं सौंपी जाती । इसके लिए सदस्य देशो को केवस यह वायदा 
गा दा है कि वे आवश्यकता पड़ने पर इन मुद्राओ को अस्तर्राष्ट्रीय मुद्राकौपो को उपलब्ध 
करा देंगे 

* एक यात यह भी है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा वा स्वर्ण के रूप में बी 2824 ल्‍्यन कर देता 
है तो उरों अपनी मुद्रा के अशदान में यूद्धि करमी पडतों है। इसी प्रकार मुद्रा का अधिगृत्यम फरने 
पर रादस्म देश मुद्रा के रूप मे प्रस्तुत अपने अशदान में कमी कर सकता है । 

सृतीय सशौधन के बाद, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भारत की स्थिति पौचवी न 
रहफर आटबी हो गयी है तथा जापान, कनाडा एवं इटली के कोटो को राशि भारत से कह्दी अधिक 
फर दी गयी है ( शो 

अभ्यंशों का महत्व 
[श0छासघाए&ार्८८ 07 ०००५$] 

अन्तर्राष्ट्रीय मुदा-कोप बेर संगठन एय कार्यों की दृष्टि से अभ्यशों का बहुत अधिक महत्व 
है। सक्षेपर मे, निम्न बातें अम्यशों केः महत्य को स्पष्ट करती हैं : 

() अभ्यणशों द्वारा प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्कोप को दिये गये अशदान 
का निर्धारण होता है और इस प्रयगए इनके आधार पर मुदा-कोए के साधनों का शान हो सकता 
है। यही नही, यह भी जान सकते हैं कि विभिन्न देशों के द्वारा उतके अशदान का क्तिता भाग 
सपर्ण के रूप मे एवं क्तिगा उनकी मुद्राओ के रूप मे दिया गया । इसके आधार पर मुद्रा-कोप के 
पास जिस देश की घुद्रा का अमाय हो उसके कोटे में वृद्धि की जा सवती है 4 

(7) अभ्यशों के आधार पर यह भी निर्धारित होता हैं कि कोई रादस्यं देश अन्तर्राष्ट्रीय 
मुझ्न्फोष से रिय दर मे एप कितती राशि आप्त कर धकेता है। उदाहरणार्ष, शव तक कोई देश 
साधारण परिस्थितियों मे अपने कोटे की 25% से अधिक राशि एक बार गे सहायता-स्वरूप नद्दी 
ले सकता पा, तया बुल ऋणों बग अंनुवात अश्यंश का अधिातम शत-प्रतिशत हो सवता है। हाल 
ही में एक यर्ष की राशि वी अनुपात सीमा अभ्यश के समान तया सचयी अनुप्रा। की सीमा 4 
गुनी दक बढ़ा दी गयी है। इसदे अतिरिबत किसी सदस्य देश से सहायता हेतु प्रदान की शयो राशि 
पर वितना ब्याज लिया जायगा, यह भी उसके बोटे पर ही निर्भर करता है । 
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(70 अभ्यश रे आधार पर ही प्रत्येक सदस्य देश की मतदान-शक्ति (४०४7३ आाध्यट्टा)) 
वा निर्धारण होता है! जैसावि ऊपर बताया गया है, प्रत्येश सदस्य देश को 250 मौलिक मत 
एवं अभ्यश के प्रत्येश | लाख डालर वी राशि पर । अतिरिक्त मत देने का अधिकार होता है। 
इस आधार पर आज वी अभ्यश स्थिति वे अनुसार अमरोकां वो 67 250 मत, ब्रिटेन को 
28 250 मत व भारत को 9 650 मत देने वा अधिकार है ॥ दूसरे शब्दों सम यह भी कहा जा 
सकता है कि कसी देश वी औधिक एवं अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रानोप मे मतदान-शक्ति का संवेत उसे प्राप्त 
अभ्यश वे' आधार पर मिल सकता है। स्वाभाविक है कि औद्योगिक दशों को अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा- 
कोष वे प्रबन्ध में अधिक ऊँचा स्थान प्राप्त है 

मुद्रा-कोपष की तरलता ([जवृणवा५ ० 06 #ए॥0)--मुद्रा-कोप वे तरल साधना से निम्न 
को शामिल किया जाता है ()) प्रयोग योग्य मुद्राएं, (7) विशेष आहरण अधिकार (70) ऋण । 
सुद्रा-कोप वे पारा विद्यमान स्वण को तरल कोपा वी श्रेणी में नहीं लिया जाता । अल 988 
के अन्त मे प्रयोग योग्य मुद्राआ का स्टॉक 40 2 विलियन 507 के लगभग था जबकि सामान्य 
खाते भे 0 8 बिलियन 807 थे ) इस समय मुद्रानझोप पर वाया ऋणों को राशि 9 07 विलियन 
8ाञर थी जो अप्रैल 987 वी तुलना म 3 63 बिलियन डालर वम थी। अश्रैल 987 व 
अप्रैल 988 के बीच मुद्रा-कोप के तरल साधना को देय राशि 36 72 बितियन 5070 थी जो 

]988 तक घटकर 3] 28 बिलियन 50४ हो गयी । 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष फे कार्य 
[एण्रटा0र8 0४० 078:७7र05 6ल्‍8 के ऋ] 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के प्रमुख कार्य इस प्रकार है : 

] विभिन्‍न देशों की मुद्राओं को मूल्य-समत्ता (7श श्याए८$) कया निर्धारण एवं उनमें 
परिवर्तन करना--अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-्कोप क चतुर्घ समझोता अनुच्छेद वे” सहपार गर सदस्य बनने पर 
प्रत्येक देश को अपनी सा का अर्घ या मूल्य स्वर्ण या डालर थे रूप में घोषित वरना पडता है | 
इस अर्घ अथवा मूल्य को स्वण तथा डासर दोनो के रुप भें भी व्यक्त क्या जा सकता है तथा 
0 88867॥ प्राम स्वण प्रति डालर की दर को (जो । जुलाई, 944 को प्रचलित थी) आधार 
बनाया जा सकता है । कोई देश यदि चाहे तो अपनी मुद्रा के मूल्य वो घोषणा करना अस्वीकार 
भी कर सकता है । साइप्रस न अफयानिस्तान म अपनी मुद्रा के अध को डालर के रूप भें घोषित 
करना अस्थवीकार कर दिया था । परन्तु एक बार कसी मुद्दा का मूल्य डालर स्वर्ण में घोषिव होने 
के बाद उस देश को भी सभी विदेशी विनिमय सौदों का डालर मे ही व्यक्त करना होता है | अन्त- 
रॉप्ट्रीय मुद्राकोप को यह अधिकार भ्राप्त है कि वह क्सी देश द्वारा उनवी मुद्रा वा प्रस्तापित 
मूल्य अस्प्रीकार कर दे । ऐसा वस्तुत तब किया जाता है जव मुद्रा-्वोप के सचालको को यह विश्वास 
हो जाय कि प्रस्तावित अघ वस्तु-स्थिति की उपेक्षा बरवे' निर्धारित क्या गया है और इस कारण 
यह स्थिर नही रह पायेगा । 

सच तो यह है कि अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रानोप की स्थापना से लवर आज तक विसी भी सदस्य 
देश द्वारा प्रस्तावित विनिमय-दर को स्वीकार नहीं किया गया हैं। प्रारम्भ म उन सभी दरो को 
स्वीकार किया गया जो अक्टूबर 946 में प्रचलित थी ॥ उस समय डालर वे रूप में सभी मुद्राओ 
को अपेक्षाइत अधिव बताया गया था तथा व्यापार एवं विनिमय नियन्त्रण की विधियों द्वारा इन 
विनिमय-दरों को बनाये रखा जा रहा था । मबम्बर 947 में प्रचलित विनिमय-दरो वो सही 
मानते हुए इन्हें औपचारिक रूप मे स्वीकार कर लिया गया ) परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि 
जिन देशों वी भुद्राओ थे' मूल्य ड़तिम रूप से (डालर थे रूप में) अधिव' रखे गये थे उनके निर्यात 
अवरुद्ध होने लगे और सर्वधथम 949 मे ब्रिटेन को पोण्ड स्टलिग का अवमूल्यन करना पडा । 

प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व है कि वह अपनी मुद्रा वे घोषित एवं निर्धारित मूल्य को 
स्थिर बनाये रखे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्नोप का एक उद्देश्य ' विनिमय-दरों मे स्थिरता रखता 
बताया गया था, परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि विनिमय-दरों वो कठोर (70) रुप से स्पिर 
रखा जाय । इस उद्देश्य वी पूर्ति हतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप घोषित या समता मूल्य (एपघा७ ४थ०९) 
से । प्रतिशत विचलन वी छूट देता है। 972 से विचलन वी यह सोमा 25 प्रतिशत कर दी 
गयी है । 
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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप किसी सदस्य देश को उसके आधारभूत (प्रिएठड्रगल्य) भुगतान- 
सन्तुलन को ठीक करने हेतु मुद्रा के क्षमता मूल्य में 2; प्रतिशत से अधिक परिवतन करने की भी 
छूट देता है। इसके लिए सदस्य देश को मुद्रा-ओप से परामर्श लेवे की आवश्यकता होती है क्योंकि 
इस परामश के माध्यम से ही विभिन्न देशों के बीच अवमूल्यत (वा अधिमुल्यत) की होड को 
नियन्द्ित किया जा सकता हैं। सामात्य परिस्थितियों में मुद्रा-कोष किसी भी सदस्य देश की 
विनिमय-दर में पहले किये गये परिवरतेनों सहित 0 प्रतिशत तक परिवर्तन की अनुमति दे देता है। 
परन्तु यदि विनिमय-दर मे प्रस्तानित परिवर्तन 0 प्रतिशत से अधिक हो तो मुद्दा कोप को यह 
अधिकार है कि वह इन्हे स्वीकृति न दे । यदि मुद्रा के समता मूल्य या विनिमय-दर का प्रस्तावित 
परिवर्तन 20 प्रतिशत से कम है तो सदस्य देश के आग्रह पर इस पर 72 घण्टे गे निर्णय लिया 
जाता है। यदि प्रस्तावित परिवर्तन 20% से अधिक है तो मुद्रा-कोप 72 घण्टे से अधिक समय भे 
इस पर अपना निर्णय देने को स्वतन्त्र है। 

गदि किसी मदस्य देश द्वारा उसकी मुद्रा कौ विनिमयनदर में परिवर्तन करने पर मुद्ा-कोप 
के सदस्य देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सौदों पर कोई प्रभाव न होता हो तो सदस्य देश को ऐसे परिवतन 
मी भुद्दा-कोप की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नही है। साधारणतया मुंद्रा-तोप विनिमय 
दरों मे परिवर्तन के सभी प्रस्तावों का अनुमोदव कर देता है, परन्तु इसके लिए मुद्रा-कोप के अधि- 
कारियों को यह विश्वास हो जाता आवश्यक है कि मे परिवर्तत सम्बद्ध सदस्य देशों के आधारभूत 
भुगतान-असन्तुलन को ठीक करने हेतु अनिवाय॑ है । ४, द 

बहुधा विनिमम-दरो मे प्रस्तावित परिवतनों को स्वीकृति देने के लिए मुद्राकाप सम्बद् देश 
की घरेलू, सामाजिक या राजनीतिक नीतियों में किये जाने वाले परिवर्तनों पर कोई घ्यान नही 
देता । उदाहरणाय, यदि युद्राकोप को यह विश्वास है कि आधारभूत भुगतान सम्बद्ध 
सदस्य देश में विद्यमान मुद्रा-स्फीति के कारण है तो इस आधार पर रे कोप विनिमय विनिमय-दर मे 
प्रस्तावित परिवर्तन को अस्द्रीकृत नहीं करेगा । यह व्यवस्था इमलिए रखी गयी है ताहि सदस्य 
देशों के आन्तरिक मामतो मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्कोप के हस्तक्षेप को ३ ्श ॥ ५ 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप को यह भी अधिकार है कि वह सदस्य देश के मुद्राओों के समता 
मूत्यों (987 ४७७८७) में एक साथ एक ही अनुतात मे परिवर्तेत कर दे। परन्तु इस ह लिए यह आव- 
श्यक्ञ है कि मुद्रा-कोप में 0 प्रतिशत या इससे अधिक अशधारी सदस्य देशों को आपत्ति म हो । 

यदि कोई सदस्य देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानकोप की चूरब-अनुमति के दिना अपनी मुद्रा के समता 
मून्य या विनिमय-दर में परिवर्तन कर देता है तो उसे मुद्रालोप को सभी पकार द्‌ई 20 मे 
वचित किया जा सकता है। यदि सदस्यो का बहुमत इस पक्ष में हो तो ऐसे देश को सदस्यता ते 
भी वबचित किया जा सकता है । * लक ६४ मल 

2 विनिमय-प्रतिबन्धों दो हृदाता (2॥एगग्णधणो गी छष्णोशाहूव ५३ लय 
विनिम्रय-प्रतित्रन्धो को समाप्त करना 5» प्ट्रीय मुद्रा-कोप के प्रमुख बायाँ मे से एक है। यही हे 
मुद्रा-नकोप विविध व्रिनिमय-दरों एवं विभेदत्मक मीद्िक नीतियों पे व्ग्द्धि भी लक हूँ 
बयोकि इन.नीतियो के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्यापार विकास में अयरंध उर्लेत करता 
वस्वुत, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोय एक स्वतस्त बहुमुणी भुगतान अगाली की स्थापना हैवु फल होते 
है। मुदा-कोप के समी सदस्य इस बाते पैत मकल्प करते हैं. कि बे परिल्थि दका मा 
ही सभी प्रकार के विविमय-प्तिव्यी को समाप्त कर टू व व वनीय है कक मुडखोप विनिमय 
मे करेंगे जय ऐसा करना निताम्त आवश्यक हों जाये। वनों लिग्न बातें दृष्टि 
प्रतिवन्‍्धों का पूर्ण रूप से निषेध नही करता । िनिमय-अविवन्धों के उपयोग दे; द 


गत रखी गयी : 
() यह कि इलके पूर्ण झूप पे उस्पूसन हैई काफ़ी समय की बजाया दा है, ३४ 
(9) यह कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्होप झा उद्देश्य दिनिमय-प्रतिबस्धी की पूर्ण ममाण्ति न होग 
केवत़ उन मं को समाप्त करना है ओ अल्तर्राप्ट्रीय ब्यायार के डिस्तार में वाधर है, तथा 
(0) जिन देशों की मुद्राएँ दुर्लम घोधित वी जाती हैं. वे वितिमय-पद्रतिवस्धी ढा उपयोग 
करें तब भी अम्तर्राष्ट्रीय ब्यागाद पर ब्रतिकुस प्रभाव नहीं होगा । 
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इस उद्देश्य की पूति हेतु सभी सदस्य देशो से यह अपेक्षा वी ग्रयी कि एक निरदिप्ट अवधि 
के बाद वे सातवें अनुच्चेद (हैातल5 शा) में वणित दायित्वों का पालन करेंगे। इस अनुच्छेद वे! 
अनुसार कोई भी देश मुद्रा-कोप की पूर्व अनुमति बिना भुगतानों पर प्रतिवन्ध नहीं लगाता, अथवा 
चातू अन्तर्राष्ट्रीय सोदा वे भुगतातों को रोक तहीं सकता ) यही नहीं उक्त अनुच्छेद के अनुसार, 
बिना पूर्व अनुमति के कोई भी देश विदिध भुगतान-दरो या विभेदात्मक मौद्विव व्यवस्था का प्रचलन 
नही कर सकता । इम अनुच्देर के कारण चालू खाते में परिवर्ततशीलता वो वाजार वी (माँग व 
पूि) शक्तियों पर छोडने को अपेक्षा औपचारिक रूप दे दिया गया | 

3 पुद्रा-कोष के वित्तोय कार्य (शक्ल 0एशकवाणा5 ० 06 एए००)--अन्तर्राप्ट्रीय 
मुद्रा-कोप के वित्तीय कार्य निम्न प्रकार है 

(0) मुद्का्ओ को खरीद व बिक्री--मुद्रा-क्ोय का यह एफ श्रमुख दाख्त्वि है कि वह सदस्य 
देशो की भुद्राओं को वेचे एवं खरीदे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्लोप करों अपने साधतो को घमते हुए 
(7०९० ९शाह?) रूप म रसना होता है तथा इसके लिए सदस्य देशों से यह वहा जाता है कि वे 
समय-समय पर अपनो मुद्राएँ सरीदते रहे जिससे मुद्रा-क्षोप के पास बुछ ही मुद्राओ का जमाव 
नही हो सके । जैसा कि ऊपर बताया जा चुवा है मुद्रा-कोप द्वारा आवटित कोटा बा तीन-चौथाई 
भाग सदस्य देशो की मुद्राओं बे रूप मे जमा होता है। ये भुद्राएं उन सदस्य देशा को बेची जाती 
है जिन्हे इाकी आवश्यवत्ता है । कुछ समय पृव तक इन देशो से यह कहा जाता थाडि वे स्वण 
अथवा डालर के बदले अपनी सुदा खरीद लें । दूसरे शब्श म, विसो सदस्य देश को अल्पवाल वे 
लिए उसवी मुद्रा के बदले डालर या येन प्राप्त हो सकता है परन्तु कुछ ही समय बाद उसमे डालर, 
मुद्रा या अन्य कोई मुद्रा (या स्वण) देकर अपनी मुद्रा अन्तर्सप्ट्रीय मुद्राक्लोप से वापस लेनी पडती 
थी ) परन्तु छठपी सामान्य समीक्षा के पश्चात्‌ इस प्रकार को पुन खरीद क्वो अनिवायत्ा को 
समाप्त कर दिया यया। 

(५) सदस्य देशों को अन्य मुद्राएं सरीदने को क्षमता ()3एएण8 708॥७)--कविसी भी 
सदस्य देश की विदेशी मुद्रा खरीदने की क्षमता उसके आवदित कोटे पर विर्भर करती है।इस 
सन्दर्भ म निम्नाकित नियम महत्वपूण हैं 

(अं) किसी भी एक वर्ष की अवधि मे किसी सदस्य देश द्वारा मुद्रा खरीदने पर उसके 
अभ्यश् में मुद्रा के अनुणात में 25% से अधिक वृद्धि न हो, 

(व) विदेशी मुद्रा की कुल खरीद सदस्य दश के कोटे की दुयुनी से अधिव' न हो । 

इस ध्कार एक वर्ष में कोई भी सदस्य देश अपने कोंठे का अधिकतम 25% तथा कुल 
मिलाकर अपने कोटे का अधिकतम 45% विदेशी मुद्रा खरीदने मे प्रयुक्त कर सकता है। प्रत्यक 
देश के कोटे को पाँच भागो में विभाजित किया गया है--कोटे वी 25% सीमा स्वर्ण में दिये गये 
अशदान के समान है । साधारणतया इस सीमा तक विदेशी मुद्रा ख़रीदने पर म्रद्रानओोप कोई आपत्ति 
मही करता । इस सीमा तक विदेशी सुद्रा सरीदने के लिए भी सदस्य देश वो उपयुक्त कारण बताने 
होते हैं तथा कोटे की 25% से अधिक की विदेशी मुद्रा खरीदने पर अधिक से अधिक स्पष्दीवरण 
देने की आवश्यवता हातो है । यदि प्रत्येक वार 25% सीमा के नियम वा सख्ती स पालन क्या 
जाय तो प्रतिकूर मुगतान-सन्तुलन की सम्रस्या से प्रताडित देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध 
नही हो पाती । 

अपने सामान्य साधनों (जो अब एक मुद्दा विशेष मे व्यक्त नहीं है) के उपयोग हेतु मुद्दा 
कोय सदस्यों वे भुगतान सन्तुलन, रिजवे स्थिति तथा विनिमय चाजारो को देखते हुए विभिन्‍न वित्री 
योग्य मुद्राओ का चुनाव करेगा । सदस्य देश मुद्रा-्कोप से अन्य देशो की मुद्राएँ उसो स्थिति से 
खरीदेंगे जबकि उन्ह भुगतान-सन्तुलन के लिए इनकी आवश्यकता हो। इसी प्रवार सदस्य देश उन 
मुद्राओं को जमा करेंगे जिनकी पुन खरीद मे भ्रयोग हेतु मुद्रा-कोप अनुमत्ति देता है। भुद्रानकोप 
870२5 के बदले सदस्य देश को अन्य देशो को सुद्राएँ उपलब्ध कराता है अथदा अन्य द्शो की 
मुद्राओ के चदले 5075 उपलब्ध करता है । 


986-87 व वित्तीय वर्ष के अन्त में मुद्रा-कोय के प्रयोग योग्य साधन [सुद्राएँ तथा विशेष 
आहरण अधिकार) 40 3 विलियन 500 थे जो 988-89 वे! अन्त म बढ़कर 42 9 बिलियन 
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50 हो गये। 986 मे श्रवन्ध-मण्डल ने यह विर्णय लिया कि उधार लिये हुए साधनों का 
अधिक प्रयोग सहारा योजना तथा विस्तृत सुविधाओं के लिए की गयी सरीद हेतु किया जाये। 

(व) घुद्दा-कोष द्वारा सदस्य देशों से ऋण लेता --अन्तर्सप्ट्रीय मुद्रा-कोप ने दस औद्योगिक 
देशों के साथ सामान्य समऔते किये हैं।॥ इन समझौतो के अन्तगंत घुद्दा-कोप' इन देशों से मुदाएँ 
उधार लेकर प्रतिद्रूत भुगतात बाले देशो को सहायता प्रदान करता है । 3। अक्टूबर, 977 को 
मामास्य समझौतों के अन्तर्गत मुद्रा-कौप ने 664 करोड 8090 के ऋण धाप्त किये जो सभी औद्यो- 
भिक देशो से प्राप्त किय्रे गये थे। हाल के वर्षों मे सऊदी अरब, जापान तथा अन्चर्राष्ट्रीय निष्दरा 
बैंक से मुद्रा-कोप के माथ अधिक ऋण समझौते हुए हैं |! 


98। मे मुद्रा-कोप ने सऊदी अरवसे 8 बिलियन 908 का मध्यकालीन ऋण लेने हेतु समझौता 
किया । इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय निषटारा बैकव अन्य बैंको से 2'2 वितियत 50)/? अल्पकालीत 
त्रत्पों के लिए समझौता किया गया | 984 में 6 वित्तियन 800 के अल्पकॉलीत ऋण निपटारा 
बैंक, नेशनल बैंक ऑफ वेल्जियम, जापान सरकार एवं सऊदी अरब से लिये। [987 में मुद्रा-कोप के 
पास कुल शिलाकर 24 8 विलियन 80॥ की सास-स्वीइतियाँ उपलब्ध थी जिनके तदत मुद्रानगेष 
आवश्यकतानुमार विभिन्‍व मुद्राएँ प्राप्त कर सत्रता धा। 987-88 में जहाँ मुद्राक्ोप ते ।3 
विधिपन 808 के नये ऋणों के लिए समझौता किया वही 4 9 वितियन 807३ क्षे प्रुयते ऋण 
चुका दिये | अप्रेल 988 + अन्त में मुद्राकोप के बकाय। देय ऋषणों की राशि 9:] विलियन 
907 थी । अप्रैल 989 में यह राशि पटफर 5 6 शिलियन 5णर रह गयी । अप्रैल 989 के 

अन्त तझ मुद्रा-कीप के द्वारा दिये गये ऋणों से अदधिपार ऋणों की राशि 2 9 ब्रिलियत 00 तक 
पहुँच गयो थी । 

(९) सदस्य दैशों को प्रतिकूल भुग्तात-सन्तुलन ठीक करने हेतु सहायता दैवा--यह मुद्दा 
भोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप अपने सदस्य देशों कौ अनेक प्रकार 
से सहायता देकर उनकी भुगतात-सस्तुलस समस्याओ के निदान में सहायक होता हैं। इनवे द्वारा 
दी गयी विविध अकार की सहायता का विवरण नीचे दिया जा रहा है 

(४) साधारण पांते में मुद्राओं को खरोद--ऋण प्रौप्त करते के सामाग्य समझौते के 

अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर कोप अपने सदस्य देशों में से दस थरद्रे भरौद्योगिक देशों? से विदेशी 
मुद्रा प्राप्त कर सकता है । इतका उपयोग रामयंन्समर्य पर उत्पन्‍्त होने बाली अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान 
की समस्याओं फो हल करने के लिए क्यों जा सकता है। इन समझौतों फ्री यरोजता अक्टूबर 
962 में लागू की गयी थी । 966 तक मुद्राओ की खरीद कौ बफ़ाया राशि 43 बिलियन 
डॉगर थी जो 972 तक 3 वितियत 507 से भी कम रह गयी। यह उत्वेसनीय है झि सदस्य 
देश निदिष्ट अवधि (3 से 5 बंप के बीच) के भीतर इन अन्य देशों शी सुद्रा वाएस करते अपनी 
उस मुद्रा को वापस खरीद लेते हैं जिसे ये अन्‍य देशों वी मुद्राएँ खरीदते समय मुद्ा-कोप में जमा 
कराते है । 
7 ॥973 के अन्च में मुद्ाकोप के साधतो के उपयोग में हुई वृद्धि इस वात की धोतक हैं 
कि तेल निर्षात करने वाले देशो बैः अतिरिक्त अन्य देशो, विशेष रूप से के बिवासशील देशों के बर्त- 
माल भुंगतानसन्‍्तुलत वो दूर करने से अन्तर्राष्ट्रीय मुदा कोए रिवता सश्यि रहा है । श्विदृजरर्सशण 
के सांध भुद्ाकोप से इस प्रतार के चद्रण उने के लिए अलग से 85500 गिपे हैं। जनवरी 983 
में पेरिस मे हुई एक बैठक मे दस बड़े औद्योगिक देशों ने यह तय फ्िया है कि इस देशों कया 
मद्रा कौप को प्राप्त होने वाली राशि 65 पविनियन 5088 थे बढ़ाकर ॥7 


परदूजरतेण्ड मे सुद्र पर ६ य 
मई 8078 करदी जाय । सऊदी अरब ते भी दस व्यवस्था मे सम्मिलित होने वी स्ीहूति 


दीहै। ५230 
(९) हेल निर्यातक देशों से सुविधाएं दिलाता (0 कला) सेल के मृत्यों में अप्त्या- 
दिल खूद्धि के पश्वात्‌ झुशलोध ने तेल निर्यानक देशों में उन देशों को | दिलाता प्रारस् रिया 


किट; अिक कर 3 ४ अल्‍य 
[छा कीलकालाग उादाछित6, ४, पे. ल्‍एटाप्राएटा ।977- 
है शिया कक, पछ॥76, (लाता, छा, 73क्१, फलतीलाजिाए5, 5छ९एला, 


एछ. #, 3०० 0. 5. 8. 
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हैँ जिनका _भुगतान-सन्तुलन तेल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण विग्डा है। इस उद्देश्य को पृति हेतु 
मुद्रा-कोप तेल निर्यात करने वाने दशो से स्वय ऋण लेता हैं। 974 की तेल सुविधा हैनु प्राप्त 
ऋषो पर मुद्रा-कोप ने 7 प्रतिशत च्याज दिया था, परन्तु 975 से इन ऋणों पर देय ब्याज 
4 25 प्रतिशत कर दिया गया । 975-76 के वर्ष मे मुद्रा-कोप ते 30 3 मिलियन 800 ब्याज 
के रूप में चुकाय जिसमे से ऋणदाताओ की इच्छानुमार 276 मिलियन 807२ का भुगतान डालर 
के रूप में तथा शेप उनकी अपनी मुद्राआ अथवा परस्पर एक-दूसरे के श्रति विशेष आहरण अधि- 
कारा वे रूप ने चुकाये सथे । 976 77 म तेल सुविधा के लिए प्राप्त ऋणा पर मुद्रान्ोप ने 
474 मिलियन $007 व्याज के रूप भ चुकाये जिसम से 449 मिलियन 50 अमरीकी डालर वे 
रूप मे तया शेप चार ऋणदाता देशो की मुद्र के रूप चुकाये गये । 


मई 976 तक तेल सुविधा के अन्तर्गत किये गय समसौतों वा अन्त्गंतः 690 करोड़ 
507 के ऋण लिये जा चुते थे जिसम से | 897 प्रिलियन 50९ के ऋण औद्योगिक देशों (जर्मनी 
600 मिलियन, नीदर्लेण्ड्स 35 क्रोंड स्विट्जरजेण्ड तया जापान म प्रत्यक मे 25 करोड 8072) तथा 
लगभग 5 विजियन 50४ 3 तेल-निर्यातक देशो के समठन (0९8८) के सदस्यों से प्राप्त किये 
सये। 974 75 भ लगभग 3 5 व्रिलियन 90४ के ऋण मुद्रा-क्प दारा तव सुविधा के अन्तगरेत 
आवश्यकता वाले देशों को दिये गये थे जबकि 975-76 भ्े ऋणों की यह राशि 390 मिलियन 
87070 तक पहुँच गयी । यह उल्लेखनीय है कि खाघधारण खाते से दिये गये ऋणो या दो तिहाई भाग 
इस वर्ष तैत सुविधा वे अन्तर्गत दिया गया | कुल मिलाकर 6 7 विलियन 8098 के ऋण तेव 
सुविधा ये अन्तगंत दिये गय जिसमे से | बिलियन 5709 ब्रिटेन ने, | 45 बिलियन 808 इटली 
ने तया 200 मिव्रियन 507 भारत नेप्राप्त क्यि। [ मार्च, 976 म तेव सुविधा को समाप्त 
कर दिया गया । 


3 अगस्त, 975 को कार्यकारी सचालको ने तेद सुविधा भ्राप्त बरने वाले देशो मे से 
अत्यधिक कमजोर देशो वी सहायतार्थ एक अनुदान खाता (500509 8०००) स्थापित क्या । 
तेल की बीमतो म हुई वृद्धि में बुरी तरह प्रभावित 35 देशों में से ।8 ने इस खाते में अनुदान 
प्राप्त किया । इस खाते मे 24 देशों ने 30 जूत, 977 तक 655 मिलियन $07 जमा किये थे 
तथा 5% की दर से इन 8 देशों ने 975-76 व 976-77 में ज्मश 38 मिलियन 8) 
थे 2 75 मिलियन 800 का अनुदान प्राप्त क्या ) 

(०) क्षत्िपूरक' वित्तोप सहायता (८०णए०४४०५ क्ाशक7०ए४)---अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा 
काप ने फरवरी 963 से प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन से त्रस्त दशो को विशेषत प्राथमिक वस्तुओ 
की व्यापार शर्तों (६श7$ ० ४80०) की निरन्तर गिरावट से हानि उठा रहे देशों को अस्थायी 
सहायता देना प्रारम्भ किया है। परन्तु क्षतिपूरक सहायता के रूप मे कोई भी सदस्य देश एक वर्ष 
मे अपने ग्रम्यश का अधिकतम 50 ध्रतिशत् भाग प्राप्त कर सकता है !! 963 से लेकर 3] 
अक्दूपर 977 तर कुए मिलाइर 377 करोड 598 क्षतिपूरक सहायता के रूपए मे दिय गये 
जिमम से भर्जेंटीता ने 280 मिल्यिन 508 न्यूजीलैण्ड, मैविसकों तथा भिल्र से से प्रत्येक ने 80 
मित्रियन 800 व चिवी तथा भारत मे से प्रत्येक ने लगभव 50 मित्रियन 807 प्राप्त किये। 
क्षतिपूरक महायता वे' अन्तगंत 976-77 में सर्वाधिक राशि (332 मिलियत 507) आस्ट्रेलिया 
ने प्राप्त की । 977 म स्थापित वी गयी पूरक वित्तीय सुविधा (5एएफञथ्याथांशए मिशशाणड़ 
$०॥०॥८) लागू करन ये! लिए मुद्रा-कोप ने औद्योगिक देशों तथा तल के निर्यातक देशो स ऋण 
से का निर्णय किया है । 3 सदस्य देशो तथा स्विट्जरलैण्ड वे राष्ट्रीय वैक ने कोप को इस 
सुविधा के अन्तर्गत 7982 4 983 में उमेश 26 विलियन तथा 2 8 विल्षियन 508 की 
झ्षतिपूरक सहायता प्रदान की ययी । 

986 87 में आठ देशो ने क्षतिपुरक सहायता वे रूप मे 593 मित्रियन $07२ की राशि 
प्राप्त वी थी । 987-88 में इसके अन्तर्गत सात देशों ने |54 बिलियन 800 प्राप्त क्यि 
जिनमे अजेंटीना मे 752 मिलियन 508 तथा इण्डोनेशिया ने 463 मिलियन 500२ प्राप्त विये । 





] 24 दिमस्‍्वर, 975 स पूर्व यह अनुपात 25 श्रतिशत था । 
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शेर (4) सहारा आयोजन की ध्यवस्था (3धवा6-09 हाशाहभाधा--पिछने_ पुछ वर्षों 
में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राव्यौप की फार्य प्रणाली विशेष रत से इसके द्वारा दी जाने वाली गद्यता 
गम्बन्धी नीति में काफी परिवर्तन किये गये हैं। कुछ स्थितियों में मुद्न्दोद में आवश्ययता वाले 
देशों ये लिए अधिक महायता का प्रावधाव कर दिया है। अब प्रतिकूल भुगतात-सन्तुलन रहने पर 
गदस्थ देश को गह छूट दी गयी है कि पाँच वर्य के बाद भी अपनी मुद्रा को सरोद में । अफट- 
घर 952 से 'गहारा भायोजन” (80-09 शै//काहण्याणाई) की व्यवस्था की गयी है 
जिसे अन्तर्गत फोई देश पहले निर्दिष्ट राशि के ऋण हेतु समझौता कर लेता है। इस ऋण की 
राशि आवश्याताबुगार अनुवन्ध की अवधि के भीवर कभी भी उठायी जा गरती है। बहुया ऐसा 
क्र्ण है यरप्प ने! लिए दिया जाता है एवं इस अवधि के लिए प्राप्त ऋण 4%, बापिक दर से 
शुल्पा लिया जाता है । परन्तु इस शुल्क की बसूती ऋष हेसू किये गये साप्र॒ण्नौते के रामय ही कर ली 
जाती है। कमीनक्ती कोई सदस्य देश फ्ण के लिए समझौता करने की अपेक्षा यह आश्यासन 
चाहता है कि आयायकता के समय उसे तिदिप्ट मात्रा तक ऋण प्राप्त हो जायेगा | ऐसा आश्यासन 
में मिलते की स्थिति से उस देश को विनिमय-य्रतिबन्धों का आश्रय लेना पडता है ताकि आने याली 
अयधि मे विदेशी वितिमय संकट से बचा जा धके । “सहारा आवोजनों” (8400-+9 /वागगह- 
ग्राश5) हे अन्तर्गत हुए ऋण अतुवन्ध सााद्रारणतया एक वर्ष के लिए होते हैं या फिर उपयुक्त परि- 
स्थितियों में अनुवन्ध फी अवधि तीत धर्ष ते कम भी हो सतती है। गहारा आपोजन के अस्तर्गग 
अनुवन्धित राशि को आयोगत की अवधि के दौरात अनेक चरणों में आवटित किया जा सकता है । 
2952 ते 984 के बीच मुद्राकोप तथा सदस्य देशों के सध्य 348 राहारा आधोजने समझौते 
हुए । अतेक बार सदस्य देश अनुभन्ध गे दी गयी अवधि से पूर्व ही अपनी सुद्रा की अतिरिक्त मात्रा 
की परीद कर लेते हैं। कभी-कभी अनुवस्ध होने पर भी सदस्य देश मुदा-कोंप से योई ऋण नहीं ले 
पाते । हग प्रकार 'गहारा आयोजनो” को प्रतिरक्षा वी दुसरी पवित (६००४० ]॥6 ०0 (४०८०) 
के हप मे प्र पता किया जाता है। यह उल्लेतनीय है हि सहारा आयोजनो' पर क्र तक अनुब्गध 
विकासशील देशों के लिए ही हुए हैं. परन्तु बहुधा अनुवन्ध की अवधि रामाप्य द्वोंते तब ये रामूची 
राशि का उपयोग नहीं कर पाते । अनेक यार सदस्य देश इन अनुवन्धों के विद्यमान रहते हुए भी 
>बोप रे कोई सहायता भ्राष्त तही करता । 987-88 में 4 नये सहारा आयोजन समझोवे 
2 गये जिनकी पुल राशि ।7 ब्रितियन 908 थी। ]986-87 में 22 आयोजनों मे सहत 
4 2 बिलियन $॥)7 कै रागशौते किये गये थे । अधिकांश नये गमशौते अफ्रीका एवं लैटित अमरीसी 
देशों पे हाथ किये गये थे । इनमें भी गर्जेटीना को 0:95 विसियन 5702 तथा मिस को 0 25 
बिलियन 8) देने का निर्णय किया थया । 988-89 में 42 नये सहारा आपोजन समपझौतों ऐः 
अन्तर्गत 3 बिलियन $97 की भहायता देता तय हुआ । एलमें सर्वाधिक राशि | दिलियन 07 
वी रद्यायता प्राजील के लिए स्वीहृत की घयी । 

(०) भिरशोष आाहरण खाता (॥<ढग एिक्जोंगह /९००एा।)--मुद्राकोप मे मवोन 
नियमों के अनुवाद कोई भी देश औय्यतव 20 प्रतिशत से अधिक स्यश गा उपयोग नहीं कर 
गंकता | 4970, 97, 972 के विज्चोय यर्पाँ में 26 सदस्य देशों में से 7 देशों को तीन 
बाद विशेष भाहरण अधियारों का आवटन पिया गया | इनमें अपटूबर 979 तक 93॥:5 करोड़ 
507 का सूजन किया गया जिसमे से लगभग एक-घौधाई विकागशौल देशों बे लिए था । विशेष 
आहरण गाते गे गदम्य देश दो प्रकार नी सहायता प्रात बरते हैं- प्रषम. अधि/त सोशे द्वागां, 
हपा दित्तीप, रामशौते यारे अन्तरणों द्वारा । 986-87 में अधिवत मौदो (रण दि+/ 2638 
एताणा) मे अन्तर्गत | 25 बिलियन 5078 बी गह्दायता श्राप्त गी गयी, परन्तु |987-88 में यह 
राशि पटकर 099 पिलियन 500 रह गयी; सोलह देशों द्वारा धाप्य शग गंधि शा 80 प्रतिशद 
ब्रिदेत, फ़ान्ग, इटली, कनाडा तथा प्रश्विमी जमेंनो ने दिया था । 

समझौते याते अन्तरणों से दोहरी व्यवस्था होती है । झो देश दोहरी व्यवस्था के अन्‍्वगग' 
ग्रुद्ाएँ सरीदता ये बेचना घाहने हैं उन्हे अधिरतम यग्यूददम सीमाएँ दततानी होती है जितने 
गतर मद्राकोष को उनके सिए 8078 प्राप्त बरनी धया आवटन बरतनी होती है। 97 ब्राप्त 
करते बाते देश गो अपनी मुद्दा देकर $07 निदिष्ट आवधि बे लिए सेनी होगी । हा 987-88 मे 
इंग ध्यवस्था ने अन्तर्गत ? उ्व बिलियन 5 बा अन्र्ण विया बदा । यह राशि 4986-87 


दी युसना में है। प्रतिधन अधिक थी । 
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मुद्रान्‍कोप ने हाल वे वर्षो में 90४ दे अतिरिक्त प्रयोग की छूट देना पारम्भ जिया है। 
इनमे इन देशों के ऋणा का (अल्पवालीन) समायोजन, अग्रिम कियाएं आदि शामिल हैं। इस 
व्यवस्था में मुदा-कोप के माध्यम से एक या अधिव' देश कोप के सदस्य देशों यो सहायतार्थ ४085 
का अन्तरण क्या जाता है। 987-88 मे 225 मिलियन 09025 का 53 रूप में अन्तरण किया 
गया । इसके अतिरिक्त तोन अग्रिम क्रियाओ भे 247 मिलियन वा अन्तरण किया गया । 

(7) फोष को विस्तृत छुविधा [£चधएवे०6 मद 73८१9)--974 में मुद्मान्कोप ने 
विस्तृत सुविधा प्रारम्भ वी जिसका धयोजन उन देशों को अधिक लम्बी अवधि के ऋण देना है जिन्हें 
गस्मीर भुगतान अनन्तुलन वी समस्या का सामना करना पड रहा है। इन ऋणों को राशि भी 
अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा यह अपेक्षा को जाती है कि इनके माध्यम से संम्बद्ध देश अपनी 
उत्पादन लागतों मे कमी करके अथवा वस्तुओं को गुणवत्ता से खुधार वरके अन्तर्साप्ट्रीय बाजार में 
अपनी निर्यात क्षमता को बढा सरेगा। 985 के मध्य तक अन्तर्राष्ट्रीय मुदानोष द्वारा ऐसे 33 
ऋण दिये गये जिनके अन्तर्गत 2,450 करोड 50४ को राशि भ्रदान की ययी थी । 

(8) संरचवात्मक समायोजन सुविधा ($9एनछयीे 309ण्एथण 7००0॥0)--मार्चे 
988 भे मुद्रा-कोप के अन्तर्गत सरचनात्मक समायोजना सुविधा प्रारम्भ वी गयी । इस सुजिधा 
का प्रयोजन उन गरीद देशो को रियायती दर पर सहायता देना है जो दीर्प॑काल से प्रतिकूल भुगतान 
असन्तुलन वी समस्या से तस्त हैं । इस सहायता पर 3 से । प्रतिशत वी दर से ब्याज लिया जाता 
है तथा प्राप्प ऋण को दस विश्तो मे चुवाने की व्यवस्था रखी गयी है। मुद्दाकोप ने 62 देशों को 
चुना है जो इस प्रकार वी महायता के पात्र हैं । परन्तु भारत तथा चीन ने इस सुद्धिघा को प्राप्त 
ने करने का निश्चय क्या है। प्रत्येक पात्र देश क्षो एक कोटा आवटित किया गया है जिसवा 
अधिकतम 63 5 प्रतिशत महायता के रूप मे लिया जा सकता है, परन्तु प्रधम व द्वितीय वर्षों ने 
कोंटे वा भ्रमश 20 व॑ 30 प्रतिशत भाग ही सहायतार्थ लिया जा सकता है । 

इस सुविधा हेतु मुद्रा-कोप ने 2985-97 के बीच ट्रस्ट फण्ड ऋण के शुगतात से प्राप्त 2 7 
विलियन 80९ वी राशि जुटाई है। अल 988 तक मुद्रान्कोप के 25 सदस्य देशों को तोन वर्षों 
के लिए ।*36 बिलियन 98 की सहायता देना तय किया गया था। इनमे जिन देशों को अपेशाइत 
अधिक सहायता का प्रावधान क़िया गया है वे हैं वागलादेश, क्षीलका, घाना, जैर; कीन्या तथा 
तजानिया । अर्ग्रंल [988 तक इस स्वौह्मत राशि मे से 584 मिलियन 80४ वो राशि वास्तव 
में वितरित कर दी गयी थी ६ 

दिसम्बर 987 में कार्यकारी मण्डल की स्वीक्ृतिसे विस्तृत सरधवात्मक समायोजन सुविधा 
प्रारम्भ वी गयी । इसके प्रयोजन तथा सहायता प्रक्रिया सरचनात्मक समायोजन सुविधा के ही 
अनुरूप है। इसके बुल साधत 6 विलियन डालर के होंगे परन्तु इसके लिए अनुदान बश प्राप्त 
होने गेष हैं । 

30 अप्रैल, 989 को सरचनात्मक समायोजन सुविधा के अन्तर्गेव स्वीकृत राशि 2 
बिलियन 807 तक पहुँच गयी थी । 

4. युद्रा-कोष को लायतें व ब्याज (0058 आठ वरश/यट४ ए्यट्ट७ ४५ एऐवए)--मुझ्य- 
कोप को निम्नाकित तौन प्रवार की ब्याज दरें नागू करने का अधितार दिया गया है : 

(अ) गदस्य देश के अभ्यश के 25 प्रतिशत पर प्रथम तोन माह के लिए बोई ब्याज नहीं 
लिया जाता, परन्तु उसके पश्चात्‌ अगले नो माह के लिए /2 प्रतिशत तथा फिर अत्येव अगने वर्ष 
के लिए ब्याज दर भ ]/2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है । 

(ब) अभ्यश के 25 अतिशत से अधिक परन्तु 50 प्रतिशत से कम ऋण पर अत्येवः अगले 
चर्ष वे! लिए ब्याज दर में /2 प्रतिशत की वृद्धि कर दो जाती है। 

[स) अभ्यश के प्रत्येक अगले 25 प्रतिशत भाग के लिए, प्रथम वर्ष बे लिए 4/2 अतिशत 
अधिक ब्याज लिया जाता है तथा प्रत्येक अगले वर्ष वे लिए फिर |2 प्रतिशत वृद्धि बर दी जाती 

है । 


अत्तएवं यह बृहा जा सत्ता है कि जिस देश की मुद्रा को उसके अभ्यश की तुदना मे 
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अनुपात में वृद्धि द्वीती जातो है, उसे उत्तरोत्तर अधिक ब्याज देना होता है । पहले यह ब्याज 
का लिया जाता था परन्तु अब डालर या अन्य मुद्रा (ह्वीकृति से) के रुप भें लिया जाते 
लगा हैं। 

_द्रान्‍्कोप सदस्य देशों की औसत दैनिक शेप राशि पर ब्याज प्राप्त करता है ; जुताई 
6 में मुदरा-फोप ने सदस्य देशों द्वारा आहरित राषि पर लिये जाने वाले ब्याज दर में बुद्धि 
क) । 973-76 में मुद्या-फोय से !974-75 की ठुसना से तेल युविधा तथा ऋय प्रकार की गद्दायता 
पर अधिक ब्याज प्राप्त किया | तैस सुविधा के अतिरिक्त अन्य सहायता पर 974-75 में 3 2 
प्रतिशत ब्याज लिया गया था जो ।975-76 में बढ़कर 3 9 प्रतिशत कर दिया गया । ब्याज की 
यह औसत दर ]976-77 में 4 26 प्रतिशत रही थी । तेल गुविधा पर ॥974-75 के ऋणों पर 
प्रथम तीन वर्षों के लिए 6 875 श्रतिशत ब्याज लिया गया था जत्रकि 975-76 की यूविधा पर 
7 625 प्रतिशत ब्याज लिया गया | इंन सभी के अतिरिक्त मुद्रानकोप /2 प्रतिशत शया-णुल्क 
(शा भंए० जाप्राए८) भी सदरप देशों की दी गयी सहायता पर प्राप्त करता है । इनके अतिरिक्त 
4975 थे मुद्रा-कोप ने तेल सुविधा के अन्तर्गत तेल निर्यातक देशों से लिये जाने बाले ऋणो पर 
भी अप्रिफ ब्याज देता प्रारम्भ कर दिया है। 

पुद्रा-कोप जिश देश की मुद्दा 907 के रूप में अन्य देशों को सहायताय उप्सब्ध कराता है 
उसे “पुरस्कार” दिया जाता है। इस पुरस्कार की दर इग बात पर विर्भर करती है कि सदस्य देश 
के "निद्ध्टि-स्तर'' (॥020) से इसकी सुद्रा भी राशि (#0५॥8) डितेनी कम होती है । यह निर्दिष्ट 
स्तर भिन्त-भिन्त देशों के लिए भिन्न है। । अप्रेल, ।978 से इसे स्तर का आकलत सभी अन्य देशो 
के स्तरों के भारित औगत (जो सदस्यता तिथि को था) तंथा शंदस्य देश के कोटे में हुई सभी 
घृद्धियों का योग मान कर किया जाता है। 30 अप्रेत, 988 को रादस्थों के ये निदिप्ट स्तर उनके 
कोटे के 88:49 से लेफर 98 95 प्रतिशत के बीच थे । 

पुरस्कार की दर ! फरवरी, 987 से 507२ की ब्याज-दर के 00 प्रतिशत तक बढ़ा दी 
गयी है। अप्रैल !988 मे दोनो दरें 5:52 प्रतिशत थीं। 


$ कष्ड फे शौदों में सदस्य वेशों को करेन्सी का उपपोग--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कौप सदस्य देशों 
को फरेन्‍नी के उपयोग हेसु उनसे रामशौता करता है। विशेष तौर पर जिन देशों के भुगतान'सर्तुलस 
पर्याप्त रूप से अनुकूल है तथा जिनडी रिजर्य स्थित्ति सुदृढ़ है उनके साथ ये समझौते किये जाते 
30 भरत, !977 तक 0। देशो ने अपनी करेन्‍्सी मुदायगेेप के सौदों में उपयोग करने देसे हेलु 
मुद्राकीष के! साथ सप्शौते कर लिये थे । मुदान्यीप न अपने बरेस्मी यजद में हुछ उन वेशों थी 
करेगी को शामिल विया हुआ है जिसनी गणना 'हुणी देश में भी जाती है यानी जिनयी 
फरेर्ती का अभ्यश में मु प्रात 75% से अधिक है। परमस्तु बस्तुत जिस यरेत्गी की भांग बहुत 
अधिक होती है मुदान्यगेष के करेग्सी बजट से उसफी उपलब्ध मात्रा कम होती जाती है । 

6, दृुश्ट कोष--अन्तर्राष्ट्रीय सदा में बार्यकारी सघालकों ने ।975-76 से एक द्रम्ट- 
कोप रधागित रिया । इस कौय का प्रयोजन धतिरशूल मुगतान-सन्तुसन यादे देश को रण देना है । 
इन ऋणौ पर बेस |3 धतिशत स्थाज लिया जाता है। इगमे सोमे की ब्िप्री मे प्राप्त राभ के 
अधिरिफश गरीदी एगी गा दाए मे श्राप्त करेग्गी भी शाम्रिय है । वर्तमान ये है। देश इस ट्रस्ट कोप 
गे सहायता प्राप्त करने फे अधिकारी हैं। गई 980 तक मुद्राशोप के द्वारा 50 मिलियन औस 
स्वर्ण येघा जा घृक्ता है जिसगे से 25 मिलियन औस 35 577 प्रनि मौंस हि; पर उन देशों 
को यैचा गया है जो 3। अगस्त, )975 को सुद्रा्योप वे! सशस्य थे । शेप 25 मितियत औस स्वर्ण 
गो विच्ी चार वर्षों गे साईंजनिक सनौसासी द्वारा की गयी है. इसगे प्राप्त ताभ 4 6 विनियन 
डालर था + इसने से | 3 विलियन डासर की राशि 404 शिसशील हर में याँद दी गपी है 
हवा शेष मुस्प भाग ट्रस्ट कोप में हस्तान्तरित जिया गया है के । जैसा वि विद्वित है एरग जाप से 
अलायिकृमित “ैशों यो रियायती कण दिये जाते हैं । इन ूपों की अवधि ]0 व है या इस पर 
अ्यान दर 05 प्रीशत है । 

2. पुद-शोव द्वारा तस्‍नोशी सहायता एवं प्रशिक्षण [:8ंगा८य हैफाउय्य (९ बात 
पर्शोभाह)-अलर्स पछीम मुद्गाजोप गमपन्ममय पर सझ्मय देशों के अधितारियों बे प्रकिश्षद हेगु 
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व्यवस्था करता है । इसके अतिरिक्त सदस्य देशों को मौद्रिक नीतियों एवं इनक्षो श्यान्विति के 
सम्बन्ध में मार्गं-दशन भी करता है| प्दस्य देशो को आवश्यवता पडमे पर सरकारी व्यय में कमी 
या वृद्धि करने अयवा सुदा एवं साख को यात्रा से आवश्यवतानुस्तार कभी या वृद्धि वरने वा भी 
परणमश दिया जा सव॒ता है तक इन देशों में आर्थिक स्थिरता विद्यमान रहे ) युद्राओप ने 
3953-56 म बनेक देशो में निजी तिवेश में वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अस्तुत को । 


मुद्याकोप हारा सदस्य दशो को दो अक्ार से तकनीकी सहायता प्रदान कौ जाती है: 


() प्रथम, मुद्रा-कोप किसी सदस्य देश के अनुरोध पर अपने अधिकारियों को एक सप्दाह 
से लेकर एक वर्ष तक बे लिए (या अधिक समय के लिए) नियुक्त बरता है। ये बधिवारी सम्बद्ध 
सरकार को वहाँ वो आयधिक समस्याओं एवं आशिक वित्रास के क्यमंक्षर्मों के विपय में परामर्श 
देते हैं। ममय-समय पर इन अधिवारियो ने सदस्य देशो मे उपयुक्त मौद्धिक' एवं राजक्ोपीय नीतियों 
के निर्माण एवं तत्मम्वन्धी उपयुक्त कानूनों के दनाने में भी सहायता की है) 


(॥) तबनीकी सहायता वा दूसरा स्वरूप सदस्य देशों को मुद्या-ओोप वे कर्मचारियों (४) 
से वाहर के विशेषज्ञों बी सेदाएं उपन्ब्ध कराना है । ये विशेषज्ञ पृथकू-पुयकू क्षेत्रों थे विशेष योग्दवा 
एवं अनुभव प्राप्त व्यक्त होते हैं तथा आवश्यकतानुसार मुद्रान्कोप के बनुरोध पर जल्पव्ालीन 
अनुवन्ध पर अपनी सेवाएँ प्रदाव करते हैं ) 


बुछ समय पूर्द ही मुद्रानक्षोष ने दो नयी इकाइयों को स्थापना करके अपनी तकनीकों सहायता 
सम्बन्धी क्षमता का विस्तार किया है ! ये इकाइयाँ क्षमश शेम्ट्रोय देंदिग सेवाओं एवं राजकोपीय 
दिपयों से सम्बद्ध विभाग हैं। बेन्द्रीय बेंकिय सेवाओं वे विभाग मे उन विशेषज्ञों को रखा शया है 
जो सदस्य देशो वो मोद्रिक नीतियो को उनके आधिक विवात्त वार्यत्रमों के बनुरूप दनाने एव 
मोदिक समस्याओ के समाधान हेतु अपनी सेवाएँ प्रदान बरते हैं। ये विशेषज्ञ परामर्श सम्बन्धी 
सेवाएँ भ्रदान करते हैँ । इसी प्रवार, राजकोपीय विपयो से सम्बद्ध विभाग के विश्वेषश सदस्य देशो 
की राजक्ोपीय नीतियो के निर्माण एवं त्रियान्विति में अरना एसामर्शे प्रदान करते है । इनमे कर 
नीतियो, बर प्रशाघत, वजट त्तपा राजस्व तथा राजक्षोय व्यप के विभिन्‍न पहचुओ पर परामर्श 
सम्मिलित हैं । 

पिछले कुछ वर्षों मे मुद्रा-कोप द्वारा सदस्य देशों को दी जाने वाली सहायता में निरन्तर 
चुद्धि हुई है। 982 व 988 को बकाया कणों को स्थिति मे निम्न तालिका के आधार पर ठुलना 
की जा सकती है ४ 








मुदा कोष के बढाया ऋण [मिल्रियन 598) 
8 
पहाफ्ता जला क उन्नयन नल 
की प्रह्ति राशि प्रतिशत र्शि चप्रतिशत 
4 नियमित सुविधाएँ 3,206 2!7 5,732 20 6 
2 क्षतिपुरक महायता 3,643 24 6 4,342: 5 6 
3. चेल-महायता 565 38 
4 विस्तृत कोष सुविद्या 2 435 १43 5,762 207 
$ पूरक महायता 4,42. 278 2.6 प8 
6 व्यापक लक्ष्यन्नीति 7.760 फ् 9,829 353 
74,802.... 7000 27,829... 200 9 


25 पद पटक कपल न ०... व मकर 9372 (4:८0 सम 2 न्‍प 820: किक कफ टी: अर कल 
987-88 मे सुद्रा-क्ोप ने सदस्य देशों से 3 68 बिलियन 500 प्राप्त विये तथा 


4 95 विलियत 59 विभिन्न भ्रकार की सहायता के रूप में दिय्रे॥ इलतरे अतिरिक्त सामास्य 





] 4. +४. 9, 8799४» 8९७०१, 4957-88, 9. 95. 
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से से 5 8 प्रिद्तियद 507 थ्राप्त किये गये एवं 4 5 विसियन पुत' इसमें जप्ना किये से! 
सामान्य खाते थे सगभग एक-तिहाई सऊदी अरब गे प्राप्त हुआ था । सभी मुद्राऔ की सचयी जमा 
| अल, 988 फो 2["'46 बिलियन 807 के सामान थी | 

8. 0239 दरों में स्पित्ता सावा--जैसा कि पिछ्ठते अध्याय में बताया गया था, गत 
0-2 यों में अच्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-कोप के श्रयारों के कलहयत्य विश्य बी महत्वपूर्ण मुद्राओं की 
विभिमय दरो में भहाँ एक ओर गाँग ये पूति के परिवर्ततों के अनुरुप समायोजन की (सीसी) 
प्रत्नियां प्रारम्भ हुई है, थह्दी इसमें विनिमय दरो मे सीमित स्थिरता लाने में भी रहायता की है। 
इस प्रकार एश ओर 25280 पी विनिमय दरें प्रवाहमान होने के बगरण वाइतयिक दरों के अनुस्प 
टोने री हैं यही दूसरी ओर इनमें होने याले परिवततनों को सीमावद्ध करने का भी अवाध किया जा 
रहा है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप एयं अत्पविकसित देश 
[. 2४, ए. 00 ए।१08४-07ए5.0970 ८00गसराः] 


पिछले पुःछ वर्षों रे अन्लर्राष्ट्रीम मुद्रान्‍कोप ने अल्यवियगित देशों की शहायतार्थ अधिक 
श्यान देवा प्रारम्स किया है। गुल मिलाकर मुद्रा-कोप ने अल्पविकरित देशों को निम्न प्रकार की 
रहावता प्रदान की है : 

(2) अनेक अल्यविकृतित देशों फो, विशेष रूप थे उम्र देशों छो णो श्राधमिफ कहतुओ का 
निर्यात बारते हैं. उन ध्यापार-पादे (7706 6०॥0४) की पूर्ति देतु क्षतिप्ररक गद्दायता दी जाती 
है। दिसम्बर 975 मे मुद्रान्‍्कोप ने विकासशील देशों को दी जाने बाली धतिपूरक सहायता का 
अनुपात कोदे के 25% से बढ़ाकर 75%, कर दिया । परर्तु बट सहायता बे वल उन देशों को प्रदान 
मी जागी है जो ध्यागर के घाटे को स्यय॑ ठीक करने मे हामर्थ नही है तथा यहू गहायता अल्य समय 
मे; लिए ही दी जाती है। सहायता प्रदान करने यानले देश से यह अपेक्षा की जाती है कि यह मुद्रा 
फौप फैः गहयोग से प्रतिकूल ध्यापा र-सम्तुलन पे सुधार करने हेसु आवश्यक कार्ययाह्वी करेगा । 

(2) पैता कि ऊपर मताया गया है, भन्तराष्ट्रीय मुद्रा-कोप वि्यरोशीर देशों की गौदिक, 
राजफोपीय एयं वितिमप-नीतियों से गुधार करने हेतु गेन्द्रीय बैंकिंग एवं साजक्रोथीय विधयों जे 
विशाणों बी शेयाएँ उपछग्ध कराता है। मुद्रा-कोष के विशेषज्ञ विकाराशीस देशों कौ आधिड़ नीतियों 
को गुधारों हेतु इत देशों की सारवारों को रामय-रामय पर भरा देते है। 

(3) समथ-रामय पर इन देशों यो वित्तीय समस्याओं पर भी मुद्दा-कोप विषार करता है। 
इत श्स्याओं से गुद्रा-रफीति, स्यापार एड घुगतान म्यस्धी कदिताइपो एय अन्य विषयों पर विघार 
करके यद देखा जाता है हि एवं शासी का सस्शद देशों के आधिक विक्रास पर गया प्रभाव हो रहा 
है। इसी प्रकार आधारभूत आविक कपजोरियों एवं विदेशी ऋण से अत्यधिक भार से उतर 
शामस्याओं पर भी विधार करके सम्यद्ध देशों को इसे विवारण हेतु परामर्श दिया जाता है । 

(4) विदेशी भ्रण बी ध्मसस्‍्या के बारे में अत्तर्राप्द्रीय मुद्रा कोप ते विवाशील देशों गे 
सिस्‍्त प्रकार की सहायता प्रदान की है ' 

हे [)) पुदाकोप मे विधिन्त देशों के बीच परस्‍्पर वियार-त्रिपण बा वातावरण प्रस्तुत 
जरिया है, 
(४) निर्षन एवं ऋणी देशों की समस्याएँ कितनी ग्रम्भीर हैं तथा उनहें "एणों बा धुतर्मा- 
रा (ए6-8८0९एप्रए8) प्यो आपरपक है इसके लिए मुद्रान्योपष पर्याप्त सूचनाएँ उप्सस्ध 
बरता है, 
(0 गुछ “तैयार या राहारा आयोजनो” (शाप, #वाउएह0८ा७) मे लिए मुद्दा 
बोप ऐैती शर्ते सेघार करता है जिधते ऋण वा भार अधिर नही होने पाये, तपा 

(४) रादस्प देशों की समस्याओं (सम्पावित एवं वर्तमान) के विषय में अस्तर्राष्ट्रीय मंदा- 
कोष पूर्ण जागहकता यरतो हुए उन्हें ऐेसी मीवियाँ अपनाते बी गराद देंता है जिगंगे वे आये बाडि 
शतरे से बंध शा । 

(5) रुपर्ण शी जित्री ऐ प्राप्त साथ हो मुदानरोप के एए विशेष दुस्द शोध भे ससा जायगा, 
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जिप्तपे अत्यधिक प्रतिफूस भुगतान-सन्तुन वाले देशों यो सहायता दी जा सकेगी | जैसा कि ऊपर 
बताया गया है इस ट्रस्ट कोप से दिय जाने वाले ऋण पर नामभात्र का ब्याज दिया जाता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय तरलता 
[ ४४ # &80 एररफारासााणर6ा, 7007५] 


कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था म इस प्रकार 
सुधार विय जायें कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता मे वृद्धि हो । जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है 
अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वे सभी साधव सम्मिलित किय जाते हैं जो सदस्य दशो वे मौद्रिक अधिकारियों 
का भुगतान के घाटे की पूर्ति हेतु उपलब्ध हैँ अथवा तत्काल उपलब्ध क्ये जा सकते हैं। यदि अन्त- 
रप्ट्रीय चरलता का अभाव हो तो प्रतिकूल भूगतान बाले देश के समक्ष सकट उपस्थित हा जाबया 
तथा उसे वाध्य होकर व्यापार एवं पूँजी के प्रगाह के सम्वन्ध में निरोधात्मक (९6७॥0०7१£) 
वित्तीय नीतियाँ अपनानी होगी । इन नीतियो के फ़्लस्वरुप विश्व के छुस्त उत्पादन एवं व्यापार में 
कमी होगी तथा प्राथमिक वस्तुआ के सुल्यो में कमी हो जायगी । 
अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-कोप अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है। मुद्रा-शोप शर्तों सहित एवं श्रिना शर्त तरल साधनों की उपलब्धि कराता है। यदि 
तरलता की पूर्ति हतू भुगतान सन्तुलन वः सम्बन्ध में कुछ नीतियो की कार्यान्विति जनिवाय बर दी 
जाय तो इस व्यवस्था को सशत तरलता-उपलब्धि कहा जायेगा । इसवे' विपरीत, यदि मुद्रानयोप 
सम्बद्ध सदस्य देश पर विसी प्रकार वी शत नही थोपता तथा पर्थाप्त तरलता उपलब्ध वरा दता है 
तो इस बिना शत (एप०णा१॥0078]) तरतता की उपलब्धि माना जायगा । यह उल्लेखनीय है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-काप द्वारा दी जाने वाली अधिकाश सहायता (तरलता) सशत्त हाती है। पिछले 
बुछ वर्षों म बदलती हुई आधिक परिस्थितियों के अनुसार वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की नीतियों मं अनेवः परिवर्तन किये यये है । तइनुसार अन्चर्राप्ट्रीय दरलता 
की वृद्धि हेतु सिस्‍्न ब्यवस्थाएँ लागू को ययी हैं: 
(!) सामान्य सहायता कार्य तथा अभ्यर्शों में वृद्धि (2एक्‍ााक 207078 ०एथथ2005 
2800 007९2568 0॥ ॥08 9008$)--जैसा वि. ऊपर बताया गया है, मुद्रा-कोप के साधनो में स्वण 
एवं सदस्य देशों वी मुद्राएँ सम्मिलित है । इन मुद्राओ को आवश्यकता वाले सदस्य देशों को उनवी 
मुद्राओं के बदले वेचा जाता है। परन्तु प्रत्येक सदस्य दश के लिए यह आवश्यक है कि कुछ समय 
बाद ही (माघारणतया 3 से 5 वर्ष के भीतर) वह डालर, स्वर्ण या कसी अन्य देश की मुद्रा जमा 
करके अपती मुद्रा वॉपस ले से । 
स्वर्ण एवं सदस्य देशों वे अभ्यशों के' अन्तगंत प्राप्त मुद्राओ वे अतिरिक्‍त मुद्राकोप अन्त" 
राष्ट्रीय मुद्रा-वाजार से उधार लेकर भी अपने साधनों मे वृद्धि करता है। जैसा वि ऊपर बताया 
गया है, ईन साधना का उपयोग आवश्यकता वाले सदस्य देशों की आवश्यकताओं को पू्ति हेतु 
किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा-कोप के क्रियाक्नापो का अस्‍्तर्राप्ट्रीय तरलता के वितरण एवं 
उसके गठन (0णगाए0४00ग7) पर कापी प्रभाव पडता है । हि 
959 में साधारण रुप से सभी देशो के अभ्यशो मे 50% की वृद्धि की गयी। 966 से 
द्वितीय सशोधन के अन्तर्गत अभ्यशों में 25% वो सामान्य वृद्धि की गयी । इसके साथ ही 6 
सदस्य देशों के अभ्यधो भें इससे अधिक वृद्धि को ययी । जैसा कि पहले बताया गया है, अत्तर्रा- 
घवीय परुद्रा-कोप के अध्यशो का ध्रारमस्भिक योग ],000 करोड डालर था जो अब तक लगभग तीन 
गुना हो गया है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया था, अप्रैल 988 में मुद्रा कीप वे' अभ्यश 90 
बिलियन 900 वे थे। मुद्दा-कोप के पास प्रयोग में ली जाने वाली मुद्राओ का योग इस समय 
40 2 बिलियन 808 था। 
हाल के वर्षों म मुद्रा-कोप के प्रयासों से अन्तर्राप्ट्रीय तरलता में आशातीत बुद्धि हुई ै। | 
इन प्रयासी के फलस्वरूप विश्व के बड़े व निर्धन (विक्तासशील) सभी देशो मे गैर-स्वर्ण रिजव कोप 
से काफी वृद्धि हुई है। विकासशील देशो के रिजर्व-कोप जहाँ ]985 व 986 में बम हुए थे, 
987 मे इनमे 7 विलियन 500 की बूद्धि हुई। विकसित देशो के रिजवं कोपों मे 987 में 
74 बिलियन 507 की वृद्धि हुई। यह सब डालर की विनिमय दर मे कमी होने व वावजूद हुआ। 


के हु 
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(2) गह्माणता कार्यों मे रम्श्य औपयारिकताएँ कम करना (!._टक्राटयांतव तीं फा0०८- 
पल लि ए5ड$0ा05)--इग व्यवस्था के अस्त्गत मुद्राकोय की कार्य-प्रणाली गे तिम्न परिवर्तत 
फये भय हैं: 

(] ॥952 मे सदस्य दैशों को अपने कोटी का 25% दृच्छानुगार उधार प्राप्त करने वी 
कद है गयी है। चूंकि कौट़े मे यद स्वर्ग-कोत का अनुवात है, यद व्यवस्था स्यचालित मानी 
ऐयी है । 





है () उधार सेने हैगु कोटा के 400%, साय पर जो प्रनिवन्ध थे उनको 956 थे 4957 
में काम कर दिया गया ॥ 

(॥) गह प्रतिबन्ध भी हटा लिये गये कि कोट़े के 25%, से अधिक परन्तु ।25% से कम 
सहायता की राशि हैवल एक वर्ष के लिए ही दी जायेगी । 

(0५) मैयार या सह्ठारा समझौते (अक्ला/क/ मैएशम्राहथा।वआाक) लागू फिये गये 

(५) घुताई 96 मे स्थायी तौर पर अल्र्राष्ट्रीय मुदानकोप के गाधनी का उपयोग पूंजी 
भें हस्ताशरण हितु भी कियों जाते सगा । 

/ (४) 980-8] में महायवा की शर्तों को और अधिक उदार बनता दिया गया था । 
(3) ग़ापारण समगौता मण्डल (0शाठ४| #हात्शएला। 00770)--दिगम्बर ।96] में 
अन्तरापष्ट्रीय युद्रान्‍्कीप को बढ अधिकार ध्राप्त हो गया है कि बहू अस्तरप्ट्रीय मौद्रिक ख्यव्था मे 
बपनी भूमिका को दौर अधगिए प्रभावी बनाय द्वेतु पूरा साधन उधाररवष्प प्राप्त कर ये । जिन 
विकसित एवं औद्योगिक देशों से इस रामझौते पर स्वीकृति दी है उन्हेंगी इग बाल का दायिस्य लिया 
है दि; थे आायश्यवता पश्ने पर तलगल ही मिदि् मात्रा से आयश्याता वाले सदस्य देशों थे लिए 
अपनी मुद्राएँ उपसस्ध करा देंगे । 

(4) गुंदा-कोए सदस्य देशों के विर्याढ़ों मे द्वोते वाले उच्चावधनी के बदले क्षतियू के विततोय 
राहांपतां प्रदान करता है। 

(5) विशेष आदरण अधियारों का प्रावधान वरफे भी मुद्गलोप में अस्तर्रा्रौय तरसता 
में बुद्धि वी है। जगा कि पिछते अध्याय में बताया गया था जगवरी 970 मे इन विशेष आदरण 
अधिकारों का उायोग किया जा रहा है तया इसने अन्तर्राषद्रीय तरसता वी रामरया वी गसभीरवा 
मे हु कमी हुई है। 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप एयं भारत 

[47 #४० एश0%] 

भाग्त भस्हर्राष्ट्रीय मुद-कोस से सरथापक देशों भें से छक् है। 4970 में शुनीय अम्यश 
संशीयनत से पूर्व मारत सी अभ्यंश श सला से प्रौचवो रयाग था। आज, जैसा कि कार यवाया गया 
है, भागा को स्थान अध्यश की दृत्टि से आठयाँ है। प्रारम्म रो की भारत कापवादी सधालर- 
गण्हस का एक सदस्य रद्द है। पररतु 970 के याद भारत मार्यकारी मण्हस वा स्पायी संदाय 
मे रहूाएर प्रतिनिधि पे छप मे चुता जाता है | 

भारतीय रुपया दो वर्ष तक थौरद स्टलिंग से सस्व॒द था दया गण्ये गो दालर थे रुप से 
शगता पूर्य 23:223 गैट ७ एफ दषया था। वरर[ झव भारतीय इपदे जी विनिमेवन्दर नी सुदाओं 
के रूप में स्थात बी जाती है तपा इस शाप ही पौण्द रटलिय से भारतीय पुदा का गायस्प विध्छेदद 
कर दिया गया है। 

प्रतिद्दूत भुगवान-गस्थुलते को टीछ करने हेतु 048-49 मे भारत ने 0 करोड़ आरीबी 
डरासर अनॉरप्ट्रीय घुडालओेथ रे सलरीरे तथा दायरे बदले 4762 ॥योड़ भारतीय गपयें चुकाये। 
फायरी 4957 मे भारश ने गुद्रालोप मे साथ एक “गहारा गषशझोौता" किया डिसमे 20 वरोड़ 
डातर भी पूति का प्रावधान था। मह समझौता भी शुगगान-सखुलन की रम्माध्य दर श्नादयों मो 
ध्यात में राकर दिया गया था। 247 से 4957 वा बीस सुझा-रोप मे भारत में 30 हरा 
डापर की गंहादता दिश्तों से प्राप्त वी । जुलाई 96] में गुदायोप मे भारत वो छद् देगो बी 
मुद्राएँ प्राप्त करते बी अनुमति दी, जितये | बरोह हालर ने सदमे, थे $बगोहंदावा के 
ग्रशायर पहिशरी जर्ममी घाव, | 5 बरोड़ छानर कै बराबर फ्रान्गीगो फ्रब, 50 साख शातर के 
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बरावर इटवी का लीरा, 65 दरोड डालर वे वरावर ब्रिटिश पौण्ड तथा ! करोड डालर वे 
वरायर जापानी य्रेन सम्मिलित थे। इन सभी मुद्राओ का मूल्य 25 करोड डालर के वरायर था। 
बस्तुत भारत पहला देश था जिसने मुद्या-तोप स जापानी येन खरीदा । 
भारत वो मुद्रा-त्ोप से अविरल प्रवाह रे रूप में वित्तीय सहायता धाप्त हुई। छुलाई 
962 में भारत ने मुद्रा-वोप से 0 करोड डालर का “सहारा समझौता” क्या | इस समझौते 
वी समाप्ति पर इतनी राशि व लिए एक नया समझौता फिर विया गया । इस नये समझौते वी 
बवधि जुलाई !964 तक की थी। 9 माचं, 964 को मुद्रा-कोप ने विदेशी विनिमय सकट से 
उबारने व लिए भारत के साथ एक सहारा समझौता क्या जिसकी राशि 20 करोड ढालर थी । 
इस समझौते व अन्तरयंत भारत मे !0 करोड डालर की विदेशी सुद्दाएँ प्राप्त वी । शेप राशि मार्च 
966 तक प्राप्त वी गयी । 
भारत की तृतीय पचवर्षाय योजना के द्वितीय वर्ष (966-76) भे भारत फिर से गम्भीर 
विदेशी विनिमय सक्ढ में फेंस गया । आयातो की राशि निर्यातो से काफ़ी अधिक हो गयी । यही 
नही साद्य-सक्ट तथा विदशी ऋण की किस्तो को चुकाने की समस्याएँ भी विकेट थी। ऐसे समय 
में आयातो पर अकुश लगाना भी सम्भव नही था क्यादि इनसे से वहत सी वस्तुएं खाद्यान्नों, औद्यो- 
गिव' कच्चे माल व मशीनों तथा ऐसी साज सज्जा के रूप में थी जो विकास कार्यों के सम्पादन हेतु 
अनिवार्य थी । ऐसी ्थिति में मुद्रान्तोप ने पुन भारत की सहायता की । 
कुन सिलावर यह बहा जा सकता है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रात्लोप से समय-समय 
पर पर्याप्त महायता प्राप्त वी है। तीन वर्ष तक मुद्रा-कोष से सहायता भ्राप्त करने बाते देशों में 
ब्रिटेन के बाद भारत का स्थान दूसरा था परन्तु अब सयुकत राज्य अमयीका का स्थान दूसरा है 
तथा भारत का स्थान तीसरा हो गया है। 967 मे मुद्रा-कोप से प्राप्त सहायता बी बकाया 
(०ए४/४४70॥8) राशि 508 मिलियन डालर थी । 34 अक्टूबर, 976 तक यह राशि बटबर 
822 मित्रियय 907 हो गयी । इसकी स्थापना से लेकर 976 तक मुद्रानकोप से भारत ने 3000 
मिलियन 800 से अधिक को सहायता प्राप्त की । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्नोप का भारत के प्रति प्रारम्भ से ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रहा है । 
भारत को खाद्य-सकट एवं प्राइतिक प्रवोपो के आधार पर उस शर्त से मुक्त दे दी गयी है जिसके 
अनुसार किसी भी देश को एवं वर्ष से उसके कोटे के! 5% से अधिक राशि सहायता-स्वरुए नहीं 
दी जा सकती अनेक बार भारत ने मुद्रा-कोप से तकनीकी एवं परामर्श सम्बन्धी सहायता प्राप्स 
करवे अपनी मौद्रिश एवं राजकोपीय नीतियो के लिए मार्गदर्शन प्राप्त क्या है ॥ समय-समय पर 
मुद्रा कोप के अधिकारी भारत आउर इन नीतियो के विषय में भारत को परामर्श प्रदान करते 
रहे हैं । 
जनवरी 970 से प्रचलित विशेष आहरण अधिदारों से भी भारत वो पर्याप्त लाम हुआ 
है। /970-73 के तीन वर्षों मे भारत को 326 मिलियन 500९ क्वी सहायता सामान्य रुया मे 
प्राप्त हुई । क्षतिपूरक सहायता के रूप मे भारत फो 973-74 व 974-75 में 344 मिलियन 
870 प्राप्त हुए। तेल युविघा के अन्तगंत भारत ने ।974-75 भें 200 मित्रियन तथा 975- 
76 में 20] मिलियन 5 प्राप्त क्ये । इस भ्रवार भारत को प्रतिकूल भुगतान-सन्‍्तुलन मे सुधार 
करने हेतु मुद्रा-कोप से पर्याप्त सहायता मिलती रही है 
किग्सन समझौते (जनवरी 976) के अन्तगंत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप ने स्वर्ण वी भूमिका 
को कम करने हेतु 25 करोड औस स्वर्ण सदस्य देशो को प्रत्यापण करने तथा 235 ब्रोड आऔँस 
स्वर्ण की नीलामी द्वारा बिनी करने का निर्णय लिया था। जनवरी 977 में इसके अन्तर्गत 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दानवोप ने 62 5 लाख ऑंस स्वर्ण सदस्य देशो को 3 अगस्त, 975 वो विद्यमान 
उनके कौटे के अनुपात मे वापस किया । भारत ने इस सन्दर्भ मे 2 0। लाख ऑंस स्वर्ग का भुग- 
तान डासर के रुप में कर दिया है। अत 980 से 982 के तीन वर्षों मे 2 बिलियन आर 
से प्रस्तावित आवटन में भारत वा हिस्सा 358 मिलियन 80 था। चूँकि स्तावित 50% 
कोटा वृद्धि का 25% भाग &00 के रूप में भुगतान करना होगा, अतः 43_ मिलियन 597 
का भुगतान बरने के पश्चात्‌ भारत अपने कोपो में 2/5 मिलियन 807 की घुद्ध वृद्धि कट 
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सका !! जुंघाई 976 से जून 978 तक के दो वर्षों कौ अवधि मे मुद्रा कोप द्वारा बेचे गये 
सपर्ण से प्राप्त लाभ में से भारत को 42 मिलियत डालर का हिस्सा प्राप्त हुआ है। मुद्रानकोप की 
कोटा प्रणावी में 30 प्रतिशत और वृद्धि करने का निर्णय सातवें सामान्य पुनविलोकन के अन्तर्गत 
980 से लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत का कोटा 77 मिलियन $/079 हों 
गया | चूँकि सभी सदस्य देशौ, के कोटा में 50% की झम्रान वृद्धि हुई, अव' कुल कोटा सम्िने 
भारत के कोंटे का अनुमान अपरिव्तित रहा है। आठवें पुनरावजोकन के बाद भारत चने भुद्राकोप 
मे कोश 2 2 व्रिलियत 8708 हो गया। अल १988 मे मुद्रा-कोप के पास कुल करेन्सी का मूल्य 
43 ब्रिलियन &0[२ था । न्वें पुनराबनोकन मे कोटा को बढाने हेसु अन्तरिम समिति विचार कर 
रही है । परन्तु चूँकि अलग-भलग देशों की कोटा राशि में एक समान वृद्धि नहीं होगी, इसलिए 
अनुमान है कि भारत का कोटा 2'8%, से कम होकर 2 4९ रह जायेगा । 


हे सितम्बर 98] में भारत को मुद्रा-कोप' की विस्तृत सहायता शुविधा केः अन्तर्गत 5000 
गेलियन 80॥२ का एक बडा ऋण स्वीहत किया गया जिसका उद्देश्य भारत की बिगड़ी हुई बुग- 
तान-प्न्तुलन स्थिति को सेभालने भे मदद करना था । परन्तु इस ऋण के साथ भारत सरकार को 
देश की आम्तरिक नीतियौ में काफी परिवतंन करने के निर्देश दिये गये थे। भारत भें इन शर्तों के 
कारण शुद्रा-कोप वे' रवैये की कडी आलोचना की गयी। इसके परिणामस्वरूप भ्रारत सरकार ने 
स्वीकृत सहायता की आधी से कुछ ही अधिक राधि प्राप्त की । जब तक उस ऋण का भुगतान 
कर दिया गया है। 

987-88 में मुदा-कोप द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं के अन्तगंत भारत ने 72 5 
मिलियत 807 मूह्य की भुद्राओं की पुन: रारीद की । इस वर्ष भारत ने क्षामान्य खाते में 936 5 
प्रितियत 800 कन्तरित किये ) 30 क्रप्रेत, +987 वो भारत की कुल अवधिष्द राशि (होष्डिग) 
]48 5 मिलियम 807 थी जबकि इसके सचयो भावदित राशि 68'7 मिलियन 508 थी । 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सफलता का पूल्यांकन 
(#55%55५ए897 07 500ट755 07 पक्नछ ।, $। ४) 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-नकोप की सफलता का मूस्याकृत इसकी स्थापना के समय रते गये उद्देश्यों 
के भाधार पर ही करना चाहिए । इस दृष्टि से विम्नलिखित वाले कही जा सकती है : 

(।) सौद्धिक क्रियाएँ--इस दृष्टि से मुद्रानकोय ने अभृतपू्य रफतता प्राप्त थक है। मुद्ाकोप 
में एक ऐसा भच अस्तुत्त किया है जहाँ सदस्य देशों की भुगतान सम्बन्धी समस्याओं पर विचार 
मिया जाता है तथा उनकी आधिक एवं वित्तीय मीतियो को समीक्षा की जाती है।_ 20 कायंकारी 
सचालकों के मण्डल घी बसा होती रहती हैं तथा भइस्य देशो की समस्थाओं पद लगातार 
विचार क्या जाता है। महीं नही, उक्त सचालक मण्डल सदब्य देशो की आपिक विस की स्थिति 
एक व्यापार की प्रगति वी भी समय-समय पर समीक्षा करना है । 

मुद्रा-कौप के विशेषज्ञ एंव सलाहकार समय-समय पर कार्यकारी संचालक मण्डल की अपनी 
रिपोर्ट प्रस्ठुत करते है। कार्यकारी गचालव इन रिपोर्टों बर अपनी टिप्पटया देने हैं तथा आशिक 
नीतियो को सम्बद्ध देशों में उपयोगी बनाने येः हेत सुसताव देते हैं । तीस वर्ष पूर्व इन सुविधाओं मे 
विपय में कल्पना भी नहीं फी जा सवती थीं। यही नहीं, समय-समय पर मुद्ानकोप के दलों द्वारा 
सदस्य देशों फी मात्राओं स्था बोप बेः वर्नेर मण्डल की वापिव बैंटवों से अन्तर्राष्ट्रीय मोद़िक 
समस्थाओों तथा नीतियों पर औपधारिव तथा अतोषधा रिक दोनो ही प्रशार थी उच्वस्तरीप मन्तरणाएँ 
करने ने अवशर मिले रहते हैं। ये मन्त्रणाएँ आज ती अस्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक शमस्याओं मे निदात 
हेतु नीति निर्धारण में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 

(2) स्पापार का दिताइ--अन्‍्तर्राप्ट्रीय सुदा-रोय ने अस्तर्राष्ट्रीय स्थापार के रिस्तार हेतु 
पर्याप्त योगदान दिया है। यधपि प्रत्यक्ष ूप गे मुदा-कोप ये इस सोगदान का मूल्यान नद्वी किया 
जा सता तथावि मुद्दानकोय से भुगतान सम्यन्धी कटिताइयों को जिस रूप से बय जिया है उसे 








१. वह हृल्0ाफ्रतांल उ65, 7300० (983. 
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देखते हुए पिछते 5-30 वर्षो म विश्व के व्यापार मे हुई प्रगति वा श्रेय काफी सीमा तक मुद्दा- 
कोप के प्रयासों को दिया जा सवेता है। ५ 

(3) विनिमय-स्थिरता--थद्यपि विभिन्न मुद्राओं की विनिमय-दरा में पर्याप्त स्थिरता आज 
भी नही है तथापि यह बहुना असगत नही होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानौप कौ स्थाएना के पश्चात्‌ 
विनिमय-दरों में होने वाने उच्चावचन काफी कम हुए हैं तथा दितीय महायुद्ध के पूर्व विद्यमान 
स्थिति से आज विनिमय-दरें कही कम परिवर्ततशील हैं आज विश्व वे लगभग सभी देश यह 
स्व्रीकार करते हैं कि उनकी मुद्रा के समता-मूल्य (विनिमय-दरें) स्थिर रहने पर ही उनके व्यापार 
का दीर्घकारोन विकास हो सकता है । 

तीस वर्ष के पूर्व वी अपेक्षा आज वहुत कम देश विनिमय-प्रतिदन्धों वा सहारा लेते हैं । जो 
कुछ परिवतन इस अवधि म पिनिमय-दरो म हुए हैं वे व्यवस्थित एव ठोस आथिक वारणा पर 
आधारित रहे हैं। यह भी उल्वेखनीय है कि सदस्य देशा ने ये परिवर्तन मुद्रा-काप की पूर्व-स्वोइति 
के आधार पर ही क्यि हैँ। इनमे से कुछ परिवतंनो वे” लिए तो मुद्रा-कोप वी बार से सुझाव दिये 
गये थे। मुद्ा-कोप के सत्तत्‌ श्रयासो वे कारण आज विश्व के जनक देशो ने वहुमुखीय विनिमय- 
प्रणाली अपना लो है । यह भी उल्लेखनीय है क्रि मुद्रा-कोप ने इस प्रयाली का यथासम्भव मरल 
बनाया है। 

(4) बहुपुत्जीय भुगतान प्रषाली--इस क्षेत्र मे भी सन्दर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप ने पर्मोप्त भ्रगतति 
की है। 958 मे अनोपचारिकता तथा 960 में ओपचारिक परिवर्तंतशीलता के बाद अधिकांश 
यूरोपियन देशो वे बीच वहुमुखी भुगतान व्यवस्था प्रारम्भ हो गयी है । परन्यु अनेक विकासशील 
देशों में विनिमय प्रतिवन्धों के कारण बहुमुखी भुगतान-प्रणाती लोकप्रिय नहीं हो पायी है । 

(5) मुद्रा-कोष द्वारा आवश्यकता थाले देशों को संहांयता--मुद्ा-कोप के कायवाल के प्रथम 
दशक में तो मुद्रा-कोप के साधनों के आवटन मे काफी सतकता एवं हिंचक्िचाहट वरती गयी थी । 
4४88 दो दशको मे मुद्रा-योप द्वारा अधिक उदारतापूवक सदस्य देशों की सहायता वो जा 

। 

१956-57 व 964 65 के बीच मुद्ग-कोप द्वारा दी गयी सहायवा-राशि में काफी वृद्धि 
हुईं । 947-63 को अवधि मे मुद्रानोप ने कुल 850 करोड डालर की सहायता आवश्यकता 
थाले देशो को दी थी परन्तु 7964 66 की अवधि म्‌ 700 करोड डालर की सहायता दी गयी । 
तेल सुविधा, क्षतिपूरक भुगताव एवं साधारण खाते बे अन्तगत दिय जाने वाले विशेष आाहरण 
अधिकारो की सहायता ने सदस्य देशो की भुगतान-असन्तुलन समस्याओ की ग्रुरुता को कापी कम 
किया है। 30 अप्नेल 948 से 30 अग्रेल 982 तक मुद्रा-कोष से सदस्य देशों हार कुल 64 
बिलियन 80४ के ऋण त्रय क्यि गये हैं और इसी अवधि मे पुन त्रय की राशि 37 2 बिलियन 
3एए रही है + उध्ययाा अध्याडधााधा०। के बचरंद 2953 से 3982 के द्ीच बुर 494 
व्यवस्थाएँ की गयो जिनको कुल राशि 39 6 विलियन 5098 थी। 70 द्वारा दी जाने बाली 
सहायता के आकार में 974 के बाद विशेष वृद्धि हुई है । कोप के साधनों में वृद्धि वे लिए अनेक 
बार कोटा राशियो म वृद्धि की गयी है । जुलाई 975 से अप्रेल 4982 के बीच ॥४7 की विस्तृत 
सुविधा के अन्तर्गत 5 8 विलियन 5095 के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। 976 से 982 बे' वीच 

कुल 42 5 विलियन 87 के ऋण दिये मये। इसमे से 28 2 बिलियन 87085 बे ऋण सामान्य 
खाते से तथा 42 ] विलियन 807 के ऋण विशेष आहरण खाते (807 2]00900) से तथा 
शेप मुद्रा-कोप द्वारा भ्रवन्धित विभित खातो से दिये गये 4 


मुद्रा-कोप से सहायता प्राप्त करने वाले देशों मे ब्रिटेन का स्थान सर्वोपरि है। .हूसरे व 
तोसरे स्थान पर त्रमश संयुक्त राज्य अमरीका व भारत है । जैसा कि ऊपर दताया यया है, मुद्रा” 
बोपष के साधनों का उपयोग पिछले कुछ वर्षो मे काफी अधिक हो जाने वा सुख्य कारण मुद्राकोप 
द्वारा अपनायी गयी उदार नीति है। आज मुद्रानकोप सदस्य देशों की समस्याओं दे प्रति पूवपिज्ा 
अधिक जागरूद हैं । | 

एक उल्लेखनीय वात यह है कि हाल के वर्षों मे भारत ने मुद्रा-कोप द्वारा प्रदत्त सुविधाओं 
का प्रयोग कम कर दिया है । भारत ने धूरक सहायता सुविधा, सरचनात्मव समायोजन सुविधा 
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आई के अन्दर्गंद गत वर्षों मे मुद्दा-कोप से कोई भी सहायता प्राप्य नहीं की $ गत वर्षों झे मुद्दा 
कोप से लेटिन अमरीकी तथा अफ्रीकी देशों को अधिक सद्दायता दी गयी है । छ 


7 (6) सुमतान-सन्तुलन को क्वधि एवं राशि को कमर करना--इस सन्दर्भ मे यही कहा जा 
सकता है हि मुद्रा-ह्प भुगतान-सन्तुलत की समस्था का निदान करने में असमर्थ रहा है। 
528 के सतत प्रयासों के बावजूद विश्व के अधिकाश देशों का भूगताव-अमन्तुनन वढता का 
रहा है । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोध की सोमाएँ 
[एशाशाए४8 07 ॥गशर#राएर्ा, १४0४९ एप] 


उपर्युक्त मफ़्लताओ के बावजूद अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-कोप के समझ अनेक करठिताइयाँ हैं । 
इन सीमाओं या कर्टिनाइयो के कारण मुद्रा-कोप सुचारु रूप से कार्य मही कर पाता । ये प्ीमाएँ 
इस प्रकार हैँ 

() दिनिमय-दरों की स्वेच्छा से परिवतंत--अनेक देशो ने भुद्रान्कोप के उस नियम की 

अवहेलना की है जिसके अनुभार उनकी भुद्राओं का सामान्य मुल्य स्थिर रहना चाहिए था। वी रा 
कोष की समय-समय पर को गयी अपीलों के पश्चात्‌ भी पूर्ति में दृद्धि- करने हेतु सम्बद्ध देशों ने 
कोई कदम नहीं उठाया । फ़ान्स ने 4948 म्रे मुद्रा-कोप के विरोध के होते हुए भी फक का 44% 
भअवमूल्यत कर दिया । इसी प्रकार अमरीका के प्रभार के कारण 2949 हे अब तक डालर की 
कमी अलु्नव किये छाने पर भी इसे “दुर्बत भुदा” धोषित नहीं किया-गया। इसके विपरीत, 
अप्ररीकी डालर को प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु पोण्ड स्टिंग के अवशुल्यत हेतु ब्रिटेद को सलाह 
दी गयी । सब ऐसे उदाहरण हैं जो स्पप्टत इस बात की पुष्टि करते हैं कि मुद्रा-कोप में केवल 
अभरीका का चर्च॑स्व रहा है तथा डालर की प्रतिष्ठा को बनाये रफने हेतु ही अधिक प्रयास होते 
रहे हैं । यह समन्‍्तोप का' विपय है कि जनवरी 2970 हे पश्चात्‌ विशेष आहरण अधिरारों के रूप 
में सदस्य देशों के अभ्यश एवं उन्हें दी जाने वाली सहायता को 5009 में व्यक्त किया जाने लगा है 
भर धससे डालर की भ्रभुता मे कमी हुई है | 

(2) भरद्रा-फोष की कुछ व्यवस्थाएं दोषपरर्ण हैं--उदाहरण के लिए, किसी देश की दोपपूर्ण 
आन्तरिक नीतियो से उत्पन्न मुद्रा-स्पीति के बावजूद उस देश की मुद्रा के 20% से अधिक अब 
मृल्यत के प्रस्ताव को भी मुद्रा-कोप स्वीड्गत कर दता हैं। परन्तु अवमूल्यन तभी प्रमायकार्ी हो 
सकता है जब मुद्रा-स्फीति पर नियत्वण पाता सम्भव हो। इस ट्ररार सुद्राक्ोपष सदस्य देश मे 
आन्तरिक आधिक स्थिरता लाने मे असमर्थ है क्योकि यह सदस्य देश का घरेलू विषय है जिसमे 
हस्तक्षेप बह की सरकार को अमास्य होगा । मुद्रान्कोप ऐसी स्थिति मे वेबत परामर्श प्रशत पर 
गजता है । 

(3) विफासशोल देशों को भुगतात-अतन्तुलन को पधम्स्था--इस समस्या का ओज तह 
गुद्रा-कलोप कोई उपयुक्त हल अस्तुत नहीं कर थायों है। इसी प्रकार ब्योपार-घादे बाते देशों को 
वित्तीय सहायता देकर उनके साथ व रोजगोर स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उद्देंस्य में भी मुद्रॉकेप 
को पर्याप्त रफ़तता नहीं मिल पायी है। यह एफ सवविश्धित तच्य है कि व्िवासशील देश एड ओर 
अत्यधिक माता में कब्चा माल, खाद्याप्त, मशीनो, इस्पात, रासायनिक पदार्थ आदि का आयात कर 
रहे हैं और दूसरी ओर इनके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्राथमिक व तैयाद दोतों ही अपार की 

चस्तुओ के मूल्य मे काफी उतार-चद्ाव (बद्रुधा गिराउट) आ रहे हैं । मुद्रा-बोप गा दिशा में बोई 
टोस मीति तायू करने एवं इस देशों रो पिगइती हुई मुग्तान-स्थितति को सस्मासते में सफ़र जी हो 
प्रामर है / इसी प्रकार मुदानकोप इन देशों से विद्यमान मुद्य-स्फीति की गस्भीर समस्या मे निदान 
हेतु भी प्रभावकारी सीतियाँ लागू करवाने में अमर्य्य रहा है 

(4) बड़े देशों का मुद्रा-क्यौप पर प्रसाय--यदू इस अध्याय में बताया जांचुता है हि 
मुदाकोप से मत शन-शररति का निर्धारण सदस्य देश कि अआवर्टित अल आधार पर होता है । 
इंगक़ा अर्थ यह हुआ कि मुदा-कयेष की नौतियो का रुख भी यहे देखों के तियल्रश से रहा है 


मयोंकि कुल बोटे का एक बटा भाग उन्ही को आवंटित किया पया है ) दुसरे शब्द में, अल्र्रादीय 
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राजनोति का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की नौतियों में भी प्रतिविम्बित होता है । बडे देशो का 
एक और प्रभाव मुद्रा-वोप द्वारा दी गयो सहायता (29७7०) के रुप में उन्हें प्राप्त वर्चस्व से 
भी स्पप्द होता है । उदाहरण हे! लिए अब तक दी गयी, 42 5 बिलियन 50 की सहायता में 
से लगभग 40 पतिशव इन्ही देशो (ओद्योगिक देशो) को विशेष रूप से ब्रिटेन को थ्राप्त हुआ है। 
कुछ समय पूर्व तक भारत का सहायता प्राप्त देशो में दूसरा स्थान था पर अब अमरीका ने वह 
स्थान ग्रहण कर लिया है। भारत के अतिरिक्त अव्य देशो वो अल्तर्राप्ट्रीय मुद्याकोप से पर्याप्त 
सहायता नही मिल पायी है। 

(5) मुद्रा-कोप भुगतान-असन्तुलत वो दूर करन हेतु तो सहायत्रा देने का यत्न वर्ता है 
परल्तु पूंजी निवेश को सफल बनाकर प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन वाले देशों को समस्या का बोई 
दीघंकालीन हल प्रदान नहीं करता । 

(6) सोवियत रूस मुद्रा-वोप का आज तक भी बहिप्कार कर रहा है जबकि वहूविश्व वो 
दूसरी बडी शक्ति है । इससे स्पष्ट है कि मुद्रा-कोप भुगतान-असन्तुलन का आशिक हल ही प्रस्तुत कर 
सकता है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा हाल हो में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम 

[र5८छोग' शह्ट?8 7&ए 8१ 8५. /ज. 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानोप की स्थापना से लेकर अब तक अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने 
हेतु अन्तरॉप्ट्रीय मुद्राकोप ने कापो प्रयास किये हैं, तथा अनेक स्रीमाआ के विद्यमान रहते हुए 
मुदा-कोप ने प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन वाले देशो बे लिए काफी सहायता दी है। परन्तु फिर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार कौ शी को मुद्रा-कोप स्वीकार करने में अब तक पूर्णरूपेण 
सपल नही हो पाया है। विकासशोल दैशो के प्रतिनिधियों ने मुद्रा-कोप तथा विश्व वेक की सनीखा 
में हुई समुक्त बैठक (अक्टूबर 2976) में यह स्पष्ट सबेत दिया कि मुद्रकोप तरखता में बाफी 
अधिक वृद्धि करके ही इनवो प्रतिकूल ुगतात नन्तुलन की समस्या का कोई सर्वमान्य एवं स्पायी 
हल प्रस्तुत नहीं कर सकता है। मुद्रा-कोए द्वारा ब्याज को दरो मे बृद्धि को भी विश्ामशोल देशो 
ने एक प्रतिगामी कदम माना है। हाल वे' एक दो वर्षों में व्रिदेन, इटली तथा मैंक्सिकों को भुगतान 
स्थिति काफी प्रतिकूल हो गयी है और मुद्दा-कोप ने जर्मनी से 400 करोड डच मार्क व जापान से 
9000 करोड ग्रेन (3। 6 करोड डालर) के ऋण को माँग की है। विकासशील देशो में स्फोति 
की बढती हुई समस्या से उनके भुगतान-सन्तुलन से ओर अधिक प्रतिकूलत/ उत्पन्त ही सबर्ती है ! 

दूसरी ओर विकसित देशो की ऐसी धारणा वतती जा रही है कि मुद्रान्ोप से प्राप्त 
सहायता का विकासशील एवं विकसित दोनो ही प्रकार के देशो द्वारा स्मुचिति उपयोग हो सके 
इसवे लिए ऋणो के उपयोग पर मुद्रा-कोप की कडी दृष्टि होनी चाहिए। इन सव कारणों से हो 
सनीला अधिवेशन (अक्टूबर 976) में दो निर्णय लिये गये . () मुद्रा-क्षोप उन सिद्धाला व 
नियमों को लागू करे जिनके आधार पर मुद्रा-कोप द्वारा दी गयी सहायता के उपयोग पर दृष्टि 
रखी जा सके, (2) मुद्रा-कोप अन्तर्राप्ट्रीय तरलता मे और अधिक वृद्धि करे । 

अन्तरिम समिति को 28 व 29 अप्रेल, 977 को बंठक में अन्तर्राष्ट्रीय त्रलता को नयों 
दिशा देने हेतु लगभग | 660 करोड डालर (लगभग ,400 करोड $0फ7| की व्यवस्था बरने 
प्र विचार किया यया जिससे से 50 प्रतिशत तेल निर्यात करने वाले “ओपेक” देशों मेप्राप्त 
हुआ । इस कोप का उपयोग अत्यधिक प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन वाले देशो वे लिए किया जायया 
परन्तु इन देशो को कोष के उपयोग हेतु मुद्रा-कोप की शर्तों एवं नियरानों वो स्वीकार करना 
होगा | इससे हाल ही मे तेल के मूल्यों मे को गयी 0 प्रतिशत दुद्धि से भुगतान-सन्तुलन पर होने 
वाले प्रतिकूल प्रभावी को कम क्या जा सबेगा। 

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक व्यवस्था मे सुधार 
(रष्ाम्णाशण 07 प्रप्त5 एऐराएशरशाएरात, "्रण्ाषा#रर इच्डए्आा] 


हर जून 974 में 20 सदस्यों को एक कमेटी (722८ 0०छशशाल्6 ण॑ 7४८०७) ने अन्त- 
रॉप्ट्रीय मौद्धिक व्यवस्था मे सुधार हेतु अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस कमेटी की स्थापना 
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जुलाई 972 गे की गयी थी। कमेटी ने विश्य के विगइते हुए भुगतान-सस्तुलन पर चिन्ता व्यक्त 
परते हुए सुमाव दिया कि भविष्य में और अधिक अल्तर्राष्ट्रीय मौडिक सहयोग के लिए सदस्य देशो 
की रिजर्व स्थिति एवं उनकी घरेनू आर्थिक नीतियों को और अधिक अनुष्टूल बनाना होगा । कमेटी 
ने मुद्रा-कोप की भूमिका को व्यापक बवाने तथा सदस्य देशों के व्यवहार के प्रति मुद्रा-कोप के 
म्रबस्ध में और अधिक सतर्कता रएने पर बल दिया । 
गे फमैडी ने यह स्वीकार किया कि अनेक विपयों पर सुद्राक्ोप एवं सदस्य देशों के बीच 
समझौते आज की परिस्थितियों मे सम्भव नही हैं। परन्तु उसने सुझाव दिया कि तमय-समय पर 
मुद्दा-कोप इन क्षेत्रों में समझौते करने का श्रयोस करे। कमेटी ने बोर्ड ऑफ गवनंसे की एक 
अन्तरिम समिति एवं बाद में एक कौसिल बनाने, मुद्रानकोप की क'यंप्रणाली को अधिक प्रभावशाली 
बताने, परिवर्ततशील विनिमय-दरो के अवन्ध हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करने, पैद्रोल एवं 
एंट्री लियम पदार्थों के बे हु मूल्यों से सदस्य देशों को राहत पहुँचाने, सदस्य देशों द्वारा आवश्यक 
व्यापार-प्रतियन्धों को लगाने की श्रवृद्धि को दोउने तया स्पर्ण की उपारेयवा पर पुनविधार करने के 
लिए महत्वपूर्ण सुप्ताव प्रस्तुत किये ) 
उपर्युक्त खुशावों के अनुरूए अन्तरिम समिति की स्थापना, तेल-सुविधा, सास की यप्लजिय 
एवं परिवर्ततशील विनिमय-दरों के प्रारम्भ हेतु सहिताओं आदि के विषय में आवश्यक कदम उठाये 
जा चुके हैं। अतेक देशो ने अपनी व्यापार नीतियो के विपय में स्वेच्छा से अन्तर्राष्ट्रीय मृदा-कोप को 
सूचगाएँ प्रदान फी हैं । 
इस प्रकार अनेक सीमाओं के विद्यमाव रहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-कोय अस्वर्राष्ट्रीय सौद्धिक' 
व्यवस्था के सुधार तथा रादस्य देशों की ज्वतन्त समस्याओं के तिराकरण हेतु प्रयलशीस है । भाव- 
श्यय्ता इग बात की है कि विकरशित एवं विशाशशीरल दोनो ही देश स्वहिंत को प्राथमिकता ने देशर 
78 के समझौता अनुच्छेद से दिये गये नम एपों की प्राप्ति हेतु सहयोग की नीति अपनाएं । जैता 
व; ऊर बताया गया है, जमका थे मनीला अधिवेशतों में लिये गये निर्णयों से मुद्रा-कोप की कन्तर्र« 
ध्द्रीय तरलता की स्थिति सुधारवें में काफी प्रोत्गाहन भितल्रा है | 
मनीला में सम्पत्त अन्तरिम्र सपम्रिति वी बेठक़ में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिकूल 
भुगताननास्तुलत वाले देशों को घरेलू माँग पर अबृश सगाकर चालू खाते के घाटे को एूँजी के 
आय.त एवं हायत्ा के अनुरूप ले आना चाहिए। यह भी यम भव किया गया दि विश्व वी अर्थ- 
व्ययस्था को सतरा मन्दी री न होकर मूलत, विगड़ती हुई स्फीति से है तथा ऐमी स्थिति मे घाटे बे 
वित्तीय सहायता से पुरा करने की अपेक्षा बाहरी स्थिति के समायोजन पर अधिक बल देना चाहिए्‌। 
यह भी अनुभव किया गया कि सुदृढ़ भुगतान बाकी वाले देशों को अपनी स्फीति विदोधी भीतियो 
की गीमाओः मे रहते हुए घरेलू भाग के विस्तार की प्रत्रिया को जारी रपना चाहिए $ 
पिछले चार-पाँच वर्षों मे विश्व मेर अनेझ देशो ने (भारत सहित) गिनिमय-दर के निर्धारण 
की विधि में परियतन किसे हैं। यद्यपि आज भी 44 देशो ने अनी मुद्राओ की विनिमयदरों को 
डासर मे शाप, 4 देशों ने फ्रान्मीगी फ्रक ये: साथ तथा 9 अन्य ने किसी न विसी अन्य करेल्सी के 
साथ जौड़ा हुआ है, तथापि विगत वर्षों मे अधिक्राधिक देशों (जिनकी संध्या जून 977 तक 29 
हो गयी थी) ने अपनी विनिमय दस को अन्य अदा के एक समूह (055८४) के साथ सम्बद 
बरगे वा निर्णप लिया है। भुगतान-असस्तुलन वो ठीझ करने की यह एक अनूठी विधि है जो द्वाल 
की विश्य-म्यापी रकीति से उत्पस्न अस्थिर्ता के सन्दर्भ मे सहस्कपूर्ण सिद्ध हो सरती है। सथेप में, 
स्थिर दिनिमय दर की नीति यर्तेगान सत्दर्भ में बड़े औद्योगिक देशो के लिए ही उपयुक्त है जिनका 
अूगतात-यस्युखन अनुरू लत घसा जा रहा है । 
इसके बावजूद )973 के तेल सकट हे उत्ाले भुप्ताव-सस्दुचत के विश्द्ध समायोजन को 
प्रक्रिया अस्पसत धीमी रही । इसी कारण वर्दंगान असस्तुतत में विनिषयनिदरों के बढ़ते हुए लचीवे" 
पन के ग्रायजूद पर्याप्त बमी नहीं हो पायी है। अधिताशत, देशों ने या तो बाहरी समायोजन को 
प्राथमिकता नही दी, अथया इस शमायोजन के साप-साथ धरेसू नीतियों में पर्याप्त सशोधत मह्ी 
लिया । यही वारण है कि इत देशों के भुगतात-सस्जुतत की प्रतिकुल स्थिति और अधि प्रति- 
बल होती जा रही है ओर अततर्राष्ट्रीय मुदानोपध अगहाय वे मृक-रशक बना रहता है ॥ 
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प्रश्न एवं उनके सेकेत 


]. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा-कोप के भरमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं ? मुद्धा कोप अपने सदस्य देशों यो 
किस प्रकार सहायता देता है ? 
रद बाद धा६ ग्राथव ठ]0०६९६ ० [परद्ाबाणाव >।णालंआए गिए्त ? घ॒०जछ 0055 
दी शि्राप 8585 ॥६ एरशाशिश 00फरारढ ? 
[पकेत--इस प्रश्न ये! उत्तर में पहले यह वतायें कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-तोप विन उद्दैश्यो को 
लेकर स्थापित किया गया है। अपने उत्तर वे दितीय भाग म सुद्रानकोप वे कार्य, जेम सदस्य 
देशो की मुद्राओं की विनिमय-दरो का निर्धारण विनिमय प्रतिवन्धों को हटाना मुद्रालोप 
दे वित्तीय बाय, क्षतिपूरक सहायता, तकनीबी सहायता आदि वा सक्षेप मे विवरण 
प्रस्तुत बरें ।] 

2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोय के उद्देश्यों एक नीतियों पर प्रकाश डालिए । 
फिड्ीक्षा पाठ कृणफ्०च८5 8०0 ए02ल०$ 9 | 


3 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोय के उद्देश्यों कार्यों एवं सफलता का विवरण दौजिए । 
408०955 पर. (एा८0एरा$ ०0९०४४८$ ब०ते बला<एट्यट्य5 ता वत्तात्यादइधण्पठो 07० 
॥/9 एणाते 
[सफेत--प्रश्न 2 वा उत्तर भश्न ] के ही अनुरूप होना चाहिए। धश्न 3 बे” उत्तर में मुद्रा- 
वोष के उद्देश्यो तथा कार्या का विवरण देने व बाद अध्याय व' अन्त मे प्रस्तत अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्राकोप वी सफनता का सूस्याकन कोजिए ।] हे प 

4. उन विधियों फा विवरण दीजिए जिनके द्वारा अन्तरोष्ट्रोय मुद्मा-कोष अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों 
में साम्य घनाये रखने फा प्रयास करता है। इन विधियों को सफलता का भो मूल्याकन 
कौजिए । 
90680॥66 धी6 घ्राधव॥0605 0५ "ाण ताल [धार हल 40. एआ0/00 ॥श0शि9॥079 
एव) पात्या5 <वृणाएएच शत 2४गा3/2 फलर गरञा00655 
[सर्तेत--अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के कार्यों का बहुत सक्षेप मे वर्णन करने के बाद इतके एक 
महत्वपूर्ण काय--वित्तीय सहायता--से सम्बद्ध विधिक वा विवरण दीजिए । यह उल्वेसनीय 
है कि वित्तीय कार्यों वे माध्यम से ह्ठी मुद्रा कोप सदस्य देशों के भुगताना मे सम्तुलन बनाये 
रखने का प्रयास करता है। उत्तर के दूसरे भाग मे मुद्रा-क्नोप की इस दशा में सफलता का 
मूल्याकन करें | जैसा कि अध्याय के अन्त मे बताया गया है, इस उद्देश्य में मुद्रा-कोप को 
सीमित सफलता ही मित्री है।] कि 

5 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अल्पविकसित देशो के लिए कया उपयोगिता है ? मुद्रा कोष के 
उद्देश्य की तुलना मे इसकी सफ्लता का मूल्यित कीजिए ॥ 
छाया ॥6 एज ण 06 [शथछ (0 एच्ञ०७७ (९एश९०फट८त ९०णाधा८ड. 8६4०० 
(६ ९00070६67 का #टै20०य 8० 5 0ए०९००१ ०६ 
[सशत--इस प्रश्न वे उत्तर से स्थापना से लेदर अब तब खुद्रा-त्ोप के कोटा-आवदन 
वित्तीय सहायता एवं अन्य क्षेत्रों में विक्षसित देशो की तुउना में अल्पविकमित दर्शो का कया 
स्थान रहा है इस पर भ्रकाश डालिए । जैसा कि इस अध्याय म वताया गया है अल्प विक- 
सित देशों की सहायतायें मुद्रा कोप ने पर्याप्त सहायता देने का प्रयास किया है तथापि इसकी 
प्रपन्ध॑ व्यवस्था इस भ्रवार वी है कि ये देश आशानुरूप सहायता प्राप्त करन मे असफत रहे 
हैं तथा याज भी भुगतान-असन्तुलन कौ सम्रस्था से पीडित है ।] 

6. संध्षेप भे अभ्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्य एव फारये बताइए तथा बताइए कि अन्तर्राष्ट्रीय 
भोद्धिक सहयोग बढाने से यह फहाँ तक सफल हो सका है ? 
झ790 जाली चाल एच9056६ बात॑8॥0075 5 ]]शए उत्त हार व 32899 85 
00 छा दशा 77 ॥95$ 5000९5509 0७०एड्कका 29006 बस्यिशामाोरें ग्राणएधंथः 
€00एधश7070 

सिफेत--अपने उत्तर को दो भागा में वाँटते हुए प्रथम भाग म॑ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रावोप बे 
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उद्देश्यों तथा कार्यो का सक्षिप्त विवरण दें। हितीय भाग मे इस अध्याय से प्रस्तुत विपय- 
बस्तु के आयधाद पर मुद्रान्होष की सफलताओं का मुल्याकन करें । सक्षेप में, उम्र क्षेत्रों का 
विवरण दें जहाँ घुद्रा-कोप सफल नही हो पाया है। साध ही इसकी सीमाओं का भी उल्लेख 
करें, जिनके कारण; यह अन्तर्राष्ट्रीय भौद्िक सहयोग बढाने के उद्देश्य में प्रणंतः सफल नहीं 
हो पाया है ।] 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-फीष से किस प्रकार विनिमप-दरों में स्थिरता लाने हेतु प्रयास किया है ? 
यह बताइए कि मुद्रा-कोध के कार्यकलापों एवं नौतियों ने भारत को किस प्रकार प्रभावत 
किया है ? 
क॥ जवां छए३ ॥88 धार [शए गटा9०व ॥0 - शब॥॥2० रह #ूक्काबा86 780, 70 
चाल ॥98 पाए ७६८७ बरींध्लल्त 99 प८ कृणाटारडइ 390 ०फ॒शश्ञाणा5 ण॑ शी 
(/। ५ 
सिंकेत--मुद्राओ की वितिमय-दरो में स्थिरता लग्गा मुद्रा-ह्रोप का एक प्रमुख उद्देश्य है । 
सक्षेप मे, यह बताइए कि इस उद्देश्य की पूर्ति हैतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप बया उपाय करता 
है । अपने उत्तर के द्वितीय भाग मे यह वततायें कि मुद्रा-कोप से भारत को कया साभ हुआ है ।] 
बिनिभय-दरों में रिथरता लाने हेतु अच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की भूमिका का वर्णन कीजिए । 
4050055$ 6९ 0[८ ० [8/& ॥0 कराए डर 0९ ६9609 0 ९९९७७७ ह९ 9/65, 
दो देशों के धीच आधारमूत घुगतान-असन्तुसन होने पर अस्तर्राष्ट्रीय घुद्रा-कोप क्या-वथा 
कदम उठा सकता है ? 
'छ08॥ डटए5 पा पार (जाए (36 ॥ [ल८ $$ एापएंएल्ाात 0$९एणी।७7प७ 0 
७49॥00 0 [9 जव05 9९09४८९॥ ६9७ ००ए003 7 
[पघरंक्ेत--सदस्य देशों के अल्पकॉलीन भुगतान-असस्तुलन को ठीक करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्राव्कोप उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है । परन्तु बहुघा यह देखा जाता है कि अनेक 
सदस्य देश त़िशेप रूप से अधिकाश अल्पविकतित देश, आधारभूत भुगतान-असन्तुलन की 
समस्या से प्रस्त हो जाते हूँ और ऐसी स्थिति में धुद्राकोप सम्बद्ध सदस्य देश को अवमूल्यन 
या (अधिमूत्यन) की सलाह देता है। यद्टी नही, झौद्धिक एवं राजकोपीय नीतियो को ठीक 
करने हेतु भी मुद्रा-कोप के विशेषज्ञ सम्बद्ध देशों में अनुवन्ध के आधार पर अपनी सेवाएँ 
अर्पित करते है, ताकि इन देशो की अर्थ-व्यवस्था स्उस्थ आधार पर विकास कर सके तथा 
अन्तत आधारभूत असन्पुलन ठीक क्या जा सके |] 
“मुद्दा-फोष फेव्ल अस्थायी भुगतान-अपन्तुलन को ठोक करने का प्रवास करता हैं।” दिप्पणी 
*"विल्िए+ 
"जल ।%7 णा॥ छालाएंड 0 उ6 राव ॥06 काफणाबाओ 05८वएैआएएवंएा 9 (९ 
छाए ० ए9एए९5." [50755 
सिकेत--इरा प्रश्त का उत्तर प्रश्न । की ही भाँति होना चाहिए || 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्‍कोष के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा ''दुलंभ मुद्राओं'! 
की पसमत्पा के समाधान से इसकी असफलता पर प्रक्राश डालिप । 
पक्रशाधार एातवाध्योड 02 ए४०/025 "४ छा इरपए0काा छा ॥5 306 ० इएै5८ 
6 [॥0फह्ा णी *5५३ए पाएादत्चा 
[सदेत- संक्षेप गे, अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-होय के उद्देश्यों व. क्यों का विवरण देसे वे प्श्वाव्‌ 
ग्रह बतायें कि किस सीसा तक अन्तर्राष्ट्रीय मुदान्कोष वो डातर, माक, य्रेव आहि दुर्लभ 
शुद्राओं की पति बढ़ाने से गफलता मिली है। यह उल्लेखनीय है ड्ि हात ही दे गुछ दर्षों 
छेक अधिराश बिरासमशौल देशों में डलर आदि दुर्ईम मुद्रा बाते बाजार से--घोषित 
विनिमय-दरों से बढ़ी बहुत ऊँची दरों पर--उालब्य होती थी । इस प्रश्त हे उसर में यह 
झाष्ट करना है कि दुर्लभ मुद्राऔ वी समस्या का समाधान दूँहने में मुद्रानयोप मो पर्याप्त 
सफतता गयी नहीं मिल सारी ।] 
अन्तर्राष्ट्रीय सुद्ाजोध को चालू सौर्दो बेः लिए डहुपुली भुगतान-प्रणाली ढायम करने एवं 
विदेशों विनिमय प्रतिबस्धों को सपाप्त करने में टिस सोमा तक सफसता मिली है ? 
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प्ल05 चित 6 गए करतफल्त ॥ €४६छणज्ाशह पेट ग्राणेतीड॑लव) ४१दाव्ण ती छ़ुव७- 
मात्या का ॥लठ्ऊकुष्धा ्ण सफ्धटाओां प्रबाइ३टत००९ बच्चे फट लाक्फराञआाताय की [तलएय 
दजणीजाएट उ९्दाणा057 

लिफेत--अन्तर्राप्ट्रीय मुद्दा कोप वे दो प्रमुख उद्देश्यो--बहूमुखी भुगतान-व्यवस्या को लागू 
करना एवं विनिमय-प्रतिबन्धो को समाप्त वरना--पर भ्र्माश डालते हुए अध्याय के अन्त 
में प्रस्तुत जिषय-सामग्री वे आधार पर यह बतायें वि इन क्षेत्रा म मुद्राकोप वहाँ तब सफद 
रहा है । इसकी सीमाओं का उल्नेख कौजिए ॥॥ 

भारत शो अन्तर्राप्दीय सुद्रा-फ्ोष ब्तो सदस्यता से विदेशों व्यापार एंद आ्थिक विकास दे 
क्षेत्रों से कया लाभ हुआ है ? 

55६५५ ३6 >९एथ्ीएड) थीलए05$ हणा००ए ४७ ॥9003 उप्र ऐ्रद्ध ख्ाच्कलआंफ रण १0८ 
जार 07 पट िलतएए पघद्वत6 शाते ९९0० 6० चै०फुणात्ता 

[पिकेत--अध्याय म प्रस्तुत भारत एवं अन्तरॉप्ट्रीय मुद्रा-कोप के आधार पर भारत वे 
मुद्राकोप को सदस्पता से हुए लाभा का विवरण दें ॥] 


विश्व बैंक एवं सम्बद्ध संस्थाएँ 
(शण्य,0 947घट 40४0० 45502 &#&वगा एज] 
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द्वितीय विश्वयुद्ध ते बहुपक्षीय व्यापार तसत को झकझों: 
शम्पत्ति एव मानवीय जीवन को भी कापी क्षत्तिग्रस्त कण ला +4५8/0%03 24 0 
विभीषिका से बच पाये थे | इगर्लैण्ड का उन्नीसत्री शताब्दी के अन्त तक विश्ठ की अर उपर्था 
पर प्रभुत्व था, परन्तु द्वितीय मद्दायुद्ध से इसे रावाधिक क्षति हुई थी। यही स्थिति फ़ाका की थी), 
जबडि इटली तथा जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो युद्ध के अन्त तक पूर्णरूपरेण ध्वस्त हो चुकी थी। 
युद्ध से प्रभावित देशो के पुननिर्माण बरी समस्या अत्यन्त ही गम्भीर थी एवं इसका शीघ्र ही हल 
होना आवश्यक था । 

द्वितीय गहायुदध के पश्चात्‌ एक अन्य समस्या विकसित तथा अल्पविकसित देशों के मध्य 
व्याप्त आय एवं जीवत-स्तर सम्पस्धी विपमता की उत्पन्न हुई । यह आशका स्यकत की गयी कि काल 
चक्र के प्रदाह में निध्धंत एवं घंनी देशों के मध्य अन्तर में भौर भी गधिक वृद्धि हो जायेगी | विश्व 
की ज॑नभख्या को दो-तिहाई शांग अल्वविकित देशों में निवास करता था, यहाँ करोड़ों लोग अपनी 
स्पूनतम आवश्यरुताओं की पूर्ति करते में भी असमर्थ थे। यही कारण था कि द्वितीय विश्व-युद्ध के 
बाद युद्ध से प्रभावित देशों फे पुन्निर्भाण के साथ-साथ बल्पदिकमित देशो के विकास यो भी महत्व- 
पूर्ण ध्ाता गया । 

बल्तुत, इन दोनों ही समस्याओं का निदान एक दुरह् कार्य था जो अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। )944 में व टनव॒दूस में आयोजित सम्मेलन में विएड के अनेया 
देशो तें मिलकर समध््याओं के हाम्ताधान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुदानोप [6 ह? ) तथा अन्‍्तर्रा- 
ध्ट्रीम पुतनिर्माण तथा विकास बैक (820) अथदा पिएद बैक की स्थापना करने का निर्णय विया। 
आज विंश्य बैक वो साथ दो अन्य सत्वाएँं--अन्तर प्ट्रीय विवास संघ (॥0/) तपा अस्तरच्ट्रीय 
दित्त निगम (॥70)-कहा्य कर रही हैं। अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रजोफ शा बर्चन पिछते अध्याय से किया 
जा चुका है । प्रस्तुत अध्याय में हम विषय बैक एवं इसरी सहयोगी सस्धाओं बी प्रगति बी मसीक्षा 
करेंगे 4 

विश्व बेक 
[|०झ.,० पार] 

विश्व बैक अपवा अन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माय कथा विवाग बैक वो स्थापता दिसग्वर 94 
में की गयी थी । इसकी स्थापता के समय हुए समझोते जी धारा । के अनुसार विश्ठ बंत ये बाय 
एवं उद्देश्य निस्‍्न प्रहार अरित हैं « 
दिशव देक के पदेंश्प दि, 

(।] पूँशो शी ध्यवस्पा - सदस्य देशो जो उस्पादय राय से विनियोजन हेतु पुँजी उपस्ध 
खरागर उनके फुननिर्माग एएं विशास मे सहायता देना । यह पूँजी निम्न प्रयोजनों टरतु दा जा सश्ती 
है. (अ] युद्ध से ध्वात अर्ध-ध्यवस्था के पुननिर्माण, (ब) झान्तिक समय भी आवश्यरदाओं जे अनु- 
हप उत्पादक शक्तियों जी युतरथपितरा, सेशा (से) गिछड़े हुए देशों के साधनों एड उत्याइन को मुदि- 


थाओ के विकास में गोहयोंय ) 


290 | अन्तर्राष्ट्रीय अपशास्त्र 


(2) पूंजी दिनियोग को प्रोत्सताहरत--निजी पूंजी के विदेशों मे विनियोग क्रो विश्य बैव 
निम्न विधियों स प्ोत्माहन देता है. (अ) निजी पूंजी के विनियोग अबबा ऋणों के लिए यारप्टी 
अदान करना तथा (व) यदि उपयुक्त शर्तों पर पर्याप्त निजी पूंजी उपलब्ध न हो तो बरने कोप मे 
से अथवा इस प्रयोजन हेतु जुटाये बये साधनों में से उपयुक्त शर्तों पर उत्पादक वारयों वे लिए ऋण 
अदान करना । 


(३3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्तुलित विक्लस--विश्व दैक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे दी्घ- 
कालीन ससब्तुलित विकास हेतु तथा भुगतान-सन्तुलन बनाये रखने हेतु दोध॑क्ालोन अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी- 
विनियोग थे हारा सदस्य देशों में उत्तादरता को वढाता हैं तथा इसके माध्यम से जीवन-स्तर एंव 
श्रम वी स्थिति में सुधार भी उत्पन करता है । 

(4) ऋण प्रदान फरना--विश्व बेक छोटी व वडी उत्पादक इकाइयों के लिए मधित ठप- 
योगी एवं आवश्यक परियोजनाओ हेतु ऋण देता है अथवा ऐसे ऋणों वे लिए प्रतिभूति (ह0श2- 
५९४) प्रदान करता है 

(5) शान्तिकासोन अर्पे-ध्यदस्या दो स्थापता--विश्व देव ऐसे वायंत्रमों को प्रोत्याहन 
रा है जिससे युद्धग्रस्त अन्तर्राष्ट्रीय अर्थे-ब्यवस्था शाम्तिकालीन अर्थव्यवस्था वे रूप में परिवर्तित 

से । 

यदि हम अन्‍्तर्राप्ट्रीय मुद्रात्ोष एवं विश्व बैक वे कार्यो को तुलना करें तो हमे यह मानता 
होगा कि इन देशो मे पर्याप्त पुरक्ता है, यद्यपि दोनों ही सस्थाजओ का लक्ष्प सदस्य दर्शो वी जाय 
एवं लोगो के जीवन-स्तर मे वृद्धि करना है। दोनो संस्थाओं द्वारा सदस्य देशों को दी जाने बाली 
सहायता का मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ मुद्या-कोष भुगतान-असन्तुलन को ठीक कराने हेतु अह्प- 
कालीन सहायता प्रदान करता है, विश्व बेंक॒ द्वारा दी जाने बालो सहायता के पीछे सुस्य प्रयोजन 
सदस्य देशो में सन्तुलित आधिक विकास को भोत्माहिंत करना है । 


विश्व बेक फो सदस्यता एवं समठन 


विश्व बैंक वी सदस्यता वेवल उन्ही देशो नो प्राप्त हो सकती है जो बल्तराप्ट्रीय मुद्रा 
कोप के सदस्य बन चुके है । इसी प्रकार कसी भी ससय कोई देश एक लिखित सूचना द्वारा विश्व 
बैंक की सदत्यवा से मुक्त हो सकता है। 2944 में ही जिन देशों ने अन्दर्रोष्ट्रीय मुद्ा-ह्ोप वी 
सहायता ग्रहण की थी वे विश्व बैक के प्रारम्भिक सदस्य माने गये । जिसी' भी नये सदस्य के तिए 
यह आवश्यक है कि इस देश की सदस्यता को तोन-चोयाई चतंमात सदर्यों का सम्पेच ्राप्त हो 
विश्व बैक के! सदस्यो की सुस्या में तिरस्तर वृद्धि होती रही है तथा जून 988 तब इसके संदर्स्पों 
की सस्या 5 हो चुकी है। यहाँ पर यह भो उल्नेखनीय है वि सोदियत रस विश्द वेब का 
सदस्य नहों है। विश्व बेक के प्रवन्ध हेतु एक बोर्ड ऑफ गवर्नंस तथा कार्येबारी प्रवन्धों वा एक 
प्रवन्धक मण्डल है। विश्व बेक ये वर्तमान अध्यक्ष रॉवर्ट मेक्नेमारा हैं। अध्यक्त बैक दे! सचावन 
हेतु बोर्ड ऑफ गदनंसे को राय लेते हैं। भत्येक सदस्य देश इस वोई म॑ एक गवर्नर (मामान्यत' 
वित्त मन्त्री) तथा एक वैकल्पिक गवनर (सामान्यतः जेन्द्रोय वेके का गवनर) मभोनीच करता है । 
यह नियुक्ति प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष के लिए करता है। भप्रत्येक गवर्नर वो बोट देने वी शक्ति उसके 
देश द्वारा विश्व चैक में जमा पूँजी पर निर्भर करती है । बोर्ड को बैठक वर्ष मे एवं बार होती है। 
साधारणतया यह बैठक बन्तर्राष्ट्रीय मुद्राक्तोप के बोर्ड बॉफ गवर्न्स को बैठक वे साथ ही बुगाई 
जाती है । 

विश्व वैक के सामान्य प्रशासन हेतु का्यंबरी सचालक-मण्डल को नियुक्ति की जाती है। 
इस सचालक-मण्डल का अध्यक्ष भो बेंक का अध्यक्ष ही होता है ॥ सचालक-मण्डल को दँठक प्रत्येव 
माह होती है । सचालव-मण्डल के कोरम वो पूर्ति हेतु दम से कम 60 प्रतिशत दोटिय शक्ति वाने 
प्रतिनिधियों वी उपस्थिति आवश्यक है । इन सबबे अतिरिक्त विश्व्‌ वैंद में अनेव ऐसी समितियाँ हैं 
जो सदस्य देशों को ऋण देने के प्रस्तावों पर विचार करती हैं । 


विश्व बेक की पूंजी के सोत 
स्थापना वे समय विश्व बैंक वो अधिहृवत पूँजो 3,000 करोड डाउर रखी गयी थी । इस 
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अधिदत पूंजी में तोन-चौचाई बहुमत द्वारा वृद्धि की जा सत्ती है। यह पूँजी एफ्-एक लाख डालर 
के एक लास शेयरों में विभक्ता की गयी है। इसमे गे 950 करोड़ डालर का अशदात दैक की 
सिद्ध ह्व प्राप्त ही चुका था। भत्येक देश के अशद्ात का कोटा निम्न प्रकार गे निर्घा- 
जाई () भशदान का 20% स्वर्ण अथवा अमरीकी डालर के रूप में । यह राशि दिता फिसी बठि- 
ई के ऋण हेतु उपलब्ध हो सकती है। 
५ (४) अशदान का 8% स्थातीय मुद्दा के रूप में, जिसे सम्बन्धित देश वी महमति से 
प्राप्त किया जा सकता है । यु 
(77) शेष 80% को बैक के पास तभी जमा किया जा सकता है जय बैंक को उसकी आय" 
ग्यरुता हो । साधारणतया अशदान वा यह भाग ऋण हेतु उपलब्ध नहीं द्वोता । 
पे सदश्य देशों को आवटित हिस्सो का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप में उन्हें प्राप्त कोटे पर 
निर्भर करता है | विश्व बैक की स्थापना के वाद 5 सितम्बर, 959 को पहली वार दैंक वी 
अधि पूँजी ,000 करोड़ डालर से बढ़ाकर 2,00 करोड़ डालर की गयी । लगभग सभी देशों 
के अशदान को दुगुवा कद दिया गया । यह उल्देसनीय है कि अशदान का बढ़ा हुआ भाग डालर, 
स्वर्ण या स्थानीय मुद्रा कै छूप में न लिया जाकर सदस्य देशों के वाकी अशदान के रूप में छोड़ 
दिया गया । फलस्वरूप बैक की जुल पूजी से वृद्धि होने पर भी ऋण देतु उपलब्ध कोप मे वृद्धि नहीं 
हुई ! इससे बाद तीत बार विश बैक की अ्धिहत पूँजी में बुद्धि वी गयी / 963 मे इसे बढ़ाकर 
2,200 करोड़ झालर, )965 थे 2,400 करोड़ डालर तथा 38 दिसस्वर, 970 को बढ़ावर 
हैगे 2,700 करोड डालर कर दिया गया । हाल ही तक सदस्यों के भशदान का % स्वर्ण था 
डायर के रूप में तया 9%, राष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में लिया गया था। इसमें से स्वर्ण या डासतर मे 
जमा राशि को बिना किसी कठिनाई के तथा राष्ट्रीय मुद्राऔ में जमा राशि को सम्दद देश (देशों) 
की सहमति से भ्राप्त किम्रा जा सता था। शेष 90% अशदान ऋण के लिए उपलब्ध नही है, 
परन्तु आयश्यकता होने पर बैक इसकी भाँग कर सकता था । 
विश्य बैंक की 2,700 करोड डालर को अधिनवत पूँजी एक लाख टावर के 2 7 साख 
शेयरों से विभाजित है यह उल्नेसनीय है कि बैक वी पूँजी को अधिव्यक्षित सपुस्त राज्य अमरीका 
फे डालर के उस तौंत एवं उत्तगता के आधार पर की जाती है जो | जुलाई, 944 को विद्यम्रन 
थी। उात अधिटत पूँगी से गे अभिदत्त पूंजी 2558'9 करोड डालर है। 
30 अल, 976 मो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकौप द्वारा अस्तर्राष्ट्रीय मौद्धिफ प्रणाली में स्वर्ण 
के धर्चस्व को प्राप्स कर देने के बाद रे अब | जुलाई, 944 को विद्यमान अमरीती डातर व 
सौत की उस्तमता ये आछार पर पूँजी का पूझुय ध्यक्त नहीं तिया जा सेया ! सदस्य देशों बी 
राष्जीय मुद्राओं के रूप में ध्राप्स पूंजी के अशदान को अमरीडी डासर मे बदलने हेतु प्रचतित विदेशी 
विनिमयदरी का आयार सिया जाता है 
विशय बैंक में चुराथी गयी पूँजी को 975 के छत र फूच के आधार पर दो भागों में विभा- 
जित स्या णा सवा है! (2) 39 87 कहोड़ टावर या क्ार्ण या (4 डालर मरे रूप सें 
आप्त अशदात, तथा (2) 277 8 करोड दासर वी राशि जो सदस्य देशों की मुद्राओं पे रुप से प्राप्त 
हुई है। 30 यू, 978 को विश बैंक थी अभिदत्त पूँदी 33,045 मिलियन शापर थी |! हि जन« 
दरी, 980 को बैक के गवर्त र मण्डल द्वारा लिये गये निर्येय के अनुसार शिग्व थेर जब अधि त 
पूंजी 45 बिलियन डालर बर दी गयी है । इगमे मे बेवल 7 5 प्रतिशत घराना होगा, जिसमे 0 75 
ब्रतिशत सयर्ण अपश अमरीबी डासरों मं तथा शैष 6 75 धतिशत सदस्य देशों बी अपनी मुदामी 


में चुराया जायेगा । वृद्धि वा शैप भाग [अर्थात्‌ 92 5 प्रशिगत अपया 37 विवियन शायर) साय 
देशों शो भुपाना नहीं होगा । कोप वी पूँदी से इस सामान्‍य यूद्धि वे अल्तर्गत सदस्य देशों गो 30 





॥ 30 जून, |978 जो गमाणा होते बाते वर्ष बी रिपोर्ट में /शलर!" मे ताटाय॑ अमरीकी शालर 
है; बर्तमान मूल्य में है जो वि [:23953 ब्रति 5078 साला रश है। 7973 # 3] गार्ष, 
978 तर डालर का मूत्य '20635 ब्रति छाए माता जावा था । 
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सितम्बर, 984 ये जुठाई )986 तर भुगतान करने हांगे । 30 जून, !988 के विश्व बैंक जो 
मधिदत्त पूंजी (579$थ0०6 ८थ््राओ) 9436 मिलियन डालर थी।! 

पुव' बिश्व बेंके की व्यवस्था से किसो भी देश को मताधिकार शक्ति उसके द्वारा दिये सये 
बशदान पर निर्भर बरती है ॥ प्रत्येक मदस््य देश बे 250 मत्र (४०६) होते है । इसके बतिरिक्त, 
प्रत्येक ] 00 000 डालर के अशदान पर एव अतिरिक्त दोट भ्राप्त होता है। जमरीक्ा वा बश- 
दान सर्वाधिव होने वे कारण इससो मताधिक्षार शक्ति भो सर्वाधिक है । 30 जुन, 988 बो जम- 
रोका का अशदान कुल जशदानों का 2240 प्रतिशत था और इसे कुल मताधित्रार शक्तित का 
20 5 प्रतिशत भाव प्राप्त था । अमरोज्ा के बाद अन्य महत्वपूर्ण दश क्रमशः जाशन, क्िटेन, 
भारत इटलो जमेंनी तथा फ्रान्स है। भारत का अध्दान 5 73% या गौर इसको मताधित्रार शक्ति 
5 3 प्रतिशत थी / जून 3988 में बुछ मुख्य देशो की पूँजी निम्नलिखित यो : 








देश पूँजी (मिं डालर मे) 
अमरीका ]7939 
इंगलेण्ड 4698 
फ्रास्स 4698 
प जमनो 4802 
जापान 6348 
भारत 2875 





चूँकि सदस्य देशों द्वारा चुकायी गयी पूंजी अधिकृत पूँजी का बेवल 0%, है ऋत' विश्व 
बेब ने अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी वाजार स ऋण लेकर बपने साधनों मे काफ़ी वृद्धि वी है। विश्व देव दो 
विधियो से अपने दायित्व की पूर्ति हेतु साधन जुटाता है ॥ प्रथम जनता बो बॉप्डो थी बित्री करबे 
और द्वितीय फेन्द्रीय दैको एवं अन्य सरवारी खातो में निजी रुप से बाण्डों को रखकर 7 964- 
68 भें विश्व बैक के द्वारा लिये गये ऋणो को वादिक ओलत राशि 49 बरोड डालर मी जो 
]969-73 वे वर्षों मे बढ़कर 36 करोड डालर हो गयो) 974, 4975 एवं 976 दे 
वित्तोय वर्षों में विश्व बेक द्वारा त्रमश' 85 3 करोड, 35] करोड तथा 384 करोड डालर के 
अषण लिये गये । यह उल्लेखनीय है कि 973-77 को नवधि मे विश्व देक ने 4,562 वरोड डालर 
के ऋण लिये जो इसके पूर्व के पाँच वर्षों मे लिये गये ऋणों से ढाई गुनी राशि थी। 977 के 
वित्तीय वर्ष में विश्व बैक ने 472 करोड डालर ऋष प्राप्त क्ये । इनमे से 3534 5 करोड डालर 
के ऋण निवेश वाजारो मे जुटाये गये । सदस्य देशों वी सरकारों व केन्द्रीय बै्रों ने कुल राशि का 
24 प्रतिशत प्रदाव किया जो 967 के वित्तोय वर्ष मे प्रदत्त राशि से 2 3 करोड़ डालर कम 
था। 

977 के वित्तीय बर्ष मे संयुक्त राज्य अमरीका को विभिन्‍न सस्पाओं से विश्व बैक को 
85 करोड डालर के ऋण प्राप्त हुए4 जमंनी के बेचों व अन्य संस्थाओं से 9 करोड डाजर 
व 39 5 करोड डालर बे ऋण प्राप्त हुए जबकि स्विट्जरलेण्ड से 50 वरोड डालर के ऋण 
लिये गये । डच बैंको द्वारा भी इस वर्ष 65 करोड़ डच मार्क प्रदान विये गय । उल्नेखनीय बात 
यह है कि 30 जून, 966 वो विश्व देक द्वारा प्राप्त ऋणों को वकाया राशि ,544 बरोड डालर 
थी जो 30 जूब, !977 को वढकर 847 7 करोड डालर हो गयी । यहाँ यह बताना भो उप्ुक्त 
होगा कि विश्व बेंक अधिकाशत 6 से 0 वर्ष तक के लिए ऋण लेता है तथा इन पर देय ब्याज 
6 प्रतिशत से 8 8 प्रतिशत तक होता है। 25 बे के लिए भाप्ठ ऋणो पर वेब 9 से 0 
प्रतिशत तक ब्याज देता है। 3978 के वित्तोय वर्ष ( जुलाई, 977 से 30 जून, 978) रत 





]. यह आँकडे अमरीको डापर के चालू मूल्यों में हैं। यदि इन्हें 500 में व्यस्त किया जाय तो 
इनका मूल्य कम होगा। 30 जून, 988 को । छ705 09224 जमरोबी डालर था। 

2. विलूृत विश्नपग हेतु देखिए, ६एडथा० ल्‌ ए०शह “पर८ जगा फ्आा--कै मोएव्ं 
कीएशजष्छो! व रीफयलट का खोल लगा, ध०। 43, ३२० 3 
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विश्व बैक द्वारा 3,636 मिलियव डालर के ऋण तिये गये। !974 से 2978 तक दे पाँच 
वर्षों मे विश्व बैड द्वारा लिये गये ऋणो वी ६ राशि 7,53| मिलियन डालर थी जबकि इसने 
पूर्व में 5 बर्षों ([969-73)] में लिये गये ऋणों को कुल राशि 6794 मिलियन डालर थी। विश्य 
बैक इन ऋणों को विभिन्न देशों की सरकारों, केन्द्रीय बैंको तेया निजी विजियोग याजारौ से ग्नाप्त 
करता है । विश्व बैवः वा इतनी बड़ी मात्रा थे ऋण लेने का कारण यह है कि इनके भदस्थों ढारा 
चुकायी गयी पूंजी अधिवृत् पूंजी का वेबलत 0%, भाग ही है। 979 से 983 तकः $ बयर्षों से 
विषव बैक ने कुल 24 । बितियत डालर के ऋण लिये थे । 983 के वित्तीय यप मे 20 3 विधियन 
डालर के ऋण लिये हैं जबकि 98] एवं 982 के लिए ऋणों की राशि त्रमण 5 ] वितियन 
डांसर एवं 8'5 विलियन डालर थी। दित्तीय दर्ष 988 में थिश्व बैंक ने 0 8 विलियन डासर 
हैः ऋण तिये तथा जूत 988 तऊ बैक द्वारा लिये गये ऋणो की लगभग 79 7 वितियव डानर 
के बराबर राशि बकाया थी। 


विश्य मेक के प्रमुख कार्य एवं योगदान 


वित्तीय वर्ष 988 में विभिन्न क्षेत्रों मे विश्व बैक की प्रगति निम्न विबरंण से जाती णा 
सकती है : 





धिभिन्त भद राशि (बिलियन डालर भे) 
, भेयी सहायता का वायदा 448 

2. कुल सहायता 455 0 

3 425 डालर से कम प्रति ब्यक्ति आय वाले देशों को ऋण 34 

4. ऋणो फी सल्या [8 

5. ऋण गेने यात्े देशों की सरया 37 

6, भुगतान की राशि :6 

7 सदस्य देशो की सरया ॥5[ 

8. विश्व बैक की अभिदत्त पूंजी 94 





विश्व बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : 


4. ऋण प्रदान करना--आधुनिक शत्दर्भ में विश्व बेक द्वारा सदस्य देशों की ऑपिफ 
प्रगति की ठोस नीय के निर्माण हेतु ऋण भ्रदात किये जाते हैं, जग्कि स्पापना थे बाद लगधग एक 
दशक तक बँक के ऋणों का मुख्य प्रयोजत पुद्ध से अभावित देशों बा पुतनिर्माण घा। ऐसा अनुमान 
है कि अब सेक थक द्वारा दिये गये ऋणों का एग-तिहाई भाग विद्युत-शक्ति हेतु द्विषा या है शपा 
इतना ही भाग परिवहत के साधनो--रेलो, 4 ४ या मार्गों तथा जसमार्गों - रे रियास हेसु ध्पि 
गया । शेष एक-तिहाई "छण कृषि (विशेष रुप से सिंचाई में विस्तार हैगु), उयोगौ (विशेष सूप से 
इत्मात के उत्पादन) एवं सामान्य विशास कार्यों मे लिए प्रदान जिये गये ॥ विश्व बैव निम्न विधियों 
द्वारा भदस्प देशों की राहायता कर सकता है: 

()) अपने बोधों मे से धत्पक्ष सहायता देकर, 

() कसी शगदस्प देश के बाजार मे या अन्य सोतो से धाध्त ऋणो का उपयोग कर रे, तथा 


(मै) विवियोक्ता सत्याओ द्वारा दिये जाते बाते ऋणों के लिए पर मा आंधिक ग्रतिभूति 
[हएथ7006८) प्रदान करने । जिसी देश द्वारा प्राप्त ७38 धर प्रतिभूति देना विश्य बैंक शा गये 
महत्यपूर्ण कार्य है। इस बार्य के लिए बंक अनुमोद्ति जोशिम में अपुगाह ऋतण लेने दाद देश 
मे उपय्रतुत कमीशन प्राप्य जरता है। इश अरशपर बैंक निजी पूंजी बे दिनियोस को श्रो'गाटन 
देता है। परस्तु इस प्रकार को प्रतिधूति देने से पूर्व विश्व बेर विम्न बातों दी पूरी जँचइर 
लेता है : है 
(म] यह झि जिस परियोजना के लिए ऋण माँगा दया है वह मा्थिर दृष्टि से उपपुक्त भो 
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है या नही । इस वाय हेतु विश्व वैक विशेषज्ञों को एक सामति से परियोजना के सभी पहलुजो वी 
जाँच करवाता है। 

(व) यह कि ऋण सेने वाला देश ब्याज सहित ऋण का (किश्तों मे) भुगतान कर सहेगा 
या नही ! 

(से) यह दि ऋण का श्रयोजन विशिष्ट परियोजनाओं वे लिए आवश्यक विदेशी विनिमय 
वो पूर्ति है अथवा विकास एवं आ्िव पुननिर्माण । 

कक (द) यह कि ऋण लने वाले देश मे पूँजी वे अन्य स्लोत (विशेष रूप से निजी क्षेत्र में) इन 
परियोजनाओा के लिए साधन जुटाने म सक्षम हैं या नहीं, तथा देश को सरकार ने इन साधनों के 
जुटाने हतु क्या प्रयास क्ये हैं। 

..._ विश्व बैंब' ऋण देने के बाद ऋणो देश द्वारा ऋण के उपयोग वी विधियों एवं परियोजना 
की प्रगति पर पूरी दृष्टि रखता है और आवश्यकतानुसार प्राविधिक परामश एवं अन्‍य श्रकार दी 
सहायता प्रदन करता है । 

... साधारणतया विश्व वँक मध्यकवालीन एवं दीघंकालीन ऋण हो उपलब्ध कराता है। कऋणो 
पर सी जाने वाली ब्याज को दर उस दर पर निर्भर करती हैँ जिस पर बंक स्वय साधन जुटाता 
है । बहुधा बैक जिस ब्याज पर ऋण लता है उसमे % कमीशन एव /4 से /2% प्रशासनिक 
व्यय-मार (कुल [4 से 3 प्रतिशत) सम्मिलित करके अपने द्वारा दिय गये ऋणो का ब्याज भ्राप्त 
करता है । 

सामान्यत विश्व बैंक ऋण लेने वाले देशो द्वारा ऋणो के उपयोग पर दृष्टि रखता है। यदि 
आवश्यक हुआ तो बैक तकनीकी अथवा अन्य प्रकार ने मांग-दर्शन द्वारा सदस्य देशा वो सहायता 

करता है । विश्व बेक करण स्वीकृत करने से पूर्व इस वात को भी जांच करता है कि सम्बद्ध दश म 
स्थानीय निजी उद्यम को समुचित प्रोत्साहन भी प्रदात किया जा रहा है, अथवा नहीं । 


विश्व बैक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विवास वँव ने 967 में जहाँ 46 परि- 
योजवाओआ वे लिए बुल मिलाकर 72 7 करोड डालर के ऋण स्वीह्ृत किये थे, इसके ग्यारह बे 
अर्थात्‌ 4977 के वित्तीय वर्ष मे इससे चार गरुनी परियोजनाओं के लिए सयभग 73 थुनी राशि के 
ऋण स्वीकृत किय गय | 975-77 वे मध्य सहायता हेतु स्वीहृत 400 हृषि-परियोजनाएँ थी । 
विगत कुछ वर्षो में विश्व बैंक की ऋण नीति म निम्न महत्वपूर्ण परिवरतन हुए हैं .! 

(।) कृषि अनुसन्धान क्षेत्रीय विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अधिक ऋणों वो स्वीकृति 974 
में 5] कृपि परियोजनाओं में से 8 कृषि अनुसन्धान वे लिए धी । 976 के वित्तीय वर्ष में इनकी 
सख्या 64 परियोजनाओं में 33 हो गयो । 977 के वित्तीय वर्ष मे कृषि की बुल 84 परियोज- 
साओं' के लिए 263 8 बरोड़ जजर के ऋण दिये गये । इनया से 26 यारियोजकाएँ क्ेशरीय विफास 
हेतु थी । जिन परियोजनाओ मे कृषि प्रशिक्षण का अश था उनकी सस्या 974 व 98] के बीच 
दुगुनो हो गयी । 

(2) परियोजनाओं की अपेक्षा पिछले कुछ वर्षों में विशेष एरिस्थितिया में विकास का्य- 
ऋ्रमा हेतु अधिक ऋण दिये जाने लगे हैं । किसी देश से व्यापार सन्तुलन में अचानक निर्यात कम 
होने पर प्रतिकूलता आ जाय, या औद्योगिक उत्पादन क्षमता का पूण उपयोग करने हेतु कच्चे माल 
को जरूरत हो या गग्भीर आकृतिक सकट से उबरना हो अथवा आयाात-मुल्यों में तोव्र वृद्धि होदे 
पर व्यापार शर्तों म गियावट आ जाये तो कायं व्रम-ऋण दिये जाने लगे हैं। !947 से 2970 तक 
विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय विकाप्त सघ न 26 कार्यत्रम-ऋण दिये थे जिनकी कुल राधि 27 
ब्रोड डालर थी। 978 मे 46 देशो को 37 ऋण दिये गये जिनवी राशि लगभग 640 करोड 
डालर थी 967 से 978 के वीच ऋण की राशि वढकर आठ गुनी हो गयी । 


30 जून, 988 तक विश्व बैक ने कुल ,55,048 मिलियन डालर के ऋण स्वीइईूत 
किये, जिनका विवरण अग्र प्रकार दिया गया है: 


]. 866 ६ #कांव उक्नांप 4ाप्रण 2०००7, 98. 
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39 जून, 988 तक विश्व बंक द्वारा स्वीकृत कुल भाण 
(मिलियन छातर में) 








ऋण का सद्देश्प ऋण को राशि 

!. क्रषि एवं ग्रामीण विकास 3205] हर 
2, शक्ति , 34330 
3 परिवहन 25098 
4, औद्योगिक विकास वित्त ]0974 
5 पर ति 7]29 
6, ग्रैरसरियोजना 0642 
7. नगर-विकास 6]88 
7. शिक्षा 56]0 
9, सपु-व्यवपक्ताय 3897 
१0 आप (तकनीकी साह्षापता, दूरसंचार, जनसस्या 8935 

स्वास्थ्य, आदि) 

योग भ 4,55,048 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि विश्व-बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास, शत, परि- 
बढ़न एवं औद्योगिक विकास के लिए कुल ऋणों पा लगभग्र 66% राशि दी गयी है । 


विश्व वे द्वारा प्रदान दिये गये ऋणों से सम्बद नोतियाँ एवं विधियाँ 


विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त विश्व बैंक सामान्यतः विशिष्ट परियोजना बे! लिए ही 
ऋण प्रदान करता है। ऋण की स्वीकृति से धुर्व विश्व ब॑ह इस वात की पूर्ण जाँच करता है कि वह 
परियोजना तकतीयी एवं आदिद् दृष्दि मे उपयुक्त है, परियोजना की भियान्विति एवं समाप्ति हके 
के शमय में इसका प्रबन्ध ठीऊ प्रकार मे होगा तया निर्दिष्ट अवधि के बाद ऋण का भुगतान हो 
रापेगा । यह बता देना भी उपयुक्त होगा कि विश्व बंक के करण धसस्य देशों को सखारों या 
उनकी प्रतिभूति पर किनी अपवा सार्वजनिक सत्याओ कै लिए दिये जा सकते हैं। मामान्यत: परि- 
योजना की कुल लागत वा बहू समुना अथवा आशिक भाग ऋण के हप में स्वीशत किया जाता है 
यो विदेशी विनिमय की वि हेतु आवश्यय है । 

गदस्य देशों से रोजगार वी समुचित व्यवस्था के लिए विश्द बैंक ऐसी नोतियों का अनुमोदन 
बारता है जितके अनुयार रोजगार अवगर से वृद्धि झूरये हैतु प्रयाग जिये जाते हो। बैक पूंजी, 
प्रधान तथा श्रम-प्रधान ततनीकी बा उपयुक्त तमन्‍्वय करने का अयारी करता है। 

जून 978 तक विश्द बैक के ऋणों के परिशोधन / समप के ग्राथटाप विशवी 
राशि मे बुद्धि होती जाती थी। युद्ध समय पूर्व ही पह जि्ंय लिया गया है कि मूसछन वा परि* 
गोधव समाव डिश्ती मे रिया झाथ ! छूट बवधि (87०2 फटा०त) एवं अन्तिय परिषतदारी 
भारित औरात अयधि आगे से क्रमशः 3 8 चर एवं 49 वर्ष होगी । 

(, ब्याज बी दरें-८विशय दैक द्वारा सदस्य देशों को दिये गये 'ऋग को स्याज व 
द्वारा जुटाये गये ऋणों वी लागत पर निर्भर करती है। हाल के वर्षों गे विश्व दैंक़ द्वारा लिए गए 
क्षणों की व्याज दर में साधारण सी वृद्धि हुई है और इस शारण दिये जाने बाले_ ऋणों पर भी 
ब्याज दर में यृद्धि वी गयी है । उदाहरणाप, 973-74 धक विश्व बैक द्वारा लिये गये ऋचा 
दर 7 3/ दिशा स्थाज दिया गया था जो 974-75 में सयभय डेट बरवियत हो गया । 
जनवरी 975 है ब्याज थी यह दर संगभग 8'$ प्रतिशत रही है। हु 

विश्व बैंक स्पयं जिस स्याज दट पर ऋष सेता है इसमें ॥ से 8॥ अतिरत तह बमोशत 
एव प्रशामदीय स्यय जोडरर सदस्य देशों को हिये गये ऋषो पर म्याज फ्यून का है ऊयदरी 
975 ते 9। मर्द, 976 तक ब्याज डी दर 8 5 प्रतिशत थी जिसमे 4 जून, । 976 गे दूदि 


करके 8-88 प्रतिशत कर दी गयी । 
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] जुलाई, 976 से बैंक द्वारा दिये गये ऋणों पर एक नये फार्मूले के अनुस्तार ब्याज दर 
का निर्धारण किया जाने जगा है। इस फार्मूले के अनुसार प्रत्यक तीन मास की अवधि के पश्चात्‌ 
बैक की ध्याज दर को समीक्षा वी जायेगी तथा इसे उससे पूर्व के बारह मासो भे विश्व बेक द्वारा 
लिये गये ऋणों की परिपक्वता व राशि की औसत भारित लागत के अनुसार प्रमायोजित क्रिया 
जायेगा। इस समायोजित ब्याज दर मे 0 5 प्रतिशत जोडकर अगले तीन मासों में दिये जाने वाले 
ऋण की व्याज दर निर्धारित को जायगो / जनवरी से मां 978 वी तिमाही मे विश्व बैच के 
ऋयगों पर ब्याज दर 7 45% थी। 


हूं उल्लेखनीय है दिः सदस्य देशो की आधथिक स्थिति में तथा विश्व बक द्वारा किये जाने 
वाले ऋणों की लागतो मे अन्तर होने पर भी विश्व बेक दय ऋणा पर सभी से समात ब्याज लेता 
है । परन्तु यथासम्भव ऋण की वसूली से सम्बद्ध शर्तों अर्थात्‌ ऋण-बापसी की अवधि तथा छूट 
की अवधि (880८ 9८700) का निर्धारण सदस्य देशों वी भुगतान-क्षमता, विशेषत बपेक्षित 
भुगतान-सन्तुलन को स्थिति के आधार पर क्या जाता है । 

गत कुछ वर्षो मे विश्व बैक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की नीति में एक और परिवर्तन 
किया गया है । विश्व वेंक अब वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने वाले देशो की उन परियो- 
जनाओ पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करता है जो अपेक्षाइत अधिक रोजगार-प्रधान हैं । 
विश्व वेक ने पिछले अनुभव के आधार पर यह अनुभव क्या है कि वित्त की अपेक्षा अनेव विकास- 
शील देशो के आधिक विकास में प्रौद्योगिक (००४००!०४०८७।) प्रक्रिया सम्बन्धी तथा रोजगार 
सम्बन्धी बाधाएँ हैं। विश्व बैक वित्तीय सहायता देने से पर्व सदस्य देशों से यह आग्रह करता है कि 
इन कमियो की पूर्ति अविलम्ब करें । 

व प वर्षो मे ही विश्व बैक की ऋण सम्बन्धी नीति भे एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन 
यह भी दू। हुआ है कि इन निर्धेन देशो को दी जाने वाली सहायता में अपेक्षाइत अधिक 
वृद्धि हुई है। 262 डालर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति से कम आय वाले देशों को 4964-68 में दी 
जाने वाली सहायता वा वाबिक औसत 23 4 करोड डालर था, जो 2969-73 मे बढ़कर 288 
करोड डालर हो गया । 973-74 व 974-75 भे इन देशों को क्रमण 36 6 करोड़ डासर 
तथा 88 4 करोड डालर की सहायता दी गयी। 976 77 के वित्तीय वर्षो में जहाँ प्रति-व्यक्ति 
आय 265 डालर मे कम थी उन देशो को 04 करोड रुपये (प्रत्येक वर्ष में) की सहायता दी 
गयी । अस्तु विश्व बैंक द्वारा अत्यन्त निर्धन देशों को दी जाने चाली सहायता मे पूवपिक्षा काफी 
वृद्धि हुई है । इस प्रकार जहाँ 968 तक अपेक्षाइत कम आय वाले देशो को प्राप्त सहायता का 
कुल ऋणों म अनुपात 22 अतिशत लगभग था, 2974-75 तक यह बढकर 30 प्रतिशत हो 
गया । 

जनवरी 980 से अपनायी गयी ब्याज दर की व्यवस्था के अन्तगेंत 42 भहीनों में 
6 पिछले महीनों तथा 6 अगले महीनों को सम्मिलित किया जाने लगा । वर्ष मे कम से कम एक 
बार व्याज-दरो का निर्धारण करना आवश्यक हो गया है । जुलाई 982 से पूर्व व्यवस्था यह थी 
कि ऋण स्वीकृत करते समय भी ब्याज दर होती थी, उस ऋण की सम्पूर्ण अवधि (सामान्यतया 
5-20 वर्ष) के लिए वही रहती थी । परन्तु अब परिवर्तंत यह क्या गया कि दिये गये ऋणों 
पर व्याज दर प्रति 6 महीने बाद बदलती रहेगी । इसका निर्धारण बेक द्वारा फ्यि गये विभिन्‍न 
ऋण के समूह (900०) को वास्तविक लागत के आधार पर होगा । वंक द्वारा लो जाने वाली ब्याज 
दर इसके द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर से 0 5 प्रतिशत ज्यादा होगी । 

984 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक विश्व बैक द्वारा प्रदत्त सहायता की प्चयी राशि 
9400 करोड डालर हो चुकी थी। पिछले डेढ दशक मे विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशो को दी 
जाने वाली सहायता म॑ निम्न उल्लेखनीय परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं ” 

() एशियाई देशो को प्राप्त सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत से बढ़कर 45 अतिशत वे 
लगभग हो गया है । 





३. कांब 0 शंग्छगाद्ा #7०7, 2985, 9. 87. 
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(0) जड्दों पहुले प्ररिविहन, सचार तया कर्जा के विकास हेवु दी जाने दाती सहायता का 
अनुपात 60-65 प्रतिशत होता था, थव यह घटकर 30 ब्रत्िशत रह गया है नये दशऊ में कृषि 
व प्रामीण विकास हैतु प्रदत्त ऋणों का मनुपात 26 अतिशत तथा सामाजिक सेवाओं आदि के सनिए 
अदत्त ्ह्यायता का अनुपात लगभग 3 प्रद्धिशत था। उद्योगो के विकास हेतु दी जाने वाली सहा- 
यता का अनुपात भी गत दो दशकों ये काफी बढा है! 

2. वित्तोय साधनों को प्राप्ति--विश्द वैक के ऋण प्रदान करने के कार्यों का निरन्तर 
विस्तार हुआ है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक अपने वित्तीय साथनो का विस्तार 
करता हैं ।'पिछले कुछ वर्षों मे विश्व वैक ने यह महसूस किया है कि पूंजी को सीौमितता के कारण 
बह अल्प-विकसित देशों की अधिक सहायता नहीं कार सकता है, अतः उसने ऋण प्राप्त करने का 
कार्य कम प्रारम्भ किया । 2979 से 983 तक की अवधि में कुछ 64 8 शितियव! डालट के 
ऋण स्वीकृत किये गये थे और इस प्रकार वापिक औसत 8 9 विलियत डालर के ऋण दिये गये 
983 के वित्तीय वर्ष भे 43 देशो वो 36 परियोजनाओं के लिए "] बिलियन डालट के 
कण दिये गये। 982 में 0 3 विश्लियत डालर के ऋण दिये गये थे। 30 जून, ]988 तक विश्व 
बेक ने कुल 55048 बिलियन डालर के ऋण दिये । इन ऋणो का क्षेत्रीय विवरण निम्न प्रकार 
रहा था : 








क्षेत्र ऋण को राशि कुल 'णों का 
(बिलियन डालर में) प्रतिशत 
], अफ्रीका 2656 83% 
2. एशिया 5223] 33'7%, 
3. पूरोप, मध्यपूर्व तथा 
उत्तरी अफ्रीका 40249 25'9% 
4. लेटिन अमरीका तथा 
फरेवियत देश 499]2 32'2% 
योग 433048 200 0% 


उपर्युब बल तालिका से स्पप्ट है कि अधिकांश ऋण एशिया तथा लेटिन अमरीका और अफ्रीका 
के पिछड़े देशों को दिये गये हैं। पा 

3 कोष-निधि का विर्माण--विशव बड़ अपनी शुद्ध आय से से प्रति वर्ष जुछ भाग रिजवे 
कौप में स्वानास्वरित करता है । इसके अमिरिक्त बेक के प्रास एक विशेष गौप भी द्ोता है जिसवा 
निर्माष एक प्रतिशत बढ्टे की राशि से किया जाता है । 

4 गारष्टी प्रदान करता--विश्व बैंक अपने सदस्यों को अन्य वित्तीप सस्थाओं रे ऋण 
का भुगतान करने की गारण्टी भी प्रदान करता है। ऋण की गारण्टी देने मे जो जोरिम उठाती 
पड़ती है उसके लिए बेक ऋणी सदस्य देश से अउता कमीशन प्राप्त करता है॥ विन्‍्तु पिछते बुछ 
वर्षों मे अग्तर्राष्ट्रीय सहयोग मे वुद्धि हो जाने के कारण विश्व बैंक बी ग्रारण्टी के विदा भी सदस्य 
देशों कौ अन्य देशों से ऋण प्राप्ल होते लगे हैं । 

5 विश्व बंक द्वारा सकनोकी सहायता--सदस्य देशों को आधिक गहायतरा दे पश्चात्‌ 
विश्व बैंक वा द्वितीय महंस्वपूर्ण कगये इन देशों को सरणीकी सहायता प्रयात गरना है 4 विशा बैंक 
सदस्य देशों छो विकांस परियोजनाओं की क्ियानिति में आने याली तकतीकी, प्रशासर्रीय तेपा 
वित्तीप कटिताइपो को धोज करने मे उतरी सहायता करता है, तपा इन कठिनाएयो डो दूर बरतने 
हेतु उन्हे आवश्यक शुशाव भी प्रस्तुत करता है। सदस्य देशों की 40028: जो सबम्भास्धता 
(व्य्भोणा) के विषय में विश्व बैंक विस्तृत रूप से अध्ययन करई इनका एिपोर्ट तेबार 6५ 
है। यदि विश्य बेक वो सदस्य देशों की विसी परियोजना बा ठवनीरी पक्ष अनुपदुक्त सगे है 
इगमे आवश्यक सशोधंत हैतु कार्यवाही वी जाती है । 


उाउाापारूपत्या पर जा हित, होते 
) एक दिलियन डालर एक हजार मिलियत डालर के बराकर हूते हैं ! 
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का विश्व बैंक सदस्यों की परियोजनाओं को जियाम्विति से संहयोग प्रदान करने हेतु अपने 
जा को वहाँ भेजता है। वेवल दुछ परिस्थितियों भे सीमित राशि तह हो तबनीकी सहायता 
अनुदान वे रूप मे दी जाती है। सयुक्त राष्ट्र सघ विकास परियोजना (ऐोश)?) से सम्बद्ध परि- 
योजनाओ बी क्ियान्विति विश्व बैंक के साध्यम से हो वी जातो है। सदस्य देशों को नियोजन 
संस्थाओं को सुधारने हेतु भी विश्द वेक सहायता बरता है। वित्रास परियोजना [एरश07) ने अब 
तक 700 करोड डालर क निवेश की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। 
स्थापना वष से लेकर 30 जून 976 तक दिश्व देव ने सदस्य दशो को 2 9 करोड 
डालर की तशनीकी सहायता प्रदाव को है। यह अन्तर्राष्ट्रीय विरास सघ (7708) द्वारा दी गयी 
4 करोड डालर की तकनीकी सहायता से भिन्‍व है। 976 में 452 कार्यों में निहित तब्नीडी 
वार्यत्रमो के लिए विश्व बैंक ने 2] 8 करोड डापर की सहायता दो ॥ 977 मे 62 वार्यों मे 
निहित तरनीवो वायंत्रमो वे लिए विश्व बैंक ने 49 बरोड डालर बो सहायता दी। 
विश्व बेप ने ब्रापिद! विवास सत्या [20080076 7000 2०कष्सल्व/ उ्र/ए/७ # को)) 
वी स्थापना 956 में वो थी। इस सस्था में विश्ञासशील देशों के वरिप्ठ अधिकारियों को अि- 
छण दिया जाता है। इसवे' अतिरिक्त इस सस्था द्वारा सदस्य देशो में विबास कार्यों के तियान्दयन 
हेतु श्रधामनिक अधिवारियों के भ्रश्चिक्षण हेतु चलाये जाने वाले वायंत्रमों मे बाधिक विकास सस्पा 
भो सहयोग प्रदान करती है। जब तक इस सस्था ने 5000 व्यक्तियों को अल्पकालीन प्रशिशषण दिया 
है। पिछले वृछ वर्षों मे वाशिगटन के बाहर अन्य देशो से चलाये'जाने दाले प्रशिक्षण बायंत्रमा को 
सख्या म काफ़ी वृद्धि हुई है। 4977 के वित्तीय वर्ष मे पहली बार आधिक विव्रास सस्या ने दो 
विकसित देशों प्रान्म व जापान, से विकासशोल देशों के अधिकारियों के लिए शैक्षपिक्र क्ार्यत्रमों 
वा सचालन विया । इनदे अतिरिक्त विभिन देशों (सूडान, अल्जीरिया, मित्र रूमानिया, पाकिस्तान, 
ला, वेनेजुएला आदि देशो) से विभिन भार के प्रशिक्षण का्येत्रमो के आयोजन में सहायता 
गयी । 


परम्परागत ऋणो के अतिरिक्त विश्व बेर विशासशोल देशो को विकृसित देशो से पृथश से 
कण दिलाने हेतु भी प्रयास करता है। भारत सहायता क्लब एवं पाकिस्तान महायता क्लब आदि 
के माध्यम से भी विश्व बे भारत ये पाकिस्तान को पूषक्‌ से सहायता प्रदान करता है। 

30 जून, 988 तक विश्व बैंक द्वारा बुल 55 विलियन डालर के ऋण दिये गये है । 
एससे लेटिन अमरीका तथा केरोवी देशों ((शर०९०७ ००४०765) का हिस्सा 50 वितियन डाजर 
था। यूरोप तथा मध्य पूर्व एवं उत्तरो बफ़ोका के देशो को 40 3 बिलियन डालर के ऋण दिये गये 
है। उद्देश्यानुलार 25 विलियन डालर वे' ऋण परिवहन के लिए 32] बिलियन डालर वे ऋण 
क्षपि तथा ग्रामीण विकास वे' लिए दिये गये हैं। विश्द वेक द्वारा परिवहन, सचार, शक्ति बे साधनों 
का विक्रास जादि के लिए भी ऋण दिये जाते हैं । 
भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण एवं विकास देंक से सहायता 

जैसा वि. ऊपर बताया यया है, भारत उन वुछ देशो में एक है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुन- 
दिवास तथा विक्ञात बेंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ से काफ़ी अधिक सहायता आप्त हुई है । 
भरत प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय पु्निर्माण एव विकास बैंक कर सदस्य रहा है। जैसा वि पहले 
बताया जा चुका है, बेक पे पूजो अशदान के क्रम भे भारत का सातवां स्पान है । 

नियोजन काल के पिछले 40 वर्षो मे भारत ने समय-समय कर विभिन्‍न विकास परियोज- 
नाओ वे' निर्माण तथा जियाय्वयन हेतु विश्व बैक के विशेषज्ञों वी सेवाएँ आप्त की हैं। बैंक वा एव 
दल समय-समय पर भारत को यात्रा वरके यहाँ को आयिक स्थिति तथा देश की वित्तोय कावश्यक- 
जाओ वी समीक्षा करता है । इसके अतिरिक्त नई दिल्ली मे विश्व बेके का एक स्थानीय मिशन भी 
स्थापित किया गया है जो हमारे आथिक विवास की प्रगति का मूल्याकन बरने के अतिरिक्त आाव- 
श्यक परामर्श भी प्रदान करता है| 

वैः से 8 में 'मारत सहायता 

अन्तर्सप्ट्रीय पु्निर्माण तथा विकास दैव के श्रयासों से ही 29 2229 

क्लब की स्थापना हुई जिसमे ब्रिटेन, अमरसेका, पश्चिमी जमेंती, जापान, फ्ान्स, वेनाडा+ इटली, 
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भास्ट्रिया, बेल्जियम एवं हॉलेण्ड सम्मिलित हैं। इस क्लब ने भारत को अनेक बार कठिन परिम्पि- 
तियो में ऋण प्रदान, किये हैं । 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, स्थापना से जून |977 तक विश्व बैक द्वारा स्वीहृत 
बुल 386] करोड डालर के ऋणों में ब्राजील एवं मैंक्सिकों के बाद भारत को सर्वाधिक राष्ि 
प्राप्त हुई है। भारत को इस ग़मय तक 5। परियोजनाओं के लिए लगभग 20[ 5 करोड डालर 
के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं । 

विश्व बैंक ने 30 जून, (988 तक कुल ]55048 मिलियन ढालर के ऋण स्वीकृत किये 
ये, निनमे भारत का हिस्सा 5075 सिलियन डालर अर्थात्‌ 9 70 था। जहाँ तक वेदल 988 
के वर्ष का प्रश्न है, बैंक के ऋणों मे भारत का ट्विस्मा 5% था । जुलाई 987 हे जून !988 
सक के वित्तीय वर्ष में विश्व बैक द्वारा 2255 प्रिलियत डालर के ऋण स्वीडृत किये यये जबकि 
987 भे यह राशि 2!28 मरिलियत डालर थी । 

न भारत को केवन्न अन्तर्राष्ट्रीय पुवर्निर्माण तथा विकाश बैक पे प्राप्त ऋणों से तिम्व लाभ 
हुए ६; 

(/) भारतोय रैलोों का विकाप्च--विश्द बैंक ने भारतीय रेलो के विकास के लिए वाफी 
बडी मात्रा भे ऋण प्रदान किया है। लगभग 2 अरब 80 करोड़ रुपये की राधि ऋण वे रूप में 
भारतीय रेलो के आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त की जा चुकी है। भारत सरकार ने रेनो के बआाधु- 
निकीकरण के लिए विश्व बैंक के सामने 3 अरब रुपये के ऋण की योजसा प्रस्तुत वो है। 4987- 
88 भे" विश्व बैक के विशेषज्ञ दल जाँच-पडताल करने के लिए भारत आया था तथा इस योजना 
को तर्कपंगत तथा न्यायपूर्ण बताया ; 

(2) सिंचाई परियोजनाएं--विश्द वंक ने हरियाणा तथा पजाव में मिचाई मोजनाओं के 
पुतर्वात तथा उनमे आवश्यक सुधार करने के लिए पर्याप्त सद्ायता प्रदाने की है । 

(3) उर्वरक कारताना--विश्व वैकः बॉम्वे हाई गँस पर आधारित उ्बरक कारपानों के 
लिए विदेशी मुद्रा देने के लिए सहमत हो गया है । 

(4) प्रामोण विकास्--छठवो योजना में गाँवों के विकास के लिए विश्व यहा ने 
सद्दायता देने की सहमति प्रदान करदी है। इस सम्बन्ध में अनेक थोजनोओं पर विधार किया जा 


रही है । 

(5) मध्य अदेश में घस्यस्त परियोजना--मध्य प्रदेश के 40 साख हेक्टेयर भूमि को कृषि 
मोग्य बनाने की योजना रियर बैंक की सहायता से झार्याग्वित की जा रही है ! इसके लिए विश्व 
बैक मे 300 करोड 32 ताफ छपये का ऋण दिया है ! 

(6) उत्तर प्रदेश में सरकारी गोदाम का विर्भण -उत्तर प्रदेश से विश्य बैक की महायता 
से एक योजना लागू की ग्रयी है, जहाँ संरकॉरी भोदामों का निर्माग छिया जा रहा है । है 

(7) मध्य प्रदेश में पहन कृषि पिह्तार एवं अनुसन्धान परियोजनाएँ--भष्य प्रदेश में 
विश्व बैक की राहायता मे कृषि सुधार की अनेक योजनाएँ कार्यौन्वित को जा चूत हैं । है 

(8) केरल में कृषि विकास पोजता--विश्व येक में 97) से हृषि विकास गोजना कै 
लिए 72 करोड़ झुपये की वित्तीय सहायता दी थी । न है 

(9) आक्ताम कृषि विकास परियोजना--विश्त बैंक ने सनु 977 में आसाम वे ढूपि 
विकास के लिए 7 मिलियन डात्र का ऋण दिया था। 

सेप में, उर्प्यूक्त साथों को दिन प्रकार ब्यक्त विया जा सता है - 

(]) विद्युत उल्मादन क्षमता की 40 किलोबाट की बद्धि, रे 

(2) तयभग 40 सास शकड कृषि भूमि कर खुधार ठया सयभव 40 सांग शेड धूम मे 

श्रेष्ठ सिंचाई ध्यवस्था, ६; 

(3] इस्पात उद्योग के विकात में सहायतः, तथा 

(4) परिबहत स्यवस्या में सुधार । 
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कर विश्व बैंक द्वारा वर्ष 798 7-88 मे भारत को ढुल 2255 मिलियन डालर के ऋण स्वीकृत 
केये थे जिसम भारत द्वारा 300 मिलियन डालर के ऋण की यारण्टी भी शामित्र है! स्वीकृत ऋषों 
का विवरण निम्न साजिश से स्पप्ट हो जाता है : 








ऋण फा मद (भतियन डालर भ) ऋण दा उद्देश्य 
] कृषि एवं ग्रामीण विवास 50 सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पुननिर्माण 
एवं पुनर्वर्ति सहायता 
200 द्वितीय राष्ट्रीय दुग्ध परियोजवा 
2. शक्ति 295 वैस्टन गैस विकास परियोजना 
260 ट्वितीय कर्नाठक शक्ति पर्रियोजना 
350 उत्तर प्रदेश शक्ति परियोजना 
3 भौद्योगिक वित्त एव 340 दो वडी विकास वित्त संस्थाओं को 
तकनीकी सहायता सहायता 
4 परिवहन 390 तृतीय रेलवे. आधुनिबीक्षरण 
परियोजना 
योग ]955 2 


987-88 में भारत नें विश्व-वंक को 300 मिलियन डालर ऋण की गारषण्टी दी थी 
जिसका विवरण विम्त प्रकार दिया जा सकता है : 

() भारतीय औद्योगिक विकास बंक, भारतीय औद्योगिक साख 

एवं विवियोग निगम तथा स्टील अ्ॉर्टी ऑफ इण्डिया | 50 मिलियन डालर 

(2) आवास विकास वित्त निगम 250 मिलियन डाब्र 

986 के वित्तीय वर्ष मे स्वीशृत 743 मिलियन डालर के ऋण स्दीहृत किये गये जो कि 
इस वर्ष स्वीकृत किये गये कुल ऋूणों की राशि का 3 2 प्रतिशत ये। 987 भे भारत को 
स्वीकार किये गये ऋणों की राशि 2!28 म्रिलियत डालर थी जो कि इस वर्ष वी स्वीज्ञत राशि 
का 5% थी। !987 के बाद भारत को विश्व चैक से पहले से अधिक सहायता मिलने लगी है । 
इसके पूर्व विश्व वेक की सहायता संस्था अन्तर्राष्ट्रीय व्रिकरास सम से सहायता आधिक रहती थी । 
विश्व बैंक ने भारत सहायता कक्‍यवे (#॥0 7078 (.४४७) को स्थापना भारत की विभिन्न पंचवर्षीय 
योजनाओ में आाधिक सहायता देने के उद्देश्य से ।958 मे की थी जो नियमित रूप से समय-समय 
५र सहायता दे रहा है । 

».. विश्व बैंक भारत सहायता क्लव के द्वारा भारत को 989-90 मे 670 करोड डालर वी 
पूँजी देगा। यह धतराशि पिछले वप 988-89 की घवराशि से 6 3 प्रतिशत अर्थात्‌ 40 करोड 
हासर अधिक है । यदि डालर को विनिमय दर को ध्यान मे रखा जाय तो यह धनयशि ॥ प्रति 
शत अधिक होगी । भारत के लिए इस सहायता राशि की उपलब्धता के लिए भारत सरकार वा 
गरीबी हटाओ कायक्रम' प्रयुख रूप से सचहा गया । भारत सहायता क्लब की बेठक में भारत के 
आर्थिक प्रवन्ध को अत्यधिक प्रशसा की गयी। भारत में उद्योग विकास के लिए बनी सरकारी 
नीतियो की भी प्रशसा की गयी ! विशेष रूप से व्यापार सम्बन्धी कानूनों के सुधार को जारी रखने 
का भी समर्थन क्या यया। भारत सहायता क्लब मे ब्याज के भुगताद के लिए भी प्रश्त उठाये गये, 
किन्तु क्लब में इस बारे में सदाशयता का श्रस्ताव पारित किया भ्या । भारत सहायता क्लब मे 
आहठवी पचवर्धीय योजना से 8 प्रतिशत विकास दर के सक्ष्य पर सन्तोय प्रकट विया यया तथा कहा 
गया कि यदि भारत यह लथ्ष्यप्राप्त कर लेता है, तो यह एक सन्तोपप्रद बात होगी | इसके साथ ही 
जावान ने प्रथक से भारत को परियोजनाओं के लिए कम ब्याज पर 96,7700 येव (27 अरब 
रुपये) का ऋहृग देते की घोषणा की है। यह राशि जापान द्वारा गत वर्ष दी गयी राशि से साहे 
छत्तीस प्रतिशत अधिक है । जापान गत कुछ वर्षों से भारत को दी जाने वाली वर्ज वी सम 
बढ़ाता रहा है। जापान सरकार की कर्ज देने को नीति मे भारत के प्रति खासा बदलाव जाया है! 
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पहले बहू परियोजनाओं भे विदेशी मुद्रा के भुगतान के लिए ही जोर देता था, मगर अब परियो- 
जनाओं की 50 अंतिशत् राशि के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी है कि इसका भुगतान विदेशी अचवा 
स्थानीय मुद्दा में भी हो सकेगा | इस बदलाव से भारत को अधिक सुविधा होगी | 
ह विश्व बेक भारत को वर्ष 949 से अप्रैल 989 तक विश्व बैक वी एजेंगी 'बुर्ननिर्माण 
एवं विकास बैंक के द्वारा 45 अटब 40 करोड़ छालर वे! 9 करें व अन्सराष्ट्रीय विकास एजेंगी 
से 5 अरब 70 करोड डालर के )99 करे दे चुका है। इनमें से अन्तर्प्ट्रीय पुर्नानर्माण एवं 
पिकास बैक के मजूरशुदा आठ अरव डालर व अन्‍्तर्राप्टीय विकास एजेंसी में स्वीवृत 4 अरब 
डालर की घतराशि जारी नही की गयी है। ब्रिश्व बैक से जुड़ा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त तिगम 958 से 
भव तक भारत के लिए 50 करोड डालर से अधिक का निवेश मजूर कर चुका है। भारत गहायता 
बलब की देठक के लिए तैयार पर्चे के मुताबिक भारतीय अर्थ व्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 
विश्व बैक ने इस बार सहायता राशि प्रदान करते समय यद्यपि अधिक सस्त व्यपह्र नहीं 
किया है फिर भी भारत को सचेत किया है कि भविष्य में सहायता राशि प्राप्त करने के। लिए 
उसे अपनी आधथिक नीतियों का पुनविलोकन करना आवश्यत्र है। यह भी हाप्ट किया है कि उसी 
नीतियो का प्रारूप क्या होना चाहिए । भारत के बारे में जानकारी विशेषज्ञों को हो गक्ती है, वह 
विएव बैंक वे कदापि नहीं हो राकती । किन्तु हमे यहू भी ध्यान रपना होया कि जब तक हमे 
विषय बैंक जैसी गस्था से राद्ययता की अपैक्षा रहेगी, तब तक हसे उसके द्वारा सुन्नाई हुई तीतियी 
को सस्‍्त्रीवार करना ही होगा और विश्व बैक की मलाह का अर्थ होगा कि उसके ऋण की वापसी 
सुमिश्वित हो सके, बयोकि कोई भी वित्तीय समस्या अनन्तः अपने ऋण थी सुरक्षा ते ही जुड़ी होती 
है। विश्व बैंक की पूँजी के सोत विश्व के सम्पप्न देश हैं। पश्चिम के औधोगिक देशों का अशदन 
सर्वाधिक है। इगलिए इस बैक के अशधारी देश यही चाहते हैं कि मरे! माध्यम गे ऋण सेने याले 
विकासशील देशों पर नियन्दरण रुपा जा सके | इसमें इन देशों का निहित स्थार्थ भी है। यदि 
उनके द्वारा गुझाये गये तरीके अरनाये जायें तो उतकी तझनीरी बा भी प्रयोग करता पड़ंगा और 
इसरो उनके व्यापाद से यूद्धि होगी । जिशय बैक के एड-इग्डिया. कसोटियस मे भारतौय प्रतिनिधि 
मण्डल यो जो सयाह दी है, उससे ये दोनो उद्दे श्य स्पष्ट दियायी देते हैं । कमोटियग से भारत मे 
निम्न सिसित तीन स्तरों १र काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है : 
]. करो ने दाये मे ऐसा बदलाव खाया जाय, जिससे आयात पर निर्मरता कम हो, 
2 अनुदानों को कम किया जाये, तथा 
3 योजनाओं में अधिक कुशलता सायी जाय । 
पिएय बैक के अनुमाद अभी भारत मे मिचाई सुविधा बेः दिस्तार व गुधार दी आयश्याता 
है। उद्योगों थे विकार परे अधिक ध्यान देते वी आवश्याता है। उद्योगों मे इस प्यार की ुशलता 
पैदा करने की आवाशयश्ता है फि दे अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे गुादला कर से $ 
ऐमी स्थिति मे हग यही आशा फर झदते हैं कि विदेशी सट्टायता बा उपयोग भारत अपने 
उद्योगो ये स्तर गो अस्तर्राप्ट्रीय स्पर्दा बी ्द गे गध्ाम बनाने के लिए बरेगा। यद्ध उत्तेशनीय 
है कि विबाग राद्ययता समिति (08८) के गो से भारत को प्राप्त होने थाजी गरयारी सहायता 
बता अनुपात 970 भें 5.। प्रतिशत था जो 988 धड़ घटवर बेवद 6 3 अतिशा रह गया । 
इस प्रकार देश के विकास हेतु पश्चिमी देशों से प्राप्द सरवारी सहायता में सापेश दृष्टि गे कभी होने 
के बगरण विश्व बैंक तथा धिकारा सप गे प्राप्त सदायता शा महत्व कापी बद़ गया है ४ 
तुतीय शरोघा 
[गसाएश एात्र00७] 


29 घुपाईं, 4975 हो. बेक के कार्यदारी संधायकों ने एक प्रस्ताव 30:68 एक 
मसध्यवर्तों विस सुविधा [णिशाप्रात्काअद फियालेण्ड 7 8४9) रत धीगभेश विया जिसे जूतीय 
गरोसा (77॥6 ४४४४४०७) को गाशा दी धयी है ) इस गुदिधा पे झत्तगंत बह तथा शिदाग सप 








॥.. 0808८ $४70८०, 988-89. 
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की मध्यवर्ती शर्तों पर ऋण देने का प्रावधान रसा गया हैं। इसके जिए एक ब्याज अनुदान कोष 
(#ह०5४६ 500909 #णात॑) की भी स्थापना वी गयी है जिसवे' लिए लगभग 3 5 बरोड डालर 
वी राशि वे वचन (0०52) भी मिल चुके है। इस कोप म योगदान देने वावे देशों मे विश्व 
बैंक के धनो सदस्य देश तथा स्विट्जरलेण्ड प्रमुख है । विश्व बैक जो ब्याज ऋणी देशो से आ्रप्य 
करता है उसमे 4 प्रतिशत अनुदान बकाया ऋणों पर इस कोय मसे दिया जाता है और शेप 
का भुगतान ऋणी देश द्वारा विया जाता है। कोष के लिए जून 976 तक आप्त राधि मे स 
विभिन्न देशो वा योगदान निम्न प्रकार था 


(राशि लाख डालर भे) 








देश राशि द्देश राधि 
कनाडा 200 सऊदी अरब 50 
डेनमार्क 300 स्विटजरलेण्ड 59 
कुवेत्त 200 सयूक्‍त बरव अमीरात 50 
नीदरलैप्ड्स 200 दिटेन १00 
नॉबें 40 बेनेजुएला 300 
कतार 20 


इनके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया फ्रान्स तथा बेल्जियम ने जून 975 मे यह उचन दिया था कि 
वे 977 ३ वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे अपना अशदान कोष हेतु जमा करा देंगे । जून 976 तक 
कोष मे प्राप्त राशि से 30 परियोजवाओ वे लिए स्वीह्ृत लगभग 48 करोड ये डालर के ऋणो के 
ब्याज पर अनुदाव किया गया । 977 के वित्तीय वर्ष मे गली घरोसे के अन्त्पत 2/ ऋण दिये 
गये जियबी बुत राशि 22 26 करोड डासर थी। 976 के वित्तीय वर्ष मे तृतीय परोखे वी 
शर्तों बे अलगत 47 78 करोड़ डासर वे ऋण दिये गये ये । 

उल्लेसनीय है कि तृतीय झरोघ्ते के अन्तगंत ब्याज अनुदान कोप से उन्ही दणों को सहायता 
दी जावी है जिवकी 972 से श्रति व्यक्ति आय 375 डाबर से कम थी तथा जो देश अपनी 
विश्त्त क्षमता एवं उपलब्ध साधना के अनुरूप आ्िक विज्ास हेतु समुचित अ्रयात्न कर रहे हा । 
कोप से उन्ही देशों को अनुदान दिया जाता है जो ऋणो के भुगतान वो भमता रखते हैं। यह 
अगशतान क्षमता उन देशो दो व्यापार शर्तों (7८८75 ० प्शश्द०) मे हुए परिवतनों एव उनकी 
विवास सम्भावनाओ वे आधार पर आँकी जाती है। 
विश्व बेफ के कार्यों को आलोचनात्मक समोक्षा 

यद्यपि विश्व बैक द्वारा सदस्य देशो को दी जा रही सहायता वो राशि में पिछले छुछ वर्षों 
में आशातीत वृद्धि हुई है तथापि इसकी निम्न बातो के लिए आलोचना भी वी जातो रहो है 

(0) ऋण सम्बन्धी जटिलताएँ--विश्व वंक बेवल विशिष्ट परियोजनाओं वे लिए ऋष 
(४७९० ]0शा5) देता है। फलस्वरूप ऋण प्राप्त करने वाले देश को ऋण वे उपयोग में चयन वी 
छूट नही होती । धर 

(४) आन्तरिक हस्तक्ेप--ऋणो के उपयोग के समय चैक अत्यधिक हस्तक्षेप पर्ता है। 
सम्भवत यह विग्रासशील देशों की ऋणा के उपयोग मे विवेक के प्रति सशय का एक प्रतीक है । 

(0) ऊँची ब्याज दर-- विश्व बैंक वे ऋषो की ब्याज इर काफी अधिव होती है | विश्ास- 
शीस देशों की आवश्यक्ताओ की पूर्ति हेतु रियायती दर पर ऋणों की उपबब्धि विश्व बैक से नही 
हो सकती, बहुआा बैक द्वाय सी ग्रयो ब्याज की राशि मे तीव बातो का समावेश होता है--प्रधम, 





] भारत को सिंचाई परियोजना के लिए 976 के वित्तोय वर्ष में प्राप्त ऋण (4 5 करोड 
डालर) तृतीय झशोसा के अन्तगंत ही दिया गया था । अन्य अमुख देश, जिन्हें इसने बलगेंत 
सहायता प्रदान की गयी, निम्न ये “रीक्र 
मिस्र (हुपि 5 0), पाकिस्तान (विद्युत शक्ित 5 0), फिलीपीन्स (शिक्षा द ६3 
3 5), मोरक्शों (शिक्षा 25) बोरिया (दृषि : 40), घाना (हृषि 2 ॥), भाईले 
(कृषि 2 6) तथा सूडान (परिवहन 20) 
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वह व्याज-दर जिस पट विश्य बेर पूँजी बाजार से रण प्राप्त करता है या कर सत्ता है; द्वितीय, वह 
ब्याज अतिरिक्त बैक जोखिम को ढवने के लिए %, कमीशन सभी ऋणो पर लेता है, तथा तीसरे, 
ऋण का | से [% तक प्रशासनिक व्यय के रूप मे वसूल किया जाता है। इस प्रकार विश्व दैक 
विकासशील देशो को दियायती दर पर ऋण नहीं दे पाता । 

(९) पक्चपातपूर्ण ध्यवहार--बैक द्वारा स्वीउत्त ऋण में बह्धा पश्मपात तिया जाया है तथा 
अमरीवा का राजनीतिक विरोध करने पर ऋण कौ प्राप्ति में काफी कठिनाई होती है मत शन-शवित 
का कैन्द्रीयररण अमरीका के पास निहित है | इस प्रतार योग्यता की अपेक्षा राजनीतिक प्रभाव 
अधिक महत्वपूर्ण है। 

(श) कार्पों में बिलम्ब--ऋणों की स्वीकृति के पूर्व विश बैंक अनेफ़ औयधारिकताओं थीं 
पूत्रि करता है । यह ठीक है कि केवल आधिक दृष्टि से ठोस परियोजनाओं पर ही ऋण दिया आता 
चाहिए, परन्तु थनेक वार अनावप्यक जाँच-पडतात के कारप ऋणों कौ स्वीकृति मे वाफी वितम्द 
हो जाता है। 

(४) अपर्याप्त सहायता--आजलोचकी का कहना है कि विश के दो-तिहाई पिछड़े एवं विकास- 

शील देशो की विकास तथा पुतरतिर्माय सम्बन्धी भारी आवश्यकताओं को देखते हुए विश्व बैंक जो 
आशिक महायता प्रदान करता है वह पर्याप्त नहीं है। 
(शं)) एुत भुगताव को क्षमता पर अधिक बल--विएप देक ऋणों की स्ाब्तविक स्वीकृति 
हे पहुले सम्बन्धित देश की पुन:भुगतान की क्षमता पर अधिक बल देता है। वास्तव में अल्य- 
ब्रकलित दाष्ट्रो का ऋण लेने का उद्देश्य यह हैं कि वे अपती पुन.मुगतान की क्षमता को मसजयूत 
बना सके अतः पहुते से ही इस प्रकार की शर्त लगाना उचित नहीं है। 

उपर्युक्त भालोचताओ के होते हुए भी इस वात से मना नद्टी किया जा भहता कि विन थे के ते 
अल्प-विकसित राष्ट्रो को आधिक सहायता देकर सवल बनाने में महत्वपूर्ण पोगदाव दिया है! 


अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
[राह्राप४ग70॥7, 758५४8.075 छोग्य' &5502८#0700] 

विश्व बैक की स्थायला देर कुछ समय बाद यह अनुमव रिया जाने लगा थां हि विग्द्र वेह 
द्वारा सामास्य ब्याज दर पर दिये गये ऋण उन देशों की अधिक सहायता नहीं कर सवते जिनरों 
विकास कार्यों के विए अधिक घने की आवश्याता है परन्तु जो आधथिक पिछडेपनत के वारण स्थाज 
का अधिक भार बहन करने में असमर्थ हैं ॥ इसीलिए इत देशों का आगात शर्तों एवं वर्म ब्योजिन्दर् 
पर ऋण देते है।ु अन्वर्राद्रीय रिकास सप (7700) की स्थाएता सितम्बर ]0960 मे री गगी। 
इंग मं मे अगना कार्यासस्म 8 नयम्वर, 960 भे प्रारम्म जिया । 
अन्तर्राष्ट्रीय विकाश सपघ के उद्देश्य 

ममसझौता अनुच्छेद (४००४ ण॑ #हत्टाएशा।) के अनुसार अन्तर्र प्टीय वितास_सप मे 
उद्देश्यों भें “आधिर विवास को प्रोत्माहन देना, उत्याइन की बढ़ाना जिसे अम्यदितसित 
गदत्प देशों में ज्ोवन-स्तर ऊँचा उठ सके विशेष रूप से महत्वपूर्ण विक्राग रम्वस्धी आयश्यानाओं 
के दिए वरम्परागत ऋणों भी अधिक सोचदार शर्बों जो शुगतानन्सस्धुनन दर आपिक निर्म॑द 
ने करें--क% प 3 ४ कराना, और इस प्रकार विश्व बैंक के विज्ञाम सम्बन्धी उद्देस्यों को पूरा 
करने थे सहाय होना तथा इगरो पूरद इशाई मे रूप से बाय वरना सस्मिलिन है । 

जैमा हि स्पप्ट है अन्तर्राष्ट्रीय बिकाम सप विश्व बंक वी अपेशा बधिक बागाव शर्तों पर 
ऋण देता है । यह भी उल्तेरानीय है दि इसकी स्थापना विशेद रूप से अब्यवित्रमित देगों हो 
सहायता धदान करने हेतु वी गयी है । एग महत्वपूर्ण बात यह रे है. कि वित्रास मष्र बे ऋणों 
हेतु उन देशों के प्राथपिदता दी जाती है. जितदी ऑपिह स्थिति कापी कमजोर हैं तंदा जो 
भूगतान-मस्तुलन की अनुफूलता वे आधार पर दिश्य बैक से या कम्य सस्याओ[गिर्सित देशों से 
थिकास वार्यों के लिए ऋण सेते से समर्ण न ही 7 

अस्तर्राष्ट्रीय डिकास संघ विगी परियोजना की दु्त लागा बा शा अश क्रण मै हप मे 
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देता है । इस ऋण मे न केवल विदेशी विनिमय के रूप मे लागत का एक अश सम्मिलित होता है, 
अवितु स्थानीय मुद्रा के रूप मे भी लागत का भाग ऋण के रूप में दिया जाता है। अनेक वार 
ऐसी परियोजनाआ के लिए भी विकास सघ द्वारा ऋण दिये जाते हैं जो विश्व बैक की तकनीवी 
कसौटी पर सरी नहीं उतरती । 

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की ब्याज-दर वहुत ही कम 
(कभी-कभी % से भी कम) होती है और इसकी किश्तो की अवधि (76999एवया एथा०त) काफी 
लम्बी होती है | वस्तुत सघ अपने ऋणो पर ब्याज न लेकर केवल सर्विस चार्ज लेना उपयुक्त सम- 
झता है। अधिकाश ऋण 50 वर्ष के लिए दिये जाने हैं। 0 वर्ष की रियायती अवधि के बाद 
ऋण का %, 0 वर्ष तक प्रति वर्ष वापस किया जाता है । शेप 30 वर्षों मे ऋण का 3% प्रति 
वर्ष वापस किया जाता है । केवल वितरित ऋण पर विकास सघ 3/4 प्रतिशन वापिक की दर से 
स्वित्त चाज॑ लेता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ से केबल ये हो देश साख या ऋण ले सकते हैं. जिनकी ध्रति 
ब्यवित बाधिक आय 375 डालर से कम हो । परन्तु जिन देशो मे प्रति व्यक्ति आय इस स्वर से 
कम हो परन्तु जिनके पास पर्याप्त पूंजी-सलोत उपलब्ध हो तो वे देश विकास सघ से ऋण प्राप्त 
करने के पांत्र नही माने जायेंगे । 

अन्तर्राष्ट्रीय विकाप्त सघ की सदस्यता में उन सभी देशो के लिए स्थान हैं जो विश्व बैंक के 
सदस्य हैं। 30 जून, 985 तक 33 देशो ने अग्तर्राप्ट्रीय विकास सघ की सदस्यता ग्रहण कर 
ली थी। इनमे से 22 विकसित देश प्रथम श्रेणी के सदस्य हैं तथा शेप अल्पविक्सित देश हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की पूंजी एवं मतदान-शक्ति का ओवंटन 

अंसाकि वर्णन किया जा चुका है, विश्व बैंक का कोई भी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
का सदस्य बन सकता है। किन्तु उसके लिए इसकी अनग से सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। 
प्रारम्भ मे ।96। से सघ के सदस्यों की सख्या 5] थी जो 30 जून, 985 तक बढकर 33 हो 
गयी है ) सघ का प्रवन्ध विश्व बैंक के अधिकारियों हारा ही किया जाता है । विश्व बैक के गकनेर 
मण्डल धया प्रशासनिक संचालक मण्डल के सदस्यों तथा अध्यक्ष को विकास सघ में भी बढ़ी स्थान 
आप्त हो जाते हैं तथा वे सभी अधिकारी पदेन (०:-०गि००) स्थिति से सघ का कार्य सम्पन्न करते 
हैं । इसी प्रकार वैक के नियमित कमंचारी ही सघ वे समस्त कार्यों की व्यवस्था करते है, विम्तु 
सध को अलग कर्मचारी अथवा अधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार भाप्त होता है । 

30 जून, 985 को सघ के 33 सदस्यों मे से 22 विकसित देश प्रथम श्रेणी के सदस्य 
है, जबकि शेष को ह्वितीय लेगी के सदस्य के रूप मे रखा गया है। यह अन्तर इसलिए किया गया 
है कि जहाँ लगभग सभी देशो से अन्‍्तर्राप्ट्रीय विकास सघ को पूंजी हेतु अंशदान देने को कहा जाता 
है. उधार हैय फ्राषणों के लिए एशक शशि क्रेवक थम थे) मे उम्षे गये देझ़ा ह्वी देते हैं ) ग्रह 
उल्वेखनीय है कि द्वितीय श्रेणी के देशो से जो अशदान लिय) जाता है वह भी वाममात्र का ही है 
965 से 983 तक छ पुनर्भरण (ए०770759767॥/) किये गये हैं जिसमे अत्येक की अवधि तीन 
वर्ष थी। 965 में सघ के कोयो में अथम भाग के सदस्यों के पूरक अशदानों में 750 मिलियन 
डालर की वृद्धि करने का निर्णय लागू किया गया था। दूसरे पुनर्भ रण का निर्णय जुदाई 969 में 
लागू किया गया जिसके अन्तगगंत विकसित देशों से |,200 मिलियन डालर के अतिरिक्त साधन 
प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी । 972 से 974 तक को अवधि में विकास सध को तृतीय 
पुनर्भरण के अन्तर्गत 240 मिलियन डालर पूंजी प्राप्त हुई । विकास सघ वी पूंजी में चौथे पुनर्भ रण 
के लिए यह निश्चित किया गया कि 975 से 977 तक 4'5 मिलियत डालर (]5 मिलियन 
डालर प्रति वर्ष) का पुनर्भ रण क्या जायेगा । पाँचवें पुनर्भरण के अन्तर्गत 978 से 980 तक 
के तीन वर्षों मे 26 देशो ने 7 6 विलियव डालर देगा स्वीकार क्या | छठे पुनर्भ रण की अवधि 
जुलाई !98! से जून 983 तक की थी । इस अवधि मे मघ ने 2 बिलियन डालर वे साधते 
उपलब्ध करने का अस्ताव था, शिन्तु इस समय तक यह राशि प्राप्त नहीं हो सकी । इसलिए ड्स 
छठे पुनर्भ रण की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गयी / सातवें पुनर्भरण की अवधि जुलाई ] 5 ० 
श्रारम्भ हुई | इन तीन वर्षों की अवधि (जुलाई 984 से जून 987) के लिए 26 वि ता है 

डालर की राशि उपलब्ध होने का अनुमान था क्योकि चीन ने भी 708 सदस्यता आप्त करली 
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तय वह ऋण प्राप्त करने का बविकारी हो गया । घूब !986 तक विकास संघ के शुल संयायन 
3900 करोड़ डालर के हो गये थे । ड़ चर ये हल: जगासत 

अब तक ॥0/# में अमरीका का अंशदात सबगे अधिक रहता था ! याँवयें शुतर्भ रण तह 
इमका अशदान क्रमण' 4225, 38%, 39%, 33% तथा 3%, रहा है। छठे पुनर्भरण के 
अन्तर्गत यह 27% रह गया तथा सात घुनर्भरण के लिए अपरीका 25% से अधिक तेया 750 
मिलियन डायर वार्षिक से अधिए देने को तैयार नहीं था जत्रकि आठवें पुतर्भरण के समय यह 
अनुपात ॥0 प्रतिशत से भी कम हो गया । 


अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा विकासशील देशों की सहायता 


अपनी स्थापना से सेकर अब तऊ पिछले 27 वर्षों में अन्तरब्ट्रीय विकास संघ ने विकाय- 
शील देशो के पर्याप्त सहायता गे है। यह बढ़ना अनुचित न होगा दि अनेक पिछड़े हुए देशों 
(जिनमे मुस्य रूप से भारत, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया एवं इयोपिया के ताम हैं) को विकास सप मे 
विश्व बैक की अपैक्षा कही अधि+ सहायता श्राप्त हुई। 
| अन्तर्राष्ट्रीय विकास सथ अन्‍्तर्राप्ट्रीय पुननिर्माण एवं विड्रास द्ैंक कौ तुलना में अल 
वकंगित और विशेष रूप से स्यूननम विकमित देशों को अधिक सद्गायता प्रदात कर रहा है। इन 
न्यूनतम विक्रमित देशों में गे अधिकाश अफ्रीका व एशिया में हैं। लगभग ढाई दशक को सवधि में 
अन्तर्राष्ट्रीय विफास राघ का कार्यकाल अनेक कठिनाइयों तथा व्यवधानों का इतिहास रहा है । 
ब्रिटेन तथा ग॒युयत्र राज्य अमरीका द्वारा अपने दायित्व से पीछे हटने तथा अशदान की राशि में 
सगातार कमी करने मे विकास सध के सम्रश्ष हमेशा वित्त-सकट रहा है । बदुधा तय विये हुए 
अशदान को भी ये देश बिलस्य थे उफ्तस्थ कराते हैं । 
अत्यविक्ित देशों को दिये गये ऋटणणों वो कारक औरत !970 से 974 सर 758 6 
मिलियन डालर थी जो कि 975 हे 978 के बीव 8506:6 प्रिलियठ ालर हो शंयी । इते 
ऋणो भें रे सबगे अधिक ऋध एशिया तथा अफ्रीका के देशों शो दिये गये हैं । दक्षिणी एशिया को 
लगभग 78 भिलियत डाक्षर के ऋण दिये गये हैं. जिनगे अधिशाश भाग भारत, पाकिस्तान तपा 
बंगला देश का है। 30 जून, 978 को समाप्त होने वाले वर्ष में सब द्वारा 2,33 मिलियत 
डालर के ऋण दिये गये हैं, जबकि 30 जून, 977 को समाप्त होने वाले वर्ष मे कणों वी राशि 
,30। पिलियन डालर थी | सप द्वारा । 2! जाने वाले ऋणो यो अवधि प्राय 50 वर्ष को है। 
इसमे भारम्भिक छूट को अवधि 0 वर्ष है। इन ऋणों पर ब्याज गढ्ढी तिया जाता बल्कि एक 
प्रतिशत का 3/4 बाबिक रोवा शुल्क (5०४०० ८४६०) लिया जयता है । 
अम्तर्राष्ट्रीय विकास राघ द्वारा वी गणो सहायता 
अच्तर्राष्ट्रीय पिरास संघ ने 96व के; वित्तीय यर्य ते सदस्य देशों वो शाख (शद्धायता) 
देता प्रारम्म दिया | तब से निरन्तर रूप से यह सदस्य देशों की सहायता करता रहा । 
अन्तर्राप्ट्रीय विकास शप (0#,) द्वारा दिये जाने वाले ऋणो की मत्या तपा बुल स्वीहू॑ंत 
एवं वितरित राशियों में उत्तरोत्तर बुद्धि हो रही है । 
एथायना से सैकर 30 जूस, 2982 दर विफ/स सब ने विशणरीन देश ही सदाशएपं 
]476 परियोजनाओं मे लिए 3 97 दिलियत डासर वी सद्दायता प्रदात शी। इस सहायता 
मा 37 3 प्रतिशत ब्रापि य ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए, 88 7 प्रतिशत परिवदृन दिकाग 
हेतु तथा 5'6 प्रतिशत नॉन-श्रोजेकट सहायता के हप मे अशते रिया गया 4 इस श्रार बल्वर्र- 
स्ट्रीय वियाय यघ द्वारा थ्रदव सहायता का आरधे से अधिक भाष हृषि एवं परिष्त विषास वै विए 
ही दिया गया । 
जहाँ तह शोव-वार यदहायता की प्रश्त है. !982 तक जुल सहायता का 588 प्रतिशत 
दक्षिण एशियाई देशों मे प्राप्त किया । ग्रह उत्तेशनीय है हि भारत ने मरते ही इग मसय सर 
विस शप द्वारा प्रश्श डुल सहायता गई एव बहा भाग प्राप्त किया था । प् 
987-88 थे विशाग संप ने 99 परियोजनाओं ने लिए विभिन्‍न देशों वो 3 3 दिलियन 
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डालर की सहायता दी। !988-89 में 206 परियोजनाओं के तिए 3 7 विलियत डासर एदाव 
किये गये 

विक्रास सघ से भारत वो अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के' लिए सहायता प्राप्त हुई है। 
इनमे इन्दिरा शाधी नहर परियोजना (पूर्व में राजस्थान नहर) कमाड एरिया विवास, डेयरी 
विकास, औद्योगिक आयात विद्युत विग्रास रेल परिवहन, उबरक उद्योग, ग्रामीण विद्युतीवरण, 
जल-आपूर्ति, हपि-विस्तार कार्यक्रम आदि शामिल हैं । 

30 जून, 985 तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सयभग 36 7 विवियन डासर वे 
ऋण देना निश्चित क्या गया। अब तब 89 देशों म कुल 494 परियोजनाओं के लिए महायता 
प्रदान की गयी है। विकास सघ वे ऋणों में भारत को सर्वाधिक ऋण मिले हैं । विवास संघ से 
ऋणो का भौगोलिक वितरण तालिका 7 । में दिखाया गया है * 

तालिका 77 4 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ द्वारा स्वोह्त %णों का क्षेत्रीय वितरण 
(30 जून, 2985 तक वुल योग) 





क्षत्र कूल स्वीकृत ऋण राशि 
(मिलियन डालर) 

दक्षिण एव पूर्वी अफ्रीवी देश 6,596 9 
पश्चिमी अफ्रीवी देश 3,560 2 
यूरोप मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ़ीकी देश 2,255 2 
लेटिन अंमरीकन एवं करेवियने देश 754 7 
पूर्वी एशियाई एवं पैसेफिक देश 2,738 2 
दक्षिणी एशियाई देश 20 776 8 
कुल योग 36 682 0 





उपयुक्त ऋणो का लगभग 65% एशियाई देशों को मिला है, शेष 35% विश्व वे अन्य 
अल्यविकसित देशो को भ्राप्त हुआ है । 
प्रयोगानुसार ऋण का वितरण 

बिश्ास सघ वे ऋणों में सर्वाधिक ऋण हेपि विकास के तिए दिया गया है दूसरे नम्बर 
पर परिवहन विकास भाता है सामाजिक पूंजी निर्माण व जनसस्या नियस्त्रण तक के लिए ऋण 
स्त्रीकृत किये यये है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है 

तालिका 77 2 
विक्‍्सस संघ द्वारा स्वीकृत ऋणों का कार्पानुसार वितरण 
(30 जून, 985 तक बूल राशि मिलियन डालर से) 


कृषि एवं ग्रामीण विकास 4,025 0 
परिवहन (यातायात) 4860 
गैर-परियोजता 3743 
उद्योग 7,24] 4 
ऊर्जा विशास 4,579 9 
शिक्षा 23867 
सचार व्यवस्था ,08 2 
जल आपूतति आदि ],486 4 
मगरीकरण 936 9 
जनसख्या एवं स्वास्थ्य 5696 
पर्यटन विकास ् 867 
तकनीकी सहायता ब45 4 


अन्य सहित कुल योग - 36,682 मिलियन डालर 
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यह उत्लेखतीय है कि विकास संघ ने अकेले वित्त वर्ष 985 भे ही 45 देशों को 05 परि- 
वोजवाओ के लिए 3,028 मिलियन डालर का ऋण स्वीशत किया है । 
म यहाँ मुह भी उल्वेसतीय है कि उद्योगों को ऋण देने के लिए एफ अलग गस्पा अन्तर्राष्ट्रीय 
वित्त निगम (7 0.) है, अत विक्रास सघ द्वारा स्वीइन ऋण कम रहे हैं । 
अब तक स्वीउत ऋणों की कुल राशि 37,682 मिलियन डालर है और ये ऋण 50 वर्ष 
की अवधि के लिए दिये गये हैं। इन पर कोर्ट ब्याज नही लिया जाता, कैवल सम्ममात्र का सेढा- 
गुल्का ($क्षए०० (॥॥98०) | से % प्रति वर्ष तक वसूल किया जाता है । 
अभ्तर्राष्ट्रीय विकास संघ एवं भारत 
भारत को विकास सं से सर्वाधिक साभ पहुंचा है। यह दिकास सध का प्रारम्भिक शदस्य 
है और अभ्यश दा प्टि से पाँचवें नस्‍्यर पर है। भारत वो उत्तके अधिक अभ्यश के कारण अधिक 
ऋणी का लाभ मिलने के साथ-हाप विकास संघ के कार्य सचालन वे नीति निधरिण में भी उसका 
हाथ है। भारत को विक्रारा सा के कार्यकारी निर्देश मण्डल में स्थान प्राप्त है । 
विद्यास रा द्वारा भारत को अपनी स्थापना से 30 जूत, 985 तक 64 परियोजनाओं 
बे; लिए कुल 3,203 मिसियत डालर के ऋण स्वीकृत किये गये है जो गुल कणों (26,682 
मिलियन डालर) का लगभग 37% है। भारत को मुस्यत, कृषि के विश्रास, सिंचाई एवं विद्युत 
शवित विश, बन्दरगाहो के वियार टेलीफोन एवं ग़चार विकास तथा उद्योगों के विक्रास भरे लिए 
ऋण स्वीडते दिये गये हैं। भारत को स्वीशडत ऋणों में गे ,86 मिलियन डालर वितरित 
किये जा धुक़े हूँ। विकास गष के द्वारा स्पीकृत ऋण उदार क्रण हैं, जो 50 वर्ष के सिए स्वीगृत 
हैं। उन पर ब्याज वगूल नहीं जिया जाता, बेयल ३५६ यापिक दर सैया शुल्क वसूल किया जाता 
है। रामाजिक पूंजी निर्माण के साथ-साथ सिचाई थे वियत वात विक्रांस के सिए ऋण देकर 
बिकाश गंध ने भारत के आपिक विकास में महत्वपूर्ण पोग दिया है। !973 से सप ते 54 मिलियन 
डालर के दो ऋण भारत धरकार को कृषि विशास कार्यों के सिए स्वीहृत रहिये । !00 मिलियत 
डालर पे कण मध्यम एवं बढ़े उधोगों के विकास के लिए स्वीशत किये हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास राष ने अकेले पित्त बंप 980 में ही 45 परियोजनाओं गे लिए 
सगमग ,535 मिलियन डालर के ऋण स्व्रीशत किये हैं जितमे फरकड़ा थमंल पॉयर, सिगरौली 
बर्मत पॉयर, नौ छृषि एवं ग्रामीण विकास परियोजनाएं दो जनसरया एुय स्वास्थ्य परियोजनाएँ, 
सपा एक शहरीकरण तथा एक राजस्थान की जस आपूर्ति एवं खोवरेज योजना शामिल थी। 
]98-82 मे रेसौं के विकास के लिए 700 मिसियन डालर वे उदार ऋण स्वत हुए हैं। 
चित्त वर्ष 984 में 9 परियोजनाओं के लिए 858 मिलियन डालर बा उदार ऋण स्वीहत विया 
है जयकि वर्ष !985 में 6 परियोजनाओं बे लिए 672 9 मिलियन डालर के ऋण स्वीजल डिये 
गये हैं । 
हंस प्ररार भारत को भन्‍्तराष्ट्रीय विवाग सघ से अत्यधिक उदार घतों यासी प्राप्त शहा- 
यता में उत्तरोभर वृदि हो रही है। इसमे कोई सम्देह चही कि पिछो बुछ यर्षों में भारत मे प्रति 
विशास शंध मे गहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण एवं घ्यद्वार वे वारण अनेक महस्वपूर्ण जाय॑क्‍्र्मों को साथ 
करने मे शहायता प्राप्त हुई है। !983 के विशीय वे मेभी पिक्षाग मप ने भारतीय हृषि हैं 
विराम हेंगु अनेत' धरियोजनाओ मे तिए ऋण स्वीउूत गिये जिनसे से! राजस्थान की बीज 382 
जता एवं हृषि विस्तार परियोजनाएँ प्रगुस हैं। इसी प्ररार, जैसा हि ऊपर बताया यया है. विभिन्न 
राण्यों मे गिध्राई एवं डेयरी दिशाग हेतु भी सहायता दी गयी है । 
अम्य देशों की अपेशा भयरत हो विश्य बेटा तथा विशस श्घ से श्वाधिर गहाटगा प्राप्त 
हुई है। भारत ने इस ऋषणों गा उपयोग अपने आधथिक विदांस ही गति थो तीय बरने के लिए 
ग्रामीण वियास है बार्य, शस्ति सथा मिचाई, यातायात तथा सम्देशवाहन मे साधनों के वित्त 
निए जिया है। इसके बावजूद भी यद्द कट्दा जा सत्ता है वि धति स्थक्‍त साहादतां दे आधार पर 
आरत को दी जाते याली सहायरा पर्याप्त नहीं है विदांग सप द्वारा दी गयी साख में भारत गा 
हिम्मा 980 तह लगभग 400, रहा था। 980 हे बाई 23493 होते सदा है॥ गष द्वारा 
भारत को दी गयी सहायता का विवर्द सालिया 7: में दस्तुत किया दया है । 
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तालिका 773 
ह संघ द्वारा भारत को दी गयी सहायता राशि (मिलियन डालर) 
यप राशि कुल ऋणों का प्रतिशत 
पथ 980 535 40 0 
498| 428| 368 
]982 900 335 
983 863 , 260 
984 858 360 
985 673 28 0 





सघ वी तुलना में विश्व बैक भारत को पहले से अधिक सहायता देने लगा है किन्तु विश्व 
बैंक के ऋणा पर भारत को ऊँची ब्याज दर देनी पडती है अत देश पर विदेशी ऋणो ने ब्याज का 
भार बढता जा रहा है । 

परन्तु जैसा कि पूर्व भे ववलाया गया था, 983-84 में जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ से 
भारत को 00 करोड डालर की सहायता प्राप्त हुई थी, 984-85 मे यह राशि घटकर 67 3 
करोड़ डालर रह गयी ।! 
अन्तर्राष्ट्रीप विकास सघ त्तपा विश्व देक 

अन्तर्राप्ट्रीय पुनिर्माण तथा विवास बेंक (विश्व बैक) एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ दोनों 
ही सदस्य देशो के आधिक विकास हेतु सहायता प्रदान करते हैं। ये दोनों ही सस्थाएँ परस्पर 
पूरक हैं। जहाँ विश्व चैक सहायता हेतु आवेदन करने वाले देश की ऋण-अवशोषण क्षमता (205- 
079॥५6 ९४7००५४) तथा सम्बद्ध परियोजनाओं की आधिक सम्भाव्यता पर जोर देता है, विश्व 
बैंक की सहायता संबते कमजोर वर्ग वे देशो बे लिए उपलब्ध होती है । इसके अतिरिक्त, विश्य 
बैंक के ऋणो वी तुलना में विकास सघ द्वारा दिये जाने वाले ऋणो की शर्तें अपेक्षाइुत अधिक 
उदार होती है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, विकास सध द्वारा वितरित ऋणो पर वैवल ० 4 
प्रतिशत सबिस चार्ज लिया जाता है, अर्थात्‌ ये ऋण ब्याज मुक्त होते हैं। केवत इतना ही नहों, 
इनके भुगतान (0989727/) की शर्तें भी विश्व बैक के ऋणो के भुगतान की शर्तों की तुलना भ 
अधिक उदार होती हैं| तीसरी बात यह है कि विकास सघ द्वारा दिय गये ऋण का अधिकांश भार 
परियोजनाओं से ही सम्बन्धित नहीं है जबकि विश्व बैंक़ के ऋण निदिष्ट परियोजनाओं के लिए ही 
पयुक्त किये जा सकते हैं। अधिकाशत विकास संध कार्यक्रमों के लिए सहायता (708/200706 000) 
प्रदान करता है न कि परियोजनाओ के लिए (0०८८ 0) चतुर्थ, विश्व बैंक के ऋणों वा अपेक्षा 
कृत अधिक भाग लेटिन अमरीकी देशो को प्राप्त हुआ है जयकि विकास संध के ऋणा वा अधिक 
भाग दक्षिण एशिया के देशो--भारत पाक्स्तान, बगवादश आदि को ध्राप्त हुआ है । पाँचवी 
बात यह है कि विश्व बैंव की तुलना मे विकास सध ने विद्युत-शव्ति, औद्योगिक विकास एव नगरी- 
करण आदि के लिए कम सहायता प्रदान की है तथा कृषि परिवहन आदि वे साथ-साथ कंमाण्ड 
एरिया एवं एकीकृत विवास कार्यक्रमों के लिए अधिक सहायता प्रदान की है। इस प्रकार विश्व बैक 
तथा विकास संघ परस्पर पूरक होते हुए भी इन दोनो की ऋण सम्बन्धी नीतियों, व्याज एवं ऋण 
सम्बन्धी अन्य शर्तों के प्रति दृष्टिकोण से बहुत अधिक अन्तर है । 

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम 
[रा शारार&0र८ा, छारकसटए 20000] 

विश्व बैंक की स्थापना के समय इस वात को आवश्यक समझा गया कि इस सस्यथा द्वारा 
दिये गये ऋणों के लिए सम्बद्ध सरकारों की ग्रतिभूति (0082066) अनिवार्य है। अतठएवं विश्व 
बैक उन देशो की अधिक सहायता करने से सफल नही हो सका जहाँ निजी पूँणी सकोचशील (209) 
है तथा पूँजी वी जहाँ विनियोग-दर काफी कम है। ]954 में अमरीका वी सरकार से सुझाव दिया 
कि मिजी उद्योगो को सुतभ पूजी उपलब्ध कराने हेतु एक एक्रीडुत विवास्त परामशदाता मण्डल 


. #व्गागमांट 3077९9, 988-89, 
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(एए८६ 0९0८० एपढय: #पश$णए 80406) की स्थापना को जाय। दिसम्बर ]954 थे 
सुक्त रास्ट्र सघ की महासभा ने विश्व बैंक से इस श्रकार की सस्या की स्थापना हैनु प्रारुप तैयार 
करने का अनुरोध किया। अग्रैल 955 भें दिश्व वंक ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (70) को 
व्यवस्था सम्बन्धी एक प्राहय अपने सदस्यों के सम विचाराय॑ प्रस्तुत क्यि। जुनाई 956 मे 
3( सदस्यों के सम्मिलित हो जाने पर इस विगर की औपचारिक रुप थे स्थापना कर दी ययी । 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य 

जैसा कि ऊपर बताया गया है अन्तर्राष्ट्रीय वित्त तिगम बी स्थापना की पृष्ठभूमि से तिजी 
4978 सहायता का सक्ष्य निहित था। मुख्य रूप से निगम के तिम्तलिसित तोन उद्देश्य माने जा 
सकते हैं: 

() निजी उद्योगों के विकास, सुधार एवं विश्ष्तार को प्रोत्माहन देवा तथा इस उद्देश्प की 
पूर्ति हेतु प्म्बद्ध देश की सरकार की प्रतिभूति बिना वहाँ निजी उद्योगों मे वितिमय करता, 

(2) विनिमय वे! अवसरो, देशी एवं विदेशी पूँजी (निजी) तथा अनुभवी प्रवन्ध को परस्पर 
मिलाना तेथा इसमे उपयुक्त सामजस्य स्थापित करना, तथा 

(3) सदस्य देशों से घरेलू एवं विदेशी निजी पूँजी को उत्तादक विनियोगों में प्रवाहित करके 
ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जो आर्थिक विकास में सहायक हो । 

(4) यदि कोई सरकारी इकाई निजी क्षेत्र को वेची जाने वाली हो तो वित्त निगम उसमे 
सहायता कर सकता है । 

500 'श्यो में उल्लेखनीय बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम सदस्य देशो में 
निजी क्षेत्र के का विकाप्त करने हेतु धरेलू एवं विदेशी दोनों ही प्रकार की पूंजी के विनियोग 
हेतु कार्य करता है । 

वित्त निगम तथा विश्व बह सें चार ग्रातों का अन्तर है, (.) वित्त निगम एक निजी 

ए4५३(८) विनियोजेन संस्था की भांति कार्य करता है। उसके पास स्थित शायंकारी मण्डल 

(8) में इजी नियर, विनिधोजन अधिकारी, लेखाकार एवं वकील आदि होते हैं ।/ समप-सम्प 
पर यह वाहूर से भी सलाहरारो की सेवाएं ध्राप्त करता है। विश्व बंक या कॉयंकारों मण्झल इस 
प्रकार को नही होता। (॥) यहां विश्व बेक केवल ऋण देता है. वित्त निगम ब्याज पर निविचत 
अवधि के लिए ऋण दे सकता है अथवा विंजो कम्पदी की शेयर पूंजी का 0७ भाग दे सकता है । 
(॥0) विश्व बैंक सरकारों को या सरकारी प्रतिभूति पर ऋण देंता है परन्तु वित्त निगम सीधे 
निजी कम्पनियों को ऋण देता है। (४) वित्त विगभ एक विचीलियें का काम करके अनेझ याद 
विनियोज़्ताओं (निजी क्षेत्र के) को तवाश कर उबको पूंजी भावश्परता वाती कम्पनियों को दिखाता 
है । परन्तु इसते पास विश्व बंक की अपेध्ा कम साधन होने से यह पिछड़ हुए देशों के भाषिक 
विशास में अधिक सहायता नहीं दे पाता । 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम को सदस्यता एवं प्रयत्थ 

दे सभी देश जो विश्व बेक के सदस्य हैं, मनार्राष्द्रीय दिच्त निगम के सदस्य बत सउते हैं । 
इवने पर भी निगम की सदस्यता ऐच्छिक है। निगम के कार्य-्स चालत हेतु गदनेंर मण्डल है जिगमे 
विश्व बैड पे नदस्य देशों दारा केक के दाकरे ल्‍्याएक में अहरोरीयज सकते 7 ही गत होते हैं: हित 
प्रतिदिन के प्दन्ध हेतु कार्यत्रारी सचालको नए एक बोड़ं गठित जिया दया है जिसमे विश्व ब 
के कार्यफारी सघालक (टए८एएण१८ 7070:4075) होते हैं4 इसी परार विश्व बुर बा अध्यश अस्त 
सीप्रीय वित्त विगम का पदेत पेयरमैन होता है परस्तु दिनि-यतिदित के कार्य सचालन हैनु विछ निगम 
का एक अध्यक्ष [050था0) पृचक्‌ से चुना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय दित्त नियम के सदस्यों की 
सम्या 30 जून, 985 को 25 थी। इनमे से 00 देश अत्यविश्मित देश ये। विन्य वैर बी 
भाँति प्त्येत' सदस्य देश को 250 मत प्राप्त होते हैं तया प्रति एड हजार दायर हे अशदान पर 


एुक अतिरिक्त मत प्राप्त होता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय दित्त तिगम दी पूँजो 
30 जून, 975 को अल्वर्राष्ट्रीय दित तियस गो कुछ पूँरी 0-7 करोड़ दालर थी । 
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इसमे से संयुक्त राज्य अमरीवा का अशदान 352 करोड़ डानर, ब्रिटेन का अशदान ] 44 करोड़ 
डालर फ्रान्स का अशदान 58 ।5 लास डावर, भारत का 44 3! लाख डालर, ब्राजील का 36 
लाख डालर तथा कनाडा वा 36 55 लाख डालर था । इस प्रकार निगम वे बुज अशदान का 
लगभग 35% वेवल अमरीका द्वारा दिया हुआ था । अन्तर्राप्ट्रीय वित्त निगम की पूँजी में 2/3 
बहुमत द्वारा वृद्धि की जा सकती है । 


नवम्बर 977 से निगम वे गवर्नर मण्डल ने निगम वी अधिद्वत पूंजी मे 540 मिलियव 
डालर की वृद्धि करने का निर्णय विया । इस प्रकार नियम वी अधिइत पूँजी 07 मिलियन डालर 
(30 जून, 975) से वढकर 650 मिलियन डालर हो गयी है। वढायी यमी राशि में से 480 
मिलियन डालर वे अशदान वतमान सदस्य देशो में बाँट दिय गये है । अशदान की पूर्ण राशि का 
भुगतान करने ने! लिए सदस्य दशा को पौँच वर्ष का समय दिया गया है। 

निगम अपने साधना म वृद्धि करने वे! लिए विश्व वैव' स ऋण ले सकता है। विश्व बैंक से 
लिये गये फहणों की राशि निगम वी पूंजी से चोगुनी हो सकती है। निगम को विश्व बैवा से ऋग 
प्राप्त 5) का अधिकार 965 मे प्राप्त हुआ था। निग्रम अपने सदस्य देशों से भी ऋण ले 
सकता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम हारा सदस्य देशों को सहायता 

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
बातें महत्वपूर्ण हैं 

() निग्रम द्वारा केवल निजी क्षेत्र के उपत्रमो में ही विनियोग किया जाता है । 

(2) नियम विकासशील देशों की प्राथमिकता के आधार पर सहायता देता है । 

(3) निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिए सरबार की प्रतिभूति आवश्यक नहीं है, 
परन्तु किसी देश की सरकार द्वारा विरोध क्ये जाने पर निगम हारा कोई सहायता नहीं दी 
जायगो | 

(4) निग्रम किसी भी निजी उपक्रम में 50% से अधिक पूंजी का विनियोग नहीं करता । 
अथति परियोजना की आधी लागत इस विव्रसशीन देश की पूंजी द्वारा वहन की जानी चाहिए। 

(5) मिगम के प्राझ्प के अनुसार वेसे तो यह सभी आधिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के उप 
ऋ्रमो वे विकास हेतु पूँजी दे सकता है परन्तु व्यवहार म औद्योगिक एवं खनन इकाइयो को ही 
सहायता दी जाती है । किसी भी स्थिति में सावंजनिक हित के उपक्रमों जेसे विद्युत-शक्ति, सिंचाई, 
सडक या रेल परिवहन आदि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विगम कोई सहायता नहीं देता ॥ 

(6) निगम बेवल उन उपजमा के लिए पूंजी देता है जिनकी न्यूनतम (अधिदृत) पूँजी 5 
लाख डालर के लगभग है। निगम द्वारा दी जाने वाली पूँजी की न्यूनतम राशि | लाख डालर तथा 
अधिकतम राशि ३30 लाख डालर है ! 

(7) निगम व्यक्तिगत प्रतिभूति पर भी पूंजी उपलब्ध करा सकता है। 

(8) साधारणतया (सितम्बर 96। से) निगम शेयर पूँजी प्रदान करता है परन्तु अनेक 
बार यह अन्य रूप में भी पूंजी का विनिमय करता है] 

(9) स्वयं शेयर पूँजी लगाने के अतिरिक्त बित निगम शेयर पूंजी का अभिगोपन (एटा 
व) भी करने लगा है। 

(१0) प्रयोजन एवं सहायता हेतु आवेदनकर्ता इकाई को ध्यान मे रखते हुए वित्त निगम 
अलग-अलग ब्याज की दरो पर विष्ीय सहायता देता है । सामान्य रूप से ब्याज की दर 6 मै 40 
प्रतिशत के बीच रहती है । किन्‍्ही-किन्ही परिस्थितियों मे नियम सहायता प्राप्त बरने बाली इकाई 
में लाभ का एक अश चुकाने वो शर्त भी रख देता हैं । 

(१) साधारण रूप से निगम 5 से 5 वर्ष को अवधि के लिए सहायता द्वेता है। 


(2) अन्वर्राष्ट्रीय वित्त नियम सहायता भ्राप्त करने वाली कम्पनी से यह अपेक्षा बस्ता 
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है कि वह अपने लेसे-जोसे को व्यवस्थित ढंग से रवेशी तथा नियमित रूप में उम्रका अक्ेशय 
(0०४:) करवाती रहेगी | तथापि वित्त निगम इस कम्पनी के प्रबन्ध में कोई हम्तशेप नहीं करता । 


ध म 3) विग्रम द्वारा दिये गये ऋणो की वापसी (5ए95छव्ता)) केवल डासर से ही की जा 
सकती है । 
_([4) निगम सदस्य देश की निजी क्षेत्र वी विनीय कम्पनियों से प्रतियोगिता होने की 
स्थिति में कोई सहायता नहीं देगा + 


अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगप्त को प्रगति 


अच्तर्राप्ट्रीय विच्च तिग्रम ते प्रत्यक्ष रूप छे उधार देकर, निजी कम्पनियों के शेयर सटीदशद 
(विशेष रूप से विकासशील देशों की विकास वित्त सस्‍्याओं के शेयर) तया अनेक कम्पनियों को 
शेयर पूंजी के नि्गंमन वे समय अधिगोपन करके निजी सत्र के उद्योगी को सहायता देने का प्रयास 
किया है। 30 जून, 968 तऊ निगम ने 27 2 करोड डालर की बुल सद्वायना अल्यविकसित देशों 
को सिजी उपक्रझो हेतु प्रदान की थी। 30 जून, 97! तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 57 58 
करोड़े डालर वी सहायता 47 विकासशील दशों की 72 औद्योगिक इफाइयो के लिए धदान की 
थी । भारत में इंग नियम मे 27 करोड़ डालर का निवेश किया जिनसे रिपब्लिक फ्ागों कम्पनी 
लि., किलेस्किर डीनख इजन, के. एस. वी पम्प लि., सदधी मशौन्‍्स लि. (टंक्सदाइल मशीन के), 
एवं इण्डियन एक्सप्तनोजिब्स लि. (उर्वरक) आदि कम्परनियाँ थी | 

30 घून, 975 तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा स्व्रीहूंत सहायता की राशि में यूद्धि 
होकर यह 26'2 करोड दासर हो एयी थी शिसभ शे उस शामय तेक 86 बरोह डालर का 
विंतरेण हो चुऊा था। कुल राशि को 57 विकासशील देशों की 249 ओद्योगिक इकाइयों के लिए 
स्वीउृत किया गया था । यह उल्तेषनीय है कि [26 2 करोड़ ढालर स्वीजृत सहायता का 60 
प्रतिशत भाग 970 व 975 के दीच हू दिया गया था । 

30 जूत, 975 तक वित्तरित बुल 86 करोड़ के ऋणो गे से 48 प्रतिशत अमरीका ने, 
23 प्रतिशत जापान ने दया 4 8 श्रतिशत यूरोपियन आधिक समुदाय ने दिया था । वित्त निगम 
द्वारा वित्तरित इस राशि से से ब्राजील को 26 2 करोड़ दालर, टर्वी को 6 करोड दालर, 
यूगोस्नाविया को 8 करोड़ डालर, फिवीपीन्स को 7 6 करोड डालर, मैक्सिक्ों को 7:0बरोड 
डालर तथा भारत को 5 8 करोड डावर के ऋण दिये गये । वित्त ठिगम के प्रोर्टफोलियों निवेश 
की राणि 30 जून, 4975 को 90 करोड डालर यी थी जिसमे से 23 6 करोड़ शालर भाग छेने 
वाले देशों से तथा शेप (66 4 करोड डालर) निगम के अपने साधनों से तिये गये निवेश थे । 

इंगझे अतावा अस्तराष्ट्रीय वित्त विगम विभिन्‍न देशों में तातनौरी सहायता हैतु प्रयास बदता 
है । यही मही, विशासशील देशों की निजी वम्पनियों के प्रवन्ध में सुधार हेतु विदेशी कम्प्रतियों मे 
शाथ रामझोते भी कराये जाते हैं । 

7977 के वित्तीय ब्ष में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय म्रिगाए में 34 उपत्रमों के लिए 20 देशों मे 
25 9 करोड डालर ऋण एवं निवेश के रूप में प्रदान गिये । 976 जे वित्तीय यर्ष में निगम ने 
33 उपत्रमों के लिए 236 डालर प्ररात किये थे ॥ 

956 मे लेकर 30 जूतं, ॥978 तक अस्तर्राप्ट्रीय वित्त निगम ने 72 वितामभीस देशों 
गो 300 उपत्र्मो के लिए ],800 मिसियत हावर के 'छूण तथा विनियेष स्वीहुठ जि्े है। 
निगम द्वारा जिन उपत्रयों में पूँजी लगायी जाती है उनमें अन्य साधनों से हा प्राप्त पूँजी के दिनियोग 
को प्रोत्याहून मिलता है! इल उपक्रमों से अस्य साधतों से प्राप्य 7200 मिलियन डालर बी पी 
का विनियोग वियों गया है। इससे स्पप्द है कि निगम के एड शालर ये विनियोग से अन्य विनि+ 
योजजों द्वारा चार अतिरिक्त डाउर था विनियोथ जिया जाता है। 977-78& मे तिगम द्वारा 3] 
देशों में व] विनियोग किये गये बिनयी राशि 338 4 मिलियत डासर है। विभिन्‍न वर्षों में निगम 
प्वारा विनियेजित क्‍ये गयी राशि का विवरण अग्रातित बार अस्तुत िया जा सबता है : 
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पु नियम हारा दिनियोजित राशि 
(मिलियन डालर में) 

4974 203 4 

3975 2777 

976 245 3 

3977 258 9 

978 338 4 

4979 425 4 

3980 680 6 

498] 8! 0 

4982 6]2 0 

3983 845 0 

]984 3309 9 (अनुमानिव) 


हि , उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम द्वारा दिये गये ऋषणों तथा दिनियोगो वो साशि 
प्रति वर्ष बट रही है । 983 में दित्तीय वर्ष (जुलाई-जून) से 845 मिलियन डालर वे विनियोग 
स्वीइृत दिय गये थे जो पिछले व्ं बी तुलना मे 380 अधिक थे। 984 तक वित्त निगम 
ने 84 देशों मे 773 परियोजनाआ के लिए 370 करोड डालर वो पूंजी लगायी । इन परियोजनाओं 
बा बुल पूँजी निवेश 2700 करोड डालर था ! इसके अतिरिक्त वित्त नियम ने निजी वित्त सस्थाजए 
को इन परियोजनाआ में लयभग 00 करोड डालर थी पुंजी लगाने हेतु तैयार बिया है। आगामी 
प्रौच वर्षों मे निगम ने अपने विनिशेयों से !72% दापिक वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 
985 में विनियोग की राशि वढकर 2]00 मिलियन डालर किये जाने का लक्ष्य घा। 


अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को आलोचना 
ऊपर पस्तुत वित्त निगम को प्रगति का विवरण देखने से ऐसा अतीत नहों होता कि वित्त 
जिगम ने विकासशील देशों के निजी क्षेत्र की विनियोग सम्बन्धी समस्याआ के निदान में आाश्चर्य- 
जनक रूप से सहायता की है । बस्तुत" वित्त नियम को अमरीबा, द्रिटेन, जर्मनी, जापान, परान्त 
एवं कताडा आदि देशों का उतना सहयोग प्राप्त नही हो सका है जो विश्व वेक या विक्ात सघ के 
लिए मिलता रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि विकासशील दशों में विभिन्‍्त सरकारों की विजयी 
क्षेत्र वे प्रति जो नोतियां हाल ही मे भारम्भ की गयी हैं उन्हें देखते हुए निजी क्षेत्र के उद्यमियों मे 
संतक्ता एवं सशप भ्रवृत्ति बढने लगी है। यह सशय की भवृत्ति निजी क्षेत्र मे पूंजी वे समुचित 
दिनियोग में किसी सीमा तक बाधक सिद्ध हुई है । परन्तु निम्नलिखिततय्य इस प्रकार के हैं जिनके 
« कारय विद्रम मरनी नीतियों के कारण भी विकासशोल देशो गे विद्यमान निजो उपक्रमा को पर्याप्त 
सहायता दे पाया है - 

(!) विग्म को ब्याज-दर स्रधारणठ्या 6 से 0 प्रतिशत के दीच रहती है जो इस बात 
की द्योतक है कि निगम रियायतों दर पर यह सहायता उपलब्ध नहीं कराता । 

(2) निगम की ऋण स्वीकृत करने वी नीति भेदभावपुर्ण है। ऋणो की स्वीहृति से पन्न- 
पात वरता जाता है तथा ऋणो वा अधिक भाग लेटिन अमरोका व एशिया के उन देशों वो दिया 
गया है जो अमरोका को रालनोविक समथेव प्रदान करते हैं) 983 तक स्दीहत सहायता वा 33%, 
लेटिन अमरीकी देशो को, 24%; एशियाई देशों को, 9% यूरोप के विकासघील देशों बो, 996 
अफ्रीकी देशों को तथा 5% सध्य-पूर्वे के देशों को ऋण दिये गये । 

(3) निगम की ऋण को स्वीकृति तथा ऋणों वो वापसी हेतु रखी गयो शर्ते जपेझ्ाईत 
कापी कढीर हैं! ऋण के मूलधन तथा ब्याज वो राशि डालर में चुकेगनों होतो है और इसलिए 
सहायता प्राप्त करने वाली कम्पनियों के लिए यह जावश्यक हो जाता है कि वे डालर अजित बरा 
बहुधा डालर बगित करने में बनेक समस्याएँ उप्मम्धित हो जाती हैं, और इत अकार लिगम की उक्त 
श्र के कारण इमओे द्वारा दी जाने वाली सुविधा का लाभ अनेक उपत्रम नहीं उठा पतेत 
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(4) वित्त निगम ऋण की स्वीहृति एवं तत्सम्वन्धी निवेश के वितरण में काफी खमय लेटा 
है भौर अनेक वार इसके ऋण लेने वाले देश को काफी कठिनाई का सामना करना पढ़ता है! 

अस्त, यह कहना अनुचित ने होगा कि विश्क बैड तथा अन्तर्राव्ट्रीय वियाद सथ की अपेक्षा 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम का कार्य-क्षेत्र मीमित है तथा इस विशम की कठोर शर्तों एव पक्षतातपूर्ण 
नीतियों के; कारण यह अत्यविफसित देशों के निजी क्षेत्र के उपक्ष्मों के विकास तथा विस्तार हु 
अपेक्षित सह्यायता नहीं दे फाया है । 


भारत को निगम द्वारा सह्टायता 


भारत अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निग्रम का प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है। भारत ने इस नियम से 
कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं किया है। भारत थे निजी उद्योगों का उिकास भी अधिकाशतया सर- 
कारी प्रोत्सादन द्वारा ही सम्भव हो पाया है / 30 जून, !977 तक भारत में निगम द्वारा 22 
औद्योगिक कम्पनियों को 58 4 मिलियन डालर के ऋण देने का निमय जिया था। 978 में 
बम्बई स्थित गृह निर्माण विकास वित्त नियम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निगम ने ऋण तथा विनियोग 
को स्वीएूति प्रदान की । इस्त प्रकार अब तक भारत में 23 उपक्रमो गे फुल 63 6 मिसियन शातर 
की पूँणी का विनियोग जिया गया है जो कि नियम द्वारा किये गये बायदो (८काणांधमशा॥) वा 
केवल मार 30% है। 984 से निगम ने भारत में निजी क्षेत्र के 7 अन्य उपक्मो थे 200 मिलि- 
पने डालर की सहायता स्वीहृत की थी। 982-83 मे मध्यप्रदेश थे एक सौमेण्ट कारसाने वे लिए 
4*3 प्िलियन डालर का ऋण स्वीकृत क्रिया था। निगम की सहायता से दुछ ऐसी क्षेत्रीय कम्प- 
निया स्थायित्ठ की जा रही हैं जो मध्यम तथा छोटे आकार के ध्राहसियों वो पड्दे (!९४४८) पर साज 
सामान देने की व्यवस्था करेंगी । आगामी वर्षों मे और अधिक सहायता भ्राप्त करने की सम्भावना 


व्यक्त की गयी है। 
एशिपाई विकास बंक 
(698&भघ 05५8,07% छा 8५% श्राए] 

जैमा कि ऊपर बताया गया है, विश्व बैक नें क्षेत्रीय विवास बंको की स्थापना हैतु प्रयास 
किया है और इसीलिए पिछते दम वर्षों में लेटिन अमरीवा, अफीशा थे एशिया ने वितासशील देशो 
के लिए क्षेत्रीय (८8073!) बेड की स्थापता दी गयी है। वस्तुव एशियाई विकास मैक की 
स्थापनों का शुझाव 973 से ही एशिया एवं सुदृस्यूर्व के भाषिक आयोग (८0%) ने दिया पा 
परन्तु इसता प्रार्व दिपतस्वर )965 में ही मनीला (फिलीपीन्स ) भे एशिया के प्रमुख बैरो की 
एक बेठक से प्रस्तुत शिया गया तथा एशियाई विकास बैंक की विधियत्‌ स्थापना ॥966 के अल 
तक हो सकी । हे 
एशियाई विकास थघेक के उद्देश्य एवं कर 

एशियाई विक्रास बैक का रद्देश्य एशिया महाद्वीप के देशों के आर्थिक विकास एवं परस्पर 
शहयोंग को प्रोत्साहित करना तथा सामूहिक व ब्पवितमत रूप से इस महाद्वीप के विशगशीस देशों 
के आधिक विकास मो प्रक्रिया वो गति प्रदान करना है। इस उद्देश्य बी पूर्ति हेतु एशियाई विश्ास 
बैक के निम्न कार्य निर्धारित डिये ये हैं : 

(3) विकास कार्यों के लिए सा्जनिक एवं निजी पूँजी के विनियोग भो प्रोत्साइन देना 

(2) उन परियोजनाओं वी कार्मास्विति में अपने साधनों हो प्रयुक्त बरता जो हिसी देश ने 
बड़े शैत्र के आधिर वियास हेतु महत्वपूर्ण हैं ॥ 

(3) सदस्य देशों का विकास कार्यक्रमों एवं नीतियों बे समायोजन (एण्णपास्ाांणा) से 
सहायता प्रदात करना जिससे उसने आशिएः विकास में ही सहायता न मिले अपितु अल््भेत्रीय 
(्राशन8॥072[] व्यापार में भी वृद्धि द्वो 

(4) विशास सम्बन्धी परियोजनाओं, उसके शार्याग्दयत एवं अबन्ध ने दिपय में हरनीरी 
सट्टायठा अदात करना । 
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(5) विश्व बेक एशिया एवं सुद्दृर-पृव॑ आधिक आयोग संयुक्त राष्ट्र सध को अन्य इका- 
यो के अन्य सार्वजनिक एवं निजी इकाइयों के साथ सहयोग वरत हुए विकास वार्यों वे लिए 
अधिताधिव घत जुटाना । श्र 


(6) ऐसे सभी बार्य करना जो उपयुक्त उद्देश्या की पूर्ति में सहायव' हो सर्वे । 

इस प्रवार एशियाई विकास बैंक उन सभी वायंत्रमो एवं परियोजनाआ के लिए वित्तीय एव 
तकनीवी सहायता देने हेतु तत्पर हैं जो आधिक विकास की गति वो बढाने में सहायक हो सकत हैं। 
एशियाई विकास बंक को पूंजी, रादस्पता एवं प्रबन्ध 


एशियाई विवास बैक वी सदस्यता एशिया के सभी दंशों के लिए खुली है परन्तु आधिवा 
साधन जुटाने वी दृष्टि से महाद्वीप के बाहर ब' अनेक विकसित दशो को भी इसवा सदस्य बनाया 
गया है। य देश है अमरीबा ब्रिदेन आस्ट्रियां, वेल्जियंम फ्रान्स, कनाडा, ढेतमाक, नोदरलेण्ड्स, 
नॉवें, स्वीडन स्विट्जरलेण्ड फ्िनिलेण्ड इटली एवं पश्चिमी जमंती । इन 4 बाहरी दशा के अति- 
रिक्त 27 क्षेत्रीय दश इनवे' सदस्य हैं । 

एशियाई विकास बैक की अधिडृत पूँणी वतमान डालर मुल्यो सम 940 7 करोड डारर है 
जो 3। जनवरी 966 के तौल एवं शुद्धता वार 70,000 ज्लेयरा मं विभाजित है। 2974 से 
बैंक वी प्रदत्त पूंजी 874 | करोड डालर है। नीचे तासिका 7 4 म विभिन्न देशो का पूंजी-अश 
दान एवं उनकी मतदान-शक््ति का प्रतिशत प्रयुक्त क्या गया है : 


तालिका 774 


प्रमुख देशों को एशियाई विकास बेए में अभिदत्त पूंजो एव मतवान शक्ित 
(राशि करोड डालर मे) 





म पूजी का मतदान शवित फा 
पेश कुल पूंजी प्रतिधत प्रतिशत 
(भ) क्षेत्रीय देश 
जापान 603 ]8 8 35 56 
भारत 28 0 क्र 88 7 49 
आस्ट्रेलिया 256 80 689 
इण्डोनेशिया 24 75 65] 
कोरिया गणतन्त 2235 70 6 06 
मलेशिया 720 38 350 
पाकिस्तान 96 30 290 
फ़िलीपीन्स ]0 5 33 उ 42 
चाइलेण्ड 60 ]9 200 
सभी [7 क्षेत्रीय देशो का योग 237 5 723 व0 
(व) बाहरी देश 
संयुक्त राज्य अमरीका 362 ]3 953 
ब्रिटेल 90 28 275 
जमंनी ]0 2 32 3 05 
कनाडा 75 23 237 
फ्रान्स मई 23 237 
इटली 60 ]9 200 
सभी 4 (4वाहरी देशो वायोय 886 ____ 277 यू देशों वा योग 88 6 277 28 99 
“7 क्त य उु00 00 
_ कुलबोग अब) जल कट 7“: ::77:7प7प7 योग (अर्न न) 3289 7 00 0 
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है तालिका (7 4 के मतिरिक्त बैंक ने 3। दिसस्थर, 975 तक 62 करोड़ डालर की 
फरेन्दी का औद्योगिक एवं विकमित देशों से भी श्ूण लिया जिससे बकाया राशि उसे सझय 53 
पी ॥ इससे आटे लियाई शिलिंग तकजमवर्ग फ्र क, वेल्जियन फ्रैंक, झच माक, जापानी 
येन, रिविस फ्रैक, इटेलियन सौर, सऊदी अरब के रियाल तथा नींदरलेष्दस के ग्रिद्डर सम्मिलित 
थे। एशियाई वैक द्वारा 3] दिसम्बर, 975 तक दिये गये ऋणो में अमरीकों डालर वा 36| 
प्रतिशत तथा जापानी येन का अनुपात 34 श्रतिशत था। सल्ेप भें, एशियाई धंक अपने वाहरी 
पूंजी साधनों के लिए प्रघानत इन दो देशों पर निर्भर करता है । 
तवम्बर 976 में एशियाई विकास वैफ़ वी अधिदृत पूँजी को 3,777 मिसियन डासर से 
बढ़ाकर 8,7] मिलियन डालर करने का निर्णय किया गया । इसी प्रकार बैक की पूँजी भे 35%, 
बुद्धि हो सरेगी । यह भी तय किया यया था कि नयी पूँजी का 0% प्रदत्त (236 ॥5) होगा 
जिसका भुगतान 4 ममान किश्तों मे किया जायया । प्रत्येक किश्त का 40% प्रिवर्त तशील मुदाओं 
तथा 60% देश की मुद्राओं में देय होगा । प्रथम विश्त का भुगतान 978 भें करने का निश्चय 
फिया गया । पूँजी से बुद्धि का यह निर्णय 977 में लागू किया ग्रयां। अशदान की राशि के 
अतिरिवत बैक को यह अधिवार दिय्रा गया कि बह पूँजी बाजार से ऋण लेकर सपा अपनी स्वय 
की प्रतिधूृतियाँ बेचकर भी पूंजी प्राप्त कर सकता है । परन्तु इसके लिए सम्दन्धित सदकारों भी 
अनुमति ले तेना आवश्यक होगा। अप्रेत 985 में वैक की पूँज्ी में 05 प्रतिशत की बुद्धि वी 
भेयी । इसके परिणामस्वरूप बैक की पूँजी 7 9 बिलियन डालर से बढ़कर 6 3 विलियन दालर 
हो गयी । 
पुन' बैक केः विशेष कोषों ($96७७? [0005) में विकसित देशो से अनुदान भी प्राप्त झिये 
णा सकते हैं । 
एशियाई यिकास मेक के विशेष कोच (57०20 #0॥03) 
एशियाई थजिकास बैक दो विशेष कोपों के माध्यम से सदस्य देशों को रियायती दर पर 
ऋण देने की व्यवस्या करता है । बहु-उद्देश्यीय विशेष कोच (फैप्रिप-? 905९ 5एन्‍णंया #पर6) 
जो 968 में स्थापित किया गया; तथा एशियाई विकास कोध जिसवी स्थापना ।974 में की गयी 
थी। इन दोनों कोपो मे केवल भौद्योगिक एवं विकमित देशों में घतराशि जमा वी है । 
बहु-उद्देश्यीय विशेष कोप में 3 दिसम्बर, 975 को 407 करोइ डातर वी जमाराशि 
थी । इनमें आस्ट्रेलिया सथा कनाडा का अशदान त्रमशः 0 करोड़ डालर तथा 26 करोड़ 
डालर था जबकि शेप राशि निवल आय एवं अन्य जमा राशियाँथी । एशियाई विशास कोप में 
3] दिसम्यर, 975 को 65 बारोड डालर जमा थे जिसमे से जापान ने 3:4 गरोह ढातर, 
, अमरीका ने 0 करोड़ डालर, ब्रिटेन ने 355 करोड डालर, जमंनी ने 5:65 करोड़ दातर, 
आस्ट्रेलिया ने 2 28 करोड डालर तया कनाडा ने लगभग एक करोड डालर ज॑मा विया है। दोतो 
कोपा की 69' करोड दालर की राशि में सें 3] द्विसम्बर, 975 तक 65 करोड़ डालर एशिया 
के पिछडे हुए देशों के लिए ऋण-स्वरूप स्वीहृत किये जा चुके थे । 976 से 980 तक पाँच 
वर्षों में इस संस्था की योजना विश्य के पूँजी बाजारों से 3 विलियत डांसर ऋण प्राप्त ड़ रत 
की थी । 
जुँसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इत विशेष कोधों से रियायती शर्तों पद एशिया के 
विफासशील देशों को सद्दायता दी जानी है। ये ऋण 40 वर्ष बेः लिए दिये णाते हैं दया इन प६ 
एशियाई विकास बैंक के गइस्‍्य देशों से बेवल । प्रतिशत स्याज मेवा शुल्क (४०० ८£अ८) 
के रूप से ययूत विया जाता है । है 
975 में एशियाई विद्धास बेंद' ने [6 6 करोड़ डालर (इुषि हेतु 64 5१४)वें ऋण छा 
कोपों से देना तय॑ जियो | इन्हें मिलाकर 969-75 की अवधि सें इन कोपों से 6588 बरो्ड 
डालर के रियायंतों ऋण दिये जा घुफे हैं । इसमे से 4626 श्तिगत दृपिय हृषि उ्योी मै ि 
30 4 प्रतिशत सार्वजनिक सेवाओं कै लिए, 5 86 प्रतिशत तथा परिवहत तथा शंघार के विए 
उद्योगों के तिएं 6 ब्रतिशत तथा शेष शिक्षा ने लिए स्वीदृत जिये झेपे । कलम 
छिशेप कोषों में से )969-976 के बीच 0] परियोजनाओं ने निए सहायदा दो सगी। 
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चगला देश को ] परियोजनाओं के लिए कुल राशि का 9 प्रतिशत, इण्डोनेशिया को 2! परि- 
योजनाओ के लिए कुल राशि का 7 2 प्रतिशत, पाकिस्तान को 8 परियोजनाओं के लिए 45 2 
अतिशत तथा श्रीलका व नेपाल को त्रमश. 8-6 प्रतिशत एवं 8-4 प्रतिशत राशि दी गयी । 

एशियाई विकास वेक ने एक त़कनोकी सहायता विशेष कोय (7857) की भी स्थापना 
व है। इसमे विकसित देशो बे अतिरिक्त एशियाई विकास बैक के कुछ सदस्य देशो ने भी योगदान 
दिया है। 3 दिसम्बर, !975 तक इस कोप मे लगभग 29 करोड डालर की राशि जमा की 
गयी थी जिसमे से | 7 करोड डालर जापान ने तथा 2:5 लाख डालर अमरीका ने दिये हैं । 
इस राशि को अधिकाशतः सम्बद्ध देशो के विशेषज्ञों एवं सलाहकारों के वेतन वे भत्ते चुकामे हेतु 
अगुक्त किया जाता है । 3। दिसम्बर, 975 तक कुल प्राप्त राशि मे से 98 9 लाख डालर व्यय 
किये जा चुके थे । 

976 से 978 तक के लिए द्वितीय पुनर्भरण (२०छोथ्याक्राणा८टव) के अन्तर्गेत' पूँजी 
प्राप्त की गयी। इस प्रकार, 977 के अन्त तक । 2 विलियन डालर पूंजी प्राप्त की गयी जिसमे 
से ,967 मिल्प्यिन डालर के ऋण स्वीकृत किये गये । 979 से 98] तक के लिए तृतीय 
पुनर्भरण के अन्तर्गत पूंजी प्राप्त करने के प्रयास क्ये गये। इस अकार एशियाई विवास वेक विभिन्न 
विशेष कोपों के द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विकास मे सहायता प्रदान करता हैं। अग्रेल 985 में 
बैक की पूँजी बढ़कर 6"3 विलियन डालर हो ययी थी । 


एशियाई विष्तास बेक की गतिविधियाँ 

एशियाई विकास बैक एशिया के विकासशील देशों को 'निम्न क्षेत्रों से सम्बद्ध परियोजनाओं 
के लिए ऋण प्रदान करता है 

] कृषि--(४) सिंचाई, (7) बाढ-नियन्त्रण, (४) एकीहृत ग्रामीण विकास, (४) भुमि- 
सुधार व वन्दोबम्त, (५) कृषि-साख, (थ) बीज-उत्पादन, (शो) मत्स्य उद्योग, (शिं) पशु-सम्पदा, 
(7) वन-सम्पदा के विकास, (») उर्वरकों के उत्पादन एवं दितरण, तथा (पं) कृषि वस्तुओं का 
परिनिर्माण (००७०६) । 

2 उद्योग--()) वस्त्र उत्पादन, (7) इन्जीनियरिंग उद्योग, (7) रसायनों का उत्पादन, 
(९) विका्त-वित्त सस्यान ) 

3. सार्वजनिक सेवाएँ-- (3) विद्युत-शक्ति, () भाइतिक गैस, (7) परनालो वा निर्माण, 
तथा (५) नग्ररों का विकास । 

4. परिवहन का विकास--[) राजमार्ग, (/) फीडर सडको का विकास, (7) दन्दरगाहो 
का विकास, (0४) हवाई अड्डो का निर्माण तथा विकात्त, (४) रेलपरिवहन, तपा (श) दुरसचार 
(#श९-००हाजप्रशांट्प्तंजा) । कि 

5 शिक्षा।, 

इनके अतिरिक्त एशियाई विकास वैक सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान 
करता है । 
एशियाई बंक द्वारा दी ययो आयिक सहायता 

7968 से लेकर 3! सितम्बर, 978 तक एशियाई विकाप्त वंक ने 23 देशो की 395 
परियोजनाओं के लिए 540 4 करोड डालर के ऋण स्वोहृत किये। इन ऋणों को सस्या 384 
थी। इतमे से 60 ऋण (54-7 करोड डालर) विशेष कोपों से उदार ऋण वे रुप में 40 वर्ष को 
अवधि के थे। बैंक ने 982 के अन्त तक कुल ] बिलियन डालर से बधिक के ऋण स्वीकृत 
किये हैं स्पा 

एशियाई विवात्त बेंक ने उन झ्ेत्रो तथा परियोजनाओ को अधिक प्राथमिकता दी जो सर्व| 
महत्वपूर्ण हैं तथा जिनके व्यापक क्षेत्र या जबता को लाभ आप्त होने को आशा थी । हि 

बुल स्वोहत ऋणों मे से 968-978 के बीच कोरिया तथा 52000: अमश 7 
व 3-5 प्रतिशत राशि प्रदान को गयी, जबकि पाडिस्तान, इण्डोनेशियों तथा ण्ड के अनुपात 
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भ्रमशः 3 प्रतिशत, 0 4 प्रतिशत तथा 0'4 थे। नवोदित देश बगना देश को कुल ऋणौ का 
53 प्रतिशत भाग भ्राप्त हुआ । 

क्षेत्रों की दृष्टि में [968-978 की अवधि में कुल के स्वीडृत कगो में से 32 5 प्रतिशत 
राशि सार्वेजनिक सेवाओं के लिए, 25 2 श्रतिशत राशि कृषि एवं कृपि-उद्योगों के सिए, 65 
प्रतिशत शशि उद्योगो के लिए तथा 7*4 प्रतिशत राशि परिवहत एवं संचार से विकास हेतु प्रश्न 
की गयी । शेष *4%, राशि शिक्षा सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए दी गयी । 

वित्त निगम की स्थापना से लेकर 975 के अन्त तक वित्त निगम द्वारा जितने ऋण दिये 
गये उनमे गे एक चौयाई थे अधिक केवल 2975 क्के वर्ष मे दिये गये । इस वर्ष हुल 66 करोड़ 
डालर के ऋण स्वीकृत किये गये थे, जिनमे से 494 करोड़ डालर सामाम्य पूजीगत साधनों से 
तथा शेष विशेष कोधों से दिये गये। सामान्य पूँजीयत साधनो से स्वीकृत ऋणो मे 0 । करोड़ डालर 
कोरिया के लिए, 783 करोड़ डालर के ऋण इण्डोनेशिया के लिए, 7 8 करोड़ डालर के ऋण 
चाईलेण्ड के लिए. 6 3 करोड डालर के ऋण पाकिस्तान के लिए तथा 4 76 करोड़ ढालर के ऋण 
मलेशिया के लिए स्वीकृत किये गये । 

विशेष कोपो से जो 6 63 करोड़ डालर के ऋण 975 में स्वी7त किये मये उनमे हे 

सर्वाधिक (5:6 करोड़ डाचर) वगदा देश हो दिये गये जवाकि पाकिस्तान, वर्मा तथा श्रीलंका वे 
लिए क्रमश 3 4 करोड; 3 4 करोड तथां 30 फरोड डांसर के ऋण स्वीशत किये गये | यहू 
उल्लेखनीय है कि 975 में 974 की तुलना में बुल स्वीहृत ऋणों को राशि 20 6 प्रतिशत 
अधिक थी। यह भी उल्देखनीय है कि 974 में ऋणों वी औसत राशि ! 59 करोड़ डालर थी, 
जो कि 976 भें बढ़कर 2 0] करोड डासर हो गयी । 

यह उल्लेखनीय है कि 975 में पूर्व के दर्यों की सुलता में कृषि एवं शृषि-उद्योगों के लिए 
अपेक्षाइत अधिक ऋण स्पीहत किये गये । इस दर्ष 37'23 प्रतिशत ऋण इस कस की परियोज- 
नाओ के लिए दिये गये जबकि सावंजनिक सेवाओ एवं उद्योगों के लिए स्वीहृत "छरुणों का अनुपात 
श्रमश 28 76 प्रतिशत तथा 9 46 प्रतिशत था । कृषि की पर्रियोजनाओं से भी मिचाई सथा 
ग्रामीय विकास उर्वरक उत्पादन का अपेक्षाइल अधिक महत्व रहा है। 

एशियाई विकास वक द्वारा 7968 से 977 के अन्त तक कुल 4246 मिलियते शापर के 
ऋण स्वीवृत किये गये हैं। वास्तविक भुगतान (050052ए८७) 5]5 मिलियव डालर के किये 
गये हैं जिसमे 205 मिलियन डालर के रियायती शर्तों पर सुलभ ऋण प्राप्त कर सकते है। इन 
ऋषणो पर केवल % वाधिक की दर से रोवा-शुल्क आप्व किया जाता है। अस्प ऋणगो पर स्याज 
दर | जनवरी, 978 ते 8 30% से कम करत 7 65% कर दिया गया है । 

982 के वर्ष में दैंक द्वारा 3 देशों में 56 परियोजनाओं के विए 73॥ मिलियत 
डालर केः ऋण दिये गये ॥ यह राशि पिछले वर्ष की तुलना से थोडा अधिक होते हुए भी लथ्यों ऐे 
कम थी। यह रह मान था कि 2982 में ऋणी को राशि 2 विलियन ढालर तथा 986 में 4 
विसियन डालर हो जायेगी। 982 मे बैक द्वारा स्वीहृुत ऋणों में मे 30" ऊर्जा विकाय दे 
लिए दिये गये । कृषि ज़था कृषि उद्योगों वे निए ऋषों वी राशि 982 में बुत ऋषणो जा 36% 
थी जबकि पिछले वर्ष में यह केवल ]8% पी । 

भारत को इग धंस्था से कोई सहायता प्राप्त नही हुई है क्योकि भारत गह घादता है गि 
इसके धेत में छोटे अताशिमित देशों को अधिक साधन प्राप्त होने चाहिए। मई |984 से द्रपम 
बार धारत से एशियाई बेड से 2 बिलियन डालर का विकास ऋण भ्राप्त करने का धस्ताव रछा 
या । इगे 2983 से 989 की अवधि में ध्राप्त करने की बगग थी विस्नु अभी तक इसरी हरीहलि 
नहीं की ज्ञा सको है। इसता मुख्य शारण बैंक में साधनों की कमी बताया गया है। 986 मे 
आरत में एशियाई विकास के साधारण पूँजीगत साथरों से ऋण सेना ध्ारम्भ बट पा है॥ 986 
में इस ऋण को मात्रा 250 मिनियन डालर थी जो 987_ में बदबर 378 मितिपत डालर हो 
शयी । दिसमस्वर 988 लड़ यह राशि और बठकर 493 मिलियन झापर हों घपी ा 


एशियाई विशास डक द्वारा तश्तोशी सहापता हि 
स्थापता से लेकर !985 के अन्त शक एशियाई विकास बैंक ने 85 परियोगताओं वे 
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लिए 3 6 करोड डालर को तंव'नीकी सहायता भी स्वीक्वत की ) इनसे आस्ट्रेलिया व न्यूजीलेण्ड को 
दी गयी 30 लाख डालर वी तकनीकी सहायता भो सम्मिलित है | सवसे अधिक तकनीकी सहायता 
2 0 करोड़ डालर द्षि एवं कृषि उद्योगों के लिए दी गयी, जबकि सार्वजमिक सेवाओ तथा परि- 
वहन व सचार वे लिए फ्रमण 80 लाख डालर एवं 60 लाख डालर की तकनीकी सहायता दी 
गयी । 
एशियाई विकास बेक द्वारा कारणों के उपयोग का सूल्याकन 

ऋण स्वीशृत होने तथा उनने' वितरण के पश्चात एशियाई विकास बैक के विशेषज्ञ इस बात 
की समीक्षा करते हैं वि ऋणो का क्सि रूप मे उपयोग किया गया तथा यह उपयोग निर्धारित 
शर्तों बे' अनुरूप था अथवा नहीं । यह भी देखा जाता है कि ऋण द्वारा जिस परियोजना पर कार्य 
हुआ उसके लाभ क्तिने व किन क्नि व्यक्तियों को मि्ेंगे । 
एशियाई विकास चैक वी प्रण नीति तथा इसकी आलोचनात्मक समोक्षा 

यद्यपि एशियाई विकास बैक एशिया ये! विकासशील देशो को सहायता दने वे उद्देश्य से 
स्थापित क्या गया है, तथापि इनके द्वारा सदस्य देशों को सहायता देते समय निम्न बातों पर 
विचार विया जाता है 

(!) इस महाद्वीप या क्षेत्र के विवासशीत देशों से भी काफी पिछड़े देशों को भपेक्षाहत 
अधिक ऋण दिये जायें । 

(2) किसी निजी या सार्वजनिक इबाई की परियोजना मे लिए तभी सहायता देने हेतु 
विधार जिया जाता है जबति सम्बद्ध देश की सरवार की इस सम्बन्ध में सहमति हो । 

(3) ऋणो की स्वीइृत्ति एशियाई विकास बैक के अध्यक्ष की रिपोर्ट प्राप्त होते के पश्चात 
ही दी जाती है | 

(4) किसी ऋण को स्वीकृति से पूर्व इस बात की भी जाँच की जाती है कि आवेदनकर्ता 
समझौते म वर्णित शर्तों गा पालन बर सकेगा अथवा नही । हु 

(5) ऋण वी स्वीकृति पर विचार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 
आवेदनवर्ता अन्य स्रोतो से धत राशि जुटा सकता है । धर 

(6) ऋणों के अन्तगेंत म्वीड़ृत राशि का उपयोग वेवल सदस्य देशो में ही वस्तुओं व 
रोयाओं की खरीद हेतु किया जा सकता है परन्तु दो तिहाई वहुमत से सचालक मण्डल किसी अन्य 
देश भे (जों कि सदस्य मही है) भी वल्तुओ वी खरीद की अनुमति दे सकता है । 

(7) एशियाई विकास वैव का वार्य-यचालन ठोस बैंकिंग पिद्धान्तो पर आधारित होगा । 
एशियाई विकास बेक की आलोचना 

उपयुक्त विवरण से यह स्पप्ट हो जाता है कि ब्िश्व बैक एवं अन्तर॒प्ट्रीय विकास स्ध की 
तुलना में एशियाई विकास वैव' स्थापना के लगभग एक दशक के पश्चात भी एशिया बे” पिछड़े हुए 
देशो वे' आथिक विकास मे अधिक सहायक नहीं हो सका है। बहुधा एशियाई ब्रिकास बैक की 
आलोचना हेतु निम्न तक श्रस्तुत क्ये जाते हैं 

(!] एशियाई बेक पर असरोको प्रभाव--एशियाई बैक थी वाय॑ं प्रणावी एवं नीति- 
निर्धारण मे अमरीकी प्रभाव स्पप्टतः दिखायी देता है । 97॥ तब जिन 9 देशो ने बैंक से सहायता 
प्राप्त की थी उनको अमरीका का सक्रिय राजनीतितव समर्थन प्राप्त है । पूंजी मे सर्वाधिक अशेदात 
जापान का है परन्तु जापान व अमरीका के मध्य जो सम्बन्ध है उनते कारण असटठीका के बैक पर 
प्रभाव म वृद्धि ही हुई है। यही वारण है कि रूस ने वैंक की सदस्यता ग्रहण नहीं की । 

(2) बैक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों एवं ऋणो वी वापसी से सम्बद्ध शर्तें काफी कठोर हैं 
तथा ब्याज की दर भी काफी है जिसे एशिया के अधिकाश देश वहन करने की स्थिति में मही हैं । 

मरे शब्दों मे, आसान शर्तों एवं रियायती ब्याज-दर पर ऋण उपलब्ध न होने वे वारण एशियाई 

बैंक अभी तक लोकप्रियता अजित नही कर पाया है । 

(3) एशियाई वैव अधिवाशतया बेंधे हुए ऋण (ँ९व [037] देता है तथा विशिष्ट सा 
योजनाओ हेतु ही इनकी राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बैंक बी यह शर्ते 
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ऋण की राशि का उपयोग छेवल सदस्य देशो में ही वस्तुओं व रोवाओं की परीद हेत किया 
सकता है जोकि इसके कार्यक्षेत्र को सीमित कर तह ॥ री 5 वाल ही परीर हैं यो 

(4) एशियाई बैक ने अब तक एशिया के देशो मे निजौ क्षेत्र के उपप्रमो वो अपनी कण 
सम्बध्धी नीति में प्राथमिकता दी है। यह सम्भवत अमरीकी प्रभाव का एक परिणाम है । परन्तु 
अधिवाश विकासशोत देशो मे विकास हेतु बनायी जा रही परियोजनाएँ साइंजनिक क्षेत्र में हैं । 
इन परियोजदाओं की कार्यान्विति हेतु एशियाई विकास बैक ने पर्याप्त रुचि नहीं दिधायी है । 

(5) एशियाई विकास बंक द्वारा स्वीकृत ऋणो में वस्तुत. वितरित राशि बा अनुपात 
फाफी कस है। 

आवश्यकता इसी बात की है कि आधिक विहास हेंतु वित्तीम साधतो की उपलब्धि राज- 
मीतिक आधार पर न होकर मोग्यवा (00४) के आधार पर कराबी जाय । एशियाई बैक इस 

महाद्वीप से स्थित देशों के बीच प१रस्वर सहयोग एवं रामन्यय स्थापित करके ही अपने उद्देश्यों में 
राफलता प्राप्त कर सकता है तथा रादस्य देशों के आर्थिक विकास में सहायक हो सरता है। 

]985 दे: वर्ष मे एशियाई विकारा मैक द्वारा क्च 90 8 करोड़ शागर के ऋण सदस्य 
देशों के लिए प्रदान किये गये । इस राशि मे विभिन्‍न क्षेत्र के लिए प्रदत्त ऋणो का अनुपात (प्रतिगत) 
इस प्रकार था !! 

कृषि एवं प्रामीण विशाम 29 3; सामाजिक शेजाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, ऐनिटेशन 
आदि) 28 5; परिवहन एवं सवार सेवाएँ 6 3; ऊर्जा परियोजताएँ !2'8, तथा अन्य )3 ] 4 

गत वर्य की राशि का आवंटन बुल मिलाकर 46 परियोजताओं के लिए रिया गया था। 
इन राभी को मिलाकर 985 तक एशियाई विकास थेक मे सदस्य देशों के विकास हेतु गुल 7749 
करोड़ हासर के कण प्रदान किये । 

प्रश्न एवं उनके संकेत 

॥ भस्‍्तर्राष्ट्रोप पृनतिर्माण एवं विकास घेक थे शरण-मीति शो आतोघतातमरु समोक्षा बीजिए 
हपा विकाप्तशोत्त बेशों के आधिक विकास में इसके योगदान का विवरण शोजिए | 
एसारवज लाशायंगर वीर शाह 0॥९५ ० ाटाआणाए। 4॥| ता रि०९०"३० 
७०७४० शभी6 2९5००७श५9५ 806 ६४७४।७७४८ ॥5 ॥005 ॥॥ ६06 [॥0॥00॥0॥ ७4) ६ 
€एणाता।ए 6>(ंगर॒णला। 5 6९ए९०फांवह्‌ ९००शाधलड, 

2. विश्य पेक के कार्यों एवं सेवाओं का आसोचनात्सक विवरण दौशिए । 
छाए & लाएं #0ए०च्रा६ 0 06 ऋ0ए0, 376 $८५४003 086 छात्र ४३॥$, 

3. अरुपक्य्रित रंगों के आपिक विकाए में अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माश एवं विफास बेश शो सपा 
भूमिक्ता रहो है पिस्तार से धमशाइए। 
एचशगागार 6 706 ज्ञॉंउ) ८९ 8) ॥7 880 7 99508 0९ (८ज्व0० कराए 6०८० 
गाहता 0 0४70:7क्‍0१९00905 ९007॥65 

4. #यां अस्तर्शाष्ट्रीय सुद्ग-क्ोष तथा अर छीय पूरा निर्माण एवं दिशास डेंक थे दोनों पर 
संरयाएं हैं ? यह बताइए सि दोनों सत्पाए उद्देश्य में विसा सीमा! तप सफत रही हैं ? 


व्‌ृ॥6 % 7 छा4 [080 ब7९ €णायज्ञीट्शलावाज वनच्नाएक्ठया। छगाजे ड9४ 07 7 
करड ॥4१ 6 एशला ग्र06 0 #0॥९5० हशर एीुं९९६०३ 7 स्वएटी पौ८७ #्वल क्तट्ूव0१ ? 


5. अन्तर्राष्ट्रीय पुतर्तिर्माण एई दिंदास बेक के उहुंश्यों एवं संगठन का विवरण दोशिए। यह भो 
शताइए कि इरा बघेक से भारत को दया साम हुमा है ? 
[050055 ॥॥0 0ा६शयारउधणा 70 00]८८४४६5 ण॑ धा० 880. 0 रूफेजा 470॥ ैझझ 
॥ह 59, 72६7 बल 70 शच्0 [09:5 ?ै 

6. अन्तर्राष्ट्रीय धुरननिर्भाच एवं विक्ात बह को ढार्य-प्रचासों पर झासोघतातपक् दिप्पणी 
लिएिएं। इत संत्या मे भन्तर्राप्ट्रीप वित्तीय ध्यवस्पा में विद्वपात ढमों शो बहा तश पूर् 


ढिया है ? 


]. 429 68 (27/6## अल, की लंतएज) 986, 
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जत्राल 8 एाए्व 70९ 00 ॥8 ७०:02 रण तह ॥8₹80., पस0्ण लि ४7 गीच्त 
0 89577 धार इज़ोशट ता वंाध्फजाणाओं गिद्याए्ट ? 

7. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं अन्तर्राव्ट्रीय विकास संघ के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं कार्य-प्रणालों 
की ऑलोचनात्मक व्याए्पा कौजिए । 
("0९११ व्कक्षा06 ॥॥0 ्वा05, 0/[०८४८३ 8०० जणापराह ०९ िव्यागीणरं 
ए08705 (090शश0) 896 [9कज9ीगाठ)] 0९ए20:१7०॥ 880९०, 

8. निम्न पर टिप्पणों लिखिए : 
( ) अन्तरध्द्वीय पुननिर्माण एवं विकास बंक 
(४) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, तथा 
(7) अन्तर्राष्ट्रीय विस निगम । 
जार शात्रा 7ण९5 00 पट णिीए्ए्ताहड २ 
() 880, (०) 0#8, 800 (॥ ॥82 

9 एशियन विकास बेक के कार्यों का विवेचन को जिए। इस क्षेत्र के देशों के विकास को प्रोत्सा- 
हन देने मे इसके योगदान को समोक्षा पोजिए । 
[98055 4॥6 000005$ ७६ ॥6 4592॥॥ >४४६090च॥ 83॥॥. एिक्षाएग6 ॥5 ई0|6 
गम छाणाणाएह़ ॥8 0९६९७फामचा)। ण ९०००७॥४6५ उ9 475 3६807, 
[प्ंकेत--सर्वप्रथम एशियाई विकास वैंक केः उद्देश्य, कार्य तथा प्रगति बा उल्लेख बीजिए 
तथा उसके वाद वैक द्वारा दो गयी सहायता का वर्णन कीजिए । एशियाई बैक के मूल्याक्न 
को सक्षेप में बवाइए ।] हा 


॥8 


प्रशुल्क-दरों एवं व्यापार पर सामान्य समझोता 
+ (/ण्र47 40एघाफाएशा 08 पायाय5 48) पाप+ 77] 





दे द्वितीय महागुद्-राल में ही रंग्रुपत राज्य अमरीगा गे पुद्ोपरान्‍्त अपनायी जाते वाली 
भाधिक भोति पर गिघारनविमण प्रारम्भ हो गया घा। ऐसा अगुभप किया जाने राधा था हि युद्ध 
मेः पश्णात अस्तर्राष्ट्रीय ध्यापार से सम्बन्धित सीतियो के निर्धारण एड इसके क्रार्यन्यियय के व्िए 
विभिन्न देशों को संगढित होना भाहिए। इग विषय पर प्र टनपु्ठा भधिरेशव मे भी हा 944) पर्षा 
हुई थी । धैशा कि अध्याय )4 ये 5 मे बताया गया था, बिश्ए ग्रैश हब अच्यर्राष्ट्रीय शुद्टासोव 
इपी अधियेशत मे सिये गये निर्णयों के फसस्परुप स्थापित किये शये थे। इसी श्मय बहू भी हये 
ढिया गया हि अन्तर्राष्ट्रीय स्यापार एुएं रोजगार को प्रोत्सहन देसे हेतु एक अराएप्ट्रीय व्यापार 
गगठन (॥ए॥0॥00 78७९ 0हएव॥स्जाशा न 0) की सपापता की जाये । परु गिभिर्त 
देश इस दिशा मे काफ़ी रामय राह कोई सिर्णय गही ते शो। अस्तत ॥947 थीं हवानों अधिवेशन 
गे ही एक सगभौता हुआ, जिंगको ''प्रशुल्तददरों एप ध्यापार एर शाभाग्य शमशोता (0077)" 
भी शा दी गयी है। प्रारश्श मे इस शमझौते को बैयत अस्थायी व्यवस्था माता गया यो, धरस्तु 
948 से यह एक र्पायी भरशराष्ट्रीय समशौते गे रूप मे शापंशीत है। प्रारम्भ गे इपके सशयों 
गी सरया 23 थी जो मढ़कर भव 83 हो गयी है। यहू उत्तोगमीय है कि मेयें देश वो संदश्य 
केवज उसी प्पिति मे बगाया जा सकता है जय दो-तिहाई पास सदस्प इसे शिएं अपनी शहगति 
स्यपत गर दें | झगारा राशयों ते यदू अपेक्षा की जाती है. कि से “शमगेते” मे दी गयी भाषार४ 
शंद्विता (0०७० ण ०णा000) बा परांधर करेंगे । इग 'तामभोरे”' के एन्‍हयों मे विश्त के अधुसत देश 
सम्मिणित है, पेदछ्यु सोनिया एग, शांत भीव एवं अधिएंश शाध्यगादी देशों से इगरी शद्भयता 
ररीकपर नही की है । 

"बशुल्कडरों एवं ध्यापार पर सामाम्प समगौता” ए ऐसी शधय है. शिगरे प्रति सभी 
रादाय देशों का दायिस्‍्व रहता है। गइस्प देशों केप्रति निधि शमयजागय पर मिलाद विधा र-विमर्ध 
करते है। यह एफ ऐसी रान्धि है जो निष्तांदित बार गहृत्पपूर्ण दिद्ास्तों पद आधारित है: 

() विधिस्त देशों फे थी भर शिता भ्रेई-भाव के अस्तर्राष्ट्रीय ध्यापार जिया जाय, 

(2) रिदेशी स्थापार को अभावित रखे है बैबस प्रशुस्प-दरों का आधप तिथा जाय, 

हे ] एफ देश पूशरे देश के लिए क्षतिश्रद मीति अपनाने से पूरे उश (दूपरे) देश से विधार- 
विमर्श करे, तथा 

(4) ऐसे गदष उठाये जायें मिनरे प्रशुम्कदूरों मे परस्पर विदार-विमाां डे माध्यम मे 
बसी गी जा से । 

हुए 'शागझोते "जो भार भाणे मे विभाजित विष एया है। प्रषम भाग मे शमझशौते से 
अनुबस्धित देशों के प्रमुख कतंध्यो वा वितरण है, दितीए भाग से स्वायपूर्ण श्पापार (शार 030०) 
टैपू आधरण जी सदिता है. युतीय भाग थे राइमय शो शर रादस्यायं के परीएयाय ही सबब 
गियमादली है, तपा अस्तिम भा विशाशशीश देशों बे विदेशी स्यायार वे उिश्वार से सग्बद्  ॥ 
हगे भाग मे थितायणीत देशों को दी शये यासी दिशेए टियायों हा टिरध प्रस्शुत हिया गएए 
है । परम यर स्पष्ट पर स्था गया है हि बइते मे विशगशीश देशों बे लिए ध्रम्कन्दरों में व मी 

करता आओयापक गही है। छोके अधिरिद इस देशों को या भो छूट दी गयी है हि से भूृए्ात« 
एरतुसम शप्वगगी बाएगों से क्षेपात बोटा दिगिषग रए शपते है। 
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प्रशुश्क-दरों एवं व्यापार के सामान्य समझोते के उद्देश्य 
[एछाएटाएएड 07 ठ&व7] 


समझौते का मुख्य प्रयोजन प्रशुल्क-दरो मे पर्याप्त कटौती एवं व्यापार के! विस्तार में बाने 
वाली बाप्ताओ को कमर करके परस्पर लाभ पहुँचाने वाले निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करना है: 

() सदस्य देशो मे जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, 

(2) पृर्ण रोजगार को दिख्या मे अर्थ-व्यवस्था को प्रवृत्त करना ठथा वास्तविक आय एवं 
प्रभावी माँग के परिमाण में वृद्धि करना, 

(3) विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उत्पादन में वृद्धि करना, 

(4) विश्व से उपलब्ध साधनों का इष्टतम उपयोग करता, तथा 

(5) दो देशो की अपेक्षा अनेक देशो के व्यापार को सवृद्धि हेतु वार्ताएँ आयोजित करना 
ताकि विभिन्न देशों के बीच व्यापार मे सरकारी हस्तक्षेप एवं वाघाओं को न्यूनतम किया जा सके। 

इन उद्देश्यों बी प्रड्नति अत्यन्त सामान्य है। वस्तुत: “समझौते” द्वारा इन उद्देश्यौ को पूर्ति 
हेतु प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्यवाही नहीं वी जातो । उदाहरणार्थ समझौते के किसी भी अनुच्छेद 
में उपयुक्त उद्देश्यों वी पूर्ति हेतु कोई प्रावधान नही है । ऐसी मास्यता व्यक्त को गयी कि विश्व 
के विभिन्न देशो के वीच व्यापार को वहुसुखी पद्धति पर आधारित करके इस प्रकार समायोजित 
किया जाय कि प्रशुत्क-दरों भे कटौती करते इन्हे स्यूतवम स्तर पर लाया जाय ताकि इन देशों के 
आधिक विकास की प्रक्रिया को वल मिलता रहे तथा आय एवं रोजयार के स्तर मे पर्याप्त सुधार 
हो । यह उल्लेखनीय है कि “ समझौते” के अन्तर्गत प्रशुल्क-दरो एवं अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार पर विद्य- 
मान प्रतिबन्धो को पूर्णत, समाप्त करने की अपेक्षा इन्हें काफी कम करने का प्रस्ताव रख गया है। 
यह लक्ष्य इसलिए रखा गया था कि द्वितीय महायुद्ध-काल मे एवं उसके बाद प्रशुल्क-दरो एवं 
व्यापार-प्रतित्न्धों में आशातीत वृद्धि कर दो गयी थी तथा उनमे कमी करना आवश्यक माना जा 
रहा था । “समझोते” का प्रारूप तैयार करने वालो की ऐसी मान्यता थी कि कुछ परिस्थितियों मे 
व्यापार पर प्रतिवन्ध आवश्यक है । परन्तु वे यह भी मानते ये कि प्रशुल्क-दरों मे कमी एवं विभे- 
दात्मक व्यापार-नीति वी समाप्ति दोनो पक्षो की ओर से होनी चाहिए तथा इसका लाभ नो सभी 
सम्बद्ध देशों को मिलना चाहिए ! परन्तु हाल में ' समझौते” मे सम्मिलित किये गये नये अध्याय 
के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विकसित देशों को यह अपेक्षा नहीं करती चाहिए कि 
उतके द्वारा दी गयौ रियायतों के ददले विकासशील देश भी व्यापार की शर्तों एवं प्रभुल्क-दरों मे 
छूट देंगे अथवा व्यापार प्रतिवन्धो को पूर्णत. समाप्त कर देंगे 

“'प्रणुल्क-दरो एवं व्यापार पर सामान्य समझौते” के उपरिबर्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 
निम्नलिखित तीन सिद्धान्त स्वीकार विये गये हैं : 

(अ) व्यापार का विस्तार एवं अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति तभी सम्भव है जबकि बन्व- 
रप्ट्रीय व्यापार में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं अपनाया जाय तथा प्रशुल्क-दरो एवं ब्यापार-प्रतिवन्धी 
के माध्यम मे इसे सीमित नहीं किया जाय, 

(ब) विदेशी व्यापार में आयात-कोटे का निर्धारण या मात्रात्मक प्रतिवन्ध अनुचित एवं 
निन्‍्दनीय है, तथा 

(प) विद्यमान प्रशुल्क-दरों में कमी करने हेतु  प्मझौते” मे अनुबन्धित देशों को परस्पर 
विधार-विमश एवं एक दूसरे के लाभ व कठिनाइयों को समझते हुए कोई नीति अपनादी चाहिए 

अब हम समझौते के प्रमुख सिद्धान्तो एवं उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना करेंगे। 

] भतिबरन्धों को समाप्ति या 'सबसे अधिक प्रिय देश' का सिद्धान्त (शांपिाआंणा रण 
एष्ड्पणाणा5 ण. पल एपशणफाल ० काठ छ4ए०प्राव्त ३४४००)--अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार 
में भेदमावपूर्ण व्यवहार वी समाप्ति हेतु “ सवसे अधिक प्रिय देश” सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता 
है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश के साथ अन्य देशो की भाँति ही व्यवहार किया 
जाता है तथा हिसी एक सदस्य देश को दी ययी रियायत स्वतः ही अन्य सदस्य देशो के लिए भी 
उपलब्ध हो जाती है । इस प्रवार “प्रशुल्क बैठकों” (7677 (0प्/०८०००४) में यद्यपि दो देशों 
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कै बीच मस्त्रणा द्वाती है, तथापि इसके अन्तर्गत प्रभुल्कदरों में दी जाने वासी छूट समझोते के गभी 
सदस्य देशों को प्राप्त हो जाती है श 

फिर भी “समझौते” में अवेषा अपवाद हैं । एक बैंटवः मे भारतीय प्रतिनिध्रि मे बहा कि 
स्यवहार मे गमानता त्मी स्यायप्रर्ण है जब यह सम्राव स्तर के देशों हे सम्बन्धित हो । इसी आपार 
पर विकासशील देशों ने डिंगी गीमा तक अन्तरा्ट्रीय व्यापार में भेदभावषुर्ण मीति अपनाने की 
छूट चाद्दी थी। इस प्रकार विदेशों गे कम पमूत्य पर बेचने की नीति एवं निर्यात अनुद्नों के विरोध 
पे क्षतिप्रस्ते देश भी कोई कदम उठा सकते हैं। यह उल्तेसतीय है हि रामशौते के अच्तर्गत 
अंगुल्फ-दरों गे आशिक प्रायमिवताओं (ऐशाधंव वर्ना) का निषेध है, फिर भी कह्टम पूनियनों 
एव मुक्त व्यापार क्षेत्रों के रूप में, “पूर्ण प्रणुल्ता प्राथमिकताओं” (००श9|०६ पएर्भ्न#८१०८४) की 
स्यवस्था यो आपत्तिजनक मी माना जाता । 

2. क्रापात पर मात्रात्मक प्रतिबन्‍्ध (0एशा।्वाट रिष्शालाणाड छा 7परफ॒ण॥-- 
पिद्धान्ततः "शमझौवे” मे ग्रात्रात्यक अ्तिवस्थों का प्रू्णत, निपेय है, परलु सीन अपवाइस्पक्‍त 
स्थितियों में इसकी छूट दी णाती है : 

() भरयप्रिक भ्रतिकूत भुगताननारगुखन वी स्थिति में सम्बद्ध देश आयात-कोटो का आधय 
ले सगते हैं, परनु वे ऐसा करने ये केन्‍्रत उसी सीमा तह स्वतन्त्र हैं, जहाँ तक आयात-कोटो के 
माध्यम से ये अपने गुरक्षित फोपों को बचाने या इनमें सम्मानित भारी कमी वो रोक शउते हों । 
परशु भआापषात-कोटो का इसे रूप मे उपयोग वेवल अरार्राष्ट्रीय मुंदाककोंप बी स्वीहति लेकर ही 
किया था गगता है । 

(॥]) अर्पविकसित देश आयात-कौोदो का उपयोग येबलस “गमझौते'” में याँगक प्रणासी के 
आधार पर कर गहने हैं। ये देश जय प्रशुरश-दरी के माध्यम से घरेसू उधोग्ों क्रो यरक्षय प्रदात 
करने से असमर्थ हो तो मापारमत प्रतिबन्धा के द्वारा इस उद्देश्य सी पूलि कर शक़ते हैं परस्यु इस 
प्रतिबस्धों वा उपयोग करते यरसय अनुय- प्रत देश को यह चाहिए कि यह व्यापार जा अन्य अनु- 
बन्धित देशी पे बीच उस गत पात मे वितरण करे जो इन प्रतिबन्धों ये ने होने पर विद्यमाल रहता 
हो । जहाँ तए रम्भय हो नि्दिप्द अयधि ने: लिए आयातनकोट़े के अन्तर्गत निर्धारित मात्रा वी पूर्व 
घोषणा की जानी घाहिए। 

(7) कृषि एवं गरस्य-वस्तुओं के लिए आयात-कोटो को निर्धारण केवल उस स्थिति में 
किया जाय शंत्र इतब देश में उत्पादन उतने ही प्रतिरग्धों के अन्तर्गत दिया जा रहा हो । 

3. प्रशुल्क सम्जणाएं (प्रशुल्न-दर्पो में कटोंती) (प्रथा रट/०॥/णा३ 67 ॥7९५८० 
० ए४75)--इग उद्देश्य को पूति हेगु यह भातश्यक है दि अनुवस्थ से सम्मिलित देश इस सिद्धान्त 
में विश्वांग रहते हो कि प्रशुल्लददरों का व्यापार पर प्रतिषस प्रभाव पढ़ता है। यह स्पप्टीफरण 
"शमशौते” गेः अठारहएं अनुर्देश में दिया गया है | इसी मे विभिन्न देशों मे बीच आयात ये निर्यात 
से सम्धंद मस्त्रणाओं द्वारा प्रशुल्कदरों एवं अन्य करो से पर्याप्त कमी करने से जिए विशेष रूप से 
ऐगी प्रशुह्कचदरों को कम करते गे सिए जो र्यूततम मात्रा से भो आयात ने ररने दें--इम 
दजााप्नौव " मे श्रावधात रणा थया है ये मग्वयाएँ परस्पर साभ की दृष्टि से आयोजित बी जायें 
ता “रषशोने'' में वर्णित प्रत्येह़ देश वी विशिस्द परिरियतियों एद आयर्यरताओं का इसमें ध्यान 
हारा माय, याद भी आवश्यक है । इस मस्तेणाओं से विकासशीज देशों वा विशेष ध्यान पर 
आया दिया गधा है साकि लधीसी सरशणार्मक प्रशुल्त-नीति के साप्यम ते वे मे केवल आधविक 
विकांग कर गए अधितु राजस्थ प्राप्ति हैयु भी प्रशुरा बगूल हर सके । है 

अपंशारनी प्रायः वह तह देते है नि सशुस्त-दरों में करीती मे अल्तराट्रीय स्यायार में वृद्ध 
होती है, जिसमे राम्यद्ध देश भी राष्ट्रीय आय बढती है और इसे श्रआावित होरर पु चर, 

धरम करने वो प्रवृत्ति जग्गा लेती है। इस पार प्रभुशानदरों मे बटौठी में एफ “सुगत्र” (४आ५- 
00३ टाटा) बा जन्म होता है। प्रशुद्ट मख॒णाएँ साधारण रुप से निस्नलिखिय सिदारो! पह 








आधारित होती है : | 
() मादा प्रात एवं परश्पर्ता [एल्‍लानव्लीज़ शत कषाण्णा))-ये मम्जभाएँ 
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आदान-प्रदान के सिद्धान्त पर ध्प्रेक वस्तु ये लिए वी जाती हैं। '“आदान-प्रदात” से यहाँ अभिभ्राय 
उस भावना से है जिसके अनुसार एवं दश द्वारा यदि सन्त्रणा के समय कोई रियायत की जाय तो 
उसे भी छूट प्राप्त करते वा नैतित्र अधिकार मिल जाता है । 

(0) प्रशुल्क-दरों फो सीमित करना (छ्राएंगड ० 7.0ए परध्री5)--इन मन्त्रणाओ वा 

प्रयोजन ऊँची प्रशुल्ब-दरों को कम करना तथा नौची दरो के स्तर को बनाये रखना होना चाहिए। 
. यह प्रावधान उन देशो के हितो की रक्षा हेतु रखा गया जिनकी प्रशुल्व-दर पहले से कम हैं तथा जो 
भन्‍्वणाओ के समय कोई भी छूट देने में जसमर्य हैं । 

(।४) प्रायमिक दरें तया प्राथमिक्ता-माजिन (टशिलयापवां 7२8९४ शात शी ेवट्ठोए 
0 7८टा९7९८)--प्राथमिक्ता वा माजिन मापने के लिए सबसे अधिक प्रिय देश (४॥ ह. व ) 
के लिए निर्धारित प्रशुल्क-दर तथा उसी वस्तु के लिए प्राथमिवता दर के विद्यमान वास्तविक बन्तर 
को देखना चाहिए न कि इन दोनो दरो का आतनुपातिक सम्बन्ध । इस प्रकार यदि सवत्ते अधिक 
प्रिय देश ([॥8 ४०६६ छ४०7:९०१ २७४०) की दर कम कर दी जाय तो प्राथमिकता का माजित 
स्वत वमर हो जायगा | इसके विपरीत यदि सबसे अधिक प्रिय देश को प्रशुल्म-दर में वृद्धि कर दी 
जाय तो प्रायमिरता के साजिन से भी वृद्धि हो जायगी । 

(९) दंधी हुई या निश्चित एवं सुद्ी हुई दर (80076 छ00 ए700७४० ए॥०७४)-- 
एब' वार शुल्क की जो दर अनुसूची म सम्मिलित कर ली जाती है, फिर इसमे किसी प्रदार वी 
वृद्धि को सम्भावना नही रह जाती | इसका यह अर्थ हुआ कि 'सामान्य समझौते” मे” परिश्िष्ट मे 
जिन प्रशुल्क रियायतों का वर्णन है--जिन्हे साधारणतया बेंधों हुई दरो की सज्ञा दी जाती है-- 
वे 2948 से दिसम्बर 950 तक्र प्रचलित रही । तीन साल की इस अवधि के समाप्त होने पर 
यह निर्णय अनुबन्ध से सम्बद्ध देशों पर छोड दिया गया कि वह दूसरे पक्ष वे साथ मस्त्रणा एव 
समझौते के माध्यम से उस रियायत को वापस ले ले अथवा उसमें सशोधन कर दे । अब तक यही 
देखा गया है कि अनुसूची कौ अवधि म वृद्धि करने के लिए सभी सम्बन्धित पक्ष सहमत होते रहे हैं 
परन्तु नयी अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित पक्षो को यह अवसर अवश्य दिया जाता है कि वे 
प्रशुल्ल-दरो म छूढ़ या सशोधन के लिए मन्‍्तणा कर सके । 

आयात-करो से स्थिरता एवं कमी लाने हेतु !947 व !979 के बीच सात ध्शुल्क अधि- 
देशन हुए । ये सम्मेनन उमश 947 में जेनेवा मं, 948 में अतेसी में, 950-57 मे तोरबे! 
(एव॒ण७७) मं, 956 मे जेनेबवा म, 960-62 में पुत जेनेवा में (इसे डिल्लन राउण्ड के नाम 
से भी पुकारते हैं), 964 68 मे ब्र[सेल्स (इसे फेनेडी राउण्ड कहा जाता है) में तथा 983 में 
टोकियो में हुए । इन अधिवेशनो में प्रत्येक वस्तु के विषय में मन्त्राणाएँ हुईं। उपर्युक्त अधिवेशना मे 
प्रथम तथा अन्तिम के परिणाम सवरो अधिक' अनुकूल रहे । प्रथम अधिवेशन*तो इससिए कि द्विततोय 
महायुद्धनाल भें आरोपित अत्यधिक ऊँची प्रशुल्व-दरो के विषय में यह अधिवेशन था] 968 का 
अधिवेशन इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीबा ने 7962 में पारिते 
“व्यापार विस्तार अधिनियम” के अन्तयंत अपनी प्रशुल्क-दरो मे पर्याप्त कटौती वी घोषणा वी । 

प्रथम अधिवेशन 0 अशैल, 947 से लेकर 30 अक्टूबर, 947 तक हुआ था तथा 
बस्तुत "सामान्य समझौते” को स्थापना का ही एक पहलू घा। इस अधिवेशन से मस्तणाओ वें 
पश्चात्‌ जो रियायप्रें दी गयी _ उनका रूप छुछ इस प्रकार का था * [ज) दुछ करो एवं प्राथमिक- 
ताओ ('र्शआ८7०८5) की पूर्ण समाप्ति, (व) वरो में घोषित प्राथमिक्ताओं में कमी, (स) आयात 
व निर्यात करों को प्रचतन दरो पर वाँध देना, तथा (द) ययासम्भव करो से मुक्ति वी प्रचलित 
नीति को जारी रखना । 

अनेसी मे 949 भे हुए अधिवेशन का उद्देश्य उन देशो को भी “सामान्य समझौते" से 
अनुवन्धित करना था जो प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके थे । इस समय तक 0 नये 
देशा ने  प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते” को अपना औपचारिक समर्थन दें दिया था 
तथा सदस्य-सख्या 33 हो गयी थी । इस अखरवेशन मे 500 वस्तुओ के विषय में 747 ठिफ्शीय 

मन्त्रणाएँ हुई । ये 
तृतीय अधिवेशन (तोरके--!950-5)) में 6 नये देशों ते आय लिया। यहें मध् 
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अधिक सकते नही हो वाया क्योकि 400 अपेक्षित समझौतो के स्थान पर केवत ।47 ही पूरे किये 
जा सके। संयुक्त राज्य अप्रीकां पहले ही रियायतें दे चुका था तया तब वोई नयी प्रशुत्क घूट 
देने में अधमर्य था । 


चौपे अधिवेशन (जैेनेवा--956) में अमरीका ने आयातों पर अधिकतम सम्भव छूट देने 
या प्रस्ताव रता जिसका व्यापार दा) मृत्य 90 करोड डासर था । इसके यदले अमरीका से 40 
करोड़ डालर के य्यापार पर छूट अन्य देशों शो प्राप्त वी । परन्तु इग अधिवेशन गे भी कोई देश 
पूर्णत, सम्तुष्द नहीं हो सका तथा बहुत से देशों ने तो मस्त्रणाओ का बहिष्कार कर दिया। पांचवें 
अधिवेशन (जेनेया--960-6]) में विकासंशीत देशो ने यह तह दिया कि पूर्व अधिवेशनों मे 
परलरता (९०:००) के सिद्धान्त के कठोर अनुपालन ने उनकी सौंदा करने की शक्ति कौ पूर्ण- 
तया समाप्ते कर दिया था और वे और अधिक रियायतें अपनी प्रशुल्क नोति वेः अन्तर्गत दैने मे 
अरामर्थ पे । दूसरी ओर, औद्योगिक देश उन बस्तर ओ पर कोई भी छूट देने गे राग्ोच कर रहे थे 
जिनमें विकासशील देशों फी रुचि थी और उस नियम का आश्रय से रहे थे जिसके अनुसार कोई 
देश किसी भी वस्तु के विपय सें मस्त्रणा करना अस्वीकार फर सरता था । विक्राशशील देशों मे 
इस यात पर जोर दिया कि अधिवेशन तभी सफल हो सकता था णब भद्योगिक देश अपनी ओर 
से (एक्पक्षीय) प्रशुल्क विययमर्तें देने को तैयार हो । इस दृष्टिफ्रोथ हा हैबरसर रिपोर्ट में पुरजोर 
समर्थन क्रिया गया । आस्ट्रेलिया एवं भारत के प्रतिनिधि भण्डलो तने विभिन्न मन्तणाओं से प्रेंशुल्य- 
दरी फ्रे अतिरिक्त कोटा, आनन्‍्तरिक कर-नीति आदि पर विधार करने हेतु ठोश अत्ताव रखे । ये प्रस्ताव 
सम्बे विचार-विमर्श के दाद स्वीकार कर लियसे गये । 


कैनेडी राउण्ड (786 #शाआ॥००५ एण्या०) 


छठा अधिवेशन, जिप्ले केनेडी राउण्ड कहते हैं, मई 964 में प्रारम्भ हुआ | इससे कुछ ही 
समय पूर्व यूरोप में दो मुक्त व्यापार क्षेत्रो की स्थापना हो घुको थी। प्रथम तो गूरोपियन साझा 
बाजार (5038।) था एवं द्वितीय यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ (8ए0८४0 66 ग्रावएट 6ै880- 
ए्राणा ०7 हारा) पा । इन क्षेत्री की सफलता से प्रेस्ति होफर अमरीवा ने राष्ट्रपति बैनेडी 
के निर्देशन में सभी प्रवार की प्रशुत्क-दरों से कटौती का सुझाव दिया ताबि यूरोप के देशों, विशेष 
शप से साहा बाजार के रादम्यों से अमरौक़ा के व्यापार में वृद्धि हो सके । ऐतिहासिक दुष्टि गे अम- 
रीका में शरक्षण-मीति को प्रारम्भ से ही पोषण मिलता रहा है क्योंकि अमरीकी उद्योगपत्ियों रो 
उन देशों में लगातार एक बड़ा सतरा दियायी दिया है जो सस्ते श्रम गे यल पर वस्युओं का उत्पाड 
दते करफे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से बेचने को तैयार हैं। यह उल्तेसनीय है वि अमरीया में थम एय 
उत्पादव थी भनेह दूसरी शागतें काफी ऊँची हैं। अमरीका गे परारित स्थोफार शम्झौते कगनूम 
(934-62) के भस्तपत मर्तणाओं द्वारा प्रशुल्क-दरों भे कमी करते मी बैधातनिक स्थवस्था तो है 
परन्तु शाथ ही कानून भें एक 'सतरे के बिन्दु" [एल 700॥) वा भो वर्णन है्‌ ॥ दस “शतरें मे 
बिन्दु” के अस्तगंत एसी सीमाओं का निर्धारण झरने था अधिकार राष्ट्रपति को भ्राप्त हि जिनसे 
नीचे प्रशुल-दरे नहीं ले जायी जा राबती। यही रियायती दरों बी भीमाएँ हैं. । यदि प्रशुन्क 
रिपायते इससे भ्रधिक देने का प्रस्ताय हो तो उसे बेस से रखा जाय एप उसी स्वीहृसि मिलने 
पर ही उत रिपायतों को सागू जिया जाय २ 962 में ख्यागराट विस्तार अधिनियम (प्ञ90८ 
8फ्था्ंणा #९४) के अस्तगंत "संतरे है बिखु” की ख्यइस्था को समाप्त बर दिया गया तपा 
राष्ट्रपति को यह अधिरार दे दिया गया झि आवश्यजता पड़ने पर ये सभी आयात बरों में 50५9 
सर छूट दे त्तरें ॥ 

प्रशुर्टा एप ब्यापार सामान्य समझौते के लिए सदस्य के रुप से अमरोवा ने प्रायेक प्रणुत्र 
अधिवेशन थे अपनी अशुल्त-दरो थे छूट बी दोषणा की परन्तु इन मरगे अधिए छूट छठे अधिवेशन 
(964-68 ; केनेटी राउच्च--द गेल्म) के समय दो गयी । इस अधियेशत के विए राष्ट्रपति बे लेशे 
मे पहुत जी थी, अद इस बे नेद्ी शउण्ड के मास से जाना जाता है। एस अधिदेशत में 50 देगो ने 
भाग लिया तथा 37 देशों द्वारा 4 बरोह शावर के स्यायार पर प्रदुत्क रियासत दी 4: भमरीजा 
ने अपने दो तिहाई आयातो पर औसतन 3576 प्रधुन्द रियायत दी यद वे किटो-रिदी बुर 


चर यह छूट 50%, या इसमे अधिर थी । 
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यूरोपियन स्लाझ्ञा बाजार के देशो ने भी 50%, वी प्रशुल्क रियायतें प्रदान वी ) ब्रिटेन द्वारा 
प्रशुल्कदरा मे छूठ का औसत 38% था जत्रकि जापान एवं कनाड़ा द्वारा दी गयी छूट तमश 
30% व 24% थी | इन सभी रियायतो को तत्काल न देकर 5 वर्ष के भीतर प्रभावी बनाने वा 
भी निर्णय लिया गया । ऐसी व्यवस्था की गयी कि वेनेडी राउण्ड में दी गयी प्रशुल्क रियायतों वे 
फलस्वष्प 5 वर्ष के वाद औद्योगिक देशो द्वारा आरोपित प्रशुल्कन्दरों का अनुपात 5 से 5% के 
बीच रह जाय । 

विभिन वस्तुओं का बध्यॉपार करने वाले देशों पर केनेडी राउण्ड म दी गयी रियायतों का 
प्रभाव एक समान नहीं रह सका । रसायन पदार्थों, कागज आधारभूत एवं अन्य कुछ तैयार वस्तुओं 
पर छूट का अनुवात अधिकतम था । इसके विपरीत, थोह व इस्पात, वस्तो, इंधव एवं सम-शीतोप्ण 
(77णफाव्या) बदशो मे श्राप्त वस्तुओं यर वाफी कम र्यायतें दी गयी 

विकासशील देशो को यह आशा थी कि केनेडी राउण्ड वे फ्लस्त्रर्प उनवी रुचि की विशिष्ट 
वस्तुओं पर उन्हे विशेष छूट दी जायगी ) परन्तु उन्हे वास्तव में उत्तती छूट नहीं दी मयी । उनकी 

सूची में से केक्‍्न 79% वस्तुओं पर ही वे प्रशुल्क रियायत प्राप्त कर सके । 

वास्तव मे वेनेडी राउण्ड की सफलता केवल्न औद्योगिक (निर्मित) वस्तुओं पर प्रशुल्क रिया- 
यतें प्रदान करने तक हो सीमित रही + कृषपि-वस्तुओ के सम्बन्ध म हुई मन्त्रणाएँ अधिक सपल नहीं 
हो पाग्री यद्यपि इन मन्त्रणाओं के द्वारा गेहूं की न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर सहमति प्राप्त हा 
गयी । परन्तु डेरी से सम्बद्ध वस्वुओ पर कोई छूट प्राप्त मही हों सकी । 

इन समस्याओ के विद्यमान रहते हुए भी वेनेडी राउण्ड को प्रशुल्क-दरों में कमी एवं ध्यापार 
वे' विस्तार की दिशा म॒ एक बडी सफतता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है) हमें यह नहीं 
भूलवा चाहिए कि केवल प्रभुल्क-दरो भे कमी करना पर्याप्त नही है, व्यापार के विस्तार हेतु अन्य 
व्यवधानों वो दूर करना भी आवश्यक है। 
टोकियो राउण्ड (ल्‍णछ० ए०एा०) 

बहुपक्षीय व्यापार समझोतों का एफ महत्वपूर्ण राउण्ड जिसे टोकियो राउण्ड कहा जाता है, 
983 में सम्पन्न हुआ | इन समझौतों मे भारत भी सम्मिलित हुआ है । इस प्रकार वे समशीती 
की शुरूआत 4973 में ही हो चुकी थी जिसका उद्देश्य व्यापार से सम्बन्धित झकावदो को दूर करना 
तथा विश्व व्यापार म बूद्धि करने के लिए अन्तर्राप्ट्रीय ढाँचे मे सुधार करना था । 

इन समझौतों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अल्पविकसित देशो को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
अतिरिकत लाभो को सुलभ करना भी था। इससे अल्यनविकसित देश अपनी विदेशी मुद्रा में आव- 
श्यक वृद्धि वरने मे सफल हो सकते हैं । समझौतों के अन्तगंत भाग लेने वाले सदस्यों ने तटकर 
8 2058 को कम करते पर अधिक बल दिया । उद्देश्य वी भ्राप्ति हेतु अनेक समझौते निश्चित 

ग्रये । 

यह निश्चित किया गया कि दापिक तठकर में कमी की प्रत्रिया 7 जनवरी, [987 तक 
जारी रहेगी। इसके अन्तर्गत औद्योगिक देश अपने आयातो पर लगाये गये तटकर को 30% ते 
कम कर देंगे। 
जेंनेवा मीटिय (0०7०३ ?४०८४7४) 

26 नवम्बर से 30 नवम्बर, 982 को जैनेवा मे 0677 के देशो के मन्त्रियों को एक 
वैठक हुई । इसमे वहुपक्षीय व्यापार समझौतो का कार्याव्वयन एवं विश्ठ व्यापार को प्रभावित करने 
वाली समस्याओं पर विचार क्या गया। यह निणय किया यया था कि 983 तक अल्यविकसित 
देशो बेः हिताथ 0#77' के विभिन्न नियमों में सुधार क्या जा सकेया। सदस्य देशों ने व्यापार 
तथा विकास की समिति (ट०णाग९6 07 7806 4७6 06ए2०एद्या) को यह बाय सौंपा 
कि बहु इस दात की समीक्षा करे कि विकसित देश 067 के प्रस्ताव [४ की कहाँ तक पूर्ति ब्रते 
हैं) गैट के 984 के अधिवेशन मे इस समिति के सुझावों पर विचार क्या गया ।! सम्मलन हैं 
सरक्षणवाद पर नियन्त्रण पाने के सम्दन्ध मे गतिरोध वा रहा । यह गतिशोध अमरीकी और ग्रूरो- 


. एि्एुणा जा टणादा०१ थाते 03702, 4982 83, एण. 3, ए9 305-307 
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पियने आर्थिक समुदाय के सीच लेगी पी पैंदाबार के निर्यात पर रियायत देने के शवास को लेबर 
पैदा हुआ। यूरोपियन आधियः गगुदाय ये देशों मे व्यापार गर्पियोँ थी बैठक कोई ऐसा १ सा 
तैयार नहीं सर री नो अपरीका ह्वीकार कर लेका। य्ूरोतीय आदविए गमुदाय के देश यह साँग 
कर रहे हैं कि उ्ें सती की वैदायार के निर्यादों के मामले में जो रियायर्न दी था रही है, उस्हें 
एक मय किया आय | आररीता का कहूता है. कि इस स्थायनो मे उसके अपने हपि निर्याती की 
द्ाति पहुंच रद्दी है। यूरोप और अमरीका, अपरीका और जापान तथा विव॒मित विवासशीस देशों 
के थ्रीप विवाद की वजह से इग सम्मेलन से गतिरोध बता रहा । 

टैरिफ और ध्यापार पर आग गदहसति [सैंट) के सस्जिसरीय सस्धलग में एड़ अमरीकी 
अधिकारी ने बताया कि रा शलग गिराशाजनक रहा। उधर विकासशीस देशों क अनौपणारिक प्रृप 
मे विकागशीस देशों मे उद्योगों के लिए 'युरद्षा' के नाम से जाता काने याते गाट यूरक्षा उपायों 
को वाई करते के अमरीडी प्रताप की क्वालोघता की । जिन देशों वो सद्य यनाया गया है उनमे 
एक दक्षिण कीटियां है जिशषा विदेश ध्यापार के मांगते मे विडागशीस देशों में तीमदा र्थान है । 
देदिण कोरिया के बाणिग्य मन्त्र मे स्पष्ट कहा है कि हम विवागशीस देशों पर आधिक दापिस्व 
डालने के विगी भी ऐसे प्रयाग के लिखाफ़ हैं णो उनके आधथिक विवास ने घरणा वे अनुश्य नही है। 

इग थीघ अगरीशा मे गूरोपीय आदिक रगुदाय को धगरी दी है कि अएर उसने इस 
गग्वितरीय बैंदक में रियायतों मे कभी करने के सिए वदग बढ़ी उठाव तो थहू बदले की भार्य 
वादी ये धौर पर क्षपे कवि उत्पादों से विश्व थी गण्वियों को भर देगा, शटबर शव ध्यापार बे 
गाजारय समझौते के यारे गे भतती इस बैठक में अपरीवा थी इग घमकी पा कोई प्रभाव मह्ी 
हुआ । गे प्रकार हदकर गलग में अगरीका वे यूरोगीय आविफ समुदाय के देशों में मव्भेद 
बना रहा । 
पूरेग्ये रावण्ड (77209 $00०॥80)' 

पहु प्रगुर्क अधिवेशन 990 मे पे मे होगा। पिगिलत देशों में ऐसी धारणा है कि इग 
अधिवेशन के यौराने अवेक विकतिंत तथा विताशशीस देशों में प्रयेखित प्रशुरा दरों में पर्याप्त कमी 
करने पर गहआति को शायगी । अगरीफी घरवार को यह आधा है विः 990 # अधिवेशन में 
प्रशुत्कनइर स्यवधारों (900297॥॥ ॥879) मे भी 'र्याप्त अम्मी डेसु धमझौते हो संकगे । 
दरगह भर, भगेए विकासशील देश यह भाहते हैं. हि यूरेख्ले राउण्ड के दोरान वृषि बरगुआ एड 
गियाओं के अस्तर्राष्ट्रीय ध्यावार गे (विदसित देशों द्वारा) सगायी गयी 'ायत्दियों को हमे करते 
पर भी सहमति हो । 

गंदौप में, गैंट (0077) के अस्तगत आयोजिय विधिर्त गाश्नणाओं का प्रगुस उद्देष्प अल- 
शाष्ट्रीय ध्यापार को अधिकाधिक उदार बताना है और हाल है यर्षों में बड़े औषोगिय देशों मे 
प्रधाकलद्श गे बाफी कटौसी की भी है। जूग 988 थे कसाडा, हांगगाग, दक्षिणी वोरिया, 
खूजीयख, सिरदूगरष्ड, आा्रेसिया वे हँएटी मे अ्रशुर्ट कटौ ही पर एक हे तैयार किया है। 
पररुत मे देश भाहते हैं हि विकासणशीस देश भी अपनी प्रधुल्क न्यरों मे उसनी हू बसी करें जो अभी 
गम्गव गद्दी हो पा रहाहै। 

भारत हो पुरेप्पे धाउचइ में पा दि है 7>-अहाँ तए भार वा धणत है, अमरीरा, यूरोपीय 
गाहां साजार हवा जापान को भारत जो बग्व, पोशार्क, मंगासे आदि निर्यात वरता है उन पर 
भौगा प्रभुट्ड ही दरें त्रषणः 8 6 प्रतिशत, 2'3 प्रतिशत शपरा 3 6 प्रतिशत तक घढादी पी हैं। 
पु इत बरपुओं का भारत में इल देशों गो किये जाने वाले बुल निर्यातों में अमुपत बैवह 7 
अतिशत है और इस कारण अगुल्क दर से और बढ़ौवी का भार की जाप्रमात्र का द्वी साभ प्रिस 


बायादा । | नि 

बरतुत: भारत से आपात बी जाने थाली अधिरांग वरहुओं थर इल देशो से अशुद्ा वर 
याधाएँ दास रखी है। उदाहरण के सौर पर जापान को निर्यातित वस्तुओं मे 35 प्रतिशत पर तथा 
अंध [शी वो निर्यातित पस्तुओं मे 2 प्रतिशत पर ये बांपाएँ विधमान है. जयारि गूरोपीय रपुदाव 








] #जा० १ 06%, *वावाड शा५ तर पंडिएण्जड रिणणराए/, इ/म्राणाार गगावर्यग 
॥76॥%, 3७४0 १०४८ 988, 
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ने अनेक वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। भारत को दिलचस्पी विधेप रूप से बस्त्रो 
तथा पोशाको के निर्यात पर रोपित बाधाओं में कमो कराने में है ।! भारत से खनिज लौह का 
पर्याप्त मात्रा म निर्यात क्या जाता है पर बह भारत व॒ जापान के बीच का मसला है और अभी 
तक उसमे स्यायत प्राप्त करने का हमने अयत्न भी नही किया है। चाय के आयात पर भदि ये देश 
परोक्ष करो में कमी कर दें तो भारत को लाभ हो सकता है 3 


जछरत इस बात की है हि यूरेग्वे राउण्ड के समय की जाने वाली मन्त्रणाओं में व्यापाक 
आधार पर भ्रशुल्क एवं प्रशुल्क-इतर बाधाओं को कम करने के प्रयास किये जायें तभी भारत सहित 
अधिकाश विकासशोल देशों को लाभ हो सवेगा । 


विवादी का निपटारा 
[पापा एाधरष्य' 08 ण5ए णछ्शञु 


प्रशुल्व-दरों एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौत्ते की सदसे बडी सफ्यता विवादों वे 
निपटने में निहित है । कोई देश वार्षिक वेठक वे! अवसर पर किसी अन्य (अनुबन्धित) देश के विर्द्ध 
शिकायत प्रस्तुत कर सदता है जो नियमो दे” विरुद्ध आचरण वर रहा हो! ! प्रथ्र दोनो पक्षो शो 
स्वय ही वार्ता द्वारा अपने विवादों को निपटाने वा परामश दिया जाता है। यदि फिर भी विवाद 
का हल न हो तो समस्या पर सावधानीपुवक विचार करवे “समझौते” ढो वेन्द्रीय समिति कोई 
निर्णय या सिफारिश दे सकती है। जिस पक्ष द्वारा नियम-विम्द्ध आचरण किया गया है, उसे 
इस फैसले को स्वीकार करना होता है बन्यधा दूतर पक्ष को यह छूट दी जातो है कि बह स्वय के 
द्वारा दोषी पक्ष को दी गयी समस्त रियायतें या इनमें से कुछ वापस ले ले। व्यवहार में जद तक 
सभी दोपी देशो ने बन्द्रीय समिति के निर्णयो को स्वीकार किया है। परन्तु समझौते को विफलता 
का एक बहुत बडा उदाहरण उस समय 2 हुआ जब संयुक्त राज्य अमरीका ने नीदरलेण्डम से 
निरन्तर आयात किये जाने दाले डेरो पदार्थों पर विद्यमान प्रतिवन्धों को सशोधिव करना अस्वीकार 
कर दिया। 2953 से सदस्य देशो का एक पैनल बनाया गया है जो विवादों को निपटाने हेतु एक 
अनौपचारिव न्यायालय की भाँति कार्य करता है तया इन पर दिये जाने दाले निर्णयों का भारूप 
तैयार करता है । 

इस समझौते के अन्तर्गत ठुल मिलावर बत्यधिक वठिन एवं जटिल विवादों का निपटारा किया 
गया है। विवादों का निपटारा सामान्यतया अत्यन्द कठिन बाय॑ होता है $ वहुधा तथ्यों की पूर्ण रूप 
से जाँच करना सम्भव नही होता । कभो-कभी 30 से 40 वर्ष पुराने विवाद तक प्रस्तुत किये जाते 
हैं, और इस लम्बी अवधि में वास्तविक दोपी पक्ष कौनसा है, यह ज्ञात करना भी कठिन हो जाता 
है परन्तु प्रशुल्क-दरो व व्यापार पर हुए उक्त समझोंते (5/य7) के बन्तयत ऐसे विवादों पर भी 
उचित निर्णय दिये गये हैं। अनेक बार बेलजियम एव ब्रिटेन में समझौते वे' निर्भपो को कार्यान्वितत 
ऋरने हेतु वहाँ वी संत्ददो से स्वीकृति लेनी पडो है ॥? 

समझौते का विकासशील देशों को लाध 


[8छपहाया$ ॥00एणा९0 प0 एरहा३ 05ए४.0ए/80 ०0एशािःसहठ5 
क्फर0॥ 0#77] 


अल्पविवस्तित देशो के समक्ष विदेशों व्यापार सम्बन्धी बनेव' समस्याएँ हैं। इन सम््यात्ों 
में मुस्य रूप से कृषि एवं घरेलू उद्योगों को सरक्षण, प्राथमिक वम्तुओ के मूर्त्योंद निर्यातों में 
अस्पिरता, अधिज्ञाश वस्तुओ के निर्यात मे कमी का खतरा, भुगताव-असन्तुलस आदि सम्मिलित 
की जा सकती हैं। ये समसस्‍्याएँ “समझौते” के अस्तित्व के लिए एक बडी चुनोतो अस्तुत करो 


! उस्त्रों वे पोशाकों के वियय से बडे देश अपनी इच्छानुसार आयात-नोति में परिवर्तत बरते 
रहते हैं और इससे वहुधा भारत को हानि हो जाती है। इसीलिए भारत का वस्त्रो द पोशाको 
के! विषय मे रियायतें प्राप्त करने का हमेशा आग्रह रहा है! 

2. एशशाणाव फशवा०0, *0इबगंआण8 गिर ए०्य॒4१व प्रचपे०", उद्शवाकर्या (ख्वटपक्ाप्ग+ 
२० 505 (२०४ 955), 9 206 
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हैं, तथा "समभौते” की सफवठा का मूत्याकन काफी सीमा तक इसी आधार पर द्वोगा कि यह 
चुनौती किस प्रकार स्वीकार की जाती है। “समझौते” में सम्मिलित होने थाले देश को अनेक लाभ 
होते है। , थी “सबसे प्रिय देश” का अधिऊार प्राप्त हो जाता है। “समझौते” के आठवें अनुच्छेद 
के अन्तगंत विकासशील देशों के लिए विशेष टियायतों बय प्रायधान रखा गया है। इस अनुच्छद के 
(भ) से (द) तक के पण्डो में विकासशील देशो को निस्न क्षेत्रों मे विशेष रियायत दी जाती है: 
(अ) जीवन-स्तर में बृद्धि करने हेतु किसी उययोग विशेष का विकास करने कौ दृष्टि में रियायतें 
देना, (व) बाहरी वित्तीय स्थिति को बचाने हेतु मात्रात्मक सायात प्रतिबन्ध लगाने वी छूट । यह 
विशेष छूट विकास कार्यों की कार्यान्तिति हेतु पर्या'त सुरक्षित कोष बनाने वेः लिए भी दी जा 
सकती है, (स) प्रतिकूल भुगतान-गन्‍्तुलन की समाप्ति करने हेतु विकायशील देशों को मात्रात्मक 
प्रतियन्‍्ध अथवा ऐसे ही कदम उठाने का विशेष अधिकार दिया गया है, (इ) आदिक विशास थे' 
लिए आवश्यक किसी उद्योग विशेष की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए भी बला- 
विकमित देशो को विशेष रियायतें दी गयी हैं। 
अल्पविकमित देशों की कठिलाइयों को अनुभव करते हुए 957 में ' समझौते” के अन्तर्गत 
एक विशेषणों फा अध्ययन-दल नियुक्त किया गया । इस दख को विदेशी व्यापार की पवृत्तियों, 
विशेष झूप से बिकमित देशों की तुलना में विछासशील देशों के अन्चर्राष्ट्रीय वाजार की तुलनात्मक 
प्रवुत्तियों पर अपनी एिपोर्ट प्रस्तुत करने को वहा गया । इस दल को यह भी कहा गया कि सह 
प्राथमिक यस्‍्तुओ के मुत्य मे होने वासे उच्चावदनों एवं इन देशों में क्रपि उत्पादन को दी जा रही 
आ्राधमिरता पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इन विशेषज्ञों ने 958 भे अपनी रिपोर्ट प्रत्तुत की 
जिगे हैपरतर रिपोर्ट (8802]८7 7260077) के नाम से जाना णाता है । इसी रिपोर्ट फे आधार पर 
"समझौते के अन्तर्गत विशय के व्यापार का विघ्तार करने हेतु कार्यत्रम बताया गया | ईसके लिए 
तीन समितियों की स्थापना की गयी। पहली धमिति को और अधिक बहुमुंसी प्रशुल्क मस्त्रणाएँ 
प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार करना था। दूसरी समिति को कृपिन्यस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार से सम्बद्ध समस्याओं पर विचाट करना था। तीमटी समिति को अल्यविकसित देशों के 
आयात भे वृद्धि करने के प्रशत पर विचार करके उपयुक्त उपाय सुशाने को कट्ठा गया या । 
फरवरी 965 में जब्र अनुवन्धित देशों ने अपने आवेदन पुनः प्रस्तुत जिये तो ध्यापार 
एवं आधिक विकार मे सम्बद्ध एफ भोर समिति वी निपुक्तित की गयी । इस समिति का उत्तरदायित्व 
पहले बाली समितियों द्वारा दिये ययें प्रतिवेदतो की काॉर्यान्विति की देशरेस करना था| 
परन्तु अल्यप्रिकमित देशों के सम्बन्ध मे * समझौते” के अन्तर्गत बहुत ही धीमी प्रगति हुई 
है। भाज भी ''समझ्ोते” से यजित व्यापार प्रतिवस्ध विद्यमान है। विक्गित देश ने तो प्रगुल्का- 
दरो में गठीती का कोई स्पष्ट स्व निर्धारित करने को तैयार हैं भौर न ही विकासाशीत देशी से 
सम्बद्ध घरेलू आर्थिक समत्या के विषय में वे कोई स्थायी समाधान करना चाहने हैं। “समझौते” 
की व्यापार एवं विकास समिति ने अत्यतिगसित देशों की समस्याओं को अनुभव करते हुए और 
अंधिर प्रभावपूर्ण प्रयास करने की दृष्टि से अनेक वारय॑ प्रारम्भ डिये हैं। इनमे रो एक महत्वपूर्ण 
कार्य तो विभिन्‍न देशों की विकास रास्वन्धी यौजनाओ की विस्तृत समीक्षा करना है। इन समीक्षाओं 
का उद्देश्य इत देशों की घिकास सम्बन्धी योजनाओं मग विदेशी व्यापार पर होने वाला प्रभाव देसता 
है. तथा यह अनुमान करना हैं हि पत्येक देश के विकास की प्रक्रिया में विययातों की क्ष्यो भूमिका 
हो संरती है। दसऐे माध्यम रे योजनाओं से आवश्यक संशोधन करने, विदेशी सहायदा एव 
निर्मातन्नीति में समरदय स्थायित करने सपा अत्यदिकसित देशों को एक-्द्रगरे वी मायात गस्यस्धी 
आयश्ययताभों तथा निर्यात के सक्ष्यों गे परिचित कराने आदि में गह्दायता मिलती है। ये समीक्षाएँ 
विश बेक तथा विदेशी राहायता मे सतस्त अन्‍य अन्तर्राष्ट्रीय गस्‍्थाओं के परामर्श द्वारा तैयार बी 
जाती हूं सांझि धिरेशी गह्यायता एवं व्यापार से समन्वय रसा जा से । 
झगयरी 980 में सेशर अब तक औद्योगिक देशों ते बनेय निित पद्रा्थों पे आयात पर 
हैरिफ मे छूट देना स्वीकार जिया है। ये छूटे लागू होने पर टैरिफ दर में औसत 25% से 30५5 
की कमी होगी ॥ भनुमाद लगाया यया है वि यूरोतीय समुदाय के देशों तथा आठ अन्य ओऔदोगिक 
देशो द्वारा दी गयी छटो के परिणामस्पशप टैग्फि दरों में औसतन 34% को दपी होगी। टैर्फि 
बी औगत दर 7% से घटकर 47% हो जायेगी । 
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टोकियो राउण्ड वे! अन्तगंत व्यापार सम्बन्धी उदारता वे साथ साथ गैर-टैरिफ प्रतिबन्धों 
को नियमित करने के उपाय भो सम्मिलित किये गये । उनका सम्बन्ध सीमा शुल्त के लिए मुल्या- 
वन ((४४०7॥5 ४०ए७॥०7) सरवार द्वारा गो गयी खरोददारी (00थाणवध्य छे0८ए- 
गाथा), आायात लाइसन्सिग प्रणाती [07फण7 7/०८००8 770०८०४7८७) निर्यात जनुदानों तथा 
प्रतिकरों [£फ्रण 97065 घ00 (०ए०४॥८४१९॥१६ 0णा९5) तया व्यापार पर तकनीकी प्रति- 
बन्धो (7०८॥9)०७। 8350729) आदि से होगा । विकासशील दशो को दी जाने वाली टैरिफ तथा 
गर-टैरिफ सुविधाओं को अब विश्व की व्यापार अवस्था का एक स्थायी एवं वंघानिक अगर मान 
लिया गया है । इसके परिणामस्वरूप अब विकासशील देशों को रियायदें प्राप्त होने पर उसी प्रकार 
की जवादी रियायतें देता आवश्यक नही है। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि जद्ध विक- 
सित देश टोवियो राउण्ड के अन्तर्गत हुए समझौतों से अधिक सन्तुष्ट नहीं हैं। प्रायः यह दखा गया 
है कि 0/77' के बन्तगंत को जाने वाली वार्ताओं मे अमरीका, जापान तथा यूरोपीय माथिक समु- 
दाय (880) के देशों को ही अधिक महत्व दिया जाता है । 


समझौता एवं भारत 
[66 &४० फरण94] 


आरम्भ से ही भारत समझौते” का सक्रिय भागीदार रहा है। भारतोय प्रतिनिधियों ने न 
केवल समयौते ब अन्तगत्त आयोजित प्रशुल्क मन्नणाओ मे भाग लिया है, अपितु विभिन्‍न समित्तिया 
की बंठको में विकासशील देशो की समस्याओं एवं दृष्टिकोण को भी स्पष्ट रूप मे प्रस्तुत क्या 
है । परन्तु भारत जैसा विकासशौल देश अपनी प्रतियोगात्मक शक्ति में वृद्धि करबे ही “समझौते” 
से पूरा लाभ उठा सकता है चाहे यह घक्ति आन्तरिक आयिक अनुशासन से प्राप्त की जाय अयवा 
विदेशों मे हमारी विक्रय-बला के श्रेष्ठतम प्रदशन द्वारा । यह भी आवश्यक है कि देश मे बढती 
हुईं उत्पादन लायतो एवं कीमतों पर अवुश लगाया जाय । 

जुताई 980 मे भारत सरकार द्वारा चार गैर-टैरिफ उपयो से सम्बन्धित समझौते 
स्वीकार करने को घोषणा की गयी थी। इनका सम्बन्ध निम्न उपायो से है अनुदान तथा प्रतिकारी 
उपाय, राशिपातन विरोधी उपाय स्लोमा शुल्का का मृत्याकन तथा आयात लाइसेन्सिय प्रणाली से 
सम्बन्धित उपाय । 

* ध्रमझोते ' से अन्तर्राव्ट्रीय ध्यापार से लाभ 

भ्रो जगदीश भगवती ने हाल वे अपने लेखो मे यह स्पप्ट किया है कि “गेट” के फलस्वस्प 
सम्रुक्त राज्य अमरीका ने अपनी औसत प्रशुल्क-दरो को 947 की चलता (2 तक कम कर 
दिया है। वे यह्‌ भी वतनाते हैं कि गेट के कारण आमतौर पर बन्‍नर्राष्ट्रीय व्यापार भे उदारता 
का सचार हुआ है तथा अधिकाश देशो ने अशुल्क-दरो मे भारी कटौती की है। इस प्रकार इन 

मम्त्रणाओं वा लाभ ' समननौते” से सम्बद्ध सभी देशो को हुआ है ! 

परन्तु भगवतौ यह भी तक देते हैं कि ' गैट' के अन्तर्गत व्यापार की २ इषप्टततम सीमा तक 
उदार बनाना सम्भव नही हों पाया है क्योकि जहां एक ओर विकसित देशों ने प्रशुल्क-दरो में 
कटौती बरके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे उदारता लाने का माग प्रशस्त किया है वहीं उन इशो सहित 
पनेक देशों ने सरक्षण वी अन्य विधियों का सहारा लेकर उस सफतता को काफी धूमिल दर दिया 
है । एक ओर विकसित देशो में कृषि-उत्पादों के भ्रवेश में व्यवधान हैं? त्तो दुमरी ओर विकासशील 
देशो ने प्रशुल्क-दरा तथा जायात प्रतिवन्धो के साध्यम से विनिमित वस्तुओं वे आयात वो सीमित 
कर रखा है । 
भगवती ' गैट” को सीमित सफतता के लिए सरक्षणवाद की इसी भ्रवृत्ति को उत्तरदायी 


]. फक्ुछवए0 उगहवाजी, प्रवाह एरा5६ ० एज॑ल्लाएयाप वा कएकावार कक कर 
उछश9, 989 एवं * 067 9697 इथा 7 इा०ःए ज्ञ मत्खाकाहार गीए25, रीए; 
7, 989 

2 अध्याय 2। भी देखें। 
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मानते हैं। निम्न तालिका स्पष्ट करती है कि 980-85 के वीच प्रतिरोधी प्रशुत्क-दरो तथा राशि- 
पातत-विरोधी उपायो का विकमित देशो मे कितनी वार प्रयोग किया था * 





प्रतिरोधी प्रशुल्क-दरें राशिपातन विरोधी प्रावधान 
देश देश-समू ह्‌ (सम्या) सस्या 
अमतीका 252 280 
कताडा 32 249 
आस्ट्रेलिया 48 393 
यूरोपीय आधिक समुदाय है 254 


प्राय राशिपातव-विदेधी प्रावधानों तथा प्रशुत्क-दरो का प्रयोग प्रतिद्वन्दी देशों की सरकारों 
व थहाँ फी जनता पर दवाव डालने हेतु किया जाता है, परन्तु कुछ समय तक यदि ये उपाय जारी 
रफे जायें तो इससे सरक्षणवाद पनपता है । इसी भ्रवृत्ति के कारण गैंट के वाछ्ित लाभ नहीं मिल 
पाते । 

इसके उपरान्त भी जगदीश भगवती के मतानुसार “गैंट'” की मन्त्रणाओं के फलस्वस्प 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उदारता की यु त्ति श्रारम्भ हुई है जिसके फलस्वरूप विश्य के सभी देशों 
की भाय की अपेक्षर विश्व के व्यापार को बुद्धि-दर 953 से लेकर 983 के मध्य अनवरत रूप 
से अधिक रही है । 
समशौते के दोष (0८6९8 ० 0#77 #तक्षाह॒आगल्ा७) * 


प्रशुल्क-दरो एवं व्यापार पर हुए स्तामान्य समझौते के उद्देश्य काफी अच्छे होने पर भी 
इस ऐसे अनेक दोप हैं जिनके कारण निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्द करना कठिन दो जाता है। ये 
दोष निम्न प्रकार हैं: है 

(।) यह ठीक है कि समझौते द्वारा एक ऐसा फोरस तैथार हो गया जहाँ परस्यरता 
के आधार पर बहुपक्षीय मन्त्रणाएँ होती हैं, तथा इसते एक ऐसा तस्त्र स्थापित हो गया है जहाँ 
परस्पर विचार-विमश द्वारा विवादों का निपटारा हो सकता है। इस पर भी समझोता मात्र "अच्छे 
आचरण हेतु एक सहिता” बनकर रह गया है कैनेडी राउण्ड को समझोते को अभूतपूर्व सफलता 
माना जाता है, परस्तु यह भी स्थिति मे पर्याप्त सुधार नही ला सकता है। वस्तुतः “वचाव की 
धाराओं” (75000८ 0)205८5) की बाड मे संरक्षण की नीति अपनायी जाती रही हैं तथा "समझौते 
की कैस्द्रीय समिति” के पास इन्हें रोकने कां कोई उपाय नहीं है | 

(2) "समझौते से सम्बद्ध देशों कौ स्थिति (आर्थिक व राजनीतिक) में काफी अन्तर 
होने से कोई भी सामान्य नियम नहीं बताये जा सकते । दूसरे शब्दों मे, आधिक उद्देश्य राजनीतिक 
इद्देंश्यों से उलझकर रह जाते हैं । 

(3) भेदभावपूर्ण व्यवहार से करने के सिद्धान्त एवं पररुएरता के सिद्धान्त की मिलाने पर 
पूर्वाप्रहों एव जदिल समस्याओं की उत्पत्ति होती है। वस्तुत इनमे से एक सिद्धान्त को एक बार 
मे बरर्पान्वित करना अधिक उपयुक्त रहता है। परस्परता (६०7०५५) का यह गाशय है कि 
कम से कम दो समान रूप से शक्तिशाली देशो के बीच मम्जणा हो | इसके विपरीत, भेदभाव ने 
करने (707-0/5थ77॥7309) की नीति के लिए यह आवश्यक है कि उस देश की भ्रतियोगितात्मक 
स्थिति विश्व के बाजारों में काफी सुदृढ हो और साथ हो धरेतू बाचार पुर्णत सरक्षित हो। भेदभाव 
न करने दी नीति के लिए एक देश को परस्परता की अवहेलता करनी पइती है 

(4) अधिकाशतया मन्वणाएँ वस्तुओ के आधार पर की जाती हैं और इसलिए दो द्वेशों के 
बीच हो ख्यापार भे घृद्धि करने पर बल दिया जाता है। इसमे अन्य देशो के श्रति उपेक्षा की भावना 
भी ध्याप्त हो सकती है। स्सेप में, बहुदेशीय मन्त्रणाएँ अब तक कम हों पायी हैं। बढ़ते हुए क्षेत्र- 
बाद ने भी गैट की सफलता को सीमित कर दिया है । 

(5) सिद्धान्त समझौते मे इस बात को स्वीकार किया जाता है कि बहुपभ्ीय सोदेदाजी 
(रणधावादा॥ मबाइक्षंशोएह) द्विपश्तीय सोदेवाजी से श्रेष्ठ है। परन्तु पत्थरता के सिद्धान्त के 
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अनुसार सौदेवाजी में वेवव बडे देशो वा वर्चस्व रहता है। यह भी परस्परता तथा भेदभाव न 
बरने के सिद्धान्तो के वीच समन्वय करने की ही समस्या है । 

(6) * समझौता" विश्व के सभी देशो या विश्व ने एक बहुत बडे भाग की प्रतिनिधि सस्या 
नहीं है। इसमें अनेक विकासशोल (एवं कुछ विकसित देश भो) सम्मिलित नहीं हुए हैं। बहुधा यह 
भी आरोप लगाया णाता है कि समझौता तो धनी देशो का एक कतव मात्र है । जहाँ जमरीका व 
यूरोपियन देशो वात भ्रभाव व्याप्त है तथा विकासशील दश तो केवत दशक के रूप म रहते हैं । 
दीघंकालीन अवधि तक जापान को _ समझौते” गे भागीदार नहीं वनाया गया और सदस्य बन 
जाने के बाद भी समझौत के चार्टर मे ऐसी विशेष धाराएँ सम्मिलित कर दी गयी हैं जिनवे वारण 
जापान को आज भी “सवसे प्रिय देश” वाली सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी है। वस्तुत” सामान्य 
समझौते (5077) को धनो देशो का एक क्लब” कहा जा सकता है। 

इन कमियो के बावजूद प्रो जयदीश भगवती वर ऐसा मत है कि समझौता (गंट) विश्व 
व्यापार को उदार बनाने मे सहायक हो सकता है। आवश्यकता इस वात की है कि इसमे कृषि 
वस्तुओ एवं सेवाओं के विषय म प्रचछित श्रशुल्क पर भी मन्त्रणा की जाये और उसक लिए वहुदेशीय 
चर्चाओं को अधिक पारस्परिक विश्यास्त के साथ किये जाने की जरूरत होगी। जापान प्रश्चिमो- 
यूरोपीय देशो तथा सयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी-अपनी प्रशुल्क-दरा म बाफ़ी कटौती कर ली है 
जबकि आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलंण्ड अब कम करने जा रहे हैं। यह एक शुभ सबेत ही है! 

उक्त कमिया के कारण ही अल्पविकप्ित देश प्रशुल्कनदरों एवं व्यापार पर हुए समझौत” 
का लाभ उठाने एवं अपनी विदेशी व्यापार सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर वरने म असमर्थ रहे हैं । 
इसी कारण सथुक्त राष्ट्र सघ क॑ व्यापार एव विकास अधिवेशन (ए7066 फर॥णा$ 0०ग्रश्िध्य०8 
07 ॥7406 ॥06 70८५९०७ए६॥) को जन्म दिया गया है । 


बक्टाड (ए८ट४7) का विस्तृत विवरण अगले अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है। 
प्रश्न एवं उनके संकेत 

4 व्यापार एव प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझोते के प्रमुख उद्देश्य कीन फौन से हैं? इन उद्देश्यों 
को पूर्ति कहाँ तक हो चुको है ? भाप वर्तमान स्थिति को सुधारभे हेतु कोन कोन से सुझाव 
देंगे + 
ए2( ४८ ए€ चाशा 00६०४४९5 ण॑ पर 0677 ? पृ०. ज्याश काया गोध 72५८ 
9060. 80०एग्राणाझल्द ? जाग छाग्णाण्ग 59886॥00705 ढक ॥०प एथे८४ 0 
वणए/०शा।९ 0 छाहला धाएशाएणा ? 

2 व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते (0877') का विश्व के व्यापार को सुगम 
बनाने एवं इनके विस्तार मे कया योगदान रहा है विस्तार से समझाइए। 
डाग्वा6 णाधी/ फीड ए०चॉच्रएणाए 0 5677. बिण्ा।४ा78 थे ०7020व॥78 ॥76 
एछ04 बत6 

3. विकासशील देशों फी समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए आप व्यापार एवं प्रशुत्क पर हुए 
सामान्य समझौते से कया परिवर्तेन करना चाहेंगे ? 
ज़रा ०४30868 एणाँत ए०४ ९एएशाणल्ाप गा 6 0677 एल्क्ाए8 70 ण00 [06 
[70ण6॥$ रण तरछ[०छ78 ए०प्राताह$ 2 

4. किन परिस्थितियों मे आप विदेशों व्यापार एवं विनिमय के क्षेत्रों मे विभेदात्मक नोति को 
उपयुक्त मानते हैं? इस सन्दर्भ में ध्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्‍य समझोते (७४77) 
में कया प्रावधान हैं ? 
एएकढर एवाड( टारए्राइधब्व7९९३ ॥5 7( इतेशइकर [0 7080 (0 [ववंट द्वात. थशा82 
6$०0974॥075 ? 555]॥0 ॥06 ज्ञाएशाडा075 ठ ॥6 0677] 8 पड गट्टध0- 

5 आप केनेडी राउण्ड समझोते ते वया समझते हैं ? यह समझौता व्यापार एवं अशुत्क पर हुए 
सामान्य समझौते (0877) मे निहित उद्देश्यों को पूर्ति मे कहां तक सहायक है / समझाइए। 
एफ 60 १०० प्र76श॑ञ3र्त 99 (शार्त्ध रिणणात #हाव्टएशा। २े ०७ शि ००57 
509७४९४५४६४ 96 एएचए0४८ ण 0677 ? छाए ट्ध्ीयीए 


6. 


प्रशुत्क-दरों एवं ध्यापार पर सामान्य समझोता | 333 


स्मापार एवं प्रशुत्क पर हर साप्तान्य समझोते धर मालोचनात्मक् टिप्पणों लिखिए तथा 
बताइए कि इस समझोते ने विश्व के कुल व्यापार की युद्धि भे कहां तक योग दिया है ? 
छाएट 8 सांतदां 2९एणावए 9 5677 चण्व छाफ्रॉथण 709 ॥0 ॥9९ 7८50॥6९6 ॥9 
चजए47507 07/0त। शरणाोए धवत८ 

व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते के आधारभूत सिद्धान्त कया हैं ? इन सिद्धान्तों 
फो अस्पविकसित देशों के नियोजित माथिक विकास ने कहाँ तक प्रभावित किया है ? 
जब बार ध6 ७३५४० 97770फ्ञॉटड 0९ 0#8 77? पए0ए सर३२४ [06५ 9५६॥ 8८८0८७ 0५ 
शाद फाॉ40006 ९९०70 ७९ 0००९०: परदा। ण॑ जछातदा-0९व०९7 ००७९६ २ 

व्यापार एवं प्रशुह्क पर हुए सामान्य समझोते (08777) पर सक्षिप्त दिप्पणों लिखिए । 
एप 8 इज ५ ए०७६ 505 '0677". 


परिश्षिष्ट 


सुपर तथा स्पेशल 30] 
[50ए8? #7४० 5एहटा&, 30] 





प्रस्तावना--गत वर्ष के पूर्वाद्ध म अमरीका क्री इस घोषणा वी भारत में काफी अधिक 
प्रतिक्रिया हुई थी कि ब्राजील जापान तथा भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं उदार 
बनाने की प्रक्रिया मं व्यवधान डाला जा रहा था और इसलिए अमरीगा अपने 988 के ओग्रनी 
बस ट्रेड एण्ड कम्पीटीटिवनेस एक्ट की धारा 30] के अन्तर्गत इन देशो के विरुद्ध आवश्यक फदम 
उठायगा १ अनेक भारतीय अर्थंशास्त्रियों एव राजनेताओं ने अमरीकी सरवार वी इस घोषणा को 
भारत के आन्तरिक मामतरो म हस्तक्षेप बतलाया जबकि कुछ अन्य ने इसे अमरीका की घमकी वी 
सज्ञा दो ) इस परिशिष्ट म हम यह बताते का प्रयास करेंगे कि छुपर 30] ये प्रशुख उद्दश्य क्या 
हैं तथा अमरीका द्वारा उक्त तीन देशो वे विरुद्ध इसके अ्रयोग का औचित्य क्‍या है क्योंकि ये देश 
अनुचित व्यापार पद्धति अपनाते हैं । इसी प्रकार भारत सहित आठ देशो दे विरुद्ध स्पेशल 30 
का प्रयोग करने की भी गत वर्ष चेतावती दी गयी । स्पेशल 30 के अन्तगंत अमरीका का व्यापार 
प्रतिनिधि ऐसे देशो का पता करता है जो अपनी भौगोलिक सीमा में अमरीकी बौद्धिक सम्पत्ति, 
यानी पेटेण्ट, कॉपीराइट ट्रेडमार्क आदि को सुरक्षा प्रदान नही कर पाते । अमरीवा के इस कदम के 
विरुद्ध भी भारत म काफी प्रतिक्रिया हुई है । 
सुपर 30। 
जैसा कि ऊपर बतलाया गया था, सुपर 30। अमरीकी व्यापार अधिनियम (988) की 
एक धारा है । इसके अनुसार सरकार के व्यापार प्रतिनिधि को एक दायित्व सौंत्रा जाता है कि वे 
ऐसे देशों की पहचान करें जिन्होंने अपनी आयात निर्यात नीतियों के अन्तगत ऐसे प्रतिवन्ध रोपित 
किये हुए हैं जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेष रूप से अमरीकी हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड 
रहा है। वह प्रतिनिधि सम्वद्ध सरकार से अनुरोध करता है वि वह दो-तीन वर्ष वे! भीतर इन 
ब्यवधानो को समाप्त कर दे। व्यापार प्रतिनिधि को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह मई तक 
अपना श्रतिवेदन अमरीकी राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दे तथा उन कारणों का इस प्रतिवेदन में उल्वेख 
बरे जिनके कारण निर्दिष्ट देश पर सुपर 30॥ लागू किये जाने की स्थिति वनती है। 
स्पेशल 30॥ 
अमरीकी व्यापार कानून की विशेष घारा 30] के अन्तर्गत सरकार के व्यापार प्रतिनिधि 
को ऐसे देशों के विषय मे अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होता है जिनबी आन्तरिक 
नीतियो के कारण ऐसे देशो मे अमरीकी निवेशकर्ताओं के हित सुरक्षित नही हैं । 
दोना ही घाराओ के अन्तगंत यह व्यवस्था है कि जो देश आयात-निर्यात नीतियो मे सरक्षण- 
वाद को अधिक महत्व देता हो उसके विषय मे प्रतिवेदन भ्रस्तुत क्या जाय । 989 के धूर्वाद्ध मे 
ऐसे 34 देशो के बारे मे प्रतिवेदन प्रस्तुत क्या गया, जिनमे से तीव--भारत, ब्राजील तथा जापात 
--पर मह आरोप लगाया गया कि यहाँ वी सरकारो मे विदेशी व्यापार पर बहूत अधिक अजुश 
लगाया हुआ है । 
जहाँ सुपर 303 का मुस्य उद्देश्य_अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार पर विद्यमात श्रतिवन्धो_ को कैम 
करने इसे उदार बनाना है, स्पेशल 30] के साध्यम से सम्बद्ध देश पर इस वात वे लिए दयाव 
डाला जाता है कि वह वहां विद्यमान अमरीकी पूँजी को सुरक्षा प्रदान करे । 
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पु अमरीकी सरवार के व्यापार प्रतितिधिं एवं प्रशासन ने बार-बार यह स्पप्ट करने का भयास 
किया है कि इन प्रावधानों वंग उद्देश्य सम्बद्ध देशों को दण्डित करना नहीं है, अपितु इन पर मैतिक 
दबाव डालते हुए इनकी नीतियों मे वाछित परिवतंन करते हुए व्यापार को उदार बनाना है। 
सरकार के प्रववता यह स्वीकार करते हैं कि भुगतान-सन्तुलन कौ विषमता कौ देसते हुए धल्पकाल 
के लिए किमी सीमा तक सरक्षण की आवश्यकता हो सकती हैः परन्तु अमरीका इस बात को 
सर्वथा अनुचित मानता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई भी देश दीर्घकाल तक प्रतिबन्ध 
लगाये रसे । 
घुपर 30! की आवश्यकता वर्यों हुई ? 

गत कुछ वर्षों से अमरीका के उद्योगपति एवं व्यापारी यह अनुभव कर रहे थे कि अमरीका 
की “उदार” व्यापार नीतियो का लाभ अन्य देशों के व्यापारी प्राप्त कर रहे थे तथा उन्हे हानि 
हो रही थी । अमरीकी काग्रेस तथा सीनेट में जन-प्रतिनिधि सरकार पर लगातार इस बात के विए 
दबाव डाल रहे थे कि अमरीका को उन देशो वी सरकारो से दो टूक वात करनी चाहिए जिन्होंने 
अमरीकी वस्युओ के विरुद्ध सरक्षणवाद की नीति का आश्रय लिया हुआ था परस्तु अमरीका की 
उदार मीति के कारण जिन देशों से काफी मात्रा में वस्तुएं अमरीका के बाजारों मे वहाँ निर्मित 
वस्तुओं हे निर्याध प्रतिस्पर्दा कर रही थी। कांग्रेस भे जन-प्रतिनिधयों ने अनेक बार यह पुरणोर 
तके दिया कि उदारतता पारपए्यरिक (द्विपक्षीय) होती चाहिए, व कि एक्पक्षीय । 

955 तथा 987 के मध्य विश्व के शुल तिर्यातों में अमरीकी तिर्यातो का अनुपात जहाँ 
7 प्रतिशत रे घटकर 22 प्रतिशत रह गया, वही आयातो में यह अनुपात ] 7 प्रतिशत से 
बढ़कर 6'5 प्रतिशत हो गया । सरकार की उदार नौतियो के फलस्वहप अमरीका वा स्यापार- 
घाटा )980 व 987 के मध्य 3,!00 करोड डालर से बढ़कर ।7 000 करोड़ ढालर हों गया । 
विशेष रण से जापान, द. कोरिया, ताइवान, पशिदमी जर्मती व में किगकों के साथ इस व्यापार-घाटे 
में निरन्तर बुद्धि हो रही धी ।! और तो ओर, भारत के साथ भी अमरीका का व्यापार-सन्तुलन जो 
4982 तक अमरीका के पक्ष में था, पीरे-धीरे घाटे के रूप मे बदलता गया तथा 987 मे मह घाटा 
70 करोड डालर तक पहुँच गया । 

अमरीकी भर्थशार्त्रियों मै अनुमान लगाया कि प्रति 00 करोड़ ब्यापार-घाठ़े के फलस्वरूप 
यहाँ 25,000 व्यक्तियों को रोजगार से हाथ धोता पडता है । 987 में इसी आधार पर 986 
फी तुनता में 3:75 सास व्यक्तियों बा रोशगार छित गया। इस प्रकार यडता हुआ *यापार-घाठा 
ने केवल अमरीका के स्पर्ण-कोपो पर ददाव डाल रहा था अपितु इससे देश में बेरोजगारों भी बढ़ 
रही थी बिसके गम्भीर गुणक-प्रभावों की आशऊा अनुभव को शा रही थी । 

भारत तया सुपर व स्पेशल 307 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया था, 982 के बाद से अमरीता वो भारत के साध ब्यापार 
करने में उत्तरोत्तर धाटा हो रहा हैं। अमरीवा के व्यापार प्रतिनिधि मे मई 989 ये? अपने 
प्रतिवेदन में सरकार को बतताया कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत ने काफी अधिक 
सरक्षणगद की नीति अपनायी हुई है। इसके प्रमाणस्वरूप उक्त प्रतिवेदन में अनेफ़ तथ्य प्रस्युत 
किये गये . 

() भारत में प्रभुल्क-दरें (आयातो पर) यहुत ऊँची हैं। 59 प्रतिशत यह्तुओ पर प्रशुल्न 
बा अनुगंत [20 से !40 धतिशत है ॥ 

(॥) आयात साइये शिंग की व्यवस्था जढिल तथा भेदभांग्पूर्ण हंसने से ऑावों में माफी 
व्यवधान होता है ॥ 

(७॥) अधिवाश उपभोग वस्तुओं का आयात भारत में दिपिदध है। 

(४) अनेक--विशेष रूप से उपभोग व पूँजीगत दरुतुओ के आयात--हो तो से शोटा प्रयासी 
सागू की हुई है । ४ 


। 987 का ब्यापाए-पघाटा (करौष्ट डालर) : जापान 5960; ताइवान 930; 4 जमंनी 620 
तथा मैजिसकों 5204 
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(५) सरकारी उपक्नमो द्वारा जायात हेतु जो व्यवस्था अपनाई हुई है, वह भी काफी जदिल 
एवं भेदभावपूर्ण है | 

(श] जिन क्षेत्रों मे भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है उनमे भी निर्यात अनुदान बहुधा 
ऊँची दरो पर दिये जा रहे है | इनके आधार पर व्यापार प्रतिनिधि ने भारत को अनुचित व्यापार- 
पद्धति अपनाने वाता देश बता दिया। 

अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि ने उपर्युक्त आधार पर भारत को उन तीन देशो की श्रेणी 
में रखा जिन्होने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार म अत्यधित्र सरक्षण वाद अपनाया हुआ है तथा जिनमे अपनी 
व्यापार-नीतियो को परिवर्तित करने का अनुरोध किया जाना है। वस्तुत अमरीका भारत को 
एक अस्यधिकमित देश नहीं मानता । 

व्यापार प्रतिनिधि ने यह भी प्रतिवेदव किया है कि भारत में दिसम्बर 2987 के अन्त से 
अमरीकी निवेश वी कुब राशि 46 6 करोड डालर थी। परन्तु भारत सरवार कौ नीतियाँ इस 
निवेश को पूण युरक्षा प्रदान नही कर पा रही थी । अमरीकी पटेण्ट कॉपीराइट ट्रैडमार्क आदि 
श्रेणी की वोद्धिक सम्पत्ति! की सुरक्षा हेतु अमरीका ने भारत बे उन आठ देशो बी श्रेणी मे शामिल 
किया जिनके विछद्ध स्पेशल 30। जागू किया जाना है । इसके लिए भारत सरवार वी नीतियो पर 
अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि की भाथमिक्ता वे आधार पर * दृष्टि” रहगी । 

परन्तु भारतीय अथशास्तियो का ऐसा मातना है कि अमरीका वे कुल व्यापार-धाद में 
भारत बे साथ उसका घाटा नगण्य है और इसलिए भारत पर सुपर 30 लागू करना न्‍्यायोचित 
नही है। हाँ, अमरीका से आयात तथा अमरोका को निर्यात भारत वे लिए ४ ते महत्व रखते हैं । 
इसी कारण भारतीय पयवेक्षक अमरीवा की इस बारवाही को राजमीति से प्रेरित मानते हैं क्योकि 
इससे भारत को हानि तो हो सकती है परन्तु अमरीका को वोई विशेष लाभ नहीं होगा । 

अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के इस तक का कोई औचित्य नही है कि भारत म प्रति व्यक्ति 
आय का स्तर घोषित स्तर मे अधिक है और इसलिए भारत एक अल्पविकसित देश नहीं रह गया 
है जिसके लिए उसे सरक्षणवाद का आश्रय लेन तथा रियायती दर पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से 
ऋषण लेने की अनुमति दी जा सके | 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है अमरीका को भारत से व्यापार-विपयक्र शिवायत्तें इतनी 
अधिक नही है जितनी भारतीय विदेशनीति विषयक है । हात में भारत द्वारा अग्नि! का परीक्षण 
किया गया, उसके विरद्ध अमरीका म तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। भारत के सोवियत रस से बटते हुए 
सम्बन्ध तथा दक्षिण एशिया में भारत के बढते हुए प्रभाव से भी अमरीका प्रसन्न नही है। इसी 
कारण भारतीय पसवेक्षको का यह तर्ब कसी सीमा तक ठीक प्रतीत होता है कि सुपर व स्पेशल 
30] का भारत के विषरद्ध प्रयोग राजनीति से प्रेरित है ४? 


]. इनमे अमरीको फिल्‍म, जिज्नान तथा टेक्नोपॉजी संमयौते भी शामिल है । हर 
2. 5 [१एउाएलीवा *5फफुटा जात 502० 30| ६३ प्रोग्वट उतट्ट॒पैडाणा छा ए#जा।्य ' 
५९ सत्मागममाट रतारई, 05 70, 7989. 
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संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यापार एवं आथिक विकास 


2 
पर अधिवेशन (अंक्टाड) 
[पराष्ट एक्रातक७ पशाा05 ए0प्राफरएएएए: 0प पर्/छ5 
+पा0 एषश,073एछर--ए्टा&7] 





हे अबटाड़ अथवा स्रयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आधिक विक्रांस पर हुए अधिवेशन से पूर्ण 
बरैणी व्यापार तथा सहायता सम्बन्धी समस्याओ पर प्रशुरक-दरो एवं ब्यापार पर हुए सामान्य 
तमगौते (0/77) के अन्तर्गत विचार किया जाता धा। शंसां कि पिछले अध्याय भें बताया गया 
था, उक्त गामरास्य समझौते” का अलाविकृत्तित देशों को आशादुरूप लाभ नद्दी मिल सका था 
इसी कारण भन्तर्राष्ट्रीय आधिक भह्योग हेतु एक नवीन कॉ्यत्रम प्रारम्भ जिया गया जिसका प्रयो- 
जग अल्पयिडुसित देशो के व्यापार बेर विद्यमान अन्तर (206 हु) में कभी करमा था। इसी 
फार्षणस को अब्टाड की संज्ञा दी गयी । अक्टाड की स्थापना सयुत्त राष्ट्र सप की महासभा के एक 
स्थायी अग के रूप में 30 दिसम्बर, 964 को हुई । इस सस्था की स्थापना एवं कार्य-प्रणाली को 
समणने के लिए यहू आवश्यक है कि इसकी पृष्ठभूमि की रामीदता कर ली जाय । 

शातयें दशक (960'8) की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भाती जा सकती है वि इग अवधि 
के प्रारम्भ रो ही विकसित देशों को एशिया, अफ़ीका एवं छेटिन अमरीका के अल्पविकसित देशों की 
समस्याओं की अनुभूति होने लगी थी तथा विकसित देश यह स्पष्ट रुप से समझने तगे थे कि धनी 
एप निर्धन देशो के बीच अन्तर को कम करने हेतु विश्वध्यापी प्रयास होने चाहिए। उन्होंने यह भी 
समझ लिया था कि इस अन्तर में कमी करडे ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक तताव मो दूर विया जा 
गायता है। रिराम्बर 96! में ज॑र समुक्तत राश्ट्र सपघ की मद्दासंमा को 5वाँ सत्र प्रारम्भ हुआ तो 
यह निध्य वियां गया कि गातवें दशक को “संयुक्त राष्ट्र सघ का थिष्राय दशक” के रूप में माता 
जाय । एसी शंत्र में अत्गविकसित देशों हे लिए दशक के अन्त तू आदविक विक्रा की दर 5९% 
कर देने का सदय निर्धारित किया गया तथा सभी सदस्य देशों से यह अनुरोध किया गया कि थे इस 
लद्ष्य की प्राष्ति हेतु अत्पयिक्सित देशों बी राहायता करें । 

यह उल्नेफनीय है. ऐरि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ अनेक अल्यविकृमित देशों का स्ववस्तर 

इफाइयो के झूप मे उदय हो चुका था तथा यूरोप के उपनिवेशवाःद मे उन्हें पुन मिल चुरी थी । जय 
सह पै देश राजनीतिए दृष्टि ऐ वरतन्त्र रहे शायहन्यूरोरीद देशों ने इन्हे बडुमाः माल लिर्याद 
करने झा अथमर दिया तथा इन (अल्पवित्सित) देशों में औद्योगिक (तैयार) वस्तुओं की पूति करते 
रहे । ह्वतग्प होने के तुरस्त पश्चात्‌ इन देशों ने अपनी औद्योगिश शक्ति का विस्तार करते का 
अ्रयाम रिया तथा सरणात्मक विधियों से उद्योगों बे! विकास की योजनाएँ कार्यानिस्त करना प्रारम्भ 
कर रिया । शाउस प्रेविश तथा नश्से आदि अरथंशास्पियों ने इस गरारशघ-्मीति बा पूर्ण समर्थन 
किया। इन अर्थशास्टियों ने सरक्षण दे प्ष से विम्स तर्क अस्थुत जिये - 

(॥) विश्व के वाजारों मे प्राथमिक वस्तुओं दो माँग-आय सोच इकाई से बय है (९. *- ) 
और इसलिए अध्यरिब्रगित देशों को एक वा दो प्राथमिक वस्तुओं (जैसा हि रिकरार्शो या हैरगर+ 
ओहलिन के भ्रिद्धाल्त मे निहित है) हो विशधिष्टोकरण करने जी अपेशा विवि प्रतार वे उद्योगों 
का विवास करना चाहिए, तथा 
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(४) पिछले अनेक वर्षों से प्राथमिक वस्तुओं एवं बौद्योगिक वस्तुओं वो व्यापारूशतें प्रति- 
कूल होतो रहतो हैं तथा प्राथमिक वस्तुआ के उत्पादको वी शक्ति क्लोष होती जा रही है । इसलिए 
एक ऐसी व्यापार व्यवस्था जिसमे प्राथमिक वस्तुओ के निर्यात एवं निर्मित औद्योगिक वस्तुओं वे 
आयात का प्रावधान हो, प्राथमिक वस्तुओ वे उत्पादक देशो वे लिए लाभप्रद वद्ापि नहीं हो 
सकती । इन्ही तकों के आधार पर पिछले पच्चीम वर्षों भे अल्पविकसित देशों ने अपनी औद्योनी- 
करण वो नोतियाँ निर्धारित को तथा उनको वार्यान्वित किया। परन्तु पिछला अनुभव इस वात 
की पुष्टि करता है कि इस प्रकार वी नीति वे सफ़ल वार्यान्वयन में अनेक समस्‍्याएँ उत्पन्न हो 
गयी हैं । यह्‌ नीति बुल मिलारर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी विरोधी है। यह अनुभव क्या जाने 
जगा वि ययपि 9वी शताब्दी वे! समान विदेशी व्यापार आ्िक विवास का प्रमुख स्रोत नही है, 
2723 निर्धन देशो मे विदेशों व्यापार मे आधिक विकास को प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण भूमिता होनी 
चाहिए। 

प्रेविश का तर था कि विश्व की 70 प्रतिशत जनसस्या को बुल आय का एक-चीयाई से 
भी कम प्राप्त हो पाता है जबकि विश्व बी कुल आय का तीन-चौथाई उन 30% लोगो को भ्राप्त 
होता है जो धनो देश मे रहते है । उन्हाने यह भी कहा कि घनो देशों को सरक्षणात्मक नीतियों थे! 
कारण विकामशोज देशो से उनके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओ बे” अनुपात में निरन्तर कमी 
होती चली जा रही है। 950 मे विकसित देशो के आयात से विकासशील देशों वी वस्तुओं वा 
अनुपात 3 प्रतिशत था 960 मे इसमे कमी हो गयो तथा यह 24 प्रतियत ही रह गया। उन्हाने 
चेतावनो दी कि विकसित देशो द्वारा रोपित प्रतिवन्धों बे” वारण विकासशील देशों से उन्हें निर्या- 
तित वस्तुओं का अनुयात भविष्य मे और भी कम हो जायगा । 

इनबे अतिरिक्त यह भी अनुभव क्या गया कि “प्रशुल्क-दरो एवं व्यापार पर सामान्य 
समझौता” (0877) के अन्त गंत विकासशील देशो के व्यापार मे वृद्धि हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं 

की गयी थी। विकासशील देशो मे यह भावना भी व्याप्त होने लगी थो कि गरट के स्थान पर उन्हें 
सयुकत हूत से संयुक्त राष्ट्र सु के तत्वावधान में ही एक सस्था का निर्माण वरना होगा जोर उनके 
हितों को रक्षा के लिए विकसित देशों पर दवाव डाल सके | 

आधिक विकास वे लिए पूँजी-विनियोग एवं आयातो में भारो वृद्धि होना स्वाभाविक है । 

सह एक सामान्य नियम है कि विवास के प्रथम चरणों मे बायात मे वृद्धि बम से कम आय वृद्धि 
के अनुरूप होती है। छ3 दशक (950'$) भे जल्त॑विक्सित देशो के नर्यातों से आय में वेवल 
3“5% थी वाधिक दर से वृद्धि हुई थी। ऐसा अनुभव किया गया कि यद्दि यही श्रवृत्ति जारी रही 
तो अल्पविकसित या विकासशील देशों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा इन आयातो के शुग- 
तान करने की क्षमता (जिसका निर्धारण निर्यात्रों से होता है) वे अन्तर से वृद्धि होती जायेगी । 
छठे दशक मे इस अन्तर को उदार विदेशी सहायता वे माध्यम से पूर्ण किया गया था। परन्तु 
सातवें दशक के लिए यह सन्देहास्पद विषय माना गया कि अपेक्षित विदेशी सहायत्रा (0) भी 
इन देशों वो बढती हुई आयात सम्बन्धी आवश्यवताओ को प्रूण कर सवेगी । 


इन सबका परिणाम यह हुआ वि एक ओर तो विकासशील * देशों ने धनी देशों से प्राप्त 
विदेशी सहायता मे वृद्धि हेतु दवाव डालना प्रारम्भ वर दिया, और दूसरी ओर जिन देशो ने 
पहले से पर्याप्त सहायता प्राप्त बरलो थी, उन्होंने यह अनुभव करना आरम्भ कर दिया कि विदेशी 
सहायता के साथ सलग्न शर्तों को देखते हुए सहायता की राशि का वास्त॒दिव मुल्य (अ्घ) बहुत 
कम था, तथा अन्तत ऋणों एवं इनवे ब्याज वा भुगतान बेवल निर्यात व्यापार में वृद्धि द्वारा 
ही सम्भव हो सकता था। इस प्रकार सभी देशो को यह अनुभूति होने लगी कि अल्पविकसित देशों 
को राहत देने ये! लिए विश्व दे व्यापार मे वृद्धि बरने हेतु बुछ न बुछ उपाय अवश्य किया जाता 
चाहिए। 

प्राथमिक वस्तुओं वे उत्पादक देशों की व्यापार नीतियो को एक वडो सीमा यह थी कि 
इन वस्तुआ के मूल्य अत्यधिक अस्थिर थे ॥ यदि कृपिजन्य एवं अन्य आधमिक वस्तुओं के सूस्यों मे 
बिसी प्रशार स्थिरता लायी जा सके तो इन देशों के लिए अपनी व्यापार नीतियों को उदार बनाना 
काफी सहज हो सकता था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करने का तत्कानोन एबमात्र उपाय 
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“समझौते” में निहित था । पसततु जैसा कि हम पिछले अध्याय में देस चुके हैं, “समझौते केः 
माध्यम मे विशासणील देशो के निर्यातों से बुद्धि लही हो सकी। अनेया अवशरी पर तो थे देश 
अपनी बात भी विकसित देशो को नहीं कह सकते थे । 

परन्तु 96] के महासभा के 6वें रात्र में कोई ठोस कदम उपयुक्त समस्याओं के निरा- 
घारण हैतु भह्ठी उठाया जा सदा, सत्रहयें सत्र (962) मे महासमा ने यह निर्णय किया कि 
व्यापार एवं आधिक ब्रिंकाग पर संयुक्त राष्ट्र सघ का एक अधिवेशन (अस्टाड) 964 में बुनाया 
जाय। भारत॑ इस अधिवेशन की तेयारी समिति (शाक्क्वाब्ाण/ (0त080९) गया एक धदस्य 
था। जिनेवा मे मार्च !964 भे आयोजित प्रयम अधियेशन में 8 देशो के अतिरिवत प्रशुत्क-दरों 
एवं व्यापार पर सामान्य शमझौते (0077), समुकत राष्ट्र सघ के 3 विशिष्द अधिकरणों एव 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय गस्पाओं ये प्रतिनिधियों को स्थायी रूप देते वा विचार मही था। परन्तु दिस 
म्थर 964 मे राष्ट्रसध की एक स्थायी एजेन्सी के रूप मे इसे स्वीकार क्या गया तेथा एक 
स्पा सचिवालय की स्थापना के साथ-साथ अउटाड के लिए स्थायी मद्षासचिय की नियुवित कर दी 
गयी । 

अयटाड में अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं वित्तीय व्यवस्था के अतिरिक्त अन्तरा्द्रीय 

* बस्तु-रामस्याओ, औद्योगिक (तैयार) एवं अरद्धे-निमित वस्तुओं के व्यापार, विकारशीत देशों के 
अदृश ध्यापार (सेवाओं के निर्यात) में सुधार, क्षेत्रीय आधथिक गठवन्धनी के प्रभाव आदि विवादों 
पर विचार किया गया। 

अफ्टाड में लिये गये निर्शयों को एक कावून में सम्मिलित कर लिया गया जिसमें यह 
सुशाव दिया गया कि सपुकत राष्ट्र सप की महासमा को अक्टाड को एक स्थायी एजेन्सी के रुप में 
स्वीयगर करते हुए कम से कम तीन वप में एक बार सदस्य देशो का सम्मेलन बुलाता चाहिए । इस 
कानून में अंबटाड के निम्न कार्य निर्धारित किये गये : 

(!] अन्‍्तर्राष्ट्रोष ध्यापार को प्रोः्लाहुन देनां--विशेष रूप से आधिक विवास की गति को 
बढ़ाने हेगु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना आवश्यक माना गया है। यह वट्ा है कि आधूथिक 
बिकाम की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों के देशो--विकासशील देशो ये मध्य तथा भिक्ष ग्रामाजिक 
संगठन बाते देशौ--वे मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बग विस्तार होना चाहिए । 

(2) अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आधिझ विकास से सम्बद्ध रामस्याओं के विषय से रिद्वास्तो 
एवं नीतियों का भ्रादृप तैयार करना तथा इसके कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त शुझाव देना, , 

(3) ग्रपुक्त दाप्ट्र सप से सम्यद्ध अस्य सेगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा हसकी 
रामीकषा करना, 

(4) सयुक्त राष्ट्र सप वी अन्य उपयुक्त सस्थाओं को बट्रुपेक्षीय ब्योपार के विस्तार के लिए 
मन्त्रणाएँ आयोजित करने हेतु तैयार करना, तैया 

(5) विभिन्न गरकारों एवं क्षेत्रीय आधिक गठवन्धनों की स्यापार एवं आयिके विकास 
राम्वस्धी मीतियों के दीच समानदा (ववाशाणाए) स्थापित करने हेतु एक केस्द है रुप से जाय॑ 
करता, तया दंगों तब्यों में वियमार शिटोझ शो कृम्र करना । 

अंबटाड की सदत्यता एवं प्रबन्ध 
(भा99एछ:रञा #म) १११४४ छक्का 097 फ़टा#ए] 

जैगा कि ऊपर बताया गया है, आज अस्टाड एक स्थायी संस्था है। सयुक्त राष्ट्र पे मे” 
शी गदस्य देश हसोे सदस्य हो गाते हैं। यदी नही, ये देश अन्तर्रा'ट्रीय भूणवित शक्ति एज्ेग्सी 
तथा सयुझ्ा राध्ट संघ भी अन्‍य विशिष्ट एजेन्सियौ के भी गदम्य हो 34 । पस्वेक' 4025 द्श 
को बेल एप संत देने का अधिवरार है। जहाँ सामान्य महत्व के विवादों पर बेबत व पे 
सदस्यों के बहुमत के आधार पर निणय लिए जाते हैं, अत्यन्त गऋह्वत्वपू प्श्तों वे लिए दी-विह्ाई 
बहुमत आवश्यक है । नि हर 

अग्टाड ने स्थायी प्रसशय हेतु एक “व्यापार एवं वित्ञास मध्यम" ([गृास्सट डाप्पै 

फए८रणेगृशदा उ0ञ0) को स्थापना को गयी है जिसमे 55 सदस्प है। इस योई ही बैठक वर्ष 


340 | अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


में दो वार होती है। प्रशासन को सुविधाजनक वनाने हेतु इस वोड्ड वे अन्तमगेत चार समितियाँ 
निम्न विशिष्ट विप्रयो के लिए नियुक्त वो गयी हैं 

(!) बस्तुएँ (प्राथमिक एवं कृपि-जन्य), 

(४) ओऔौद्योगिक (निर्मित) बस्तुएँ, 

(४) जहाजरानी एवं अदृश्य व्यापार, तथा 

(५) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी वित्तीय प्रवन्ध । 

अक्टाड का प्रधान कार्यालय जेनेवा में है तथा इसवे सदस्यों की वर्तमान सख्या 40 है। 
अफक्‍्टाड की साधारण सभा का अधिवेशन चार वर्ष मे कम से कमर एक बार बुलाया जाता है । 


अंकक्‍्टाड प्रथम 
[ए्ाटा४0 ॥] 


जेनेवा मे आयोजित अक्ठाड के प्रथम अधिवेशन (964) में विशासशील देश घनी देशों 
से बहुत सी आाशाएँ रखते हुए सम्मिलित हुए थे । उन्हे यह्‌ आशा थी कि इस अधिवेशन वे वाद 
घती व निर्धन देशों के बीच विद्यमान अन्तर को कम करने हेतु प्रभावपूर्ण कदम उठाये जायेंगे । 
अबवठाड प्रथम में 77 विकासशील देशों न भाग लिया जिन्हे ' 77 का समूह” (97०0? शी 77) 
कहा जाता है । इन 77 देशो ने सयुक्त रूप से उनकी विदेशी व्यापार सम्बन्धी गम्भीर कठिनाइयों 
को प्रस्तुत क्या तथा यह भी वताया कि किस प्रकार विकसित देशो की दोषपूर्ण नीतियों के कारण 
ये समस्याएँ और अधिक विक्ट रूप धारण वर रही हैं । 77 देशो के इस समूह द्वारा प्रस्तुत सयुक्त' 
प्रतिवेदन को अन्तिम अधिनियम से सम्मिलित कर लिया गया । इस अतिवेदन मे कहा गया कि 
उक्त अधिवेशन ने व्यागार एवं विकास के क्षेत्र मे अल्चर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नये युग का सूलपातत' 
किया है । इस प्रतिवेदन में यह आशा व्यक्त को गयी कि इस अन्तरप्ट्रीय आधिक सहयोग वें हारा 
विश्व में व्याप्त सम्पतता तथा असह्य दरिद्रता का वर्तमान अन्तर समाप्त करने मे सहायता मिलेगी 
तथा अधिवेशन की अन्तिम प्विफारिशें विकास हेतु एक तयी व्यापार नीति के कार्यास्वियन का सूत्र- 
पाते करेंगी | विभिन देशों ने अधिवेशन के परिणामों को इस आशा के साथ स्वीवार कर लिया 
कि इनके आधार पर आने वाली अवधि मे व्यापार एवं विकास को क्षेत्रों म पर्याप्त श्रगति हो 
मकेगी । अबटाड प्रथम की एक बडी सफलता यह थी कि इसमे विकासशील देशों के विकसित देशो 
की अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं एुवं विकास कौ समस्या के प्रति एक नये दृष्टिकोण को 
स्वीकार करने हेतु बाध्य कर दिया । 
अव्टाड प्रथम के अन्तिम अधिनियम में 45 सामान्य तथा 3 विशिष्ट सिद्धान्त सम्मिलित 
बिये गये हैं । सामान्य सिद्धान्तो म नये वाजारों की खोज एवं पुराने बाजारों को बनाये रखने हेतु 
विकासशील देशो को सहायता देने प्राथमिव वस्तुओं के लिए उचित मूल्य दिलाने सैन्य या राज 
नीतिक वन्यनों से मुकत्त आथिक सहायता मे वृद्धि करते, विकासशील देशो सम क्षेत्रीय गट्वन्धन एवं 
सहयोग को प्रोत्माहन देने सम्बन्धी उपायोंका उल्लेख है । इसके अतिरिक्त इसमें यह भी स्पप्ट 
किया गया है कि विकासशील देशो के निर्यातो वो प्राथमिकता मिलनी चाहिए तथा उन्हें परस्परता 
(70.7०णा१9) वे' सिद्धान्त से मुक्त रखता चाहिए । ये सभी सिद्धान्त सामान्य सिद्धान्तों वे रूप 
में हैं तथा विशिष्ट समस्याओं के निदान में इनकी कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है । इनमे से जिन 
मिद्धाल्तो मे विकासशील देशो वी प्रत्यक्ष रुचि रही है, वे निम्न प्रवार हैं 
(0) शाप्ट्रीय एवं अन्पर्रप्ट्रीय आथिक नीतियों का उद्देश्य विकासशील देशों की आवश्यक- 
हाआा एवं इचियो के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय थ्म्र बिमाजन को सम्भव बनाना हो $ 
(7) विकासशील देशो की निर्यात से आप्त आय मे तीब्र गति से वृद्धि हेतु अनुकूल वाता- 
वरण तभी वन सकता है जब सथ देशों में परस्पर सहयोग की भावना हो तथा सभी देश विशिष्टी- 
करण के स्थान पर व्यापार म विविधता लाने हेतु श्रयलशील हो। 
(ता) विकसित दशों को चाहिए कि विकासशील देशो से निर्यातित वस्तुओं पर विद्यमान 
प्रतिबन्धों एवं इनके व्यापार मे आने वाले व्यवधाना को प्रगतिशील रूप में कम करें तथा इन 
वसस्‍्पुआ वे निर्यात म वृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने में सत्रिय सहयोग दें। समुचित 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से मी देशों को मिलकर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिन द्वारा 
प्राथमिकता वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो (या कम से कम इनसे स्थिरता तो उत्पन्न की जा सके) 
तथा इसके उद्देश्य वी प्राप्ति हेतु न्‍्यायोचित मूल्य प्रणासी लागू की जाये जिसके अन्तर्गत प्राथमिक 
बम्पुओं एवं औद्योगिक (निभित) वह्तुओ के मूत्यों के बीच विकसित एवं विकासशील दोनों देशों को 
स्वीकार्य सम्बन्ध निर्धारित झिये जाये । 
_ _ (४) विऊसित देश सभी विकासशील देशो को रियायतें देने की धोषशां करें तथा आपस 
में उन्होंने जो रियायतें दी हैं उन्हे विकासशील देशों पर लागू करें। इन रियायतों के बदते वे यह 
शर्ते न लगायें कि विकासशील देश भी उन्हें व्यापार कौ शर्तों मे रियायतें देंगे! प्रशुल्क एवं गेर- 
अशुल्क दौनों प्रकार कौ नयी रियायनें सभी विकासशील देशों को दी जायें एक यथामम्भव ऐसी 
प्राथमिकता विकसित देशों को नहीं दी जायें । 

(४) विकसित देशो ये बीच हुए सैत्रीय आधिक गटबन्यनों (युरोपियन साझा बाजार, यूरो- 
पियन मुक्त व्यापार सघ आदि) का इन देशों हारा विकासशील देशों मे आयातित वस्तुओं की मात्रा 
एवं उनके मूरणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडना चाहिए । 


(५) विदेशी वित्तीय सहायता (४९८४७) 00०) के लिए अवटाड़ ने सुझाय दिया कि 
प्रत्येक विकमित देश अपने युल राष्ट्रीय उत्तादत (छोथए) का कमर से कम %, विकासशील देशों 
की सहायताथथ दे । अवटाड़ ने यह भी सुझाव दिया कि विदेशी राहायता की शर्ती को आमान बनाया 
जाय ताकि विउ्ासशील देशों पर इन ऋणों के ब्याज का भार स्यूनतम पढ़े । 


हि जपर्युवत सिद्धान्तों में बुछ्ठ को मूर्त रूप देकर कार्यान्वितत करने के भी निर्णय 964 के 
बाद लिये गये | उदाहरण के लिए, केनेडी राउण्ड के अन्तर्गत विक्राशशील देशो द्वारा निर्यात कौ 
जाने वासी वस्तुओं पर विक्रमित देशों ने प्रशुल्क रिघायतों की धोषणा की और बदले में विकास- 
शील देशो से धूर्थ पारछारिकता की कोई अपैद्षा नहीं की गयी। इसम्री प्रयार सितम्बर [966 मे 
भारम्म की गयी अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की पूरक सद्दायता स्तरीस अक्टाढ के उद्देश्यों की पूर्ति में 
सहाय है। थद्दि भुद्रानोव से सी गयी पहूं सहायता अल्पकाल के लिए ही सी जाय तथा यह घाटा 
राम्बद्ध देश की अपनी सीतियो झा परिणाम ने होझर बाहरी परिस्थितियों की देन हो तो इस 
सम के अन्तगत्त मुद्रा-कोप के सदस्य देश अपने देशों का 25% तक निर्यात-आय में होने बाते 
घाटे की पूर्ति हेतु प्राप्त कर राकते हैं। यह राहायता सदस्य देशों को उपलब्ध स्वर्ण एवं साथ साधनों 
के अतिरिक्त है। पूरक सहायता की सुविधा मिलने रे पूर्व इस प्रकार की दतिपूरक वित्तीय संद्ीयता 
का अनुपात सदस्य देशों के कोटे का बवल 25%, था। जून 973 तक इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
लगंभग 50 कफरोड्ट डालर की राहययता दी जा घुकी थी। 

परन्तु अवटाष् के अधिनियम में निद्वित गिद्धान्तों पर कार्यान्वयन वी गति अत्यल्त धीधी रही । 
काम से कम दो धो ऐशो थे जिनमे 964 थे 968 के बीच कोई प्रगति नहीं हो सवी । ये दो 
क्षेत्र थे * विशासशीत देशों से बिना परस्परता (7076070०(१५) के ब्राषमिक्ता दे आधार पर 
बस्तुएँ आपात करना सपा वित्रसित देशों मे कु राष्ट्रीय उसादक (छाप) छा 4%, विशमशोस 
देशों को आधिक सहापता के रूप में देता । इसपे विपरीत, 964-68 के डीच अधिक सहायता 
की शर्तों भर अधिए अतिकून होती गयीं। यही नही, सरशारी भरगविक यहापता में बनुदान (97807) 
का अनुपात [942 वे 965 के बीच 7% से घटकर 6% रह गया। परिषाम यहू हुआ हि 
विकागशील देशों के ऋण मेः भार में यूदि होती एयी । ऋण के भार में यह वृद्धि एसी तस्य से 
स्पष्ट होतो है कि 965 में दी गयी झुल सहायता से ब्याज का अश 45% था। दूसरे शब्दों मे, 
बुत प्राप्त सहायता का 452, वेवल_ म्पाज चुकाने है ही प्राप्त जिया गया । यद भी उत्लेपतोय 
है वि युक्त आदथिक सद्दायता देते का परम भी अविस्त रूप से घलता रहा । धनी बे विधन 
देशों के यौघ के अन्तर में कमी होने कौ अपेक्षा बुद्धि द्वोती एयी । अबटाइ हपम ने बाद भी गापी 
समय तक विश्व के 7 ब्यापार से विशासशील देशों ने निर्धातों बा अनुपात घटता रहा। यह ऊार 
बताया जा घुरा है कि विकासशील देश सूलत. प्रापमिक वस्तुओं बा तिर्यात हरे हैं। इत बस्तुओ 
के निर्यात में बहुत ही बम वृद्धि हुई । बह इनके मूल्यों में शमी होते के बादण निर्मतिक वित्ास- 
शीत देशो हो बुल तिर्यात-आय में बमी हो गयी॥ इसने विपरीत, भोधोगिक (निमित) चयन 
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के निर्यात में निरन्तर वृद्धि होती रही है। विकासशील देशो की आधिक विकास सम्बन्धी भावश्यक- 
ताओ की पूर्ति हेतु उन्हें अनेक कच्चे पदार्थों, यन्त्रो एवं मशीना तथा अन्य वस्तुओं का अधिक 
मात्रा में आयात करना पड रहा था। दूसरी ओर अधिकाश विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं की 
माँग का बहुत बडा भाग घरेलू उत्पादन से पूर्ण कर लेते हैं। परिणाम यह हुआ कि विकासशील 
देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल होतो गयीं ॥ सातवें दशक में काफी समय तक कोई नये वस्तु-समझोते 
(०००7॥००॥५/ ४8ए८८३॥९४४) नही हुए और न ही विकसित देशो ने विकासशील देशो की निर्मित 
एव अर्द्ध-निर्मित वस्तुओ के निर्यातों में वृद्धि हेतु कोई विशेष रियायतें दी । अब हम विस्तार से 
अक्टाड प्रथम के कार्यान्वयन एवं सफलता का मुल्याकन करेंगे । 

बस्तु-समझोते ((0079704%:ए #हा०्थाल्या5) 

]964 भें टिन, काफी, ग्रेहें तथा ऑलिव आऑइल ये चार ही ऐसी वस्तुएं थी जिनके विपय 
में अन्तर्राप्ट्रीय समझौतो के अन्तगंत्त व्यापार चल रहा था। अक्टाड प्रथम के वाद भी किसी नयी 
वस्तु के विषय में काफी लम्बे समय तक कोई समझौता नहीं हुआ । इसके विपरीत कुछ विवश्चित 
देशों मे ऐसे कानून पारित किये गये जो अक्टाड प्रथम की भावना के सर्वथा प्रतिकूल थे। उदा- 
हरणायं, सयुक्त राज्य अमरीका में अक्टूबर 965 में पारित शक्कर अधिनियम में कुछ ऐसी 
घाराएँ रखी गयी जिनमे बाहरी देशो का अमरीका के वाजार में शक्कर का निर्यात जान-वूझकर 
कम करने का प्रयास निहित था। इसी प्रकार यूरोपीय देशो की मिलो-जुली कृपि-तीति का प्रयोजन 
भी घरेलू उत्पादकों को विदेशी निर्यातकर्ता के विरुद्ध सरक्षण प्रदान करता था ! 

विकासशील देशों से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में 960-66 के वीच 8% वापिक की 
वृद्धि-दर होते हुए भी विश्व के वुल निर्यातों वी तुलना मे बहुत त कम है। यह भी उल्लेज़नीय है 

के इन निर्मित बस्तुओ मे सूती वस्त्र, लकडी की वस्तुएँ, परिनि्ित खाद्य-पदा्थ, चमडे की वस्तुएं 
आदि छोटी वस्तुएँ ही विवासशील देशो द्वारा बाहर भेजी जाती हैं और बहुत थोडे से विकासशील 
देश इन वस्तुओं का निर्यात कर पाते है। यह हमे स्पप्टव. समझ लेना चाहिए कि यदि विकासशील 
देश अपने निर्यातो को ऊँची बुद्धि-दर को बनाये रखना चाहते हैं तो इसके लिए उनके निर्यातों मे 
सम्मिलित वस्तुओं की सरचना ($0ए०८०८) में काफी परिवर्तन करने होगें। विकासशील देशो को 
काफी प्रभावषूर्ण निर्यात नीतियाँ भी इस उद्देश्य की पूति हेतु अपनानी होगी। परन्तु इन देशों के 
निर्यात व्यापार मे पर्याप्त वृद्धि वेवल इन्ही की नीतियों एवं उनके कार्यान्वयन पर निर्भर नहीं 
होगी । इससे भी अधिक आवश्यक थात यह है कि विकसित देश अपने घरेलू बाजारों भें विकासशील 
देशों से आने वाली बल्तुओ के भ्रवेश पर अनावश्यक ग्रतिवन्ध न लग्राकर अनुकूल शुल्क एवं ग्रेर- 
प्रशुल्क नीतियो के माध्यम से विकासशील देशों के निर्यात वृद्धि मे सक्रिय थोगदान दें। दुर्भाग्य से 
इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों मे विशेष प्रगति नहीं हो सवी है। जँसा कि ऊपर बताया गया है, 
आज भी बहुत से पिकसित देशो की प्रशुल्क-नीतियाँ विकासशील देशों में निर्मित औद्योगिक वस्तुओं 
के निर्यात में बाधक हैं । इसी प्रकार अनेक देशों में आज भी विकासशील देशो से आने वाली वस्तुओं 
पर मामात्मक प्रतिवन्ध (पु०क7:80४6 7९४07५0॥5) विद्यमान हूँ । 
प्रशुह्क कटोतियाँ (7ह7 €प्७) 

केनेडी राउण्ड के अन्तगंत हुई प्रशुल्क-मन्त्रणाओं में पहलो बार अक्टाड प्रथम में श्रतिपादित 
गैर-परम्परा के सिद्धान्त (76 एशालंए6 ० णान८टएा००५) का व्यावहारिक प्रयोग किया 
गया। परन्तु उत्लेखनीय बात यह है कि विकसित देशों ने जहाँ प्राथमिक वस्तुओं पर विद्यमान 
प्रशुल्क-दरो म॑ पर्याप्त रियायतें दी हैं, विकासशील देशो से निर्यातित निमित- वस्तुओं पर स्थित 
प्रशुल्क-दरो में उन्होंने विशेष रियायतें नहीं दी । 

अधिकाश वस्तु-समूहो पर, जिनके निर्यात में विकासशील देशों की रुचि है, प्रशुल्क-दरें 
उच्चतम औसत प्रशुल्क-दर से अधिक हैं। यह भी देखा गया है कि प्रशुल्क-दरों को और अधिक 
प्रभावशाली बनाने हेतु वहुधा व्यापार गैर-प्रशुल्क व्यापार प्रतिवन्धों का आश्रय लिया जाता है! 
सरक्षण के सम्बन्ध में यह वताया जा चुका है कि अधिकाश विकसित देशों ने आयातित वस्तुओं पर 
प्रशुल्क की दरें इस प्रकार निर्धारित को हैं कि अर्द्धं-निमित एवं निमित वस्तुओं के प्राथमिक 
वस्तुमो की अपेक्षा वहूत ऊँची प्रभावी प्रशुल्क-दर चुकानी होती है | यह सब डी राउण्ड के 
अन्तर्गत स्वीकृत रियायतो के विद्यमान रहते हुए भी सामान्य रूप से चल्र रहा है। 
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बिवेशों धहायता (ट्याव #5ञंडआ०ट) क 
न जैसा कि ऊपर बताया गया है, अबटाड प्रथम में विकासशीत देशों क्यो दी जाने वाली 
आधिक सहायता का लक्ष्य विकसित देशो के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का %, रखा गया था। आश्चर्म 
की वात तो यह है कि बडे ओद्योगिक देशो ने इस लक्ष्य की आप्ति हेतु कोई कदम नहीं उठामा, 
जबकि कुछ छोटे औद्योगिक देशो ने इस लक्ष्य को आ्राप्द कर लिया । परम्तु इन छोटे विकमित देशो 
से प्राप्त आधिक सहायता का परिणाम बहुत ही कप रहा है। बडे औद्योगिक देशो द्वारा दी जाने 
बाली आधिक सहायता का उनके कुल राष्ट्रीय उत्पाद में अनुपात 966 में 96 मे भी कम था | 
उदाहरण 5: लिए, विक्रमित देशो ने जहाँ 96! में अपने कुल राष्ट्रीय उत्पाद (0भपए) का 0 87 
प्रतिशत विफासशील देशो की सहायनार्थ दिया था, 966 तक यह अनुपात घटकर 0 62 प्रतिशत 
रह ग्रया | इसी प्रकार, विकासशील देशो को प्राप्त होने वाले ऋणों कौ शर्ते सरल एवं उदार बनाने 
का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो सवता । जैसा कि ऊार बताया गया है, विकासशील देशों को 965 मे 
जितनी सहायता मिली उसका 45% केबल ब्याज चुकाने हेतु प्रयुक्त किया गया था। दूसरे शब्दों 
गे, विकासशील देशों की स्थिति इतनी सौचनीय हो गयी थी कि उन्हे ऋण लेकर ब्याज का भूगतान 
करता पड़ा । इसी प्रपगर बन्घतयुक्त (४०४) आ्थिक सहायता का क्रम जारी है तथा जैसा कि 
अगते अध्याय में बताया गया है, इसके फलस्वरूप विकासशील देशों को प्राप्त होने वाली आधिक 
सहायता का वास्तविक सुत्य काएी कम हो जाता है। मुस्य रूप से ऐसा अनुमान लगाया गया है 
कि बन्धतयुक्त सहायता के! फलस्वरूप सहायता करने वाले देश को अन्तर्राष्द्रीय बाजार में पिंधमाने 
प्रतियोगितापूर्ण (न्यूनतम) मूस्य की अपेक्षा 45% अधिक मूल्य पर यहो वस्तु सहायता देने वाले या 
णाहु फार देश से सरीदनी पटती है। इस प्रकार के मनन्‍्धनो के कारण विवासशीख देशों को प्राप्त 
होने वाली आर्थिक धहायता से वास्तविक मूत्य से, लगभग 200 करोड डासर की कमी हो जातो 
है । अत्तर्राप्ट्रीय विक्ाप्त सध पविश्य बैंक द्वारा दी गयी आधिक सहायता विकासशील देशों की 
आवश्यकता के एक बहुत ही छोटे शाग को पुरा कर पाती है। 
विकासशील देशों को दिये जाने वाले ऋणो पर विद्यमान कटोर शर्तों वे कारण भी इन 
देशो पर ब्याज का अत्यधिक भार हो जाता है। जहाँ एक ओर इन देशो के निर्यात की बुल मात्रा 
96। मे अपरिवतित रही है, वही इसकी व्यापार शर्तें भी प्रतिकूल होती जा रही है। उदाहरणायें, 
96व-66 फे बीच व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के कारण विकासशील देशो को 220 करोड़ प्रति 
यप॑ की क्षति हुई जो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ तथा विकसित देशों के प्राप्त आधिक सहायता का 
38% भाग था। 
अक्टाड की एक सिफारिश पर विश्व बेक मे पूरक वित्तीय सद्धायता की एक स्त्रीम प्रस्तुत 
की । इस स्क्रीम की अक्टाड के एक अन्तर रक्वारी [॥६:-8०ट्यापाटग3)) दल ने जाँच वी । 
परन्तु इसकी सिफारिशें प्रमुस विकसित देशों को मान्य नहीं थी । 
भौद्विक सरलता (४०7्८७४४ 449॥409) 
पिछले चार-पाँच वर्षों मे अन्तर्राष्ट्रीय मोद्िक ध्यवस्था (मुद्राओोप) के भविष्य के विषय 
में काफी बाद-विवाद द्वोवा आया है। इग दृष्टि से अक्टाड को एक सीमा तक सपलता भी मियी 
है जिसके अनुगारर अन्तर्साप्ट्रीप मुदानोष के अस्तर्गंत विशेष आाहरण अधिरार को सुविधा दी शी 
है। अब मुद्रा-कोप के सदस्य देशों को स्वर्ण एवं विभिन्‍तर आप्रारभूव मुझ्ाओ के लिउट गे बे” 
अतिरिक्त आयटित विशेष आहरण अधिकार का उपयोग करने मो भी छूट दी ययी है । विसी 
समय अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या वो इतनी गम्भीरता मे नहीं लिया जाता था। अवठटाह के 
प्रयासौ बे! फतस्यहूप विश्वव्यापक्तां (एगा्टा$आ॥9) के के अध्युदय हुआ जिसे अगुमार 
नये सुरक्षित कोपो के धुंजन हेतु विशासशील देशों को भाग सैने दिया सया। परन्तु अक्‍टाइ ह छुर 
विशेषश दल का यह सुशाव जाज तह मान्य नहीं हो सता है. कि तरलता के सृजन एवं विरगस 
हेतु दी जाने वाली आधिक सहायता ते बी प्रत्यक्ष गम्दन्ध द्ोना चाहिए ॥. 0 
अक्टाड़ को निर्मात-आय में होने वादे उच्चावचनों बी स्थिति में मुद्ाजोप री भर गे दी 
ज्ञाने बासी क्षतिपरूरवः सहायता की सुदिधा वे लिए भा शषेय दिया जा सकता है। अबटाड प्रधम 
मे इस सम्दर्भ गे अनेक मिफ़ारिशें प्रस्तुत वी सयी थी तथा इनसे से अनेझ को अल्लर्राष्ट्रीय मुद्रा 


कोप मे स्वीकार भी कर निया है। 
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धीमी फ्रियान्विति (णट जे 8०४०४) 


अक्टाड प्रथम में दी गयी सिफरिशा की धीमी त्रियान्विति में अक्टाड द्वितीय वे! लिए आदश 
भूमिका प्रस्तुत नहीं को । यह स्पष्ट है कि पिछने वर्षों मे अन्तर्रोष्ट्रीय आशिक सहंग्यवा एवं 
घिकास की समस्याआ के प्रति विकसित देशो की रुचि काफी कम हो गयी है । इसके लिए अनेक 
घटक उत्तरदायी है ! द्वितीय महायुद्ध के बाद सहायता एव विकासशील देशों की यमस्याओं के प्रति 
सहानुभूतिपुण दृष्टिकोण के पीछे शीत युद्ध (0०० एश्श) का खतरा निहित था तथा इन देशो 
को सहायता देवर अन्तर्राष्ट्रीय सदृुभावता का वातावरण नैयार विया जा सकता था / जब विश्व 
में राजनीतिक रममच पर तनाव कम हो गया तो विकसित दशो ने विकासशील दशो वो समस्याओं 
की ओर घ्यात देना भी कम कर दिया । इसवे अतिरिक्त अमरीका व ब्रिटेन जैसे वड़े देशा को भी 
हाल ही के कुछ वर्षों म प्रतिकूल भुगतान का सामना करना पडा है ॥ आज अनेक बौद्योगिक देशों 
की सरकासो ने घरेलू समस्याजा, विशेष रूप से बेकारी व निर्धंनता की समस्याज्री पर अधिक ध्यान 
देना आरम्भ कर दिया । यह स्वाभाविक है कि इन प्रवृत्तियों के फलस्वरुप उनके द्वारा दी जाने 
वाली सहायता राशि के वजट में कटौती की जाय । 

पिछल बुछ वर्षो से यह भी अनुभव क्या जाने लगा है कि आधिक सहायता के पीछे जो 
राजनीतिक उद्देश्य निहित है और इसत' नाम पर जिस प्रकार विकासशील देशो का शोपण क्या 
जाता है, वह सहायता की भावना के सवथा प्रतिकूल है तथा विश्व में राजनोतिक अस्थिरता एवं 
तनाव को बढाने म सहायक होती है । सक्षेप मे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रदात की गयी 
आधिक महायता बहुधा आथिक विकास म सहायक नही होती । विकसित देशो की इस मनोवृत्ति के 
विषय म॑ विश्व वैक के भूतपूर्व अध्यक्ष जाजे वुड्स ने बहा था कि आज आधिक विवास वे लिए दी 
जा रही सहायता “ अविश्वास असन्तोष एवं ध्रान्तियों से ग्रस्त है ।! आवश्यकता इसी वात की है 
कि विकसित देश इस दिल्ला मे ठोस एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनायें । 


सक्षेपर मे, अवटाड प्रथम की सफलता यदि इस बात में मिहित थी कि उसके कारण विकसित 
देशो की विकासशील देशो के आर्थिक विकास मे रुचि मे वृद्धि हुई तथा समचा विकासशील जगत 
४ ग्रूप ऑफ 77” के रूप में सगठित हो गया। परन्तु अक्टाड प्रथम की सफ्लता बेवल यही तक 
सी।मत रह गयी । इस सन्दर्भ मे ये बातें महत्वपूर्ण हैं, () अधिकाघ विकसित देश अपने राष्ट्रीय 
उत्पांदे का । प्रतिशत विकासशील देशो वी सहायता नही दे पाये । (2) पूंजी, विदेशी सहायता 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदार वातावरध के अभाव म अनेक विकासशोल देश अवटाड प्रथम 
द्वारा अपेक्षित विकास-दर (3 प्रतिशत प्रतिवष) प्राप्त नहीं कर पाए। (3) विकमित देशों ने 
विकासशील दशों से आयातित उन वस्तुओ पर प्रशुल्क कटौती प्रदान की जिनके विकासशील देशो 
में आथिक विकास की प्रक्रिया मे अधिक महत्व नहीं था । 

प्ररच्छु इससे यह जह्ली समझ जेता चाहिए क्रि क्षश्िक सह्यग्त्धा के क्षेत्र मे पृर्णाज्' कत्सकार 
ही व्याप्त है। अक्टाड द्वितीय (नई दिल्‍ली) में इस सम्बन्ध मे काफी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ 
था तथा विकसित दशो ने इस दिशा में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु आश्वासन भी दिया था। 
वस्तुत अबटाड प्रथम के सम्रय अनेक विकसित देशों ने इस दिशा में सोचा भी नहों था कि उनका 
विव्ास्भील देशों के प्रति कोई दायित्व भी है। इमी बारण अक्‍्टाड प्रथम में दी गयी सिफारिशों 
के प्रति काफी अधिक समय तक इन देशो का दृष्टिकोण तटस्थता या उपेक्षा का रहा । 


अक्टाड प्रथम वे पश्चात अक्टाड की विभिन्‍न समितियों मे अनेक समस्याओं पर स्पप्ट रुप से 
विचार विमश हुआ ओर महत्वपूर्ण विषयो पर विकसित देशों की सहमति प्राप्त हुई। उदाहरणार्ये, 
बुछ वर्षों पूर्व जहां अधिकाश विकसित देश भेदघ्मावन करने वी विश्वध्यापी प्रशुल्क नीति वे 
पक्ष में (विशेष रूप से औद्योगिक निभित वस्तुनों वे लिए) नही थे तथा कुल मित्राकर इस सन्दर्भ 
में विकासशील देशो के भ्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते ये, अक्टाड प्रथम के पश्चात उन्होंने इस प्श्त 
पर सहानुभूतिपूदंक सोचना प्रारम्भ कर दिया । आज स्थिति काफी आशानुकल वन चुकी है तथा 
यह अपेक्षा वी जा सकती है कि विक्सशील देशों से बाहर जाने वाली निर्मित डस्तुओं के लिए 
विकसित देश विना भेद-भाव की प्रशुल्क नीति अपनाने हेतु उपयोगी मन्ब्णाओं में भाग लेंगे । 
इसको एव झलक अबराड द्वितीय के समय दिखायी दी । 
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, विकासशील देशो द्वारा निर्यातित श्राधमिक वस्तुओ के लिए एक प्रभावपूर्ण मूल्यन्तीति के 
विपय में भी स्थिति पू्रापिक्षा अनुकून होती जा रही है। कुछ समय पूर्व विश्व थक सा अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोप के विशेषज्ञ को ऐसे ठोस उपाय सुझाने को कहा गया या, ताकि ये दोनो सस्थाएँ उपयुक्त 
बस्नुओ के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों मे स्थिरता लाने मे सक्तिय योगदान दे सके ं 

इसी प्रकार अक्टाड की अदृश्य वस्तुओ एवं वित्त-प्रवन्ध समितियों में विकास एवं धिकास- 
शील देशो के प्रतिनिधियों में अब इस दात पर सहमति होने लगी है कि विकासशील देशो को प्राप्त 
आयिक सहायता अपर्याप्त रही तथा कुल सहायता की राशि विकसित देशों की सामर्ध्य एव 
विकासशील देशो की आवश्यक्ताऔ--दोनौ ही दृष्टि--से काफी कम रही है । विकसित देशों को 
यह भी अनुभक होने लगा है कि विद्रासशील देशो पर ब्यान बत भार बहुत ही मधिक है तथा इस 
भार मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही हैऔर इसके लिए ऋणो की पूदि उदार बतायी जाती 
घाहिए | इन प्रश्नो पर भी अक्टाड द्वितीय में विस्तार मे चर्चा को गयी । 
अंबटाड हितोय 
[पएफटा&9 पर] 
अफ्ठाड प्रथम के भधिनियम भी निद्दित नीतियों एवं सिफारिशों की धीमी कार्यान्विति को 
देखते हुए अब्टाड दितीय ([968) के तीन प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये : 
(7) आधिक स्थिति का पुनरावलोकन करना, 
(॥) मन्त्रणाओं के माध्यम से विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति करना, तथा 
(॥4) किसी विशेष समझौते था निष्कर्प तक पहुँचने से पूर्व विषय का विस्तार से अध्ययत 
करना एवं सम्बद्ध विषयों की जाँच करना । 
अवटाड द्वितीय से पूर्व अबदूबर 967 मे “77 देशों के समूह” की एक बेठक अल्जीयर्स मे 
हुई तथा इसमे अक्टाड द्वितीय के लिए विकासशील देशों की रणनीति (5धाा/८89) निर्धारित पी 
गयी । इस बैठक से जो कार्यक्रम तैयार क्या गया उसे "चार्टर आफ अल्जीपर्स” (प॥0 (शा 
० 88८४७) भी कहा जाता है। इस धार्टर मे उत सब कार्यक्रमों का विवरण था जो अक्टाड़ 
द्वितीय के समय आवश्यक एवं अविलुम्ध पजियाल्वयन हेतु प्रस्तुत किये जाने थे। इस घार्दर से 
कोकों तथा शक्कर के हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समझोतों के लिए विकमित देशों से भाग्रह दिया गया । 
यह भी सुझाव इस चार्टर में दिया गया कि महत्वपूर्ण प्राथमिक वस्तुओं का तटस्थ भण्डार (0णी८7 
570०८) बनाने हेतु दो बगय॑ किये जायें। प्रषम तो यह कि तटस्थ भण्डार (8णी८० $70८:) के 
लिए प्रारम्भिक वित्तीय भ्यवस्या अस्तर्राष्ट्रीय सल्याओं द्वारा वी जाय ॥ द्वितीय, जिन प्राथमिक 
वस्तुओं का विक्रतित देश उत्पादन एवं निर्यात करने हैं उनके अन्तर्राष्ट्रीय वाजार मे विक्राध्नणील 
देशों को भी अवसर दिये जायें। दूसरे शन्दीं मे, प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात से विकसित तथा 
विकशासशीस देशों के वीच प्रतियोगिता न हो । 
चार्टर ऑफ अल्जीयर्स में इस बात पर भी बल दिया गया कि विरासशील देशो से निर्योतित 
मिमित एवं अद्धैनिर्भित वस्तुओं के लिए विकमित देशो की प्रशुल्त-लीतियाँ भेदभाव रहित एवं बिना 
चरश्परता पर चत दिये हुए हो । चार्टर मे दिकलित देशों से इस दाते पर भी अनुरोध रिया या 
कि ये 970 तक अपने बुल राष्ट्रीय उत्पाद का विवासशील देशों को आधिय संदायदो के 
झूप में प्रदान करें ॥ 
अक्टाड दितीय बा आयोजन फरवरी-मार्च 968 में नई दिल्‍ली में हिया गया इस 
अधिवेशन में 2। देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया / इसमे निम्न विषयों पर विघार-ग्िमर्ग 
किया जाता था ३ 
(।) विश्व वे व्यापार एवं दियास बी प्रवृत्ति को समीक्षा करता । 
(2) वस्तुओं के विपय में विभिन्‍न देशों वी समस्याओं प्र उिचाद करता तथा तस्मम्दस्थी 
नौतियों का प्रारूप तैयार करता । ५१ 
(3) विकासशील देशो की विकास एवं विदान सहायता में सम्यद्ध समस्याओं पर विचार 
करना । 
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(4) विकासशील देशो के निरमित, बद्धं-निभित (४6णों ग्राशाएश्िए८त) वस्तुओं तथा 
कच्चे माल के निर्यातो मे वृद्धि एव विविधीकरण से सम्बद्ध समस्याओं पर बिचार करना । 
(5) विकासशील देशो की दृश्य एवं अदृश्य सेवाओ वे' सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना । 


_ (6) विकासशील देशो में आपसी आधिक एकीकरण एव व्यापार के विस्तार में विद्यमान 
बाधाओं पर विचार करना तथा उनके विषय में ठोस नीति निर्धारित करना । 


(7) सर्वाधिक पिछड़े हुए विकासशील देशो वी आर्थिक तथा सामाजिव युराइयों को दूर 
करने हेतु विशेष प्रयास्रों का प्रारए तंयार करना । | 

अधिवेशन से पूर्व विकासशील देशो को विकसित देशो से बहुत कुछ रियायतें श्राप्त होने की 
आशा थी । परन्तु जब अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो यह अनुभव किया गया कि अक्टाड प्रथम की 
अपेक्षा अवटाड ट्वतीय में सहमति की प्रवृत्ति अधिक थी तथा लम्बे वाद-विवाद वे पश्चात्‌ भी 
ठोस परिणाम नही निकल पा रहे थे । इस भ्रवृत्ति का प्रमुख कारण विचार-विमर्श का राजनीतिक 
स्वरूप था। जिस वातावरण में यह अधिवेशन आयोजित किया गया वह भी बनुकूल नहीं था तथा 
स्वर्श-सकट प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन अमरीक़ा व ब्रिटेन की लडखडाती हुई अर्थ-व्यवस्था, बम- 
रोका भ मन्‍्दी वा व्याप्ति, वियतनाम युद्ध समाजवादी गुट के देशो के दृष्टिकोण में उदारता वा 
प्रारम्भ पश्चिमी एशिया की सकटमय स्थिति आदि समस्याओं में विश्व के लगभग सभी देश प्रत्यक्ष 
सा परोक्ष रूप से उतझे हुए थे। अनेक विकासशील देशों मे आपस में भी इन विपयो वे सम्बन्ध 
में गहरा सतभेद था तथा इसका लाभ उठाने का प्रयास विकसित देशों द्वारा क्षिया गया | परिणाम 
यह हुआ कि 77 देशों का समूह” संयुक्त रूप से कोई भी प्रस्ताव नहीं रख सका । बहुत से 
विशामशील देशो ने तो सम्पूर्ण आशाएँ समाजवादी गुट पर वेन्द्रित कर दी थी, परन्तु इस गुट का 
पूर्ण ममर्थन विकासशील देशों को नहीं मिल पाया ) इन सब का परिणाम यह हुआ कि अकक्‍्टाड 
द्वितीय का अन्तिम अधिनियम अनेक कठिनाइयो के बाद पारित किया जा सका | शायद यही एक 
कारण था जिसने अक्टाड दे! अ्रणेता एव महासचिव राउल श्रेविश को अक्ठाड़ द्वितीय के तुरन्त 
पत्रचात्‌ हो त्यागपत्र देने को विवश कर दिया था। वास्तव में अक्टाड द्वितीय में अपेक्षित सफलता 
प्राप्त नही हो सकी, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय आधिक विकास हेतु किसी भी नीति के निर्माण मे इसकी 
कोई भूमिका नही थी। इसके उपरान्त भी अक्टाड द्वितीय में जो थोडी बहुत सफलता मिली उसका 
सक्षिप्त विवरण देख लेना उपयुक्त होगा । 
प्रशुल्क प्राथमिकताएँ (7ब्वा्गी ९४४०४६॥०८5) 

यह अक्टाड द्वितीय की एक वडी सफलता मानी जा सकती है कि इसके अन्तर्गत प्रशुल्क 
प्राथमिक्ताओं वी एक स्क्रीम पर मन्त्रणा प्रारम्भ हुई। यद्यपि कोई विशेष कदम इस दिशा में नही 
उठाया जा सका, तथापि संद्धान्तिक रूप से सभी देश इस बात पर सहमत थे कि विक्रामशील देशो 
के लिए मेदुमाव' रहित एवं बेर वररएस्ताएगे (का 7एचफ़ाए्टड) अशुल्ता शायाशिया नीति जप 
नायी जानी चाहिए । परन्तु विकसित देशो ने इसके लिए श्रोई ठोस आश्वासन नही दिया । विकास- 
शील देशों मे संद्धान्तिक रूप से विकसित देशो द्वारा अनुकूल प्रणुल्क नीति की आवश्यकता वो स्वी- 
कार किये जाने पर भी सन्तोष व्यक्त किया । विकासशील देशो ने यह तके दिया कि विकृत्तित देशों 
के दृष्टिकोण मे परिवर्तन भी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी । 

अक्टाड द्वितीय में प्रशुल्क प्राथमिकताओ के विपय में पारित अधिनियम में धाथमिक्ताआ 
पर एक विशेष समिति को नियुक्ति का प्रावधान था । नयी व्यवस्था के प्रारम्भ हेतु विकसित एवं 
विकासशील दोनो हो प्रकार के देशो के वीच मन्व्रणाएँ करने का भी प्रस्ताव रखा गया। यहू कहा 
गया कि 2968 के अन्त से ये मन्त्रणाएँ प्रारम्भ होकर 969 के अन्त तक समाप्त हो जायेंगी | 
97] भे एक स्वीम पारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गंत्त विकासशील देशों से निर्यातृत निर्मित 
अस्तुओं को प्राथमिकता थदान करने का प्रावधान है । « 
चत्तु-समझोते (0००७श००१79 #ट्टाध्टणशा5) 

बस्तु-समझौतो के विषय मे 6 प्रस्ताव रखे गये थे जिनमे से 5 प्राथमिक वस्तुओं वे लिए 
इस वात पर सहसति हो गयी कि इनके निर्यात हेतु विकर्तित देश विकासशील देशों को अधिवा 
सुविधाएँ एवं रियायतें प्रदान करेंगे। ये बस्तुएँ हैं: कोको, शक्कर, प्राइतिक रबर» तिलहन एवं * 
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चर्बी । अधिवेशन में यह निर्णय हुआ कि 968 के मध्य तक संयुक्त राष्ट्र सघ के तत्वावधान में 
कोकों पर एक सम्मेलन बुलाया जाय तथा सयुक्त टाप्ट्र सघ शउ्कर सम्मेलन मे पारित थ्रम्तावी 
पी ।969 के आरम्भ से कार्यान्विति हेतु आवश्यक बदम उठाये जाएँ । तिनहनों, तेलो व बी के 
किए । 968 के अन्त तक अन्तर्ग सरकारी (7क्‍0४-80/८7गणाद्याओं) सलाहकार समिति की नियत 
का निर्णय लिया गया ताऊि शीघ्र ही। इन बाप ओ के विपय में अन्तर्शाप्ट्रीय समझौतों के लिए उप- 
मुक्त उपाय सुझाये छा सके । यह भी निर्णय किया गया दि इनके अतिरिवत जूट एवं सम्बद्ध धागों 
पर तियुस्‍्त अध्ययत-दल अयठाड सचिवालय की सलाह से इन वस्तुओं के प्रयोष्ठ तटस्थ भण्डार 
(9 80ट८:) के निर्माण की सम्मावताओं पर विचार करें । 

आषिक एवं वित्तोप शहायता (876 70 सशाशा०८) 


बर्टाड द्वितीय की एक सफलता यह भी मानी जा सकती है कि इसमे बन्धनयुत्त्र आधिक 
सहायता को आशिक र#प से बन्द करने एव अधिकाधिक सहायता बिता पूर्व अन्यनो के प्रदान करने 
के विषय में भी निर्णय दिया गया । अधिवेशत में यह स्वीकार किया गया कि विकासशील देशों 
गयी दी जाने वाली क्राथिक सहायता वी शर्तें काफी कठोर हैं तथा उसके लिए बुछ उद्दारतापूर्ण 
दृष्टिकोण अपनाया जाना डाहिए। विकागशीस देशों ने बुछ विकसित देशो की सहायता से यह 
सुझाव दिया कि सरकारी सहायता का 80% भाग अनुदान (ह/श॥/) के रूप में दिया जाता चाहिए 
या फिर सरकारी सहायता का 90% भाग 2'5% या उससे कम छ्याज पर दिया जाना चाहिए 
सथा ऐसे ऋणों की वापसी की अवधि कम से कमर 30 व होनी चाहिए एवं इनेंसे रिंयायत अवधि 
(६7४00 ए९700) 8 बर्ष की होनी चा हिए। विकसित देशो ने यह आश्यासन दिया कि अपनी सद्दायता- 
नीतियाँ बनाते समय वे इन संव सुझावों का ध्यान रपेंगे 

मह भी सुझाव दिया गया कि ऋण देने की विधियों, विशेष झूप मे कणों के भुणतान वी 
अनुगूची (१९७४)0५॥ 500८0४॥४), में सुधार हेतु शोध की जाय। विश्व बैंक, अम्तर्राष्ट्रीय 

कि कोष तथा भपदाष्ट सचिव्राल्य के समबुकत तत्वावधान में यह शोध करने पो बहा गया । इस 
ध का प्रयोजन विदेशी वितिमय सझट के समय ब्याज एवं किश्तों के भुगतान फो स्थगित करने 

की गम्भावनाएँ सोजनां था । 

हँद्धान्तिक रूप से यह स्थीकार किया गया कि आधारभूत आधिक सहायता बब्यन-रहित 
होती घाहिए | अनेक विकसित देशों ने यह तक दिया कि देश बी जनता का आधिक राहायता हैसु 
रामयंन प्राप्त करने एवं अपने भुगतान-सन्तु घन को ठीक रसने के लिए आथिक सहायता के साथ 
बुछ बन्धत अवश्य होने चाहिए । सहायता पर कितने वन्धन दो, कि सहायता वी शशि पर निर्मर 
करता है। विकमित देशों मे ६ग गुझाव को स्वीकार नदी किया कि सद्दायता में दी गयी राशि को 
सहायता प्राप्त करने याला देश सनमाने दग से रा करे, भते ही यह सर्च उसी क्षेत्र मे झपोस 
किया जाम | यद्यपि अधिवेशन से बहुमत इस पक्ष से था कि विकमित देशों को व्यक्तियत या सुस्त 
कूप से ये सभी उपाय काम में लेने चाहिए जिनसे आधिक शहायता पर विद्यमाद बस्धनों थे बामी 
हो तथा इन बन्यनों फा स्पुततम प्रतिकूल प्रभाव शहायता भ्राप्त करने याले (वित्ागशील) देशो 
पर हो । 

पिद्रपित देशों है विकासशील देशों वी बदूती हुई आवश्यवताओ को अनुभर किया है और 
इगीसलिए अक्टाड़ द्वितीय में उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि ययासम्भव ये तिद्रट भविष्य भे 
अपने दुल राष्ट्रीय उत्पादन (0४9) काया कस से कम % भाग विजासशील देशों वी आपिक 
सहायता के झूप मे देंगे । इनमे उन देशों का विशेष ध्यात रखने को बात भी वही गयी घी जो 
कि विःमित देशो भें पर जी प्राप्त करना घाहते थे । यह उल्लेसतीय है कि उक्त % सदय को 
प्राप्ति के लिए कौई अवधि निर्धारित नहीं कौ गयी थी, ल़पापि प्रिवशित देशों के एस गन्द्भ मे श््पि 
गये आश्यासन को भी काफी महत्व दिया गया । जब यह सथ्य पूर्ण होगा तो विवासदीज देशींजों 
डिकमित देशो से प्राप्त होने याली राशि रापभग 300 करोड़ डासर दो जायगी । 


सतिपूरक सहायता (०0/४४/0०7५ पताशक्ाड़) 


अधिवेशन में इस बात पर मन्तोष ध्यकत हिया गया कि ध्ातियूरक वित्तीय संद्वायता ड्टेवु 
बन्तर्राप्ट्रीप मुदालोग ने उपयुक्त कदम उटाये हँ। चुँकि बह सुविधा बुछ ही समय दियस 48 
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माह) पूर्व धारम्भ रा गयी थी, अतएव इसवे' समुचित सूल्याक्न हेठु और अधिक संम्य देना 
मा गया। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्लोप को इस अधिवेशन में निम्न सिफारिश प्रस्तुत 
_. . () जब विक्रासशीत देशो द्वारा आयातित वस्तुओो के मूल्य प्रतिकूल दिशा में चतने 
जाहल वृद्धि हा जाय) तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें क्षतिपुरक्त सहायता बा लाभ मिलता 
20% रद ड््म टविधा के अन्तगंत आवेदक सदस्य देश को मुद्रा-काप द्वारा आावटित कोटे वा 
७ तो तुरन्त मिलना चाहिए तथा इसके लिए कोई प्रतिबन्ध नही लगाया जाना चाहिए । 
ि (3) इस सुविधा क अन्तगत प्राप्त क्यि गय ऋणो वी वापसी ऋण लेने बी तिथि मे 5 

वर्ष तक प्रारम्भ नहीं होनी चाहिए तथा इसके पश्चात्‌ भी उसी वप किश्तों व ब्याज का भुगतान 
क्या जाना चाहिए जवकि सम्बद्ध दश के निर्यात अपेक्षित स्तर से कही अधिक हो। यह भी 
सुझाव दिया गया कि जिस बष निर्यात अपेक्षा से अधिक हो तथा सम्बद्ध देश वो क्षतिपूरक सहा- 
यता वी अवशेष राशि का भुगतान करने वो कहा जाय, तो ऐसे भुगतान की राशि वास्तविक 
निर्यात के अपक्षित निर्यात से आधिक्य की 50%, से अधिक न हो ( | 

(4) क्षतिपूरक सहायता क' अन्तगंत दिये गये ऋणो पर ब्याज की दर अस्तर्राप्ट्रीय मुद्रा- 
कोप द्वारा सामान्य ऋणा पर लिय गये (प्रगतिशील) ध्याज वे अनुरूप न हो । यह सुझाव दिया 
गया कि एसी महायता की विशेष राशि पर ब्याज का आकलन अलग से क्या जाये ताकि ऋणी 
दशों पर स्यूनतम भार पढे | 
व्यावसायिक साथ (2०रशाश्मणवें टाध्ता) 

अक्टाड द्वितीय में यह भी बताया गया कि पिछले दुछ वर्षों में व्यावसायिक साख की 
दिशा में कुछ प्रगति हुई है। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया दि व्यावसायिक 
साख साधनों के प्रवाह की यनि को बढाती है एवं एक सीमा तक आधिक विकास वी प्रक्तिया मे 
महत्वपूर्ण भूमिका अ्स्तुत कर सकती है । अधिवेशन मे अन्तर्रप्ड्रीय मुद्रानोप से यह अनुरोध किया 
गया कि वह ऐसी साख के विषय में विश्व बैक एवं अक्टाड सचिवालय वी सहायता से अध्ययन 
करके अपनी रिपोर्ट तैयार करे । अधिवेशन मे विश्व बैंक से यह थाग्र क्या गया कि वह विकास- 
शील देशो को सहायता देने, उनके निर्यात मे वृद्धि करने एवं व्यापार के लिए वित्तीय खाधन 
जुटाने हेतु व्यावमायित्र साल पर अन्य सस्थाओ के परामर्शानुसार आयोजित जध्ययन-क्रम को 
विद्यमान रखे तथा ऐसे सुझाव प्रस्तुत करे जिससे कि विकासशील देशो को प्राप्त ऐसी सुविधाओं 
में पर्याप्त वृद्धि हो । 
जहाजरानी ($7/एण8) 

अधिवेशन में विकसित देशों से अनुरोध किया गया कि वे विकासशील देशो की जहाजरानी 
क्षमता के विस्तार हेतु अधिक उदारतापूंक आथिक सहायता दें । स्थगित भुगतान (कर्वश्याल्त 
799ण्था() के आधार पर विकासशील देशो को जहाज बेचने का भी अनुरोध क्या गया तथा 
विकसित देशों से यह अपेक्षा वी गयी कि इन स्थगित भुगतानो पर वे ब्याज वी दर अत्यन्त कम 
रखेंगे। जहाज भाड़ के सम्बन्ध में अधिवेशन ने यह सुझाव श्रस्तुत किया कि जित वस्तुआ एवं 
मार्गों पर भाडे की दरें अधिय हैं उनके विपय में सम्मेलन आयोजित कर इन दरो को कैम बरन 
के प्रयास किये जायें + 

बीमे के प्रश्न पर भी अक्टाड द्वितीय मे विचार क्या गया। अधिवेशन में यह सुलाव 
प्रस्तुत किया गया कि विकासशील देशों से वीमा एवं पुनर्वीमा के लिए जपेक्षाइत कम से कम 
प्रीमियम वसूल जिया जाय । इन सिफारिशों के अतिरिक्त अधिवेशन में विकासशील देशा में पथटन 
क विस्तार, जहाजरानी के क्षेत्र मे तकनीकी सहायता, जहाजो पर लदान की शर्तों, तथा जहाजदानी 
समिति वे तत्वावधान म अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी कानून पर एक वायंशील दल वी नियुवित के 
विपय म भी अनेक सिफारिश प्रस्तुत की गयी | इस कार्यशील दल का उद्देश्य वर्तमान जहाज रानी 
कानूनों में विधमान कमियो का पता लगाने तथा उपयुक्त सशोधन हेतु सुझाव अस्तुत करना था । 
एकान्त प्रदेश [जावे [०ल:ट्त (ए०ण्रॉज०७) 

अधिवेशन में विकसित देशो एवं अन्तर्राप्टीय वित्तीय सस्थाओ से अनुरोध क्या गया कि 


हे 
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वे एकान्त यदेशों (0ज06-0७६६7 ००४०४7०४) में परिवहन एवं सचार की सुविधाओं के विकास 
हेतु विशेष गद्ायता प्रदान करें ताकि पिछड़े हुए क्षेत्रो के समुचित विक्रस का मार्ग प्रशत्त किया 
जा सके । यह निश्चय किया गया कि दूरस्थ एवं शकरान्त में स्थित देशों को वियासशील देशों के 
समूह में स्यूनतम विकसित क्षेत्र मानते हुए इसकी आवश्यक्रताओं कीं पूर्ति प्राथमिकता के आधोर 
पर की जाय । 
लंबटाड़ द्वितोय की सिफारिशों की कार्पान्विति 
([ए7शाला।आंण ग॑ हद ए००णाएव्०तआा०53 ज॑ एरए50 पर) 
अस्टाड का व्यापार एवं विकास बोढ तथा इसकी सहायता सस्याएँ अक्टाड द्वितौय में निर्धा- 
रित लद््यों की पूर्ति क प्रवत्वशील हैं ॥ इन दोनों अधिवेशनों की सबगे महत्वपूण उपलब्धि सामा- 
न्यीएत (8५००॥2८0), परम्गरता-रहित (70॥-८ण०ए70००) एव भेदमाव-रहित प्रशुल्क प्राथमि- 
कताओ का प्रारम्म है। 8 विकसित देशो ने 4 नवम्बर, 969 कौ अपनी ओर से दी जाने 
बाली रियायतों का प्रारम्भिक स्वरूप प्रस्तुत किया ) सितम्बर 970 से राशोधर्न किये गये । 20 
अतदूवर, 970 को अय्टाड़ की विशेष समिति ने अन्तर्गत चल रही मस्वणाएँ ग़माप्त हुई तथा 
इसमें प्रस्तुत सिफारिशों को ध्यापार एवं विकास बोर्ड [वात क्राव स्‍20%८०कामला। ठठग0) 
की स्वीकृति प्रदान वी गयी। इस स्कीम के अन्तर्गत यह निशदय किया गया हि विरासशीलस देशों 
यी अधिहाणश मिमित एव अ्द्धं-निर्मित वस्तुओं पर अमरीवा, गूरोफियम साझा बाजार के देशों जापान 
तथा नाहिक देशों में कोई प्रशुल्क नही लिया जायगा। कृपिजत्य वस्तुओं के विधय में ग्रापमिवता- 
पृष रियायतों की घोषणा की गयी । इन सामात्यीक्षत प्राथमिकताओं की प्रारम्भिक अयधि 0 वर्ष 
रसी गयी परन्तु यह अपेक्षा की गयी कि विकसित देश 97॥ के अस्त तक समस्त (आत्तरिक) 
वैधानिक औषधारिकताएँ पूरी कर लेंगे । 
अपडाइ तथा साद्य एव हृपि संगठन (7280) के सगृवत तत्वावधान में वस्लु-समपझौतों 
(००॥१४06॥7 2870॥८॥5) के विपय में अन्तर रकारी मस्त्रगाएँ हुः ॥ इनमें तिगहन, साद्य तैसो 
एवं चर्बी मे! दिपय से अत्यरालीन उपायों तथा दीघंवालीन नीतियों के प्राल्प पर विचार जिया 
गया। हमी प्रकार जुलाई 970 में भारत, मतेशित्रा एवं हिन्देशिया के बीच कासी प्रिच पे सम्बन्ध 
प्े हुई मंस्त्रणाओं के फपस्वरूप एशियाई काली मिर्च _समुद्यय (#अक्या ?िलुग्रल (णणणां०) 
थी स्यॉपना की ग्यी। घाय के गिरते हुए मूल्यों को देसते हुए उपयुक्त कदम उठाने का भी निणय 
लिया गया । मंद उत्तेगतीय है कि चाय के उत्यादक सभी दश विकासशील देशों थी श्रेणी भें 
आते हैं । 
अपटाड अधियेशनों की एफ महत्वपूर्ण उपसब्धि यह रही है. कि इसके कौरण विकासशील 
देशों में गगठन तथा एकता की भावना का विकास हुआ। इन देशों से सामान्य रूप से जिग महत्य- 
पूर्ग भारगा का आविर्भात्र हुआ है यह यह है कि उन्हे आपस में भी व्यप्गर तया गहयोग में वृद्धि 
करनी चाहिए | आशा है कि यह सयठन एवं एकता विश्व थे! दियामशील देशों गे समश विद्यमान 
अनेत चुराइयों को समाप्त कर सकेगी । मह ठीक है कि आज भी इन देशों के आधथिक विकास वी 
गति अत्मन्त धीमी है । परनु फिए भी अक्टाड प्रथम एय दिलीय है फसस्वर्ष एय नयी परम्परा 
का श्रीगणेश हुआ जिसने अनुसार मतभेदी वो विवाद वी अपरेशा परस्तर विधार-प्रिमश मे दारा 
दूर करने का प्रयाग जिया जाता है। आणा है झि इन मन्वशाओं जे बीच जिन मुद्दी पर राहुमरति 
हुई है. तथा विभिन्‍न सस्‍्याओं को जो दायित्य सौपे गये हैं ये कातान्तर में विशामशीज देशों के 
निर्यात बप्रामि उन्हें अधिक विच्तीय साधन उपलब्ध कराने उनसे परसण्यर रटयोग बद्राने एव हद" 
नुसार उनकी आधिक विडास की द्षामत्रा को बढ़ाने में सहायक होंगे । 
अंच्टाड तृतोष 
[एटा४9 ॥7/] 
अपदाड तृतीय से पूरे !97॥ से “77 देशों गे समृद” की सस्त्रीनयर की यार यैंद्प में 





4 इन देशों में अमरीका, यूरोवियन भाशों बाजार दे देश (फरश्सिप्तो जर्मनी फ़ास्य इठसी (दर 
सैप्डूस, बेहिजियम एस सकजगयगं), जापान. बआत्ट्रिया, साहिक देश (तॉव हप्रीशन, &नमार 
एवं फिनसैष्ड), स्विंदृजरलैप्ड, बिटेन, कनाडा, स्पूजीलेश्ड व आयर्तष्ड सश्मिलित है । 
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हुई | इस देठक में वर्तमान अन्तर्सप्ट्रीय मौद्रिक चत्रट एवं इससे विकासशील देशों की वित्तीय एवं 
व्यापार स्थिति पर होने वाले प्रभावों वे विषय मे विम्तृत चर्चा हुई । एशियाई देशो व नेताओ ने 
इस बैठक में मौद्रिक सकट तथा विकसित देशो में बढ़ती हुई सरक्षण की प्रवृत्ति के विस्द्ध चेतावनी 
देते हुए कहा कि इनये बारण न वेवल वित्रामशील देशों क निर्यात व्यापार पर ही प्रतिकूल प्रभाव 
होगे अपितु अन्तरोप्ट्रीय सहयोग वे आधार को भी क्षत्ति पहुंचेगी । इन बातो को दृष्टियत रखने 
हुए उन्होंने एक घोष॑गा वी जिसे ' सघप के कार्यंज्म” (०डठणगा८ ण #०६०४) की सन्चा दी 
जाती है । इस कार्य कम में उन सब उपायो वा विवरण है जो व्यापार एवं आ्थिक्त विकास के 
विस्तार हेतु प्रयुक्त किय जाने चाहिए । मुस्य रूप से इनम प्राथमिक तथा निमिन वस्तुआ के व्यापार, 
वित्तीय साधनों एवं आधथिक विकास व्यापार वे विस्तार तथा आधथिक सहयोग जैसे महत्वपूष 
विपयो से सम्बद्ध उपाय निहित हैं । यह भी आज्ञा की गयी कि यह सघप का वा्यंत्रम” एशियाई. 
अफ्रोवाग एवं लेटिन अमरीकी विकासशील देशो क संयुक्त कायक्म हेतु आवश्यक मार्यदशन करेगा। 
विकासशील दशो के सम्मेलन (अक्टूबर 97) व समय लीमा (पीरू) में इस कार्यकम को पस्तुतत 
करने का निणय वर लिया गया । इस वँठक म भारतीय प्रतिनिधि ने विवासशील देशो को आह्वान 
किया कि वे सगठित होकर विकमित देशों में अपनी मम्त्रणाओं के दौरान ठोस परिणाम प्राप्त 
करने का प्रयास करें। 


अक्दाड तृतीय के अवमर पर 340 दशों के 3 000 राजनीतिज्ना एवं अर्थंशास्त्रियों ने 
विभिन्‍न मस्तणाओं में भाग तविया । यह अधिवेशन 3 अल 972 से मई 972 तक चिली की 
राजधानी सैटियागो म हुआ | इस अधिवेशन मे मुख्य रूप से घनी एवं निध्व॑न देशों वे बीच बटते हुए 
अन्तर वे सम्बन्ध म विचार किया गया रावर्ट मक्नमारा ने विश्व के विभिन्‍न देशो की प्रति 
व्यक्ति आय वियमान जन्तर को कम करने पर वल दिया । उन्होंने कहा कि ' विकतित देशों से 
वृद्धि होने का महुबात मान हैं । इसके विपरीत, विकासशील देशो मे प्रति व्यक्ति वापिक आय का औसत 
80 डालर है और 980 तज़ इसके 280 डालर तक बढ़ने वी बाशा है।” डॉ मेवेनमारा ने 
कहा कि यथपि विकासशील देशो मे श्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का अनुपात विक्मित देशो के अनु- 
पात से कही अधिक होगा तथापि निरपेक्ष दुष्टि से 7980 मे 97] थी अपेक्षा विदेसित तथा 
विकासशील देशो मे प्रति व्यक्त आय का अन्तर अधिक होने को सम्भावना थी । 


कापी सम्दी मन्त्रणाओ के पश्वात्‌ अक्टाड तृतीय में निम्नविखित निर्णयों पर सहमति 
ब्यक्त वी गयी 

(2) विरृस्तित देशों को विकासशील देशो की अधे-व्यवस्था के विविधीकरण (6एशछ॥09- 
॥07) हेतु सहायता जारी रखनी चाहिए, 


(2) वर्तु समझौतों पर विशेष ध्यान दिया जाता चाहिए, 


(3) जहाजरानी एवं वन्दरगाहों की सुविधाओ पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताबि 
विशामशीच देशा मे पैरिवंहन की लापतें कम की जा सकें, 

(4) विकासशोल देशो के निर्यात बढाने हेतु विशेष कदम उठाये जायें, तथा 

(5) विश्व बैक को अपने साधनों का अधिक भाग विकासशील देशों को सहायताणे देना 
चाहिए) 

अधिवेशन में सर्वेसम्मति से यह निर्णय लिया यया कि विश्व के 25% निर्धवत्म देशों को 
प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाय । अन्य विकासशोल देशों के समक्ष लाने हेतु उन्हें 
यथासम्भव सहायता देने का निर्णय जिया गया । जक्टाड तृतीय मे लिये गय ये निर्णय कहाँ तक 
कार्यान्वित हो सके हैं, यह इस समय तक ज्ञात नही है। तथापि यह कहना गुक्तिसमगत प्रतीत होता 
है कि विकासशील देशो को अन्तत' विय्सित देशो पर निर्भर रहने की प्रदृत्ति को छोटना ही हीगा। 
व्यापार के विस्तार एव आ्िक विकास की गति में वृद्धि करने हेतु विकासशील देशो के परस्पर 
आधिक सहयोग में वृद्धि होना अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हाता हैं । 
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अंबटाड चहुय॑! 
[फाटा407ए] 
न सयुक्र्त राष्ट्र सघ के व्यापार एवं आधिक विकास का चतुर्थ अधिवेशन मई 976 मे नै सेबी 
में हुआ नैरोदी अधिवेशन से पूर्व (फरवरी 976 मे) "ग्रुप ऑफ 77" (जिसमे इस समय तक 
70 विकासशील देश सम्मिलित हो चुके थे) की मनीला म॑ बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया 
शेया कि विकासशील देशो को अपने ब्यापार-हितों की रक्षा हेतु एक कार्यक्रम निर्धारित करना 
चाहिए ॥ इसमें यह भी निर्णय हुआ कि विकासशीन देश अबदाड़ से भाव येने बारे धनी देशों पर 
इम बात के लिए दबाव डालेंगे क्रि विकासशील देशों की वस्तुओं के आयातों पर छूट देते, दस 
प्राथमिक वस्तुओं के तटस्थ भण्डार के निर्माण हेतु एक जिस कोप बनाने, तया विदेशी सहायता 
को शर्तों एवं परिमाण हेतु उदारता बरतने की दशाओ में ठोस कदम उठाएँ। * मतोला घोषणा” 
का सभी विकासशील देशो के प्रतिनिधियों ने पूर्ण समर्थन किया । 
परन्तु 976 के प्रारम्भ में विकसित देशों की आन्तरिक आधिक स्थिति सन्तोषत्रद नही 
थी । बडे औद्योगिक देश 973 की तेल-बृद्धि के बाद की मन्‍्दी तथा स्फीति वे परस्पर विरोधी 
शगने बाजे कुचक मे फेस हुए थे । डाचर फ्रके व स्टिंग पाउण्ड की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से 
धूवपिक्का कम सुदृढ़ थी । 
मवीला की तैयारी-वैठक में तथा अक्टाड के नेरोबी अधिवेशन में विग्गसशील देशों ने पूर्व 
की भाँति इस वात को दोहराया कि प्रतिशत व्यापार शर्तों तथा विकसित देशों द्वारा दी गयी अप 
यप्त आधिक सहायता ही उनकी बिगइती हुई आथिक दशा के लिए उत्तरदायी है। उनकी ओर 
से यह कम करते के लिए 72 ट्रिलियनर डालर की राशि अग्रले 50 वर्षों मे खर्च करनी होगी । 
975-76 भें घनी देशों मे रहने वाले विश्व के 30 प्रतिशत लोगो की प्रति न्‍्यतित आय भिर्धन 
देशों गे रहने वाले 70 प्रदिशत व्यक्तियों की अपेदा 40 गुनी थी। विकसित देशों की अनुदार 
नीतियो के कारण यह अन्तर और अधिक होने की आशका व्यक्त की गयी। विकागनौत दशों ने 
विकसित देशों से अनुरोध किया कि दे निर्धन देशों के आपिक विकास हेतु झद्ास्तापूवंक सहा- 
या दें । लि 
अयटाइट चतुर्थ मे दूसरा महत्वपूर्ण विचार-विमर्श प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात मूल्यों की 
शनिश्चितता से सम्बन्धित था। निम्नाकित दस महत्वपूर्ण वस्तुओं कौ अनिश्चितता बे काश्ण 
ही अनेक विवासशोप देशों की निर्यात आम प्र काफी प्रतिकूल भ्रभाव पढ़ते रहे--() कोरी, 
(2) कॉपी (3) चाय, (4) शक्कर, (5) तांदा, (6) टित, (7) रब, (8) कपास, (9) जूट, 
तथा (!0) सख्त धागे (सछा8 2765) । 
विषासशीस देश चाहते थे कि इन दस वस्तुओं के तटठस्थ भण्डार वी स्ययस्था अन्वर्रण्ड्ी य 
सहयोग रो की जाय ताकि इनके मूल्यों के. उच्चावचनों को रोकने में सहायता मिले, तथा इनमें 
निर्यातर विकासशील देशों की निर्यात आय में स्थिरता लायी जा सके । नै रोडदी अधिवेशन (अय्टाड़ 
चतु) में इस तटरथ भण्यार की वित्तीय व्यवस्था हैतु 600 करोड़ डालर वा एक बोप बनाने शा 
अस्ताव रखा गया । यह भी प्रस्ताव रसा यया कि इस कौप वी स्थापना में इल वसस्‍्तुआ के उपमोकता 
तथा उत्पादक दोनों ही श्रेणों के देशों वा सहयोग होता चाहिए । 
अयटॉंड चनुर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण विषय विश्ासशील देशों वी निरन्तर गिरती ध्यागार 
शर्तों मे सम्बद्ध था। ठितीय विश्य युद्ध के बाद से अब तर विश्य हे बुल स्यापार में विगासशीय 
देशों का अग्न निरस्तर धंट रहा है। उद्दाहरणार्थ, 940 से विकासगील देशो के स्यापराद का अनु- 
पात 28 प्रतिशत था जो कि 970 तक 85 5 प्रतिशत रह इसके बाद इस अनुपात मे 
बुद्धि हुँ । विशेष रूप ते 973 के उत्तराद से खेत वियतिर देशों गे ब्यापार-अनुवात में हीये 
गति से वृद्धि हुई है । परम्मु इस अवधि से सैत नियतित देशों के अतिरिक्त अल्य विक्रासशीत देशो 
वा व्यापार अनुपात 975 तह केवल 0 प्रतिशत रह गया । 












]. 55८, #॥रकाटल 22 लेगफव्शक, इल्फृधाफैच्ट 976, छा 4६-45 
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मैरोबी अधिवेशन से पूर्व “प्रशुल्ल एवं व्यापार पर सामान्य समझौते” (05#य7) हारा 
प्रकाशित एक रिपोर्ट मे बताया गया कि पांच वस्तुओं (चाय जूट, कच्चा लोहा तम्बाकू एवं वेले) 
की सामान्य व्यापार-शर्ते 972-73 के समृद्धिकाल में भी प्रतिकूल हो चुको थी । अक्टाड चतुर्थ 
में यह बात स्पृष्टत कहो गयी वि ! देशो के लिए इनसे से कम से कम एक वस्तु के निर्यात से 
20 से 50 प्रतिशत तक विदेशी विनिमय प्राप्त होता था। पाँच देश ऐसे थे जिन्हें इनमे से कम से 
कम एक वस्तु के निर्यात द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक विदेशों विनिमय प्राप्त होता था । उपयुक्त 
रिपोर्ट के आधार पर अधिवेशन मे यह तक भी प्रस्तुत किया गया कि 975 के मार्च तक ]0 
बन्य वस्तुओं की व्यापार शर्ते भी काफी प्रतिकूल हो चुकी घी तथा इनसे लगभग 42 वित्रमशील 
देशो की व्यापार आय पर प्रतिझूल प्रभाव हुआ था। 
अक्टाड चतुर्थ मे इन्ही कारणों से वस्तु-समझोतों पर बल दिया गया । अधिवेशन में यह 
तर्क दिया गया कि 968 मे द्वितीय अक्टाड ये! समान घोषित सामान्यीहृत अधिमानो की योजना 
(0ल्राशश०० उताव्या८ ० एर्धलाशा०८ अथवा 057) का औौर भो अधिक विस्तार किया 
जाय | इन अधिमाना बे अन्तगंत विकसित देश विक्ामशोल देशो को वस्तुओं को दिना भेद भाव 
के तथा बिना दोतरफा (5०]7००थ) अधिमानों की धोषणा के आयात करते हैं। अपने व्यागर 
बे परिमाण एव मूल्य म॒ वृद्धि हेतु विकासशील देशो ने विकसित औद्योगिक देशो से आग्रह किया 
कि वे सामान्योकृत अधिमात' की योजना मे अधिक्राधिर वस्तुजा का समावेश करें । जिन देशो ने 
975 के अन्त तक इन योजनाओं की घोषणा नहीं कौ थी, उनसे भी जविलम्व ऐसी घोषणा 
करने का अनुरोध किया गया । 

अक्टाड चतुर्थ म विकासशील देशों ने विकसित देशो को यह स्पष्ट सकेत दिया वि उनके 
विकास हेतु दिकमित देशो द्वारा विदेशों सहायता एवं व्यापार हेतु टुकडे-टुकडे करे छूट देना 
उपयुक्त नही है । उन्होंने औद्योगिक देशों से मौग की कि अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्बन्धो-द्भ विशेषत' 
व्यापार एवं सहायता के प्रार्प मे मूलभूत परिवततेन करने मे पहतव करें इसके लिए सरदारी 
विकास सहायता के लक्ष्यों मे सुधार करन, ऋगो व ब्याज के भुगतान से रियायततें देने, ओद्योगिवो 
(००४३०१०४५) के अन्तरण (प्रशाश्नट्ट) वे! लिए एक निदिप्ट आचार सहिता निर्धारण करने, 
सामान्यीकृत अधिमान योजनाओं (9875) के विस्तार एवं इनमे सुधार करने त्तथा विश्व की 
आधिक समस्याओ पर विचार विमश करने हेतु अक्टाड को एवं महत्वपूर्ण मच वा स्थान देने का 
आग्रह क्या गया। 

अक्टाड चतुथ॑ द्वारा लिये गये प्रमुख निर्णय निम्न प्रकार थे : 

() अक्ठाड के तत्वावधान मे मार्च 977 से पूर्व एक बैठक डी जायगी जिसमे 
महत्वपूर्ण वस्तुओं वे! तटस्थ भण्डार के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार- क्या जायेगा। 
* ग्रुप ऑफ 77" द्वारा प्रस्तावित कोप ((077909 070) के उद्देश्यों एवं "उपयोग प्रणाली के 
निर्धारण हेतु अक्टाइ के तुरन्त बाद तैयारी-वेठकें आयोजित करने वा भी निर्णय लिया गया । यह 
भी तय क्या ग्रद्मा कि )978 तक वस्तु समझौते के प्रारूप तैयार कर लिये जायें । 

(2) पिकासशीत देशो में निर्यात व्यापार मे विक्रास एवं स्थिरता हेतु एस्ोहइत वस्तु 
कार्यफ्मों (076ह3०त (०ए००का३ श०्ट्राक्राए7०5) को प्रभावी बनाने का प्रयास किया 
जायेगा । 

(3) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से यह अनुरोध किया गया कि वे प्रत्येक देश के विए 
भावी नीति निर्धारण हेतु विकासशील देशों को ऋण-ग्रस्तता एव सम्बद्ध समस्यात्र का मभेध्ययने 
करें। 977 भे अक्टाड का व्यापार एवं विकास बोर्ड इस दिशा मे हुई प्रयति वी समीक्षा करेगा। 

(4) अक्टाड चतुर्य भें विकामशील देशो को दी जाने वाली उदारतापूर्ण सहायता के बौचित्य 
को विश्रसित देशो ने स्वीकार किया परन्तु राप्ट्रीय आय का 0 7 प्रतिशत सरवारी विदेशी सहायता 
के रूप मे कद तक दिया जा सकेगा इस विपय म उन्हांने वचनवद्ध होने वी माँग अस्वीकार कर दी। 

(5) सामास्यीडृत अधिमान योजनाओं म सुधार करने ,तथा इसका विस्तार करने वे अति+ 
रिक्त इनकी 0 वर्ष की अवधि में बृद्धि कर दो जानी चाहिए । 
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म (6) विकासशीस देशों के निर्याव पर विकतित देशी से लगे हुए श्रतिव्धों ढो समाप्त 
कया जाता जाहिए अथवा इतमें मधासम्भद कमी की जाती चाहिए । 

(7) विश्व बैक धया क्षेत्रीय विकास संस्यात्रों को आद्धात किया गया कि थे विश्ासशीस 
देशों के निर्यातों के लिए धुनविल की ध्यवर्था करें । 

(8) विकगित देशों से विगरागभील देशों को प्ौद्योगिवी के अल्तरण हेतु 977 + मध्य 
हक एड डाएद गंदिता निर्धारित सी जाथ | इंगके लिए अीडाड़ के छस्दर्गठ तक राम शदाती सेवा 
ग्यावित वी पानी भादिए जौ कि विकासशील देशों मे प्रौद्योगिवी के विकास मे सड़ाबता देगी 

(9) सयगे कम ये एवान्त प्रदे्शो (!70 ॥0८६० ८०७घया#/९३) सथा प्रायदीप वासे दिवास- 
शीस देशों को गरकारी विराग सहायता में अवेक्षाइव अधिक भाग मिपता घाहिए। इन देशों वी 
गद्गायता के विए सद्दायता देने थासी गरसयाओं को उपग्रावत शर्तें निर्धारित करनी भराड्धिए । 

(40) अस्तराष्ट्रीय व्यापार एव अन्तर प्ट्रीय आधिफ सहयोग से गस्यद द्रिषयाँ थे लिए 
श्रेष्टता दशाओं दे निर्माण देगु श्रंसटाड को और अधिक शक्तिशाली बनाना आयम्यर है । 

यह उल्लेरानीय है हि तीन सप्ताह तक मस्त्रशाओं के पश्णात्‌ भी विकासशील देश विः गित 
देशों से अपेक्षित रियायतें प्राप्त करने भे सफल नहीं हीं सके । अंगा कि उपर्धबत विवरण थी 
स्पष्ट है, विकागशी 4 देशों द्वार निर्यात थी जाने वाली वह्तुक्ष--विशेष रुप से प्राथमिक यहतुओा 
तथा निमित [तक्षाएविटाण्य०6) ैस्तुओ--धर विद्यमान प्रविवर््थौ को गमाप्ण अपवा इर्दू स्पूनतम 
करने वाले प्रस्ताव धर उिफसित देशों में हारास कोर्ट अनुकुल प्रतिक्रिया स्ययत नहीं यी । अगरीबा, 
जापान, जर्मत, फ्रासा, आदि विकसित देश विक्रागशील देशो को अग्रिफ़ यिकाग सहायता स्थायी 
शर्तों पर देंगे के लिए भी अस्तुरा नद्दी थे । आए ये टाछ्रीय उत्पादन का 0 7 प्रविशा भाग विदेशी 
गद्धायता है हप में देते गा बचत नदी दे गड़े । 

एपीउस वस्तु कार्यद्रम तथा प्रॉषिक वस्तुओं के तटरथ भध्कार हेतु प्रस्तावित कोप 
में विपय में अबटाद चतुर्थ के याद जनेवा से 4ंट्वों हुईं परहतु जोई भी अनुरूत परिशाम सही निरल 
गायों । विशेष रुप से इस रस्दर्भ मे अमरीका को दृष्टिकोश अभी तक अनुरूल नहीं हों पाया है । 
मई 976 मे अक्टाड भरुर्थ के समय शलाशीन अमरीबी विदेशी मन्ची डॉ. दनरी विशिनर मे 
तटस्ध भण्दार हेगू प्रस्तानित कोप थी छतादेयाता को संदिग्ध बताया था, तथा माच 976 मे कार्टर 
प्रशासन द्वारा भी यितरासशीसख देशों की विगदती हुई ध्यापार श्गों एव उनही बढ़ती हुई सहायता 
पी आवा्यासा थे प्रति सहायुभूति प्ररट फल हुए भी इस और योई ठोग बदग अब तप 
गठ्ठी उठाये गये हैं । अमरीका ने प्रह्ताय रखा है कि 00 करोड़ डायट के कद में अटार्रशद्रीय 
साधन वे फ़ रघाविश जिया जाएं जिसके आधार पर निर्धन देशों म सातिज गर्पदा एं अग्य राधर्नों 
मे विकास हैएू ८४ पैशीय लियमों को धोरगाहित जिया जा से । मंद तो विवर्गित देश स्वीबार 
मरते हैं तिः प्राथमिक वस्तुओं रे धटरणथ भ्रष्डार से इसे मृस्यों थे उच्चायलों में शमी होगी 
परम्यु हदम्प शण्डार कै नए आवश्यक वि्ीय प्रबस्ध योगदान हैगु अब हक भी अपती तीवि छाप्ट 
गह्ढी बर पाये हैं । 

सही सारण है कि भाटाद पशु के समय हुए निर्णय की वियाधिति आज ता भी सरमय 
गठ़ी हो पायी, सयां जैसा ति उत्तीसये अध्याय में बताया गया है, वितागशीख देशो थी विदेशी 
गद्ांथती एप भुगतावअयर्तुसत की रामस्पाएँ खाज बकदाद जी स्पापना मे भी अधिय गरभीर रुप 
परारण फर घुए। है । परहझु विशाराशीय देशों जी ब्यापार समस्याओं बा गशाधान बैं देव विष हित 
देशों मे श्राप्त रिफ्रायरी थे ही निदिय गही है । इतजी स्यायार समस्याएं मूलभूय है गा दीपेशास 

मे ति्यी बूदि है] दग्ह भागे उद्योगी की दक्षता से बुद्धि रखे ध्तियेंदिगापूर्ण बागावरर गे जाये 
करने है] त”बर रहना होगा । 











अंबटाद पंचम 
[ए्टा४ए ५] 5 
मपदाड पचस शग्मेजन 7 मई से 3 जून, 979 हर मतीखां से हुआ २ सतुर्ध गम, गे 
तिपर्यि की गयी शपरेखा की स्यायहारिं' अधदसता बी देशते हुए बजग सस्मेत तक दहूत भा 
सेफ होते भी भागा पहले मे ही बस थी पररु शिशाणशीस दा ने अपती माँग की श्याणा 
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पहनते से ही अरूशा (#एए४])3--शआश्आआ3) में निर्धारित कर लीथी। इसमे इस वात पर 
विशेष जोर दिया गया था कि विकासशील देश परस्पर सहयोग मे वृद्धि करें। चतुर्थे सम्मेचन में 
प्रस्तावित सामान्य कोप की स्थापना पर विकसित देशो को सहमत्ति प्राप्प करने मे अनेक्ष कठिना- 
इयाँ सामने आयी। मार्च 979 में हुए समझौते वे अन्तर्गत 400 मिलियन डालर का वोष 
स्थापित करना स्वीकार कया गया, जब कि सुवाव 2000 मिलियन डालर का कोप स्थापित 
बरने का था । इस प्रवार, अक्टाड वा पाँचवाँ सम्मेवन ऐसे वातावरण में हुआ जिममे अन्तर्राप्ट्रीय 
सहयोग की भावना का अभाव था तथा ओद्योगिक देशो द्वारा व्यापार के क्षेत्र मे सरक्षणवादी 
प्रवृत्तियों में वृद्धि की जा रही थी । 
मनीला मे हुए पाँचवें सम्मेलन मे ऐसे प्रस्ताव रखे गये जिनका उद्देश्य व्यापार, मुद्रा एव 
वित्त तया विश्व को अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रो में अन्योन्यात्रय (7/८0८7८77८॥०८८) से स्म्ब- 
न्धित सरचनात्मक परिवर्तव लाना था। सम्मेलन मे रखे गये अनेक प्रस्तावों मे से केवल कुछ पर 
ही विवसित देशो की सहमति प्राप्त की जा सकी । यह स्वीकार वर लिया गया कि कम विकसित 
देशों के विवास के लिए अधिक काय करना होगा ओर इन्हे दी जाने वाली सहायता मे वृद्धि करनी 
होगी । इनको प्राप्त होने वाली अधिशाधिक विकास सहायता को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था तथा मुद्रा-प्रणालो में सुधार व्यापार में सुविधाओं के विस्तार, विकास- 
शील देशो के निर्यातो के लिए क्षतिपुरक सुविधा तथा ऋण एवं व्यापार से सम्बन्धित अन्य प्रस्तावों 
प्र विकसित देशो को सहमति प्राप्त नही की जा सकी । ये विषय अब्टाड के व्यापार एवं विकास 
बोर्ड को और अधिक विचार के लिए सौंपे गये । इस सम्मेलन की मुख्य विशेषता यह थी कि 
“विकासशील देशो ने 8 सदस्यों की समिति नियुक्त करने का निर्णय किया जो कि वहुपक्षीय आधिक 
सहयोग की रूपरेखा तैयार करेगी । 
अक्टाड के पचम-सम्मेलन म 980 के दशक के लिए विकास नीति निर्धारित वी जा 
सकती थी । परन्तु इसकी असफलता से विकासशील देशों को निराशा ही मिली है । विशेष रूप से 
ऐसे विकासशील देश जिन्हें तेत का आयात करना पडता है गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे है। 
इन विश्सशील देशों के भुगतान सन्तुलन में घाटा निरन्तर वढ रहा है । इन देशो पर विदेशी 
ऋणगों का भार भी बहुत अधिक बढ गया है। विश्व का भविष्य बहुत बुछ इस वात पर निर्भर 
बरता है कि आने वाले वर्षों मे विकसित देश ससार की दो-तिहाई जनसख्या वाले गरीब देशों वे 
प्रति बया दृष्टिकोण अपनाते हैं। यदि ग्ररीव और अमीर देशो भे अन्तर बढते गये तो भविष्य 
अन्धकारमय हा सकता है । वास्तव में आवश्यकता इस वात की है कि ससार के विकसित देश 
अल्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इस प्रकार का वातावरण उत्पन करें कि कम विकसित देश भो 
ओद्योगिक विवास कर सकें । वे व्यापारिक सरक्षण एवं तटकर की दीवारों को हटायें ताकि कम 
विकसित देशो द्वारा निभित औद्योगिक पदार्थ विकसित देशो से प्रवेश पा सके । 
जून 7980 दे बस्तुओ के तिए चायान्य कोष ने! समप्ोतताप्यज (40८७४ ० ४72९८ 
गला: गा 6 (०गण कमाते ण (०घ्रगा०त0८$) को स्वीगार कर लिया गया है। इसे 
वार्यान्वित बरने के लिए दो-तिहाई पूंजी के प्रत्यक्ष अशदान वाले कम-मे-कम 90 देशो की स्वीकृति 
अनिवायं है। 280 मिलियन डालर के ऐच्छिक अशदाना का 50 प्रतिशत भाग कोप कार्यान्बित 
करने से पूर्व प्राप्त करना भी अनिवाय॑ं है। इस कोप के दो खाते होगे * एक समीकरण भण्डारों 
(0णील' ४०८७) के लिए तथा दूसरा वस्तु वाजारों की सरचनात्मक स्थिति में सुधार के लिए। 
यह कोप एक स्वायत्त सस्था के रूप में अपने प्रशासक मण्डल के अधीन कार्य करेगा जिसमे विभिन्न 
वर्षों के देशो को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । 
अक्टूबर !98] मे 22 विकसित तथा विकासशील राप्ट्रो का केनकन शिखर सम्मेलन 
(एशादण कै प्यएा) मेक्सिको मे हुआ ॥ विकासशील देशो द्वारा आधथिक सहयोग तथा व्यापार 
से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव रखे गये परन्तु विकसित देशों, विशेषतया अमरीका, द्वारा असहयोग- 
पूर्ण रवैया अपनाया गया । भविष्य के कायत्रमो वे लिए बोई सहमति प्राप्त नहीं की जा सवी है। 
छठा अंबटाड 
[एफस्‍टा+० श] दि 
अंक्टाड का छठा सम्मेलन जून 983 मे बेलप्रेड (8730०) म हुआ । इसमे 66 
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देशों के 3,000 से अधिक अ्तिनिधियो ने भाग लिया । इसके पूर्व विकासशील देशों में अपनी मॉँगो 
का एक मतोशा (7० छणथए०5 #उ72६ )श९६६३३० ०7 एा्ं०हए6 बत06 (णाशथ्वाआ05), अज्रल 
983 भे तैयार कर लिया था । इसमे मुख्य बातें थे थी * (।) अक्टाई द्वारा पहले से स्वीकार 
ढ़िये जा चुके प्रस्तावों को तत्काल लागू करने के उपाय किये जायें, इनमें मुख्य रूप से सामान्य 
कौप की स्थापना तथा वस्तु-वाजारों कौ स्थिरता आदि उपाय अधिक महत्वपूर्ण हैं, (2) व्यापार 
के क्षेत्र मे सरक्षणवादी नीतियो के स्थान पर ऐसे उपाय किये जायें शिनसे विकासशील देशो को 
निर्यात बढ़ाने कौ सुविधाएँ मिलें, (3) विकासशील देशो को अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कराये 
जायें तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्यवस्था में आवश्यक सुधार किये जायें, तथा (4) कम विकमित देशों 
के लिए अप्रिक सुविधाएँ देने का एक नया कार्यक्रम तैयार किया जाय । 

एक महीने के इस छठे सम्मेलन में कुछ विषयो पर अस्ताव पारित किये गये । परन्तु कुल 
मिलाकर, स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | विकासशील देश अधिक सहयोग देने के लिए 
तैयार नहीं हैं। विकासशील देशों प्रो इस सम्मेलन से निराशा ही हुई । 


सातवाँ अंक्टाड- 
[एफस्‍टा4० शा] 


अक्टाड सप्तम का भ्रधिवेशन जेनेवा मे णुलाई-अगम्त 987 भे हुआ । इस सम्मेलन में 
!48 देशो के प्रतिनिष्ियों ने भाग लिया ! 

सम्मेलन में पूर्व की भाँति निम्नलिखित बिन्दुओ पर विचार-विमर्श जिया गया. (भ) 
विकासशील देशो के निर्यातो की धीमी प्रगति, (ब) उत्तरोत्तर प्रतिकूल ब्यापार-शर्तें, (रु) निधन 
देशों कै ऋणों का उपयुक्त समायोजन, सथा (द) अपर्याप्त पूंजी-प्रवाह। विकाप्तशील देशों 
ने पुन; इस बात पर बल दिया कि उनकी वस्तुओ--विशेषरूप से विनिित वस्तुओं--कों 
दिकरित देशो में निर्वाध रूप से प्रविष्टि मिलनी घाहिए। दे इस बात पर भी बल दे रहे थे कि 
उनओे बढ़ते हुए ऋणों वे भुगतान को शर्तें उदार होनी चाहिए, तथा भविध्य वे! शिए उन्हें आधिक 
विकास के लिए रियायती ऋण अधिक परिमाण में मिलने चाहिए। 

जैसा कि अपेक्षित था, विकसित देश विनिर्मित दस्तुओ रे निर्वाध आयात के पक्षघर नहीं 
थे। इसके बायजूद 987 के अकटाड सम्मेलन में एक अपूर्व सफलता यह मिली कि वितरित वे 
विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने सवस्तस्मति से चार विपयो पर निर्णय सिये। इन निर्णयी को 
निर्णायक्ष पहल (776 कग॥॥ 8०४) की सक्ला दी गयी । ये चार विपय इस प्रकार हैं * 

() आधिक विकास हेतु संताधन--सभो भ्रतिनिधि इस बात से सहमत थे कि अधिताश 
विकासशील देशो पर 'ूण का भारी बोझ है! उन्होंने सर्दंसम्मति से यह निर्णय लिया कि यया- 
सम्भव ष्यापारी बैक ऋणो का प्रुत. सूचीकरण करें तथा नये ऋण उदार तथा लचीती शर्तों के 
आपार पर दें। यह भी तय किया गया कि जो सर्वाधिक निर्धन देश उपयुवत्त समायोजन की नीति 
अपना रहे हैं उन्हे विशेष रूप से रियायती ब्याज दरो तथा दीर्घेबासोन भुगतान अवधि झगा लाभ 
दिया जाना चाहिए । 

विश्ञसरीए देशो ने प्रतिनिधियों मे विकसित देशों से यहू आग्रह दिया कि वे अपनो 
राष्ट्रीय आय के 0 7 प्रतियगद भाग को विकामशौल देशो की सद्भायताप्ं देते का रदय प्राप्त 4रते 
का प्रयास करे | साथ ही यह भी अदूरोध रोघ किया गया कि रियायती ब्याज पर अधिक ऋण उपलब्ध 
कराने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकाग संघ के साठवें आधूरण से सम्वद्ध चायदों वो शीघ्र ही पूरा घर 

(2) दरतुएँ एवं साशा-क्षोप--अक्टाड चदुर्ष से विकागशील देशों ड्वारा विर्यातित शेप 
जन्य एवं अन्य प्राथमिक बह्तुओं बी घटती हुई कोमतों से स्थिरता खाने हेतु एक बोष की स्थापना 
का निर्णय लिया गया था । एड दशक से अधिक अवधि निकलने के बादजुद्द इस जोप बी गिरी 
शपि प्राप्त नहीं हो मत्ी घी । अक्टाइ सप्तम मे अर दर ने दस्तु-समप्तीतों मे शामित मी रे 
गयी वस्तुओं शो शामिल करने के अतिरिक्त उक्त कोय जी आपूरित राशि सप्रत बरने का खुप्त्प 
दोहराया गया । एक उल्लेखनीय वात यह हुई झि सोवियत हुस ने भी इस बार साशाजोय में 
अपना मशदान करने बी घोषणा कर दी । प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति स्यावत मी कि 
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990 में आयोजित यूरेग्वे राउण्ड तथा अन्य वहुपक्षीय मन्वणाआः वे माध्यम से प्राथमिक वस्तुओं 
के व्यापार सम्बन्धी निर्णय लिये जायेंगे । दा 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार--सभी प्रतिनिधियों ने यह स्त्रीकार किया कि प्राधमिवताओ की 
सामान्यीहत योजना (057) को विकसित देशो, विशेष रूप से अमरीका, का समर्थन प्राप्त नहीं 
है और इस कारण इसका लाभ विक्ासशौल देशो को वाछित रूप मे प्राप्त नही हो पाया है । इस 
बात पर जोर दिया गया कि उक्त योजना को व्यापक रूप से प्रभावी बनाया जाये ताकि विश्ास- 
शीत देशों को इसका लाभ मिल से । इसमे सेवाओं को भी शामिल करने का निर्णय क्या गया । 
विकासशीज देशो वे' निर्यातो में वृद्धि हेतु बहुपक्षीय मन्‍्त्रणाओ को अधिक प्रभावी बनाने का निर्घय 
भी लिया गया । 

(4) सर्वाधिक निर्घन देशों फो समस्याएँ--अत्यधिक निर्धन देशों वे आधिक विज्ास हेतु 
उन्हे अधिकाधिक रियायती ऋण उस5ब्ध कराने एवं पुरामे ऋणों वो विल्लम्बित अदायगी अयवा 
पुन सूचीकरण वी सुविधा उपलब्ध कराने का भी सप्तम अक्टाड सम्मेलन में निर्णय किया गया। 

अन्तर भें यह कहा जा सकता है .कि विभिन्न सम्मेतनो मं विकासशील दंश विकमित देशो 
से अधिक सहयोग बी माँग करत आये हैं परन्तु विकसित देशों ने सहयोग की मोर अधिक ध्याद 
नही दिया है। यह बात स्पप्ट है कि तेल उत्पादक-देशों द्वारा तेल वी कीमतें बढाने से तेल वे 
आयातकर्ता विकासशील देशो को वहत अधिक हानि हुई है । तेत के उत्पादक देश भी विक्रामशील 
देशा वी श्रेणी में आते हैं। इनके बढ़े हुए साधनों का उपयोग अन्य विक्रासभील देशो कौ समृद्धि 
के लिए क्या जा सकता था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। विक्रासशीत देशो के थीच परस्तर सहयोग 
उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सहयोग बढाता आवश्यक है। अक्टाड इस 
उद्देश्य की पूर्ति करने मे सफल नहीं हो पाया है । 

व्यापार विकास प्रतिवेदन 7989" 

हाल हो में अक्टाड द्वारा प्रकाशित “ट्रेड डेवलप्मट रिपोर्ट 7989" में इस बात पर बल 
दिया गया है कि जिन विकासशील देशों पर ऋण का भार काफी अधिक है उनके लिए सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण लक्ष्य है आधिक विक्रास, जिसे उन्हें हर कीमत पर प्राप्त करना होगा । अक्टाड के इस 
प्रतिवेदन म यह तो स्वीकार किया गया है कि विकसित देश कुछ समय से विकसित देशों वे प्रति 
उदार रख अपनाने लगे हैं, परन्तु विकसित देशो से और अधिक उदारता की अपेक्षा बी जा 
सकती है । मी 

989 के प्रतिवेदन में बडे देशो से आग्रह क्या गया कि वे “ब्रंडो योजना” को स्वीकार 

करते हुए विकासशील देशों को ऋण-भार से मुक्त बराने से सत्रिय भुमिदा प्रदान करें । 

प्रतिवेदन म विकासशील देशों के आन्तरिक प्रवन्ध को सुधारने के विषय में कही-क्ही 
उल्नेख विया गया है। ऋण के भार तथा विकाम कार्येज्मो वे लाभों वा देश बे भीतर न्यायपूर्ण . 
वितरण होना चाहिए, इसका उल्देख भी प्रतिवेदन म है। परन्तु अनेक देशों भे एक और तो निजी- 

करण की प्रवृत्ति चल रही है जबकि दूसरी ओर क्रण-भार से मुक्ति हेतु निजी साधनों को अधि- 
गृहीत किया जा रहा है। 

वस्तुत बडे औद्योगिक देशो से किस प्रकार व्यापार मे रियायतें प्राप्त को जायें तथा ऋण 

वी समस्या से निजात कैस पायो जाय यह काफी सीसा तक विकासशील देशी को भी सोचना है । 
अव॒टाड वे माध्यम से केवल बडे देशो की नीतियो को विकासशील देशों की चढती हुई ऋणग्रस्तता, 
उनवी धीमी विकास-दर तथा बढते हुए व्यापार घाटे के लिए दोपी ठहरयना उचित नहीं है। इन 
देशो को अपनी अर्थव्यवस्था के श्रवन्ध वा ठीक करना होगा और साथ ही नीतियो मे विद्यमान 
विसगतियों को दूर करना होगा, तभी अवटाड के लक्ष्य पूरे हो सगे । 

प्रश्न एवं उनके संकेत न्‍ 


].अंबटाड द्वारा सुधाई गयी सामान्य अधिमानों को प्रणाली मे विदासशील देशों फो होने वाले 
लाभ बताइए । 
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वाएया।ह धर एशाली३॥0 त&४ल0्झा।8 ८०एचाांटड एव घी तय ० श्वयातदागों 

एा्टिट्एलटड 85 7९00णा7९॥066 ७५ 0< (।२८०॥५ 70. 

[सकेत--यह बताइए कि स्थापना से लेकर अब तक अक्टाड से विवप्तगील देशों के 

निर्याततो ४ बुद्धि तथा उनके व्यादार सत्तुसने को अनुकूल दताने हेतु विफमित देशों से कौन- 

27403 गा भ्राप्त की हैँ । सामान्यीएत अधिसाता की योजना पर भी सक्षेप में प्रकाण 

डालिए । 

अबटाड़ के मूलमूत सिद्वान्त एवं उद्देश्य कौन-कौन हे हैं? विकात्तशोल देशों के नियोमित 

आधिक विकास को प्रक्रिया के इत पर वया प्रमाद हुए हैं ? 

जाए एा८ ॥0 0930 ए7ग्रएंफ्रॉट्ड गत प|व्लासट३ जे तीपा+07 हु0ए ॥#एट 

प्राहए एटा 9०068 09१ ॥6 जाएटट5 रण छौागाग८त ९ए००४०णा९ (८ए४९०एाता। 

(९ए९]0.॥8 ९0०एग्रा7९३ ? 

[प्कैत--परारम्भ मे अयठा पे उद्देश्य एवं सिड्ाल्तों की व्याख्या 4जिए । उत्तर के द्वितीय 

भाग में अपटाह ते विकासशील देशो वो होने वाले लाभ बताइए ।] 

» अस्पर्राष्ट्रीय ध्यापार को शुविधामनक बनाने एवं इसके विस्तार में अक्टाड ही भूमिका का 
शंक्षिप्त विवरण दोनिए । 

86 णाली/ !0९ ए०ज700४०४ 6 0.४० 9 डिलाएााए ॥00 (7एव१४०६७ 

%04]6 (7६0९, ५ न्‍ 

« “द्वितीय विश्वपुद्ध के परचात्‌ की अवधि में बदूते हुए भन्तर्राष्ट्रीप व्यापार के परिणाम तथा 
आपिक सहपोग व अत्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र फा विस्तार कर दिया हैं।” इस रूषनत 

की विदेघना कौजिए । 

"गुजर वढा९१598 ४०७॥९ ठ धाबी णावी 7806 800 ९९७॥०॥॥९0 ९० 0कुलत्ांगा 

तप॥78 06 ?735-9णाव १४कक वा फद्यांए्व क्रघड एरवटा९५ (८ 8009०... [नाधा।4« 

0007 ह९0॥0705,'' 090053. 

« अपाश को गतिविधियों को आलोचनाहमदः समोक्षा कीमिए तथा हपप्ट कोशिए कि बहू 
विकाप्तगील बेशों ढी शमस्या के शम्ताधात में कहाँ तफ असफल रहा है ॥ 

एजण[ं॥6 ९घा०१ए ॥6 ०78 ० (२260 छाव ॥९०ए०एण णि 8 जिधि९ 

॥050[४९ ध€ (7फ्रांत्या णी एटएटाए[गं78 ए०एत०$ 

[संकेतत--अवटाड़ कै प्रमुस उद्देएय बताइए तथा विश्वमशील देशो ये लिए प्रशुल्क एप अन्य 

प्रझार की रियायतें प्राप्त करने यी दिशा में अठ।ड की सफतताओं' था मूल्यावत कीजिए । 

यह भी बताइए कि किस सीमा क्षक्त वि्रासभील देशो को विकमित देगो शो प्राप्त रियायतों 

पर ही आधित रहना घाहिए। उस्नीस््वें अध्याय मे प्रस्तुत सामग्री भी इसके जिए उपयोगी 

होगी ।] 

विक्काराशीत एवं बिकतित देशों हे शधप्य विधमाम आधपिक सम्बन्धों पा विश्लेषण बीशिए । 

विकाशशोल देशों में परस्पर व्यापार के विस्तार के हेतु दिये गये सह गा मूह्यांगत भी कर। 


#जा9956 [6 वं्ाध्दग40णायं <९छरा0च्राठ /ह38073 ० ४6४९०४४58 (965 ७३7 
0८ (०१९०१६९ ९०७ँहा९ड बाते टरवत्रांधघर ९0 ३४९ जि 8० (जपैट कऋातरव ॥ीढ 


(९४९०॥७॥४॥६ 0०००ए7॥९5. 
सहदाड शा पर टिप्पणी लिलिए ३ 
पा शा०ा ॥06 0० एट60 ए. 
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क्षेत्रीय आथिक सहयोग 
[ए0084, एट0४0८ ९८00फशाआ0एष] 





आधुनिक सन्दभ मे उत्पादन का पैमाना काफी बड़ा हो गया है। इसके फलस्वरूप उत्पादक 
इकाइयों को न केवल बडे बाजारों की आवश्यकता है, अपितु यह भी आवश्यक है कि क्रय शक्ति 
का विवरण इस प्रकार हो कि वृह॒त्‌ स्तर पर उत्पादित वम्तुआ को बेचा जा सके | यदि कोई देश 
आतार एवं जनसख्या की दृष्टि मे छोटा है तो वह बड़े प्रेमाने की वचतें तभी प्राप्त कर सत्ता है 
जब उसका वाजार राष्ट्रीय सीमाआ को लाँंधकर अन्य दशो तक व्याप्त हो । इसके निए यह 
आवश्यक है कि यह देश अपने समीपवर्ती देशो वे साथ आ्थिक सहयोग करें | परन्तु आथिक शक्ति 
की प्राप्ति एव राजनीतिक श्रेष्ठता म गहरा सम्बन्ध है तथा इस प्रकार आथिक सहयोग आधिक 
आकार का एक फलत (+प्र700०7) बन जाता है। दूसर शब्द म, आथिक आकार वो वृहत्‌ बनाने 
की दृष्टि स आथिक सहयोग आवश्यक हा जाता है। 

इसके अतिरिक्त तीन दशक से भी कम अवधि म हुए दो विश्व युद्धों नें इस घारणा को जन्म 
दिया कि सगठित यूरोप के माध्यम से ही यूरोप म शक्ति-सन्तुलन को विद्यमान रखा जा सकता है। 
सम्भवत यह धारणा धोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना तथा उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साम्य- 
वाद की वकालत की एक प्रकिया मात्र थी । यदि इस स्थिति में यूरोप के बिखरे हुए एवं एकाकी 
रहते तो सम्भवत साम्यवादी शक्तियाँ उन पर हावी हो गयी होती । इसी परिस्थिति ने यूरोप के 
गैर साम्यवादी दशो को सगठित हाने के' लिए विवश कर दिया ।_ द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ धृहत्‌ 
यूरोप के विए बढती हुई आवश्यकता कु [त राजनीतिक एवं आधिक घटना-चक्रों की उपज मात्र 

। यद्यपि इस वात को सभी जानते थे कि यूरोप के देशो का एकीवरण एक लम्बी प्रत्रिया है 

तथा इसमें अधिक समय लग जायगा तथाप्रि इस दिशा में प्रयास करना आवश्यक समया गया । 
प्रारम्भ म ऐसी आशा थी कि आथिक एकीकरण की प्रक्रिया मे इसी प्रकार से राजनीतिक एकी- 
बरण वी अपेक्षा वम वाधाएँ अस्तुत होगी । परन्तु धीरे-धीरे इस भ्रत्रिया म उपस्थित होने वाली 
परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो गया कि आथिक सहयोग वस्ठुत राजनीतिक सहयोग से भी कठिन है। 
आवश्यक्ता इसी वात की है कि आर्थिक सहयोग का दृष्टिकोण एक्पक्षीय न होकर वहुपक्षीय हो 
तथा प्रत्येक देश अन्य साथी देशो की आकाक्षाआ को भी समझें एवं इनकी पूर्ति म उन्हें सहयोग 
दें। यूरोप मे ऐसा सम्भव हो सका और इसीलिए अन्य क्षेत्रो की अपेक्षा नहाँ क्षेत्रीय आधिक 
सहयोग सफल हो गया । 

आशथिक सहयोग को मुख्य रूप से पाँच वर्गों मे विभकत किया जा सकता है 

] आध्िक सघ (8०ण०ारणा०8 एगा0ए), 

2 कस्टम संघ (008/0॥8 एश॥०॥), 

3 मुक्त व्यापार क्षेत्र (क्र 780९ #6७) 

4 क्षेत्रीय या आशिक एकीकरण (36८०४ ० ऐश" पाध्टप्धध००), तथा 

$ दीघकालीन व्यापार अनुवन्ध [078 एव पश0३ (०३०७) । 
। मार्थिक सघ (76००ण॥०४ एग्राण्म) 


उपर्युक्त वर्गीकरण आथिक सहयोग वी नियोजित सीमा पर आधारित है। यदि दुछ देश 
पूण रूप से अपनी अर्थ व्यवस्थाआ को एकीइ्ृत कर लें तो उसे आधिक सघ की सजा दी जाती है । 
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आर्थिक मघ मे सदस्य देशो के मध्य पूँजी, श्रम, वस्तुओं एवं सेवाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के वन्धनों 
के अतिरिक्त स्वतस्त्र रूप से आवागमन होता रहता है। सभो सदस्य देशों की नीतियाँ एकीवृत, 
समखझ्ष एव सामूहिक रूप से निर्धारित की हुई रहती है। आधिक संघ के प्रत्यक्ष उदाहरणों के रुप 
में गूरोपियन साझा बाजार तथा बेनेलबस को लिया जा सकता है यूरोपियन साझा वाजार (#७0) 
में पश्थिमी जमंनी, फ्रास्स, इटली, नोदरलंण्ड्स, बेल्जियम एवं लकतमवर्म आदि, देश सम्मिलित थे, 
परन्तु 973 मे ब्रिटेन को भी साझा बाजार का सदस्य बताये जाने पर साझा वाजार से अय सात 
देश सम्मिशित हो गये हैं । बेनेलवस मे बेल्जियम, मीदरलेण्ड्स तदा लवजमवर्ग सम्मिलित हैं । 


आर्थिक सध जित मुस्य सिद्धान्तो पर आधारित है उनमे कस्टम यूनियन के अतिरिक्त 
व्यक्तियों, वस्तुओ एवं साधनों का स्वतन्त्र आवागमन, सामूहिक परिवहन सुविधाएँ गापूहिक हृपि- 
नीतियो, एकीकृत आधिक नीतियाँ, अप्नन्तुलित भुगतान-सन्तुलन में सुधार करने हेतु सामूहिक 
उपायो की कार्यान्विति, सामूहिक आर्थिक विकास बैक की स्थापना (यूरोप्रियन विनियोग वंक); 
प्रतियोगिता में वृद्धि-हेतु नियमो का निर्माण तथा श्रम की गतिशीलता व रोजगार में वृद्धि करने 
हेतु सायाजिक कौप (जैसे यूरोप में है) की स्थापना, आदि का समावेश किया जाता है । बस्नुतः 
आधिक सहयोग की पराकाप्ठा आधिकः सघ मे दिखायी देती है । 


2 कस्टम यूमियन (८050008 एऐंजाणा) 


कस्टम सघ या बस्टम यूनियन के अन्तगंत दो या अधिक कस्ठम सीमाओं के स्थान पर एक 
कस्टम सीमा का निर्धारण क्या जाता है। कस्टम यूनियन की स्थापना मुख्य रूप रे निम्नदों 
उद्देश्यों को लेकर की जाती है « 

(अ) विदेशी छ्यापार मे विद्यमान श्रशुल्कन्दरों तथा अन्य नियर्मों को समाप्त ररनता-- 
बास्टम यूनियन के सदस्य देश एक-दूसरे के साथ व्यापार करते समय अधिकाश वस्तुओं पर कोई 
प्रशुल्क (0४७५) नही लगाते । विशेष रूप से यह बात सदस्य देशो गे उत्मादित वर्युओ वी आवा- 
गमन पर लापू दह्वोती है, तया 

(व) सघ के बाहर वाले देशों के साथ स्यापार करने पर सम्तानु दरों पर प्रशुल्क को 
थतुसो--शो देश वस्टम सघ में शामिल नहीं उनसे आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लिया घायगा | 
परल्तु प्रशुल्क को दरें सभी सदस्य देश रामान ररोगे ।' 

जे. ई मौड ने उपर्युक्त परिभाषा के अनुरूप बस्ट्म यूनियत को एक ऐसा भगदन दताया 
है जिसमे कस्टम देशो बेः थीच तो वस्तुओ व सेवाओ का पूर्णृरूप से स्वतस्ध् आवागमन है, परस्तु 
बाहरी जगत तया यूनियत के सदस्पो के वौच वस्तुओं व सेवाओं या व्यापार प्रशुल्क सीति के 
अधीन होता है ।? 

अतएव यह वहा जा सकता है कि आधिक ग़द्म वी अपेक्षा बह्टम यूनियन के अन्तर्गत 
आधधिक एकीकरण कम शस्तिशाली होता है | जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, बस्टम यूनियन 
मे ऐेवल सदस्य देशों के पारस्परिक ध्यापार ये क्षेत्र मे प्रशुल्त-दरों को समाप्त जिया जाता है परन्तु 
पूंजी, भ्रम वे सेवाओं का आवागमन प्रूर्ण रूप से स्वेतस्थ नहीं होता । 

3. झुष्त ध्यापार छोच्र (708 77406 #7९9) 

आधिक यूनियन या बस्टम यूनियन से भिक्न मुक्त थ्यापार क्षेत्र होता है जिनमे दो या अधिक 
देश परश्पर होते वाले समस्त व्यापार को अशुल्क-दरो से मुक्त गर सेते हैं, यदि इन बह्तुओ का 
उत्पादत इन्ही देशों मे दिया गया हो । परस्नु जहाँ कस्टम यूनियन के अन्तगत यूनियन बे बाहर के 
देशों से होने वाले ब्यापार के लिए सभी सदस्य समस्य प्रशुल्म-दरे सागू कं है. मुगव ब्यापार शेत्र 
के अन्तगंत सपस्य देश केवल पारस्परिक व्यापार के लिए समान प्रशुल्क सीति अउताने जो बाध्य 
है । दूसरे शब्दों मे, मुक्त व्यापार क्षेत्र का प्रत्येक सइस्य देश बाहरो देशो के लिए दृष्पाउसादर 
बशुल्क मीति अपनाने को स्वतन्त्र है। सुक्त स्थापार छषेत्र के उद्यहरणों में यूरोदियन मुक्त स्यापार 








] #चालन दवाएं, +वालक ण॑ 4हात्व्ककाड ण॑ 50. है 
2 4 ६, 8९७०८, उ7#6 7/€07) थै (:8/0क5 एकिलाए, (शै]४0एंचाश, 955), [१ ।3. 
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संघ (पप्र०ए्या सह प्राद्रत8 #४5०म्बांणा ह'8)! तथा लेटिन अमरीकी व्यापार सघ 
[या शलांदक्षा वि 77३06 8550०ंब्राणा--.4#य'8) को शामिल कया जा सकता 
है। एक दृष्टि से मुक्त व्यापार क्षेत्र मदस्य देशों के लिए सुविधाजनक भी है क्योकि परस्पर 
व्यापार करते समय तो वे मुक्त व्यापार नीति से लाभ उठा सकते है जयकि वाहरी देशों के लिए 
इच्छा एवं परिस्थितियों वे अनुसार वे प्रशुल्क एवं व्यापार नीतियाँ लागू करने को स्वतन्न रहते हैं । 
इस प्रकार आपस में साझा बाजार के लाभ उठाते हुए भी वे किसी सीमा तक स्वतस्त्र व्यापार नीति 
तागू कर सबतें है । 
4 क्रांशिफ आधिक सगठन (एश्वापव ण 5०००गरबव 720070णं० ॥76ट7एक्षाणा) 
आशिक या क्षेत्रीय आथिक सगठन एक वस्तु या वस्तुओ के समूह के विषय में स्थापित 
किसी साझा बाजार को कहा जाता है | इसका एक अच्छा उदाहरण यूरोपियन कोयला तथा इस्पात 
समुदाय (2080) है । आशिक आ्िक सगठन के अन्तर्गत सम्बद्ध वस्तु या वस्तुओं के आयात्त 
तथा निर्यात पर कोई भी प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है, और न ही किसी प्रकार के मात्रात्मक 
प्रतिबन्ध, भेदभावपूर्ण नीतियाँ, अनुदान या राजकीय सहायता या प्रतियोगिता को रोकने वाले 
(निरोधात्मक) तरीगे जैसे बाजार का विभाजन--आदि वा कोई अस्तित्व रहता है । 
5 दोघ॑कालोन ध्यापार अनुबन्ध ([.णाह-स्‍ल्खा प2०० 0000805) 
दीघ॑कालीन व्यापार-अनुबन्ध एक प्रकार की द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमे दो देश एक वस्थु 
या जधिक वस्तुआ के विषय से व्यापार करने को सहमत होते है। सम्भवत, आधिक सहयोग की 
यह सवमे शिथिल विधि है। दीघंकालीन अनुबन्ध बहुधा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 
किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत ने जापान वे साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए कच्चे 
लोहे वी पूर्ति हेतु एक अनुवन्ध किया है। इस प्रकार के अनुवन्ध द्वारा निर्दिष्ट मृत्यो पर निर्दिष्ट 
मात्रा में वस्तु विशेष का निर्यात करना सम्भव हो जाता है जिससे भुगतान-सन्तुलन में एक प्रकार 
की स्थिरता आ जाती है । इसके अतिरिक्त, इससे निर्यात आय की आने वाले वर्षों में निश्चितता 
हो जाती है जिससे देश की सरवार अग्रिम योजनाएँ बना सकती है। हाँ, वभी-कभी इससे अनुवन्ध 
करने वाला कोई एक देश वस्तु विशेष के मूल्य में होने वाले उतार-चढावों से लाभ उठाने से वचित 
रह जाता है। 
अब हम क्षेत्रीय आथिक सहयोग के प्रमुख स्वरूपो का विस्तार से अध्ययन करेंगे । 
पूरोपियन साझा बाजार 
[8ण0207%4४ ८080४ १७६४ 07 एट॥] 


ह्ितीय महायुद्ध कै पश्चात यूरोपियन साझा बाजार की स्थापना सम्भवत. सबसे महत्वपूर्ण 
घटनाओं में से एक थी । विभिन्‍न युद्ध-जनित समस्याओं के निदान हेतु यूरोप के देशों में अनेक कदम 
उठाये थे और इनके कारण उनमे पारस्परिक आर्थिक सहयोग मे पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इनमें 
यूरोवियन भार्थिक सहयोग संगठन (078वग2श०ि ि सिए०फुटथा रिएजाणा0 एं००७७४४००) 
की स्थापना 955 मे हुई थी जबकि यूरो पियन कोयला व इस्पात समुदाय (टफा०्कुध्शा 0०] 
थार 860 0०ग्राण्णा9) तथा यूरोपियत भुगतान संघ (एपरण्फ्व्शा ९३३ण्रथा5 एए०0) 
की स्थापना क्रमशः 952 एवं 955 भें की गयी। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने से पहले ही 
944 में बेल्जियम, नीदरल॑ण्ड्स एवं लक्जमवर्ग ने एक कस्टम यूनियन की स्थापना की थी जिसे 
वेनेलक्म (3टपट्टा,ए>) का नाम दिया गया । यूरोपियन साझा बाजार की स्थापना इस बात का 
एक और प्रमाण था कि यूरोप के देश अपनी विभिन्‍न समस्याओं के समाधान हेतु अधिकाधिक 
सहयोग की दिशा मे प्रवृत्त हो रहे थे । 

गूरोपियन साझा बाजार का अनौपचारिक प्रारम्भ | मई, 950 को हो गया था जिस 


हल 


॥ यूरोवियन मुक्त बाजार सध वो “आउटर सेवन” (00/८7/52८४) भी वहा जाता है। इसते 
सात सदस्य देशों बे नाम इस प्रकार है: आस्ट्रिया, डेनमार्क, सॉवें, पुर्तंगाल, स्वीडन, 
स्विट्जरलण्ड तथा ब्रिटेन । फिमलेण्ड ने मार्च 96] में एक सहयोगी (350०4) देश के 
रूप भें इसकी सदस्यता ग्रहण की । 


क्षेत्रोय आधिक सहयोग | 36] 


देन फान्‍्स के तत्कादीत विदेश-मन्त्री रॉवर्ट शूसेन ने इसके लिए यूरोप के ग्रेर साग्यवादी देशों 
पा आह्वान पिया था। उत्होते द्वितीय महायुद्ध स ध्वस्त यूरोप को फिर से शक्तिशाली बढ़ाने हैंतु 
जमंती एंव फ्रान्स के फोयला एवं इस्पात गाधनों का पूल बनाने तथा इन्हे राष्ट्रीय सरकारों ते भी 
अंपर एक उच्च अधिफार प्राप्त सत्ता के नियन्तण में रसने का सुझाव दिया। उतके मताबुगार 
00448: यूरोपियन मदह्दारघ के लिए एक ठोस नीव डालना सम्भव था । उन्होंने इस भद्दास प को 
/शान्ति की सुरक्षा” हेनु अनिवार्य बताया। वैधानिक दृष्टि से क्िद्यमांव तीन यूरोप्रियक समृदायो 
को मिलाकर ही यूरोपियन साझा बाजार यौ स्थापना की गयी। इसमे से प्रथम समुदाय यूरोपियन 
कोयला तथा इस्पात समुदाय था शिसकी स्थापना अगस्त 952 में पेरिस में सम्पन्न हुईं एक 
सन्धि के अन्तयंत पी गयी थी। इस सन्धि में फ्रामा, जमंदी, इटली एवं तीनो वेनेलक्स देश राम्मि- 
पित थे। इस समुदाप का प्रमुस उद्देश्य छोपवा, इत्पात, कच्चे लोहे एवं लोहे की कतरनो [$०४.) 
के विषय में एक सामूहिक बाजार की स्थापता करना दा । 954 तक इनमें से अधिकांश वस्तुओं 
का सामुहिक याजार स्थापित किया जा चुका था। ब्रिटेन से इत समुदाय में शामिल होने को बहा 
शया भा, परर]ु उसने इसे स्वीकार नही किया । 

मुरोषियन कौपया एवं इस्पात समुदाय की राफ़लता ने राष्ट्रीय सरकारों से ऊपर आविक 
शुगठनो मे क्षेषर को स्याएक यनता दिया । उक्त समुदाय की राफलता से प्रोत्साहित होकर यूरोप के 
गैर-साम्यवादी देशों ने और अधिक व्यापक आथिक सहयोग के लिए रोम की सन्धि [रि०ता० 
गृफल्याँ) पर मार्च 957 में हस्ताक्षर किये । इस साग्धि वेः अन्तर्गत पूरोपियत आधिक समुदाय 
[एच०फुथ्या ह०ण०ाा6 (गया? 6 छ:0) या याज्या बाजार की स्थापना की गयी । 
मगूरोपियन भाधिक रामुदाय ने | छनवरी, 958 हे गाय॑ आरस्म किया । इसका उद्देश्य सर्प पर 
हस्ताक्षर करने घाले देशों (गूरोपियन फ़ोयला व इस्पात समुदाय एुब बेनेलक्स के देश) की आधिफ 
मीतिगो का एकीकरण करना था । 

957 में ही रोम मे एक और सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अन्सगंत यूरो वियन 
अणधिफ शक्ति समुदाय या ६५४ (8ए२७70),/) की स्पापना वी थी। इसका उद्देश्य उपर्युक्त 
6 देशों के बीच आणविक टेयनोसॉजी एवं अनुसस्धान क्षेत्र से सहयोग बढ़ाना था । 

] जुलाई, |967 से कोयला व इस्पात समुदाय, साशा थाजार तथा यूरेटम का उच्चस्तरीय 
प्रबन्ध सापूहिए रूप से भिम्द संस्थाओं में खिहित हो गया : 

(।) कार्पकारी आपोग (ग० छ#एप्रा४८ (७गा$॥0॥)-राप्ट्रीय प्रशामनों से 
स्वतन्त्र यह एफ रास्था है जिसका दामित्व समुदाय की नीतियो झा निर्धारण, विवाम एवं 
कार्यारिदिति से जुड़ा हुआ है। इसमें यूरोपियत सदस्य देशों फे: 6,000 प्रशासक आायें करते हैं 
तथा इसका भुर्यासय श्र ग्रेल्य (गेल्जियम) बेर एक विशाल एवं भव्य भवन में स्थित है। इस 
आयोग पा उत्तरदाथित्य यह देसना है कि सदस्य देशों 5 शामार समुद्यय द्वारा निर्धारित सामू- 
हिंक मीतियो थे! अगुरुप फार्य करती है या नहीं। यदि डिसी सदस्य देश कौ राएकार सामूहिक 
नीति दे प्रतिकूल आचघरण करती है तो आयोग उसे ऐसा न करने हेतु आदेश दे सकता है। यह 
आदेश गस्यद्ध देश कौ सरवयर को मान्य होगा । इस आयोग ने सबसे महत्पपूर्ण कार्य ट्रस्ट-विरोध॑ 
सैत्र (॥0॥-7058 हीढ0) में दिया है. जहाँ आयोग ह बुहत अस्तर्राष्ट्रीय तिगमों बे विएद्ध उनगों 
एकाधिकारिफ प्रवुत्तियों | लिए अभियोग प्रस्तुत छिय हैं। विभिन्‍न राष्ट्रीय शंरारों ने 4 
आपुसतौ को इस कार्य हेतु मनोदीत डिया है ह इलमे से प्रत्येक आयुक्त को इशा बात बी शेप सैनी 
होती है कि यह अपने देश की सरयारी नीति रे प्रभावित न होबर स्वतस्त एबं निष्पक्ष हुप ते 
गाय॑ करेगा । 

(2) भन्दि परिदर (ए०णाती 6 8(एंडीट5)-- पहू एड अन्त सरवारी मैस्या है 
जो भह॑त्यपूर्ण श्पिरी पर विर्णय लेती है। साधारण रूप से शबम्य देश हे दे मस्ती इस परिपर से 
भाष लेते है जिनसे सस्यद विषयों पर घर्चा चल रही है॥ विशेश-मन्जियों वो प्रमुंध राजनीतिए 
दिपयो पर विचार-विमर्श करना होता है। यही नहीं. वे तरनीरी विपयों तथा ऐसे विषयों पर 
भी विचा६ करते है जिन पर अन्य मस्जियों में बोई सहमति नेही हो सबी हो । सन्ति्सरिषह रे 
बेठरा एक महीने से बस में बस एक बार होती है। रोम गी ररियि के अनुसाद समस्त विश्धय 
बहुमत ने लिए जागे चाहिए, परम्तु साप्ता बाजार दी अब हक छती आ रही परण्परा बे अनुयार 
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सभी निर्णय सर्वंसम्मति से लिये गये है! मन्सत्रिन्धरिपद का अध्यक्ष वर्ष मे दो वार--जनवरी | 
तथा जुलाई [--नियुकत क्या जाता है । 

(3) यूरोपियन संसद (]2 छणएए्या ऐश्ाक्षातधया)--यूरोपियत ससद सदस्य देशों 
के ससदो वी एक सस्था है तथा इसका कार्य विभिन्‍न विययों पर अपनी सम्मति प्रदान करना 
है। रोम वी सनच्धि में ऐसा प्रादधात है कि यूरोपियत मसद में वुछ देशा की जनता प्रत्यक्ष चुनावों 
द्वारा अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करे । परन्तु प्रन्‍न्स मे प्रारम्भ से ही इस प्राववान का विरोध 
किया है तथा बहाँ की सरकार ने ही श्रपने प्रतिनिधियों को थूरोपियन समद में अब तक मनोनीत 


हे है । यूरोपियन ससद के एक वप में 8 सत्र क्रमश लक्जमवर्ग, स्ट्रासवर्ग, एवं फ्रान्स में 
॥ 


(4) न्यायालय (7]6 00ए६ ० 20४0०८)--यह न्‍्यायालय लक्जमवंग मे स्थित है तथा 
विभिन्‍न सन्धियों से सम्बद्ध विवादों वा निपटारा करता है। न्यायालय को यह भी अधिकार है 
कि यूरोपियन आथिक समुदाय की नीतियो से सम्पद्ध प्रश्वा पर सदस्य देश क्सी न्यायालय हारा 
दिये गये निर्णय को अमान्य करते हुए अपना निणय दे जोकि सम्बद्ध पक्ष को मान्य होगा । 

(5) भाधिक एवं सामाजिक समिति (200700ग्रा० द्वात 50छ (०णाणा6६)--53 
सदस्यो की इस समिति की भूमिका भी परामशदानी सस्था के रूप में ही है। इस समिति के सदस्यो 
के नियोक्‍ताओ, उपभोवताओ, श्रमिका एवं अन्य क्षैत्रा के प्रतिनिधि भाग लेते है । 

हे (6) द' एविनॉन कमेटी (86 70'2श8ए०॥ (७॥77/८८)--यह भी एवं अन्त सरकारी 
समिति है जिसमे विदेश नीति से सम्बद्ध प्रश्नो पर चर्चा वी जाती है। यद्यपि यूरोपियत आधिक 
समुदाय का कोई सम्बन्ध रोम की सन्धि के अन्तर्गत विदेशी नौति से नहीं होना चाहिए परन्तु फिर 
भी यह समझूपता लानी चाहिए। बेत्जियम ये विदेशी मन्त्रालय के राजनीतिक निदेशक वाइकट 
एतिन द' एविनॉन (९।६८००६ &धाएा८ 0'ए.009) वे. नाम पर इस समिति वा उपर्युकत माम 
रखा गया है। 

(7) मोद्रिक समिति (76 ॥(०४९०७७४४७ (०7७०॥(०८)--यह समिति यूरोपियन आर्थिक 
समुदाय एवं इससे सम्बद्ध आयोग तथा मन्त्रिग्परियद को अन्तर्राष्ट्रीय भौद्धिक समस्याआ से अवगत 
कराते हुए समुचित सुझाव प्रस्तुत करती है । इस समिति म॑ साझा वाजार के सदस्य देशो के मौद्विक 
अरथंशास्त्री, आयोग के प्रतिनिधि एवं केन्द्रीय वैको वे अधिकारी सम्मिलित हैं । 

गूरोपियन आथिक समुदाय से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं में स्थायी प्रतिनिधि समिति 
((0४85श९४७) का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस समिति म साझा बाजार के देशों द्वारा स्यागी 
प्रतिनिधि या राजदूत मनोनीत किये जाते हैं। सर्वप्रथम कसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का प्रारूप 
आयोग द्वारा तैयार किया जाता है! इस प्रारूप पर मन्त्रि-परिषद (00णाल्षा ० शशागाह०5) 
में विचार किया जाता है। परनल्‍्तु मन्त्रि-परिषद मे भेजे जाने से पूर्व यह प्रारूप स्थायी श्रतिनिधि 
सश्त्ति पे प्रस्तुद लिएय गए है ठहाँ इतनी डॉन की हअपफ़्यी है हाणा फ्रतितिशीयफो के बीज बर्फ, 

होती है । बहा धा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्थायी प्रतिनिधि समिति ही आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को 

अन्तिम रूप देती है एवं मन्नि-परिपद केवल समिति द्वारा लिये गये निर्णयो पर औपचारिक स्वीहृति 

प्रदान करती है । यदि कसी समय मन्ति-परिपद के सदस्य किसी विषय पर सहमत न हो तो वे 

ऐसे प्रारूप को पुनविचार हेनु स्थायी प्रतिनिधि समिति को भिजवा देते हैं जहाँ विशेषज्ञ लोग इसकी 
“ फिर से जाँच करते हैं। 

] जनवरी, 973 को ब्विटेन व आयरलेण्ड भी यूरोपियन साझा वाजार वे सदस्य हो 
गये | सम्भवत यह एक ऐतिहासिव घटना थी क्योकि अनेक वर्षों तक फ्रान्स, जम्ननी एवं साझा 
बाजार वे' अन्‍य देश ब्रिटेन को साझा वाजार में श्रवेश देने का विरोध करते रहे थे ।_ अन्‍्तर्राप्द्रीय 
ध्यापार की दृष्टि से यूरोपियन देशो में द्विटेन का स्थान सर्वोपरि है। ब्रिटेन वे आयरलंण्ड वे सदस्य 
बन जाने पर पश्चिम यूरोप के आथिक एकीकरण वा दूसरा महत्वपूर्ण चरण भी पूर्ण हो गया। इससे 
साझा बाजार वी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होने की आशा है। यह कहना भी अनुचित 
न होगा कि यूरोप के राजवीतिक एकीकरण वी दिशा मे_यंह एक महत्वपूर्ण कदम है । पेरिस में 
आयोजित शिखर सम्मेलन (973) में साझा बाजार बे' देशो ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया कि 


क्षेत्रीय आधिक शहयोग | 363 


वे साझा बाजार को विश्द के अन्य औद्योगिक देशों एवं विकासशील देशों से पृथक रस कर गगदधित 
बारते 25 । भूमध्यसागर के विधय भें उनकी नीति आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित 
है। इसी शिपर सम्मेघन में यह भी सिर्घेय किया गया कि 980 के अन्त तक साझा वाजार के 
देश पूर्ण स्‍्प्से आधिक एवं मौद्धिक एकीकरण कर लेंगे तथा-974 से ही इस दिशा भे ठोस 
कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे। सम्मेतन मे एक मौद्रविक महयोग कोष (]/णादद्वा# 09०फथमा०ा 
एए70) की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि आधिक एवं मौद्रिक 
एकीकरण का आता से अभिभूत होकर ही इस शिसर सम्मेलन भे समस्त विषयों पर विचार किये 
जा रहे थे। विशेष रूप से इसके लिए फान्स काफी समय से दवाब डालता रहा था। 


घग्धि को मुह्य बाते (ऐ४ाध ?0एक्ष०क ० छठ 7४८०) 


; रोम की सन्धि की मुल्य बात यह थी कि इनके आधार पर यूरीपियन साझा बाजार के छह 
संस्थापक देशो ने अन्य देशो से व्यापार के लिए तो पूर्व विद्यमान बाह्य प्रशुल्क-दरो का औसत 
रपा, जबकि परस्पर व्यापार के लिए समस्त प्रशुल्क-दरो एवं मामात्मक अतिबन्धों को समाप्त कर 
दिया । इन परियतेतों को 2-4 बर्षों ड़ अवधि में तौन चरणों में खागू करने का निर्णय लिया 
गया। इस प्रकार 97 तक शाघ्ता बाजार के देशों के परस्पर व्यापार भे प्रशुल्क-दरें समाप्त की 
जानी चाहिए थी | परन्तु बस्तुत, इस सब भशत्रिया मे केवस ।] वर्ष ही लगे । 968 तक साझा 
बाजार के देशो के मध्य विद्यमान राभी प्रकार के प्रशुल्ह को रामाप्त कर दिया गया भौर गाप ही 
बाहरी देशों से आने वाली यल्तुओ के लिए रमान दसे पर प्रशुत्क लगा दिया यया। 

रोम की सान्धि की दूसरी महत्वपूर्ण बात आथिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने से सम्बद् 
थी । ऐसा अवृभय क्या गया कि केवल स्यापार के विस्तार में गाने वाले अवरोधों को समाप्त 
करना ही पर्याप्त नहीं होता । इरके अतिरिबत राष्ट्रीय कर-ध्यवस्था, सावंजनिक व्यय श्ग्वन्धी 
मीतियो तथा मौद्रिफ भुगतास-सग्तुलन रो राम्यद्ध फडिमाइयो बेर करण साझा बाजार के सदस्य देशो 
के मध्य आधिक सहयोग 5 रहने की आशका थी । इसीलिए इस बात पर बस दिया गया कि 
रादस्य देशो की राष्ट्रीय आधिक नीतियो में समता लायी जाय शिगते थ्रम की गतिशीलता मे वृद्धि 
हो तथा शादस्प देशों मे मिकटतर आध्िक सम्बग्ध स्थापित हो । इस स्य पी प्राप्ति हेतु सन्थि मे 

निम्नतिसित विपयौ का प्रावधान रसा गया * 

() श्रम व पूँजी थेः प्रभाव में आने यात़ी सभी घाधाओ जे समाप्ति, 

ह) समान परियहन नीति, 

(भा) समान छवि-नी ति, 

(५) ऐसी ध्यवस्थां को निर्माण जिसमें भ्रतियोगितां को प्रोत्माहत मिले, तथा 


(५) ऐसी विधियों का प्रयोग करता जिरासे सदस्य देशों करी ऑधिश नीतियों में समत्वय 
स्थापित हो तथा मुगतानन्सन्दुलन की भ्रतिदूतता दूर हो ४ 

रोम की सन्धि में विशिष्ट सहायता कोष तप विशिष्द विनिषोजन भी स्पापता का भी 
प्रावधान है। इनका धयोजन यूरोपियत आधिक समुदाय भें स्पित पिछडे हुए सेत्री के सिए या 
देना है। साप ही इन कोपो के: माध्यम मे शिक्षा एवं ऐगे श्रगिकी को फिर हे प्रशिक्षण दिये जाते 
का प्रावधान है जो ग्रतियोगितात्मर शस्तियों के कारण बेकार ही गये हैं। 

पस्तुतः समान हृपिन्‍्तीति के सम्बन्ध में सदस्य देशों के घीच पत्पति होता सरयस्त क्ठ्ति 
था, दिलीय मदायुद्ध के उपराग्त बढ़ते हुए शाद्यगहट, साथाल्तों का झायात करने हेतु बिदेशी 
विनिमय के प्रभाव, तथा विभिन्‍न राइस्‍्य देशों (विशेष रुप से फ़ास्स) में कृपरीजे पहने हुए शाज- 
नौतिक दबाव के रारण अधियांश देशों मे खांद्य व अन्य कृषिजन्य यस्तुओं हो लिए विदिध प्रगार 
के सूस्य-अवलग्बन-्कार्य क्रम (०० $एणज्णा पिश्ड्टाशाशाद) लागू रे र दिये यये थे । इन विरिय 
मौदियों में शमछ्पता साना एक गम्भीर समस्या थी। दह्युत आज भी हृपि के सम्बन्ध मे साशा 
गाजार के शाइस्य देश एक ही नीति अपनाने वो तैपार नहीं है। रोम की मस्धि में रामान हू दि- 
नीएदि के लिए सुम्य रूप से मुछ मिद्धान्त अस्तुत छिये शये हैं। 
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रोम को सन्धि के विभिन्‍न श्रावधानो की कार्यान्विति हेतु अनेक इकाइयाँ स्थापित की गयी 
हैं। इसकी प्रशासनिक इकाई तो यूरोपियन परिषद है जिसमे प्र्येक सदस्य देश से एक सदस्य भनों- 
नीत विया जाया है । इस परिषद की सहायता्ं एक नो सदस्यो का आयोग है जो विधिप्ट सम- 
स्याओ का विश्वेषण करके प्रशासनिक इताई (अर्थात्‌ परिषद) को अपनी सिफारिश भेज देता है। 
जैसा कि ऊपर बताया गया था, न्यायालय (८०४६० 7797०८) यूरोपरियन आधिक समुदाय के 
सदस्य देशो वे परस्पर विवादों पर बपने निर्णय देता है, जो सभी सदस्यो को मान्य होते हैं । 


यूरोपियन आथिक समुदग्य को प्रगति एवं अनुभव 
[एफ0एभ#प्टए ॥&0 एशएफशएलर 07 एएए] 
प्रशुल्ा-दरो के धीरे-धीरे क्ये गये उन्मूलन यूरोपियन साझा बाजार के देशो के आपसी 
व्यापार को वई गुना बढा दिया । ब्रिटेन व आयरलैण्ड के साझा बाजार में सम्मिलित होने के वाद 
साझा वाजार का ब्यापार विश्व के कुल व्यापार का 40% से भी अधिक हो गया है। आज साझा 
बाजार के व्यापार सम्बन्ध 50 से भी अधिक देशो मे व्याप्त हैं, परन्तु इसरे साथ ही साझा बाजार 
के विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न एकाधिकार प्रवृत्ति का विश्वव्यापी प्रभाव होना स्वाभाविक था । 
भूतपूर्व ब्रिटिश प्रथानमल्त्री एडव्ड हीथ ने' शब्दों मे, “ग्रह (साझा बाजार) एक ऐसा समुदाय है 
जिसमे हम अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मिल-जुल कर कार्य कर सकते हैं ।” 
साझा वाजार के देशां में आपसी आयात उनके बुल आयात वा 958 में 29 6% था 
जो [964 तक वढकर 38 2% तथा 975 तक बढकर 58 प्रतिशत हो भया। उल्लेखनीय बात 
यह है कि साझा वाजार की स्थापना के पश्चात्‌ औद्योगिक वस्तुओं का परस्पर बायात 50% 
अधिक हो गया है। बाहरी देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओ में खनिज तेल, खाद्यान्न एवं 
कपास, तिलहन आदि कच्चे पदार्थ हैं जिनकी पश्चिमी यूरोप मे पूर्ति बहुत ही कम रही है। 


साझा बाजार स्थापित होने से सदस्य देशो के पारस्परिक व्यापार मे वृद्धि तो हुई हो है। 
इससे इनकी ओद्यागिक इकाइयों को कार्यकुशलता भे भी पर्याप्त सुधार है। प्रशुल्क वी 
समाप्ति ने इन इकाइयो को निर्यात-क्षमता म पिछले पन्द्रह वर्षों मे काफी वृद्धि की है। 960 में 
साज्ञा वाजार के देशो का आपसी व्यापार विश्व के बुल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल 9% था, 
परन्तु यह 975 मे बढकर 6% हो गया । परन्तु इसी अवधि में विकासशील देशों म साझा 
बाजार के देशो को क्या जाने वाला आयात का इनके कुल आयात में अनुपात 35% से घटकर 
40% रह गया । दूसरे शब्दों म, साझा वाजार को स्थापना एवं विस्तार का विकासशील देशो के 
हितों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। 

साझा वाझार के सदस्य देशो में औद्योगिक कार्यकुशलता बटने के साथ ही बेरोजगारी वी 
दर में भी कमी हुई । औद्योगिक क्षेत्र मे सर्वाधिक उनति जमेनी ने की । फ्रान्स व इटलो ने अपेक्षा- 
कृत धौमी गति से अपनी अर्थ-व्यवस्था का विकास क्यिा। द्वितीय युद्ध बे बाद इन देशों की जाशा- 
तीत औद्योगिक एवं व्यावसायिक उन्नति का श्रेय कुछ सीमा तक माशन योजना को है, परन्तु 
पिछले पन्द्रह वर्षों मे काफ़ी सीमा तक इनकों औद्योगिक एवं व्यावसायिक्र उनति साझा वाजार के 
कारण हुई है । इन सबका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देश डालर के भ्रभाव से मुक्त होकर 
काफ़ी सीमा तक एक सामान्य यूरोपियन मुद्रा के विकास की दिशा मे प्रवृत्त हुए हैं । 


प्रशुल्क की समाप्ति एवं इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं औद्योग्रिक क्षेत्रो भे हुई प्रगति के 
फलस्वरूप सदस्य देशों वे आथिव विकास की गति में राफ़ी वृद्धि हुई है। 958 से फ्रान्स, जमंनी, 
बेल्जियम एवं नीदरनंण्ड्स मे प्रति व्यक्ति औसत आय ब्रिटेन के समान थी । जबकि इटली में प्रति 
व्यक्ति औसत आय ब्रिटेन से आधी थी । साझा वाजार की स्थापता के पश्चात्‌ 970 तक इठली 
मे प्रति व्यक्ति आऑँसत आय ब्रिटेन के समान हो गयी जबकि साझा वाजार के सदस्य देशों वी प्रति 
व्यक्ति आय वा औसत ब्रिटेन के औसत से 25%, से 50% अधिक हो गया | कुल मिलाकर इस 
अवधि मे प्रति व्यक्ति औसत आय को वृद्धि-दर साझा बाजार के देशो मे ब्रिटेन की अपेक्षा डुयुनी 
रही थी । सातवें दशक मे नीदरलैण्ड्स व लक्जमवर्म की राष्ट्रीय आय की बद्धि-दर क्रमश 8 26 
व 6 5%, रही थी, जबकि जर्मनी व प्रान्‍्स मे ये दरें क्रमश 6 5% व 5 5% रही थी । इनते बति- 
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तिक्‍ति साझा वीडांट के देशों की विनिमय-प्रवृत्ति में भी पिछले ]7 वर्षों में काफ़ी वद्धि हुईं है 
959-75 5 बीच मापा बाजाद के द्व सस्योपक सदस्य देशों से इनकी राष्ट्रीय आय का लगमग 
2# प्रतिशत विनियोग हेतु प्रयुक्त किया गया ! इसी अवधि से युशतेठियन कविक समुकय के देशों 
ने पर्याप्त अनुकूल भुगतान-सस्तुवन बनाये रखा है । अनुमानत 959-73 के बीच 3,000 करोड़ 
डालर का चालू खान में अविसिकत जमा किया है। इसके विपरीन, इसी अवधि में ब्रिटेन का भुग- 
तान-सस्तुलब संगातार प्रतिझूस रहा है । 

बिटेत के 975 प्र साझा बाजार मे प्रवेश करते का साझा बाजार के सदस्य देशों के 
आपसी व्यापार एप कल्लर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रमाव पडा है। ब्िडेन से राष्ट्रबश्टन ((०छागाएता- 
ज८४/) के देशों को जो रियायलें मिलती थी, उनमें काफी कदौनी वी शयी है । नीचे हम ब्रिटेन 
के साझा बाजार में प्रवेश से होने याले सम्मावित परिणामों का विवरण प्रस्तुत कर रह हैं। 


साझा बाजार में ब्विटेन का प्रवेश एवं इसके असम्भावित परिणाम 
[मरा कओ छाए एरा0 प्तए ८0900 १0५ ए८छा 4० 
पड ।ोथ270४8] 


यह ऊार बताया जा घुता हैं कि साझा बाजार ते साथ-साथ गरुरोप्र के बु 5 देगा (ब्रिटेन, 
आम्ट्रिया, देतमार्क, गा ला, स्विदूजरसंण्ट वे पु्तंगाल) ते मिलकर “मुक्त व्यापार संगठन 
नाम का एक शिविस आविक सं स्थापित जिया था। बैंसे इस सेगठन का प्रत्येक देश यूसेवियन 
साझा बाजार में प्रवेश पामे हैतु जोइ-तोद कर रहा था। प्रारस्म में ब्रिटेन पुन, एक विम्य-णक्ति 
बनने के दस्म में, वेथा तिसी सीमा तक उसके दाष्ट्रमण्डत से सम्बद्ध द्वोने के कारण, साझा वाजार 
शेदूर रहा परन्तु शीघ्र ही 6 करोद की आवादी वाले साझा बाजार के आकर्षण से मुक्त न रह 
सता । प्रयम बाद ब्रिदेत मे साझा बाजार की सदस्यता हेतु 96] प्र आवेदन विया। परसु फान्म 
के अ्तिदूल दृष्टिकोण के कारण वह आवेदत स्वीदृत नहीं दी पापा । अनेक सम्बी यन्‍्त्रगाओं वे 
बाद । जतबर्री, 2973 का व्रिटेत को साझा बाजार का ग्रदस्य बता लिया गया । 

बस्तुस: ब्रिडेन के साझा बाजार में प्रवेश में इतता अधिक प्रिलम्ब राष्ट्रमण्डल दे देशों को 
बिटैन द्वारा दी गयी प्रशुल्क प्रायमिकताओं के प्रश्न को लेकर हुआ था। ब्रिटेन इन प्रायमिवताओं 
को जारी रखने के पश्ष में था जबकि साझा बाजार में सदस्य इनकी गमात्ति के पक्ष से थे। एक 
कारण और भी था और वह यह था छि साझा बाजार वे देश चाहते थे कि प्िदेत फ्रान्यीमी ह पि- 
उत्पादकों के लिए अपना बाजार सोज दे तया सभी यम्लुओं के आयात पर समात प्रशुल्क सगाये। 
ब्रिटेन इसके वियरीत यू धि-वस्तुओ पर विद्यमान प्रशुल्मन्दरों को जारी रसने जे पक्ष में था क्योंकि 
इन्ही नै आधार पर ब्रिटेन आती अधिरांश खाद्य सम्यर्शी आवश्यकताओं बी पूर्ति राष्ट्रमण्टल के 
देशों ते अत्यन्त कप मृत्य पर बिता प्रशुल्क लेता था। तीसेंटी वात यद थी कि फ्राम् राजनीतिक 
यारणों से भी यहू घादता था कि अिटेते को यूरोवियत झाशा बाजार में गदस्य॑तां प्राप्त हो। 

] जनवरी, 973 को ब्रिटेन वे साझा बाजार ने सध्य ज्ञों गमगौता हुआ उनमे निम्न 
बातें महर्दपूर्ण हैं £ 

() अन्य सदस्यों वी भाँति अदेन भी यूरोपियत आशिक समुदाय के समुक्त वजट तथा 
विशिष्ट सह्रायता कौपौ के लिए धलराशि देगा । इसते फ़वरयरओ विटेस को पढ़हें थर्ष मर ॥0 
गरोटट स्टलिंग धौषद सथा पाँद यर्प तथा इसरे बाद से 20 करोड़ स्टलिय पौधा वा विंशीय भार 
शहन वरनों पडेगा। 

(2) विदेन फास्सीसी हृथि-आयासों हैः जिए अाना बाजार स्योज़ देगा साया सभी अ्धिवग्य 
बह्तुओं मे झायात घर गधात प्रशुर्द सगायेगा । 

(3) दिटेन व साथ बाजार थे अन्य देशों ने बीच सौध्ोगित वस्तुओं है शायात एर विच- 
मान प्रशुल्ठ को याँच घरणों से सप्तात दर पर समाप्व जर दिया जाथगा। जुराई ।977 हर 
डिटेल वे सालों घाजार है अग्य देशों वे वीच सभी औद्योगिर प्रमुजग समाप्त कर दिईे गदे खबर 
बाहरी देशों है लिए समाप्त प्रदुदाजरें साथू कर दी गयी । 

(4) राप्ट्रम'दल मे देशों को दी गयी प्रदुता रियायों गमे बर दो गयी है । 
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भारत पर प्रमाव (772९. ०॥ [70॥8) 


ब्रिटेन को साझा बाजार में प्रवेश भिलने का भारत पर निश्चय ही प्रतिकूल प्रभाव होगा, 
क्योकि भारत को दे सब भ्रशुल्क रियायतें मिलना समाप्त हो जायेंगी जो ब्रिटेन द्वारा 972 तक 
राष्ट्रमण्डल के देशो को उपलब्य थी । परन्तु यह प्रभाव जाज उतना प्रतिकूल नही होगा जो 96[ 
में ब्रिटेन को साझा बाजएर की सदस्यता मिलने पर अपेक्षित था। 96[ म भारत वे वुल निर्यात 
का 27% ब्रिटेन को जाता था जबकि 970 में यह घटकर वेवल 2 प्रतिशत रह गयी । इसके 
अतिरिक्‍त राष्ट्रमण्डल दे देशो को ब्रिटेन से प्राप्त प्रशुल्क रियायतें समाप्त हो जाने का भारत व 
निर्यात व्यापार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव होने की आशका है । ब्रिटेन अपने आयातो से से अनिर्मित 
तम्बाकू का 48% चाय का 37% , ऊती गलीचो का 26%, सूती कटपीस वा 24%, तथा चसडे 
की वस्तुआ व शक्कर का 2]% भारत से मेंगाता है। ब्रिटेन 970-7] तक लगभग 7 करोड 
रुपये की वस्तुएँ भारत से मेंगाता था तथा इनमे से 85%, करा से पूर्णतया मुक्त थी तथा लगभग 
5% (कुल का) विशेष सुविधाआ वे अन्तगंत प्राप्त की जातो हैं) ब्रिटेन को साझा वाजार में 
प्रवेश मित्नने के बाद अब भारत को प्राप्त सभी अशुल्क रियायर्ते समाप्त हो जायेगी तथा ब्रिटेन के 
बाजारों म॑ भारतीय वस्तुएँ महँगी बिकने से उनवी खपत कम हो जायगी । साझा बाजार के नियम 
के अनुसार ब्रिटेन के अन्य सदस्य देशो के समान ही वाहूरी देशो से आयातित वस्तुआ पर प्रभुल्क 
लगाना होगा जिससे भारतीय माल की सपत और भी कम हो जायगी / साप्ा दाजार ने अफ्नीका 
के 8 देशों से एक समझौता जिया हुआ है जिसके अनुसार साझा वाजार म इन देशो से प्रशुल्क 
प्राथमिक्ताओं वे' जन्तगंत वस्तुआ का आयात विया जाता है। ब्रिठेन वे साझा बाजार में सम्मि- 
लित होने के बाद जहां राष्ट्रमण्डल के देशो से आयात में कमी होगी, वही इन अफी वी देशो से ब्रिटेन 
के आयात मे वृद्धि हो जायगी । 


भारत से ब्रिटेन जाने वाली वस्तुओ--विशेष रूप से तम्दाकू सूती बस्तर एवं मृत, खली, 
अफ्रीम, कूड ऑइल, इलाइची, नारियत जटा की वस्तुएँ, जूट की बस्तुएँ व काजू के निर्यात पर 
काफी प्रतिकूल प्रभाव पडने की आशका थी । बनेक वस्तुओं की उत्पादन-लागत भारत में अधिक 
होते हुए भी अब तक प्रशुल्क रियायतों वे. कारण भारतीय उत्पादक को अधिक प्रतियोगिता का 
सामना नहीं करना पडता था| ब्विटेन को साझा बाजार मे प्रवेश मिलने एवं इन रियायतों की 
समाप्ति के पश्चात्‌ अब भारत को कनाडा, पाकिस्तान, श्रीलका, ब्राजील, वगला देश आदि विकसित 
व अल्पविकसित देशो से प्रतियोगिता करनी पडेगी। सम्भव है इन सब को देखते हुए भारत को 
अपने निर्यात व्यापार की सरचना एंव दिशाओ मे पर्याप्त परिवर्तन करना होगा । इसके साथ ही 
यह भी आवश्यक होगा कि भारत साझा वाजार के सदस्य देशो से पृथक्‌ से कोई रियायतें प्राप्त 
करने का प्रयास करे । द्विटेन के साया वाजार मे भ्रवेश करने पर ब्रिटेन को भारत से निर्यात होने 
वाली 75 से 80 करोड रुपये के मूल्य की वस्तुओ के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशका 
थी । ब्रिटेन के साझा वाजार मे प्रवेश करने पर भी हमारा निय्यात व्यापार इस देश के साथ 
973-74 की अपेक्षा 4974-75 में अधिक हुआ । 


साझा वाजार के विस्तार का भारत के निर्यात पर दीर्घकाल में क्‍या प्रभाव होगा, यह 
निम्न दो बातो पर निर्भर करता है 


(0) साझा बाजार के सदस्य या सहयोगी देशो में अमुक वस्तुएँ या इनकी बेकल्पिक वस्तुएँ 
किस सीमा तक उपलब्ध हैं, तथा 

(४) ब्रिटेन में इन वस्तुओं की माँग की लोच । 

सक्षेप मे, जिस सीमा तक ब्रिटेन साझा बाजार बे अन्य देशों को अधिक निर्यात कर पाता 
है, उस सीमा तक उन देशो को निर्यात वी जाने वाली भारतीय वस्तुओ में कमी हो जायगी । इसी 
भ्रकार ब्रिटेन द्वारा दी गयो प्रशुल्क प्राथमिक्ताओ की समाप्ति के बाद क्तिनी मात्रा में वह साझा 
बाजार के अन्य देशो से आयात कर पाया है, उस सीमा तक राष्ट्रमण्डल (भारत सहित) के देशों 
के ब्रिटेन को निर्यात घट जायेंगे । 
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जिन वस्तुओं के निर्यात पर ब्रिटेन के शाझ्षा बाजार मे शम्मिलित होने का कोई प्रभाव 
नही होगा उनमे चाय, कॉफी, क्या लोहा आदि का उल्लेस किया जा सकता है। 964 से तो 
भारत साधा बाजार के देशो को विना प्रशुल्क चुकाये चाय का निर्यात करता रहा है । 
उपयुक्त आधिक प्रभावों के अतिरिक्त साझा बाजार वी स्थापता एवं विस्तार का राजनी- 
तिफ प्रभाव भी 2 है । गाधा वाजार के देशो ने एक राजनीतिक सगठत वी स्थापता हेतु प्रयास 
भी प्रारम्भ कर दिये हैं। सोवियत रूस से भारत की मैत्री-सम्धि होने के पश्चात्‌ अब थहू ऑवश्यक 
प्रतीत होता है कि भारत साझा बाजार के देशो मे व्याप्त सन्‍्देह एवं अविश्वा्त को समाप्त करने 
हेतु प्रयास करें । यदि हमारी विदेश-नीति तटस्थता के ठोस धरातल पर सी है तो हमे इन देशों 
के व्यावसायिक क्षेत्र मे भी सहानुभूति प्राप्त हो सकेगी, इसमे कोई सन्देह नहीं है । 
भारत ने राष्ट्रमण्डलीय देशों को पूर्व मे, ब्रिटेन से प्राप्त रियायत्ों की समाप्ति से हुई ध्ति 
की पूर्ति करने हेतु साझा बाजार के देशों मे प्रत्यक्ष सम्एर्क करना भी प्रारम्भ कर दिया है । भारत 
में इन देशों को प्रस्युत सहायता स्मरण-प्र में अपनी स्थिति को स्पप्ट करने हेतु प्रिटेत व. अम्य 
देशों के राझ्ा बाजार में सम्गिलित होने पर भारत के विदेशी व्यापार पर होने वाले' प्रभावों का 
भी उल्लेश कर दिया था ; भारत द्वारा यह भी थता दिया गया है कि विकासशील देशों को दी 
गयी आधिक राहयता का एक बडा भाग इनके निर्यात पर विद्यमान प्रशुल्क रियायतों की समात्ति 
से होने याले प्रतिकूल प्रभाव के कारण सप्द हो जायगा । भ्रुसेल्य मे ब्रिटेन के साझा बाजार मे प्रवेश 
के समय सम्पप्न हुई सन्छि से यह स्वीकार किया गया था कि भारत, श्रीजक, भतेशिया, शिणापुर 
ये पाकिस्तान जैसे राष्ट्रमण्डलौस देशों के निर्यात प्रतिझूल रूप से प्रभावित होगे। सम्धि में इस 
दिशा गे समुचित रामाधान सोजने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया । 
प्रिदेन के तत्कालीन साझा बाजार प्रतिनिधि श्री रियत ने रान्धि पर हस्ताक्षर होने गे पूर्व 
अनेक राष्ट्र-मण्डमीय देशों का दौरा किया । भारत आने पर उन्होने यह अश्वासन दिया कि भ्िटेन 
के साप्ता बाजार मे प्रवेश करते के पश्चात्‌ भी यह भारत से प्रूवष्रिशा 2/3 आयात जारी रखेगा 
और इन वस्तुओं पर या तो कोई प्रशुल्क नहीं होगा अथवा इन्हें यूरोपियन आर्थिक मग्रदाय बी 
शसामामस्पीएत योजना ($शीशा८) में सम्मिलित कर लिया जायगा। इस पर भी उन्हीने यह 
स्वीकार क्या कि भारत से ६9 बस्तुओं के निर्यात पर प्रतिझूल प्रभाय होता सम्भव है । परिणाम 
झ्परूप जूट थे नारियग रेशे भी य्रस्तुओ के उत्पादको (बेग्श्स व बंगाल) ने स्पेच्छा से इत वस्तुओं 
था उत्पादन बन्द कर दिया। सूती थम्धों पर काफी ऊँची दर पर प्रशुल्क सखगाया हुआ है। पिछते 
तीन-चार यों में साधा बाजार थे देशों ने भारत की अधिक बस्तुएँ आयात करने हेतु बुछ उपाय 
फिसे हैं । परन्पु इगके लिए दी गयी रियायतें बहुत कम हैं। 
दगी सन्दर्भ भे यद भी बता देता उपयथुता होगा झि पूरोपियन साझा बाजार द्वारा शिशास- 
शीत देशों से रायुरत्र राज्य अगरीका बलाडा शषषों पूर्वी यूरोप के देशों रो भी काफी पढ़े प्राथमिक 
सामाग्यीह त योजना (050) बे अन्तर्गत रियायती आयात करने की घोषणा कर दी थी। साशा 
योजार ने 97] में ही प्राप मित्रता सामान्यीड़त योजना (550) के अम्तगंत आयात प्रारम्म कर 
दिये गये पे । अमरीका ने | जतयरी 976 हो प्राथमिकता सामास्पीहत योजना (050) के 
अन्त गेत आयात करने यो घोषणा वी थी । 
परुखु दिसम्बर 976 से यह अयथुभय तिया गया हि गामा याजार द्वारा घोषित 
प्राथमितरश सामास्यौद्रत योजना (057) के अन्तगंत आयात बरने मे अनेक जटिसताएँ हैं तपा 
इनहे अस्त ते दिये यये अध्यशी गा 974, 975 तथा 976 में त्रपणश 65%, 76% एव 
60 से 62 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया है ॥ 977 पे श्राय/मतता सामान्यीएठ गोजना (07) 
के अन्तर्गत आयापो या 40 रो 34 त्रतिशत तझ ही उपयोग में साथा जा खप्रेदा। साझा याजार 
के प्रपुर देशों से ऐसा अनुभय रिया है कि विद्रासशोत देशों द्वारा इस योजना (557) रे अधि 
अनुपात पा उपयोग हिया जाना चाहिए। इन उद्देशयों ही प्रति हेवु यूरोपियत आधयित आयौग ने 
दिगम्बर 976 में एक दिनीभागीय विगेय एडेस्सी को रथायता करने छा तिरय सिया। इसरा 
प्रथम विभाग श्रेष्ठ उपभोग एवं ब्यागार ने विस्तार हेतु प्रयास वरता है तथा दितीय बिझ्ाग मेलों 
व प्रदर्शनियो रा आयोजन करा है । 
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यह स्मरणीय है वि आधुनिक सन्दर्भ मे सयुक्त राज्य अमरीका प्राथमिक्ताओं की सामान्यी- 
कृत योजना (("थाशागारश्त 5चचाव्वा6 ण ?४लि८ा०८४) को वार्यान्वित करने की स्थिति में जही 
हैं तथा अमरीका के सहयोग विना विकासशील देशों को उक्त योजना से अधिव लाभ प्राप्त होने 
की सम्भावना कम है । इन सभी वातों को देखते हुए साझा बाजार वे देशो को भारत वे प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना ही होगा । 

दिसम्बर 972 में साझा वाजार की मन्त्रिन्परिपद ने यूरोपियन आशिक आयोग के इस 
प्रस्ताव को स्वीउृति दे दी कि साझा बाजार एवं भारत के बीच मन्त्रणाएँ आयोजित की जाये । इन 
मन्‍्तणाओ का प्रयोजन एक त्रिवर्षीय “ गर-प्राथमिक्तापूर्ण व्यापार समझौता” करना था। इस 
समझौते का अभिप्राय यह होता हे कि एक देश को दी जाने वाली प्राथमिक्ताएँ उन श्रेणियों वी 
सभी वस्तुओं वेः समस्त निर्यातक देशों को समान रुप से दी जायेंगी। भारत ने इस वात पर जोर 
दिया कि मन्‍्तणाओ में निम्न बातें शामिल होने पर ही किसी ठोस परिणाम की आशा की जा 
सकती है ट 

() प्रस्तावित समझौते में साझा वाजार द्वारा भारतीय चाय, काली मिच, चमडा एवं 
जायफल आदि को दी गयी प्रशुल्क्र रियायतो को सम्मिलित किया जाय | समझौते म आयात वी 
जाने वाली बस्तुओ पर प्रशुल्क छूट प्रशुल्क एवं व्यापार के सामान्य समझौते (0477) के वियमा 
के अनुरूप होनी चाहिए । 

(॥) इस समझौते म भारत तथा साझा वाजार के सदस्यों के वीच स्वृतस्त रूप से हुए 
द्विपक्षीय समझौतो (विशेष रूप से फ्रान्स, पश्चिमी जमंनी एवं इटली) मे प्राप्त प्रशुल्व' रियायतों का 
भी शामिल क्या जाय । 


(7४) इस प्रस्तावित समझौते में साझा वाजार व भारत के बीच जूट, यूती वस्त्र एवं 
हस्तकत्ा वी वल्तुओ के लिए घोषित प्रशुल्क रियायतों को भी शामिल किया जाय । 


(१) ब्रिटेन के साझा बाजार मे प्रवेश लेने से भारतीय निर्यात व्यापार पर होने वाले सभी 
प्रतिकूल प्रभावी को इस समझौते द्वारा दूर क्या जाय । 


साझा बाजार एवं भारत दोनो ही पक्षो के अधिकारी यह चाहते हैं कि प्रस्तावित समझौता 
ऐमा हो जिसमें भारत के विदेशी व्यापार से सम्बद्ध समस्याओं के निदान में सहायता मिल तथा 
एुक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जाय जिससे भारत व साझा बाजार के देशों वे मध्य भुगवाव- 
असन्तुलन को सदा के लिए दूर किया जा सके। निश्चय ही एक आदर्श व्यवस्था वे अनुसार 
इ्स बा का प्रयोजन साझा बाजार वे देशो के लिए अधिकतम भारतीय बस्तुओं वा निर्यात 
करना है 


जुवाई 976 म साझा बाजार हारा घोषित प्राथमिकता सामान्यीह्त योजना (557) में 
निहित प्रस्तावा से यह आशा की जाने लगी है कि साझा बाजार के देशों की विकासशील वेशो-- 
विशेष रूप से भारत--के प्रति हाल के वर्षो म सहानुभूति बढ़ी है । गतीचों (हस्त निर्मित) तथा 
अनिमित वर्जीनिया तम्बाकू के अभ्यश्ष में साझा बाजार ने पर्याप्त वृद्धि कर दी है । आर्थिक समुदाय 
मे भारत वी कृषि एवं मत्स्य सम्बन्धी निर्यातों से सम्बद्ध माँग को भी स्वीकार कर लिया है। 
975-76 मे प्राथमित्रता सामान्यीइ़त योजना (057) के अन्तगंत भारत के रियायती निर्यात्रों से 
8 प्रतिशत बृद्धि हुई तथा उनका मृत्य 25 5 करोड तक पहुँच गया! वस्तों >' अतिरिक्त 
अन्य सवेदनशी व तथा अर्द्ध संवेदनशील निर्यात में 20 प्रतिशत तथा कृषि दस्पुओ तथा गैर 
संवेदनशील वस्तुओ के निर्यातों में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई । प्रायमिक्रता सामान्यीज़्त योजना (957) 
के अन्तर्गत भारत से निर्ातित वस्तुओ म केवल वम्त्रो का निर्यात 975-76 मे 5 5 प्रतिशत कग 
हो गया ! 

यूरोपियन आथिक आयोग ते अनुसार 974 मे प्राथमिकता सामान्यीद्ृत योजना (059) 
के अन्तर्गत जिन दस देशों से साझा बाजार मे वस्‍्तुएँ आयात की जाती थी, भारत का स्थान उतते 
चौया था| सर्वाधिक लाभ यूगोस्लाविया को मित्रा था जिसने साया बाजार के देशो को 35 
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करोड़ डालर का समान निर्यात किया । हागकाग तथा ब्राजील ने इस वर्ष क्रमशः 26 5 करोड 
डालर तथा 22 8 करोड डालर की दस्तुएँ भ्राथमिकता सामान्यीजत योजना (087) के अन्वर्गंत 
गाज्षा बाजार को निर्यात को जबकि भारत ने 2! 6 करोड़ डालर की यस्नू एँ साझा बाजार को 
इस बर्ष विर्यात की थी। अन्य महत्वपूर्ण देशो में दक्षिण कोरिया (8 5 करोड डालर), मिगापुर 
(4 4 करोष्ट डालर) तवा पाकिस्तान (3 8 करोड डालर) के नाम उल्तेखनीय हैं । 


. _. गेरोपियत साझा बाजार के देशों को भारत ने 7974 में 5 4 करोड डालर के वस्तु निर्यात 
किये जो साझा द्ाजार द्वारा कौटा प्रणाली में आयातित वुस वस्त्रो का ।[ प्रतिशत भाग था । 
परन्तु पाकिस्ताव ने उस वर्ष कुल वस्त्रों का 99 प्रतिशत निर्यात किया । बुछ अर्द सवेदनशील 
बस्त्रो का आयात साझा बाजार द्वारा कोटा-प्रणात्री के अन्तगंत न क्या जाकर अधिकतम सीमा 
के अम्तगंत किया जाता है । इन वस्त्रों के क्षेत्र में भी पाहिस्तान से 974 मे भारत से अधिक 
निर्यात किया । 


साझा बाजार से प्राथमिकता सामान्यीकहृत योजना (057) के अन्तर्गत जूतों वा भी विकास- 
शील देशो में आयात किया जाता है। यहाँ भी 4974 में भारत की.अपेक्षा पाकिस्तान थे निर्यात 
अधिक थे । भारत ने इस वर्ष साझा बाजार को :68 लाख डासर के जूते निर्यात किये जबकि 
पाविस्तान के निर्यातित जूतों का कुल मूल्य 36 2 लाख डालर था। वष्त्रा के अनिरिक्त सवेदन- 
शील एवं अर्द्ध-सवेदनशील औद्योगिक वस्नुओ का निर्यात भारत से 974 में | 2 बरौड़ डालर का 
था जबकि हागकाग ने 8 करोड डालर, यूगोस्लाविया ने 8 5 करोड़ डालर, दक्षिण कोरिया ने 4 0 
करोड़ डालर एवं मिंगापुर ने 3 $ करोड़ डालर की ऐसी वस्तुओं क्य साझा वाजार के देशों को 
निर्यात किया । 
गूरोपियय आधिक समुदाय द्वारा संवेदनशील एवं अद्धं्यवेदनशील वस्तुओं के आयात पर 
विशेष रूप से कडो दृष्टि रखी जाती है तथा जैसे ही किसी देश से थाने वाली सम्बद्ध वस्सु का सुल्य 
(या सात्रा) अधियत्तम सीमा था निर्धारित अभ्यग (0४०८७) से अधिक होने है, इस 
थस्तुओ पर कर रोपित कर दिये जाते हैं। इसके विपरीत हृपि वस्तुओ पर गैर-सवेदनशीस वस्तुओं 
के आथात हैतु कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाठा । [974 में आधिक समुदाय ने भारत से 
9 7 करोड़ दातर के सृत्य की संवेदनशील औद्योगिक वस्तुओ तथा 3 8 करोड़ डालर के मूल्य वी 
कृषि बत्युओ का आयात किया । 
जैसा कि ऊार बताया गया है, विकासशील देश भ्राथमिक्‍ता सामास्यीहृत योजना (987) 
दे? अन्तगंत स्वीहत अध्यशों (0००५७) का पूर्णत उपयोग मही कर पा रदे हैं। भारतीय दियति- 
बर्ता भी इसके अपवाद नहीं हैं। सम्भवतः भारतीय ख्यापारी संवेदनशील या अर््ध“सवेदनशील 
वस्तुओं के निर्यात में विधमान प्रतियोग्रितापूर्ण बातावरण में दृढ़तापरवंक मही 28 पा रहे हैं 
अनेश भारतोय वस्तुएँ अत्यरत कम मूल्य वी हैं जैसे कपास वी छीजन, अनिर्भित तम्बाकू खातें, 
चप्रह्ठा एवं कृषि वस्तुएं आदि । अनेकः औद्योगिक परन्तु गैर-सवेदनशील वातुओं (जैंशे इजीनियरिय 
बह्तुओं, बेमीःल्स, विद्युत उपफरण आदि) के विर्यात की वृद्धि करने में भी भारत सफल नही हो 
रबर! है । 
भविष्य दे तिए प्राथमित्रता सामान्यीकरण योजना (057) का विशेष विम्ााग भारत जैसे 
विकासशील देश के सवेदसशोल तथा गैर-्सवेदनशील, दोनों ही भ्रकरार के आायातो में वृद्धि देतु 
प्रयाध करेगा / इससे अतिरिक्त आवधिक समुद्याय एवं विद्ागशील देशों दे प्रतिनिधियों बी यार्ता 
श्र सत्ताशों के एरिणामस्वर्प निम्न निर्णय जिये गये हैं : 
निर्षद । : संवेदनशील दस्तुएँ (वस्त्री के अतिरिक्त) : 976 बी |3 वर्त॑श्र को सूभो 
यद्यावत्‌ है परस्तु अम्यभों (09005) वा निर्धारण 97] भी अपेशा ]974 मे आयावित सात्रा वे 
आधार पर किया जायेगा । परिधामस्वरूप !977 के अध्यण 50 प्रतिशत अधित हो दे (विशेषग" 
गाय व. बह ना पमड़ा, ट्रैवसयुहुग, सेदर कदोदिय एप सम्बन्धित व्गुर पर्मीयर एय पादख 
आदि) परस््र मूत्य के आधार वर अध्यणशों मे बाई वृद्धि सामग्रद नहों हो सोगी क्यो हि स्पोति 
ने इन वस्तुओं थे मूल्यों मे वृद्धि कर दी है। 
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बुछ बस्यशो मे बोई परिवर्तन नहीं क्या गया है । इनमे जूते प्राथमित' (शिग्रेणआ)) सैल 
एवं बैटरी आदि है जिनका भारत पर्याप्त मात्रा मे निर्यात करता है। 


साप्ता बाजार के नौ सदस्य देशों के मध्य इन अभ्यशो वा वितरण पूर्व वी भाँति ही पिया 
जायेगा, जिसके अनुसार प्रत्येक! अभ्यध का 22 प्रतिशत ब्रिदेव को तथा 27 प्रतिशत भाग जमेंनी 
को जावटित किया जाता है। परन्तु किन्ही-विन्हो वस्तुआ में बन्यशों का 20 प्रतिद्त नापिक 
समुदाय स्वय रस लेता है ताकि जो सदस्य देश अपने अभ्यजो को पूर्णत' उपयोग में ले चुके हो उतकी 
आयात भाँग वो पूरा कर सतरे 


निर्णय 2 : अर््ध-संवेदनशोल वस्तुएं 977 के लिए इस थेगो को वस्तुओं को 29 से 
घटाकर 27 कर दिया गया है तथा 2 वस्तुओ को गैर-सवेदनशील वस्तुओं की श्रेणी म रसा गया है । 
इन वस्तुओ का आयात साझा वाजार में एक सीमा तक किया जाता है तथा अभ्यप्ो की भाँति इतरा 
वितरण सदस्य देशो मे नहीं किया जाता । 977 के लिए सभी वस्तुआ की सीमा मे 50 अतियत 
की वृद्धि वर दी गयी है। परन्तु साझा वाजार इन सीमाओ वी घोषणा नहो करता यद्थारि सात्ता _ 
बाजार बटोइर (०००४) के बारे भे सूचना अवश्य देता है। बटोइर वह लधिकतम जनुणत है जो 
अभ्यशों अथवा पधिकतम सीमा के अन्तर्येत प्राथमिदता सामास्यीहत योजना (957) से किसी एक 
देश को प्राप्त हो सकती है । साधारणत वटोइर 50 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाता है परन्तु 
कुछ बस्तुओ के सन्दर्भ मे तथा निर्दिप्ट सीमा तब' दो साल सब इस सीमा तज' पहुँचने वाले देशो के 
सन्दर्भ मे यह सीमा 5 से 20 प्रतिशत पर भी निर्धारित को गयी है। जिन घड़-सवेदनशोल 
वस्तुओं से भारत को रुचि है वे हैं रबड के टायर व ट्यूड, छाते, जवाहरात, लौह व इस्पात वी 
ट्यूब घ नलियाँ, विद्युत जैनरेटर व भोटरें तया देक्यूस फ़्लास्त' 


निर्णय 3 गेर-सदेदनशोल वस्तुएं यद्यपि इन वस्तुआ वे आयात भी सीमावद्ध होते है, 
उनका कभी प्रवाशन नहीं किया जाता ॥ सम्भवत इसक्ा वारण यह हैं कि इनका प्रयोग कभी नही 
किया जाता है। इन वस्तुओ के सन्दर्भ मे भी वटोइर 50 प्रतिशत होती है परन्तु बुछ चमड़े वो 
घस्तुओ, विजली वी फिंटिग के कुछ उपवरण, कुछ लोहे व इस्पात वी वस्तुओ नबादि वे सन्दर्भ मे 
यह सीमा 30 प्रतिशत तेक भी रखी री है । 

निर्णय 4 ; वस्त्र $ यूरोपियंव आथिक समुदाय ने यह भ्रस्ताव रखा है वि सूतो त्पा अन्य 
प्रकार के वस्त्रों का अन्तर समाप्त कर दिया जाय ताकि एक ही नियम से काम चलाया जा सके । 
976 में समुदाय ने इसको सूची में हागझाय को भी सम्मिलित कर दिया है। परन्तु इस प्रादघान 
से साभ उठाने वाने देश को अधिक स्पर्दाशील एवं कम स्पर्डाशोल श्रेणियों भे रखा गया है । इस 
श्रेणीगरण वे दो आधार हैं * (4) प्रति व्यक्ति आय 300 डालर या इससे अधिक वाले देश, तया 
(2) साया बाजार भे विकासशील देशो से आने वाली निर्दिप्ट बस्तुओं का अनुपात 


यह्‌ अन्तर 28 वस्तुआ के सन्दर्भ मे लागू विया जायेगा । प्रत्येक वस्तु वे अभ्यश (0०४०७) 
को दा भागयो से विभाजित किया जायगा। अभ्यश्ञ का 60 प्रतिबत अधिक स्र्डागील देशों के लिए 
सुरक्षित रखा जायगा तथा शेष अन्य देशो वे लिए सुरक्षित रहेगा। (हागकाग वे! अतिरिक्त जो 
28 में से 20 वस्तुओं वे सन्दर्भ से सर्वाधिक स्पद्धशील है सभी विवासथील देश द्वितीय श्रेषी 
भे रखे गये है) ॥$ कम स्पर्काशील देशो के लिए जआवटित अभ्यण का 70 प्रतिशत अश छ- 
सवेदनशील वस्तुओ के लिए अधिकतम सीमा के रूप मे माना जायगा । इसे सदस्य देशो से आावदित 
नहीं क्या जाकर इन वस्तुओं के आयात पर कड़ी दृष्टि रसी जायगी, तथा अधिवरतम सीमा तक 
पहुँचते ही प्रशुल्क प्रारम्भ हो जायेंगे। शेप वे लिए वस्ता से सम्बद्ध नियम पू्ेवत ही रहे । यूरों- 
पियन आर्थिक आयोग वा अस्ताव है कि सात वस्तुओं (यूत तथा ग्रे-दतॉय) वो संवेदनशील वस्तुएँ 
मात्रा जाये तथा इनके लिए अभ्यश आवदित किये जाएँ जबकि 24 वस्तुओं (हस्त निभित गयोचा 
सहित) वो अद्ध-सवेदनशील तथा 53 दस्तुआ को गैर-संवेदनशीय माना जाय। 7977 म्‌ सभा 
वस्तुआ को जभ्यथ तथा अधिकतम सीमाओ को # प्रतिशत बढा दिया गया है । 

निर्णय 5 : जूट तथा नारियल की जटा (००४) से बनो वस्तुएं : 977 मे भारत, श्रीतव्ा 
बायनादेश व थाईनैण्ड से आयातित इन वस्तुआ पर प्रशुल्क वौतियाँ जारी रखी जायेगी । हे है 


क्षेत्रीय आधिक सहयोग | 377 


समसौतों के अनुसार ब्रिटेन वे ढैनमार्क प्रशुत्त्त रहित राशि जारी रपेगे। अन्य देशों में जूढ का 
रेशा प्रशुल्क रहित आयात किया जायगा तेया अन्य वस्तुओं पर पहले के विद्यमान प्रशुल्क दरो को 
20 प्रतिशत कम किया जायगा । 977 में नारियल की जटा से निर्मित फर्श पर प्रणत्क दर को 
4 5 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। हे 

निर्णय 6 ; अनि्भित धर्जोनिया तम्बारू ; यह निर्णय महंगी तथा सस्ती दोनों ही प्रशार 
की तम्बाू पर लागू है। भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यातित कृषि वस्तु सनलयोडड तम्वाकु भी इसी 
के अन्तगंत आयात की जायगी । तम्बाकू के अभ्यश मे जहाँ एक ओर वृद्धि की गयी है यही विभिन्न 
प्रकार को तम्बाकू पर अधिक प्रशुल्म वदौत्तियाँ की गपी हैं। तम्वाक वा बुल अभ्यश 976 तक 
38,000 टन था जो अब वढकर 60,000 टन पर कर दिया गया है। इसमे से ब्रिटेन 36,000 
टन का आयात करेया। 

निर्भय 6 थे: वर्जीतियां के अंतिरिकत अन्य भ्रकार की अनि्ित तम्बाकू : 977 में पहली 
बार घर्मीतिया के अतिरिक्त अन्य प्रशार बी अनिभित तम्बाकू का प्रशुल्क अम्यण (3चा दु०७७) 
निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से सर्वाधिक लाभ किलीपीम्स तथा इण्डोनेशिया को होगा । 

निर्णय 7 : भग्य द्रापिकल कृषि बस्तुएं--976 में कुल' वस्तुओं के अतिरिक्त प्रिक्यसश्ील 
देशों की ट्रापिकल शषि वस्तुओं के प्रशुल्क रहित आयात वाली वस्तुआ की संख्या 250 थी जिसे 
977 में बढ़ाकर 296 कर दिया गया है। जिते बस्तुओ पर प्रशुल्क है उनकी दरें भी बुत 
कमर रसी गयी हैं। भारत का गत दो वर्य में साझा वाजार के उच्चाधिकारियों से यह अनुरोध 
रहा है कि वस्तुओं की सस्या में वृद्धि तथा प्रशुल्क कटोतियों को बढ़ाने हेतु ओर वधिक कदम 
उठाये जाएं तथा इन्हे प्राथमिकता शामान्यीइत योजना (057) मे उपयुक्त स्थान दिया जाय | 
विशेष रूप से भारत का अनुरोध है कि भारतीय फलो, सब्जियो एवं मस्ालो के लिए इस योजना 
में उपयुक्त संशोधन जिये जाने चाहिए $ 

निर्णप ' 8, 9? एप 20 - इत निर्णयों के अन्तर्गत पूर्व मे विद्यमान रियायतों बी 8977 
मे भधीनीकरण किया गया है| विशेषत इनसे कोको, भत्रतन, तैयार कॉफी, एवं डिस्या दर्द अन- 
भ्वास जैसी दृषि वस्तुएँ सम्मिलित हैं । 

डपर्युकत निर्शयों मे से वस्श्ो बेर विषय में लिया गया निर्णय सर्वाधिक विवादास्पद है। 
]976 में साझा बाजार के दुछ देशीं ने हायकाय को कुछ सवेदनशील टैसटाइल मदों में साम्मि- 
लित ये जाने के प्रस्ताव का विदेध किया था। सदस्य देशों (विशेष रूप से ब्रिटेन) का वर्ष 
उद्योग भी इस दिशा मे पिरौघध बर रहा है। मदस्य देशों ने बुछ यस्तुओ मे बुछ अमभ्यशों तथा 
अधियतम गीमाओ की युद्धि के प्रस्ताय पर अभी तक अपनी स्पोज्ृति नहीं दी है । 


साझा ग्रामार एवं कृषि संरक्षणयाद! 
साझा बाजार के देशी ते कपने दृपरों को सरदाण देने के उद्देश्य से मौमा-रार रोपित विये 

हैं। ये कर विशेष रूप से अमरीका से आने वासी हृषि-बस्तुओ पर सगाये गये हैं। इस साथ 
ही शपि-पस्थुओं ये निर्यात करने वालों को अनुदान देने के भी प्रवन्ध किये गये हैं। इन प्रयागोगा 
उद्देश्य साशा याजार के सदस्य देशों के वृपतती को सरक्षय प्रदान करना है। जिन बतुओं का साझा 
बाजार के देशों गे अभाव है उन्हें अभ्यशों सथा परिवर्तनशील करो कः अन्तर्गत आयात किया जाता 
है। भनुगावत दृषि बस्तुओं बे! आयात वा 337 प्रतिशा इस प्रावन्दियों बे झ्तगंत थ्राप्त तिया 
जाता है। जहाँ इस शीति के फायस्वरकए साभा बाजार कै देशों यो अनुकूल शर्तों घर अगरीता शया 

अन्य देशों से धाहित फ्षि चस्नुएँ (लाझ्ाप्त त्पा पशु-आाहार) प्राप्त ही जाती हैं बदही इस नीति हे 
बुछ प्रतिएूस प्रभाव भी हुए है णो इस प्रगार हैं: 
(3) सरक्षण के दारण यूरोप में डेयरी तथा माँग उधोग शा तीए गति मे विस्तार हृश, 
परन्यु साझा बाजार की अम्यश्ध सीति बी जवादी कारंयाही वे सारण अमरीहा में परोद से निर्षा- 
तिन डेयरी वरपुओं ये साँस बी वित्री राममग ममाप्त हो गयी। इसठा परिदाग यह हुआ है मूरोष 
के देशो में डेयरी यम्तुओ (टूप, मक्यन य चोज) वी आापूति माँग से बदूत अधिड को घयी । 
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(ए) मकक्‍्पन, दूध व चोज के वढते हुए स्टॉक से छुटवारा पाने हेतु साझा बाजार के देशो 
ने भारी अनुदान देकर उन्हें रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के दशों में निर्यात करने का प्रयास क्या 
है । इस प्रजार सरक्षण वी भारी वीमत चुकानी पडी है । 
(१९) माजझा बाजार ने देशो की सरक्षण नीति के कारण इन देशों की जनता को कृषि 
बस्थुएँ काफी महंगी प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए 976 में विश्व के बाजारों मे विद्यमान 
क्षमतों की अपेशा साझा बाजार के उपझोक्ताओं को गेहूँ माँस तथा मवखन के लिए क्मश 224 
प्रतिशत 58 प्रतिशत तथा 320 प्रतिशत अधिक कोमतें देती पडती थी। परन्तु दूसरी ओर इन 
दशो के छोट शपकों को भी इन ऊँची कीमतों वे कारण लाम नहीं हो पाता कैवन बड़े दृपक ही 
सरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं । 
परन्तु प्रतिबन्धों बे' बावजूद साझा वाजार बे देश खाद्यान्न व पशु आहार का विश्व में 
सर्वाधिक आयात करते हैँ ॥ 975 के वप में ही कृषि वस्तुओ के व्यापार भे इन देशों को 2750 
करोड डानर का घाटा हुआ था । 
प्रोजेक्ट 992 
यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशो वी यह योजना है कि 992 तक उनके वीच 
वस्तुओं सेवाआ तथा उत्पादन के साधनों का प्रवाह निर्वाध अथवा स्वतस्त हो जाय | इस निश्चय 
के पीछे यह उद्देश्य निहित है कि 7992 तक पश्चिमी यूरोप के सभी (सदस्य) दशो में विशिष्टी- 
करण वे आधार पर उत्पादन किया जाय परस्पर प्रतिम्पर्दा को वल मिले, तथा उत्लादन में 
दक्षता बढ़े । 
वस्तुआ व सेवाआ के स्वतन्त्र थवाह के लिए साझा वाजार के देशों ने तीन उपाय किये हैं 
(3) भीमा नियल्लण को पूर्ण समाप्ति, (2) ध्यापार समस्पस्धी तगनीकी प्रतिबन्धों की समाप्ति, 
जिनके अनुसार किसे एक देश मे बिकने वाली वस्तु--जो चाहे वहाँ उत्पादित हो अथवा आयातित 
मी सम्पूर्ण साझा वाजार में स्वतस्त्र रूप से विती सम्भव है, (3) सावजनिक खरीद का प्रारम्भ 
जितम कर्जा, टेली-कभ्यूनिसेशन्स, परिवहन तथा जल आपूर्ति से सम्बद्ध खरीद शामिल हैं । 
इस प्रकार प्रोजेक्ट 992 का मुख्य विन्दु वस्तुओं का व्यापार है | जहाँ तक इससे विवास- 
शील देशो पर होने वाले प्रमावों का प्रश्न है, वहुत बुछ इस पर निर्भर करेगा कि वस्त, मिले हुए 
कपडे तथा केले आदि के विपय में 990 के यूरेग्वे राउण्ड (ग्रेट-मन्त्रणाओ) में क्या तय होता है । 
वस्तु यूरोपीय साझ्ञा बाजार मे निर्वाध प्रवेश पाना विकासशीज देशों के लिए एक दु - 
स्त्रष्म है तथापि जो देश प्रतियोगिता के आधार पर दक्षतापूर्वक (कम लागत पर) उत्पादन कर रहे 
है उनके स्फि साझा, दााए. एक अभेदा दोगार भी. नही है, ५ 
भारत एवं यूरोपियन साझा बाजार (68 6 ॥#6 एप्०्कुध्था (0णरणाण ?४क्ा८०) 
यूरोपियन साझा बाजार भारत क लिए समय-समय पर महंवपूर्ण सहायता देता रहा है । 
जून 5, 978 को भारत के भ्रघानमम्जी की ब्रूमेल्स यात्रा से भारत तथा साझा बाजार के बीच 
एक नय अध्याय की शुर्आत हुई। यूरोपीय साझा बाजार को भारत चाय, पदसन, सूत्ती कपड़ा, 
कालीन, चमडे का सामान इत्यादि का काफी माता मे निर्यात करके विदेशी पूंजी प्राप्त करता है। 
यूरोपीय साझा बाजार द्वारा एशिया के अल्यविकस्तित देशों को 978 भे दी जाने वाली 
आर्थिक सहायता का 40%, केवल भारत को ही दिया ग्रया। भारत मे डेरी उद्योग, अनाज 
का भण्डार तथा रासायनिक खाद के कारखानो की स्थापना हतु यूरोपीय समुदाय का काफी योग 
दान रहा है । 
निर्यात के आँकडो का अध्ययत करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि साझा बाजार देश वे 
कुल निर्यात को 30% भाग भारत से खरीदते है कितु यह उत्तकः कुल व्यापार का केवव ]% 
से अधिक नहीं है । 

भारत का लिए यह एक चिन्तनीय ब्वरत बना हआ है कि यूरोपीय दशों का सुयाव संरक्षण 
की और है। साता बाजार के देशों द्वारा कोटा शग्ाली अपनाये जान स भारतीय कपडा निय्रतिको 
की कठिनाइयाँ बढ गयी हैं । 
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977-78 में मूरोपीय ग़ाझा बाजार के देशों को भारतौय गिर्यात में पूर्व वर्ष (976- 
77) की अपेक्षा 5% यो वृद्धि हुई है। आयात में भी लगभग 22% की वृद्धि हुई है। साझा 
बाजार द्वारा गद्वित समिति ($ज9/0969 (७शणा॥८०) का अनुमान था कि 980-83 के तीन 
यर्षों में भारत कौ साझा बाजार से होने वाले ब्थापार से लगभग तीन गुनी वृद्धि हो जायगी ।! 


'रोपियन मुक्त व्यापार क्षेत्र 
[एणर0णक्ष्र व्कह8 पर५छ9४8 0550ट/शा0--8 पक] 


हे जब यूटोपियन साझा बाजार की स्थापना के विपय में वारतताप चल रहा था तभी गूरोप 
के भीतर ही प्रशुत्म की दुद्दरी नीति एवं इससे विदेशी व्यापार पर होने वाले प्रतिबूस प्रभावों को 
रोरमे के लिए श्रिटेन ने एक “मुक्त व्यापार क्षेत्र” की योजना यतायी । नवम्बर 959 मे प्रिदेन 
के अतिरिवत भाष्ट्रिया, डेवमा्को, नोंवे, पु्त॑गास, स्थीडत तथा सिविद्जरतैण्ड ने मुफ्त व्यापार क्षेत्र के 
प्रारूप पर स्टॉकहोम मे ह॒प्ताक्षर कर दिये । गाझ्मा वाजार की भाँति इन देशो ने भी आपसी ध्यापार 
पर सभी प्रकार पे प्रशुल्क को समाप्त करने का निश्चय किया। परन्तु अन्य देशों ने साथ स्वतत्म 
अगुल्क-मीति बनाये रसने का निर्णय भी क्रिया गया। झास्ा बाजार तैथा मुक्‍त व्यापार द्षत्र के 
बीन एक अन्तर यह भी था कि जहाँ साधा बाजार गे सदस्य देशों के बीच श्रम थे पूंजी का 
आवागमन स्वतत्त है, मुर्त व्यापार क्षेत्र में थम व पूँजी वेट आवागमल पते पूर्ण '्टूट मही दी गयी 
है । इस प्रतार मुफ्त व्यापार क्षेत्र एक ढीलाढाला आधिक रागंठन हैं और इसमे केवल व्यापार से 
सम्बन्धित छूट का ही प्रॉयधान रसा गया है। यह भी निर्णय जरिया गया कि मुक्त व्यापार होत थे 
देश पारस्परिक ध्यापार पर विद्यमान प्रशुल्क को विभिश्न चरणों में समाप्त करेंगे । क्षय तक 
अधिकाश वस्तुओं पर मुत्त स्यापार क्षेत्र के देशों के आपसी व्यापार के लिए पूर्ण प्रशुल्क छूट दे दी है। 
वस्तुत मुत्रा व्यापार क्षेत्र ब्रिटेड में अपने लाभ के लिए बनाया था। प्रिटेन अपनी बर्च्चे 
मारा तथा प्राद्य-सामग्री की आवश्ययताओं का अधिकाश भाग बाहर से मेंगाता है तथा उसका यह 
भरत प्रयास रहता है कि ये बस्तुएँ न्यूनतम मूल्य पर ग्राप्त हो। राष्ट्र मण्डल पे देशों से तो 
प्रिटेन प्राथमिकता के आधार पर आयात करता ही रहा है | आपृश्यतता इग बात कीयी कि 
यूरोप के देशों से भी न्यूनतम सायत पर वस्तुएँ प्राप्त की जायें सथा अधिकतम मात्रा में इन देशों 
फो बा ओ वा निर्यात किया जाय । सांशा बाजार के देशों में सगठन हो जाने ने बाई परिचिमी 
यूरोप की अन्य शपितयों बा एजीकरण करना आवश्यक था । मुक्त व्यापार क्षेंतर की स्थापना इस 
प्रकार मृत ब्रिटेन के हितों के पोषण के उद्देश्य को लेकर वी गयी पी। एस पर भी ब्रिटेन क्षेत्र 
बे! अन्य गदम्य देशों रे साथ पूर्ण रुप मे आधिक एवता स्थायित करने के पद्धा गे नहीं पा । द्र्मी 
कारण येबल आपगी व्यापार के लिए ही प्रशुल्क छूट की व्ययस्था रसी गयी जबकि शेप धेत्री मं 
प्रत्येक गदस्य को स्वत मौति अपताने की छूट घौ। व्रिटेवब सगया ब्यापार से सम्मितित होने के 
वाद यूरोपियन मुफ्त व्यापार क्षेत्र वा महत्व अत्यन्त गौग हो गया है। 
यूरो पियन भुगतान संघ 
[मएण2078#॥४ 7५७४)४४१४5 ए।भ 053] 
भूरोपियषन भुगतान सप (६।"७) की ज्पापता सितताबर 4950 मे वी शघी थो | इते बुरे 
पियक आाथिक सहयोग गगठन (एिड्टशाप्ट्अएणो एप एजणूव्या छएिणार एएजुृडयसाणात- 
0८0८) की एक अन्तरग इगाई है रूप से गठित किया सथा इसे उयते खगठन परी "परिणय 
नियन्धण में ही रणा गया। यूरोपियन भाधिक सहयोग संगठत भी परिषद प्रति यर्ष भुगतान संध॑ 
के वायं-स नालन हेतु एस प्रबन्ध-मण्डल को निमुक्ति करती है। यह प्रबस्ध-मण्डस सदस्य देगी मे से 
विगी भी देश के निरन्तर खत रहे झुगतात-अमन्तुलन (पादामा अतिरेत्र) को टीर १रने हेगु 
समुभित उपाय बताता है । इसका दायित्य उन शर्तों के लिए भी सुझाव था जिनो अमुगार 
गररोपिदन भुगतान गध है प्रारम्भिक समझोते का [दो बर्ष बाई) तवीनीयरेण दिया जानो घा$ 
गूरोपियन भुगतान सप का भुरध झाधार एव हेसे बातावरण बा विर्माय वरना है जिससे 
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सदस्य देश वे भुगतान-सन्तुलन वा अतिरेक या घाटा पूर्ण रूप से स्ववमेव ही ठीक हो जाय । इसमे 
एवं देश की दूसरे देशों से लेनदारी या उनके प्रति देनदारी को सम्बद्ध केन्द्रीय वेक में अकित वर 
लिया जाता है। प्रत्येव माह के अन्ध मं इन खातों वी वाकियों (002॥0४5$) वा ब्यौरा वेसव 
स्थित अन्तर्राष्ट्रीय बिवदारा बैक. (पथ: गण परधाध्षाआा०प्रण इशा।टागलव5) को भेजा जाता 
है जो यूरोपियन भुगतान सघ की बोर से कार्य करता है। सभी खातो को विशुद्ध वाजियो को 
देखने वे वाद प्रत्येक देश की ऋणात्मक बाकी निकाती जाती है तथा इसी का निपटारा भुगतान 
सध द्वारा किया जाता है । 
गूरोवियन भुगतान सघ वे पूंजी-साधतो के ब्रिए यूरोप्रियन आधिक सहयोग संगठन दे 
सदस्य देशो के उस व्यापार का 5% इन देशो के अभ्यश के रूप मे लिया गया है जो 949 में 
होता था। भुगतान सघ इसवे' अतिरिक्त प्रत्येक देश के अभ्यश वा 40% साख थे रुप मे प्रदान 
वर सकता है । इस साख सीमा का उपयोग सघ द प्रति भुगतान बे! निपटाने हेतु किया जा सकता 
है। विशेष रूप से उम स्थिति मे साख सीमा का उपयोग जिया जा सकता है जब भुगतान-असम्तुनत 
बी स्थिति अत्यन्त निकट हो जाय । इस प्रवार अभ्यश वा 20% भुगतान संघ या साख सीमा 
द्वारा घाटे या अतिरेव को पूरा बररने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है । इस सीमा से आगे घाटा होने 
पर अभ्यश (0००3) वा 20%, 40% 60% 80% तथा अन्तत 300% स्वर्ण या डालर 
वे' रुप भे चुबाया जा सकता है| इसके विपरीत, लनदार देश अभ्यणथ वी 20%, सीमा से बागे 
स्त्र्ण के रूप में 50% तक भुगतान धाप्त कर सकते हैं । परन्पु लेनदार दशा वी अपेक्षा घादे बा 
भुगतान वाले देश अधिय थे ओर इससे भुगतान सघ मे समक्ष तरलता सक्‍ट वी स्थिति उत्पल्त 
हा गयी । इस सकट को सयुकत राज्य अमरीका द्वारा भगतान सध को दिये गये 35 बरोड डालर 
के पूंजी अशद्ान ने किसी सीमा तक कम वर दिया। 
प्रारम्भ में यूरोपियन भुगतान सघ की स्थापना दो वर्ष के लिए फ्री गयी थी तथा यह 
निणय लिया गया था कि प्रत्यक दो वर्ष बाद इसका नवीनीकरण किया जायगा। सामान्यतया 
इन नवीनीवरणों के! साथ-साय संघ के समभौते मे भी समायोजन किये जाने का प्रावधान रखा 
गया था। 952 भे निपटारे की व्यवस्था मे सशोधन रिया यया । साख वी सीमा 60% रखी 
गयी परर 28 के रूप में भुगतान और शीघ्नता से करने दा निर्णय लिया गया / भुगतात सभ के 
सुरक्षित बोपों को निर्दिष्ट स्तर पर बनाये रखने के लिए सभी सदस्य देशो को अब अस्थायी तौर 
पर स्वर्ण वे रूप में भुगतान करने को कहा जा सकता था । जूब 954 म॑ भुगताना के निपटारे 
की व्यवस्था में फिर सशोधन किये गये । देनदार देशा को यह छूट दी गयी कि वे लेनदार देशों से 
सीधे समझौते करवे भुगतान असन्तुलन को ठोक कर लें । 956-58 के वीच अनेक देनदार देशो 
(आस्ट्रिया, आइसरेण्ड, ग्रीस व टर्वी) को संयुक्त राज्य बमरीका से विशेष अनुदान ग्राप्त हुए तथा 
यूरोपियन आथिक सहयोग सगठन वे बन्तगंत लिये गये अनेक दायित्वों से इन्हें छुटगारा मित्र 
गया / 7958 से सयठन वे अनेक सदस्य देशो ने विविध सीमाओं तक अपनी सुद्मों से एरिवर्देत- 
शीलता वी घोषणा को । 
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग (50णा 89० एेट्डराणाओ (००ए८३०णा) 
दक्षिण एशिया वे सात राप्ट्रा वे मध्य आपसी सहयोग को बढाने वे उद्देश्य से नवम्बर 
4985 में प्रथम ' सार्क” सम्मेलन ढाका में जायोजित किया गया । ये देश हैं : भारत, पाविस्तान, 
बागला देश, नेप्राल, श्रीज्का, भूटान तथा मालदीव 
बस्तुत 'साकक! का स्वरूप एक साझा वाजार वे अनुरूप न होवर एक ऐसे संगठन वे रुप 
में होगा जिसके सदस्य देश आपसी विवादों को परस्पर सौहाद के साथ निपटाना चाहँगे । यंही नहीं, 
ये देश मिल-जुलकर इस क्षेत्र वी गरीदी, विरक्षरता, बुपोषण तथा महामारियो जँसी समस्याओं वे 
निदान हेतु भी सय्ुक्त रूप से कार्य करेंगे। पारस्परिक आधिक सहयोग, तकनीवी ज्ञान वा आदान- 
प्रदान तथा व्यापार बढाने के लक्ष्यों को भी ' साक” के अन्तगत उच्च प्राथमिकता दी गयी है। 
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सगठन (दक्षेस) का तीन दिन का तृतीय शिखर सम्मेवन 
बाठमाण्डू में 4 सितम्बर, 988 को समाप्त हुआ । सम्मेलन मे खगठन के सातो सदस्य देश शामिल 
हुए थे । सम्मेलन वे आरम्भ से नेपाल-नरेश श्री वीरेन्द्र विक्रम शाह देव ने अध्यक्ष पद ग्रहण क्या 
और उन्ही वे सचालवत्व में सम्मेलन की शेप वार्यवाही सम्पन्त हुईं। अन्त में, अपने समापत- 
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भाषण में गद्दाराजा थीरेद्र से सम्मेलन की सफतता पर सस्तोण व्यक्त करते हुए कहा कि इसके 
फतश्पस्मय “हमारे क्षेत्र के [मात) देशों के थीच समस्वय और मैत्री-भावना अधिक पृष्ठ हर है ह 
दूगरे गेताओं की राय में यह एक सफ्ल और गायक आयोजन रहा । प्रधानमत्त्री श्री दाजीव याधी 
फ शंह्दा मे “गम्मेलन बहुत अच्छा रहा हे 

कधुनिक विश्य में अनेक शोत्रीय संघ और संगठन हैं, जैसे अफ्रीकी एकता सगदन, यूरोपीय 
आधिक समुदाय, अमरीकी राष्ट्रसय, दक्षिप्र-मूद एशियाई गगठन इस्यादि। क्षेत्रीय संगठनों शी 
इग धर पखा में दक्षिण एशिया दव्ीय गहयोग सयठन, (दक्षेस) नवीनतम और सदस्य-्गख्या वी 
दृष्टि मे वस्तृतः सबगे छोटा है, लेविन इसमे मारत जँदा विशाल ओर विविधवाप्रेण देश शामिल 
्‌ जो अऊजला ही गयूने यूरोपीय समुदाय के बराबर है । साथ ही इस क्षेत्र (दक्षिण एशिया) मे 
दुलिया की युल आबादी या सगमग धनुर्थाण बसवा है, अठ इसझी हमस्थाएँ अन्य तिगी भी दोपीय 
प्रगद्न से कम नहीं हैं । 

« बम्तुल, इन्ही विभिन्न, ध्यापक और विविध गमम्पाओं के सहयोगपूर्ण गमाघान के निमित्त 
अगस्त 983 मे तई दिल्‍ली में सेत्रीय विदेश-मन्त्रियों की बैठक के याद व्यापक लेत्रीय सहयोग 
के कार्य क्रप्त का थक श्रीगणेश हुआ और £ दिसस्वर, 985 को द्वाया में हुए अथम शिखर- 
गुम्मेलन में “दक्षिय एशिया क्षेत्रीय सहयोग गयठन” (द्षेख) का घार्दर याती रंविधान स्वीकार 
जिया गया और खगठन थी बाऊायदा सरथापना हुईं। 

प्रमुत्ता-सम्पत्त राष्ट्रों के तिसी भी समरुह या सगठन में अतरग सहयोग वी भावना ने 
बायजुद यह स्वासावित्ष है कि उसे सदस्यों के थीच दुछ मतभेद देगने में आये और शुछ सगयो 
पर ने केयरा उनके दृष्टियोंग्र ही गे अन्तर हो बरिक उनमे परुछ आपसी विवाद के शकाएँ पामी 
जायें । दक्षेण भी अन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनीति एवं ब्यवह्वार ये इस सामान्‍य नियम का अपयाद नहीं है । 
अन, तृतीय दक्षेग शिसर सम्मेलन की उपर्ाब्धियों, खीमाओ और स्म्मायनामों का मूस्यावन इसी 
परिषेदय मे करना उचित हूोंगा । 

इग क्षेत्र वी उिशालता और विविधता के कारण कांठ्माण्दू धिसर-सस्मेदन के समक्ष यो तो 
अनेगा सगसे और मुद्दे थे, लेतिन समय की सीमाओं और वर्समाय प्राथम्रियताओं थे कारण बुछ ही 
अश्तों पर ध्यापक शत रे विचार करता सम्भव था। सभी सद्य्य देश एक समस्या को तेपर ऑह्य- 
धिक बिच्तित थे, वहू थी आवकयाद की समस्या । 

पिछले बई छर्ों में दक्षिण एशिया वे युछ देशों में विशेषत भाएत और श्रीलेशा में आावक« 
यादी गतियिधियाँ इतमी कढ़ गयी हैँ कि उनकी राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के सिए पस्भीर खतरा 
यत गयी हैं । पर जगा कि गस्सेलन में भी स्प्प्ट हुआ, भारत और दश्रीवगा से इग शाम्क्त्या वे 
दोतीय आयाम अवग-अनग हैं जवहि अपने यहाँ आवकववाद थे खबट़ से नियटने में क्षीसत्ता शरवार 
वो दीधीय पदौदी देश भारत से भरपूर ग्रद्दायता भिल रही है, वहाँ भारत गा यहू दु लोद अनुभव 
थऔर पिश्वास है झि उसका क्षेत्रीय पदोसी पराविस्शने उसे यद्ाँ गजब ढा रहे आतंकवादियों को 
आश्रय, प्रशिक्षण और प्रोस्माहन दे रह्दा है । 

आय. आतंकयादियों ये अस्य गस्भीर अपराधियों शे अल्तर्राष्ट्रीय वर पर तिवेदने बे लिए 
विभिम्त देशों के बीच हिपक्षीय प्राय (एस्ट्रेडिशन) सन्धियाँ अपया स्यवस्पाएँ होती हैं, तेगिल 
इस धो फे देशों के बीच शेणी पिछली भी प्ययन्ए। दइ पस्तुड, अभाद है । पसीलिए भारत ने प्छियि 
यपे बेंगतूर शिगर-गम्मेजन में इस प्रस्त को आध्रद्ूूरंक उठाया था भर झातवकवाद से निबटने के 
लिए ध्यापह क्षैत्रीय गदसति और समहोते भी माँग बी थी। उस समय पराविततान है अधान वहा 
मुदृस्मद ण जुनैजो ने भारत को दुछ भषाश्वायत $ह दिये थे । पर भारत वी सास्यता है वि परहि- 
सवान वा वाह्तयिक व्यवद्भार इससे बिल्लुस उउठा रहा है । 

इस परिषेद्य में बाठमाष्टू से एक “आवलवयाद निरोधर समझौते” का अं 480 
जागा और गातों देशी बेर विदेश-मत्त्रियों वा उस पर हस्ताझर मरना गिसर पक ह३॥ प्र 
मदहावपूर्ण उपलब्धि है। मरण्म भे अआतकबाद वी परिषाया ओरर परिधि बे सेब र बुद्ध हे 
थे, सेकित बे गपूर मे गदित विशेषश गमसिलियी रपट की अरद्ठायता एड आपसी बादबीत मे इस 
पारिभाधिड और तालीरी गुत्थी शो खुतझा जिया गया । 
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प्रश्न एव उनके सकेत 


द्वितोय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव आर्थिक सहयोग की बढ़ी हुईं माता ने 
अन्तर्राष्ट्रीय भवशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत किया है।” उपर्युक्त कथन को विवेचना 
फोजिए । 
5 पढ़ ॥रधाञ्म08 १णएाह ० एद्ााबाणान वग३06 200 700०गाए (०0:धद्गाणा 
हफ़ाणह ॥6 9०5 रथ फुटा700 035 परातशारव हाट 50096 06 ववाटाा8॥0083] 20000- 
703... 05055 
क्षेत्रीय आविफ सहयोग से आप वया समझते हैं ? इसबे' विभिन्‍न प्रकार कौन कोन से हैं ? 
9५॥॥॥ 00 ॥णा गद्य एज रत्ड्ा०३] एएणाणाद ए०गरद्याणा ? श॥9 36 ॥5 
५क005$ 075 ? 
[सकेत--प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर गे आथिव सहयोग का अर्थ एव आवश्यकता बताते हुए 
इसके विभिन चर्गो की व्याख्या करनी चाहिए।] 
यूरोपीय साझा बाजार (£0)/) तथा यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार सघ (िग'4) के विशिष्ट 
लक्षणों फा स्पष्ट रूप से धर्णन कोजिए | ये क्षेत्रीय गुटबन्दियाँ विश्व व्यापार की वृद्धि मे 
फहाँ तक उपयुक्त हैं ? 
झाआह ०० ल॒ंल्या)9 पाल ताञभापणारट टिशवप्ाट5 जी एा०फुथ्शा 00ग्रायणा काट 
बात एिप्रा0फुथ्य5 सय€९ [7808 05500॥70ा पघ0 जि 0656 768/00%]0 ह्वाणाछाए85 
876 ९0000९८ए6 40 06 #.शा$॥07 07 ए०]0 (30९ 7 
यूरोपीय साझा बाजार पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
जता6 8& भाणा ॥06 णा हप्मा0/ध॥7 (०0णा० ॥ंबाएह 
यूरोपीय साझा बाजार फा विकसित एवं अल्प विकसित देशो पर प्रध्राव बताइए । आपके 
विचार में क्या इसी पद्धति पर आधारित एशियाई साझा बाजार के निर्माण को भी 
आवश्यकता है ? 
फाड़ ०० पीठ 03० 0९ एप्ातकृध्वा 00परगाण शेर ता. १०४८००वं 274 
प्रपत९7 त९रटा0कल्व ९०च्राफ्ताद६ 700 ५0० सा, दला० 48 गलटत 0ि 87 6अ 
(०ग्रागण धै्ल्‍ा(८६ 03580 0 (06 536 फ़शशाा 2 

इगलंण्ड के यूरोपीय साझा बाजार मे प्रवेश करने से भारत का यूरोपीय साझा बाजार के 
देशो से होने वाला व्यापार किस प्रकार प्रभावित होगा ? 
छ9्छ 606०5 धार लाएए ण ए [८ ज्रा० ४ए७ शी [तब 8 06 रात एए/ 
९०0॥(76९5 १ 
यूरोपियन भुगतान सध की स्थापना के पीछे कया उद्देश्य था ? यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति 
में फहाँ तक सफल रहा है? 
एञ॥5६ 9७8 6 एण[0056 छच्या70 €/ग्शाओपला। ण एए०्ृथ्या एवगाशयशाड ऐण १ 
70 9%09 €दञ00। ॥ 995 9८९० 5000९5॥07 ॥0 30969778 ॥8! 7008 ? 
भारत एवं यूरोपीय साझा बाजार पर एक टिप्पणी लिखिए ।॥ 
ज(8 & शाठ्तं ॥06 णा [ठ4ब बात एप्चा0फुष्शा (०शाणा ैडिाप्ल 
* दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग” पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
ज06 3 शा 706 0 * 507 284 रिट्ट[००७) (00०[८३॥०० * 


परिशिष्द 
यूरोपियन अर्थथक समुदाण के देशों को निर्यात 
[एड 70 झऋछए (०0णए््ाएशाए$] 





पिछले बुछ वर्षों से यूरो पियत आर्थिक 4५:९३ दाय (22८) भारत की इन्जीनियरिय वस्तुओं 

ता प्रमुप खरीददार बन गया है | यद्यपि 3-4 वर्षों में इन वस्तुओ का भारत से इतना 

अधिक निर्यात नहीं हो सका है। 0/"ग' की रिपोर्ट के अनुगार 982-83 के विश्व निर्यात 

लगभग सभी क्षेत्रों में कम हुए है। इसका प्रभाव 580 के देशो पर भी पढा है । निम्न तालिका में 
एप मे सम्बन्धित स्थापार के आँकडे दिये हुए हैं है 

(बिलियन डालर मे) 


वर्ष निर्यात आयात 
979 222-3] 58 77 
4980 25] 95 482 45 
98। 229 04 60 84 
982 225 28 59 2! 


बाजार में निर्यातों की कमी का कारण पश्चिम यूरोप वे देशो मे अपनी भ्रतियोगिता ये साथ- 
साध पूर्वी ्ि मे देशों में विशेष रूप रे साइकिल के पुर्जे, ओटोमोबाइल ने पार्दंग तथा मशीन 
दूल्स इत्यादि के क्षेत्र मे प्रतियोगिता का पाया जाना है। बुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में (स्टील पर 
आधारित यस्युओ) चीन की प्रतियोगिता भी महत्वपूर्ण रही है । 
इन परिस्थितियों मे हाल के बुल वर्षों मे पश्चिम यूरोप तथा ££0 वे देशो! भो भारत 
वेः इस्जीनियरिंग निर्यातों की प्रगति निम्न तासिका में स्पष्टें बी गयी है * 
(करोड़ रपयो मे) 





वर्ष परिचमी यूरोप +#( का 
(कुल) ह्स्णि 
97647 63 85 37 49 
977-78 73 60 55-69 
978-79 9593 70 33 
4979-80 86 73 77.5 
4980-8[ 94 68 8644 
8984-82 ]45 00 92500 
982-83 30-00 0 00 
983-84 ]40*00 ]20 00 
3 हय) 22500 0 से 3 सन 0 00, अनबन 820 00 


उपर्युक्त तालिका का विश्तेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ॥:0 वे देशों को 
हमारे निर्यात निरन्तर (977-78 के अलाया) बड़ रहें हैं । 

980-8 में £5£८ के देशों को हमारे निर्याती गा अश बुल निर्यातों (900 बरोरटट रपये) 
गा सग्भग [0%, था । फिर भी ८६0 देशों द्वारा इस्जीनियरिंण पदार्षों के बुल आयातों (जोरझि 
लगभग ।50 दिलियत अमरीरन डांसर था) गा 980 में हमारा बाजार अगश बेंदा 006 
प्रतिशत रहा था। 
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8८ को भारत से निर्यात क्ये जाने वाले मुख्य दो पदार्थ प्राय निम्न रहे हैं. डीजव इजन 
एव उनके पुर्जे हाथ-पुर्जे, छोटे एवं काटने वे यन्त्र, साइक्लि के पुर्जे, ओटो पुर्जे, मशीनों के पुर्जे, 
साइटिफिक एवं सर्जीक्ल यन्‍्न कैमरे, हाडवेयर तथा ब्रास की छड्ें इत्यादि हैँ। इन वस्तुओं का 
छए८ देशो को कुत्र इन्जीनियरिय निर्यात मे लगभग 80% भाग रहता है । 

983-84 मे निम्न वस्तुओ के सम्बन्ध में हमारे निर्याता मे ग्रिरावट आयी है « हस्थ पुर्णे 
आटो पाटस, साइक्लि पाट से, मशीन टूल्स आदि । 984-85 के लिए समुदाय (220:) द्वारा 
097 के अन्तगंत दी गयी टैरिफ रियायता तथा हमारे निर्याता के लिए 778९ के देशो की बढती 
हुई माँग को दखते हुए भारत की निर्यात परिषद ने निम्न लक्ष्य निर्धारित किय है 


(करोड़ रुपया में) 





देश 4983 84 984-85 
बेल्जियम 400 30 00 
डेनमाके 600 ]0 00 
फ्रान्स 27 00 35 00 
जमनी (0720) 5200 60 00 
हॉलेण्ड 20 00 25 00 
आयरजैण्ड 800 ]2 00 
इटबी 20 00 25 00 
इगलैण्ड 5000 58 00 
ग्रीस 700 800 


कैट स>+ कक 37: ८-3 >> 25 7 >> मम मे अअलनन्हजननिज मा: 
8 9700 - >> 24300 243 00 


विकासशील देशों की समस्पाएँ (आर्थिक सहायता 


बनाम व्यापार) 
[एश0०फा.ए05 07 एएश),0ापार८ ए0एशापाउ-.00 5. ॥फ्#॥09४8] 





पिसी देश कै आधिक विकाप्त हेतु अविरत पूँजी-निर्माण की आवश्यक्ता होती है । जहाँ 
अमरीका, ह॒गसैण्ड, जापान तथा जमंत्री आदि देशों मे ऊँची पंजी-निर्माण दर के बारण उत्पादन 
आय की युद्धि-दरे भी माफी रहती हैं, वही विफारशील देशों में आय व बचत के निम्न स्तर के 
कारण उत्पादन वे आय का स्‍तर एप इसकी यृद्धिदरें दोनो ही कम रही है । ऐतिहासिक दृष्टि से 
विकारणशील देश प्राथमिक यस्तुओं के निर्मात द्वारा मगीने एवं अपनी आवश्यकता की अन्य पस्तुएँ 
विदेशों से प्राप्त करते रहे है। आज सगभग सभी विकासशील देशों से नियोजित आधिर दिकास 
फी प्रश्निया त्राप्त हो गयी है भर इन्हे पर्याप्त मात्रा मे पूँजी-निर्माण करने की आ्रवायाता 
अहम हो रही है। परन्तु ये देश पूंजी की बढ़ती हुई आवश्यकता वी पूर्ति हेतु अपने निर्यातों मे 
पृद्धि करने में अशमर्थ हैं। 

यदि पूँजी-निर्माण आन्‍्तरिक बचत या निर्यातों के माध्यम से धम्भव नहीं हो तो इगरा 
एक विफल्प विदेशी आर्थिक राहायता हो सकता है । आज अमरीकः विषम का सबसे अधिक दिब- 
सित देश है और इसी प्रकार घीन व सोवियत रूरा विश्व की महान शक्नियौ में अपना स्थान रखते 
हैं, परन्तु इन देशों के आधिक विकास से विदेशी पूंजी शा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसी प्रशार 
जर्मनी, फ़ान्सा थ आज के अनेक विकसित देशों को आधिक विकास हेतु काफ़ी पूँजी अन्य देशों से 
उधार लेनी पढ़ती थी । प्रिकासशथील देशो को भी पूँजी-निर्माण हेतु विदेशी सहायता पर निर्भर 
रहना पष्ट रहा था । 

परन्तु विदेशी सहायता से इन देशों पर जहाँ एक ओर ब्याज बा भार बढ़ता है वही 2 
समय के अन्तराल से इन ुणों को यापस्त करने की समस्या भी विधमान रहती है ॥ इसके अति- 
रिक्त विदेशी सहायता रिन शर्तों पर प्राप्त बी जाती है यह भी एक महत्वपूर्ण एद विदारणीय 
प्रशत है। आधिक विश्ररा बेर लिए कच्चे माल एवं मध्यीनों का आयात पिदेशी राह्ायता वे अन्त 
गेंत जिया जाय, यहाँ तर तो ठीक है परन्तु यदि वस्तुओं बरी बीमतें बहुत ऊँची देनी पढ़ें तो विदेशी 
ग्रहायता रो घात्तविर राशि काफी घट जाती है। अब तक विदेशी सहायता ने माम पर विड- 
सित देशों ने विशास्तशील देशों शो मशीनों, बच्चे माल य अन्य वस्तुओं मो बित्री बहुत ही ऊंची 
कीमत पर बी है। दूसरी और, यदि विकसित देश विज्ञासशील देशों मे उद्ास्तापूर्वक वस्तुओं था 
आयात करें तो इन देशों को पर्याप्ाा जिदेशी विनिमय शी प्राप्ति हो संतों है जिला उपयोग 
विाामशीस देश आवश्यक यसस्‍्तुओ के आयात देतु कर खबते हैं। इगटे अतिरिक्त विदेशी सद्रायता 
मे लगे हुए बन्धनों एश अन्य श्रठिनाइयों से भी दचा जा सरगा है । 

इस्तुत अध्याय से हम थितासशील देशों को प्राप्त होने बाली विदेशी सहायता! ते सग्दद 
समस्याओ का अध्ययन करेंगे त्पा यह भी देरोंगे हि अधिक निर्यार लपा प्रधिंत सहादता ने बीच 
कैसा विला अधिह थेष्ठ है ४ 
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विदेशों आथिक सहायता के उद्देश्य एवं महत्व 
(0छहलाएएड5 #४0 (०006 ४ट2९ 07 ६८0४0जाट #ए 


मायर थे अनुसार विदेशी सहायता पूँजी-प्रवाह वा वह भाग है जो सामान्य बाजार वी परि- 
स्थितियों के. अनुरूप न होकर रियायती शर्तों पर दिया गया है दूसरे शब्दों में, वही पूंजी 
विदेशी सहायता के रूप में मानी जाती है जिसकी उपलब्धि रियायती शर्तों (जमे कम व्याज, ऋण 
वापसी वी लम्बी अवधि] पर हो। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है विकासशीस देशों वी 
आन्तरिक बचत वा स्तर अत्यन्त नोचा है । यही नही उनके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं 
से भी पर्याप्त विदेशों पूंजी (विनिमय) उपलब्ध होने की आशा नही है । इन्ही वारणों से ये देश 
विदेशी सहायता के माध्यम से अपनी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। सक्षेप मे, 
प्राइतिक साधनो के समुचित विदोहन एवं आर्थिक विक्रास को य्ति म वृद्धि करने हेतु इन देशों 
के लिए विदेशी यहायता का काणी महत्व है। दूसरी ओर विकसित देश जो भी विदरशी सहायता 
विकासशील देशो को देते हैं उनव' पीछे इन (विकासशील) देशों वे वल्याण की भावना के अति- 
रिक्त अनेक उद्देश्य भी निहित होते हैं ॥ भाइकर्सेल थे! मतानुसार वितरित देश तीन प्रशुख उद्देश्यों 
को लेकर विकासशील देशो को आथिव सहायता प्रदान करते हैं 2 

(।) राष्ट्रीय सुरक्षा (ग४0णात 5८८००५७)--अमरीका विश्व वा सबसे वडा साहकार 
देश है। वहाँ के नता इस बात पर बल देते रह हैं कि आथिक महायता बेवल ' मितवत्‌” 
(॥07॥9] देशो को ही दी जाय । वस्तुत एशिया अफ्रीका व लेटिन अमरीका में दी गयी अम- 
रीकी सहायता के पीछे इन महाद्वोपा म शक्तिसन्तुलन बनाये रखते का उद्देश्य प्रमुख रहा है । 
सोवियत रूस व चीन की बटती हुई राजनीतिक शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से अमरीका ने 
अरबो डालर अनेक पिछड़े हुए देशो को आधिक सहायता के नाम पर प्रदान विय हैं । 

भारत जैसा अल्पविकसित देश भी इसका अपवाद नही है। तटस्थ देशों के बीच अपनी 
गरिमा वियमान रखने तथा इन देशो के राजनीतिक समर्थन वो धनाये रखने के लिए भूटान, वगला 
देश अफगानिस्तान, तजानिया, नाइजीरिया, मारीशम आदि देशो के साथ भारत ने पूँजी विनियोग 
के समझौते किय हैँ एव इन देशों को आधिक सहायता दी है। 


(2) मानवीय वृष्टिकोण (सिण्यय&77057747 (007॥0०:४0००७5)---अमरीकी राजनीतिशो 
में से बुछ का यह भी तक है कि विकासशील देशो मे क्रोडो व्यक्ति बेवारी भूख, बीमारी, एव 
आधिक विपन्तता से ग्रस्त हैं तथा उनको सहायता हेतु न केबल खाद्यान्त व दवाइयां भेजना पर्याप्त 
होगा अपितु पूँजी-विनियोग के माध्यम से इन देशो म उपलब्ध प्राकृतिक साधना के उपयोग द्वारा 
बेकारी एवं पिछडेपन वी आधिक समस्याओ का दीघंकालीन समाधान निकालना अधिक श्रेयस्कर 
होगा । इन राजनीतिज्ञों की ऐसी मान्यता है कि विकासशील देशों में भूमि-सुधारों व कर-नीति 
में आवश्यक सशोधनों के द्वारा आय व सम्पत्ति के वितरण म विद्यमान असमानताएँ कम करना 
भी जरूरी है और विदेशी सहायता के साथ यदि यह शर्त जोड दी जाय तो आर्थिक सहायता और 
अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 


(3) राष्ट्रीय माधिक हितों का पोषण (शिण्ण्रणाता रण वेसााणानों 00000 
प7९००८४४७)--विदेशी सहायता वे साथ यदि यह शर्ते जोड दी जाय कि राशि का उपयोग सहायता 
देने वाले देशों मे ही किया जायगा तो इसके माध्यम से सहायता प्रदान करने वाले किसी (साहूरगर) 
देश के वाजार का विस्तार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों मे, यदि सहायता देने वाला देश 
किसी विकासशील देश को दीघ॑क्नलीन साख पर वस्तुएँ निर्यात करना चाहे तो इसमे उसे भी लाभ 
होगा । परन्तु इसके लिए शर्त यही है कि इस साख पर _ रियायती दर पर ब्याज लिया जाय । 
परन्तु माइकर्सल ऐसा मानते हैं कि विदेशी सहायता के लिए निधारित यह लक्ष्य बनुचित 
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है । उनकी ऐगी मान्यता है कि इस उद्देश्यं की पू्ति से सा हुआर देश को कैवन परोक्ष रूप रे 
साभ हो पाता है। 5 कि हुए मय की व हातर का को जे जे है 
न्‍ ह तक विकासशील देशों बे लिए आध्थिक सहायता के महत्व का प्रश्त है. इसमे कोई 
भम्देह नही कि ये निश्चित रूप से इगऊे द्वारा लाभ उठाते हैं। परस्तु यह आवश्यक नहीं कि आथिक 
रह्रायता के द्वारा ये देश भायिक विक्रास की गति को ततीत्र कर ही लें। यदि अनेक अफ्रीकी व 
लेटिन अगरीफी देशों की भांति आधिक सहायता के: अन्तर्गत विलासिया की बस्लुएँ (जैसे महंगी 
मोटर-गाडियाँ, पाथ वस्तुएँ, रेफ्रीजरेटर, व अन्य कोमती साम्रात) मेंग्रायी जायें तो इससे देण के 
आधियः विकास पर कोई अनुझुल प्रभाव नही हागा, अपितु इसके विपरीत देश पर कण का भार 
घढ़ जायगा । थदि इसके विपरीत आदविश सहायता का उपधोग नयी प्रौद्योगिकी (7८०॥ै३०॥०७७), 
पूंजी-उपकरण एव आवेश्यक बधथे माल के आयात हेतु किया जाय तो इसका निश्चित रुप हे इन 
देशों के आधिक् विकास पर अनुकूल प्रभाव होगा एवं विकास की ग्रति बढ़ जायगी। 


विदेशी सहायता फी आवश्यकता ४ 
(रििफ्र 76 #07टाठाब #ए] . 
किसी विकासशील देश को कितने परिमाण से विदेशी सद्दायता वी आवश्याता है, यह 
मूल रूप से उग देश द्वारा निर्धारित आधथिक विक्रास की दर पर निर्भर करती है। देश जितनी 
ऊंची दर से विकास परना चाहता है उसे उतनी ही अधिक मात्रा में विदेशी सहायता यी आव- 
श्यकता होगी। रोजस्टीन रोदां में विदेशी सहायता थी आयश्यकता को गापके हेतु निम्न सूत्र का 
प्रयोग किया है :! ग 
5 
25 (१४ -»)2४,+57,४-5,/2,) 
/ब्न्य 


उपर्यवा सूत्र में विदेशी सहायता की आवश्यकता को दर्शाता है & पूँजी व उत्पादन या 
अनुपात (#|0) दर्शाता है, # देश की ऋण-ग्राह्म क्षमता (४०५5०ए॥५० ८थ[७८॥५) या प्रतीक है 
तथा देश के आआर वे जनस गया के अनुसार निर्धारित प्रिवास-दर मे रूप से ध्यान किया जाता है, 
# आग्तरिफ यचत वी गौमास्त दर है तथा प्रन्येद वर्ष की नियोजित राष्ट्रीय आय ढा स्तर है। 
सदबुरार, /, ध्रारम्मि राष्ट्रीय आय तथा 5./7', बचत की औसत दर को ब्यात करता है। उप 
मुक्त गूतर में दो थातें और भी महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, माफ़ विकास के ठिए विदेशी रहायता वी 
आवश्य+ता वा अनुमान पाँच बर्ष फी अवधि येः लिए गिया गया है। पाँच यर्ष वी अवधि राग्भवत 
पगीिए सी गयी है कि अधिकांश देशों से पतवर्षीय योजवाएँ ही बनायी गयी है। दूसरे, रोदा द्वारा 
# या पूंजी-उत्पादा बस अनुपात 28 * ] लिया गया था, परन्तु इगते अधिक या बम अनुप्रात सेते 
पर सहायता की आवश्यातता अधिक या कम हो जायगी । 

बस्तुत' रोजन्दीग रोदा ने उपर्युक्त ग्रूधर द्वारा यह अनुपान दिया ही हि बिगी देश को 
निर्धारित दर पर विध्ञास करने हेतु किले विद्गी विनिप्रथः की आवश्यजता होगी, दस गूत्र द्वारा 
देश के लिए बुत पूंजी थी आवश्यवता (जो गितस की शक्षित दर पर निमर है। तथा कान्तारिफ 
घधत केः अग्तर को भी भापा जा सकता है । दूसरे शब्शे थे, इस सूत्र द्वारा झिसी देश के बचत बे 
असर (अशशाहए 809) को नापा जा गरता है। रोजन्दीन रोदाँ व अधिरिकत रोस्टोत द्वॉफस नल, 
डिस्वरजेन आई मे भी अनुमात प्रस्तुत डिये हैँ कि 'दनत-अन्तर” के आधाद पर दिहायभीत 
देशों को बुत कितनी रा््रायता की आउश्याता होगी । इन गणी अनुमानो को तातिया 28 | मे 
प्रशुद्ध रिया गया है ।* 
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तालिका 2: 
विफास्शोत देशों में बचत-अन्तर के अनुमान 
प्रति व्यक्षित विदेशी सहायता 
विकास-दर पूजी-उत्पादन की बाविक 
स्रोत अवधि का लक्ष्य अनुपात (००) आवश्यकता 
(प्रतिशत मे) (करोड़ डानर में) 
मिलिकेन/रोस्टव 4953 20 30:7 650 
हॉफमैन ]960.69 20 30. 7400 
टिम्बेरजेन 959 20 30: 750 
रोजन्टीन रोदा ]962-66 8 28:व 640 
967-77 22 28.4 *.. 640 
]972-76 25 28 | 500 





उपयुक्त तालिका से यह स्पप्ट होता है कि प्रति व्यक्षित राष्ट्रीय आय में 8 प्रतिशत ते 2 
प्रतिशत तऊ वृद्धि करने हेतु विकासशील देशों को 640 करोट डालर से 750 करोड़ डालर 
तक की प्रति वर्ष आवश्यकता थी । रोदा का यह अनुमान भी उल्नेसनीय है कि विक्रास की 
7४ अवस्था की तुलना में वाद की अवस्था में विदेशी सहायता की आवश्यकता कम हो 
जाती है । 


बचते-अन्तर से भिन्‍न एक अन्य विधि द्वारा भी विदेशी सहायता वी आवश्यकता का अनुमान 
लगाया जा सकता है। इसे विदेशों विनिमय-अन्तर (#70/शं80 8९०४७78० 0599) कहा जाता है। 
इस विधि के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि विक्ासशीत देशो को क्तिने विदेशी विनिमय 
की आवश्यकृता हे। व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझोते (08777, सयुक्त राष्ट्र मघ, 
व बलासा ने कुल विकास-नदर 4 5 से 5 2 प्रतिशत मानते हुए ऐसा अनुमान लगाया कि 960 से 
970 के बीच विकासशील देशो को ,00 करोड से 2,000 करोड डालर तक की विदेशी 
विनिमय की आवश्यकता थी जिसमे से विदेशी व्यापार का अन्तर (आयात व निर्यात वा अन्तर) 
500 करोड से ,200 करोड डालर अनुमानित किया गया था एवं शेप अन्तर अदृश्य व्यापार 
एवं सेवाओ से सम्बद्ध माना गया था। चेनरी व स्ट्राउट ने केबल विदेशी व्यापार के अन्तर को 
लक्ष्य करते हुए अनुमाव क्या था कि विकासशील देशो को 962-70 की बवधि में 5 2 प्रतिशत 
विकास-दर प्राप्त करने हेतु 7,600 करोड डालर की वस्तुओ का आयात करना होगा जबकि उनके 
कुल निर्यातों का मूल्य 5,700 करोड डालर हो होगा । तदनुसार, इन देशों ,बो 962-70 के 
बीच 2,900 करोड डालर की विंदेशो सहायता की आवश्यकता अनुमानित वो गयी ।* 


982 के मूल्यों के अनुसार 980-82 के मध्य इन देशो को 5 प्रतिशत की दर से 
आधिक विकास करने हेतु लगभग ,760 करोड डालर की शुद्ध विदेशी सहायता की बापिक 
आवश्यक्ता थी । 


यह स्पष्ट है कि विदेशी विनिमय का अन्तर बचत के अन्तर से अधिक अनुमानित विया 
भया है| बास्त में विभिन्‍न सस्थाओं एवं विद्वानों द्वारा आथिक सहायता की आवश्यकता राशि मे 
अनुमान उनमे निहित मान्यताओ पर निर्भर रहे हैं। भावश्यक्ता इस वात वी है क्रि प्रत्येक देश 
की विशिष्ट एवं सामान्य समस्याओ को देखते हुए उसके विदेशी विनिमय या बचत वा अन्तर 
अनुमानित किया जाय | विकासशील देशो के आकार, जनसख्या, सामाजिक एवं राजनीतिक बाता- 
बवरण तथा अर्य-व्यवस्था वी सरचना में काफी अन्तर है। इसीलिए इनवी विदेशी सहायता सम्बन्धी 
आवश्यक्ताओ वे अनुमान भी पृथक्‌ रूप से ही लगाने होगे । 
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विदेशी ऋण वृत्त-अवधारणा' 
[फ्रष छ9एश' टश्टाएह पष्टा'गफ्रष्टश$] 
आविक विकराश की श्रव्रिया में जैसे-जैसे पूंजी निवेश पर प्रतिफत की दर से बृद्धि होती है, 
अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी हैः प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होता जाता है । इसी प्रयत्ति के आधार पर 
विदेशी ऋण-बत्त की अवधारणा का भ्रत्िपादन ऊफ़िया गया है । इस अयधारणा के अनुरूप विदेशी 
ऋष की स्थिति से सम्बद्ध पाँच चरणों तथा देश की व्यापार ये धुगतान-सस्तुलत की स्यास्या निम्न 
रूप में की जा सकती है : 














चार्ट 2] 
विदेशी ऋण-बूत्त 
सनिनिलनन न क त नस +----_े-ननन+3० ७23०० ०93 र++>>-+++०+ ०4२०० ००८ 
सकेतक 
+03 ह्यापार-शेष ग्यान | पूंजी का निवल | ऋण की स्पिति 
प्रवाह 
] प्रथम प्रतिकूल भुगतात करता | पूंजी करी छिवल | करण बी राधि वर्द्- 
(नवोदित) 5: प्राष्ति मान दर से बढ़ती 
ऋणी देश) जाती है 
2 द्वितोप | ध्यापार-घाटे गे कमी | भुगताव करता | पूँजी की तियल | ऋण की राषि में 
(परिपक्ता | होती दें द्दै प्राप्ति मे कमी | छ्वासमान दर ते वृद्धि 
ऋणी) ! हु 
3, तृतोष अनुकूल स्थापार शेष भुगतान में कमी पूँजी का लिवल | ऋण कौ राशि से कमी 
(प्राण मे फमी| में दुद होती है ब्वारम्भ बहिर्येमन प्रारम्ग 
होना) + 
4. चत्तुर्व अनुझूल शेप मे वर्ती ८ शुगतान में कमी| पूँजी का छवास- | विदेशी परिसम्गत्ति 
(नयोदित | तथा अन्तत व्यापार | व अच्तत ब्याज, मान दर पर | बा नियल सचय 
गाहूफार देश) | शेप बा प्रतिदूत होना | की निवल प्राप्ति, बहिग॑मन 
5 पंचम प्रतिदूल स्याज की निवल| निवल पूँजी | विदेशी परिसग्पत्तिषी 
(परिपक्य प्राष्ति प्रयाह में कमी | ौथ्पिति में स्थिरता या 
__माहुगार || _ __ 5 धीमी गतिसोथ धीमी गति से धूदि 


गहाँ यह उल्नेंसनीय है कि समूपे विश्द की ऋण स्थिति न तो अनुफूत हो खती है और न 
ही प्रतिहु । उपर्युक्त चार्ट व्यक्तिगद स्तर पर एक देश बरी बदलती हुई स्थिति को दर्शाता है। 
इसलिए जंगे-जैगे अधिक देश पचवें चरण की ओर बढ़ते हैं. उतरी थिंदशी परिसम्पत्ति डी शादेक्ष 
ल्पिति कम होती जाती है । 

फिर भी इस अयधारणा से यह वात रपष्ट नंट्ों होती कि कोई देश वितते समय तक किस 
चरण ग्रे रहेगा। 

विदेशी सहायता फा रुप एवं पर्पाफाता 
[४५ एरा: 0 #0700080४ 0 एएऋषट्टाउप़ ९९८0०5४03080 #0] हे 
विकाय गहायता समिद्ि (9रथैंगृूबाला #5छछजावद 0ग्राग्रावट--०/८) मे 
अनुसार यिसीय गद्ायला ने पाँच रूप हो सतते है. () भनुद्या (7) ऋयगदाता या ऋय सेते 
या। देश की मुद्दा में चुका जाते वाले ऋण, (४) वस्युओ के रूप में गहायता जो अवुशन या 
भण, हिसी भी हुए में हो साती है. (४) दितेवाओ द्वारा गरदारी ब्रतिभूति (00कण्या/८४) 
कर दी गयी मास तया (४) दातिपू्ि वे रूगा मे भुगगात ।_ 

प्रशासनिक दृष्टि से जिदेशी सहायता को दो भागो मे विधावित बिया जा (82 है 
(आओ) सदरारी बवास निजी सहायता तथा [ये) बटप्लीय बनाम शिक्षीय सहायता गदि शिसी 
देश को क्ग्य गिसी देश को सरवार द्वारा शटायरा दी जाय तो वह गरणारी (शव) गहायता 





] छाप 0तत्॑कफारता मदकशओ, 7955, एफ 46-47, 
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है । दूसरी और, निजी (7४०८) सहायता वी उपलब्धि गेर-सरकारी नियमों या सस्यात्रो से 
होती है । वहुघा सरवारी सहायता का परिमाण दोनो देशों वे राजनीतिक सम्बन्ध पर निर्भर 
करता है जरवि निजी सहायता की राशि दोनो दो की सरकारों के निजी पूँजी के आगमन या वहिर्गमन 
के प्रति दृष्टिकोण तथा इस सम्पन्ध मे अपनायी गयी नीति पर निर्भर करता है। बहुपश्चीय 
(ए्रण96:श) सहायता वे अन्तर्गत कसी देश को अनेक देशो से ऋण प्राप्त करने वी सुविधा रहती 
है जबकि द्विपक्षीय (96:०४) सहायता म दो देशो के वीच ही ऋण सम्पन्धों समझीत होते हैं । 
सरकारी विकास सहायता 
[0एछाटा॥, ०5एपशा,0ए2शष्टाया' &$श57५7%7८5] 

सरवारी विज्रास सहायता म हमारा आशय उस बाथिक सहायता से है, जो पिकामशील 
देशो को बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय सहायता कख्प मे प्राप्त हाती है । इस प्रकार वी सहायता 
के प्रमुख लक्षण इस प्रवार हैं 

(१) यह सहायता रियायती व्याज पर प्रदान वी जाती है, (९) इस सहायता का एक 
चौथाई अश बनुदान के रूप में होता है. (7) इस सहायता का प्रयोजन विक्रामशीज देशों वे 
आधिक विकास म सहयोग देना है (४) इस सहायता के अन्तर्गत दो जाने वाली राशि का निर्धारण 
किसी फार्मूत्े हरा न होक र विकसित व विकासशील देशो दे राजनीतिक सम्बन्धों द्वारा क्या जाता है। 
सरकारी विकास सहायता की राशि! 


960 में केवल विकार्स सहायता समिति ही विकासशील देशो बे! आथिक विव्रास हैंतु 
आधिक सहायता स्वीकृत करती थी । उस वप समिति ने 580 कठोड़ डालर की राधि इन देश 
की सहायतार्थ स्व्रीकृत वी थी । पिछतरे तीन दशकों म॒ तेल निर्यावक्र देशों तथा समाजवादी देशो 
द्वारा भी इस दिशा में योगदान दिया जाने लगा है। 980 भ विकासशील देशों हारा प्राप्त कुल 
3740 करोड़ की सहायता राशि में से 70 4 प्रतिशत विकास सहायता समिति के माध्यम से प्राप्त 
की गयी जत्रकि 23 8 प्रतिशत राशि तेल निर्यातक दशों व क्षेप समाजवादी दशों द्वारा उपलब्ध 
करायी गयी । 

तालिका 2! 2 से यह पता चवता है कि 960 तथा 98! के वीच सरकारी विशशस 
सहायता वी राशि न 25 प्रतिशत वी वृद्धि हुई। इस तातविका से यह भी स्पष्ट होता है कि 
960 में जहाँ केदल विकास सहायता समिति (7 देशों का आ्थिव सहयोग तथा विक्रास सग- 
ठन) द्वारा ही सरकारी स्तर पर विकास सहायता दी जाती थी, बत्र तेल-निर्यातक देश तथा 
समाजवादी देश भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। 98] मे कुल सरकारो विकास 
सहायता का 22 प्रतिश्नत्त इन देशो से प्राप्त हुआ, जवकि समाजवादी देशों से लगभग 6 प्रतिशत 
सहायता प्राप्त हुई । 














तालिका 27 2 

सरकारी विकास सहायता (करोड डालर मे) 

ज्नोत 5 चष 
960 4970 980 98] 
] विकास सहायता समिति 4580 790 2640 2560 
(00 0) (836) (706) (779) 
2. तेत निर्यातत्र दश न 00 890 790 
(47) (238) (222) 
3. अन्य (समाजवादी देश) च+ 250 220 20 
( 7) (56) (59) 
योग 4580 240 उतब0 5560 


(000) [(00 0) (00 0) (300 0) 
नोट--कोप्ठक मे कुल का प्रतिशत दिया गया है । 
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यद्यपि विकास गहायता समिति मे प्राप्त सहायता की राशि 98! थे 980 की अपेत्ा 
दगभग 3 प्रतिशत कम थी, !982 में यह राशि 9 प्रतिशत वढकर 2790 करोड डालर तक 
पहुँच गयी । 
बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहायता 

सरकारी विकास सहायता बहुपक्षीय होगी अथया द्विपक्षीय, यह काफी सीमा तक सहायता 
देने बाते देश भें विधमात इस घारणा पर निर्मर करता है कि प्रदत्त सहायता बाग अमुक सौमा 
तक सही उपयोग किया जायगा । साथ ही, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस (सहायता देने 
वागे] देश तथा आवेदक देश के मध्य आथिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध दि प्रकार ये हैं। 

977-78 के बाद से सरकारी विकास शहायता मे द्विपसीय सहायता का अश काफी यम 
हुआ है। जहां 960 में 40 करोड दावर को दिपक्षीय सं्यता दी ययी थी, 983 तक यह्‌ 
बढ़कर 26]0 करोड डातर हो गयी । इसी अवधि में बहुपक्णषीय सहायता की राशि 58 करोड़, 
डालर से बढ़कर 750 करोड डातर हो गयीं। यद्यपि अनुपात की दृष्टि से बहुपक्षीय सहायता गे 
वृद्धि हुई है (अनुपात 3:67 रो बढऋर 28 9 प्रतिशत हो गया है), तथापि आज भी विकसित देश 
इस बात पी अधिक पसन्द करते है झि विकास सम्बन्धी सहायता द्विपक्षीय समशौतों के आधार 
पर ही दी जाये। इसका कारण यह है कि विकसित देश हिपक्षीय सहायता के अन्तर्गत आवेदक 
देश को अनेक शर्तें मानने पर विवश कर सकते हैं। अन्य शब्दों मे, भ्राय' द्विपक्षीय सहायता बस्यव- 
युक्त सहायता होती है। 
सन्य प्रकार पी सहायता 

आधिक सहयोग घ विकाग संगठन (00070) को 983 की रिपोर्ट में यह स्वीकार 
फिया गया है कि )972-98 2 मे! इशक भें वरिकाराशील देशो को प्राप्य होने वाली सद्दायता में 
तीन प्रमुप प्रवृत्तियाँ दिसायी दी है. (अ) इस दशक में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सरकारी विकास 
सहाएतः में नेवत 20 प्रतिशत बुद्धि हुई है, परन्तु णुल सहायता में इसरा अनुपात बम हुआ है, 
क्योकि मत दशक में तिजी अथवा बैंको द्वारा आस्तरिक वित्तीय साधनों मे कापी अधिक वृद्धि हुई 
है। (थ) रियायती सरकारी सहायता में जो फम्मी हुई है उसकी क्षतिपरूतति वित्त देशों को 
गरफारो द्वारा समधित अन्य प्रकार की सहायता मे हुई बूद्धि ते हो गयी है। (स) निजी निवेश 
तथा णों में गत दशक मे बाफ़ी वृद्धि हुई है । 

निम्गां वित ताजिका 28 3 से यह पता चशत़ा है कि ॥4970-)982 की अद्धि में घर- 
कारी विक्राश शदायता के अति रियत विकासशील देशों को गैर-रियायती सपा निजी सहायता के शफ 
में कितनी पूँझी प्राप्त हुई 

तालिफा 2 3 
विकासशोल देशों को प्राप्त गर-रिपायतो तथा निभी पंजी (970 4 982) 
(रोड दारार) 








 फ झ्लोह __ 79% 3982 
| गरकारी मैर-रियायती सहायता ॥0 ए् 
2 निजी करण (व्यापारिक बैक आईि) 470 3500 
3 निजी प्र्क्त निवेश 220 4530 








सोत ०४ 9 संगम ३600, 4985, हु" 24-95 

इस दतवार उपर्पक्द अवधि से गैर-श्यायती सारी सहायता एवं जिजी पूँजी प्रवाह वी 
शाधशि 7:66 गुती हो गपी ! 

विशासगील देशी मो प्राप्त होगे यानी सटायता मे दो प्रमुग रूप और भी हैं : निर्धार सारा 
तथा तेल नियतिए देशों द्वारा प्रश्त आधिर सहायनता। आधिय सहयोग तथा विवास संगठन 
(00८0] हो विश सहायता सम्तिति (000) के सह्य देो द्वारा ॥970-42 में वर्षो मे 
380 करो शायर की नियत खाथ (वाविश शौगठ) प्रशन बी गयी दो किस से लिझी लिर्याल 
मारा नौ राशि 90 बरोए दागर थी । 983 मे कृत निर्यात साख वी राति 760 करोड हासर 


- गपृकआ 
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हो गयी जिसका लगभग 70 प्रतिशत (550 करोड डालर) निजी साख्र तथा शेष सरकारी निर्यात 
साख के रूप मे प्रदान क्यि गये | यह उल्लेखनीय है कि 970-]983 के मध्य विकासशील देशों 
को प्राप्त कुल सहायता मे निर्यात सा का अनुपात 5 प्रतिश्त से घटबर 8 प्रतिगत रह गया 
हालाँकि ध्राप्त निर्यात-साख की राशि मे पर्याप्त वृद्धि हुई हे ॥! 


एक रोचक तथ्य यह भी, है वि यद्यपि विकसित देशो ने 987 से अपनो राष्ट्रीय जाय का 
सगभग 0 40 प्रतिशत वित्ञासशोल देशों वी सहायता्ं दिया था परन्तु ऋणों की वापसी व ब्याज 
के भुगतान के वारण शुद्ध जनुपाव केवतव 0 2 प्रतिशत रह गया । 


जहाँ तक तेव-निर्यातय देशा द्वारा प्रदत्त रियायती सहायता वा प्रश्न है, 970 में इसको 

कुल राशि लगभग 40 करोड डालर थी । इसमे से लगभग 3] करोड डालर बरब देशों से प्राप्त 
हुए थे व शेष अन्य तेल-निर्यातक देशों सं 973 से तेल की कोमतें बटाने वे बाद इस सहायता 
राशि म लगातार वृद्धि की गयी है। 976 में बुल सहायता राशि 624 करोड डालर (अरब देशों 
की राशि 509 कराड डालर) थी जो 2983 तव बढवार 852 करोड डालर हो ययी । 7982 
एवं 983 म यह राशि कम होकर त्रमण 589 करोड़ डानर तथा 547 6 करोड डालर रह 
गयी । 986 म सभी सैस-उत्पादक व निर्यातक देयों द्वारा विकासशील देशों को 47 करोड 
डालर की सहायता दी गयी जिसमे से अरब देशो द्वारा 450 करोंड डालर की जहायता दी ग्रयी 
घी व शेष अन्य तेल-उसादक देशों द्वारा । 987 में यह राधि घटकर 334 करोड डापर रहें गयी 
और इसी वे साय इन देशों वी दुल् ज्ञाय म विदशी सहायता का अनुपात भी 0 95 प्रतियत्र से 
घटकर 0 79 प्रतिशत रह गया । 


विश्व बैंक वे अध्यक्ष ने बनेऱ वार विकासशीज देशो वो भाप्त होने बालो इस प्रकार की 
(गर-रियायती) सहायता म हो रही तीव्र वृद्धि व प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त वी है। उनरा वपन 
है कि व्यापारों बैंको द्वारा प्रदत्त सहायता को वास्तविव राशि दो कारणों से बटाने दो अपेक्षा बम 
है। प्रथम तो यह कि ऐसी सहायता या इन ऋणे, पर ब्याज की दर अपेक्षाइत कापी चंधिक 
है| दूमरी वात यह है कि प्रतिवर्ष जो निडो स्मेतों मे विकासशील देशो वो सहायता मिलती 
है आज उनको तुलना में उन्हे बघिक राशि लौटानी पड रही है । उन्होंने बताया कि 983 में 
निजी ऋणदाताआ से चितनी राशि विवासशीन देगा को मित्री उसको अपेक्षा उन्होंने 2700 
करोड डालर अधि लौटा दिये ॥ 98] तक भी निजी स्रोतों से 7600 करोड डानर की शुद्ध 
राशि विकासगील देशो को पआप्त हुई थी जबकि जब यह प्रवाह ऊँची ब्याजदर तथा भुगवान वी 
कठोर शर्तों के कारण ऋणात्मक वन गया है। विश्व बैक वे अध्यक्ष ने पिकसित देशो के बडे व को से 
अपील की है कि वे विकासशील देशा पर बकाया ऋणा के भुगतान की शर्तों वो उदार बनायें । 


सरकारो सहायता पा लक्ष्य तथा विद्सित देशों छा दृष्टिकोण 


960 में सयुक्तत राष्ट्र सध वी साधारण सभा मे विश्व चर्च परिषद्‌ के इस बनुगेघ वो 
स्वीकार किया था कि विकसित दगो को उनकी राष्ट्रीय जाय का 0 प्रतिशत विकासशील देशों को 
रियायती ऋणों तथा अनुदान वे' रूप में देना चाहिएं। परन्तु कुछ समय॑ बाद इस बनुगत को 
घटाकर 0 7 अतिशत कर दिया यया । 97-80 के विश्द विरास दशक वा अन्त तर इस लक्ष्य 
को पूरा करने हेतु सभी विरसित देणा से अनुरोध क्या गया । जब 979 मे विक्रामशील देंगों 
को प्राप्त सरकारी विक्रास सहायता की समीक्षा की गयी दो यह पाया गया कि अधिक्ाश वित्षनित 
देश इस सध्य से काफी दूर थे ॥ पुन वर्तमान विवास दभक (98-90) के जन्त तक इस सध्य 
को पुरा करने हेतु सभी विकसित दशों स अनुरोध किया गया है । 

बस्तुस्थिति यह है कि विश्व वे सबसे अधिक सहायता देने वाले देश, यानी संयुक्त राज्य 
अमरीका, ने तो भारम्भ से हो इस लक्ष्य दे बोचित्य वो स्वोक्षार नही किया जबकि अन्य बड़े देश 
भी अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत छोटा अश विकासशील देशो, को रियायती सहायता वे सर्प मे ईपे 
हैं। यह एव विडस्बना हो है कि बपेक्षाइत छोटे औद्योगिक देशो ने अपनो बाय वा अधि ऊांस 





एव 0लटेंक्रयाला उल्कृ०म, 7989, एफ 200 20. 
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धरकारी विक्ात्त (रियायती) सहायता के रुप मे दिया है परन्तु उनसे प्राप्त राशि का बुल राशि में 
अश बहुत कम है । पर 
तालिया 2| 4 से ज्ञात होता है कि अमरीका की राष्ट्रीय आय का उत्तरोत्तर कम अश 
वकामशील देशों को र्यायती तहायता के रूप से प्राप्त हो रहा है और सम्भवत' इसी बारण विवगस 
कदम समिति के रादस्य देशों की पुल आय में रियायती सहायता बह अनुपात नही बढ़ पा रहा 
है | तालिका रे यह स्पष्ट है कि बड़े देशों द्वारा ऋदत्त विकास सहायता का उनको राष्ट्रीय आय में 
अनुपात विछते कुछ वर्षों से वढ़ा है व कुल राहायता की राशिम भी वृद्धि हुई है। परत्तु अमरीका व ब्रिटेन 
जंत देशी द्वारा प्रदत्त राशि का उनकी राष्ट्रीय आय के अनुग्रात का 0 30 प्रतिशत भी नहीं है । 
यह विर्गदेड एक निराशाजतक स्थिति है । परन्तु इसझे वह्वयूद दोदरलेस्ट्स, फ्रान्स द स्वीहन वी 
सहायता का बढ़ता हुआ अनुपात स्वागत योग्य है होलाँकि इनकी सहायता का अनुपात बड़े देशों से 
प्राप्त बुल्न राहयता का केवल 2'5 प्रतिशत है । 

हाल मे ग्राप्त सूचताओ के अनुगार 982 में सभी औद्योगिक देशों द्वारा प्रदत्त सहायता 
का अनुपात उनकी गाप्ट्रीय आय से 0 39 हो गया था। परन्तु जापाव थे सबुतत राज्य अमरीका 
जिनझ्य कुल सहायता में योगदान एक तिहाई है, की आय में रियायतती सहायता का अनुपात अब भी 
0-27 श कम है। 

तालिका 2 4 
विरृसित देशों द्वारा प्रदत्त विकास सहायता का उनकी दाप्ट्रीय आय में अनुपात 
(प्रतिशत में) 








देश 24 मिल नी लक कलर पीजी... 8 ।(, न मे विफि अल जी 
।970 975 980 984 988 
7. कसाड़ा 0'4 0.54 043 043 059 
2. फ्रान्स 66 062 064 673 973 
3. पश्चिमी जमंती.. 0'32 040 044 047 039 
4. इटती 06 07 047 049 035 
5. जापान 023 023 032 028 098 
6 सीदस्लेण्ड्स 064 075 ! 03 [08 087 
7 स्वीडन 038 082 079 083 932 
8. प्रिटेन 039 039 0 35 0 44 042 
9 से रा अमधीका 09-32 027 0-27 020 025 
0. अन्य देश 0 23 047 0'45 0'47 0947 
ः गृल का औरत _ 034 636 638 _ 06 35 0 38 





चोत : #छ74 20ललंगक़ाला रीकृण्टा, 4989, 7 200:20॥ 
मोद : 988 भे बुत राहायता की राशि 4973 करोई डालर बी थी जिससे से विशभिप्न देशों दा 
योगदान इस प्रवार रहा था (करोड़ डानर मे) . अमरीका !27, प्रिठेत 262, पश्चिमी 
अमनी 470, जापान 770 फान्म 696, स्रीडन ।53 कनाडा 234 वर्मीदरलेरुत 223 । 
गरगारी दिश्यस गहायता से गिशी देश वी आवश्यकताओं की कितनी अपरज्ञा की जाती है, 

यह इसी से 7१ होता है हि भाशा सवा चीन को बुल सटायता दा बेकत 5 प्रतिगव गश ध्राप्त 
हुआ है जवशि इन दोतों देशों गे उियामभीत देशो की $॥ प्रलिशद जनसस्या तिदास बदली है 
गषां गुण आय शा 9 प्रतिशत सूजित होता है । हात ही में एशिया तथा परगना महागागर है 
देशों मे एश शपक्षण मे बतयाया गया है हि एशिया थे देगो में प्राप्त श्रति स्यक्ति सहायता सभी 
वितमशीण देशों तो प्राप्त प्रति रुपस्ति सहायता हे औसत से आधी भी नहीं है ॥९ हक 
कुल पिलाकर यह वहां जा सकता है कि विक्ञामशीज देशो गो अय शिशशित देशों से 

अधिक श्यायती सहायता शी आशा न बार या तो साय आयनी इसचत अथरा उत्याशलदक्षता मे 





4. #फकाल'ों #ड[#८9, 7३ 8, 984. 
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सुधार करना होगा अथवा पूंजी के निजी ज्ोतों पर विरभेरता बढानी होगी । जैसा कि ऊपर बत्ष- 
लाया गया था निजी स्रोतों से प्राप्त सहायता वस्तुत इन देशों के विशास में अधिक सहायक नहीं 
हो सकती, और न ही इन देशो वे निजी निवेश के प्रति राजनीतिक वारणों से अधिक उत्साह 
दिखायी देता है । इमीलिए इन देशों को विदेशी विनिमय की वढती हुई माँग को पूरा करने हेतु 
निर्यात भे वृद्धि करनी होगी । 

अब हम विदेशी सहायता से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख करेंगे। 


विदेशी सहायता से सम्बद्ध समस्याएँ 
[ए0१0978५8 4१० 55075 0२५०.५४० 77 70शह00 ७9] 


एक ओर विकसित दशोौं की ओर से विकासशील दशों को अधिकाधिक सहायता दिलाये 
जाने के प्रयास किये जा रहे है तथा वस्तुत कुल विदेशी सहायता की राशि म भी वृद्धि हुई हैं, तो 
दूसरी ओर बटती हुई विदेशी सहायता के कारण अनेक जटिल समस्याएँ भी उत्पत हो ग्रगो है । 

(3) राजनीतिक एवं विदेशी आथिक सहायता--ऊपर इस विपय पर चर्चा की जा चुकी 
है कि ममाजवादी तथा पूंजीवादी दोनो ही प्रकार वे देश द्वारा क्सि विक्रासशील देश को कितनी 
आथधिक सहायता दी जायगी, यह वहुधा राजनीतिक संम्बधो पर निर्भर करता है। विशेष रूप से 
भयुतत राज्य अमरीका (जो विश्व का सबंस धनी एवं सर्वाधिक सहायता देने वाला देश है) उन 
दशा को अधिक सहायता देता है जो अमरीका की नीतियो का समर्थन करते हैं। अमरीकी सस्द 
(काँग्रेस व सीनेट दोनो) में विभिन्न प्रतिनिधि इस बात पर वल देने है कि अमरीकी सहायता 

सच्चे मित्रो” को ही दी जाय । हाल म भारत को प्राप्त होने वाली सहायता में कटौती इसी 

भावता का एक प्रतीक है । समाजवादी देशों का रुष तो इस दृष्टि स और भी कठोर है। सोवियत 
रूस व चीन की अधिकाश आधिक सहायता समाजवादी विचारधारा के प्रसार एवं इसमे भास्या 
रखने बाते देशो को ही दी जाती रही है । 

बधिक सहायता एवं राजनीति क इस सम्मिश्रण के विरुद्ध अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते हुए प्रोफेगर एडबर्ड मेसन ये लिखा कि “यदि आर्थिक सहायता का अयोजन सहायता प्राप्त 
करने वाने देश के राजनीतिक व्यवहार पर तात्कालिक प्रभाव डालना ही है तो श्रेष्ठ यह ही होगा 
कि हम सहायता देना बन्द कर दें ।/? 

प्रो हटिगटन का तर्क है कि अमरीका अपने मित्रो को ही सहायता देता है तथा जो मित्र" 
बत्त्‌ नहीं हैं उन्ह सहायता देना अस्वीकार कर देता है। परन्तु फिर उनवा प्रश्न है कि क्या सहा+ 
यता देकर मित्र खरीदे जा सकते है ? हटिंगटन वे शब्दों म, “ यह सोचना एक भारी भूल है कि 
दुसरे लोग हमे इसलिए पसन्द करते हैं कि हम उन्हें सहायता देते हैं ।? अश्नेन 975 में वियव- 
साम, कम्योडिया व थाइजेण्ड में हुई घटनाएँ इसी यात की द्योतव है कि राजनीतिक कारणों में 
सहायता देने पर भी इन देशा की जनता अमरीकी नीतियों का धोर विरोध करती है । 

कुछ भी हो, तथ्य यह है कि विदेशी ऋधिक सहायता बडी माता में केवल उन्ही देशो को दी 
जा रही है तथा भविष्य में भी दी जाती रहेगी जो सहायता देने वाले को राजनीतिक समर्थन देते हैं। 


(2) आर्थिक विवाद--आशथिक सहायता से सम्बद्ध अनेक आर्थिक विवाद हैं. परन्तु उनमे 
से प्रमुख विवाद इस प्रकार हैं 

(अ) सहायता प्राप्त करने वाले देश की ग्राह्य-क्षमता (8&098000/9८ (४08०७), 

(वो) वन्धनयरुक्त सहायता (77०0 850), 

[म) बहायता का भार [छपरा णी॑ #0), 





]. 05766 शा रेठ9 3 50०, ॥छमकद्यवंकका गया वा 70. 00 #_क्श्पा स्‍ीशशहा हट 
घ5 (णाहाइ४७ वि0056 (एणाशक्षादन ०7 झणगताहा शीकिड भन्न एणाहाए$5, 


8-5$0॥, >ै७७79 26, 4969 
2 8 ए? प्रचाप्राए009, “इठराशा कवर एसाबा बात कण शिंप्रणत 


2ए9एचवा लव व #छलाए॥ 2०८9, 97. 


९, बच 7796 
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६... तालीकी समस्याएँ (८०ए०ण॒०ट्टांट्यों [550९४), तथा 

(ये) कार्यत्रम बनाम परियोजना सहायता (सि्कृब्याशा८ )5 शि०|००॥ #.) । 

अब हम सश्षेपर में इन सभी की चर्चा करेंगे 

(अ) प्राह्म-क्षमता--आधिक सहायता का अभिप्राय केवल एक देश हे दूसरे देश को पूंजी 
का हस्तात्तरण नही है| सहायता देते बाते देश को यह भी देखता चाहिए कि प्राप्तऊर्ता देश फी 
सहायता ग्रहण करने वी क्षमता कितनी है। हैरी जॉन्सन वेः मतानुसार सहायता की राशि के 
निर्धारण हेनु विद्यमान सामाजिक एवं आथिक स्थिति के अतिरिक्‍त प्राप्त सहायता को समुचित रूप 
हैं उपयोग करने की क्षमता को भी दृष्टिगठ रपना चाहिए ।"* 

सयुत्त राज्य अमटीका द्वारा अनेक एशियाई एवं लेटिन अमरीकी देशों मे वितरित सहायता 
उतको ग्राह्म-क्षमता से कही अधिक है। फलस्वरूप अमरीकी महायदा का इन देशों में काफो दुब- 
प्रयोग हुआ हैं । जब कभी प्राह्म-क्षमता से अधिक ऋण! किसी देश को प्राप्त होता है तो उसका 
दुदपयोग होना स्वाभाविक भी है । एशिया, अफ्रीया_ एवं लेडिन अमरीका के अनेक देशों भे व्याप्त 
मुद्रा-स्फीति के पीछे साधनों का यह दुद्पयोग भी निद्वित है। 

इसी प्रकार, ऋण देने से पूर्व प्राप्लर््ता देश के श्राकृतिक साधतों की उपलब्धि तथा ऋण 
के उपयोग के विषय में भी विचार किया जाना चाहिए। ये दोनो ही बातें सहायता प्राप्त करने वाले 

देश पी भुगताव-क्ष ता ((०939पराशा ०५७4०/५) का निर्धारण करती हैं । 

(व) प्रतिवन्धयुक्त सहायता-सहायता देने बाते विक्रमित देश बहुधा विसी ने जिशी शर्त 
पर ही विकासशील देशो को सहायता देते है। विभिन्न प्रयार की सहायता पर जो भी बापन या 
शर्तें थोपी जाती है, ये तिम्त प्रकार हैं 

(!) भीषचारिक प्रतिबत्ध--इनके अन्तर्गत सद्दीथता देने से पूर्द दोनों पद्ष शहायता की 
राशि किस प्रकार उपयोग में सी जायथी, इसके सम्बन्ध में औपचारिक सममौते कर लेते हैं । 

(४) अमौपचारिए प्रतियन्ध--ये प्रतिबन्ध भी सहायता की शशि के उपयोग हों सम्बद्ध 
होते हैं परन्तु बहुघ्रा इनते विषय में दोनों पक्ष अनीयचारिक (धालिए/4)) झप से समझौता करते 
है। ऐसी स्थिति से सहायता प्राप्त करमे वाला देश नैतिक रूप से उसी रुप से राहायता की राशि 
का उपयोग करने को बाध्य है जेसाकि सहायता देने याता देश चाहता है। 

(0) परोक्ष अ्रतिबन्ध--इन प्रतिबन्धो को सहायता देने वाला देश स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप 
मे सहायता प्राप्त करने बाते देश पर नहीं थोपता । इसके दिपरीत समझौते भे ये शर्तें इस प्रतार 
निहित (!7फ॥०) होती हैं कि पिता हिसी औयचारिक या अनौपचारिव समझौते के भी सहायता 
की राशि का उपयोग सहायता प्रदान करने वाते देश की इच्छान॒सार होता है। उदाहरण वे लिए, 
यदि किगी बिरासशील देश वो नवीन पद्धति पर आखारित मशीन सहायता ये रूप में दी जाती है 
तो प्रारम्भ में इसके गघालत एवं कलपुर्जों वी आपूर्ति हेतु उसे सहायता देते बासे देश पर हीं 
निर्भर रहना होगा। 

(५) निर्षात सात (७० ए7८४॥)--यह एफ ऐगी शर्त 4 अन्तगत सहायता 
देने बाला देश अपने या अपने तिसी सहयोगी देश के नियति बडाने हैतु रिसी वितरासशीव देश को 
उधार बेघने हेतु महमत ही जाता है। बहुधा यह साख अन्‍ायानोन होती है परस्तु कूम्य कोई 
विकत्य ने होने के कारण सहायता प्राप्त करने वाला देश ऊँची कीमतों पर भी बल्तुएँ उपार सेते 

को राहमत हो जाता है । 

(५) कातुओं व सेवाओं के दुप में सहापता--यदि शहायता गो शशि वस्युकों दे मबा्मो 
में रुप में है तपा सहायता प्राप्त करने बाते देश को इस बात के लिए विउश वर दिया जाय हि 
समस्त स्ह्मया। की राशि सद्दायता देने बाते देश में वस्तुएं व सेवाएँ खरीदने हैएु हैः उपयोग में सगे 
जायवेंगी तो यह भी आधिक सहायता से सम्बद हुई एक शर्ते इन जाती है । 





4 4. 0 ॥0क्रणा, रीट्म्शकर्वा: कगदल उक्बारी सटाड दीतरीं फरर्व दका।7, 6 
छा०्जक्रह$ 85902, 967, | 53. 
घट 
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जैसा कि स्पप्ट है, वन्धनयुक्त सहायता विकासशील देश के लिए आर्थिक सहायता प्राप्ति 
की एक व्ययशीन विधि है । माइकर्सेल का मत है कि उक्त बन्धनों या शर्तों स अन्तर्राष्ट्रीय वाजार 
मे मूल्य एवं क्वालिटी सम्बन्धी स्पर्दा कम हो जाती है अर्थात्‌ सहायता देने बाते देशा को एवं 
प्रकार की एकाधिकारिव' शक्ति प्राप्त हो जाती है । इस एकधिकारिव शक्ति वे माध्यम से सहायता 
देने वाला देश इच्छित वस्तुएँ इच्छित मूल्य पर सहायता प्राप्त बरने वाले देशों पर थोष देता है ।/! 


कई बार समझोते म सहायता पर अनौपचारिक या परोक्ष भ्रतिवन्ध होने पर भी यह शर्ते 
लगा दी जाती है कि वस्तुओं वो महायता देने वाले देश वे जहाजों में ही गन्तव्य स्थान पर ले 
जाया जायगा । इन सयके फतस्वरूप सहायता को राशि का वास्तविक मूल्य काफी कम हो जाता है ! 
दूसरे शब्दी म, वन्धतयुक्त सहायता वा कुल भार सहायता श्राप्त करने वाले देशों पर बहुत अधिक 
होता है ।? 

जगदीश भगवती का आरोप है कि विश्व वे सबसे वडे साहुकार देश अमरीका ने सर्वाधिक 
मात्रा म वन्धनयुक्त सहायता प्रदान की है ।? वस्तुत विकसित देश ययासम्भव विकासशील देशों 
को जो द्विपक्षीय सहायता देते है सातवें दशक तक उनका 8-20 प्रतिशत तकनीकी सहायता वे 
रूप मे तथा लगभग इतना ही भाग वस्तुआ के रूप म उपसब्ध कराया जाता था । परन्तु स॑ युक्त 
दि अमरीका से प्राप्त होने वाली द्विपक्षीय सहायता म बन्धयुक्‍त्त सहायता का अनुपात बहुत 
अधिक था । 


परन्तु गत कुछ वर्षों से बहुपक्षीय सहायता (विशेष रूप से आधथिक सहयोग व विकास 
संगठने तथा विश्व बंक से प्राप्त) वी बढती हुई भूमिका के कारण द्विपक्षीय यानी वन्धनयुक्त संहा- 
यता का अनुपात बहुत कम रह गया है। 


कह, सहायता का भार--यह ऊपर बताया जा चुका है दि पिछले 5-20 वर्षों में विकास- 
3५ वो प्राप्त होने वाली आधिक सहायता म काफी वृद्धि हुई है। जहाँ इसके फ्लस्वरूप 
इन देशों पर ऋण एवं ब्याज का भार बढ़ा है, वही इन देशो को भुगतान-क्षमता (7०एब)/शा 


९8]7809)) मे पर्याप्त सुधार नही हो पाया है । 


द इस भ्रकार विदेशी सहायता में वृद्धि होने के साथ साथ विकासशील देशों पर ऋण-प्र भार 
में होने वाली वृद्धि के कारण उन्हें अपनी निर्यात आय का उत्तरोत्तर अधिक भाग खोना पड रहा 
है । अल्पकाल के लिए वे खूथों के पुन सूचीकरण (460(-०४०॥८०४७॥०४) द्वारा इस समस्‍या वी 
कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। परन्तु दीघेवाल में ऋण के भार से मुक्त होने के लिए यह 
आवश्यक होगा कि इन देशो के निर्यातों भ पर्याप्त वृद्धि हो जैसा वि हम आग देखेंगे इन देशो के 
बह में वृद्धि तभी सम्भव है जब विकसित औद्योगिक देशो का इनके प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति- 
पूर्ण हो । 

हाल के वर्षो मे विकासशील देशों की ऋण-अदायगी से सम्बद्ध समस्या के समाधान हेठु 
मिम्तलिखित उपाय किये गये हैं. धत्येक मामले का पुन सारणीकरण ब्याज का पूँंजीकरण, औप- 
चारिक बीमा, स्थिरीकरण कोप। की स्थापना, विकासशील देशो की सार्वजनिक इकाइयों म॑ शेयर 
पूँजी लगाना आदि | किन्‍्ही परिस्थितियों मे ऋणी देश की वित्तीय स्थिति अत्यधिक शोचनीय होने 
पर सभी ऋणदाता देश मिलकर समूचे ऋण अथवा इसके एक अश की अदायगी स्थग्रित कर सकते 
हैं या इसे पूरी तरह माफ भी कर सकते हैं । 

यह एक रोचक तथ्य है कि अनेक छोटे विकासशील देशो वी निर्यात माय का बहुत बडा 
भाग ऋण भुगतान (06०६ 5धश०णए8) के रूप म चला जाता है। 98] मे बुछ देशो वे लिए ये 
अनुपात इस प्रकार थ (प्रतिशत मे) , पीर 44 9, मोरक्को 30 , ब्राजील 3:9, बोलीविया 


ातटइधा, ०7 ल/, 797 25-252 

प्र 0 उणाए509, 69 ८४, 99 8-82 

] फाबहएथा, “7॥0 7्ाह ण जावे", भव शा 39एव्क्वटव वा. पीर 86०00 
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27 0; चिली 27:2 तथा मैंविगकों 28:2 | वस्तुत' विदेशों ऋणों का बदता हुआ भार विकास- 
शीज देशो के लिए एक गम्भीर समस्या का रूप ले घुतवा है। 


[व) प्रौद्योगिफ विषय (76८४7070:/०2 500 ०८४) --विकासशील देशी में विद्यमान 
प्रौद्योगिकी परम्परागत है, जबकि आशिक सहायता के नाभ प्र जो मशीनें, यन्त्रएव साज-्सज्जा 
उन्हें विकसित देशों से भ्राप्त होती है वह आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप हैं। परियाम यह द्वोता 
ड्लै पा इन मशीनों व भन्तो के सचालन एवं मरम्मत हेतु भी विकासशोल देशो को विकसित देशों पर 
निर्भर रहता पडता है। बहुधा इन मशीनों के कलपु्ज भी सहायता देने वाले देश से आयात करने 
पड़ते है, पयोकि वे विगमशीरा देशों मे उपलब्ध नही है । 

एक अन्य तकनीकी पहुलू और भी है । अनेक घती जनसस्या वाले देशों को, जहाँ पहले से 
धाफी क्षप्तिक बेकार है, आधुनिक मशीने सहायता के रूप में भ्राप्त होती रही हैं। परिणामस्वरूप 
इन देशों में वेकारी को समस्या और भी प्रिकट हो गयी । सक्षेप मे, आधिक सहायता के अन्तर्गत 

यन्‍्यों व मशीनों की पूर्ति के समय यह देखना आावए्पक है कि ये सब सहायता प्राप्त करते वाले 
देश मे विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल भी है या नही। 

(य) कार्यप्रप्त बनाम परियोजना सहायता--परियोजका सहायता किसी विशिष्ट परियो- 
जना हेतु ही उपचम्ध करायी जाती है। उदाहरण के लिए, किसी विद्युत परियोजना, सहक-निर्माण, 
बाँध या उद्योग के विकास हेतु प्राप्त सहायता परियोजना सहायता बहयाद्षी है। इसके विपरीत, 
काय क्रम सहायता का क्षेत्र ब्यापक होता है एय सहायता प्राप्त करने वाले देश कौ इस राशि के 
उपयोग में किसी सीमा तक स्उतन्यता भी दी जाती है | इसमे शृषि, परिवहन, औद्योगिक विकास 
एवं हाल ही में प्रारम्भ सूखा-नियारण कार्यक्रमों (07/?) के अन्तर्गत दिये गये ऋण 
शामिल है । 
शब कभी परियोजना ऋण दिये जाते हैं तो उतकां उपयोग केंगल परियोजना विश्षेष थे 
लिए ही किया जा सकता है। भनेक बार बाँध के निए ऋण मित जातों है, 8 8४४ में नालियाँ 
बनाने हेतु या उपलब्ध अतिरितत पानी के उपयोग के लिए कोई सहायता नेहीं मल पाती | यह 
ठीक है कि परियोजना-सहायतां ऋणों के सधुनित उपयोग हेतु शहायता भ्राप्त करने वाले देश को 
चाध्य करती है, तथापि इसे भरंपधिर महत्व देने पर उस क्षेत्र (/£8/0) ॥॥ सन्तुलित एवं रवा- 
गीण विकास मही हो पाता । इसरे लिए बह आवश्यक होगा कि कार्यक्रम-सहायतां को ओ्रोत्माहन 
दिया जाय । दुर्भाग्ययश अब तह विकत्तित देश परियोजना राह्मायता को है प्राथमिवरता देते 


रहे हैं। 
लैटिन अमरीकी देशों की पमस्याएँ/ 
किसी भी अयं व्यवस्था के आस्तरिक पुप्रबन्ध के बारण उस देश कीस जेवल आ्ाषिक 
प्रगति पर प्रतिफल प्रभाव पडते है अपितु वह देश विदेशी ऋणों के भारी वोह में तने भी दब 
जाता है । इसके ण्वसन्त उद्ग हरण के रूप में सेद्धिस अमरीफी देश हैं। मैतिसरो, ब्राजी जे, मर्जेग्टीसा, 
कयूथा, पेरू व चिंसी आदि देशों में 298। मे मुद्रा-स्फीति की दर सगभग 357 प्रतिशत थी जो 
बपनी | 984 मे 75*4 प्रतिशत तर पहुँच गयी | इस अवधि में इल देशों से प्रति ब्यवित 
आप वेग बद्धि-दर सयातार कणात्मक रही हूँ। अन्तराप्ट्रीय मुद्रानतोप इन देशों पर मितम्यपता 
हेतु दवा इस रहा है परन्तु इस प्रवार बे प्रयारों बा इन देशों ने घोर विरेष ही रिया है। 
विदेशी "हुणों ऐे' भुगतान के दबाव ने वस्वुत' इस देशों की अर्पव्यात््या वो बुरी तरह काशोर 
दमा है। 
__विफाप्तशीस देशों को ऋषप्रश्तता एवं हास मे प्रततुत शुछ धुशव 5 
हाल मे: त्ीन-चार दर्षों में फ़ान्स तथा अमरीरःर की ओर में शितममशीस देगो बी ऋच- 
ग्रस्तता से सम्बद्ध यम्भीर समस्या के समाधान हेतु गुछ सुझाव 9:84 जिदे गये है। जूब 988 
में टोरंदो (रनाहा) के आपिक शिरार सम्मेलन में फ्रान्स वे राष्ट्रपति छितरा में एक योजती 


]. इ८९ हणात्कां है रीशांयाल्ट ले. 330०5 45, 983, 99 49 50 तथा उ37०७) सै 
4986, 79. २0-2!. 
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प्रस्तुत की जिसे उन्होंने सितम्पर में समुक्त राष्ट्र मघ के अधिवेशन में पुन. रखा। इस मित्रों 
मोजना के तहत निधन देशों फे लिए ऋग-अदायगी को शर्ते काफी उदार बनाने की सिफारिश की 
गयी जबकि मध्यम आय वाते देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप के नियन्त्रण में एव गारण्टी 
कोप बनाने का प्रस्ताव था जिसके लिए विशिप्ट रूप से 90 के आवटन क्षिया जाना प्रस्तावित 
था। इस नये कोप के माध्यम से ऋण भें कमी किये जाते वाले कार्यत्रमों के लिए ग्रारण्टी देकर 
ऋषषी देशो को राहत देने की योजना थी । 


988 में ही जापान ने भी एक प्रस्ताव रखा जिसके तहन ऋणदाता देशो वे बैंको पर 
यह दायित्व डाला जाता था कि दे विरासशील देशों के ऋणी के एक भाग को यारण्टीशुदा बॉग्ड्स 
के बदले बदल लें और शेप भाग का प्रुतः सूचीवरण करें । इन चॉण्ड्त के बदले सम्बद्ध देश को 
गारण्टीशत राशि के वराबर मुद्रा-कोप के पास रकम जमा करानी होगी । 


मार्चे 989 से अमरीबा वे विदेश वित्तमन्त्री निकोलस ब्रेडी ने भी विकासशील देशो वो 
ऋण-भार से राहत देने हेतु एक योजना प्रस्तुत को जिसे ब्रेडी योजना वहा जाता है। यह कहा 
गया कि यह योजना एवं ओर विकासशील देशो में व्यापारी वेकी को उदार शर्तों पर पूंजी निवेश 
हेतु प्रेरित करेगी और दूमरी ओर उन्हें आथिक दृष्टि से सशक्त बनाते हुए उनके ऋण-भार में 
कमी हेतु मार्ग प्रशस्त करेगी । 


ब्रडी योजना के प्रमुख प्रस्ताव इम प्रकार थे : 


(१) विकासशील देशो को ठोस आ्थिक नीतियाँ अपनानो होगी जिनके अन्तर्गत स्वदेशी 
एवं विदेशी पूंजी-निवेश को बढाने तथा पूंजी के निष्क्रमण को रोकना होगा । 


(2) विश्व वैक तथा मुद्गा-कोप द्वारा इन देशों के सुधार-यायं क्रम हेतु सामयिक सहायता 
दी जायेगी जिसके अनुसार ऋण व ऋण-सेवा में कमी की जा सब्रेगी । 

(3) ऋण तथा ऋणष-सेवा में कमी हेतु मन्त्रणाओं के आधार पर व्यापारी वेकों के माध्यम 
से अधिक वित्तीय सहायता दी जायगी । 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की रिपोर्ट के अनुसार 98] वे 984 के बीच इन देशो के 
विदेशी ऋणों को राशि 27,540 करोड़ डालर स बढ़कर 36,000 करोड डालर हो गयी । इसके 
फलस्वरूप मुद्रा-कोप ने इन देशो पर इस बात के लिए दवाब डाला है कि ये अपनी व्यापार 
नीतियों को उद्दार बनायें तथा मुद्राआ का अवमूल्यत करें । साथ ही सितव्यय॒ता के दवाव के कारण 
इन दशो के आयात उक्त चार वर्षो मे 9580 करोड डालर से घटकर 5720 करोड डालर मूल्य 
के रह गये $ परन्तु इसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया । इसके साथ हीं नियतो 
के डालर मूल्य (वास्तविक मूल्य) में भी गिरावट आती गयी है । 984 के मध्य से यह समस्या 
तथा मुद्रा-स्फीति और भी गम्भीर हो गयी है । 


व्यापार वनाम आर्थिक सहायता 
[405 775. 8टणर०ग८० ७70] 


पिछले कुछ वर्षों मे विकासशील देशो को भी यह अनुभव होने लगा है कि आधिक सहा- 
यता के नाम पर बड़े देश उतकी सहायता नही करते अपितु एक ऐसा व्यूह तैयार कर देते हैं 
जिसमे उत्तरोत्तर विकासशील देशो पर ऋण-भार वढता जाता है / साथ ही, यह भी अनुभव 
क्या जा रहा है कि विकसित देश आथिक सहायता के माध्यम से अपने बाजारों का विस्तार 
करते हूँ जबकि स्वय उन्होने विकामशील देशो से निर्यातित वस्तुओ के आयातो पर कठोर पतिवस्ध 
लगाये हुए हैं। इन प्रतियन्‍्धों के कारण जिकयसशील देशो के निर्यात कम हुए हैं अस्तु. एक और 
आधिक सहायता की शतिकूल शर्तों के कारण इन देशो पर ऋण वा भार वटा है, दूसरी ओर इतके 
निर्यातो मे कमी होने के कारण इन देशों पर ऋण का भुगतान करने की क्षमता भी कम हुई है । 
उदाहरण के लिए, 950-62 के वीच खनिज तेज़ के निर्यात के अतिरिक्त विग्रासशील देशो के 
अन्य निर्यात मे 2% की कमी हुई। इसके फलस्वरूप इन देशों को ],200 करोड डालर का 
विदेशी विनिमय खोता पडा | यदि इसके विपरीत विवासशील देशों वी व्यापास्शवों 7950 के 
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स्तर पर रहती तो 962 में !950 की अपेक्षा 2,300 करोड़ हालर का विदेशी दि धक 

पि के सेठ हार देशी वि| ़ 
प्राप्त किया जा सकता था।! 4080 

गत बुष्ठ बर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय याजासे में विशासशील देशो द्वारा निर्यात की जानते वाली 
प्राथमिस बस्तुओ (सनिज तेल को छोड़कर) की कीमतों से काफ़ी कमी हुई है। इस कारण कुल 
मितांकर विकासशील देशो (48; व्यापार-शर्ते और अतिवूल हो गयी हैं। पनिज तेल का आयात 
/%/१4 विकासशील देशों की व्यापार शर्तों में कमी को तालिका 2'5 मे स्पष्ट किया 
गया है । 


तालिका 2 5 
(978 « 00) (प्रतिशत में) 
व्यापार-शर्तों नियत की कृरप- 
देश सपूह का पंरिवतेन शक्ित में परिवर्तन 


। 973-76 | 7979-82 | 4973-76| ॥979-82 












हक निभ्न आयवद गे; 


एपिया 32 -+-+32 585 5 7 
अफ्रीका --753 +-+43 8 -+-87 35 
(9 मध्य आय वर्ग 


तेल-आयाततकर्ता +--+95 
तेत-निर्यातनर्ता 599 


कुल मिलाकर यह बहा जा सकता है कि वियासशील देशो की व्यापार-शर्तों मे 4979-82 
की अवधि से 973-76 की अपेक्षा कम गिरावट आयी है । 

विकासशील देश अधिक निर्यात इगलिए केरना चाहते है कि इतके करण इन देशों शी 
ऋण भुगतान क्षपता बढ़ने के रएफ-साय इनडी कच्चे माल व मशीनों गा आयात करने वी पर्याप्त 
आवश्यक क्षमता भी बड़ जाती है। भयुक्तत राष्ट्र राघ के ब्यागर एवं विक्रास पर सम्मेलन (माटाई 
ए)४८7७०) भे (जनेवा, 964) विकासशील देशो ने इस दिपय वो उठाते हुए विकसित देशों 
से माँग की कि वे विधान ध्याप्रार प्रतिवम्धों से रटोती करें । डॉ राउल प्रेविश ने जो अएडाढ़ के 
तत्पासीत महासचिज थे, निम्न तक॑ प्रस्तुत किये * 

(/) विराराशीस देशो की विकास-दर सन्‍्तोपजनक (बस रो झूम 500) तब ता नहीं हो 
छतती हे व शक कि (मिर्यात से बुद्धि द्वारा) उन्हें अधिर माणा में प्िदेशी विनिमय प्राप्त नहीं हो 
जाता है। 

(४) चूँकि विकासशील देशो के द्वारा अधिराशतः प्राथमिक यस्‍तुओं वा तिर्यात जिया 
जाता है, मुक्त ध्यापार की मीति से इन्हे कोई साभ नही होगा । इनमें भारत, बगत्रा दैश, पारि- 
सस्‍्तीॉन ये नाइजीटिया आई देशों के अतिरिक्त शेष देशों वी को जवारया भी काफी कम है तपा 
इसे अधितायंश वित्ासशील देशों के आन्तरिक यो धरेलू बाजार बुत गहुद्ित हैं। इन देशों गी 
ओऔद्योगिश इपाइयो दारा निर्मित या हृषि व छानों से प्राप्त प्राथमिक वस्तुओं पी सम्पूर्ण मात्रा 
की देश में ही सापत नहीं हो सखऱती । अस्नु, इन देशों को सिदेशी बाजाशे पर निर्भर रहता 
होता है $ 

जैगा हि अठारहवें अध्याय मे बतताया गया था, बे व औद्योगिक देशों ने प्रधुत्द वे 
प्रशुहत-इनर स्यवधानों थे द्वारा विकासशील देशों से जिये जाने दाले आायातों को भीमिद के में 
कोई कमर नही छोडी है | विश्व बेक की एक रिपोर्ट (986) इववाया गया हि [9829 गषि 
बहतुओ को इन देशों ने जिय रुप मे सरशथ (अनुशन सहित) दिया हुआ पा उसहे फलस्वस्य इन 








॥. [८666 उलट, 7४2 7४०2८ ० 7##4॥2//४ (4एरयटर्ट शिएय वा 93 00% | 
दितफूदा), ८७ १०%, 2703ट78 मिुतट!07९5. (4963), | 47. 
2 48, ए७- [2-3 हात णांत 05च0ुपान्ण रण, ॥985- 
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देशों मे औसतन कृषि वस्तुओ की (आन्तरिक) कीमतें अस्तर्राष्ट्रीय कीमती की तुलना में बापी 
अधिक थी। श्रमृख वस्तुओ की आन्तरिक व अन्तर्रप्ट्रीय कीमतों का अनुपात बडे देशों में इस 
प्रकार था .! 








अमरीका यूरोपीय समुदाय जापान 
गेहूँ [5 3 25 3 80 
माटे अताज ]00 ३40 430 
चावल 4 30 440 330 
गौ-मास ]00 ]90 400 
सुअर का मास व अण्डे 300 ] 25 ]50 
डेयरी उत्पाद 200 ]75 200 
शवर ]40 50 300 
भारित औसत ]46 54 2 44 


हु इस प्रवार बडे देशो वे सरक्षणवाद ने एवं ओर विकासशील देशों के कपि-निर्यातो को 
५8 किया है वही दूसरी ओर इन देशो कौ जनता को महेंगी वस्तुएँ खरीदने को विवश विया 
हुआ हू । 

(१४) पिछले दो दशकों में भ्राथमिक वस्तुआ की व्यापार-शर्तें नि्ित वस्तुओ की तुलना मे 
प्रतिकूल हुईं है तथा धनी देशा मे एकाधिकारिक प्रभावों वे कारण इनके और भी प्रतिकूल होने वी 
आशका है तथा 

(7४) घनी एवं विकमित देशों द्वारा अपनायी गयी व्यापार नीतियो एवं उनसे सम्बद्ध 
बाधाओं के कारण भविष्य मे विकासशील देशो का व्यापार-अन्तर (780० 8०7) और अधिक भ्रति- 
कूल़ होने की सम्भावना है। हि 

प्रेविश ने उपयुक्त समस्याआ के समाधान हेतु निम्नतिखित चार सुझाव दिये . 

(अ) विकसित देश विकासशील देशो से आने वाली वस्तुओं पर थ्रशुल्क प्राथमिक्ताएँ 
प्रदान करें, 

(व) विकासशील देश स्वय कस्टम यूनियनों एवं मुक्त व्यापार क्षेत्रा वा निर्माण करें, 

(स) प्राथमिक वस्तुओं बे लिए ऊँची कीमत प्राप्त करने हेतु विकासशील देश वस्तु-वाजार 
(००ग्रापा00॥[५ प्रक्म०६४) बनायें, तथा 

_ (द) विकमित देश ऐसे कोध का सृजन करें जिसे विवासशील देशो के निर्यात्रों से दीघंवाल 
तक होने वाली कमी की क्षत्तिपूर्ति हेतु उपयोग में लिया जाय | 
च परन्तु डॉ प्रेविश ने आयात कम करने तथा निर्यात बढाने हेतु विश्नासशील देशो की मुद्राओ 
के अवपृत्यन के प्रस्ताव का विरोध क्या | उनकी ऐसी मान्यता है कि अवमुल्यन के फलस्वरूप 
निर्यात पर दिये जाने वाले अनुदान का भार विकमित दशो की अपेक्षा विकासशीय देशो पर पडता 
है और फतस्वकृष्प अवमुल्यन से विकासशील देशों की समस्या और भी विकट होने की आशवी 
रहती है। 

964 से 967 तक व्यापार एव प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते (5877) के अन्तगंत 
विउसित एवं विकासशील देशों के वीच विचार-विमश होता रहा परन्तु विकासशौल देशों के निर्यात 
व्यापार के विस्तार हेतु कोई ठोस सुझाव स्वीकार नहीं किये गये | विकासशील देशो में से कुछ ते 
तो यहाँ तक कहना प्रारम्भ कर दिया कि वे आथिक सहायता की अपेक्षा निर्यात वृद्धि हेतु विकसित 
देशों से रियायतें प्राप्त +रना अधिक उपयुक्त मानते है। इन देशों क्री यह शिकायत थी कि व्याधार 
एव प्रशुल्व' पर समझौते (04777 के अन्तर्गत आयोजित _मन्त्रणाओं पर धनी एवं विक्रस्तित देशी 
का बचस्व रहता है; और ये देश विकासशील देशो से आने वाली वस्तुआं पर विद्यमान प्रतिवत्थो 
में किसी प्रकार को रियायत करने को तैयार नही है । 





]. एहधा लाला, ०7 ०॥, 9 239. 
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दा यद्यपि कुछ विकमित देशो, जैते अमरीझा व ब्रिटेत ने विकासशील देशों कै गाय होने बाते 
पार मे बूछ रियायतें प्रदान कर दी, परन्तु वे पर्याप्त नही समझी ययी। इसके अतिरिया, अन्य 
पिकसित देशों के साथ हुई वार्ताएँ लगमग अमकल ही मिद्ध हुईं | यह उन्पेसतीय है कि बूरोपियन 
आंविक समुदाय उिवासशील देशो से 30% बल्लुएँ थायात करता है, परन्तु समुदाय दा दुष्टिकोण 
इन देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नही रहा है। 

विफासशील देशों का निर्यात व्यापार एवं सम्बद्ध समत्याऐं' 

5 965 तथा 980 के मध्य सभी विकासशील देशो की निर्यात-आय 4,400 करोड़ डासर 
से बढ़फ़र 43,400 करोड डाखर हो गयी । इस वृद्धि मे पनिज तेल की बढ़ी हुई कौमतो का कापी 


योगदान रहा था । 965 व 980 के मध्य विकासशील देशो से निर्यात वी गयी विभिम्न वस्तुओं 
के अनुपात को तालिका 2:6 में दिखाया गया है । 














तालिका 27 6 
(प्रतिशत भें) 
चरतु-ामूह 4965 980 

, कृषि जन्य वस्तुएँ 43 20 ५५ 
2, सनिज तेल ये इंधत 75 33 
3. पिनि्भित वस्तुएँ 46 26 
4. रानिज व घातुएँ 0 6 
5 अन्य (सेयाए) १6 5 

योग 00 400 


हग प्रकार ययपि विकासशील देशों वे निर्यात उपयुंकाग ]5 वर्ष भी अवधि से 9 86 गुने 
हो गये, फिर भी हन देशो द्वारा निर्यातित कृषिजम्य वस्तुओं वा निर्यातों मे अनुपात काफी कम हो 
गया। जैशा कि पूर्व में बतलाया गया था, कृपिजस्य बह्तुओ की कीमतों गे भारी उतार-घढ़ार होते 
रहे हैं। यह्दी गंदी, यूरोप के देशों में जहाँ इन चल ओ वा रर्वाधिक आयात जिया जाता है, गरणण 
तथा अम्यशों के फारण इन वस्तुओं के आयात की सम्मातनाएँ क्षीण हो जाती हैं। पदाहरश ने 
लिए, 965-73 व 973-80 मे राधद्यान्तो की कीमतो से क्रमश, 5 8 प्रतिशत वे 8:0 प्रतदिगत 
वी यापिक वृद्धि हुई थी, परन्तु ।98] थ 982 मे इसे क्रमश 2' प्रतिशत वे 7 4 प्रति- 
शत की फर्मी हो गयो । फिर 983 4 984 में इनकी नोमतो में 40 2 प्रतिशत वे 7"3 प्रति- 
शत की धृंद्धि ही गयी । 

इन सभी यर्पों मे 984 को छोटवर प्राय समूथी अवधि मे निर्धन देशों की व्यापार शर्तों 
मे गिरावद आयी है ।* 

965 हे 984 वी अवधि में विश्व वी बुर स्‍्थापार प्रदृत्तियों जी समीक्षा करने पर 
पता पसता है कि हाल के वर्षों मे गिशासशील देशों से विनिभितर यस्‍्तुओं वा अधि विर्यात किया 
जाने शगा है, दालाकि उनके बुल निर्यातों में अभी भी प्रापसिक वस्युओं हा अनुपात बाकी अधिए 
है। पिधिरा देश-गयूद्वा को निर्यात प्रवुत्तियों को तातिया 2] 7 में स्पष्ट शिया गया टै। 

धुत मिसाइर यह पढ़ा जा सरता है कि प्रापमिट यहयुओ बे निर्यात सिनिसिक वस्तुओं बे 
निर्यातों पी 6ुसना से अधिक मनिष्चित रहे है । 








] छह 0०% चगरगाघाप रच्कण5 983, एाछ्ञाल 2. 
4 ॥8७४ , 985, 9. 053. 
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तालिका 2 7 
(निर्यात म वापित्र वृद्धि-प्रतिशत) 
7965-73 7973-80 987 7983 3985  उठ534 





] सभो विकासधोल देश 


विनिर्ित वस्तुएँ 83 8 ]0 ]40 40 4]5 50 

साद्यान्त हक. 54 324 4]8 46 48 

गैर साधान्न 36 46 07-39 43 +-8 

घातुएँ व खनिज ड्पा 35 - «3 व $9 <--_ै-2 39 

खनिज तेल 39 नअव0 329 46 36 54 
2 निर्धन देश 

(0) विनिभित वस्पुएँ 53 65 770 --48 62 235 

(॥) प्राधमितर वस्तुएँ 20 44. -+-0॥ ॥6] 23 29 
3 तेल्न निर्यातक देश 5 9 ] -+-0 3--255 358 --76 
4 भ्रमुख औद्योगिक देश 

(0) विनि्मित वस्तुएं 274 32 6 738 74 209 329 

(0) प्राथमिक वस्तुएं .5। 55 ]36 92 26 28 


$00०6 0400 2०क्राथा। +ै%०7, 4955, छ 4$2 
980-98] को विश्वव्यापी मन्दी तथा विकासशोल देश 


980 से लेकर 982 तब की अवधि में जहाँ विकसित देशों मे सन्‍्दी वा दौर रहने के! 
कारण उनकी राष्ट्रीय आय में कमी हुई, वही विकासशील देशों मे भी आय वी वृद्धि दर जो 
979 मर 5 प्रतिशत से अधिक रही थी, 980 भे 3 प्रतिगत, 98] म 2 प्रतिशत तथा 982 
में | 9 प्रतिशत रह गयी ॥ पु 


इसी मन्दी वे! फ्लस्वरूप जहाँ एक ओर विकसित देशो में विक्रासधील देशों के निर्यात की 
मात्रा वम हुई, वही सांग में कमी के कारण निर्योातित वस्तुओ को कौमतों म वाफी कमी हुई | 
कुल मिलाकर इस मनन्‍्दी के कारण गैरस्तेल निर्यातक देशो वे निर्यात आय में 980 82 वी अवध्नि 
मं 30 प्रतिशत वी कमी जआायो । यह भी उल्लेखनीय है कि 98] म ग्रर-सेल प्राथमिक वस्तुओं 
बी कीमतों म 7 0 प्रतिशत की बमी हुई जबकि 982 में यह कमी 2 0 श्रतिशत रही । 

परन्तु खनिज तेल वी कौमतो तथा उनके बायात मे पर्याप्त कमी वे कारण गैर-तेल तिर्या- 
तक देशों का व्यापार घाटा जो 98] भे 7,400 करोड डांसर था, 982 से घटकर 5,600 
करोड डालर रह गया, और 983 म घटकर 4,000 करोड़ डालर रहन का अनुमान था ॥? इस 
प्रकार विश्वव्यापी मन्‍्दीं का कुल मिलाकर गर-तेल नियतिक विकासशील दशों पर अनुकूल प्रभाव 
ही हुआ है । 
983 को व्यापार प्रवृत्तियाँ: 


गॉट व द्वारा किये गये सर्वेक्षण से णता चलता है कि 983 में माता की दृष्टि से विश्व 
के व्यापार म 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु मुल्य की दृष्टि से 2 प्रतिशत की कमी हुईं। इस 
विरोधाभास का प्रमुख वारण क्रीमतो--विजेप रूप से खनिज-तेल की कोमतो सम कमी होना है। 
983 भे वस्तुतः औद्योगिक देशों वी जर्य॑ं-व्यवस्था मे _सुधार हुआ, और इस कारण इन देशो मं 
विज्ञासशील देशो से अधिक आयात क्ये गये । 983 में बनेक प्राथमिक दस्तुओं वी कीमतें बटी, 
हालाँकि खनिज तेल की कीमतो म चौथे वर्ष भी ग्रियवट जारी रहो । 

983 म गैर-सेल निर्यातत्र विक्षासघील देशों से निर्यातों में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (983 
मे इनवा मूल्य 26,500 करोड डालर था) जबकि आयातो मे 7 प्रतिज्षत को कमी (विशेष रूप से 





] ए्एटा७9 -.37० &. 0७थण्कृणव्या एचकुणा, 983. (उठ मत्शाशापद वीगाहक (पी 
0०00७, 983) 
2 02877 $प्र१९४ (7॥6 #८०8शश7८ 29765, 2500 2.89, 984) 
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सतिज तेख की कीमतो में गिरावट के कारण) आयी, और इसके फ़सस्वस्प वस्तुत' इत देशों का 
व्यापार घाटा घटकर 983 में 3,000 करोड़ दालर रह गया। 974 के बाद यह घादा पहली 
बार इतना कम रहा था । 

इसके बावजूद 983 में इन देशों का विश्व के कुल व्यापार (आयान दे निर्यात) में अनुपात 
30 प्रतिशत में भी कम था । 
विकासशौल देशों की व्यापार समत्पाएँ 

बसतुत पिछते कुछ वर्षों में विकासशील देशों वे! समक्ष अनेक समस्याएं उत्तल्न हुई हैं 
जितके कारध थे अपने निर्वात व्यापार गे अपेक्षित वृद्धि नहीं कर पाते । इनमे से प्रमुख समस्याएँ 
इग प्रकार हैं 

() प्राथमिक यस्तुओं की कोमतों में कम्ौ--विक्रासशील देशों के निर्यात प्राय. प्राधसिक 
वस्तुओं के होते हैं। गत बुछ वर्षो में इन वस्तुआ (सनिज तेल को छोडफर) की वीमतों में भारी 
उच्मायनन होते रहे है। समिज तेयों की कीमतें तो पिछते चार वर्षों से लगातार कम हो रही 
हैं। 98। व 4982 में गैर-तेत प्रायमिक वस्तुओं की कीमतों गे क्रमश: 7:0 प्रतिशत व 2 0 
प्रतिशत कमी होते के वाद 983 में इनकी वीमतो में 5 श्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बावजूद 
983 की कीमतो वा स्तर 980 के स्वर से काफी कम था ! कीमता के इन उच्चावचतों का 
निर्यातों से प्राप्त आय पर प्रतिडूल प्रभात्र पडता है । 

(2) विकसित देशों को हुए निर्यातों के अनुपात में कमौ--विक्रामशील देशो येः निर्यातो 
5३ बा ५४ विवमित देशो के वाजारों पे 3970 व (980 के बीच वराफी घटा है। उद्दाहरण के 
लिए, विकमित देशों को निर्यातित श्कर गेहूँ, माँस, संक्‍का आदि कृपिणन्य वस्तुओं की मात्रा मे 
]970 व 980 के बीच काफी कमी हुई इसी प्रकार, सद्यपि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात यदे 
है, तथावि 970-77 की अपेक्षा 977-80 के बीच निर्यातों को वृद्धि दर84 प्रतिशत से 
घटकर 7 6 प्रतिशत हो गयी । अमरीका में यह बुद्धि दर 0 9 प्रतिशत से घटकर 977-80 के 
बीच 5'। प्रतिशत रहा जबकि आस्ट्रेलिया में ।4 9 प्रतिशत से घटकर 2 9 श्रतिशत रह गयी । 
इसके विपरीत, जापान व भागा थाजार के देशो कों विकासशील देशों से निर्यातित विनिर्भित 
वस्तुओं की मात्रा में !970-77 थी तुलना में 977-80 में वधिक दर से वृद्धि हुई है । 

(3) विकसित देशों में सरक्षणपादी सीतियाँ--अधितराश विकसित देशों ने बिसामशौल 
देशो से निर्यातित बस्तुओ पर मात्रात्मक या अन्‍य प्रकार के प्रतियन्ध सगाएं हुए हैं और ऐसी 
स्थिति में विक़ासमशीस देश ग्रेवल उन्ही वस्तुओं का लिर्यात कर पाले है जिनो विकसित देशों को 
साभ है। यद्यपि गॉट हेः अन्तर्गत शोक़्पों मे आयोजित बैठक से तथा बेयग्रेड ब जेसेया में आयो- 
जित आटाड़ के गस्मेतनों से विकसित देशों से इन खरक्षगवादी नीतियों तो समाप्त करने की 
पुरजोर अगील फी गयी, फिर भी ये देश अपनी आयात-“गीतियों को उदार बनाने द्वेतु तैयार प्रतीत 
नद्दी होते । 

बस्गुत; बिझमित देशों वेः सरह्षणवादी उपायों को तीन श्रेणियाँ से बौटा जा साउता है « 

(7) वे उपाय जो प्रिशेष तौर पर विकासशीर देशों पर लागू किये गये हैं । इनसे कपडे ये 
पोशानों शामित है. जिन पर मौजूद प्रतिसन्‍्धों से धीएे-धीदे कम्ती की जा रही है । यद्यत्नि इन पर 
आयात्त-कर सम्बन्धी प्रतियग्ध गत हैं. फिए भी विशासशीत देश ह्यतस्त्रागुरंर इनरा विर्सित 
देशों को गिर्मात नही कर सकते । मई ]988 में बट॒दुशीय दस्त से सम्बद्ध समझी थे को समाप्त 
मरने हेतु ।9 वस्प-निर्यातक देशों ने एग प्रस्ताद विकसित देशों के समक्ष रखा, 2282, इन बडे 
देशों मे यहू कटार उग प्रस्ताव को अस्थीहार बर दिया कि उसके परियामों पी विस्तृत समीक्षा 
करनी जरूरी है । 

(0) थे उपाय जो प्रस्यक्षत। विशासशीय देशों के विरद्ध नहीं अपना छाते, परन्तु थे छत 
सस्युभों / निर्यातों यो प्रभावित बरते हैं. जिनम उनयोी रेचि है। ये इसतुएँ है है मिनन्य बस्तुएं, 
नत्ते तथा घमरें ही अन्य बसपूए। अमरीश व साझा बाजार के देशों न॑ तृर्पि-उटच्र्त को भारो 
रारक्षण प्रदान तिया हुआ है। चहाँ सरकारों अनुदान दे गरकग वे परस्पर वि बस्पुणी गा 
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उत्पादन काफी बढा है तया इससे विकासशील देशो वे कृषि निर्यातों में वाछित वृद्धि नहीं हो पा 
रही है। 

(77) बे उपाय जिनके द्वारा विश्ासशील देशो वे! प्रगतिशील उद्योगों म निर्मित वस्तुओं 
के निर्यातो पर रोक लगायी जाती है। इनमे मोटर वारा तया इतक्‍ट्रोनिक्स का सामान है। 

कृषपिजन्य वस्तुओ थे! सन्दभ में साझा बाजार के देशों द्वारा अपनायी गयी सरक्षणात्मक 
नीतियों के कारण वहाँ उत्पादन वे अतिरेक की समस्या उत्पन्त हो गयी है । 

(4) कृत्रिम यस्तुओं से प्रतिस्पर्डा--वित्रासशीस देशो वे निर्मित वास ब जूट के रेशे 
तथा इनसे निर्मित बस्तुआ दा निर्यात विस्सित देशो सम इस कारण भी कम हो रहा है कि अनेक 
विकधित देशों म॑ नाइवोन/एशीविक के घाथो 4व॑ इनक विमित कपड़े तंयार होने लगे हैं। कुत 
देशो में दत्रिम धागो का जनुपात 950 व 980 के वीच |] प्रतिशत से वडकर 50 प्रतिशत 
हो गया । इस प्रवृत्ति का प्रतिकूल प्रभाव भारत वगवादेश पाक्स्तान सूडान आदि देशों पर 
हुआ है । 

(5) विकासशील देशों की ऊँची उत्पादन लागतें--विनिमित वस्तुओ वा पिर्यातों म वृद्ध 
हेतु विकासशीत देशो को प्रतियोगी कीमतो पर वस्तुएं निर्यात करनी होगी। अधिकाश विशास- 
शील देशो मे या तो उत्पादन का पैमाना छोटा होने के कारण अथवा दक्षता वी स्वर नीचा होसे 
के' कारण उत्पादन-लागतें ऊँची है। इसी कारण विश्व के बाजार म उन्हें निर्यात बढ़ाते मे कठिनाई 
होती है । 

(6) विकासशो न देशों वी निर्यातित व आयातित, दोना ही प्रकार वी वस्तुओं की वीमत- 
लोच कम है । विकासशील देश भुस्य रुप से खाद्यान्न, खनिज तेव अथवा पूंजीगत वम्तुआ का 
आयात करत है | इनम सर अधिक्राश आयात आवश्यक हैं, और इसी कारण इनका फीमत-लोच प्राय 
कम होती है । इन वस्तुओ का बायात करन हेतु इन्हे निर्यात-आय बढानी हाती है, भले ही निर्या- 
तित वसस्‍्तुओ की वीमतो म कमी होती रहे । अनेवा बार अधिक माना म॑ निर्यात करक भी ये देश 
निर्यात-आय को स्थिर नही रख पाते। यही नहीं अनेक विकासशील देश विशिष्ट बस्ठुओ वा ही 
उत्पादन करते हैं जिनका उन्हे भ्रत्यक स्थिति मे निर्यात करना होता है। 

विकासशील देशों वो अपने ऋणो का भुगतान करने हेतु भी निर्यात-भाय में बृद्धि करनी 
पडती है तथा ऐसी स्थिति मे कीमत कम हाने पर भी वे निर्यात बढाने को विवश रहते हू । 

(7) विकासशील देशो की क््यशक्ति कम होने के कारण उन्हे निर्यात हेतु विकमित देशों 
का ही मुंह देखना होता है। 970 म उनके परस्पर व्यापार का बनुपात 25 प्रतिशत था जो 

98] तर भी बढ़कर 4 2 प्रतिशत तक ही हो पाया । 

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विवासशील देशों के समक्ष आज एक सकटपूर्ण 
स्थिति हैं । उन पर क्रण का भार वत्ता जा रहा हैं परन्तु रत्णों बा तेजी से भुगतान करने हतु 
दे अपेक्षित रूप से अपन निर्यात बडाने मे असमर्थ है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस गम्भीर 
समस्या 4 विए किसी सीमा तक वे स्वय उत्तरदायी हैं, परन्तु काफी सीमा तक विकतित देशा की 
उपेक्षापूर्ण नीतिया वे वारण यह स्थिति उत्तरोत्तर गम्भीर रूप ले रही है । 

अक्टाड प्रथम (964) वे समय सामान्यीकृत अधिमान योजना लागू करने का निशय 

लिया गया था, परन्तु इन योजनाओं (575) के अन्तगत विकसित देशों में से कुछ ही न 970 
के बाद अधिमानों के आधार पर विद्रासशोल देशों से आयात करने की घोपषणाएँ की हैं। यह 
उत्वेखनीय है कि समास्यीजृत अधिमान योजनाओआ के अन्तग्रंत विशिष्ट वस्तुआ को ही रियायती 
आधार पर आयात करने वी छूट दी जातो है। 97 में साझा वाजार के देशो, डनमाक, फिनलैण्ड, 
स्वीडन, कवाडा, दुल्गारिया, हगरी, चैकोस्तोवाक्या तथा अमरीका ने 057 सम्बन्धी घोषणाएँ 
की हैँ। वस्तुत इन घोषणाओ का क्षेत्र भत्यन्त सीमित रहा है एव इनम बहुत थोटी वस्तुएं शामिल 
की गयी हैं । उद्याहरण के लिए अमीका ने 05? के अन्तमत 974 में 2,724 वस्नुआ को रिया 
यती आधार पर आयात करन की घोषणा की जिनका मूल्य 2,500 करोड डातर था परन्तु इनमे 
से बेवल 24 प्रतिशत ही विकासशील दश_ो थे लिए था । मई 976 मे नै रोदी में हुए अवटाड चतुर् 
वे समय विवर्सित औद्योगिक देशो ने यह प्रस्ताव रखा था कि 052 की शर्तों वो अधिक उदार 
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बनाया जाये तथा ययाप्तम्भव प्रशुल्क रहित आयातो के परिमाण को बढाया जाय । परन्तु उन्होंने 
यह भी प्रस्ताव रसा कि जहाँ तक सम्मव हो बहाँ तक कोटो तथा अधिकतम सीमाओ में वृद्धि करने 
की भी उन्हे छूट दी जाय । 

अक्टांड की विशेष समिति का यह मत था कि 587? के साध्यम से विकासशील देशों वी 
निर्यात आय मे वृद्धि हो सकेगी जिससे उनकी औद्योगीकरण एवं आधथिकर विकास की प्रत्रिया तीत्र 
हो सकेगी । जैंता कि ऊपर बताया गया है इन देशों को 557 ते वाषछ्टित लाभ नहीं हो सके। 
973 के अस्त तक विकासशील देशों से निर्यातित बरतुओं भे से केवल 8% मूत्य की वस्तुएं 059 
के अस्तगंत निर्या की गयी थी | अमरोडा द्वारा ! जनवरी, 976 को 097 की नयी नीति की 
घोषणा के बाद यह अनुमान वढकर 976 में 0 प्रतिशत होने का अनुमान था। 980 तह 
गॉट तथा अ््टाड के अथक प्रयासों के वावजूद इत वस्तुओ का अनुपात बढ़कर 22 प्रतिशत तक 
पहुँच सका ! 

(059 का उपयोग बडे देशों ने अपने उद्योगों को प्रक्षण देते हेतु किया है। एक 
अनुमान के अनुसार पश्चिम के देशों के उपभोक्ता 200 बिलियन सर्च करते है उतका केवल $30 
बिलियत विकामशील देंशो को प्राप्त होता है जयकि शेप मध्यस्थो को प्राप्त हो जाता है 4 परि- 
निर्मित व विनिर्मित वस्तुओं का 25८४9 क्षेत्र मे कुल व्यापार में अनुपात 26%, (965) से 
बढकर 40% (975) हो गया है । 

0//" 7 द्वारा किये गये अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि आयात प्रतित्रन्धो के कारण 
व्यापार प्रवाह मे 930 विलियन $50 बिलियद की कमी आ जाती है । इसके विपरीत, संयुक्त 
राज्य अगरीका द्वारा अपने निर्यातों का 37 प्रतिशत, साझा बाजार के देशों केः निर्यातों का! 40 
प्रतिशत, जापान के निर्मातो का 44 प्रतिशत तथा समाजवादी देशों के निर्यातों का 33 प्रतिशत 
विकराशील देशों बने जाता है जिनके णिए इन्हे ऊँची कोमते चुकानी होती है ।* 

निर्धद देशों का व्यापार-घाटा 983 मे 34 करोड डालर तक पहुँच गया था। इनमे 
आये भारत का व्यापार-अशेद सग्रभग 386 करोड डालर का था, जबडि पाकिस्तान का घाटा 
इस वर्ष 227 करोड़ डालर के रागभग था? 

सक्षीत में, यह कहा जा राऊता हे कि विभत एक दशक मे गेरन्‍्तेल निर्यात / विकासशील देशों 
का ध्यापार 2078: गम्भोर रूए से प्रतिकूल हो गया है तथा उन्हें अपनों आय फा एक बड़ा 
अंश विकसित देशी फो हस्तान्तरित करना पड्ट रहा है। फिर भी, जैसा कि ऊपर बतलाया गया 
शा, 983 में दृत स्पिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । हि 

दिसम्बर 973 में शपुक्त राष्ट्नध की महाराभा ने एक अ्रस्वाव पारित किया जिसके 

अस्तर्गत बह्तुओ के भूल्य फो अनुप्र णिका (70७ ण॑ (णा०रा।/ ०८३) निर्धारित 
गारने या भार अय्टाड को सौंपा गधा । महासभा के छठे विशेष अधिवेशन में यह निर्णय किया 
गया कि विकासंशील देशों से कच्चे माल, प्रधधर्मिक वध्तुओं, अद्धे-निभित वस्तुओं वे निर्मित वस्तुओं 
के निर्यात मूल्यों त्तता इस देशो द्वारा ऑयातित कच्चे माता, प्राधमिक बस्तुमी पराद्च-पदार्थों, 
निर्मित चत्तुओ, भणथीनो तथा अर्द्धू -निर्मितं बस्तुओ के मूल्य वेः मध्य एक न्‍्यायपरर्ण तथा समालता 
पर आधारित हम्बन्ध होता चाहिए । मह तंयुंक्ता राष्ट्रंसप मी अ्रस्तावित नवीन अन्तरों धप्ट्रोप भा विफ 
द्ववस्चा (69 वरदातवाणाए एजाणा।6 णठ0८) है । अपउटाड चपुर्ध द्वारा प्रस्तावित त्ट॑र्थ 
सफ्डर कोष वा प्रायोजन भी प्रशथमिक दस्तुओं के मृत्य में होने यले उच्चावच्नों से बिंगरसशील 
देशों को होते बाली क्षति से गुरक्षित रसना है । 

सपस्‍्तुद् आअ सैरचलेज पिर्यातता विवामणीख देशों को प्रतिझत ख्यापार शर्ते डिसी गौसा 
सात विकमित देशों तथा स्वयं विशागशील देशों से व्याप्त सुद्रानस्फीसि तथा विक्राप्रगील देशों की 
प्राथमिक पसम्तुओं वो अनिश्चित मांग के भाष ही विकप्ित देशो द्वारा अपदादी गयी प्रतिबन्धात्मक 
मीतियाँ भी उत्तरदायों है। गिकमित देशों दारा आवटित छोटो तथा ऊँती प्रशुन्ता दरो वे कारण 
]. 6 झरत्ककाट 776, 000फलशा 8 9593 
2 शतात 79७ ॉंक्ृतालाई रिलृणा, 4985, [ 790-9] 
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विकासशील देशी वी बस्तुअ। वा विकसित देशों के बाजारों में प्रवेश अच्यन्त कठिन हो जाता है । 
ऐसा अनुमान है कि अनेक विकसित देशो ने एक सौ से अधिक निभित ऐसी वस्तुओ (वर्तमान एवं 
आांवी) पर आयात प्रतिरन्‍्ध रोपित क्ये हुए है जिन्हे विकासशीस देश मिर्यात करना चाहते हैं। 
अस्टाड वे एक अध्ययन से यह पता चलता है वि अमरीजा, साझान्याजार, जापान व अन्य औद्यो- 
प्रिक देशो द्वारा आयातित वस्तुआ मे भी आधी पर बायात कर लगे हुए थे। 

अक्टाड के ही एक अन्य अध्ययन के अनुसार 969 मे ट्रापिवरल पेय तथा कुछ अन्य 
प्राथमिक वस्तुआ पर रोपित करो के द्वारा 9 विकसित दशों ने 200 करोड डासर वी राशि प्राप्त 
बी । वेवल यही नहीं परिनिर्मित वस्तुए तथा अन्य निभित व अद्धं-निर्मित वस्तुओ वे आयात पर 
विकसित देशो ने विभेदक भ्रशुल्क (वगीवाधवा0वों ध्ाी) रोपित क्ये हुए है । 

जकक्‍्टाड चतुर्थ मे विकासशील देशों ने विकसित देशों बी इन मरक्षणात्मवा नीतियों को 
समाप्त वारते हेतु भरसक प्रयास क्य परस्तु उन्हें सफलता नहीं मिल सवी। अबटाड तृतीय त्तसा 
विशासशीत दशों वी रुचि विकप्तित देशो से प्राथमिक्तापूण व्यापार प्राप्त करने तका ही सीमित 
थी । उनकी ऐसी घारणा थी वि विदेशी श्रहायता आवश्यक रूप रा ऋण लेने बारे दशो ये भार मे 
वृद्धि करती है / यही शारणा है कि प्रिकर हुछ बर्ों ये उत्हाने विशधित देशों पर इस आशय से 
दवाव डा2ना प्रारम्भ कर दिया है कि वे अपनी प्रशुल्क दीवारा को यदि समाप्त न करें तो कम से 
कम उन्हें नीची तो कर ही दें । 

विकासशील देशो की निर्याा आय मे स्थिरता लाने हेतु अस्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोप ने क्षतित्ृरक 
वित्तीय सहायता (०णगरएक्षाइधण9 शिआ0००) देना प्रारम्भ किया है। इसी प्रकार सान्नानवाजार 
के देशो ने स्टैबैक्स (57487) योजना के अन्तर्गत विकासशील देशों से वार्ता करता प्रारम्भ 
कर दिया है यद्यपि हाल ही म भारतीय वस्त्रो ब' प्रति उनके रख को देखरर ऐसा नहीं लगता वि 
यह योजना काफी लाभप्रद हो पायी है । यूरोपियत आथिक समुदाय ने वोटा सम्बन्धी ध्रतियस्था से 
अधिकाश हृषि वस्तुआ को मुक्‍ा कर दिया है । है 

नैरोधी मे मई 976 मे सम्पन्न अय्टाड चतुर्थ में विशासशील देशा ने व्यापार वी प्रति 
कूल शर्तों मे सुधार वरन हेतु निम्नाकित तीन सुझाव दिये 

(7) दस महत्वपूर्ण प्राथमिक वस्तुआ के त्तटस्थ भण्डार बनाने हेतु एवं प्रोप की स्थापना 
वी जाये जिसमे 600 करोड़ डालर वी राशि जुठाई जाये । 

(७) बहुपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बअधिक' प्रयास किये जायें । 

(॥) निर्यात-आय म कमी वी क्षतिपूति हेतु श्रेष्ठतम सुविधाएँ प्रदान वी जायें। ऐसा 
अनुमान था दि शायर व कॉफी के मूल्य चक्र क््मश 23 माह वे 24 माह के हागे परन्तु सभी 
व॒स्‍्तुआ का औसत चप्र 22 माह का हाग्रा जिसके बीच इन वस्तुओं का क्षय-विक्रय झ्यिया जायेगा । 
विकासशील देशों का यह अनुरोध है कि प्रारम्भ मे ओपेक, विश्व बैक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानाप एवं 
विकप्तित देश 300 बरोड को पूजी से यह कोप प्रारम्भ करें। 

परन्तु अमरीका तथा औद्योगिक देश सभी विकासशील देशो को एक साथ व्यापासि 
रियायतें देने के पक्ष म नही हैं तथा चाहते हैं क़ि प्रत्येक वस्तु वे जिए प्रत्येव देश को स्थिति की 
देखते हुए रियायते दी जायें । माच ]977 में इस कोप की स्थापना पर फिर से विचार हुआ 
परनु कोई निर्णय नही [या जा सका । 

अक्टाड श!] मे यह तय क्या गया हि व्यापार तथा विकास बोर्ड निरन्तर इस वात वी 
ममीक्षा वरेगा कि वित्र्ित देशा तारा विवासशील देशों वे! निर्यातों वो प्रोत्साहन देने वी दशा मं 
बया प्रगति हुई है । 

अक्टाड ए के बेलग्रेड म मम्पन् अधिवेशन (सितम्बर 983) में पुन प्राथमिक वस्तुओं 
की गिरती हुई कीमतो, ग्िकमित देशो की सरक्षणात्मक नोतियो तया विकासशील देशां वी भुगतातः 
सम्ठुतम वी गस्भीर समस्या पर चिन्ता व्यक्त मी गयी । यह वतताया गया कि 982 से बष मे ही 
साथाजा वी कौमता में 30 प्रतिशत की, वनस्पति तसा की यीगता मे 23 प्रतिशत वी तथा इैपि- 
जन्य बच्चे मात धातुआ व सनिजा वी वीमतों में 3 प्रतिशत की कमी हो गयी थी । एवं डे 
पुन विउस्तित देशों सम अतुरोध किया गया कि कीमतों से स्थिरता साने हउु अस्वाडित 600 वरीड़ 
डालर के कोप वी स्थापना हेतु योगदात दें । परन्तु इस दिल्ला मे बाछित प्रयति नहीं हो पायी । 
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क जुलाई 983 तक भी सयुकत राज्य अमरीका व समाजवादी देशों कोौप में 
देने हेतु अपनी सहमति नहीं दी थी । जे उर्त कोह अहयोगे 
__ परन्तु दूसरी ओर विकासशील देश बढती हुई प्रतिकूल भुगतान बाकी के प्रति भी चिस्तित 
हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन देशो के विदेशी ऋणा के भार में निरन्तर वृद्धि हो रही है 
भोर इससे उन पर ऋणो के ब्याज एवं किश्तों के भुगतान का भार वढ़ता जा रहा है । कुछ देशो 
की बिर्वात आय का 20 से 30 प्रतिशत तक ऋण भुगतान में चला जाता है । 
2 इसीलिए आज विकासशील देश इस वात के लिए दवाव डाल रहे हैं कि विकमित देश उन्हें 
व्यापार-रियायते देकर उनके विद्यमान व्यापार घाटे को न्यूनतम करने में सहायता दें । आज 
विकासशील देशों मे रो अधितराश आधिक सहायता की अपेक्षा ध्यापार-रियायत्रों को प्राशमिकता 
ह8 पे करते है। इस वढती हुईं प्राथमिकता के पीछे निम्मलिखित विचारधाराएँ सत्रिय प्रतीत 
हर (4) आधिक राहायता के फलस्वहूप विकासशील देशो पर ब्याज के भार मे उत्तरोत्तर 
वृद्धि हो रही है। भांथिक सहायता की राशि बढ़ने पर ब्याज का भार प्रयतिशील रुप ते बढ़ता 
जायगा | इंगगः विपरीत, निर्यात बढ़ने पर देश की किमी प्रकार का भार बहन नहीं करना पडता । 

" (2) भविष्य में भ्राप्त हीते वाली सहायता की राशि एवं इससे सम्बद्ध शर्ते अनिर्चित हैं । 
वगासित देशों वी जनता था वहाँ के जन-प्रतिनिधि भी इस पक्ष में नही हैं कि थे देश विकासशील 
देशों को लम्बे समय तक आधिए सहायता प्रदान बररे | उधर विकासशील देश भी यह जानते हैं 
कि राजनी तिक पे अन्य वारणो से अधिक उपयुक्त यही होगा कि विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता 
को क्रम करते जायें । हृटियटन' निखते हैं * “यह आश्चर्य की बात नही होगी यदि एक समय जमंनी 
थे जापाते आर्थिक सह्टायता को वहुत अधिक बढ़ा दें, जवकि टुसरा दैश (अमरीका) अपनी परेलू 
आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता भे कटौती करना अधिक 
उपयुक्त समझे ।/! 

(3) भाथिक सहायता का पूर्ण ताभ वेबण उस समय भ्राप्त हो सकता है शवकि सहायता 
प्राप्त करने बाते देश अपनी औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें; और इसके लिए यह 
आवश्यक है कि इन देशों को विल्तृत विदेशी धाजार उपलब्ध हो जहाँ ये अपनी वस्तुओं को बेच 
सर्कों । 

».... (4) विकासणशीत देशो में इस भावना सो भी वृद्धि होंडे लगी है कि अधिक राहायता मे 
बुद्धि का अर्थ अन्य देशों पर अपनी निर्भरता मे वुद्धि करना है। हंस निर्म॑स्ता के अनेक राजनीतिक 
प्रभाव भी हो सकते है | यह एक सर्वंविदित तथ्य है कि अधिका्श विकासशीस देश शुछ समय पूर्य 
तक विकप्तित देशों के उपनिवेश थे । राजनीतिक स्वतन्त्रता के बाद भी वहां की जनता भें विकप्तित 
देशो के प्रति आत्रोश विद्यमान है एवं वहाँ वो शारार स्वतस्त्र विदेशी नौति अपनाने के पक्ष में हैं । 
इन (विकासशील) देशों के नेता ऐसा मानते है कि आधिक सदयायता प्राप्त करने पर उननी राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता कम हो जाती है जबहि व्यापार-रियायतें प्राप्त करने प्र भी वे अपनी विदेश 
नोति को विए॒म्तित देशों की नीति ये पृथक्‌ रख सकते है । 

माइडवैल इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति मानते है ।* उनसे मतातुसार “सहायता नही, व्यापार 
(029८, 0०६ ॥00)” के लो हप्रिय नारे का वहुधां दुश्षयोग जिया गया है। माइप्गैस का बढना है 
एि आधिक सहायता एय रियायतरों स्यापार दोतों ही दशाओं से विकसित दा में विवासशील देशो 
के गाधनों या हस्तास्तरण होता है। परन्तु आधिक सहायता के अन्तर्गत ख देश अधिक 
मात्रा मे तथा प्रयण्षत रिक्सित देशों ही साधन ब्राष्त यरने है। वे इस तक को हास्याह्मद बताने 
है कि जाधिए सहायता के अस्तंग्रत विकासशील देश स्ववन्ध्र विदेश नीति नहीं अपना सवते ॥ उनता 
प्रश्न है, ' यदि विकासशील देश विव्रमित देशों से सहायता नहीं साहते तो ये अपनी स्यापार-शर्तो 


॥ 8, ए [३एतवशजा, 'फतालाहत #घंव : एज एज शा गण एकता", हग ब्रावंर< 
पगट्पार् वी #0ल्‍ट/एऑ 20॥2% उडा0एड9 ॥97, 
2 +॥866॥/०० ४४, 99 98-200, 


402 | बन्‍्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


को कसी ऐतिहासिक (भूतकालीन) स्तरों पर रखने कौ मांग विस नैतिव अधिक्ञार वे साथ कर 
सदते हैं ?" ट 
इस पर भी माइक्सेल यह स्वीकार करते हैं कि दीघ्॑कानीन नीति को दृष्टि से रिवान- 
शील देशों को विवसित देशों से व्यापार-रियायतें प्राप्त होना आावश्ष्यक है। परन्तु उनता ऐसा 
विश्वास है कि विवासशोल देशो वे निर्यातों की ऊँची वोरुतें चुवाने वी बपेक्षा व्यापार-प्रतिदन्पों 
में सामान्य कमी वरना श्रेयस्तर होगा । 
पीयर्सन आयोग ने भी यह निष्कं प्रस्तुत किया है कि घ्यापार-रियायतें नायिक सहायता 
का स्थान नहों ले सकती ) बायोग के मत मे विक्ामशोल देशो को उत्सादन-क्षमता में चृद्धि करने 
एव उनकी जाथिक विकास वी गति वो तोब् करन हेतु जाथिक्त सहायता आादश्यक है । यद्यपि यह 
भी सम्भव है कि ये देश व्यापार-रियायतें प्राप्त करदे अपने निर्यातों में वृद्धि वर लें। पीयनंन 
आयोग ने सुझाव दिया कि विक्रामनशील देशों वो अपनी राजकोपीय (85८) एवं मौदेव 
(7707८2५9) नीतियों को इस प्रकार समायोजित वरना चाहिए कि इस्तुओं वी उत्पादन-लागर्तो 
में कमो हो जाय । आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि य दश जपनी मुदाओ की विनिमय-दर्से को 
वास्तविक स्तर पर चायें ठाकि बिकमित देश स्वयरमेद इनको दस्तुओं का अधिक आयात करने 
लगें । आयोग का एक महत्वपूर्ण सुवाव यह भी था कि विकसित देशो पर ही निर्यात वे विस्तार 
हेतु विभर रहने को अपेक्षा इत देशों को यह चाहिए कि ये परन्पर ब्यापार में दृद्धि करें । 
इस अध्याय मे यह स्पण्ट करने का प्रयास किया गया है कि क्षाज विब्रासशील देशों-- 
विशेष रुप से त्तेल अनिर्या तक देशों वे समक्ष वटने हा भुगतान की ग्रम्भीर समस्या है। 
दूघरो ओर विकसित देशों को नीतियों बे कारण गिल देशों की व्यापार शर्ते तथा व्यापार 
बाकी उत्तरोत्तर प्रतिकूल होती जा रहो है ५ दोनों हो समस्याएं परस्पर सम्बद्ध हैं तथा व्यापार 
को समस्याओं का हल काफी सीमा तर विक्स्तित औद्योगिक देशों के महानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण पर 
ही निर्भर करता है + यह एक दुर्भाग्ययूर्ण वात है कि विकासणीव त्तथा विजमित देशों में परस्पर 
सोहाई एवं विकास की जो भावना होनी चाहिए उसका निरन्तर क्षमाव बनुभव क्याजा रहा 
है । व्यापारिक रियायतो के साथ-साथ उदार शर्तों पर ब्राथिक महायता देन पर ही विज्रानंशील 
देशों वी समस्याआ वा निदान सम्भव है । 


लोकोमोटिव सिद्धान्त एवं विदेशी व्यापार 


लोकोमोटिव सिद्धान्त दे जनुमार यदि क्सो एव देश या देशन्समूह से बाथिक दिक्गास 
होता है तो इस अकिया से अन्य देशो के निर्यातों को प्रोत्ताहन मिलता है। विशेष रूप से यह 
मिद्धान्त इस मान्यता पर जाधारित है कि विकसित देशों वे आथिक घटना चक्र का सौधा अभाव 
विकासशोल देशों थे निर्यातों पर पड़ता है ॥ विकसित्त देशों दो कये जाने वाले इन निरयततोंसे 
विकासशील देशों मे भी विश्ाद की गति बटने लग्तो है 

परन्तु विवासशील देशों से किसो विकसित देश में जितनी अधिक वस्तुओं क्य निर्यात जिया 
जाता है वित्रसित देशो का व्यापार-शेप उतना ही प्रतिकूल होता जाता है । घन्य शब्दों में, विवनित 
देश की व्यापार प्रतिकूतता इस बात की द्योतक है कि वह देश विसो विवासशील देश जो उतना 
ही अधिक विकाम अ्रक्रिया मे सहायता कर रहा है। घयुक्त राज्य अमरोत्ा बा विदेशों भुगतान 
घाटा 984 में लगभग 0 000 करोड डालर था, तया 985 में 72 000 करोड डालर होते 
वो सम्भावता थी । परन्तु इसमे एक घ॒र्में सबट यह है कि यदि अमरीबा बपने भुगतान-सन्तुलन 
को ठीक करने हेतु आयात को सोमित करने का अयास करता है तो इससे विव्ासघ्लील देशों को 
विकास भ्क्रिया पर प्रतिकूत श्रम्माव पड़ेगा । सम्भवत पश्रिचमो यूरोप तथा जापान के साथ संयुक्त 
राज्य अमरीका वे व्यापार घाटे को कम न कर पाने के पीछे भो यही कारण है कि एसा बरन से 
इन देशो वी अर्थे-व्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा $ हु 

दूसरी ओर यह भी सच है कि यूरोप व अन्य विकसित देशों में _वित्राम की धोसी गति के 
कारण विक्रामशील देशों बे निर्यातों मे हात वे दर्पों ग्रे क्मो हुई है बौर इसके साथ ही हरे 
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वितरास सम्बन्धी थे अन्य आयातों मे आशानील वृद्धि वे कारण उनका स्थापार घाठा 3984 में 
0,900 कटोंड डालर तक पहुँच यया था। प्रश्त है, कया विकासशील देशों का यह दायित्व है 
कि वे विकृशित देशों की विदास प्रक्रिया तथा निर्यातों में वृद्धि हेतु स्वच्न वा व्यापार-घाटा बढ़ायें ? 
यदि हाँ, तो क्रिस सीमा तत ?ै २ 


भारत तथा विदेशों सहायता 
[7ग04 #0फ 70एयठाप 82050 &7] 


स्वतसता के पप्चान्‌ू भारत नियोजित ऑपिक विक्राम के मार्ग पर अप्रप्तर दो रहा है। 
चाट प्रवयर्षीय एवं तीन वापिक थोजताओ की कार्यानियिति के बाद अब देश प्रॉँचयी प्रचर्षीण 
योजता बात में हैं। इस अवधि में भारत ने विकसित देशो से ही नहीं अपितु बन्तर्राष्ट्रीय संस्याओं 
से भी पर्याप्त मात्रा मे आधथिक सद्दायता प्राप्त की है । यह सद्दायता ऋणों तथा अनुदान, दोतों ही 
शपों में श्राप्त की गयीं है, और इसने देश वे आधिक विकास में पर्याप्त योगदाव भी दिया है। 
प्रथम ददवर्षीय योजना में केवल कुछ ऐसी नीतियों एव श्रप्तावों का विवरण था जिन्हें 
सरकार कार्यान्वित करना चाहती थी। परल्तु इस बोजतायाल में मारत ने स्वतन्त्रता श्राप्ति से पूर्व 
उपानित विदेशी मुद्दा के सुरक्षित कोषों का उपयोग दिया एवं विदेशी विनिमय का कोई संकट 
उपस्थित महीं हो सत्र । परततु पर्याप्त परिमाण में विदेशी विनिमय ने विद्यमान रहने मे इत बो्षों 
या विवेफप्रूर्ण ढंग से उपयोग नेद्दी किया जा सका और इनेका एक बड़ा भाग उपमोग्य वस्तुओं के 
आयात पट ब्यय दो गया । 
रिदेशी विनिमय की दृप्टि से द्वितीय पचवर्षीय योजना से भी उपयुक्त दिशा-नि्देशन प्राप्त 
नही हो गया | द्वितीय योजना विदेशी विनिमय वो उपलब्धि पर बहुत कुछ निर्भर करती थी परस्तु 
किस प्रकार इन साथनी को झुटाया जायगा इस विषय से बुछ भी नहीं सोबा एया। फलस्वरूप 
दितीय योजना वे प्रथम बुछ महीतों के पश्चात्‌ ही विदेशों विनिमय वा ग्रम्भीर संकट उपस्थित हो 
गया जिसके परिणामस्वरूप उपभोग्य वस्तुओं के आयात मे भारी कटीती करनी पढ़ी । इसका एड 
कारण यह भी था फि दितीय मोजना-कास में औद्योगिक वितास वे खिए भारी मात्रा में निरभी व 
सार्वजनिक दोतों ही क्षेत्रों के विए पूंजीगत वस्तुओं वा आयात डिया गया था। इसके अतिरिक्त, 
अस्तर्राष्ट्रीय बाजारों मे इन वस्तुओं वे मूत्यो से बुद्धि वे कारण भी बायावों के मूय में कापी 
द्वि दी गयी थी। दूसरी भोर दमारे निर्यातों भे बीक्षित बुद्धि नद्ही ही। सती | इसके अतिरिष्त, 
दितीय योजना के प्रारम्मिक वर्षों से देश गम्भीर खाद्य सवट की स्थिति में पहुँच गया या। इन 
भव वारणों से व्यापार का सस्तुलन काफी प्रतिकूल हो गया और भारत को सारी मात्रा में विदेशी 
सद्दायता प्राप्त करनी पट्टा । कुल 4,600 कशोद में से गितिय योजना-नाल में ।,00 करोड़ 
झपयें की विदेशी सहामता लेनी पी जबकि मूल रूप में 800 करोड झपये की सदह्ययता लेते का 
प्रायधोंने या | 
सूतीय पचवर्षीय योजना से यद श्रावधान रखा गया कि लगझंग 2,000 करोड़ दपये की 
विदेशी सहायता प्राप्त मी जायगी । इस योजना का मूल उद्दें्य भारतीय अर्य॑-य्यवस्था की रवय 
हइफूर्ते अदस्था थे ते जाला था । इतनी अधिक विदेशी सहायता मे प्रावधान के यफ्णन्त भी योजना 
मे आयात-ब्रतिस्थापन (राएए/ 3७9500007) के बायत्स पर बल दिया गया । 8 योजना 
में आवश्यक कच्चे साल, खाद्यान्न एव औद्योगिक साज-सम्जा वे आयात पर इतता ; बने 
दिया गया था कि आयात-्मरतिस्थावन मे प्रयास सफ़्स हो जाने पर भी ब्यायरासन्मस्तुलन की 
ऋणाह्मक बाती बहुत अप्िक रहने भी सम्भावना थी । हऐी बारण नीखरी योजना से प्ारत जी 
विदेशी सहायता पर तिमंरता में बुद्धि गा सकते दिया गया था एवं इससे लिए सित्र-देशों में अनुरोध 
भी रिये गये । इस पर भी यह कहा जाता है कि भाग्त ने डिदेशी सहायता का ठंचित दंग से 
उपयोग नहीं जिया ॥ स्ीसरी योजना काल से 8 577 करोड़ रुपयों के ब्यय में से 2,423 बरोद 
हपये वी विदेशी सद्रायता प्राप्त वी गधी। अर्थाए्‌ सृतीय पदरवर्धीय योजनालल से डुल व्यय रा 
28-2 प्रतिशत दिदेशी सहाय मे रूप मे प्राप्त जिया गया । 
इसी प्रकार तीन बरायिर बोजदाओं जो अदध्मि में भी पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त छी 
गयी थी। चोधी प्रचवर्षोय मोजनाजास से 2,087 करोड़ झपये ही दिदेशी सहायता प्राप्त की 
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गयी थी। सशोधित पाँचदी योजना वाल में 5407 दरोड रपय की विदेशों सहायता लने का 
प्रावधान रखा गया था । परन्तु छठी योजना के अन्तर्गत विदेशी सहायता का दुज सार्देजनिद व्यय 
में अनुपात कम होने पर लगभग 9 900 करोड रपये की विदेशों सहायता प्राप्त करने का 
अनुमान है ॥ हे 
तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त (माच 966) तक भारत को कुल मिलाइर 574] 6 
करोड रुपये की विदेशी सहायता की स्वीडृति प्राप्त हुई थी। इसम में लयभग 4508 8 करोड 
का वास्तविक रूप से उपयोग कर तिया गया। मार्च 983 तक स्वीइत विदेशी सहायता की 
राशि बढ़कर 3,67 4 करोड रुपय तथा उपयोग से ली गयी राशि 24 05 6 बरोड रुपये हो 


गयी । इसमें से 27,802 2 करोड़ र्पय ऋणों के रूप म तथा शेप अनुदान के रुप में स्व्रीड़त किया 
गया था। 


यह एक रोचक तथ्य है कि 27 802 2 करोड रुपये के ऋणा मे से 20,755 करोड रपये 
यानी 74 6 प्रतिशत का उपयोग माच 983 तक हो पाया था। परन्तु स्वीकृत अनुदान 


(385 2 करोड रुपये) का अपक्षाइत अधिक यानी 85 46 प्रतिशत इस समय त्त# उपयोग में 
लिया जा चुका था । 


अल 984 में आधिक सहयोग तथा विकास सगठन वी रिपोर्टर के अनुमार 983 वे 
अन्त में भारत पर 2068 5 करोड डालर का विदेशी ऋण बकाया था, तथा विवासशीज देशों में 
उसका स्थान पाँचवाँ था। रिपोर्ट म यह भी बताया गया वि. भारत को प्राप्त ऋणों का वेबल 
5 प्रतिशत निजी बैंकों स प्राप्त हा था। भारत उन देशो में से रहा है जिन्हें 90 प्रतिशव महा- 
यता सरकारी खत्रोतो से मिउती है। इसके विपरीत, ब्राजील तथा मंक्सिको को 60 प्रतिशत से 
अधिक ऋण निजी वित्तीय मस्पाओ से प्राप्त हुआ है । 

983-84 बे बय हेतु भारत को 2 835 करोड रुपये की सहायता स्वीहृत की गयी थी, 
जिसमे से विश्व वेक तथा वन्तर्राप्ट्रीय विज्ञाम सघ द्वारा स्वीज्तत राशियाँ जमश 3087 7 करोड 
रुपये एवं 762 करोड रुपये के तुल्य थी। 984 85 के वर्ष हेतु 20 जून 984 वो भारत 
सहायता कतव वी बैठक मे कब के सदस्य देशो ने 400 करोड डालर के ऋण स्वोइत किये। 
यह राशि भारत सहायता क्‍्यव द्वारा 7983-84 के लिए स्वीशत राशि से 9 प्रत्तिशत अधित है। 

कुल मिलाबर इन आऑक्डो से ऐसा आभास हो सकता है कि भारत को प्राप्त विदेशों 
सहायता काफी अधिक है । वस्तुत ऐसा नहीं है। आधिक सहयोग तथा विकास सगठन (0200) 
कीं पूर्व उद्घृत रिपोर्ट के हो आधार पर यह वहा जा सकता है कि भारत को प्राप्त अति ध्यक्ति 
सहायता की राशि बहुत कम रही है। विकामशीय देशों में चोन व भारत की जनसंख्या 5 प्रति- 
शत है पर इन्हें 783 तक वेब 5 प्रतिशत हो सहायता मिल पायी थी । नीचे हम भारत को 
प्राप्त विदेशी सहायता को विस्तृत आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करेंगे । 
विदेशी ऋण सम्बन्धों मदीनतम प्रवृत्तियाँ 


4983-84 मे भारत को कुल मिलाकर 2,268 करोड रुपये वा विदेशी ऋण प्राप्त हुए ये । 
984-85 में यह राशि 2,354 करोड रपये रही जबकि 985-86 में बुब मिलाकर 3 ]65 
करोड रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा थी | इन तोन वर्षा में व्याज तथा विश्ती 
का भुगतान करने के पश्चात्‌ प्राप्त शुद्ध विदेशों सहायता की राधि क्रमश ,235 बरोड रपये, 
,78 करोड रुपये तथा ! 795 वरोड रुपय रही । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 
भारत को प्राप्त सकल विदेशी सहायता वा 50 से 55 प्रतिशत ऋष-सेवाआ के रूप में वापस कर 
दिया जाता है 7 


पेरिस में भारत सहायता क्लब की बैठक जून 985 मे बायोजित को गयी थी | इससे 
985-86 व लिए कवर के सदस्य-्देशों ने 400 करोड 507 की सहायता का वचन दिया ३ यह 
सहायता 984-85 म॑ धाप्त सहायता व वरावर ही रखो गयी थी । 





[. 7॥6 कागालदाँ सफर, छा 30, 7984 
2 फल्एब्रणगा८ ऊंघाप2), 3985 86 (४06 8 7) 
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५" छटी पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसा अनुमान था कि कुल सार्वेजनिक व्यय (97,500 
करोड सपये) का 0 प्रतिशत (9,929 करोड़ रुपये) शुद्ध विदेशी भद्धायता के रुप में श्राप्त होगा । 
वसस्‍्तुस, इन पाँच वर्षों मे 0,82] करोड़ छवये के सायंजनिक व्यय में से वेवत़ 7-7 अनिशन 
(६,529 करोड रपये) शुद्ध विदेशी सहायता वे हप मे प्राप्त किये गये ।' 

... गातवी पचवर्षीय योजना की अवधि (2985-90) से बुल सार्वजनिक व्यय ,80,000 
करोड यपये का होगा, इसका 0 प्रतिशत यानी 8,000 करोड़ रुपये शुद्ध विदेशी सद्दायता के 
रूप मे प्राप्त होने की जाशा है) ह 


भारत फो प्राप्त विदेशो आधिक सहायता की आलोचनात्मक समीक्षा 


भारत को प्राप्त विदेशी सद्दायता की प्रहदति, शर्तों एवं भुगतान-सम्बन्धी व्यवस्था की निम्त 
लिगित क्षेत्रों मे पर्याप्त आलोचना की गयी है : 
+ प्रथम बात तो यह है कि विदेशी आदिक सहायता प्राप्त १ रने में भारत को विविध प्रदार 
मे' राजदीतिक दवाव सहन करने पढ़ते हैं। अनेक बार ऋहयठा इसलिए नहीं मिल पात्ती कि भारत 
सरकार राजतीतिक दवाव को स्वीकार मे करते हुए स्वतत्द विदेशी नीति पर चलते रहना घाहृृती 
है | कैवल इसना ही नही, अपितु कहां जा सज़ता है कि विश्व के बढ़े देशों की गृटवन्दी से दूर रहते 
हुए पर्याप्त द्विपक्षीय सहायता मिलता एक कठित का हू है । 

द्वितोय, भारत को अब तक़ प्राप्त 60 में 80 प्रतिशत तक विदेशी सहायता परियोजना 
सहायता के रूप से रही है | जैसा हि ऊपर ढताया गया है, परियोजना सहायता यदि द्विपक्षीय 
हो, और यदि उम्रके अग्तगत साटूशार देश के: बाजारों में ही इस राणिवो व्यय करना आवश्यक 
हो तो ऐसी शहायता की वास्तविक लागत काफी ऊँची हो जाती है । 


तृतीय, भारत वी जनगय्या तया यहाँ विद्यमान समस्याओं को देखते हुए इस देश को अब 
तक प्राप्त विदेशी महायता काफी कम रही है। उद्ाहरणार्थ, 95॥ हे लेकर 980 तक भारत 
को प्राप्त 36]3 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता को प्रति व्यक्ति सहायता की दृष्टि शो यह 
भरत कैबेल 296 रुपये ही रहा । यदि सहायता वी सवल (&055) रागिके स्थान पर तिवल 
राणि (7९6 0) वी जाय (जिसे सहायता दे। अन्तर्गत प्राप्त राशिसेगरे ब्याज व रिश्त के 
भुगतान के ऋण-प्रभार छो कम जिया जाता है) तो यद् ओसत काफी कम हो जाता है। यदाँ तक 
कि पिछले तीन-धार यर्पों में भी जबकि पूवपिश्ता अधिक ऋण सारत को प्राप्त हुए हैं, प्रति व्यक्ति 
भसद (निवल) राहायता 50 ढालर रही है जो भारत के राष्ट्रीय उत्पाद के ! 35 प्रतिशत से 
भी कम है। इसके विपरीत, इन्ही वर्षों में पाविस्तान को 9 2 ढालर प्रति ध्यक्तित (राष्ट्रीय उत्वाद 
फा 56 प्रतिशत) तथा बाँगला देश को !] डालर प्रतिं व्यक्ति (राष्ट्रीय आय वा 8 5 प्रतिशत) 
निबल सहायता के रूप मे प्राप्त हुए । अस्तु, भारत को प्रति व्यक्त प्राप्त सहायता वी राशि देश 
की समस्‍्याओ व जतसख्या के आत्रार की तुनना में बहुत ही कम रही है। 
घौये, भारत को प्राप्त डुल सद्वायता में से ब्याज एंड क्राणों का सुगतान बरने वे बाद 
प्राप्त शुद्ध ऋण वा अनुपान बहुत कम रह जाता है। छठी योजनाशांत में यह अनुपात 40-42 
प्रतिशत रह जायेगा । जबकि पाँचवी मोजता की अंउधि में यह अनुप्रात 55 से 60 प्रतिशत सके 
रहा था । इस प्रकार प्राप्त विदेशी सहायता का एुझ बड़ा अमर पुराने ऋषों गो वापसी वे ब्याज 
के भुगतान में सप जाता है। उदाहरण के लिए, 98-82 व 4982-83 मे भारत ने क्रमश 
]888 4 फरोड़ ठया 2249 8 बरोढ रुपये की विदेशों सहायता ध्राप्त की परस्तु इन दो वर्षों पे 
क्रमश; 849 करोड़ रपये सथा 947 3 करोट रुपदे किश्त थे ब्याज के रूप में चुराने पढ़े | इस 
भ्रदगर सकल सहायता के रूप में निवल सद्दायता का अनुपात घट रहा है । 
पिछते बुछ वर्षों गे भारत बे ऋण गरभार से भी बाप वृद्धि हुई है? सन्‌ 975 से 
980 तह भारत का निर्यात आय का 8 से 22 प्रतिगत तक विदेशी रतणों की वापसी (रिश्ा 
तपा ध्याज) हैतु देने पढ़ें पे । /982-83 में यह अनुपात घटकर समभग ]] पतिशव रह गया था 








]. इतलाएँ। सार 3८47 कगा (985-90), ४ण, ॥, [फ- 50-52. 
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क्योकि उस वर्ष हमारे निर्यात पूर्व वर्षों की तुलना मे वाफी ऊँची दर से वढे थे। चूंकि भारत को 
विदेशों से प्राप्त सहायता इस देश की आ्थिक समस्याओ को देखते हुए नितान्त अपर्याप्त है. हमे 
अपनी योजनाओ की क्षियान्विति हेतु आन्तरिक स्रोतों तथा घाटे की वित्त-ब्यवस्था पर निभर रहना 
पड रहा है। आवश्यक्ता इस बात की है कि साहुकार देश अपने दृष्टिकोण को कुछ और अधिक 
सहानुभूतिपूर्ण बनायें एवं ऋण की शर्तों तथा भुगतान वी अवधि वे' निर्धारण म उदारता बरतें । 

यद्यपि विदेशी सहायता ने भारत में अनेक कार्यक्रमों की ज्ियान्विति में योगदान दिया है । 
इस्पात, रसायन, इस्जी निर्यारिय, विद्युत मशीन टूल आदि उद्योगो, परिवहन व सचार के साधना 
तथा हृषि के सर्वांगीण विकास के अतिरिक्त विदेशी सहायता वा नगरो के विकास जल आपूर्ति 
एव शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त योगदान रहा । विदशी सहायता से हमारी आयात क्षमता मं भी 
वृद्धि हुई है तथा कच्चे माल, मशीना व खाद्यान्ना की पर्याप्त उपलब्धि म विदेशी योगदान रहा है । 
नयी प्रौद्योगिकी के विजास मे भी विदेशी सहायता का उल्ेखनीय योगदान रहा है । 

फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि हमारी विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी 
की जाये | यह दो बातो से सम्भव होगा--हमारे निर्याता के प्रति विकसित दश्शों का सहानुभूतिपूर्ण 
दृष्टिकोण एवं विदशी सहायता की उदार शर्तें। अधिक व्यापार तथा अधिवा सहायता” मे 
पूरकता है और इनम भारत जैसे दश के लिए विकल्प की कोई गुजाइश नहीं है यह हमे भली- 
भांति समझ लेना चाहिए। परन्तु निर्यातो म अपेक्षित वृद्धि दो बातो पर निभर करी! प्रथम 
तो यह कि हमारी उत्पादन दक्षता म पर्याप्त वृद्धि वी जाये ताकि अन्तर्शाप्ट्रीय बाजार में हम 
प्रतियोगिता कर सके । द्वितीय निर्यातों की वृद्धि हेतु विक्गसित देशों की मीतियां उदारतापूर्ण हानी 
आवश्यक है क्योवि उन्ही देशो मे पर्याप्त श्रय शक्ति विद्यमान है । यह इस बात पर भी निर्भर 
करता है कि अन्य विकासशील दशो वे साथ व्यापार बढ़ाने म हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं। 


प्रश्न एवं उनके संकेत 

] इस दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कोजिए कि विदेशी आथिक सहायता का विकास- 
शीत देशों के आर्थिक विकास मे अधिक महत्व नहीं है 
(त्रा।लब॥9५ €ऋक्का॥06 6 शल्ज पा गिलाहा ९९०णा०खाट क्षात 45 0 फ्रापत0 ग्राएण 
(006 ॥) 06 ९०07076 त6ए८[०फञााला। 0 च7त॑दा-त०४९।०७८० ००005 
[सिक्रेत--इस प्रश्न के उत्तर में पहले विकासशीज देशो की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से 
बहाँ पूँजी की उपलब्धि के विषय म॑ बताइए | किर यह वताइए कि विदेशी सहायता पूँजी 
के अभाव को दूर करके आथिक विकास की प्रक्रिया म कहाँ तक सहायक हो सकती है। 
परन्तु हाल ही म विकासशोल देशो ने इस वात पर वल देना प्रारम्भ क्या है कि अधिक 
निर्यात द्वारा उनके आथिकः विकास में वही सहायता मिल सकती है जो आधिक सहायता 
या पूँजी वी उपलब्धि से सम्भव है। इन दोनो ही प्रकार के विचारो की तुलवात्मक व्यास्या 
के आधार पर उपयुक्त प्रश्न का उत्तर दें ।] 

2. आशिक विकास में विदेशों पूंजी का क्या योगदान है ? विदेशी पूँजी का प्रवाह ऋणी व 
ऋणदाता देशों को किस प्रकार भप्रभ्नमावित फरता है ? - 
ए॥8॥ 5 66 706 00 गिलहा ९०णाणाल बात उच्च €०णाणावारट त6एथ०क्धा। ?ै 
छ0ज़ 60९8 209 ० गिल दाजा। शीच्ण 6 कावाए क्ात 9ण0एएड 
(०प्राध657 न 
िकेत--प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर प्रश्न ) के अनुरूप होगा। प्रश्न के द्वितीय भाग 
के उत्तर में यह बताइए कि विदेशी पूंजी भ्राप्त करने पर ऋणी देश का क्‍या दायित्व होता 
है तथा दीघ॑काल में इन ऋणो के कारण उसकी क्या स्थिति होती है ?े इसी प्रकार ऋण 
दाता देश ऋण देते समय किन बातो वी जाँच करता है तथा पूंजी देने तथा ऋणो 
बसूली वे! समय उस देश वी अर्थ-व्यवस्था, व्यापार एवं सामाणिक ध्यवस्था पर किस प्रकार 
के प्रभाव होते हैं।] 

3 पूंजी का निर्यात ऋणदाता के लिए किस प्रकार सामाजिक दृष्टि से ल्ाभप्रद या मुकसात- 
दायक सिद्ध हो सकता है ? 
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वा ज्रश 7659९९६ पराव/ दी राएगां 0 ०३७॥8) 02 8०थंतरीए बतफ्वगाउ22८०प्र८ 07 
दउउतएब्०48९005 (07 पा 0णंण त॑ घंण्फ ० ढ ध्वज़ाव छाफुकातए8 एणगाार ? 
जिकेत--उक्त प्रश्न का उत्तर भ्रश्त 2 के उत्तर के अनुरूप होगा। परन्तु इसमें 
पूंजी देने थाले देश पर विदेशी सहायता के सामाजिक व आधिक प्रभावों की ही व्याख्या 
कोजिए ।] 

विकासशील देशों को विदेशी व्यापार सम्यन्धी समस्या्थों पर विह्ताद से अकाश डालिए। 
साषाएंग॑ल ब्रा ९2एॉथिंग ]९ णिशए्ा धदँ८ फछा00चणाड ्॑ तटए९०छाएह 0००ए7धवा९3- 
[पंकेत--पिछले तीन दशकों में विकासरशीद देशो के विदेशी व्यापार में अनेक कठि- 
नाइपाँ उत्पन्त हो गयी हैं। एक ओर उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली (प्राथमिक) 
चस्तुओों की बेतोच माँग के कारण कुल माँग का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी 
ओर विकप्तित देशों मे अपदायी गयो सरक्षणात्मक मीति एवं कृत्रिम वस्तुओं (5१0॥८॥65) 
से चल रही प्रतियोगिता के कारण भी ये देश अधिक मात्रा में निर्यात नहीं कर था रहे हैं । 
इसी प्रकार इन देशों मे परस्पर सहयोग का अभाव, विकसित देशों की पक्षपातपूर्ण नीति 
तथा आधिक विकास की धीमी ग्रति के कारण व्यापार-सन्तुतत की ऋणात॑मक बाकी तेजी 
से वद रही है। इन सभी समस्याओ की विस्तृत विवेचना उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में 
कीजिए |] 

कया थहूं ठोक है कि विकसित देशों को तुलना में विकासशील देशों के निर्षातों से प्राप्त 
बाय में अधिफ अस्थिरत! है ? इस स्थिति सें इस देशों को सहायता! हेतु अन्तर्राष्ट्रीय 
आधिक प्रणालो में क्या परिवर्तन होने चाहिए ? 

6 छ7067-0९४९।०७८९ ९०७707९5 इणी९08 ॥070 हाध8(९7 ॥530]॥9 ॥ €एएणा 
ापरं725 बीबर कही ॥700॥6 एए॥ता€ड ? 66 था ९0३0865 7९0८55379 ॥ 06 
गशवावा0॥)ां ९९०॥0च0 $५४5१९॥ 80 ॥९]9 [6 9007 ००प॥/।९८३ |॥ #॥5 7९$फ९ए ? 
[सकेत--इस अश्त के उत्तर हेतु दिकप्तित एवं विकासशील देशो के आमातों व निर्यातों की 
प्रकृति का विश्तेषण करते हुए वताइए कि विकासशील देशो के निर्षातों में अस्थिरता के वया 
कारण हैं जबकि विकसित देशो की निर्यात आय स्थिर है। विकासशील देशों के मिर्यात 
बढ़ाने तथा उनके व्यापार-सन्तुलन को ठीझ करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्बन्धों मे माप 
किस प्रकार का सुधार चाहते हैं, यह भी वताइए ।] 


ध्््टे 


अवम्‌ल्यन 
[0०5९&५पए४70 ] 





हम पिछने अध्यायों में यह वह चुक्े हैं कि स्वर्भमान वे अन्तर्गत जिसी भी देश को 
मुद्रा की विनियम-दर विदेशी मुद्रा की माय व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। दी्घंकाल में 
सामान्यतया मुद्रा को माँग व पूत्ति का साम्य ही स्थायी विनिमय-दर को निर्धारित करता है। 
मदि किसी समय विनिमय-दर साम्य-दर से अधिक या कम हो तो बस्तुओ के निर्यात या आयात में 
वृद्धि होगी और फतस्वरूप देश की मुद्रा की माँग या विदेशी मुद्रा की माँग (मर्थात्‌ देश की मुद्रा 
की पूर्ति) मे वृद्धि होगी तथा विनिमय-दर साम्य-स्तर पर पहुँच जायेगी। स्वर्णमाव के अन्तगत 
का की यही स्वचाजित प्रवृत्ति आयातों व निर्यातो को स्वचालित प्रवृत्ति को प्रदर्शित 
कः । 

मे चार दशको से विश्व के व्सी भी देश मे स्वर्णमान विद्यमान नही रह 
गया है। यही नही, बैवल्पिव मुद्रामान (पत्र मुद्रामान) वे प्रचलन वे साथ-साथ सरकार का 
विनिमय दर की निर्धारित-पत्रिया म हस्तक्षेप भी वढा है। विश्व के लगभग सभी देशो मे मुद्रा की 
तह सम्बद्ध मुद्रा में विद्यमान घातु पर नही अपितु विभिन्‍दर सरवारों को नीतियो पर निर्भेर 
कः । 

बहुधा यह देखा गया है कि अनेक देशो वो सरकारें अपनी मुद्रा का अर्थ (वाह मूल्य) 
जानवूझकर ऊँचा रखने का प्रयास करती हैं। दूसरे शब्दों मे, यह प्रयास किया जाता है कि एक 
डालर या पौण्ड,स्टलिंग के बदले देश की मुद्रा की विनिमय-दर (दय मुल्य) कम रखी जाय । यदि 
खुजे वाजार मे डालर की माँग व पूर्ति (जिनका निर्धारण आयात व निर्यात की मात्रा द्वारा किया 
जाता है) के आधार पर विनिमय-दर 9 रुपये प्रति डालर निर्धारित हो और इसकी अपेक्षा भारत 
सरकार डालर की विनिमय-दर 7 रुपये प्रति डातर ही रसे तो इसे डालर वे रूप में भारतीय 
रुपये का अधिमृूल्यत (०५०८:-४७।४७०४४०7) या रुपये के रूप मे डालर वा मूल्य कम रखने वी प्रवृत्ति 
ही माना जायगा। 

अवसघुल्यन का अर्थ 
[४86)ग0 08 98ए&.ए08707] 


ईविट (एशा।) बे अनुसार, “जब वुछ कारणा के फतस्वरूप दूसरे देश। वी मुद्रा की तुलना 
में एक देश की मुद्रा की विनिमय-दर कम बरके उसके विनिमय मूल्य को सस्ता कर दिया जाता 
है तो इस प्रक्रिया को ही अवमृल्यन कहते हैं ।”! 

पाल एन्जिय (एव घाटाएह) के अनुसार, “अवमूल्यन से तात्पय॑ं मुद्राओं की अधिहत 
समताओ में कमी करने से है ।”? 


सरल शब्दों से, अवमूल्यन का आशय किसी देश की मुद्रा दे वाह्य मूल्य को वस करने त्ते 
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हे अवमूस्यत | 409 
आयश्यक रूप में कर ही । 


धुव्ा का अर्घ साप्प-रतर ते ऊंचा रणते के प्रभाव 
(800 ७ गदांवाबागीए़ & कैड्ील ध्यंधर जी राालाठज पिया ॥6 व्वूपफिंणा ॥6८)) 


हीगो है । परकु इसउा यद् तार नदी है. कि छगहे कतसवह्ण शुद्रा का क्ालरिक मूर्य भी 


यदि हिंगी देश भी मुद्रा वा अर्थ कृत्रिम रुप मे बाम्तबिक या गाध्य-स्तर वी अ्चेशा 

कंभा रा जाता है तो ऐसी श्विति मे देश के आयासऊर्ता को जहाँ एक डालर वी वस्तु का आयात 
में पर कग रपये देंगे द्वोते हैं, यही शि्याकर्सा सो एक डालर की बसु था निर्यात करने पर 
ऐप 4॥ से बम सरबवे प्राण होते हैं । रेसानित्र 22 ] एफ ऐगी ही म्यिति को प्रगुत करता है। 


है 





ये मे) 


उरए 


डालर व्गी विनिमय दर ( 
जज उउ 





आयात व निर्यात की मात्रा 
रेक्षातित्र 22:--शाम्य वी अपेदा कम विविभप-दर (प्रद्धा का अधिगृह्यत) « 


रेगापित्र 22.! में 000 डॉलर वी गाए तथा 635 छालर की हुते 2302 में पूर्ति गो 
प्रदर्शित करते यादे यक्र हैं । इग दृर्टि से खुते बाजार था प्रतियोगियापूणँ स्थिति मी डावर की 
वितिगंषदर 0/ होनी भादिए । परस्शु याद गरकार विनिमयदर क्री. 07, पर ग्थिर रागता 
भाहती है शो धगगे आयोगागत्रों री 22., मात्रा भे थरायात करने थी प्रेरणा पितेगी जबकि 
विर्यातिका वैबल 09, भाव मे ही निर्यात फरने को सैयार होगे। एस प्रकार मुद्रा थे भधिपृूस्थत 


के फलरपशप श्यावारनारसन में प्रति[ल होने जी काफी सग्मायना रहती है यपोड्ि निर्यातार्ताओ 
को अधिक माता सी तिर्याति करने ही प्रेरणा गद्दी मिस पाती । इसी प्रगार छालर था यरृख्य दृतिस 
हुय के मीचा को जाते मे वारण विदेशी ध्यापारियों को भारत मे अधिक थादुएँ प्राप्त करते वी 
प्रेरणा भाषा मी होती । वुख मिलाकर गारतीय रपये बेर हविम रुप मे ऊधे अर्प के कारण हमारे 
विदेशी ध्यापार पर प्धिएस प्रभाव १ड़ते हैं। 

शगयें ने ठोंगे अर्थ का एक और भी प्रतिकुस श्रमाव होता है। 0+, विनिमयंदर पर 
डातर भा हा हरी धूति ही भयेज्ञा अधिक होने ये जारप मायशप र तायुपा सोग इंगे काला” 
बाजार मे सरीदेंगे । जिन ध्यकियों के पाण डालर उपतस्ध है वे वैस्टरीय थक गो बेखबर इसे 
बरते 0॥, दावे प्रति डालर सरतारी मय मे प्राप्स बरतने वी अपैक्षा जारानयाजार थे 08, इपये 
प्रति शायर ब्रापा बरता अधिक श्रेयम्तर समहेंगे। हसके >रिवामसथरप सरयारी ब)पों में 
विदेशी हिनिमय (हार) की पर्याप्त प्राललि गही हो मोदी एवं देश एईेस्लीर विशीय सरट मे पैसे 
जागया। दुछ हधय पूर्व शाह हासर की सरबारी दर 7 50 रपये थी, परण्ु काला बाजार दे 
डगायो वित्री थे सारीद 3 रपये शी देट से की जा रही थो। भारत सरकार बे डूुदिट मस्वार्य 
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ने 965 में एक अनुमान के आधार पर बताया था कि भारत मे आने वाले सैलानी या विदेशो 
में बसने वाले भारतीय यहाँ लायी गयी चिदेशी मुद्रा मे से तीव-चौथाई को कैन्द्रीय या व्यापारी 
बैंको में जमा नही करते थे अपितु व्यापारियों व दलालो को सरकारी दर की अपेक्षा ऊँची दर 
पर बेच देते ये । इस प्रकार रुपये का अर्घ दृत्रिम रूप से ऊँची रखने के फलस्वरूप डालर के 
काला-वाजार को प्रोत्साहन मिलता है एवं साथ ही सरकार भी पर्याप्त डालर ग्राप्त नहीं कर 
पाती ।,परन्तु पिछले कुछ महीतोी मे भारत सरकार की कडी निगरानी तथा विदेशी विनिमय की 
काला-बाजारी करने वालो के विरुद्ध उठाये गये कठोर कदमों के कारण काला-बाजार को गति- 
विधियो मे पर्याप्त कमी हो गयी । गत 28 महीने में रुपये का सम्बन्ध नो महत्वपूर्ण मुद्राओं से 
स्थापित करने के कारण भी डालर का अधिकृत मृत्य अब 8 70 व 8:90 के बीच चल रहा है। 
रुपये वे साम्य से अधिक मूल्य रखने का एक और भी प्रभाव होता है । बहुधा यह देखा 
जाता है कि ऐसी परिस्थिति मे सरकार विनिमय-प्रतितरन्धों के माध्यम से रुपये के अर्थ को ऊँचा 
या डालर के भूत्य को नीचा वनाये रखने का प्रयास करती है। फलस्वरूप निर्यातकर्ता प्रयट में 
अधिक निर्यात करने की अपेक्षा वीच में कम मुल्य दिखाकर (७॥60-7९०ं९गह) वस्तुओं का 
निर्यात करते है । वीजक में दिखाये गये मूल्य मे जितनी अधिक राशि वास्तव मे इन्हें भ्राप्त करनी 
है वह काला-वाजार के माध्यम से प्राप्त कर ली जाती है । 
ऐमी बात नही है कि देश की मुद्रा का अर्थ ऊँचा रखने के इन दुष्परिणामों से सरकार 

अनभिन्ञ हो ॥ वस्तुत- पका अघ कम करने का प्रस्ताव भी सरकार को मान्य नही होता क्योकि 
इसका अर्थ मुद्रा का प्र कम करने से लगाया जाता है। कसी भी स्वाघीन देश की सरकार 
इस्त तथ्य को सरलता से (सरकारी रूप से) स्वीकार नहीं करना चाहती कि देश की मुद्रा का 
वास्तविक अर सरकारी रूप से घोषित अर्घ (विनिमय-दर) से कम है। 


परन्तु जैसे-जैसे देश के 8900246:828 [लन की श्रतिकूलता बढती जाती है, सरकार को वुछ 
प्रभावकारी कृदम उठाने ही पडते है । इन विधियों को, जिनके माध्यम से प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलग 
को ठीक करने का प्रयास क्या जाता है, सक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है : 
प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन को ठीक करने के उपाय 
(#(९4४07९5 40 4600/9 ता8०चुणाणएा ० 6 फ्ेब्वज्ञा०८ ० 7०८) 


प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन को ठीक करने हेतु एक उपाय अवमुल्यन भी बताया जाता है । 
अवमूल्यन (4७५॥०७४४०7॥) का अर्थ है मुद्रा के बाह्य मूल्य मे कमी करना । दूसरे शब्दों में, यदि 
डालर का रुपये के रूप मे मृत्य वेढ़ा दिया जाय अथवा रुपये का मूल्य डालर के रूप मे कम कर 
दिया जाय तो इसे भारतीय रुपये का अवमुल्यन कहा जायगा । मान लीजिए, वर्तमात विनिमय-दर 
$ 4-7 00 रुपये हे, जो साम्य-दर से नीची मानी जाती है । अब यदि विनिमय-दर $ 55875 
रुपये कर दी जाय तो यह भारतीय रुपये का 25 प्रतिशत अवमूल्यन माना जायगा । उदाहरणार्थ, 
थादि रेखाचिक 22 / भे डालर की रुपये में व्यक्त आधिहत विनिमय-दर 0/₹, से वढाकर 0 कर 
दी जाय (अथवा 07, से ऊपर कही भी) तो यह रुपये का अवमूल्यत माना जायेगा। ऐसी स्थिति में 
अमरीका से वस्तुएँ आयात करने पर एक भारतीय फर्म को पु्विक्षा अधिक रुपये उतने ही डालर 
के बदले भुगतान करने होंगे । एजिय के मत्तानुस्तार, “किसी भी मुद्रा की अधिक्षत समता में कमी 
करना उसका अवमूल्यन है ।” 

अवसूल्यन के उद्देश्य 
[एफाहएटापएड$ 07 7ए&:एशाठर]ु 


मुद्रा के अवमूल्यन के प्रमुख उद्देश्य निम्नाक्ति हो सकते हैं : 

4, निर्यातों को प्रोत्साहन देना--यदि सरकार को ऐसा आमास हो रहा हो कि मुद्रा का 
अधघे कृत्रिम रूप से ऊँचा रखने के कारण निर्यातो मे पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पा रही है तो अवमुल्यन 
के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करने का प्रयात्त किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अवमूर्मन कै 

“फलस्वरूप डालर (या पौण्ड स्टलिंग) की तुलना में रुपये का अर्ध कम क्या जाता है परस्तु देश के 
भीतर मृत्य-स्तर या रपये के बान्तरिक मूत्य मे परिवर्तन नही क्या जाता है । 
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हे अपमृत्यन के माध्यम पते देश के निर्यातकर्ता को सरकारी रूप से पृवाषिशा प्रति डालर 
अधिक झुपये का भुगतान किया जाता है और इसके फलस्वरूप निर्यातो की वृद्धि अपेक्षित होती है। 
डालर का अर्घ बढ़ जाने के फलस्वरूप अब विदेशी व्यापारियों को भी भारत से अधिक वस्तुएँ 
आयात करने की प्रेरणा मिलती है । 

2 आपातों को हतोरत्ताहित करता--अवमुत्यत के फलस्वरूप देश के आयातकर्ताओं को 
उतने ही इप्कर के शून्य की विदेशी चस्‍्तुओ का भुगतान अधिक रुपयो में करना पडता है। 
आयातकर्ता को | डालर की वस्तु मेंगाने पर अब 7 00 रुपये के बदले 875 रुपये चुकाने होते हैं, 
अत' उसे आयाठ में कटौती करने की प्रेरणा मिलेगी । कुल मिलाकर अवमृल्यत के फलस्वरूप 
व्यापार-सल्तुलद को प्रतिद्यूलता कमर होने की सम्भावना होती है । 

3. अनुचित व्यापारिक तरोकों थ विदेशी मुद्दाओं की काला-बानारों को रोकता -भव- 
मूल्यन के माध्यम से दपये का अर्थ इसकी साम्य वितिमय दर के समीप लाया जाता है भर इसके 
फ्तस्वरूप डालर की बगसा-वाजारी कमर हो जाती है। विनिमय-दर साम्य-दर के जितनी सभी 
होगी, डालर की काला-बाजारी उतती ही कम हो जायगी। 

इसी प्रकार, अवमूल्यन से बीजऊ में कम मूल्य दिखाने (फतठ-नं॥४०0ंथाड़) की प्रवृत्ति को 
भी समाप्त किया जा सकता है । 

4 भम्प देशों हारा राशिपातन को रोकना--कभी-की कोई दूसरा देश राशिपातन 
(१०४7४) की नीति द्वारा हमारे देश मे कम मूल्य पर यस्तुएँ बेचने का प्रयास करता है तो 
भवमूत्यन के द्वारा देश की जनता को ऐसे देश की वस्तुएँ खरीदने से हतोत्साद्वित किया जा 
सकता है। 

5, विदेशी नियेशरक््ताओं को पूंजी निवेश हेसु प्रोरताहित करमा--यह भी तक दिया 
जाता है कि डासर के अर्घ में वृद्धि करने (अर्थात्‌ रुपये का अवमुल्यन करने) के फलस्वरूप विदेशी 
निर्यातकर्ताओं को भारत में पूंजी लगाने की प्रेरणा मिलती है। इसहे फस्थरप अवमुस्यन करने 
बाले देश में विदेशी पूँजी लगाने की प्रेरणा मिलती है । इसके फतस्वरूप अवमूल्यन करने याले देश 
में विदेशी पूँजी की भ्रय-शक्तित में वृद्धि हो जाती है । इस प्रकार मुत्र मिल्लाकर सवपूल्यत का प्रयोजन 
देश बी भुगतान-सस्तुसन की स्थिति में सुधार करना है । 

अवमुल्यन फ्ो सफलता की शर्ते 
[00भ9770755 ए008 पक्रे४/ 5002555 0४ ए६५७.ए/श70!५] 

डिसी भी मुद्रा का अवमुस्यत किस सीमा सह आयातो पर अवुश खाने, निर्यातो को 
प्रोष्ताहन देने क्तया पूँजी के विनियोग हेतु सद्दागक हो पाता है यह इस पर निर्भर करता है 
कि निम्न शर्तों की अगुपालना हिस प्रकार ह्वोती है . 

(।) आायाहित वस्तुओं को भांग अत्यथिक सोचदार होनों चाहिए--यदि अवमुल्यन के 
फसस्वरूप आयातित वस्तुओं की माँग में आनुपातिक कमी नद्ही होती तो बुल आयात-वितर बढ़े 
जायगा । दूगरे शब्दों से, अवमूल्यत केः फ़लम्वरूप देश के आयात 2 होगे जर आयातित 
यस्तुओ की माँग अस्यधिक सोचदार हो । रुपये बा आन्‍्त्रिक मूल्य कम द्वोतें अथवा डासर के प्रंत्य 
में वृद्धि के साथ-गाघ आयातित वस्तुओं की माँग मे अनुगत से अधिकझ कटौती होने पर ही अब 

मूल्यन सफल माना जायगा। 

यह मानते हुए हि आयातो वी पूर्ति पूर्ण सोचदार है, रेखाबित्र 22' के माध्यम से छप- 
युँबत तक की पुष्टि बी जा सती है। 

रेसाथित्र 22'2 के अनुसार प्रारश्भिक विनिमब-दर 08 (भारतीय रुपये में डासर का 
मूल्य) पर आयात की मात्रा 02 है। ऐसी दद्या में आयातो हा बुल सूच्य 975 2 शपये है। सब 
मान सौजिए, डासर भी दरों के रूप मे पितिमय-दर 0+से बइकर 0: कर दी जातो है। 
बैकि अय आयातरत्ता को प्रति डारर मायातें हेतु अधिक रुपये चुड़ाने होते हैं, इस अस्मृस्यत के 
फ्स्वरूप वह कम मात्रा में वस्तुओ बा आयात करेगा। यदि आयातित वस्तु को माँग वेलोच है 

(0.८ ) तो 2',, 2',, के अतुसार विनिमपद्धर 0%” हो जाने पर आयात गैमात्रा 22स 
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रेषाचित्र 22 2--अवमूल्यन का आयात बिल पर प्रभाव 
घटकर 02, ही रहेगी । एसी स्थिति मे आयात-बिल (रुपयो म) पूवपिज्ञा अधिक होगा (0700 <: 
27%'2,) तथा अवपुल्यन वा मा पूर्ण नही हो पायेगा । यदि इसके विपरीत आयातों वी 
माँग अत्यधिक लोचदार है (%,,<< ]) अर्थात माँग-वत्र 20, 0,, है तो नयी विनिमय-दर 0/ पर 
आंयातों की माता 02 से घटकर 00, हो जायगी और पृूवर्पिक्षा आयात-विल भी कम होगा 
(9/00<07/५0,) । इस प्रकार अवमूल्यन के फवस्वरूप आयातो मे पर्याप्त कटौती केवल उसी 
दिशा में सम्भव होगी जयकि आयातित वस्तुओं की माँग काफी लोचदार हो । 
(2) अन्य देशों मे निर्यातित वस्तुओं की मांग भो अत्यधिक लोचदार होनी चाहिए 
(१, >> )--अवमूल्यन देश की प्रतिकूल भुगतान-बाकी को ठीक करने मे तभी सहायक हो सवता 
है जवकि हमारी निर्यातित वस्तुओ की माँग-लोच इकाई से अधिक हो । 
रेखाचित 22 3 प्रचलित विनिमय-दर 07? पर देश से 00 मात्रा मे वस्तुओं का निर्यात 


६ 


9. 


डालर की विनिमय दर (रुपयों मैं) 
2० न्र्0 
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किया जाता था तथा उस स्थिति में देश के निर्यातको को तिर्यातों से बुल 0/272 रपये की 
आय प्राप्त हीती थी । विनिमयद्धर 070, किये जाने पर निर्यात में वृद्धि होता स्वाभाविक है। 
परन्तु निर्यात में कितनी वृद्धि होगी यह इस पर निर्भर करता है ऊफ़ि निर्यातित वम्युऔ की पति 
कितनी लोचदार है। यहाँ ऐमा मात लिया गया है कि निर्यातित वस्तुओं कौ पूति पुर्ण लोचदार 
है । यदि माँग-वक् 2, 7, है तो विनिमय-दर 0#, हो जाने पर निर्यात 02 से बढ़कर 00, 
होगे। ऐसी स्थिति में निर्यात से प्राप्त कुल आय (विदेशी विनिमय की प्राप्ति) पूवपिज्ञा कम हों 
जायगी (070 0०%, £2,), परन्तु यदि निर्यात की माँग काफी लोचदार है (मॉय-बक्क 2, /2,/ 
हो) तो विनिमय-दर 08, होने पर निर्यात की मांग 00 से बदकर 00; हो जांयगी। ऐसी 
स्थिति मे निर्यातों से प्राप्त आय भी पूवपिज्षा (अवमूल्यत से पूर्व प्राप्त आय की अपेक्षा) अधिक 
होगी (07०0 > 0६,7.0,) भस्तु , अवमृत्यत का लाभ देश को तभी होगा जवक्ि निर्यातित 
वस्तुओं की मांग काफी लोचदार हो । दि 


(3) अवमूल्यन के सग्य साथ देश में आस्तरिक मूल्य अपरिवर्तित रहे--यह ठीक है. कि 
अवमूल्यन के फलस्वर्प आयातिकर्ता को आयातित वस्तुओं का मूल्य अधिक देना होता है। यदि 
निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण मूचतः आयातित कच्चे माल द्वारा होता हो तो निर्यात 
मोग्य वस्तुओं के मूल्यों भें वृद्धि होता स्वाभोविक है। इस प्रकार थदि अवमूल्यत के फलस्व्प 
उत्ादन-नागत व मूल्यों भे वृद्धि हो जाय तो इसके वांछित परिणाम नही तिकल पायेंगे । इसीलिए 
यहू कहा जाता है कि अवमूल्यनत के पश्चात्‌ भी वस्तुओं के आन्तरिक मूत्य अररिवतित रहने पर ही 
निर्यातों मे अपेक्षित वृद्धि होगी । 


(4) निर्यातित यस्तुओ फो पूर्ति पर्याप्त होनी घाहिए--अवमूल्यत के पश्चात्‌ दिर्यातों मे 
अपेक्षित वृद्धि तभी सम्भव है जब देश में वम्तुओ का पर्याप्त उत्पादन हो तया आन्तरिक माँग की 
पूछ्ति करने के पश्चात्‌ पर्याप्त निर्यात योग्य अतिरेक (४07४५) उयलब्ध हो । देश के भीतर वस्तुओं 
के उपभोग में क्टौसी करके अधिक समय तक निर्यात को वृद्धि को स्थिर नहीं रखा जा सकता । 

(5) क्षन्‍्प देश अपनो सुद्राओं का अवमूल्यन न करें--यह भी आवश्यक है कि अन्‍य देश 
हमारे साथ-साथ अपनी सुद़्ओ का अयमृत्यन ने करें। यदि हमारे व्यापारिक भागीदार देश भी 
अपनी मुदाओ का अपमूल्यन कर देते है तो हमारे निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि सम्मद' नहों होगी। 
ऐसी स्पर्डाशील अवधुल्यत की नीति को जॉर्ज एन हाम ने अत्यन्त खतरनाक ' मेरा पद्यैमी भिखारी 
बत जाये” नीति की भज्ञा दी है, तथा स्पष्ट किया है कि ऐसी नोति ते जिसी भी देश कौ लाभ 
नहीं हों यकृता ।! 

(6) आपातित पस्तुओं का प्रतिस्थापन सम्मव होता चाहिए--बुल आायाते-बिच में अब- 
मूल्यन वे पश्चात्‌ वृद्धि न हो, उसके लिए यह जहरी है कि देश में हो ऐसी यस्तुओ के उतसाइन 
। प्रयास किये जायें जिनका हम भारी मात्रा में आयात ररते रहे हैं । आयात-प्रतिस्थापत जितनी 
धक हस्तुओं का किया जायगा, उतता भुंगतान-सन्तुलत वी प्रतिकूतता भे कमी बरता सम्भव 
होगा । इसी प्रशार, नियत की जाने वाली वह्तुओं की माँय पर आन्तरिक उपभोक्ताओं वी माँग 
का दशाव ते बद्े इसप्रे लिए इन पस्तुओ की प्रतिह्यानोपन्त वस्तुओं बा भो उत्सादन बदाना उप 
युक्त होगा। 

(7) झज पूल्यन झुड्राःस्फोति-शाल में नहों श्या जाय- यदि देश से मुद्रानफीति विद्यमान 
हो तो अन्य परिम्यितियाँ अनुकूल दवोने पर भो अदपुत्थन से वाध्टित परेणाम प्राप्त नहीं होंगे। 
देश की जनता को ऐसी स्थिति में यहो आशंत्रा रहती हे हि वस्तुओं वे मृत्यों में और झधिक 
बृद्धि होगी और इस कारण सोगो में सचय हरी श्रवुत्ति [#०थ0४8) अधिक हो जाती है तदा 
निर्यात योग्य अतिरेक कम हो जाता है । 

(8) देश शी अपु-ध्यवस्था में विदेशों व्यापार तथा पूंजी का पर्पाप्त महत्व होता चाहिए-- 
अपमूस्यन का खाभ उस देश वो ओशाउत अधिर मिलता हैं जिंसी लिए अन्वर्रद्भीय ब्यापार 


]. 06606 ', वीजागा, 2/राल॑ग) 2/60), ए 250. 
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तया, ला विदेशी पूँजी वे निवेश का पर्याप्त महत्व हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय निर्यातों या आयातो में 
इस देश के निर्यात या आयात का अनुपात वहूत ही कम हो । 


उपर्युक्त सभी शर्तों की पूर्ति होने पर ही अवमूल्यन वा वाछ्टित सॉभ देश को प्राप्त हो 
सकेगा तथा भुगतान-मन्तुलन की प्रतिकूलता में कमी हो सरेगी। जैसा कि आगे बताया गया है, 
भारतीय रुपये के अवमूल्यन (जुदाई 966) के समय ये सभी वातें अनुकूल नहीं घी और इसी 
कारण अवमूल्यन के पश्चात्‌ भी हमारे व्यापार-सन्तुलन की ऋणात्मक वाकी मे वृद्धि होती गयी। 


भारतोय रुपये का अवसूल्यन 
[0780७.ए4व708 07 एछ#प एएए5४8] 


जमा कि ऊपर बताया गया है सामान्यत विसी भी देश वी सरवार यह स्वीवार करने 
को तैयार नही होती कि देश की मुद्रा का वास्तविक अर्घ घोषित स्तर से कम है । यही वारण है 
कि मुद्रा का उच्च अघ बनाय रखा जाता है, यद्यपि इससे देश को आधिक क्षति हो क्यों न 
होती हो । 

विश्व के लगभग सभी देशों म॒ द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक स्वर्णमान का परित्याग किया 
जा चुका था। स्वणमान के परित्याग से पूव इग्रलप्ट मं 929 म एक कमेटी का गठन किया 
गया था जिसे मेकमिलन कमेटी या वित्त एव व्यापार कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी ने अपनी 
रिपोट मे स्पप्ट क्या कि आकस्मिक रूप से मुद्रा के मूल्य मे कमी करना एक अनुचित कार्य है। 
कमेटी हा यह आशका व्यक्त की कि ऐसे कदम उठाने पर देश की मुद्रा की प्रत्तिप्ठा पर प्रतिकूल 
प्रभाव होगा । 


दितीय महायुद्ध काल मे अधिकाश देशो ने विनिमय प्रतिबन्धों तथा नियन्ध्रित व्यापार 
नीतियों का आश्रय लिया था। महायुद्ध काल मे इगलैण्ड पर ऋण का भार वहुत अधिक वढ थया 
था क्योंकि उसके आयातो की मात्रा इस अवधि से निर्यातों की तुलना से काफों बढ़ गयी थी । 
महायुद्ध वे कुछ समय बाद इसी कारण इगलैण्ड ने ]8 सितम्यर, 949 को पौण्ड स्टलिग का 
30 59% अवमृल्यन कर दिया। चूंकि भारतीय रुपया पौण्ड स्टलिंग से सम्बद्ध था, अत, भारत ने 
भी 20 सितम्बर, 949 को रुपय का 30 5%, अवमूल्यन कर दिया। यह उल्वेखनीय है कि 
द्वितीय महायुद्ध-काल में अमरीकी डालर सर्वाधिक शक्तिशाली मुद्रा के रुप म प्रकट हो चुकी थी 
और इसीलिए पौण्ड स्टलिय का अवमूल्यन डालर के सन्दभ में ही क्या गया । 


भारतीय रुपये का अवमूल्यन इसलिए करना आवश्यक समझा गया था कि भारत अपने 
निर्यातो के लिए मुख्य रूप से इगलेण्ड पर ही निर्मर था, तथा इगलेण्ड द्वारा पौण्ड स्टलिंग का अव- 
मूल्यन करने वे बाद भारत ने निर्यातों का स्तर बनाये रखने थे” लिए रपये का अवशुल्यन करना 
आवश्यक था | इसके साथ ही, सरकार यह भी चाहती थी कि मूल्यों मे कोई वृद्धि न हो तथा 
कवि एवं औद्योगिक क्षेत्रो मे उत्पादन मे वृद्ध हो । रुपये के अवमूल्यन वी पृष्ठभूमि मे निहित 
उद्देश्यों की पूर्ति बरने हेतु भारत सरकार ने एक आठ सूत्री कार्यक्रम की भी घोषणा की । इस काय- 
क्षम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी * 


(!) व्यापार-नीति में इस प्रकार सशोधन क्यि गये कि आयातो में पर्याप्त कटौती वी जा 
सके तथा न्यूनतम विदेशी विनिमय की नावश्यकता पड़े । 


(2) अवमुल्यन के प्रथम वर्ष मे मुद्रा-स्पोति पर रोक लगाने हेतु सरवारी व्यय में 40 
करोड रुपये तथा द्वितीय वर्ष में 80 करोड रपये की कटौती का प्रस्ताव रखा गया । 

(3) देश भे उत्पादित वस्तुओ (निमित वस्तुओं सहित) के मूल्यों मे 70% कमी करने वा 
लक्ष्य रखा गया । 

(4) देश की अन्य देशों के साथ मोल-भाव वरने की शक्ति बढाने का सवल्प किया गया 
ताकि आयातित औद्योगिक कच्चे भाल को कम सुल्य पर प्राप्त क्या जा सके । 

(5) देश मे प्रचलित मुद्रा की मात्रा एवं मूल्य-स्तर मे कमी करने हेतु बचत अभियान को 
प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। 


है अवमूत्यन | 485 
. ॥6) यूद्धनाल में अजित सामों पर देव करो को स्वेच्छा ते चुड़ाते बालों को युछ सुवि- 

धाबी की पोषणा की गयी । 

(7) कठोर भुद्ा याले देशों को निर्यात की जाने थाली वस्तुओं पर भ्रशुल्क लागू करते की 
प्रोषणा की गयी । 

सदरेवाजी एवं अन्य प्रवुत्तियों पर अंवुश लगाने हेतु वैधानिक एवं अन्य उपायों वी घोषणा 
यी गयी । 
हा परन्तु अवमूल्यन के वाछित परिणाम भारतीय अर्थ-व्यवस्था को प्राप्त नही हो सहे । भारत 
ते 20080 का अवगूर्यन बर दिया परन्तु पाकिस्तान ने अपनी सुद्या वा अवमूर्यन करना अस्वीयार 
कर दिया और परिणागस्पल्स वह से प्राप्त जूट व लम्बे रेशे बाला कपाग बय हमे अत्यधिक सूर्य 
देना पढा। इसी प्रगार साधाप्न, आयए्मड बच्चे माल ये अन्य अनेझ वह्तुओ के आयात में बढौती 
फरना सम्भय नहीं था। इगठे फलस्थस्प यूरोप थे अमरीऊा से प्राप्त वस्तुआ का आयात विल 
कॉफी अधिक बढ़ गया । इसके अतिरिक्त हमारे निर्माता मे भी अपेक्षित पद नदी हो 'गडी बयोकि 
भारतीय यरतुओं में कृषि-जस्य एवं अन्य प्राथमिक वस्तुओं (सनिज आदि) या ही मुलत' निर्मात 
किया जाता था जिन सभी की माँग अधिक खलोचदार नदी थी | देश के अदेफ़ अव॑शास्त्रियों गे अब 
पूल्यन के कुछ दी गद्दीनों बाद यह माँग प्रारम्भ कर दी कि भारत को इगरेश्ड के साथ बेधे न रह 
फाद इपये का पुनर्मूगयन (0५४0४00॥) कद देना चाहिए । 

परन्तु 95] मे की 326 द्व॑ प्रारम्भ द्वो गया तथा भारतीय बम्तुओं वेः नियति में तीग्रता 
से धृद्धि हुई। व्रष्ठ समय के लिए विदेशी विनिमय सकट टल गया। परन्तु जैसा कि सपप्ट है, हमारे 
निर्यातो से यूद्धि अवमूर्यन के कारण नहीं अपितु कौरियय-युद्ध के कारण हुई थी तथा युद्ध के वाद 
पुन व्यापार-गन्गुलन वी ऋषणाहयक बाफी काफी बढ़ गयी । 


इंगी थ्रीच भारतीय कर्य-य्यवस्था के नियोजित विश देतु पत्रवर्षीय योजना वी वार्या- 
रिविति प्रारम्भ हो गयी कथा औद्योगिक विकास हेतु हमारी आयात सम्पस्धी आवश्यर ताओ से बुद्धि 
हो गयी उधर देश में साचान्तों का उत्पादत अनिश्चित होने के कारण इनता भी भारी मात्रा मे 
आयात किया जा रहा था | दूसरी ओर, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा व अन्य कारणों से हमारे निर्यातों 
में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रहो थी । ऐगा अनुभर किया जाने लगा झि भारतीय रपये वा अर्घ 
इसे साध्य अथवा यास्तविक स्वर से ऊँचा होने के कारण देश के निर्याती मे यूद्धि नहीं द्वो पा 
रही थी। इन्ही बातों को देसते हुए 5 जून, 966 को भारत सरकार में राय का दूसरी बार 
अगमूत्यय तिया । 


जहूँ मितम्दर ।949 मे घोषित अबमूरंयन पौण्द स्टलिग के अंबपूल्यत के कारण जिया 
गया था, जून 966 में भारत हरवार ने देश के भुगतान-सम्युलन को टीक करने हेतु स्वत ही 
झपये पा अवमूल्यत रिया, तदनुसार, स्व फे रूप में शपयें का अर्थ 0:8662॥ द्याम से घटाकर 
2'| 8489 ग्राम कर दिया गया । डालर के रूप में भारतीय एवं की विनि्मपन्दर 9] 5476 
सपये से बदलकर $] २००50 झपये कर दी गयी । इगी प्रहार, पौण्ड स्टलिंग के साथ भारत वी 
वितिमयनदर ६! ७ ]3-33 रुपये रो यदतकऋर £ ८ 2] रुपये एग रूबल को साथ विनिमयद्धर 
80॥ 5 5 2[ रपये से यदलकर रै] 8 33 झपये कर दी गयी । सेव में, रुपये वा अवमृर्यन 
विदेशी सुद्ाओं व स्गण पे हप में 36:5% के अनुपात मे. जिया गया था ज़वादि विदेशी मुद्राओं 
गा भारतीय रे के रूप से मूल्य 57 $2£ बढ़ गया ($] 55476 देपये से बदलकर 957 50 
हजये हो गया घा)। 

मयस्यर ]967 में इंयलैप्डट में ओ पौष्ड रटलिंग वा 4:3% अवमूयन कर दिया ॥ 
इसे प्ृगैण्ड के मुकाबले भारतीय मुदा की विभिम्रय-दर में शुछ खुधार हुआ परन्तु इंगगे भारतीय 
शेपये शव डालर से बीच विनिमयबदर से कोई परियर्तेन नहीं हुआ। यस्युद' 966 से आरतीय 
रुपये थ अयपूस्यत के परदे निम्न उद्देश्य बताये गये थे : 

(आओ) आरतीय शाप की विनिमण-दर बास्तविद या सास्य-स्तर दे समीए लाता, जिससे 
डांसर को कालाओ जारी को सरोरना सम्भव था । 
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(वी) निर्यातो में वृद्धि करना 4 

(स) आयातो पर जजुश लगाना, तथा 

(द) आयात प्रतिस्थापन आदि उपायो द्वारा देश में उत्पादन के स्वर स वृद्धि बरना । 

दस्तुत रुपव का अउमूल्यन पहने ही हो चुका था यद्यपि इसे भारत सरबार ने कौपचारिज 
रूप से जून 966 मे हो स्वीकार विया। एसी आशा व्यक्त वी ययो थी कि बवदूल्यन थे 
फलस्परूप आयातो सम कापी कटौती करना एवं निर्यातों म पर्याप्त चूद्धि बरता सम्भव होगा। 
आयात-अतिस्थापन की नीति को प्रोत्साहव दने हेतु सरकार ने 59 श्राथमिक्षता प्राप्त उद्योगों 
लिए आवश्यक बच्चे मात तथा साज-सज्जा (77८४४) के आयात की छूट प्रदान वी इनमें ये 
उद्योग भी सम्मित्रित थे जो नियात हतु वस्तुज़ो थे! उत्पादन म सवस्त थे। अनेद आवश्यक 
वस्तुओ पर प्रणुल्व-दरें वम कर दी गयी जवत्ति कनावश्यत्ग तथा विवासिता वी वस्तुओं वे जायात्र 
पर प्रतिवन्ध लगा दिये गप्रे जथवा उन पर प्रशुल्क को दरें वाफ़ो चढ़ा दो गयी | 


अगले अध्याय म हमने यह स्पप्ट करने वा प्रयास क्या है कि पिछों दुछ वर्षों में भारत 
के निर्याता मे माशातीत वृद्धि हुई है। 974-75 के वर्ष म भारत के निर्यात 3 200 करोड 
रुपयो के थे । परन्तु इसके साथ ही हमारे बायातों म भी पिछत वर्षों में काफ़ी तीद-गतिस 
चृद्धि हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि 2966 का रुपये का अवमूल्यन प्रयक्षत' हमार निर्यातों व 
आयातो को ग्रभावित नही कर पाया है। इसकी अपेझा हमारी सरकार को निर्यात-सवर््धन क्री 
नीति तया इणोनिर्यारिय एवं अन्य उद्योगों के क्षेत्र मे स्थापित अनेक कीतिमान भारतोय वस्तुओं के 
निर्यात बढ़ाने में अधिक सहायक हुए हैं ॥ भारत के परम्परागत निर्यातों एवं आायातों को माँग 
बैलोच होने के कारण अवमूल्यन वा इनको मात्रा पर बहुत अधिक प्रभाव होने को भाशा करना 
भी उपयुक्त नहीं है । हमार दश को कृषि आज भी प्रक्ृलात वी जनुक॒म्पा पर निर्भर है और इसी 
कारण खाद्यान्ता व वषास जादि का आयात दथा शक्तर खली, ग्रम मसालो, चाय व जूट वी 
वस्तुओं का निर्यात विदेशों विनिमय-दर की अपेक्षा इन वस्तुओं के उत्पादन पर बढ़ी अधिक निर्भर 
है। जैसा! कि स्पप्ट है इन वस्तुआ दा उत्पादन मानसून पर काफ़ी सोमा तऊ निर्भर है । सूदी वस्न, 
जूद वी वस्तुओं तथा चाय के निर्यात भातीय रुपये की विनिमय दर पर नही अपितु अन्य देशो से 
प्रतियोगिता तथा छ्ृतिम वस्तुआ (9४तधा5) की उपलब्धि पर अधिक निर्भर करत हैं ॥ उपर 
आयात के क्षेत्र मे आज भी भारत कच्चे माल, अनेक प्रकार के खनिज, पैट्रोलियम पदार्थ व समीरों 
के बायात वे क्षेत्र म वनी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर हमारे औद्योगिक विद्ञाम वी 
गति अवरुद्ध हो जायगी। इन्ही सब्र कारणों से [965 का रपये का बवमूल्यन वाधित परिणाम 
लाने में सहायक नहीं हो सका । 


फः 





परन्तु जवेमूल्यन कोई रामवाण जोपधि नही है जिसमे अर्थ॑-व्यवम्था को बुराइयों को दूर 
क्या जा सके । अवमूल्यन के साथ हो यह भी जावश्यव है कि देश के उद्योग व॑ हत्रि वी_ दक्षता 
में वृद्धि करने के समस्त प्रयास क्य॑ जायें। जैसा दि हम आयागी अध्याय मे दशस करेंगे कि 
यह दक्षता में वृद्धि का ही परिणाम है कि हमारी इन्जोनियरिय वस्तुओं का निर्यात जाज लगभा 
650 करोड स्पये का है तथा 978-79 तक 000 करोड रुपये तक पहुँचने वी बाधा है! 
दूसरी ओर दक्षता म ह्वाम के कारण ही सूती वस्त्र, जूट एवं बन्य उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के 
निर्यात नहो बढ पा रहे हैं । 


पिछते दो वर्षों मे भारत के विदेशी मुद्राओ के कोप मे वृद्धि हुई है तथा भुगठान-दन्तुतत 
मे पर्याप्त सुधार होने के फलस्वर्प भारतीय रुपये वी विनिमय-दर पर भी अनुकूद प्रभाव हुए हैं। 
497-]975 के बीच पराउण्ड स्टलिय की बिनिमय-दर खुले बाजार में 30 प्रतिशत बस हा गयी। 
इस स्थिति में भारत सरकार ने यही उचित समता कि भारतीय रुपये का पाउण्ड स्टलिंग से सम्बन्य- 
विच्येद करना हो श्रेयस्द्रर होगा । अत मितम्वर 975 में रुप्रे बा सम्बन्ध स्टलिंग से विच्चेद 
करके नौ महत्वपूर्ण मुद्राओ से सम्बद्ध कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय हैं कि डातर को स्थिति 
भी आज उतनी दृढ़ नही है जो प्रांच वर्ष पूर्व तक थी । दिसम्बर 97] से फरवरी 973 
बीच दो वार डाउर वा अवसृल्यन क्या गया । इन बदली हुई परिस्थितियों सें अगले ढुछ वर्षो 
तक भारतीय स्पय वा अवमूल्यन होने की सम्भावना वही है। 
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| अवसुल्यन का घरेलू आय, मूल्यों तथा साधनों के आवंटन पर प्रभाव! 

किसी देश की सुद्रा का अवशृत्यन आयातो से कमी तथा निर्यातों से बुद्धि के माध्यम से उस 
देश के व्यापार-सन्तुसत को प्रत्यक्षत. प्रभावित करता है। परन्तु दीर्घकाल में इसका प्रभाव उत्पादन 
तथा रोजगार पर भी होता है। विशेष: रूप से उन उद्योगों पर इसका प्रभग्व अवश्य होता है जो 
निर्यात हेतु अथवा आयात प्रतिस्थापन हेतु वस्तुओ का उत्पादन करते हैं। यह जानते हुए कि 

] 
अकाउ+फ्रफ 
॥78 एवं ॥77%/ क्रमश, सीमान्त बचत एवं सोमान्त प्रवृत्तियाँ हैं) हम सरलतापूर्वक व्यापार सन्तु- 
लने में अवमुल्यत के कारण हुए परिवर्तत के द्वारा राष्ट्रीय आय मे हुए परिवर्तत को माप सकते 
हैं। इसकी एक सरल विधि इस प्रकार है : 


[ 
ए-( 60४-- &२ह | -._ 
( 82- 62 ) मी डिफीजहरशाए ' (20) 
उपर्युक्त समीकरण में 0६४ आय के परिवर्तंत को तथा /६४-- /४// व्यूपार को बाकी 


में हुए परिवर्तन की व्यक्त करते हैं जबकि व्यापार गुणक का प्रत्तीक है। जैसा 


विदेशी व्यापार गुणक /(, 55 है (इनमे #, विदेशी व्यापार गरुणक है जबकि 


] 
ककडप फ्रश 


कि अपेक्षित है, अवमूल्यत के फ़दस्वरुप निर्यातों मे वृद्धि तथा आयातो में कमी होगी जिसके परि- 
णामस्वरूप राष्ट्रीय आय मे बुद्धि होगी । राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी, यह कापी सीम्य तक 
ग्रुणक के मूल्य पर निर्भर करेगा। अर्थात्‌ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के कारण रोजगार के झ्तर में 
भी गृद्धि होगी। 
परन्तु विदेशी मुद्रा के अप मे वृद्धि या स्वदेशी या के अवमृल्यत के फलस्वरूप यह भी 
सम्मव हैं कि किसी सीमा तक घरेलू मूल्य स्तर में भी वृद्धि हो जाय। चूँकि अनेरु आयातित वस्तुओं 
के द्वारा हम औद्योगिक बस्तुओ का उत्पादन करते हैं, अवमृल्यत के कारण आयात जब मेहगे होगे 
तो वे औद्योगिक बस्तुएँ भी मेहगी हो जायेगी | दूसरी ओर, यदि साथान्नो का गरायात किया जाता 
है तो भागातित खाद्याप्तो की वढी हुई कीमतों के फलस्वरूप मजदूरों की मजदूरी मे वृद्धि करना 
भी आवश्यक होगा तथा इससे उत्पादन लागतों में बुद्धि होगी । 
अवमूल्यनत के फलस्वरूप उत्पादन लागतो तथा मून्य की यह वृद्धि दो बातों पर निर्भर 
करेगी : () वस्तुओ के उत्पादन में आयातित वस्तुओं वा अनुपात, तथा (2) अवमृत्यस करते 
वाले देश मे सरकार की मूल्यों को नियन्त्रित करने की नीति। यह याद रखना चाहिए कि अवमुत्यत 
के पश्चात्‌ यदि सरकार अत्यन्त कठोर मूल्य बीति अपनाती है तो इससे आयांतित वस्तुओं अर्थात्‌ 
उत पर आधारित बस्तुओ की कालाबाजारी आरम्भ हो जायेगी। 
बुछ भी हो, यदि देश अपनी वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त आयातित वस्तुओं का उपयोग 
करता है तो इनके मूल्यों मे वृद्धि होने पर निर्यातित वस्तुओ के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाययी था 
अवमुत्यत का निर्यात आय पर होने वाले प्रभाव की अनुकूलता कम हो जायभी ॥ इसके लिए 
सरकार को सजग एवं प्रभावपूर्ण नीति अपनानी होगी। 
जहाँ अपमुल्यन का मूल्य-स्तर पर प्रतिहूल प्रमाव हो सकता हैं वह्दी साधनों के गावटन 
पर इसके प्रभाव वाफी अनुकूल होते है। इसके फलस्यरूप नियत हेतु वस्तुएँवनाने बाले तथा 
भायात श्रत्िस्थापन वावे उद्योगों मे माधनो वा अधिक आवटन होगा । यह उन्हेशनीय है कि अब- 
मूल्यत के फलस्वरूप मूल्यन्यूद्धि अपेक्ताइत उत्ही क्षेत्रों मे अधिक होती है जहाँ निर्यात योग्य या 
आपात प्रतिस्थापन हेगु बम्तुओ का उत्पादन होता है। इन उद्योगों मे साधनों का अधिक आवटन 
होने के साथ ही इब उद्योयो को बन्‍्तर्राप्ट्रीय वाजार में स्पर्दाशील बनाने हेतु इनयी दद्वता में 
बुद्धि करने का ध्यास तकिया जायेगा और इसवा भी देश की अं व्यवस्था पर कुल मिलाकर अनुकूसत 
प्रभाव ही हीगा । 


। +ै, ', (ाएाात उबशाकबर्धमार्तं क्‍८ठतामायंत : मैं 2गॉलल ///०4०॥ ॥6 [ग्रशिवए८ 
इलाउड 08८55 है. 8097 0005 (97]), 79 /णि-04, 
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प्रश्न और उनके उत्तर-संकेत 


.. अवमूल्यन के प्रमुख उद्देश्य बताइए । किसी देश के व्यापार-सन्तुलन में सुधार हेतु बवमूल्यन 
बिन शर्तों के अन्‍्तगंत लाभप्रद हो सकता है ? 
फाइल) फ6 एचाटाएव एत्लाए$ एी तरएभेषएणा पाए जवां 007070705 
एथ 0८एबपव॥णा शाह बरएणा। था णज्ाएटालां गा [6 फडेंशाए: ण प्रबत8 ० 
9 ००एणााए १ 
सिंरेत--इस अध्याय मे प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अवमूल्यन के प्रमुख उद्देश्य बताइए । 
उत्तर के द्वितीय भाग में अवमुल्यन की शर्तें वताइए॥ इन शर्तों वे विवरण हेतु समुचित 
उदाहरण देना श्रेयस्कर रहेगा ।] 

2. स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारतोय रुपये का दो बार किन उद्देश्यों को लेकर अवमूल्यन किया 

गया ? यह बताइए कि रुपये के अवमूल्यन से इन उद्देश्यों को प्राप्ति मे कहाँ तक सफलता 
प्राप्त हुई है ? 
जा प्रा 00]धटाए: ज३5 घा० [0 ॥/906 (०ए४०९८१ छा०० ताग्रागह [06 
ए०5६ ॥00एट९॥ठ०ंशा०८ टाड ? छ70]॥0 (6 €ाशा। (0 जार) तंचरबों 93007 ॥45 ॥69०प 
व पीर शाक्राप्रधाधाई ण ९5६ ०४]व्०ारटड ? 
[सकेत--भारतीय रुपये का 949 तथा 966 में दो बार अवमुल्यत किया गया। दोनों 
बार अवमूल्यन करते समय वुछ उद्देश्य समान थे तो वुछ उद्देश्यों मे अन्तर था। 949 मे 
अवपूल्यन का निर्णय मूलत इसलिए किया गया कि भारतीय रुपया ब्रिटिश पौण्ड से सम्बद्ध 
था तथा पोण्ड स्टलिग के अवमुल्यन ये बाद रुपये का अवमूल्यन भी जरूरी था | 966 में 
अवमूल्यन करने का प्रयोजन देश की भुगतानन्सन्तुलग स्थिति मं सुधार करना था। परन्तु 
सक्षेप म फिर यह बताइए वि अवमृल्यन से भुगतान-सन्तुलन में सुआर हेतु छुछ शर्तों का 
अनुकूल होना आवश्यक है। ये शर्तें भारतीय अथ-व्यवस्था के सन्दर्भ में अनुकूल नहीं थी और 
इसी कारण भारत के निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि तथा आयातों पर अपेक्षित नियन्त्रण सम्भव 
नहीं हो सका । प्रश्न के द्वितीय भाग के उत्तर भे बदाइए कि भारतीय निर्यातो में अपेक्षित 
वृद्धि तथा आयातो में अपेक्षित कमी क्योकर सम्मद नहीं हो सती तथा भारतीय रुपये का 
वास्तविक अं उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है] 

3... उन घटकों का विवरण दोजिए जिनके कारण हाल के वर्षों में विश्व की प्रमुख मुद्राओं पा 

अवमूल्पत क्या गया है $ 
प॥5६ 6 व्विएजरा$ 04 9९४6 ग्राएारशै्त 6 0९ए४एबाण 0 ॥6 एशुंण एणो० 
एय्टाएट३ का 7€०शा( ३८०75. 
[संकेत्त--पिछले एक दशक में पौण्ड स्टलिग व डालर आदि विश्व की प्रमुख मुद्राओ का 
अवमूल्यन क्या गया है | डालर का तो अल्प अवधि में दो वार अवमूल्यन किया गया । 
बस्तुत वियतनाम युद्ध तया अमरोक सैन्य सहायता के कार्यत्रमो के अन्तगेंत ममरोका के 
बाहर पर्याप्त डालर व्यय क्यि गये और फसस्वरूप डालर का भारी मात्रा मे जमाव हो 
गया । अमरीकी डालर की भाँग वी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी पूर्ति बहुत अधिक 
हो जाने के कारण इसकी प्रतिप्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा हैं। इगर्लण्ड का भुगतात- 
सन्तुलन भी अमरीका की भांति पिछले 0-2 वर्षों में प्रतिकूल है। फलस्वरूप विश्व वे 
इन दो बडे देशों ने अपनी मुद्राओ का अवमूल्यत करवे स्थिति में सुघार करने का यत्न किया 
है । प्रश्न के उत्तर मे उन सभी कारणा का उल्लेख कीजिए जिन्होंने अमरीका व इगलैण्ड 
को अपनी मुद्राओ का अवमूल्यत करने को वाघ्य क्या सक्षेप मे, डालर व पौण्ड स्टलिंग 
के अवमूल्यन के सम्भावित परिणामों का भी उल्लेख कीजिए ।] 
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भारत फा विदेशी व्यापार' 
[॥रफ,५5 70ादार प्रर५078] 





। विदेशी ब्यापार को आवश्यकता--भारत एक विशासत देश है, जहाँ विविध प्रफार गी 
मिटिदृयाँ, णण॒पागु एपं अस्य भाझतिफ़ राधव विद्यमान हैं। प्रर्येक प्रदेश उपराम्ध प्राइ तिक णाधनों 
तथा णरायायु फेः अनुरूप विशिष्द प्रकार की बरतु या यस्‍्तुओ का उत्पादन करता है। उशहरण के 
लिए, बंगाए गे जूद वे भावग जंग उत्पादन अधिक किया जाता है, तो हरियाणा व पजाय मे गेट के 
उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। भारध्र प्रदेश गे बदि तम्याकू का उत्पादग अधिए् किया 
जाता है, दो उतर प्रदेश मे ये का तथा केरण में कोसी मर, शारियित एवं काजू को। बिहार 
वे राजरपाग में अभ्वा यहुतायत से पाया जाता है, तो उडीशा में सोह-धातु । इसी प्रशार, शूंती 
परतों के उत्पादन में गुणरात थे महाराष्ट्र गे विधिष्दता प्राष्ता गी है जयकि ऊसी हॉगरी थे पेजाप 
गे शधा जूद की ता आ थे पश्निशी बंगाल में। भाय का उत्पादन आराम, बगाग व सीलिविरि 
भदेशों फी यिशेषशा है, ही ताए रेयों मे गुजरात की । इस प्रकार देश के अत्येष प्रदेश गे उपतस्ध 
शतिज पशर्षों, थि पर टयो ५ जगवायु के भगुष्य पहुँ विशिध प्रकार वी वातुभो का उत्पादत अपेक्षा 
जृत्त अधिता दक्षतापूर्ण शिया जा सकता है। इसी विशिष्टीक्रण (॥४८४॥टआए०ा) मे कारण इग 
प्रसुभो वी उत्पादग-लागत ध्यूगतम भी छा शषती है $ 

यिभिष्टीकरण के हाथ-साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि पिभिप्त प्रदेशों मे परस्पर 
हयापाए थे माध्यम से इन यघ्तुओ बग आादाग-प्रदाग या ध्यापार हो ताकि विशिष्टीकरण देः लाभ 
शाग्तुलित रुप से बितरित किंगे जा पक्के । टीक एसी प्रकार अनेक प्सत औ जा उत्पाशग ददातापुरए 
आरत मे नहीं शिया जा एशता और एसशिए हुए अपने यहाँ उत्यादिर या विभित परस्तुओं गा 
निर्षात परे उन बह्जुओं को आयात करते हैं। जैधा फि हम जागते है, अग्तर्राष्ट्रीय सम. पिन जे 
एवं विशिष्टीकरण से राभी पक्षों को गस्यूनतग शायत पर आवापक यस्तुएँ उपलग्ध हो जाती है । 
इस दृष्टि हे अग्ार्राष्ट्रीय ध्यापार एपं अन्तर्श्ेनीय स्थापाद में पर्याप्ण समागता पायी जाती हैं । 


भारत की विदेशी ध्यापार रिय्ति 
[70076 पाए४ए8 शा एशआ0ठार करा शाआ#] 


भारत हजारों य्ध पूर्षे से ही अस्य देशों से ब्यागर करता रहा है। गग्राट अशोत' के 
जमाने मे भी भार से ध्यापारिक गिशन पूर्दी एशिया हे देशों वो जाया करते थे ; आये पगपर 
गुरोप मे देशो गे भारत के साप स्यापार करेते की सासगा ने ही पुरैगास, हों ३४, फ़राग्ग व इगतेच्द 
औ सीगो को भारत आने जी प्रेरणों दी। रवेज गदर जे' तिमधि से शृरोेपीय देशों बे साथ भारत 
के धाभाए को और भी सुगम बता दिया 4 

साजहारी शगाम्दी के अर तक भारत में हसताछा गी बरगुओ, गूती वरण, बारी मिर्ध आदि 
का प्रपुर भाषा मे उत्पाइत तिया जाता घा ३ इससे से सूती चहशे ने उत्ताव हैगु भारत दिन 
विग्वात था राधा यह फे बगे हुए गुधिषर्ण पहशों शी शिपर भर गे माँग भी। जवगरया बहुत 





] इस अध्पाय मे माँव है निग्ग सोतो से प्रौएत हिये पे है. (॥) /र0याहाट 6#76%, 
॥988.8 9, [॥) #8ी० ६987, तपा [ए) लाती [45६ ४८० ४४:७8 (११६5-90) 


420 | अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


न होने वे कारण भारत सादालौ की दृष्टि मे आत्म-विर्भर था परन्तु कभी-वभी अकाल की स्पिति 
जनपाधारण को प्रताडित कर देती थी । यूरोप तव तक आधिक दृष्टि से विक्नसित नहीं था दया 
अमरीका तो विश्व वे मानचित्र पर उदय भो नहीं हो पाया था। 8वीं शताब्दी के जन्त तक 
भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वाकी भारत के अनुछल रहती थी । 


परन्तु 8वी शताब्दी के मध्य से हो ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में बपने पाँव 
पसारना प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में व्यापार करने वे लिए स्थापित इस वन्पनों ने 9दीं 
शताब्दी के मध्य तक भारत के एक बहुत बडे भू-भाग पर एवं शताब्दों के अन्त तक प्रत्यक्ष द 
परोक्ष रूप से लयभग सम्पूर्ण उपसहाद्वीप पर अधिकार कर लिया था ! राजनीतिक प्रभाव जमाने के 
साथ-साथ इगलैण्ड वे शासको ने भारत के परम्परागत हस्तकला उद्योगों वो नप्ट बरना प्रारम्भ 
कर दिया तथा इगलैण्ड बे कारखाना में बनी हुई वस्तुएँ भारत वे बाजारों में बिदने लगीं। राज- 
दरबारो की समाप्ति तथा भारत दे सम्पन्त वर्ग में पाश्चात्य सत्कृति के श्रभाव में वृद्धि होने के 
परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुओं वी माँग में और भी वृद्धि हुई। यही नहीं, कपास, जूट, कोयला, 
लोहा व अन्य खनिजो का भारत से निर्यात क्या जाने लगा । 


अस्तु 9वो शताब्दी वे मध्य से भारत का विदेशी व्यापार तो वा लेबिन कुत मिलाकर 
इस प्रवृत्ति ने भारत को कच्चे माल का निर्यातदर्ता एवं तैयार वस्तुओं वा आयातककर्ता बना दिशा! 
हस्तकलाओ के नप्द ही जाने के फलस्वरूप देश के हजारों लोग बेकार हो गये से । दूसरी आर 
बार-बार पडते वाले अक्नालो वे कारण भी जनसाधारण की आधिक स्थिति काफी निर्देल हो ग्यी 
थो। परिणामस्वरूप देश वे लोग प्राकरतिक साधनों के विदोहन हेतु पर्याप्त पूँणी का विनियोग 
करने में असमर्थ थे । 


आधुनिक ढग पर देश मे उद्योगो का प्रारम्भ तो 9दी शताब्दी के अन्तिम चतुर्धोश मं ह्ौ 
गया था, परत आतालता के पूर्व तक भारत अपनी अधिवाँश महत्वपूर्ण बावश्यक्ताओ को पूर्ति हेवु 
आयात पर निर्भर करता था । स्वतन्त्रता के पश्चाव नियोजिव आथिक विकास के क्ायेत्रमा को 
प्रियान्विति हेतु बडे सयन्‍्त्रो, बलोह घातुएँ व अन्य महत्वपूर्ण खनिज जो देश में उपलब्ध नहीं है, 
भारी इजीतियरिंग वी वस्तुओ व समय-समय पर अकाल से निपटने के लिए खाद्यास्नों वा आयात 
करना पड़ा । परन्तु स्वतन्तता के बाद भी काफ़ो समय तक हमारे निर्याती में सूतो दत्त, चीव 
जूद की वस्तुओं, लोहा आदि वा भी स्थान प्रमुख रहा । 


रे सितम्बर 949 भें भारतीय रुपये का 30 5९ अवशूल्यन क्या गया। इस निर्णय के 
पीछे डालर क्षैत्र को हमारे निर्यात बढाने का उद्देश्य निहित था। परन्तु कुल मिलाकर इस बव- 
भुल्यत का चाछित परिणाम भ्राप्त नही हो सका ) इसके विपरीत हम्गरी आयात सम्दन्धी आवध्य 
कताएं बटती जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि प्रथम पचवर्षीय योजनाकान से ही भारत 
व्यापार-सन्तुलन वी ऋणात्मक चाकी त्तेजी से बढती जा रही थी ॥ तालिका 23 । से यह स्पिति 
स्पप्ट हो जाती है । जैसा कि इस तालिवा से स्पप्ट होता है, गत पच्चीस वर्षों मे भारत दे तिर्यात 
एवं आयात दोनो ही मे आाशातोत वृद्धि हुई है। फिर भी व्यापार सन्तुलन में आलोच्य अवधि में 
यर्याप्त उच्चावचन हुए हैं। तापिका 23 । से यह स्पष्ट है कि |972-73 एवं 976-77 को छोड 
कर विगत सीन दशकों में कभी भो भारत को विदशी व्यापार बाकी अनुकूल नही रहो । 976 
य। भें भारत के जायातों वा मूल्य निर्यातो के मूल्य से 27 करोड झुपये बम था परन्तु सरवार 
अपेक्षाइत उदार मायात-मीति के कारण 977-78 में आयात से सगमग !5 अतिघत वृद्धि हो 
ययी जवकि निर्यातो की वृद्धि बेवल 2 8 प्रतिशत ही रहो । इसके फलस्वरप 977-78 में हमारा 
विदेशी व्यापार सन्तुलन लगभग 580 वरोड रपये से अ्रतिकूल हो गया । ४ 


तालिका 23 । से यह स्पष्ट है कि भारत का विदेशी व्यापार घादा पिछो कुछ दर्षों न 
कापी अधिक गति से वढ़ा है। परन्तु सकल राष्ट्रीय उत्सद के बनुप्रात की दृष्टि से इसमे ब्मी 
हुई है 4 980 8] भे व्यापार घाट का यह अनुपात 4 6 प्रतिशत था, परन्तु 98 -82 मे 
चटबर 3 9 प्रतिशत रह गया। 985-86 मे व्यापार घाटे का राष्ट्रीय उत्पाद में अनुपात घटकर 
37 प्रतिशत रह गया था । पुन 988-89 रू यहु घटवार 607 का 2 3% रह यया । 


भारत का विदेशी ध्यापार | 42। 


तालिका 23" 


भारत के विदेशी व्यापार-पस्दुलन की अवृत्तियाँ (950-5 हे 4984-85!] 
(राशि बरोड़ झुपयौ भे) 








चपु आपात नियत व्यापार-गन्तुतन 
950-5| 650 60 49 
955-56 679 596 5 
।960-6] ,740 660 480 
4970-7] ,634 3,535 न-99 
974-75 4,59 3,329 -,290 
976-77 5,074 5,46 +72 
977-78 5 833 4,334 580 
978-79 7,398 5,555 >-,843 
979-80 9,43 6,448 +>2,725 
4980-8 42,549 9,7]| +-5,838 
984-82 43,608 7,806 +-5,802 
7962-83 73,336 8,909 +-३,446 
983-84 6,763 9,872 +-5,89] 
984-85 76,485 44 297 >++>5,#8 
4985-86 9,657 40,895 +>8,762 
4986-87 20,20[ 42,452 +7,748 
987-88 22 399 45,.744 6 658 
।988-89 27,693 20 287 +-7,42 


पूल मिलायर छठी योजना के पच यर्षों गे आयात व निर्यातों के सक्ष्य श्रमशः 58 900 
करोड़ दपये य 4,00 करोड़ एपये (979-89 के गूस्यों परे) के थे। परस्तु स्थिर मृत्यों पर 
गस आगात ये नियति 54,000 करोड़ रुपये व 33,000 करोड़ यपये के हुए । हंस प्रकार उक्त 
योजना की अयधि में 7,800 करोड़ रपये के अपेक्षित ध्यायार चादे की गुलता मे बासतविक घाटा 
24,000 फरोड़ फसये का हुआ ।? इसका प्रमुस कारण निर्यात के तह्यों फा पूरा नही होता था । 

यह उल्लेएनीय है हि भारा का बाधिक (भरत) व्यापार धाटा जो आठने दशक मे 800 
करोड़ दइपये से भी कम था, विगत भार वर्षों से शगमंग 8,762 करोड़ रपये तक पेंच गया है। 

आयात सथा निर्यात की बूद्धि-दरें 
[9709शफ्र ए#7%8 एः ॥07075 03७ ए४700075] 

हात मे यर्पों में जहाँ हमारे निर्यातों में पर्याप्त यूद्धि हुई है यही आयास में भी पुद्धि हुई है। 
जैसा कि तासिया 23*] गे रपष्ट होता है, भारत 950-5॥ में बुस पिसाकर 650 कोड रपये 
वे घूरय भी यस्थुएँ आयात करता था, 960-6| तय भायात 2; गुने हो पये। 973-74 में 
भारत ते सगमग 3,000 करोड रुपये की यरतुओं पा आयात विया था। योजना सरायोग भी चौयी 
परभपर्पीय बोजना (969-]974) की अपधि में कि 9,730 करोड श्पये थे आयात होते था 
अनुमान तगाया था । यह]त', इस अवधि मे भारत बे गुल आयान 0,828 करोए एपये के रहे थे। 

जहाँ तए गियतों भा प्रश्न है नियोजन जाल ने प्रंधम दो दशकों (95-97]) से 
उल्योगनीय प्रगति नहीं हो सकी पी। इस अवधि में भारत थे निर्यात 600 बरोड़ श्पये से बडगर 
],535 बररोह शपये सह ही पहुंघ सो । 97-72 थे 970-7] की बेज्ञा निर्यात से बेवलस 
5 प्रतिशा भी ही यूद्धि हुई थी । पररु 972-73 सपा 4973-74 में विर्यातो शौ बुद्धि ऋ्मः 
225 प्रतिणा तथा 28'0 प्रतिशत रही थी । 


]. डहलाणार दफा ९५ 988:89. 
2 5८४९॥॥ गिर धल्य (जा ([98$ 90), शण. !, 9. 63. 
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चौथी पचवर्षीय योजना काल में भारत के कुल निर्यातों में अ्रति वर्ष 7 अतिशत वृद्धि वा 
अनुमान लगाया गया था । चोयी योजनावाल में वास्तविक निर्यात 9,000 करोड़ रुपये के थे जो 
सक्ष्य वो अपेक्षा लगभग 9 प्रतिशत जधिक थे जबकि ]973-74 के निर्यात लक्ष्य को बपेझा 
34 प्रतिशत अधिक ये । 972-73 एवं 2973-74 में भारत के निर्या्ों को बृद्धि-दरे क्रमशः 
22-5 एवं 28 प्रतिशत रहो थी। परन्तु प्राची योजना काल के प्रारम्भिक वर्षों में दरें काफो 
बधिक हो गयी । 


सशोधित पाँचवीं योजना के अनुसार 974-979 के बीच भारत के निर्यातों में बेदल 
8-5 प्रतिशत वी वाधिक वृद्धि होने का अनुमाद था। परन्तु 974-75 व इसके बाद के दो वर्षो 
में निर्यात को वृद्धि-दरें इस लक्ष्य से बहुत ही अधिक रही । जिस समय भारत को वर्तेमान छठी 
पंचवर्षीय योजना (980-8 5) को अन्तिम रूप दिया जा रहा था, उम्त समय यह आशब्ा ब्यक्ष्त 
की गयी थी कि 979-80 के मूल्यो पर 979-80 व 984-85 के बोच भारत के निर्यात 
8,790 करोड रपये से वढकर 3,850 करोड रपये के होंगे जबकि इसो मवधि मे निर्यातों वो 
राशि 6,420 करोड़ स्पये से बदकर 9 878 करोड रुपये होगी । योजना आायोग का अनुमान था 
कि छठी योजता वी अवधि मे निर्यातो वी वापिक (चक्नव॒द्धि) वृद्धि दर 9 प्रतिशत रहेगी जबकि 
इसके पूर्व के एक दशक में (970-80) में यह वृद्धि-दर 6 प्रतिशत हो रहो घी। योजना आयोग 
का ऐसा भी अनुमान या कि 7980-8$ के वोच आयातो वो वारपिक वृद्धि दर (!979-80 दे 
मूल्यों पर) 7 9 प्रतिशत तक कम की जा सकेगी जबकि इसके पूर्द के दशक में यह 6'5 प्रतिशत 
रहो थी । परन्तु जेसा कि' ऊपर बतलाया गया है, छठी योजना के ये लह्ष्य॑ पूरे नहीं हो पाये तथा 
भारत का व्यापार घाटा आशा से कही अधिक हो गया। सातवी योजना (2985-90) की मवधि 
भे निर्यातों में (स्थिर मूल्यों पर) 7 प्रतिशत वी वापिक यृद्धि होने की जाशा थी जबकि आयातों व 
वृद्धि-दर 5 8 प्रतिशत रखी गयी थी । 


परन्तु योजना आयोग को अपेक्षाएँ पूरी नही हो सकी | इसका स्पप्ट प्रमाण तालिका 23 4 
से मिल जाता है। ऐसी जाशा थी कि छठी योजना वाल मे पैट्रोल से सम्बद्ध पदार्थों व जूड बायन 
का आयात 3,200 करोड रुपये से बढकर 4,64] करोड रपये ही होगा, परन्तु 7980-8] वे 
वर्ष में ही इनका आयात 5,200 करोड रुपये की रिकार्ड राशि तक पहुँच गया था 4984-8 
तक आयात-विल 7,092 करोड रुपये तक पहुँच गया । 








(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत) 

न निर्यात व्यापार-. शुद्ध अदृश्य चालू छाते षा 
दर्ष निर्यात. आयात सन्दुलन प्राप्तियाँ शेष 
7980-88.. 48 92 * --44 28 --:6 
230 7-42 35 क्र 3 ड्फ 25 
982-83.. 5च 8-4 +-3.3 | --5 
/ [98उ-84 4"9 क्रय +--+2'8 45 जा उ 
क्‍984-85... 52... 8. +-2:9 न्थ --5 
985-86 7 85] 37 6६ । तज्ज्24व 
7986-87... उ् हप.. --३6 72 लटज 
987-88 8-3 7 24 "2 >> 
988-89.. 57 80. --23 क्त --2 


मिमिमिकि जम कम अमल न अल कक लक कक जज 3. सारा 
छठी योजना को अवधि में दुल मिलाकर रुपये मूल्य की दुष्टि से निर्यातों वी दृद्धिन्दर 
१2-5 प्रतिशत रहो जबकि आयातों भ वृद्धि का वापिक ओसव 3-3 प्रतिशत रहा था। परन्चु 
807 तथा डालर से रूप में आयातो को वृद्धि-दरें च्मशः 0"5 प्रतिशत तथा 5:0 भ्रतिशत ही थो। 
इसी प्रकार निर्यातो की वृद्धि दरें 507 के रूप में 9 6 प्रतिशत व डालर के रुप से 4'2 प्रतिशय 
ही रही। संक्षेप मे, विदेशी मुद्रा के रूप से जायात व निर्योत की वृद्धि-दरे रपये के रूप में पाप्त 
वृद्धि दरों से काफी कम रही थी। 
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मात्रा की दृष्टि ते विचार करने पर पता घबता है ड्ि निर्यातो से वृद्धि का औसत छटी 
परचवर्धीय योजना में केवल 2 प्रतिशत रहा था| इसी प्रकार ब्रद् तेल मैं निर्यात को कम करने पर 
जहाँ निर्यात की बुद्धि-दर कम हो णाती है, आयात की बुद्धिदर में वृद्धि द्वो जाती है 

भारत के प्रमुख निर्यात 
(शिशर्टाएक्ष, 77005 फ गरपएछा4] 

हयतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रमुख निर्यातों मे चाय, जूट वी वस्तुएँ एवं मूत्री बह्च 
सम्मिलित थे | इसके अतिरिक्त भारत से मैगतीज घानु, अभ्रक, मूंगफली, अलसी, अरण्डी एव 
चमटा भी बादर भेजे जाते थे, यद्यपि इतका अनुपात बुल निर्यातों गे बहुत ही अत्प मात्रा से था। 
शुल नियत मे चाय, जूट की वम्तुएँ एवं ग्रृती वस्त्र का अनुपात 49% था। इन वस्तुओं बाय निर्यात 
93ी शताब्दी के अन्तिम चतुर्याण से ही आरम्म हो बया था और स्वतन्त्रता प्राप्ति तक भी इनवा 
महत्व चला आ रहा था इसलिए इन्हे परम्परागत निर्यात यी दस्तुएँ कहा जाता था । 

मु किसी देश की अर्थ॑-ध्यवस्था के लिए बुछ द्वी वस्तुओं के निर्यात व्यापार पर निर्मर रहता 

उचित नहीं ट्ोता । विशेष रूप से कृपि-जन्य बस्तुआ (निर्मित वस्नुओं सहित) वी तीर गतिसे 
बदलती हुई कीमतो के सन्दर्म में इन वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर रहना टी नहीं होता । फिर, 
इन दस्तुश्रो की आन्‍्तरिक माँग का अनुमान लयावा तो सम्भव हो साता है, परस्गु इनकी अन्त- 
दप्ट्रीय माँग का सही अनुमान लगाना कभी सम्मव नही होता, क्योकि अन्य देश भी इन यस्नुओऔ 
की पूर्ति करते को तत्यर रहते हैं। अम्सू, कृषि-जन्य वस्तुओं के सूत्यो से बहुधा छच्चावचत होते 
रहते हैं। इसके विपरील, यदि बडेई देश अनेक यस्तुओ वा निर्यात कर्ता हो तो, यह अधि धन्य 
बानी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्यादन देकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से जित वस्सुओं मै मूल्य गिर 
रहे हैं उनका निर्षात कम कर सकता है । यही कयरण था जिसने देश के नियो जकी को हमारे निर्यात 
व्यापार विविधीकरण दैतु प्रेरित किया ॥ 
निर्यात व्यापार का विविधीफरण 
[एएशआशल्वा।णा ० 79:07) 

स्वतन्त्रता के बाद से ही यह मंगवश्यक रामशा गया रि हम अपने निर्यातों मे वृद्धि हरे । 
परन्तु निर्यात वुद्धि करना द्वी पर्याप्त नेद्ठी था। जैसा दि क्पर बताया ग्या है, वृ७ ही यस्तुओं 
के निर्यात पर तिर्भर रहना देश फे लिए पघातऊ द्वो सकता है, और इसलिए नियत थ्यापार का 
विविधीकरण करना भी अत्यन्त आवश्यक समझा गया। सरकार ने से बैवल तनियति ध्यापार मे 
नयी वस्तुओं को सम्मिलित करने की नीति को प्रोत्माहन दिया अपितु भारत में उत्पादित या निर्मित 
वस्तुओं के लिए बाजारों की खोज भी आरम्भ कर दी। 

स्वतस्त्रता के पश्चात्‌ देश में अनेक सये उद्योगों का वित्रास किया गया है। इश्ात गम्बस्धी 
आवश्यकता को पूरा करने हेतु इस्पात के घार नये मारतातों जी स्थापना की गयी है। इस्शीनिय- 
रिंग उद्योगों के विकार हेतु शिताई मशीनों शाइकिलों, छोदे यन्‍्तों एवं पखो आदि के उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि की थयी हैं| देश मे घमड्ा बाहर भेजने की अपेशञां घसड़ें की वस्तुओं के उत्पादन 
में कॉफी बुद्धि की गयी है। इत सभी वलतुओं का उलादन घूल रूप में देश की जनता वी आव 
अणषत्ताओई को पर फरके हे: बढाण एणु डर दशतु, शएए ही पह घोर प्रषाणए हिएा शएुणए है (झ चुझ 
वस्तुओं का नियतिं अधिततम मात्रा में विया जाय । 

गरकार वी प्रेरणा एपं उपसब्य गुविधाओं के कारण ने बेवय देश में सथे उद्योगों का 
विकास हुआ है, अपित पिछने दो दशकों में निर्यात व्यापार से भी भारत से नये आयात प्राप्त 
किये हैं । तानिरा 23*2 री यहू स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 

तालिरा 23 2 से भारत के निर्याठ के परिषय मे निम्त महस्वपूर्ण प्रदुतियों का ज्ञान 
द्ोता है : 
(!) दिखेश दृष्टि से जूद भी दस्तुओं का तिर्याद 987-88 तक लगझग ह्विर रहा है 
जवकि धघाय के निर्यात मे हाल थे वर्षों में पर्यात्त बुद्धि हुई है । 

(2) मूती वस्तों का निर्यात आलोच्य अरधि ([960 88) में घार गुने मे अधित हो गया 
है परम्तु इनके इुल तिर्मात के अनुपात बतफी बम हुआ है । 
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(3) निर्यात की दृष्टि से सर्वाधिक प्रगति इन्जीतिर्यारिंग तथा हस्तकला की वस्तुओं (माभू- 
पण तथा जवाहरात को मिलाकर) के क्षेत्र में हुई है। हालाँकि गत कुछ वर्षों मे इन्जीनियरिंग 
वस्तुओ का निर्यात काफी घट गया है । इसके विपरीत हस्तकलाओं (जवाहरात को मिलाकर) की 
बस्तुओं का निर्यात (765-66 तथा [987-88 के दीच 80 णुता हो गया है ! 

(4) शक्कर के निर्यातों में इस अवधि में जितनी तेजी से वृद्धि हुई उत्तनी ही तेजी से ये 
कम भी हुआ। जहाँ 974-76 में कु निर्यात का 0 से 2 प्रतिशत भाग शक्कर के रूप में 
जाता था, 984-85 मे भारत को शक्कर का आयात करना पडा । ३ 

(5) अप्रक एवं मैगनीज घातु के निर्यात मे पिछले दो दशकों मे कमी हुई है ॥ इसके 
विपरीत, लौह व इस्पात के निर्यात में पिछने.कुछ वर्षों से भारी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखायी दी है । 

(6) इस अंदधि में मछली एवं इससे तिमित पदार्थों, रासत्यनिक पदार्थों, काजू, करंफी, 
तम्बाकू, चमड़े को वनी वस्तुएँ आदि गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। यही 
स्थिति लौह धातु के निर्यात की भी रही है | इससे प्राप्त विदेशी विनिमय को राशि तथा कुल 
निर्यातो में इनके अनुपात मे काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त सिले हुए वस्त्रो का निर्मात 
986-87 व 98/-88 में कुल निर्यातो में क्रमशः 6"8 प्रतिशनव तथा 7”42 प्रतिशत रहा था, 
जो कापी अधिक है । 

अन्य जिन वस्ठुओ के निर्यात में पिछते 20 वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है. वे हैं : खली 
(णी ०४८४५), चमड़ा व चमडे की वनी बस्तुऐँ, ऊनो वस्त्र एवं कम्बल । 

(7) अन्य वस्तुओं के निर्यात पिछले 20 वर्षों में साढ़े तीन गुने हो गये हैं । इसका यह अर्षे 
हुआ कि निर्यात व्यापार के विविधीकरण मे इस अवधि मे वृद्धि हुई है) 

(8) यद्यपि भारत काफी मात्रा मे स्वय क्ड ऑयल का आयात करता है, फिर भी देश में 
पर्याप्त तेल-घोधन क्षमता न होने से गत कुछ वर्षों में हमे काफी मात्रा में सनिज तेल का निर्यात 
करना पड़ रहा है। आशा है, देश मे जैसे-ज॑से तेल घोधन क्षमता का विस्तार होगा, ये निर्यात बन्द 
हो जायेंगे। 

इस प्रकार आलोच्य अबधि मेन देवल भारत के निर्यातों में कापी वृद्धि हुईं है अपितु 
परम्परागत तिर्यातो का स्थात नवीन उद्योगों द्वारा निभ्तित वस्तुओं ने लिया है। परन्तु इसका यह्‌ 
अर्थ नहीं लिया जादा चाहिए कि भारत से परम्परागत निर्यातो का महत्व कम क्या जा रहा है $ 
वस्तुत', अध्रक, मैगनीज, जूट की वस्तुओं, चाय व सूती वस्त्रों से 7982-83 तक भी कुल मिला- 
कर लगभग 850 करोड रुपये की दिदंशो मुद्रा हमे प्राप्त हुई । हो, यह हमे स्वीकार करना होगा 
कि आधुनिक सन्दर्भ में परम्पयगत निर्यातो का महत्द काफी घट गया है । 

इस सब प्रगति के होते हुए भी निर्यात-पोत्साहन की नोति मे शियिलता की कोई सम्भावना 
नही है। हमारे निर्यात पिछने ढाई दशकों में साड़े सप्रह गरुने हो गये हैं, परन्तु इस वृद्धि का काफी 
बड़ा अश भारतीय मुद्रा के रूप से दिश्व की प्रमुख मुद्राओं के अवपूल्यन एवं कुछ क्षेत्रों मे वस्तुओं 
के बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुल्य में निहित है। यह कहना अनुचित न होगा कि आलोच्य अवधि में 
मादा कौ दृष्टि से अधिकएश वस्तुओं के निर्यात अधिक उत्माहुजनक नहीं रहे जवकि कृपि-जन्य 

नुछ वस्तुओ (तिलहन और खली आदि) के अस्तर्राष्ट्रीय मूल्यों मे कम्मी के कारण इनकी काफ़ी 
अधिक मात्रा का निर्यात करना पडा है। इन* वस्तुओं कौ प्रतिकूल व्यापार शर्तों के कारफ कुल 
मिलाकर भारत की अन्तर्राष्ट्रीय जबत में स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो ऐसा मान सेनः उजित नहीं होगा। 
बनेक बरठओ (सूती वस्द, चाय, जूट को वस्थुएँ, इन्जीनियरिय को वबस्तुएँ आदि) वेः लिए हमे 
सन्तर्राष्ट्रीप दाजारों में भारी प्रतियोगिता तपा/मथवा विकमित देशों थो मरक्षयात्मक नौति बा 
झामना करना पड़ रहा है। भविष्य में हमारे नियांतो मे बुद्धि का यही अ्रम्र जारी रता है या 
नहीं, यह इस दात पर निर्भर करता है कि हमारी नीतियाँ अस्तर्गाप्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप हैं 
या नहीं। 

अब हम सक्षेप में भारत के प्रझुख निर्यातों झा वर्चन करेंगे : 

() जूट शो बस्तुएँ--दों दशक पूर्व तर भारत के निर्यात व्यापार में जूट वो वस्तुओं का 
स्पान अत्यन्त महत्दपूर्ण घां। 960-6] तक झुल निर्यात का सगभग 20% इनके रूप म था ॥ 
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965-66 मे भारत ने 9 लाख टन जूट की वस्तुओं का निर्यात क्या, जिनका मूल्य 288 करौड 
रुपये तथा कुल निर्यात में अनुपात लगभग 23% था। 976-77 में भारत ने 450 लाख 
टन जूट की वस्तुओं का निर्यात किया जिनका मूल्य 20] करोड रुपये आँका गया था। इनके कुल 
निर्यात में अनुगान 976 77 तक घटकर खगभग 4% से भी कम रह गया। (977-78 में 
245 करोड रुपये की जूट वी वस्तुओ का ही निर्यात क्या गया । 982-83 मे घटकर लगभग 
203 करोड़ रुपये रह गयी । इस वर्य॑ 98-82 की तुलना म निर्यातितर मात्रा 23 3 प्रतिशत 
कम थी । परन्तु जैसा कि तालिका 23 2 से स्पष्ट है 987-88 में जूट की वस्तुआ का नियात 
मूल्य 243 करोड़ रुपये था जो !986 87 की तुलना म समान था। बुत निर्यात मं इसका अनुपात 
घटकर 2 3 प्रतिशत रह गया है । वस्तुत जूट की वस्तुआ के निर्यात म वृद्धि न होने के तौन कारण 
रहे हैं। प्रथम पंक्ग के लिए कृत्रिम रेशे से बने टाट का पाश्चात्य दशों मं बढ़ता हुआ उत्पादन, 
द्वितीय, वॉगला देश एवं लेटिन अमरीका के कुछ देशो से भारतीय जूट-निर्माताआ की प्रतियोगिता, 
एवं भारत में जूट (कच्ची जूट) वी अपर्याप्त पूर्ति । 

भारत से जाने वाली जूट की वस्तुओ के' प्रमुख ग्राहक कनाडा एवं अमरीव्ा हैं परन्तु 
आस्ट्रेलिया न्यूजीसैण्ड, वर्मा बमूवा, पी, थाईलण्ड, अंजेप्टाइना आदि देशों को भी भारत जूट 
की बनी हुई वस्तुओ का निर्यात करता है। 97। म जूट की वस्तुओ के निर्यात म वृद्धि करने हेतु 
भारतीय जूट निगम की स्थापना की गयी थी। 

यह उल्लेखनीय है कि देश म उत्पादित जूट की वस्तुओं में से लगभग एक तिहाई का 
निर्यात कर दिया जाता है। फिर भी भारतीय जूट की बस्तुमा ; के निर्यात सबद्धन में निम्न वाघाएँ 
हैं. ()) सयुकत राज्य अमरीका व कनाडा म कृत्रिम रेशे से बने पैकिंग मेंटीरियल वे कारण जूट 
की वस्तुओ की भाँग में कमी होना (7) भारतीय जूट मिलो म ऊँची उत्पादन लागतें, (7) वाँगला- 
देश से भारतीय जूट निर्माताओं की अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों मे प्रतियोगिता! इन बाधाओं को हर 
करने हट मिला का नवीनोकरण करके उत्पादन लागत में कमी करना आवश्यक है। जूट 
साथ रेशे को मिलाकर टिकाऊ पैकिंग मेटीरियल का निर्माण भी इनके निर्यात मे सहायक 
हो सकता है। 

(2) घ्राय-भारत वे' परम्परागत निर्यातों मे चाय का भी अत्यन्त महत्व स्थान रहा 
है। 960 6! में कुल निर्यातों मे चाय का अनुपात 9% था। पिछले कुछ बा में चाय की 
अन्तर्राष्ट्रीय माँग में काफी उच्चावचन हुए हैं । यही नहीं भारत को श्रीलका, चीन, ब्राजील आदि 
से अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार म तीत्र प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि 
पिछने एक दशक म॑ जहाँ विश्व में कॉफी के उपभोग में अधिक वृद्धि हुई है वही चाय का उपभोग 
स्थिर रहा है। भारत से 98!-82 मे 2। 38 करोड किलो ग्राम चाय के निर्यात से भारत को 
3295 करोड रुपये की विदेशी विनिमय प्राप्त हुई थी ॥ 982 83 मे यह मात्रा 9 6 करोड 
किलोग्राम चाय के निर्यात से 367 5 करोड रुपये प्राप्त हुए। चाय वीं अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में 
अगस्त 983 बे” वाद काफी वृद्धि हुई । 983-84 तथा 984-85 में भारत से किये जाने वाले 
चाय के निर्यात मे क्रमश 35 6 तथा 4 2 प्रतिशत की वृद्धि हुईं। 984 85 में निर्यातित चाय 
को मात्रा में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि लगभग 3। 6 प्रतिशत वृद्धि चाय की वीमतो में 
हुई वृद्धि का परिणाम थी । 

बस्तुत भारत की चाय के निर्यात हेतु 25 करोड किलोग्राम का अभ्यश प्रदान किया 
गया है ओर इसलिए 984 85 मे हम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद इससे अधिक चाय का 
निर्यात नही कर पाये । 


985-86 म चाय की निर्यातित मात्रा मे कमी हुई है। 987 88 म॑ चाय का निर्यात 
593 करोड रुपये का था जो इस वर्ष के कुल निर्यात में 38% था जबकि 986 87 मे 377 
करोड़ रुपय की चाय का निर्यात हुआ। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना म॑ 987-88 मे निर्यात 
मे केवल 2 7% की वृद्धि हुई । 

960 6 तक भारत में उत्पादित चाय का लगभग 60 प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता 
था | यह अनुपात 988-89 तक घटकर 27 0 प्रतिशत रह गया। 
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भारतीय चाय के निर्यात में एक विश्नक्षण बात यह है कि भारत से जाने वाली चाय का 
तीन-चौथाई भाग अमरीका को तथा शेष कनाडा, आयरलेण्ड, ब्रिटेन, सूडान, आस्ट्रेलिया, जमेती 
एव नीदरलैप्ड्स को निर्यात किया जाता है। विह्वव मे चाय के कुल निर्यात का 28%, भारत से 
जाता है । आज की परिस्थितियों भें यही उचित होगा कि हम चाय की सपत में अन्य देशों में 
वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठायें । यह भी आवश्यक है कि चाय के श्रमुख उत्पादक देश पर- 
स्पर लाभ हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कम से>कम स्पर्धा करें । इस सम्बन्ध में आठ प्रमुख चाय 
निर्यातक देशो--भारत , ब्राजील, थ्रीलका, बायलादेश, मलावी, मारीशस, तजानिया तथा इण्डो- 
नेशिया ने मध्य अन्तर्राष्ट्रीय चाय प्रौत्ताहन सघ (7728) की स्थापना की गयी है । यह संघ चाय 
के निर्यात में वृद्धि हेतु एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बतायेथा ! इस कायंक्रम की प्रमुख बातें 
इस प्रकार होगी ; (१) चाय के व्यापार की शर्तों भें सुधार लाना, (2) छोटे चाय उत्पादकों के 
हितो को रहा करता, (3) बाय के मूल्यों में होने वाले उच्चावबचतो को रोकना, (4) चाय के 
स्का ब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो की ऐसी नीति बनाता जी उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए उपग्रक्त 
हो, (5) चाय के आयात करने वाले देशो मे चाय का अनावश्यक भण्डार न होने देना, जया (6) 
चाय की माँग मे वृद्धि करने हेतु उपयुक्त कदम उठाना ॥ 


(3) सूती वस्च्र--भारत से सूती वस्त्रो के निर्यात की परम्परा काफी पुरानी रही है। 
भारत पिछले एक सौ वर्षों से यूती वस्त्र ही नहीं अपितु कपास व सूत का भी निर्यात कश्ता रहा 
है । भारत से सूती वस्त्र मेंगाने वले देशों मे अमरीका, श्रीलका, बर्मा, आस्ट्रेलिया, मलेशिया 
ब्रिटेन, पूर्वों अफ्रीका, अदन, इण्डोने शिया, सुडान, इ्रोपिया आदि हैं। जेंसा कि तालिका 234 में 
बताया गया है 3983-84 प्ले सूत्ती अस्चो का कुल निर्षात-पूस्प 276 6 करोड़ रुपये था जो 
]984-85 में बढकर लगभग 43 करोड रुपये हो गया। अनुमातत, ।984-85 में गत वर्ष 
की तुखना मे सूती बच्चों की नियतिं मात्रा मे 44 प्रतिशत तथा क्ोमत में 49 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । परन्तु 7985-86 मे कोमत व मांत्रा दोनो की दृष्टि से सूती वस्छ्रों के निर्यात कम हुए है ॥ 

बस्नो के अलावा पिछले कुछ वर्षों से तैयार पोशाको (ईैडीमेड वस्थो) का भी पर्याप्त माता मे 
कि किया जाने लगा है। [970-7 में जहाँ &:6 करोड़ रुपयो के मूल्य के रैडीमेड वस्त्र निर्यात 
किये गये थे, 982-83 मे यह राशि बढकर 528 करोड रुपये की हो गयी, जो कुल निर्यातों का 
60 प्रतिशत थी | यह अनुपात 984:83 मे बढ़कर 7 4 प्रतिशत [निर्यात-मुल्य 858 करोड रपये) 
हो गया । कैवन एक वर्ष में सैयार पोशाकों के निर्यात में 40 प्रत्तिशत से अधिक वृद्धि होते का 
प्रमुष्त कारण यूरोप में हमारी पोशाको की माँग में हुई वृद्धि ही थी। यह प्रवृत्ति /985-86 में भी 
जारी रही । 986-87 भे इसका निर्यात लगभग 637 करोड़ रुपये का था किन्तु 987288 में 
बढ़पर 064 करोड़ रुपये हो गया। (987-88 से कुल निर्यात में सूती घागे तथा वस्त्र का 
निर्यात लगभग 7% था | यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि भारत से बाहर जाने वाले वस्थ्रों 
में लगभग 20 से 40 प्रतिशत हाथकर्धे के वस्त्री के रूप में होते हैं। हमारी हाँगकाँग, चीन, 
पाकिस्तान, दक्षिणी कोरिया, ताईवान, जापान से रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र मे काफी स्पर्धा है। यही 
मही, यूरोपीय साझा बाजार बी कठोर नीति के कारण अब पश्चिमी यूरोप के देशो मे भारत के तैयार 
कपड़ों ये निर्यात हेतु कोटा (अभ्यश) बढ़वाने या बनाये रखने से भी भारतीय रेडीमेड घस्त्र उत्पा- 
दकी की काफी कठिनाई होती है। इसी प्रकार रेडीमेड यस्त्रों के निर्यात हैतु कनाडा, संयुक्त राज्य 
अमरीवा, प्रीस, आदि देशों से भी कोटे निर्धारित किये जाते हैं। इसीलिए भारत को नये बाजार 
की सोज करनी पढ़ रही है| 


भारत की सूती यस्‍्त्र मित्रो में से आधी से अधिक के तबुए अथवा कर्षे बहुत प्रुराने एवं 
परापरागत हैं और फलस्वरूप (उनकी दक्षता कमर होने नै कारण) भारत में वस्त्रों की उत्पादन-सागत 
उन देशों पी अपेज्ञा अधिक आती है जितसे भारतीय बस्त-निर्माताओं को स्पर्धा करनी यही है) 
मदि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार से अपना स्थान पुन' स्थापित करना है तो सूती यस्‍्त 
उद्योग वा आधुनिशेकरण करझे उत्तादत साथत से कमी करनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी 
आवश्यक होगा कि हम ऊँघी डिस्स अर्थात्‌ सम्बी रेशे वासी रुई का अन्य देशों से माया बढ़ाये। 
इसी प्रदार रेडीमेड बस्त्रो के निर्यात बदाने हेतु हमे इनरी उत्पाइद लागत में पर्याप्त रूए से कमी 
करनी होगी। भई ।984 में, यह तथ किया गया है कि राष्ट्रीय वत्त निगम राज्य व्यापार निगम 
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के माध्यम से यूती बस्तो ये निर्यात मे पर्याप्त वृद्धि हेतु प्रयास करेगा । 989 में भारत सरकार 
ने भारतीय वल्ल मिलो के आधुनिकीकरण को श्रोत्साहन देने हेतु अनेक घोषणाएँ वी । 

(4) कच्ची लोह-धातु--भारत में कच्ची लोह-धातु (707 075) या अयस्क का वापिक 

उत्पादन हमारी अ'्वश्यय्ता स वहत अधिक है । यही कारण है कि पिछले कुछ समय से कप्ची 
लोह-धातु के निर्यात द्वारा पर्याप्त विदेशी विनिमय अजित करने का प्रयास्र किया जा रहा है। 
965-66 में भारत से 66 करोड़ रुपये की (। 2 करोड टन) कच्ची लौह-धातु का निर्यात विया 
गया था, परन्तु ।975-76 में इसका निर्यात-मुल्य वढाकर लगभग 24 करोड रपये हो गया | 
इस वर्ष भारत ने 2'3 करोड़ टन लौह-घातु विदेशो को निर्यात की । 976-77 में अनुमानत 
20 करोड रुपये की लौह-धातु का निर्यात किया गया जो !977-78 में 24! करोड रुपये का 
हो गया । भारत से कच्ची लौह-धातु का आयात करने वाले देशो मे ब्रिटेन व जापान प्रमुख है । 
982-83 में इस मंद से भारत को लगभग 374 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 
4983-84 में भारत से लगभग 385 करोड रुपये मूल्य की लौह-घातु का निर्यात किया गया था । 
984-85 में बुद्न 2 35 करोड टन लोह-धातु का त्तिर्यात किया ग्रया जिसका मूत्य 447 करोड 
रुपये था। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में लौह-धातु के निर्यात की माथ्रा तथा कीमत दोनों से 
ऋ्रभशः [08 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत वृद्धि हुईं। कुल निर्यात मूत्य में इस एक वर्ष में लगभग 
555 प्रतिशत वृद्धि हुई । इस वर्ष भारत से 2 07 करोड टन अयस्के बाहर भेजा गया जो 98- 
82 की तुलना में 3 प्रतिशत कमर थां। यद्यपि 985-86 मे निर्यात वढकर 579 करोड स्पये 
का हो गया किन्तु 986-87 तथा 987-88 मे निर्यात घटकर क्रमण 547 एवं 543 करोड 
रुपये रह गया । अर्थात्‌ पिछले दो वर्षो मे इसका निर्यात कम हुआ । 987-88 प्े कुल्न निर्यात मे 
लौह अयस्क के निर्यात का प्रतिशत 3-4 था। 


(5) तम्बाकू--975-76 में भारत ने लगभग 98 करोड रुपये की तम्बाकू का निर्यात 
किया । एक दशक पूर्व इस मद के निर्यात से भारत को वेवल 33 करोड रपये ही प्राप्त हर थे। 
भारत से निर्यातित तम्बाकू का अधिकाश भाग ब्रिदेन, जाप्रात स्वीडन, मीदरलेण्ड आदि देशों 
को भेजा जाता है । परन्तु इस सन्दर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि रोडेशिया व अमरीका की तुलना 
में भारतीय तम्बाक की क्वालिटी अच्छी नही है और इसी कारण हमे तम्बाकू का बहुत ही कम 
मुल्य प्राप्त होता है। 982-83 में तम्बाकू के निर्यात से 208 करोड रुपये प्राप्त हुए परन्तु 
984:85 में यह राशि केवल 48 6 करोड रुपये रह गयी । 985-86 के प्रथम छह माह में 
तम्पादू के निर्यात में काफी कमी हुईं । यह उल्लेखनीय वात है कि 970-7 मे तम्बाकू का निर्यात 
मूल्य लगभग 6 5 रुपये प्रति किलो था जो 982-83 में बढ़कर 2॥ 27 रुपये श्रत्रि किलो हो 
गया । भारत से हल्की किस्म के अलावा वर्जीनिया तम्बाकू का भी पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया 
ता है। 986-87 मे 85 3 करोड रुपये तथा 987-88 में [34:6 करोड़ रुपये का निययाति 

कया गया ) 


(6) इंजीनियरिय की चस्तुऐं--जेसा कि तालिका 23 4 से स्पष्ट होता है, भारत से 
पिछले 20 वर्षो में इजीनिर्यारिग का बस्तुओ का निर्यात 70 ग्रुता हो गया है। भारत से प्िलाई 
की मशीनें, छोटे उपकरण, साइकिलें, डीजल इजन, बादि अरब देशो, ईस्ट एशियाई देशो, यूरोप वे 
अफ्रीका के मनेक देशो को निर्यात की जाती है। !980-8। में भारत से लगभग 900 करोड़ 
रुपये की इजीनिर्यारिंग वस्तुएँ बाहर भेजी गयी । यह हमारे निर्यात का 33 प्रतिशत था। ।978- 
79 के पहले यह आशा व्यस्त की ययी थी कि भारत से लयभग ?,000 करोड रुपये की डजीनियरिण 
वसस्‍्तुओ का निर्यात किया जा सरेगा । परन्तु 977-78 में इनका निर्यात आशानुरूप नहीं वढ 
पाया । योजना आयोग का ऐसा अनुमान था कि 984-85 तक इन्जीनियरिंग वस्तुओ के निर्यात 
से भारत को !275 करोड रुपये की आय प्राप्त हो सकेगी परन्तु 4982-83 में पवषिक्षा इत 
बस्तुओ के निर्यात से 7 5 प्रतिशत कम आय प्राप्त हुई॥ 982-83 व 983-84 में इस्जीनिया लय 
बस्तुओ के निर्यात में क्रमश. 4-9 प्रतिशत तय 3 5 प्रतिशत की कमी हुई। परन्तु 7784:6 
में इन वस्तुओं के निर्यात मे लगभग 6 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वस्तुत भाख में 02004 
इन्जीमियारिंग वस्तुओ की मात्रा मे क्मौ के लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं : विकसित देश 
में मस्दी विकासशील देशो के समक्ष विद्यमान वित्तीय कठिनाइयाँ, पश्चिम एशिया के देशो में चल 
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रही आधिक गतिविधियों मे कभी, भारतीय इन्जीनियरिंग वस्तुओ की ऊँची उत्पादन लागतें नथा 
चीन य अग्य देशो के साथ इस क्षेत्र में स्पर्धा ।? 

भारत से इम्जीवि्यरिंय चस्बुओं ओ का निर्यात मुख्य रुपए से पर्िवमी एशियाई व अफ्रीकी 
देशो को किया जाता है। हाल के वर्षा में दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशो को भी पर्गाप्त मात्रा में ये 
* बस्तुएँ भेजी जाने लगी हैं। सऊदी अरब, ईराक, ईरान, लीविया, अफगानिस्तान, मिस्र, सूडात, 
आदि इन्जीनियरिय वस्पुओ्ो के लिए भारत के प्रमुख ग्राहको में से हैं। भारतीय नि्यतिक अब अन्य 
देशो थे भी इनरे निर्यात हेतु प्रषास बार रहे हैं। 987-88 मे इसका तिर्षात वढकबार 433 
करोड़ झुपये हो गया जो कुल निर्यातों का लगभग 9% था। 


(7) चमड़ा थे घमड़े की वस्तुऐं--982-83 मे भारत से लगभग 374 करीड हपये के जूतों 
तथा 'बमड़े की अन्य वस्तुओ का निर्यात किया गया | यह कुल निर्यात का लगभग 4:23 प्रतिशत था । 
हमारी चमडे की वस्थुओं के प्रमुख प्राहक पाडी तथा पूर्थी यूरोप के देश रहे है। परन्तु 982-83 
में साझा बाजाद के देशों को निर्यात की जाने वाली चमड़े की वस्तुओं भें कमी हुई जिप्तके फलस्वरूप 
इन वस्तुओं के निर्यात मे ।982-83 मे 83 प्रतिशत कमी हुई। 982-83 व 983-84 में 
भारत पे निर्यातित चमड वी वस्तुओ के मूल्य भें कोई बुद्धि नहीं हो पायी थी परन्तु !984-85 में 
इतकी निर्यातित आय से 22'4 प्रतिशत वृद्धि हो गयी । 985-86 में इसका निर्यात 770 करोड 
हपये, ।986-87 में 922 करोड शपये तथा 987-88 भे ।]49 करोड रुपये का हो गया। 
अर्थात्‌ निर्यातो में 986 87 मे पिछले वर्ष की तुलना मे 24:5% की वृद्धि हुई जबकि 987- 
88 में यह वेवल 20%, थी। कु तिर्यातों मे इसका प्रतिशत स्थिर अर्थात्‌ 74% रहा । अम- 
शक फ्रान्‍्स, प. जम॑नी, हाल॑ण्ड आदि देशों मे भारतीय चमडे की बस्वुएँ काफी लोक» 
प्रेय हैं। 

(8) छलो--भारत से पश्चिमी यूरो४ व अन्य देशो को पर्याष्त मात्रा मे तिलहन व खली 
का भी निर्यात किया जाने लगा है। 965-66 में भारत से 55 करोड़ उपये से कम मूल्य की 
पली का निर्यात किया गया था, जो 976-77 तफ बढकर 234 करोड़ रपये हो गया। ]977- 
78 में केवल ।33 करोड़ रपये की खली एवं तिलहन का ही निर्यात हुआ था । इस प्रकार एक 
बर्ष के भीतर ही एस मद का निर्यात काफी घट यया। 980-8[ में खजी के तिर्थात भें भारत 
को ।49 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई । )982-83 में खली के निर्यात से भारत को ]49 
करोड रुपये की आय प्राप्त हुई। गत वर्ष की तुलना में खली के निर्यात की मात्रा एव आय में 
च्रम्मण' 275 प्रतिशत तथा 26 7 भ्रतिशत की फमी हुई। 987-88 में इस मद से भारत को 
मैबल ।73'3 करोड़ रुपये को विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई । 


(9) छोह व इत्पात--भारत के निर्यात व्यापार भे गत कुछ वर्षों भे लौह दे इस्पात ते 
भी ये रा स्थान ग्रदथ कर लिया है। जैसा कि तालिका 23 4 से ज्ञात होता है, ।974-75 तक 
इनके निर्यात रो हमें लगभग 20 | करोड रुपये ही प्राप्त हो पाये थे। 975-76 में लौह थ 
इस्पात के निर्यात मे 68 0 करोड़ रपये प्राप्त हुए परन्तु 976-77 में भारत ने ।।। करोड़ हपये 
के लौह व इश्यांत की वस्तुएं क्षमरीका, जर्मनी, पूर्दी घुरोग व अरब देशों को निर्भात की । 980- 
ह भें निर्यातित लोह थ इस्यात को वस्तुओं का सूल्य 82 करोड़ रुपये है। कम था। इस ध्रतार 
नियति स्थापार में लोह ये इस्पात वी खस्‍्तुओं का अनुपात पिछले तीन-चार वर्षों मे काफी कम 
हुमआ है । 982-83 में दस मई के निर्यात री सगभग $6 करोड़ झरुपये की विदेशी मुद्य अजित की 
शी, जो )987-88 थे बदकर 542 8 करोड़ गपये हो गयी । 

(0) भछप्ो व मछली से निर्मित पदार्थ--यह भी भारत की ऐसी ब्रैरडरम्पराग्त 
निर्यात मद्द है जिनमे प्रिछते 5-6 वर्षों गे आश्चयंजमक झूप से वृद्धि हुई है (तासिका 23'4 
देशिये)। ।975-76 थे भारत ने इस मंद से ।27 करोड़ श्पये को निर्यात आय प्राप्त वी थी, 
परन्तु )976-77 भें यर आय बढब-र ऋगभग ॥80 करोड़ रपये हो गयी। ]977-78 में भी 
सगभग इतने ही पृर्य वो शठलियाँ एव इनसे निर्मित पदाथों बा निर्यात जिया गया । उजेसनीय 


]. रह मा उी॥77., 8985-86. 
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बात यह है कि गत कुछ वर्षों मे मछली व इनसे बने खाद्यो के निर्यात की मात्रा 7 6 करोड विलो- 
ग्राम के लगभग स्थिर हैं॥ 980-8] भे इनसे हमे 224 करोड रुपये को आय प्राप्त हुई घी। 
984-82 में भारत से 73,900 टव सामुद्रिक खाद्य (मछली तथा इससे निर्मित पदा्) वा 
निर्यात किया गया जिसका मूल्य 280 करोड रुपये था। 982-83 में 94,800 टन सामुद्विक 
खाद्य का निर्यात करके 349 वरोड रुपये वी विदेशी मुद्रा अजित को गयी, जो एक वौतिमान था । 
]986-87 तथा 987-88 के दो वर्षो मे ऊममश 539 करोड रपये तथा 525 करोड रपये मूल्य 
की सामुद्रिक खाद्य-सामग्रो का निर्यात किया गया था । 

(]) अन्य--भारत मे अन्य भ्रमुख निर्यातों भे काजू रासायनिक पदार्थ, ऊनी वस्त्र व 
कॉफी हैं। ॥987-88 म भारत ने काजू वे निर्यात से लगभग 306 7 करोड रुपये की विदेशी 
मुद्रा अजित की थी। कॉफी के निर्यात से इस वप 263 करोड रुपये को आय हुई। यह उल्लेख- 
नीय है कि कॉफी की अन्‍्तर्राप्ट्रीय वीमत में 987-88 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 
काजू की वीमत में 25 0 प्रतिशत की कमी हुई। इसलिए 987-88 मे गत वर्ष के समा हो 
मात्रा मे काजू का निर्यात करने पर भी निर्यात आय से 26 प्रतिशत वी कमी हुई॥ 987-88 
में काजू दे निर्यात से भारत को लगभग 306 7 करोड़ रुपय वी विदेशी सुद्रा प्राप्त हुई ॥ भारत 
को अफ्रीका के देशों से कापी स्पर्धा करनी पडती है। यही नहीं, भारत काजू बे निर्यात हेतु सुर्य' 
रूप से सोवियत रूस पर झ्लाश्चित है जो ठीक नहों है । हस्तकला की वस्तुआ वे निर्यात से भारत 
को 970-7! तक केवल 42 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। ये प्राप्तियां 7987-88 तक 
बढ़कर 3253 करोड़ रपये की हो गयी । इनमे रत्ना व आमृषणों को राशि 970-7] तक जहाँ 
नगण्य होती थी, 98 2-83 में 209 करोड रुपये तक पहुँच गयी। रत्नौ वे निर्यात में 984- 
85 मे 0 प्रतिशत वी कमी हुई क्योकि उस वर्ष ओद्योगिक देशो मे मन्‍्दी चल रही थी। पिछले 
कुछ वर्षों मे हीरो का निर्यात घढा है परन्तु समूचा कच्चा माल बाहर से आने वे कारण भविष्य 
में इनके निर्यात वो मात्रा कितनी होगी यह अनिश्चित हे॥ !982 83 मे भारत ने 43 5 साख 
टन कूड ऑइल का निर्यात करके 023 करोड रपये की विदेशी मुद्रा अजित की। यह ऋ्ूड 
आँइल देश म प्रशोधित करना सम्भव नहीं था इसीलिए इसबा निर्यात क्या गया । !98] 82 मे 
इस मद कौ मात्रा 8 4 लाख टन तथा आआप्त जाय 96 करोड रुपये थो । 984-85 मे च्ूड 
आऑटइल के निर्यात में 27% की वृद्धि हुई । 

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत से निर्यात वी जाने वाली लगभय सभी 
वस्तुओं क सन्दर्भ भे हमारी अन्य देशो से स्पर्धा हाल के वर्षों मे वाफ़ी बढी है और इस कारण 
निर्यातो वी मात्रा व कीमत दोनो से वाछित वृद्धि के लिए यह आवश्यवः है कि इन चस्तुओो वी 
किस्म में सुधार करने के साथ-साथ उत्पादन की लायत में भी कमी की जाये ॥ यदि भारतीय उद्योग- 
प्रति. ऐसा न कर, पाये तो आते वाले, बर्षों मे, हमारे, जिए्णतो, से. सम्ब्द, बहिरिव्गात्य, मे. काफ़ी, दाद 
हो जायेगी ! द 

जहां सातवी योजना वी अवधि मे निर्यातो मे 7 प्रतिशत की वापिक वृद्धि का लक्ष्य रखा 
गया था वही योजना आयोग ने कुछ वस्तुओं के निर्यात (मात्रा) में वृद्धि हेतु निम्न लक्ष्य निर्धारित 

किये थे ! (पाँच वर्षो की अपेक्षित वृद्धि प्रतिशत मे) 

चाय 7 2, कॉफी 5 0, तम्बाकू 2 7, काजू 44; विनिभित खाद्य 29, सामुद्रिक खाद्य 

5, लौह घातु 39, सूती वस्त्र 6, तैयार पोशाकें 53, रत्न व आभूषण 22, हस्तक्ला की अन्य 
वस्तुएँ 9, जूट की वस्तुएँ 7 0, इन्जीनिर्यारिग वस्तुएँ 4, अन्य 48 04 

इस प्रकार सातवी योजना के निर्यात सक्ष्यां की प्राप्ति मुख्य रूप से इन्जीनियरिग वस्तुओं, 

तैयार पोशाको, लौह-धातु व अन्य वस्तुओ के निर्यात पर ही निर्भर रही है ॥ 


भारत के प्रमुख आयात 
[शशफटाएश७, फएाएणरा5ड 07 एण4] 


ऊपर हम यह देख चुके हैं कि भारत के निर्याठो मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहो है। हमारी 





] $७थाए पर भट्ट 287 (]985-90), शण ॥, एफश्फ़ादा 5. 
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नियोजित विकास की नीतियों के कारण हमे उत्तरोत्तर अधिक मात्रा मे वाहर वी वस्तुओं का 
आयात करना पड रहा है। परन्तु यह उल्वेखनीय है कि हमारे आयातो की प्रद्मति में पिछते दो 
दशकों की अवधि में काफी परिवर्तन हुए हैं। इन वर्षों में भारत में उन वम्तुओ के आयात में 
अपेक्षाइतत अधिक वृद्धि की गयी है जितकी देश वे आयिक विक्रम हेंतु अधिक आवश्यकता है । 

पिछदे अध्यायों में हम यह देस चुके हैं कि देश को उत्तरोत्तर बढती हुई सम्पन्नता के लिए 
यह आवश्यक है कि हमारे व्यापार-सन्तुलन की अनुकूल बादी मे वृद्धि होती रहे । दूसरे शब्दों मे, 
निर्यात की वृद्धि का अनुपात आयात की वृद्धि के अनुपात से अधिक होने पर ही देश वे विदेशी 
मुद्रा-कोप में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए जहाँ एक और निर्यात मे वृद्धि करना बावश्यक होता 
है. वही यह भी आवश्यक होता है कि आयातो पर अवुश लगाया जाय । परन्तु अब तक भारत में 
आयातो को सीमित करना दो कारणों से सम्भव नहीं हो थाया है: 

() भारत में खाद्यान्नों या उत्पादन अनिश्चित होने ते कारण हम तत्वाल इनका अग्यात 
कम नही कर सकते । भारत में !950 के वाद से अब तक अनेक वार व्यापक अकाल को स्थिति 
उत्पन्न हो चुकी है। आज मी देश के कृपि-क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत भाग प्रश्नति की कृपा पर 
निर्भर करता है । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में मातसून का समय एवं वर्षा की सात्रा, 
ये दोनो ही अनिश्चित हैं । फवस्वरूप हमे प्रति वर्ष लाखो टन खाद्यान्द आयात करना पटता है । 
]988-89 में लगभग ।7 2 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होने पर भी अप्रत्याशित सकट का 
मुकाबला करने हेतु खाद्यान्नों का आयात किया गया । 

(2) देश में उपत्ध प्राह्ृतिक साधनों के विदोहन हेतु हमे अनेक प्रकार के यन्तो, रसायनों 
ब कच्चे माल का आयात करना पदता है। अनेक उद्योगो से सम्बद्ध मशीनों के क्षेत्र में बात्मनिर्भर 
हो जाने के पश्चात भी भारत को अनेक नये उद्योगो के विकास अथवा विस्तार के लिए मशीनों 
का आयात करना पडता है। अनेक नयी औद्योगिक इकाइयो के लिए आवश्यक कच्चा माल भी 
हमे विदेशों से मेंगाना पडता है । इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थों तथा शृषि के विकास हेतु 
उवं रको का पर्याष्त मात्रा में आयात करना भी आवश्यक है।_ परन्तु ये सब आयात इस भाशा के 
साथ क्ये जा रहे हैं कि अन्तत. भविष्य मे इनकी आपूर्ति देश के आन्तरिक खोतो से ही करता 
सम्भव हो सकेगा । 

भारत ने 950-5] में 650 करोड रूपये की वस्तुओ का आयात किया था | 4955-56 
में आयात 679 करोड रुपये के थे परन्तु 7960-6] मे इनकी राशि बढ़कर 2,40 करोड 
रुपये हो गयी। 965-66 में भारत में 2.2]8 करोड़ रुपये की वस्तुओ का आयात किया गया। 
परन्तु इसके बाद खाद्यान्नों का उत्पादन 4965-66 की तुलना में अधिक होने के कारण खाद्यान्न 
वा आयात कम क्या गया और फलस्वरूप कुल आयात का स्तर भी 965-66 की अपेक्षा कम 
रहा । 969-70 में भारत के कुल आयात ,582 करोड रुपये के थे । दिमम्वर 973 के 
बाद पैंट्रोलियम पदार्थों वी बीमतो मे भारी वृद्धि के वाद भारत का आयात-विल काफी बढ गया है। 

975-76 में हमारे आयातो का कुछ मूल्य लगभग 5,265 करोड रुपये था। 976थ27 मे 
आयात पूवर्षिक्षा घटकर 5,074 करोड रुपये के रह गये जो 975-76 की ठुलना मे 4%, कम थे । 
इसके बाद लगातार भारत के आयात बिल मे वृद्धि हुई है । जैसा कि तालिका 23 3 से ज्ञात होता 
है, 979-80 में भारत ने 9,022 करोड रुपये की बस्तुओ का आयात क्या जो 976-77 की 
तुलना में 78 प्रतिशत अधिक थे । 98-82 में यह राशि 3,608 करोड रुपये थी | जैसा कि 
ऊपर बताया गया था, 988 89 में हमारे आयातों का कुल मूल्य 27,693 करोड रुपये था। 
चस्तुतः भारत के प्रतिकूल भुगतान व व्यापार सस्तुलन की पृष्ठभूमि में हमारे आयातों में हो रही 
आशातीत वृद्धि ही निहित है । तालिका 23"3 भारत के प्रमुख आयातो की प्रवृत्ति पर प्रकाश 
डालती है । 

तालिका 23 3 से यह स्पष्ट होता है कि 960-6] एवं 987-88 के ढाई दशकों से 
आरत के आयात लगभग पन्द्रह गुने हो गये ।॥ तालिका 23-2 व 23 3 की तुलना करने पर जात 
होता है कि पिछते बुछ वर्षों में आयातो की बृद्धि-दर निर्यातों की वृद्धिदर से कम रही है। 
आयातो को इस वृद्धि को देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि भारत सरकार ने 
भआायातों को सीमित वरने हेतु कोई प्रभावी प्रयास ही नहीं किया। वस्तुत' पिछले ढाई दशकों में 
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जावश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के आयात हेतु अनेक प्रतिवन्ध लगाये हुए हैं। भारत 
में विल्याप्तिता की एवं अतावश्यक्र तथा सर्चीली वस्तुओं के आयात पूर्णत निपिद्ध हैं। जिन वस्तुओं 
का उत्पादेत दैंश में ही पर्याप्त मात्रा मे होने लगता है उनके आयात का भी प्रूर्णतः निषेध कर 
दिया गया है। कुछ चस्तुओ का उत्पादन देश में माँग के अनुरूप मे होने पर भी उतके आयात की 
अनुमति इस कारण नहीं दी जाती कि विदेशी विनिमय की अपर्माष्त उपलब्धि के कारण इन वस्तुओं 
क्ले 2 आवश्यक नहीं! समझा जाता । इलेक्ट्रोनिक्स एवं कारो का आयात इसका एक ज्वलन्त 
उदाहरण है ( 

भारत भे विभिन्न वस्तुओं के भामात हेतु प्रत्येक आयातऊर्ता को सरकार से लाइसेंस लेना 

ह्वीता है। भतेक परिस्थितियों मं तो बायात लाइसेंस को व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्यात की गयी 
वस्तुओं के मूल्य से सम्बद्ध कर दिया गया है । इस नीति से दोहरा लाभ हुआ है । एक ओर जहां 
इससे नियत को प्रोत्माहत मिला है वहीं दूसरी और इस नीति के द्वारा आयात्रों की मात्रा एवं 
प्रकृति पर प्रभावकारी भद्गुश सगाया जा सका है। 4985 में भारत सरकार ने शनेक वस्तुओं के 
आयातो के सम्बन्ध में एक उदार नीति की घोषणा की । 
तालिका 233 को देखने पर हमे ज्ञात होता है कि !974-75 की अपेक्षा 975-76 में 
आयात को राशि 4% अधिक थी । परन्तु 972«73 से तुलना करने पर 975-76 में हमारा 
आयात 2:76 गुना हो गया था | आयात में इस अत्पन्भवधि में इननी वृद्धि मुख्य रूप से खायालौ 
के आयात तथा पैद्रोलियम थे पैद्रोलियम पदार्थों के मृत्य में भाशातीत वृद्धि के कारण हुई थी । 
4973-74 में साद्याप्नो के आयात पर हमने 473 करोड रुपये ध्यय किये जो 972-73 की 
तुलना में 356 करोद झुपये अधिक थे । इसी प्रकार, जहाँ 972-73 में हमने 204 करोड़ ध्पये 
पैद्रोलियम पदार्थों, के आयात पर व्यम किये थे, )982-83 में इनका आयात बिल लगभग 
5,600 करोड़ धयये तरु पहुँच गया । अल्तु 0 वर्ष में पट्रीचियम पदाधों का आयात विल लगभग 
28 गुना द्वो गंया । परन्तु इसके वाद के वर्षों में पैद्रो लियम पदार्थों का भारत के कुल आयाती मे 
अनुपात कम हुआ । जहाँ ।982-83 में यह अनुप्रात 39 प्रतिशत था, १984-85 थे यह पटकर 
32 प्रतिशत रह गया । फिर भी अब तक भी पैट्रो लियम पदार्थों का आयात भारतीय नीति-निर्घारकी 
के लिए एक मुस्य प्रीमा है। 

प्रद्रोलियम पदारयों के बाद पूंजीगत वस्तुएँ हमारे आयात बिल से रार्वाधिंर महृत्वपुर्ण हैँ । 
इनमे विद्युत यन्त्र, गैर विद्युत बन्त्र तथा परिवहन सामग्री प्रमुस है । 

भव हम भारत के श्रमुस आयातो की सक्षिप्त समीक्षा प्रल्तुत करेंगे * 

(१) फाधान्त एय सम्बद्ध पदार्थ - भारत मे अमरीका, कनाट, आस्ट्रेलिया व अर्जेन्टाइना 
रे भनाज का आयात विश जाता है। विभाजन के बाद रो ही भारत को प्रति वर्ष अनाज का 
आयात करना पड़ा, क्योकि पश्चिमी वगाल का अध्नन्यहुल प्रदेश पराकिल्तान में चला गया। « 
960.6। में भारत ते सगसग 286 कारौड़ रपये के खाद्याप्रीौ का आयाते किया । देश के एक 
बड़े सेत्र से अकाल पहने के कारण हमने 966-67 में 423 करोड रुपये के पदाप्रों, विशेषत, 
गेहूं बग भायात किया परन्तु सागान्य मौसम एव सामान्य उत्तादत वे कारण खाद्याप्रो बा आयात 
कम होता गया एवं 972-73 के वर्ष में केवल 8 करोड रूपये के साद्यान्न बाहर हे मेंगाये शये 
970-7] तक भारत मे मेंगाये गये अधित्राश साधाक्ष ?.-480 के अन्तर्गत ब्राप्त किये गये थे। 
साद्यास्तों का बिल ॥974-75 से बहकर 473 करोड़ रुपये तथा 975-76 में बढ़कर !,338& 
करोड़ रपये कय हो गया । ॥976-77 में छाद्यान्तों या उत्पादन पर्याप्त होने पर भी हमने तटस्थ 
भण्डार के निर्माण हेतु 868 करोड़ रपये के घाद्याप्रो वात आपात किया। परन्तु बुल सिलाकर 
जैगे-जैसे भारत स्वावसम्बन की दिशा में बढ़ रहा है, हमारे साधाप्तों के आयात में कमी होती जा 
रही है। 977-78 भे लाचान्तों तथा इससे बनी यम्तुओं का आयात ]22 करोड़ रपयें का था । 
979-80 भे साचास्‍्तो के आयात हेतु भारत ने 06 करोड रपये व्यय किय थे । 982-83 मे 
भारत द्वारा 306:5 करोड झपे के साधानतों एवं सम्बद्ध पदार्थों बा आयात जियो गयों। इसके 
घाद ]988-89 मे देण भें साधाम्तों बा सितई उत्पादन (7:2 ढरोट टल) होने दे बाए्ण 
आयात को मात्रा से काफी कमी हो ययी । इस वर्ष नेवल 2! लाख टन खाद्यान्न का आयात जिया 
गया। जैगी हि तायिया 23 3 से साध्य है भारत ने अताज़ो का आयान एकदम बन्द कर दिया 
है बयो कि भव हम इस दृष्टि से खगमग सात्ममिर्भर हो घुके हैं। 
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खाधाननों वे अतिरिक्त भारत काफी मात्रा में खादय-तेलों वा भी आयात करता है। 98« 
82 मे 625 करोड रुपये के तल्य खाद्य तेलो का आयात क्या गया परन्तु 982-83 में यह 
राधि घटकर 48 करोड रुपये रह गयी | 98-82 तथा 982 83 में आयात किये गये साथ 
तेलो की मात्राएँ त्रमण 0 2 लाख टन व 9 8 लाख टन थी । यह उल्लेखनीय है कि 982-83 
में विश्व वे वाजारों म खाद्य तेलों को वीमतों मे औसतन 2 5 प्रतिशत की कमी हुई थी। 982- 
83 व 984-8 5 के मध्य कु त आयातो में साथ तैलो का अनुपात 2 8 प्रतिशत से बढकर 4 9 प्रतिशत 
हो गया । देश में खाद्य तेता की काफी कमी होने से हम ये आयात करने पडते हैं। !984 85 के 
बप॑ म आयात बिल की दृष्टि से साद्य-तेला के आायात मूल्य मे 53 5 प्रतिशत वी वृद्धि हुई। यह्‌ 
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष खाद्यनतेलो वी बीमतें ॥983-84 की नपेक्षा 30 3 प्रतिशत अधिक 
रही थी । इसके साथ ही 984 85 में भारत ने पू्वापिक्षा लगभग ।8 प्रतिशत अधिक मात्रा मे 
खाद्य-तेलो का आयात क्या । 


(2) रुई ऊन तथा फच्ची जूट--देश के विभाजन के समय जहाँ जूट का उत्पादन करने 
वाला समस्त देश पूर्वी पाकिस्तान (अब वाॉंगला देश) मे चला गया वहीं जूट की समस्त मिलें 
भारत म रह गयी । इसी प्रकार लम्बे रेशे की रुई का उत्पादन करने वाले क्षेत्र का एक बडा भाग 
भी पाकिस्तान में चला गया । फलस्वरूप हमे इन दोनो ही की पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्मर 
रहना पडा । जैसा कि तालिका 23 6 से स्पप्ट है, 960 6। में भारत ने लगभग !29 करोड़ 
रुपये की रुई तथा 2 करोड़ रुपये की कच्ची जूट का निर्यात क्या था । धीरे-धीरे भारत मेही 
रुई का उत्पादन बढ़ाया गया और इसके फलस्वरूप आयात पर हमारी निर्भरता म पर्याप्त कमी 
हुई । ।977-78 म भारत ने 200 करोड रुपये की रई का आयात किया। इसके बावजूद कच्ची 
ऊन के भायात मे पर्याप्त कमी करना सम्भव नही हो पाया है । 977-78 में भारत ने लगभग 29 
करोड रपये की ऊन का आयात किया । 980-8। में भी लगभग 38 करोड रुपये के मूल्य वी 
ऊन बाहर से मेंगाई गयी थी । इसके विपरीत रई व जूट का आयात गत वर्षों मे लगभग नगप्य 
रह गया है। 

पिछल कुछ वर्षों से भारत ने मानव निर्मित (हृत्रिम) रेशे का पर्याप्त मात्रा मे आयात 
प्रारम्भ किया है। !976-77 में कृत्रिम रेशे का आयात 30 करोड रुपये के मूल्य का था जो 
977-78 में बढ़कर 92 करोड रपये का हो गया | इसके पश्चात इसमे कमी हुई है तथापि 
980-8 मे हम 90 करोड रुपये से अधिक की राशि कृतिम रेशो के आयात पर खर्च करनी 
पढी थी । यह राशि 983 84 में 03 करोड रुपये थी, परन्तु 984-85 भे घटकर 49 करोड 
रुपये रह गयी । रे 

(3) पैट्जोलियम एवं पेट्रोलियम पदार्य-देश मे परिवहन के साधनों के विकास तथा 
औद्योगिक विक्राम के कारण एवं यढती हुई इंधन की आवश्यकता वे कारण पैड्रोल एव पैट्रालियम 
पदार्थों की माँग काफ़ी बढी है ; यद्यपि वॉम्वे हाई, गुजरात व असम मे पैट्रोल के विशाल भण्डार 
का पता चला है तथापि वह क्तिने समय_ वाद देश की आवश्यकता का कितना भाग प्रूरा कर 
सकेगा, यह कहना अभी कठिन है। भारत पैट्रोल व पैट्रोलियम पदार्थों का अपनी आवश्यकता का 
लगभग आधे से अधिक विदेशों से आयात करके पूरा करता है । जैसा कि ऊपर बनाया गया है 
दिसम्बर 973 से 978 तर अरब देशों ढरा फूड ऑयल के मूल्यों म बाशातीत बृद्धि हुई 
और फलस्वरूप आत्तरिक उपभोग भ कमी करने वे” उपरान्त भी हमारे क्ूड आयल के आयात बिल 
में काफी वृद्धि हुैं। 7973 74 में भारत से इस समूह पर 560 करोड रुपये व्यय क्यि। 
यह राशि 974-75 में ,,57 करोड़ रुपये तक तथा 975-76 में ,225 7 करोड रुपये 
तक पहुँच गयी | 976-77 में इस समूह वेः आयात पर ,42 करोड रुपये व्यय किये गये । 
यह राशि गत वर्ष की इसी अवधि मे हुए आयात मे 5 प्रतिशत अधिक थी । जैसा कि तालिया 
23 7 म प्रदर्शित किया गया है पैद्रोलियम पदार्थों का अनुधात आज हमारे कुछ आयात में लगभग 
40 से 45 प्रतिशत है। 977-78 में भारत ने लगभग ,550 करोड रुपय के मूल्य का पैट्रोल 
एव पैट्रोलियम पदार्थों वा आयात क्या | बॉम्बे हाई तथा देश वे अन्‍य भागों से खमिज तेल की 
उपलब्धि के वाद यह आशा वी जाने लगी है कि अग्ये दस वर्ष मे भारत पैट्रोलियम पदार्थों की 
दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायेगा । यह भी आशा वी जाती है कि देश से ऊर्जा के नये सोनों की 
सोज भी इस दिशा मे सहायक हागी । इसके बावजूद भी 979-80 व 980-8] वर्षों म 
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भारत ने ँ्रमश 3,267 करोड़ व 5,587 करोड़ रुपये के पैद्रोलियम पदार्थों का आयात झिया । 
982-83 भें भारत द्वारा लगमग 5,600 करोड़ रुपये के मुल्य के पद्रोलियम पदार्थों का आयात 
किया गया। जैसा कि तालिशग 23-3 से स्पष्ट है, !787-88 गे भारत ने लगभग 4,083 करोड़ 
झुपये मूल्य के सबिज तेलो झा आयात किया । 2987-88 मैं अनुमाततः इनके आयात-मृत्य गत्त 
दर्ष की अपेक्षा 9 प्रतिशत अधिक रहे । वस्तुत. पिछले कुछ वर्षों में भारत मे पैट्रोलियम पदार्थों का 
उपभोग 7 5 प्रतिशत की वापिफ दर से बढ़ा है जो काफों अधिक है । इस दर कौ कमर करने की 
दृष्टि से ही फरवरी 986 में इनकी कीमतों भें बुद्धि की गयी। सरकार को ऐसी आशा है कि 
इससे इनके उपभोग की बुद्धि दर तथा आपात बिल को व करने में सहायता भितेगी 4 
(4) उर्वरक (रासायनिक खाद) शथा रसायन--भारत के नियोजित आधिक विकास में 
कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की गयी है। विशेष रूप से गत एक दशक में जिस गति से उप्रत्त 
दीजो का उपयोग बढ़ा है तथा शिचाई के साधनों बन दिस्तार हुआ है, उसी बेः अनुरूप उर्वरको 
अर्थात्‌ रासायनिक साद की माँग में भी वृद्धि हुई है। अब तक भी देश रासायनिक पाद कै उत्पादन 
में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है और फनस्वरूप हमें भारी मात्रा में उवेरकों या इनके उत्पादन हेतु 
आवश्यक कच्चे माल बा आयात करमा पड़ रहा है। इसी प्रकार, औद्योगिक विकास एवं कौ" 
ऋाएक औषधियों के निर्भाण हेः् हे भरी भाज; मे. रपापनों (0७९७७) का आफ मरना 
पड़ रहा है । उधंरक यूरोप के देशो तथा अप्तरीका से ब्रापात किये जाते है । दो दशक पूर्व रामा- 
यनिक पदार्थों व उवंरको का सिला-जुला आयात लगभग 4 करोड रुपये मूल्य गस था। 970- 
7 तक ये आयात बढ़कर 2!6'5 करोड़ रुपये के हुए परत्तु उसके बाद उनमें अववश्त रूप मे 
तीज वृद्धि हुई है। 979-80 गे इन दोनों का सपुक्त मायात ,00 करोड़ रूपये मूल्य का था 
जिशामे रे 55 करोड़ रुपये की राशि उबंरकों व सम्बद्ध कच्चे माल के आयात पर तथा शेप 
रमायनों के मायात पर व्यप की गयी थी । 980-8) में 758 करोड़ रुपये सूल्य के उवंरक व 
इनमे सम्दद्ध कच्चे माल का आयात किया थम्रा जबकि रसांयनी के आयात की राशि लगभग 550 
करोड रुपये थी । 298 2-83 में सभी प्रकार के आयातित रसायनों तथा रामायनिक उर्वरकों बग 
गा लगभग! 675 करोड रपये था। 984-85 भे 872 करोड रुपये घुल्य वेः तैयार तथा अद- 
निर्षित उद रको का आयात किया जो कुछ आयातों का 577 अतिशत भाग था । 983-84 मे 
महू अनुपात बेवल । 6 भतिशत ही रहा था ! रासायनिक उर्यरयों के आगरात विश में वृद्धि पा 
एक फारेण यह भी था कि 984-85 में इनकी आयात-कीमतो मे 56'4 प्रतिशत दृद्धि हो गयी 
धी। शात ही योजता के श्रधम वर्ष 985-86 मे इसका आयात ,636 करोड़ रुपये का था णी 
987-88 मे घटकर 486 फरोड़ रापे का रह गया + 


(5) क्वापण, गत्ता, लुग्दी थ कागज को धस्तुएँ--हमारे देश में कागज, विशेष रूप रो 
उच्चक्नटि के कागज एव अताबारी कायज का उत्पादत माँग बी अपेक्षा बहुत कम है। शिक्षा ये 
शान के प्रसार जे साथ-्ताप इसकी माँध में पर्याप्त चुद्धि हुई है। १960-6] व 975-76 वे 
बीच इस सभूह की मदो का आयात 22 करोड़ रुपये से बढकर तगभग 72 करोड़ रुपये का हो गया। 
]976-77 में भारत मे 73 7 करोड रपये का झागज, गत्ता वे खुर्दी का आयात विया गया । 
98 2-83 में इसफ्रे आयात पर सागंधंग [47 5 करोड़ रुपये व्थय किये यये। जैगा कि तारिका 23 3 
से स्पष्ट है, इग मई का आयात दिल 986-87 मे 4987-88 में भी नाममात्र को वड़ा था । 


(6) धोहा व इस्पात--औद्योगिक विकास एवं यद॒ती हुई निर्माण त्रियाऔ के गारण भारत 
मे लोहा थ इस्पात गो भांग कायों तेजी से छह रही है जयरि घारों साइंजनिड क्षेत्र के एय दो 
गिजी क्षेत्र के प्रमुस इत्गात कारधाने इस बहती हुईं माँग को धरा करने में अमर्र्थ हैं। यही कारण 
है कि भारत बे पाफी पाता मे डिटेन, पद्िचमी जनी एड अभरीवका से लौह व इस्पात बा 
सामान मेंगाना पड़ता है । ।972-73 में इस समृह का आयात लगभग 326 करोद स्पयेडा था 
जो 975-76 में बड़कर 32 करोड्ट रपये गा हो गया $ ।976-77 में भारत ने 200 बरोद 
रुपये के मूत्य के सोहे व इस्पात वा आयात विया ! 977-78 से 260 वरोड़ रपये के मूल्य का 
सौह द इस्तात आपात विया ! परत्त 979-80 थे 980-8॥ से क़रगः इनकी राशि बदरर 
834 करोड़ एफ व 779 करोड़ रपये हो यदी । !987-88 मे लोहे व इस्गात वे बापात पर 
,273 करोड़ रपये वी खाई राशि ख्यय की यगी । इस मय सोहें व इस्पात का बुस आयातों 
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में अनुपात लगभग $ अ्रतिशत था । परन्तु इसके बाद वे वर्षों मे इस सद का आयात बिल कम हुआ 
है ।]987-88 तक लोह-इस्पात का कुत आयात में अनुपात घटकर 4 5 प्रतिशव रह गया था । 
(7) मशीनें व परिवहन उप्करण--बटती हुई ओद्योगिव आवश्यकताओं एवं आधिर- 
सामाजिक चेतना के कारण पिछले दो दशका मे परिवहन के साधनों वा भी पर्याप्त विस्तार हुआ 
है। इसी प्रकार यन्‍्त्रो के बढ़ते हुए उपयोग ने मशीनों वी माँग को बढाया है। इन सभी का दश 
में उत्पादन अत्यन्त अपर्याप्त है । इसी कारण भारत को वाफो मात्रा भे मशीनों व परिवहन उप« 
करणों का आयात करना पडता है । इन उपकरणा का आयात सुरय रूप से ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, 
पष्चिचमी जर्मनी एवं जापान से क्या जाता है । 972-73 मे विद्युत-यन्त्रो वे अतिरिक्त मशीनों 
का आयात 285 करोड़ रुपये का या । इसके अतिरिक्त विद्युत-यन्त्रों एव परिवहन उपकरणों के 
आयातो पर तमश 24 करोड रुपय एवं 00 करोड रुपये व्यय किये गये ॥ 975-76 में परि- 
बहन उपकरणों का आयात 57 करोड रुपये का था जबकि विद्युत-यन्त्रों तथा गैर-विद्युत यन्त्रो 
एवं साज-पज्जा के आयाते का मूल्य त्रमण 20॥ वरोड एवं 577 करोड़ रपय था। बुत मिलाकर 
भारत में मशीनों तथा साज-मज्जा (सभी प्रकार की) के आयात राशि का कुल आयात में अनुपात 
]8 से 20 प्रतिशत रहा है। 977-78 979-80 तथा ।980-8। में क्मण ,306 करोड़ 
रुपये, । 430 करोड रुपये एव | 652 करोड रुपये के मृल्य की पूंजीगत वस्तुआ का भारत म 
आयात किया गया । जैसा कि तालिका 23 6 से ज्ञात होता है इन आयातो मे गेर-विद्युत यन्‍्त्रो व 
साज-सज्जा का अनुपात लगभग 60 प्रतिशत तथा परिवहन साज-सज्जा का अनुपात लगभग 23 
प्रतिशत रहा है। जैसा कि तालिका 23 3 में बताया गया है 982-83 में लगभग ,383 करोड 
रुपये मूल्य के गैर-विद्युत यल्तो लगभग 490 करोड़ रुपये मूल्य के विद्युत यन्त्रो तथा लगभग 600 
करोड़ रुपये मूल्य की परिवहुन साज सज्जा का आयात किया गया । 986 87 में सभी प्रतार की 
पूँजीगत वस्तुओं वे' आयात म॑ 9 8 प्रतिशत को खुद्धि हू । उस वर्ष का हल ले मूल्य लगभग 
2 888 करोड रुपये था । 987 88 में इनका आयात बिल घटकर 4,45 रुपय रह गया । 
यह उल्लेखनीय है कि गत दुछ वर्षों भ पूंजीगत वस्तुआ का अनुपात कुल आयातो में 8-9 अ्रति- 
शत रहा है । 
इमबे' अलावा (982-83 थे” आयातों में अनिभित तथा अर निरभित जवाहरातो का महत्वपूर्ण 
स्थान था जिन पर लगभग 677 करोड रुपये व्यय किये गये । 983.84 व 984 85 में यह 
राशि त्रमश ।,082 करोड रपये द ,027 करोड रपये रहो थी । 
आयात व्यापार की प्रवृत्तियाँ 
उपयुक्त विवरण तथा तालिका 23 2 व 23 3 को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है वि 
जहाँ भारत के निर्यातो मे पिछते दख-पन्द्रह वर्षो में विविधीकरण हुआ है तथा परम्पराषत निर्यातो 
का स्थान अनेक नयी वस्तुओं द्वारा लिया जाने लगा है, वही आयातो दे क्षेत्र म आज भी कुछ मां 
या बायात समूहो का प्रभाव अधिक है )! तालिका 23 4 से यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो सकती है । 
तालिका 23 4 से यह स्पष्ट है कि भारत के आयातो मे 976-77 तक भी लगभग एक 
चौथाई राशि खाद्यान्नो के लिए प्रयुक्त की गयी थी । लगभग 30%, आयात 960-64 में सभी 
प्रकार की मशीना के लिए क्या गया था, परन्तु 982-83 तक इसम कमी होती रही और इस 
समय अनुपात 2% रह गया। इसके बाद के वर्षों में साज-सज्जा उपकरणों व मशीना का गुल 
आयात मे अनुपात !8 में 9 प्रतिशत रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों व रासायनिक खाद का आयात 
पर व्यय वी गयी राशि जो )965-66 तक कुल जायात बिल म॑ 3 प्रतिशत हो थी, 979-80 
तक बढ़कर जगभग 36 प्रतिशत हो गयी । यह अनुपात 982-83 म 39 प्रतिशत था । परन्तु 
]984-85 तत् यह अनुपात घटकर 32 प्रतिशत रह गया था । 
सातवीं एचवर्धीय योजना रुया आयातों का पूर्वानुमान 
सातबी योजना को अवधि (985 90) मे पेट्रोलियम पदार्यों की माँग मे 5 5 प्रतिशत 
से 6 4 प्रतिशत की वापिक वृद्धि का अनुमान था । योजना के अन्त तक इनका आयात विवर 5 36 
करोड़ रपये होने की आशा हूँ जो कुत आयात का 25 प्रतिशत होगा। पैंद्रोतियम पदार्थी वे 
उर्बेरको का देश में ही उत्पादन पर्याप्त बटाने हेतु साववी योजना में कापी प्रयास क्यि जायेंगे 
जिनते परस्वरूप 989-90 तक 20,694 करोड रुपये वे बुस् आायातो में इनवा संयुक्त अनु 
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पात 39 4 प्रतिशत (984-85 में 38 प्रतिशत) रहने की जाघ्मा है। लोहे व इस्पात वे आयात 
का अनुयात सातवी योजना-काल मे 2 प्रतिशत से घटकर 4 3 अ्रतिधत रह जायेगा । 

सातवी योजना के दौरान जायातो वो वापिक वृद्धि दर 5 8 प्रतिद्यत तथा निर्यातों को 
बूद्धि दर 7 प्रतिशत रहदे की जाश्या है। अनुमानत व्यापार का घाटा इस बद॒ध्वि मे 35 37 अरब 
से थोडा सा दढकर 68 6 बरव स्पये का होगा। यदि निर्यातो को वृद्धि अपेक्षा से बघवा 
आयातो की वृद्धि से वस्तुता' कम हुई तो व्यापार का वास्तविक् घाटा 989-90 में 68 6 अर से 
कही बधिकः होगा । परिवर्तन 

भारत के विदेशी व्यापार में प्रछुख परिवर्तन 
[शरफटाएड, एप्र&03625 70 794 5 ए0शाकफर 7४५7४] 

भारत के विदेशी व्यापार मे पिछले पैतीस वर्षो मे अनेझ परिवर्तन हुए । इनमे से अमुख परि- 
बर्तनों को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं 

() विदेशों व्यापार के मूल्य एव परिमाण मे परिदर्तन--जाधिक नियोजन के गत पच्चीस 
वर्षो में भारत के विदेशी व्यापार म निरन्तर वुद्धि हुई। जैसा कि ऊपर बताया भया था, देश के 
आधिक विकास एवं देश को जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न को आबापूरति हेतु हमने अपने बायातों 
मे काफी वृद्धि की हे। इसी प्रकार, अधिकाधिक विदधी विनिमय दी प्राप्ति हेतु भारत सरझार 
ने निर्यात-मवर्धन नीति अपनायी है॥ विगत दो दशका म निर्यात एव जायात की जाने वालो 
वस्तुओं के मूल्य भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-स्फीति के कारण बाफ़ों वंढ गये हैं। परन्तु जेध्ा कि निम्न 
तालिका से स्पष्ट है हाल के वर्षो मे आयातो के मूल्य निर्यातों को तुलना में अधिक बडे हैं। 
परिणामस्वरूप हमारे विदेशी व्यापार (व्यापार व निर्यात) के परिमाण एवं मूल्य दोनों में हो पिछले 
दो दशकों म काफी वृद्धि हुई है। तालिका 23 5 इस प्रवृत्ति को स्पष्ट करतो है । 


तालिका 23 5 (रामि करोड रुरयो में) 
वर्ष आपात निर्यात कुल विदेशों व्यापार 
4950-5 650 2 600 6 4,230:8 
]955-56 678 8 5963 2,2757 
960-6] ,795 0 ],039 8 2 834 8 
965-66 22]8-4 4,268 9 7 3,व47"3 
969-70 ,582 ] 4,443 3 29954 
973-74 2,920 9 2,483 2 5,404 4 
974-75 4,58 8 7. 2,328 8 7,847 6 
]975-76 5,265 2 4,042 8 9,308 0 
976 77 5 073-9 5,243 2 0,247- 
977-78 6022 5,407 9 4,428-! 
]978-79 6,84 3 5,726 2 2 540 6 
979-80 9,04 8 6,458 8 १5,480 6 
4980-8 32,524 0 6,.7 0 49,234 0 
4983-82 33,608 0 7,806 0 2,4]4 0 
982-83 43,356 0 8,908 0 22,264 0 
4983-84 46,763 0 9,872 0 26,635 0 
4984-85 ]6,485 0 77,297 0 27,782 0 
985-86 9,657 0 30,895 0 ४ 30,552 0 
3986-87 20,20[-0 2,452 0 32,653 0 
4987-88 22,399 0 ]5,74 0 38,40 0 
4988-89 27,693 0 20,284 0 ब7,9740 


इस प्रकार आथिक नियोजन के वियत 35 वर्षो मे भारत का बुल विदेशी व्याप्र लगभग 
23 ग्रुना हो गया है। 
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(2 रे व्यापार के ढाँचे (7णआ॥ए7०४एंणा) में परिवर्तत--हमारे आयात वे निर्यात कौ 
प्रमुप वस्तुओं में दो दशकी में हुए प्रमुप परिव्तंनो का उल्लेस ऊपर विया जा चुका है। जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, पृवपिक्षा भारत में गैर-परम्परागत निर्यातों से अधिक वृद्धि हुई है। 
विशेष रूप से इस्जीनियरिंग की वल्लुओ, चमड़े व दस्तारी की वस्तुभों, शोहा व इस्पात तया 
बच्चे लोहे के निर्यात रे भाज भारत को बहुत अधिक विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। भाज' 
भारत के परस्यशगत निर्मातों (जूट की वस्तुओं, चाय व झूती वस्त्र) का बुल निर्यात में अनुपात 
2-]3 प्रतिशत रह गया है जबकि 950-5। में यह अनुपात 43% ते अधिक था । पिछते दो 
दशओों मे दृत्जीनियरिंग की वहतुओ के निर्यात भी वाफ़ी बढ़े हैं हालांकि विगत दोन्तीन वर्षों से 
इनमे कुछ कमी हुई हे, जबकि जवाहरात व आपूषणों के निर्यात से प्राप्त आप गत 20 वर्षों मे 
ही बीस गुनी हो गयी है । आज भारत मछली व इनसे बने पदार्थों, हस्तकला वी वस्तुओं, रेडीमेड 
बस्ती, रासायनिक पदार्थों, कॉफी तथा काजू जैसी गरैर-्यरम्परागत वस्तुओ का भी भारी मात्रा मे 
निर्यात फर रहा है, तथा उत्तरोत्तर निर्यातों मे इनका अनुपात बढ रहा है। जैसा कि ऊपर बताया 
गया था, भारत से द्वाल के वर्षों मे कूड ऑयल वा भी निर्यात किया जाने लगा है । देश में पर्याप्त 
प्रशोधन क्षमत्ता न होने वे: कारण ।987-88 से लगभग 648 करोड़ रुपये के तुल्य चूढ आय का 
निर्यात फ्िय। गया । कुल मिलाकर भारत के गैर-परम्परागत निर्यातों का अनुपात ढाई देशों में 
काफी बढ़ा है जुबकि परम्परायत वस्तुओ के निर्यात में अपेक्षाशत कमरों हुई है । 

जैसा कि पहले बताया गया है भारत बेर आयातों के गठन में भी पिछते दो दशक में 
काफी परियर्तन हुए हैं। आज हमारे प्रमुप आयातो में मशीनों, पैट्रोलियम व पैद्रोलियम पदार्थों, 
परिवहन उपकरणा व भारी विद्युत-यन्त्रो की गणना की जा सऊती है। लौहा व इस्पात तथा सभी 
प्रकार की मशीनों का आयात काफी बढ़ने के पश्वात भी बुछ आयात से इनका 960-6] तथा 
987-88 के बीच 40% से पटकर 22 प्रतिशत रह गया है। कुल मिलाझर यह फटा जा स्वता 
है कि जा स्वतख्ता के पूर्व तक हमारे आयात देश की जनता की उपभोग्य आवश्यकता वी पूर्ति 
फरते थे, आज अधिकराश वस्दुएं आधिक विफास वी गति को बढ़ाने हेतु आयात थी जाती हैं। 
इसी प्रकार 985 से क्षायातं-नीति मे उन अस्तुओं के आयात को उच्च प्राधभिकता दी गपी है जो 
हमारे निर्यात को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। इस प्रभार अयातो की आधिक विकास से जोड़ 
दिया गया है । झुँसा कि ऊपर बताया गया है, हमारे आयातों में भी गेर-परम्परागत वस्तुओं का 
अनुपात तेजी' से बढ रहा है । 

(3) ध्यापार की दिशा में परिवर्तत-रसह्तन्वता प्राप्ति के शामय तक हमारे अधिकाश 
निर्यात ब्रिटेन व राष्ट्रशुल वे अन्य देशों को होते से, आज भारत का निर्यात ख्यापार जिन देशों 
मे है उनसे अमरीका, सोवियत रुस बे जापान प्रमुख हैं यथ्वति ब्रिटेन अब भी विदेशी व्यापार से 
हमारा एक प्रमुण भागीदार है। पिछते दो दश्ता मे भारत से भरव देशो, पुर्वी अफीरा! के देशी 
तथा पूर्वी पूरोप के (समाजवादी) देशों को भी काफी माता में वह्तुएँ भेजी जाने लगी हैं। ग्रद्यपि 
ये विकायशीस देश (पूर्वों यूरोप के देशों के अतिरिक्त) अभी तक भारतीय विर्यात व्यापार के लिए 
बहुत॑ बद्य क्षेत्र मही बन पाये हैं, तथापि यह एक अ्रसन्नता की वात है कि नये बाजारों में हमारी 
अस्लुओ फा निर्यात होने सथां है । यही नहीं हमारी निर्यातित वस्तुओं की सस्या से भी पिछते दी 
दशकों में कापीवृदि हुई है । इसी प्रकार आयात के लिए भी हमारे स्यापारिक सम्बन्ध ब्रिटेन व 
शप्ट्रकुल के ऐशो तक क्षीमित न रहकर लेटिद भणरीजी देफ, शापात, पूर्दी एशिया, सप्य-दुद, रूस, 

पर्चिमी यूरोप के देशो एवं मध्य-अफ्रीरा के देशों तथा अमरीका से बढ़े हैं | गाय 

तासिका 23 6 में 970-7] तथा 987-88 के धोच हमारे विदेशी ब्यायार थी द्धि 
में हुए परिवर्तन को प्रश्तुत किया यया है। हर हु हे 

तालिबंग 23 6 से स्पष्ट होता है हि पिछले पद्धह वर्षों मे भारत के विदेशी स्यापार में 
राष्टुुल देशों की अपेद्ा धोवियत रूस, पूर्वी यूरोप के अन्य देशों है अतिरिकत जाथान सथा पेद्रोल 
निर्याताए देशों से काफी तेजी के साथ वृद्धि हुई है। उछते 4-5 वर्षों में ईरान भी भारत थे' एक 
प्रमुता ब्यापारिक भागीदार ऐेः रूप मे उभरा है। संयुतत राज्य अमरीबा, ईरान, मूरोपियन साझा 
बाजार के देशो (डिटेत को छोदफूर), आस्ट्रेलिया वे डलाड़ा के साथ जहाँ हमारा स्यापार सत्युदत 
सयातार ऋषात्मझ चतता रहा है, वही सोवियत रूस ये पूर्षो पूरोप वे साध भारत के निर्षात 
सामान्य सौर पर आयातो से अधिक रहे हैं। 











हाट #9 67८ 865 ६8 0 न 
८69 शा 0६ ॥6 ।42 दा 9428) । 
899८ ध्द्ा ट६घ6 80६ ब्रा श्ध्ट ४ &88 ४28 ४४ ॥॥|9 (॥) 
ईट0ट.. ८065 69 ६7८ ६५# ८0८ ४६ ४३ '# (पृ 
80६ 0८ ट्ध्च टद9 दा हर्ट 28॥0५ ! ) 
0्ध्ध्ट 8800६ [58॥ 9098 02६ द्र्ध्ट + ७२४७४ ५५७ (४) 
॥8। ध्ध0ा [६& 568६ प्र्दा 0्धा ! ४44 | | 
34 यश #ट ६4.0 6 $3। 5०६०४ (१ 
8८2... 90 #69 प्र 0 ट्ध ७४६४६ '+ ([7] 
608 9८६ 08८ 44 दर शा कथा () 
#08].. #8# 96८ का हि 0्ट ४0४0288६ (!) 
0९८2 4568 ह्घ्छ्ट. का ॥ 43 ट्ध्ट : 0 8 20४॥७ ॥8॥॥ ()2) 
&888॥ 9५26 0/2.9 9टा६ ट/0॥ 69८ + ४५७७ ४990 ॥098 0४४७ ४७॥॥४ . '][ 
0०४. ४०५ 2००४ 04 0 शण्ध 08४७ 
88-८86 8-086। /-0८6। 


440 | बन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


(8 ४४४४ 50.५ 0॥2) 





(88-/86] ॥७४ [8-086] “/-026) 
५७2/2४॥ 2प४४४ 4४ 2१४7:5 २४३८ २६ ४०2७ 


9 ६८ 2४४४४ 


भारत का विदेशों ध्यापार | 44 


"6-9 २१४ *68-8867 “6२१४०७ .7४०४००ए३ : >93॥09 





तनरीयत+-नननीनननननीननानन-, 












66६22 #29%7 कछड़्टदा _ पा 29 प्छा ब्छा छ्ाएए 

6 2८9 09 89 ह 09, , | फहे ध्का 2 
00६ शक धई 9६ भ्रा 0 है ४२५४४ गा 
50६८. $६8॥ तकछ्छा.. 006 कई 99] 8 ३0४॥॥ (! 

209 0८६ प्र0ट 05६ 69] दा कह पथ ([) 
&4282. ह8्टट 996. #98दा ह्ध्ट 80६ ६ 0३ ७६४७७४॥ 'का 
ध्ध्टा.. 6 #र0॥... 9ददा 90 0ाट 

८5 69 6 89 च् ] ४४४ ॥+% (१) 

ध्र6 90 कक 6 6 द्ट #० &०४॥४ (६) 
960: #6ञट 96दा 98 ण्ब्द घ्द्ः + धकप ॥ 9 वात 
८६.. 96८ 0४5 59 फ्र्ट श्व &०४ ३50७ (#!) 
ध्श्फ 90  इ६६ ;6 9 भरा हि 9 (४१) 
ध्धध. थ घट. ८६8 हट 0 स्पडे |[ पे 
श्दा 6्धा ह्ध्धव च्दा द6 प्ट्ट म्ण्क (१!) 


प्रद्च्ः 86 98#६. क्र ञ्र्दा 66 + (3750) पह >भण्क्- महू या 


442 | अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


ताबिका 23 6 से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं * 

(0) 970-7] तथा 986-87 के रोच जहाँ भारत के निर्यातो व आयातो में 7 5 गुनो 
थ 0 5 गुनो दृद्धि हुई, वही हमारे व्यापार के भागीदार देशो वे भारत बे साथ हुए बायत द 
निर्यात मे भी भारी परिवर्तन हुआ है। आनुपातिक दृष्टि से प्रमुख भागीदारों का भारत के साय 
घ्यापार निम्न रूप मे परिलक्षित होता है : 











(प्रतिशव) 
निर्यात मापात 
जला 885 'ह687 प0-7/ 84-85 86 87 
स॒ रा अमरीका 3 5 ]53 ]8 5 277 97 90 
ब्रिटेन 58 66 78 60 8्वु 
जापान 3 3 92 03 5] 73 95 
प॑ जमंनी 23 44 67 66 76 87 
नोदरलेण्ड्स 09 6 5 82 2 20 
सोवियत रूस 3 7 ]43 ]2 5 65 १305 57 
सऊदी अरब 09 24 ]9 5 73 62 
एशियाई विज्ञासभील देश_0 8 33 )] 9 !70] 34 2 | 


बुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जहाँ 970-7] में अमरीका, ब्रिटेव जापान 
आदि विकप्चित देशो की हमारे विदेशों व्यापार मे प्रमुख भागीदारी यो, 987-88 तक बायातों 
में सोवियत रूस तथा एशियाई विकासशील देशो का स्थान अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण हो गया। फिर 
रा 4987-88 तक भी हमारे निर्यातों का लगभग 3] प्रतिशत उक्त तीन देशो को भेजा जा 

गघा। 

(५) 973 में तेल फी कौमतें बढने वे फलस्वरूप प्ेल तिर्यातक देशों से आयात थे मुल्य 
अचानक बढ गये । जहाँ 970-74 मे बुल आयातो मे इनरा अनुपात 7 67 अ्रत्तिशत हो था, 
4975-76 भे लगभग 22 प्रतिशत हो गया । 987-88 में यह बनुपात 20 75 प्रतिशत या। 
रु (४४) यूरोए तथा खाडी के देशो मे निर्यात-सदद्धंन हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप इन 
क्षेत्रो में हमारे निर्यातो का अनुपात बढा है। 970-7 मे ड्रटेन को छोडकर पश्चिमी यूरोप के 
देशो को हमारे निर्यातो का अनुपात 7 प्रतिशत था जो 987-88 मे बढ़कर व0 प्रतिशत हो 
गया । इसी अवधि में प्रमुख खाडी के देशो को हमारे निर्यातो का अनुपात 3 6 अतिशत से बेढकर 
65 प्रतिशत हो गया ॥ 


(+४) निर्यातों का पर्याप्त विस्तार होने पर भी भारत विकासशील देशो से अपनी वस्तुओं 
के लिए बाजार खोजने मे सफल नहीं हो पा रहा है। 

भारत के निर्यात व आयात दोनो को दृष्टि से एशिया के अधिडाश देशो (जापान को छोड 
कर) बफोका व लेटित अमरीका के देशो से हमारे व्यापार सम्बन्धो मे उल्तेखनीय सुधार नहीं 
हुआ है। सभी विकासशोल देशो से हमारे आयातो व निर्यातो का जनुपात 987-88 में क्रमश 
48 प्रतिशत व 3 प्रतिशत हो थे । 

यह एक रोचक तथ्य है कि जहाँ बुछ वर्ष पुर तक सोवियत रूस के साय भारत का 
ज्यापार-शेप ३ कूल रहा था, 987-88 तक इस देश के साथ भी व्यापर-शेष प्रतिकूल हों यया। 
(47 प्रतिशत) निर्यातक देशो के साथ किये गये व्यापार में हुआ । यह घाटा 987-8£# मे 
पढ़कर 2,325 करोड़ रुपये का हो गया । 


जिन देशो या क्षेत्रो के साथ गत 25 वर्षों मे भारत वे. आयात व निर्यात वाफी अ्यिक 
जहे है वे इस प्रवार हैं: सोवियत रूस (] गुना): जापान (8 गुवा), कनाडा [स३ गुना 
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संयुक्त राज्य बमरीका (4 गुना); ब्रिटेन (5 7 गुना) तथा ईरान (54 गुला)। नौदरनैण्ड्स मे 
हमारा व्यापार 6 5 गुना होने पर भी कुल व्यापार में इन देशो का बनुपात कम है। 

परन्तु जैसा कि आगामी पृष्ठों मे और अधिक विस्तार से बताया जाबगां, एड दशक पूर्व 
भारत के व्यापार का तीन चौयाई भाग पश्चिम के विकसित देशों से था | आज हमारे धन्तर्सछ्रीय 
व्यापार में जापान, पैंद्रोत निर्यातक देशों एव साझा वाजार के देशों का महत्वपूर्ण स्थान होने पर 
भी सोवियत रूस से एंव धूर्वी यूरोप के साथ हमारे व्यापार से पिछले दस बर्षों में [0 में 2 
प्रतिशत वी दर से वृद्धि हुई है। यही नहीं, भारत ने निर्यात हेतु अफ्रीका, चीन तया खाड़ी के 
देशों में भी नये वाजारों की खोज करके उसमे क्रिसी सीमा तक सफलता वजित की है । 


(4] घारत की व्यापएर शर्तों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुपात में पिरावट आदी है--यदि 968- 
69 को आधार वर्ष मान लिया जाय तो पिछले वर्षों मे भारत से निर्यात की जाने बाली वस्नुओं 
के इकाई मूस्यों की तुलना में आवातित वस्तुओं के इकाई मूल्यों मे अधिक तौजग्ति से वृद्धि हुई 
है| परिणामस्वरूप भारत की निवल व्यापार शर्तों में 24 से 25 प्रतिशत की श्रविद्दूलतों भायो 
हैं। इस प्रतिकुबता को कुछ अश तक कम करने हेतु जहाँ एक और निर्यात की माचरा की 968- 
69 एवं 976-77 के मध्य 60 प्रतिशत बढाया ग्रया, वहीं आयात को भात्रा में 8% की करी 
की गयी । विकसित औद्योगिक देशो से (निव्र्ल व्यापाद शर्तें प्रतिकूल होते के कारण) हमारा 
ध्यापर का घाटा वढा है क्योकि गत बर्षों मं इन देशों के साथ हमारी निव्रत व्यापार शर्तें प्रति- 
कूल हुई हैं। 

गत वर्षों मे भारत के निर्यात व्यापार में अन्य देशों की अपेक्षा कम वृद्धि हुई। परिणाम- 
स्वरूप जहां सातयें दशक के प्रारम्म में विश्व के निर्यात घ्यापार में भारत फा अनुपात :0 ब्रति- 
शत था, [987-88 में यह 38 प्रत्तिएततत रह गया ॥ विभिन्‍न प्रमुख देशों के साथ इमी अवधि मे 
हमारे निर्यात व्यापार के अनुपातों में कमी इस प्रकार रही थी : संयुक्त राज्य अमरीका 0 94 
प्रतिशत से घटफर 0-58 प्रतिश्नत्त, म्राझा वाजार के देश 0 59 श्रतिशत से घटकर 0 28 प्रतिशत 
तथा जाप्रान 2:25 प्रतिशत से घटकर 72 प्रतिशत । 


(5) पिछले एक दशक में भारतीय उधोगों की आयात पर निर्भरता काफी कम हुई है । 
952-56 थे 976-77 के बीच शक्कर सिलों व सूती वस्च मिलों की मशीतों की बुल उपलब्धि 
में आयाती का अनुपात क्रमश: 95 वे 97 प्रतिशत से घटकर श्रमेश' 02 व 3 5 प्रतिशत रह 
गया । इल्लात की बुलें पूति मे यह अनुषात 40 प्रतिशत से घटकर 9 अतिशत तथा कागज के 
सन्दर्भ में 27 प्रतिशत से घटकर ! 6 प्रतिशत रह गया । भाज हमने सोडा ऐश व कॉस्टिक सोडा 
को ऑयात बन्द कर दिया है, जबकि !975-76 तक इनको पूर्ति का 47 से 60 प्रतिशत तक 
आयात करते थे । अमोनियम सल्फ्रेंट की पूँति मे आयात का अनुपात 34% से घटकर इस अवधि 
में 0 % रह गया, ज॑वकि बल्युमीनियम के सन्दर्भ में यह अनुपात 68 5 से घठकर केवल 06 
प्रतिशत रह गया १ वस्तुतः उपर्युवत्त बस्तुओं के क्षेत्र मे आयातो ५२ हमारी निर्भरता मे जो कमो 
हुई है, वह हमारी आयात प्रतिस्थापन नीतियों की आशातीफ सफलता को द्योतक है। आशा है, 
सातदी पचवर्षीय थोजना के अन्त तक भारत पट्रोतियम पदार्थों की घरेलू माँग का सगमभंग 80 
प्रतिशत ऋफ़्दरिक उत्तादन से पूरा कर शदेगः 


प्रमुख वस्तुओं के तिर्यात में भारत का स्थान 


ऊपर यह बतताया जा चुका है कि आज विश्व के निर्माद घ्यापार मे यवुज मे अश लग- 
भष 0-4 प्रतिशत है। चस्तुतः वुछ वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी प्रयुष दस्तुओं हेः विर्याठ से 
भारत को भागीदारी कम होती जा रही हैं। तालिका 2377 इस निष्वर्ष को पुष्टि करती है । 

तालिका 23'7 से दो दाने स्पष्ट होती हैं। प्रधम तो यह कि उत्तरोछतर बर्मी होने पर 
भी विश्व के निर्षातो में आज तह भारत से जाने बाली परम्परागत बम्सुओं वा अनुपात महत्वपूर्ण 
है 4 इनमे चाय, कॉपी, गरम मसाले, चावल, चमडा क्रादि हैं। दूसरे बुल मिलाकर निर्यातों में 
“प्रारते वा अश' कम हो रहा है, हा्ताँकि सछसी, जवाहरात, रंड्रीमेड कपट्रो, खोद-अयस्क व घूम 
को चलतुओ के सन्दर्भ मे यह वड़ रहा है। 
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तालिका 23 7 
विश्व के निर्या्तों से भारत का स्थान (प्रतिशत) 
य्स्तु 8970 987 983 4986 
| मशीन (गैर-विद्युत) 67 95 666 नगरष्य 
2. मछली व क्र्व 266 3 03 240 
3. चाय 33 40 490 ]6 26 6 30 
4 मसाले 20 47 903 0 29 4] 00 
5 चमडा व चमड़े की वस्तुएं 44 00 ॥4 68 300 ॥ 90 
6 जवाहरात 2476 3 85 955 30 00 
4 तिलहन व गुली 039 208 35 040 
8 लोह अयस्क 666 729 735 330 
9. क्पडा (ऊती व सूती) ] 62 8 79 6 3 430 
]0 तम्बाक (अनिर्मित) ३98 28 256 ]90 
कुल अश 064 6 42 6 46 940 
80ए ०८. #शाशाएर2 &00769, 988-89, ॥806 6 0 
हमारे प्रमुख व्यापारिक भागोदार 


भारत के अन्तर्गप्ट्रीय व्यापार भ जिन देशा का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें ब्रिदेन, संयुक्त 
राज्य अमरीका, जर्मनी, ईरान, इसक, सोवियत रूस व जापान की गणना की जा सकती है। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गत दो दशको मे हमारे व्यापारिक सम्वन्ध जहाँ द्विटन, जमंतरी 
व अमरीका से अपेक्षाइल 8 हैं वहीं जापान, सोवियत रूस, ईरान, इराव बादि से काफी 
बढ़े है। हमारे आयातो व मे महत्वपूर्ण देशों का अनुप्रात 960-6] व 982-83 के वर्षो 
में तालिका 23 8 म प्रदर्शित किया गया है। 

तालिवा 23 8 से स्पष्ट है कि ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य ममरीका पर भारत की निर्भरता 
में काफ़ी कमी हुई है फ़िर भी ये देश भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं! जाज भी 
अमरीका भारतीय वस्तुओ का सबसे बडा खरीदार है, जबकि आयातों से इसका दूसरा स्थात है । 


तालिका 23 8 


(अनुपात अतिशत में) 





वह जात ता जानते प्त् अत ्लस्नलता आयात [ निर्यात 
_._._ 2960 6] 982-83 98687 | 776067 4982-83 9868/ 6] 982-83 986 87 | 7960 67 982-83 986 87 











] अमरीका 288 95 90 5 6 0 8 ]85 
2 ब्रिटेन 9 0 62 8 26 52 66 
3 पश्चिमी जमंनी 0 8 शव व 30 22 67 
4 जापान 54 75 ३ । ० हे. 90 303 
5 सोवियत रूस 4 05 57 ब्व 76 | 
6 ईरान 02 8 05 05 0 09 
7 ईराक 26 98 ]7 08 4 07 
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सोत * विधिम्त जाथिके सर्वेक्षणों पर आधारित । 

सोवियत रुस--भारत व सोवियत रूस का दुल व्यापार 953-54 में बैवत 3 करोड 
झुपये का था । 953 में भारत व रूस के वीच सम्पन्त हुए द्विपक्षीय व्यापार समयौत वे प्लस्वल्य 
हमारे ठुल व्यापार का मूत्य 2958-59 में बढकर 43 । बरोड रुपय हो गया | 958 स दाना 
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देशो के मध्य द्वितीय व्यापार समझौता हुआ तथा पाँच बर्ष के भीतर ही (963-64 में) कुल 
व्यापार 56 करोड़ रुपये त# पहुँच गया। 963 में एक और व्यापार समझौता पांच वर्ष के 
लिए हुआ जिसे बाद में 970 तक बढ़ा दिया गया । 970-7 तक हमारे छुल व्यापार (निर्यात 
व आयान) का मृल्य बढ़कर 327 करोड रुपये तक पहुँच गया था । सोवियत रुस के साथ भारत 
का घौंया व पॉँचर्या व्यापार समझौता 7970 व 976 में सम्पन्न हुआ, जैसा झि तालिडा 23 6 
से स्पष्ट होता है। ।974-75 में भारत ने सोवियत झूस को 428 करोड रुपये वी वस्तुएँ निर्यात 
की जबह्रि वहाँ थे 402 5 करोड रुपये की वह्तुओं का आयात झिया गया। इग वर्ष रुस को 
हमारे मिर्मातों का अनुवत 2 6 प्रतिशत एवं आयातो का अनुगात 9 प्रतिशत था । 97]-75 
के मध्य भारत व सोवियत दस का व्यापार 2 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा । अप्रेल 976 
में घारत-ल्स व्यापार समझौता हुआ जिसे एक बर्ष बाद ही (अग्रेल 977 में) जनता सरकार 
के धदासीन होने पर रशोधितु किया गया। जैसा कि तालिका 23 6 से स्पष्ट होता है, गत वर्षों 
में केबल सोवियत रूस वे साथ दी मारत के निर्यात आयात से अधिए रहे थे, हालाँकि अब रूस के 
साथ व्यापार करगे मे भारत को अनेक लाभ हुए हैं । 

(] सोजियत रूस के खाष भारत के बढ़ते हुए व्यापार से काफी सीझा तक हमारी पत्रिचपी 
ओद्योगिक देशों पर निर्भरता मे कमी आयी है । यही नहीं, पश्चिमी देशों द्वारा पहले जो भी पूल्य 
हमारे निर्मातों के लिए प्रस्तुत किया जाता था, हमे वही स्थीवार करना पडता था। इसी प्रशार 
हमारी मशीनों तथा इनेफ्ट्रोनिस्स णुव कुछ प्रकार के औदोगिक कच्चे साल का जो भी मूरय पश्चिमी 
देश माँगते थे, हमे बड़ी वाध्य होकर देना पडता था। सोवियत रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशो (हगरी, 
पोर्ल एड, सेकोसलावाबिया, रूमानिया, यूगोस्लादिया आदि) के साथ बढ़ते हुए व्यापार ने काफी सीमा 
तक हमे इस शोपण से मुझ दिलाई है । 

(2) रूस के धाथ बढ़ते हुए व्यापार सम्बन्धों ने हमे काफी सीभा तक विदेशी विनिमय सवट 
में बधाया है। हमारा पूर्वी यूरोप के देशों व रूस के साथ व्योपार दपये बे आधार पर हीता है 
ओर दालर अथया दुर्लभ मुद्रा रः अभाव में भी छपने आयात जारी रखते हैं । विशेष रुप से पेढ़ो- 
लियम पदार्थों के मूल्यों से तेल-निर्यातक देशो द्वारा आशातीत यूद्धि करते के बाद रुस ते हमे पर्याप्त 
भूड ऑइल तथा केरोखीन भेजफर हमादी समय-समय पर महामता की है ! 

(3) सोवियत रत के साथ ब्यापार शे तीसरा लाभ यह हुआ हैं कि वर्ड निपोशित अर्थ- 
व्यवस्था होने के कारण आयात-निर्धात के परिणाम एवं मूत्यों से अधिक उच्चावचन होने बी आशका 
नहीं रहती जो पूँजीयादी देशों के साथ किये ज्ञाने वाले व्यापार की एक सामान्य विशेषता है । 

आज भारत सोवियत रस को 30 से अधिऊ बस्तुएँ निर्यात करता है जिभमे अधिकीशत: 
बाजू, इत्जीनिर्यारिंग वस्तुएँ, लौह धातु, चमडे की 2४ ए, सवार वेवल्स वे उपकरण सैल थैगर्नें, 
ऊनी यह, सूती वस्त्र, रासायनिक पदार्य, वनस्पति थी एवं मताते जंगी गैर-मरस्तेयगत वस्तुएं 
अधिक हैं, ऊबकि एुक दशऊ पूर्द हमारे निर्षातों मे जद वी बस्तुए, चाय, कॉफी थे लमड़ा आदि 
परम्परागत बस्लुएँ-ही सम्मिलित थीं। इस प्रकार सोवियव रूस से हमारे आयातो से भी दिविधी- 
फरण हुआ है। जहाँ पहले भेशीनो य सगज-सज्जा का ही प्रधानत आयात विया जाता हु वा, क्षाज 
रंग मे हम बडी व जटिल मशीनें, कच्चा वाजू, पेट्रोलियम पदार्थ (कूड भाँइव व गेरोित], उे 
रुक एप औद्योपिक कच्चे माल का अपेशतत अधिक आयात करते हैं। सोयियत रूस आज भारत 
का दूसरा सबसे बढ़ा ब्यापादिफ मसायोदयर देश है जयकि कुछ वर्ष पूरंरं तक अमरीका वे जापात के 
बाद दृगका तीमरा स्थान हुआ करेती था । 

अगम्त 978 भें भारत तथा सोवियत रूग से मन्पियों वे सध्य साम्पस्तें वार्ताओं वे बाई 
यह तथ किया गया हि सोवियत रूस शारत को अधिक मात्रा मे कच्चे माल का, विशेध ठौर पर 
कोरिंग कोयला एय टिम्थर का, निर्यात करेगा । बढ़ भी तय दिया गया कि क्रतियर्ष वी अयक्षा 
दौतो देश पाँच यप मे एक बार व्यापार वो सल्तुलित बरने वा यत्त करेंगे तथा प्रस्येष् क्षेत्र का 
अयेशा सम्रूसे व्यापार ते सस्तुसन पर दृष्टि रखी जायगी | झुस से अगते जुछ दर्षों में भारत वो 

30 में 40 सारा टन सीमेस्ट देने पर भी ग़दमसति ख्यक्त वी है । 
अस्य पुर्वो भुरोपोद देश--इन देशों में हगरी, यूगोस्ताविय, चेशेस्तोगहिया, प्रोरेश, 
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पूर्वी जमेंत्री, स्मानिया आदि देश है। इनसे हमारा व्यापार रूस की तुलना में घीमी गति से बढा 
है। भारत हगरी से मशीन दूल्म जल विद्युत स्टेशना, दुरदर्शन चित्र की ट्यूबों, इस्पात तथा 
कम्प्यूटर सम्बन्धी सामग्री, फोटो फिल्मो, बुलडोजर आदि का आयात करता है। बन्य पूर्वी यूरोप 
के देशो से भी विधुत उपकरण व इलैवट्रोनिक्स का सामान आयात क्या जाता है जबकि इन 
देशो को भारत को गर्म मसाले, साइकिलें, चमडे वी बस्तुएँ लौह-धातु खेह का साम्रान खती, 
कॉफी, चाय मिले हुए कपडे आदि निर्यात किये जाते हैं । 

भारत का एस्केप देशों से व्यापार--भारत के जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा पूर्वी 
एशिया के देशो के साथ पिछले कुछ वर्षो में व्यापार सम्बन्ध काफी प्रगाढ हुए हैं। जापान तो 
भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागोदार रहा है। जापान भारतीय लोह-धातु का सबसे बद्ा 
खरीदार देश है ॥ 974-75 भे इन देशा के निर्यात भारत के बुल निर्यात का 27 प्रतिशत (जापान 
को 9 प्रतिशत) किया गया था जबकि कुत आयात का 25 प्रतिशत (जापान स 0 प्रतिशत) इन देशों 
से क्या गया था। 986-87 में कुल आयातो म पूर्वी एशिया के देशो (जापान सहित) आस्ट्रे- 
लिया व स्यूजीजैण्ड का योगदान 6 37 प्रतिशत था जबकि कुन नियतों मे से 20 प्रतिशत आय 
इन देशो से प्राप्त हुई थी । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इन देशों म हमारा सबसे महत्व- 
पूर्ण भागीदार जापान है । 


हाल के वर्षों मे भारत ने वर्मा दक्षिण कोरिया हायकाग, फ़िवीपीन्स, थाइवैण्ड, आस्ट्रे- 
लिया, जापान न्यूजीलैण्ड इण्डोनेशिया मलेशिया व सिंगापुर के साथ व्यापार सम्बन्धा को और 
अधिक बढ़ाने हेतु प्रयास किये है । 983-84 व !984-85 में भारत ने पर्याप्त मात्रा म (त्रमश' 
] 23] करोड़ रुपये तथा 563 करोड़ रुपये मूल्य का) खनिज तेल निर्यात क्या था। इसमे से 
528 मात्रा में खनिज तेत्र सिग्रापुर को निर्यात किया ग्रया जहाँ पर्याप्त तले शोधन क्षमता 
मान है । 
तेल-निर्यातक देशों के साथ व्यापार--तालिशा 236 मे तेल निर्यात देशों के साथ 
हमारे आयातो व निर्यातों की स्थिति वतायी जा चुकी है। जैसा कि इससे पूर्व स्पष्ट क्या जा 
चुका है, कूड ऑइन व पेट्रोलियम पदार्थों के बढते हुए आयात विल के कारण इन देशों का हमारे 
का आयातो म॒ अंश आजशातीत रूप से वढा है। हमारे व्यापार की प्रतिकूल वाकी भी इन्ही देशो 
साथ सर्वाधि+ है। जनसख्या कम होने के कारण खाडी के देश, वेनेजुएलसा, नाइजीरिया आदि 
देशों को हमारे यहाँ से जाने चाली वस्तुआ की भात्रा भी बहुत अधिक नही होती । 
तेल-निर्यातक देशों में हमारा सबसे वडा व्यापारिक भागीदार ईरान है। 98-82 में 
ईरान से भारत ने ,300 करोड रुपये का कूड आइल आयात क्या जव कि उसको भेजे गये 
निर्यातों का मूल्य केवल 25 करोड रुपये था / इसी प्रकार ईराक से किये गये आयातो का मूल्य 
404 करोड रुपये व तिर्यातों की राशि 85 करोड रुपये थी ) इन देशो को भारत से इजीनियरिंग 
वस्तुएं वस्न, मसाले, चाय, चमडे की वस्तुएँ व जवाहरात भेजे जाते हैं। परन्तु इसके वाद इत 
देशा म परस्पर नगातार युद्ध चलने के कारण भारत को खाडी के अन्य देशो (सऊदी बरब, बुवेत, 
कतार आदि) से अधिक तेल मेंगाना पड रहा है । 
आज भो हमारा अधिकाश व्यापार सयुकत राज्य अमरीका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों 
(ब्रिटेन सहित) क॒ साथ होता है । इन देशो के साथ भारत के निर्यात व आयात की सूची भी 
पर्याप्त वडी है। 970-7 भें भारत ने अमरीका से 453 करोड रपये की वस्तुओं का आयाद 
किया था । 974 75 में हमने अमरीका से 729 करोड़ रुपये की तथा 975-76 में ,369 
करोड रुपये की वस्तुआ का आयात किया ॥ !98]-82 में भारत ने बमरीका से ,420 करोड 
रुपये मुल्य की वस्तुओ का आयात किया परन्तु इसके बाद से अमरीका से हमारे आयात विल में 
कमी हुई है। 986 87 में अमरीका से किये गये कुद आयातो की वीमत 2,025 करोड 
रुपये थी । 
जहाँ तक भारत से अमरीका को किये गये निर्याता का प्रश्न है, [970-7] व 974-75 
के बीच इनका मूल्य 207 करोड रुपये से बढ़कर 376 करोड रुपये तथा !975-76 में 508 
करोड रुपये हो गया । 980 8] में भारत ने अमरीका को 8552 करोड रुपये की वस्दठुएँ निर्यात 
की यह उल्लेखनीय है कि 7975-76 की तुलना में 7280-84 में झारत ते अमरीका को 
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50 प्रतिशत अधिक निर्यात किया। निर्यातित वस्तुओं से महत्वपूर्ण स्थात जदाहरात, मछली 
व इनसे बने पदार्थ, इन्दीनियरिंग वस्तुओं, हस्तकला की वल्तुओ, जूट की वस्तुएँ, चाय और सूती 
बस्मों का है। इनमे सूती वस्त्रो के अतिरिक्त 980-8। में सभी वस्तुओ के निर्यात में 30 मे 
70 अतिशन की वृद्धि हुई है। यद्यपि अमरीका भारत का सबसे बडा व्यापारिक भागीदार है, फिर 
भी इसके सा हमारा व्यापार का घाटा विरन्तर धढ रहा है जो वस्तुत. एक चिन्ता का विषय है। 
हाल के वर्षों में यहू घाटा इसलिए बढ़ रहा है कि अमरोका को हुमारी शक्कर व जूट की वस्तुप्रो 
के निर्यात कम हुएँ हैं । पर॑न्तु अमरीका के साथ भारत का निर्यात व्यापार भी माशानुमार मही 
रा रा रहा है। 986-87 म भारत के बुल निर्यातको में से [8 5 प्रतिशत अमरीका को भेजे 
गये थे । 
भारत एवं पूरोपीय साझा बाजार के देश--आज से दो दशक पूर्व हमारा सबसे बढ़ा 
स्यापा रिक भागीदार ब्विटेत हुआ करता था, परन्तु आज बुल व्यापार से उस देश का अनुपात 
0 भ्रतिशत के लगभग है। इन वर्षों में हमारे यूरोप्ियन साझा वाजार के अन्य सदस्य देशों 
(मुल्यत, पश्चिमी ज॑मंनी, फ्रान्स, इटली, नीदरलंण्ड आदि) के साथ व्यापार में काफी अधिक वृद्ध 
हुई है। साझा बाजार के अधिकारियों के किसी सीमा तक प्रतिकूल दृष्टिकोण के पश्चात्‌ भी भारत 
इन दैशो को पर्याप्त मात्रा में सूती वच्त्र, रेडीमेड वस्त्र आदि निर्यात करता है। इनके अतिरिक्त 
खली, भसालें, इन्जीतिर्यारिग वल्तुएँ, काजू, चाय, स्टील दयूव, कॉफी, जूट की बस्तुएँ भी काफ़ी 
मात्रा में इन देशों की भेजी जाती हैं। 7970-7 व 986-87 के मध्य ब्रिटेन सहित झाप्ला 
बाजार के देशो को हमारे निर्यात 280 करोड़ रुपये (!8 प्रतिशत) से बढ़कर लगभग 3,957 करोड़ 
रुपये (25*[ प्रतिशत) हो गये । इसी अवधि मे इन देशों से आयातित वस्तुओं का 3]5 करोड 
रुपये (20",) से वदकर 7,44] करोड रुपये (33 2 प्रतिशत) हो गया । परन्तु यह एक विडस्वना 
ही है कि लेटित अमरीका, अफ्रीका तथा एशिया के विकासशील देशो के साथ भारत का व्यापार 
काफी कम है। 986-87 में इन देशो को भारत ने 2,238 करोड़ रुपये मूल्य बी वस्तुएँ (कुल 
का 4-2 प्रतिशत) निर्यात की तथा 3,877 करोड रुपये की (7:8 प्रतिशत) वस्तुओं का आयात 
किया । 
प्रश्न एवं उनके संकेत 
]. आविक नियोजन कौ अवधि मे भारत के विदेशी व्यापार पी संरचना एवं दिशा में हुए 
परिवर्तन फी विस्तृत समौक्षा कौजिए 
एचलाएट बार ०097205 ित्र, 3५९ 8९7 फ़ॉव26 48 06 एक्राकुण्शा0ता शाप 
एाव्लांणा 7 प्रत४$४ (णल॑ंह० प4९८ तएएा8 पट एंडपात्व एटा०५. 
[संकेत--स्वतस्तता प्राप्ति के समय मुख्य रूप से भारत जूट की वस्तुओं, चाय, नील, ग्रूती 
वस्त्र एवं चमद्ा आदि का निर्यात करता था, पिछले 25 वर्षों की अवधि मे निर्यात ब्यापार 
में इन्जी निर्यरिग की वस्तुओ तथा अनेक नयी सदों का समावेश ही नहीं हुआ इनके निर्यात 
में उत्तरोत्तर तीब गति से वृद्धि हुई है । इसी प्रकार आधिक विजास वे सन्दर्भ में हमारी 
आयात सस्वस्धी आवश्यकताओं में भी पर्याप्त परिदर्तेन हुआ है। दुसरी ओर पिछले 25 वर्षो 
में हमने नये देशो, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप, अफीका व एशिया के देशो में अपने व्यापारिक 
सम्बन्धी का दिस्तार किया है। इस प्रष्न केः उत्तर में क्षॉशड्ों की सहायता से विदेशी 
स्यापार से सम्मिलित आयात व निर्यात की वघ्तुओं की प्रह्ृति तया व्यापार वी दिशा में 
पिछले 25 वर्षों में हुए परिवर्तन का उल्लेख करे। ] 
2 भारत के विदेशों व्यापार को सरचता में हाल हो में हुए परिवतंन का चर्णन क्ौनिएं। 
आप निर्यात बड़ाने व आपातों का प्रतिस्थापन बढ़ाने हेतु बया सुशाव देंगे ? 
एिक्ा।7९ [ए कलटट्श। घरएठ5 थी. बीच 60॥एणाव ० ॥93% ठिक्वहा ध्३४८. 
इछए॥३४ डइत्फूड 60. १०७ ४ए९260 लि जाणाणगराह छाएणा5 शात॑ 5०फ।[।प्रए8 
3305 ? 
[सकेत--प्रस्‍्त के प्रथम भाग के उत्तर से आँबडों की सहायता से पिछले 25 वर्षों मे हमारे 
आयात व नियति व्यापार की प्रमुख प्रयृत्तियों गा विवस्ण दे हक यदि आप दि भववरते है 
हि हपारे निर्यात की प्रगति आयातो की तुलना में दाफ्ी धीमी है तो फिर निर्यात बढाने 
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तथा आयातौ को सीमित बरने हेतु अपने सुझाव दीजिए । परन्तु इसके साथ ही सक्षेप में 
उन सब उपायो का भी विवरण दें जो सरकार द्वारा इस दिशा मे क्ये जा चुवे है या किये 
जा रहे हैं ।] 

3. भारत के आयात व निर्यात व्यापार में सम्मिलित प्रमुख बत्तुओं फा विवरण दोजिए । 
68थ706४ ४6 खा] ००णाय०04स्‍घ65 0६ ]ञ0875 ७5एणां बात रा09075$ 
[परंरेत्त--इस प्रश्न के उत्तर में भारत वे वर्तमान विदेशी व्यापार अर्थात्‌ आयात वे निर्यात 
में शामिल वस्तुओ तथा कुल आयात व निर्यात में उनके सापेक्ष महत्व का विवरण प्रस्तुत 
कीजिए । विदा्ियों से यह अपेक्षा को जाती है कि वे अपने उत्तर की युष्टि मे उपयुक्त 
आँकडा का उपयोग करेंगे ।] 

4. स्वतन्यता के पश्चात्‌ भारत के व्यापार-सन्तुलन का विवरण दीजिए ! 
फछ़ॉगा। प्रीढ फ॒ुणआ07 ता ग045 9300० ० ध466 बहः व6ठव्फुशातश्वाए० 
[सकेत--स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ एवं विशेष रूप से पचवर्षीय योजना-काल मे हमारे आयातो 
व निर्यातों का विवरण देते हुए व्यापार-सन्तुलन की भ्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए । इस प्रश्न 
के उत्तर हेतु भी प्रश्त 3 की भाँति पर्याप्त औकडा का उययोग वाछतीय है ।] 

5 पिछले दो दशकों मे पूर्वो यूरोप के साथ भारत के ध्यापार की सरघचना तथा प्रवृत्ति फा 
विवरण प्रस्तुत की जिए । 
फ|8008$ ॥06 ९०॥ए०शागा 8790 एलात 0ती ॥90॥87"5 806 छा एच 7096 
बछतग्न्‍8 076 8%0 (४० 4८०व०८5. 
सिफेत--आधथिक नियोजन के प्रारम्भ में अर्थात्‌ 95 में हमारे देश के पूर्वी यूरोप वे साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध अत्यन्त सीमित थे । परन्तु आज न केवल सूती वस्त्र व जूट की वस्तुओं, 
अपितु खनिज पदार्थों, चाय, गर्म मसाले, इन्जीनियरिंग की वस्तुआ, रेलवे श्ैगनो तथा जूतो 
का इन देशो को काफी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। इसी प्रकार इन देशों से भारी 
मशीनों हृपि-यन्‍्त्रों व इस्पात का काफी मात्रा मे आयात किया जा रहा है। इस अध्याय 
मे प्रस्तुत सामग्री के आधार पर पूर्वी यूरोप के देशो के साथ होने वाले आयातो व निर्यातो 
की वा त्ति का उल्लेख करें । परन्तु साथ ही इन देशो के साथ होने वाले विदेशी व्यापार की 
सीमाओ का उल्लेख सक्षेप में करना उचित होगा !] 

6. भारत के (3) सयुकत राज्य अमरोका, व (9) यूरोपियत साझा बाजार के देशो के साथ हुए 
व्यापार की हाल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए । 


५ एफ 6 76०६४ फटा05 ॥0 ॥06/4'5 ॥306 जशवा॥। (9) एं 85, 6, थात 
(०) छपरठकुध्या ए०प्रण07 कवाए९६ 


निर्यात-संचर्दन तथा आयात-प्रतित्थापन की नोतियाँ 
प्डए0्श' एर090एाए।प 30७0०) ॥शए0रा' 508877णा09४] 





भारत की तृतीय प्रदर्पीय योजना से पूर्व तक सरकार की व्यापार नीति का मुख्य आधार 
आयात-अतिस्थापन था तथा निर्यात-सवर्दान कों अधिक भहत्व नहीं दिया जाता था। परन्तु 
सातवें दशक के प्रारम्भ से ही यह अनुभव किया जाने लगा था कि अन्तर्राष्ट्रीय वाजार में भारतीय 
लिर्यानरर्ताओं के समक्ष अनेक समस्याएँ उत्पत्त हो गयी थी और इस कारण निर्यातसचर्द्धन के 
उपायों द्वारा निर्यात बढ़ावा आवश्यक हो गया थां। तृतीय पचवर्षीय योजना मे इन्ही कारणों से 
निर्मात-सवर्द्धन को काफी भह॒त्व दिया गया | इस अवधि में चीत तथा पाकिस्तान से क्रमश: 962 
व 965 भें युद्ध हुए जिसके परिणामस्वरूप हमारी सैन्य आवश्यक्रताओं से भम्बद्ध आयात में 
काफी वृद्धि हुईै। इसी योजना-काल में देश के कृषि उत्पादन में काफ़ी उच्चावचन हुए जिसके 
फलम्दहुप हुप अधिक भात्रा भें सताद्यान्‍्नो का भी आयात करना पड़ा । 

घीन व पाविस्तान से हुए युद्धो तथा वुछ अन्य कारणों से भारत को प्राप्त होने थाली 
विदेशी सहायता में भी तुतीद योजना काल मे कटौती हुई। इसके विपरीत, भारत द्वारा चुवाये 
जाने वाले विदेशी ऋणो की किस्तें व ब्याज की राशि में भी अधिक चूद्धि हो गयी थी। सक्षेप में, 
तुत्तीय योजना-काल में भारत के लिए ग्रभ्भीर विदेशी विनिभय संकट उपस्थित था। इश सबद 
से मुक्ति पाने वे लिए अन्य उपायो के राथ ध्यापार-भीति मे भी आमूत-चूल वरियतंत आवश्यक 
समझ गये बतंभान में आयात-प्रतिस्थापन के शाय-साथ निर्यात-सवर्द्धंत को भी पर्याप्त महत्व दिया 
जाने लगा है । 

निय्ति-संवर्द्धन फी नीति 
[कक्‍म्ताए एण९0५४ 07 ##?0श' #२0४0770४] 

सन्‌ 95! से शारत के निर्यात ध्यापार को दी मुश्य चरणों मे विभाजित करता उचित 
होगा । प्रथम 950-60 का देशक, जिसमे भारत के निर्याते लगमग स्थिर रहे । द्वितीय, 964- 
74 का दशक जिसमे कुत समय तक (968 तक) निर्यातरों में साधारण बुद्धि हुई परस्तु 968 
के बाद से हमारे निर्यात मे तीम्रगति से वृद्धि हुई । 

ददुधा यह तक दिया जाता है कि 4950-60 के दशक में हमारे निर्यात ने बढ़ने का मुच्य 
कारण विदेशों मे भारतीय वर्तुओ वी देलोच माँग में निहित था। दूसरी ओर यह भो कहा जा 
सकता है, कि हमारे देश गे वस्तुओं के अपयप्ति उत्पादन के कारण निर्यात योग्य अतिरेक भी 
अपयप्ति था । शायद इन दोनों ही कारणो से 496] तक भारतीय वस्तुओं ने जद से बुद्धि 
नही हो सक्ची । उधर सरकार की ओद्योगिक एवं ध्याधारिक नोतियो में भी नियतों को प्रोत्माहन 
देने का प्रावधान नद्ी था। पहुँतली बार 96-62 भे सरकार न निर्भात-सवर््धन के भहत्त को 
स्पीकार करते हुए इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये । 

दितीय महायुद्ध छाल से सरकार ने भारत से चाय, जूट, सूती वस्दों तैया दिवसों वे 
निर्यात पर बुछ निणय सा्यू पिये ये। नियोजननयाल में बराफ़ों समय तेत्र ये तियरतय तिसी ने 
डिसी हूप में विद्यपात रहे जूट के लिए 4958 तक, मूती बह्यों के लिए 953 तक, तिलहनों 
के लिए 952 तक सथा चाय के लिए 960 तह निर्यात प्रतिबन्ध विद्यमान थे ।_बट़ी नह्दी, 
953 में अनेक नयी यस्तुआ मे निर्यात पर भी नियन्त्र४/ं सगा दिया गया | इत बस्तुओों, मे कॉफी, 
मैंगनीज, चमड़ा व शालो आदि को शामिल जिया जा सता है । 
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निर्यात व्यापार पर विद्यमान नियन्त्रणो वे अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विपय 
में हमारी उदासीनतापूर्ण नीति भी भारतीय वस्तुओ के अधिवा मात्रा में निर्यात में बाधक थी। 
हमारी प्रमुख निर्यात वस्तुओं के सन्दर्भ म क्ये गये अध्ययनों से इस बाल की पुष्टि हुई है कि 
भारत सरवार या व्यापारी ने काफी समय तक अन्तर्राष्ट्रीय वाजार म विद्यमान स्थिति का गरम्मी- 
रता से अध्ययन ही नहीं क्या था। उदाहरण वे लिए जूट वी वस्तुओ के क्षेत्र मे जहाँ पाविस्तान 
ने छठे दशक के प्रारम्भ में ही निर्यात मूल्य वी 25% अनुदान के रूप में देना प्रारम्भ कर दिया 
था, भारत सरकार ने इन वस्तुओ के निर्यात को बढाना तो दूर रहा, निर्यात के स्तर वो बनाये 
रखने वे लिए भी कोई अनुदान नहीं दिया | भारत सखवार मे वेवल जूट की वस्तुआ पर विद्यमान 
प्रशुल्क को समाप्त करव यह मान लिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय वाजार मे हमारे निर्यात बट जायेंगे, 
पर सरवार यह भूत गयी वि निर्यात-सवरद्धन की पाकिस्तानी नीति भारतीय दीति की अपेक्षा 
अधिक प्रभावपूण थी । परिणाम यह हुआ वि अन्तर्राप्ट्रीय वाजार में भारतीय जूट की बस्तुओ का 
अनुपात घटता गया । 
इसी प्रकार चाय क निर्यात हेतु विर्व के वाजारो में श्रीलका ने जितना श्रचार क्या 
उसकी तुतना भे भारत सरकार ने कुछ भी नहीं क्या । भारतीय निर्यातों के सम्बन्ध में प्रोफेसर 
कोहेन द्वारा किये गये अध्ययन स पता चलता है ति छठे दशक में भारतीय चाय वे सापेक्ष मूल्य 
एवं विश्व के वाजार में भारतीय चाय वे सापेक्ष निर्यात के बीच प्रतिकूल सम्बन्ध रहा था। भारत 
के घरेलू वाजारो म चाय का उपभोग तेजी से बढ़ रहा था, परन्तु विदेशी बाजारों में भारतीय 
चाय की सप्त बढाने हेतु कोई कारगर उपाय नहीं किये गये । एक ओर भारत म चाय के उत्गदन 
पर नामभाग्र को उत्पादन शुर्त' था तो दूसरी ओर इसके निर्यात पर 950-60 के बीच पर्याप्त 
मात्रा में निर्यात प्रशुल्क लगाया गया था । 
सूती वस्त्रो की माँग तो विश्व के वाजारो में ही स्थिर रही है । परन्तु नये वाजारा में 
हमारे वस्त्रों की मांग वे सृजन हेतु 950-60 के' बीच कोई प्रयास नही शिया गया | आश्चर्य की 
वात तो यह है कि इस क्षेत्र म भी वस्त्रो के निर्यात-मुल्य तथा निर्यात की मात्रा के बीच विपरीत 
सस्बन्ध पाया जाता है । इसके लिए सरकार की वस्त्र उद्योय के प्रति अपनायी ययी नीति ही 
उत्तरदायी रही है। श्रमिक सवा के दबाव के कारण सूती वस्त्र मिलो म स्वचालन (७०(०॥80०४) 
की नीति को ह॒तोत्साहित किया गया । इसके विफरीत, श्रम-प्रधान तकनीक को प्रोत्साहन देने हँतु 
हाथकर्षा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया गया । ऐसी आशा की गयी थी कि हायकर्षा के 
वस्त्र कलात्मक भौर सस्ते होने के कारण विश्व के वाजारों में अधिक मात्रा में निर्यात किये जा 
सकेंगे । इस क्षेत्रम जापानी वस्त्र उद्योग से भारतीय उत्पादक प्रतियोगिता करने म असमर्थ 
था, क्योकि जापान उत्तम कोटि के बस्तो को कम कीमत पर विश्व के बाजारों में निर्यात करने 
की स्थिति में था जबकी भारतीय मिलो एवं हाथकर्घा उद्योग द्वारा निर्मित कपडे की उत्पादन- 
हपज वफ्ेश्ाहक ऊफी की । 
तिवहन व खाद्य तेलो के क्षेत्रा में भी निर्यात की मपेक्षा घरेलू उपभोग को अधिक महंत्व 
दिया गया | कॉफो वे निर्यात वढाने हेतु भी [95-6 के ठीच सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया । 
संक्षेप मे, यह कहा जा सकता है कि आथिक नियोजन के प्रथम दशक (95-6!) मेयातों 
अनेक वस्तुओ के निर्यात बढाने हेतु कोई नीति नहीं वनायी गयी या फिर घरेलू उपभोग वे स्तर 
को विद्यमान रखने हेतु इनरे निर्यात को हतोत्माहित क्या गया । 
उपर्युक्त दशय (950-60) में जूट वी वस्तुओ, चाय, सूती वस्त्र, तम्बाकू, खाद्य तेल 
एवं तिमहना + अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भारतीय निर्यातों का अनुपात निरन्तर घटता रहा। बुत 
मिलाकर विश्व के निर्यात व्यापार मे भारत का योगदान 950 म 25% था जो 960 में 
घटकर  5% तथा 966 में पुत्र घटकर 0 9% रह गया। जूठ की वस्तुओं वे निर्यात मे 
भारत का योगदान 948 50 म 97% था परन्तु 4960 तक यह अनुपात घटवर 730 रह 
गया। 948 50 से ज्ञाय के निर्यात म भारत वा योगदान विश्व क वुल निर्यात वा 49 4£ था 
परन्तु 960 तर यह घटकर 42 9% रह गया। एक योर चाय वा निर्यात में भारत हा 
गोगदान घट रहा था ता दूसरी ओर विश्व के वुल निर्यातो में श्रीलक्षा एवं अष्रीती देशों हा 
अनुपात बढ रहा था । इसी ध्रकार जहाँ 934 तक भारत स दिश्व के मूंगफली निर्यात का 44५9० 
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जाता था। यह अनुपात 950 तक घटकर 2% एवं 7960 तक घटफर 3 0% रह ग्रया । तम्बाकू 
के निर्यात मे इसी अवधि मे (॥ कप 60) भारत का योग्यान 9%, से घटकर 5% रह गया । 
अन्य का रणा के अतिदिवत निर्यातो की इस निष्पत्ति के लिए भारत सरकार वी दोपपूर्ण निर्यात 
नीति उत्तरदायी थी । 

तृतीय पचवर्षोष्य योजना एवं निर्यात-नीति 5 

तृतीय पचवर्षीय योजना-कास मे भारत के निर्यात व्यापार ग्रे खुधार हुआ | इस सुधार के 
लिए चार घटयो की भुमिका महत्वपूर्ण रही थी .. (अ) गोभा के विदेशी व्यापार का भारत में 
विलय, (व) नेपाल को भारत के मार्गों झे पासंल पोस्ट प्राप्त करने की छूट मिलना, (स) प्रूर्वी यूरोप 
के देशो के साथ हमारे विदेशी व्यापार भे हुई वृद्धि, तपा (द) निर्यातो पर अनुदान देकर सरकार 
हारा नियति-सवर्दंद के अयास । 

अनुमानतः सुत्तीय योजना-काल में भारत के निर्यातो मे लगभग 26% वृद्धि हुई | इस वृद्ध 
का लगभग आधा भाग पूर्वी यूरोप को हुए अतिरिक्ठत निर्यात व्यापार के कारण सम्भव हुआ था । 
गोआ के विदेशी व्यापार के भारत में विल्यय तथा नेपाल को पार्सस पोस्ट प्राप्त करने के अधिकार 
से भारत के निर्यात व्यापार में साधारण-मी बृद्धि हुई थी । वस्तुतः तृतीय योजना-काल मे निर्यातो 
के लिए अनुदान दिये जाने को नीति स्वतन्तता प्राप्त के पश्चात हुए भारत के विदेशी ध्यापार के 
इतिहास में एक महत्वपूर्ण सोपान है। निर्यातों को भ्ोत्साहन देने हेतु भारत सरकार ने दो प्रवार 
के उपाय अपनाये * राजकोपीय विधियाँ, जिनके अन्तर्गत निर्यात ध्यापार हेतु अनुकूल कर एव प्रशुल्क 
नीतियाँ अपनायी गयी तथा निर्यातो पर अनुदान दिये गये, जबकि द्वितीय उपाय के अन्तगंत निर्यात- 
कर्ताओं को आयात करने का अधिकार (907 क्ाधधल्णक्ा।) दिये बये। इन दो उपायों के 
अतिरिक्त हारे वाजारो के विस्तार हेसु बजट में प्रावधान रखा गयां। अब हम तिर्यात-सवद्धंन हेतु 
अपनाये गये इन उपायो का विस्तार से अध्ययत करेंगे । 
निर्यात-संवर््न के राजकोपीय एवं अन्य उपाय 
(हत्या ग्ात .ाला 0(९४४प्रा०४६ 40 70006 0/कुण5) 

( ) बिक्री-फर में छूट तयां उत्पादन-शुल्फ व कच्चे मास पर प्राप्त प्रशुह्क को वापती-- 
निर्यात की जाने वाली वस्तुआ पर सरकार ने विश्नी-कर तथा उत्पादन-शुल्क (८८८८८) में छूट 
देने के अतिरिक्त उस कच्चे मात पर दसूल छिये गये प्रशुल्क फो वापस करने को घोषणा भी की 
जिसका उपयोग निर्यात वी जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता था। बेरें !954 में 
इस प्रकार के बच्चे माल पर आयात कर मे छूट देने की नीति लागू की गयी थी तथा 956 में 
उत्पादन करो में छूट दो गयी थी। परस्तु इत सव रियायतों का क्षेत्र एवं सीमा सीमित होने मे! 
कारण इनका पर्याप्त साभ नहीं मिल सत्ता था। तृतीय बोजनालायल में निर्यातों को प्रोत्माटन देखे 
हेतु इन सत्र रियायतों के क्षेत्र (50000) एवं इतकी सीमाओ मे पर्याप्त विस्तार जिया गया। 
परन्तु इन साथ रियायतों को प्राप्त करने मे अनेक कठिनाइयों थी जिन्हें आगे घलवर ही दूर विया 
ज्ञासका। 

(2) निर्यातर्कर्ताओं हे करों मे प्रत्यक्ष टूट-सर्वेश्रथम 962 मे विर्यातरर्ताओं को करों 
में प्रत्यक्ष छूट दी गयी 4 963 में करे में यह छूट निर्वातित वस्तुओं के मूच्य [० ०)गे 
सम्क्‍्द्ध कर दी ग्रयी । 962 में अवग-असग उद्योगों के लिए अलग-अलग दरे पर करो में छूट वी 
घोषणा की गयी । मा 

(3) घजट में अगुदास का प्रायधान--सखार ने शत्रकर बे निर्यात हेतु नकद रूप में तथा 
अन्य बुछ वस्तुओं के निर्यात म हुई क्षति की पूर्ति करने हेतु राजेगरीय ब्यापोर निगम (576) वो 

परौक्ष रूप से अनुदान देने की घोषणा वो । राजगरय स्यापार निगम को कुछ 8492 4206: मे 
आयात हेतु एगाधितार दिये यये जिवरे खार्मों का उस्योग शुछ वस्तुओं मे निर्षात मे हुई कक यो 
पूरा करने हेनु त्रिया शया | इन बस्तुओं मे सीमेष्ट, मूँगुफरी वा लेंस, सी एवं बुक रागायनिता 
पदार्य सम्मिशित थे । शक 

(4) रेस-माड़े में दृद--विर्यात जी जाने यादी वस्तुओं में से बुछ पर रेल-न्‍्माएे मे भी 
छूट दी गयी । इग छट़ का प्रयोजन वि्यातिर्ताओ को रेल-भाड़ें में हुए पाटे बी शविद्वतिवर्ना 
चा, यद्यपि परिवहत सागतो में इस छूट का कोई ओरित्य नहीं था 4 
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(5) निर्यात-संदर्ददन परिष्दों को बतिदिधियों के लिए दजट में प्रादघान--प्रति दर्ष सर+ 
कारी बजट में निर्योत-सदर्दन परिषदों की गतिविधियों के लिए प्रादघान रखा गया। इन गति- 
विधियों म॑ प्रदशनियों तथा व्यापार मेलो का बायोजन बयदा ऐसे सेतो में भाग लेना, बाजार- 
सर्वेक्षण एव ऐसे कार्य मम्मितित थे जिनके द्वारा भारतीय दस्तुओ को विदेशी माँधय बढायो जा 
सकती थी । इस प्रवार वे बजट प्रावधान जाज भो रखे जा रहे है । 

(6) निर्णत्श्ताओं फो दुर्लभ दत्तुओं को उपलब्धि वरना--नियन्द्रित झूल्यों पर निर्यात 
क्ताओ को दुलभ कच्चे मात दपा बावश्यक् बन्तुओं वी उपलब्धि प्रापमिब्रता » बआाघार पर 
कराने की व्यवस्था वी गयो । आज तर्क भी झनेक औद्योगिक इक्ताइयो को महत्वप्र्ण एवं दुर्लभ 
कच्चे माल वी उपलब्धि प्राथमिकता के जाधार पर करायो जातो है, यदि वे अपने उत्पादन बा 
0% या इससे अधिक निर्यात करतो हां ॥ इन नोति के बन्तगंत ऐसी इबाइयों वो उत्पादन-क्षमतां 
में सुधार तथा विस्तार हेतु दी गयी सुविधाएं भी शामित्र है 

(7) बायात करने वा अधिक्ार---इस योजना बे अन्तर्गत नि्योतइर्ताओों को निर्यात दस्तुओं के 
बुल भूत्य का एक निर्दिष्ट अनुपात विदेशी विनिमय बे रूप में इनलिए दिया जाता है जि वह दिरेशो 
से निर्दिष्ट वस्तु/वस्तुओ बा आयात कर सके । तृतीय योजना-वाव में यह योजना आरम्भ वो गयो 
थो तथा इसके अन्तगत विभिन्‍न निर्यातक्ताओ वो निर्मात के मूल्य (! ० ७) के आधार पर बायात 
लाइसेंस दिये गय । निर्यात्रकर्ताओ को छूट दो गयी कि वे इन लाइयेंसों को उन ब्यज्तियों वो हस्ता- 
न्तरण कर दें जिन्हें सम्बद्ध वस्तुओ वी यास्तव में आवश्यकता थी। वहुधा निर्यावकर्ताओं वो बायात 
लाइसेंस पर 70% से 80% अतिरिक्त राशि (ध्ण्णाष्राण) प्राप्त हा जायो थी । कुछ वस्तुओं के 
आयात लाइसेंगों पर 200% में 300% अतिरिक्त राशिप्राप्त की जा सकती थी । 963 में इन 
योजना के अन्तर्गत 65 करोड़ रपये के जायात लाइसेंस जारी किये गये । यह उल्नेखनोय है कि 
भारत से पहले इस प्रदार को योजना पाकिस्तान व जापान में सामू की जा चुज्ी थी । परन्तु भारत 
में लागू की फ्यी योजना में निम्न विशेषताएँ रही है 

4)) निर्यात बे' मूल्य से कम मूल्य के आयात लाइसेंस जारी विये जा रहे है तथापि अन्य 
दा म्‌ आयात लाइसेंस की राथि के अनुपात भारत में अधिक है। इत बढुणातों से 
परिवतन बिये जाते है । 

(॥) हस्नान्तरणीय लाइसेंसो के दाजार पृथक्‌ होते वे कारण विभिन्‍न लाइसेंसों पर बति- 
रिक्त राशि वी दरें भी भिन्‍न है । 

(७५) इस योजना के बन्तगंत उपयोग को वस्तुओं के आयात लाइयेंम नही दिये जाते । 

(7९) इस योजना के अन्तर्गत 60%, से अधिक निर्यात सम्मिलित नहीं है एव वेपल 30% 
निर्यातो पर कठोर नियमों के अन्तर्गंत्त लाइसेंस देने की व्यवस्था है । 

(५) उक्त आयात बधिकारो के बन्तगंत प्राप्त आयात कूल आयात के मूल्य के लगभग 506 
रहे है । वस्तुत यह योजना उस समय लागू वी गयी जदकि भारतीय रुपये का अर्घ (४४०८) इदिस 
रूप से ऊंचा रखा गया था तथा विदेशी विनिमय ग्रो कालावाजारी अधिक होने बे! कारण बायात 
लाइसेंसों पर अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से घाठा उठा कर भी निर्यात में वृद्धि वी 
परन्तु इस योजना का सबसे बडा दोप यह था कि इसब अन्तपयत प्राप्त अतिरिक्त राशि विभिन्‍न 
बस्तुओ के सन्दर्भ मे असमान एवं अम्थिर थो। इस नोति वे दीजक मे निर्यातों के झूल्य बढ़ाकर 

अ्रदर्शित करने की श्रवृत्ति वो ओत्साहन दिया, क्योवि' सभी निर्याततर्ता मधिक से अधिब राशि वा 
आयात लाइसेंस प्राप्त करना चाहते थे। यह उल्वेखनीय है कि जैसे-जंस निर्यात का मूल्य अधिक 
होता है वेगे-्रैसे आयात नाइमेंनो पर प्राप्त नतिरिक्त राशि वा अनुपात घटता जाता है जिसके 
अन्तर्गत निश्चित मांग के सन्दर्भ मे पूर्ति बढते जाने पर वस्तु का सूल्य घटता जाता है। 

(8) !985 मे घोषित आयात-निर्यात नोति तथा दोषत्ञालीन राजस्व नीति वे अल्तररत 
देश के निर्यातोन्मुसी उद्योग को आधुनिक्ोबरण तथा कच्चे माल एव पुर्जों के आयान हेतु उद्ा 'ता- 
पूवरय अनुमति दो जायगो । इनके बायात पर नाम-मात्र को वर हये । इनक फलस्व॒रप भास्वीय 
उद्योगा को उत्पादन लागत में वमी होगो तथा जन्‍्तर्रोप्ट्रीय बाजारों से इनबो स्पर्धाणोलता सुदृढ़ 
हागी । 
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5 जून, 966 वो हपये का अवधुत्यत करते के वाद सरवार ने निर्यात संवर्धन वे अधि- 
बाश उपायो को समाष्द कर दिया । परन्तु जब यह अतुभव किया गया हि अवमृल्यन के पश्चात्‌ 
निर्यातों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी तो अनुदान सम्बन्धी योजना पुनः लागू की गयी। अवमुस्यन 
के पश्चात्‌ लाग्रू की गयी निर्यात-मवर्दन नीति में आयात लाइसेंस के साथ-माथ 0 से 20% 
नकद-अनुदान देने की भी व्यवस्था रखी गयी है ॥ विभिन्‍न वस्तुओं पर उपसब्ध अनुद्यन एवं लवद« 
अनुदान की दरी से विभिश्नता है, यद्यपि प्रत्यक्ष अनुदान की योजना ही अधिराश वस्तुओ बे लिए. 
प्रचलित है । 967-68 गे अनेक वस्तुओं के लिए सहायता की दरें बढ़ाई गयी । पुन 968- 
69 मे जिन शीत्रो मे निर्यात में [0% से अधिक वृद्धि हुई थी, वहाँ वकद सहायता के स्तर से 
24% से 0% तक वृद्धि की गयी । 967-68 तक नियांत की गयी वस्तुमो मे 0% पर नकद- 
अनुदान की योजना लागू की जा चुकी थी। इसके अगले दो वर्षों में ब्ुछ नयी वस्तुओं को इस 
अनुदान थोजता में शामिल किया गया | 

भ. _ हमी प्रकोर कुल उत्पादन का 0% या अधिक भाग निर्यात करने वाली औद्योगिक इका- 
इयो को प्राथमिकता के आधार पर आयात लाइगेन्ग देने की व्यवस्था की गयी । इसी प्रकार उन 
इफाइयो को सद्दायवा देने का भी प्रयास क्या जाता है जो अपनी वस्तुओं का निर्यात करने वी इच्छुक 
हैं । इनके अतिरिकत नियति-योग्य वस्तुओं के उत्पादन से सलग्न इकाइयों से विदेशी साम्ेदारी को 
भी प्रोत्माहन दिया जाता है। अप्रैल 3977 में मत्ताहूद होने क वाद जनता पार्टी वी सरकार ने 
भी इन उपायो का अनुगमन किया । 

लुतीय योजना-काल में निर्यातों कौ प्रोत्माहन देने हेनु अनेक सस्याएँ स्थापित की गयी 
अथवा इनके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया । राजकीय व्यापार नियम (570), खनिज एवं 
धातु व्यापार नियम ()%70) तथा ह्वाधकर्षा य हस्तकला निर्यात निगम (परत) इससे से 
प्रयुस सस्‍्थाएँ हैं. जिनका उद्देश्य निर्यातों को प्रोत्साहन देना है। यह उल्वेखतीय है कि राजकीय 
व्यपार निगम वी स्थापना मई [956 में की गयी थी तथा इसे विविध प्रकार को वस्तुओं के 
आयात वे निर्यात करने हेतु एग़ाधितार दिये गये थे। 956-57 में इस लिगम वे || ध्यापार 
(आयात बे निर्यात) की राशि सगभग 9 करोड रुपये थी परन्तु शीघ्र ही इसका कार्यक्षेत्र बदने के 
साध-गाथ आयात व निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई । फलस्वरूय अक्टूब४ ]963 भें खनिज व धातु 
व्यापार निगम को स्थापना को गयी जिसका मुस्य सम्बन्ध खनिज व धातु के आयात ब निर्यात रो 
है | तृतीय पचवर्षीय योजदा-काल में ही बिदेशी व्यापार सस्धान () की स्थापना बी गयी। 
इस सस्थान के मुख्य कार्यों मे निर्यात व्यापार से सम्दद्ध अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देना, 
बाजार सम्बन्धी रोवाओ वी जानहारी देना तथा पिदेशी व्यापार सम्बन्धी शोध करता शामिल है। 
इस क्षेत्र वी उन्नति हेतु वर्तमान मे व्यापार विकास सस्पा (7736० 72८४००ए08 #ए७॥४०7/9) का 
निर्माण किया गया है जिसका का चुने दर्द तथा गहने निर्यातों वे वियाश को प्रोत्साहन देता था 
निर्यात उत्पादत एवं विद्वी पे क्षेत्र सें शिमिन्स गेवाएँ प्रदात वरना है | एक स्क्तत्व विदेशी स्यापार 
मस्तालय की भी स्थापना की गयी है । यह सब इस बात की पुष्टि करते हैं वि सरवार मे निर्यात 
प्रौत्साहन वी समस्या को तीत्र गति से हूल करने वा प्रयास प्रारस्भ कर दिया है । 
चतुर्ध पचरवर्षोष घोजमा-कास में निर्षयात-नीति 

चतुर्थ पचवर्षीय योजना-कार पे प्राणमिकता प्राप्त दे अन्य उद्योगों को नितिन हैगु 

और अधिक सुविधाएँ दी गयी । प्रार्थमरता द्राप्त उन उद्योगों को बुल उत्ाइन का 0% या 
अधिय विर्यात करते थे, उत्पादन में वृद्धि करने तथा कच्चे माल एवं साज-सज्जा की उपसब्धि देगु 
प्राथमिकता दी ययी। परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया कि बुल की के 25५9 या अधि 
का नियति करने वाली औद्योगिक इकाइपों को अधिड़ प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी 
जाययी । मु 2ह ० ड़ 
गे स्यापमियता बाष्त औद्यो गिर इडाइयो को प्रायमितता ध्राप्त उद्योग के झनुश्प दि 
सुविधाएं देने का निश्यय विया गया. यहि वे भी अपने उत्पादन वा 0%/ या इसगे अधिक निर्दगा 
करतो हो । प्रायमित्तता प्राप्त 72 उद्योगों मे _ सखूम्त 4] जेते साइहिलों व इनोरे पुओं कया 
निर्माण, निदिप्ट डिस्म वे होज इन्जन, बॉटोमीशइस ने पुर्जों, दशाइयों थे रामायतिर पदों 
आदि को उत्पादन के 5%, से कस विवति करने पर प्राप्प आयात लाइसेंग में बद्योवी करने ठपा 
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प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल व साज-सज्जा वी उपलब्धि स्थगित वरने की घोषणा वी 
गयी । यह उल्देखनीय है कि वह तुतोय पचवर्षीय योजनता-कवाल में भी प्रचलित थी, परन्तु इसको 
और बधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित वरने का निणय चतुर्थ पचवर्षीय योजना-राल म लिया 
गया। परन्तु इन 2 उद्योगों मे सलग्न 342 इकाइयों मे से 97-72 भर बेवय 88 (26%) 
ही उत्पादन व 5% भाग का निर्यात करने की शर्ते पूरी कर सकी ।? 

970 मे निर्यात सवद्धन के महत्व को दृष्टियत रखते हुए भारत सरवार ने “निर्यात नीति 
प्रस्ताव” पारित किया । इस प्रस्ताव में चतुर्थ पचवर्षीय योजना-नाल म तथा उसके बाद अपनायी 
जाने वालो निययत-नीति वी स्पष्ट घोषणा वी ययी। इस प्रस्ताव से दताया गया जि * निरयातों से 
प्राप्त आय म वृद्धि का उतना ही महत्व है जितना कि देश वे आन्तरिक साधना के विदोहन का 
है। देश वे आधथिक स्वावलम्वन की भ्राप्ति तथा विदेशी सहायता पर निभरता में कमो लाने हेतु 
नियर्ति-आाग्र म तीत्र गति से वृद्धि की जानी आवश्यक है” 

इस प्रस्ताव मं उन विधियों का भी उल्लेख क्या गया है जो भारत सरकार द्वारा उत्पादव 
के विभिनत छ्षेत्रा जैसे इपि फली के उत्पादन, रशम वन मत्स्य-पालन खनिज वस्न-उद्योगो, 
रसायत पदार्थों इन्जीनिर्यारिग उद्योगो एवं विद्युत उद्योगो आदि के सम्बन्ध मे अपनायी जाती हैं। 
कृषि के लिए उक्त प्रस्ताव में व्यापारिक फसला के उत्पादन से वृद्धि हेतु किये जाने वाले प्रयासों 
वा उल्लेख क्या गया है। प्रस्ताव से ऐसा कहा गया कि इन फ़्सता, विशेष रूप से काजू वी ग्रुदी, 
तिएहन कपास कच्ची जूट, गम मसात्रों तम्वाकू आदि के निर्यात म वृद्धि को काफी सम्भावनाएँ 
विद्यमान है । प्रस्ताव म इन वस्तुओं वी क्वालिटी में सुधार हेतु भी सरबार को उत्तरदायी 
बनाया भया । 

इसी प्रकार फ्लो, सब्जियो व फलो वी वैज्ञानिक ढंग पर खेती करने पर “निर्यात नीपि 
प्रस्तोव' पर बल दिया गया । इसके उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि के. आवश्यक कदम उठाये जाने को 
घोषणा की गयी । विश्वेष रूप से असली रेशम के उत्पादन में वृद्धि तथा इसकी क्वाविटी में सुधार 
हेवु जावश्यक' उपायो पर वल दिया गया । 

विदेशों म॑ समुद्र से प्राप्त खाद्यव्वस्तुओ (मछली, घोघों, वेकडों जादि) छी भारी माँग वो 
तुलना भें इन वस्तुओं का भारत में बहुत ही कम उत्पादन है। “निर्यात नीति प्रस्ताव” म इस तथ्य 
को स्वीकार करते हुए इन साधनों के उपयुरत विदोहन वी आवश्यकता पर बल दिया गया । इसके 
अतिरिक्‍त समुद्रो खाद्य-बस्तुओ के परिनिर्माण (970०८5४०४) हेतु भी आवश्यक कदम उठाने का 

निश्चय क्या गया । 

इसी प्रसार उक्त प्रस्ताव में हमारे वनों से आप्त साधनों के समुचित विदोहन एवं इनवा 

निर्यात बढाने का निश्चय क्या गया। यह भी निर्णय क्या गया कि देश मे उपलब्ध खालों व 
चमड़े क्रो निर्यात व्यापार मे वृद्धि हैठु प्रश्ग॒क्त क्या जाग्रगा । “हिग्रात्र नीति प्रस्ताव में यह भी 
स्पष्ट क्या यया कि भारत मे अनेक खनिज पदार्थ प्रचुर मानता में उपलब्ध हैं तथा उनने उत्पादन 
मे वृद्धि एव निर्यात से देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इन खनिज पदार्घों मे 
बच्चा लोहा, मैंगनीज जीम, वॉक्साइट, अश्नक, सिलीमेनाइट, वेडमियम, क्यानाइट, फ्लोरापार 
आदि उल्लेखनीय हैं । इनये से लोहे, मैंगनीज व अध्रक दे निर्यात में वृद्धि वो कापी सम्भावताएँ 
उपलब्ध है, ऐसा उक्त प्रस्ताव में स्पप्ट किया गया । 

भारत से सूती वस्त्रो का पर्याप्त मात्रा मे निर्यात क्या जाता है। इनबे बतिरिवत्र ऊूपी 

बस्तों, रेशमी वस्त्रो तथा टेरीलिन के कपडो का भी पिछले वर्षों से निर्यात क्या जाने लगा है। 
“निर्यात नीति श्स्ताव' में वस्त्र उद्योगो मे सलग्त इसाइयो के आाधुनिक्ीकरण पर बच दिया गया। 
परन्तु चूंकि इनसे से सभी इकाइयो का आधुनिकोकरण सम्भव नहीं है, पहले उन इबाइयों मे 
आधुनिवीकरण का निर्णय लिया गया जो पर्याप्त मात्रा म निर्यात वरन में समर्थ हैं। उक्त प्रस्ताव 
में इन इकाइयो वे आधुनिवीवरण पर बल दिया गया तथा यहाँ तंत्र स्पप्ट कर दिया गया कि 
यदि आवश्यव हुआ तो आवश्यक साज-सज्जा के बायात द्वारा भी इनवा आधुनिवीकरण दिया 
जायगा | 
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निर्यात-संवर््धन तया ». ग 
"-प्रतिर्धापन की 

“निर्यात नीति प्रस्ताव” में यह भी स्पप्ट किया गया कि के है शोतिय [455 
समय अथवा पुरानी इकाइयों की उत्पादन-क्षमता के विस्तार की अनुशाइयी को लाइगेश्स टन 
ध्षमता यो भी ध्यान से गया जायगा | उत छोटी औद्योगिक इफाइयो तथे समय इनकी निर्या: 
के निर्माताओं को उत्पादन बढाने हैतू सभी प्रकार की सम्भव सहायता दी नकवा क्स्नु कक] 
उत्ादन-त्रिया में संचम्न हैं । उक्त प्रस्ताव मे यह भी हपप्ट कर दिया गया कि जो निर्यात हेतु 
एवं सदान-पुत्र निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व को सरकार और क्टोरतापूर्वक पूरा कन्द्रोजियतण 

चुने हुए उद्योगों को तिर्धात के बदले आयात लाइसेन्स प्रदान करने, सर्द" 
उत्पादन कारों, प्रशुल्कनदरो व रेल-माड़े में छूट देने तथा टियायती स्याज-दर पर नि३.७३ 
को सास उपलब्ध कराने वी मीतियाँ चनुर्थ पचवर्षीय योजनालाल में जारी रसी गयी 
यह बता देता उचित होगा कि जुलाई 965 मे थिपण्नन विफास कौध दी स्थापना की गयी 
जिसका उद्देश्य निर्यातर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था; परन्तु इस दिशा मे 
उल्तेसनीय प्रगति चलुर्य पंचवर्षीय योजना-काल में ही हो सकी । 97-72 मे उससे को से 
निर्यातरर्ताओ को 4 करोड़ झपये की सास उपलब्ध करायी गयी थी। 972-73 में. साख की 
सहू राशि बढ़कर 62 करोड़ हो गयी । ऊपर यह कहा जा चुव्रा है कि विभिन्‍न निर्यातनंवर््धन 
परिषदी एय रस्थाओं गो सरफारी बजट दे अनुदान देने की मोजना तृतीय पचवर्धीय योजना काल 
में ही लागू कर दी गयी थी | इसके अतिरिवत घुनी हुई वस्तुओं बे! गिर्धात हेवु शातिपुरफ सहायता 
का भी आयधान रपा गया। निर्यात-सवद्धन के लिए दी जानें बाली अनुदान शाधि दवाल के वर्षों 
में काफी बढ़ी है। 970-7] मे निरयतिनावर्दन के लिए 70 करोड रुपये वा अनुद्दान दिया 
गया था । थ्ू राशि चंतुर्थ योजना के अन्त तक 88 करोड रपये ही थी। इसके वाद इमम सीम्र 
गति से बुद्धि हुई है। 982-83 में निर्यात-गवरद्धधन पर 542 करोड़ ग्रपये व्यय किये गये । 
]983-84 में यह राशि 570 करोड दपये थी । [984-85 मे इस मई पर 62। करोड़ रुपये 
व्यय किये जाये का प्रावधान है 

973 मे निर्यात क्षेत्र से सम्बद्ध उद्योगो वेः उरपादन, अतिरेकन्गूणनन (छथाताद्राता ० 
इपा!॥79) तथा विदेशों में बाजार के विकास से सम्बद्ध समस्याओं पर अधिक गम्भीरतापूईक 
ध्यान देने हेसु वाणिज्य मस्वालय में 'निर्यात उत्पावन विभाग (76ए9थाएला। णे॑फुणा 
शि04प्र९शणा) वी स्थापना की गयी। इसक्रे अतिर्त निर्यात व्यापार से सम्बद् इकाइयोंगी 
पूंजीगत ही ओ के आयाते हेतु प्रस्तुत आवेदन-पर्वों के शी्र निपदारे हेतु औद्योगिक रवीउसि 
राचिवालय (इ८९६७9/ 607 [वा005संव #9970५2$) को सीधा अधिनार दे दिया गया । 
इस सचिवालय ही स्थापता फेल्द्रीय गरबार के औद्योंदिता तिकास उिभाग के अस्तगत ऐसी इताइयो 
को प्रोथमिवता के आधार पर पूंजीगत वस्तुएँ आयात मरने हैतु विदेशी विनिमय मेरे सामयिक 
आपदग हैयु शी गयी है जो अपने उस्पादन के एक भाग निर्यात करती हैं। 

चढुरथ पचवर्षीय योजना-कात मे विशुद्ध निर्यात आय में बूद्धि हेतु ऊँची वीमत दाली वस्तुओं 
का आयात बढ़ाने मे भी प्रयास किये गये । देश में इस्मात भा उत्पादन कस होते से कारण इगकय 
भारी मात्रा थे आयात करना आयश्यक था 4 जूत 973 में बढ राय सिया गया हि आयातित 
इस्पात कैयल उन निर्यात अयुयन्धों के लिए उातब्ध कराया जाथगा जिनता नियति (/, ० &) 
मूत्य इस्पात के आयात [०. ।. 6.) मूल्य से कम से कम 25% अधिक ह्वोगा। भर्द्ध-नि्मित सालों 
में: स्थान पर तैयार किये गये चमड़े को प्रोत्याहत देते हेतु सगस्‍्त 973 से खातों के विर्यात बी 
साक्ा शीसित झर दी गयी । इसड़े शाप ही चमदा उद्योग 98 उठादन ग्दाने मे सद्दायया देन 
हेगु सम्यद्ध इकाइयों बी उत्यादननयमता में विस्तार हेतु साइगेंस प्रश्रिया गो और सरत बताया 


गया । 








मनुष्य द्वारा निमित अति शेप्रिस रेगे, मिप्रित घागो एव पट विशेष प्रवार मे मूती 
धागी के निर्यात पर प्रतिवस्ध सगा दिया गया । एसी ध्गाद देंगी छत 4 लिया पर भा प्रदस्य 
लगा दिया भया । इन प्रतिरस्धों दा प्रयोजन तैयार बस्यों के निर्यात वो प्रोस्याहत दता पा ६ जूट 
मी यम्तुओं के निर्यात जो बढ़ाने है /973 में गनीयों मे बाग से आने थाते जूद था समान 
सनम टन 
3. 476 सबणाग्शार परॉपिटड, 'वविए्ये 2, 984. 
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(००फल 0बणेधंपट्ट) पर व्दिमान तियति-कर में कमी वी गयी। अगल्त 2973 में ठाट पर 
मौजूद निर्यात-कर में भी हमी की गयी जबकि वोरियो पर विद्यमान निर्यात-कर यूर्ण रूप से समास्त 
कर दिया गया । बाद मैं मार्च 7974 में जूट वी वस्तुओं के विश्व भर में मूल्य बढ जाने पर 
कार्पेट बैक्गि एवं टाद पर नवम्बर 972 स्‌ यूर्व विद्यमान दरों से पुन निर्यात-कर लगा दिये 
गये, जबकि जूद की वोरियो पर फिर से निर्यात-कर (अगस्त 973 में विद्यमान दर से) लगा 
दिया गया । 

भारत के निर्यात व्यापार फी प्रवृत्ति 


972-73 में भारत से कुल ,900 करोड रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया था 
जवकि 973-74 में लगभग 2,350 7 करोड रुपये को वस्तुओ का निर्यात क्या । 974-75 
में लगभग 3,300 करोड रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात क्या गया ) इस प्रकार उत्तरोत्तर 
हमारे निर्भातों में वृद्धि होती गयी । परन्तु विश्व में बढती हुई प्रतियोगिता के कारण हम नतिश्चित 
काल तक निर्यात व्यापार को बढ़ा प्केंगे, इसमे सन्‍्देह है। इसके विपरोत, 2972-73 की तुलना 
में !973-74 व 2974-75 में हमारे आयातो मे कमश: 56% तथा 62% वृद्धि हुई है / यही 
नही, तेल सक्ट के फलस्वरूप रासायनिक पदार्थों व उ्वरको वे भी मुल्य बढ यये हैं । इसके अति- 
रिक्त खाद्याननो के मूल्यों मे भी पिछते 4-5 वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । 
यहां यह वता देना उपयुक्त होगा कि पिछले कुछ वर्षों से निर्यात आय मे होने वाली बुद्धि 
वा एक वडा भाग मात्रात्मक वृद्धि वी अपेक्षा विश्वव्यापी मुद्रा स्फीति का हो एक परिणाम रहा 
है । 974-75 बे! “इकॉनामिक सर्व” से इस तथ्य की पुष्टि होती है। चतुर्थ पच्वर्षीय योजना-काल 
में निर्यात के परिमाण में हुई वृद्धि केवर 42% थी। शेप वृद्धि वस्तुओं के,मूल्यों में हुई वृद्धि का 
ही परिणाम थी। 973-74 भ विगत वर्ष की अपेक्षा निर्यात व्यापार की राशि 52:4 करोड 
रुपये अधिक थी । इस राशि का केवल 4% ही वस्तुओ को अधिक मात्रा निर्यात करने से प्राप्त 
हुआ जबकि शेप 86% भाग निर्यातित वस्पुओ मे मूल्यों मे बुद्ध का परिणाम था। 
पाँचदों पंचदर्षोष योजना में निर्यात-रणनीति 
भारत को पांचवी बचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक अभिलेख में ऐसी आशा व्यक्त को गयी 
थी कि योजना काल के अन्तिम वर्ष (8978-79) तक भारत को अपनी पूंजी सम्बन्धी आव- 
श्यक्ताओं के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पडेगा। आत्मनिर्भ रता के इस लक्ष्य के उद्धोष 
के साथ ही यहू भी स्पप्ट क्या गया कि देश के सभी उद्योगों को यथासम्भव सभी उपकरण एवं 
कच्चे माल की उपलब्धि करायी जायेगी तथा निर्यात व्यापार में काफ़ो ऊँची दर से वृद्धि हेतु 
प्रयाग किये जायेंगे । इस लक््य को 970 के “निर्यात-वीति प्रस्ताव” के सन्दर्भ मे देखने पर एक 
वास्तविक निर्यात-रणनीति (०७०४४ 84०2५) का अपनाया जाना आवश्यक हो जाता है ! 
पाँचवों पंचवर्षीय योजना-वाल में तिर्योत-रणनीति एवं निर्यातों में पर्याप्त (35%) बुद्धि 
के लक्ष्य के पीछे यह भावना निहित थी कि विश्व के वाजारो में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में 
भी हम अधिकाधिकू विदेशी विनिमय प्राप्त करते हुए देश का आधिक विकास कर सके। भारत 
सरकार ने छः उद्योगो के लिए निर्यात कर बावश्यर (०७॥84009) अनुपात बढ़ा दिया क्योंकि 
इन उद्योगों वी नियति-क्षमता अधिक होने का अनुमान किया गया था। ये उद्योग थे; इन्जी- 
नियरिंग उपकरण (६०), ढले हुए हस्तचलित बौजार (#5796 ४009), जैसे प्लायसं, स्पैनर्स एव 
रिन, स्टोरेज वैटरियाँ, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, स्टील पाइप एवं ट्यूव तथा ट्रान्समिशन टॉवस | 
इससे पूर्व इन उद्योगो वे लिए उत्पादन का न्यूनतम 5%, अश निर्यात करना जरूरी था, परन्तु 
पाँचवी योजना में सीमा को वढाकर 0% कर दिया गया । इससे पूर्व निर्यात के लिए आवश्यक 
लक्ष्य पूरा करने पर आयात अधिवार मे श्रेणीशत (720८०) कटौती का प्रावधान था, परन्तु 
पाचिवी योजना से यह स्पष्ट कर दिया गया कि लक्ष्य से कम नियत करने वालों इकाइयों के 
आयात कोटे में आनुपातिक कटौती की जायगी ॥ 


2976-77 तथा 977-78 के लिए निर्यात-नीति 


975-76 में भारत सरकार वे निर्यात व्यापार में आश्ातीत वृद्धि होने के परचात्‌ भी 
व्यापार का घाटा वढ गया । [975-76 मे वास्तविक निर्याा 3,94:6 करोड रपये वा हुआ 
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था जो कि लक्ष्य (5,500 करोड रुपये) से कही अधिक था। परन्तु इसी वर्ष मे आयातो सें ' पड 
निर्यातों को अपेक्षा अधिक तीज गति से हुईं । 974-75 से व्यापार का घादा ,82 95 

रुपये का था जोकि ]975-76 मे वढकर ,26 20 करोड रुपये का हो यया / इस प्रवुत्ति को 
देखते हुए 776-77 मे व्यापार घाटे की स्थिति से निपटने हेनू निर्यातों में और अधिक वृद्धि 
करने का निश्चय किया गया। भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए 976-77 
तथा ॥977-78 के दो वर्षों के लिए अपनी समस्त निर्यात-रणनीति (७४७०४ ४74/८8४) का निर्माण 
किया । इस नीति के अनुसार 976-77 में 600 करोड़ शुपये से 700 करोड़ रपये तक भति- 
रिक्त निर्यात तथा 977-78 में इरसे भी अधिक राशि के निर्यातों का प्रावधान रसा गया । 

इस रणनीति के अन्तगंत निर्यात का विकास करने कर उनपर विविधता खाने के प्रयासों 
को गतिशील करने के लिए कई उपाय अपनाये गये । इन प्रयासों में निर्यात के लिए वित्तीय सहा- 
पता, परिवहन सुविधाएँ, बाजार-अनुसन्धान प्रशिक्षण, सस्थागत प्रयन्धों को युक्तिगगत बनाना, 
रायुकत राष्ट्र सघ के अभिकरणो और मित्र देशो से प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता सहित तक" 
नीकी सेवाएँ प्रदान करमा शामिल थी । इसके अतिटिकत, निर्मातों में विशिष्ट प्रयोगन के लिए 
विदेशी मुद्रा देना, आयात पुनर्भरण, दुर्लभ कच्चा माल प्राथमिकता हे देना, कुछ दशाओं में रियायती 
कीमत पर भी माल का निर्यात करना, रेल-भाड़े में रियायत, आयात और उत्पादन शुल्को कौ 
वापसी और अस्तर्राप्ट्रीय व्यापारिक प्रणालियों के अनुरूप अन्य सामान्य और विशिष्ट सहायता 
देना आदि सुविधाएँ भी शामिल की गयी । 

976-77 की नीति मे निर्यात व्यापार को बैंको से 'हुण देते के लिए प्रापमिकता वाला 
क्षेत्र माता गया । निर्यातकों को व्यापारी बेंकों से लदाब पूर्व एव लदान के वाद रियायती ब्याज 
पर अग्रिम धत देने की शुविधा दो गयी । विदेशी बाजारों में प्रतिधोगिता का सामता करने, देश 
की थर्तमान अर्थव्यवस्था में निहित प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रभावहीन करने और विपणन द्षमता 
का विकास करने के लिए बुछ चुनी हुई गैर-यरम्धरागत औद्योगिक वस्तुओ को सड़द सहायता चालू 
रसी गयी तथा निर्यात की पर्याप्त सम्भावनाओं वाले चुने हुए म्रामलों में भधिक प्रतिपुरक सहायता 
देना भी जारी रखा गया । 

इन्जीनिर्यारग, रणापन और अन्य उद्योगों को निर्यात मास बनाने के लिए देश में उपलब्ध 
आवश्यक कच्चा माल प्राथमितता वे आधार पर देने वी घोषणा की गयी । आवश्यक कच्चे माल 
का आयात करने का भी इस निर्यात मीति गे प्रावधान रपा गया । 

निर्यात सस्याने रंकीम (9074 7[005८5 500676) को विस्तृत रुप हे राशोधित विया 
शयां, तथा इगे और अधिक नियतिवर्दक बनाया गया । इस मवीग विस्तृत स्वीम थो 976-77 
की आपात नीति के राथ ही धोषित किया गया । 

भारत सरकार ने 976-77 बी नयो लाइसेंस नीति बी घोषणा के अन्तगंत 00% 
वनियतिवर्धन उद्योगों को महत्व दिया। इन इकाइयों शो अपने सम्पूर्ण उत्तादत को बिना सरकार 
की क्षतिपूर्ति सहायता पर निर्भर रहते दर प्रतियोगिता ये! आधार पर बेचने थी छूट दी गयी + दंग 
उद्देश्य की पूति हैगु सरकार ने अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराने वी भी घोषणा की। आयात वर 
मुक्त कच्चे माल तेंया पूँनीयत वस्तुओं की पूत्ति सम्बन्धित सुविधाओं मे अन्तर्गत सरकार 34 अनेक 

अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने की भी घोषणा की । निर्यात इसाएयों शो बाजार की स्थिति के 
अनुसार उत्पादन की विवश्वता के लिए सुविधाएँ देने का भी प्रायधान रसा गया। 

976-77 दे लिए निर्यात का सर्गाधिक लदय 4,350 करोएू शपये को निरिघत रिया 
गया था, परन्तु इस यप वस्तुतः 5,43 2 करोड़ रुपये कर निपति रिया गया, जययि आयात का 
मूल्य उस यर्प सगभग 5,074 करोड़ रुपये रहा | अतः 4975-76 बे वर में जहाँ 286 आयात 
निर्यात में ,,2।6 20 बरोड़ दपये गा घाटा था, वहाँ 976-77 में सगभग 72 करोड रुपये वा 
लाभ हुआ । इस धर्ष नि्धति स्थापार से जहाँ 27 29 से अधिक वी बृद्धि हुई, वहाँ मायात में 
3-6 की कमी हुई । हु 

976-77 मे भारत हे साभ की स्थिति में आा जाते का ड़ वारच तो आयात ह्थिति मे 
शुछ बढोर दृष्टिसोग द्वारा हुआ (जिसमे लाइसेंस कप्त जिये घरेः भौर रोडे भी एरे) | दूतराप बारण 
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यह था कि 976-77 में अधिकाश नियतित वस्तुओं के इकाई मूल्य से वृद्धि का लाभ भी ग्राप्त 
हुआ क्योकि विश्य के विकस्तित औद्योग्रिक देशों में व्याप्त अवरोध स्थिति (२6०९5४०7४7४ 
शाप्रशाणा) समाप्त हो गयी थी । परन्तु इसका मुख्य कारण यह था कि भारत को विदेशी खाद्यान्न 
का भायात करने में जिस बडे खाते का भुगतान करता पढ़ता था, वह प्राय: बन्द हो गया । अतः 
इस लाभ का क्षेत्र देश ये खाद्याप्त उत्पादन की वृद्धि को दिया जा सकता है । इसके साथ ही एक 
तथ्य यह भी है कि सरकारों उद्योगों में दर्पों से चली आयी गतिरोध की अवस्था म परिवर्तन हुआ। 
अस्तु इन्जीनियरिंग सामान, लोहा इस्पात, चमडा, खली और कुछ ऐसी वस्तुओ वा निर्यात अधिक 
हुआ जो परम्परागत वस्तुओं के निर्यात से अधिक कही जा सकती है। 

परन्तु देश के व्यापार सन्तुलन मे हाल में जो अ्रतिदूल स्थिति आयी उसको जोखिम सर- 
कार ने जान-वूझकर उठायी थी ताकि कई अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को देशीय सप्लाई में बुछ 
गम्भीर अमस्तुलन के कारण उत्पन्न मुद्रा-स्फीति पर काबू पाया जा सके और विभिन्न किस्म के 
एजीगत रामान, फालतू पुजों आदि का उपलब्धि आसान हो जाये। ऐसी वस्तुओ के अत्यधिक आयात 
को मजूरी देने के लिए विनिमय उपायो मे पर्याप्त ढील देने के वावजूद भी दश के व्यापार सन्तुदन 
की स्थिति को अब तक अधिक नुकसान नहीं होने दिया गया । 

2977-78 की निर्यात नीति के सम्बन्ध में संस्कार नें स्पप्ट क्या कि यह नीति घरेलू 
माँग की यूति करने तथा आयात का भुगतान अपने ही सशोधनों द्वारा कर आत्म-निर्भर बनने में 
सन्तुलन स्थापित करने की होगी । वाणिज्य गम्त्री ने [977-78 की निर्यात नीति को स्पष्ट करते 
हुए बताया कि इम वित्तीय चपं में निर्यात का एकमात्र औचित्य आयात हेतु अनी कय-शक्ति मे 
वृद्धि करना था । उन्होने कहा कि प्रभावी ढग से निर्यात बढाने में हमे अर्थव्यवस्था को पहुँचने 
घाले लाभ की अपेक्षा नही कर सकते परन्तु किसी उत्पादन विशेष वे निर्यात के सम्बन्ध में निर्णय 
करने से पूर्व हमे यह देखना होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से उमके निर्यात अथवा आयात से वस्तुओं के 
अतिरिक्त अथवा सेवा के सुलन होने की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी तथा यह लाभ उस उत्पादन के प्रत्यक्ष 
उपभोग से अधिक होगा अथवा मही । दिसी वस्तु विशेष के निर्यात को प्रोत्साहन देने से पूर्व उस 
बस्तु में लगी श्रम शक्ति तथा रोजगार, घरेलू-साधनो की तुलना में लागत तथा अजित को जाने 
बाली विदेशी मुद्दा का ध्यान रखना चाहिए । यह भी स्पष्ट किया गया कि भियति थे! लिए किये जाने 
चाले उत्पादन तथा घरेलू-खपत के लिए किये जाने वाले उत्पादन में कोई विभेद नही होना चाहिए । 

अनिषिचतकालीन विदेशी सहायता से मुक्ति पाने के लिए तथा उत्तरोत्तर एक दूसरे पर 
निर्भर रहने वाली दुनिया में बात्म-निर्भर वनने के लिए निर्यात में वृद्धि करना ही एकमात्र उपाय 
है । अतः !977-78 भे सरकार ने निर्यात को और भी बढावा देने की घोषणा वी । 

]977-78 मे इन्जीनिर्यारिय वस्तुओ के निर्यातों को बढावा देने के लिए इसके निर्यातको 
को सरकार द्वारा हर सस्भव सहायता देने के पास किये यये। रजिस्टर्ड व्ियतिको के लिए 
977-78 की नीति में कच्चा माल अन्तर्राप्ट्रीय दरो पर उपलब्ध कराने के प्रयास कये गये ६ 
निर्यातको को मभी सुविधाएँ दी गयी। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीबित करने के लिए निर्यात 
को प्रोत्साहन देना ओवश्यक था ) लेकिन मूल्य स्थिरता लाने के लिए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं 
के निर्यात पर एकदम प्रतिवन्‍्ध लगाना भी इतना ही आवश्यक था । परन्तु सरकार एक ऐसा तन्त्र 
गठित करने में अतमर्य रही जो नकद सहायता और निर्यात अभियान का निरन्तर मृत्यवन 
करता रहे । आज कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहां सहायता ऐसे उच्च मुनाफा कमाने चाले निर्यातकी 
को दी गयी जिन्हें सहायता की आवश्यकता भी नहीं थी। 977-78 मे विदेशी व्यापार और 
निर्यात प्रोत्साहन के लिए 303 कोड रुपये रखे गये, यथपि 975-76 में इसके लिए केवल [60 
करोड रुपये वी व्यवस्था ही की गयी थी । पिछले वर्ष निर्यात से हुए अतिरिक्त लाभ को देखते हुए 
सहायता और उत्पाद-प्रोत्माहन अथवा निर्यात विकास सग्ठन को द्वी गयी सहायता के रुप में किये 
गये दुगुने खर्च को निश्चित ही उचित नहीं ठहाराया जा सकता निर्यात सहायता की पूरी योजना 
की ही समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि इससे अन्य सेवाओ को लाभ पहुंचा है 


अथवा हानि। हि की 
आविक प्रोत्साहन, आधिक अनुशासन और निर्यात नीति, इत सबका अयोय जला गि 
रफ़्तार वो बढाने वे लिए किया जाना चाहिए ) यह वात सच है कि वास्तविक राष्ट्रीय गाव (छा 
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2 बर्षों में दोगुनी मी भी अधिक हो गयी है| । इस सुसद प्रगति के साथ-साथ इस अवधि थे मुल्य 
औी तीन गुने हो गये। यह गय मुद्रा सम्बन्धी एवं व्यापारिक अनुशासवद्ीनता हे वार्ण ही हुआ 
ट्टै। जब तक भारत सरकार पुराने तद्ीड़ों यो एकदम नहीं वदलेगी तय तक भारतीय कर्थव्यवस्था 
मुद्रा म्फीति से प्रभावित वनी रहेगी । मुद्दा स्‍्करीति को दूसरा कॉंस्ण घरेंसू उपयोग वी कीमत 
पर निर्यात 2208 है। भगर गरीबी हटानी है तो सभी उपभोक्ता सामग्री बी देश में सपत बढ़ाने 
ये प्रोत्मादित करना होगा । वस्तुओं के उव्न्ोंग पर रोफ लगाने वी क्रिमी थी नीति गे न तो 
लोगों का रहत-गढ्न का स्तर द्वी ठंचा हो सकता है और न ही उत्पादन बद्धि और स्थायित्द का 
सद्य प्राप्त दी सकता है । उत्पादन-4दर बढ़ाने का अनिवाय रूप से यही अर्थ है कि मौजूदा क्षमता 
का भ्रूरा उपयोग और नयी क्षमता बग विम्तार ओपन जनरल साइमेन्स के कग्तगंत आने बाली 
वस्तुओं भे बुद्धि करते, मुक्त खाइगेन्ग प्रणाली का थिस्तार करने, विशिष्ट और गैर-विशिष्ट मंदों 
के भेद को समाप्त करते, आयात की जागे वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को दिघटित फरने से 
उद्योग अपने विक्रागात्मक दायित्यों का और अधिक कारगर ढग से निर्वाह कर सरेगा । इस उद्देश्य 
की पूठि के लिए यह भी आवश्यक है फि श्रेशीवद्ध मंदो के बरास्तविक उपभोक्ताओं को भी ये मर्दे 
प्रस्यक्ष आवटन योजना के अधीन श्रेगीवद्ध वस्तुओं को एजैंगियों से ही प्राप्त हुआ करें । 

सरबगर ने इस बात को माना है कि हमारी अर्थ-ध्ययम्था का निर्यातोन्मुस् विकास नहीं हो 
सजला; क्योकि युल राष्ट्रीय उत्पादन का एक बहुत छोटा भाग ही निर्यात किया जाता है। परन्तु 
शाष ही ये बात भी सच है कि कई क्‍यों तक व्यापार सम्तुलन घाटे में रहने से किसी ने किसी 
रूप में रपये का भी मूल्यन्हाग हुआ दै। दूगरी बात यह है कि निर्यात नीति उत्पादन की गति, 
रोजगार उत्पादन और माल की सप्याई में वुद्धि को ध्यान में रवझर दैयार की जानी चाहिए । 
इग गुह से रास्वन्धित तीसरी बात यह है कि झायात से द्वोगे बाते सामाजिक साभ निर्यात के 
कारण समाज को होने वाली दातिं थी पूति से भी अधिक होता चाहिए। मिर्यातत इसलिए शिया 
जाता है कि आयात करने की श्रय शक्ति बनी रहे और आयात इसलिए होता घादिए ऊफि देश मे 
गधषाव भौर तेतराआ की उपलब्धि से बूदि हो । मह स्पष्ट है कि सरकार ऐशी बस्तुओ के उत्पादन 
और नियत का समर्थन फरेग्री जिनेसे श्रमिक्रा को प्रोत्साहन मित्र और तियति प्रौद्ताहन बोजता 
में ऐगी ब्त्युओं के निर्यात को आपमिस्ता देयो । 


छड़ी पंचयर्थीय पोजना एयं निर्षात-संवर्द्धन सरेति 

छठी पथरर्षीय योजना के अस्तगंत् यौजना आयोग से ऐसा अनुमान किया था कि 980- 
85 फी अवधि में भारत के वुल आयात सया वियनति श्रम. 58,900 री शा तथा 4,078 
करो दे, रपये सम-मूत्य के द्ोंगे । छठी योजना बाल से नियलि की यापिक वृद्धि दर वा खदय 9 0 
प्रतिशत रसा गया था । गरवार ने यह तय किया था कि महत्वपूर्ण जन-ठप्रमोग बे वम्सुओं के 
निर्यात की अनुशति दी जायेगी जब इन वस्तुओं या देश में पर्याप्त अतिरेक हो | बड़ भी तय 
किया गया कि इम्शीनियरिंग वस्तुओं, घमड़े की बनी वम्नुओं. रसायनों, दस्ताला मी बरुतुओ, 
तैयार पोशारों, जयाहरातों आदि के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि की जायेगी तया इतने तियातों 
को प्रो्ाहन देसे हेतु समुचित अयास किये णायेंगे । इन वस्तु के लिए नये बाजारों हो रोज वा 
भी क्रायधान रसा गया । ५ हि 

छटी यौजनाल्ाल में निर्यातोस्मुस्ी उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने तथा साथ ही लागत से 
बगो करने वो दृष्टि मे प्रौद्योगिपी सुधार वा भी प्रायधात ससला गया। नियिणिदद्धद है एक 
ओर विभिप्न यम्तुओ है सम्स्द वियति-्गन्‍र्दत परिषद हे बाउंक्षेत्र बढ़ाते बी व्ययस्था थी 
जबकि दृगरी ओर निर्यातशों वो देस सुविधाएँ जैसे नदी क्षतियूरक घुगतान, खायात प्रतिपृ्ति, 
शारा सुविधाएँ आदि पूर्वतत्‌ जाये रहंगी। योजनालाज से डुछ वस्तुओं में निर्यात हर देय तोंद 
मद्दायता बा अनुपात 5 प्रतिशत से बड़ावर 20 प्रतिशत सकू बर दिया गया। 
निर्यातनौति पर टष्यन रामिति हद 

शथरीरराश टप्इन को अध्यक्षता में सरशार ने तियाँत सीधि निर्धारित बहने के विए पा 
]3 गदब्यों भी समिति शिपुतत की + इस समिति के 980 के दशक मे 03/7488 मे मंस्बन्णिि 
अपनी अन्तरिम रिपोर्ट मई ॥980 मे प्रस्तुत की। समिति ने गुशाद दिया हि. 990-94 तझ 
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देश के निर्यातो मे 0% की वापिक वृद्धि का सक्ष्य निर्धारित किया जाय ताकि विश्व व्याप्रार 
में भारत दिया 05% से बढ़कर %८ हो सके । इस लक्ष्यको प्राप्त करने के लिए समिति ने 
अपनी रिपोर्ट में अनेक उपाय बत्ताये । 


समिति गा स्पप्ट किया कि ओद्योगिक व्ययस्था तथा नीति मे पर्याप्त सुधार क्यि जाने 
चाहिए | बडे औद्योगिक गृहा की परिस्थितियों वी सीमा 20 करोड रपये से वटावर 50 करोड 
रुपये तक करने का सुझाव भी दिया । 


समिति का सुझाव था कि निर्यात उद्योगों को पर्याप्त सुविधाएँ देकर उनका विस्तार किया 
जाना चाहिए। इसक साथ-साथ वर्तमान सहायता मे 0%, की अतिरिक्त वृद्धि करमे का भी समिति 
ने सुझाव दिया। निर्यात उद्योगो के आयात अधिक करने तथा उन्हें क्रो में छूट देते का भी 
सुझाव दिया गया । इन सुझावों वो मानते हुए /98-82 की आयात निर्यात नीति मे सरवार ने 
निर्यात उद्यायों को पर्याप्त छूट तथा प्रोत्साहन देने की घोषणा की । 


समिति ने अलग-अलग पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करमे के लिए अलग अलग सुझाव दिये 
है। इन्जीनियरिग पदार्यों के निर्यातो म 980-8 | तक 00 करोड रुपये से बटाबर 990- 
9] तक 0 000 करोड़ सर्पय के करने का सुझाव दिया ! 


चमडा तथा चमडे के सामान का निर्यात 979-80 मे 400 करोड रुपये से वढाकर 
990-9] तक 2,000 करोड रपये करने का सुझाव दिया ३ 


हि सूती कपड़े के निर्यात में 7%, की दाविक वृद्धि अथवा इससे अधिक वृद्धि करने की बात 
कही है। कृषि पदार्थों के निर्यात मे भी ब्ागामी दशक मे औसतन 8 5% की बाधपिक बूद्धि का 
सुझाव दिया है । चाय, कॉफी, काजू मशाले, तिलहन, तम्बाकू तथा चोनी आदि के निर्यातों म 
भी वृद्धि करने का सुझाव दिया | समिति का अनुमान था. कि बुल निर्यात 980-8। में 7,000 
करोड रुपये वढाकर 990-9] तक 7,968 करोड रपये बे किये जा सकते है । 


यद्यपि समिति द्वारा 990 9व के निर्यात के लिए विभिन वस्तुओ वे लिए जो लक्ष्य रखे 
थे वे काफी सीमा तक अवास्तविक थे, तथापि टण्डन समिति ने निर्यात सबर््धन हेतु जो सुझाव 
दिये बे कापी महत्वपूर्ण हैं। इस समिति वी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 
अपनी राप्ट्रीय निर्यात योजना में निम्न उपायो को सम्मिलित क्या है * 


(3) सस्थागत उपाय--सरकार ने निर्यातों मे वृद्धि करने के लिए अनेक सस्थाओ की 
स्थापना की है । केन्द्रीय व्यापार एवं वाणिज्य मन्‍्तरालय के अन्तर्गत कई निर्देशालय तथा राज्यो 
में सलाहकार वोड निर्यात भोत्साहन के कार्य मे विभिन प्रकार से सहायता प्रदान बरते हैं । * 


(2) वित्तीय श्रोत्साहन (75०७॥ 70८70४८5)--सरकार ने कुछ गैर-परम्परायत वस्तुओं 
के नियत में वृद्धि करने के लिए नकद सहायता अदान करने की व्यवस्था की है। इन वस्तुओं में 
इन्जीनिर्यारिंग वस्तुएँ, लोहा-इस्पात, रसायव, खेल-कूद का सामान, इत्यादि प्रमुख हैं ! एक वाजार 
विकास कोप (९६ 06ए८०छ7९०६ हणात) का भी निर्माण किया गया है। नियत्तिकर्ताओं 
को प्राप्त वित्तीय सुविधाआ मे निर्यातो पर करो में छूट (7४596) निर्यात साख, निर्यात वस्तुओं 
के उत्पादन मे आवश्यक कच्चे मात्र पर उत्पादन शुल्क से कमी, गैर-परम्पराग्रत पदार्थों के नियातो 
पर नकद क्षतिपूरक सहायता (0४४४ 0०एएथा5३०७ 5०97०7॥) इत्यादि हैं। सरकार नियतिका 
को कम व्याज पर ऋण भी प्रदान करती है । इसवे' लिए सरकार एक भारतोय जायात-निर्यात बैंक 
की स्थापना करने के लिए विचार कर रही है । 

(3) बन्य सुविधाएँ (0४थ &४०!॥७८५)--सरकार ने निर्यात व्यापार को एक प्राथमि- 
कता क्षेत्र ([आ०णा५ 5०८०) वे रूप मे मान्यता प्रदान कर दी है। प्रायमिकता प्राप्त उद्यागी की 
सरवार उदारतापुवक आयात लाइसेंस देती है पूंजीगत माल, साज-सामान व कच्चे माल वे वित्त- 
रण म निर्यात उद्यागों की सर्वोच्च ग्रायमिस्ता दी गयी है । सरकार ने हिययात बढाने के लिए 

979-80 से नकद सहायता दने की योजना तोन वर्षों वे लिए पुत्र लागू कर दी है। 


(4) राजकीय व्यापार (896 प्रष््ठाए5)--आयात तथा निर्यात वी विभित वस्तुओं वे 
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लिए राजकीय व्यापार निगम ने विपनन खण्ड ()४दवा८४३४8 ॥)शक्ष०95) स्थापित किये हैं। बुछ 
प्रमाइआर तथा मेवा पष्ड (8695079 शत उवाक्प्ल 0एंद्णाए) भी स्थापित किये हैं। राज- 
बय व्यापार निगम (370) ने 956.57 में कुल 9-2 करोड रुपये का व्यापार किया था जो 
4982-83 तड़ बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये के तुन्य हो गया । 

(5) ध्यापारिक समरझोते (7780८ #8८०॥८०३)--विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए 
भारत सरकार ने सायनामंय पर अन्य देशो से व्यापारिक समझौते भी ढिये हैं। अधिकाशत यह 
समझौते विपक्षीय (जावाधथ) हैं। इन समझौतो में 0877, 5८0५ तथा यूरोपीय स्वतन्त्र थाजार 
का (हर) के देशों से किये यये समझौते मुख्य हैं। इन समझौनों के अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के 
देशों मे किये गये समझौते भी महत्वपूर्ण हैं। 


आपया्त-प्रतिस्यापन की नीति * 
[फ्रष्ठ 70.0९ 067 ॥/70थ' 5डफशायए्रपठा] 


गा यह ऊपर बताया जा चुका है कि हमारे नियोजन-काल के प्रारम्म में ही भारत सरकार ने 
नियन्त्रित ५2004 अपनायी है । इमी नीति के कारण देश में अनेक प्रकार की उन वस्तुओं का 
उत्पादन होते लगा है जिसका हम कुछ समय पूर्व तक आयात करते थे । दूसरे शब्दों मे, तियन्त्रित 
आयात-नीनि ने वायात-प्रतिस्थापन को प्रौत्माहत दिया है। आयात्त-प्रतिस्थापन से हमारा आशय 
डमत मीति से है जिगके अन्तगंत ययागम्भव आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि द्रेश में ही कौ जाती है। 
नियोजन-कास में जैसे-जैगे अथ॑-व्यवस्था का विविधीकरण हुआ है, अनेक क्षेत्रों में आयात-प्रतिस्था- 
पन सफहतापूर्वक किया जा चुका है। 

४4६ समय पूर्व तक दुछ क्षेत्रौं मे औद्योगिक कच्चे माल वी आपूर्ति आयात द्वारा की जाती 
थी। पे कई लिए हम आयातों की मात्रा न्यूनतम कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सब हमारी 
ओद्योगिय उत्पादन प्रत्रिया में विवेजीकरण (7207 थ॥2000ा) के माध्यम से सम्भय हो सका है। 
एक अन्य तरीऊे से भी हम आयात-प्रतिस्थापत के क्षेत्र से प्रयत्त कर रहे हैं। हम यह पता लगाने 
था प्रयास कर रहे हैं कि किन-किन उद्योगों से हम सायातित कष्चे साल वे बदतर देश में उपलब्ध 
कच्चे माल थय् प्रयोग कर सतते हैं। उदाहरण ये लिए, ताँवे कसो लीजिए। यदि देश में ताँवे की 
छातो गे अधिक घावु प्राप्त करने हेतु श्रयास झिये जा रहे हैं फिर भी यह जानते हुए कि देश की 
सानों में पर्याप्त ताँवा प्रिद्यमान नहीं है, हमने ताँवे के बदते एल्युमितियम का उपयोग बढ़ा दिया 
है । इस प्रकार कच्चे मात्र के प्रतिस्थापन द्वारा ही हमने करोड़ो रुपये के विदेशी विनिमय की 
बचत की है। 

हमारी मायात-प्रतिस्थापन मीति या मुख्य उद्देश्य देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आग 
बढ़ाना है। इस तीति ये: बुछ अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं | दृसने अनेक ऐमी वस्तुओं के क्षेत्र 
में आत्मनिर्भ रवा प्राप्त कर ली है जिनसे दिए पहले हम विदेशों पर निर्भर थे। यह स्वीकार करना 
होगा कि इम सत्र के लिए प्रारम्भ से हमे पर्याप्त सात्रा में मशीनों का आयात करना बडा या, परन्तु 
अब हप्ते अधिक मात्रा मे मशीनों का आयात बरने की भी आवश्यवता नही है । 

पैग्ोल एय पैट्रोलियम एदार्यों का आयात भी आयाज-प्रतिस्थापन का एड ण्वनात उदाहरण 
है । स्वतस्त्रता प्राप्ति से पूर्य हम ठुरा माँग का 90% भाग भायात द्वारा पूरा करते थे परवपिशा 
हमारी इन पदार्थों वी माँग बई गुनी अधिक हो गयी है परस्तु उसी सुलना में पद्रोलियम पदार्षो 
एवं श्ुद्द आयल मे आयात की मात्रा से बहुत कम बुद्धि हुई है. परन्तु इसके मूयों में भादी यूदि 
में बाग्ण आमास-विस बतफी बढ़ या है। हफने देश भे ही तेल बो शोज की है तथा! गोहाटो, 
बरौनी, फोहूली कोचीर य मद्रास में तेवशोघक दारशातों की स्थापता बी है । होते ही याॉँस्‍्चे« 
दवाई से 'मायर सम्राट' देल के थिगाल भण्डारोी का पता या है तथा बार शुओ गे सो वेज निराला 
भी जासे लगा है| देश में जहाँ 950-5व मे शोधित (८7८0) पेट्रोलियम पदार्थों का उ्वादन 
बैवस 2 साख टसे था. )973-74 में यद्ध बदगर लगभग 2 बरोद टन हा गया | झुद ऑयल वा 
आयात किया । बॉम्चे हाई मे प्राप्त खोतों गे 4982-83 तक सनिज तेउया उत्मइन )20 सात 
डन हो जाने थी आजा है। देश से तेल-शोधन दामता का िस्तार करने हैतु हह्दिया, बोंगरईगाँव 
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(आसाम) एवं मथुरा में क्रमश 25 लाख टन, 20 लाख टन व 60 लाख टन क्षमता वे! तेल-शोधन 
वारखाने तगाये जा रहे है। य तेल-णोधन कारखाने भी वतमान कारयाना की भाँति विविध 
प्रकार वी पैट्रोलियम वस्तुओं वा उलादन बरेंगे। इस प्रऊार खमिञ तेल पैट्रोल एव पैड्रो नियम 
के क्षेत्र म पिछले कुछ पर्षों मे पर्याप्त आयात-प्रतिस्थापन हुआ है । 984-85 तक भारत पैट्रोल 
व पैट्रोल से सम्बद्ध पदार्थों की अपनी जरूरतों का लगभग 70 प्रतिशत स्वय के उत्पादन से पूरा 
करने लगा था ।' 


शक्कर वी हमारी कुल माँग वा अधिकाश भाग 955-56 तक आयात द्वारा पूरा किया 
जाता था | परन्तु विगत बु७ वर्षों से हप न बेवल देश की समस्त माँग यो पूरा बर रहे है, अपितु 
शवक्र वा निर्यात भी करने तगे है । इसी प्रकार सोडा ऐश, कास्टिक सोडा सिलाई की मशीनों, 
साइविला, रेडियो आदि व क्षेत्र म हम पहले 80-90% माँग वी पूर्ति आयात द्वारा करते थे, 
परन्तु विगत बुछ वर्षों से 80 से 90% माँग को देश में ही पूरा करने लगे हैं। इस्पात की माँग 
का ]950-5] मे 25% आयात द्वारा पूरा क्या जाता था| इन 30 वर्षों म इस्पात की माँग 6 
से 7 गुती हो गयी है परन्तु हम विगत बुछ वर्षों से इस्पात वी कुल जावश्यकृता का केवल 0 
“प्रतिशत ही आयात करते है। हमने इस अद्धि म॑ इस्पात वा उत्पादन लगभग 0 लाख ठन से 
बढ्ाकर लगभग 2 करोड़ टन (4983) तक कर दिया है। इसी अ्रकार एत्युमिनियम, कागज, 
गत्ता मनुष्य द्वारा निर्मित (ब्ृनिम) रेशे एवं सूत तथा व्वीचिंग पाउडर के क्षेत्रम आयात-अतिस्था- 
पन की दृष्टि से वापी प्रगति हुई है । 
7966 मे भारतीय रपये के अवमृत्यत से हमारे आयातों म॑ कुछ समय तक कमी हुई। 
भारत वा कुत आयात-विल 967-68 में 2 000 वरोड रुपय था परन्तु 4968 69 तथा 969- 
40 में यह घटकर त्मश 908 करोड़ रुपये एव ,582 वरोड रुपये रह गया | परन्तु 970- 
7] से मुख्य रूप से कच्चे माल व साज-सज्जा की माँग तथा आयातित वस्तुओ के मुल्या म तीर 
बृद्धि वे कारण आयात विल निरन्तर बढता जा रहा हैं। 973-74 की तुलना में [874-75 में 
हमारे निर्यातों का मूल्य 38% अधिक था परन्तु आयात वित 974-75 में ।973 74 की अपैक्षा 
48%, अधिया हो गया । परन्तु गत तीन वर्षों म कूड ऑयल व पैट्रालियम पदार्थों गे भारी आयात 
मे कारण हमारा आयात वित आशातीतत रूप मे वढा है और फलस्वरूप 984 85 तक भारत का 
व्यापार घाठा बढ़कर 5,537 करोड रुपये तक पहुँच गया । है 


पिछने पांच-छह वर्षों से भारत को धाप्त होने वाली विदेशी सहायता की राशि से भी कमी 
हो रही है। दूसरी ओर भव तत्र' लिये गये ऋणो की ब्याज एवं किश्तों के रूप मे प्रति बपं हमारे 
लिये देय राशि काफी बढ गयी है| हमे यह ध्यान रखना है कि अपनी निर्यात क्षमता को निरन्तर 
बटाते रहने वे” लिए हम उत्तरोत्तर अधिक आयात करने होगें। अगले पृप्ठो में हम भारत सरकार 
द्वारा चतुर्थ पचवर्षीय योजना काल एवं पाँचवी पचवर्षीय योजना मे अपनायी गयी आयात-नीति 
की सन्षिप्त समीक्षा करेंगे । छठी पचवर्षीय योजना (980 85) म अपनायी जा रही नीति की 
श्री इसी सन्दर्भ मे व्यास्या की जायेगी । 


चतुर्थ पंचवर्षोष योजनाफकाल की आयात्त मीति 

भारत सरकार द्वारा आयात नीति की घोषणा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही कर दी 
जाती है। अनेक वार भारत सरकार ने यह घोषणा स्पष्ट रुप से की है कि हमारी आयात नीति 
का उद्देश्य आयातों पर नियन्त्रण लगाना न होकर अपनी विदेशी व्यापार नीति को विवेकपूर्ण 
क्षाघार प्रदान करना है । हमारी आयात नीति मुस्यत निग्नाक्ति तीन उद्देश्यों पर आधारित मानी 
जा सकती है 

(भ) साद्यारा एवं अन्य अत्यावश्यक् वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति करना, 

(उ) इृषि, उद्यागों एवं परिवहन के दीघंकालीन विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल, 
साज-सज्जा एवं यन्त्री वी पर्याप्त पूर्ति करना, तथा 
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५ _ (से) पैसे उद्योगों का विकास करना जिनसे अन्ततः हमारा निर्मात व्यापार बढ़ने की 
पूर्म थागा है। ऐसी अनेक वस्तुओं के बायात का पूर्ण अधिकार भारत सरकार अपने नियरतण में 
से लेती है जिनके लिए निजी क्षेत्र को छूट देता उपयुक्त नहीं समझा जाता । इसी दृष्टि मे /969- 
70 सा 38 एवं [970-7] में 22 वल्तुओं के आयात-व्यापार को पृर्णंतया सरकादी नियल्द्रण में 
थे लिया गया। 30 स्रेल, 97 को घोषित 97-72 वी आयात नीति के अन्दर्मत पूर्ण रूप 
मे सरकार द्वारा आयात हूँतु 5। वस्तुओं को उक्त सूची में सम्मिलित क्रिया गया । 972-73 में 
भी 970-7। व 97-72 की थायात-नीतियों का ही विस्तार झिया गया। परन्तु चतुर्थ पच- 
बर्धीय योजना कास में अपनायी गयी आयात-नीतियों में इस बात का पूरा घ्यात रखा गया कि 
प्रा्याम मता प्राप्त उद्योगों, लघु ओद्योगिक इकाइयों, निर्यात व्यापार मे सलग्न औद्योगिक इकाइयों 
तथा पिछड़े दलाों से स्थापित उद्योगों की कायात-सम्वन्धी आवश्यगताएँ वेकश्य पूरी की जायें $ 
972-73 में 54 उद्योगों को इनकी उत्तादन-द्वमता दुगुनी करने के साथ-साथ उन्हें विदेशी 
विनिमय का विशेष आवटन किया गया तया अतिरिक्त कच्चे माल के आयात की छूट दी गयी। 
इनके अतिरिया ब्िदेशी व्रिनिमय की उपलब्धि को देखते हुए उद्योगों वी आयात सम्बन्धी आंब- 
एपालाओ को पंदते की भाँति पूरा करते का आश्वासन दिया गया । 


यद्यवि हमारी आयात-नौति में प्राथमिकता भ्राप्स उद्योगों की आवश्यतताओं का पूरा ध्यान 
रखा यया है, सवाधि डदिदेघी सहायता की सीमित उपलब्धि को देखते हुए आत्मनिर्भरता की दिखला 
में दैश को आगे बढाने हेतु आयात-प्रतिस्थावन के काय क्रम अविंरत रूप से चलाये गये हैं। आयात- 
प्रतिस्थापन के लिए चुनी गयी बस्लुश्ं के चुनाव मेदेश में कच्चे मात तथा साज-सामाग वी उप- 
लब्धि एवं वस्तु विशेष वी अनिवरायता को ध्यान में रखा गया है। 972-73 में घोषित श्ायाव- 
नीति में 60 ऐसी वलतुओं के आयात को निपिद्ध कर दिया ग्रया लिनरी पहले बास्‍्तविक उप- 
भोवताओं को आयात करने वी छूट थी | इसमे पूर्द )97 -72 मे 70 ऐसी वस्तुओं के आयात पर 
पू्र शौक लगागी गयी थी । इगक़ अतिरिक्त [972-73 में 87 वस्तुओं के आयात को सीमित 
फिया गया । पूर्ण रुप में प्रतिबस्थित बस्पुओ में अनेक प्रकार के वॉलन्चेयटिंग, टेपर्ड रोलर वेयरिग, 
2] 9460200 के रंग, 26 प्रकार के रागायनिक पदार्य, सामुद्रिक डीजल एन्मिन (400 अश्य भेरित 
त्झ रा बिजली के प्णों ये प्रदुफ्त कुछ साधन, सूत आदि शामिल थे। जिन का-ठुओ के आपात 
को झीमित किया गया था उनमे फ्टेनर्लस स्टील के पाइप व ट्यूब (जितरा उपयोग चातानुशूल 
एवं रेफीनरेशन की शाज-साण्जा निर्माय हेतु जिया जाता है), विधातु वाली पढ़िटयाँ ($/3), 
मिश्चित धातु वादे पैने पॉदेश्टूस, तीडल, बुशेज एवं वेयरिंग, 4 श्रकार के रय बनाने से श्गुक्त 
सामप्री, लीड ऐतास दुर्यात्रिय (जिसका उपयोग गिजली ऊे लैस्प बताने मे जिया जाता है), 24 
प्रकार के रगागत, कार्य स्टील आदि सम्मिलित थे । 

इन सीमाओं के विद्यमाद रहते हुए भी 972-73 की आयात नीति से तो आवश्यक 
हूप से नि्ेधात्मक थी भौर ने ही आवश्यव' रूप से उदार। इस नीति का प्रमुख प्रयोजन 
बिनियोग, औद्योगिक लाभो. विर्यात वी मात्रा था रोजगार के स्तर को प्रतिझत रूपये 
प्रभावित किये बिता देश के कुल आयात-विल में कटौती करना था ॥ चतुर्थ प्रवर्र्णीय सोजना 
के अन्तिम वर्ष अर्पातु !/773-74 थी आयातलीति भी 972-73 की नीति के ही 
गनुरूप थी । 
974-75 को आपात-मीति 

घार्थ पययर्वीय बोौजना-काख मे अपतायी गयौ सतांतापू्ण आयावलीति हि विधारिन 
करने पर भी विश्द के बाजारों में दस्तुओं वे बड़ते हुए यूस्यों तथा भारत में उृप्ि ये उत्यादन की 
अनिश्यितता ये वपकय हमारा आवात-विरा बढ़ता गया हमारे विदेशी विनिमय खाधगा पर बढ़ते 
हुए दयाय ह पारण यह 6 आयश्या समशां गया ति [974-75 से पद ही आयावनतीति बी 
आधारमूत विशेषता एवं ढॉसे को ययथारत्‌ रखते हुए निर्यात ब्यॉवार मे संलग्न उद्यायो के विए 
हमारी आायातलीदि मे प्रायसिका पूर्ध स्थान रखा जाय । 974-75 में आयात लाएतम प्रात 
कस्ले वी प्रत्रिया यो सरव बताया गया, नियात स्थायार में सन्‍सत इछ उद्योगों को उसती निष्यक्ति 
([फर्णगागायाएट के आदर पर प्राथसिक्ता दी गयी, ऑतिरिक इाष्प८)यतलुओओं ह जाया 
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हेतु अधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोग अपनाया गया, तथा वर्तमान में निर्यात व्यापार म सलस्न 
संस्थाओं को निर्यात बढ़ाने हेतु अधिक सुविधाएँ देने की घोषणाएँ की गयी । 


लघु औद्योगिव इकाइयो, निर्यात करने वाले उद्योगपतियों तथा प्रतिप्ठित आयातक््ताओं के 
लिए आयात लाइमेंम प्राप्त करने वी प्रक्रिया को सरल बनाया गया । सघु औद्योगिक इकाइयों को 
973-74 के लिए जिनके लाइसेंस कच्चे माल, अतिरिक्त ($/थ०) कलपुजों एवं अन्य प्रकार वी 
सामग्री के आयात हेतु दिये गये थे, [974-75 के प्रथम छह माह (अप्रैल-सितम्बर) में उनके 
50% मूल्य का आयात करने वी अनुमति अपने आप प्रदान वर दो गयी । इस रिपरीट ऑपरेशन 
(००ध३ 0फुथ्धथाणा) वी सजा दी जाती है ।! 


निर्यात बरते वाले उद्योगपतियो को 973-74 में दिये गये आयात लाइसेंसों के ध्ाधार 
पर रिपीट ऑपरेशन वी सुविधा 7974-75 मे भी दो जाती रही। परन्तु नये सूत्र के लिए 
पुराने आयात लाइसेंस वे उपभोग वी छूट एवं रिलीज ऑडंर प्राप्त करने से पूरब उन्हें साइमेंसिय 
अधिकारियों से धुन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के आदेश दिये गये ॥ इस सुविधा के अन्तगत उपयोग 
में लिये गये आयात साइसेंसा वा मूल्य ) अवेल 2974 से 3 वर्ष के भोतर प्राप्त सामास्य आयात 
अधिकारा को देखकर निर्धारित करने वा भी निर्णय लिया गया । इसी प्रक्वार प्रतिप्टित (८४७- 
एाश०१) आयातवर्ताआ को 973-74 मे प्राप्त आयात-कोदे का उपयोग 974-75 म करने . 
(च्छथ्वा ०एृणयाणा) की छूट की शर्तों की अनुपायना के आधार पर प्रदान की गयी । 


वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी निर्यात निष्पत्ति (७०४ फक्घ//709002) 
के आधार पर प्रायमिक्ता वे आधार पर आयात लाइसेंस देने वी नीति भ 974-75 में कुछ 
मशीधन किये गय । जिन औद्योगिक इकाइयों ने 973-74 के' वर्ष में अपने उत्पादन का 70% 
या इसस अधिक निर्यात क्या था 974-75 की उनकी उत्पादन-शमता को वटाने हेतु दी गयी 
सुविधाआ के साथ-साथ उनकी बच्चे माल एवं साज-सज्जा की आवश्यकताओं को प्रायमिकता के 
आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी जारी रखी गयी । परन्तु गैर-प्राथमिक्ता प्राप्त क्षेत्रो 
सी इकाइयो वो प्राथमिवता वे आधार पर +उच्चा माल एवं साज सज्जा के आयात हेतु अपने उत्ना- 
दन का 20% था इससे अधिक निर्यात वरने को कहा गया। उत्पादन का 25%, या अधिक आयात 
करने बाली औद्योगिक इकाइयों को सुले (॥००) विदेशी विनिमय के बदले अपनी आवश्यकता का 
और अधिक भाग आयात करने की छूट दी गयी | कुल उत्पादन बे! 0% या इससे अधिक परन्तु 
25% से कम था निर्यात करने वालो लघु औद्योगिक इकाइयो को भी कच्चे माल एवं साज-सज्जा 
के आयात हेतु वे ही सुविधाएँ दी गयी जो उत्पादत कर 25% या बधिक का निर्यात करने वाली 
बडी इकाइयो को उपलब्ध थी । परन्तु उन छोटी इकाइयो वे लिए भी यही सुविधा रखी गयी 
जिनके निर्यात 972 या 972-73 की अपेक्षा 4973-74 मे दुगुने थे। 


विभिन्‍न उद्योगों में उपलब्ध उत्पादन-क्षमता के इष्टतम उपयोग वे लिए अतिरिक्त कल- 
पूर्ज ([४८ 7०75) के आयातो मे 974-75 मे ढील दी गयी । बडी इकाइयों को उनके द्वारा 
आयातित मशीनों के मूल्या का 23 प्रतिशत तथा छोटी इकाइयो को आयातित मशीना के मुल्य का 
4 प्रतिशत कल-पुर्जा वे रूप म मेंगाने की छूट दो गयी । 973-74 तक ये अनुपात तमश 2 व 


3 प्रतिशत थे । 


7 अक्टूबर, 974 की घोषित नयी आयात-तोलि म शेप वर्ष वे! लिए “रिपीट ऑपरेशन! 
बी यह सुविधा समाप्त कर दी गयी । इन इकाइयो को यह कहां गया कि वे 974-75 के 
आयात अधिवारों वे लिए अपने आवेदन-पत्र भ्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु ऐसी घोषणा भी 
की गयी कि उन्हें आवटित आयात कोटे का निर्धारण 973-74 में उनके द्वारा उपयोग मं 
ली गयी आयातित सामग्री की वास्तविक मान्ना वे आधार पर होगा। रिपीद ऑपरेशन में 
जर्धारित मुल्य को समायोजित वरके हो 974-75 की शेप अवधि के विए आयात लाइरमेंत 
जारी क्यि गये । 


निर्यात-सवर्द्धत तवा आायात-प्रतिस्यापन को नोतियाँ | 465 


प्रतिष्ठित निर्यातकर्ताओं को भ्रोत्साहन देकर उनके तिर्यातों में वृद्धि हेतु 974-75 में 
उदारतापूर्यक भायात अधिकार देने की ध्यवत्था रखी गयी । आयात अधिकार के प्रमाणपत्र को 
ऐैने फे लिए गैए.परम्परागत वस्तुओ की न्यूवतम निर्यात-राशि 25 लाख रुपये ही रखी गयी। 
परम पु हब प्रमाणमत्रों के सवीनीकरण हेतु आवेदक निर्यातकर्ता के लिए प्रमाण देना अनिवार्य 
कर दिया गया कि 3 करोड़ रुपये के निर्यात तक उनकी निर्यात-वृद्धि दर पिछले वर्षों मे 0% 
या इससे अधिक रही है। जिन निर्यातकर्ताओ में से प्रत्येक द्वारा 3 करोड़ रुपये से अधिक की 
वस्पुएँ निर्यात की जाती हैं उन्हे उक्त प्रमाण-पत्रो के लवीनीकरण हेतु यह प्रमाण प्रस्तुत करना 
होता है हि उनके तिर्यात पिछले कुछ वर्षों मे कम से कम 5%, रहे हैं। सरकार मे प्रतिष्ठित 
निर्यातरर्ताओं (८४७०४ ॥005८४) के लिए यह घोषित करना भी अनिवार्य कर दिया है कि उनमे 
से भत्पेक द्वारा निर्यातित वस्तुओं का 60%, उन औद्योगिक इकाइयो द्वारा निर्मित किया गया था 
जिन्हे भायातित मात एवं सामग्री बेची गयी थी। हा 

974-75 में सावंजतिक क्षेत्र कौ संस्थाओं का आयात व्यापार में अधिकार बढ़ाने हेतु 
0 नयी बस्तुओं के आयात अधिकार इन्हे सौपे गये । इस प्रकार इन सस्थाओ को 974-75 के 
भन्‍्त तक 20 वस्तुओं भे आयात के एकाधिकार प्राप्त हो गये थे । 

देश में बह्तुओ का उत्पादन बढ़ाने हेतु 973-74 तक पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित 220 वस्तुओं 
के अतित्तित 4974-75 मे 75 नयी बस्तुओ के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया। शेप 
वस्तुओं के आयातो को हतोत्याहित करने के लिए उन पर विद्यमान आयात-कर मी दरें बढा दी 
गंभी । 60 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक आयात-कर (86 ५वा०ध्ात) वाली वस्तुओ पर विद्यमान 
सहायक (70०४॥४7)) आयात-कर ]0% हे बदाकर 5%, कर दिया गया । छ्विस्की, ग्रांडी, जिम 
एप अन्य प्रकार पी स्पिरिट पर आधारभूत भौधात-झर 60 रुपये प्रति लिटर या मुत्य के 200%, 
मे जो भी अधिर थी, से बढ़ाऋर 80 रुपये अति लिटर मूल्य के 270% (४0 रशणणा॥) में जो भी 
अधिक हो कर दी भयी । 
975-76 को आपात नीति! 


975-76 की आयात सीति की भुरुय विशेषताएँ इस प्रफ्रार थी : 

() 974-75 में उपभोग की गयी आयातित सामग्री के आधार पर !975-76 के वर्ष 
हेतु स्वपगेव आयात खाइयेंस की उपलब्धि का प्रावधान रफ़ा गया, तथा 

ि (|) 974-75 तक दिद्यमान “प्राथमिवता प्राप्त उद्योगों” की सूची के स्थान पर अब 
40480 उद्योगों” को नयी सूची के आधार पर अतिरिषत आयात लाइगंस देने की घोषणा की 
गयी । 

975-76 में 20%, या अधिक उत्पादग का निर्यात करने वाली औद्योगिक इफाइयो फो 
पूरफ भागात शाहइतेंस दिये गये | इग युविधा का लाभ 29 उद्योगों को प्राप्त हुआ | नयी आयात 
नीति से ,700 करोड रपये के आयात 975-76 में प्रभावित हुए। इस नीपि में आयात 
लाइसेंस जारी करने मे शीभता करते रा भी प्रस्ताव था। विशिष्ट उद्योगों भे सलस्न छोटी 
इकाइयों को बडी इकाइयों की तुलना मे 0%, अधिक (भानुपातिक) के आयात अधिकार दिये 
शये । इस आपत्त-नीति के अच्छगंत अत्येक उद्योग के लिए निर्यात के बदले कितना आयात ल्लाइसेंत 
दिया गया, इसकी भी स्पप्टत' थोपणा वी ययी । 

प्रतिप्यित ता भी शा, ॥0००5८$) को दी गयी आयात सुविधाओं में भी सरवगर 
से महत्वपूर्ण परिव्तत किये। प्रत्येक ऐसे निर्यातवर्ता को कम से कम 50 लाख रुपये की वस्तुओ 
का निर्यात ऋरता पड़ा जबकि ।974-75 तक यह ग्पूततम सीमा 25 साप रंएये थी । इस मौति 
के झन्‍्तर्गंत प्रस्येड् प्रतिष्ठित निर्यादार्ता को आयात भ्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु यह प्रमाण देना 
आवश्यक था कि जिंद वत्तुओ के निर्यात के बदले बढ़ आयात अधिकार प्राप्त केरना झहुता है, 
उनका बम हे एम 5% भाग या 35 लाश श्पये के मूत्य थी वस्तुओं से जो भी कम हो, सपु 
इगाइयो द्वारा निमित किया गया था। 





]. उ॥#₹ [.९एक्साफ वक्शहाटउ, ॥एवा है, ॥975. 
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3976-7 के लिए आयात नीति! 


[4 अप्रैल 976 वो भारत सरकार द्वारा लोकसभा म घोषित 976-77 वी बायात 
नीति भी आधिक विकास की गति को बढाने वे व्यापक उद्देश्य पर आधारित थी । यह नीति अब 
तक की नीतियों में सर्वाधिक उदार एवं लचीली थी। इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी 
कि इसमे उद्यमियों के प्रति इस विश्वास एवं आस्था को दुहराया गया था कि व उत्पादत में वृद्धि 
बरवे' निर्यात व्यापार को बढाने मे सहायक हांगे। दूसरे, राजकीय सस्थाओं द्वारा आयातित कच्चे 
माल का आवटन सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं मे क्या जायगा तथा इसके लिए लाइसेंस प्रदान 
करने वावे अधिकरण से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नही होगा । नयी आयात नोति वो तीसरी 
विशेषता यह थी कि इसके अन्तर्गत सामान्य लाइसेंस व्यवस्था को अधिक उदार बनाया गया था 
तथा पृवरपिक्षा भायात परिपूर्ति मधिकारों (59060/४॥7०7/5) को बढा दिया गया । इसकी चौथी 
विशेषता यह है कि अब अगले सभर मे मशीनों का आयात अधिक उदारतापूर्वक करने दिया जायगा। 
नयी आयात नीति की पाँचवी विशेषता यह थी कि इसमे लघु औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं 
पर विशेष ध्याव दिया गया । इस नीति कौ अन्तिम विशेषता यह थी कि आयात से सम्बद्ध 
ओऔपचारिकताआ एवं विविध प्रक्रियाओं को काफी सरल वना दिया गया था। 

अब हम 976-77 की आयात नोति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन 
करेंगे । 

स्वचालित (3०/0773॥0०) लाइसेंसिग--]975-76 मे स्ववालित लाइसेंस प्रगाली लागू 
की गयी थी जिमके अन्तर्गंत वास्तविक उपयोग करने वालो को सीधे ही आवश्यक कच्चे माल एवं 
पुर्जों का आवटन करने की व्यवस्था थी । उत्पादन मे वृद्धि बे क्रम वो जारी रखने हेतु स्वचालित 
लाइसेंसिंग प्रगाली को 976-77 मे भी जारी रखा ग्रया | यही नहीं इसे इस सत्र में अधिक 
लचीला बनाया गया । जिन औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त बच्चे माल व पुर्जों की आवश्यकता 
थी वे भी लाइमेंसिंग अधिकारियो को पूरक लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन कर सकते थे । परन्तु 
उन्हें इसबे' लिए अपनी जामिन ($90॥507708) सस्‍्थाओं के माध्यम से ही आवश्यक कदम उठाने 
होते थे। यह उल्लेखनीय है कि इस नीति में प्रक आयात लाइसेंस के हकदार उद्योगों वी यूची से 
कॉफी, चाय जूट एवं सूती वस्त्रों को भी शामिल कर लिया गया था । £ 

विचोलो संस्थाओं की मार्फत म्रायात--जैसा कि ऊपर बताया गया है, 976-77 वी 
आयात नीति के अन्तगंत केनालाइज्ड (विशिष्ट) श्रेणी की वस्तुओं की सीधे ही प्रत्यक्ष उपभोग 
करने वालो को आवशदित करने की व्यवस्था की गयी । राजकीय न्यापार सस्थाएँ इन वस्तुओ को 
लाइपेंतिंग अधिकारियों की अनुमत्ति बिना उपभोक्ताओ को दे सकते थे । इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
लगभग 43 वस्तुओं की पूर्ति की गयी । इनमें से [ वस्तुएँ मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन 
द्वारा, 8 स्टेट केमीवल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन द्ारा तथा 24 स्टील ऑयोरिटी ऑफ 

इण्टियः लिग्टिड (3/॥7.] द्वारा वितरित की गंदी । इूत वस्तुओं के वास्तविर उप्मोक्ता सम्दन्धित्‌ 
सस्यथाआ को सीधे आवेदन पत्र भस्तुत कर सकते थे यदि सम्बन्धित सस्था जावश्यक बच्चे माल 
की पूर्ति करने मे समर्थ न हो तो वास्तविक उपभोक्ता लाइयेंसिंग अधिकारी को आवेदन कर 
सकता था । के 

खुला सामान्‍य लाइसेंस (007 )--स्पेयर पुर्जो एवं कच्चे माल के आयात हेतु 976-77 

की आयात नीति में खुली लाइसेंस नीति का प्रावधान रखा गया | चमड़े की वस्तुओं के लिए 
मशीनों का आयात इसी श्रेणी में रखा गया, क्योकि जूतो तथा चमडे की वस्तुआ वे” निर्यात का 
भविध्य काफी उज्म्वल समझा गया । कुछ लोह एवं इस्पात को वस्तुएँ भी इसी श्रेणी मे रखी गयी। 
इनके अतिरिक्त काण्डला एवं सान्‍्ताक्रुज में मुक्त व्यापार क्षेत्रों म स्थित औद्योगिक इकाइयों को भी 
खुले रूप मे कच्चे माल वे आयात हेतु लाससस दिये गये ! 

निर्यात को वस्तुएँ एवं प्रतिपूर्ति स्कीमें--पजीडृत निर्यात करने वानो वे लिए उतादन 

बुद्धि के उद्देश्य से आयात नीति में परिवर्तन किये गये। अब उन वस्तुआ एवं बच्चे माल के 


]. हाब्वाह छड़ी, ण ह09, जगा) सिल्क, #एण 976 (एण 7५४, ३० 4) 
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आयात की भी छूट दी गयी जो देश मे उपलब्ध थी, परन्यु या तो जिनकी ब्रा लिटी दौक सही थी 
अथवा कीमतें (देश में) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर से ऊँची थी तथा इस कारण निर्यातित वस्तुओं की उत्ता- 
दन लागतें बढ़ते की आशका थी। इस दृष्टि से |29 वस्तुओं के निर्यात के बदले नयी आयात 
वस्तुओं के बायात की छूट दी गयी । इनमे 83 वस्तुओं के निर्यात पर अधिक परिपूर्ति आयात किये 
जा सकते थे, जबकि 46 ऐसी नयी वस्तुओं को नियत सूची से शामिल किया गया जिनके परिषूर्ति 
आयात किये जा भाते के । 


सशीनों का आयात--निर्यात उत्पादन में रत उद्यमियों को सम्पूर्ण मायात परिपूर्ति का 
उपभोग ऐसी गशीनों के आयात करने की छूट दी गयी जो श्रतिस्वापन, तवीकरण, रिसर्च तथा 
विकास (ए्‌ / 0) के लिए प्रयुकत की जाती थी । इनमे जिशा, टूल्स एवं परीक्षण उपकरण भी 
शामिल फिये गये। अब तक भावात परिपृर्ति के अस्तगंत आयात किये जाने वाले यत्वों की अंधिव- 
तम मूल्य सीमा निर्धारित थी। 976-77 में इन सीमाओ को हटा दिया गया | 5 लाख एपये 
तक मशीनों के भायातों हैतु अब विज्ञापत देने वी कोई जरूरत नही थी । 


निर्मात गृह (०7 स०ए०५६६)--निर्यात गृह या मस्याद स्फ्रीम बेः अन्तर एक निर्यात 
रास्थान मुख्य आयात एवं निर्यात कण्ट्रोलर को आवेदन करके ही “एक्मपोर्ट हाउस सर्टीफिद!/ 
प्राप्त कर सकता था। वाणिज्य मन्त्रालय से मान्यता-प्रमाण पत्र प्राप्ति किये विता भी मुख्य आयास 
एव तिर्यात कण्णोलर हे प्रगाण-पन्र लिये जा रावते थे । परन्तु आयात के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र 
प्राप्ति हैतु निर्यात सस्था द्वारा अब कम से कम 50 लाख रुपये की यस्तुओं का निर्यात करना 
पड़ता था। पहसे यह स्यूततम सीमा 25 सास रपये थी | नयी (50 खास रुपये की) सौमा विशिष्ट 
बस्तुओं के सब्दर्भ में लागू को गयी । अन्य तुम ओ केः लिए यह न्यूनवम सौमा 3 करोड़ झपये रसी 
गयी । परसतर लपु औद्योगिक इकाइयों को निर्यात-गृद्द प्रमाणसत्र 2 करोड़ रुपये श्री वस्तुओं का 
निर्यात कस पर भी भ्रदान किया जा सबता था। सु उद्योगों के लिए विशिष्द वस्तुओ मे सन्दर्भ 
में भी न्यूनतम निर्यात सीमा 25 लात झुपये वी रखी गयी थी । 

स्पेपर पुजँ--नयी आयात मीति में स्पैयर पार्ट्स की आयात प्रत्रिया को वापी सरल बनाया 
गया। शोयर पुर्जों के झायात हेवु सम्बन्धित भायातपर्ता को केवल यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना 
होता था कि मशीनों के रस-रखाय हेतु ये पुर्जे आवश्यक होते थे। गैर-अनुमति प्राप्त पुर्जों मे 
आयात की सीमा पहले लाइसेंस पर उद्धृत मूल्य की ॥0 प्रतिशत थी जो शभ्रत्र 20 प्रतिगत हो 
गयी । परस्तु किसो एक स्पेयर पुर्जे का आयात-मुल्य 50 हजार रुपये से अधिक नही होना चाहिए। 

बरटम इयूटी--976-77 की आयात नीति के अनुसार शित कच्चे साल, पुजों आदि बये 
विर्धात की जागे वासी दस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त विया जाता था, उनके आयात पर भौई 
आगात कर गद्दी होता था । ग् इनके लिए पहले से आयात साइमेंश प्राप्त गरनता आयश्यार 
था। प्रारम्भ भे यह रियायत 55 निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए दी गयी । यह सुविधा उत सभी उत्पा« 
दगों फो दी गयी जो स्वय निर्यात फरते थे या जिन्हे निर्यात गृद्दो दारा मनोनीत विया गया था । 

सपु मौचयोगिक इबाइयाँ-०976-77 वी आयात नीति में लपु औद्योगिक इकाइयों के 
लिए काफी उद्ारतापूर्ण ध्यवस्था रसी गयी थी। इन इगाएयो को सामान्य से 20 भ्रविशत अधिए 
मूत्य के रच्चे शाल एवं पुर्जों गे आयात लाइसेंस दिये भये। ऐसी आशा थी कि इसमे इन उच्चोगो 
मी पूरतः साइंस हेतु मांग बगफी कया हो जायेगी । इल उद्योगों वी क्षमता का मुस्यारन एक्स 
बारी के आधार पर ऐिया जाता रहेगा, परर्ु अधिरत रुप मे उत्पादन करने बाली न्‍ दवाइयों 
मैः लिए या सन्‍्य प्रिष्यितियों में किसी अन्य आधार पद भी शप्ततरा का प्र्याएत विया जा 
गरेगा । )975-76 तक कोर्ट भी सपु इराई !0,000 एपये ता विदेशी विनिमय बा उपयोग 
शवतत्ज रूप से कर सक्‍ती थीं, परस्तु ध्स सीमा को 976-7 7 में बढ़ाकर 50 हजार हर पे 
दिया गया । इस सीमा तक गच्छे मास या सस्‍्त्रो के उग्योए हेतु उप्भोगदरमाण पत्र देने 
आवश्यदता नहीं पी । आपय नल 

976-77 में आयात नीति के अन्तर्गत पिछड़े हुए इतारों के वद्योगिश इकाइय 

भूतपूर्व है विको, इस्जीनियरिग रतातगो, विज्ञान घवातरी या इस्मीनियरिय में डिप्स मराघारियों 
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द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयो को दी जाने वाली रियायतें पू्ववत्‌ थी, परन्तु इत सभी को दिये 
जाने वाले आयात लाइसेंस वे मूल्य मे कापी वृद्धि की गयी थी । नयी नीति म ये सुविधाएँ बनु- 
सूचित एवं जन-जाति वे व्यक्तियों को भी दिये जाने का प्रावधान था ! ु 

]976 7 की आयात नीति की ऊपर वणित विशेषताओं को देखने से यह.स्पप्ट हो जाता 
है कि वियत वर्षों में सरकार आयात प्रतिस्थापन की अपेक्षा निर्यात-उत्पादन को अधिक महत्व दे 
रही थी । हाल ही के वर्षों मे निर्यात व्यापार मे आशातीत वृद्धि होने के पश्चात्‌ भी हेमारा 
व्यापार का घाटा बढ़ रहा है तथा आयातो मे निर्यात्रा की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है। 
974-75 मे यह धाटा ।,89 95 करोड रुपये का था जो 975-76 में काफ़ी अधिक (,26-20 
करोड रुपये) हो गया यद्यपि उस वर्ष हमने 3 94] 60 करोड रुपये की वस्तुओ का निर्यात किया। 
यद्यपि भारत को 975-76 एवं 976-77 मे पर्याप्त विदेशी सहायता अ्राप्त हुई है, तथापि 
हमारी भुगतान सन्तुलन स्थिति में अनिश्चितता बनी हुई है । हमे इस स्थिति से निपटने हेतु निर्यातो 
भे आगामी 5 6 वर्षों में 9 प्रतिशत की वापिक वृद्धि करमी होगी ([975-76 में 974-75 की 
तुलना म॑ यह वृद्धि 6-7 प्रतिशत ही थी) । इस सन्दर्भ थे 976-77 वे! लिए घोषित आयात नोति 
उत्साहुजनक रही थी क्योंकि इसके अन्तगंत उन वस्तुओं का उत्पादन वढामे पर वाफी ध्यान दिया 
गया है, जिसका हम निर्यात करते हैं । 

977-78 के लिए निर्धारित आयात नीति! 

27 अप्रेल, 977 को भारत सरकार द्वारा लोक सभा में घोषित वी भयी 977-78 वी 
आयात नीति लगभग पूर्व वर्ष (976-77) की आयात नीति वे ही अनुकूल थी, फिर भी मूल 
अन्तर आयात निर्यात प्रणाली को मरल बनाने की प्रक्रिया मे दृष्टिगोचर हाता है। 977-78 वी 
भाषात नीति देश में उत्पादन की आवश्यकताओं की पूछि करने और निर्यात वी वृद्धि में सहायव 


होगी । 

इस नीति की सबसे प्रपुख विशेषता यह थी कि इसमें आयात-निर्यात प्रणाली को सरल 
बनासे एवं लाइसेंस देने की सुविधा को विक्रेन्द्रित बरमे के प्रयास किये गये । 

इसकी दूसरों बिशेषता यह थी कि नयी आयात मीति में इस उद्देश्य का ध्यान रखा गया 
कि निर्यात वी आय से आयात के व्यय को पूरा किया जाना चाहिए, साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं 
को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पडे । 

नयी आयात नीति वी तौसरी विशेषता यह थी कि इसके अन्तगंत देश वी औद्योगिक 
झमता का पूरा उपयोग करने और आयात में वृद्धि की दर को बढाने का उद्देश्य सामने रखकर 
कई परिवततेन किये गये । 

इस नीति की घोथो विशेथता यह थी कि खुले-आम लाइसेंस और मुक्त लाइसेंस प्रणाली 
के अन्तगंत आयात की वघ्तुओ की सूची को काफी विस्तृत क्रिया गया। सघु उद्योगो व॑ लिए 
पूंजीगत माल और कच्चे माल की आयात नीति को उदार बनाया गया । लधु उद्योगो को ओटो- 
मैटिक लाइसेन्म और पूरक लाइसेन्सो की सुविधा तकनीकी विकास भहानिदेशक से स्वीकृत इका- 
इयो के समान ही धाप्त होगी । उदार नीति के अन्तर्गत लधु उद्योगों को कच्चे माल और पुर्जों के| 
आयात मे 20% वृद्धि की सुविधा दी गयी। रजिस्टड निर्याततों के लिए इसके अन्तगत यह 
सुविधा प्रदान वी भ्यी कि वे अपना कच्चा माल अन्तर्रोप्ट्रीय मूल्यों पर ही प्राप्त कर सकते ये। 
विदेशों म भारतीय उत्पादको को अन्य देशो की तुलना मे प्रतियोगी बनाने क तिए सभी सुविधाएँ 
देने का प्रावधान था ! 

सन्‌ 977-78 की आयात नौति की पाँचवीं विशेषता यह थी कि इस नीति मे जीवन 
रक्षक और कैसर के इलाज की औषधियों के साथ-साथ नेत्रहीना, चिक्त्सको, अस्पतालों, चिकित्सा 
सस्याओ की आवश्यकता की वस्तुओ तया आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपेथिक ओपधियां व 
विकास करने में सहायता सामयी के आयात की व्यवस्था भी थी । हिपयो 

इसकी छठी विशेषता यह थी कि इसमे विज्ञान, टेक्नॉलोजी और विशिष्ट विषयों पर 


].. गाह एत्गागागमट वमर्, क#ैशा-ै3५9 4977, 


ऊ 


निर्यात संदर््धत तथा आपात-अतिस्पाषन थी नीतियाँ | 469 
भारत में अनुपसब्ध पुस्तकों के सरलता से आयात कौ भी व्यवस्था की गयी थी। कलाकारों के 
काम आने वाले उपकरणों और ड्रठ वलतुओ को उद्ारतापुदक आागात करने की अनुमति दी 
जायेगी । इसके साथ-साथ पत्रकारों के लिए छोटे-छोटे टाइपराइटरों के खुदे आयात की सुविधा देने 
की व्यवस्था की थयी । 

हु शोध एद विकास कार्यों में लगे सस्थाती को विना लाइमेन्स कच्चा माल, उपकरण, पुर्जे 
आदि आयात करने की छूट दी गयी । किन्तु एक वर्ष में पाँच साख रुपये तक के सामान वा ही 
आयात करने का भ्रावधान था । 

सन्‌ 977-78 की आयात नीति की सातवीं विशेषता यह थी दि नये उद्योगपतियों और 
निर्यातको को सुविधा देने हेतु यह निर्णय किया गया कि सरकारी विधागो और गैर-मरबारी सग- 
ठनों के सहयोग से ऐसे केन्द्रों की स्थापना की गयी, जहाँ से आवश्यक सूचताएँ दी जा सके | इमके 
साथ ही देश में अनेक शोरूम खोलने का प्रस्ताव था, जहाँ आयातित मधीनों और फालतू पुर्जों के 
सम्बन्ध में तकनीकी एवं अन्य मूचनाएँ उत्पादकों को सिल्र सकती हो । 

977-78 की आयात-नीति की आठवीं विशेषता यह थी कि इसमे आयात लाइगेम्स की 
स्वीकृति भें सगने वाले समय को कमर करने का भी सकल्‍्प किया गया । 

977-78 क्री आयात नीति की अच्तिम विशेषता यह थी कि हमे निर्धारित करते समय 
ब्यापार में दृद्धि और भौद्योगिक विकास के साथ-साथ जनता के सास्कृतिक एवं सामाजिक विशश्स 
मे वृद्धि का भी ध्यात रसां गया | आयात की उदार नोति का देश के भुत्यो पर पड़ने दाले प्रभापो 
का अध्ययन बरने हेतु मुख्य आंयात-निर्यात तिबन्व्क के कार्यलिय में एक विशेष विभाग गठित 
किया गया । यह विमाग समय समय पर समुचित कदम भी उठायेगा ताकि कौमतो पर ब्रतिझूल 
प्रभाव न पढ़ें । 

उपयुक्त विशेषताओं के सन्दर्भ में यह कहा या सकता है कि प्ाद्यान्त में आत्म-निर्म सता 
प्राप्त होने से भाषात-निर्यात ध्यापार में देश को लाभ हुआ और तिलहन तथा कपास जैसी व्यापा- 
रिक फसलौ की कमी से देश को प्राप्त होने वाले साभ का अश समाप्त हो गया । इसलिए भारत 
सरकार की आयात-निर्यात नोति में क्पि उत्पादन को वरीयता दैना देश की आधथिक अवस्था को 
मुधारने का सबसे नडा आधार है। सरकार पिछते अनुभवों से पूर्ण परिचित है। बह जानती है कि 
उत्पादन, मूल्य और सरकारी नोतियो में पारस्तरिक राम्बन्ध है। सरवार की निर्धारित मीति में 
दिलाई आ जाने या क्या करें पया न करें--करें या न करें--की दीपंमूत्रता के कारण माँग और पूर्ति, 
उत्पादन और सचय, एव मुल्य का घन्तुयन विगड़ जाता है। सन्‌ 976-77 के अन्त में अचातक 
ऐसी स्थिति उत्पत्त हो गयीं जबकि थोक मूल्य 2% बढ़ गये। इसका कारण यह पा कि केन्द्र सर॒- 
कार अपनी नीतियो शी व्रियान्वितिं पर नियन्त्रण नही रस पायी | अत, आयात स्थिति में मृत्यों वी 
स्थिरता को जो साभ भिला बह मार्च 976 से ही ह्रमश. बाद में कम होता गय 

इस नीति के अन्तगंत सैरकारी सयठनों द्वारा आयात की सूची में [977-78 भें 64 
वस्तुएँ रखी गयी, जबकि 976-77 में इसकी समस्या 496 थी । वस्‍्तुत सरकार अब हर गीमते 
पर निर्यात करने की जरूरत नही समझती । देश की तत्कालीन आधिफ स्थिति को देतते हुए अब 
इस बात की आयश्यक्तता सद्ी थी कि केदल विकसित देशो को रास्ते दामों पर चीजें उपसम्ध जराने 
के लिए निर्यात हैतु सरकारी सहायता दी जाये । 

जनता सरकार द्वारा 7778-79 की आयात नीति हे 

* जनता सरताद की पंचवर्षीय योजना [978-83) की आयात रणनीति निर्धारित बरते 

समय झरवार की दृष्टि मे हमांदी सुधरी हुई विदेशी विनिमय स्थिति थी की अनुसार योजना भे 
प्रारम्भ होने से पूव रारकार को भ्रो पी. सी. एयेनजेष्डर गी अध्यक्षता मरे गटित एक 8 
सिफारिश प्राप्त हो चुरी थी । एसेक्जेण्डर समिति की तियुक्ति एस ख्लीमा का पता भगाने के लिए 

977 मे भी गयी थी कि भारत की आयात नीति शिस सीमा छा उद्यर बताता सम्भव है। न 

एसेसजेष्डर गमिठि ने प्रतिष्टित आयातरर्ताओं के लिए विधमान मायातजोटा साइमेरम 

ब्ययस्या शो समाप्त करने का सुझाव दिया ॥ इसरो रिप्रोटें जी अन्य श्रम मिफारिएं इंग 0 
थीं ; (॥) यो आयात सौति डा उद्देश्य “नियन्त्रण करने की अपेक्षा दंग 2 02024 ग + 
"वित्रासोन्गुस बनाता हो, (४) आयाठित वस्तुओं का (एब्ाडप्याधाणा) गैवस उते बहतुओआ ता ५ 
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सीमित रखा जाये जिसमे सामूहिकीवरण, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान बरने, व्यापार में 
अनुचित नीति अपनाने पर अजुश्न लगाने तथा दीघंकाल तक पर्याप्त उपनब्धि आदि से सम्बद्ध शर्तों 
को पूरा करने को क्षमता हो, (70) कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स तथा औद्योगिक प्रयोजन वाले अश्यो 
के आयात को दो सूचियो में वाँटा जाय--प्रथम वे जिन पर पावन्दी हो, और द्वितीय जिनका 
आयात पूर्णत निषिद्ध हो (४) निर्यात करने वाती सस्थाओ वो आयात प्रतिपूर्ति [काल्शांआी- 
ग्गधया) की सुविधाएं जारी रखी जायें तथा छाटी इकाइयो को निर्यात करने हेतु आवश्यक साज- 
सज्जा व कच्चे माल के आयात हेतु मुक्त रुप से विदेशी विनिमय दी जाय, (५) टेक्नॉलॉजी के 
आयात में उदारता बरती जाये, तथा (श) निर्यातकों को दी जाने वाली नकदी सहायता को विवेव- 
शील बनाया जाय 
समिति ने यह भी सुझाव दिया कि मुख्य निर्यात-आयात नियन्त्रक बे पद को विदेशी महा- 
निदेशक के रूप मे परिवर्तित किया जाये । 
वस्तुत जनता सरकार की आयात नीति को जो रूपरेखा बनायी गयी थो इसमे एलेक्जेण्डर 
समिति के सुझाव को भी दृष्टिगत रखा गया था। उस आयात नीति का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक 
उद्योगों एवं निर्यात योग्य वस्तुएँ बताने वाली इकाइयों के लिए कच्चे माल, मशीना, पुर्जों आदि को 
सुलभ करना था । साय ही उन इकाइयो वी आयात आवश्यकताओं को भो पूरा क्या जाने का 
उद्देश्य था जो अपनी क्षमत्ता का पूर्ण उपयोग नही कर पा रही थीं तथा जिनवे आधुनिकीकरण तथा 
ततनीकी सुधार से जिनकी उत्पादन-क्षमता में सुधार को अपेक्षा की जा सवती थी । 
979-80 को आयात नीति' 
भारत सरकार ने 3 मई, 979 को अपनी 979-80 की आयात नीति की घोषधा को । 
इस नीति को पहले की भाँति उद्यर आयात नीति को जारी रखा गया। आयात नीति म अप्रिम 
लाइसेन्सो क द्वारा शुल्क से छूट देने वी सुविधा प्रदाम वी गयी तथा वल-पु्जों के सम्बन्ध 3200 
सी उदारता भी दिखायी गयी, किन्तु सेम्पल्स के आयात के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये 
हूँ । नयी आयात नीति को मुग्य विशेपताएँ निम्नलिखित थी 
() विदेशों मे वसे भारतीयो को यहां के औद्योगिक उपक्तमों मे विनियोजन करने के लिए 
अधिक रियायतें दी गयी । 
(2) अन्य देशो के प्रोजेक्टो पर प्रयुक्त उपकरणा (उन श्रोजेक्टो के पूरे हो जाने पर) की 
भारत में आयात की व्यवस्था की गयी । 
(3) वैज्ञानिक एवं माप के उपकरणो पर प्रतिवन्ध लगाया गया। 
(4) जिग्स, फिस्सचसं व प्रेस टूल्स के आयातो को 00 पर (मुक्त सामान्य लाइसेन्स) 
के अन्तगंत क्या गया । 
(5) विती के वाद सेवा के लिए कल पुर्जों के आयात छी अधिकतम सीमा बटाकर 50 
लाख रुपय कर दी गयी । 
(6) सैम्पला का आयात !0 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया। 
डाक व हवाई माग से जायात किये जाने वाले सँम्पला की सीमा 500 रूपये से बटाकर 5,000 
रुपये कर दी गयी । 
(7) आधुनिक कैमरो के आयात की अनुमति दी गयी । 
(8) पूंजीगत वस्तुओ दे क्षेत्रों मे कुछ वस्तुओं का आयात सीमित किया गया । 
4980 8व को गायात नीति 
सरकार ने अपनी 980-8] को आयात नीति में कुछ आवश्यक्ष वस्तुओ के आयात कप 
और अधिक सरल बना दिया तथा आयात नीति का मुख्य उद्देश्य बावश्यक पदार्थों वी कीमतों 
स्थिरता उत्पन करना था | सरकार ने घोषणा को कि वह [980 8] वी आयात नीति देश भ 
औद्यागिक' उत्पादन को बढाने, कृषि को उन्त करने, निर्यातों को प्रोत्साहित तथा छोटे खो 
विकास को बढाने म पूर्ण योगदान देगी । किन्तु यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि उद 
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आयात नीति का परिणाप्त व्यापार के घाटे मे वृद्धि करना होता है, अतः हमसे अपने आवश्यक 
आयातो पर रोक लगाना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है । 

4980-8] की आयात नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिघित थी : 

(।) औद्योगिक विकास एवं आयात निर्भरता को कम झरने के लिए 57 मर्दों को गुली 
सामान्य साइसेन्य (0/0॥ एथालाव] /०लथा०० ० 00.) व्यवस्था रो हटाकर तियमित सूनी से 
सम्मितित किया गया । 
का (2) निर्यातित इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए आयात लाइयेन्सों के उपयोग पर बल 

देया गया । 

(3) भाषात लाइतेन्स प्रत्नियां को और अधिक सरल बनाया गया । 

(4) निर्यात गृहो को प्रोत्माहित करते के लिए आयात नीति में मनेक गुविशद्याओं कौ 
घोषणा की गयी । 

_.. (5) 00ा. मुविधा के अन्तर्गत आयातो का विस्तार किया गया तथा रेलवे उद्योग के लिए 
भी यद्द सुविधा प्रदान की गयी । 

(6) नपी आयात नीति विदेशियों को भी विशेष सुविधाएँ प्रदान करती रहेंगी । 

छठी पंचवर्षोय योजना (980-85) तथा आयात रणनीति' 

जगा कि पिछोरे अध्याय मे बतलाया गया था, छठी प्रचवर्षीय योजना काल में हमारे 
विर्यात 6,420 करोड़ रफ्ये से बदकर 9,878 करोड रुपये तथा आयात 8,790 फरोष्ट रुपये ,से 
बवृफर 3,850 करोड़ रपये होने का अनुमान था । यह उल्लेसनीय है कि 970-80 के दागक़ में 
निर्यातों में 6 प्रतिशत की वाधिक दर से पढ़े हुई थी जिसे छठी योजना काल में बढ़ाकर 9 प्रतियत 
किये जाने का लक्ष्य था । इसके विपरीत आयातो की यृद्धि दर 7 9 प्रतिशत रपने वा लक्ष्य रखा 
गया। छठी योजना मे प्रस्तावित ब्यापार नीति का गबस बड़ा उद्देश्य यह कि मोजना कास (980- 
85) में व्यापार की प्रतिकूल बाकी को यथामम्भव निर्धारित सीमाओं मे ही रखा जाये । 
आयात रनोति 

भारत सरकार चाहती है कि देश मे पैट्रोल, मशीनों, सीग्रेट, उ्ं रकों, इस्पात, अलोह 
प्रातुओ आदि के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जाये ताकि इनके आयातो को शीमित किया जा सके । 
फिर भी सरकार अनुभव करती है कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं के वारण इनके आयात मे वृद्धि 
होगी। यदि महत्वपूर्ण पदार्थों के आयात तत्वाल फम किये जाते हैं तो इसवे' आधिक विवाद की 
गति तथा निर्यात संवर्धत के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा । महीं कारण है झि शरबार 
आपार्तों के सम्यन्ध सें दिवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना धाहतो है म कि प्रतिबग्धात्मक | सरवार 
तुतवात्मक साभ के आधार पर देश वा भओौद्योगिक विकास करना चाहती है, भौर ऐसा अनुभव 
करती है कि यदि हम अस्ततोगत्वा अपनी आयात सम्बन्धी जरूरतों शो निर्षाती वे साध्यम से पूरा 
गर सेते है तप भी यह आत्म-निर्मर्ता के हमारे लक्ष्य से प्रतिकूल स्थिति मही होगी। क्योकि 
स्वायवस्यग बा यह अर्थ नही है कि भारत को मभी क्षेत्रों मे आत्म-निर्भट घना दिया जाये | शायद 
विश्व के यिकतित देश भी सं क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नही हैं। छठी पववर्षीय योजना शी अवधि में 
जो भी आयाप-तिर्यात भीतियौँ घोषित की गयी उनवा उद्देश्य योजना काल में प्रस्तावित लदयों को 
प्राप्त करने! हमारे सिदेशी स्यापार शी प्रतिकूलता गो कम करना था 4 - ५ 

जैसा कि हम आगे देखेंगे हमारी आपात-निर्यात मीतियाँ जहाँ एक ओर आवश्यक कु 0 
के आपात>>विशेष हूप से प्रवामी भारतीय निवेशयर्ताओं तथा नियतिवर्ताओं मे लिए--बो अधिक 
उदार बनाना चाहती है बंदी निर्यातार्ताओं हो शभी परशार हे प्रोश्माहन देकर निर्याती में पर्याप्त पूद्ध 
हेतु भी मार्ग प्रशंस्ते फर रही है। 

98-82 की आपात व निर्यात नीति 

98-82 भे चोषी बार सगातार भारठ सरकार ने ऐसी आयात नीति की घोषणा करो 

जिगसे अर्थ-य्यवस्पा के यटुमुसी बिकास एवं उत्पाद की बुद्धि देलु प्रयह्नगौस बाह्तविब' प्रयोग 
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कर्ताओं (4०08] ७५९७)! की आयात सम्बन्धी जरूरतों को लच्ीली व उदारतापूर्ण नीति वे माध्यम 
से पूरा किया जाता था। इन व्यक्तियों या प्रतिप्ठानो के लिए कच्चे माल, पुर्जों व उपकरणा का 
आयात यथासम्भव सुले जनरल लाइयेन्स (०एढा हृष्णधणों ॥०८१०८) वे तहत बरने की छूट को 
जारी रखा गया । जो लघु इकाइयाँ पुन लाइसेन्स प्राप्त करनो चाहतो थी वे उपयोग सम्दम्धी 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत क्ये बिना भी इस सुविधा से लाभ उठा सकती थी। पुन लाइस्लेल्स की सीमा को 
980 में 50 000 रपये से बढ़ाकर । लाख रुपये कर दिया गया | सरकार का ऐसा अनुमान था 
कि इस छूट स 40,000 औद्योगिव इकाइयाँ लाभान्वित होंगी । 

980-8 में भिर्माता-निर्यातवर्ता स्थानों को न केवल सम्बद्ध निर्यात योग्य वस्तुओं 
के बदले आयात प्रतिपूरक लाइसेंस वे आधार पर वच्चे माल व उपवरणों को आयात करने की 
छूट दी गयी थी अपितु स्वय वे उपयोग हेतु पुर्जे व पैक्य-मैटेरियल के बआायात की भी सुविधा 
प्रदान वी गयी थी । 98-82 में यह छूट उन सभी उत्पादकों की दे दी गयी जो स्वयं अपनी 
वस्तु का निर्यात बरते हैं अथवा विसी अन्य के माध्यम से । 

आयातो पर प्रशुल्क छूट के' लिए अप्रिम लाइसेंस की व्यवस्था को !98-82 में नयी 
वस्तुओं के लिए लागू बरने वे अतिरिक्त अग्रिम लाइसेंस जारी करने की प्रणाली को सरल बताने 
को घोपणा वो गयी। अग्रिम लाइसेंस श्राप्त करने हेतु पूर्व निर्धारित बआादात-प्रदान अनुपात वो 
आधार मानकर पजीहृत इजीनियरिंग के प्रमाण-पत्र की अनिवायंता समाप्त कर दी गयी। तीन 
साल या इसरो अधिक समय से निर्यात करने वालो को अग्रिम लाइमेंस देने को व्यवस्था वी ययी । 

हस्तकलाआ व लघु उद्योगों दे क्षेत्र मे निर्यातकों को बच्चे माल व उपकरणों की जरूरतों 
की पूर्ति हेतु “ वास्तविक प्रयोगकर्ता” को शर्ते को 98-82 में समाप्त कर दिया गया । इस क्षेत्र 
में हाथ से बनी ऊनी कालीनो दो भी शामिल किया गया। 

लघु व वडी औद्योगिक इकाइयो वो और अधिक निर्यात करने की श्रेरणा देने की दृष्टि 
से तथा बडे निर्यातक मस्थानों पर सरकार ने 98 भे * व्यापार गृह” नामक एवं नयी स्कीम लागू 
की। सामान्य प्रतिपुरक लाइसेंस के लाभो वे अतिरिक्त इन व्यापार गृहो को निम्न छूट[लाभ दिये 
जाने का प्रावधान किया गया : 

() ये ब्यापार गृह (778008 छ०ए४ए्ट) यत वर्ष प्राप्त निर्यात आयका 23 प्रतिशत 
विदेशों में निर्यात सवर््धन तथा भण्डार गृह के निर्माण हेतु खर्च कर सकेंगे | इस व्यय वी अधिक- 
तम सीमा 40 लाख रुपये होगी । 

(४) लघु इकाइयो द्वारा निर्मित वस्तुओ के निर्यात पर 20 प्रतिशत तथा अन्य चुनी हुई 
घस्तुओं के निर्यात पर 73 प्रतिशत मूल्य वे अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त करने क्री छूट भी इन 
च्यापार गृहो को दी जायेगी । व्यापार गृहो को भ्रतिवन्धित वस्तुओं के आयात हेतु 20 लाख रुपये 
को सीमा तक प्रति वस्तु की दर से अतिरिक्त लाइसेंस भी प्राप्त करने का अधिकार होगा । 

(०) ये व्यापार गृह औद्योगिक कच्चा माल सहायता बेन्द्रों (क्ितप्ज्ञार्श १38७ #80- 
शंधा5 ॥९४४706 (९॥08६) के रूप मे कार्य करने हेतु भी अधित होगे तथा इस नाते वास्तविक 

प्रयोगकर्ता (वास्तविक प्रयोगकर्ता लाइसेंस-धारी) पजीइत निर्यातको तथा निर्यात यूहो को अति- 
पूरक लाइसेंसो व अतिरिक्त लाइसेंस के बदले सुविधाएँ दे सकेंगे । 

अम्य निर्यात-गृहो के सन्दर्भ मे लघु-इकाइयो द्वारा निर्यात वस्तुजो के निर्यात के बदले 
निर्गंमित अतिरिक्त लाइसेंस का अनुपात 33३ प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया 
परन्तु लघु इकाइयो के समठनो या निर्यात गृहा पर यह कदौती लागू नहीं को गयी । 

निर्यात गृहो तथा उनके सहायक उद्योगपतियो के मध्य सम्बन्धों को सुदृढ़ करने तया 


] एक वास्तविक प्रयोगकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी ऐसी वस्तु के आयात हेतु लाइसेंस शआप्त 
क्रता है या तदर्थ आवेदन करता है जिस वह सीधे बेचने का अपेक्षा स्वय प्रयोग में लेता है। 
इनमे औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा श्रयुक्त किये जाने वाले कच्चे माल के अलावा बैर-औद्योगिर 
इकाइया जैसे अस्पतालो, शो सस्थाओ, ध्यक्तियो या अन्य इकाइयों द्वारा स्वय अग॒कत वस्ठुएे 
या आयातित मर्दे शामिल को जातो हैं । 
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लघु एवं कुटीर इकाइयों को क्चे माल को नियमित ४ कराने हेतु 98-82 की स्थापार-नीति 
में कुछ धातुओं के चूंणं (विशेष रूप से ताँवा व पीतल) को खुले जनरल लाइमेंम (00.) की 
क्षेणी मे रसा गया । 

सावंजनिक इकाइयों को उनकी ओद्योगिक आवश्यक्रताओ की पू9ति हेतु सुले जनरल लाइ- 
संस के अन्तगन और अधिक वस्तुएं आयात करने की छूट दी गयी, वशर्ते थे आयात उन्हें प्रदत्त 
धघीमाओ के भीतर किये जायें । एल्युमीनियम रॉड्स, लेखन व मुद्रण योग्य कागज तथा सभी प्रकार 
के पाद्य व अयाद्य तेलो को कैनलाइज्ड मूची मे रपा गया । 

98-82 की आयात-निर्यात नीति में विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश मे 
पूंजी लगाने हेतु अनेक सिपायतें दो भयी । ये ध्यवित न बेवल नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना 
हूतु, अपितु किसी विद्यमान प्रयोग के विस्तार में भागीदारी हेतु भी मशीनों का आयात कर सकेंगे। 
ऐसे आयातो पर बयी मशीनों के लिए 25 लास रुपये की तथा पुरानी मशीनौ के आयात हैतु 5 
लाए रुपये की जो सीमाएँ थी उन्हे समाप्त कर दिया यया है । 

98].82 की नीति में तकनीरी विश्ेषत्ों को विदेशों से प्रतिवन्धित मशीनों तया 
कम्प्यूटर उपकरण लाने की छूट भी दी गयी । 

498-82 मे क्षतिपूर्ति लाइमेंस तथा है ले जनरल साइमेंत के तहत मशीतो के आयात 
वी सीमा को भी बढ़ाया धयों । इसी प्रकार पुर्जों व दूरस को आवात-प्रणाली में पुवषिक्षा सुधार 
किया गया है । 

भारत ग़रकार ने 200 करोड़ श्पये की पूंजी ये एक निर्यात-आपात बैक की स्थापना करने 
का भी निर्णय लिया । इस अस्ताव को 98] में ससद की स्वीकृति भी प्रदान कर दी थयी । 

4982-8 3 की भायात व निर्यात-मीति' 

अपैल ]982 से लाथू की गयी आयात व निर्यात मीति में कुल मिलाकर 98-82 की 
नीतियो को जारी रपने का ही निर्भय लिया गया है। फिए भी प्रशासनिक ध्यंवस्था को ठीक करने 
तथा निर्यातदर्ताओं को और अधिक सुविधाएँ प्रदान करगे की दृष्टि हे आपयातर्नतर्याद नीति में 
आवश्यक राशोधन अवश्य किये गये । 

मयी मीति मे पूर्णए्ष से भ्रतियन्धित वस्तु मी सूची से 34 शअ्रवार की पूंजीगत वस्तुएं 
रसी गयी जयकि गुतते गामान्य लाइयेंश ये! अन्तर्गत आयात की जाने दाली वस्तुओं वो गूची को 
भी नयी नीति के अन्तर्गत काफी विस्तृत रूप दे दिया गया । इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरत्रो, 
स्यूजप्रिट, आधारभूत दवाइयों, शंस्कर, मीमेट, विद्युत उत्पादन व सचरण सम्बन्धी उपकरण, साज- 
संज्जा आदि !3 प्रडरार की वस्तुओं के आयात हेतु लाइसेंत्धारी को विश्वमर में टेप्डर मेंगाने का 
प्रावधान किया गया | 

यह भी प्रावधान रुसा गया कि वास्तविक प्रयोगकर्ता (औद्योगिक थे अन्य इकाइया) आया- 
तित॑ प्लॉट था मशीद की गौमत के 2 प्रतिशत मूल्य के समान पुर्मे आयात करने हेतु आवेदन कर 
शपता था। परन्तु इसकी अधिरतम सीमा 50 सास सपये की रपी गयी। विद्युत उत्ादकों के लिए 
यह सीमा । करोड़ रपये थी। 

रुले साप्तान्य लाइसेंस (कच्चे माल ट्ल्म या ऐुर्जों हेतु) तथा उत्पादन ढ 50 ध्रतिगत निर्यात 

करने की अपैशा रखने बासी औयोगिक इफाएयो (वास्तविक प्रयोगवर्ता) को मायात देव 498-82 
बाली सुविधाएँ 982-83 में भी जारी रखी थयी । उपयुक्त अधिकारी शो मिफाटिश पट नयी 
औद्योगिक इकाइयों को एवं शाल की अवधि बे: लिए अपनी आवश्यकताओं की एू्ि हेतु अधिठम 
$ लाछ दपये शहू की वस्तुएँ आयात करते भी अधितृत सावंजतिव टोत्र की इकाइयों ड्वारा जिते 
(व्या720) वस्तुओं का आपात किया जाता है (जिनमे त्रष्ठ भय, पेट्रोलियम पदार्ष, नेंप्यां, 
बई 'अनाज' राय तेल, इस्गत आदि अनेक वस्तुएं हैं) वे इन्हें गुते सामान्य साइगरेंस के तहत 
आयात कर सकेगी, परन्तु उन्हे पहले इस घात के लिए आशयस्त होता पड़ेगा हि देश मे भीतर 
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इन वस्तुओं की उपलब्धि अपर्याप्त है। परन्तु इस व्यवस्था का सुचाढु रूप से सचालन करने हेतु 
आयात-निर्यात के मुस्य नियन्त्रक वी अध्यक्षता मे एक मॉनिर्टरेग समिति की स्थापना की गयी । 
इसी प्रकार इन जायातित (८्याशारट८्त) वस्तुओ को देश में बिन कीमतो पर बेचा जायगा इसवे 
लिए भी मुख्य आयात निर्यात नियन्त्रवा की अध्यक्षता मे एव कीमत-निर्धारण समिति कार्य करेगी। 
सावंजनित क्षेत्र के उपक्रमा मे एवं राजकीय विभागा वो सम्बद्ध सन्‍्तालय से आवश्यक 
विदेशी विनिमय तथा व्यापार विकास के महानिदेशकः (0770) से स्वीकृति प्राप्त करके आयात 
लाइसेंस हेनु आवेदत करना हागा | यह व्यवस्था रेलवे, विद्युत बोर्डों, तेत एव प्राइृतिक' गैस आयागे, 
भारत गोल्ड माइन्स, कोल इण्डिया, दूर-दर्शन व आकाशवाणी तथा प्रतिरक्षा इकाइयों द्वारा किये 
जाने वाले आयातो पर भी लाग्रू की गयी । 
स्वदेश लौटने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत मे नयी औद्योगिक इकाइयों या मोजूदा 
क्सी इकाई क विस्तार हेतु पूँजी का निवेश करने हेतु आयात नीति 98-82 को नीति मे प्रदत्त 
सुविधाओं के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त रियायतें 982-83 म दी गयी। जिन भारतीयो ने विदेशी 
नागरिवता भ्राप्त कर ली है यदि वे स्थायी रूप से यहाँ वापस आना चाह अथवा विदेश में रहकर 
भी भारत में पूँजी वा निवेश करना चाह तो उन्हे भी ये सब रियायतें प्रदान की गयी | निर्यात 
सबद्धन हेतु 98-82 की नीति मे प्रस्तुत प्रावधान 982-83 में भी जारी रसे गये । 
दिप निर्षात-आयात बेक (8.07 847८) दी स्थापना--जनवरी 982 में भारत सरकार ने 
वर्ताआ की गृतिविधियों को सुगम बनाने तथा उनवे लिए वित्तीय सुविधाएँ जुठाने के उद्देश्य 
से निर्यात आयात बैक की स्थापना को है। इस बैक की अधिकृत पूंणी 50 करोड रपये है। साथ 
ही इसे उदार शर्तों पर 20 करोड रफण्ये का ऋण भी उपलब्ध कराया गया । एक्सिम बैक विदेशों 
से भी वित्तीय साधन जुटाने का प्रयास कर सकता है । का 
984-85 की आयात-निर्यात नीति 
अथैल 984 म कन्द्र सरकार ने 984-85 वर्ष के लिए आयात-निर्यात नीति की घोषणा 
की । इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी वि इसमें सरकार के पुवर्पिक्षा अधिक उदार 
दृष्टिकोण की झलक मिलती थी। 984-85 के लिए यहाँ सामान्य लाइसेंस वे अन्तर्गत बायात' 
की जाने वाली वस्तुओं की सूची मे !48 वस्तुओ को बढाया गया, वही 53 वस्तुओ को इस सूची 
से हटा दिय्रा गममा । 
नयी आयात-निर्यात की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये : 
(१) निर्यात वी जाने वाली वस्तुआं के उत्पादन मे वृद्धि का तम जारी रखना, 
(7) जहाँ तक सम्भव हो आयातो पर निर्भरता में कमी लाना, 
(70) पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी आदाओ (इस्पुट) की पर्योप्त उपलब्धि कराना ताकि 
ओवद्योगित उत्पादन में वृद्धि का त्म जारी रह सके 
(3५) उत्पादन विधि म सुधार करते हुए उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, 
(५) निर्यात के क्षेत्र में लघु उद्योगों का प्रोत्साहन देना, तथा 
(४) उत्पादन-प्रत्रिया को और अधिक सरल व सहज बनाना । 
इस नीति के अनुसार अधिक निर्यात करने वाले सस्थानों को पूंजीगत वस्तुओं तथा आदाओं 
का आयात करने की उदारतापूर्वक अनुमति देने वी व्यवस्था थी। पूंजीगत वस्तुओ के आयात की 
अधिकतम सीमा [निर्यातका के लिए) 50 लाख रुपये से वढाकर 75 लाख रुपये कर दी गयी ! 
984-85 में केवव निर्यात हेतु उत्पादन करने वाले उद्योगपतियों को कच्चा मालव 
भशीमें मेंगाने हेतु और अधिक रियायतें दी गयी । 
निर्यात गृहा तथा अन्य निर्यातक इकाइयो के द्वारा क्ये जाने वाले न्यूनतम निर्यात लक्ष्य 
को अब बढ़ा दिया गया हालाँकि निर्यात-गृहर की न्यूनतम निर्यात-वृद्धि दर (20 प्रतिशत) अपरि- 
वर्तित रखी गयी । ४ 
984 85 वी बायात-निर्यात नीति वी अन्य प्रमुख विशेषताएँ अग्र प्रकार थी 
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(६) भाषात हैतु प्रतित्रन्धित सूची को समाप्त कर दिया गया। अब केवय गाय की चर्बी 
द्वी ध्रतिवन्धित बह्तु मादी ययी । हे 

[॥) आयात झ्लाइगेंस की अवधि 2 से बढ़ाकर 8 माह कर दी गयी। 

() आपात कप लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ।3 नयी वस्तुओं के निर्यात की अनुमति 
दी गयी । 

(7४) अधिक मूल्य अतिरेश (४०४४८ 840८०) वाली वस्तुओ का अधिक निर्यात किया जाये । 

(५) सात बाएं से पुरानी मशीनों के आयात पर प्रतिव/ध लगा दिया गया । 

(सं) आयातित बस्तुओ की तत्काल आपूर्ति ॥ 

(शा) अधिकांश वस्तुओं को स्वतन्त्र रूप से निर्यात योग्य वस्तुओं की यूची भे बनाये रसा 
गया । 

(श॥) बन्ेक पूँगीगत वस्तु ओ को सामान्य लाइसेंस वाली आयात-योग्य बस्तुएँ माना गया 
परन्तु कुछ प्रकार के कल-धु्जों के ब्रयात पर प्रतिवन्‍्ध लगाया गया । 

(४ ) स्वर्ण के आभूधणों के निर्यात हेतु विशेष सुविधाएँ दी भयी । 

(४) स्टेनलैस स्टील का आयात सनिण थे धातु निग्रम के स्थाव पर स्टील आऑचोरिटी 
(8/॥) को एकाधिकार दिया गया । 

(0) प्रवास्ती भारतीयों बे लिए उदारतापूर्वक नीति जारी रणी गयी । 


सातयों पंचयर्षीप योजना फो व्यापार-रणनीति एवं आयात-निर्यात नीति! 


छठी पनवर्षीय योजना काल में आयात व निर्यात के निर्धारित लक्ष्य पूरे, नहीं हो सके । 
जहाँ निर्यातों का पुल योग 4,078 करोड रुपये की अपेक्षा बेवल 33,000 करोड़ रुपये ही रहा, 
यदह्दी आयात 58,900 करोड़ झुपये के स्थाव पर सगभग 54,000 करोड़ रुपये समभूल्य के हुए ! 
इस भ्रवार पाँव वर्षों में ब्यापार का प्रतिकूल शेष 7,800 फरोड रुपये की अपेक्षा 27,000 
फरोड रपये का हो गया इसके फलस्वरूप भारत को गम्भीर भुगठात झन्तुतत के सब का 
सामना फरना पड़ा । 
यहू भी अनुभय क्या गया कि !965:]985 देः दो दशरोो की अवधि से भारत को केबल 
गुछ ही वस्तुओं (इजीनिर्यारिग यस्तुओ, रसायनों, जवाहरात, तैयार पोशाको, चमड़े कौ बस्तुओ 
तथा मछतो से बने पदार्थों) के निर्यात में मात्रात्मक दृष्टि से सफलता मिल पायी थी | इसके फ्ल* 
स्वरूप अनेक बठिनादयाँ उत्पन्त हो सकती हैं। इसीलिए सग्तवी योजना की अवधि (985-990) 
में निर्यातों का विविधीकरण करना आवश्यक समझा गया । 
शातवी योजना सेः अस्त निर्यातों की दापिक बुद्धि का सद्य 7*0 प्रतिशत रखा गया है, 
जो छठी योजना की अपैक्षा गम होने पर भी अधिक थ्यावद्यारिक धतीत होता है। ऐसा अनुमान है 
कि ऊपर यगित वस्तुओं के निर्यात से सातथी योजना काल से अतिरिक्त विदेशी विनिमय का 50 
प्रतिशत भाग प्राप्त होगा । यह भी अनुभव किया यया कि औद्योगिक यपस्‍तुओं के उत्तादन तथा 
निर्यातों में वृद्धि के लद््य झृषिजन्य वस्तुओं शी तुलना में अधिक झरलता सी प्राप्त किये जा सकते 
हैं। इसी प्रकार धासुऔ तथा अन्य बुछ वस्तुओं के नियांतों में पर्याप्त बृद्धि करना सम्भय है जबकि 
चाय, मगालसों गूती वस्त्र आदि के निर्यातों मे भी पा की प्रवस सम्पायनाएँ विद्यमान हैं। परन्तु 
पोशाकों तथा जूद की गस्‍्तुओं के सन्दर्भ से भारत को अन्य देशी हो स्पर्दा करनी पढेंगी । 
आयात के सन्दर्भ में ऐसा अनुमान है कि पेट्रोलियम पदार्थों तथा उर्वरक को बढ़ती हुई 
माँग को प्रूरा करने हेतु इनके आयात बड़ेंगे और इससे स्यापार-शेष पर अतिझूल प्रभाव होगा। 
दूगरी ओर सीमेष्ट, कृत्रिम रेशो, भयवारी बागज तथा अलोह पघातुओं के भ्रायात हे गम होने की 
आशा है। शुल मिलाकर गाती योजना में आयातो भी बापिक वृद्धि 5'8 प्रतिशत रहते बी 
सम्भावना है । परन्तु यर्ों व उपकरणों के आयात काफी अधिक बढ़ने की आशा है। 
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985-988 की मवधि के लिए त्रिवर्षीष आयात-निर्यात नीति! 

नियोजन काल में पहली बार भारत सरकार ने 2 अल 985 म एक तिवर्षीय आयात- 
निर्यात नीति की घोषणा की । वस्तुत यह नीति 984 के अन्त में व्यापार नीति समिति द्वारा 
प्रस्तुत प्रतिवेदन मे निहित सिफारिशों पर आधारित थी तथा इसमे आयातो को नियन्त्रित बरते 
हेतु प्रशुल्क नीति का आश्रय लिया गया था ॥ इस मध्यमकालीन व्यापार नीति म निम्नलिखित मुख्य 
बातें निहिन थी ५ 

! विशेष शेथी फे आयातकर्ताओं को उदारतापूर्वक आयात करने की अनुमति-- इस श्रेणी 
मे निम्न आयातर्कर्ता रखे गये थे 

(अ) निर्यात हेतु उत्पादन करने बाली पजीइत इबाइयाँ, (ब) प्रतिष्टित मिर्यात गृह, तथा 
(स) सा्वंजनिक उपक्रम सरकारी विभाग तथा बैक । 

_ 2 कच्चे माल का शीघ्रतापुर्वक एव सरलता से आयात करने हेतु ऑटोमटिक लाइसेंम्िग 
की श्रेणी को समाप्त करत हुए अनेक ऐसी वस्तुओं को खुले सामान्य लाइसेंस (007.) के अन्तगत 
रख दिया गया था। इससे आयात की प्रक्रिया विलम्व रहित वनी तथा विश्येप रूप से लघु उद्योग 
लाभान्वित हो सके । हि 

3 निर्यात हेतु उत्पादन करने वाले उद्योगों के आधुनिकीवरण हेतु औद्योगिक मशीनों वी 
20] मदो को खूले-सामान्य लाइसेंस की श्रेणी मे रखा गया । 

4 कम्प्यूटर प्रणाली वे लिए आयात नीति को कापी उदार बनाया गया । 

उपयुक्त सभी श्रेणी के वस्तुओं के आयाठ हेतु विदेशी विनिमय का प्रतिवन्ध उदारतापूर्वक 
क्या गया । 

दजियो 5. बच्चे माल सहित 53 वस्तुओ के आयात को (राज्य व्यापार नियम आदि) सरकारी 
न्सियो के नियन्‍नण से मुक्त कर दिया गया । 

6 निर्यात हेतु उत्पादन करने वाली इकाइयों वे निष्पादन को आक्लित करने हेतु 
आयात-निर्यात पास-बुक प्रणाली लागू वी गयी । इसके आधार पर कच्चे माल का प्रशुल्क मुक्त- 
आयात क्या गया । 

7. अधिक निर्यात करने वालो को उदारतापूर्वक' अतिरिक्त आयात लाइसेंस दिये गये 

8 क्षेत्रीय लाइमेंस अधिकारियों को पूँजीगत वस्तुओ वे अधिक आयात देने हेतु प्रदत्त 
सीमा को वढा दिया गया । अग्रिम लाइसेंस को बिता विलम्ब नियमित करने हेतु कलकत्ता, वम्बई, 
मद्रास तथा नई दिल्ली मे क्षेत्रीय समितियाँ गठित की गयी ॥ 

परन्तु इस नीति में कुछ पावन्दियाँ भी लगायी गयी जो इस प्रवार थी 

74 ऐसी वस्तुओं के आयात पर अधिक पावन्दियाँ लगायी गयी जिनका देश मे पर्याप्त 
उन्पादन होता था । 

2. उदारतापूर्ण आयात-नीति का दुरुण्योग करने वालो इकाइयों व व्यक्तियों के लिए कठोर 
दण्ड का भ्रावघान क्या गया । 

3 एसी लघु इकाइयो तथा निगमो (निर्यात गृहो) के लिए निर्यात वी न्यूनतम सीमा बढ़ा 
दी गयी जो उदारतापूर्ण आयात नीति का लाभ उठाने का दावा प्रस्तुत करना चाहते थे ॥ 

इस नीति के फलस्वरूप हमारे निर्यातोन्मुखी उद्योगों की स्पर्डा क्षमता अन्तर्राष्ट्रीय वाजारों 
में बढ़ी | इस नीति वे' फलस्वरूप हमारे उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर से । 

ब्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रा मे 985-88 की आयात-निर्यात नीति को तकनीकी 
उत्पान वे आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाली नीति के रूप मे सराहा गया था। इसके दास 
एक प्रगतिशील औद्याग्रिक व राजकोपीय नीति का क्रम जारी रखा गया। इसमे पिछले वर्षों में 
अपनायी गयी उदारता की प्रवृत्ति को स्वीकार किया गया | इस प्रकार भारत में व्यापार, उद्योग 
व राजस्व तीनो क्षेत्रों मे एक एकीकृत नीति का विकास क्या गया है । 
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मयो बत्रिवर्षीय आयात-निर्यात नोति, 988-9॥ 

अप्रंल !988 मे मार्च 499] तक की अवधि बेर लिए एक नयी भिवर्षीय आयात्त-निर्मात 
नीति 30 माचं, 988 को घोषित की गयी । इसके प्रमुस उद्देश्य व अन्य प्रमुख बारें निम्न 
भ्रकार थी * 

५ मुश्य उद्देश्ए--(4) ओद्योगिदः विद्गस को थोत््ताहन देना तथा इसके लिए आवश्यक, 
भायातित पूंजीगत वत्तुओ, कच्चे साल तथा कल-पर्णों की व्यवस्था करवा ताकि आधुनिकीकरण, 
४3083 विकास एवं उत्तरेत्तर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की ओर अग्रसर हुआ जा 
शके | 

(2) कार्यदुशल आयात-प्रतिश्वापद व आत्म-निर्भरता को बढावा देता ॥ 

(3) निर्यात-ओोत्साहन को नयी प्रेरणा देना तथा इसके लिए प्रेरणाओं की गुपवत्ता व उतके 
अशासन में सुधार करना । 

(4) नीति एवं विधियों को सरल एवं युविति-स्गत बनाना । 

नीति की प्रमुक्त भरार्ते--(!) इस नीति के अन्तगंत खुले सामात्य लाइसेन्स (00/.) 
का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और इसमे 745 अतिरिक्त मर्दे सम्मिलित की गयी हैं। इनमे से 329 
भर्दे पच्चे माल, कव-पुर्जे व उपभोग्य मात की है, 209 मर्दे जीवनरक्षक उपकरणों की हैं, 08 
मर्दें जीवनरक्षक दवाएँ तथा 99 पर्दे पूँजीगत वस्तुएँ हैं । 

(2) आयात पुन पृत्ति/पुत भर्ती की की स्कीम (8९ 5्षाथा।०) थे काफी सशोधन किये 
गये हैं। गैर-परम्परागत वे परम्परागत दौनौ प्रकार के! मिर्यातों में अस्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्दा को 
बढ़ावा देने के लिए पुत:पूर्ति की स्कीम को अधिक बव्यापक्र एवं उदार बनाया गया है। [0 लाख 
रुपये तक की पूंजीगत वस्तुएँ स्वदेशी वितमेरेस्स लिये बिना निर्यातको द्वारा आयात की जा सकेगी । 

(3) सरकार ने निर्यातों पर से नियन्त्रण कम किये हैं, वतंमान यूची मे स्रे 26 मदों को 
सरकारी क्षेत्र शे मुंचत कर दिया गया है । 

इस प्रकार यह दूसरी जिवर्षीय आायात-निर्यात नीति वहुली तिवर्षीय आायात-निर्यात नीति 
की उपलब्धियों को और आगे वढामे का प्रयास करेगी । 

प्रश्व एवं उनके उत्तर 
]...'निर्यात सबद्धन' एवं “आवात-प्रतित्थापत” को भारत की वरतमाद आधिक ह्थिति के सरदर्भ 
में सावैक् प्राथमिकता का वर्णन कोशिए | आपकी दृष्टि में ध्यापार मौति के लक्ष्य की सिद्धि 
हेतु कौन से उपाय अधिक प्रभावों होंगे ? 
[95९ए55 [ल शउध जाता एणी *कएणा[[्रण्याणात्रा' घात आएणव 5ए/50॥077 
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90७ ॥#695076६ (0॥ ४6७४ छाटलिटग०ट हुए 

[प्रंकेत- आर्थिक विकास के सन्दर्म में आयात-श्रतिस्थापन तथा नियरतिगवर्दन दोनों वा हीं 
अलग-अलग महत्व है। एक नीति के अन्तगंत आयातो पर अबुश सगाते हुएं देश मे ही इन 
बस्पुओं के उत्पादन हेतु प्रयाप हिया जाता हैं. जब दूसरी नीति के अनुसार वमिरयाति को 
प्रौद्माहन दैकर अधिरतम विदेशी यितिमय अजित करने का प्रयास तिया जाता है। परस्तु 
दोनों ही सीसियाँ आवश्यर रूप रे परस्पर विरोधी मी हें कं प्रश्त मे उत्तर में यह बताइए 
विः भारत के आधिक विकार हेतु आप दोनों से से एक नीति को पसन्द गरेंग्रे अथवा दोनो 
हो नीतियो वे मिधित स्वरूप को ।] 

2... 'सनर्षात संवर््धश एवं आपात-प्रतिस्थापन भारत को आज सबसे बड़ो आदरयशता है, इस 
कथन का शाएत साकार की मोति के सा्दर्भ में विदेघन शोजिए। 

नकृफ्॒जा यिल्ाएाणा उत वग्राएव ड्राफच्राएएजा बार वोट ए66ए तौर कठए0 व] 

वा00 +' 9९८७५ [6 दाउ/टगारत। था एट €०ताल्ए ता ह०लापारण [४४४९७ 

[हंरेत--इस प्रश्न वा उत्तर प्रश्न । के अनुरूप ही होगा ।] 

3... "आधिए ह्वावसस्थन का शातविक छरर्प यह है हि भारत दो झ्षपतो आपात शास्दा्पी 
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आवश्यकताओं की पूर्ति हैतु अपने निर्यातों में बुद्धि करनी चाहिए ॥” इस कथन को समीक्षा 
कीजिए । 
+एड९णा०्णरा० इशन-क्‍शाआएड वध्याए गात्या$ गिव 04 शातएंव ग्रादरव5६ गथ ९६- 
7० ॥0 उप जा। काला, पंवां शाह गरावए 96 बरछ0- 0 आगएएा 05055 [फि5 
डॉवॉहागाशा[ 
[सकेत--निर्यात आयात वा भुगतान करते हैं (89070 939 00 77075), यह वहावत 
काफी पुरानी है। आर्थिक विकास के सन्दर्भ मे भारत को कच्चे माल, मशीनों व उपकरणों, 
उर्वरकों ट्रेक्टरा व अन्य प्रकार वी साज-सज्जा की भारी मात्रा मं आवश्यकता है, तथा 
आश्िक विकास के साथ-साथ आयात सम्यन्धी आवश्यकताओ मे वृद्धि होती जाती है। इनरी 
पूर्ति एवं आवश्यव विदेशी विनिमय केवल तिर्यातों मे पर्याप्त वृद्धि दारा हो प्राप्त किया जा 
सकता है । अतएवं अधिक आयात करने के लिए निर्यात में भी वृद्धि की जानी चाहिए | 
परन्तु आज विश्व के अधिकाश देश आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात सवर्द्धन दोनो ही प्रकार 
वी नीतियो का आश्रय लेते हुए एक ओर आयातो को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं 
जवकि दूमरी ओर निर्यातों का अधिकतम करने का यत्न किया जा रहा है । प्रस्तुत प्रश्न वे 
उत्तर में अधिक आयात करने हेतु निर्यातो मे वृद्धि की नीति की तुलना आयात-प्रतिस्थापन 
व निर्यात-सवर्द्धन की मिश्रित नीति से की जानी चाहिए। विद्यारथियी को चाहिए कि इस 
सन्दर्भ से भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति की उपयुक्त आँकड़ों के आधार पर 
समीक्षा करें ।] 

4. भारत सरकार की 985-88 एवं 988-9] के लिए प्रिवर्षीय आयात निर्षात नीतियों की 
सक्षिप्त विवेचना फीजिए १ 
फज़ंबात डजाली॥ पार फारह ॥ध्याउ ्राएणा 900५ थी 6 (०४ट/ग्रीशग 004 
तजायड़ 985-88 200 988-9 
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[एडाएणर0र&ा, 48४४१८८७ए7ए१४ 700 परप्तर ए#४ष्टा.070एणषा' 
07 #0एड2ा0प वराए५०0४] 





स्वतस्त्रता प्राप्ति बज; पे 
मल न 50 हा बल 3 के विदेशी 2/00048 मे साव॑जनिक क्षेत्र की संस्थाओं का 
ह्ृ : द्वितीय महायुद्ध-कांस में सर्वप्रथम सरकारी क्षेत्र में व्यापार की 
के पा ता क्या 22440 भें समस-सम्य पर इस पर विधार-विमर्श होता रहा। स्वतन्वता 
ः .950 भें “राजकीय व्यापार समिति” की निर्युव् ग्रयी । इस का हे 
24023 | 4५2९ निगम की ह्थापता से सम्बद्ध रत हा, 00000 
हे न्तु समिति के सदः कुछ ने सामान्य राजकीय व्यापार (0क0क्षाबं हधा6 गाब्ता॥8) 
गन का ४/8४ नहीं दा । ४५ समिति ने यह भी बताया कि मरकारी विभागों व 
[दित व्यायदारिक भतिविधियों भे अनेर दोप है और इस कारण राजकीय क्षोत्र में किये जाने 
वाले आयान वे निर्यात का दायित्व एक विशिष्ट सगठन को ही दिया जाना चाहिए ॥ समिति का 
डूबा था कि सरकारी विभागों को खाद्याश्नो एवं उवंरकों से सम्बद्ध व्यावसायिक गतिविधियों को 
ज्ञानिक रूप से स्थापित एक राज्य व्यापार नियम को सौंप दिया जाय। भारत सरकार मे इस 
ता को तही भाना तथा 952 में इस विषय पर पुनः एक नयी समिति विगुक्त कर दी। 
20008 402 ने भी सिद्धान्त रूप मे राज्य ध्यापार तिग्रम को स्थापना के गुझाब का समर्यत 
् यह सुझाव दिया कि यह निगम एक्राधिकारिक रुप में कार्य करने के सागयन्गाघ व्याव- 
शायिक कार्य भी करे । 
देश की द्वितीय पच्रवर्षीय योजता में सरकार के समदा अतिरिक्त साधन शुदाने की एक 
गम्भीर समस्या उत्पस्त हो गयी थी। अन्य कार्यों के अतिरिक्त सरकारी कोप के लिए अतिरिक्त साधन 
जुटामे देतु यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को घुनी हुई बस्तुओं का व्यापार भी अपने 
नियम्द्रण में ते सेता साहिए। 2955 में पहली बार उित्त-मन्त्री | राजकीय व्यापार एजेन्सी वी 
घारणा का समर्थन किया । इसी बीच अर्य॑शास्त्रियों के एक दल से भी यह सुशाय दिया था कि 
अधिक आधिक एवं सामाजिक समानता वी दिशा से आये बढ़ने के: लिए राजवोय थ्यापार प्रारम्भ 
करमा अत्यन्त उपयोगी होगा । दितीय पचदर्धीय पोजनी बा एकः उद्देश्य यह भी रखा! गया था हि 
खारत गो यथासम्भय विदेशी व्यापार बा अधिकाधिक विस्ताट करों अधिवतम विदेशी विनिमय 
झ्ाप्त करमा चाहिए, तथा इस उद्देश्य वी पूवि हेतु उसे पूर्वी यूरोप के (साम्यवादी देशों के साथ 





) राजकीय ध्यापार हे हमारा अभिप्राप सरकारी या सरकार दारा वियन्वित संध्या द्वारा आयात 
ये हियाति कार्यों है सस्यादत से है।यह गर्था ख्यावसायित्र उद्देश्य से यस्तुओं शी परीद 
करती है एव उतरा इसी उद्देश्य पे साथ वितरण खर्ती है। यही संस्था स्थावसायिक विप्री 
के लिए वस्पुओ के उत्पादन में प्रयुक्त सहमप्री व कच्चे माल का ऑयल कररे वनझा 
उत्पादक इकाइयों थे आवटन भी करती है। राजप्रीय व्यापार के अस्तगत विशिष्ट बरयुओं 
के निर्यात तपा मूलतः सरवारी उपयोग देः लिए आयात बी गयी दस्तुओ दे बचे हुए स्‍्टॉग' 
की विध्री को भी शाम्रित किया जाता है। [रिस्तृत गियरण के लिए देखे 000 ० 
]वी5, ऑल! दीं शीट (शक्ल व उक्‍द76- उ/म्वीहढ, ०७ छलाफ, (950) 


ए-5] 
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अपने व्यावसायिव सम्बन्ध बढाने चाहिए। इन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हेतु एक विश्येप 
सरकारी व्यापार एजेन्सी की आवश्यकता थी । इस प्रकार ट्वितीय योजना के आरम्भ से ही एक 
सावजनिक व्यापार एजेन्मी वी स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण बन गया था । अन्तत मई 956 
में राज्य व्यापार निगम (586 वराश्वाड (णएुण्णाणा ० 00) की स्थापना वी गयी। 
शर्न -शर्ने राज्य व्यापार निगम वो गतिविधियों का अत्यधिक डिस्तार होने पर और भी राजवीय 
सस्याएँ विरेशी व्यापार के लिए स्थापित की गयी । राजकीय क्षेत्र में व्यापार कर रही सस्याओं वी 
सूची एवं उनकी स्थापना वे वर्षों का विवरण इस ध्रकार है 

]. राज्य व्यापार निगम (886 खवाड़ ए०फ्रणबा० ण 50)--मई 956, 

2. खनिज एव घातु व्यापार नियम (नाशलयो5 छ0 लंड प्रायखताड़ एणफणबाएा 

6 ४भा८ट]--अप्रैल 963, 


3. निर्यात साख एवं गारण्टी निगम (2०0 एिल्टाध बात 6एक्षका९2 एिलफ्काव- 
४0०7) जनवरी 964, 

4 हस्तकला एवं हाथकर्घा नियम (प्रश्माताद्ाशीड छत प्र०90]007 फिएणध 0०ए०- 
उ200०7)--7964 है 

$ भारतीय चलचित्र निर्यात नियम ([70वा 'ीणाणा ?लफ्ा55 छफ़्णां एणएणन 
0०॥)--पितम्बर 963; ५ 

6 घात्विक छीजन व्यापार निगम (४८४७४ 50039 7740० (७॥ए०३४००7)---सितम्बर 
]964, तथा $ ह 

7 भारतीय खाद्य नियम (8006 (07०४४०० ० 7704)--जनवरी 965॥ 
अब हम इनमे से प्रत्येक सस्था के कार्यों एवं तत्मम्बन्धी प्रगति की समीक्षा करेंगे । 


राज्य व्यापार निगम 
[श57४ "४/७/५॥२० ९07ए02&7707 

राज्य व्यापार निगम का पजीकरण भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 8 मई, 
956 को विया गया था । वह प्रूर्ण सूप से एक सरकारी सस्था के रुप में गठित क्या गया एवं 
इसकी प्रारम्भिक प्रदत्त पूँनी । करोड रुपये रखी गयी । आगे चलबर राज्य व्यापार निगम की 
अधिक्रत पूंजी 5 बरोड रुपये तयः प्रदत्त पूंजी 3 करोड रुपये कर दी गयी । 

राज्य व्यापार निगम का प्रमुख उद्देश्य देश के निर्याती का क्षेत्र (६०००८) विस्तृत करना 
तथा आवश्यक वस्तुओं वे आयात की व्यवस्था करना है | यह निमम बहुघा कुछ वस्तुओं वे न्यूनतम 
मूल्यों की प्रतिभूति (8रशाक्ा/९८) देने तथा तठस्थ भण्डार (8णी८7 50०0) के मिर्माथ के कार्य 
भी करता है। नियत वे क्षेत्र मे राज्य व्यापार नियम चालू बाजारों के विस्तार वे साथ साथ नये 
बाजारों वी खोज हेतु भी प्रयतशील है । राज्य व्यापार निगम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पूर्वी 
यूरोप के देशों के साथ हुए व्यापार में आाशातीत वृद्धि रही है। जहाँ 955-56 में इन देशो के 
साथ हमारा व्यापार अत्यन्त सोमित था, 973-74 तक निर्यात गा सगभग एक चौथाई केवल 
इन्ही देशों वो निर्यात जिया जाने लगा था । इसी प्रकार आयात का लगभग 20%, इन देशों से 
प्राप्त किया जाने लगा है। यह उल्वेखनीय है कि इन देशो में हमारे ध्यापार वे पिछले 20 वर्षों 
में 20 से 25 गुनी बुद्धि हुई है। इस दिशा में व्याप्त सफलता में राज्य व्यापार निगम वी भूमिका 
अत्यन्त महत्वपुण रही है क्योकि निगम को ही इन देशो से किये जाने वाले व्यापार वे एकाधिकार 
प्राप्त हैं । 

परन्तु इतने पर भी राज्य व्यापार नियम देश के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए 
कोई भी वस्तु कही भी खरीदने को स्वतन्त्र है। इसी प्रकार निगम को किसी भी उत्पादक से 
बस्तु लेकर कही भी निर्यात करने की छूट प्राप्त है। आयात व निर्यात के भत्तिरिक्त नियम उद्योग- 
पतियों व व्याप्रारियों को वित्त को उपलब्धि क्वालिटी-नियन्त्रण, जहाजो में माल वे लदान एवं 
दुलभ कच्चे माल वी खरीद व वितरण की सेवाएँ अपित करता है। विदेशों उपभोक्ताओं 
आवश्यकताओं वे अनुरूप बस्तुओ का उत्पादन करवाना एवं इनको पूर्ति करते हुए उतकी आदश्यक- 
ताओ को पूरा करना भी निगम का एक प्रमुख उद्देश्य है। 
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व्यावसायिझ दृष्टिकोण एवं लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए भी राज्य व्यापार 
निगम भारतीय उद्योगों को विश्व के बाजारों की स्थिति से अवगत कराता है तथा समय-ममय पर 
उनका मार्यदर्शन करता है। निगम ऐसी वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रत्यक्ष रूप से पूँणी का विनियोग 
करता है शिनके निर्यात की सम्भावताएँ काफी अधिक हैं। इसी प्रकार एक निश्चित वाजार की 
प्रतिधूति देते वाले विदेशी व्यापारी को निग्रम द्वारा समुचित सहायता प्रदान की छाती है । 
राज्य व्यापार निगम पूर्ण रूप के एक विपणन सस्या है। विपणनें से सम्बद्ध विशिष्ट 
समस्याओ मे? विश्तेषण एवं उन पर सतत्‌ सूप से मार्यद्शन हेतु निगम के कार्यत्रमो को वस्तुओं के 
आधार पर छह विभागी में विभाजित किया धया है : ($) इल्जीनियॉरिंग की वस्तुएं (जिनमे मशीन- 
दूत्स एवं लघु उद्योगों की सांज-सञज्जा शामिल है), (7) रेलवे वैगन तथा साज-्सज्जा, (॥) 
रसायन दव'इयाँ एवं नमक, (४) जूते, वाल व बालों से निर्भित्त वस्लुएँ, शन्‍क़र, कपड़ा, सैगार 
कपड जादि उपभोग्य वस्तुएँ, (४) फल (कैला व अन्य ताजा फल), फलो के रस, चावल एव दालें, 
तथा (४) सीमेष्ट । 
उपयुक्त विपश्न-डिवीजन की सहायतार्थ परामशंदाता एवं सेत्रा-डिवीजन वनाये गये हैं। 
राज्य व्यापार निगम ने 8 देशो में अपनी शासाएँ तथा विश्व के लगभग सभी देशों मे अपने 
सम्पर्क-सून्न स्थापित झिये हुए हैं। यह निगम देश के उद्योगों तथा विदेशी आयात व निर्यातकर्ताओ 
कै बीच एक महत्वपूर्भ माध्यम के रूप गे कार्य करता है ।“राज्य व्यापार निगम जहाँ विदेशी याजारों 
का राबेक्षण करके भारतीय उद्योगपतियों एव व्यापात्यों को निर्धात बढाने हेनु मार्गदर्शन करता है, 
बढ़ी विदेशी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य एवं उचित समय पर निद्धिप्ट बवालिटी की वस्तुएं 
उपलब्ध करने का आए्यासन देता है। 
आज के सन्दर्भ में राज्य व्यापार निगम के प्रधुख कार्य इस प्रकार हैं * 
न (।) निरदिप्द बस्तुऔ का आयात व निर्यात करना, विशेष रुप से उन देशों के साथ व्यापार 
में यूद्धि करमा जहाँ विदेशी व्यापार पूर्ण सरकारी नियन्त्रण में है। 
(2) परम्परागत वस्तुओं के निर्यात हैतु नभ्रे थाजारों का विकास करना तथा निर्यात 
व्यापार के विविधीकरण (0४८ कल्याण) हेतु नयी वस्तुओं के निर्यात को प्रोध्ताद्वित करना 
(3) ररकार कै आदेशानुसार देश मे अपर्याप्त पूर्ति बाली (दुलंम) व 28 के आयात 
तथअपता आन्‍्तरिक वितरण की व्यवस्था करके मूल्यों मे स्थिरता लाना तथा देश मे वितरण" 
व्यवस्था को टोप्त करना ) 
(4) सरकार के आदेशानुगार सा्वेजनिक हित के पौषण हैसु निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात, 
निर्यात या भाग्तरिक वितरण भी विशेष व्यवस्था करता । 
इनके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम देश केः आयातो य निर्यातों की प्रवृत्ति पर सायप्रानी- 
पूर्वक दृष्टि रखता है तथा देश के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को आयात सुविधाएँ एवं निर्यात 
सर्यन हेतु मार्रदशव प्रशव करता है 
राफ्प ध्यापार निगम की प्रपति' हि 
राज्य व्यापार नियम के थायिक प्रतियेददों वा अध्ययन करते पर यह स्पष्ट रूप से शांत 
होता है कि निगम को देश के विदेशी व्यापार में वृद्धि बरते एवं इसके विविधीर रण झुएत से 
पर्याप्त सफ़॑वता सिची है। निगम को नथे बाजारों के विद्धास मे भो बाफी गफ़तेता मिली है) 
इसी प्रकार भारत का आयात स्यग्पार थी नये देशों से दरम्म हुआ है ठपा उसने अवेड यस्तुओं 
के आयात हेतु अधिक अनुरूल शर्तें प्राप्त दी हैं तथा आपस्यक कब्चे मास ये वितरण वी स्यवस्था 
में सुधार विया है । (कल 
975-76 में राज्य ब्यापार निगम के निर्यात स्थापार मे एक बीतिमान स्थायित विया 
गया । इस यर्ष निगम द्वारा अधिहत चसतुभ गो के निर्यात बा मूल्य 760 करोड रपये था। यह 
राशि 974-75 दे निर्यात (559 करोड रुपये) की दृलना में काफ़ी अधिक थी। स्थापना वे 
प्रधम वर्ष अर्थात्‌ 956-57 में निगम के आपातो व निर्यातों बाइुस मूल्य 92 हरोह रपये 


].. वा< 4 तशराार बकरा, और है, 989. 





र्‌ 
482 | अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


था । यह राशि 976-77 में 966 करोड रुपये, तथा 98-82 में 2,089 करोड रुपये तक 
पहुँच गयी । 988-89 में यह राशि पुन* वढवर 2,586 करोड रपये हो गयी । 

988-89 में निमम द्वारा क्यि गये वुल व्यापार की राशि 2,586 करोड रुपये हो गयी, 
जिममे 526 बरोड रुपये के निर्यात, 2,036 करोड रुपये के आयात, तट से दूर (००7०) की 
राशि 5 करोष्ट रुपये व घरेलू वित्री 9 करोड रुपये रहो थी। 99-92 के' कुल व्यापार का 
लक्ष्य 2 225 करोड रुपये का रखा गया है, जिसमे निर्यात की राशि वे ,500 करोड़ रुपये वरने 
का अनुमान है। इस प्रकार 570 द्वारा नियति की राशि 988-89 में 526 करोड रुपये से 
बढकर ]99-92 मे ,500 करोड रुपये हो जायेगी । 

निर्वात--वस्तुत 98-82 भे राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की गयी कनेलाइज्ड 
मंदों भे काफो कमी हुई | मूंगफली वी खली का निर्यात इस वर्ष काफी घटा क्योंकि पश्चिमी यूरोप 
के बाजारो में भारतीय उत्पादका को सोयावीन की खली के उत्त्पादको से स्पर्डा करनी प्रढी । इसके 
विपरीत गैर-कनेलाइज्ड वस्तुओ का निर्यात जो 979-80 व 980-8 के वर्षों मे 32 करोड 
रुपये व 45 करोड़ रुपये घा, 98 -82 मे 7] 3 करोड रुपये हो गया । इस वर्ष निगम ने फूड 
सलाद सरसी का साय अदरक, लहसुन हाथ की बनी दरियाँ आदि भी निर्यात वी। निगम वे 
निर्यातो में तम्बाकू वा स्थान सबसे ऊपर है । 98-82 में 70 करोड रपये की तम्बाकू का 
निर्यात क्या गया । 

आयातित वस्तुओ में से निगम ने देश में विभिन्‍न वस्तुओं का वितरण इस प्रकार किया : 
खाद्य तेल (!0 3 लाख टन), न्यूजप्रिट (250 लाख टन); प्राकृतिक रवड (43,000 टन) ! 

राज्य व्यापार निग्रम के कार्यों का विस्तार होने के साथ-साथ इसके प्रशासन भे विकेस््री- 
करण किया गया तथा आज निगम की निम्नाकित चार सहायक सस्थाएँ भी विशिष्ट क्षेत्री मे 
आयात व निर्यात में कार्य रत हैं : 

() परियोजना एवं साज-सज्जा निगम । 

(2) भारतीय काजू निगम । 

(3) हस्तकला एवं हाथकर्घा तिगम । 

(4) खनिज एवं धातु व्यापार नियम । 

परियोजना एवं साज-सज्जा निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य व्यापार निगम की एक 

सहायक एजेन्सी के रूप मे ।97] म की गयी थी ) इस नयी सस्था को प्रारम्भिक चरण में इजी- 
निर्यरिंग एवं रेलवे सामग्री के व्यापार के अतिरिक्त राज्य व्यापार तिगम के इजीनियरिंग डिवीजनो 
का काम सौपा गया | इस निगम का प्रमुख उद्देश्य इजीनियरिग वी वस्तुओ, भौद्योगिक एवं रेल 
सम्बन्धी साज-सज्जा के निर्यात में वृद्धि करना हैं। 

भारतीय काजू निगम की स्थापना भी राज्य व्यापार निगम की एक सहायक इकाई के रूप 

में (970 मा वी बयी थी। वह (िगना कच्ची काजू कट आवान करने उचित मूल्य १र उन्हें काजू 
निर्यात करने वाली इकाइयो को परिनिर्माण हेतु उपलब्ध कराता है। भारतीय बस्तुओ के प्रचार 
हेतु निग्रम ने पेरिस एवं न्यूयार्क में अपने कार्यालय स्थापित किये हैं । 

हस्तकला एवं हाथवर्धा निर्यात निगम को 964 भें हस्तवला की वस्तुओ हथकर्षों के 

चम्त्री, तैयार वस्त्रों एद ऊनो स्वेटर व जसियो के निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्थापित 
किया गया । 972-73 भें निगम ने केवल 5 65 करोड रुपये की वस्तुओ का निर्यात क्या था 
जयकि 973-74 में इसके निर्यात का मूल्य वढकर 20 5 करोड रुपये हो गया। 973-74 में 
ऊनी स्वेटर व जर्धियों के निर्यात से ही नियम को 4 करोड रुपये प्राप्त हुए । 

खनिज एवं घातु व्यापार निगम ([४थ72) देश मे उपलब्ध खनिज पदार्थों एवं कच्ची 

घातुओ (००७) के नियात हेतु अप्रैल 963 ग्रे स्थापित किया गया था ) यह इस तिग्रम वी ही 
कुशल वार्य-प्रगाती का परिणाम है कि ॥975-76 में भारत से 30 करोड़ रुपये वी कच्चों 
धातुआ का निर्यात विया गया । 973-74 में निगम ने लगमंग 350 करोड रुपये के खतिजों व 
घातुआ का आयात क्या । निगम के कुल व्यापार (आयात व निर्यात) की राशि 073-/24 में 
475 करोड रुपय थी । 974-75 में अनुमानत निभम ने 780 करोड़ झपये का व्यापार क्या 
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जवरि 975-76 से यह राशि 7 करोड़ रुपये रह गयी जोड़ि 974-75 की तुनना में 5९ 

कम थी। 975-76 में इसके द्वारा 68 करोड रुपये के निर्यात किये गये जो पिछते बष हे 22% 

0 थे। हे 75-76 में इसने 539 करोड़ रुपये के आयात किये जो पिछले वर्ष कौ तुलता मे 
( पम थे । 

गत एवं धातु व्यापार नियम की अधिशत पूँजी 5 करोड़ झुपये एवं प्रदत्त पूँणी 2 करोड़ 
झपये की है । निगम के प्रमुस निर्यातों मे कच्चा लोहा, कच्चे मैंगतीज, फरते-गैंगगीज तथा कोयले 
फो सम्गरितित किया णा सकता है। 975-76 में कच्चे लोहे के निर्यात में (30 करोड़ रपये बा 
विदेशी विनिमय प्राप्त किया थया । कोयला, कच्चे मैंगगीज तथा फैरो-मैंगनीज के निर्यात से भी 
काफी मात्रा से विदेशी विनिमय प्राप्त क्िय! गया । 975-76 में ! 5 करोह टन कच्चा लोहा, 
0 सास टने कच्चा मैंगनीज एवं 7 6 खास ठने कोयला भारत से निर्यात किये जाने का लद््य था । 

घत्िज एवं धावु ध्याणर निगम के आयाती में कॉब-फरग यातुओं का स्थान सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण है। )974-75 में निगम ने लगभग 640 करोड़ रुपये के मूल्य की हानिज एवं धातुओं 
का आयात किया था जिसमें से लगभग ड़ नॉन-फररा धातुएँ थी। 975-76 मे बॉनर्फ रस 
पघातुओ के आयात का मूल्य 2!4 करोड़ विपोजित किया यया । इनमे से 30,000 टन ताँवा, 
55,000 टन णस्ता, 30,000 टन सीसा तथा टिने वे निकस में हे प्रस्येक्ठ 24,000 दस, 9,650 
टव पैलेडियम ध्या 3,2[5 टत प्लेटीनम शामिल था 3 > 

इनके अतिरियत 975-76 से इस निगम द्वारा 358 करोड़ पपये के मूल्य की रागायनिक 
फादों का आयात करने का सद््य था। इतमें 5 लास टन यूरिया, 2 लाख टन कॉत्शियम अमोनियप् 
नाइट्रैट, $ सास टन पोटाश यय सामान, 0 67 लाख टने अमोनियम सत्फेट, 0 सात टन रॉफ़ 
फरॉस्फेट तथा ह शा दत सल्फर शामिय पा। !973-74 में भारत द्वारा आयातित रासायनिक 
उर्रकों छा पुल मूल्य सगभग 250 करोड़ शपये था। 

पतिज तथा धातु ध्यापार निग्रम के पिछले दो दशकों से अनेक ब्राजादों का विशास किया 
है। इगडे निर्यात में है क्‍ अधिक केयल बच्चे सोहे के रुप में है। यूरोप और जापाम फे बागारों मे 
निगम से भारतीय कष्चे लोहे के निर्यात स्थापार गे कापी बुद्धि की है। यूरोपीय देशों को निगम 
[-2 छाए टय कध्ने सोहे का तिर्यातें करता है। इगी प्रतार जापान को काफी मात्रा में कच्चे 
पोहे हा निर्यात शिया जाता है। उत्तेसीय बांत तो यह है दि पिछले 5-6 बर्षों से विश्व के 
बाजारों में रष्चे सोहे के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसका पूरा साथ भारतीय पनिज सपा 
प्रातु स्यापोर निगम को प्राप्त हुआ है । 

978-79 भें इस निगम दारा 2,263 हूरोड रुखये का व्यापार विया गया जौ पिछले 
यर्ष की सुलमां गे 24% अधिक था। 978-79 मे नियम द्वारा 732 करो रे जे आयात 
किये थये थे जो गत वर्ष को ड् लगा में 33%, गधिक थे। 98-82 में निगम का हुल व्यापार 
],370 करोड़ सपये वा था जिसमें से आयातित यस्नुओं का मूल्य 840 बरोड़ एपे तथा शेप निर्या- 
तित शस्तुओ दा मूल्य था । 984-85 से एसता कुल स्पापार 2,776 कशेड रपये का रहा था । 

जून 974 भें निज एवं धातु व्पापार निग्रम ही एक सहायक सांक्ष्या ये' हूए में अध्ररू 
इ्यापार निगम फी स्थापना को एपी । हि 

राज्य ख्यापार निगम ते 969-70 से 98 8-89 थे” मध्य से अपने ध्यापार हो सगना 


पख्छहू गुना कर दिया । 
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बस्तुत 975-76 तक राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भारी मात्रा में शक्कर का 
निर्यात किया जा रहा था, और इस कारण कुल निर्यातों मे इसका बनुपात 20 प्रतिशत से अधिक 
हो गया था । इसके बाद के वर्षों मे शक्कर के निर्यात कापी गिर गये और इसलिए कुल निर्यातो में 
निगम का अनुपात 9 प्रतिशत रह गया । बाज वा निर्यात काजू निगम द्वारा किय जाने से भी 
राज्य व्यापार निगम के कार्यक्षेत्र मे कमी हुई है * 

परन्तु गत तीन-चार वर्षों में देश में खाद्य-तेलो का जिस रूप में अभाव चल्र रहा है उत्तरी 
पूति हेतु राज्य व्यापार निगम को प्रति व्य 2 से 4 लाख टन खाद्य तेल का आयात करना पड 
रहा है। 982 83 में इसक्रे द्वारा आयातित तेलो की मात्रा )3 लास टन थी तथा इतका मुल्य 
लगभग 800 करोड रुपये था तथा इसका अनुपात निगम के कुल आयातो में दो तिहाई से 
अधिक था ।! 

निर्यात का आधार और अधिक मजबूत वनाने की दृष्टि से राज्य व्यापार निगम ने 
निर्यात विकास कोष की स्थापना की है। इस कोप द्वारा छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना 
या इनकी उत्पादन क्षमता में विस्तार हेतु सहायता दी जायगी। 976-77 में इस उद्देश्य की 
पूर्ति हेतु 4 करोड रपये का प्रावधान रखा गया था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य व्यापार निगम 
के तिर्यात मे से आधे लघु औद्योगिक इकाइयो से प्राप्त क्यि जाने हैं । इत इकाइयों को नियम द्वारा 
कच्चे माल वी पूति तकनीकी परामश आदि सेवाओं वे” अतिरिक्त क्वालिटी नियन्‍्तण, भण्डारण 
(शग्भा००५78), लदान-व्यवस्था (300979778), निर्यात-विपणन एवं प्रलेखन ([00007027/8007) 
की सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं। 


राज्य,व्यापार निगम के कुल निर्यातों मे से 40 प्रतिशत पूर्वी यूरोप के देशों को जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त 30% निर्यात पश्चिमी यूरोप के देशो को होते हैँ। !956-57 भे राज्य व्यापार 
निगम द्वारा बैबल 0 बस्तुओ का निर्यात किया जाता था जबकि 97-72 मे इन वस्तुओं की 
संख्या वढकर ]40 हो गयी । 974-75 तक ऐसी वस्तुओं की सस्या लगभग 80 हो गयी थी। 
इस वर्ष राज्य व्यापार निगम को लगभग 30 करोड रुपये का कुल लाभ हुआ जिसमे से 53 
करोड रुपये निर्यात व्यापार से, । 8 करोड रुपये आयातित वस्तुओ के वितरण से एवं शेप घरेलू 
पित्री से प्राप्त हुए । मार्च 976 तक निर्यातित वस्तुओ की सख्या 649 हो गयी जिनमे से 65% 
चस्तुएँ छोटे पैमाने के उद्योगो की थी। जनवरी फरवरी 976 मे निर्यात विकास सस्था ने अम> 
रीका"मे क्रेताओ तथा विक्षेताओं के एक सम्मेलन (४९८६) का आयोजन किया जिसके महत्वपूर्ण 
परिणाम तिकले । करोड रुपये के निर्यातो का उसी समय आाड्डर प्राप्त हुआ तथा 35 करोड़ 
रुपये के निर्यात उसके वाद किये । इस सस्था ने 3। इकाइयो को सहायता प्रदान की जिन्होंने 
निर्यात की माँग की (रर्ति करने की क्षमता का विस्तार कया । इन इकाइयों के द्वारा 5 वर्ष के 
समय में अपनी क्षमता के विस्तार के लिए लगभग 3 85 करोड रुपये का आयात क्या जायेगा, 
परन्तु इसी समय मे इतके द्वारा 63 4 करोड रुपये का निर्यात भी किया जा सकेगा। नियम लघु 
इकाइथो द्वारा निभित वस्तुओ के निर्यात बढाने हेतु भी सतत्‌ रूप से प्रयत्तशील है। आज निगम 
द्वारा 800 से अधिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है । 

राज्य व्यापार निगम के विभिन्‍न देशो मे स्थित कार्यालय भारत की परम्परागत एवं गैर- 
परम्परागत वस्तुओं वा विदेशी वाजासे मे भ्रचार करके निर्यात हेतु अनुयन्ध प्राप्त करने का 
प्रयास करते है । निर्यात वृद्धि करने हेतु निगम अन्य देशो में विद्यमान बडे-्बडे व्यावसायिक प्रति- 
प्ठानौ से सम्पर्क स्थापित करता है । हाल ही मे एक समीक्षक समिति ने राज्य व्यापार निगम के 
प्रशासन एव गत्रिविधियों में गत्यात्मक्ता (6ंशआ्राणा»7) लाने हेतु कुछ सुझाव दिये है। निगम 
ने विशिष्ट वस्तुआ के निर्यात मे वृद्धि हेतु विशेषज्ञों से परामर्श एवं निजी क्षेत्र के अनुभवी प्रति- 
प्ठानों से सहयोग धाप्त करना भी प्रारम्भ कर दिया है ! 
राज्य व्यापार निगम फो सीमाएँ 

विगत 25 वर्षो के सन्तोयप्रद इतिहास एवं अनेक उपलब्धियों वे उपरान्त भी राज्य व्यापार 
निगम की अग्राकित कारणो से आलोचना की गयी है : 


] काश#€शाग्मार 7घ्ार, 0208 5, 983, 
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की (॥) कुछ लोगों का मत है कि निगम ने उत क्षेत्रों से भी अपना अधिकार जमाया है जहाँ 
तेजी क्षेत्र की व्यावसायिक सस्थाएँ सन्तोपप्रद ढग से काम कर, रही थी । सोग सरकारी गस्‍्वा के 
इस अनावश्यक हस्तक्षेप को अनुचित मानते हैं । 

(2) राज्य व्यापार निगम बहुधा विदेशी व्यापारियों एवं आयातवर्ताओं को समय पर 
घस्तुएँ उपसब्ध नहीं करा पाता । परिणामस्वरूप अनेक बार निर्यात हेतु प्राप्त आर्डर रद कर दिये 
जाते हैं। इससे भारी मात्रा मे प्राप्त विदेशी विनिमय से देश वचित रह जाता है। 

(3) निगम के प्रशासन द्वारा बहुधा अत्यधिक वित्वस्य से निर्णय लिये जाते हैं। इसी प्रकार 
लिये गये निर्णयौ की कार्यान्विति मे भी काफी वित्स्व होता है। 

(4) राज्य व्यापार मिगम अथवा खनिज य घातु व्यापार नियम आदि सहायक सत्याओं 
के पास न सो अपनी कोई खानें हैं और न ही इनमे कोई भी संस्था स्वयं किसी आपय प्रसार का 
उत्पादन करती है। इनके परिणामस्वरूप निगम तथा इनकी सहायक संस्थाओं का वस्तुओं की 
प्राप्ति एव इनके वितरण (क0॥४८५) पर कोई नियन्त्रण नहीं है। अनेक बार विदेशी वध्याप्राट को 
हंस बगरण भी समय पर निगम द्वारा वस्तुएँ नही भेजी जाती । 

(5) अनेक तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु निमम वस्तुओं के! उत्पादक एए आयात- 
कर्ताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने से अयफल रहा रु + 

(6) पश्तुओं की माँग, पूत्ति, मूल्य आदि से सम्बद्ध वाजार की स्थितियों के प्रति राज्य 
व्यापार निंधम पुर्णत. सजग एवं उत्तरदायी (0६007$४८) नही है । 

(7) वह ठीढ है कि राज्य व्यापार तिगस एवं इसकी सहायक सस्याओं को पिछमे गुछ 
बर्धों में बहुत लाभ हुआ है एवं इनकी व्यायसामिक गतिविधियों का पर्याप्त विस्तार हुआ है, 
परन्तु बहुधा यह शिक्रायत सुनने को मिलती है कि आयात व निर्यात ध्यापार भे एकाधिकार प्राप्त 
होने के बाद निभी क्षेत्र की कोई सस्या इससे कई थ्रुना व्यापार फरके है ते अधिक लाभ कमा 
राकती थी । बस्तुतः तिगम के अधिकारियों के 24025 एप्राट्वप्रा॥(० हु टशोम एवं वायं- 
पका है में विद्यमान आवश्यक ओऔप॑चारिकता के कारण इसके ब्यापार में बाछित वृद्धि नहीं हों 
राकी है। 

(8) निगम के अधिकारी बहुध्ठा सरकार की ओर से प्रतिनियुवित (0890॥8॥णा) पर भेजे 
जाते हैं तथा थोड़े सपय याद उनका स्थातास्तरण कर दिया जाता है। रधायी बर्मचारियों य 
अधिकारियों के न होने रे निगम की कायक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। भारत सरकार के 
वाणिज्य मन्यासप का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राज्य स्थापार नियम मे स्वस्थ प्रवग्धन एवं रवतन्त नौति 
निर्धारण की भ्रत्रिया में एक यडी यापा है। 

(9) निगम आयात किये कर्चे माल पर शादी अनुपात में बभोशन बसूगा करता है। 
इसके फलस्वरूप राज्य ध्यापार निगम (एवं इसकी सहायर रास्थाओ) के सास में तो वृद्धि दो जाती 
है, परन्तु औद्योगिक इफाइयो की उत्पादन-सागत बढ़ जाती है ! 

(40) निगम ने एपये में भुगतान के आधार पर पूर्वो पी के देशों जे! भाष जो अनुवस 
क्रिये हैं उनरेः अन्तर्गत आयातित वस्तुओं य उपकरणों बी विम्म घटिया एवं पुरानी होने हे शव- 
जूद निग्रम ने उनके लिए काफी ऊँचे भृत्य चुकारे हैं। समय-समय पर राज्य व्यापार विगम के 
अधिकारियों मे रयय यह स्वोकार किया है कि सास्पवादी देशों मे! साथ ढिगे जाने वाले अदय- 
बदल (एथा02) व्यापार में हमे पाटा रहता है । रु 

(]] पुन. राज्य स्थापरार निगम ने 975 मे उद्योगों को सद्ायए देने देतु एक रा 
निर्यात विकास कोप की स्थापता की थी। प्रार्थना पत्र इस कोप वे उपयोग दे लिए 38 
बडे हुए हैं। परन्तु राज्य स्यापार निगम ने विसी को भी इस भुद्ठा वे उपयोग शरने वे मोष्य सही 
पाया है । 
हि (2) हास ही मे यह भी बारोप सभाया गया है 
का आयात करने भारी मुनाफा गमाने वा प्रयास रूर रहा है 
दे निर्यात हैतु एशायरिगार प्राप्त है। आवश्या्ता एस बात 
बाना सा आम जनता तक पहुँचे 


हि राज्य व्यापार निगम शाए हैलो 
॥ विश को मलेव दस्शुओं के आयात 
शो है कि दगप्रे कार्ददखारों में हमने 
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इस कोप की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह बताया गया था वि नये उत्तादकों बे लिए 
क्षमता भाप्त करने हेतु सहायता दो जायेगी तथा वर्तमान उत्पादको वे लिए निर्यातित वस्तुओं वे 
उत्पादन मे वृद्धि बरने के लिए कोष मे से सहायता दी जायगो। सहायता वा रूप एक समय वे 
लिए ऋण प्रदान करना नहीं वल्कि कच्चे माल तथा मशोनों दे बायात के रुप में प्रदाव 
करना है । हे 
व्यापार-समझोते एवं भुगतान-व्यदस्या 
[78७०४ &0र8४हारा5ड #7० ९७४७परा$ 0 8०ए/णायरा३] 


समय-समय पर भारत ने अन्य देशो के साथ (द्विपक्षीय) व्यापार-समझौते किये हैँ | प्रथम 
पंचवर्षीय योजना-काल में बहुत बडो सस्या में ऐसे समझोते किये गये । परन्तु 4958 तक जहाँ इन 
समझौतो का मुस्य प्रयोजन समानता तथा पारस्परिक लाभ के काघार पर दोनों देशो के बोच 
व्यापार का विस्तार बरना था, 4958 के बाद सम्पन्त व्यापार-समझौते मूल रूप से उन देशों के! 
साथ हुए है जो रुपये मे भुगतान लेने को सहमत हैं। यह उल्लेखनीय है कि 958 तक भारत के 
जिन देशो के साथ व्यापार समझौते हुए उनमे केवल व्यापार के विभिन्‍न क्षेत्रों वे विषय में हमारो 
उनके साथ सहमति व्यक्त की गयी थी । इन क्षेत्रो का निर्धारण दोनो ही देशो वे आयात व निर्यात 
हेतु प्रयुक्त वस्तुओं वी सूची के आाघार पर किया जाता पा, परल्तु दोनो देश निर्धारित मात्रा में 
वस्तुओं वे जायात व निर्यात की मात्रा को स्दोवार करने या प्रदान करने वे लिए वाध्य नहीं ये । 
व्यापार समझौते की अवधि के बाद अवश्षेप राशि वा भुगतान स्टलिय पौष्ड में चुकाने या प्राप्त 
करने की व्यवस्था थी । 


परन्तु 958 के पश्चात सम्पन्न हुए व्यापार-समझोतो ने अन्तर्गत दोनों देश एक चालू खाते 
की अवशेष रोशि क आधार पर व्यापारिक एवं ग्रर-व्यापारिक सौदो का समायोजन करते हैं। इन 
भुगतानो मे स्वर्ण या स्वर्ण में परिवर्तनीय मुद्रा दा प्रयोग नही किया जाता । उदाहरपाय्य, यंदि 
पोर्लण्ड के साथ हुए व्यापार-समझोते के जन्तगत भारत पोरलेण्ड में वस्तुओं बा बायात करता है तो 
रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया में पोर्ण्ड वे खाते मे रिजवं बेक पोल॑ण्ड के नाम उतनी राधि लिख 
देता है । समझोते को अवधि दे! समाप्त होने पर दोनो देशों के व्यापार सन्तुलन के आधार पर 
खातो का समायोजन हो जाता है। इस प्रकार एक समय-विन्दु पर तो इन खातों में असन्तुलन रह 
सकता है परन्तु निदिप्ट अवधि के अन्तर्गत भारत ने पूर्वी यूरोप के साम्पवादी देशो, विशेष रूप से 
सोवियत रूस, चैकोसलोवाबिया, यूयोस्लाविया, पोलैण्ड, धूर्वी जमंती, हगरी, बुल्गारिया व रूमानिया 
के साथ अपने व्यापार में वृद्धि को है। ये व्यापार समझोते दीघंकाल के लिए किये गये हैं तथा 
इनमे भारतीय निर्यातो के बदले निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात का प्रावधान है। 23वें अध्याय मे 
पूर्वी यूरोप के इन देशो के साथ भारत के आयातो व निर्यातों को प्रयति का विस्तार से वर्घेत 
किया गया है। उसी सन्दर्भ मे इन देशो वे साथ क्ये जा रहे व्यापार को सीमाजो का भी उल्लेख 
किया गया है । 

पोलेण्ड व बुल्गारिया वे साथ भारत के मूल व्यापार भुगतान-समझौतो कौ बदघि 3 
दिसम्बर, 973 को समाप्त हो गयी थी । तत्पश्चात्‌ इनकी अवधि में वृद्धि कर दो ययो यो ॥ 
इसी प्रकार, कोरिया गणतन्त्र के साथ 974 मे बौपधारिक समझौता किया गया | फ्रान्स, इटलो 
व बेल्जियम के साथ व्यापार प्रलेख (7००0००॥७) भी इसो अवधि (973-74) में सम्पल्त किये 
गये तथा नीदरल॑ण्ड्स के साथ व्यापार हेतु पत्रो का आदान-अदान किया गया । 

5 जुलाई, 975 को बाँगला देश के साथ एक नये व्यापार-समन्नौते पर हस्ताक्षर किये 
गये । यह ममझौता 28 सितम्बर, 973 से तीन वर्ष को अवधि के लिए सम्पन्त किया गया । इस 
समझौते के अन्तर्गत निर्धारित मौद्धिक सी के भीतर दोनो हो देशो के लिए निदिष्ट वस्तुओं वे 
नायात व निर्यात का प्रावधान है। यह समझोता “सन्तुलन व्यापार एवं भुगताव-व्यवस्था” के 

सिद्धान्त पर आधारित है और इसके अनुसार प्रत्येक देश के व्यापार का मूल्य 30 5 करोड रुपये 
होगा । इस सीमा से अधिक सूल्य वे आयात व निर्यात वी अनुमति निदिस्ट वस्तुओं के सन्दर्भ मे 
सामान्य आयात, निर्यात एवं विदेशी विनिमय के बन्तर्गेत प्राप्त को जा सकेगो । 

]7 दिसम्बर, 973 को यूरोपियन बाथिक समुदाय के साथ व्यावसायिक सहयोग चम- 
झौता हुआ जिसके अन्तर्गत समुदाय के सदस्य देशो के साथ तुलनात्मक लाभ एवं पारस्परिक लाभ 


बिंदेशों [प्यापार के विकास हेतु सस्यागत प्रबन्ध |.487 


के आधार पर व्यापार किये जाने का प्रस्ताव है। इन देशों के साए छूट व मारियत-जटा वी 
बस्तुओं के सम्बन्ध में हुए समझोतों के अनुसार इन वह्ठुओ पर विद्यमान सामान्य प्रशुत्क-दरों में 
भारी कटौती की गयी ड । ये सभी समझौते । अंग्रेल, !974 से लागू हो गये हैं। इस समझौते वा 
विस्तार में वर्शत आगे किया जायगा | 
बुलगारिया के साथ 6 ज्ार्च, 974 को सम्पन्न नये पाँच वर्षीय व्यापार तथा भुगतान सम- 
झौते मे भी सन्तुलित-व्यापार का लक्ष्य रखा गया था । इसी प्रयार, 974 से पब्चिमी जमनी के 
सम्पन्न व्यापार-प्रतेश में नयी वच्तुओं को सम्मिलित करते हुए व्यापार-सम्बन्धा को और प्रयाद 
बताने वर जोर दिया गया या। इसी प्रकार भारत के मित्र एव थरूपोसलाविया के साथ हुए मूल सम* 
झोतो की अवधि मा 973 में समाप्त हो जाने पर इन्हें पाँच बं के लिए बढ़ा दिया गया। 
म्रयोलिया के प्ताथ हमारे व्यापार-समझौतो की अवधि 3 फ़रवरी, 974 को समाप्त हो जाने 
पर इनका भी अगले तीन वर्षों के लिए नवीनीकरण कद लिया गया। कोरिया, मगोलिया, झूस, 
रूमानिया, पूर्वी जमंती, बुल्गारिया, पोर्लेण्ड, हगरी तथा चैकोल्सोवाक्या के साप 964 के 
वापिक व्यापार-अ्रलेखों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया | 
विदेशी व्यापार में वृद्धि करदे के लिए भारत सरकार ने 974 से 8977 के घौच विश्व 
के विभिन्‍न देशों से व्यापारिक समझौते किये जो अधिकाश मे द्विपक्षीय (0800०।) व्यापार 
समझौते थे । व्यापार समझौतों में 'तटकर एवं व्यापार के सामान्य समझौता' (0 #. 7. 7.), 
यूरोपीय साझा वाजार (200) तथा यूरोपीय स्वतन्त्रता याजार सथ (8 ए, 4 # ) के देशों 
से व्यापारिक समझौतो के अतिरिक्त पूर्वी ग्ूरोप के देशों से किये गये प्रमझौते निशेय रुप से 
उल्लेजनीय हैं। उदाहरण के लिए, भारत-हूस तथा भारत-झमानिया समझौते मुख्य हैं। सोवियत 
रूस के साथ पाँच वर्ष के लिए 5 अप्रैल, 976 को समझौता हुआ, जो कि जनवरी 976 
से लागू माना यया। इस समझौते के अनुसार कुल व्यापार ६975 में 755 करोड़ झाये से 
बढ़कर 980 तक 935 करोड़ रुपये हो गया । दिसम्बर 975 भें रूमानिया के शाप एक 
धघ्यापार समझौता ढिया गया जिसका समय भी पाँच वर्ष ही था। इस समझौते के अनुसार ]980 
तक बुत व्यापार 200 करोड झुपये तक होने की आशा थी। सितस्बर 9735 से अपशानिस्तात 
के साथ एक द्वीन बर्षीय नया समझौता क्या गया। इसी अकार बेल्जियम, पो्ेण्ड, हगरी, घ॑ंको- 
सस्‍्लोवॉकिया, रूमानिया, पूर्वी जर्ममी, ईराक, कोरिया, तथा फ्रान्स आदि के शाथ भी विभिन्‍न 
भापिक व्यापार समझौते सम्पस्त किये गये। 
इन सब समझौतो का उद्देश्य भारत के विदेशों व्यापार को बहुबुली बताना, देश थे! भुगतान 
सम्तुलन की रिषति में सुधार करना, विभिन्‍न देशों से प्रत्यक्ष ब्यापादिक सम्बन्ध स्थापित करना 
हपा साम्पवादी देशों फे लिए भारतीय ध्यापार बे द्वार खोलना है । 
कुछ द्विपक्षीप समझौते जो भारत मे रूस, यूगोस्तादिया, चैकोस्लोवाकिया, तप दोनैष्ड, 
दुर्वी जमेंती, हम्रानिया तषा बुल्यारिया जंसे देशो झे किये हैं, दप्ये से भुगतान गा क्ष्ये 2403 जाने वाले 
समझौते (70.66 ए2शयाट्या3 बद्ात्थ्याथवा/5) हैं. । हे साथ ब्यापार में विदेश विनिमय थी 
कठिंताई उत्पन्त नहीं होती, वयो कि अन्ततः सस्‍्तुओ का विनिमय वस्तुओं द्वारा ही होता है । तक 
व्यापार विस्तार तंधों आर्थिक सहयोग के सममोत्रे जो भारत मे यूगोस्साविया आदि देशों 
वे साय किये ये, जिवका समय साई 2973 में समएव हो चूतर शा, सदुरशान्त # बाएं है; लिए 
पुनः लागू कर दिये गये जो 3] मां, 978 तड़ बंध थे । तत्वप्चात्‌ इनका सवीकरण डिया गया 
है। जुलाई 978 में टर्की के साय 5 वर्षीय व्यापार समझौते पर हम्ताक्षर डिये गये $ 
988.89 में ईरान, ईराक, हंगरी, सोवियत रूम, दक्षिणी झोटिया, चाप, हर, 
सैकोस्लोवाबियां, बुत, सऊदी अरद आदि देशों के साथ व्यापार बढ़ाते हेतु 40220 %% श्पे 
हैं। पाडिस्तान के साथ भी दोनों देशों के समुक्त शायोग ने ब्यापार सबर्न हैयु सहमत व्यका 


की है । पे कि 

उपर्युक्त विपरण से स्पष्ट है हि विदेशी ब्यापार को बढ़ाने बे लिए भारत सफयर में समय 
समय पर विग्व के अनेर्ू स्थापारिक समझौते किये हैं जो अधिराशत: दिविशीय है। इस समझौतों से 
हमे अनेक प्ररार के साभ द्वाप्त हुए हैं। 


488 | अन्तर्राष्ट्रीय अय॑शास्त्र 


भारत के व्यापारिक सम्बन्धों पी हाल फी प्रवृत्तियाँ 
[रहटडासा' 07फश,0ए५एछाग 8 एर 0679 
(07/॥0२८ा247, रा #77078] 
सन्‌ 973-74 से 976-77 में हमारे व्यापारिक सम्बन्धों में सबसे महत्वपूर्ण घटना 
यूरोपियन आधिक समुदाय से हमारा विस्तृत व्यापारिक सम्बन्ध है। ब्रिटेन को आथिक समुदाय 
की सदस्यता मिल जाने पर | जनवरी, 974 से ब्विटेन ने भी विभिन्न चरणों में सामान्य बाहरी 
प्रशुल्क दरे लागू करना स्वीकार कर लिया था | इससे भारत की वुछ ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के 
निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की आशका थी जिन्हे प्राथमिकता के आधार पर हम अब तक 
ब्रिटेन को निर्यात करते थे | इसी प्रकार सितम्बर 973 में यूरोपियन आधिक समुदाय से विचार- 
विमर्श प्रारम्भ हुआ तथा जूट, नारियल-जटा की वस्तुओ को ब्रिटेन व डेनमार्क को । जनवरी, 974 
के बाद भी बिना प्रशुल्क चुकाये (१00/-(:८८) निर्यात करने वी छूट प्राप्त कर ली गयी । यूरोपियन 
समुदाय वे अन्य देशों ने भी दो चरणों मे इन वस्तुओं को रियायती श्रशुल्क दरों के आधार पर 
भारत से आयात करना स्वीकार कर लिया | ! जनवरी, 974 से इन दरों में 40% कटौती 
(कारपैट वैकिंग पर 0%) तथा ) जनवरी, 975 से अन्य वस्तुओं पर विद्यमान प्रशुत्क-दरो मे 
20% कटौती करने हेतु इन देशो द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी। 

प्रशुल्क-दरो भें रियायतें प्राप्त वरने के बाद दिसम्बर 973 में यूरीपियव आशिक समु- 
दाय एवं भारत के' बीच व्यावसायिक सहयोग समझौते (0०छशाथ्थ्षंग् 200फशब्रांणा हड०९- 
ए९४५5) पर हस्ताक्षर किये गये । इस समझौते ये अन्तगंत एक संयुक्त जञागोग की स्थापना की गयी 
है जो अन्य बातो के अतिरिवत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे विद्यमान बद्-प्रशुल्क (१०४४ -्गी) तथा 
गैर पशुल्क (॥0-077₹) वाधाओ को दूर करने के उपाय वतायेगा | इस सयुक्त आयोग के निर्देशन 
में दो आयोगो की नियुवितियाँ की गयी है, जिनमे से एक जूट व नारियल-जटा की वस्तुओ, वस्त्रो, 
हस्तकला की वस्तुओं एवं हाथकधों के वस्त्रो बे विषय में व्यापार मे वृद्धि हेतु समझौतो के प्रारूप 
तैयार करेगा तथा दूसरा उप-आयोग सामान्यीइृत प्राथमिकता की योजना (हशाथ॥260 5शीव्याल 
( ए/र्ध८०१०८8) की कार्यान्विति एवं भारत द्वारा विधिष्ट वस्तुओ पर विद्यमान प्रशुल्क में कटीती 
के प्रतिविदन पर विचार करने वे! अतिरिक्त तकनीकी सहायता एवं सयुकत रिसर्च सहित ऐसे उपायो 
का अध्ययन करेगा जिससे थूरोपियस आर्थिक समुदाय एवं भारत के बीच आधिक सहँधीग तथा 
ब्यापार का विस्तार हो । 

975-76 में यूरोपियन भाथिक समुदाय उपभोग्य वस्तुओ के स्थान पर भारी भात्ना मे 
भारत को पूंजी एवं टेक्नोलॉजी के निर्यात हेतु समझौते किये गये । समुदाय के नौ देशों ने एक 
सयुक्त घोषणा में भारतीय जूट व नारियल-जटा की वस्तुओ के आयात-कर में 40% कटौती कर 
दी है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ब्रिटेन व डेनमार्क इन वस्तुओं के आयात हेतु काई भी 
प्रशुल्क ने लगाने को सहमत हो गये हैं ) उपर्युक्त सामान्यीकृत प्राथमिकता की योजना (0$7) में 

बन्द चाय तथा डिब्बों में बन्द विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ (979975) भी शामिल हैं । 

977-78 में भारत व ईरान के मध्य व्यापार समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत ईरान भारत 
को क्रूड ऑयल देकर यहाँ की प्रभुख वस्तुएं लेगा | भारतीय नेताआ हारा हाल में की गयी विदेश 
यात्राओ के दौरान अरब देशो, नेपाल, टर्की, बुल्गेरिया, सोवियत रूस आदि से नये ब्यापार समझौते 
क्ये गये हैं भयवा इनके लिए पृष्ठभूमि वता ली गयी है । सऊदी अरब के साथ अप्रैल 982 मे 
एक आर्थिक समझौता हुआ | भारत ने अरब-पूंजी के निवेश वे! साथ-साथ इसके अन्तर्गत दोनो 
देशो के मध्य व्यापार मे भी वृद्धि की जायेगी । इनके अलावा सऊदी अरब ने भारत को 20 लाख 
टन कूड ऑयल देना स्वीकार क्या है। 

प्रशुल्क एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौते (077 के अन्तर्गत हुई वार्ताओं के 
फलस्वरूप 32 सितम्बर, 973 को समा्त॒ सूती वस्त्रो से सम्बद्ध दी्थंकालीन समझौते का एक 
बहुरेशीय (720!-ग07०) समझौते के रूप मे नवीनीकरण किया गया । इसके अन्तर्गत सभी अ्रकार 
के वस्त्रों, ऊन तथा मनुष्य द्वारा निर्मित (कृत्रिम) धाग्रो को शामिल क्या गया है। यह समझौता 

] जनवरी, 974 से चार वपूं के लिए लागू क्या गया । इस समझौते की विशेष बात यह है कि 
इसमे विकासशील देशो के वस्तो (सभी प्रकार के) के निर्यात मे पर्याप्त वृद्धि हेतु अनेक विशिष्ट 
प्रावधान रखे गये हैं । 
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इनके अतिरिक्त भारत अपने व्यापारिक सम्बत्धो का और अधिक विस्तार करने हैनु समय- 
समय पर व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डलो को अन्य देशों में भेजता है तया अन्य देशों के प्रतिनिध्ि- 
भष्डलो को पंड्ाँ जाने हेतु आमन्त्रित करता है ) इन प्रतिनिधि-मण्डलो की यात्राओं से नये व्यापार- 
समभोतों का मार्ग प्रगस्त होता है।यह उल्मेखनीय है- कि 972-75 के तौन वर्षो में हमारे 
व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डलो ने जिन देशी की यात्रा की उनमे अमरीका, कनाडा, ब्रिदेन या फ़ास्स 
जैसे बढ़े देशों की अपेक्षा पूर्वी एशिया के देश, म्य एवं पश्चिचमी एशिया के देश, पूर्वी यूरोप के देश, 
सेद्वित अमरीकी देश तथा पूर्वी एवं मध्य अछ्ीका के देश शामिल हैं। दूसरे शब्दों मे, हम बड़े व 
प्ननी देशों पर अपनी निर्म रता बये कम करके विकासशील एवं अपेक्षाउत्त कम धनी देशों के साथ 
अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने हेतु श्रयलशीज है । 

| भ्रप्नैल, 976 को गूरोपियत आधिक समुदाय (2४८) के देश इस बात से सहमत हो 
गये थे कि । जुलाई, 975 से जूद की वल्तुओ पर 20% तटकर कौ कटौती कर दी जायेगी 
तथा अन्य वस्तुओं पर भी तटकर की कटौती का आशवासन दियो गया | जुलाई 976 से जनवरी 
978 के बीच चार अवस्थाओं मे बचे हुए तटकर को समाप्त करने का भी निश्चय किया गया 

व्यापार बढ़ाने हेतु अन्य संस्याओं का योगदान 
[(०गारयफएएगप्रणाप्र 07 छाफ़ाहर फरार णाएरक 
प0 एश्टर४७5४ 77७08] 

उपर्पुक्त सत््याओं एवं व्यापार के दिल्‍्तार हेतु विये गये प्रयृत्नो (व्यापार समझोतों सहित) 
के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों मे भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विशेष रूप से हमारे निर्यातों 
हे दि हेतु कुछ अन्य सत्याओं की स्थापना भी को है) इस दात का पूरा ध्यात रखा गया है कि 

त-सपर्द्धन के इन प्रयासों में निजी क्षेत्र (0४9/6 5०८०7) का पूरा सहयोग ध्राप्त हो ॥ इन 
संस्थाओं मे व्यापार-मण्डता (8020 ० 77३0८), व्यापार विकास अधिकरण (7/08), भारतीय 
निर्षात सस्था सच (ए८त७005 ७६ [0009 छएण: 080४25800095), १7 निर्मात्न-सवर्द्धन 
परिपदें, 6 वस्तुओं से सम्बद्ध बोर्ड (चाय, कॉफी, इलायथी, रवड, नारियल, जटा एवं रेशम), 
प्रतिष्थित निर्यात प्रतिष्ठान, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, निर्यात निरीक्षण परिषद्‌ एव 
भारतीय मध्यस्पता (#700900०7) परिषद प्रमुप हैं। ये सस्याएँ विभिन्‍न श्रवार के सर्वेक्षणा, 
क्यालिटी-नियन्त्ण, वस्तुओ के विकास, निर्यात कौ विधि एवं तौर-तरीकों से सुघार, भारतीय 
बस्तुओ की विदेशी माँग थे बुद्धि हेतु प्रचार एवं तिर्यातकर्ताओं को विधभिम्न प्रकार को सेवाएँ 
प्रदान करने से गलस्त हैं। व्यापार विकास अधिकरण निम्न तरीकों द्वारा भारतीय वस्तुओं के निर्यात 
बढ़ाने में सहायता करता है : 

() मंर-परम्परागत धस्तुओं की निर्यात बढ़ाना--इनमे 22 वस्तु हा हैं जिवरे निर्यात 
हेतु अधिकरण सरवार को कच्चे माल की उपलब्धि में एवं नकदी सहायता के लिए सुझाव देता है 
ताकि पे गे ए-परम्पराणत बस्तुएँ अधिकाएिक सात्रा से विर॒स्तित देशों को निर्यात भी जा से १ 

(2) नये बाशारों को खोज करना--विशेष तौर पर व्यापार विश्राम अधिक्रण पश्चिम 
के विकसित देशों एय सध्यवृ्व के देशों से विर्यात बढ़ाने हेतु प्रयास करता है । है 

(3) निर्यात योग्य वस्तुओं का चुनाव करना तपा ऐसी इकाइयों बे झोत्माहत देना जो 
अभी तक निर्यात नही कर पायी हैं । है हि 

(4) बाजार सम्यस्यी सूचनाओं को एकत्रित करना एवं निर्यातार्ताओं को इन्हे उानन्‍्य 
कराना । रिः हे बिदेशी 

(5) निर्यात यौम्य वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार झरना तेया विभिन्न बस्ुओआ को दि 
माँग के अनुरूप तैयार करता । डे पका 

(6) लिर्यात-्योग्य बस्तुओ के उत्पादन नी क्षमता में दिवस हेंढु गह्ायता बला बा 
तत्मम्बन्धी पढिनाइपों को दूर करता. धपा हर ह अब शक 

(7) निर्दातरर्ताओं को साय दर्शन देता तथा उत्हे नये सम्पकेयत साजत्र मे हद 


देता । 


490 | अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


इसी दिशा में सरकार ने हाल ही भें लेटिन अमरोकों देशों जे! साथ ध्यापार वटाने वी 
सम्भावनाओ का पता लगाने एवं तत्सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु वाणिज्य मन्वालय के अन्तर्गत 
एक विश्षेष कोष्ठ कौ स्थापना की है | 
भारत का आयात-निर्यात बैक 
[छाप छ७रा5 07 एरणए4] 


हे पत नियति सब्र हेतु हाल के दशकों में सरकार ने काफी भ्रयास जिये हैं, तथाएि देश 
में आयात-| की वित्त-व्यवस्था हेतु कोई ऐसी ससस्‍्या नहीं थी जो व्यापार वी बढती हुई 
वित्तीय आवश्यकता को पूरा कर पाती। इसो उद्देश्य को पूरा करने हेतु । मार्च, /982 को 
निर्यात-आयात बैक (एक्सिम बैंक) वो स्थापना की गयी । 

_ एक्सिम देक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निर्यात में वृद्धि तथा निर्यात की जाने वाली 
वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चे माल वे आयात को सुविधाजनक बनाना है। वह निर्यात व 
आयात व्यापार मे सलग्न व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उन वित्तीय 
सस्थाआ (वंको आदि) को भी वित्तीय सहायता देता है जो विदेशी व्यापार हेतु ऋण प्रदान करती 
है । प्राय व्यापारिक बैंक आयातको व निर्यातको को अल्पकालीन ऋण देते हैं जबकि एक्सिम वेक 
७० व दोर्धकालीन ऋण प्रदान करता है । इसके लिए दैक ने अपने कार्यत्रम व स्कीसे प्रारम्भ 
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983 भे जहां एक्सिम वैव द्वारा स्वीकृत ऋणो को कुल राशि 287 2 करोड रुपये थी, 
988-89 (5 माह) में इसने ],063 करोड रुपये वे ऋण स्वीकृत किये जिसमे से 983 करोड 
रुपये की राशि का वास्तविक उपयोग कया गया। 3 मार्च, 989 को एक्सिम बैक द्वारा प्रदत्त 
क््णों की बकाया राशि 935 करोड स्पये तक पहुँच ययो थी। 988-89 के 5 माह मे एक्सिस 
बैंक को 28 4 करोड रुपये का लाभ हुआ । 

कुछ वर्ष पूर्वे सामुद्रिक वस्तुओ के. लिए एक मघिकरण (शश०० 7०१ए०७ छफ़णा 
70८ए८०777९०६ &ए४०ँ7५) की स्थापना की गयी, जो इन वस्तुओ बे निर्यात-सवर्दन हेतु 
प्रयत्नशील है । इसी प्रवार भारतीय चलचित्रो के' निर्यात हेतु एक नियम की स्थापना वी गयी है। 
साताशुज, बम्वई में एक्सपोर्ट प्रोसेसिग जोन स्थापित किया गया है जो इलेक्ट्रोनिक घामग्री एवं 
सम्बद्ध पुर्जों के निर्यात-सवर्द्धन हेतु कार्य करेगा । अन्तर्राष्ट्रीय मेलो एवं प्रदशनियों में भारतीय 
वस्तुओ के प्रचार-प्रसार हेतु वेन्द्रीोय सरकार का प्रदर्शनी व व्यापारिक भ्रचार निदेशालय पिछले 
कुछ वर्षो से सराहनीय कार्य कर रहा है । इन मेलो मे भाग लेने हेतु निदेशालय को भारतीय 
व्यापारिक मेलो व प्रदर्शनियो से सम्बद्ध परिषद (00एशणा थी प्रा३80९6 फशो5 8०१ फरफाए- 
४0॥5) का पूरा सहयोग प्राप्त होता है ॥ विभिन्न निर्यात-सदर्द्धन परिपर्दे एवं वस्तु-बोर्ड (2०000- 
5६ 80705) भी विशिष्ट मेलो में भाग लेकर भारतोय वस्तुआ का शचार करते हैं। महत्वपूर्ण 
ध्यावसायिक बेन्‍्द्रों मे स्थापित शो-रूम एवं कार्यालय भी निर्यात योग्य वस्तुओं का विदेशों मे प्रचार 
303 है ही में नयी दिल्लो में हुई प्रदर्शनो ने भो भारतोय वस्तुओं को लोकप्रियता मे काफ़ी 
व्‌ 


प्रश्न एवं उनके संकेत 

]. हाल के वर्षों मे भारत के निर्यातों में दृद्धि हेतु फोन-कोन से प्रयास क्ये यये हैं? इत 
प्रयासों मे हमें कहाँ तक सफलता मिलो है ? 
७६ लींगा5 358 एलथा ॥9308 वा 7००८7 ॥टदा5 40 परट्ा८2३5४ ॥03"5 छणा5 ? 
छ०एछ दिए ए८52 गरा८55पा25 39ए2 फएट्टा 577०९5४ ? 
[प्रकेत--पिछले दो दशको में देश मे अनेक ऐसी सस्थाओं का निर्माण किया गया है जो 
देश के निर्यात घ्यापार मे वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर रही हैं । इस बध्याय में 
प्रस्तुत सामग्री वे आधार पर इन सस्याओ, विशेष रूप से राज्य व्यापार निगम एत्र इसको 
सहायक' संस्थाओं की प्रयति का विवरण दें ! सक्षेप में, इनकी सीमाओं दा वर्णन भी करे । 





4. स्जाद्यादर्व ऊपृधा55, एडए5 30, 989. 


विदेशी ध्यापार देः विकास हेतु संस्यागत प्रवस्ध [ 49] 


अन्त सें, निर्यात-संवर्द्धन से सम्बन्धित अन्य संस्थाओं के योगदान पर भी सक्षेप में प्रकाश 
डालें ॥] न्‍ 

राग्य व्यापार नियूम के कार्यों, प्रथति एवं सीमाओं का विवरण देते हुए एक निवर्ध लिखिए । 
'एगढ शा €539- हाशाग्ड 4 0०2|टत 2०ए०पगरा णी एट घिएाणाड, ए/02/255 270 
(द्रा(80095 ० (6 886 7730७8 (१७॥ए90प्वए00., 

सिकेत--प्रश्न स्पष्ट है। विद्याथियो को चाहिए कि वे राज्य व्यापार तिगम के उद्देश्यों, 
कार्यों तया प्रगति का विवरण देते समय उपयुक्त औँकडों का उपयोग अवश्य करें | बन्द में, 
सक्षेप्र में, इस निगम की सीमाओं का विवरण दिया जाना घाहिए ।॥ 

विदेशों अमर को बढ़ाने हेतु भारत ने हांल हो में कौन-कोन से प्रम्रुष्त ब्यापार समझौते 


कक काल 6 7€०एशा। पबत8& अहवाच्याशा$ ण वतांह 40 फाणाणंल व णिश॒झञा 
706 ? 

[संकेत--इस प्रश्त के उत्तर में पहले व्यापार-समझौतों के उद्देश्य बताइए । इसके बाद यह 
बताइए कि पूर्वी यूरोप एवं यूरोपियन आधथिक सम्रुदाय के साथ हमारे व्यापार-ममझ्नौते की 
क्या विशेषताएँ रही हैं। इसके अतिरिक्त बागला देश व कोरिया के साथ हुए द्वाल के व्यापार- 
समझौतों का भी विवरण दें !] 

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिछिए : 

() राज्य व्यापार नियम, 

(|) घतिन एवं धातु व्यापार नियम, 

(8) पूरीपियत आधिक समुदाय एवं भारत का विदेशी ध्यापार, त्या 

(0५) निर्मात-सबर्धंत परिषदे सथा दस्तु-बो्ड । 

४76 शीण( 7065 ता : 

(9 506 744॥9 ९०770कणा, 

(॥) एरध्भ॥5 ४06 लताड वा०वीए0 8 (0७०७०, 

(37 एिष्ा०्फुव्या। ए८णाणाओंट एजाग्राणाओ शत गापीं3'5 #0/द|87 7739९, बात 

(५९) ९०फ॥7०३५ छ०ब्ाव भाव फ्रेफणा रगाणाणा (ए०णाणो5, 
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भारत की प्रशुल्क-नीति तथा उद्योगों को संरक्षण 
फ्गि0498 प॒रचाशाक ए0ावटर 45७ ए207:%ए0ए70४ प0 
परर०एडाशा:5] 





प्रशुल्क-नीति का अर्थ क्सी देश के निर्यात तथा आयात पर लगाये जाने वाले करो के 
सम्बन्ध म निर्धारित वी जाने वाली नीति से है। इसमे प्राय आयात करो की ही प्रधानता होती है, 
यद्यपि समय समय पर निर्यात-कर भी लगाये जाते हैं । 


कसी भी देश के औद्योगिक विकास पर न वेबल राज्य की औद्योगिक नीति का अभाव 

होता है, अपितु राज्य की प्रशुल्क-नीति का भी गहरा प्रभाव पडता है। यदि देश वी सरकार 

उद्योगों की बाह्य प्रतियोगिता (#0श2हा ०ण्गाए८७४०7) से रक्षा करने में असमर्थ है अथवा 

उद्योगों की बाहरी प्रतियोगिता से रक्षा करना नहीं चाहती तो यह सम्भव है कि देश के वाजारो 

विदेशी वस्तुएँ अत्यधिक मात्रा मे उपलब्ध हो ओर देश वे उद्योगों की श्रगति प्रूर्षत अवद्द्ध 
जाय । 


यदि देश की सरकार मुक्त व्यापार नोति (72८ १790० 70॥८४) को मान्यता देती है 
तो देश के उद्योगों के सरक्षण हेतु प्रशुल्क-नीति की कोई आवश्यकता नही होती । दुर्भाग्य से भारत 
में दीधंकास तक ब्रिटिश राज्य रहा हैं। ब्रिटिश सरकार में 9वी शताब्दी में भारत के लिए इसी 
प्रकार की नीति (मुक्त व्यापार नीति) अपनायी और इसके फलस्वरूप देश वे उद्योगो को जो 9वी 
शताब्दी के अन्त सकर शैशवावस्था भें ही थे विदेशी कम्पनियों सथा विदेशी उद्योगपतियों से खुले 
सधपं के लिए छोड़ दिया गया । यहाँ तक कि अनेक भारतीय विद्वानों ने भी 9वीं शताब्दी तथा 
20वी शताब्दी के प्रारम्भ म कई वर्षों तक राज्य वी सुक्त व्यापार नीति वा अनुमोदन किया, 
यद्यपि उन्होने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार की नीति भारतोय उद्योगो के विकास मे बाधक 
होगी ! श्री गोपालकृष्ण गौखले का 9 मार्च, 49] को इम्पीरियल लेजिस्तेटिव काउन्सिल के समक्ष 
दिया गया भाषण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥! * 

स्वतन्त्रता से पूर्व की प्रशुल्क-नीति 
[गरम 2070१ 270४8 गएरा०0ाफारएओारट४] 


यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार नीति के आधार पर भारतीय उद्योगों को कोई 
सहायता प्रदान नही की परन्तु 9वी शताब्दी के उत्तरार्ड में जँसे-जंसे सरकार को अधिक राजस्व 
की आवश्यव्रता हुई वेसे-वैसे विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर लगाये गये । अत. केवल राजस्व वे” 
दृष्टिकोण से ही कुछ आयात एवं निर्यात कर लगाये गये ॥ ब्रायात कर लगाते समय यह ध्यान 
रखा गया कि कोई ऐसा कर न सगाया जाये जिससे भारत के उद्योगों को सरक्षण मिले और यदि 
ब्रिटेन म उत्पादित कसी वस्तु पर कर लगाने की आवश्यकता पड ही जाये तो भारतीय उत्पादन 
पर भी उतना ही उत्पादन कर लगा दिया जाये। सूत, सूती वस्त्र, लौह वस्तुएँ, शक्कर, तम्बाकू 
भादि वस्तुओं भर 859 के पश्चात्‌ 3 प्रतिशत से लेकर 0% तक आयोत-कर लगाये गये | 
87 के प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत इन करों को वेधानिक रूप दे दिया गया। यद्यपि ये 
आयात-कर सेना की बढती हुई आवश्यक्ताओं की प्रूति हेतु लगाये गये थे, तथापि इनका आर्ल 


]. पल #षएलीए खाव गकाक्राहइड गी 6 # (गाव, एण ॥, एए 33-32 


भारत को प्रशुल्क-नोति तथा उद्योगों फो सरक्षण | 493 


अब क्‍यों े बह कफ विस किया कि ये बुक सरहणाशयक कर थे! 
वस्तुओं पर से निया पर्डलीन वाइसराय लॉड नॉ्ेत्रूक ने नील, चावल व लाख के अतिरिक्त सभी 
भाप उधोग ४ त-कर हटा दिये और अनेक वस्तुओ पर भआयात-करो मे वृद्धि कर दी ताकि 
का विरोध कि । विकाप् कर गर्के । परन्तु मैन्वेस्टर व अन्य क्षेत्रो के वस्त्र तिमताओं ने इन करो 
| विशेध किया तथा 882 मे सर एल्विन बारिंग ने समस्त आयात-झरों को समाप्त कर दिया 
एवं पूर्ण रूप से निर्वाध वीति की घोपणा कर दी । 
5९% 894 भे पुनः आधिक़ः संकट होने के कारण यूती वस्त व अन्य वस्तुओं के आयात पर 
०, इस्पात के आयात पर % व पैट्रोल पर ! दैसा प्रति गैलन के हिसाब से कर लगाये गये । 
रैलो के सामान, औद्योगिक-व कृषि-यन्त्र, कोयला आदि पर आयात-कर नहीं थे। लैकिन इन 
आयात-करो का लाभ भारतीय उद्योगपति नहीं उठा सके प्योकि भारत में भी सूती वस्त्र के उत्मा- 
दर पर ४26 उलादत-कर लगा दिया गया था। फलस्वरूप भारतीय बल्म उद्योग, जो 9वी 
शताब्दी गा एकमात्र वृहत्‌ स्तरीय उद्योग था, विकारा नही कर सका । 20वी शताब्दी से भी काफी 
प्रमय तक प्रिडिण सरकार की भारतीय उद्योगों के प्रति नीति उदासीनतापूर्ग रही। मद्यपि |9]( 
मे एक प्रस्ताव द्वारा शक्कर के आयात पर कर बढाने का प्रयारा इस उद्देश्य से किया गया कि 
शगगे भारतीय चीनी पिलों को प्रगति करने का अवध्तर मितेगा, परन्तु मुक्त व्यापार के समर्थक 
दे हग प्रस्ताव को अधिनियम के रूप मे पारित॑ मही द्वोनें दिया ।! अंत स्पष्ट है कि उस समय वी 
प्रशाफ़-मीति का हाप्रात्य सद्य महू था कि इंगले०४ का बना हुआ माल भारत मे अधिक मे अधिक 
बिक सके और उसके बदते में इंगलेण्ड को भारत वा कोई ५ तैयार माल सेमा न पंडे । अपने 
तैयार माल के बदले गे इगलेण्ड की मीति भारत के फच्चे माल और साद्यान्नों को कम गूर्य पर 
आप्ते करते की थी । 
इस प्रतिकूल स्थिति मे भी ध्रथम गहायुद्धकाल में भारतीय उद्योगों ने आणातीत विकास 
किया अगस्त 97 में मॉण्टेस्यू खेग्सपोर्ड पुधारो (##णरा980९-९॥ शव [रेट 05) के 
अन्तर्गत भारतीयों को स्व निर्णय का अधिकार मिला। थ्रुद्ध के पएचात्‌ भारत को 9व9 में राज्य 
कोपोय स्ततन्पता प्राप्त हुईं | इसके अतिरिवत स्वदेशी आन्दोलन तथा जम॑नी, जापान थे अमरीका 
गे बढ़ती हुई स्पर्धा ने दि! 2 रारबार फो अपनी प्रशुल्क-नीति पर पुतर्धिचार करने कौ बाध्य कर 
दिया । सामान्य आयात-कर जो ॥97 मे 7% तक बडा दिया गया था, ॥92। में बढ़कर 
%, कर दिया गया ) एंकर तथा विलांगिता की वस्तुओं पर आयात्-कर क्रमश! 5% ये 
20% कर दिया गया । 922 में आयातित बस्नुओं पी आयात-कर की दृष्टि से 6 श्रेणियाँ थी :* 
() प्रधम श्रेणी में कर-मुक्त वस्तुएँ थी । * 
(/) ह्ितीय श्रेणी मे शाकर, मछली, शराब, बौयला, पोक, खनिज तैल, तम्गक गूस 
थे भूतती वस्त तथा हृथियार थे, जिन पर विशिष्ट कर (5;९८८।॥९० ४७९४) सगाये गये थे । 
(॥॥) अनाज, दालो वे मुछ मशीनों पर आयात-कर 24% दा । 
(५) सौह एवं इस्पात की शुछ वस्तुओं (रेल की पटरियाँ, प्लाण्ट थे रॉलजिंग स्टॉप को 
मिलाकर) पर 0% आपात-कर घा। 
(४) अस्य वस्‍्तुओो पर (विलाशिसा की वस्तुओं येः अतिरिक्त) कर की दर 5%६ थी, तथा 
(श) विलाधिता शी वस्तुओं पर 30%, आयातकर घा। & 
इसी समय कच्चे माल, जूट शासो, चावस ये चाय पर नियति-कर सगाये गये । परस्तु एस 
सब करो के थोड़े भारतीय उद्योगों को प्रोर्माहन देने की भावना निद्धित होने पर भी संस्शण की 
कोई विधिष्ट भीति ।922 ता निर्धारित नहीं दी घयी । फरवरी 92। में द्राशुत्लिक सइततनता 
का अस्ताव पारित दिया गया जिसरे अनुसार बादूबर 920 में सरशार में सर इबाटीस रहीम- 
तुस्ला की अध्यक्षता मे प्रथम शजशोपीय आयोग की नियुरित की $ इस आयोग ने 92 दब धर 
में भारत के औद्योतित विडाय की शीमी गति पर सेद अरर्ट बरते हुए घरेलू उद्योगों हो पिवा हि 
त्महा सरदकाण (5द0799078 ण८८पंणा) देने वो अपील की । आयोग ने सुश्ाद दिया है 


न-->+-नीी नीम न+नननननननन 
]. 8वर्तथ [१ ११३-३४५७ 
2 शैतान ला चृशत हत्काल्का।र 7लरल॑गृछाग गण जिबौण, ए९ उन 
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सरद्षण विवेकपुर्दक दिया जाना चाहिए, ताकि उसका भार देश की जनता पर कम से कम पढ़े 
अत यह वहा जा सवता है कि प्राशुल्किक स्वतत्वता का श्रस्ताव भारतीय प्रशुल्क-तीति वी 
आधारशिला थी 

विवेच्नात्मक सरक्षण 

([0फगपाबंगड़ ?06०७००) 


जैसा कि ऊपर वताया गया है, 92) में भारत सरकार ने भारतीय उद्योग-घन्धी वे 
सरक्षण हेतु सर इत्राहीम रहीमतुल्ला की बध्यक्षता में एक 'राजकोपीय आयोग' (750४ (.०एशां- 
शणा) की नियुक्ति की | इस आयोग को मुख्यत' दो बातों पर विचार करने का आदेश दिया गया * 
(.) भारत कौ प्रशुल्क या तटकर नौति क्‍या होनी चाहिए ? 


(॥) साम्राज्यीय अधिमान या प्रायमिक्ता (ए7०८7७४! शवर्ध८००८) के सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध भें क्या किया जाना चाहिए ? 


प्रशुल्क आयोग ने 922 म अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । आयोग के मतानुसार भारत में नये 
उद्योगो की स्थापना करने और पुराने उद्योगो का विकास करने वे लिए सरक्षण प्रदात वरना आव- 
शयके था । यहाँ पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उद्योग घन्धों की उनति के लिए विवेचनात्मक 
(9802४0॥78078) संरक्षण की नीति प्र जोर दिया | इसका अर्थ यह था कि विना सोचे-समझे 
सरक्षण नही दिया जाना चाहिए बल्कि बेवल उन्ही उद्योगो को सरक्षण दिया जाना चाहिए जो 
इनके लिए योग्य हा अर्थात्‌ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो । इसके लिए आयोग ने तीन बातें 
निश्चित की जिन्हें त्रिमुणों सूत्र (॥79)2 ॥007099) कहते हैं ॥ इन ठीव बातो के आधार प्र 
सरक्षण के योग्य उद्योगो का चुनाव किया जा सकता है | इस सूत्र की तीन बातें निम्नलिखित हैं 

() प्राकृतिक साधनों को उपलब्धि--जिन उद्योगो के लिए कच्चा माल, शक्ति के सस्ते 
साधन, श्रम तथा उत्पादित वस्तुओ के लिए यथोचित बाजार देश मे ही उपलब्ध हों, उत उद्योगों 
को प्राथमिकता बे आधार पर सरक्षण दिया जाना चाहिए | यदि देश में उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध 
न हा तो उद्योगों वे समाज पर भार वन जाने का भय है, अत पर्याप्त प्राइ्तिक साधना वे' अभाव 
में उद्योग को सरक्षण नही दिया जाना चाहिए । 

(2) राष्ट्रीय हित--विसी उद्योग को सरक्षण देते समय जिस दुसरे सिद्धान्त का ध्यात 
रखा जाना चाहिए, वह है “राष्ट्रीय हित! । यदि उद्योग ऐसा है जिसका विकास राष्ट्रीय हित म 
आवश्यक है किन्तु उसे विदेशी स्पर्द्धां से बचाये दिना उसका विकास सम्भव नहीं है, तो भी सर- 
क्षण प्रदान किया जाना चाहिए । 

(3) सरक्षण अस्थायी हौ--आयोग को तीसरी स्िफ़ारिश यह थी कि सरक्षण सोच समझ- 
कर दिया जाना चाहिए | अन्तत सरक्षण का उद्देश्य उद्योगों) को सुदृढ़ स्थिति मे रखना होता 
चाहिए ताकि यह बिना सरक्षण के भी कुछ वर्ष बाद अपने पँरों वर खडा हो सबे तथा विदेशी 
प्रतियोगिता का सामता कर सके + 

इसके अतिरिक्त प्रशुल्क आयोग ने कुछ अन्य सुझाव भी दिये जिनको सरक्षण देते समय 
ध्यात मे रखा जाता आवश्यक था । ये वाते निम्नलिखित थीं : 

(0) जो उद्योग कम लायत पर वस्तु बनाने की स्थिति में हो उन्हें सरक्षण देने मे प्राथ- 
मिक्‍ता दी जानी चाहिए। 

(४) आधारभूत एवं तुरक्षा-उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया जाय ! ह 

(7) राशिपातन (4एएए॥78) के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भी सरक्षण दिया जाना चाहिए। 

(४) आयोग ने एक स्थायी प्रशुल्क-मण्डल को स्थापना का भी सुयाव दिया। के 

(श) साज्राज्योय अधिमान के सम्बन्ध मे आयोग ने स्पष्ट शब्दो में सिफारिश की कि कि 
से आमे वाले माल को विशेष छूट दी जानी चाहिए तथा टाप्ट्रमण्डल के अन्य देशों से होते वा 
ज्ञायात को समान आधार पर सुविधाएँ दी जानो चाहिए । 


प्रारत की प्रशुर्क-मौति तथा उद्योगों को संरक्षण | 495 
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(।) प्रशुल्क-भण्डल की स्थापना--प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने 923 में 
विवेचनात्मक सरक्षय की नीति को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रशुल्क-मण्डल की मियुत्रित की । 
प्रारम्भ में इसका कार्यकाल एक वर्ष रखा गया, किन्तु बाद में इसका कायकाल एक-एक वर्ष बढ़ता 
गया । 923 और 939 के बीच प्रशुल्कन्मण्दल मे 5! जाँचें की ; सरकार मे 45 उद्योगों के 


हक, उसकी सिफारिशों को मात लिया और 6 उद्योगों देः सम्बन्ध मे उसके शुक्ाव अस्वीकार 
कर दिये । 


प्रशुल्क-भण्दल के सुझावों के अनुसार देश की आवश्यकता कौ ध्यान मैं रसते हुए सरकार 
ने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगो को सरक्षण प्रदान किया । लोहा एवं इस्पात उद्योगी को 924 में, 
कागज उद्योग को 925 मे, सूती वस्त्र उद्योग तथा चाय की पेटियाँ बताते वाले उद्योग को 
927 में, दियासलाई उद्योग को 928 में, भमक उद्योग, भारी रसायन उद्योग, मेंगनीशियम 
पतोराइड उधोग और सुनहरे तार बनाने वाले उद्योग को 493! मे, रेख के डिब्बे, लोहे के तार 
एवं वीलें और छीवी उद्दोगो को 932 भे तथा कृत्रिस उद्योग को १934 में सरक्षण प्रदान 
किया गया । 

यहू सरक्षण दीर्धकाल तक विद्यमान रहा और ज़ब ये उद्योग अपने आप पनपने की स्थिति 
में हो गये, तभी इन पर से सरक्षय हटाया गया। सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, लोहा एवं 

* इस्पात उद्योग पर से 947 मे, दीनी उद्योग पर से 950 में, दियासलाई उद्योग पर से 965 
में, नमक, मैंस्तीशियम सवोराइड और सुनहरे तार बताने वाले उद्योगों पर से ।945 भें तथा कृमिम 
रेशम उद्योग पर हे [958 में सरक्षण हटाया गया । 

(2) कौधोगिक उत्पादन में यृद्धि-/923 से 939 के बीच संरधषण उद्योगों वे उत्ता- 
दन मे पर्याप्त वृद्धि हुई । इस्पात का उत्पादन आठ गुना, सूती वस्त्र का 2३ गुना, दियासलाई 
जात के उत्तादन में 38%, कागज उत्पादन में ।80% एवं धीनी के उल्तादन में 300% 
वृद्धि हुई । 

(3) नये उद्योगों की स्थापना--भारत में अनेक छोटे या सहायक उद्यौग सरक्षण की छापा 
में ही स्थापित और कस हु ए॥ इन उद्योगों में कृपि-औजार, इन्जीतियरिंग, टिन प्लेट, रसायन 
आदि उद्योगी के नाम उल्नेसनीय हैं । चि 

(4) रोजगार में वुद्धिल-सरक्षण के परिणामस्वरूप घुराने उद्योगो का विस्तार हुआ और 
नये उद्योगों की स्थापना हर ॥ इसके फलस्वरूप रोजगार भ भी वृद्धि हुई। 923 से सरक्षित 
उद्योगों में श्रमिको की सख्या 5 लाख 80 हजार थी, जो 493 मे बंढूकर 8 लाख 3] हजार 
हो गयी अर्थात्‌ रोजगार मे 46 8% फी यूद्धि हुई । 

(5) कृषि का विकास--सरक्षण की नीति का कृषि पर भी अनुकूल प्रभाव पढ़ा झूली 
बस्तर उद्योग तथा चीनी उद्योग को सरदाण मिलने के फलेस्वेरप कक्‍्योरा व गन्ने के उत्पादन में 
पर्पाप्त धृद्धि हुई क्योंकि सरक्षण की अवधि में कच्चे माल की माँग में भी दद्धि की गयी। लम्बे 
रेशे बाली कपास के उत्पादन के विशेष शोत्याइत मिखा । कपास की सात वे विस्म दोनो में ही 
सुधार हुआ । गन्‍्ते की लेती का क्षेत्र विस्तृत होने के साथ-साष प्रति एक्ड उपज में भी वृद्धि हुई 

(/) भन्‍दो का बड़तापूर्वक झामना--उधोगो के महान पन्‍दी थे शणय (५929-30) मर 
सरध्ित उद्योग मं गैवल इस महान्‌ सन्‍्दी वा सामना करने में समर्ष हुए, वरत्‌ इस महात्‌ औधो- 

गिक राकद में उनशा वित्राप्त भी हुआ 
विदेखवारमक संरक्षण कौ नौति को आलोचताएँ कक 

प्रो दुच्छत (:एथ्शएआ) मे विवेचनात्मक गरक्षण ही सीति में निम्न दोप बलाये है : 

(।) क्षोमित दृष्टिशोण--सरकाट द्वारा निजी उदोगो गे औ भहप्ता बे व 
गिया गया। उन्हे मेवत आयातकर लगाकर ही सरक्षा| शदात विया 


६ 5.0 (एलएों, कीवीवध ((0/ताश।, [धी- 449-5।. 
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औद्योगिक विकास का दृष्टिकोण नही अपनाया वल्कि देशी उद्योगों को केवल विदेशी माल की 
प्रतिस्पर्धा से बचाने मात का प्रयत्त किया । इस प्रकार सरक्षण को सामान्य आधथिक विकास का 
साधन बनाने वी अपेक्षा वेवल बुछेक उद्योगों के विकास का ही उपकरण बनता दिया गया । 

(2) त्रिम्रुखी सूत्र दोषपूर्ण --आयोग द्वारा जो श्रिमुखी सूत्र प्रस्तावित क्या गया था, वह 
स्वय दोपपूर्ण घा क्योकि किसी आयोग से सम्बन्धित सभी सुविधाएँ उपलब्ध होने पर उसे सरक्षण 
को आवश्यकता ही क्‍यों होगी ? 

(3) शर्तों का पालन करना असम्मव-प्रशुल्क आयोग ने सरक्षण प्रदान करते के लिए 
जिन तीन पिद्धान्तो वे आधार पर उद्योग का चुनाव करने का सुझाव दिया, उनका अक्षरण पालन 
करना असंम्भव था। इसी प्रकार सरक्षण वी अवधि के विषय में प्रशुल्क आयोग निश्चित रूप से 
बताने में समर्थ नही था । 

(4) अस्थायी प्रशुल्क मण्डल--राजकोपीय आयोग ने एक स्थायी प्रशुल्व-मण्डल बनाने का 
सुयाव दिया था परन्तु सरकार मे कवल आवश्यकता पड़ने पर ही अस्थायी मण्डलो की नियुक्ति 
की। प्रो अदारकर के मतानुमार सरकार का यह दृष्टिकोण वस्तुत मुक्त व्यापार नीति में ही 
सरकार की आस्था का प्रतीक है। 

(5) सरकार फा नियन्त्रण--अशुल्क मण्डलो को गतिविधियों को सरवार ने वियस्वित रखा 
ओऔर फवत ओद्योगिक विकास के थरति इन मण्डलो वा दृष्टिकोण प्रगतिशील न हो सका ! 

(6) ब्रिटेव को लाघ--विवेचनात्मक सरक्षण की नीति वे अन्तग्ेत यद्यप्रि भारतीय माल 
को जापान, जमंनी तथा अन्य विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा से रक्षा हुई तयापि इस नीति से प्रिटिश 
व्यापार वो अत्यधिव लाभ हुआ, क्योकि ब्रिठेन के माल पर साम्राज्यीय अधिमान नीति के अन्त- 
गत नीची दर से आयात कर लगाये गये । 

(7) नये उद्योगों को विशेष सहायता प्राप्त नहों हुई -वास्तव भे इस नोतिं के अन्तर्गत 
नये उद्योगों की पूर्णत उपेक्षा कर दी गयी। 

(8) द्वितीय महायुद्ध-काल में सरक्षणात्मक आयात-कर प्रभावहीन हो गये थे 

(9) निर्णय की देरी-सरक्षण-नीति को कार्यान्वित करने म॑ बड़ा समय लगता था। 
प्रशुल्क-मण्डल के पास प्रार्थना पत्र भेजने, मण्डल द्वारा जाँच-पडताल करने तथा सण्डल के सुझावों 
को सरवार द्वारा स्वीफार करने आदि में काफो समय लगता था । 

* द्वितीय विश्व-पुद्ध एवं प्रशुल्क-नीति 
[श0रा0 ए४४ ग 87 74807फ ए0णा7एश] 

भारतीय उद्योगो को द्वितीय महायुद्ध ने बहुत प्रोत्साहित किया । इस अवधि (939- 
954) में बहत से नये उद्योगों को प्रारम्भ किया गया । युद्ध की समाप्ति से कुछ समय प्रर्व ऐसी 
आशका होने लगी थी कि बिना सरक्षण के वे सभी उद्योग युद्ध के पश्चात्‌ नष्ट हो जायेंगे जिनको 
हितीय विश्व युद्ध में ही आरम्भ क्या गया था, और जो तब त्तक शैशवावम्था मे ही थे। अग्रल 
945 मे युद्ध-काल में प्रारम्भ किये गये उद्योगो को सरक्षण के विपय पर उनके विचार भस्तुत 
करने को आमन्त्रित किया यया। 3 नवम्बर, 945 को दो वर्ष के लिए अन्तरिस पअ्रशुल्क-मण्डल 
(एराक्ाण वाया 8000) को इन सभी उद्योगों के प्रतिवेदन सौंप दिये गये । नयी मीति के तीन 
सिद्धान्त इस प्रकार रखे गये : 

(।) सरक्षण के द्वारा देश के प्राकृतिक साधनों का इष्टतम उपयोग होया तथा राप्ट्रीय 

आय मे वृद्धि होगी । 

(2) देश प्रतिरक्षा वे लिए दृढतापुर्वक तैयार होगा । 

(3) उच्चस्तरीय एवं स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जायंगी । 

ऐसा निर्णय क्या गया कि इन शर्तों की पूर्ति होने पर ही वोईड सरक्षण जी प्रद्ृति, मात्रा 

तथा अवधि का निर्माण करेया। इस बोर्ड के दो वर्यों के कार्यदाल से 49 उद्योगों ने सरक्षण 
माँग वी जिनसे से 42 को सरक्षण दिया गया। इनमे चार उद्योग (यूती वस्त्र, इस्पात, कागज 
वया चीनी) पुराने उद्योग थे दथा शेष 38 उद्योग विश्य युद्ध के समय में स्थापित किये गये नये 
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उद्योग थे। परन्तु अन्तरिम प्रशुल्क-मण्डल सुविधाओं के अभाव से उचित झूप में कार्म नहीं कर 
सका । 

देश के विभाजन के बाद नवम्बर !947 में उपयुक्त प्रशुल्कनमण्डल का पुनर्गेठद किया 
गया | इसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया । अत्तरिम तटकर-वोर्ड के अधिकारों के अतिरिक्त इसे 
दो अधिकार और दिये गये--() सरकार को आवश्यकता पढने पर यह बताना कि भायातित 
वस्तुओं की अपेक्षा सरक्षण प्राप्त व्दुओ की लागयतें क्यो तथा किस समय से बढ़ रही हैं ? एवं 
(2) भावश्यतता पड़ने पर लागत-व्यय को कम करने के लिए आवश्यक सुझाव देना । इस प्रकार 
प्रशुल्क-मण्दल को उद्योगों की प्रगति तथा उत्पादन स्थिति पर निगरानी रखने का अधिकार दिया 
गया। इस प्रमण्डल ने बहुत-से उद्योगो की जाँच की तथा उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया । इस 
मण्डल ने ।950 तक 38 उद्योगों को पहली बार सरक्षण प्रदान करने तथा 22 उद्योगों को प्रक्षण 
जारी रखने की तिफारिश की । लेकिन यह सव अस्थायी प्रबन्ध था और वास्तविक प्रशुल्क नीति 
का प्रारम्म 950 से हुआ | 


नवीन प्रशुल्क-नीति 
[एज पकायफछ् एठा॥टर] 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद देश की आथिक नीतियों में परिवर्तेन किया गया। भारत में 
लोक-कत्याशकारी राज्य (४४८/४४७ 5:8०) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया तथा नियोजित 
बआधिक विकराप्त []शाग८त 8०णा०णा० 6एश०क॒ाथा) की नीति अपनायी गयी | पंचवर्षीय 
पोजवाओ में औद्योगीकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया यया । अल 6, 948 को बौद्योगिक नीति 
के प्रस्ताव में यह घोषणा की गयी कि सरकार की प्रशुल्क या तठकर नीति इस प्रकार गठित की 
जायेगी कि अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा की रोकथाम हो सके तथा उपभोक्ताओं पर 8. चित भार 
डाले विना ही आधिक साधनों का इष्टतम प्रयोग हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वर्गीय टी, टी 
दृष्णमाचारी के नेतृत्व में द्वितोय राजदोपीय आयोग की नियुक्ति की गयी । इस आयोग ते भार- 
तीय अप॑ व्यवृम्धा के सर्वांगीण विय्ास हेतु उद्योग के सन्‍्तुलित विकास कौ आवश्यक ता पर बल दिया 
भौर प्रशुल्क-नीति को इसी कार्य॑श्रम के अनुरूप बनाने की अपील की । 950 में कृप्णमाचारी आयोग 
की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा उसी वर्ष नवीन प्रशुल्क-नीति की घोषणा कर दी गयी । 
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(।) संरक्षण का अर्य--सरक्षण को साम्राम्य आधथिक विकास का एक आवश्यक उपकरण 
बनाने की आवश्यकता पर कल दिया गया है। द्वितीय प्रशुल्क-आयोगय के मतानुसार आधिक नियों- 
जन में सरक्षणात्मक आयात-करो का एक विशिष्ट महत्व होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम आयोग 
ने जहाँ विवेचतात्मक सरदाण के लिए सुझाव दिया था, अब सरक्षण वा उद्देश्य सामान्य ह्वित की 
बुद्धि मान लिया राया । 

(2) उद्योगों का वर्गोकरण--सरक्षण प्रदात करने द्वेतु आयोग ने उद्योगों की तीत भांगो मे 
विभाजित किया तथा इनके सम्बन्ध में सरक्षण वी नीति का उल्लेस क्ियां-- 

() प्रतिरक्षा सम्दस्धी उच्योग--इग थेणी में सुर्ठा से सम्बन्धित सभी उद्योगो को शामिल 
किया गया णैगे अम्प-शस्त्र निर्माण सम्बन्धी उद्योग, वायुयान-निर्माण, वायरलेस तथा केविल उद्योग 
भादि । यह सुझाव दिया गया कि इस श्रेणी के उद्योगों का प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर 
विकास किया जाना चाहिए । 

(0) प्राधारणूत उच्चोष--इस श्रेणी में वे उद्योग कर जित पर 48 उद्योग निर्मेर है 
जैसे यातायात बे सामान सम्बन्धी उद्योग, जहाज, रेल के डिब्बें, इल्जन इस्यादि। इस श्णी #ै 
उद्यौगों को भी सरधण देते वी सिफारिश की गयी । क्षण के पश्वात्‌ इत उद्योगों छी प्रगति जा 
जाँच प्रशुल्क-मण्डग द्वारा करने का सुझाव दिया गया । 

(9) अन्य उधोप--इस श्रेणी मे शेष सभी उद्योग रखे गये। इसो सम्बन्ध मे आयोग नै 
यह मत व्यस्त रिया कि मोजता हे उच्च म्पान प्राप्त उद्योगों तपा आधारभूत उद्योगों ने सहायक 
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या पूरक उद्यौगो वो सरक्षण मिलना चाहिए । इनके अतिरिक्त अन्य उद्योगो वी परिस्थिति तथा 
उद्योग की क्षमता एवं स्थिति क अनुसार सरक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया यया। 

(3) सरक्षण के लिए सुप्ताव--]922 के प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित त्रिमुखी सूत्र 
(प790 807्राए3) वे संद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन करने के पश्चात्‌ इस प्रशुल्क 
आयोग ने सरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये 

(!) यदि कसी उद्योग को अन्य आधिक साभ प्राप्त हैं जंसे आन्तरिक बाजार, श्रम-शक्ति, 
यातायात की सुविधाएँ आदि, तो उसको केवल इसी आधार पर सरक्षण से वचित नहीं करना 
चाहिए कि उसके लिए आवश्यक कच्वा माल देश में पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही हैं । 

(॥) यदि सरक्षण के कारण किसी उद्योग का इस सीमा तक विकास हो सबता हैं कि 
उससे उचित समय के भीतर आन्तरिक माँग का अधिकाश भाग पूरा किया जा सके तो उसे सरक्षण 
प्रदान कर देना चाहिए । उसके लिए यह शर्त नही लगायी जानी चाहिए कि उप्तम देश की सम्पूर्ण 
माँग को पूरा करने की क्षमता है । 

(70) सतरक्षण देते समय निर्यात की भावी सम्भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। 

(१४) उन उद्योगों को भी सरक्षण मिलना चाहिए जो सरक्षित उद्योग द्वारा उत्तादित माल 
का प्रयोग वच्चे माल के रूप में करते हो । 

(४) सरक्षण करो से प्राप्त आय में से कुछ धनराशि पृथक्‌ वरके एक विकास कोप 
(0०ए४०%णथा६ #णाते) स्थापित करना चाहिए जिसके माध्यम से आवश्यकतायुक्त उद्योगों को 
आधिक सहायता प्रदान वी जा सके । 

(श) उन नये उद्योगो को सरक्षण विशेष रूप से मिलना चाहिए जिसमे प्रारम्भ मे अधिक 
पूँणीगत विनियोग बी आवश्यकता हो । 

(५7) राष्ट्रीय हित मे होने पर सीमित मात्रा में 5 वर्ष के लिए कृषि को भी सरक्षण 
प्रदान किया जा सकता है परन्तु कृषिगत सरक्षित पदार्थों की सख्या कम होनी चाहिए । 

(शा) सरक्षित उद्योगो की प्रगति का अध्ययन करने के लिए एक अलग सस्था स्थापित 
की जानी चाहिए । 

(४०) एक स्थायी प्रशुल्क-आयोग को स्थापना की जानी चाहिए । 

(») संरक्षित उद्योगों पर उत्पादन कर नहीं लगाना चाहिए परन्तु यदि उत्पादन-कर का 
उद्देश्य सरकारी बाय मे वृद्धि करना हो तो उत्पादन-कर लगाया जा सकता है । 

(4) प्तरक्षित उद्योगों के कतंव्य--आायोग ने सरक्षित उद्योगो के कर्तंव्यों व दायित्वोी का 
भी उल्नेख क्या है | इन दायित्वो का उद्देश्य सरक्षित उद्योगो की कार्यक्षमता मे वृद्धि करना है| 
संरक्षित उद्योगों के कतंव्य इस अ्रक्रार वि्ारित् क्रिफ्े गे हैं - 

(0) उद्योगो मे नवीनतम मशीनो तथा उत्पादन-प्रणालियो का प्रयोग करना चाहिए । 

(7) उद्योग के उत्पादन का पैमाना निरन्तर बढते रहना चाहिए । 

(४!) उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु निश्चित किये यये प्रतिमानों के बनुसार होनी चाहिए ॥ 

(५) जहाँ तक सम्भव हो, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करना चाहिए । 

(५) सरक्षित उद्योगों को शोध कार्य व प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था वी जानी चाहिए । 

(४7) सरक्षित उद्योगो को समाज के हितो के प्रतिकूल कार्य नही करना चाहिए | 

सरक्षण देते समय या सरक्षण का नवीनीकरण करते समय उपर्युक्त दायित्वों का ध्यान रखा 
जाना चाहिए । परन्तु ये दायित्व सरक्षण की आवश्यक शत के रूप म नही रखे गये हैं । 

(5) सरक्षण को विधियाँ--प्रशुल्क आयोग ने सरक्षण वी निम्नविखित विधियाँ बताया 

(7) तटकर (7यी)--विदेशों से आने वाली वस्तुओ पर आयात कर लगाना | 

[ध) परिमाण सम्बन्धी नियन्त्रण (0ए470737५8 ह्६७0६0075)--अ्रयात होने वाली 
वस्तुओं की मात्रा सिश्चित करता । 


भारत को पशुल्क-नीति तया उद्योगों को संरक्षण | 499 


_ _ (7) आधिक सहायता (20070740० 500%025)--विदेशी माल से अतिस्वर्डा का शामना 

करने के हा देश के उद्योगों को आ्ाधिक सद्दायता प्रदाव करना । 30230 

१) एकीकरण (?००॥०६४)--शगक्े अन्तर्गत सरकार द्वारा स्था विदेशों 
माल मेंगाकर उसको अं मूत्य 5 बेचती है । 400 00 0 के 

व्यापार एवं उतादन की परिस्थितियों ध्या यम्लुओं के मूल्यों में तेजी से परिवर्तन 
बग्ये ध्यान में रसते हुए गा त्क-आयोग ने मह सुझाव दिया कि भारत की टंरिफ जन जय बे 
आधारित (36 ५ध0८०) सीमा शुल्क को ही प्रषानता दी जोती चाहिए । विशिष्ट सीमा-शुल्क 
(376०१ 00863) का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता धाहिए जब वस्तु के मूल्य को निश्चित 
करने में कठिनाई हो । 

इस प्रकार प्रगुल्क-आयोग ने देश के समंदर एक नवीव प्रशुल्म या तटकर-नीति प्रस्तुत 
की । आयोग ने इस वात पर जोर दिया कि प्रशुल्क-कर उद्योगों की उन्नति का धुकमात्र साधने 
मही है। देश फी भौद्योगिक प्रगति सरकार की आधिक नीति, व्यापार नीति तथा औद्योगिक 
मीतियों की श्रेष्ता और उनकी शुशल कार्यास्विति पर भी निर्भर करती है। वारतव में बौद्योगिक 
विकास रघनात्मक उपायों द्वारा ही किया जा राजता है। भायोग ने सरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध 
में सागर वी जाने वाती शर्तों को अधिकाशत' दर किया | रारक्षित आयोगो की समस्या मे प्रति यर्ष 
वृद्धि होती जा रही है। भारत रारकार वी पतमान प्रशुल्क-नीति आथोग द्वारा प्रतियादित शिद्धान्तो 
पर ही भ्ाधारित है । 


तटफर-आमोग, 4952 
[ए#्षय्राक 20%रा5घ0, 952] 


द्वितीय प्रशुत्कन्‍्भायोग ने सदाण की नीति को प्रभावशाली बनाने के लिए एक त्थामी 
तटकर-आयोग स्थापित करने का गा धा। फलस्वरुप 952 प्े प्रशुल्क-आयोग अधि- 
नियम पारित किया गया । इसरझे प| 4952 में. एक प्रशुल्क आयोग या तटकर+-आयोग 
की नियुक्तित हुई। इंस तटकर आयोग के अधिकाद प्रशुरक-मण्दवों से अधिक हैं, क्योकि यह आयोग 
न वेवले वर्तमान उद्योगो के विषय में संरक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत कर सकता हैं 
गपितु जो उद्योग प्रारम्भ नहीं हुए हैं, उनके विंपय में भी राज्य को सुशाव दे राक्‍ता है, हिसी 
भी उद्योग के विषय मे चाहे वह सरक्षण प्राप्त हो अपवा नहीं, यह राज्य को विवरण भेज सरता 
है; तपा सरक्षण के सामान्य प्रमावों के विषय में भी सरकार को रिपोर्ट दे सकता है । 
सटकर-आपोग के कार्य 
(फ्ाल॑ांगाड व ॥6 ॥शर्गी 00छ्|$झ०7) 

प्रमुर रूप रो लटकर-आयोग के बाय निम्त प्रतार हैं: 

(!) पहले से स्थादित एवं भविष्य में उत्ादन आरम्भ करने बाते उद्योगों की संरदाण 


सम्बस्धी माँगो पर विचार करना । से छ 

(2) सरवार के गहने पर सुरक्षा सम्बन्धी एवं आधारघून उद्योगों को सरसण देने मे 
समामलो की जाँचन्पडताल करना । कि न्‍ 

(3) परक्षण वी शर्तें निर्धारित करता तथा उद्योगों हा दापित्द निश्चित करना । 

(4) उद्योगों री सरक्ग-भ्रवधि निरियित करता । अंक 

(5) सरजाद को यद्द बताना कि स़रदाण बा सघु एवं हुटीर उद्योगों पर जया प्रभाव पढ़ा 
है या पढ़ गइता है। ् 

(6) सरक्षणात्मक करो में परिवर्तत करने कै लिए सरदार को सुशाव देता ॥! म 

(7) दिदेगी बल्तुओं ते अनुचित प्रतिसपर्दा तथा राशियावत जो सोडने वे लिए उक्त 
कदम उठाना । 

(8) ब्यप्तार-समप्तौतों दे; अन्तर्गत अगुल्त 
प्रभाव की जाँच करना । 


“सुविधाओं बा उच्दोगो बे विशाग पर पहने वादे 


500 | बन्वर्राष्ट्रीय मर्यशास्त्र 


सटकर-आयोय के कार्यों का मूल्योंकन 
(एरशण्बोणा ण ए8 एणाल्गाणाड ण फल एणरग्रोञन००) 


973 नक इस बायोग ने कुल 262 जाँचें को जिनमे से 8] तटकर सम्बन्धो और 
7 प्रूल्य सम्बस्धी जाँचें तथा 0 जाँचें विशिष्ट प्रकार को थी । 8] तटकर जांचो भें से 20 
जाँचें नये सरक्षण के सम्बन्ध मे थी तथा शेप 6 पुराने सरक्षण को चालू रखते वे सम्बन्ध मे 
थी ॥ इस आयोग की सिफारिश पर 7 उद्योगों को सरक्षय प्रदान क्या गया। सरक्षित उद्योगों 
की सख्या 952 मे 42 थी। 953 में यह 44 हो गयों । इसके बाद घोरे-घीरे यह समस्या घटती 
शगी ॥ ] अप्रैल, 97] को सरक्षित उद्योगो को सख्या केवल 4 रह गयी थो 

द्वितीय योजना-काल के समय से ही देश वे सामने विदेशी विनिमय वी समत््या निरन्तर 
बनी हुई है अत आयातो से कमी करने का बराबर भ्रयत्त किया जा रहा है । आयात प्रतिस्थापत 
की नीति के कारण उद्योगो को अप्रत्यक्ष रूप से स्वतः सरक्षण प्राप्त हो गया है। अत सरक्षण वे 
लिए प्रस्तुत प्रार्थंना-पत्रों की सख्या में वहुत कमी हो ययो है। वर्तमान मे आयात प्रतिस्थाएत की 
नोति के साथ-साथ ओद्योगिक लाइमेंस नीति तथा पचवर्षीय योजनाओं भें यद्योगो के विश्रास के 
अनेक कायेत्रमो के प्रारम्भ ने तटकर सरक्षण के महत्व को वहुत ही कम कर दिया है । 

पुन सुरक्षित उद्योग जैसे टी चेस्ट्स शक्ति व वितरण ट्रान्मफार्भर एवं साइकिल उद्योर्गो 
ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कही अधिक उत्पादन किया है। बता इन उद्योगों से सरक्षण हटा 
दिया गया है। सक्षेप मे, हम कह सकते हैं कि वर्तमान मे तटकर आयोग की आवश्यकता समाप्त 
हो चुकी है। इसका कारण वतेमान में उद्योगों को नियोजित विकास तथा सरकार वी बडी जायात 
नीति कहा जा सकता हे। 

कुछ वर्षों पूर्व प्रशामनिक सुघार बायोग (80एशशाज्राउ0६७ एरिश०णया४$ 0०फाग्रफच्ञणण) 
ने 52028 आयोग को समाप्त करने का सरकार वो सुझाव दिया था। इसकी मान्यता घी कि 
उद्योगों पर अनावश्यक नियन्त्रण को समाप्त किया जाना चाहिए तथा जिन आयोगो के उद्देश्यों बी 
प्राप्ति हो चुकी हो उनका अस्तित्व वना रहना उचित नहीं है। 974 में सरवापर ने कीमत जाँचों 
के लिए एक नया आयोग (छणा८३७ 60 ])07%शथ 0०४७ 800 एस०८७) स्पापित क्या | अत 

974 से कोमत जाँचो का कार्य भी तटकर आयोग कय नहीं रहा । इन सब कारणों से ही भारत 

सरकार में मई 976 में ततकर ज्ायोग को समाप्त कर दिया । 


दीघंकालोन राजस्व नीति तथा प्रशुल्क नीति' 
[7005-ए्त स्ा50क, एण6९ 6४ प्रथारायफ एण/30१] 


अनल 985 भे सरकार त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर चुबी 
थी कि नयी नीतियों का उद्देश्य प्रशुल्क नीति को इस प्रकार समायोजित करना है ताकि देश के 
उद्योगों का आधुर्निकोकरण हो, तथा वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए लागत में इस 
प्रकार कमी ले आयें कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए सक्षम हों सकें । 
सक्षेप मे, प्रशुल्क दरो का प्रयोग देश वे,उद्योगो को स्पर्डा-शक्ति का विकास करना है। 


दिसम्बर 985 में भारत सरकार ने दीर्धकालीन राजस्व नीति की घोषणा वी। इसमे 
यह स्पष्ट कर दिया गया कि अशुल्क दरो के माध्यम से जायातो का नियमन विया जायगा 
ताकि माज्रात्मक प्रतिद्न्धो को प्रगतिशील रूप में कम किया जा सदे। यह भी वहा गया कि 
प्रशुल्क नीति के निम्न उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं. (॥) अधिक राजस्व प्रदान करना, (ए) आयातो पर 
निर्भरता को कम करना, तथा (0) देश के उद्योगो को प्रभावों एवं उपयोगी सरक्षण प्रदान करना 
जिसके द्वारा उद्योग अपनी उत्पादन लागतो मे उत्तरोत्तर कमी ला सके । 


सरकार ने यह निश्चय किया कि सभी पूंजीगत वस्तुआ, कुच्चे माल, पुजों तया मध्यवर्ती 
वस्तुओं के आयात पर बहुत कम परन्तु सम-दरो पर आयात कर लिये जायें ताकि अनुचित का मर 
वस्तुओ का श्रेणीक्रण करके करो की चोरी करने की सम्भावना सीमित हो जाये। परन्तु समन्‍द 





] इलाश्यूलाप कातवों 7060, 7०९शाफ्रश 4955, कु 40-42 


भारत को प्रशुत्क-मोति तपा उद्योगों को संरक्षण | 50। 


पर पर केवप दीर्घ-काल में ही रोपित किये जा राहेंगे। फिलहाल पुर्जों की अपेशा ऋ्चे 
माल पर आयात करो की दस् कम की गयी है। पूंजीगत वस्तुओं पर भी कच्चे भाल की 
भाँति परम पशुल्क होगा परन्तु जो आयातित पूंजीगत वस्थुएँ स्वदेशी उत्पादकों की प्रतियोगी 
है उन पर कर की दरें अधिक होगी। व्यापक भ्रयोग में आने बाली मध्यवर्ती वस्तुओं पर आयात 
कर अपेक्षाइत काफी कम होगा ताकि सम्बद्ध उदयोगो मे उत्पादन सामतें कम कर सके; जहां 
अनिवाये साथ यस्तुओ पर या तो नाममात्र वा आयात कर होगा अथवा इस्हे कर-मुक्त रखा 
जायगा, वही गे र-आवश्यक उपभोग वस्तुओ का आयात पूर्ण दः निषिडध होगा । 

दीपैकालीन राजकोषीय नौति में छठी तथा सातदी योजना की वित्तीग व्यवस्था के आह 
निम्न प्रकार दिये गये थे 

सकल धरेतूं उत्पत्ति (000) के प्रतिशत के रुप में 
7 “““7-ज?सफफकअषऋकफकृिीझछझक्शक्नण + छाती सजा 


___ _  सम्भावि)त![ [(मनुमा) 





योजना के लिए केस्द्रीय स्राधन 92 30' 
(| ) विदेशों से पूँजी का शुद्ध आगम ]:2 ]4 
(ं परे आधार 52 5.] 
(॥) सार्वजनिक बचत 28 3.6 
न कब के लक किन 27]. 62 5 चालू राजस्य से बकाया 97 नगष्य 
(ब) सायजनिक दोत्र के उपफमो का योगदान _ 2॥। 36 


उपभूपत तालिका से स्पष्ट है कि सातवी योजना में सावंजनिक बघतों का योगदान छठी 
मोजना की तुलना मे काफी ऊँदा रा गया है। घूँकि चालू राजस्व से बताया राशि सातरी 
पोजना शो भवधि में नगष्प भानी गयी है, अत रादंजनिक |! भें के उपक्मो पर साधत छुटाने को 
भारी जिम्मेदारी आ गयी है। यह उनके लिए एक चुनौती केसमान है । 

केद्ीय सरकार के गैए-्योजना राजस्व का रागभग 70: भाग ४५ ता, ब्याज के भुगतान 
तपा धाद्य एय उपैरक राब्सिडी पर व्यय जिया जाता है। सुरक्षा-स्यप करो कम करना कठिन है। 
रारफार द्वारा सी गयी उधार की मात्रा के बढ़ने पर व्याज के भुगवान बढ़ते जा रहे हैं। इसके 
गाय-साद भारत मे राद्मान्यो पर सब्सिडी को राशि भी यहुत ऊँची है। उदंरकी की लागत कर्म 
फरफेः इस राशि को कम किया जाता घाहिए। सब्सिडी रामाज के क्रमजोर वर्य को दी जानी 
घाहिए। 

भारत सरबार के कर-ढाँचे गे परोश करो की प्रधानता है। १985-86 के बजट मे बेर 
मरे! कर राजस्व मे प्रस्यक्ठ करो का अश 9% तथा परोश करों का प्रतिशत 8५0 था। दीप॑- 
बगलीद राजफोपीय नीति बे अन्तगंत परोश करो--जैसे सीमा-शुल्कों दथा उत्पादन-शुस्कों में इस 
प्रकार परिवर्तन करने होगे कि भौतिक निय्त्रणों मेः स्थान 23442 उपाय उत्तरोत्तर अधिक 
माता से प्रयुक्त रि्े जा से | दीप॑रालीन राजरोपीय नीति मे यह स्पष्ट रिया गया हैडि 
सरफॉर फम्र से बस 5 यों बे लिए बैपक्तिझ आयकर प घनन्‍्दर की वर्तमान दरों को ह्यिर 


रखेगी । 
प्रश्न एवं उनके संरेत 

]. तटकर हिशे कहते हैं ? सात के विदेशों प्यापाद को नियमित इचने से हटकर के कार्पों का 
विवेचन बौगिए ॥ 
१! ॥५ धशरी ? 05205 धीट ।णंट छत #ह५धरधाह [हिट जिलह॥ [हर 
० 6074 
[पेरेत->अत्युत पक्त है एार में विधायियों को सटरर दा अप ध्ष्ट बरना चाहिए 
तथा भारत के विदेशी स्थापाए को नियमित करने के लिए विधिन्द प्रधुल्त मायोगों गे 
गायों जा रिस्तृत दर्घेन देवा चाहिए ॥] 

2 भाएत में विदेषतात्मक सरक्षण-तीति बी सफलता शो परीक्षा बोगिएं 
एरक्ाधव- 2 ७णयह ण॑ ॥6 [७0१ ण ७ष्याएाएगगड़ पराणल्ताएं३ था जिपाज 
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[पंकेत--इस प्रकार के उत्तर मे प्रथम प्रशुल्क आयोग द्वारा सुझाई तथा ब्रिटिश सरवार 
द्वारा गा गयी विवेचनात्मक सरक्षण नीति को विस्तृत रूप से स्पप्ट करना आव- 
श्यक है ।] 

3. भारतीय प्रशुल्क आयोग (949-50) की मुख्य सिफारिशों को आलोचनात्मक व्यास्या 
कीजिए । 
छक्ाएादर एमार्या॥ तर गा 70एणच्शगञलाएंआंंणा$ 0 कफ ॥एतआ. 98वीं एणा- 
गरा॥5800॥, 949-50 हे 

4. सवीन वित्तोय-नौति के प्रमुख लक्षणों को दिवेचता कोजिए। 
॥085077%8 ध€ कक हि/ण/65 णी 22७ ग4$०7 9009. 
[सक्ेत--प्रश्न 3 एवं 4 बे' उत्तर मे विद्याथियो को चाहिए कि वे तटकर नीति की मुख्य 
विशेषताओं का वर्णन करें जो कि द्वितोय तटठकर आयोग ने दतायी हैं। यह भी बताइए 
कि इस नीति को मुख्य आलोचना इसका अनावश्यक विस्तृत आकार है। पुनः तटकर 
आयोग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि केवल तटकर नीति के द्वारा ही देश का औद्योगिक 
विकास नहीं किया जा सकता ।] 

5 दिसम्बर 985 में सरकार द्वारा धोषित दीघंकालीन राजस्व नोति एवं प्रशुल्क-मीति फो 
विवेचना कोजिए । 
7050055 हा [.जाइ-गदिया कडट्यो. ?िठारए गाचे परच्चायी #ता2टए 85. गाध0फराएथ्वे 09 
॥6 00०. शायाल्ा। शा 08८साएश 985 
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भारत को भुगतान-सन्तुलन स्थिति 
[8&,4घ९८४ 07 ए4१शएरा5ड ए0आपठप 07 गए] 





किसी देश के 500 कै (६४ [लन से आशय उसके अन्य देशों से सम्पूर्ण आथिक लेन-देन 
(९००॥०४४० (शाइघ०॥00$) के ब्यौरे (॥0०००॥॥ ०7 308॥06 587८०) से होता है। इस ब्यौरे 
में प्राय, आयात और निर्यात के मद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं ओर इन मशे के अतिरिक्त, पूंजी. 
ऋण, ब्याज और भुगताव सम्बन्धी अन्य सभी प्रकार के सेन-दैन सम्मिलित किये जाते हैं । 
5 व्यापार-सन्तुतन ज्ञात करने मे सम्बन्धित देश वे: केवल आयातो और निर्यातों को सम्मि- 
लित किया जाता है जबकि भुगतान-सन्तुलन के अन्तर्गत मायात और निर्यातों के मतिरिकत' पूंजी 
गत लेन-देन भी सम्मिलित होते है । वास्तव मे, व्यापार-सन्तुलन भुगतान-सन्तुत्तन का ही. एक 
भाग होता है। अत. किसी देश का व्यापार-सम्तुलन पक्ष या विपक्ष में हो सकता है, किन्तु भुग- 
तान-सन्तुलन सदैव सन्तुलित रहता है । 

बतं मानें समय भें विश्य के आशिक लेन-देन मे अत्यधिक दूद्धि हो गयी है जिसके परिणाम- 
स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है।! विशेषतः यह बुद्धि इसलिए हुई कि आज 
विभिल्न देश अलभ-अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं (जिनमे उनको तुलतात्मक खाभ 
प्राप्त होता है) भौर इन वस्तु ओ का पारस्परिक विनिमय होता रहता है। इसके साथ-साथ अल्पन 
विकसित देश विकसित देशों से माल सरीदना तो चाहते हैं 05:4४ पास तलाल भुगतान के 
लिए विदेशी विनिमय का अभाव रहता है, अत वे विदसित देशों से ऋण की माँग करते हैं। 
विकप्तित देश अविकसित देशों को उधार माल बेच देते हैँ क्योकि उन्हे उतको अपना माल बेघकर 
अपनी अर्थ॑-ष्यवस्पा को मजबूत बताये रखता होता है। अतः गहाँ यह ध्यात देने की बात है कि 
अलेक देशों (विकृसित) का वर्तमान समय से व्यपार-सस्तुलन प्रतिकूल (या विष्ष से) होते पर भी 
यहूँ कहता उचित नहीं हैँ कि उनकी आधिक स्थितिं ठीक नहीं है। वास्तव भें, भुगतान-सन्तुलन के 
आधार पर (न कि व्यापार-भम्तुतत के आधार पर) ही देश की आधिक स्थिति को मापना अधिक 
उचित होगा, ययपि प्रतिकूत-सन्तुतत भी चित्ता फ्रा बररण बन खत़ता है । 

शिवातसाइुलन से सम्बद्ध सर्दें--किसो भी देश के भुगतात-सन्तुसन को जानने हेतु उससे 

सम्बद्ध मदो की जानकारी होना आवश्यक है। दृत दुष्टि से विम्नतिशित विवरण साभग्रद प्रतीत 
होता है : 

भुगताव-सस्तुसत की प्रतिकूसता का अर्थ यह है कि घालू खाते व पूंजीगत मदों में भुग- 
तान की साधि सभी प्रकार की प्राप्तियों की अपेशा अधिक हो । भुगतात-सन्तुलन भ्रतिकूल हाने 
पर ऋणांत्मक चिछत सयाया षाता है। 

परन्तु भुगतान-शेष स्दव सझन्तुलित होना चाहिए ३ अस्तु, जिसी देश का भुवतात-स्तुसत 
प्रतिकूल होने पर उसे उतनी ही राशि विदेशी सहायता, अनुद्ानों या अस्तर्राष्ट्रीय मुड्ा कोष से 
सहायता के रूप में प्राप्त करके इसे सम्तुलित करता पडता है। 

अल्पविकत्ित देशों वा व्यापार-सन्तुलन प्राय” प्रतिकूल रहता है, तथा वे ऋधिराधिक माल 
या प्राविधिक सेवाएँ जायात कर धीरे-धीरे अपनी अ्थे-ब्यवस्था को सुदृढ़ बताकर बुछ समय में है। 
विकसित देशो से प्राप्त सभी ऋणो हो भुगतान करने ग आशा रशत हैं। एस दृष्टि में चुछ समय 





) विस्तृत अध्ययत के लिए कृषया अध्याय 2। का अवलोकन छोजिए । 
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के व्यापार-सन्तुलन का प्रतिकूल रहना कोई विशेष चिन्ता का विषय नहीं माना जाता । परन्तु 
दीघेकाल तक व्यापार-संस्तुलन के विपक्ष म रहने पर स्थिति चिन्ताजनक हो जाती है । 





भुगतान सन्तुलन तेयार करना 
मद श्राध्तियाँ ([) भुगतान (7) 
चालू खाता 
(अ) दृश्य मर्दे निर्यात आयात 
(व) अदृश्य मर्दे 
(0) विदेशी पर्यटन पर्यटका का आगमन भारतीय परयंटको की 
विदेश यात्रा 
(४) परिवहन जहाज भाड़े दी प्राष्ति जहाज भाडे का भुगतान 
(प्रा) बीमा प्रीमियम प्राप्तियाँ भुगतान 
(7९) लाभाश प्राप्तियाँ भुगतान 
(५) अन्य हि प्राप्तियाँ भुगतान 
चालू फाते फा शेष 
(व ए॒ का अन्तर) 
2. पूँनीगत्त पर्दे 
() निजी निवेश (दो व विदेशी पंजी का भारत में भारतीय पूंजीपतियो द्वारा 
अल्पवालीन) निवेश विदेशों में पूंजी निवेश 
(४) ऋण (विजी क्षेत्र) प्राप्तियाँ ऋणों का सकल भुगतान 
(| सरवारो क्षेत्र के ऋण प्राप्तियाँ भुगतान (ऋण सेवाएं) 
४) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप. +- भुगतान 
से रुपये की खरीद 
(९) वैश्य पूँणी प्राप्तियाँ भुगतान 
पूँजीगत मदो का 
झ_ शेष (()या () >> >_|#|ञऑञऑञ<३ऑऊञऑफ्फऊ्फऊ्फ़्ऑरफऊञ़्फप_ञ़ 


जब कोई विकसित देश अनुकूल व्यापार-सन्तुलन की स्थिति में होते हुए भी अन्य देशो को 
निरन्तर पूंजी उधार देता रहता है अथवा वहाँ विनियोग बरता रहता है तो बह कमभी-मी 
व्यापार-सन्तुलन वो धनात्मक वाकी या अनुकूलता से बधिक पूँजी ऋण गा विनियोग वे रूप म 
निर्षात कर देता है जिमसे चालू खाते मे उस दश का भुगतान-सन्तुलन भी विपक्ष म हो जात है। 
इस प्रकार माल के लेन-देन को देखने पर किसी देश के व्यापार वी ययार्थ स्थिति ज्ञात 
नहीं होती । एक दश को वस्तुओं के लेतन-दन के आधार पर उसका व्यापार-सन्तुलन अनुकूल हो 
सकता है किन्तु अन्य सभी प्रकार के लेन-देनो को ब्यौरे मे शामिल करने के उपरान्त वह ऋणी 
देश हो सकता है अर्थात्‌ उसवा भुगतान-सन्तुल्नन प्रतिकूल हो सकता है । इसमे विपरीत स्थिति 
का भी सहज हो अनुमान लगाया जा सबता है । आधुनिक युग में ऐसे अनेक देश हैं जिनके व्यापार 
(माल के आयात-निर्यात) की वावी को तुलना में सोने, सेवाओं और है का आयात-निर्यात 
अधिक होता है । अंतएव आज के युग में कसी भी देश की व्यापारिक का सही अध्ययन 
तमी हो सकता है जब हर प्रकार के अन्तरॉष्ट्रीय लेन-देनो को दुप्टियत रखा जाय । सभी अ्रवार 
के लेन-देना के ब्यौट भ लेने के उपरान्त जो खादा (8०००४7१) बनाया जावा है उततसे किसी देश 
वे ऋणी अथवा ऋणदाता होने का पता चलता है| यदि यह खाता सन्तुलित स्थिति प्रदर्शित करता 
है ता उसका अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तु लित समझा जाता है ( यदि वह खाता घनात्मक (०४052) 
शेष प्रदर्शित करता है तो भुगतान-सम्तुलन उस देश के पक्ष म॒ समझा जाता है अर्थात्‌ उस देश को 
उतनी घनराशि शिसी न किसी दश से प्राप्त करनी शेप है। इसके विपरीत, यदि उक्त खाता ऋणथा- 
त्मक (0८४४0ए८) शैष प्रदर्शित बरता है तो इसका यह बर्थ हुआ कि उस देश वो अन्य देशो को 
उक्त घनराशि देनी है, अर्थात्‌ उसका भुगतान-सन्तुलन उस सीमा तक प्रतिकूल है। मु 
प्रस्तुत अध्याय में हम मारत की भुगतान-सन्तुलन की स्थिति वा वर्णन करेंगे वास्तव मे 
सह अध्याय, अध्याय 23 वा ही एक भाग है जिसमे कि भारत बे विदेशी व्यापार तथा ब्यापार- 


भारत को धुगतान-सन्तुलन स्थिति | 505 


भुगतान का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया गया है। चूँकि व्यापार-भगतान को प्रभावित करने 
याले तस्तर ही भुगतात-सस्तुलन को भी निश्चित ्ज अत प्रस्तुत अध्याय से अध्याय 23 की 
घुछ सामग्री को ही पुन' दोहराया गया है। 


स्वतन्म्ता-प्राप्ति के पूर्व भुगतान-शेद को स्थिति 
[844८४ 0 ए४१५४ए६प5 शाएवाएप 
7750 ्राणएप्रपए छर्टए] 


स्पतन्वता से पहले शतान्दियों तक भारत का दूसरे देशों से अतिरेक (5ण/[05) भुगतान 
शेप चल रहा था। भारत मे अग्रेजों के आने तक वहू पश्चिभो एशिया तथा यूरोप के विभिन्‍न 
देशों को बने हुए माल का निर्यात करता था और आयातों की अपेक्षा निर्यात अधिक होने से अति- 
रैको का भुगतान स्पर्ण द्वारा होता घा ओर इस अ्रकार भारत को काफ़ी मात्रा में स्वर्ण प्राप्त 
होता था। 3 

ब्रिंटिंश शासन-काल मे भी भारत का य्यापार-सन्तुलन अनुकूल घलता रहा, परन्तु अ्य मे 
अधिशेद विभित माल के निर्यात के कारण नही होती थी । इस समय भारत से श्पि-पदा्ों का 
(विशेष रूप से कच्चे माल का) निर्यात किया जाता था तथा निर्मित माल का विदेशों से (इगलेण्ड 
से) आय्रात किया जाता था । अटिश-काल में भारत का अधिकाश आयात-तिर्यात शिटेन से ही होता 
था। निर्यात को अधिकता रे जो विदेशी उिनिमय हमे मिलता था यह सम्पूर्ण ही गृह-स्ययों ([7006- 
९९७८॥5८५) येः रूप में व्रिदेन को देता पड़ता था और कभी-कभी वह इन सर्चों को पूर्ति के त्तिए भी 
पर्याप्त नहीं होता था । अतएवं शेष के लिए देश को स्वर्ण का निर्यात भी पारना पढ़ जाता था । 
इस प्रकार से इस व्यापा र-आपिक्य (]7846 87:७४) का अपवर्यय क्या जाने सगा । 


दितीय पिश्व-युद्ध के समय से इस स्थिति में एक प्ररिवर्तत आया। घूंकि ब्विदेत युद्ध में 
ज्िप्त था, इसगिए पता आवश्यक ताओ को पूरा करने बेर लिए उसते भारत से भारी मात्रा से 
यस्‍्तुओ का आयात । इस प्रकार युद्ध के कारण एक ओर तो भारत थे निर्यात भें भारी बुद्ध 
हुई और दूसरी भोर भात की अश्राष्यता, परियहत में कठिताई आदि फे बरारण मायात में गमी 
हुई और फ़गस्वरप भारत का ब्यापार-अधिणशेष पौण्ड-पावनों (9/0778 ०७४]37025) के रूप से भारी 
भात्रा से सचित हो गय।। ऐसा अनुमात है कि अप्रेंस 946 में यहूं राशि अधिकतम ],733 
करोड़ रुपये को थी । इसके साथ-साथ राजनीतिक दबाव से आकर ब्विंटेन ने यह भी स्वीयार कर 
लिया कि वह इस राशि का युद्ध की समाप्ति के बाद भुगताद कर देमा। इस अधिशेप गाय स्व 
तस्तता के धाद हमारे व्यापार पाटों को पूरा करने के लिए उपयोग रिया गया । 


स्वतन्प्रता-प्राप्ति के घाद भुगतान-शेष को स्थिति 
[04#र८8 07 ए4१ाहाग5 भापटछ एप फपए8] 


स्वतर्वता हे पूर्व द्विटिय सरकार भारत के भुगतान-सम्तुलन से सम्बद्ध आड़े प्रायः पया- 
शित नही करती थी। सर्च प्रघम जुताई 949 मे रिजव बैक में इत आँकड़ो वा प्रशाशन प्रारम्भ 
किया ओर तंद से प्रति वर्ष इगहा प्रकाशन होता आया है। इन ऑफकड्ो वो दैसने से यह स्पष्ट हो 
आता है कि स्पतेस्वता-याप्ति के समय से ही भारत के विदेशी व्यापार में थाटे की स्थिति रहने 
लगी घालू छ्ाते फे भुगवात-गेष में [948-49 तथा 949-350 दे दौरान घाटा रहा लेडिन 
950-5] में कुछ अधिशेष (ईण7]7$) भी रहा। घाटों का मुख्य बारण यह पा हि द्वितीय वि 
ग्रुद्ध के कारण अवरद माँय़ों वी पति करने और अर्प-म्यवस्था का पुनतिर्माण करने दे लिए हमे 
काफ़ी मारा मे आयात करते पडढें। इसके वियरीत, ॥950.-5। में या अमित 3 (73९८ 
उपाए ७७) का बारण यह था कि 8949 में भारतीय रुपये का अवमूस्यन होते रे बारण निर्यातों मे 
धृंद्धि हुई, तथा बोरिया-पुद के कारण कृपिजस्य कच्चे माल शी बीमतो में भी तेडी से बरोगती हो 
गयी । इसके अतिरिक्त अदृश्य नि्यातों से प्राप्त आय के कारण भी इस अधितेप में वृद्धि हुई । 

प्रथम पोजना-कापत (95-56)--एग योजनाजात में विदेशी विनिमय वी स्थिति बाप 


सुद्दद थी तथा विदेशी विनिमय शोष की सात्रा 727 झरोड इपये थी जो दंग समय की स्थिति को 
देखते हुए पर्याप्त थी । ययादिं योजना दे पहने दर्ष भें गराफी घाटा हुआ, फिश भी बाद गे धार 
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वर्षों में भुगतान-अधिशेष वी स्थिति रही । इस समय में यद्यपि व्यापार-शेष मे 54] करोड़ झुपये 
का घाटा रहा, किन्तु चालू खाते वे भुगतान-शेष मे, यह घाटा केवल 42"3 करोड रपय ही था। 
प्रथम योजना के दौरान भुगतान-शेष की अनुकूल स्थिति के दो कारण ये * 
प्रथम, आयातो के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाये जाने के' कारण पहले वर्ष में आयातो में 
भारी वृद्धि हुई। यद्वपि बाद के दो वर्षों म इसमे ढसी शा गयी, वयोकि देश में कृषि उत्पादन 
अधिक मात्रा मे होने के कारण खाद्यान्नो के आयात में कमी हुई । योजना के चौथे बे में आयातो 
में वृद्धि हुई, परन्तु उनका स्तर नीचा रहा क्याकि सरकार,ने आयात-नीति मे जो उदारवादी रुख 
पहूज अपनाया था उसे अब नियन्वित कर दिया गया। योजना के पाँचवें वर्ष में पुन आयातों मे 
वृद्धि करनी पडी क्योकि योजना के प्रारम्भ में चलायी जाने वाली अनेक परियोजनाओ की पूर्ति 
करने के लिए विकास सम्बन्धी आयात आवश्यक हो गये थे । 
द्वितीय प्रथम योजना-काल मे को रिया-युद्ध के' कारण हमारे निर्यातों मं काफी वृद्धि हुई | 
योजना का पहला वर्ष निर्यातों की दृष्टि से एक रिकार्ड था। इसके वाद निर्यातो मे निरन्तर कमी 
आती ग्रभी । 
द्वितीय योजना-फात्त (956 6)--इस काल में भुगतान शेप निरन्तर घाटे मे रहा । इस 
घाटे के कारण देश म विदेशी मुद्रा का सकट उत्पन हो गया। इस अवधि में व्यापार-शेप मं कुल 
घाटे की रकम 2,339 करोड रुपये तक पहुँच गयी और चालू खाते के भुगतान-शेप मे ,72 6 
करोड़ रुपये का धाटा रहा। 
इस भारी घाटे का मुख्य कारण यह था कि विक्रास-कार्यों के लिए आयातो मे तीब बुद्धि 
हुई। द्वितीय योजना के लिए प्रसिद्ध अर्थ॑शास्त्री महलोनोवीस द्वारा श्रतिपादित नियोजन मॉडल का 
प्रयोग किया गया था जिसम आधारभूत तथा भारी उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की गयी थी 
और इनकी स्थापना के लिए हम काफी मात्रा मे पूँजीगत माल का आयात करना पडा। इस प्रकार 
कि हर के अन्तिम वर्ष में उत्पन्न हुए विकासगत आयातो मे भी इस योजना-फाल में अत्यधिक 
वृद्धि हुई। 
द्वितीय योजना-बाल मे प्रतिकूल भुगतान शेष रहने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि 
इस योजना काल और विशेष रूप में इस योजना वे अन्तिम वर्ष में देश में खाद्याश्न के उत्पादन में 
कमी के कारण हम खाद्यातों का भारी मात्रा मे जायात करना पढा । प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष 
अर्थात्‌ 4955-56 में कुल आयातो का मूल्य 773 । करोड रुपये था, वह दूसरी योजना के प्रयम 
वर्ष मे बढ़कर ,02 4 करोड रुपये तथा द्वितीय बर्यं (957-58) में ,233 2 करोड रुपये हो 
गया ] 
द्वितीय योजना-काल मे हमारे व्यापार-शेप में भारी श्रतिकूलता का तीसरा कारण यह था 
कि हमारे निर्यात इस अवधि म कम हो गये ये । अ्रथम यौजना के अन्तिम वर्ष कौ अपेक्षा द्वितीय 
योजना के प्रथम वर्ष म निर्यात कम हो गये, और यह कमी अगले वर्षों मे और अधिक हो गयी, 
क्योंकि कपि-दक्षेत्र मे उत्पादन-दर काफी कम हो गयी थी । इसवे' परिणामस्वरूप आयात और निर्यात 
के बीच जो भारी अन्तराल उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से विदेशी मुद्रा-सक्ट उत्पन्न हो गया । इस 
स्थिति से निवटने के लिए सरकार ने आयातो पर कड़े प्रतिवन्ध लगाने वी नीति अपनायी | ये सब 
प्रयत्न करने पर भी 960-6] के अन्त में हमारा विदेशी विनिमय-क्रोप घटकर 303 6 करोड 
हपये रह गया । 
तृतीय योजना-काल (96-66)--भुगतान-शेप की स्थिति इस काल में भी वैसी ही रही 
जैसी कि द्वितीय योजना-वाल मे थी । ज॑सा कि हम जानते हैं तीसरी पचवर्षीय योजना-बाल मे 
चालू साते का घाटा 2,567 2 करोड रुपये का था जवकि योजना में कुल घाटा 3,075 5 करोड 
रुपय का हुआ । इस कुल घादे का अधिकाश भाग (2,32 करोड रुपये) हमारे व्यापार-सन्तुलन 
का घाटा था | प्राप्त आँकडो के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के घाटे की पूर्ति सामान्यवया 
बाहरी ऋणों से की गयी । " 
बाधिक योजनाएँ (966 67 से 968-69)--इन तीन वापिक योजनाओं की मवधि वे 
काल से चालू खाते मे भुगतान शेप को श्रविद्वूलता जाये रही । इस स्थिति के बनेव कारण थ। 
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इस ग्मय आयात का ओसत स्तर तृतीय योजना के स्तर से काफी ऊँचा था और इसका कारण यही 
बड़े पैमाने पर विकासगत माल का आयात था । जून 966 में किये गये श्यये के अवप्ृत्यन से भी 
अतम्य विनोच) आयातो ने मूल्य में वृद्धि हुई। परस्तु 968-69 मे अच्छी कसल हो जाने के 
फलस्वह्प साधान्तों के आयात में काफ़ी कमी हुई जिससे भुगताद-सन्तुलन की श्रतिसूलता में बुछ 
कमी आयी | स्‍् हर 
सन्‌ 966-67 में ध्याप्रार का घाठा 994'6 करोड रपये के तुल्य था, जबकि शुल घाटा 
,]57 8 करौड रपये का था जिगकी पूर्ति द्वेतु अल्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप ते 893 करोड रुपये तथा 
विनिमय दिजव॑ बोपों से 3655 करोड़ रुपये धाप्त ऊिये थये । शेष घाटा विदेशी भद्दायता से पूय 
किया गया इस प्रकार 966-67 में विदेशी विनिमय-क्रोपों में 36 5 करोड़ रुपये वी कमी हुई। 
परन्तु देश के निर्यातो मे बुद्धि होने के फतस्वरूप 967-68 धधा 968-69 के दो वर्षों मे 
विदेशी विनिमग-कोर्षों में बोसतन 5 कटोढ़ रुपये की वृद्धि हुई ॥ 
घतुर्य पचवर्धोय मोजसा-कास (969-74)--शग यौजना के प्रचम वर्ष (969-70) में 
कृषि उत्पादन तु द्वि होने के फसस्वह्प खाद्यासनों के आयातो में कमी हुई इससे साध ही निर्यातों 
में वृद्धि हुई। घनुर्थ प्व्षीय मोजदा काल में कुल मिलाकर भारत के विदेशी विनिमय कोपो से 
वृद्धि हुई, दार्ताए 972-73 में प्राद्याल्तों के आयात तथा पनिज तेल की कीमतो में वृद्धि के 
कारण आयात विस भी काफी बढ़ गये थे । धारत को 973-74 में खायारत के आयात हैतु सग- 
भग 350 यारोद दपये ध्यय करने पड़े । अनुमान है कि इस वर्ष ऋूद ऑयल वेः आयात पर सगमय 
500 करोड़ एपये ध्यय किये गये क्योकि इस यर्प तेल की अन्तराष्ट्रीय वीसतें घार गुनी कर दी 
गयी थी । इसके साथ-साथ उ्वंरको, बलौह घातुओ य हयात के मून्‍्यो में भी बन्तरप्ट्रीय बाजारों 
में काफी यूद्धि हुई जिसके फलस्वरूप हमे अपने आयातों की अधिक कीमत घुकानी पढ़ी है। इस 
प्रकार 973-74 में विदेशी विनिमय के संकट ले गम्भीर रूप धारण कर लिया / 974-75 में 
लगभग ,000 करोड़ यपये का व्यापार-शेष में घाटा रहा । जनवरी 974 में विदेशी विनिमय 
के कुल कोप ((003] 408८7४८$) 776:5 करोड़ द॒पये के थे जिनमे स्वर्ण व. विदेशी विनिमय की 
राशि 592:6 करोड़ रपये की थी और 83:9 करोड रुपये के विशेष ड्राइग (आाहरण) अधिकार 
(8079) थे | विदेशी विनिमय-कौपो की यह राशि केवल तीन-चार मह्दीनों मे: आयात हेतु पर्याप्ठ 
थी। 970-7! में हमारे निर्यात सगभग स्थिर रहे, परन्तु आयात मे वृद्धि द्वोकर ये ),58 2 करोड 
गपये से 2,720 फरोड शपये के हो गये । 97-72 में आयातों से पुन वृद्धि हुई तथा आयात 
मठुफ़र ,994 करोड़ रुपये के! दो गये परन्तु निर्यात ।,403 करोड़ झपये से बढ़कर बैवल ,555 
करोड़ शपये के ही हो सरे । चतुर्थ पंचवर्षीय मोजना कै प्रथम तौन हि में भारत ने अन्तराष्ट्रीय 
मुद्राकोष (। 7र्व, 9.) से 279 करोड़ शपये वी राशि का ऋण प्राप्त विया जबकि 2,482 करोड़ 
पैपये का कण अन्य धत्पाओ/दिशों हे श्राप्त तिया गया। इन ऋणों भी प्राप्ति से भारत बी विदेशी 
विनिमय स्थिति किगी सीमा 4 दृढ़ हो गयी जिसके फसस्वरूप विदेशी विनिमयजोप में 272 
करोड़ एपये की अतिरिका थूद्धि हुई। भैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भाग्त जे: पास श्रप्रल 
972 मे 8487 करोड़ रुपये वे भुस विदेशी विनिमय-कोप थे । 
पाँधदी पच्रदर्दीष पोौजता (974-79)--भारतीय नियोजकों को पाँपवीं पंडवर्षीय 'योजना 
के प्रारश्भ भे प्रचातित भुगतात-गस्तुसन भी प्रतिए,स स्थिति मे पूर्ण जानकारी थी। 
दॉपवी पचवर्षीय योजना-काल में नियोजव़ों को यह अपेशा थी हि झुल आयात दिस 
4,00 करोड इपये, तथा निर्यात आय 2,580 करोड झाये के तुल्य होने जे कारण हुल व्यापार 
कद घाटा (पॉष वर्षों मे) केवस ),520 करोड रुपये के तुस्य होगा। 2 +5 स्यापार व रदाओं बे 
मिलाकर चालू शाते वा बुल घाटा 2,23] करोड़ रुपये का अनुमानित रिया गया था। परन्तु जद 
पाँचयी घोजना को 976 में अन्तिम रूप दिया गया तो आायातों (28,524 बरोद हपये) थे 
निर्यातों (2,722 करोद्र गपये) का अन्तर 6,802 करोड शपये तथा स्थापार बा बुल घाटा 
6,802 करोड़ झाये अनुमानित किया गया । अदृश्य स्यापार सहित घालू सात़े बाजुस घाटा 974- 








]. एड ८ 0309 ती॑ गाता, गक्राा ख एशारगर) खर्व सक्रात्ट, 9735-74. 


508 | मन्‍्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


79 के मध्य $ 43] करोड रपये अनुमानित क्या गया । इसमें 2,377 करोड रुपये निदल हस्ता- 
न्तरण राशि, तथा ऋण सेवाओं की ,80 करोड रपये को भो समायोजित किया ययाथा। 
परन्तु नियोजकयें को अपेक्षा से विपरीत हमारे व्यापार की प्रतिकूल वावी में अनवरत रूप में दुद्धि 
होती रही । इसके साथ ही ऋण भेवाआ के रुप मे भी भारत वा योजना के प्रथम ठोन दर्षो मे हो 
200 करोड रुपये से अधिक वा झुगतान करना प्रडहा। परन्तु विदेशों मे बसे प्रवात्ती भारतीयों 
द्वारा प्रेषित धनराशि ने भारत को भुगतान-सन्तुनन स्थिति को अत्यन्त मन्तोपप्रद स्पिति में ला 
दिया। इसो भवधि में भारत द्वारा 7976-77 व 2977-78 से क्मशा 303 करोड तथा 248 करोड 
रुपये अस्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बोष को चुका दिये गये 
छठी पचवर्षीय योजना एवं भुगतान-सन्तुलन के अनुसान--छठी पचदर्षीय योजना-काल में 
यहू अनुमान किया गया था कि इस बवधि (980-85) भे ब्यापार-शेप की प्रतिकूल राशि 7,800 
करोड रुपये वी रहेगो परन्तु अदृश्य प्राप्तियो तथा भुगतान की शुद्ध अनुकुल राशि 8,700 करोड 
रुपये होने के कारण चालू खाते की प्रतिकूल यधि घटकर 9,200 झूटोड रपये की रह जायगी ! 
इस घाटे की पूर्ति हेतु 5 900 करोड रप्य को विदेशी सहायता (निवल राशि) तथा वन्य र्रार्तो से 
3,200 करोड रपये की व्यवस्था बरने का श्रावधान था | 


_ जहाँ योजना बे प्रधम दर्प में हमारा आयात 2,549 करोड रुपये था, 984-85 के 
अन्त में बढ़कर 6,485 करोड रुपये का हो गया । पूरी योजना-अवधि का बव्यापार-घाटा कुल 
28 67 करोड रपये का रहा ) किन्तु, इसी अवधि मे अदृध्य भदों (बनुदान को छोड़कर) से 
वास्तविक प्राप्ति 46,500 करोड़ रुपये की होने के कारण वास्तविक घाटा ),667 करोड रुपये 
का हुआ । 

सातवों योजना (985-90) एवं भुगतान-सन्तुलन के अनुमान-- सातवी योजना में निर्यातों 
की मात्रा मे लगभग 7% वापिक वृद्धि दर तथा आयातों में लगमग 5"8% वापिक बुृद्धि-दर के 
लक्ष्य रखे गये । योजनाकाल में भूड तेल व पेट्रोल पदार्यों एवं उर्वरकों के ब्रायात 7989-90 में 
984-85 की तुलना में अधिक आऔँके गये हैं । लेकिन इस्पात, सीमेप्ट, सिन्येटिक रेशों, बखवारी 
कायज व अलौह घादओ में इस अवधि म आयातो के कमर होने के बनुमान सग्राये गये हैं। सातवीं 
योजना के पाँच वर्षो मे चालू खाते मे कुल घाटा 20 हजार करोड रुपये बाँका गया है जिसब लिए 
विदेशों से भारी मात्रा में सहायता लेनी होगी ।_ भारत सरकार के अनुसार 3 मार्च, 2988 को 
विदेशी क्‍्ज को राशि 55 हजार कराड रुपये बाँकी गयो है, जबकि वाधियटन के अनुसार बन्त- 
रॉप्ट्रीय वित्त सस्थान ने इसे 90 हजार करोड रुपये बतयाया है । भारत पर कर्ज का ब्याज चुकाते 
का भार काफी ऊँचा हो गया है। 988-89 में भारत सहायता क्लब से 63 बरब डालर को 
भारी मात्रा में सहायता के स्वीहृत होने से इस वर्ष सकट को कम करने मे वापो मदद प्राप्त हुई, 
लेक्नि इसके आगे के वर्षों में कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। जत' विदेशी सहायता का उत्पा- 
दक ढग से उपयोग किया जाना चाहिए । 


भारत के भुगवान-सन्तुलन को स्थिति को समोक्षा 


भारत वे भुगतान-सन्तुलन की दशा, जो 980 के पूरे दशक में कठिन बनो रहो, अब 
अत्यन्त खराब हो गयी है। चालू दशाब्दी मे यह दूसरा मौका है जद देश को विदेशों विनिमय को 
तोब्र समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व यह समस्या 980 के प्रारम्भ में आयी पी 
जब विश्व-धाजार में तेल की कोमत बहुत तेजो से बढी थी । यस्त समय इस समस्या से निष्टने 
के लिए 70फ से 5 विलियद 5007 का ऋण प्राप्त जिया यया था, जो तीन वर्षो मे श्राप्त होता 
था। दीच में भुगतान-सम्तुलन की दघ्ा मे सुधार होने के कारण इस ऋण की आखिरी किश्त 0 9 
बिलियन 80 को प्राप्प नही को गयो थी / जिस समय इस ऋण को प्राप्त करने वी बातचीत 
चल रहो थी उस समय यह कहा गया था कि आठवो योजना के प्रथम वप मे भुगतान-सन्ठुउत बी 
दशा में पर्योप्त सुधार हो जायेगा । परन्तु अब यह आशा घूमिल होते नजर आ रही है। 5 

नवीनतम बाधिक समीक्षा के बनुसार वाह्म भुगतावों की स्थिति समस्त सातदीं योजना मे 
कठिन बनी रहने के पीछे जनेक मध्यक्रालीन तत्व उत्तरदायी हैं, जिनमे से प्रमुख हैं-“घरेनू पैल 
उत्पादन की वृद्धि-दर में ढमी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सरक्षण की प्रवृत्ति कर बढदा, ऐश तथा 


हू 


भारत की मुग्ठान-रखुवन तिथिति | 309 


अन्य धरथाओं के ऋण की वापसी, बाह्य सहायता फे तिए श्रतिकूस वातावरण इत्यादि इस समस्या 
से मिपटने के लिए सरकार गे भायौती पर कहे विय्तण सगाने का निर्णय निया है। ४ 
पिछले एफ यर्ष थें ही देश के विदेशी विनिमय कोपों से यहत तेजी पे साथ कमी है 

यहू कोप, जो मार्च 2987 में 8,3।7 करोड़ एफ के थे, घटकर गाय ) 288 में 87442 
रे के रह गये । इसके पश्चात्‌ इनमे यहुत सैजी में कमी हर और ।0 मार्च, 989 को यह 
5,035 करोड़ शाप करे ही रह गये । श्गक परवात्‌ इनसे थोडा सा युधार हुआ और यह 3] मार्च, 
3989 क्रो बढ़कर कि करोड़ रपये हे हो यये। बासत में इसका कारण भोपाल रैग शमशौने 
के अस्दर्गेत 420 मिविदत डासर का श्राप्त होना रहा हैं। दग दशा में भी इतने विशिमय कोप 
देश के दवाई माह है बायातों के विसो का भुगतात करने में भी गगवे नहीं हैं। इंगके अतिरिक्त 
यदि इन कोपों में से गैर-य्बासी भारतीयों की जमाओं की निकाल दिया जाय तो दशा और भी 
गराब दो जायगी। 

,980 वे दशक से ब्यापार घाटे में | दि द्वोती रही है: और पद दशा सातयी 
योजवा मे छठी योजना की घुलना में अधिक सराज रही है। [984-835 मे ब्यावार पाठा 5,390 
पारोह शपयें का था, जो बड़कर 985-86 तथा 986-87 मे भ्रमण 8 769 करो गपये तथा 
9,354 करोर गपये वा हो गया । [987-88 में यधदि यद अच्तर घटकर 6,660 करोड़ गये 
मत दो गया परस्तु इसके पुनः 988-89 में बढ़कर 8,000 करोड़ हपये रहने का अनुगान, है। 

याधिज्य मस्त्रानय फी यथाविक रिपोर्ट है अनुयार 988-89 के श्रम [0 मा में निर्यात 
प्रापियाँ 5,992 करोड़ रपे की रही जो गिछते यर् बी इगी अउधि की चुयवा में 268 प्रति- 
घात अधिक हैं। वास्तव गे इस युद्धि का कारण दे की विनिमय दर से हाग होता है। शागर हे 
ऋप में इग सशयापधि गे निर्मात-बुद्धि गेवता 4 8 अतिशत की है। इसी समयावधि थे आरयातो मे 
भी तेजी रे पृद्धि हुई भौर यह यदफर 22,988 करोड़ रपये के हो गये जिनमें पिछके वर्ष बी 

[लना में 27 5 प्रतिशत की यृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति का क्रारण ॥985 ते गरकार द्वारा आदिक 

वियों का उदारीकरण है। उद! करण के परिणामस्वश्प निर्याों मे आशाजनह बुद्धि नही हो 
सकी है। हाँ, आयातो गे अवश्य बहुत तैजी से वृद्धि हुई है । 

ध्यापार-पादे को कम बने में अदृश्य श्राफियों का प्रारम्म के यों मे जी योगदान था गह 

कषत्र फम होता जा इद्दा है। छटी योजना भे णुद्ध अदृश्य प्राप्तियों ने श्यापारजपादे वो औगतत 60 

प्रतिशव फ़य कर दिया था। अदृश्य श्राप्ियों का अनुपात, जो व्यापार-पाटे का /980.8 में 72 

प्रतिणत था, घटपर 984-85 में 57 प्रतिशत रह गया। इसके पश्चात्‌ के बर्ों मे यद्द अनुपात 

38 प्रतिशत के सलाम रहा । 
भारत का भुगतान शम्तुसत : प्रमुश गृुपू 
(मरा घरेलू उठाद का प्रतिगत) 
सुद अवदुर्प. चाल शातें 


श लिपति: +/आयाह, .धयापारकाहुए प्राध्तियाँ शा शेप 
3980.8[.. 46 92 44 78 स्वत 
98]-82... 49 ह्य 53 8 2। "5 8 
982-83 5 84 ०33 ॥7 जच5 
987-84 49 77 528 गर्ड पा 
]984-85 हर 84 जत्ट9 ]ब न्"ा5 
4985-86 44 8'4 जप ॥ 3 ् 
986-87 का 87 ३6 १2 ++24 
4987-88 53 77 जज2+ ॥2 2 
]988:89 57 80 23 ! अम्बी2 2 


पिछते अनेश यों गो अदृश्य ब्राप्तियों 3,900 बरोद शो े 3900 करोड़ रुपदे के मीन 
रही हैं। इगो है गाय यढ़, जो 980-8। मे 50१ बा 2'8 प्रतिगत थी, बश होरर 98 7-88 
में ।-2 प्रतिशत के आस-पास रह गयी है । 
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988-89 की आधिक समीक्षा वे अनुसार भारत के मध्यकालीन व दीर्घफालीन ऋणों की 
मात्रा 987-88 में 55,000 करोड रुपये थी। परन्तु इसमे केवल सरकारी तथा गैर-सरकारी 
खाते के घाटे ही शामिल हैं। अन्य दायित्व जैसे भारतीय बैंको के पास गैर-प्रवासी भारतीयों वी 
जमाएँ आदि इसमें शामिल नहीं हैं । एक अनुमान के अनुसार 988 के अन्त में भारत के वाह्म 
ऋणो की मात्रा 76 000 करोड रुपये थी और इसके 989 के अन्त तक 90,000 करोड़ रुपये 
पहुँच जाने वी आशा है। वाह्य ऋणो के सम्बन्ध में चिन्ता का विषय श्रमशः व्यापारिक उधारियो 
का घढ़ता है क्योकि विश्व बैक, 008 आदि सस्थाओ ने छूट वाते ऋणों में कमी कर दी है। 
भारत ने व्यापारिक ऋण, जो मार्च 982 के अन्त में ,269 मिलियन डालर के थे, बढ़कर मार्च 
4986 में 6,263 मिलियन डालर के हो गये | मार्च 4989 तक इनके [2,000 मिलियन डालर 
पहुँच जाने की आशा थी। अभी हाल के वर्षों मे भारत के ऋण-भुगतान तथा ऋण-सेवा के भार 
में अत्यधिक बृद्धि हुई है। अनुमान है कि ऋण-सेवा अनुपात जो 983-84 में 3:3 प्रतिशत था, 
बढकर 988-89 मे 26 8 प्रतिशत हो गया है। 

भुगतान-सन्तुलन की इस बतमान कठिन परिस्यिति से निपटने का कोई आसान तयीका 
मही हैं। इसके साथ व्यापारिक ऋणों तथा ऋण-सेवा अनुपात में वृद्धि और जटिल परिस्थिति पैदा 
किये हुए हैं। आयातो पर कडे नियन्त्रण से जहाँ निर्यात-वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा वहाँ समस्त 
आधिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रमाव होगा । अत इस समस्या से निपटने हेतु कुछ कदम उठाने 
होगे | अल्पकालीन समस्याओं से निपटने के लिए जहाँ 70/8 से ऋण प्राप्त करने पडेंगे वहां मध्य- 
कालीन तथा दीघंकालीन समस्याओं से निपटने के लिए आयात-शुल्को तथा निर्यात-अनुदानों के 
हढाँचे तथा एक सीमा तक विदेशी पूँजी के आगमन की नीति का पुनेगंठन करना होगा। तकनीकी, 
पूंजीगत वस्तुओ तथा कच्चे माल के क्षेत्र मं जहाँ उदार आयात नीति अपनानी चाहिए वहाँ गेर- 
, आवश्यक ढप्भोग वस्तुओ पर प्रतिवन्धात्मक नीति अपनानी चाहिए। इसके मतिरिकत उपभोग 
प्रवृत्ति को कम करना चाहिए तथा घरेलू वचतो को बढाने हेतु कदम उठाने चाहिए क्योकि हाल 
के वर्षों में धरेलू बचतो की दर मे कमी थायी है । 


व्यापार घाटे की समस्या 
* [शरता-हश कर प्र१७0०8 एशागटलायशु 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्जता श्राप्ति के पश्चात्‌ भारत को भारी व्यापार- 

घाटे का सामना करना पड रहा है | यह घाटा मुख्य रूपसे पूंजीगत माल, अनुरक्षण माल, औद्यो- 
» गिक कच्चे भाल एवं खाद्याश्नो के आयात थे कारण हुआ है । 

साधारणतया व्यापार-घाटे को दो कारणों से बुरा माना जाता है। एक तो यह कि निर्यात 
की अपेक्षा आयात अधिक होने से आयात-आधिक्य होता है जिधका भुगतान यो तो सोने में करना 
पडता है अथवा विदेशी मुद्दा मे करता होता है । इसे वुय मानने का दूसरा कारण यह है कि घाटे 
की अर्थ-ब्यवस्थाओ की सामान्यतः ऐसी कमजोर अथं-व्यवस्था मान लिया जाता हैं जो खरीदे हुए 
माल का भुगतान करने में असमर्थ होती है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे ऐसी अर्थ-ब्यवस्था की 
साख कम हो जाती है। परन्तु इस सन्दर्भ में भारत के व्यापार-घाटे के विषय में निम्न वातेँ 
महत्वपूर्ण हैं : 

() हमारा व्यापार-घाटा ऐसी बस्तुओं के आयात में वृद्धि के कारण हुआ जो मुख्य रूप 
से अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए प्रयुक्त की गयो। प्रथम योजना के तन्तिम वर्ष में तथा ह्वितीय 
एवं तृतीय योजनाओं के काल में मुख्य रूप से मशीनों आदि पूंजीगत वस्तुओं का आयात हुआ । 
तृतीय योजना के अन्तिम वर्षों से, वापिक योजनाओं के ससय से तथा चतुर्थ योजना काल में 
मशीनों के भायात के साथ-साथ अनुरक्षण वस्तुओ, औद्योगिक कच्चे माल तथा खाद्यान्नो का भी 
भारी मात्रा मे आयात कया गया । इसवा क्रारण यह था कि विकास की प्रारम्भिक अवस्था में 
तो पूंजीगव माल (या ग्रांशाअंए8 ०णागा०ता65) की प्रधानता होती है और उसके बाद 
इस प्रकार के माल के साथ-साथ इन मशीनों को चालू रखने और उनका पोषण वरने वे लिए 
अनुरक्षण वस्तुओं तथा कच्चे माल का आयात भी महत्वपूर्ण वन जाता है। इस अर्य में भारतीय 
आयात विकास के लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं । 


भारत की भुगतात-सन्तुलन स्थिति | 5[ 


(भ) आयातौ के वियय में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योगनावद 222 स्थयमेव 
ही इनवी आवश्यकतानुसार व्यवस्था की गयी है। इसी के शाथ 7207 2 की बसस्‍्लुओं 
के उत्पादन की नीति को भी अपनाया गया है। जो भी आयात किये गये, वे सब प्रायोजनाओं के 
लिए थे और विदेशी मुद्रा के साधनों को ध्यात में रखकर किये गये थे । 
धि (॥) हमारे ध्यापार थाटे का एक कारण हमारे निर्यातो की वेसोचदार माँग भी है। हाथ 
में ही मारत ने कुछ गैर-परम्परागत दस्तुओ का निर्यात करना प्रारम्भ डिया हैं, जैसे इजीनियरिंग 
वी यस्तुएँ, कच्चा लोहा, तया इस्पात मादि | अभी तक इन वस्तुओं के निर्यात की प्रगति सन्‍्तोष- 
जनक नही कट्ठी जा सकती । हमारे निर्मातों का लगभग आदय्या भाग अब भी परम्परागत वस्तुओं 
का ही है, जैसे चाय, कॉफी, जूट की वस्तुएँ, सूती वस्त्र तया पूछ कृपिगत पदार्ष औँदि । अधिवाश 
परम्परायत वस्तुओं की कीमत तथा आय की सोचे सापेक्ष रुप रे कम हैं। परिणामस्वरूप, पिछली 
दशाब्दी में इन वस्तुओं से प्राप्त आय में सन्तोषजनक वृद्धि नहीं हो पाथी है। दूसरे, इन वस्तुओं 
पे विदेशी स्यापार में कड़ी प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ जाता है, अत. इन वस्तुओं के 
निर्यात का भविष्य उज्ज्वल नहीं | इसके फलस्वरूप हमारे भरसक प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी हम 
अपने परम्परागत वस्तुओं ने निर्यात भें बुद्धि करने में असमर्थ रहे हैं। 

(४४) बतंमान वर्षों मे भारतोय अस्तुओं के लिए ध्यापार की शर्तें बहुत बुछ प्रतिकूत हो 
गगी हैं। तालिडा 27:7 प्ले स्पष्ट है कि भारत के लिए शुद्ध ब्यापार की शर्ते प्रिएवे शुछ कर्षों से 
बहुत गिर गयी हैं। * 

तज्गलिका 27] 
भारत के निर्यात, आपात तथा व्यापार-शर्तों के निर्देशांक 
(आधार बप 978-79- 00) 


निर्यात आयात कयापारनातें 
इकाई-मूल्य मात्रा. इकाई-मूस्य मात्रा 

__  ह_तिर्ंशांक निर्देशांक निर्देशांक निरशांक _ भस्रकल शुद्ध आप 
4969-70 44 56 35 65 ॥॥7 42<5 70 
970-7] 45 59 35 67 [4 827 75 
97।-72 46 59 33 १) ॥36 ॥40 83 
972-43 5] 67 34 १४ ॥ ]46 450 400 
973-74 62... 70 49. 88 25 427 88 
974-75 78 74 85 77 05 92 68 
]975-76 84 82 99 76 93 85 69 
976-77 89 फ््प 96 46 79 93 90 
8977-78 00 93 88 १00 07 ॥ब ]06 
978-79. 400. 00 00.. 400 ]00 ॥09 00 
979:80 ]05 406 हि ]6 40 92 98 
2980-8!... 09... 4058 334.. 38 १28 8 87 
]984-82 24 0 433 ॥5 3 93 03 
982-83. 432. 777 436. 455 332 97... 73 
4983-84.. ]5]_83 ]26.. 485 64 420..._ 36 
984-85.. ]70. |2। 62. 456 29 05 27 
]985-86 _7]  _]! 760_5॥ 63 307___]9 


(४) हातिरा 27*] से स्पष्ट है हि पिछते कुछ वर्षों में भारत के निर्यात से हुई पूरे का 
मुस्य फारण इनेफे इगाई मृत्य (०७४ शछाप्र0) में बुद्धि होता रहा है जो हि अल्तर्राप्ट्रोप छा स्वीति 
बा परिणाम है। (978-79 को आधार दर्ष मातते हुए (978-79 -- 00) निर्योती गर प्रति 
इकाई मूल्य निर्देशाह (७एा! भयाणट 00९0) 985-86 में 7] था औए मात्रा निदेशोर 
(पण्णणाणा 096) 7] पा। अत. स्पष्ट है कि निर्यातों के आजार मे इतनों अधिक वृद्धि 
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नहीं हुई जितनी कि बुल मुत्यो में हुई है। निर्यातों मे वृद्धि की अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति को देखते हुए 
भारत के निर्यातों में वृद्धि सन्तोपजनक नहीं है। हमारे निर्यात मन्द गति से बढ रहे हैं, परल्तु 
विश्वर्ननिर्यात के प्रतिशत ने रूप में भारत का निर्यात-अश उत्तरोत्तर गिरता चला गया है। 
उदाहरण के लिए. 948 में 2 4% से घटकर 95 में यह विश्व-निर्यात वा 2% तथा 96] 
में ] 3% एवं 965 में | % रह गया । पुनः 988 में भारत का विश्व-निर्यात भे अश केवल 
0 40% ही रह गया | इसके विपरीत आयातो के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 978-79 के 
आधार पर आयातौ का प्रति इकाई मूल्य निर्देशक 985-86 में बटकर 60 तक पहुँच गया 
जबकि मात्रा निर्देशाक 8] था । हमारे आयातो की वृद्धि मे आयात-पदार्थों के मृत्य में वृद्धि का 
अधिक योगदान है जबकि मात्रा में वृद्धि तो केदल नाममात्र की ही हुई है। इन सबके प्ररिणाम- 
स्वरूप भारत के लिए व्यापार की शर्तें (४75 ० 6206) प्रतिकूल हो गयी हैं। अतः भारत के 
व्यापार-मन्तुलन एवं भूगतान-सन्तुलन के प्रतिकूल होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है । 

(४) तेल-ममस्या (णांल्ां॥$) भी भुगतान-सन्तुलन को प्रतिकूल बनाने में सहायक 
हुई है । 978-79 को भाधार वर्ष मानते हुए, पंट्रोल तथा इससे बनी हुई वस्तुओं की कौमतों में 
लगभग 8 ग्रुनी वृद्धि हो गयी है । इसके साथ-साथ ही इन वस्तुओं के आयात को भी कम नहीं 
किया जा सका । इसके परिणामस्वरूप पैट्रोल की वस्तुओं का आयात विछते तीन वर्षों (983-84, 
984-85 व 985-86) में लगभग 33 गुना वढ गया । पुनः: 969-70 के बाद से अब तक 
खनिजो, इंधन आदि की वीमतो मे पाँच गुना वृद्धि हो गयी है तया रासायनिक पदार्थों (जील्फां- 
० 97000९४७) की कीमतो में 4 गुनी वृद्धि हुई है। इन सवके कारण भारत का भुगतान-सन्तुलन 
असन्तुलित हो गया है । परन्तु 2980 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कूड ऑयल वी वीमरतें कम हो 
रही हूँ और इतका लाभ भी भारत को मिला है । फिर भी देश में प्रृवपिक्षा वाफी अधिक मात्रा 
बा आयात करने से तेल का आयात बिल 982-83 में वढकर लगभग 5,600 करोड़ रुपये तक 
पहुँच गया था | 

(५) बाह्य ऋणों की सेवाओ (मुस्यतया ब्याज) का भार भी भुगतान-असन्तुलन को 
प्रतिकूल बनाने में सहायक हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विदेशी ऋणों का ब्याज 3 करोड़ 
रुपये था | तीमरी योजना में इन ऋणों वी सेवाओं वा भार वढकर 543 करोड रुपये हो गया 
जिसमे से ब्याज वी राशि 237 करोड़ रुपये थी। पुनः !974-75 में 626 करोड़ रुपये तथा 
]975-76 में 687 करोड़ रुपये विदेशी ऋणों की सेवाओं के रूप में भुगतान किये गये | 98[- 
82 में भारत ने विदेशों की कुल 837 करोड रुपये चुकाये जिनमे से 206 करोड रुपये ब्याज था, 
एवं शेप राशि मूलधन से सम्बद्ध विश्व थी । अगर भविष्य में हमारी विदेशों पर निर्भरता में वृद्धि 
हुई तो इन ऋणो की सेवाओ का भार और अधिक हो जाने का भय बना हुआ है । 


उपर्युक्त मभी कारणों से देश का भुगतान-सन्तुलन अभी तक भी प्रतिकूल बना हुआ है। 

वस्तुत भारत की प्रतिकूल भूगतान-शेप-स्थिति के लिए हाल के वर्षों में निम्न कारण 
उत्तरदायी रहे हैं :/ 

(() पैट्रोलियम पदार्थों का भारी आयात-बविल जारी रहना। 

(2) पूँजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती माधनों, खाद्य तेलो तथा उ्बेरको जैसे आवश्यक आयातों 
की मात्रा व वीमतों में वृद्धि होना । 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप तथा अन्य स्रोतों से लिये हुए ऋणों का भुगतान ॥ ये भुगतान 
]986-87 में और अधिक होंगे । 

(4) अदृश्य व्यापार की मदो में भुगतानो की राशि में गत दो-तीन वर्षों में पर्याप्त वृद्धि 
होना । ऐसी आशका है कि अदृश्य व्यापार का अतिरेक 986-87 से स्थिर हो जायेगा। इससे 
चालू खाते का घाटा बढ़ेगा । 





]. 8 एएशब्गवबढा, "वावा्रड प्मवा०० णी एकजाला श०्फ्र्॒लंड! गीद्शशकार 4 
श#गा्व्व # ४०८) 7९७. 22, 986. 
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(5) 7985-86 का व्यापार धाटा इस बयत का श्रतीक है कि अम्तर्राष्ट्रीय बाजारों मे 
हमारी तिर्यात-सवर्द्ध न-क्षमता अधिक सफल नही रह पायी है । एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षणवाद 
हमारे लिये बाधक सिद्ध हो रहा हैं. तो दूमरी ओर हमारी विनिमय दरें अब भी अवास्तवित्र स्तर 
पर बनी हुई हैं। 7984-85 थे 985-86 के निर्यातों में से फूड ऑयल के निर्यात कम कर 
दिये जायें तो हमारा निर्यात व्यापार और भी अधिक निराशाजतक वृद्धि दर्शाता है। 


मु 985-86 य 986-87 के लिए हमारे भुगतान ससम्तुलन की स्थिति कौ निम्न प्रकार 
स्पप्ट किया जा सकता है 


(करोड़ शपये में) 





985-86 7986-87 
निर्यात 0,500 3,250 
आयात 8,000 7,000 
ब्यापार-घाटा (-) 7,500 (--) 5,750 
कणों फा भुगतान 3,000 3,750 
अदृश्य प्राप्तियाँ 4,250 4,000 
___ समुगतान-ानदुवन-गेप (-)65250 ७ ७ ()5500 


इस प्रकार 986-87 में भुगतान-ओोप की प्रतिकूलता !985-86 की तुसता से बुछ बम 
हुई। पदि आपातों की युद्धि का प्रम जारी रहा तो राम्भवतः प्रतिकूल भुगतान-ीप की समस्था 
और भी गम्भीर हो जायेगी । 


भुगतान-असन्तुलन को समस्या को दूर फरने के उपाय 
[शिक्ाए085 70 50,07४ प्रए 7707 हा 07 छ4,#पटए 
07 ए4शशए्या' णा57एणाफरएशत] 


यद राष्ट विया जा चुका है कि भुगतान-सन्तुलन प्रति धर्ष निप्रितत रूप से सम्तुलित हो 
जाता है था कर लिया जाता है, परन्तु इसका यह सात्पर्य नहीं है कि भुगतान-सन्तुलन सर्देव ही 
पन्तुलित रहता है। वास्तव में, चानू साते में (भायात-मिर्यात तथा विभिम्न सैयाआ की मंदों को 
ग़म्मिखित करते हुए) भुगतात-सरतुणत देश के विपक्ष में दो सकता है। इसे टीक करने के लिए 
निम्नलिसित उपायो झो प्रगुवत किया जाता है - 

(।) निर्यात्रों को प्रोस्साहन--भारत की वर्तमान समस्याओं के पर्थ्रिष्य में चानू पाते में 
भुगतान-असस्ठुलन टीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि देश वे लिर्यातों में यड्मी 
मात्रा मे घुद्धि की जाय । ऋण भारो (०ध७:४८॥ ०६ 0८09) को चुकाने वी जो बढ़ी समस्या हमारे 
सामने हैं और जिगे वर्तमान मे हम और अधिक कर्जा लेक सुलझाने का अयत्न कर रहे हैं, उसका 
प्रमाधान यही है कि हम उन प्रमारो को अपती आयसे हैं है ॥ इगके अति खिल, विदेशी 
रहायता मिसने में अनिश्चितता और उसमे निरन्तर होने वाली गिरावटों की प्रश्मति को देतते 
हुए भी यह आवश्यक है कि हूम अपने निर्यातों को बढ़ायें जिसदे विदेशी संदायता की अपर्याष्तता 
को पूरा विया जा सके । 

यथवि भारत को निर्यातों मे वृद्धि करते की बडी आवश्यकता है, किल्तु अभी तक हम 
अपनी आशाओं को पूरा करते गे अमफ़त रहे हैं । जेंसा कि 23वें अध्याय में बताया गया था. 
निर्मात-मयर्दन के लिए गरकारी नीति का प्रारम्भ इितीय योजना-काल में हुआ । पहली दो गौज- 
माओ में विशेष भौर आयात-प्रतित्थापन पर था। तीसरी बोजवा से निर्मात-प्रोग्माहन कौ नीति को 
अपवाया गया । 6 जून, )966 को निर्यात बढ़ाने के लिए रुपये बय 363 अ्विशत अवमूस्यन 
रिया गया । इससे यूव तिर्धात बढ़ाने के लिए वई बस्तुओ पर से निर्यात कर हठाये गये अथदा 
हुनमें बगी की गयी । निर्षात-वर्द्धन-परिषद्दे स्थापित की सयी ॥ निर्यातन्‍्मास ये गारण्टी निगम 
स्थापित तिया गया । राज्य ध्यापार नियग स्थापित जिया गया हमारी निर्यात यौग्य बम्पुओँ गे 
लिए नये बाजारों वी शोज मी था रही है । 97। ने आरभ्म में ध्यापार पिकास अधिकरण 
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(7708) की स्थापना की गयी । अन्य देशो के साथ व्यापार-समझौते किये गये । निर्यात बटाने के 
लिए नकद सहायता (०७७) ४६५७७४०८), निर्यात के लिए साख को उद्यार च्यवस्पा एद करो में 
आवश्यक परिदर्तन करने की नीतियाँ भी अपनायी गयी हैं। सातवी योजना से निर्यात-सदर्द्धन हेतु 
देश बे उद्योगों को स्पर्दाशीलता बढाने पर जोर दिया गया है ॥ 


(2) आपयातों पर निरस्त्रण--निर्यावाी! वो ओलाहित करने के साप्माय आपातों का 
यथोचित नियन्त्रण करना जावश्यक है । 956-57 के बाद से प्रतिवन्धात्मक आयात-नी ति प्रारम्भ 
वो गयी जिसके अनुसार खाद्यान्नों के बतिरिक्त जन्य सभी उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर प्रति- 
बन्ध लगा दिये गये । जत्र विदेशी मद नकद अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया, तब उत्त समय 
पूंजीगत माल के आयातो पर भी प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये। परन्तु गे र-उपमोक्ता वस्तुओं दे! मामले 
में चयनात्मद नौति का हो अनुसरण किया गया। आयोजन-काल के बहुत प्रारम्भ में शुरू वी गयी 
आयात-प्रतिस्पापन की नौति आज तक चल रही है। चतुर्ष योजना के अन्तिम दर्पों में इसो नीति 
को और भी महत्व प्रदान कर दिया गया है तथा पाँचवी योजना भे भी (इसका बनुसरण किया 
गया है / छठी परचवर्षोद योजना में भो आयातो को कम करने का प्रयास दिया जा रहा है। 


(3) विनिमय नियन्त्रण--सरवार आयात-निर्यात नीतियों मे क्‍ठोरता लाने के लिए 
विदेशी मुद्दा के पेन-देन पर भी यथोचित वियन्वघ लगा देती है, जिससे निर्यतों द्वारा बजित 
विदेशी भुद्रा अनिवायं कार्यों के लिए ही प्रशुक्त को जाती है । भारत मे इस उपाय को भी क्पनाया 
जाता है। 


(4) विदेशी पर्येटकों को स्‍प्रोत्साहित करना--देश में विदेशी यात्रियों तथा पर्येटको के लिए 
विशेष विधा को व्यवस्था करनो चाहिए । जेंसा कि ऊपर बतलाया गया था, जाज विदेशी 
पर्यटकों से भारत को प्रतिव्षे लयधभय ,700 करोड रुपये कौ प्राप्ति होने लगी है ! इस दिया रे 
और अधिक प्रयास करने की आवश्यर्ता है । 

(5) उत्पादन से घृद्धि-देश से कपास व कच्चे जूट के उत्पादन में बृद्धि क्‍रवे इतका 
आयात कम करने का प्रयत्न किया गया है। निर्याद उद्योगो में भो उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 
इसके लिए आवश्यक पूंजी कच्चा भाल व यन्त्रों को व्यवस्था बरनो होगी। यही नहीं, उत्पादकता 
में भी वृद्धि करने हेतु उद्योगो का आधुनिक्रोकरण करना आवश्यक है ताकि निर्यातोस्मुसी उद्योगों 
के उत्पादन से वुंद्धि बे साथ-साथ इनको उत्पादन लागयतो मे भी बसों हो । इससे इन उद्योगों की 
अन्तर्राप्ट्रीय बाजारो में स्पर्डाशीलता बढ़ेगी ॥ 


आगयमी वर्षों मे भी इन सब प्रयत्नों को जारी रखा जायगा। हम यह तो नहीं बह 
सकते कि 994-95 तक हम अपने भुगतान खातों को पूर्णंत. सन्तुलित कर सेंगे, फिर भी हमें 
यह समानता होगा कि इस दिशा मे सरकार द्वारा जिये जा रहे उपायो वा पर्याप्त अनुकूल प्रभाव 
हुआ है। 


प्रश्न एवं उनके संकेत 


] छ्यापार-सन्तुलन और भुगतान-सम्तुलन मे अन्तर दताइए॥ भारत सरकार द्वारा अपने 

भुगतान-असम्तुलन को दूर करते के लिए किये गये उपायों दा सप्लिप्त मे दर्घन शोजिए । 
एच्रागह्राह ऐटफ व्ट्पत. फल: ती प्रउ0८ बात फॉजाए्ट ती इध्धाव्या, करहरयी) 
९2७९५ पा& ॥635ए८5 800९0 १४ 006ए0लाए।गगला। त॑ गञा030 ९णात्ए ॥5 ड0एल५३ 
ि्ी॥706 ता फछष्गाशा।5, 
[घंरेत--विद्याधियों घो चाहिए कि दे पहने व्यापार-सन्तुलन तया भुगतान-सम्तुतन वे बंपों 
को स्पष्ट करें । यह स्पष्ट करें कि व्यापर-सन्तुलन, भुगतान-्सन्तुलत का एक भाग है प्र 
हमारे देश के प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन को स्थिति वा वर्णन बरिये ठया इसते दुर बरतने मै 
लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नो को विदेचना कोजिए |] 
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2. भुगतान-सत्तुल्लन का कया अर्य है ? भारत के भुगतान-असन्तुलन कौ विषमता के कारणों का 
विवेश्द कीनिए ॥ 
"एव ॥5 ग्राल्वा। 97 रवक्लाप्ट ० ए93:चलथा।5? [52055 (6 #च्व5णा5 0 05 लडह 
६७8॥206 ० ए3शा्ा।$ शी 94 

3 भारत के प्रतिशत भुगतान-सम्तुलन को विवेचना कोजिए। इसे समुद्धित करने के लिए 
सरकार ने कया उपाय डिये हैं / 
20000 (07 एह २४१५९ #ैक॥॥०2 एी 3 राधा ॥ 476॥- १४॥०७( ॥2% फ़ल्ला ए०5९ 
७9 0४७ ह०टाध्शदा 50 दि 40 5७ (96 05475 5 ? 
पिक्ेत--प्रस्तुत प्रश्न दे उत्तर में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तगंत विद्यमान प्रतिकूल 
भूयतान-सन्तुलन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए तथा अध्याय के अन्त में वर्णित उपायो का 
उल्लेस कीजिए ॥] 
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भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधार 
[एण५ & प्राफरार&ा0फ७, ॥70०फा४3एर ऋषए0र5] 





22 जुलाई, !972 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के बोर्ड ऑफ़ ग्रवनंस द्वारा प्रारित एक 
प्रस्ताव द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधार एवं सम्बद्ध विपयो पर एक समिति (76 (०0णष्ना068 
ग्र एर्णाण 00 ॥6 [धाावाणाब ऐैणाधंआाए 39567 2१वें ९८० 550९७) व स्थापना 

«की ययी । इसे कमेटी ऑफ दूवेन्टी (20 देशों की समिति) (0070776८४ ण॑ एफट्या>) भी कहा 
जाता है। इस समिति को अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से सम्बद्ध सभी पहलुओं पर विचार करने 
तया इसमे सुधार हेतु अपने सुझाव देने का दायित्व सौँगा गया । इस समिति ने 4 जूब, 974 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे तात्कालिक वार्यान्विति हेतु बुछ सुझावों के अतिरिक्त अन्त- 
रष्ट्रीय मौद्विक व्यवस्था मे सुधार हेतु भी मार्यदशन अदान किया ! 

कमेटी ऑफ टदूवेन्टी मे भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन वित्त-मन्त्री श्री यशवन्तराव वी 
चह्वाण मे किया था । प्रस्तुत अध्याय में हम देखेंगे कि कुल मिलाकर उक्त समिति ने अस्तर्राप्ट्रीय 
मौद्रिक सुधार हेतु कौन-से प्रमुख सुझाव दिये तथा इस सम्बन्ध में भारत वी स्थिति एवं दृष्टिकोण 
को क्सि रूप मे धस्तुत क्या गया । इससे पूर्व यह बता देना उचित होगा कि अगस्त 97॥ में 
अमरीका द्वारा डालर की परिवर्तनशीलता को समाप्त करने एवं जून 972 में पोण्ड स्टॉलिग 
तथा स्विस फ्रॉक की स्थिति के डॉवाडोल होने वे कारण अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजारों में अस्थिरता 
का वातावरण बनने लगा था एवं इससे सटूटा श्रवृत्ति को ओ्रोत़्माहन मिल रहा था । 973 भे बरव 
देशो द्वारा कूड ऑइल बे' मूल्यों मे भारी वृद्धि के पश्चात्‌ नवम्बर-दिसम्वर 973 तक विश्व भर 
में गम्भीर तेत-सकद (0॥ ७385) उत्पन्न हो गया था तथा इसके वाद विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
प्रणाली की सोमित उपादेयत्ता और भी स्पष्ट हो गयो थी । इन परिस्थितियों प्रर विचार करते हुए 
कमेटी ऑफ ट्वेन्टी ने यह निर्णय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित 
बातो का ध्यान रखा जाय 

५.5) शुश्ह्मन अण्की शे समाग्रोज़ज की व्यवस्था इस प्रक्एर की क्लायकि क्तिरेक (60.75) 
व घादे (668०) वाले देशो द्वारा स्वयमेव सुधारात्मक (००7८००७४८) वदम उठाये जा सकें । 

(४) अच्तर्राप्ट्रीय मुद्राकोप के अधिकार-क्षेत्र मे वृद्धि बी जाय ताकि यह भुयताना में 
समायोजन की भ्रक्रिया पर अधिक प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रख सके एवं साथ ही श्रेष्ठ ढग से संदस्य 
देशों को परासश दे सक्ते । 

(गा) विनिमय-दरो के समता मुल्यो मे समायोजन की छूट दी जाय तथा एक सीमा तक 
परिस्थिति के अनुसार इनमे परिवर्तनशीलता के महत्व को समया जाय । 

(।५) विशेष आहरण (ड्राइग) अधिकारों (50]२5) को प्रमुख सुरक्षित (05८५८) पावने 
बे झूप में स्वीकार करते हुए सुरक्षित सुदाओ वी भूमिका को कम किया जाय। 

(४) विकासशील दरों को उपयुक्त छूट देते हुए भुगतान-मन्तुलन करों ठोक करने हेतु 
व्यापार पर लगाये जाने वाल श्रतिवन्धी को ह॒तोत्साहित किया जाय । 

(शा) यथासम्भव एसी व्यवस्था का विकास किया जाय कि वास्तविक साधनों का मधिकाधिक 
मात्रा म विकत्तित देशो से विकासशील देशों के आधिक विद्यास हेतु हस्तान्तरण हो सके । 

परन्तु कमटी ऑफ दूबेन्टी में विद्यमान विकृत्तित देश दीपकाल के लिए बिसी भी नयी 
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मौद्धिक व्यवस्था में बंधने के पक्ष मे नही थे। फलस्वरूप जनवरी 974 से कमेटी ने अन्तर्राष्ट्रीय 
मौद्विक प्रणाली की केबल तात्कालिक समस्याओं के समाधान की खोज करने का निर्णय सिया । 
ग कुल मिलाकर 97] में अमरीकी सरकार की इस घोषणा के पश्चातु कि डॉतर स्वर्ण में अब 
परिवर्तंनीय नही रहेगा, विकाराणील देणो ने यह तक प्रस्तुत किया कि अलार्राष्ट्रीय भुगतान एवं 
समायोजन सम्बन्धी किसी भी नयी व्यवस्था मे विकासशील देशो की विशिष्ट समस्याओं के लिए 
पूथक से कोई प्रावधान होना चाहिए । इन देशो की ऐसी धारणा थी कि उनकी भुगतात समसस्‍्याएँ 
विकसित देशो से भिन्‍न होने के कारण वहाँ विनिमय दरों से समायोजन कम प्रमावशाली तथा 
अधिक समय सेने बासा होता है। हि 
सम्रिति में विभिलन प्रतिनिधियों में इस बात प्र गहरा मतभेद था कि अतिरेक तथा घाटे 
बाले देशों के बीच भुग्तान-्ममायोजन की प्रक्रिया का स्वहूय बया हो । वुछ सदस्य यह चाहते थे 
कि एक सीमा से अधिक भुगतान-असन्तुखत होने पर पावनों का स्म्रायोजन अनिवायै रूपसे 
(707030079) किया जाय, जबकि अमरीका व कुछ अन्य देशों के भ्रतिनिधियों का यह मत था हि 
जहाँ सुरक्षित मुद्रा वाले देशों बे उनकी मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर समस्त अतिरेक को प्राथमिक 
युरक्षित पायनो (सोने) या अग्य देशो की मुद्राओ के रूप में परिवातित करने से रोक दिया जाय, 
वही अतिरेक दाल्े देशों (898]/05 00070) को इस परिवर्तत हैतु द्ाघ्य नही किया पगा । 
भारत आदि विक्रासशील देश समायोजन-प्रक्रिया को कानूनी रुप देने की अपेक्षा इसमें लघीलापन 
रखने के पक्ष मे थे और घाहते थे कि इसके लिए ढिपक्षीय निर्णयों की अपेक्षा अन्भपक्षीय निर्भय 
(ए0!ध9॥679] 4९०१४०१३) प्िये जायें । 
जून ]974 में कमेटी ऑफ ट्वेन्टी को अत्ति्म बैठफ में तत्कालीन धर्वाधिक प्रम्भीर 
अपति विश्व तेल-सबट के तात्कातिक हम हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा राक्‍्ट के तत्वावधान में 38 (भा 
(00॥५) फा सुजन किया गया । पस् विकाराशील देशो के उस प्रस्ताव को विकसित देशों का सम*« 
धंत्र नही मिल सका जिसके अस्तर्गद नयी अच्तर्राप्ट्रीय मोद्रिक इणाली के अन्तगंत विशेष आहरण 
अधिकार (8075) तपा पिकात्त-राह्ययता (6०४८)०१श०7६ ४5$5573700) मे प्रत्यक्ष राम्बग्ध होता 
ध्राहिएँ | 
अन्तर्राष्ट्रीय प्ौद्धिफ व्यवस्था में सुधार की प्रथम दपरेसा 
कमेटी ऑफ द्वेस्टी ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक व्यवस्था में सुधार हैतु प्रथम रूपरेसा गितम्बर 
973 मे अस्तर्राष्ट्रीय मुद्ा-कोौष तथा विश्य बुक की यापिक बेंढक के समय नेटोबी (कैतिया) मे 
प्रस्तुत की । इस रुपरेसा में मौद्धिक स्यवस्था के सुधार हेतु निम्बलिणित महत्वपूर्ण दातों का समा 
वेश विया गया * 
अस्तर्राप्ट्रीय भौड़िक घुधार के मुरप लक्षण है 
कमेटी ने अन्तर्राष्ट्रीय है 225 सुधार के वे ही प्रमुस सश्षण बताये जिनका इगी अध्याय में 
यर्णन किया जा घुका है। राक्षेप मे, कमेटी घाहती थी कि नयी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राष्प्रणाली विम्ततिखित 
यातो पर आपारित हो : ु 
अ) विनिमय दर सयरव की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका केः लिए इगके गमतोा-पुस्यों (ए2- 
अश०८७) में परिष्पितियों के अनुसप निश्चित सीमा तक परिवर्सन गी छूट दी जाय। कि 
(व) बसन्तुलन इत्थन्न करने वाले पूंजी-प्रवाही से निपटने के लिए विभिन्‍न देशों हे मध्य 
सहयोग शी भागना का विशास हो | हु द 
(स) असन्तुलत को स्थिति को सुधारने का दायिर्व सभी देशों पर शला जाय तपा इसर 
लिए प्रतिवतंनशीलता की उपयुक्त सीमा एवं स्वरूप का निर्धारण डिया जाय । स् 
(6) भच्तर्राष्ट्रीय तरसता [ीएव्याजॉगाण #पु्णंती) का परेष्ठतम अन्दर्राष्ट्रीय प्वन्‍्ध हो 
जिग़हे अन्तर्गत विशेष आहरण अधिकारों दो पमुस शुरक्षित पावते की भूमिता देते हुए स्वर्ण एव 
सुरक्षित मुद्ाओं कै अनावश्यक महत्व को समाप्त जिया जाय । $ गा 
(ये) भुगतान परमायोजन, परिवर्तनशीलता एवं अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के मध्य ममदस्धों मे 


निरिचितता एवं अनुरुपता लायी जाय । 
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(र) अधिक मात्रा में वास्तविक साधनों के विकासशील देशो को हस्तान्तरण हेतु प्रयास 
किये जायें । 

अब हम इनमे से प्रत्येक के विषय में बुछ विस्तार से वर्णन करेंगे । 

समायोजन प्रक्रिया (00[0507८४६ 7१0०८55)--यह वह प्रत्रिया है जिसके द्वारा भुगताव- 
सन्तुलन में अतिरेव एवं घाटे वाले देश अपने पावनों में समायोजन वरवे भुगतान-सन्तुलन को ठीवः 
करत हैं। कमेटी ऑफ ट्वेल्टी ने सुझाव दिया कि अतिरेक व घाटे बालें दोनो ही प्रकार के देशों 
को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप वे तत्वावधान म परस्पर विचार-विमर्श बे आधार पर समायोजन हेतु 
तात्कालिक परन्तु कोई उपयुक्त उप्य खोजना चाहिए । इस उपाय दी खोज बरते समय सम्बद्ध 
देशो को अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के परिणाम एवं उनके द्वारा क्ये गये भुगतान-सन्तुलन के समायोजन 
का अन्य देशों पर क्‍या प्रभाव होगा, यह भी ध्यान रसना चाहिए। असन्युलन के एसे कियय, बिनका 
अन्तर्राष्ट्रीय एवं व्यापक प्रभाव होने की आशका है, मुद्रा-क्योप ([ 7४ 77) की विशेष बैठकों मे 
विचाराथ प्रस्तुत किये जायेंगे / विशेष रूप से इन विषयों से किसी देश के सरवाररी सुरक्षित कोपों 
मे अत्यधिक उच्चावचन से उत्पन्न स्थिति को शामिल करने की सिफारिश की गयी । मुद्रान।प की 
परामधशंत्री समिति ऐसे देशों को अपने आन्तरिक एव वाहरी आर्थिक नीतियों मे समुचित एटिवर्तेन 
बरते हुए भुगतान-असन्तुलन को ठीक करन वी सम्मति दे ऐसा भी सुझाव दिया गया। यह भी 
कहा गया कि यदि थावश्यव हुआ तों अत्यधिक अतिरेक एवं घाटे बाल देशों पर निरन्दर भुगतान- 
अमन्तुवन रहने की स्थिति म वित्तीय एवं अन्य प्रकार के दवाव डाले जायें । 


कमेटी ऑक ट्वेन्टी' ने यह भी सुझाव दिया कि नयी अन्‍्तर्राष्ट्रीय मौद्धिव व्यवस्था में 
विनिमय-दरो को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती रहेगी परन्तु निश्चित सीमाओं वे बीच इनम परिवतंन 
की छूट होगी। यह भी कहा गया कि ये परिवतंन अतिरेक तथा धादे वाले देशो द्वारा तत्वाल ही 
किय जायें, परन्तु इनके लिए मुद्रा-कोप की धूव॑-स्वीवृति लेता पहले वी भाँति ावश्यक होगा। 
अनावश्य+' एवं सीमा से अधिक परिवर्तेन को अनुमति न देने का सुझाव भी कमेटी ने दिया । कमेटी 
ने यह भी सुझाव दिया कि सुगतान अलस्युलन को ठीक करने के लिए यथासम्भव चालू खातों की 
सदो स सम्बन्धित आवश्यक नियन्त्रणो को समाय्त किया जाय । 


असन्तुलन उत्पन्न करने वाले पूंजी प्रभाव (/0)8८4णाएश2फाड (थ्ूजॉलव क्‍]0४8)-- 
कमेटी ऑफ टूवेन्टी ने सुझाव दिया कि विभिन्‍न देशों को असन्तुलन उत्पन्त करने वाले पूंजी प्रवाहो 
को सीमित करने हेतु परस्पर सहयोग करना चाहिए । इसके लिए इनको मौद्रिक नीतियो से सादू- 
श्यता लाने के जतिरिक्त विनिमय-दरो मे सीमित परिवतंनशीलता एवं दृहरे विनिमय बाजार 
सहित प्रशासनिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाही होनी चाहिए। परन्तु कमेटी ने दीघंकाल तक॑ 
व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले श्रशासनिक नियन्त्रणो के उपयोग के विरुद्ध सम्बद्ध देशो को 
चेतावनी दो । 
के परिवर्तनशोलता (2णाशथव0॥५9)--कमेटी ऑफ ट्वेन्टी का सुझाव था वि' सशोधित 
परिवत॑नशीलतायुक्‍त प्रणाली के अन्त्गंत सभी देशो का दायित्व समान होना चाहिए। इनमे इन 
देशो को भी शामिल किया जाता चाहिए जिनकी मुद्राएँ सरकारी सुरक्षित कोप मे रखी गयो हैं । 
इनके अतिरिक्त अन्‍्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित कोपो के श्रेष्ठ प्रबन्ध, सुरक्षित मुद्राओं की जमा में अनाव- 
इयक वृद्धि को रोकने एवं सम्पूर्ण व्यवस्था मे पर्याप्त लचीलेपन हेतु भी सुझाव दिये गये । कमेटी 
क्यो ऐसी मान्यता थी कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के परिणाम एवं विशेष रूप से सरकारी मुद्राओ की 
जमा राशि को अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेख एवं अ्रवन्ध वे बन्तगंद रखा जाना चाहिए । कमेटी ने यह भी 
सुझाव दिया कि जित सदस्य देशो वे प्राथमिक सुरक्षित कोप पूर्वे-निर्धारित सीमा से अधिक हो जायें 
उन्हे मुद्रा के! परिवर्तन वे' आधार से वचित कर दिया जाना चाहिए और मुद्रा को निर्यंमत करने 
वाले देश को भी उसके दायित्व से मुक्त कर दिया जाय । 

प्राथमिक सुरक्षित पावने (शिगयादाप॥ ११८४४४७ ॥55८5)--कमेटी ऑफ दूवेन्टी वा चुनाव 
था कि विशेष आहरण अधिकारो (89२5) को प्रमुख सुरक्षित पावनो की भूमिका 828 तथा 
उन्ही के रूप मे विभिन्‍न सुझावों के समता-मूल्य व्यक्त क्ये जायें | स्वाभावित्र है कि क्मेंटी वे मता> 
नुसार स्वर्ण के महत्व में कमी होनी चाहिए। इन विशेष आहरण अधिकारों का आवटत इस पवार 

किया जाय कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित कोषो वी मात्रा ययाष्त हो वश वे समायोजन एवं भुगतान 
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प्रणात्तियों के अनुहप हो । प्रत्येक विशेष आहरप अग्रिकार पर अतिफ़त इतना पर्याप्त ह्मोजि 
देश इसे अपने पास रखने को प्रेरित हो, परन्तु यह इतना ऊँचा न हो कि शक 
देश इसका उपयोग न कारें । हैं, परन्चु यह इतना अँधा न हो कि घाटा होने पर भी सदस्य 
मुद्रा-कोषों का एक्प्रोरण एवं प्रक्‍न्ध (205०वंण ग्रात कदाउहलाला ले 
040 40642 आय था वरना लता की पुनरावृत्ति को सुविधापूर्ण बनाने हेतु सभी 
बकाया सुरक्षित मुद्राओ की अवशेष माता को एकत्रित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया । पह एकशी- 
करण निम्न स्वरुप से सकता है: है जाने हैतु मुझाव दिया गया । बह एकली- 
(अ) मुद्राओ के घारकों एवं निर्ममन करने याये देशों के वीच निर्धारित शर्तों केः अनुसार 
निर्दिष्ट माथा में दत मुदाओ का एद्ीकरय दिपक्षीय सहमति के आधार पर किया जायें, तथा/अपवा 
(व) मुद्रा-होप के माध्यम से इन मुदाओं को निर्धारित शर्तों के आधार पर विशेष आहरण 
अधिकार के रूप मे परिवर्तित किया जाय । इस व्यवस्था के अन्तर्गत किशी सदस्य देश द्वारा स्येष्छाः 
से भुद्राओ के परिबतत फी छूट जारी रफने का सुझाव दिया गया । विभिन्‍न देशो से यह अपेशा भी 
जायेगी कि वे सरकारी कोपों के असन्तुलनकारी प्रभावों को रोकने मे सहायता देंगे। इम उद्देश्य की 
पूर्ति करे लिए जिस देश की मुद्रा सरकारी सुरक्षित कोप में रसी गयी है, उशे अन्य देशों को उसकी 
मुद्रा का एक सीमा रो अधिक झमाव करने से रोकना होगा तथा स्वय भी अपने मुद्रा-रिजवं कौपो 
को रारचता में अवायश्यक परिव्तंत न करने का उत्तरदायित्व लेता होगा। 
विकासशील देशों की प्रहायता (॥$४$0०९ 00 0०ए८00.9॥08 (०एम/धां८१)--विका्- 
शील देशी के आधिक विकाग हेतु दी जाने दाली महायता त्षयां विशेष आहरण अधिकारों के 
आवटन गे पत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने का भी कमेटी ऑफ दूवेन्टी ने सुन्नाव दिया । परस्तु इनके 
कुल परिमाण वा निर्धारण केवल विश्व की तरलता सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर विया 
जायेगा । दिशेष आदरण अधिकारों तथा आधिक सहायता के आउ्टन हेतु वित्तीय सहायता देसे 
वाली अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओ को प्रत्यक्ष" विशेष आहरण अधिकारों के रूप में कोपो का आवटन कर 
दिया जायेगी । ्ति 
अन्तर्राष्ट्रीप मौद्रिक सुधारों कौ प्रघम दपरेशा पर भारस का दृष्टिकोण 
अन्तर्राष्ट्रीय भौद्रिक व्यवस्था में खुधार दवेतु अस्तुत प्रषम रुपरेसा पर भारत का दृष्टिकोण 
हल्लाधीन वित्त-मत्त्री श्री ध्ठाण ने प्रस्तुत किया | वित्त-मन्त्री ते अपने भापेण में यहू स्पष्ट दिया 
' कि एक सुधरी हुई अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक व्यवस्था विकासशील देशों वी भाऊांशांओ एवं आशाओं 
की पूर्ति तभी कर सकती है जब कि विकशित एवं औद्योगिक देश विशागशीस देशों की समस्याओं 
के प्रति आवश्यर एव सहानुभूतिषूर्ण दृष्टिकोण अपतायें । वित्त-मस्त्री ने स्पष्ट रूप गे बहा कि आज 
की अस्तर्राष्ट्रीप मौद्धिक समस्याओं का रामाधाग तकनीकी बातों पर नहीं अपियु राजनीतिक दुष्टि- 
कोण पर निर्भर करता है । 
भुगतान-रास्तुलन के समायोजन के विषय में वित्ते-मन्त्री ने कहां कवि समांयोजत प्रत्रिया 
अय॑पूर्ण हो इसके लिए यदे आवश्यक है क्षि उससे आ;िक दिकास ही प्रतिया, विदेशी स्पापार एवं 
रोजगार के स्तर पर (विशेष एप से विश्ाराशीस देशों के सन्दर्भ थे) कोई प्रतिकूत प्रभाव म ही, । 
वित्त-मस्त्री ते प्रिक्ततशीलतां एवं निश्चित सोमाओं के भीतर पहल्विते नशीन विनिमय-दर्रो के 
विप्रय में कमेटी आफ दर के सुझावों का अनुमोदस रिया 4 परस्तु उखोने कहा कि यदि बटुत 
बड़ो मात्रा ये सुद्ाओ की महाया राशि डो अन्वर्राषप्ट्रीय मुदाकोप क्यो हस्ताल्तरित कर दिया गया 
तथा इन्हे किशेष आहरण अधिकार के रूप मे प्रतिस्धापित कर दिया 88078: इसका अल्तर्राष्ट्रीय 
मौद्विक स्यवस्था पर भ्रतिरूल प्रभाव ही होगा तथा सुरक्षित कोप के रूप में विशेष आहरण अधि- 
फार की प्रतिष्ठा कम हो जायगी । वित्त-मस्त्री का सुद्भाव था द्धि बराया मुदानोषों जी शमत्या 
को निरग॑मित करने वाले एवं इनरे धारक (#०४८८) दंगों के बोच शिक्षीय साधार एर हक हिएा 
जाय । परन्तु साप ही उन्होंने विशेष आहरंण अधिहार को ध्राथमिरता सुरक्षित इराईं बे रूप ये 
बनाने के प्रस्ताव शा पुरजोर समर्थन विया कृपा रहा हि स्वर्ग वे महत्य मं श्र्मी होनी चाहिए ॥ 
दित-मस्त्री ने आशः व्पक्त की हि सयी अन्तर्राष्ट्रीय मौदिक व्यवस्था में 5 कण | को 
आधारभूत [८9) मुद्दाओं बी तथा शेप को उपमुदाजो (पध/लाा(८ ६एशप्ध्याशंटड) वो घूमिया नहीं 
दी जायेगी। उन्होने विशासशील देशों को दो जाने वाली आधिक सहापता ठया विशेए भाहरत्र 
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अधिकारों (57075) के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत विया। - उन्होंने 
यह भी आशा प्रकट की कि नयो मौद्विक व्यवस्था मे विकासशील देशों को उनके आकार, जनसख्या 
एवं सख्या को देखते हुए अन्तर्राव्ट्रीय मुद्रा-क्नोप एवं विश्व वैव वी निर्णय सेने की प्रक्रिया म अधिव 
महत्व दिया जायगा । 


कमेटी भाफ ट्वेन्टो को रिपोर्ट एवं सुधारों फा प्रार्प 
[तार 67 प्रा; 20 07 एयर 
#पा0 0ण्रायरार८ 07 एष्ढाः0005] 


कमेटी ऑफ टूवेन्टी ने [4 जून, 974 को अपनी रिपोर्ट अन्तरप्ट्रीय मुद्रा-कोप वे सचा- 
लक भण्डल को प्रस्तुत की थी ॥ इस रिपोर्ट के प्राक्‍्क्थन में ही कमेटी ने यह स्पप्ट रूप से स्वीकार 
क्या कि मुद्रा-स्फीति, इंघन (तेल) की उपलब्धि एवं अन्य क्षेत्रों मे विद्यमान अनिश्वितताआ के 
कारण भावी अन्‍्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक व्यवस्था के सभी पहलुओ पर आज विचार करना उपयुक्त नही 
है। इनकी अपेक्षा कमेटी ने यह सुझाव देना अधिक उपयुक्त समझा कि परिस्थितियों के अनुरूप 
मौद्विक प्रभाली मे समय-समय पर सुधार किये जा सकते हैं । 

कमेटी में अपनी उक्त रिपोट में उन सव उपायो को प्रस्तावित रूपरेखा बतायी जिनके 
आधार पर अन्‍्तर्राप्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में सुधार करना सम्भव है। हम नीचे स्लेप म प्रस्तावित 
सुधरी हुई अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का अध्ययन करेंगे : 

(() प्रस्तावित मौद्विक प्रणाली के अबुख लक्षण--बमेटी की टाय में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय 
मौद्विक प्रणाली के लक्षण वही होगे जिनका हम प्रयम रूपरेखा के सन्दर्भ भ वणन कर चुके हैं । 
कमेटी ने आगे कहा कि मौद्विक व्यवस्था में सुधार वे प्रयोजन में सफलता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, 
पूंजी, विनियोग एवं आथिक सहायता को परिस्थितियों तथा विकासशील देशो मे वस्तुएँ बचने की 
क्षमता पर निर्भर करेगी । 

(2) भुगतान का समायोजन--क्मेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रथम रूपरेखा की भांति अतिरेक 
तथा घाटे वाले दोनो ही प्रकार के देशो पर समायोजन के सिए समान दायित्व वताया । कमेटी ने 
सुझाव दिया वि' समायोजन हेतु सामयिक एवं तात्कालिक उपाय किये जाने चाहिए । इसी प्रकार 
प्रत्येक देश पर यह उत्तरदायित्व डाला गया कि वे अपने सरकारी सुरक्षित कोपा को समय-समय 
पर अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर निर्धारित सीमाओ से कम था अधिक न होने दें । इसवे' लिए मुद्रा- 
कोप के कायकारिणी परिपंद तथा साधारण परिषद पर॑ यह जुम्मेदारी डाली गयी कि वे नियमित 
रूप से समायोजन-प्रक्रिया पर दृष्टि रखें तथा विश्व की भुगतान स्थिति का समयन्समय पर सर्वेक्षण 
करते रहें ताकि विशेष असन्तुलन की ऐसी स्थिति का गम्भीरतापूर्वक परीक्षण कर सके जिनवे 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पडने की आशका है । भुगतानो के समायोजन के विपय में कमेटी 
के शेप सुझाव प्रथम रूपरेखा के हीं अनुरूप थे । 

(3) विनिमय-दर--कमेटी ऑफ ट्वेन्टी के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक व्यवस्था के 
सशोधित स्वरूप के अन्तगंत भी विनिमय दरो का महत्व बना रहेगा। भ्रथम रूपरेखा की भाँति 
अन्तिम रिपोर्ट में भी समिति ने यह सुझाव दिया कि विनिमय-दर मे भ्रतियोगितात्मक अवमृल्यव 
नही क्या जाना चाहिए। सदस्य देश सीमाबद्ध रूप से विनिमय-दरा में परिवर्तन केवल मुद्रा-नकोप 
की अनुमति से ही करें, ऐसा भी समिति ने सुझाव दिया । यदि कोई सदस्य मुद्रान्कोष द्वारा सुझाई 
गयी शर्तों का अनुपालन ने करे अथवा मुद्रान्लोप को ऐसा लग्रे कि विनिमय-दर में परिवर्तत की 
अनुमति से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं तो परिवर्तत की बनुमरि दापस भी 
लो जा सकती है। 

(4) चालू णातो से सम्दद्ध वियस्त्रण--वमेटी ऑफ ट्वेस्टी ने सुझाव दिया कि कोई भी 
देश दृश्य या अदृश्य व्यापार वे विषय में यथासम्भव नियन्त्रणा का उपयोग न करे। इसके लिए 

उसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोपो एवं भ्रशुल्क तथा व्यापार पर हुए सामान्य समझौते (9877) के 
धीच अविरत सहयोग बनाये रखने की आवश्यकता पर बल दिया। समिति ने यह भी वहा कि 
पंजीगत सौदो पर नियन्त्रण रखकर अनुपयुक्त स्तर पर विनिमय-दरो को बनाये रखने की अ्वृत्ति 
भी अनुचित है । जो देश ऐसा करते भी हा उन्हे ऐसे अनावश्यक प्रशासनिक नियस्त्रणा का उपयोग 
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नही करता चाहिए जिनसे व्यापार तथा उपयोगी पूँजी-प्रवाहों पर प्रतिझूल अभाव पड़े और न ही 
हुनें नियस्त्रणों को दीघकाल तक प्रयुक्त किया जाय । समिति का यह भी सुझाव यथा कि विउासशील 
देशों के आधथिक विकास हेवु लगाये गये आयात-प्रतिबन्धों के अतिरिक्त चानू खातों पर प्रशामनिक 
नियन्त्रण बिना भ्रेद-भावपूर्ण मीति के आधार पर सगाये जाने चाहिए । 

(5) असन्तुलन उत्पन्न करने बाले पूँजी-प्रवाहोँ, मुद्राओ की परिवर्ततशीलता, भ्रक्षित 
मुद्रा-कोपों के एकीकरण तथा श्रवन्ध एवं प्राथमिक सुरक्षित पावनों वे दिधय में कमेटी ऑफ टवेम्टी 
की रिपोर्ट में उन्ही सुझावों को शामिल किया गया जो अन्तर्राष्ट्रीय सौदिक व्यवस्था के सुधार हेगू 
सितम्बर 973 भे प्रस्तुत प्रथम रूपरेसा में बताये गये थे । 


अन्तर्राष्ट्रीय मोद्धिक घुधार हेतु प्रस्तावित तातकासिक उपाय 
(प्राएवव।३8 5098 ए70फ0566 #07 06 [ग्यावधणादो ैैगारादाज ८०775) 

जैसा कि ऊपर बताया गया था, कमेटी ऑफ टूवेन्टी ने यह स्पप्ट सफ्रेत दिया था कि एक 
सर्वमान्य एवं स्थायी रूप से प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय मी द्विक व्यवस्था का निर्माण बेवस प्विष्य की 
परिस्थितियों के अनुसार ही सम्भव है। फिर भी समिति ने तात्वालिक रामस्थाओं के! निदान हेतु 
कुछ उपाय बताये जिनका सक्षेपर में यहाँ उल्लेस किया डा रहा है : 

(|) समिति में सुझाव दिया कि मुदा-कोप के प्रत्येक क्षेत्र (20058/0०0८५) मे एक सदस्य 
को लेकर एक स्थायी परिषद की स्थापना की जाय । यह परिषद नियमित रूप से (वर्ष में तीन ते 
चार बार) मौद्रिक व्यवस्था के प्रदन्ध एवं भुगतात-व्यवस्यां पर विधार करेगी । परिषद का यह 
भी कार्य होगा कि यहू आकस्मिक रूप से उत्पन्न समस्याओं के सम्राधान की व्यवस्था करे । जब 
तक इस परिषद की स्थापना नेही हो जाती तब तक समायोजन-प्रथिया पर निगरानी रसने हेतु 
मुद्वान्कोप के राचासक मण्डल की अत्तरिस समिति को यहू कार्य ध्ॉपा जाय। समस्त देशों से यह 
अपेक्षा की जायेगी कि वे सघालक-मण्डस तथा बाद भें परिषद को अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था मे 
सुधार हैतु पूर्ण सहयोग दें ! 

) तेल मेः यो में वृद्धि से सदस्य देशों के भुगतान-सस्तुलन पर होने वाने प्रतिदूल 
प्रभावों को कम करने के लिए मुद्रा-कोपों के अन्तगगंत तैल-सुविधा (०7 व्विला॥३/) दी जायें । 

(3) अन्तरिम अवधि में विनिमयन्‍दरों सें अतावेश्यक्र अंब॑सूल्यत को रोकने हेतु विचार 
विमर्श जारी रफ़ा जाय तथा इस बात का ध्यात रखा जाय कि संदस्य देश मुद्दा-कोप द्वारा तिर्धा* 

रित आचार-सहिता का पालन करते है अथवा नहीं। 

(4) अन्तरिम अवधि मे रादस्प दैशों झारा दृश्य एवं अदृश्य स्यापार पर सपा जाने याले 
प्रतिबन्धों को परिमित किया जाय | प्रत्येक सदस्य देश से यह घोषणा करायी जाय कि जब तक 
भुगतात-सम्तुतनन की स्थिति अत्यम्त विकट नही होगी वह दृश्य या अदृश्य स्यापाए पर मे तो कोई 
पअ्रतिबता लगायेंगे भर न ही विद्यमान प्रतिबन्धो को और कटा करेंगे । 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-्कोप विभिन्न देशों को भआाददित विशेष आहरण अधिकारों (50/७) 
एप अस्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित कोपों वी स्पिति पर विछार परेगा तथा विभिन्न शदस्य देशो जा गहपोग 
लेकर अन्तर्राष्ट्रीय तरवता के श्रेष्टतम प्रवन्‍्ध को व्यवस्था करेगा ५ ु कर 

(6) नयी मौद़िक स्यवस्था के अन्तर्गत गज अधिकारों पे मूल्यार ने कम 

!” विधि के अनुरूप मुद्राऔ ये एक समूह 5९६ ०एफ्यालंठ5) के आधार पर हि 
रे । इस विधि के! अनुसार मुद्ाओ के समूह , में अत्येक मुद्रा बा वरिमाण पहले से निर्धारित 
क्यों जाकर एक विशेष आहरण अधिकार का जिमसी भी घटा के रूप मे मूत्य जातने हेतु प्रयेक 

मुद्रा के परिणाम बग मूल्य विद्यमान दरो के आधार पर अवित जिया जायेगा। इस विधि वे अन्त" 
गत किसी सुद्रा के समूह (0050९) में वृद्धि या बसी हे अधिवार ने रुप मे हर दूसरी मुद्दा बा 
अर्थ यू जायगा या कस हो जायगा। शग॑ स्यवस्था के अन्तर्गत बाजार बी परिश्यि तिपो बे! अनुसार 
स्थाज़ मी दरों थे भी सशोधन विया जायगा। प्रारम्भ होने के दो य् पश्यात्‌ मुद्ाजोप इस 


स्ययस्था सी प्रमावकारिता को जाँच करेगा | हि 
(7) विशाशघीच देशो वी सहायतार्थ कम स्याज_ पर अधिर ऋ्यणों की उपरब्धि बरायी 


जाय तपा इस दिशा में विरधित देश इसरी सरहायता करें ॥ इसरे निए मुददाकोप एवं दि बह 
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की एक संयुवत्र सन्त्रिस्तरीय समिति दनायी जाय जो विकामशील देखो की विशिष्ट समस्याओं पर 
विचार करत हुए उनकी सहायता हेतु कार्य करे । 
भारत का दृष्टिकोण 
भारत हे ततल्तालीन वित्त-मन्त्री ने जून 974 में आयोजित बेठको में यह स्प्प्ट बार दिया 
कि भारत कमेटी ऑफ ट्वेन्दी की रिपार्ट मे प्रस्तुत सिफारिशों से सहमत होते हुए भी इसका पूर्ण 
रूप से समर्यंन तब तक नहीं करेगा जब तक्ष कि विकासशोल देशों की मतदान-शक्ति एवं उसने 
अशदान (५७०४४) में वृद्धि नही वी जाती तथा वास्तविये' साधनों वे हस्तान्तरण हेतु मुद्रा-कोष 
तथा विश्व बंक की संयुक्त समिति नहीं बनायी जाती । 
< वित्त-मन्त्री ने मुद्रा-क्ोप द्वारा विशेष आहरण अधिकारों पर लिये जाने वाली व्याज-दरो मे 
वृद्धि वे! प्रस्ताव को विकासशील देशो के हितो के प्रतिकूल एद अन्यायपूर्ण बताया । उन्होंने वहा 
कि विकासशील देश विशेष रूप से भारत ने मुद्ा-ज्ोप वो सदस्य देशों को एवं सरवारी सस्या 
माना है जहाँ विकसित तथा विकासशील दश परस्पर सहायता एवं सहयोग वी भावता से कार्य 
करते हैं। इसी आधार पर भारत ने मुद्रा कोप के जधिकारियों से ऊँची व्याज-दर पर वार्य करने 
बाली व्यावसायिक संस्था के रूप म काय्य न बरने की अपीन बी ॥ उन्होंने स्पप्ट सजेत दिया कि 
भारत उस नयी अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक व्यवस्था को कभी समर्थन नहीं देगा जिसमें मुद्रानोप वे! 
साधनों बा उपयोग बरने वाले देशो के हितो की उपेक्षा वी जाकर साहुकार (०४६०॥४०) देशो को 
ही लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाय । 
भारतीय तत्कालीन वित्त-मन्त्री ने यह भी चेतावनी दी कि विश्व वी विद्यमान परिस्थितियों 
विपासशील देशो के लिए इतनो प्रतिजूल हैं कि शीघ्र ही इनमे से वहुत से देश भ्म्भीर भुगतान- 
अमन्तुलन वी समस्या वे शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति मे इन देशा वे' समक्ष दृश्य तथा अदृश्य 
व्यापार पर कठोर नियन्त्रण लगाने के अतिरिक्त कोई भऔौर विबल्प देश नहीं रह जायगा । उन्होंने 
यह भी कहा कि ध्याज की दर बढाकर हम इन देशों बी समस्या को बत्यधिक जटिल चना देंगे 
ओर ये देश और भी कठोर व्यापार-नियन्त्रण लाभू करने को वाध्य हो जायेंगे । 
सितम्वर 974 में पुन वित्त-मन्त्रों ने विकासशील देशों की समस्याओं वे' प्रति अधिक 
सहानुभूतिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु विकसित देशों से अपील की । उन्होने मुद्रा-क्षोप तथा विश्व 
दँक के वापिक अधिवेशन में भाषण करते ही इन देशों को याद दिलाया कि तेल, रासायनिक खाद, 
खाद्यानों एवं कच्चे माल वे कीमतों में हुई वृद्धि ने विकासशील देशो की भुग्तान-असन्तुलन वी 
स्थिति को और अधिक विक्ट वना दिया था। उन्होंने कहा कि भारत को खनिज तेल, रासाय- 
निक खाद (उर्वरक) एवं खाद्यानों के आयातो पर ही 973-74 मे अपनी निर्यात-जआय का 80% 
व्यय करना पडा क्योकि इन वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ गयी थी | इसके विपरीत, उनके 
क्यहानुस्यर भारत हारा निर्यात की जाने बालो अधिकाश वस्छुओ के मुल्य पिछते दर्षों में यथादत 
रहें हैं। यही स्थिति अन्य विकासशोल देशो की भी रही है। इसी कारण पिछले 2-3 दर्पों मे 
विकासशील देशो की भुगतान समस्या अत्यन्त विक्ट हो गयी हैं। श्री चह्माथ ने कहा कि निकट 
भविध्य में इन देशो वी भुगतान-सन्तुलन वी स्थिति में सुधार होने के आसार भी नहीं दिखायी दे 
रहे हैं । 
वित्त-मन्‍्त्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले कुछ समय से विकसित देश भी उनके दृश्य 
एवं बदृश्य व्याणर (चालू खाते) मे भीषण ऋणात्मक वाकी को समस्या से परीढित हैं परन्तु दुर्भाग्य 
से वे गम्भीरतापूर्वक विश्व को आने वाले भम्भीर भकक्‍ट से वचाने हेतु कोई भी ग्रम्भीर उपाय 
सोचने एवं उन्हें कार्यान्वित्र करने को तैयार नही हैं। वित्त-मन्त्री ने यह आशका प्रकट वी कि 
विकसित देश सीमित राष्ट्रीय हिता के पोषण हेतु ऐसी नीतियाँ अपना सकते हैं जो शेप विश्व वे 
आधिक हितो के प्रतिकूल हों । उन्होंने याद दिलाया कि पिछले दुछ वर्षों मे सयुक्त राष्ट्र सघ की 
साधारण सभा ने विश्व दो विगडती हुई आधिक स्थिति को सेमालने हेतु अनेक अल्प व सध्यवालीद 
उपायो को सुझाया हे तथा एक विशेष कोप के सुजन वी सिफारिश भी वो है। परन्तु उन्होंने इस 
बात पर सेद प्रकट क्या कि विकसित देशों ने इस ओर कोई रुचि नही दिखायो । 
खनिज तेल व कच्चे माल के वटते हुए मृल्यो तथा विश्व के बनिश्चित खाद्य-उत्पादन न्ने 
जहाँ एक ओर विकासशील देशो को गम्भीर आधिक सके में डाल दिया है, वहीं विश्व बैक ठथा 
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अम्तर्राष्ट्रीय मुदानकोप के समश एक चुनौती प्रस्तुत की है। इस सन्दर्भ से वित्त-मन्ध्री ने कमेटी 
ऑफ टूवेस्टी द्वारा अस्तर्राष्ट्रीय मौद्विक व्यवस्था मे सुधार हैनु अस्तुत गुझावरों का स्वागत करते हुए 
एग बात पर खेद व्यक्त किया कि इनमे विकासशील देशों की विशिष्द भुगतान-संमध््याओं एयं 
उनके उद्गम की उपेक्षा की गयी है । 
.. वित्तनान्मी ने गुद्रा-कोप के सचालक-मण्डल द्वारा एक अस्तरिम समिति कौ स्थापना के 
निर्णय का स्रादत किया तथा इस बाल पर बल दिया कि अन्तरिम शपित्ति का एक प्रभुस्त वार्ष 
विकारणशीस देशों को प्रत्यक्ष दाम पहुँचाने काते कुछ सुझावों को तुर्त कार्यात्वित करना होना - 
घाहिए। इस प्रकार जहाँ उन्होने तेल युविधा के माध्यम से विकासगीस देशो। को उपलब्ध राहुत 
पर सम्तोष ध्यक्त किया वही यह भी कहा कि इस गुचिधा की लागत बहुत ऊँची होगे के कारण 
अनेक देश लाभ उठाने से वचित रह गये है । 
हे स्वर्ण वेः नये मूत्य एवं इसबी भावी भूमिका के विषय में भारत वे भूतपूर्व मस्ती से यहा 
कि मुद्रा-कोप को इनसे सम्बद्ध निर्भय लेते समय सदस्य देशों की भावनाओं के साथ-साथ उन देशों 
फ्ो तरलता ग़म्बन्धी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनके प्रामः स्पर्ण-कोप नहीं 
हैं। विश्व धैवा 4५ मुद्रान्को प की रायुवत मल्त्रिस्तरीय सम्तिति बेर विपय में उन्होंने सुशाव दिया 
हि थहूं समिति आधधिवः सहायता कौ क्वालिटी एवं मात्रा, विकासशील देशों पर बढ़ते हुए ऋण के 
भार एवं अन्तराष्ट्रीय विकाश राप (00) आदि सस्थाओं के लिए साधन जुटाने आदि समस्याओं 
पर विस्तार से विधार करें। उन्हाने आशा य्यक्त वी कि यह हामिति हाल ये घटनाओं ही अधिक 
प्रभावित होने याली विकासशील अधं-ध्यवस्थाओं की रामस्या पर अधिक रद्दानुमृतिपू्यक बिचार 
करेगी । वित्त-मन्‍्त्री ने यह भी सुझाव दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्कोष वे! अभ्यशों का आवटन 
विसी देश की आधिक स्थिति (९८णा॥०एा० ६:05) के आधार पर ते होकर उसके आर्थिक विश्ात् 
के पाय॑ क्रमो, भुगतान-सन्तुलन वी स्थिति तथा वर्तमान 'छणों एय ब्याज के आधार पद आधारित 
होना चाहिए । उन्होने इन देशो के आकार (जनसस्या) एवं इलकी समस्या क्रो देखते हुएं इसदी 
समस्याओं के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोष अपनाने की अपील की) राव ही ऊरहोत यह भी 
सुशाव दिया कि विश्व के स्यापार में हुई आशातीत वृद्धि के फारण अन्तर्राष्ट्रीय तरलता बी आव- 
श्यकताओं को देराते हुए अन्तर्राष्ट्रीय गुद्ा-कोप तथा आऊार में भी पर्याप्त बुद्धि यी जानी चाहिए। 
अयदूबर 976 में मनीला गे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्‍कोप तथा विछय बेक की संयुक्त बेठकों मे भारत 
मे तत्कालीन वित्तनान्ती थी सी. सुवहाष्यम ने पुनः इस बात फो दीहराया कि अन्तर्राष्ट्रीय तरतता 
में वृद्धि के लिए मुद्रान्कोप के अभ्यशों में तत्काल यूद्धि के अतिरिक्त बहे देशों द्वारा निधन देशों को 
दी जाने वाली सहायता मे उदारतापूर्ण दृष्टिकोष अपनाने को नितान्त आवश्यतता है । मु 
उपतहार--अन्तरराष्ट्रीय भुगतान-भरान्तुतन बी गमस्यां को देखते हुए मौदिक व्यवस्था में 
सुधार आवश्यक हो गये थे। इसलिए कगेटी मॉफ दूवेस्टी द्वारा अम्ठुत सुधार स्वागत योम्य हैं। 
अभी इन गुशावों की कार्यानियिति शेप है। परन्तु एस दिशा मे दो बातें के उल्नेरनीय हैं। # तो 
यह कि आज भुगतान-असन्तुरान थी समस्या विकसित देशों 0388: अवासशील देशों में! लिए 
अधिक विकेट है और इसलिए विकसित देशों पो उस अन्तर्राष्ट्रीय मोदिक ब्ययस्था गा गूजन हूँ; 
एतरकल्प होना घाहिए जो विश्य गे वियमात आधिऋ विधमताओं को कमर करने हेतु विकासशील 
देशों के आधिक हितों का अधिक पोषण कर धरें। द्वितीय, विश्य समुदाय ने समक्ष विधमान 
आधिक अनिश्पितत़ा को देणते हुए विकामशीत देशों ने पुर आग अर एव आधि 7404 गले 
सम्बद्ध समस्याओ वा समाधान तभी द्वो सगतः है जर विश्व के सर्भी देशों पर इसके लिए भ्रप्तान 
दापित्य रता जाय। भुगतान सम्नुतन का अतिरेक य पादा दोनो ही दःपंकाव सका घलना अनुचित 
है और इसलिए दोनों ही थार वे अतलरत याते देशों कौ भ्रमायपूर्त स्य ढंग में आामसस्‍्या के निदान 
हेतु सहयोग करना द्वोगा | इन्ही सब बातो को देखते हुए भारत वा दू पते झा तप पुरा 
एवं न्‍्यायममत्त माता जा खाता है ॥ न्‍ 
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इस पुस्तक" में अब तक हमने मुस्यत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तो तथा इससे सम्बद्ध 
समस्याओ का विश्लेषण क्या था, यद्यपि स्थान-स्थान पर हमने विदेशी सहायता के विभिन्‍न पह- 
लुओ पर भी विचार किया था। इस अध्याय में हम एक देश में दूसरे देश के मध्य पूँजी के अन्तरण 
से सम्बद्ध सिद्धान्तो एव अवधारणाओं की समीक्षा बरेंगे। पिछले कुछ दशकों म॑ पूंजी-अन्तरण 
कप महत्व कपफी बढा है तथा विमिल्‍्न देशों हर आर्थिक विकार से इनकी भुमिका और अधिक 
महत्वपूर्ण हुई है । 

यह बहना अनुचित न होगा कि 9वी शताब्दी भ भी विकसित एवं भौद्योगिक देशों मे 
उपलब्ध बचत का निवेश अन्य देशो में किया जाता था | इस पूंजी-अन्तरण ने अनेक परम्परागत 
एव कृषि प्रधान देशो में उद्योगों तथा परिवहन के विकास में सहायता प्रदान की। वो सोडस्टंन 
का अनुमान है कि श्रथम विश्व युद्ध के पूर्व पाँच दशकों भ विदेशी व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत 
का वहिरगमन विदशी पूंजी के रूप में हुआ करता था ।? यह भी एक कदु सत्य है कि पूंजी के इस 
निर्यात के एक वहुत बडे भाग का निवेश विकसित देशो मे ही किया गया था । 

परन्तु बुछ दशकों से विकसित एवं औद्योगिक देशो से बाहर जाने वाली पूंजी प्रधानत' 
विकासशील एवं कृषि प्रधान देशो बे! ओद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण में योगदान दे रही है ॥ 
पूँजी के इन अन्तरणों को अनेक प्रकार से वर्गीड्त क्या जा सकता है। अगले अनुभाग में हम 
पजी- अकारों करे 
पूंजी-अन्तरण के विभिन्‍न भ्रकारों का विवरण प्रस्तुत करेंगे । 
पूंजी बन्तरण के प्रकार 

पूँजी-अन्तरण का सबसे सामान्य वर्गीकरण अवधि या काल के अनुसार क्या जाता है। 
उदाहरणार्थ, पूँनी का अन्तरण अल्पदाल के लिए किया जा सकता है अथवा दीर्षकाल के लिए। 
परन्तु सोडस्टेन की मान्यता है कि कभी-कभी सहायता हेतु दी गयी अल्पकालरीन पूंजी नियोजित 
स्वायत्त मध्यकालीन पूंजी प्रवाह [[कग7९0 800707005 4095 0 प्रात्ताए॥ (गा ध्यज्रा॥ं) 
का रूप घारण कर लेती है ।? इसके अतिरिक्त पूंजी-अन्तरणो को प्रेरित तथा स्वायत्त (70फ०८त॑ 
200 ४707077075), स्थिरता लाने बाते तथा अस्थिरता उत्पन्न करने दाले (४४0पथाए98 बात 
066४:8077278), वास्तविक तथा समानीकरण करने वाले (7६3] ॥6 ९५७७॥४०४), साम्य स्थिति 
तक पहुँचाने वाले (८पृष्राशा॥0708), सदूदा सम्बन्धी ($96००॥३४४४), तथा स्वायत्त (30070- 
77005) प्रवाह के रूप में भी वर्गीद्कत्त किया जाता है। 

पूंजी का अल्पकालोन अन्तरण 
[प्रठाधणहार्र ज्र0एड्शायय' 08 ट४शाा,] 

किसी भी पूँजी-अन्तरण को अल्पकालीन उस सन्दर्भ म॒ माना जाता है जबकि यह एक 
धर्ष से कम परिपक्वता वाली अवधि के क्री प्रपत्र [पाघ्एणथा) में निहित हो। यदि कोई 
अ्पत्र 3 या 4 वर्ष वी बवधि के लिए लिखा गया हो तो उसके आधार पर अन्तरित पूंजी को 
मध्यवालीन अन्तरण की सन्ञा दी जाती है । 
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जहां तक अल्पकालीन पूँजी-अन्तरणभ का प्रश्न है, इसके अनेक स्वरूप हो सबने हैं। 
उदाहरणार्य, यदि मारतौय नागरिकों के अस्प देशों के नागरिकों पद स्थित स्वत्व या दावों में कोई 
परिवनन हो जाये अयवा विदेशी नागरिकों के प्रति अमरीकी नागरिकों के दायित्व में परिवर्तन द्दो 
जाये मर परिवर्ततों को अत्यकानीन पूँजी-अन्चरण माना जायेगा ।इस सन्दर्भ में भारतीय 
परिकों में हम भारत यरकार, रिजर्वे देक़ बॉफ इण्डिया, व्यापार बैंकों, अन्य घटा वाजार से 
कार्यरत सस्वाओ, दलालो, व्यातरारियों वे सटूदे बाजों कों सस्मिल्तित करते हैं। उपर्युक्त पूंजी- 
बन्तरणों मे सम्बद प्रपत्र, व्यापार बेंकों के निक्षे्ो, द्ृश्डियों (दिल ऑफ़ एक्मबैन्ज), अधिविवर्ष 
(०१ध्गथा) तया खुनी साख (०८ 9०0६ ८ा८वा) वे: रूप में हो सबने हैं। 
यदि किसी देश से स्वर्णणान हो तो अत्यक्ालीन पूँजी-अन्तरण का आशय विदेशी भुगतात 
को निपटाने हेतु अन्तरिम किये गये स्वर्ण से होथा। यह भी सम्भव है कि स्वर्ग का यह अन्तरण 
संटूठेवाजों की उन गतिविधियों का परिणाम हो जिनके अन्तर्गत विदेशी मुझ का अर्प (श्ॉएट) 
में वृद्धि वी क्षाशा से पूँजी वा अन्तरण किया जाता है । किन्ही परिस्थितियों म बेस्ट्रीय बैंक अपने 
विदेशी विनिमय कोपों को स्वर्ण के रूप में परिवर्धित करता चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी 
अत्यकासीन पूँजी-अन्तरथ वे फतस्वरूप स्वरये का अन्चरण होगा । 
जब अल्पकालीन पूंजी केन्द्रीय बैंक प्रावतों (355८४) के रूप में विधमान होती है तो यह 
मुद्रा का रूप ले सकती है | परन्तु इसके विपरीत यदि यह वेल्द्रीय बैंक वे दायित्व (39॥09) के 
रूप में हो तो यह आवश्यक नही कि सुद्रा की पूर्ति कम हो जाय। यदि निदेल पावनों (अर्थात्‌ 
स्वर्ण एव विदेशी विनिमय कोपों में से विदेशी लोगों को देय राशि) बी अपेशा मफ़ज़ पावनों 
(सत्र तथा विदेशी विनिमय कोपों) से होने वादे परिवर्तंतों के आधार पर केन्द्रीय बैंक भी नीति 
निर्धारित की जाय तो इसे विकरामश्ील व्यवत्या नहीं कहा जा सकता $ 
अब हम अत्यकालीन तथा दीघवालीत पूंजी-अन्दरण के बीच अन्तर बतायेंगे । साधारणतया 
अल्यकालीन पूंजी श्वराह मौद्धिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जबवडि दीघरालीय पूंजी प्रवाह का 
मौद्विक व्यवस्था पर बोर्ड प्रभाव नहीं होता । वस्तुता अल्यकातीन पूँजी से हम इल वित्चोय अमि- 
व्यक्तियों को दृष्टिगत रखते हैं : साख, बक, तिश्देप आदि । इसके विपरोत दीपकालीन पूंजी-अन्तरण 
के फलस्वरूप निश्षेत्रों के परिमाश की अपेज्षा भौतिक परिसम्पत्ति (9)४03 25८0) के परिवर्तन 
दहते हैं| 
परल्तु यदि कोई देश अविरल रूप से अल्यकालीन पूंजी वाहर में प्राप्त करना चाहता है सो 
इससे एक खतरा उत्पन्न हो सकता है । यदि विदेशी द्वमारे दायित्वो (/200)/) के बइले एके 
साथ भुगतान भ्राप्त करना चाहे तो हमादया बेन्द्रीय वे यकट में पड सरता है बयोकि बटुघा एफ 
साथ सभी विदेशी साहुकारों को चुकाने हेतु केल्ट्रीय बेक़ के पास पर्याप्त स्वर्ण नही होता। शुछ 
लोगों का यह तक है कि सभी विदेशी एक साथ हमारे दायिस्वों का भुगतान नहीं चाहते रा 
टीक वही तक है जो भ्यापारी बंतों के साँग निश्ञेप्रों के सन्दर्भ में दिया जाता है। दधापि, विदेशी 
दायित्वों के परिमाण पर अजुश तो आवश्यक ही है । 
झत्पशालीन पूंजी-अन्तरण तया मुद्दा ढो मात्रा में परिवर्तन 
यदि यह मारते तिया जाये कि वेद्रीय बेक के दायिस्दी (॥30॥865) एवं पावतों (35705) 
बी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है. तो ऐसी स्थिति में पूंजी बे अन्यक्रासीन अन्तरण के फर्स्वस्प 
देश की भुद्ठा की मात्रा मे परिवर्तत आयेगा ॥ ये परिवर्तन ध्राथमिक, माध्यमिक अथवा तुतरीय 
डिग्री (धरधंवा॥) के हो सर ते हैं ॥ जब वर्भी देश नियत आयातों जी चुतना में अधिक होते रू 
. तो निर्यात करने वालों के पाग मुद्रा की मात्रा से जिवत रूप से बुद्धि हो शावी है । आयाठ यदि 
निर्यात से अधिय हो जायें तो आयात करने वालो के पास मुद्रा मे ग॒मी आयेगो। मुदा की मात्रा 
मे ये बरवितत प्रोयमिक परिदर्तन रुहताते हैं तथा इतरी सीमा का नि्यारिण ब्यापाट की बारी 
अपया चायू खाने की बाजी द्वारा होता है। ॥ ता 
7» कब मगतान सन्युलन के चायू खाते वी बाकी जे जारण घुटा थी पूति यह प्वितनों ब्र 
गाष-साथ देश,में सारा वा विस्ताई अथश मसदुचन भी तिया जाता है तो इसमे मु जी पूति भ 
होने वाला छु्द पदिवतंय और अधिक हो जाता है । जब जभी पूँडी के अन्यातवीन अन्दरध दे 
बारच वेस्ीप दंग तेः सदस्य ब्यापारी वेको के खुरकित कोपो_में परिवतित होते हैं हो इगये मुद्दा 
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कौ पूर्ति के माध्यमिक (६८००7०४7७) पर्वितनों का जन्म होता है।) मान लोजिए आयातों की 
तुलना में निर्यात अधिक हैं तथा इनका निपटारा हमारे केन्द्रीय बैक के पास विद्यमान विदेशी मौसिक 
अधिकारियों के निक्षेपों मे कटौती द्वारा क्या जाता है । फत्स्परूप सदस्य बैंकों के निक्षेप बदते हैं 
जो वस्तुत निर्यातकर्ताआ के निष्षेप्रों में हुई मुद्रा को प्राथमिक वृद्धि वा ही प्रतित्प है। परन्तु 
व्यापारी बैक अपने बढ़े हुए निश्षेपों के आघार पर अब अधिक ऋण दे सकते हैं और इन प्रकार 
मुद्रा का माध्यमिक प्रसार होता है। इसके विपरीत यदि आयात निर्यात से अधिक हो तथा आायात- 
वर्ताओ के पैक निक्षेपी मे कमी आती है तो मुद्रा वे इस प्राथमिक सकुचन वे फत्रस्वरुप बैंक वो 
अपने ऋणों दे परिणाम में कटौती वरनी होगी भौर यह मुद्रा का माध्यमिक (६६०००८७७) सकुच्न 
कहलायेगा। परन्तु मुद्रा बे माध्यमिक प्रमार अथवा सबुंचन वे विश्वेषण के पीछे यह मान्यता 
निहित है कि व्यापारी वैवा वे पास फाउतू सुरक्षित बोष नही हैं । 


यदि केन्द्रीय बैक सुरक्षित कोपो के आधार पर कार्य करता हो तथा सुरक्षित कोपो की 
मात्रा बटाने पर वंटूटों (850007/) या खुल वाजार वे निवेशों में विस्तार करन, अथवा सुरक्षित 
कोप (76527४७) कम होने पर या विदेशी दायित्वों मे वृद्धि होने पर अपने वट्‌ठों अथवा खुले वाजार 
के निवेश म मकुचन करने को तत्पर रहता हो तो इन्हे अत्पवासीन पूंजी-अन्तरण से उत्पन्न तृतोय 
डिग्री (।४:४0:9) के परिवर्तत कहा जायगा । यदि मुद्रा से हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक परिव्तनो 
के फतस्वरूप ब्याज की दरो तथा निवेश के स्तर मे परिवर्तन हो, जिनके कारण राप्ट्रीय आय एवं 
कुल देशीय व्यय म भी परिवर्तन हो जायें तो इन्हें अल्पकालोन पूंजी-अन्तरण से उत्पन्न बैंकिंग आय 
परिवतंन कहा जाता है । 


यदि अल्पवालीन पूंजी-अन्तरण वी पूर्ति वेन्द्रीय देंक वी क्षपेक्षा वाजार द्वारा बी जाये, तो 
मुद्रा की पूति में होने वाले परिवर्तनों का विश्तेषण सर्वेधा भिन होगा । मान लोजिए, अमरीकी 
सदोरिये स्टलिग पाउण्ड के समता होने पर इस त्पेक्षा बे” साथ खरीद लेते हैं कि ज्रागे चलकर 
इसके मुल्य में वृद्धि होने पर वे इसे बेच सकेंगे तो उनकी इस क्रिया के फ्लस्वरूप पूंजी का अल्प- 
बालीन या मौसमी अन्तरण होगा | मान लीजिए निर्यात का आधिवय होने पर इसका निपटारा 
करने हेतु पूंजी का जोखिमी (57०८ए०४॥६०) अल्पकालीन वहिगमन होता है. जिससे निर्यात करने 
बालो के निक्षेप बढेंगे जबकि सटोरियो के निक्षेप कम हो जायेगे। दुल मिलाकर मुद्रा को कुल पू्ति 
ययावत्‌ रहेगी। यदि निर्यातकर्ता बढे हुए निश्लेपों को व्यापार मे है 2 क्त कर देते है जबकि सटोरिये 
अपने सचित वोपो मे से उन्हें भुगतान करते हैं तो मुद्रा की कुल पूति यथावत्‌ रहने पर भी व्यापार 
हेतु इसके संचालन में वृद्धि होगी जिससे राष्ट्रीय आय मे चूद्धि होगी । * 


यदि निर्यातर्कर्ता स्वय अल्पकालीन पूंजी-अन्तरण में योगदान देने लगें तो मुद्रा वी पूर्ति मे 
कोई परिवर्तेन नही होगे । मान लीजिए, हमारे निर्यातकर्ता विदेशी बायात करने वालो को भुगतान 
हेतु छह माह की छूट देते हैं । इसके फलस्वरूप निर्यात अतिरेक का निषटारा निर्यातको द्वाद्म प्रदत्त 
अल्पकालीन पूंजी थे प्रवाह से हो जायेगा ॥ यदि निर्यात करने वाली सस्था विलो को भूनाती है 
अथवा अपने बैक से साख प्राप्त कर लेती है तो चाहे अल्पकालीन पूँजी सीधे ही वैक द्वारा दी गयी 
हो, अथवा निर्यात करने वाली इकाई को दैंक द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा इसकी पूर्ति वी गयी हो मुद्रा 
को पूर्ति मे वृद्धि आवश्यक होगी । यदि निर्यात्र्ता को अतिरिक्त वित्त कौ आवश्यकता नहीं हो, 
तो उसके द्वारा विदेशी थायातक्ता को दी गयी साख के कारण उसके स्वय वे निश्लेप कम होंगे 
जबकि जिन फ़्मों ने उसे वस्तुएं देची हैं उनके निश्षेप व जायेंगे। यद्यपि अब भी मुद्रा वो कुल 
पूति यधावत्‌ रहती है परन्तु कोई भी निर्यातक इस प्रकार की अल्पकालीन पूंजी का अन्तरण तभी 
बार सकता है जबकि उसके पास फालतू कोप विद्यमान हा । 


अन्त में, हम उस स्थिति का विचार करेंगे जिसम अत्पकानीन पूँजी-अन्तरण वे कारण 
स्वर्ण का अन्तरण होने लगता है । मान लीजिए, चानू खाता सन्तुलित होने पर भी बल्पकालीन 
पूँजी का अन्तरण हाता है। इसते' फतस्वहूप स्वर्ण की मात्रा मे कमी होगी जिसके फउस्वरूपर मुद्रा 
की पूर्ति मे प्राथमित्र एवं माध्यमिक सबुचन होगा, परन्तु मुद्रा की पूर्ति में हुए ध्राथमिक त् 
माध्यमिक प्रसार भी किये जा सकते हैं । परिणाम यह होगा कि मुद्रा वी कुल पति यथावत्‌ रहे 
परन्तु सम्भव है स्वर्ण वी कमी से मुद्दा वी पूधि म होने वाले परिवर्तेना की तुलना मे पूंजी वे 
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बद्िंगन से थुद्रा की पू्ति पे होने चाले प्राथमिक एवं माध्यमिक सकुचन कम निश्चित हों, जिसके 
परिषाम्स्वर॒प वुल मिलाकर मुंद्रा की मात्रा मे कमी होगी । 
जोखिम (सट्टा सम्बन्धी) अत्पकालीन पूँनो-अन्तरण तथा ब्याज की दरें 
]9वी शवाब्दी वे स्वर्णमान के अन्तगंत ब्याज की दर में परिवर्तन होने पर अल्यकालीन 
पूँजी का अन्तरण होता था और इनके कारण भुगतान-सच्तुख्त मे महत्वपूर्ण समायोजन हो जाते 
थे । परन्तु ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब व्यापारी दँक, केन्द्रीय बैंक तया मुद्रा वाजार के अन्य 
अल्पकालीन घटक णीधिम उठाते अर्थात-विदेशी-मुटओ-के सूप से उ्यक्त _ स्वत्वो- (०5ाता$) -एव 
दापियों (/004॥65) के. वाच-अंपरतुललत-बनाये रखते को] तैयार रहे । यदि कोई भी व्यक्ति स्टलिंग 
पराउण्ड के लिए राटूटा करने को तैयार न द्वो तो लन्‍्दन में बंद्द्ा दर बढ़ाने का एक मात्र प्रभाव द्दू 
होगा कि करेन्‍्सी पर अग्रिम वटूटा दर बढ़ जायेगी या अतिरिक्त राशि (छःध्/ण) की दर कम हो 
जायेगी । ब्याज की दर में परिवर्तत होने के फलस्वरूप पूँजी के आगमन को अग्रिम बाजार मे प्रति- 
बन्धित (॥८०४॥8) किया जायगा ताकि विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की जोतिम हे बचा 
जा सके | जब तक कि तैयार (57०0) की सरीद को वरावर करने वाली अग्रिम बाजार की ब्रित्री 
के; लिए जोखिमी अग्रिम सरीद (07७व४० एश0१६८७) नहीं की जाती (जो वस्तुतः नही हो पाता) 
तब तक अग्रिम बाजार में विधी करना सम्भव होगा तथा स्टिंग के दाम गिर जायेंगे । जब अग्रिम 
बदूटा दर (लिशाव 05000॥१ 7928) ब्याज की दरो में अन्तर के राम्ाने हो तो ऊँची ब्याज दर 
वाले मुद्रा बाजार मे प्रतिबन्ध कौपों के अन्तरण से कोई लाम नही होगा | 
ऐ इस प्रकार अत्पफालीन पूँशी-अन्तरण को जन्म देने हेतु बट्टा दर के प्रयोग के लिए ऐसे 
जौपिमी ($9९८७|४८) पूँजी-अन्तरण आवश्यक हैं, जिनमें दिनिमय जोिम (०"७आ8०-75) 
निहित न हो 8! के अन्तरण से तभी लाभ होगा जब ब्याज की दरो का, अन्तर अप्रिम बदुटा दर 
के सम्मृव ने हो...//9वी धंतानदी में एक विदेशी व्यापारी इस बात वी बिन्ता नहीं करता था कि 
उसके पावने (9852/3) स्टिंग के रूप मे व्यक्त किये जाते हैं या उसकी स्वय भी यरेस्गी के रुप में 
यही नहीं, उसे यह भी देसने की चिन्ता नहीं थी कि उसके दायित्व किये करेन्‍्सी से व्यक्त जिये 
जाते हैं। समुची !9वी शताइदी भें डालर स्टलिंग दोनो ही का मूल्य स्वर्ण थे सप मे स्थिर पा। 
विनिमय दरी के विषय में अपेक्षाएँ बेलोच थी तथा सदटाकारी प्रवृत्तियों से स्थिरता झा रही थी । 
इंसीसिए भ्याज की दर में परिवर्तन दे? फ़वस्वरूप अत्यकालीन पूंजी का अन्तरण होता था। 
हाँट्रे एवं अनेक परम्परायत विचारको यी मान्यता थी हि स्वर्णमात पर यदूटा दर सारा 
कै माध्यम से मूल्यों मे तथा इनके द्वारा निर्यात एवं क्ायात वेट परिमाण में परिवर्तत ला सकती है। 
हॉँट्े ने बताया कि लन्‍्दन के बाजारों में थोक स्यापारी उधार लिये कोष के आधार पर कार्प करते 
थे। पु दूटा दर में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओ को साने से जाने वी लागत में वृद्धि होगी बोर 
इससे वे वाध्य होकर दचना प्रारम्भ करेंगे ॥ इससे मूल्यों से कमी आयेगी, निर्यात वो ओोत्माहन 
मिलेगा तथा आयात हनोत्साहित होगे । इससे विपरीत वैक दर या बदूटा दर में बटौती करते पर 
उन्हें अपने स्टॉक में वृद्धि करने मी प्रेरणा मिप्रेगी । इसने फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होबी जिसे 
कारण पट मे बुद्धि होगी तथा निर्यात कम हो जायेंगे। इस प्रतरार वदूटा दर या बैड दर फो 
स्पर्णमान दे सन्दर्भ में भुगतान थी बाकी (मुगतान-सन्तुलन) को प्रमागित करने बाला एक अत्सत्त 
महत्वपूर्ण उपकरण माना गया था। बैठ दर मे वृद्धि या कमी करने यर विर्पता। या आयारो 
ऊपर सिखे अतुगार परियत्त॑न होगे जितने पस्यरुय रवर्ण का देश में आयमन होगा अपया व्यापार 
सन्तुलत प्रतिकूल होने पर स्पर्ण देश के बाहर चगा जायेगा। किन 
याद में किये गये अध्ययों से पता चलता है कि स्पिर अपेश्ञाओं याले बतमान विश में 
बह गोल-मभोग प्रिया छोटी रह जाती है ( ब्याज की दर मे बुद्धि के फास्वरूप सस्दत में बाजार 
मे स्वर्ण बा आगमन इसलिए होगा झि अब सन्दन वे बाजार में उधार नेते बी अपेक्षा वहाँ अपने 
कोप (स्वर्ण) उधार देना अधिश लाभप्रद हो जाती है? ब्याज बी दर ऊँयी होने पर बाहर के ऋणी 
लोग अपने-हणौ ना नदीकरण बरने बी अपेक्षा इसका भुगतान करेगा अधिक उपपुक्त समसह। 
हसा। साथ ही विदेशी बैंक स्टलिंग के आहरित दिली को भुनाने की अपेक्षा इंग्ट स्वय रे गसग 
तथा ऊँचा प्रतिशत श्राप्त करेंगे । दोनो मे में बोई भी स्थिति हो सच्दन में चैत्र था बदटा दर यइरे दे 
कुतस्पछूण वहाँ सयर्ध के आगमन वी प्रत्रिया प्रारेस्भ हो ज्ञायगी । इसके विपरीत, बदुटा पर फम 
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होने पर इससे विपरीत प्रत्रिया प्रारम्भ होगी और सन्दन के वाजारों से स्वर्ण वा बहिगंमन होगा । 
इस दूसरी स्थिति मे लन्दन बे बाजारों पर अधिक विल आहरित होगे तथा अधिक बिलो वा चहाँ 
भुनाया जायगा । जब कभी देशीय या अन्तर्राप्ट्रोय भुगतानो मे सकट को स्थिति आयी अथवा जब 
कभी भुगतान वाको के चालू खाते बे घादा होने पर स्वर्ण के कापी अधिक अन्तरण बी आशका 
हुई, तभी वैव ऑफ इगनैण्ड ने इस विधि का (अनेक बार) प्रयोग कया। जब कभी सटोरिये 
विश्व की अन्य प्रमुख मुद्राओ से सम्बद्ध विनिमय जोखिम (०५०॥७७४८ 7४) की उपेक्षा करते हैं, 
तो ब्याज की दर में परिवर्तन वे फलस्वरूप तत्वाल ही पूंजी का अल्पकालीन अस्तरण प्रारम्भ हो 
जायगा। परन्तु ऐसी स्थिति मे देश में मौद्धविक प्रयोजनो के लिए ब्याज की दरों वे परिवर्ततों का 
कम से कम उपयोग किया जायेगा । भुगतान-सन्तुलन वी अपेक्षा देश की आन्तरिक व्यवस्था को 
ठीक बरते हेतु ब्याज वी दर में कमी की गयी या बृद्धि का प्रयास अल्पकालीन पूंजी प्रवाहो वे 
कारण निरथेक हो जाता है । रे 

अस्थिरता उत्पन्न करने वाले (0९४/४0॥2!78) पूँजी-अन्तरण 


जब कभी सटोरियो द्वारा स्वयभेव हो विनिमय जोखिम लेने के कारण पूंजी वे अल्यवालीन 
अन्तरण होते है ये स्थिरता लाने वाले हो सकते हैं अथवा अस्थिरता उत्पन्न करन वाले । ऐसी दशा 
में बटूटा दर में वृद्धि बरने पर बहुधा स्वण का बहिगंमन होगा जबकि बद्टा दर में कमी के फल- 
स्वरूप स्वर्ण वा बाहर से आग्रमन होगा । ऐसी स्थिति में पूंजी का वहिगमन मौद्विकः अधिकारियों 
की सामथ्य वा परिचायक नहीं है जिसवे अनुसार वे भुगतान-सन्तुलन को बनाये रखने हेतु तत्वागत 
कदम उठाते हैं, अपितु सटोरियों की त्रियाशीलता के सन्दर्भ मे पूँजी वा वहिंगमन अधिकारियों की 
दुवंलता का परिचय देता है और अन्तत. इसके कारण देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है । 
अस्थिरता कारक सटूटा प्रवृत्ति के अन्तर्गत आयात का अतिरेक होने पर विनिमय दर में 
'ह्वा्त होता है तथा भुगतान वाकी के चालू खाते की वित्त-पूर्ति के स्वण वे लिए ऑग॑मन वी अपेक्षा 
इसके 888 का वहिगमन होता है तथा सुरक्षित (72505८) कोप कम हो जाते हैं। इसके 
विपरीत का अतिरेक होने पर विनिमय में वृद्धि होती है, ब्याज वी दर में कमी होती है 
हक इस लाने वाले सटूटे से सम्बद्ध पूंजी के बहिरयमन की अपेक्षा स्वर्ण का बाहर से आयात 
ता है 
यदि चालू खाता असमतल रूप में सत्तुलित है, तो अस्थिरता उत्पन्न करने वाला पूंजी का 
बहिर्यमन स्वर्ण के बहिग॑मन को जन्म देगा जवकि पूंजी के आगमन की अभिव्यवित स्वण के आगमन 
के रूप में होगी। कभी कभी पूंजी प्रवाह का मौद्विक प्रभाव स्वर्ण के अन्तरण के फलस्वरूप नष्ट हो 
जाता है । 
फायजी मान के अन्तर्गत पूंजी-अन्तरण ; 
स्वतन्त्र रूप से परिदर्ततशील कागजी मान के अन्तर्गत स्थिरता उत्पन्न करने वाले पूँजी- 
अन्तरण अल्पकाल के लिए हो सकते हैं तंथां विनिमय दर के समायोजन की सोमा तय कर सकत हैं 
अथवा इससे अस्थिरता उत्पन्त करने वाले अन्तरण हो सकते हैं जिससे विनिमय दर के समायोजन 
की कमी में वृद्धि हो जाती है । हमे इतिहास मे दोनो ही प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, 
यद्यपि यह कहना कठिन है कि किस प्रकार की सट्ठा सम्बन्धी गतिविधियां घटित होगी । 
कीन्स ने एक बार सुझाव दिया था कि स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण बिन्दुओ के अन्तर में 
बुद्धि विये जाने हेतु वेन्द्रीय बैक की क्रय एवं विज्रय दरो के अन्तर में वृद्धि को जानी चाहिए। इस 
सुबाव का उद्देश्य स्थिरता उत्पन्न करने वाले अल्पकालीन पूँजी-अन्तरणा बो प्रोत्साहित बरने हेतु 
स्वर्ण आयात विन्दु मे ठीक नीचे खरीदी गयी तथा स्वर्ण निर्यात विन्दु से ठीक ऊपर वेची गयी। 
विदेशी विनिमय द्वारा सटोरियो को अधिक लाभ प्रदान करना था । ऐसी आशा की गयी थी कि 
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन वी छूट देकर अग्निम दरो ह्वारा स्थिरता लाने वाले सदूदे को भ्रभावी 
बनाया जा सकता है, परन्तु अग्रिम वाजार की स्थापनां अपने आप में इस बात वी प्रतिभूति (873- 
एशा।९९) नही है कि सट्टा स्थिरताकारी होगा । 950-6 की अवधि म कनाडा के डालर बी 
विनिमय दर में एवं सैट के परिवतन से 4 5 करोड़ डालर वी पूंजी का आवागमन हो जाता था। 
शक सेट की भूल्य वृद्धि से पूंजी का बहिएं मन होता था तथा एक सेट की कमो से पूँजी का 54 
आगमन होता था। इसके विपरीत दीघेक्ालोन पूंजी बाजार मे ब्याज को दर्रो में अन्तर के कार! 
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पूंजी का मारी मात्रा में अन्तरण होता था वर्षोकि निवेशकर्ता विनिमय दर कौ चिस्ता नहीं करते थे । 
इस प्रकार ब्याज की दर मे परिवर्तन से पूँडी का दीवंकालीन अन्तरण होता था जिसके कारण 
विनिमय दर में परिवर्तन होते थे । फिर इंतके कारण पूंजी का अत्यकालीन अन्तरण होता था। 
इस प्रकार विनिमय दर के परिवर्तेनों से पूँजी के अत्पफालीन अन्तरण प्रभावित होते थे जो स्वयं 
(बिनिमय दर) पूंजी के दीप॑फासीन अन्तरण से प्रभावित होती थी । 
पूंजी का दोर्घकालीद अन्तरण 
[70२6ठ-फएश '0एएघ्रह्ग' 67 शा] 

पूंजी के दीघ॑कालीन अन्तरण या तो अन्य देशों में क्रय की गयी भ्रतिभूतियों के रूप में हो 
सफते हैं अथवा वे सरकारों के बी हुए ऋण समझोतों का परिणाम हो सकते हैं। श्रम स्थिति 
में निजी व्यावसायिक सस्थाव अचया व्यक्ति विदेशों मे क्रियाशील स्स्थाओ के शेयर अथवा बॉण्ड 
प्रीद सकते हैं अथवा दोनों पक्षों के वीच कच्चे माल, मशीनों या विनिमित वघ्नुओ की भाृत्ति हेतु 
दीधेकालीन समझौते हो सकते हूँ 
विदेशी घवा वेशौय निवेश (80788 शा [00ए९50० ह06फथा) 

जैसे ही निर्यात अतिरेक के कारण विदेशों में पूँज्ी का आगमन होता है, देशीय (०या८३- 
ध०) माय एव रोजगार में गुणक के आपार पर बुद्धि होती है। परन्तु विदेशी निवेश के पालस्‍्वरूप 
आय मे हुई वृद्धि देशीय पूँजी के निवेश रो आग में होने वाली बुद्धि से भिल्‍त द्वोती है | चुकि देश 
के नागरिकों की ९ विदेशों में विद्यमान है, विदेशी निवेश के कारण राष्ट्रीय आय में यृद्धि होगी, 
परन्तु इगशें साथेभौमिक आय नही बढ़ेगी । इसके विपरीत ऋगी देश के साव॑ भौमिक (26०६99- 
40) उत्पादन में वृद्धि होती है, परन्तु राष्ट्रीय आय में इसकी अपेशा कम बुद्धि होती है क्योंकि 
उत्पादन भे वृद्धि के एक अंश पर उत विदेशियों का अधिकार है जिन्‍्होते उत्त देश को उत्पादन के 
साधते भ्रदात किये हैं'। 


देशीण (0006500) तप विदेशी पूँजी निवेश में क्षम्तर--विदेशी निदेश एव देशीय पूँजी 
निवेश का देशीय साधनों के अनुपातों पर एक जैसा प्रभाव होता है। विदेशी निवेश के फलस्वरूप 
जी व श्रम का अनुपात (देशीय पूंजी निवेश की भाँति ही) अपरिवत्तित रहता है। देशीय निवेश 
दे फारण श्रम वग सीमास्त उत्पादन बढ़ता है तथा पूँजी का शीमास्त उत्पाद घटता है जबकि देश 
की पूंजी का विदेशों भे निवेश होने पर इसके विपरीत प्रमाव होता है। यद्दी कारण है कि विदेशों 
को पूजी निर्यात करने व देश के श्रमिकों द्वारा ठीक उसी प्रकार विरोध किया छाता है जैसा कि 
भूतकाल में श्रम-साधत आयातो के अ्रणुल्क (ध्वर्शोर्ड) घटाने पर करते थे | श्रमियों बा हित इसमें 
अधिक है कि देश की पूँनी देश में ही निवेश की जाये क्योकि उससे उनकी सीमास्त उलाइवता 
बढ़ती है । 
कोर्स मे देशीय तथा विदेशी निवेश के मध्य एक अस्य प्रकार से अन्तर ह्पप्ट जिया है। 
एक निजी निवेशकर्ता के लिए देश के भीतर अथवा विदेश में निवेश की ययी पूजी से विधमान 
जोधिम एक जैसी ही होगी है। परस्तु यदि उसी मणना से कह्दी भूल हो जाये तपा उगका निवेश 
निरय्यक गिद्ध हो जाये दो उसे कम से कम यह सनन्‍्तोष तो अवश्य रहता है कि भौविक परिसग्प- 
त्तियाँ देश की क्ीमाओ के भीतर ही विद्यमान हैं।_ इसके विपरीत यदि बह विदेश भे पूँजी निवेश 
करता है तो इसके निरधंक सिद्ध होमे पर सभी भोतिक परिसम्पत्तियाँ विदेश में रह जाती हैं। यह 
अम्तर उस दशा में उपयुत्त माता जाता है, जबकि निवेशवर्ता द्वारा निवेश की सटकार द्वारा पर्याप्त 
क्षत्तिपूत्ति किये दिना राम्प्ति गौ णम्त करने से सम्दद जोखिम का सही अनुमान नहीं कर पाये। 
परन्तु यह अन्तर आधिक योसिमों (९एाणाग० मांधर/0) दे लिए उपयुक्त सही है । एक रेस-मागँ 
अथवा बारणाने से गिया गया निरपेंक निवेश घाहे देश मे शिया गया हो अथवा विदेश से--प्येर 
स्पिति भें निरधक है। इसी प्ररार किसी पावने गा निस्तारण मृल्य (53|838८ ४०८) बही पा 
बाड़े को देश में बेचा जाय अथया विदेश में | तौगरी बाढ़ यह है हि अधियाश निवेशकर्सा विदेशों 
मे किये जाते याते पूँजी निवेश के प्रति आश्वस्त नद्दी रहते । यह भी हमे ध्यान रखता लाहिएं कि 
अन्य देशों थे निवेश द्वारा वियमान खाभ प्राप्ति के अदधरं थे विषय मे पूर्ण एु४ मह्दों शूघना वो 
प्राप्त करने हेतु हमे पर्याप्त लागत बहने करनी होती है। 
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चतुर्थ अधिकाश विदेशी निवेश अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं 
जिनके पास विदेशी निवेशों के इतिहास, उनके सम्भावित क्षेत्रों तथा उन पर सम्भावित प्रतिफल के 
विपय मे पर्याप्त सूचनाएँ रहती हैं | वैंकिंग सस्थाएँ, प्रतिप्टित दलाल तथा निवेश बम्पनियाँ वहुधघा 
पिदेशी पूंजी के! अन्तरण का सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती हैं । 

अन्त मे, देशीय पूंजी के प्रवाह के विपरीत विदेशी निवेशों पर दोना देशों की सरकारों का 
पूर्ण अकुश रहता है । ' भ देश की सरकार “व” देश को दिये जाने वाले ऋण को निपषिद्ध कर 
सकती है यदि यह निवेश “ अ” की निवेश नीति के प्रतिकूल हो, बथवा यदि “ब” तथा “व” की 
सरकारी के मध्य राजनीतिक सम्बन्ध अच्छे न हो । इसी प्रकार “अर” देश से आने बाली पूंजी पर 
* व” देश की सरकार रोक लगा सकती है, यदि यह निवेश उसकी विदेशी नीति के अनुकूल नहीं 
है । राजनीतिक कारणो से अथवा, देशीय निवेशकर्ताओ के हितो की रक्षा हेतु सरकारी हस्तक्षेप 
यथा नियल्तण द्वारा समय-समय पर निजी पूंजी के आगमत या बहियेमन को रोका जाता रहा है। 
पिछले बुछ वर्षों में पूंजी के बहिंगे मन पर इन नियन्त्रणो का उद्देश्य उघार देने वाले देश को भुगतान 
बाकी (0827०० 6 09390605) को वनाये रखना भी हो गया है, क्योकि पूंजी के वहिगमम से 
अन्य बातो के अतिरिक्त अल्पकाल म देश की भुगतान बाकी पर ग्रतिहूल प्रमाव अवश्य होता है । 


स्थिरता लाने वाले ऋण (3402280७0॥ .0975) 


सरकार की और से दिय जाने वाले ऋण दो प्रकार के हो सकते हूँ . स्थिरता लाने वाले 
ऋण तथा ऐसे ऋण जिनके द्वारा ऋणदाता के विशिष्ट निर्यावो अयवा ऋण लेने वालों व विशिष्ट 
ब्ायातों के लिए वित्त व्यवस्था की जाती है । ट्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों मे व्रिटेव मे 375 
कराड डालर क॑ स्थिरताकारी ऋण मुस्यत इस उद्देश्य से लिय कि वह स्टलिंग वी डालर म परि- 
वर्तनशीलता को बनाये रखना चाहता था। परन्तु परिवर्तंतशीलता की श्राप्ति मे कुछ समय लग 
सकता था और इसलिए इस ऋण के एक भाग का उपयोग ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण हेतु 
आवेश्यक जायातो के लिए किया गया । 970 भे ब्रिटिश सरकार ने न्यूयार्क के बाजारों भे पाउण्ड 
स्टनिय की स्थिरता वनाये रखने हेतु एक निजी कम्पनी क्ये नियुक्त क्या, जिसका कार्य प्राउण्ड 
की कीमत एक स्वर से नीचे जाने पर इसे खरीदने तथा निर्दिष्ट स्तर से अधिक भूल्य वृद्धि होने पर 
इसे बेचने का था, बाद मे इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ बैंको मे व्रिटिथ सरकार का ऋण दिये । 

स्थिरता उत्पन करने वाले ऋणो से मिलत-जुलते ओपनिवेशिक ऋण थे जिनके लिए ब्रिटेन 
में समझौते होते थे । निर्दिष्ट उपनिवेश अथवा भृतपूर्व उपनिवेध में _नि्ग॑मित्र करेन्सी की पृष्ठभूमि 
हेतु ऋण में ली गयी राशि को लन्‍्दन में जमा रखा जाता था। विशेष रूप से एंसा उन उपनिवैश्ञों 
के सन्दर्भ मे किया जाता था जहाँ करेन्सी के पीछे शत-प्रतिशत विदेशी मुद्रा या लन्दन मे जमा 
स्टलिंग निक्षेप रखे जाते थे । जिन उपनिवेशों को अथवा स्पृतन्त्र देशो की सुद्राएँ स्टलिंग अ्रणाली 
से सम्बद्ध धी, वे दीघंकाल के लिए ऋण ले सकते थे, इन ऋणा को राशि वा सब्दत में ही निश्नेप 
के रूप मे जमा कर सकते थे तथा इन स्टलिग निश्षेपों के आधार पर देशीय मुद्रा (6076७४० 
ग069) का निरगंमन कर सकते थे । इन ऋणो की लागत सुरक्षित (९६८४५८) विदेशी विनिमय 
पर आय तथा साधनों के रूप म वास्तविक लागत के अन्तर की अपेक्षा अल्पकालीन व दीघ॑कालीन 
द्मे के अन्तर के समान होती थी । परन्तु इस लागत के बदले स्थानीय मुद्रा के धारक बिना साधनों 
के उत्तारण (0७70) के वाहर वस्तुओ का आयात कर सकते ये। 

स्थिरता लाने वाले ऋण प्राप्त करने का अं यह कदापि नहीं होता कि ऋणी देश को 
पित्तीय स्थिति दुर्वेल है । पूर्णतयण सफल स्थिरताकारी ऋण का सम्भवत कभी उपयोग ही नहीं 
किया जाता । एसी स्थिति म अल्पकालीन पूँजी का सटूटा-सम्वन्धी प्रवाह भी स्थिरताकादी बन 
जाता -है क्‍्म्रोकि ऋण दने वाले देश में वे कोप जमा रहने वे कारण दीघ॑कालीन स्थिरतावारी ऋष 
तथा अल्पक्नालीन ऋण बरावर हो जाते हैं । न तो मुद्दा का बन्तरण होता है और न ही साधनों 
का वास्तविक अन्तर हो पाता है। _ 

आपातों के लिए वित्त जुटाने हेतु ऋण लेनां--प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व तथा 929 तक 
भी विदेशों से ऋण इसलिए प्राप्त किये जाते थे क्योकि उनवी लागत दश में विद्यमान ब्याज दर 
को अपेक्षा कम हाठी थी। निवेश या वजट दे घाटे को पृत्ति हेतु पूंजी चाहने वाल देश अन्य देशों 
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>-77++++- 8७ >न-म+++++नआकननु, 
0 विदेशी अरण(करोड रफ़्यो में) 
पैदल (+)--विदेशी मन्नत पर्याप्त होने पर विदेशों ऋण सिये जाते हैं। 






८८ सीमा 
84 


0 ५कमडटककाक तारा पता तर दा आ का कक उाआाकत पाक“ पहपऋ आपके 
विदेशी अरय (करे2 रुूपयो मे) 
दंबत (0)--भापातों के लिए दित्त-प्रगन्ध हेतु विदेशी ऋण तिये जाते हैं। 
चित्र 29:]--देशोय साधनों को निर्यात में परिवर्तित करने की क्षमता 
से प्रस्यद्ध मास्यताओं के अनुसार विदेशों ऋण 
गे उस रिचति में ऋण लेता था जब विदेशी विवेशरर्ताओं द्वारा ाह्म गया छोषिम बढ पुर्ममगर 
(प्रीमियम) देश थ विदेश में प्रचलित ध्याज दरों के अन्तर से कम होता था । 
परन्तु महात मन्‍्दी मेः मय जोलिम के अतिरिरत राशि (गरिशारंणण) में आशातीत युद्धि 
हो गयी । विकासशील देशो में शम्ती मुद्दा (उद्यरताएर्ग) नीति अपनाये जाने से यहाँ ब्याज +। दरें 
बम होने सगी । इस अवधि में क्यशक्ति की उपलब्धि देश में ही हो सती पी क्या विदेशी ऋषणों 
की माँग कैयल प्रतिशूल भुगतान को टीक करने हेतु की जाती थी। 
आपुनिक साम्दर्म मे जिन देशों वे नियतों बी माँग पर्याप्त अधिक सोघदार होती है ये 
स्ाधारणतया देशीय यघठो के अपर्याप्त होने पर विदेशों गे ऋण लेते हैं। ये अपने निदेश के स्तर 
भें वृद्धि करते हैं तपा देशीय (पं०्या८४८०) साधनों को निर्यातों के माध्यम ले आयातों से बदल 
सेते हैं। परन्तु इस अतिया में वटुदन्सी आयातित दस्तुओं बी पूरकता मे रारश कढिताई आ 
शाबती है॥ उदहरणाएं, कारो व ट्र्नों के लिए प्रैद्रोतियप पापों का आयात अआवायर हो सरता 
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है अथवा इस्पात ने उत्पादन हेतु लौह घातु यां बोयले वा आयात आंवेश्यक हो सकता है। यदि 
उत्पादन बे' वर्तमान स्तर पर साधनो के पुनर्भावटन की बठिताई के कारण बधवा निर्यात वस्तुओं 
को माँग बेलोच हीने के कारण देश म उपलब्ध साधना को आयाता में बदलना सम्भव न हो तो 
आयात के लिए वित्तपूर्ति हेतु विदेशों ऋणो की आवश्यकता होगी | 
अब मान लीजिए, हम एक ऐसा सरल सवृद्धि मॉडनव [पा0शा मरा०१४) लें जिसमे विसो 
देश का विकास पूँजी की मात्रा पर निर्भर करता है। इस पूंजी वे दो घटक हो सबते है--द्शीय 
तथा विदेशी-- जिसमे से प्रत्येक का पूंजी-उत्पादन अनुपात (#/0) भिन्न है जयदा प्रत्येड़ का विशाल 
की दर पर अलग प्रभाव हाता है। यह सम्भव है कि देशी साधनों को आयात से परिवर्तित करने 
को क्षमता पर्याप्त है तथा निर्याती की माँग भी पर्याप्त लोचदार है, तो कोई दश बेवल इसीलिए 
ऋषण लेगा कि निवेश योग्य पूंजी को माँग वी तुलना में देश मे उपलब्ध बचत वी मात्रा कम है । 
ऐसी स्थिति में दिवास के मार्ग मे सवसे वडी बाधा देशीय वचर्तें (0070८50० 53४7785) हो मानी 
जायेगी । यह भी सम्भव है विदेशी ऋणों का प्रयोग उस समय तक ऐसे बायातों के लिए किया 
जाये जब तक कि निर्यात वस्तुओं बयवा आयात अ्रतिस्थापन वी वस्तुओ के उत्पादन मे पर्याप्त रुप 
में वृद्धि नही हो पाती । 
चित्र 29 | के पैनल (3) भें विकास के सन्दर्भ मे देशीय वचतो (00706500 &३५7०25) 
तथा विदेशी विनिमय सीमाओ बे सम्बन्धों झा प्रभाव इस प्रवार दताया शया है मानो विवास वी 
दर पर वास्तव में बचतों के परिमाण का अधिक प्रभाव पडता हो । इस स्थिति में विशिष्ट वस्तुओं 
बे आयातो को अपेक्षा सामान्य तय शक्ति प्राप्त करने हेतु विदेशों ऋ़्णों की आवश्यवता होती है! 
पैनल (४) में एक दूरो तक विदेशी विनिमय की उपलब्धि विज्ञास वी दर को सीमित बरती है । 
इस स्थिति तब' देश को उत्पादन क्षमता वा पर्याप्त रूप से विकरांस वर दिया जाता है। तत्पश्चात 
वास्तविक सीमा देंशीय बचतो द्वारा ही तय वी जाती है । 
सशतें तया परियोजना पर आधारित ऋण (वा८्त 20 ः0ुं०८: ७७५०१ .0395) 
अधिकाश परिस्थितियो मे ऋण लेने वाला देश विदेशी ऋणो को देशीय (0070०0०) पूँजी 
में परिवर्तित नहीं कर पाता । इसी प्रकार केवल विशिष्ट आयातो को त्रय करने वी आवश्यकता 
अनुभव को जाती है । ऋणदाता ऋणो को राशि को विशिष्ट निर्यातों के प्रयोग मे लेने बसे शर्ते जोड़ 
देता है । महान मन्‍्दी के समय अनेक देशो ने अपने निर्यातों मे वृद्धि करने हेतु ही ऋण दिये थे । 
वर्तमान भें विकासशील देश सामान्य प्रयोजन वाले ऋण लेना मधिक पसन्द करते है, क्योंकि ऋणा 
के साथ यह शर्तें जोड देने पर कि उन्हे ऋणदाता से निदिप्ट बस्तुओ के आयात हेतु ही भ्रयुक्त 
क्या जायगा, ऋण को वास्तविक लागत में वृद्धि हो जाती है। यह हम पहले देख चुके है कि 
पेरेटो इप्टतम स्थिति की भ्राप्ति हेतु एक आवश्यक शर्ते यह है कि ज्ेता प्रत्येक वस्तु बे लिए न्यून- 
तम कीमत चुकाये ओर ऐसा तभी सम्भव है जब वस्तुओ जा बादान-अदान (आयात-निर्यात) बिना 
दिस शर्ल दे अर्थात पूर्ण प्रत्ियोगिलए वाली स्थिति मे सम्पन्त हो ४ सक्षेप में, सशक्त ऋणों वे” 
कारण भायातो की वास्तविव लागत में वृद्धि हो जातो है, भले ही ऋण पर घोषित ब्याज की दर 
कम हो । 
परन्तु एक स्थिति मे ऋण के प्रयोग मे शर्त जोड देने पर भी कोई विशेष हानि नहीं होती। 
मान लीजिए, कोई सरकार सैन्य सामग्री वे उत्पादन का कारखाना खोलता चाहती है और साथ 
ही इसकी योजना एक इस्पात का कारखाना खोलने वी भी है। यह भो मान लोजिए, वि जाथिक 
सहायता तो उपलब्ध नहीं है परन्तु सैन्य सहायता उपलब्ध है। यदि सरकार अपने स्वय वे साधना 
को सैन्य-सामग्री वी कपेक्षा इस्पात वे कारखाने में प्रयुवत बर दे, तथा उएलब्ध सैन्य (विदेशी) 
सहायता को अस्त्र-शस्त्र के उत्पादन में लगाये तो विदेशी सहायता बे' साथ जुडी शर्ते की लागत 
को न्यूवतम किया जा सकता है। ५ 
वस्तुत* इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार में साधनों को परिवर्तित करने की सामरथथ्ये 
हो | यदि सरकार वी यह सामथ्यं अत्यन्त सीमित हो तथा सरबार की रुचि देश में निवेश बढ़ाने 
में हो, तो ऐसी सरकार कद लिए ऋणों के प्रयास में शर्ते जोड देने पर बड़ी कठिनाई उपस्थित हो 
सकती है। यही नहीं सशक्त ऋण विदेशी विनिमय वी आवश्यकता दे प्रथम अक मे ही है 
हो सकते हैं, तथा किमी परियोजना की बुल लागत के एक बश वी ही पूति दर सबते हैं । वर 
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कीजिए, उस समय क्‍या होगा जब अगले चत्रो के आयातो की माँग में वृद्धि हों जाय तथा इनकी 
पूर्ति हेतु देशा के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय कोप न हो ? स्वाम्राविक है, तव देश को या तो 
मुद्रा का अवमृत्यन करना होगा अथवा विदेशी विनिमग्र नियन्त्रण अपनाना होगा। 

हाल ही तक विश्व बैक द्वारा सामास्य हूप से परियोजनाओं के लिए ऋण दिये जाते थे । 
एक ऋण लेने वाले देश को यह स्पष्ट करना होता था कि उसे किस प्रयोजन हेवु ऋण की आव« 
प्रथकृता थी तथा इसके लिए अस्पष्ट रूप मे यह कहना पर्याप्त नहीं था कि “इन ऋणों के द्वारा 
वजटीय घाटे की पूर्ति की जायेगी ।/ इसके अतिरिक्त, ऋण लेने वाले को यह भी स्पप्ट करना होता 
था कि परियोजना के लिए किस नये आयातो की आवश्यकता थी तथा दे कहां से प्राप्त किये जा 
सकते थे । यदि विश्व बैंक परियोजना की स्वीकृति दे देता था तथा आयातौ को न्‍्यायोचित मान 
लेता था तो उन आयातो की वित्त व्यवस्था हेतु आवश्यक विदेशी वितिमय ऋण के रूप से प्रदान 
कर देता था । 

परन्तु इस व्यवस्था मे दो दोप थे। प्रथम, इसके अन्तगंत' विश्व बैक सामान्य क्रय-शक्ति 
उधार देने की अपेक्षा केवल वह करेन्सी देता था जिसकी उस देश को आवश्यकता थी, और इस 
प्रकार यह नीति भेदभावपूर्ण थी । एक पूर्णतया भेदभाव रहित व्यवस्था भें ऋण सवसे सस्ते श्लोत 
से दिये जाने चाहिए अर्थात्‌ न्यूवतम ब्याज पर दिये जाने चाहिए तथा साथ ही यह भी छूट होनी 
चाहिए कि ऋण लेने वाला देश सस्ते से सस्ते बाजार भे वस्तुएँ खरीद सके। इस व्यवस्था का 
दूसरा दोष यहूं था कि परियोजना पर आधारित ऋण केवल एक ही स्थिति के अतिरिक्त कभी भी 

“अन्तरोष्ट्रीय 'खातो को सन्तुलित करने हेतु पर्याप्त नही थे। वह स्थिति ऐसी थी जहाँ समस्त स्थानीय 
व्यप अवस्फीतिका री रूप से जुटाये जाते थे। परियोजता-सम्बन्धी स्थानीय खर्चों की पूर्ति स्फीति* 
कारी रूप से करने पर आय के साथ-साथ आयातो मे भी वृद्धि होगी जिससे अन्तर्गाप्टीय खाते 
अरान्तुलित हो जायेंगे । परन्तु विश्व बैंक द्वारा अब तक अपनायी गयी नीति के अन्तर्गत प्तीमित 
विदेशी मुद्रा के बदले सामान्‍य क्र्य-शक्ति की उपैक्षा की जाती थी। इन परियोजनाओं तथा उन 
पर प्राप्त ऋणों के कारण देश का भुगतान-सन्तुलन अनुकूल होने की अपेक्षा और अधिक प्रतिकूल 
हो जाता था । 
प्रति-वक्रीय ऋण देना (20प्राल-0)णात्व ॥.व7ठ78) 

कभी-कभी प्रति-त्नीय ऋणों के पक्ष में तक दिये जाते हैं । ऐसे ऋणो की राशि में मन्दी 
के काल में यूद्धि कर दी जाती है, जबकि सम्पन्नता की अवधि में इसे कम कर दिया जाता है। 
ऐसा कहा जाता है कि इन ऋणो से दो लाभ होते हैं ' प्रपम, इनके द्वारा ऋणदाता देश मे ब्याव- 
साथिक ध्थिति भें स्थिरता लायी जा सकती है; तथा द्वितीय, इनसे भुगतान की बाकी में सन्तुलन 
रसता जा सकता है । 

* मान लीजिए, / देश के देशीय निवेश मे परिवर्तत होने पर व्यापार चक्र प्रारम्भ हो जाते 
हैं, जबकि शेप विश्व में माव लीजिए, # में राष्ट्रीय आय तथा व्याज स्थिर है। मन्‍्दी फे बाल में 
४ देश में ब्याज की दीधंकालीन दर में कमी आयेगी जिससे 3 की व्यावसायिक इकाइयो को ह के 
बाजारों हे ऋण लेते की प्रेरणा मिलेगी । इसके विपरीत उत्कर्प (70%ए८ा॥9) वे समय # देश 
मे ब्याज की दीपकासीन दर से वृद्धि होगी जिससे 8 देश के लोग / से ऋण लेते से हतोत्माहित 
होगे। इस प्रवार # द्वारा मस्दी के काल में अधिक ऋण दिये जाते है, जयकि उत्क्ष में समय 
दादा दिये जाने वाले ऋणों मे कभी आंती है ! परिणामस्वरूप # के देशीय व्यय ((0765४7० 
इएण०7608) में होने वाले परिवर्तत आंशिक अथवा ूर्ण रूप ऐे बरावर हो जाते हैं। ऐसा 94 
से पूर्व ड्विदेन से हुआ जहाँ बढते हुए देशीय निवेश के काल में विदेशी लोग कोई ऋण शाप्त नहीं 
कर यादे, परन्तु जद भी मन्दी का आविर्भाव हुआ, देश की व्यावसायिक ५4382 नें अन्य देशों को 
निवेश योग्य फौप भेजना प्रारम्भ कर दिया ॥ परन्तु यह श्रयृत्ति श्रयम विश्द युद के प्रश्चातूँ परि- 
बवित हो गयी $ 
ऋण देने का घक्रीप पंटर्न (0४णांत्वों शिमाद्या णी [ल्ावाएड5) 

मन्दी के कारण देशीय निवेश से कमी होने पर आय एवं आयात में बी होने के साथ ही 
विदेशों में निवेश की सम्मावनाएँ भी प्रभावित होती हैं। दुसरे देश के निर्यातों में बी होने मे 
इसऐी राष्ट्रीय आय कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निदेशरर्ताओं को उस देश 
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में रुचि भी कम हो जाती है। इसके साथ ही सम्भावित ऋषणों वे” निर्यात वम होने पर विदेशी 
विनिमय के माध्यम से नये ऋणो के ब्याज एवं परिशोधन (88णधश्थ0०॥) भें बनन्‍्तरण के प्रति 
दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो जाता है । अन्य शब्दों मे, निर्यात का स्तर जितना निम्न होगा उतनी 
विदेशों भे इस देश की ऋण हेतु साख कम हो जायेगी । यह्‌ सरल त्वरक सिद्धान्त है जिसके अनुसार 
व्यापार चक्र के काल में विदेशी ऋणों में निश्चित रूप से परिवर्तन होते हैं क्योकि उघार लेने वाले 
देश के भुगतान सन्तुलन तथा निर्यातों बी लाभप्रदता में भी व्यापार चत्रों वे वाल से परिवर्तत हो 
जाते हैं। वस्तुत पुनरस्थान (7200०४८७) के विपय में बहुत अल्प व्यक्ति ही आश्वस्त होते हैं तथा 
इस कारण वे मन्दी के समय में देश या विदेश म पर्याप्त पूँजी निवेश वरना पसन्द नहीं करते। 
निष्कपंत उल्वर्प के समय दिये जाने वाले निजी ऋणोौं का स्तर अधिक होता है जबकि भन्‍दी ने' 
समय इसमे कमी हो जाती है । 

सचयी-ऋण (एप्शए्र॥ए6 7,ात॥ह) 


सामान्य रूप से निवेश ये अवसरा ने अनुरूप उत्कपं के समय विदेशों को अधिक तथा मल्दी 
के समय उन्हे कम ऋण दिये जाते हैं परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जब कुछ व्यक्ति 
या देश ऋण दते रहने अथवा लेते रहने वा. औचित्य स्वीकार करते हैं। फिर भी हम यहू याद 
रखना चाहिए कि विदेशी ऋण दीघंकाल तक देश में विद्यमान निवेश के अवसरा वे! अभाव की पूर्ति 
नही कर सकते, क्योकि इनके साथ ब्याज तथा परिशोधन (2770:47०7) के दायित्व छुडे रहते 
हैं। यदि कोई देश अनन्तकान तक प्रतिवर्ष 00 करोड रुपये का निर्यात अतिरेव' बनाये रुवना 
चाहते हा तो इसे प्रत्येक वर्ष 700 करोड रपये तथा पिछव्रे ऋणा की ब्याज व बकाया परिशोधन 
की राशि ऋण स्वरूप देनी होगी। ब्याज की दर एवं परिशोधन की राशि जितनी अधिक होगी, 
निदिष्ट निर्यात अतिरेव' वो बनाये रखने हेतु दिये जाने वाले ऋण वी राशि उतनी ही तीव्र गति से 
बढती जायेगी । हिन्शों द्वारा निभित एक तालिका को किण्डलवर्गंर ने अपनी पुस्तक भ प्रस्तुत किया 
है जिसके अनुसार यदि ब्याज वो दर 2 प्रतिशत है तो देश को पाँचवें वर्ष मं 35 करोड रुपये 
विदेशों मे निवेश करने होगे। प्रत्येक अगले वर्ष मे निवेश की यह राशि वढती जायेगी तथा बीसवें 
ब्षं मे यह देश 328 करोड रुपये का निवेश करके ही वापिक निर्यात अतिरेक का स्तर 300 
करोड रुपये बनाये रख सकता है। परन्तु मदि ब्याज की दर 6 प्रतिशत हो तो उपर्युक्त स्तर की 
बनाये रखने हेतु पाँचवें वर्द की निवेश राशि 52 करोड रुपये तथा 20वें वर्ष दी निवेश राशि 
532 करौड़ रुपय तक वढ जायेगी । हिन्शों की ऐसी मान्यता है कि सदि ब्याज की दर 8 प्रतिशत 
हो, तथा 50वें वर्ष वी आवश्यकता ज्ञात वी जानी हो तो स्थायी रूप से विना परिशोधन के 469 
करोड़ रुपये का निवेश करना हागा ।! 

_. यदि प्रसविदे के अनुरूप पुराने ऋणो वे भुगतान, तथा तदनुसार दुर्वेल करेन्सी वाले विवास- 
शील देशो से पूंजी वे' सशक्त बरेन्सी वाते देशो म॑ 4 के आगमन से बचना हो तो अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्थाओ वे विए यह आवश्यक हा जाता है कि वे पँ विकासशील देशो से भारी माता सम नये 
ऋण देती रहे । पूंजी वी सीमान्त उत्पादकता की समानता बनाये रखने वे लिए पूंजी-बहुलता वाजे 
देशो को चाहिए कि बे स्थायी पावनों के परिमाण को वनाये रखने हेतु पूँजी की कमी वाले देशा 
स्थायी रूप से क्रण दें । परन्तु यहां परिशोधन की शर्ते एक भ्रान्ति उत्पन्न ररती है । किसी ऋण 
विशेष के लिए महत्वपूर्ण होने पर भी इसके कारण विदेशा की ऋण देने की प्रक्रिया म कुल मिला- 
कर यटिलता उत्पन हो जाती है क्याकि जब तक नये ऋणगो द्वारा स्थिति को सेभाला नहीं जाता, 
इससे पूंजी के अन्तरण की मात्रा स निरन्तर वृद्धि होती जाती है । 

परिशोधन के अतिरिक्त पुराने ऋणों पर ब्याज वी वसूली भी एक समस्या उत्पन करती 
है । यदि ऋण देना ममाप्त कर दिया जाय तो प्रसविदे के अन्तगत प्राप्य ब्याज के' कारण ऋणदाता 
या साहुकार देश का भुगतान-सन्तुलन विगड जायेगा । बकाया विदेशी ऋणा की राशि की वृद्धि दर 
तथा विदेशी ऋणो पर प्राप्त ब्याज की दर समान होने पर ही इस विवर्तत को रोका जा सकता 
है | यदि कोई देश जिस व्याज दर पर विदेशों को ऋण देता है, उसी दर पर देश वी उत्पादवता 
ठया आय मे वृद्धि हा, तथा यदि इस कारण इसकी ऋण राशि करे बुद्धि दर वही रहती है जो अन्‍य 
बातें ययावत्‌ रहने पर, व्यापार सन्तुतन भी परिवर्तित रहेगा । 


] आावाक्षलाहल, ० /, 97 38-82 
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म्पाज के भुगतान हेतु ऋण लेना (90:70ण/8 िए एक्ा8 प्राधषलक) 

यदि मूल ऋण का निवेश उत्पादक कार्यों हेतु किया गया हो तथा इसमे प्राप्त आय ते 
बन्तत ब्याग चुकाये जाने की आशा हो तो ब्याज के भुगतान हेतु प्रारम्भिक यर्षों मे विदेशों से 
ऋण लेने पे कोई बुराई नहीं है। परन्तु यदि विदेशों में प्राप्त ऋणों के उपयोग से होने बाली 
रामस्त आय बचत भे प्रयुवते कर ली जाय तथा दूसटी ओर उन ऋणो को निवेश के बदले उपभोग 
मे व्यय कर दिया जाये तो देश पर उत्तरोत्तर ऋण वे भार में बूद्धि हो जायगी । 

गा साधारण रूप से एक ग्राहकार देश विदेशों मे उधर दी ययी राशि पर आप श्राप्त करता 

है । निर्यात में पद्धि की भाँति इता आय का भी राष्ट्रीय उत्पाद एवं रोजयार पर युणक प्रभाव 
[गाा#ज्ञादः शी८०)) होता है। बहुधा इस आय का एक भाग देशीय वस्तुओं पर ध्यय रिया 
504 है, एक भण्ठ फो आयात पर व्यय किया जायमा तथा शेप को बचत मे प्रयुक्त कर दिया 
जायेगा । 

अब पुन, हम ब्याज कें भुगतान हेतु ऋण लेने की आवश्यकता को वर्णन करेंगे चहुपा 
हमारे सामने यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि गरीब देश जितती राशि नवीन पूँजी-निबेश मे 
प्रयुक्त करते हैं उससे कही अधिक राशि धनी साहुआर देश उधार दी गयी राशि पर ब्याज था निवेश 
फी गयौ पूँजी के लाभ मेः रूप मे उनसे (गरीब देशों से) बसूत फर तेते हैं। «मर मे एक लेख में 
तिया है कि यदि कुल दिये जाने याले ऋणों की वृद्धि पर बकाया ऋणों की ब्याज दर के समान 
मे हो, तो उधार छेने थाते देश की भुगतान घाको शीघ्र हो प्रति भूल हो भागेगी । 

परन्तु मदि कोई ऋण ऐसी परियोजना के लिए प्राप्त किया जाये जिश्चके पूरा होने मे शाफी 
रामय लगता ही तो जब तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो जाता तब तक मे! लिए ब्याज के भुगतात 
हेतु यिदेशों से ऋण लिये जा सकते हैं। ध्यक्त राशि तथा उधार शी पयी पूंजी की वास्तविक राशि 
गया अन्तर उत्पादेन प्रारम्म करने तक मी सचयी स्याज वे! शामान है। इसके पीछे गह धारणा 
निद्वित है कि दीघंकाल तक घलने वाली परियोजना के द्वारा उत्मयादन (तथा उत्पादकता) में अन्ततः 
इतनी यूद्धि हो जायगी कि देश अपने आयातो मे बढौती, कृपा निर्यातों गे पर्याप्त वृद्धि करने मे 
सफ़त हो जायगा। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोग की वित्त-व्यवस्था 
विदेशी राह्ायता द्वारा होनी चाहिए। परन्तु ब्याज मेः भुगतान हेतु ऋण लेने के पीछे यह धारणा 
है कि ऋण देने चाली एजेन्सियाँ विदेशों रे प्राप्त अपनी ग्याज व साभाश कौ आय को कऋणी देश 
में पुनः निवेश करने को तत्पर हैं। 
चण प्रभार अनुपात (2९9६ 8८४८० २७॥०) 

2! थें अध्याय में हम ऋण प्रभार अनुपात (विदेशी ऋणो पर ब्याज व परिशोघन की राशि 
का निर्भात-आप से अनुपात) का परिचय प्रस्तुत कर घुके हैं। द्वितीय विश्य युद्ध काल में बहुत से 
देशों में विकसित देशो, विशेष रूप से अमरीका व कवाड़ा रो बाफी अधिक ऋण प्राप्त शिये। ऐसा 
पा जाता है कि आज उन कणो की ब्याज व परिशोधत की राशि बहुत अधिर बढ़ चुरी है। 
जैता कि पूर्व के अध्यायों मे बताया यया है, पिछने दोच्तील दशकों में अनेझ़ विकासशील देशों ने 
आधिक विर्ाग के नाम पर भी भारी मात्रा से छूण प्रदान किये हैं तथा इनके ऋण भ्रभारवा 
अनुपात भी काफी ऊँचा घला पया है बुछ देशों फे लिए तो यह अनुपात 26 प्रतिशत मे भी 
अधिक है, अर्थात्‌ वे अपनी विर्यात आय का एक चौयाई मे भी अधिक ऋणो ही ब्याज एवं परि* 
शोधन में व्यप कर रहे हैं । दा 

परततु ऋण-भार वा अनुपात अत्यधिक दिन्ता गा विषय नहीं होना घाहिए! यदि नेयत 
फी यद्धि तथा आयात री वटोती काफी अधिक है यदि नये निवेश जाफी अधिक उतल्तादर' हूँ।, 
हंथा ऋषणी देश वी अतिरिक्त आय गा एक बहुत यडा अश बचत से प्रयुक्त दिया जाता है तो 
सल्वकात में "हुण प्रभार का अनुपात अधिक हो_ सकता है, परन्तु कुछ समय के बाद ही यहू गम 
हो जायेगा / विसी एक समय-विन्दु पर एड निदिप्ट ऋण-प्रभार अनुपात को तेवर कोई भी लिप्त 
देता उपित मही होगा, वस्तुत इस सम्बन्ध में अन्तरप्ट्रीय पूंजी-प्रगह आर आषधो देश गे 
सन्दरन मे) के अनेक पहलुओं गो देसकूर ही कोई विवेरपूर्ण निप्दर्ष दिया जाता चाहिए। हनर्मे मे 
महत्वपूर्ण पहलू निम्ताजित हो सबते हैं 

(4) ऋणों को उताइन गायों हेतु निवेश डिया यया है; 
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(2) बढ़े हुए उत्पादन का एक बडा भाग निर्यात हेतु प्रशुवत क्या जाना चाहिए जबकि 
शेप का उपयोग ऋण-सेवा तथा नयी परियोजनाओं के लिए बचत हेतु किया जाता चाहिए; 

(3) अथं-व्यवल्था के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि देश के अधिकाधिक साधनों को 
निर्यात तथा आयात प्रतिस्थापन उद्योगो मे पुन आवटित कर सवे; 

(4) अव॑-व्यवस्था का प्रवन्ध कुल मिताकर कुशलतापूर्वक होना चाहिए। 
प्रत्यक्ष निवेश (0॥००६ ताए९४४7८४४) 


अन्तर्राप्ट्रीम अधंशास्त्र में पत्यक्ष निदेश सम्भवतः सबसे अधिक संवेदनशील विपय है। 
बिकसित देश अपनी कम्पनियों द्वारा विदेश में किये जाने वाले निवेश पर अकुश रखकर भुगतान- 
सम्तुलन को बताये रखने का प्रयास वरते हैं, जवकि विकासशील देश वाहर से आने वाली निवेश 
पूंजी 948 की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यह पूँजी शोपणकारी हो सकती है तथा इसके निवेश 
दास विदेशी वम्पनियां देश से उपलब्ध साधनो का अपहरण कर सकती है। यही कारण हे कि 
अधिकाश विकासशील देश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए यह शर्तें लगा देते हैं कि ऐसी कम्पनियों 
के प्रबन्ध, कमंचारियों की नियुक्ति तथा निर्यात व्यापार में स्थानीय भागीदारी भी रखी जायगी। 
यदि किसी कम्पनी की शैयर पूंजी में [00, 90, 5] या 49 प्रतिशत स्वामित्व प्रत्यक्ष विदेशी 
निवेश के रूप भे हो, तो इससे निवेश करने वाली कम्पनी का नियस्त्रण भी तदनुरूप ही होता है । 
परन्तु विभागीय निवेश (९४०8० ॥7४१८आ्या) भें किसी विदेशी कम्पती का इस प्रकार का 
नियन्त्रण निहित नही होता । हमे यह ध्यान रखना चाहिए कि कम्पनी पर नियन्त्रण वे सन्दर्भ मे 
हम देखते है कि उत्पादन की भ्रद्ृति व मात्रा उच्च-स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति, पूँंजी-अनुदान 
((०/8 0०१8०), शोध आदि से सम्बंधित नियन्त्रण कौन व किस प्रकार लेत हैं । 


कर यदि किसी अन्य देश में निवेश करने वालो कोई फर्म यहाँ के स्थानीय वाजारों में ऋण 
सेत्री है तो इम प्रकार के प्रत्यक्ष निवेश मे पूंजी का कोई अन्तरण नहीं होता । एक बार निवेश 
लाभप्रद वन जाने पर वह विदेशी कम्पनी अपने ऋणों का शुगतान कर देगी और यहाँ तक कि 
अपने लाभो को पुत्र निवेश करने लगे । पररू के अधिकाश स्थितियों मे प्रत्यक्ष निवेश पे अन्चगंत्त 
पूंजी का अन्तरण तो होता ही है भन्य देश मे कम्पनी ने भ्रवन्ध पर आशिक (या कही-कही 
पूर्ण) नियन्त्रण भी होता है । यही नही, बहुघा पूँजी के साथ-साथ प्रोद्योगिकी ((८ण०7००४५) का 
भी अ्न्तरण क्या जाता है। कभी-कभी सयुकत उद्योग (7००६ श्थ्याधा८७) स्थापित किये जाते हैं, 
जिनके अन्तर्गत विदेशी कम्पतियाँ विदेशी विनिमय के रूप में शेयर पूँजी प्रदान करती हैं, अथवा 
उनके पेटैन्ट (०४८४७), भशीनो, औ्रौद्योगिकी या अन्य भ्रकार के योगदान को ही शेयर पूँजी में 
उनके योगदान के रूप में मान लिया जाता है । 

आर्थिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनके अन्तगंत कुछ कम्पनियों ने भूत- 
काल में लाभ अजित करने के उद्देश्य से नहीं, अपितु निवेश के विविधोकरण (०9६50०0॥०॥) 
अथवा हानि से बचने के लिए अन्य देशों में पूँजी का निवेश किया घा। फिर भी यदि लाभ का 
50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक उन्ही कम्पनियों मे पुन; निवेश कर दिया जाय तो विदेशी प्रत्यक्ष 
निवेश तथा जुए मे कोई अन्तर नही रह जायेगा । 

घूँकि क्सी कम्पनी के लिए किसी दूसरे देश मे व्यवसाय करना स्थानीय (वहाँ वे) उद्यमियों 
की अपेक्षा अधिक खर्चीला तथा कम लाभप्रद कार्य है। बिदेशों मे निवेश करने वाली अधिकाश 
कम्पनिरयया इस कमी की पूर्ति करने हेतु स्थानीय फर्मो की अपेक्षा अपनी प्रौोगिकी, या अपने पेटेन्ट 
बादि की श्रेष्ठता को वियमान रखना चाहेगी । यदि फर्म को देश के बाहर पूंजी निवेश करवे लाभ 
अजित करना है तो यह विशिष्ट लाभ अथवा श्रेप्ठता आवश्यक ही है ! इसके अतिरिक्त यह भी 
आवश्यक है कि कम्पती पूंजी का अन्य देशों में निवेश करके देश में लिये जाने वाले निवेश की 
अपेक्षा अधिक लाभ बजित करे | यही नही, विदेशी कम्पनी के लाभ मेजवान देश को फर्मों द्वारा 
उतनी ही पूंजी निवेश से प्राप्त लाभो की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए । 

प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तुत उपर्युक्त विवरण से निम्न तीन बातें स्पष्ट होती हैं : 

() जिस उद्योगों मे पूर्ण प्रतियोगिता वियमान है उसमे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं वियां 
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/2९4 बह कारण है कि रृपक या खुदरा व्यापारी विदेशो मे प्रत्यक्ष रुप से निवेश करना पसन्द 
नही करते, 

(2) एक कम्पनी यथासम्भव स्थानीय उद्यमियों की तुलना में अपनी श्रेष्ठता को बनाये 
ले है अयास करती हैं जबकि ये स्थानीय उच्चमी भी विदेशी निवेशकर्ता को सशमात्मक दृष्दि से 
ते हैं 

(3) प्रत्यक्ष निवेश एक ही उद्योग भे दो दिशाओं में प्रयुक्त किये जाते हैं, कुछ तो विभेदा- 
त्मक स्थिति के लाभी में अन्तर के कारण, तथा कुछ अत्याधिक्रारिक स्थिति के कारण, जिसके 
अस्तर्गत एक फर्म यथासम्भव किसी दुसरे फर्म को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त नहीं करने देगी | यह 
उस नौका-दौड की भाँति है जिसमें कोई भी नाविक किसी दूसरे की नौका को अपने से आगे नही 
जाने देता, अपितु नेता के पीछे रहकर अपनी स्थिति को बनाये रखता है । 

प्राशश्शिक दणित मे प्रस्तुत आय के स्थायी प्रवाह को पूंजीकरण करने वाले एक सरल सूत्र 
हाश प्रत्येक निवेश के सिद्धान्त का सक्षिप्त रूप बताया जा सकता हैः 


+ठ्त््ज 
पर 


इस सूत्र में ८! पावनें (85507) या निवेश का मूल्य है, / इस निवेश से प्रतिवर्ष प्राप्त होने 

वाला आय प्रवाह है जबकि ? बाजार की ब्याज दर है| कुछ अरथंशास्त्रियों का तक है कि विदेशी 
लोग 4 देश मे आय प्रदान करने वाले किसी प्रावने या व्यवस्था के लिए उस देश के निवासियों 
की पी में अधिक पूंजी निवेश करने को इसलिए तंधार नहीं होते कि 4 मे ब्याज की दर (/) 
कम है, अपितु इसलिए कि इंस निवेश से प्राप्त आयी प्रवाह (7) अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी 
बाजारों मे पूर्ण प्रतियोगिता नही है, तथा सामान्यतः ब्याज की दरो के अन्तर का पूँजी के अन्तरण 
(प्रवाह) पर अभाव भी पडता है। परन्तु विदेशों लोग ब्याज की दर वही होने पर / का भी मूल्य 
अधिक होने के कारण किसी दूसरे देश में पूँजी का निवेश कर देते हैं । 

भुगतान फो बाको पर ध्रत्यक्ष निवेश फे फारण 
[हसहए८ा' 07 एफ एरप्हशख्यछ्टगा 0 परप्तए 

98867.49४८४ 07 ए४७१४१छघय$३] 


अत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण निवेश करने वाले, तथा निवेश प्राप्त करने वाले दोनों 
ही देशो की भुगतान दाकी प्रभावित होती है। यह तो सामान्यतया स्वीकार विया जाता है कि 
प्रत्यश् निवेश के कारण झञाज-सज्जा (व्यक्ल/॥060), फल प्रुजों, भण्डार आदि के निर्यात में तो 
(५ होती हो है, इनके कारण कुछ परोक्ष निर्याती मे भी यूद्धि होती है । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष 
के' कारण निवेशकर्ता को लाभाश क्षपा ब्याज की प्राप्ति होती है।इस प्रकार, यद्यपि 
प्रत्यक्ष निवेश से निदेश करने वाले वेश को भुगतान घाको पर एक बार तो प्रतिदुस प्रभाद पड़ता 
है, परन्तु ब्याज व लाभांश की प्राप्ति (:८0/070८४) तथा बढ़ते हुए तिर्यातों के कारघ उसकी 
भुगतान बाकी अग्रते अनेक वर्षों तक अनुकूल बनी रहेगी। परल्तु दीघ॑काल में मेजदात (०54) 
देश निवेश करने वाले देश से अनेक वस्तुओ का आयात बन्द कर सकता है,क्योंरि तव तक 
उसप्तकी स्वयं की उत्पादत क्षमता से (विदेशी निवेश के कारण) काफी सुधार हो सकता है| इसके 
फनस्वर््प उत्त समय के परचात्‌ निवेश करने दाजे देश की शुगतान याद पर प्रतिकूल प्रभाव हों 
सकता है, फिर भी बहुधा यह प्रतिकूल प्रभाव अन्य वह्तुओं के विर्यात में हुई वृद्धि, रॉयल्टी 
भुगतानों, तथा मेजदान देशों से आने दाली ब्याज व लाभाग की राशि मी तुलता में बदुत कम 
होता है । 
प्रत्यक्ष निवेश के प्रथम वर्ष में मेजबान देश डी भुगतान बाकी काफ़ो अनुशल हो जाती है । 
परन्तु बागे के वर्षों मे परिशोधत, स्थाज तथा साभाश के भुगतातों मे जार इसका भुदताल बाढी 
प्रतिकूल होने लगती है। ये बाहयी घुगतात किस सीसा छक उसकी भुगतान बाकी पर प्रतिरुद 
प्रभाद डालते हैं, पह इस पर निर्मर रहता है कि मूल निवेश पर बिठना साभ प्राप्त होता है तपा 
घ्याज दे लाभाश के ज॑न्तरण हेतु क्‍या शर्ते स्पीकर दी ययी है। है 
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उपसंहार ((०४०एश्न०॥) 
है 32 पूँजी- 
दी जाने वाली आध्िक- 






के अन्य पहलुओ, जैसे विकसित देशो द्वारा विवासशील देशों को 
हि सहायठा वी शर्तों तथा विकमित देशो द्वारा विकासशील देश वे “शोपण 
आदि का विस्दीए खेजर्ण 22 में क्या गया है। अन्त मे, हम केवल यही कह सबते हैं 
कि अल्पवालीन- गीत पूंजी-अन्तरणों को घनो देशो से निध्व॑न देशों वे पक्ष में पूजी अन्तरण 
के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, और न हो यह समझना चाहिए कि इन पूंजी-अन्तरणो के 
माध्यम से धनी देश निधन दशों पर कोई एहसान करते हैं। जिन देशों के पास पर्याप्त निर्यात 
अतिरेक हैं यह उन्हीं के हित में होगा कि बे आयात करने वाले देशों को अल्पकालीन साख प्रदान 
करें) व्यक्तियों व निजी कम्पनियों द्वारा किये गये प्रत्यक्ष निवेश ठीक उसी प्रकार दीर्धकधाल तक 
निवेशकर्ता को आय प्रदान करते हैं, जिस प्रकार कि देश में ही पूंजी निवेश करने पर उन्हें लाभाश 
भ्राप्त होते हैं । फिर भो, अधिशाशत विदशी निवेशों पर प्राप्त भ्रतिफल देश की पूंजी, यही निवेश 
करने पर प्राप्त होने वाले लाभाश से अधिक होते हैं। चर 
यद्यपि विदेशी निवेशो का मेजवान_ देश की भुगतान वाको पर दृरग्रामी प्रभाव होता है । 
प्रथम, इन निवेशो की शर्तें इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए ताकि देश की भुगतात वाकी पर 
कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पडे । द्वितीय, मेजवान देश वे लिए यह भी आवश्यक है कि वह काजा- 
न्तर में इन विदेशी निवेशों वी वृद्धि पर अबुश लगा दे । अन्त में, मेजवान देश वा अन्तत" यही 
लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने निर्यात मे पर्याप्त वृद्धि करे ताकि वह विदेशों से प्राप्त पूंजी कय 
व्याज सहित भुगतान कर सत्र । इसबे लिए यह आवश्यक होगा कि निवेश हेतु विदेशों सं प्राप्त 
पूँजी का दक्षतापुर्वंक उपयोग क्या जाये । 
प्रश्न एवं उनके संकेत 
. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के एक्तरफा अन्तरण के सम्बन्ध में प्रथम विश्व यृद्ध के बाद से 
चल रहे विवादों को चर्चा कोजिएं। “अन्तरण क्षति” तथा 'प्रापमिक' एवं माध्यमिक “अम्त- 
रण भार” को अवधारणाओं का अर्य बताइए । भुगतान की बाको के समायोजन से सम्बद्ध 
आधुनिक सिद्धान्त इस अन्तरण भ्रक्षिया पर क्या प्रकाश डालता है ? दया आप द्वितीय विश्व 
युद्ध के वाद से हक तथा अन्य प्रकार के कोषों के अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरण के उदाहरणों सहित 
अपना विश्लेषण दे सकते हैं ? 
0050फ%5 7४6 ९5थ7045 शी शणलःव्य 00ग्राा०शथ5ऊड: ग्रीक् 6 ०० १ पा, 
उट]३धाह 40 एग्रागलज पधवग्रशल$ णी ०३ज़ांद णा था. प्रॉध्याधात्पव 0१९ ड्ॉगा 
छाल (९05 “तर्राईदए ]055" श्वात *वा्ाशटा एपक्‍९05"-- फर्श" ॥0 *$९९०४- 
हडाए' जाया ॥ह्ठा। 6065 धार ग्रा०वथा एहण/ ० 300फवा गा ऐि8 फगैगा०्र ० 
703रधण8. रा०ए का ०फ्ोंगफाड़ एड धरद्या$्डअटा का०ल्‍८४5 ? ६७४ 3०० एणप्शाबार 
9०0० क्षा॥;85 शी 5970९5 0 ग्रॉधिाडाणाओं गरा०थाध्याड ० ल्यक्रावों शात 
0प्रक्ष छा05 ज्ञाग्ट ए लात ण ४०070 एकता ? 
[सकेत--प्रश्त स्पष्ट एवं सरल है। पुस्तत में दी गयो सामग्री के आधार पर इसका 
उत्तर दें ॥] 
2, दो्धफालोन पूंजी-अन्तरण के सन्दर्भ मे देशोय तथा विदेशी पूंजी निवेश के मध्य अन्तर 
बताइए । 
एश्रागष्णपत्ना छश9ट्शा तंणालडार बात 0णिटाएए ध्युणशार्ओ ॥6४पद्या तप [6 एणा- 
60 ० 320०78- ला ध्वज ॥0 धायशा5 
[सरेत-पहले तो विद्यार्थी को दोधंकालीन पूँजी-अन्तरण का अर्थे बताना चाहिए ओर फिर 
देशीय पूँजी निवेश तया विदेशी पूंजी निवेश का अर्य बताते हुए इतका अन्वर बतलाना 
चाहिए | इस सन्दर्भ मे बोनस द्वारा सुझाया गया अन्तर बताना अधिक उपयुक्त रहेगा ।] 
3. निम्त पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए 5 
(१ ) सशर्त तथा परियोजना आधारित ऋण 
(७ ) आायातों के वित्त प्रबन्ध हेतु श्टण लेना, 
(77 ) स्थिरता लाने वाले ऋण, 
(४ ) ऋण देसे का घक्नौय पेंटर्त 
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जाताल श०ा वर८३ 0 
(३ ) पाल्व 70 ?70[००-०४5८९ 05, 
() छ07770शथ8 40 4॥408 77075, 
(॥7॥ ) डकका[ययाणा 0॥$, 
(9 ) पाठ ०9णींत्वों कवाला॥ णी |शाफाह, 
4. प्रदयक्ष विदेशी नियेश के भुगतान को णाकी पर ढ्या प्रभाव होते हैं ? 
जशवरा ढाल 6 लील्टड णी हलक खिला ॥0४20ाला। था प6 फंगात्ल णी 
[शशाला5 ? 
[पसर्ेत--प्रस्तुत अध्याय से इस विषय का पृथक से विस्तृत वर्णव किया गया है। उसी विव- 
रण के आधार पर विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दें ।3 


